गिरिराजग्रसाद गु, : 
ˆ एम० कॉम० ( स्वणेपदक विजेता ) 


| 

- म 
| 1952 JAS 

| Sufla,Gri]a (१४544 
| 


Tludra evam "४092. 
Sv As | 


\ 
|| 
| 

$| 
| 
1 


| 


| 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> पै ७ दद Fe (a 


+= 


Es 


CC-0. Jangamwadi Math 


बज 


NS 


है हु 


| 


एरा, हीजपुताना, नागपुर, सागर, बिहार, पटना, गोहाटी तया अप्य 
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` परीक्षाओं के विद्यर्थयों के लिए 
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प्रोफेसर, गो० से० अर्थ-वाण्ज्यि महाविद्यालय, नागपुर 
तथा | 


` भेम्बर, फेकत्टी आंब कामस, नागपुर विश्वविद्यालय 
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| ' भूमिका 
मेरे सहयोगी प्रो० गिरिराजप्रसाद गुप्त द्वारा लिखित “मुद्रा एवं राजस्व' 
| ५ की भूमिका लिखते हुए मुझे हर्ष है । विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के लिए शिक्षा ` 
हैः कएमाध्यम हिन्दी होने के पश्चात्‌ मुद्रा एवं वेंकिंग जैसे गहन विषयों पर उत्तम 
' ८7१ भिटि की पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता अनुभव होने लगी है । यह पुस्तक 
| उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सफल प्रयत्न है । गुप्तजी मुद्रा-शास्त्र 
| ` के विद्यार्थी होने के साथ-साथ एक अनुभवी प्राध्यापक भी हैँ। अतः उन्होंने इस 
१ , पुस्तक में मुद्रा, बैंकिग तथा विनिमय जैसे गहन और गम्भीर विषय को सरल 
५ : °) भाषा में धाराप्रवाह रीति से इस प्रकार समझाया है कि विद्यार्थी और जन- 
2५, 2 साश्वारण भी विषय के दुरूह सिद्धांतों का ज्ञान भलीभांति प्राप्त कर सके । रुपये 
(१0.४ ० „ का अवमूल्यन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, अन्तर्राष्ट्रीय बक, पॉड-पावने, औद्योगिक 
4107” वित्त-कॉरपोरेशन आदि जैसे सामयिक प्रइनों का लेखक ने अपनी सहज- 
| `. „ ° स्वाभाविक योग्यता और स्पष्टता के साथ विइलेषण किया है । पुस्तक की सबसे 
19 ` बड़ी विशेषता यह हैँ कि विषय के सिद्धांतों का विवेचन करते-करते उन्हें 
५ „ ° भारतीय मौद्रिक घटनाओं के साथ समायोजित भी कर दिया गया है जिससे 
| विषय का विइलेषण रुचिकर ही नहीं वरन्‌ उपयोगी बन गया है । पुस्तक की 
2: सामग्री सामयिक है और आज तक के आंकड़े विश्वसनीय स्रोतों से जुटाए 
0... गण, हे । जहां-जहां पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है वहां उनके समरूप 

' ७ , ` अंग्रेजी शब्द भी दे दिये गये हे । 

गुप्तजी ने बेंकिग पर और भी कई पुस्तकं प्रकाशित की हें । उनकी इस 
विशाल पुस्तक का में स्वागत करता हूं । गुप्तजी ने इस पुस्तक को लिखकर 
५० मुद्रा एवं वेंकिंग विषय पर हिन्दी भाषा में उपलब्ध साहित्य को निश्‍चय ही 
सम्पन्न बनाया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हें। में पूर्ण विश्वास के साथ 
| इस पुस्तक की विश्वविद्यालयों में अर्थ-वाणिज्य के परीक्षाथियों के लिए सिफा- 
( ..... रिश करता हूँ। मुझे किंचित्‌ भी सन्देह नहीं कि इस पुस्तक के द्वारा न केवल 


>> 


अक्षश्ोथियों को वरन्‌ व्यवसायी समाज को भी -विशेषतः बेकिंग व्यवसाय से 
सम्बन्धित व्यक्तियों को यथेष्ट लाभ होगा । 


bd ऐसी उपयोगी और सामयिक पुस्तक लिखने के लिए में लेखक को हृदय 
से बधाई देता हूँ । 


) मि० रा० तोखो 


' नागपुर । आचार्य, गो० से० अर्य-वाणिज्य महाविद्यालय, नागपुर; 


} 


| 
| 


सितम्बर ७,१९५४ | अध्यक्ष, बोडं आंव स्टडोज्‌ (एकाउन्ट्सएंड स्टेटिस्टिक्स); 
| सेम्बर, एक्जीक्यूटिव कोंसिल, एकेडेमिक कौंसिल तया 
॥ J फेकल्टी आंव कॉमर्स, नागपुर विश्वविद्यालय 
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C.V.A. SARMA. 


बैसे तो पुस्तक लिख चुकने के पश्चात्‌ लेखक को उस पुस्तक के विषय में 
कुछ और कहना शेष नहीं रह जाता पर परम्परा के अनुसार लेखक पुस्तक के 
विषय, भाषा एवं सामग्री के वारे में पाठकों को संक्षिप्त परिचय देना तथा 
हितैषी एवं सहयोगियों के प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना कतव्य मानता है । 

का विषय - जितना जटिल है उतना अनिवार्य भी है । इसमें 
झुद्रा, विनिमय एवं वें किंग के सिद्धांत, भारतीय मुद्रा, विनियम तथा वें किंग का 
आज तक का ऐतिहासिक विवरण और राजस्व के मूल विद्धांत तथा भारः 
तीय वित्त-व्यवस्थां सम्मिलित हें । हमारे विश्वविद्यालयों में यह विषय अनिवायें 
रूप से राष्ट्रभाषा माध्यम द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाये जाते हें । यही नहीं, युद 
काल एवं उसके पश्चात्‌ आशिक जगत्‌ में जो उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हें उनको 


है । इन्हीं दो उद्देश्यों की-पूर्ति के लिए लेखक ने यह प्रयास किया है। वैसे तो इस 
विषय पर अनेक छोटी-बडी पुस्तके उपलब्ध हें और उन सबका अपना-अपना 
स्थान भी है पर इस पुस्तक में लेखक न मुद्रा एवं राजस्व जैसे जटिल विषय का. 
अपने अध्यापन-अनुभव के आधार पर भारतीय ढंग से प्रतिपादन किया है । 
पुस्तक में जहां मौद्रिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है वहीं उन्हें भारतीय: 
मद्रा के इतिहास में तुरन्त समायोजित कर दिया गया है ताकि विद्यार्थी मौद्रिक 
सिद्धांतों को कोरा सिद्धांत मात्र ही समझकर रट न लें वरन्‌ उनके द्वारा भारतीय 
मौद्रिक इतिहास में घटित घटनाओं को भी समझ सकें । यह पुस्तक की अपनी 
विशेषता है । अधिकांश मौद्रिक सिद्धांतों का विवेचन हमें विदेशी मुद्रा 
शास्त्रियों की पुस्तकों में मिलता है जो उन्होंने अपने समय और देश की परि- 
स्थितियों के आधार पर निर्धारित किए होंगे । लेखक ने अनेक स्थलों पर उक्त 
सिद्धांतों में भारतीय स्थिति.के आधार पर संशोधन करने का साहस किया है 
ताकि भारतीय विद्यार्थियों के लिए व बिदेशी सिद्धात' केवल किताबी माश 
न रह जाय वरन्‌ वे उनका तथ्य, प्रयोग एवं उपयोगिता भी समझ सके । 
की भाषा को सरल एवं मुहाविरेदार बनाने का सतत्‌ प्रयत्न किया 
गया है । हिन्दी भाषा में इस विषय पर अनेक पुस्तकें हें 
भाषा के पचड़े में पकर अर्थहीन हो गई हें। उनसे हमारे विद्यार्थियों की आवः 
इयकताएं भी पूर्णेख्पेण पूर्ण नहीं हो पातीं । अनेक पुस्तकों की रचनाओं का 
दो प्रकार का स्वरूप मिलता है--या तो विषय से अपरिचित हिन्दी के लेखकों 
ने अंगरेजी विद्वानों को रचनाओं का अनुवाद मात्र कर डाला है.और या भाषा 
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से अपरिचित विषय के जानकारों ने अपनो टढ़ी-मेढ़ी भाषा में कुछ लिख देने 
का प्रयत्न किया है । दोनों प्रकार की इन पुस्तकों में अपने-अपने कुछ दोष और 


. त्रुटियां रह गई हें। या तो भाषा के अभाव में विषय को अष्ट कर दिया गया है 


ओर या विषय को जानकारी न होने के कारण भाषा को दण्डित कर दिया गया 
है । प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने भाषा और विषय का सामंजस्य बनाए रखने का 
प्रयत्न किया है ताकि भाषा के साथ-साथ विषय का चमत्कार भो वना रहे । 
हिन्दी का विद्यार्थी रहने के कारण लेखक को इस कां में पर्याप्त सुविधाएं रही 
हें । भाषा और विषय के बारे में और अविक पाठक निर्णय करेगे । 

पुस्तक का विषय जितना गम्भीर है उतनी ही अथाह उसको सामग्री भी 
है । पुस्तक की सामग्री विदेशी मान्य लेखकों की पुस्तकों, सरकारी और गेर- 
सरकारी रिपोर्टो एवं पत्र-पत्रिकाओं में से जुटाई गई है। पुस्तक को देश के अनेक 
विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के आधार पर तैयार किया गया है 
ताकि सभी की आवश्यकताएं समान रूप से पुरी कर सके । इसी प्रयत्न में पुस्तक 
का कलेवर कुछ बोझिल हो गया हूँ । पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट देकर सामयिक 
सूचनाएं भी सम्मिलित कर दी गई हूँ। लेखक उन सव लेखकों का आभारी है 
जिनकी रचनाओं में से उसने सामग्री बटोरकर पुस्तक तैयार की । 

पुस्तक कदापि पूर्ण नहीं हो पाती यदि लेखक को उसके हिउँवियों, सह- 
योगियों एवं प्रकाशकों का सहयोग प्राप्त न होता । पुस्तक लिखने में लेखक को 
मेरठ कालेज के डा० क्रृष्णकुमार शर्मा तथा नागपुर अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय 
के आचार्य श्री एम० आर० तोखी से सदैव भरपूर प्रोत्साहन मिलता रहा है। 
उनके प्रोत्साहन और मार्ग-प्रदर्शन के विना लेखक को इतनी बोझिल पुस्तक 
लिखना कभी सम्भव नहीं होता। श्रद्धेय श्री अग्रवालजी तथा आचार्य श्री तोखीजी 
ने पुस्तक के लिए क्रमशः 'दो शब्द” और भूमिका लिखकर लेखक.और' पुस्तक 
के प्रति जो शुभ कामना और आशा प्रकट की हैं उसके लिए लेखक उनका हृदय 
से आभारी है । विश्वास है, उनकी ऐसी सद्भावना लेखक को सदैव प्राप्त होती 
रहेगी । लेखक अपने सहयोगियों का मी आभारी है जिनके साथ अनेक विषयों 
पर तकं-वितर्क करके उसे अनेक समस्याओं कें नए पहलुओं का ज्ञान हो सका । 

प्रकाशको ने जिस 'आत्मीयता और तत्परता के साथ पुस्तक का प्रका- 
शन किया उसके लिए लेखक उनका विशेष रूप से आभारी है। पुस्तक के ` 


. मुद्रण में अनेक वाधाएं आई पर फिर भी उनको पार करते हुए प्रकाशकों ने 


जिस सम्भव-शीघता से पुस्तक को पाठकों के सामने ला रखा उससे उनके 
साधनों की प्रचुरता और कार्यालय की कार्यकुशलता का परिचय मिलता है| 
पुस्तक की किसी भी कमी और त्रुटि से'जो पाठक लेखक को परिचित कराएंगे 
उनका लेखक हृदय से आभारी होगा । लेखक अपने विषय में स्वयं क्या कहे ? 
पुस्तक पाठकों के हाथ में है । यदि इस पुस्तक के द्वारा. विद्यार्थी समाज का और 
हिन्दी भाषा का कोई भी हित हो सका तो लेखक अपना परिश्रम सार्थक मानेगा । 
सितम्बर १९५४ ८ लेखक 
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विषय-सूची 
भाग १ 
मुद्रा के सिंद्धाग्त र 


अध्याय १~-मुद्रा का जन्म. और विकास, वस्तु-विनिमय एवं उसकी कठि- 
नाइयां, मुद्रा का विकास, मुद्रा-वस्तु के गुण-धर्म। १-१० 

(अध्याय २--मुद्रा का महत्त्व, मुद्रा की क्रियाएं, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के 
“ दोष, करेंसी” का अर्थ । ११-२३ 

अध्याय” ३--सिवके एवं सिकका-डलाई, कानूनी मुद्रा, कानूनी मुद्रा के भेद, 
सिक्का-ढलाई का जन्म एवं विकास, सिक्का-ढलाई के भेद, आदश * 
सिक्का-प्रणाली के लक्षण, सिक्कों के भेद, रुपये का सिक्का क्या 

हैं? विकार, भारत की वतंमान सिक्का-प्रणाली । २४-३४ 

_ अध्याय ४- नोट एवं नोट-व्यवस्था, नोटों के भेद, नोट क्योंकर चलते हे? 
- नोट-संचालनः के सिद्धांत, नोट-संचालन कौन करे ? केन्द्रीय 

बेंक द्वारा नोट-संचालन में सावधानी, अपरिवतंनीय नोटों के 

दोष, नोटों के चलनाधिक्य के लक्षण, नोटों से लाभ, नोटों से 

` हानियां, क्या नोट देश की सम्पत्ति बढ़ाते हें ? नोट-निर्गमन की 

आधुनिक प्रणालियां, नोट-निर्गमन की आदश प्रणाली, भारत 

की वर्तमान नोट-व्यवस्था, भारतीय नोट-व्यवंस्थां के दोष । 

३५--५७ 

अध्याय ५--साख एवं साख-व्यवस्था, साख' का अर्थ, साख का लेन-देन, 
साख-मुद्रा की परिभाषा; साख-पत्र एवं साख-मुद्री का भेद, साख- 

मुद्रा के भेद, साख का महत्व, साख के दोष, साख और पूंजी का 

संवंध--वया साख पूंजी का सृजन करती है ? क्या साख सम्पत्ति 

में वृद्धि करती है ? साख और वस्तुओं के भाव, साख की घटत- 

बढ़त, भारत में साख-व्यवस्था । ५८--७५ 

अध्याय ६- मुद्रा का चलन सिद्धांत, ग्रेशम का नियम, नियम का मूल स्वरूप, 

'बुरी' एवं अच्छी' मुद्राओं के वैज्ञानिक भेद, नियम की विचि- 
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त्ता, नियम के विभिन्न रूप, नियम के अपवाद, नियम /का योरप 
में प्रयोग, भारत में ग्रेम का नियम, सरकार द्वारा मुद्राओं 
के चलन पर रोक । _ ७६८४ 
च्याय ७--म॒द्रा का परिमाण-सिद्धांत--मुद्रा का मूल्य, सिद्धांत की व्याख्या, 
मद्रा की “मांग! का अर्थ,' मुद्राको प्रदाय का अथ, प्रा० फिशर 

का समीकरण, सिद्धांत के विरोध में युक्तियां, सिद्धांत की आलो- 

चना, सिद्धांत की वास्तविक उपयोगिता, भारत म इस सिद्धांत 

का प्रयोग, मुद्रा के चलन की गति, साख की गतिशीलता । 

५८१०२ 
अध्याय ८- मुद्रा का मूल्य-परिवर्तन एवं मूल्यमापन, मद्रा-स्फीति--अर्थ, 
कारण एवं प्रभाव, भारत में मुद्रा-स्फीति, मुद्रा-संकुचन--अर्थ, 

कारण एवं प्रभाव, मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन का भद, सुद्रा- 
अपस्फीति (018111190101), मुद्रा-अपस्फीति एवं मुद्रा- 

संकुचन (deflation & disinflation) मुद्रा-संस्फीति 
(refla/t0n), मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संस्फीति ( inflation 
& 1900) , मूल्य-वृद्धि, मूल्य-ह्लास, आदर्शं मूल्यस्तर की 
कल्पना, अवमूल्यन (4०४६।८६।००) अथ, कारण एव 

प्रभाव, रुपये का अवमूल्यन, मुद्रा का मूल्य-मापन (निर्देशांक) 
/मूल्य-निर्देशांक बनाने की विधियां, निर्देशांक बनाने म॑ साव- 

घानी, निर्देशांक बनाने में अइचनें, निर्देशांकों की उपयोगिता, 

विविध निदेंशांक, इंगलेंड और अमेरिका में निदंशांक-च्यवंस्था, 

भारत में निर्देशांक-व्यवस्था । १०३-१३२ 
य ९--मुद्रा-प्रमाप पद्धतियां--एकधातुवाद, रजत-प्रमाप पद्धति, भारत 
में रजत-प्रमाप, स्वणे-प्रमाप पद्धति, स्वर्ण-प्रमाप के भेद, स्वण- 
मुद्रा प्रमाप, स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप की स्वयंपूर्ण कार्यशीलता, 
स्व्ण-मुद्रा प्रमाप के गुण-दोष, स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप का तिरस्कार, 
स्वर्ण-धातु प्रमाप--गुण-धमे एवं दोष, इंगळंड . और भारत में 
स्वर्ण-घातु प्रमाप, स्वर्ण-विनिमय प्रमाप--गुण-घमं एवं दोष, 
भारत में स्वर्ण-विनिमय प्रमाप, स्वर्ण-कोष प्रमाप, तुलनात्मक 
विवेचन, द्विधातुवाद पद्धति, द्विधातुवाद का समातुलन सिद्धांत, 
द्विधातुवाद के गुण, द्विधातुवाद का इतिहास, क्या द्विधातुवाद 
अब सम्भव हुँ ? द्विधातुवाद के विभिन्न रूप--पंगु-प्रमाप, 
समानान्तर प्रमाप; नव-द्विधातुवाद; मिश्रित धातुवाद, निर्देशांक 
प्रमाप, विनिमय प्रमाप, पंत्र-मुद्रा प्रमाप एवं उसके गुण-दोष, 
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१ आदश मुद्रा-पद्धति के लक्षण, भारत में मुद्रा-प्रमाप पद्धतियां, 
भारत का वर्तमान मुद्रा-प्रमाप, भारत में मौद्रिक पद्धतियों का 

“ तिथिवार चित्रण । १३३--१७३ . 
अध्याय १०--स्वर्ण-प्रमाप का इतिहास--प्रथम युद्धपूर्वकालीन स्वर्ण-प्रमाप, 
भारत में युद्धपुर्वेकालीन स्वर्ण-विनिमय प्रमाप, युद्धकाल में 
स्वर्ण-प्रमाप ग स्थिति, युद्धोत्तरकालीन स्वर्ण-प्रमाप, इंगलेंड मे 
स्वर्ण-प्रमाप की पुनरावृत्ति १९२५, भारत में स्वर्ण-प्रमाप की 
पुनरावृत्ति, १९२७, अन्य देशों में स्वर्ण-प्रमाप की पुनरावृत्ति, 
स्वर्ण-प्रमाप का परित्याग, सितम्बर १९३१, स्वणं-प्रमाप का 
वतमान स्वरूप, स्वर्ण-पद्धतियों का साम्य-भेद, सोने की 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति । १ १७४--१९५ 


सागर | 
अप्तर्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय 


अध्याय १९“अन्तर्राण्ट्रीय व्यापार का जन्म एवं विकास, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
से लाभ तथा हानिया, तुलनात्मक उत्पादन-व्यय का सिद्धांत 
(the law of comparative C088), अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार का पृथक्‌ सिद्धांत क्यों ? व्यापाराधिक्य, स्वतन्त्र 
व्यापा र व नाम-संरक्षण, संरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में तकं, 
डम्पिग, 'कोटा' प्रणाली, वदले का व्यापार (1601]0700109), 
भला-व्यापार नीति (9077 ४१९ 901०७), पक्षपातपूर्ण 
व्यापार नीति, लेन-देन का समीकरण । . १९६-२१७ 


भ्या १२--विदेशी विनिमय के सिद्धांत, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान चुकाने 
के ढंग, विदेशी विनिमय बिलों की कार्य-प्रणाली, विनिमय-दर 

तथा उसके निश्चित करने के ढंग, स्वर्ण-विन्दु, क्रयशक्ति- 

समता सिद्धांत, सिद्धांत की व्याख्या, आलोचना, महत्त्व तथा 

प्रयोग, भारत में क्रषशक्ति-समता सिद्धांत का प्रयोग, विनिमय- 

दर की ऊंच-नीच,- विनिमय-दर में उच्चावचन होने के कारण, 
लाभार्जन-क्रियाएं (arbitrage operations), 

` विनिमय में परिकल्पना या सट्टा, अग्र-विनिमय (£07#874 
९%९॥३॥९९), विनिमय-समातुलूनं लेख्ने (०४०३7४९ 
equalization accouints) । २१८-२५३ 
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अध्याय १३--विदेशी विनिमय-नियंत्रण, विनिमय-नियंत्रण के उद्देश्य, नियंत्रण 
के ढंग, हस्तक्षेप! की नीति, प्रतिबन्ध' की नीति विनिमय- 

नियंत्रण के परोक्ष ढंग, विनिमय-नियंत्रण के समस्त ढगा पर 

एक/ दृष्टि, जमंनी की कूट-नीति, भारत में विनिमय-नियंत्रण 

कीं व्यवस्था, भारतीय विदेशी विनिमय-नियंत्रण कानून १९४७, 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा विनिमय-स्थायित्व। २५४-२७७ 


भाग ३ 
बेकिंग के सिद्वान्त 


. अध्याय १४-४बेंक एवं उनकी क्रियाएं--वेंक की परिभाषा, बेंक की क्रियाएं, 
भारतीय बैंकिंग कम्पनी कानून १९४९ के अनुसार वेंकों के कायें 
एवं सेवाएं, बेकों के भेद, वेंकिग-व्यवस्यां के मूल रूप--एकक- 
बेकिंग तथा शाख-बेंकिग, बेंक तथा ग्राहक का पारस्परिक 
सम्बन्ध । २७८--३ ० ० 

अध्याय १५८-वेंक द्वारा साख-सृजन, साख-सृजन की मर्यादाएं, नकद-कोष 
तथा उसका निर्धारण, बेंक की विनियोग-नीति, बैंक हरा मान्य 
जमानतें । ३७.१--३१९ 

अध्याय १६--नैंक का स्थिति-विवरण तथा उसका आलोचनात्मक विश्लेषण, 
स्थिति-विवरण की प्रमुख बातें एवं उनका स्पष्टीकरण, बेंक 

, का स्थिति-विवरण तैयार करना आवश्यक क्यों ? ३२०-३२६ 

अध्याय १७७“ केन्द्रीय बैंक व उसकी विभिन्न क्रियाएं--केन्द्रीय बैंकिंग का 
विकास, केन्द्रीय बेंक की क्रियाएं, केन्द्रीय बेंक की निषिद्ध क्रियाएं, 

केन्द्रीय बेंक एवं साख-नियंत्रण--साख-नियंत्रण के साधन, 

साख-नियंत्रण के नवीन मनोनीतक अस्त्र, बेंक-दर एवं, उसमें 

उच्चावचन, बेंक-दर का महत्त्व, बेंक-दर की वर्तमान स्थिति, 

भारत में बेंक-दर की वृद्धि । ३२७-३५२ 

अध्याय १८--चेक, बिल तथा हुण्डी--चेक की परिभाषा तथा चेक लिखने में 
सावधानी की आवश्यकता, चेकों का रेखांकन, चेकों की पृष्ठांकना, 

'महतत्वपूणे' परिवर्तन, अंकित चेक, विक्त चेक, कूट चेक, विनिमय 

विल की परिभाषा तथा बिल लिखने में सावधानी, विनिमय 

विळों से लाभ, हुण्डी तथा उसके भेद, प्रण-पत्र, आई० ओ० यू ०, 

साख-पत्र, बेक-ड्ाफट तथा वित्त-विल । ३५३-३६८ 
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वअच्याय १९--समाशोधन-गृह, गृह की कार्ये-शैली, समाशोधन-गृहों का उद्गम 
एवं विकास, समाशोधन-गृह से लाभ, लंदन समाशोधन-गृह 
अणाली, भारतीय समाशोधन-गृह प्रणाली । ३६९--३७४ 


भाग ४ 
भारतीय मुद्रा एवं विनिमय का इतिहास 


अध्याय २०--सन्‌ १८३५ से पूर्वे भारतीय मौद्रिक व्यवस्था, १८३५ का कानून, 
चांदी के भाव गिरने के कारण, १८३५ के पश्चात्‌ विनिमय-दर 

गिरने से कठिनाइयां, हर्शल कमेटी की सिफारिश १८९३, १८९३ 

का टंकण-नियम, फाउलर कमेटी १८९८, कमेटी के विचाराधीन 

आए हुए प्रस्ताव, फाउलर कमेटी की सिफारिशों, स्वर्ण-विनिमय 

श्रमाप का जन्म, भारत सरकार तथा भारतमंत्री मे विरोध 

१९०८-१३, चेम्बरलेन कमीशन १९४६, कमीशन की सिफारिशों 

तथा सरकार की उन पर प्रतिक्रियाएं । ३७५-३९७ 

अध्याय २१--प्रथम युद्धकालीन मौद्रिक हलचल, स्वर्ण-विनिमय प्रमाप का 
अन्त, युद्धकालीन सरकारी प्रयत्न, बेबिग्टन-स्मिथ कमेटी की 

नियुबिति १९१९-२०, कमेटी की सिफारिशें, विनिमय-दर 

सोने में निर्धारित करने के कारण, विनिमय-दर ऊंची रखने 

के कारण, अल्पमत रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार की 

प्रतिक्रियाएं, सरकार की असफल नीति एवं उसकी आलोचना, 

सस्कार की उदासीनता (१९२१-२५) /॥ ३९८-४१३ 

अघ्याय २२--हिल्टन-यंग कमीशन की नियुक्त १९२५, स्वर्ण-विनिमय प्रमाप 
'पर विचार, सरकारी प्रस्ताव पर विचार, कमीशन की रिपोर्ट, 
'विनिमय-दर वाद-विवाद, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की 

अल्पमत रिपोर्ट, वाद-विवाद की समीक्षा, रिपोर्ट पर सरकार की 

अतिक्रियाएं, रुपये का स्टिंग से गठबंधन १९३ १, सोने का निर्यात, 

रिजव बेंक की स्थापना तथा चांदी की विकी (१९३१-३९) । 

४१४-४३३ 

अध्याय २३--द्वितीय युद्धकालीन मौद्रिक घटनाएं-तत्कालीन मौद्रिक हलचल, 

विनिमय नियंत्रण, मद्रा-स्फीति एवं मूल्यवृद्धि, नोटों एवं सिक्कों 

का विमुद्रीकरण । ४३४-४४८ 

च्याय २४--पौण्ड पावने एवं उनका भुगतान, पौण्ड पावने कैसे जमा हुए ? 

उनके भुगतान सें अड्चनें, पौण्ड पावनों का भुगतान तथा भुगतान 
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सम्बन्धी समझौते--१९४७ का समझौता, जुलाई १९४८ का 
समझौता, १९४९ का समझौता, १ ९५२ का समझौता एन 
१९५३ की पौण्ड-वार्ता । ४४९-४५५ 


अध्याय २५--ए्पये का अवमूल्यन, डॉलर की समस्या, डॉलर-संकट की तत्का- 


लीन स्थिति, रुपये? का अवमूल्यन सितम्बर १९४९, अवमूल्यन 
के परिणाम एवं प्रतिक्रियाएं । ` ४५६-४६७ 


अध्याय २६--रुपये के पुनर्मूल्यन का भरन पुनर्मूल्यन का आशय, पुनर्मूल्यन 


अध्याय २७ 


अध्याय २ 


के विरोध की युक्तियां, पुनर्मूल्यन के वारे में वित्त-मंत्री का 
निर्णयात्मक भाषण । ४६८-४७२ 


अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं--मुद्रा-कोष, उद्देश्य, संगठन, 


पुंजी एवं प्रबन्ध-संचालंन, मुद्रा-कोष का महत्व, कोष के मौद्रिक 
साधन एवं गतिविधि, भारत और मुद्रा-कोष; अन्तर्राष्ट्रीय 


बैंक--उद्देश्य, पूंजी, संगठन तथा प्रबन्ध-संचालन, ऋण देने 
की शर्तें, बेंक की गतिविधि, भारत तथा बैंक का सम्बन्ध, बंक 


का महत्त्व, बैंक का भविष्य । ४७३--४९ १ 


८-भारतीय पत्र-मुद्रा का इतिहास (१८० ०-१९५३)--१८६१ 


से पूर्व की स्थिति, पेपर करेंसी एक्ट १८६१, प्रथम युद्धकालीन 
पत्र-मुद्रा का इतिहास, युद्धोत्तरकालीन स्थिति, रिजर्व बेंक द्वारा 
नोट-निर्गेमन १९३५, द्वितीय युद्धकालीन पत्र-मुदरा-प्रसार, युद्धोत्तर 
कालीन पत्र-मुद्रा-व्यवस्था, भारत की वर्तमान नोट-व्यवस्था, 
. स्वर्ण-प्रमाप कोष का इतिहास । ४९२-५१२. 


भाग ५ 


भारतीय बेकिंग का विकासं ह 


अध्याय २९--आधुतिक बैंकिंग प्रणाली का जन्म एवं विकास, मिश्रित पूंजी 


>) 


वाले बैंकों का विकास, प्रेसीडेन्सी बैंकों का एकीकरण तथा इम्पी- 
रियल वैंक आँव इण्डिया का जन्म, विनिमय वैंको की स्थापना, 
अव्यवस्थित बैंक विकास, द्वितीय युद्धकालीन बेकिंग विकास, 
युद्धोत्तरकालीन बेकिंग स्थिति, देश में वेंकिग का भविष्य ॥ 
2 ५१३--५२८ 


अध्याव ३०--भारतीय मुद्रा-मण्डी--मुद्रा-मण्डी का अर्थ तथा क्षेत्र, मुद्रः 


भण्डी के विभिन्न अंग, भारतीय मुद्रा-मण्डी के दोष, बिल- 
बाजार में बिळों का अभांब, बिल-बाजार विकसित करने के 
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सुझाव एवं उपाय, केन्द्रीय बेंकिग जांच “कमेटी की सिफारिशों 
तथा रिजवे बेंक का कर्तव्य । ५२९-५३८ . 
अध्याय ३१--स्वदेशी बेंकर--साहुकार तथा स्वदेशी वैंकर का भेद, संयुक्त. 
स्कंध बैंक तथा स्वदेशी बेंकर का भेद, स्वदेशी वेंकरों की कार्य- 
प्रणाली एवं क्रियाएं, स्वदेशी वेकरों की वर्तमान अवस्था, वेंकरों 
तथा व्यापारिक बैंकों का पारस्परिक सम्वन्ध, बेंकर प्रणाली 
के कुछ दोप, बैंकर उन्नत कैसे हों ? रिजर्व बेक के प्रस्ताव एवं 
प्रयत्न, केवल दो उपाय ? ५३९-५५३ 
अध्याय ३२- व्यापारिक बैंक, व्यापारिक वेंकों की कार्य-प्रणाली, वेकों की 
निषिद्ध क्रियाएं, व्यापारिक बँकों की प्रगति, वैको की कार्यशैली: 
में त्रुटियां, बेंकों की वाह्य कठिताइयां, बेकों की उन्नति के 
सुझाव, देश में इन वेंकों पर आए हुए संकट तया उनके कारण, 
देश के पांच “महान्‌” बेंक । | ५५४-५६८. 
अध्याय ३३--विदेशी विनिमय बेंक--विनिमय वेंकों के वर्ग, भारतीय व्या 
पारिक बैंक और विदेशी व्यापार, विनिमय वेंकों की क्रियाएं, 
विनिमय बैंकों की कार्यशैली, विनिमय बेंकों के दोष एवं उनके 
विरुद्ध शिकायतें, विदेशी बेंकों ने क्या दिया ! केन्द्रीय बेंकिग' 
जांच कमेटी की सिफारिशों । विदेशी बेंकों पर प्रतिवन्ध कीः 
आवश्यकता ? ५६९-५८४ 
अध्याय ३४--औद्योगिक बेंक--भारत में औद्योगिक बैंकों की आवश्यकता ? 
' व्यापारिक वेक एवं उद्योगों की वित्त-व्यवस्था, जमेत बेकिंग 
प्रणाली, औद्योगिक बेकों की स्थापना, प्रान्तीय औद्योगिक 
बित्त कॉरपोरेशन एक्ट १९५१, अखिल भारतीय औद्योगिक 


वित्त कॉरपोरेशन--उद्देश्य, पूंजी, प्रबन्ध-स चालन, कायंक्षेत्र तथा 
ऋण देने की शर्त्तों, कॉरपोरेशन की गतिविधि, कॉरपोरेशन के 
एक्ट में संशोधन, कॉरपोरेशन की कठिनाइयां, कॉरपोरेशन का 
आलोचनात्मक अध्ययन । ५८५--६० ६ 

अध्याय ३५--सहकारी बैंक- कृषि-साख की आवश्यकता, सहकारी वेंक क्या , 
है ? सहकारी बेंकों का वर्गीकरण, सहकारी बैंक तथा व्यापारिक 
वैंक, प्रान्तीय सहकारी बैँक, भूमिबन्धक, वैंक, सहकारी वेंकिग' 
प्रणाली में दोष, सहकारी वेक उन्नत कैसे हों ? सहकारिता 
आयोजन समिति की सिफारिशों, रिजवे बेंक एवं सहकारी बॅक, 
सरकार तथा सहकारी बेक, सरकार तथा कृषि-अर्थे-व्यवस्था+ 
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सरकारी ऋणों में त्रुटियां, कृषि-साख कॉरपोरेशन की सिफारिश, 
सहकारिता आयोजन समिति के सुझाव । ६०७-६३२ 
'अघ्याब ३६--रिजवं बैंक ओव इण्डिया--रिजवें बैंक बनाने की आवश्यकता ? 
रज वैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों और कंसे ! रिजवे बेंक का 
विधान, रिज बैंक की क्रियाएं, बेंक की निषिद्ध क्रियाएं, तालिका- 
बद्ध एवं अतालिकाबद्ध वेक, रिजर्व बैंक एवं स्वदेशी बेंकर, 
रिजर्व बैंक द्वारा साख-नियंत्रण, रिजर्व बेंक की नवीन बिल- 
बाजार योजना, रिजवे बैंक एवं साख-व्यवस्था, रिजवें वेक द्वारा 
विनिमय-नियंत्रण, रिजर्व-बैंक का स्थिति-विवरण, द्वितीय युद्ध- 
कालीन रिजर्व बँक की गतिविधि, रिजवे वैंक की युद्धोत्तर 
कालीन समस्याएं, बैंक का आलोचनात्मक अध्ययन । 
९ ६३३---६६६ 
-अघ्याय ३७--इम्पीरियल बैंक आँवै इण्डिया--बेंक का विधान, इम्पीरियल 
बैंक का रिजवे बैंक से सम्मेल--५ अप्रैल १९३५ का सम्मेल, 
२ भई १९४५ का सम्मेल, १८ अवतूबर १९५१ का सम्मेल 
इम्पीरियल वैंक ही केन्द्रीय बैंक बयों नहीं वनाया गया ! 
बैंक की क्रियाएं, वैंक का देश के वेंकिग कलेवर में विशिष्ट 
स्थान, इस्पीरियल वैंक का महत्त्व, वैंक पर आक्षेप, बैंक के 
राष्ट्रीयकरण का प्रश्न, वेंक का भविष्य । ६६७-६८१ 


अध्याय ३८--अर्घ-बैंकिग संस्थाएं-डाकखाने के बचत-बेंक, डाकखानों की 
बीमा-योजना, नेशनल सेविग्ज सार्टीफिकेट, ट्रेजरी सेविग्ज 

सार्टीफिकेट आदि, ऋण-कार्यालय, निधियां तथा चिट कोषागार । 

६८२-६९३ 

अध्याय ३९--भारतीय वेंकिंग कम्पनी कानून १९४९, कानून क्यों बनाया 
गया ? कानून की अनुज्ञापत्र संबंधी व्यवस्था, पूंजी-विषयक 

धाराएं, संचित कोष की व्यवस्था, कानून के अन्तर्गत रिजर्व 

बेंक के विशेषाधिकार, बेंकिग कानून से लाभ, कानून की कमियां । 

* 2 ६९४--७०५ 

अध्याय ४०--भारतीय वैंकिग का भावी स्वरूप--एकीकरण या राष्ट्रीयकरण ? 
ग्रामीण भारत में बैंकों की व्यवस्था, ग्रामीण वेंकिग जांच कमेटी 


की सिफारिशों, बैंकिग शिक्षा की आवश्यकता एवं आयोजन, 
बेंकिग का भविष्य । ७०६--७१२ 
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भाग ६ 
राजस्व के सिद्धान्त 


अध्याय ४१--राजस्व का स्वरूप और क्षेत्र--राजस्व का प्रादुर्भाव, राजस्व” 
का अथ, राजस्व का महत्व, राजस्व का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध 
राजस्व एवं व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्बन का भेद । 
७१३-७२६ 
अध्याय ४२--सरकारीः व्यय-व्यवस्था, सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण, 
सरकारी व्यय के नियम, सरकारी व्यय का वर्गीकरण, सरकारी 
व्यय के आथिक परिणाम । ' ७२७-७३९ 
अध्याय ४३--सरकारी आय एवं उसके स्रोत और साधन; सरकारी आय का 
वर्गीकरण, सरकारी आय के विभिन्न स्रोत । 
७४०----७४४ 
अध्याय ४४--कर-निर्धारण के सिद्धान्त एवं समस्याएं; विभिन्न कर-पद्धतियां, 
प्रत्यक्ष एव परोक्ष कर व उनके गण-दोष, कर-निर्धारण के नियम 
कर-निर्धारण में न्याय का पुट, कर-निर्घारण के विविध सिद्धान्त, 
आदश कर-पद्धति के लक्षण, कर-देयक्षमता का अर्थ और उसे 
प्रभावित करनेवाले कारण । ७४५— ७६० 
अध्याय ४५--कर के 'भार' के सिद्धान्त एवं समस्याएं; कर के 'भार' का अथं, 
कर के भार के सिद्धान्त, कुछ विशिष्ट करों के भार का चितन, 
करों का भार, कर का समाज पर व्यापक प्रभाव भारतीय कर 
व्यवस्था । ७६१-७७१ 
अध्याय ४६--जन-ऋण--भारत में जन-ऋण पद्धति का विकास, जन-ऋण 
के विभिन्न रूप और उनकी सीमाएं; जन-ऋणों का वर्गीकरण, 
जन-ऋण चुकाने के ढंग, जन-ऋण का आथिक प्रभाव, भारत 
का जन-ऋण, द्वितीय युद्धकाल में भारत का जन-ऋण । 
७७२-७८१ 


भाग ७ 
भारतीष राजस्व व्यवस्था 


अध्याय ४७--भारतीय राजस्व का क्रमिक (वकास; केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
म पारस्परिक वित्त सम्बन्ध, मेस्टन अवार्ड, १९३५ का विधान, 
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निमियर रिपोर्ट, नए संविधान के अन्तर्गत वित्त-व्यवस्था, 
देशमुख अवार्ड, वित्त-आयोग की सिफारिशों, कर-आयोग की 
नियुक्ति । | i ७८२-७८. 
अध्याय ४८--प्रथम पंचवर्षीय योजना में वित्त-व्यवस्था । ७९०-७९१ 
अध्याय ४९--विभिन्न सरकारों की आय-व्यय की मदें--केन्ट्रीय सरकार, 
प्रान्तीय (राज्य) सरकारों एवं नगरपारिकाओं और जिला- 
बोडो के आय-व्यय के स्रोत, भारतीय राजस्व-व्यवस्था पर एक 
दृष्टि। ; न ७९२--७९४ 
प्रिशिष्ट १--श्राँफ कमेटी की सिफारिश (१९५४), अन्तर्राष्ट्रीय बेंक की 
३० जून १९५४ को समाप्त होनेवाले वर्ष की रिपोर्ट और गति- 
विधि, रिजर्व बैंक ऑव इण्डिया एक्ट में संशोधन, बेंकों की बीमा- 
योजना, विभिन्न केन्द्रीय बेंकों की बेंक-दरे, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष के सदस्य-देशों की मूद्राओं के सम-मूल्य, भारतीय बेंकों के 
विदेश-स्थित कार्यालय । , ७९५-८१० 


परिशिष्ट २--अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की अन्तिम 
गतिःविधि। _ ८११-८१२ 
सन्दर्भ-सूची ८१३--८२० 
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प्रथम भाग | 
मुद्रा के सिद्धान्त 


नुद्रा का जन्म और विकास--मुद्रा का मंहत्त्व, क्रियाएं, 
परिभाषा एवं दोष; सिक्के एवं सिक्का-ढलाई; 
नोट-व्यवस्था; साख-पद्धति; मुद्रा का चलन-सिद्धान्त; 
« मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त; मुद्रा का 
मूल्य-परिवरतेन एवं मूल्य-मापन; 
मुव्रा-प्रमाप पद्धतियां 


थी. 
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अध्याय १ 


मुद्रा का जन्म और विकास 


वर्तमान सभ्य समाज में मुद्रा का बहुत महत्त्व है । वस्तुओं का क्रय-विक्रय, 
देशी और विदेशी व्यापार, विशाल उत्पादन, सरकारी लेन-देन आदि मुद्रा के 
द्वारा ही होते हैं । मनुष्य-जीवन का प्रत्येक कार्य आज मुद्रा पर केन्द्रित है । कला- 
कार, लेखक, कवि, नाटककार और सम्पादक की सेवाओं को सी मुद्रा में ही 
आंका जाता है ओर उनकी सेवाओं के बदले में मुद्रा ही चुकाई जाती है । कहने 
का अर्थ यह है कि संपत्ति का वर्तमान संगठन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग- 
सभी आथिक क्रियाएं आज मुद्रा के कारण ही संभव हैं। मनुष्य ने अब तक जितने 
भी खोज और अनुसंधान किये हें उन सबसमें मुद्रा का विशेष स्थान है । प्रत्येक 
ज्ञान का मनुष्य ने एक मूल आधार खोज निकाला है । यंत्र-विद्या का मूल आधार 
घूमनेवाला चक्र या पहिया है, जिसपर सारी यंत्र-कला टिकी हुई है । विज्ञान का 
मूल आधार अग्नि है । राजनीति का मूल आधार 'वोट' या मत है । इसी भांति 
अर्थशास्त्र में मनुष्य की सामाजिक एवं आथिक क्रियाओं का मूल आधार मुद्रा है 
जिसपर अर्थ-विज्ञान का समूचा कलेवर आधारित है । पर यह समझना भूल 
होगी कि मुद्रा और मुद्रा का वर्तमान रूप जो आज हम देखते है, सृष्टि के आदि- 
काल से ही चला आ रहा है । प्राचीन काल में आज से बहुत पहले न आज जैसी 
मुद्राएं थीं और न विनिमय का और कोई माध्यम था । उस समय मनुष्य की 
आवश्यकताएं भी इतनी अधिक नहीं थीं जितनी आज हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी- 
अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अपने आप पैदा करता या बना लिया करता था 
और यदि किसी समय उसे ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती जिसे वह स्वयं 
न पैदा कर सकता, तो वह अपनी वस्तु का दूसरे व्यक्ति की उस वस्तु से अदल- 
बदल कर लिया करता था । उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के पास अन्न होता 
और दूसरे के पास कपड़ा होता तो दोनों अपनी-अपनी वस्तुओं का पारस्परिक 
विनिमय कर लेते. जिससे दोनों की खाने और पहनने की आवश्यकताएं पूर्ण 
हो जातीं । वस्तुओं के अदल-बदल की इस प्रणाली को अर्थशास्त्र में 'वस्तु- 
विनिमय' (82४७7) के नाम से पुकारते हैं । प्रो० जेवन्स ने वस्तु-विनिमय 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत तुलनात्मक अति 


' रेक वस्तु का तुलनात्मक आवश्यक वस्तु के साथ आदान-प्रदान होता है ।' 
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घीरे-घीरे मनुष्य सम्य बनता गया । पशु-युग में, जब कि लोग एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर घूमते-फिरते थे, उन्हें अपने साथ गाय, बैल, भेड़ आदि रखने 
पड़ते थे । उन“होगों ने तब गाय, बैल,'भेंड़ आदि को ही विनिमय का माध्यम 
मान लिया था और इन्हीं के द्वारा वे अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन करते,थे। 
उन लोगों ने इन जानवरों को विनिमय का माध्यम इसलिए भी बनाया कि ये 
जानवर अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे और इनको छाने- 


लेजाने की कोई मुसीबत न थी । 


पाषाण-युग में पत्थर के छोटे-बड़े टुकड़े विनिमय-माध्यम के काम में लाए 
जाते थे । इसी प्रकार कौड़ी, हड्डी, पत्थर, लकड़ी, पेड़ की छाल आदि विनिमय- 
माध्यम के काम आते रहे । जिस स्थान के-आ्थिक जीवनः में जिस वस्तु का अधिक 
महत्त्व होता था उसी वस्तु को विनिमय का माध्यम वना लिया जाता था। 
एक समय था जंब कि भारत में चावल; वर्जीनियामें तम्बाकू, एवीसिनिया में 
नमक, अरब में खजूर और मिल्न में कपास आदि वस्तुएं विनिमय-माध्यम या 
मुद्रा के काम में लाई जाती थीं । परन्तु धीरे-धीरे इन वस्तुओं के लेन-देन में 
कठिनाई अनुभव होने लगी तथा ये वस्तुएं थोड़े समय में सड्-गल भी जाती 
थीं । इनका अधिकाधिक मात्रा में सरलता से उपलब्ध होना उत्तरोत्तर इनकी 
उपयोगिता को घटाने का कारण बनता गया। अतः इन वस्तुओं को छोड़ 
दिया गया । | * 


इसके बाद धातु-युग आया जिसमें तांबे, पीतल, निकिछ, लोहे आदि 
धातुओं की मुद्राएं बनाई जाने लगीं । मिस्र में तांवा और स्पार्टा. में लोहे के 
सिक्के बनते थे । धीरे-धीरे सभ्यता बढ़ती गई और लोहे तथा पीतल के स्थान 
पर चांदी और सोने के सिक्के काम आने लगे । सोना-चादी अपेक्षाकृत दुलभ 
घातु हैं इसलिए इनके सिक्के अधिक समय तक चलते रहे। परन्तु जैसे-जैसे युग 
बदलता गया लोग सोना-चांदी संग्रह करने लगे । सरकारों ने भी सोने-चांदी 
को कोष में संग्रह करके रखना ही ठीक समझा और उनके आधार पर कागज 
-के नोट चला दिये गये। आज सोन के सिक्के कहीं नहीं चलाये जाते और चांदी 
के सिक्के भी बहुत कम देखने में आते हें। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
अनेक वस्तुओं को मुद्रा माना गया और फिर उनका उपयोग मुद्रा के रूप में 
ठीक न समझकर छोड़ दिया गया । अन्त में अनेक देशों में मुद्रा के लिए सोना 
और चांदी ग्रहण कर लिए गये। पर अब तो प्रायः पत्र-मुद्रा ही प्रयोग में लाई जाती 
है। यहां यह समझना आवश्यक है कि उस वस्तु में, जिसकी मुद्रा वनाई जायं, 
कौन-कौन से गुण-धर्म होने चाहिएं और क्या सोने, चांदी तथा कागज में वे सब 
गुण पाये जाते हैं ? 
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मुद्रा-वस्तु के गुण-धर्म 


(१) उपयोगिता एबं मूल्य--मुद्रा-वस्तु उपयोगी एवं मूल्यवान्‌ होनी 
चाहिए । उपयोगिता मुद्रा का प्रधान गुण है । चमड़ा, अनाज, चाय, तम्बाकू, नमक, 
गाय आदि सव वस्तुएं, जो समय-समय पर मुद्रा के रूप में चलती रही थीं,'उपयोगी 
एवं मूल्यवान्‌ थीं। यहां तक कि हड्डियों के टुकड़े तक भी, जो मुद्रा के रूप में चलते थे, 
उपयोगी थे। उस समय लोग इन हड्डियों के आभूषण बनाकर पहिना करते थे और 
इन आभूषणों को वे मूल्यवान्‌ समझते थे। स्वयं वह वस्तु, जिसकी मुद्रा बनाई 
जाय, मूल्यवान्‌ होनी चाहिए क्योंकि जब तक उस वस्तु का अपना कुछ मूल्य 


नहीं होगा. तव तक लोग उसे अपनी वस्तुओं के वदले में लेना कभी पसन्द नहीं- 


करेंगे । जो वस्तु स्वयं मूल्यवान्‌ नहीं है वह दूसरी वस्तुओं का मूल्य मापने का - 
काम कभी नहीं कर सकती । 

सोने और चांदी में ये दोनों गुण पाये जाते हँ । यें धातु उपयोगी भी हें और 
मूल्यवान्‌ भी । प्रत्येक व्यवित हर समय इन्हें मुद्रा के खूप में ही नहीं वरन्‌ किसी 
भी रूप में अंगीकार करने को तैयार रहता है । 

कुछ लोगों का तकं हैं कि मुद्रा बनाने के लिए मुद्रा-वस्तु का उपयोगी और 
मूल्यवान्‌ होना कोई अनिवाय शात नहीं है। उनका कहना है कि नोटों और चेकों 
में काम आनेवाले कागज की न कोई उपयोगिता है और न उसका कोई मूल्य 
है परन्तु फिर भी वे मुद्रा का काम करते हें। इसका उत्तर यह है कि नोट और 
चेक मुद्रा के रूप में इस विशवास पर चलते हें कि उनके बदले में सोना-चांदी 
अथवा सोने-चांदी के सिक्के मिल सकते हैँ । यदि किसी समय लोगों का यह 
विश्वास टूट जाय तो नोट और चेकों का चलन उसी समय बन्द हो जायगा और 
तव वे मुद्रा न रहेंगे। इस विषय में वास्तविकता यह है कि मुद्रा के दो रूप होते 
हे (१) मूल्य-मापक मुद्रा, जो देश में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापन 
करती हूँ, (२) विनिमय-साध्य मुद्रा, जो देश में वस्तुओं और सेवाओं के लेन- 
देन में सहायता करती है । विनिमय-साध्य मुद्रा आज के युग में उस वस्तु की 
बनाई जा सकती है जो स्वयं न उपयोगी हो और न मूल्यवान्‌; परन्तु मूल्य- 
मापक मुद्रा की वस्तु अनिवार्य रूप से उपयोगी और मूल्यवान्‌ होनी चाहिए । 
यही कारण है कि नोट और चेक, जो वित्िमय-माध्यम का काम करते हें, कागज 
के बनाये जाते हैं जो न उपयोगी हैं और न मूल्यवान्‌ । पर रुपया, जो इन सबका 
मूल्य-मापक हूँ, ऐसी मुद्रा है जिसकी घातु उपयोगी भी है और उसका कुछ 
मूल्य भी है । 

(२) स्वरूप-परिचय-मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो सरलता से पहिचानी 
जा सके और खोटे-खरे और भले-बुरे की पहिचान करने में देर न हो। मुद्रा का 
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काम विनिमय-माध्यम का होता है । अतः यदि लेन-देन करने से पहिले मुंद्रा-वस्तु 
की जांच-पड़ताल करने में देर लगे कि वह वस्तु अच्छी है या बुरी, खरी है या 
खोटी, नकली है या असली तो मुद्रा के लेन-देन में अधिक समय लगेगा और प्रत्येक 
. व्यक्ति उसे सरलता से स्वीकार भी नहीं करेगा। अतः मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए 
जिसे किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी ऋतु में, किसी भी रूप में 
तथा किसी भी मनुष्य के पास साधारण से साधारण, अनपढ़ से अनपढ़ और बुद्धू 
से बुडू आदमी भी.सरलता से पहिचान सके | सोने-चांदी में यह गुण होता है। 
सोना-चांदी किसी भी रूप एवं आकार में सरलता से पहिचाने जा सकते हें । 
जवाहिरात तथा हीरा-मोती में यह वात नहीं होती । इनको पहिचानने के लिए 
जौहरी की सहायता लेनी पड़ती है । इसीलिए इनकी मुद्राएं नहीं बनाई जातीं । 


(३) सजातीयता--मुद्रा-वस्तु ऐसी हो कि उसमें से यदि भिन्न-भिन्न प्रकार 
की मुद्राएं बनाई जाएं तो उन मुद्राओं के वस्तु-रूप में किसी भी प्रकार की कोई 
खराबी न आने पावे । उन मुद्राओं की यदि तोल एक-सी हो तो उनका मूल्य भी 
` एक-सा हो। हीरा, मोती तथा अन्य जवाहिरात में यह बात नहीं होती। एक ही 

रूप-रंग, एक ही तोल तथा एक ही आकार के दो जवाहिरात भिन्न-भिन्न मूल्यों के 

हो. सकते हें । पर एक ही आकार और एक-सी तोल के .सोने या चांदी के दो 

टुकड़े प्रायः भिन्न-भिन्न मूल्यों के नहीं हो सकते । यही कारण है कि सोने-चांदी 
- को मुद्रा बनाने के लिए उत्तम वस्तु माना जाता है । । 


(४) वहनीयता--मुद्रा-वस्तु के लाने-लेजाने में सुविधा रहनी चाहिए । न 
तो वह इतनी भारी हो कि जिसे जाने-लेजाने की मुसीबत रहे और न इतनी 
हलकी हो कि आंधी में उड़ जाय । वस्तु ऐसी हो जिसका भार और आकार तो 
कम और सूक्ष्म हो परन्तु मूल्य अधिक हो । प्राचीन काल में काम आनेवाली 
मुद्रा-वस्तुएं; जैसे बैल, अनाज, चमड़ा आदि, या तो बहुत भारी थीं और या 
उनका आकार इतना विशाळ था कि उन्हें लाने-रेजाने में असुविधा रहती थी । 
जिस वस्तु के लाने-लेजाने में सुविधा रहे और कम खर्च हो उस वस्तु के मूल्य 
में अधिक भारी-भारी उतार-चढ़ाव नहीं हुआ करते और जिस वस्तु के मूल्य में 
उच्चावचन कम होते हैं वही वस्तु मुद्रा बनाने के लिए सर्वोत्तम समझी जाती 
हं । यही कारण है कि लोहे की अपेक्षा चांदी को और चांदी की अपेक्षा सोने को 
मुद्रा वनाने के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता रहा है । [वहनीयता की 
दृष्टि से तो नोट आदशं मुद्रा कहे जा सकते हँ । अतः आजकल पत्र-मुद्रा ही 
बहुत काम में छाई जाती है। ] 


(५) टिकाऊपन--मुद्र वस्तु टिकाऊ होनी चाहिए अर्थात्‌ अधिक समय 
तक खने पर भी उसमें कोई विकार नहीं आना चाहिए । लोग मुद्रा के द्वारा 
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मूल्य-संचय-करते हैं और उसे दूर-दूर स्थानों पर भी ले जाते हैं । यदि वह वस्तु 
शीषर ही नष्ट होनेवाली होगी तो मुद्रा का उक्त कार्य अच्छी तरह नहीं कर 
सकेगी । प्राचीन काल में काम आनेवाली मुद्रा-वस्तु; जैसे अनाज, मछली, तेल 
आदि, टिकाऊ नहीं थीं और शीघ्र ही सड़-गल जाती थीं । सोने-चांदी में ऐसी 
बात नहीं है । बहुत समय तक रखने पर भी इनमें कोई विकार नहीं होता । सोने- 
चांदी के सिक्कों को जमीन में गाड़कर बहुत वर्षों के पश्चात्‌ निकालने पर भी 
उनमें कोई विकार नहीं आता । [ टिकाऊपन की दृष्टि .से नोट ठीक नहीं 
समझे जाते । ] 


(६) विभाज्यता-मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसका विभाजन किया जा 
सके, उस वस्तु को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जा सके परन्तु काटने से उनके 
मूल्य में कोई खरावी न हो । कटे हुए सब टुकड़ों का मूल्य मिलाकर सम्पूर्ण 
मूल्य के वशवर हो जाय । प्राचीन काल की मुद्रा-वस्तु--गाय-बैल--को काटना 
सम्भव नहीं था और यदि उन्हें काट भी लेते तो उनके वास्तविक मूल्य में कमी 
हो जाती थी । सोने-चांदी को टुकड़ों में काटा जा सकता है और उन्हें गलाकर 
फिर एक पूरा टुकड़ा बनाया जा सकता है और फिर भी उनके मूल्य में कोई 
खराबी या कमी नहीं होती । 


(७) मूल्य-स्थिरता--मुद्रा-वस्तु का मूल्य सामान्यतः स्थिर होना चाहिए । 
बैसे तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जिसके मूल्य में कभी कोई कमी- 
वेशी ही न आये, परन्तु फिर भी अपेक्षाकृत दृष्टि से मुद्रा-वस्तु के मूल्य में भारी- 
भारी अन्तर या उतार-चढ़ाव नहीं होने चाहिए । मुद्रा के द्वारा मूल्य संचित 
किया जाता हैं एवं उसके द्वारा ही उधार लेने-देने का काम होता है । अतः यदि 
मुद्रा-वस्तु के मूल्य में कोई विशेष उतार-चढ़ाव हुआ तो मूल्य-संग्रह तथा 
साख के लेन-देन में बाधा हो सकती है। सभी जानते हें कि जिस वस्तु के 
मूल्य में जल्दी-जल्दी घटा-बढ़ी होगी उस वस्तु का कोई भी रांग्रह नहीं करेगा । 
प्राचीन काल में एक समय अनाज को ही मुद्रा मान-लिया गया था। उसमें यही 
कठिनाई रही कि उसका मूल्य समय-समय पर और स्थान-स्थान पर बदलता 
रहता था । जब नई फसल आती तो मूल्य गिर जाता और फसल समाप्त होने 
पर मूल्य चढ़ जाता । इसीलिये अनाज को मुद्रा मानना छोड़ दिया गया। ऐसी 
ही असुविधाएं अन्य वस्तुओं में थीं । सोने-चांदी में यह वात नहीं है | इनके मूल्य 
में इतने भारी-भारी उतार-चढ़ाव नहीं होते । 


(८) गलने की सुविधा---मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि वह सरलता से 
गलाई जा सके और गलाकर फिर दुवारा उसकी मुद्रा बनाई जा सके । न तो वह्‌ 
इतनी कड़ी ही हो कि गल ही न सके और न इतनी नरम हो कि'मोम की भांति धूप में - 
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पिघल जाय या जेब में कपड़े की गर्मी पाकर रसदार वनने लगे । सोने-चांदी के 
सिक्के बनाने के लिए उन्हें सरलता से गलाया जा सकता है और सिवके 
बनाये जा सकते हें। जब सिक्के घिस जते हैं तो उन्हें फिर गछाकर नये 
सिवके बनाने के काम में लाया जा सकता है । छोहे या प्लेटीनम में यह गुण 
नहीं होता । 

प्राचीन काळ से आज तक अनेक वस्तुओं को मुद्रा बनाने के काम में लाया 
गया, परन्तु उन सवमें कोई न कोई दोष रहा । कोई वस्तु जल्दी सड़ जाती थी, 
किसी का मूल्य स्थिर नहीं रहता था, किसी के पहिचानने में विलम्ब होता था 
तो किसी के लाने-लेजाने में असुविधा रहती थी । अतः उन सब वस्तुओं का 
प्रयोग कर-करके उन्हें छोड़ा जाता रहा । अन्त में सोने-चांदीको इस काम के 
लिए अधिक उपयुक्त वस्तु समझा गया और इनकी मुद्राएं वनने लगीं । पर अब 
तो सभ्यता और भी आगे बढ़ चुकी है । सोने-चांदी के स्थान पर अव कागज का 
प्रयोग होने लगा है । नोटों के द्वारा ही अब अधिकांश लेन-देन होता है । सरकार 
भी अब सोने-चांदी को कोष में सुरक्षित रखने लगी है और उनके वल पर नोट 
चला दिये जाते हैँ। इसके दो कारण है--एक तो यह कि इससे सोना-चांदी नष्ट 
नहीं होता और सुरक्षित बना रहता है। दूसरे, इस समय संसार में इन धातुओं 
की मांग अधिक और पुति कम है। अतः कागज के द्वारा इस मांग को पुरा किया 
जाता है । एक समय था जब सोने और चांदी के सिवके चलाना किसी देश में 
गौरव की वात मानी जाती थी । भारत ने पिछली शताब्दी में सोने के सिक्के 
चलाने के अटूट प्रयत्न किये थे, परन्तु अब वह्‌ समय है जब कि सोने के सिक्के 
जाना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है । सोने के सिक्के चलाने का अर्थ 
निकाला जाता है कि जनता और सरकार में पारस्परिक विश्वास नहीं है । 
है मुद्रा-वस्तु के उपयुवत गुणों का आज के यूय हें विशेष महत्त्व नहीं रह गया 

सारांश 


आधुनिक सम्य समाज में मुद्रा का बहुत महत्त्व है। समाज की उन्नति आज 
सुद्रा पर अवलम्बित समझी जाती है। वस्तुओं का क्रय-विक्य, 
सरकारी लेन-देन--सभी मुद्रा फे द्वारा होते हैं 
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की वस्तुएं अपने आप बनाता या पैदा कर लिया करता था। यदि उसे कोई ऐसी 
आवश्यकता होती, जिसे वह स्वयं न बना सकता, तो अपनी अतिरेक वस्तु का 
विनिमय इसरे व्यक्ति की आवश्यक अतिरेक वस्तु से कर लिया करता था। इस्‌ 
अकार वस्तु का अदल-बदल वस्तु से करके आवश्यकताएं पूर्ण की जाती थीं । 
अदल-बदल की इस प्रथा को 'वस्तु-निनिसय' ( 7६०7) कहते हें । शनैः- - 
शनेः मनुष्य की आवश्यकताएं बढ्ने लगीं और उसने उत्पादन के नए-नए साधन 
खोज निकाले । वस्तु-विनिमय में कुछ कठिनाइयां अनुभव होने लगी । कठि- 
नाइयां थी--(१) पारस्परिक संयोग का अभाव, (२) विषम मूल्य को अखण्ड 
" वस्तुओं के बंटन की कठिनाई, (३) सूल्य-सापक साधन का अभाव, (४) सूल्य- 
संचय की कठिनाई । इन कठिनाइयों के कारण बस्तु-विनिमय का क्षेत्र सीमित 
और संकुचित बनता गया । समय-समय पर विभिन्न वस्तुओं को विनिमय का 
आाध्यम' साना जाने लगा । आखेट-युग में जानवरों की खाल, हड्डियों तथा उनके 
चालों को विनिमय का माध्यस बनाया गया था । पशु-युग में गाय, बेल, भेड़ आदि 
को विनिमय का साध्यम बनाया गया । पाषाण-युग में पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े 
साध्यम का काम करते थे। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को प्रयोग में लाया जांता 
रहा। इसके बाद धातु-युग में पीतल, निकिल व लोहे की मुद्राएं बनने लग़ों। 
फिर सोने-चांदी को मुद्रा बनाने के काम सें जाया गया। अब सोने की मुद्राएं 
कहीं पर भी नहीं चलाई जातीं और चांदी के सिक्के भी प्रायः कम देखने में आते 
हैँ । आजकल कागज के नोट प्रयुक्त होनें लगे हें। इस प्रकार सुद्रा का विकास 
होता रहा है और होता रहेगा। : 


मुद्रा-वस्तु में इन गुणों का होना आवश्यक है :--(१) उपयोगिता एवं 
` मूल्य, (२) स्वरूप-परिचय, (३) सजातीयता, (४) बहनीयता, (५) टिकाऊपन, 
(६) विभाज्यता, (७) मूल्य-स्थिरता, और (८) गलने की सुविधा । 
सोने-चांदी में उबत गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हें अतः दीघं काल से 
इन्हीं धातुओं को मुद्रा के काम में लाया जाता रहा है। पर अब इन गुण-अमों 
का विशेष महत्त्व नहीं रह गया है क्योंकि लगभग सभी देशों में कागज के नोट 
काम में आने लगे हँ। 
परीक्षा-प्रःन 


(१) “बस्तु-विनिमय' से आप क्या समझते हैं ? समझाकर लिखिये तथा 
वस्तु-विनिमय प्रणाली के दोषों पर भी प्रकाश डालिए । 
( २ ) मुद्रा के ऐतिहासिक विकास पर एक टिप्पणी लिखिए । 
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( ३ ) “मुद्रा का विकास होता रहा है और होता रहेगा। इस कथन की 
' ` सत्यता पर प्रकाश डालिए । 

( ४ ) मुद्रा-वस्तु के आवश्यक गुणों का उल्लेख करते हुए समझाइये कि 
क्या आजकल मुद्रा के काम आनेवाली वस्तुओं में ये सब गुण 
पाये जाते हें ? 

( ५ ) वस्तुओं के लेन-देन में 'मुद्रा' की आवश्यकता कैसे हुई ? 


.( ६ ) सोने में मुद्रा-वस्तु के कौन-कौन से आवश्यक गुण पाये जाते हैँ ? 


क्या आपकी राय में मुद्रा बनाने के लिए सोना एक आदश वस्तु ` 
है ? तकंसहित उत्तर लिखिये । 
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अध्याय २ 


मुद्रा का महत्त्व 


मुद्रा का महत्त्व--आज का युग मुद्रा का युग है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में मुद्रा का महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा हमारी समृद्धि आज मुद्रा पर ही निर्भर समझी 
जाती है। मुद्रा के द्वारा ही हम वस्तुएं खरीदते हैं, नौकरों का वेतन चुकाते हें तथां 
मुद्रा के ढ्वारा ही देशी और विदेशी व्यापार का लेन-देन होता है । आधुनिक कालू 
में मनुष्य वस्तुओं का उत्पादन केवल अपने लिए ही नहीं करता वरन्‌ अपने परिवार, 
पड़ोसी, समाज, देश और विदेशों के लिए भी करता है । प्राचीन काल में मनुष्य 
अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अपने आप पैदा करता या बना लिया करता था 
परन्तु अब बड़े-बड़े विशाल कारखानों में माल बनाकर उसे देश-विदेशों में बेचा 
जाता है । यह सव मुद्रा के कारण ही सम्भव हो सका है। महान्‌ उद्योगपति से 
लेकर छोटे-से किसान-मजदूर तक मुद्रा के द्वारा ही अपनी-अपनी वस्तुएं और 
सेवाएं बेचते हें । एकाकी व साझेदारी का व्यापार, व्यापारिक कम्पनियों का 
लेन-देन, कम्पनियों के अंशों का क्रय-विक्रय, सरकारी ऋणों का लेना-देना तथा 
साख-व्यवस्था आदि सब कुछ मुद्रा के द्वारा ही होते हैं। मुद्रा के बिना कोई भी 
सरकार जनता की सेवा नहीं कर सकती |. । 

मुद्रा वस्तुओं का मूल्यांकन करती है तथा वस्तुओं का आदान-अदान भी 
मुद्रा के माध्यम द्वारा होता है । वस्तुओं का आदान-प्रदान बढ़ने से उनका उत्पादन 
बढ़ता है। अतः मुद्रा परोक्ष रूप से उत्पादन-वृद्धि में प्रोत्साहन देती है। 

मुद्रा के कारण समाज में श्रम-विभाजन बढ़ता है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी- 
अपनी सुविधा से वे ही वस्तुएं वनाता या पैदा करता है जिनके लिए वह अधिक 
योग्य होता है या.जिनके बनाने के लिए उसके पास अच्छे साधन होते हें। और 
तब इन वस्तुओं का मुद्रा के माध्यम द्वारा अन्य वस्तुओं से आदान-्रदान कर 
लिया जाता है । 

मुद्रा होने से अब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं 
बनाने या पैदा करने की आवश्यकता नहीं है । वह केवल वे वस्तुएं वनानें छाता 
है जिनमें वह अधिक निपुण होता है और फिर अपनी वस्तुओं को मुद्रा में बदलकर 
उस मुद्रा से अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद लेता है । इस प्रकार मुद्रा से श्रम- 
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(BR) 
की सर्वागीण उन्नति का मूल कारण मुद्रा है और भावी उन्नति भी मुद्रा के कारण 


ही सम्भव होगी । 
सुद्रा की क्रियाए 

मद्रा का महत्त्व समझने के पश्चात्‌ यह समझना आवश्यक है ब कि मुद्रा की 
क्रियाएं क्या-वया हैँ? मोटे तौर पर मुद्रा की क्रियाओं को तीन वर्गों म बाटा जा 


२ ) सहायक क्रियाएं, 
( ३ ) आकस्मिक कियाएं । 

(१) मुख्य क्रियाएँ--ये क्रियाएं वे हैं जो मुद्रा को समाज के आर्थिक 
जीवन की प्रत्येक स्थिति में करनी पड़ती है । इन क्रियाओं को मुद्रा की अनिवार्य 
क्रियाएं भी कहते हें । ये क्रियाएं इस प्रकार हे बक 

(अ) विनिमय का माध्यम--मुद्रा विनिमय का माध्यम है । यह वस्तुअ 
और सेवाओं के अदल-वदल में मध्यगू का काम करती हैं। 
मनुष्य अपनी किसी भी वस्तु को मुद्रा के बदले में बेचकर उस 
मुद्रा की सहायता से कोई भी अन्य वस्तु खरीद सकता है । वस्तु- 
विनिमय पद्धति में वस्तुओं का वस्तुओं से प्रत्यक्ष अदल-बदल 
किया जाता था परन्तु अब वस्तुओं का अदलू-बदल मुद्रा के द्वारा 
होता है । वस्तु-विनिमय में विनिमय की केवल एक क्रिया होती 
थी पर मुद्रा के माध्यम द्वारा क्रय-विक्रय करने में विनिमय की 
दो क्रियाएं होती हैं । विनिमय-माध्यम का काम मुद्रा को आथिक 
जीवन की प्रत्येक स्थिति में करना पड़ता है और देश की उंच्चुत 
आथिक अवस्था में तो इस क्रिया का महत्त्व और भी अधिक बढ़ 
जाता है । विनिमय-माध्यम का काम सफलतापूर्वक करने के लिए . 
मुद्रा-वस्तु का उपयोगी, मूल्यवान्‌, वहनीय, विभाज्य एवं समरूप 
होना आवश्यक है । 

(ब) मूल्य-मापन का साधन--जिस प्रकार दूरी नापने के लिए गज, तोल 
मापने के लिए पौंड, मन, सेर आदि तथा गर्मी मापने के लिए 
अंश (डिग्री) और बिजली मापने के लिए किलोवाट की आवश्यकता 
होती है उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का मूयांकन करके 
उनमें पारस्परिक अनुपात निर्धारित करने का काम मुद्रा द्वारा 
किया जाता है । मुद्रा सब वस्तुओं का मूल्य मापकंर उनमें आपस 
का अनुपात निश्चित कर देती है । मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के 


( १ ) मुख्य क्रियाएं, 3 
( 
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मूल्यांकन का एक यंत्र है । मूल्य-मापन का काम सफलतापूर्वक 
करने के लिए मुद्रा-वस्तु का मूल्यवान्‌, सुज्ञेय, समरूप एवं विभाज्य 
होना आवश्यक है । 


(२) सहायक क्रियाएं-मुद्रा की इन क्रियाओं की उत्पत्ति मुख्य क्रियाओं 
से ही होती है अतः इन्हें सहायक क्रियाएं कहते हें। ये क्रियाएं मुद्रा को समाज 
के आथिक जीवन की केवल उन्नत स्थिति में ही करनी पड़ती हँ । ये क्रियाएं 
इस प्रकार हूँ :-- 

(अ) मूल्य-संचय का साधन--मुद्रा मूल्य संचित करने में सहायता करती 


(ब) 


है। प्रत्येक व्यक्ति केवल वर्तमान उपभोग के लिए ही नहीं 
वरन्‌ भविष्य के लिए भी मूल्य संग्रह करना पसन्द करता है। यदि 
वह वस्तुएं संग्रह करे तो वे सड़-गल जाती हैं। ऐसी परिस्थिति 
में वस्तुओं या जानवरों का संग्रह करके मूल्य संचित नहीं किया 
जा सकता । मूल्य-संचय करने का काम मुद्रा से लिया जाता है, 
साधारणतः जिसके न तो रूप-रंग में कोई विकार आता है और 
न जिसके मूल्य में विशेष घटा-वढ़ी होती है । इस कार्य के लिए 
सुद्रा-वस्ठु का मूल्य स्थिर रहना तथा वस्तु का टिकाऊ होना 
आवश्यक हूँ । ` 

कुछ लोगों का मत हूँ कि जो वस्तु मूल्य संचित करने के 
काम आती हो वह विनिमय-माघ्यम का काम नहीं कर पाती । 
पर वास्तव में यह वात नहीं है। यदि यह मान लिया जाय कि 
मूल्य-संचय के काम आनेवाली धस्तु विनिमय-माध्यम का काम 
नहीं करती तो फिर काम में आनेवाली मुद्रा को ही मुद्रा' 
कहेंगे और इकट्ठी करके रक्खी हुई मुद्रा को “मुद्रा' नहीं कहेंगे । 
परन्तु यह बात नहीं है । जिस प्रकार खड़ा हुआ इंजन भी इंजन 
कहलाता है उसी प्रकार संचित मुद्रा भी मुद्रा कहलाएगी चाहे 
वह उस समय विनिमय-माध्यम का काम न कर रही हो। 
भावी भुगतान करने का साधन- कुछ ऐसे लेन-देन होते हें जिनका 
भुगतान भविष्य में चुकाया जाता है । आधुनिक लेन-देन में साख 
का बहुत महत्त्व है । ऐसे भुगतान करने के लिए मुद्रा से काम लिया 
जाता है क्योंकि उसका मूल्य सामान्यतः स्थायी रहता है और 
उसके रूप-रंग और आकार में कोई विकार नहीं आता। मूल्य का 
हस्तांतरण भी मुद्रा के द्वारा बड़ी सरलता से किया जा सकता है। 


(३) आकस्मिक क्रियाएं-ये क्रियाएं वे हैं जो मुद्रा को वर्तमान अर्थ- 
व्यवस्था में करनी पड़ती है । किन्ले नामक मुद्रा-शास्त्री ने इन क्रियाओं को 
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अत्य क्रियाओं से भिन्न कहकर आकस्मिक क्रियाओं के नाम से वणित किया 
है। ये क्रियाएं इस प्रकार हैं :-- St न 
(अ) वितरण का आघार आज प्रत्येक र वस्तु का मूल्य मुद मे 
निर्धारित किया जाता है । अतः उद्योगों में संयुक्त १ सेपैदाकी 

हुई सम्पत्ति को उत्पादन के भिन्न-भिन्न साधनों; जेसे भूमि, श्रम, 
पुंजी एवं संगठन, में मुद्रा के द्वारा बांटा जा सकता है। मुद्रा के 

अभाव में संयक्त संपत्ति को उत्पादन के उक्त साधनों में बांटना 

इतना सरल नहीं हो सकता था जितना अब हो सका है । उत्पादन 

का मूल्य मुद्रा में निश्चित होने से वितरण भी मुद्रा के द्वारा 

सुगम हो गया है । के 

(ब) साख-व्यवस्था का आधारः मुद्रा के कारण ही वर्तमान साख- 
व्यवस्था को जन्म मिला है । मुद्रा के होने से आज का ऋण भविष्य 

दि में सरलता से चुकाया जा सकता है । वर्तमान चेक-पद्धति, नोट- 
व्यवस्था, बिल-प्रणाली एवं साख-संगठन मुद्रा के कारण ही सम्भव 
हो सके हें । 

(स) पूंजी का आधार--मुद्रा ने पूंजी को विशिष्ट रूप देकर गतिशील 

` नाया है। मुद्रा के माध्यम से ही पूंजी को एक स्थान से. दूसरे 
स्थान पर ले जाया जा सकता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति 
को दिया जा सकता है । पूंजी का हस्तान्तरण एवं स्थानान्तरण 
मुद्रा के कारण ही सम्भव है । 

(द) उपयोगिता का माप--मनुष्य अपनी आय को भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
पर इस प्रकार व्यय करता है कि उन सबसे मिलनेवाली समान 
उपयोगिता अधिक से अधिक हो । उपयोगिता-मापन का यह काम 
मुद्रा के दवारा ही होता है । यदि मुद्रा न होती तो भिन्नभिन्न वस्तुओं 
पर कितना व्यय करना चाहिए--यह ज्ञात नहीं हो सकता था । 
अतः यह कहना अनुचित न होगा कि मुद्रा के द्वारा मनुष्य भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं को खरीदकर अधिकाधिक उपयोगिता प्राप्त करने 
में सफल हो सका है। ; । 

अंग्रेजी की चार पंक्तियों में मुद्रा की क्रियाओं का एक साथ वर्णन इस प्रकार 
किया गया है :-- 


Money is a matter of functions four, 

A medium, a measure, a standard, a store, 
_ But if this does not complete the functions, 

We may add transferability more. 


२ 
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( १८ ) 
मुद्रा की परिभाषा 


क्रियाएं जानने के पश्चात्‌ मुद्रा की परिभाषा निर्धारित करना 
0 नहीं होनी चाहिए । पर फिर भी परिभाषा निश्चित करना 
इतना सरल नहीं है जितना प्रायः समझा जाता है| भिन्न-भिन्न मुद्रा-शास्त्रियों 
ने मद्रा की अलग-अलग परिभाषाएं लिखी हें। किसी ने इसका सीमित अर्थ 
लगाया है और किसी ने इसको बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है । कुछ विशे- 
घज्ञों का विशवास है कि जिस वस्तु की मुद्रा बनाई जाय उसका अपना कुछ मूल्य 
होना चाहिए और तभी उस वस्तु से बनी हुई मुद्रा लि वस्तुओं और सेवाओं 
का मल्यांकन कर सकती है। अतः केवळ धातु के सिक्कों को ही मुद्रा कहना चाहिए। 
यह परिभाषा छोटी और संकुचित प्रतीत होती है क्योंकि इसमें कागज के नोटों 
को सम्मिलित नहीं किया गया है। वास्तव में कागज के नोट वे सब क्रियाएं करते 
हे जो धातु के सिक्के करते हैं। अतः नोटों को परिभाषा में सम्मिलित किये बिना 
यह परिभाषा पूर्ण नहीं जान पड़ती । 
` कुछ-लोगों का विश्वास है कि बिल, चेक तथा हुंडी भी लेन-देन में काम 
आते हैं तथा वस्तुओं के क्रय-विक्रय में विनिमय-माध्यम का काम करते हें । 
अतः इनको मुद्रा समझना चाहिए । इस मत के अनुसार मुद्रा की परिभाषा में 
घातु के सिक्कों के साथ कागज के नोटों, बिलों, चेकों तथा हुंडियों को भी 
सम्मिलित कर लेना चाहिए । यह परिभाषा बहुत विस्तृत और व्यापक प्रतीत 
होती है । चेक, बिल, हुंडी आदि बाजार में इतनी स्वतन्त्रता से विनिमय-माध्यम 
का काम नहीं करते जितने सिक्के तथा नोट करते हेँ। इनको केवल वे ही लोग 
केते-देते हें जो आपस में एक दूसरे को भली भांति जानते हों । अतः इनका क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित होता है । इनको मुद्रा की परिभाषा में सम्मिलित करना कुछ 
व्यावहारिक नहीं लगता । हां, इनको 'साख-मुद्रा' कह सकते हें । 


उक्त दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर एक ऐसी परिभाषा होनी 
चाहिए जो मुद्रा को सब क्रियाओं को संकेत कर सके । हाटंले ह्िदर्स ने लिखा 


है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे'। पर इससे भी मुद्रा का वास्तविक 


स्वरूप प्रकट नहीं होता । वास्तव में मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य-मापन तथा ' 
मूल्य-संचय के कार्य करते हुए विनिमय-माध्यम का कार्य करे । मुद्रा की विभिन्न 


क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्रा-शास्त्रयों ने मुद्रा की अनेक परि- 
भाषाएं दी हें; जैसे :-- 


मुद्रा क्रय-शक्ति है--कुछ ऐसी वस्तु है जो वस्तुओं को क्रय करने 
के काम आती है ।' कोल 
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मुद्रा उस वस्तु को कहते हें जो माल के बदले में चुकाई जाय तथा 
अन्य व्यापारिक लेन-देन के भुगतान के काम में लाई जाय ।' 
--रॉबटंसन 
मुद्रा उस वस्तु को कहते हें जो विनिमय का माध्यम .हो और 
जो लेन-देन में तथा ऋण-शोघन में सामान्यतः काम में लाई जाय परन्तु 
` जिसके चलने न चलने का दायित्व किसी एक व्यक्ति पर न हो ।' 
++किन्ले 
'किसी भी वस्तु को मुद्रा कहा जा सकता है जो विनिमय का माध्यम 
हो, जिसको सब लोग बेरोक-टोक स्वीकार करें और जो सामान्यतः 
ऋण-शोधन के काम छाई जाय ।' -+इलाई 
मुद्रा एक ऐसा विनिमय का माध्यम है जो वस्तुओं और सेवाओं 
के बदले में चुकाने के काम आवे। यह एक ऐसी वस्तु है जो ऋण के 
लेन-देन में सामान्यतः स्वीकार की जाय, जो वस्तुओं तथा सेवाओं का 
मूल्यांकन करे तथा जो मूल्य-संचय के काम में छाई जाय ।' 
“+ज्यॉफे क्राउथर 
मुद्रा उन सभी वस्तुओं को कहते हें जो किसी समय भी तथा देश 
के किसी भी स्थान पर बिना किसी हिचकिचाहट और विशेष जांच- 
पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं के क्रय-विक्रय में काम आव तथा जो 
व्यय चुकाने के काम में छाई जायं और जिन्हें सभी लोग सामान्यतः 
स्वीकार करें ।' -माशेल 
उक्त सभी परिभाषाओं से एक बात स्पष्ट होती है कि सभी मुद्रा-शास्त्रियों 
ने मुद्रा की परिभाषा निर्धारित करते समय मुद्रा की किसी न किसी क्रिया 
पर जोर दिया है । विशेषतः जोर 'विनिमय-माध्यम' पर दिया गया है । अतः 
यह कहना अनुचित न होगा- “मुद्रा वह वस्तु है जो देश में वस्तुओं और 
सेवाओं का मूल्य-मापन करे तथा जो सामान्यतः सर्वग्राह्म हो ।” 
आजकल करेंसी' शब्द मुद्रा के पर्यायवाची अर्थ में प्रयोग होने लगा हे । 


करेंसी (Currency) 

'करेंसी' शब्द अंगरेजी के 'करेंट' (curren) शब्द से बना है जिसका 
अर्थं 'चालू' होता है । अतः करेंसी उन वस्तुओं को कह सकते हें जो सामान्यतः 
चाळू हों और जिन्हें लेन-देन में सभी छोग स्वीकार करें । ऐसी चालू वस्तुएं या 
तो सिक्के होते हें या सरकारी नोट होते हैं । अतः इन्हें करेंसी' कह सकते 
हैँ । इनके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो विनिमय-माध्यम का काम 
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'कर लेती हें परन्तु जिनको सामान्यतः सभी लोग स्वीकार नहीं करते । ला 
चलन-क्षेत्र सीमित होता है । ऐसी वस्तुएं चेक, बिल, हुंडी आदि ह 
“करेंसी? में सम्मिलित नहीं कर सकते । हां, इन्हें साख-मुद्वा कह स 8 न र 
ये केवल लेनदार और देनदार की पारस्परिक साख पर ही लिएन हे 
है । प्रोफेसर रीड ने मुद्रा और करेंसी का अन्तर समझाते हुए लिखा लक 
व नोट करेंसी होते हें तथा मुद्रा उनका मूल्य-मात्र होता है ।” उन्होंने करे 
को दुश्य एवं मुद्रा को अदृश्य वस्तु माना हैं। इस विषय में हमारा समीकरण 

इस प्रकार है :-- 
मुद्रा=सिक्के + नोट त साख-मुद्रा 
करेंसी=सिक्के त नोट 


मुद्रा के दोष 


मुद्रा के गुणों का वर्णन मुद्रा के महत्त्व के साथ किया जा चुका है । अतः 
अब यह भी देखना आवश्यक है कि वतमान समाज में मुद्रा के दोष क्या हें और 
मुद्रा के आविष्कार ने समाज को क्या क्षति पहुंचाई है ? मुद्रा के दोष इस 

प्रकार हैं :- र 
(१) सामाजिक एवं आथिक विषमता--मुद्रा के कारण सम्पत्ति के वितरण में 
असमानता और'विषमता आई है । कुछ लोग बहुत मुद्रा इकट्ठी कर 
लेते हें और अधिकांश लोग इससे बंचित रह जाते हँ । वर्तमान कारू 
का पूंजीवाद मुद्रा का ही परिणाम है । यदि मुद्रा न होती. तो प्रत्येक 
व्यक्ति को वस्तुएं बनानी पड़तीं या पैदा करनी होतीं और तब वह 

उनका इतना संग्रह भी नहीं कर पाता । 


(२) फिजूलखरचो--जहां मुद्रा ने साख-व्यवस्था को जन्म दिया है वहां इसने 
फिजूलखर्ची भी बढ़ा दी है। उधार के कारण लोग फिजूलखच बन 
जाते हें और अपनी आय से अधिक व्यय करने लगते हें। यदि मुद्रा 
का लेन-देन न होता तो- मनुष्य जितना पैदा करता उतनी ही वस्तुएं 
उपभोग करता । तब वह सम्भवतः इतना फिजूलखर्च नहीं होता । 


(३) सामाजिक शोषण--मुद्रा के कारण मजदूरी में प्रतियोगिता आई है । 
किसी को कम मिलता हैं और इतना कम कि अपने परिवार क्रा तो 
बया अपना भी पेट नहीं भर सकता और किसी को इतना अधिक मिलता 
है कि वह पूंजीपति बन बैठता है। इससे शोषण की भावना बढ़ती है । 
यदि मुद्रा का लेन-देन न होता तो मजदूरों को आवश्यकता की वस्तुएं 
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मिला करतीं और यदि कोई. आवश्यकता से अधिक लेता भी तो वह्‌ 


इकट्ठा करके आज की भांति शोषक नहीं बन सकता था । क्योंकि 
वस्तुओं का संग्रह करना ही कठिन होता । 


(४) मूल्य-परिवर्तंन से हानि- मुद्रा का मूल्य घटने बढ़ने से समाज को बड़ी 
हानि होती है । मुद्रा के मूल्य में होनेवाले भारी-भारी उतार-चढ़ाव 
कभी-कभी व्यापार एवं उद्योगों को नष्टप्राय कर डालते हैँ । 


छुडविग वान नामक मुद्राशास्त्री ने लिखा है :-- 


“चोरी, हत्या, झूठ, बेईमानी और गद्दारी--इन सब बुराइयों का 
मूल कारण मुद्रा है । मूद्रा के कारण वेश्या अपना शरीर और 
सम्मान वेच देती हूँ, न्यायाधीश अपना न्याय बेच देता है और 
अच्छे-अच्छे धामिक मानव प्राणी भी पतित बन जाते हैँ ।” 


मुद्रा के दोष कुछ भी हों मुद्रा के बिना वर्तमान समाज की आशिक क्रियाएं 
सम्भव नहीं हो सकतीं । आज की आथिक व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि 
मुद्रा के बिना प्राणी एक पग भी नहीं चल सकता। मुद्रा सभ्यता का प्रतीक है और 
भानव की उन्नति का चिन्ह है । समाज के अर्थ-पटल पर से इसे मिटाया नहीं जा 
सकता । पर हां, इसके दोषों को दूर करके इसे अधिक उपयोगी बनाया जा 
सकता है । मुद्रा अर्थ-विज्ञान की घुरी है जिसके बिना अर्थशास्त्र अपूर्ण ही रह 
. जायगा । अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेल करके इसके दोषों को दुर करना 
चाहिए । 


साराँश 


वर्तमान युग मुद्रा का युग है। मानव-जी वन के प्रत्येक क्षत्र में इसका महत्त्वपूर्ण 
स्थान हे । महान्‌ उद्योगपति से लेकर छोटे किसान-मजदूर तक मुद्रा के द्वारा 
वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रम करते तथा अपनी आवद्यकता शान्त करते 
हैं। मुद्रा के बिना कोई भी सरकार जनता को सेवा नहीं कर सकती | मुद्रा परोक्ष 
रीति से उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती हैं । मुद्रा के कारण समाज में अम- 
विभाजन बढ़ता है तथा श्रम की निपुणता एवं विशेषज्ञता में वृद्धि होती हे। मुद्रा 
के होने से उत्पादन और वितरण में प्रतियोगिता बढ़ती हे जिससे वस्तुओं के उत्पादन 
बढ़ाने में नए-नए साधनों की खोज होतो है । मुद्रा ने पूंजी को विशिष्ट स्थान देकर 
उसे गतिशील बनाया है । पूंजी का. स्थानान्तरण एवं हस्तान्तरण मुद्रा के कारण 
ही सम्भव हो सका है। मुद्रा के द्वारा सामाजिक स्वतंत्रता बढी और राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में सहयोग मिला हे. संक्षेप में, मुद्रा मानव-स भ्यतां के इतिहास 
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का चिन्ह और आधिक विकास का प्रतीक है। मुद्रा वह धुरी है जिसपर अर्थ-विज्ञान 
का समूचा कलेवर टिका हुआ है । 
मद्रा की क्रियाओं को तीन बर्गों में बांटा जा सकता है-- (१) मुख्य क्रियाएं, 
(२) सहायक क्रियाएं, और, (३) आकस्मिक क्रियाएं । मुख्य क्रियाओं के 
अन्तर्गत मुद्रा विनिमय-माध्यमं एवं मूल्यक्मापत का काम करती हे । सहायक 
क्रियाओं में यह मूत्यऱ्संचय और भावी भुगतान चुकाने के काम आती हैं। आक- 
स्मिक क्रियाओं के अन्तर्गत यह वितरण, साख-व्यवस्था और पूंजी का आधार 
एवं उपयोगिता का माप है। 
मद्रा की परिभाषा भिन्न-भिन्न मुद्रा-शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से की हूँ। 
किसी ये संकुचित क्षेत्र लिया है और किसी ने इसे बहुत व्यापक अर्थों में प्रयोग 
किया है। पर सभी ने मुद्रा की क्रियाओं को ध्यान में रखकर परिभाषाएं 
निदिचत की हैं। वास्तव में तो मुद्रा उस वस्तु को कहना चाहिए जो देश में वस्तुओं 
और सेवाओं का मूल्य-मापन करे और जो सामान्यतः सवंग्राह्य हो । मुद्रा के 
पर्यायवाची अर्थ में 'करेसी' शब्द भी प्रयोग किया जाता है । वास्तव में करेंसी 
उन वरतुओं को कहना चाहिए जो सामान्यतः चालू हों और जिन्हें लेन-देन में 
सभी लोग स्वीकार करे। इस दृष्टि से मुद्रा ओर करेंसी पर्यायवाची शब्द ही हुए ॥ 
परन्तु जहां मुद्रा में सिक्के, नोट और साख-मुद्रा सम्मिलित किए आएं वहां करेंसी 


- केवल सिककों ओर नोटों को ही कहेंगे। प्रो० रीड ने करेंसी को दृश्य और मुद्रा 


को अदृश्य वस्तु मानकर मुद्रा को करेंसी का मूल्य-्योतक कहा है । 


मुद्रा केवल वरदान ही नहीं हैं वरन्‌ इसके कुछ श्राप भी हैं । मुद्रा के दोष 
इस प्रकार हैं:--(१) सामाजिक एवं आथिक असमानता, (२ ) फिजूलखर्ची, 
(३) सामाजिक शोषण और (४) मूल्य-परिवतंन के कारण व्यापार एवं उद्योग 
को हानि। कुछ भी हो, इन दोषों के कारण मुद्रा को समाप्त नहीं किया जा सकता। 


आज तो मुद्रा समाज का अभिन्न अंग हे। अतः इसके दोषों को दुर करके इसे समाज 
के लिए अधिक उपयोगी बनाना ही श्रेयस्कर होगा । / 


परीक्षा-प्रदन 


. ( १ ) आधुनिक समाज में मुद्रा का क्या महत्त्व है ? समझाकर लिखिये । 
( २ ) मुद्रा की परिभाषा लिखिये तथा मुद्रा की क्रियाओं का विवेचनात्मक 


विइलेषण कीजिये । 2 


श डालते हुए समझाइए कि क्या आधुनिक 
आथिक व्यवस्था में मुद्रा के बिना काम चल सकेगा ? < 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ २३ ) 
( ४ ) मुद्रा के गुण और दोषों पर प्रकाश डालिये । 


( ५ ) मुद्रा ऋय-शनिति है--कुछ ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के खरीदने 
के काम आती है। 


मुद्रा एक ऐसा विनिमय का माध्यम है जो वस्तुओं और सेवाओं के 
काम आती हुँ । 


मुद्रा की इन दोनों परिभाषाओं की विवेचना कीजिए । 
( ६ ) मुद्रा एक मिश्रित वरदारन है” इस कथन की पुष्टि कीजिये । 
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अध्याय ३ 
सिक्के एवं सिक्‍्का-ढलाई 
कानूनी मुद्रा--सामाच्यतः मुद्रा धातु की तथा कागज की बनाई जाती है। * 
धातु-मुद्रा को सिक्के और कागजी मुद्रा को नोट कहते हें। सिक्के और नोट 
बनाकर चलाने का काम सरकार का होता है । पर कभी-कभी सरकार किसी 
बैंक को नोट व सिक्के चलाने का काम सौंप देती है। १८६१ से पूर्व हमारे देश 
में नोट छापकर चलाने का अधिकार बम्बई, मद्रास तथा बंगाल तीनों के प्रेसी- 
डेंसी बैंको को मिला हुआ था । आज नोट और सिक्के चलाने का अधिकार रिजवें 
बॅंक आफ इंडिया को मिला हुआ है । पर अव रिजवं बैंक सरकारी संस्था ही है । 
सरकार या किसी अधिकृत बैक हारा चलाये गये सिक्के और नोटों को, जो 
कानून के अनुसार लेन-देन और ऋण-शोधन के काम लाये जाएं, कानूनी मुद्रा 
(10891 ४९०१०7) कहते हँ । यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के सिक्कों 
और नोटों को लेने से इनकार करे तो उस पर कानून भंग करने का मुकदमा 
चलाया जा सकता है । हमारे देश में रुपया, अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, एकन्नी, 
अधन्ना तथा पैसे के सिक्के कानूनी मुद्रा हैँ। इसी प्रकार एक, दों, पांच, दंस और 
सौ रुपये के नोट कानूनी मुद्रा हें। चेक, बिल तथा हुंडी कानूनी मुद्रा नहीं कहे 
जा सकते क्योंकि इन्हें लेने के लिए किसी को कानून से बाध्य नहीं किया जा 
सकता । 


कुछ ऐसे सिक्के तथा नोट भी होते हें जिन्हें लोग बेईमानी और जालसाजी 
से अवैध रूप से बनाकर चलाने लगते हैं। ये मुद्राएं गैर-कानूनी होती हैं और 
इन्हे स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता । 


कभी-कभी सरकार अपने द्वारा ही चलाई गई कानूनी मुद्राओं को चलने 

से बन्द कर देती है; जैसे, युद्धकाल में विक्टोरिया और एडवर्ड के छापेवाले रुपये 

चलते से बंद कर दिए गए थे। इसी प्रकार १९४६ में १०० से अधिक राशिवाले 

नोट बन्द कर दिए गए थे । ऐसा करने से पूर्व सरकार जनता को. नोटिस देकर 

नित कर देती है और समय निर्धारित कर दिया जाता है जिसके अन्तर्गत चलने 

बन्द किए जानेवाली मुद्राओं को अन्य वैध मुद्राओं में बदला जा सकता है। 
निर्धारित समय के पश्चात्‌ वे मुद्राएं गैर-कानूनी समझी जाती हें 
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( २५ ) 
कानूनो मुद्रा के भेद 


कानूनी मुद्रा दो प्रकार की होती हैं :--( १) सीमित कानूनी मुद्रा, (२) 
असीमित कानूनी मुद्रा । ड | 


सीमित कानूनी मुद्रा--उसे कहते हैं जो लेन-देन में सीमित मात्रा तक ही 


कानूनी मुद्रा हो, जिसे केवल सीमित संख्या में ही स्वीकार करने के लिए लोगों 


को वाध्य किया जा सके। देश में चलनेवाले सहायक सिक्के सामान्यतः सीमित 
-कानूनी मुद्रा होते हें । हमारे देश में चवन्नी, दुअन्नी, एकन्नी, अधन्ना और पैसे के 
सिक्के सीमित कानूनी मुद्रा हैँ । इन्हें केवल दस रुपये तक के लेन-देन एवं ऋण 
-शोधन में स्वीकार करने के लिए किसी को कानूनन बाध्य किया जा सकता है। 
:यदि किसी व्यक्ति को १००२० का ऋण चुकाना हो तो वह अधिक से अधिक 
१० रुपये के सहायक सिक्के दे सकता है, शेष ९० रुपये की राशि चुकाने में उसे 
रूपये और नोट ही देने होंगे । (परन्तु व्यवहार में ऐसा नही होता । यदि देनदार 
और लेनदार चाहें तो किसी भी मात्रा में सहायक सिक्के देकर भुगतान किया 
'जा सकता है सीमित और असीमित का भेद केवल कानून की दृष्टि में है, 
व्यवहार में नहीं ।) 

अ-सीमित कानूनी मुद्रा--उसे कहते हैँ जो किसी भी मात्रा में लेन-देन के लिए 
“कानूनी मुद्रा हो; जिसे किसी भी संख्या में स्वीकार करने के लिए लेनदार को 
बाध्य किया जा सके । हमारे देश में रुपये और अठन्नी के सिक्के एवं नोट 
असीमित कानूनी मुद्रा हैँ । 

प्रत्येक देश में इसी प्रकार सीमित और असीमित कानूनी मुद्राएं होती हँ। 
इंग्लेंड में पौंड असीमित कानूनी मुद्रा है और शिलिंग सीमित मुद्रा है । शिलिग 
केवल दो पौंड तक के भुगतान करने के लिए कानूनी मुद्रा है पर पौंड द्वारा 
{कितनी ही मात्रा में भुगतान किया जा सकता है । 


सिक्का-ढलाई 


सिक्के सरकारी टकसालों में सोना, चांदी, निकिल, तांबा आदि घातुओं 
से बनाये जाते हेँ। सरकार सिक्को के एक तरफ सरकारी छाप लगा देती ह तथा 
उस सिक्के का नाम एवं मूल्य उसकी दूसरी ओर छाप दिया जाता है जिससे 


` सब लोग सरलता से पहिचान सकें । सिक्के धातु के प्रायः छोटे-छोटे टुकड़े होते . 


हैं जिससे उनको लाने-लेजाने तथा रखने में कोई कठिनाई न हो! एक ही 
मूल्य के सिक्के एक-सी तौल और एक ही रूप-रंग के होते हें। आजकल सोने और 
चांदी के सिक्के कहीं नहीं चलाये जाते । आजकल प्रायः निकिल के सिक्के काम 
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में आते हें। हमारे देश में युद्धकाल तक चांदी के सिक्के बनते थे पर अब चांदी 
का अभाव होने से सिक्कों में चांदी काम में नहीं छाई जाती । 


© सिदका-उलाई का विकास 


सिक्के बनाने की क्रिया को सिक्का-ढलाई कहते हें । आज से बहुत पहले 
न आज जैसे सिक्के-थे और न आज जैसी सिक्का-ढलाई की वैज्ञानिक कला थी । 
उस समय सोने-चांदी के लम्बे-लम्बे टुकड़े होते थे जिनपर उनकी तौल खुदी 
होती थी । व्यापारी लोग इन टुकड़ों पर अपना-अपना नाम भी खोद दिया 
करते थे । इस प्रकार जो लोग इन व्यापारियों को जानते थे वे उन टुकड़ों को उन 
पर छपे हुए मूल्य के अनुसार स्वीकार कर लेते थे। कुछ लोग जो उन व्यापारियों को 
नहीं जानते थे वे लेने से पूर्वं उनको तौल लिया करते थे । धातु के कुछ ऐसे टुकड़े 
भी होते थे जिन पर किसी विशेष प्रकार का चिन्ह बना दिया जाता था । किसी 
पर.बेल की आकृति बना दी जाती थी, किसी पर चाकू या तलवार की शकल 
खोद दी जाती थी और किसी पर तराजू का चिन्ह बना दिया जाता था। परन्तु 
इसका भी कोई विशेष नियम नहीं था । धीरे-धीरे इन बड़े-बड़े धातु के टुकड़ों को 
लाने-लेजाने में कठिनाई अनुभव होने लगी । अतः अब धातु के छोटे-छोटे टुकड़ 
काटकर उनपर उनकी तौल और मूल्य लिखे जाने लगे । सबसे पहले ग्रीस में 
ऐसे सिक्के बनाए गए थे । फिर अन्य देशों में भी ऐसे छोटे-छोटे सिक्के बनाए जाने 
लगे । सिक्के भिन्न-भिन्न धातुओं के बनाए जाते थे । अब तक अनेक प्रकार की 
धातु सिक्के बनाने के काम आ चुकी है। १९ वीं शताब्दी में सोने और चांदी के 
सिक्के चलाए जाते थे । अब सोने के सिक्के कहीं पर भी नहीं चलाए जाते और 
चांदी के सिक्के भी कम देखने में आते हें। अब प्रायः गिलट और तांबे के सिक्के 
देखने मे आते हे। सिक्कों का रूप और आकार समय-समय पर बदलता रहा 
है । सिके कमी लम्बे थे क कभी गोल थे, कभी वर्गाकार थे और कभी 
क So समय बीतता गया और उनके आकार के 

हे 1 तसे-तैसे उनका रूप और आकार बदलता गया और 
अन्त में गोल तथा चौकोर सिक्के बनने लगे | ; 


कम सिक्के बनाकर चलाने का काम सरकार का नहीं था। व्यापारी लोग 
अपने-अपने नाम की छाप लगाकर सिक्के चलाते थे। परन्तु इस प्रकार उनकी 


“तौल तथा रूप-रंग और आकार में बड़ा अन्तर रहता था“ इससे जनता को उन्हे 


ह में बड़ी कठिनाई होती थी । अन्त में सरकार ने इस काम को अपने 
हाथ में ले लिया और देश की केन्द्रीय सरकार देश भर के लिए समान रूप, रंग 
तथा आकार और तौल के भिन्न-भिन्न मूल्य के सिक्के चलाने लगी । अब सिक्के 
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बनाने का काम सरकारी टकसालों में होता है और इनको बनाने का एकाधिकार' 
इन्हीं टकसालों को ही है । म 


सिक्का-ढलाई के भेद 


वैसे तो सिक्के बनाने का एकाधिकार सरकार का ही होता है परन्तु कभी- 
कभी सरकार जनता को भी धातु में से सरकारी टकसाल पर सिक्के वनवाने की 
स्वतन्त्रता दे देती है। इस दृष्टिकोण से सिक्का-ढलाई तीन प्रकार की होती है :- 


(१) स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई (1788 0017926) 
(२) सरकारी या परिमित सिक्का-ढलाई (17m६९ ९०/०३४९) 
(३) निःशुल्क सिक्का-ढलाई (४78४1101 ००.४९) 


(१) स्वतंत्र सिक्का-ढ लाई--जव जनता को इस बात की स्वतन्त्रता होती 
है कि वह सरकारी टकसाल पर धातु ले जाकर उसके सिक्के बनवा सके तो 
उस प्रणाली को स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई की प्रणाली कहते हें। इसके अन्तगंत प्रत्येक 
व्यक्ति को यह्‌ स्वतन्त्र अधिकार मिला होता है कि वह सोना, चांदी अथवा अन्य 
कोई धातु (जिसकी सरकार ने आज्ञा दी हो) ले जाकर टकसाल से उसके वदले 
में सिक्के बनवा ले । टकसाल इस प्रकार सिक्के बनाकर देने के वदले में जनता 
से चाहे तो शुल्क ले सकती है और चाहे निःशुल्क ही सिक्के बनाकर दे सकती 
है । शुल्क लेने न लेने का स्वतंत्र सिक्का-ढलाई से कोई सरोकार नहीं है। स्वतंत्र 
सिक्का-ढलाई का तो केवल यह अभिप्राय है कि जनता को धातु में से-टकसाल 
पर सिक्के बनवाने की स्वतन्त्रता हो । 


यदि टकसाल इस प्रकार सिक्के बनाने के बदले में जनता से कोई शुल्क 
वसूल करे और वह शुल्क सिक्के बनाने के वास्तविक व्यय के बराबर हो तो उस 
शुल्क को टकसाली-व्यय (074888४०) कहते हें । 


यदि टकसाल सिक्के बनाने के बदले में जनता से सिक्के बनाने के वास्तविक 
लागत-व्यय से अधिक शुल्क वसूल करे तो उस आधिक्य राशि को टकसाली- 
लाभ (8९171078९९) कहते हैं । 

उदाहरण---मान लो, चांदी का एक सिक्का बनाने में सरकार के दो आने 
व्यय होते हैं। यदि सरकार केवल दो ही आने जनता से वसूल करे तो उसे 
टकसाली-व्यय कहेंगे, और यदि सरकार जनता से तीन आने वसूल करे तो एक 
आने को टकसाली-लाभ कहेंगे । 
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भारत में १८९३ से पूर्व चांदी के रुपये की स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई की प्रथा 
. थी। १८९३ में कुछ कारणों से हार्शेल कमेटी की सिफारिशों के अनुसार यह प्रथा 
तोड़ दी गई । | 

(२) सरकारी या परिमित सिक्का-ढलाई- जब देश में सिक्के बनाकर 
चलाने का काम सरकार का हो और सरकार अपने लेखे पर सिक्के बनाकर 
चलाए तो उस व्यवस्था को सरकारी सिवका-ढलाई कहते हैं। क्योंकि सिक्के बनाने 
का काम सरकार तक ही परिमित रहता है अतः उसे परिमित -सिक्का-ढलाई 
भी कहते हें । 

१८९३ से हमारे देश में रुपये की सरकारी सिक्का-ढलाई की प्रथा चली 
आ रही है । आज सिक्के बनाकर चलाने का एकाधिकार सरकार का हूँ और 
जनता को टकसाछ से सिक्के बनवाने की आज्ञा नहीं है । 

(३) निःशुल्क सिक्का-ढलाई--जब जनता को सरकारी टकसाछ से धातु 
में से सिक्के बनवाने की स्वतंत्रता हो और टकसाल इस प्रकार सिक्के बनाकर 
-देने के बदले में जनता से कोई भी शुल्क वसूल न करे तो उस व्यवस्था को निःशुल्क 
सिक्का-ढलाई की प्रणाली कहते हें । 


स्वतंत्र सिक्का-ढलाई एवं निःशुल्क सिक्का-ढलाई का भेद '. 


स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत जनता को टकसाल 
पर धातु लेजाकर उसमें से सिक्के बनवाने की स्वतन्त्रता मिली होती है। इस 
प्रकार सिक्के बनाकर देने के बदले में टकसाल जनता से चाहे तो शुल्क वसूल 
कर सकती है। जब टकसाल सिक्के बनाकर देने के बदले में जनता से कोई शल्क 
वसुल न करे तो उसे निःशुल्क सिक्का-ढलाई की व्यवस्था कहते हें। निःशुल्क 
सिक्का-ढलाई स्वतंत्र सिक्का-ढलाई का एक अंग है। बिना शुल्क “की स्वतंत्र 
सिक्का-ढलाई को निःशुल्क सिक्का-ढलाई कहते हें। दै 


सिक्का-ढलाई : 


स्वतंत्र सिक्का-ढलाई सरकारी सिक्का-ढलाई ` 


सशुल्क ढलाई निःशुल्क ढलाई 


टकसाली-व्यय EE 
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आदश सिक्का-प्रणाली के लक्षण 


सिक्का-प्रणाली को आदर्श बनाने केः छिए निम्न गुण होने चाहिए 

(१) देश में चलनेवाले सब सिवकों की वनावट, आकृति और तौल ऐसी 
होनी चाहिए कि उनके रखने और छाने-लेजाने में सुविधा रहे । बनावट ऐसी 
हो कि जिससे बेईमान लोग उनमें से धातु न चुरा सके । 

(२) एक ही मूल्य के सव सिक्के तौल में सही होने चाहिएं । यदि एक ही 
प्रकार के सिवके हलके भारी हुए तो उनके चलने में वड़ो अडचन होगी । तब, 
उनके प्रति जनता में विशवास भी नहीं जम सकेगा । | 


(३) एक ही मूल्य के सव सिक्के तौल और आकार में बिलकुल एक जैसे 
होने चाहिएं। सोने-चांदी के सिक्कों को टिकाऊ बनाने के लिए उनमें कुछ निकृष्ट 
धातु मिलाई जाती है । ऐसी अवस्था में निकृष्ट घातु एक-सी तथा समान होनी 
चाहिए । (पर अब तो यह प्रश्‍न ही नहीं उठता क्योंकि सोने-चांदी के सिक्के 
बनाए ही नहीं जाते ।) 


(४) सिक्के ऐसे होने चाहिएं कि जिनकी नकल करके दूसरे सिक्के बनाना 


लोगों को सम्भव न हो सके । 


(५) सिक्के टिकाऊ होने चाहिएं जिससे उनको प्रयोग करने में उनकी 


धातु में कमी न होने पावे । सिक्के ऐसे होने चाहिएं कि चलते-चलते उनके रूप, 
रंग और आकार में कोई विकार न आवे । 

(६) सिक्के ऐसे होने चाहिएं कि जिससे लोग उन्हें सरलता से पहचान: 
कर अच्छे-बुरे का भेद कर सके । 


इन सव गुणों को प्राप्त करने के लिए आजकल सब देशों में सिक्का बनाने: 
का काम सरकार ने अपने अधिकार में ले रक्खा है। 


सिक्कों के भेद 
सामान्यतः सिक्के दो प्रकार के होते हैं :-- 


(१) प्रामाणिक या प्रमुख सिक्का । 
(२) सांकेतिक या सहायक सिक्का । 


(१) प्रामाणिक सिक्का--जो सिक्का देश भर में वस्तुओं और सेवाओं 
का मूल्यांकन करे तथा जिसके साथ अन्य मुद्राओं का मूल्य सम्बन्धित हो उसे : 
प्रामाणिक या प्रमुख सिवका कहते हँ। इस सिक्के में निम्नलिखित तीन गुण 


होने चाहिएं :-- 
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(अ) उस सिक्के का अंकित मूल्य उसके वास्तविकः या धातु-मूल्य के बराबर 
हो । 
(ब) उसके लिए देश में स्वतंत्र सिक्का-ढलाई की प्रणाली हो। | 
(स) वह्‌ सिक्का असीमित कानूनी मुद्रा हो अर्थात्‌ लेन-देन में असीमित 
संख्या में लिया-दिया जाय । 


हमारे रुपये के सिक्के में यद्यपि उक्त सभी बातें नहीं पाई जातीं तो भी वह 
देश का प्रमुख सिक्का माना जाता है क्योंकि उसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं `. 
का मूल्य-मापन होता है तथा अन्य मुद्राओं का मूल्य भी उसी के साथ सम्बन्धित 


गह । * । 
(२) सांकेतिक या सहायक सिक्‍्क्रा--जो सिक्के प्रामाणिक सिक्के से कम 
“राशि के हों तथा छोटी-छोटी राशि के लेन-देन के काम आवें उन्हें सांकेतिक या 
_ सहायक सिक्के कहते हँ । इन सिवकों में निम्न बातें. होनी चाहिएं :- 
(अ) इनका अंकित मूल्य इनके वास्तविक मूल्य से अधिक हो । | 
(ब) इनके लिए देश में सरकारी सिक्का-ढलाई की प्रणाली हो । 


(स) ये सीमित कानूनी मुद्रा हों अर्थात्‌ लेन-देन.में सीमित संख्या में ही 
स्वीकार किए जाएं । भक 


हे हमारे रुपये के सिक्के. में उक्त तीनों बातों में से प्रथम दो वातें पाई जातीं 

'हं। अतः उसे सांकेतिक मुद्रा कहना अनुचित नहीं होगा । पर चूंकि वह देश काः 
अमुख सिक्का है और असीमित कानूनी मुद्रा है अतः उसे प्रामाणिक सिक्का ही 
माना जाता है। हां, अठन्नी, चवच्नी, दुअन्नी आदि सिक्कों में उक्त तीनों गण 
'पाए जाते हैं अतः वे सच्चे रूप में सांकेतिक तथा सहायक सिक्के होते हें। 


~ 


रुपये का सिक्का क्या हुँ? 


. हमारे रुपये के सिक्के की स्थिति बड़ी बिचित्र है । न तो इसमें प्रामाणिक 
सिक्के के ही सभी गुण पाए जाते हें और न सभी गुण सांकेतिक सिक्के के ही 
2 वर के ह। ऐसी स्थिति में यह निर्धारित करना बड़ा कठिन है कि यह प्रामा- 

का मूल्य-मापन है 
असुल मुद्रा कहा जा सकता है । और क्योंकि इसमें केत रत Fe 
“गुण पाए जाते हें मतः इसे सांकेतिक मुद्रा भी कहना अनुचित नहीं होगा । तो फिर 
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इस विवाद को दूर करने के लिए यही उचित होगा कि इसे 'प्रामाणिक-सांके-- 
तिक मुद्रा' कहा जाय । 

. यह बात आवश्यक नहीं है कि किसी देश की प्रामाणिक मुद्रा सोने की हो 
अथवा चांदी की हो। किसी देश में सोने का प्रामाणिक सिक्का हो सकता है और 
किसी देश का प्रामाणिक सिवका चांदी का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता 
'है कि किसी देश में सोने और चांदी दोनों धातुओं के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा हों । 
परन्तु आजकल तो किसी भी देश में न सोने की प्रामाणिक मुद्राएं हैं और न चांदी 
की ही हैं, वरन्‌ कागज के नोट चलते हैं। इन नोटों के बदले में भी सोना नहीं 
दिया जाता । अतः आजकल सब देश पत्र-मुद्रा पद्धति को मानते हैं। 


१८९३ से पूर्व हमारे देश में चांदी का रुपया प्रामाणिक मुद्रा होता था पर 
तव से चांदी की स्वतंत्र सिक्का-ढलाई बन्द होने से उसका प्रामाणिक गुण ` 
समाप्त हो गया है । 


विकार | (Debasement) 


जव किसी सिक्के में उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य की धातु हो तो अंकित 
मूल्य और धातु-मूल्य के अन्तर को 'विकार' कहते हें। यदि किसी सिक्के में से 
उत्तम धातु निकालकर उसके स्थान पर निक्कष्ट धातु मिला दी जाय तो कहते 
हैं कि उस सिक्के को विक्त किया जा रहा है। | 


भारत की वतमान सिक्क़ा-प्रणाली . 


हमारे. देश की वर्तमान सिक्का-प्रणाली में रुपये का प्रमुख स्थान है । 
` रुपया देश की प्रमुख मुद्रा मानी जाती है.। यही देश में वस्तुओं और सेवाओं का 
मूल्य मापता है और इसी के साथ अन्य मुद्राओं का मूल्य सम्बद्ध होता है । सहा- 
` यक सिक्कों में हमारे यहां अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, इकन्नी, अधन्ना तथा पैसे के 
सिक्के हैँ । ये सिक्के छोटी-छोटी राशि के लेन-देन में काम आते हे; अतः ये देश 
की सहायक मुद्राएं कही जाती हैं । 

रुपये का अंकित मूल्य उसके धातु-मूल्य से अधिक होता है । युद्ध से पहले 
रुपये के सिक्के में ३३ भाग शुद्ध चांदी का होता था परन्तु युद्धकाल में इसमें 
से चांदी की मात्रा कम कर दी गई । अब रुपये में चांदी की मात्रा नगण्य है । 
सहायक सिक्के गिलट के बनाए जाते हैं । दो पैसे का सिक्का इसी युद्धकाल से 
आरंभ किया गया है । 

रुपये या सहायक सिक्कों में से किसी के लिए भी स्वतंत्र सिब्का-हलाई 
की प्रणाली नहीं है । सिक्के चलाने का काम रिजवे बैंक का है और सरकारी 
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टकसालों में सिक्के बनाए जाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में सरकारी सिक्का- 


ढलाई की प्रथा है । he 
सिक्कों का आकार सामान्यतः गोल तथा वर्गाकार होता है । रुपया असी- 
मित काननी मुद्रा है तथा सहायक सिक्के सीमित कानूनी मुद्रा हं। सहायकः 


सिक्के केवल १० रुपये तक असीमित मुद्रा माने जाते हँ । सिक्कों का लेखा-जोखाः 


रिजर्व बैंक के पास रहता है । 
सारांश 


सरकार या किसी अधिकृत संस्था द्वारा चलाए गए सिक्कों और नोटों को, 
'- `ज्ञ कातून के अनुसार लेन-देन और ऋण-शोधन के काम लाए जाएं, कानूनी 
मुद्रा कहते हैं । चेक, बिल, हुण्डी आदि. कानूनी मुद्रा नहीं कहे जा सकते हें 
(क्योंकि इन्हें लेने के लिए किसी को कातून से बाध्य नहीं किया जा सकता । 
जिन मुद्राओं को लोग जालसाजी करके अवैध रूप से बनाकर चलाते लगते हें वे 
गैर-कानूनी मुद्राएं कही जाती हैं। कभी-कभी सरकार अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों 
और नोटों को अवैध कर देती हें परन्तु ऐसा किसी संकटकालीन स्थिति में ही 
किया जाता है और ऐसा करने से पूर्वं सरकार जनता को सुचित कर देती हे । 


कानूनी मुद्रा दो प्रकार की होती हें-(१) सीमित कानूनी मुद्रा, (२) 


असीमित कानूनी मुद्रा । सीमित कानूनी मुद्रा लेन-देन में केवल सीमित संख्या - 


तक हो कानूनी होती है। सहायक सिक्के प्रायः सीमित कानूनी मुद्रा होते हें । 
असीमित कानूनी मुद्रा का लेन-देन किसी भी संश्य्रा में किया जा सरता है । 
प्रामाणिक मुद्राएं प्रायः असीमित कानूनी मुद्राउं होती हें । 
सिक्के सरकारी टकसालों में धातुओं के बनाए जाते हें । सिरे घातु के 
प्रायः छोटे-छोटे टुकड़े होते हें जिससे उनको लाने-लेजाने में कठिनाई न हो । 
एक ही मूल्य के सिक्के एक सी तोल और एक ही रूप-रंग के होते हैं। सिक्के 
बनाने की क्रिया को सिक्का-ढलाई कहते हें। सिङ्का-ढलाई तीन प्रकार को होती 
ह--( १) स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई, (२) सरकारी 'सिक्का-ढलाई, (३) निःशुल्क 
सिक्का-ढलाई । जब जनता को टकसाल पर धातु ले जाकर उतके सिस्के बनवाने 
की स्वतन्त्रता हो तो उसे स्वतन्त्र सिक्का-डलाई की प्रणाली कहते हे। .जब सिङ्के 
बनाकर चलाने का काम सरकार का हो और सरकार अपने लेख्ने पर ही सिक्के 
बनाकर चलाए तो उसे सरकारी सिक्का-डलाई कहते हें। जब जनता को सिक्के 
बनवाने की स्वतन्त्रता हो और इस प्रकार सिक्के बनाकर देने के. बदले में 


ख जनता से कोई शुल्क वसूल न करे तो उसे निःशुल्क सिक्का-डलाई 
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यदि टकसाल सिक्के बनाकर देने के बदले में जनता से वास्तविक व्यय केः 
बराबर शुल्क वसूल करे तो उस शुल्क को टकसाली व्यय (07,७2९९) कहते 
हैँ । यदि टकसाल वास्तविक व्यय से अधिक शुल्क वसूल करे तो उस आधिक्य 
राशि को टकसाली लाभ (9018710722९) कहते हें । 
आदश सिक्का-प्रणाली में यह आवश्यक है कि सिक्कों की बनावट, आकृति, 
रूप, रंग तथा तोल एकसी हो जिससे उनको लाने-लेजाने में सुबिया रहे ओर 
सरलता से पहिचाना भी जा सके । एक ही मूल्य के सिक्के तोल और आकार में 
एकसे होने चाहिएं। सिक्के टिकाऊ भी होने चाहिएं तथा एकसे सिक्के तोल में 
सही होने चाहिएं । 
सिक्के दो प्रकार के होते हं--(१) प्रामाणिक या प्रमुख सिक्का, (२) . 
सहायक या सांकेतिक सिक्का । प्रामाणिक सिक्का वह होता है जिसका अंकित 
- मूल्य उसके थातु-भूल्य के बराबर हो, जिसकी स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई हो ओर 
जो असीमित कानूनी मुद्रा हो। सांकेतिक सिक्के वे कहलाते हें जिनका अंकित 
मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से अधिक हो, जिनकी सरकारी सिक्का-ढलाई हो 
और जो सीमित कानूनी मुद्रा हों ॥ हमारे रुपये के सिक्के में न तो सभी गुण 
प्रामाणिक सिक्के के हें और न सभी गुण सांकेतिक सिक्के के ही हें। अतः इसे 
प्रामाणिक-सांकेतिक मुद्रा कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
हमारी वर्तमान सिक्का-प्रणाली में रुपये का प्रमुख स्थान हे । इसी के 
साथ-साथ सहायक -सिक्के भी चलते हें। सिक्कों को सरकारी सिक्का-ढलाई 
है। १८९३ से पुवं हमारे यहां रुपये की स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई थी पर इसे 
बन्द कर दिया गया और आज तक सरकारी सिक्का-ढलाई चली आ रही हुं । 
सिक्कों के चलन का लेखा-जोखा रिजर्व बेंक के पास रहता हे । 
परीक्षा-प्रइन 
(१) मुद्रा के भेद समझाइए । आदर्श सिषका-प्रणाली .में. क्या गुण होने 
चाहिएं ? समझाकर लिखिए । 4 
( २) सिक्का-ढलाई किसे कहते हँ ? स्वतंत्र और निःशुल्क सिक्का-ढलाई 
में क्या भेद है ? 
(३) सिक्के कितने प्रकार के होते हें? प्रत्येक के लक्षण सहित उदाहरण 
लिखिए । 
(४) प्रामाणिक सिक्का और सांकेतिक सिक्का में क्या भेद है ? बया 
सांकेतिक सिक्का भी कानूनी मुद्रा होता है? भारत का रुपया कैसा 
सिक्का है ? 2 
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7) भारत की वर्तमान सिक्का-प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिए । 
( ६) “भारत का रुपया प्रामाणिक-सांकेतिक सिक्का है! इस कथन की सत्यता . 
पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 
(७) निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए: ` 
. (१) सीमित कानूनी मुद्रा । 
(२) सरकारी सिक्का-ढलाई । 
(३) टकसाली लाभ । 
(४) प्रामाणिक सिक्का । 
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अध्याय ४ 
नोट एवं नोट-व्यवस्था 


नोटों का विकास--विनिमय-माध्यम के रूप में नोटों का प्रयोग कोई नई बात 
नहीं है। बहुत प्राचीन काल से नोटों का लेन-देन चलता आया है। चीन में कागज 
के नोट € वीं शतान्दी में भी चलते थे। इसके पश्चात्‌ जापान और फारिस में 
इनका प्रयोग होने लगा था । धीरे-धीरे एशिया के अनेक देशों में इनका प्रचार 
बढ़ गया । एशिया के पश्चात्‌ योरप में कागज के नोट चलने लगे । पर उस समय 
नोंटों का स्वरूप आज जैसा नहीं था । भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप- 
रंग के नोट चला करते थे। प्रथम महायुद्ध-काल में नोटों का प्रचार बहुत बढ़ गया। 
उस काल में इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य देशों में स्वर्ण-प्रमाप टूट जाने के 
कारण भारी-भारी संख्या में नोट छापकर चलाए गए । भारत ने भी उस समय 
, स्वणँ-विनिमय-प्रमाप को छोड़कर अ-परिवतंनीय नोट छापकर चलाए थे । 
. इससे जनता में नोटों की जानकारी बढ़ गईं और वे अच्छी तरह से इनको समझने 
लगे । युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ कुछ देशों ने स्वर्ण-प्रमाप फिर अपना लिया 
पर उन्होंने पहिले की भांति सोनें के सिक्के नहीं चलाए । वे कागज के नोटों 
से ही अपना काम चलाते रहे। इससे नोटों की जानकारी और बढ़ गई । 
१६३१ के पश्चात्‌ स्वणं-प्रमाप फिर टूट गया और भ्रब संसार के आधे से अधिक 
देशों ने पत्र-मुद्रा को ही अपनी प्रामाणिक मुद्रा मान लिया। वे देश पत्र-मुद्रा- 
प्रमाप को ही मानने लगे । 
द्वितीय युद्ध-काल में तो संसार भर में कागज के नोट काम में आए। भ्रब . 
जनता इनसे भली भांति परिचित है । इससे ज्ञात होता है कि नोटों का प्रयोग 
कितनी जल्दी बढ़ता गया और आज इनका कितना अधिक महत्त्व है। आज कोई 
` देश ऐसा नहीं जो नोटों से परिचित न हो । नोटों का प्रयोग बढ्ने का कारण यह 
है कि इनके चलने से सोने-चांदी की बचत होती है; नोटों को सरलता से एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और बडी-बडी रकम के भुगतान 
लेने-देने में भी सुविधा होती है। | 
नोटों के भेद 
सामान्यतः नोट तीन प्रकार के होते है-- 22 कु 
( १) प्रतिनिधि-ूप नोट (7007880768४ए७ 70668) ` 
(२०) परिवर्तनीय नोट (convertible notes) 
(३) झ-परिवतेनीय नोट (inconvertible notes) 
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(१) ति लोड ये मोट समान मूला के सेबी बे मे 
चलाए जाते हैं । जितने मूल्य का सोना-चांदी कोष में रक्खा 234 है ठीक उतने 
ही मूल्य के नोट चला दिए जाते हैं। सरकार या नोट बलानेवाले वैंक को नोट 
चलाने से पहिले अपने कोष में सोना-चांदी रखना पड़ता है। जितने मूल्य का यह 
सोना-चांदी होता है उतने ही मूल्य के नोट चला दिए जात ह । काम | बाद था 
धात के सिक्के भी खखे जा सकते हँ । धातु रखने का उद्देश्य यह होता है कि आव- 

इयकता पड़ने पर यदि कोई व्यक्ति नोट के बदले में सिक्के लेना चाहे तो उसे 
सिक्के दिए जा सकें । इस प्रकार ये नोट कोष में जमा सोने-चांदी के प्रतिनिधि- 
रूप होते हैं । टु ३ 

१६२४ में हमारे देश में हिल्टन-यंग कमीशन ने जब स्वर्ण-घातु-प्रमाप 
की सिफारिश की थी तो यह भी सुझाव दिया था कि कोष में सोना रखकर 
उसके समान मूल्य के 'स्वण-सर्टीफिकेट' चला दिए जाएं । ये स्वण-सर्टीफिकेट' 
प्रतिनिधि-रूप नोटों के अच्छे उदाहरण कहे जा सकते हें । 

(२) परिवर्तनीय नोट--ये नोट सिक्को में परिवतेनीय होते हें श्र्थात्‌ 
जब कोई व्यक्ति इनके बदले में सिक्के लेना चाहता है तो सरकार उसे सिक्के 
देती है । इस काम के लिए सरकार नोट छापकर चलाने से पृर्व अपने कोष में 
धातु या सिक्के जमा रख लेती है । परन्तु नोटों के समान मूल्य, की धातु या सिक्के 

` नहीं रक्खे जाते | कोष का कुछ भाग धातु या सिक्कों के रूप में होता है और शेष 
भाग सिक्यूरिटियों में रक्खा जाता है । परिवर्तनीय नोट चलाने से पहिले सरकार 
इस बात को मान लेती है कि सभी नोटों के बदले में सिक्के मांगने के लिए सब 
लोग एक साथ नहीं श्रावेगे ग्रौर इसीलिए सभी चालू नोटों के बदले में सिक्के देने 
की एक साथ आवश्यकता नहीं होगी । यह मान लिया जाता है कि जैसे-जैसे लोग 
नोटों के बदले में सिक्के मांगेंगे वैसे ही वैसे धीरे-धीरे उनको सिक्के दिए जा 
सकंगे । यही मानकर सरकार अपने कोष में चालू नोटों के मूल्य से कम मूल्य की 
धातु या सिक्के ग्रपने पास रखती है । हर्ट 
ह परिवर्तनीय नोटों पर सरकार या नोट चलानेवाला अधिकृत बैंक लिखकर 
यह वचन देता है कि जब कभी कोई व्यक्ति उनके बदले में सिक्के मांगेगा तो उसे 
ता दी देश में २, ५, १ ० तथा १०० रुपये के सभी नोटों पर 
Ron Sd हे मार बाजि 
तनीय नोट होते है । यित्व लेता है । ये सभी नोट परि- 
2100] चोट सिक्को के साथ-साथ ही देश में चलाए जाते हैं। इनके 
पस बड़ा लाभ यह है कि इनके बदले में इनके बराबर मूल्य का 
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सोना-चांदी कोष में नहीं रखना पड़ता । कानून द्वारा निर्धारित सोना या चांदी 
कोष में रखकर शेष भाग सिक्यूरिटियों में लगा दिया जाता है जिससे ब्याज 
कमाया जा सकता है । कोष में जमा सिक्यूरिटियों के बल पर चलाए गए नोटों 
को fiduciary portion 01 00९-181९ कहते हैं । 

(३) अ-परिवर्तनीय नोट--इन नोटों के वदले मैं सरकार धातु या सिक्के 

के लिए कानूनन बाध्य नहीं होती । यदि कोई व्यक्ति इन नोटों के बदले में 
सरकार से सिक्के लेना चाहे तो उसे कानूनन सिक्के नहीं मिल सकते । ये नोट 
सरकार के प्रति विश्वास के बल पर ही चलते हैं। सरकार को भी ऐसे नोट चलाने 
से पहिले श्रपने कोष में किसी प्रकार की धातु या सिक्के रखने की आवश्यकता 
नहीं होती । गत युद्ध काल में भारत सरकार ने एक रुपये के नोट चलाए थे जो 
आज भी चलते हैँ । इन नोटों पर “1 ०19० ६० 989 - - - - . .” आदि 
वे शब्द नहीं होते जो अन्य नोटों पर होते हैँ । अतः ये अ-परिवतंनीय नोट हैं। 
इसी प्रकार के नोट प्रथम युद्ध काल में अनेक देशों की सरकारों ने चलाए थे। 
सामान्यतः ञ्र-परिवर्तनीय नोट दो प्रकार के होते हँ-एक, जिनको सरकार 
चलाते समय तो परिवर्तनीय घोषित कर देती है परन्तु आगे चलकर अ-परि- 
वर्तनीय घोषित कर देती है । दूसरे, जो आरम्भ से ही भ्र-परिवतंनीय घोषित 
करके चलाए जाते हें। ऐसे भ्रपरिवर्तेनीय नोटों को संकटकालीन मुद्रा भी कहते 
हँ । यद्यपि इन नोटों के बदले में धात्वीय कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती 
पर यह संकट अवश्य बना रहता है कि कहीं यह आवश्यकता से अधिक संख्या में 
न चला दिए जाथं । 
नोट क्योंकर चलते हें? 
कभी-कभी स्वतः ही यह प्रश्‍न होता है कि नोट क्योंकर चलते हें ? सिक्कों 
में लगी हुई घातु का तो स्वयं कुछ मूल्य होता है पर नोटों के कागज का मूल्य 
नगण्य है फिर भी लोग बड़े चाव से इन्हें लेते-देते हें। इसका क्या कारण है ? यदि 
विचारपूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होता है कि इसके दो कारण मुख्य हुँ 

(अ) कानून का बल--देश की सरकार नोटों को कानूनी मुद्रा घोषित 
करके चलाती है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को कानून से उन्हें स्वीकार करना पड़ता 
है । यदि कोई स्वीकार करने से आनाकानी करे तो उस पर कानून भंग करने 
का मुकदमा चल सकता है । 

(ब) जनता और सरकार का पारस्परिक विशवास--जनता को सरकार में 
विशवास होता है कि वह मांगने पर उन नोटों के बदले में ध्चातु दे देगी । दुसरे 
जनता को आपस में भी यह विश्वास होता है कि कोई भी व्यक्ति उन नोटों को 
स्वीकार कर लेगा । यदि कभी इस प्रकार के पारस्परिक विश्वास टूट जायं तो 
नोटों का चलन बन्द हो जायगा । 
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( ३६ ) 
नोट-संचालन के सिद्धान्त 


देश की नोट-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार के प्रति जनता 
का विश्वास जमा रहे । नोट-व्यवस्था लोचदार होनी चाहिए अर्थात्‌ व्यापार 
ओर उद्योगों की आवश्यकतानुसार नोटों की मात्रा घटती-बढ़ती रहनी चाहिए। 
नोटों का लोचदार होना नोट-व्यवस्था का एक बड़ा भारी गुण है । सिक्का-व्यवस्था 
उतनी लोचदार नहीं होती जितनी नोट-व्यवस्था हो सकती है । आवश्यकता 
पड़ने पर सिक्को की संख्या उतनी सरलता से नहीं वढ़ाई जा सकती जितनी सर- 
लता से नोट की संख्या बढ़ाई जा सकती है । एक समय था जब कि नोट-व्यवस्था 
का लोचदार होना कोई अनिवार्यं आवश्यकता नहीं समझी जाती थी । पर आज 
सभी मानने लगे हें कि देश की नोट-व्यवस्था में लोच भ्रवश्य होना चाहिए । 
हमारे देश में, जहां साख-मुद्रा अर्थात्‌ चेक, बिल व प्रतिज्ञापत्रों का अधिक 
प्रचार नहीं है, नोट-व्यवस्था का लोचदार होना और भी अधिक ग्रावश्यक है 
क्योंकि यहां मुद्रा की मांग समय-समय पर बदलती रहती है । तो प्रश्न यह है कि 
नोट-व्यवथा को लोचदार वनाने के लिए नोट-संचालन का काम सरकार का 
होना चाहिए अथवा बैंक का ? इस विषय में दो सिद्धान्त हमारे सामने हर 


(१) करेंसी सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार नोटों की संख्या सरकार 
के पास "जमा धातु-कोष पर निर्भर होनी चाहिए । जितने मूल्य की धातु और 
सिक्के कोष में हों उतने ही मूल्य के नोट चला दिए जाथं । यदि किसी समय धातु- 
कोष कम होने लगे तो नोटों की संख्या भी कम कर देनी चाहिए । इसी प्रकार 
जब कोष बढ़ जाय तो नोटों की मात्रा में भी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए । इस 
प्रकार देश की नोट-व्यवस्था घात्वीय कोष पर निर्भर रहेगी और आवश्यकता 
से अधिक नोट चलने एवं मुद्रा-स्फीति होने का भय कम हो जायगा । इस सिद्धान्त 
के अनुसार नोट चलाने का अधिकार सरकार का ही होगा । 


(२) बॅकिंग सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार नोट चलाने का एका- 
धिकार किसी बैंक को मिल जाना चाहिंए जो देश भर में नोट चलाए और जो 
उन नोटों के बदले में धातु और सिक्के दिया करे। इस सिद्धान्त के पक्षपातियों 
का विश्वास है कि यदि इस प्रकार वेक द्वारा परिवर्ततीय नोट' चलाए जाथंगे 
तो बेंक उन्हें आवश्यकता से अधिक मात्रा में नहीं छाप सकेगा और न तव देश ' 
में मुद्रास्फीति होने का ही भय रहेगा । वैंक व्यापारिक क्षेत्रों के सम्पर्क में रहने के 
कारण जब आवश्यक समझेगा तभी नोटों की मात्रा घटा-बढा दिया करेगा । 
इस प्रकार नोट-व्यवस्था में लोच आएगी और नोटों की परिवर्तनीयता भी - 
बनी रहेगी । 
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उक्त दोनों ही सिद्धान्तों में कुछ न कुछ तथ्य है । करेंसी सिद्धान्त के अनुसार 
नोट-संचालन में आवश्यकता से अधिक मात्रा में नोट चलाने अथवा मुद्रास्फीति 
का भय तो नहीं है पर इससे नोट-व्यवस्था में लोच नहीं झा सकती । नोटों 
की संख्या कोष पर ही निर्भर रहेगी और विना कोष बढ़ाए आवश्यकता होने 
पर भी नोटों की संख्या, नहीं बढ़ाई जा सकेगी । बेंकिंग-सिद्धान्त के अनुसार 
नोट-संचालन में लोच आती है तो मुद्रा-स्फीति का भय निरंतर वना रहता है । 
अत: दोनों ही सिद्धान्तों में कुछ न कुछ कमियां हैँ जिनको दूर किए बिना नोट- 
संचालन पूर्ण एवं दोषरहित नहीं वनै सकता। अतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 
नोट-व्यवस्था में लोच भी आ सके और मुद्रास्फीति का भय भी न रहे । इस उद्देश्य 
की पूति के लिए यह जानना आवश्यक है कि नोट-संचालन का काम सरकार 
का हो या यह अधिकार किसी बैंक को दिया जाय । 


नोट-संचालन कोन करे ? 


नोट-संचालन का अधिकार या तो देश की सरकार का होता है और या 
सरकार यह अधिकार किसी बैंक को दे सकती है । यदि नोट-संचालन का काम 
सरकार ही करे तो वह ठीक-ठीक प्रवन्ध नहीं कर सकेगी । सरकार को देश की 
व्यापारिक एवं औद्योगिक परिस्थितियों का पूरा-पूरा ज्ञान न होने के कारण 
उनकी श्रावश्यकताश्रों के अनुसार नोटों की मात्रा घटाना-वढ़ाना संभव नहीं हो 
सकेगा । परिणामतः नोट-व्यवस्था में आवश्यक लोच नहीं आ सकेगी । सरकार 
द्वारा नोट चलाने में देश की नोट-च्यवस्था पर राजनीति और दलबन्दी का अधिं- 
कार हो जायगा । सरकार की स्वार्थनीति के कारण नोटों की मात्रा घटने-बढ़मे 
लगेगी जिससे मुद्रास्फीति का निरंतर भय वना रहेगा । सरकार कभी भी दलबन्दी, 
बजट-नीति तथा अन्य राजनीतिक कारणों से नोटों में फेर-वदल कर सकेगी 
जिससे देश के व्यापारिक हितों को धक्का लग सकता हूँ। सरकार के द्वारा 
नोट-संचालन में एक और दोष यह होगा कि देश की मुद्रा-व्यवस्था एक केन्द्रित 
शक्ति के ग्राधीन हो जायगी और उस पर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं 
रहेगा । अतः सरकार जसा मनमाना चाहेगी वैसा करती रहेगी । इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि अनेक अवसरों पर सरकार ने श्रपनी स्वार्थ-नीति के कारण 


उसा में फेर-बदल किए जिससे व्यापार और उद्योगों को हानि उठानी 
डी । ङ 


इसके विपरीत नोटसंचालन का अधिकार यदि देश के केन्द्रीय बॅक को 
साँप दिया जाय तो बह देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक स्थितियों का ठौक- 
ठीक अध्ययन करके आवश्यकतानुसार नोटों की संख्या घटा-वढा सकेगा । केन्द्रीय 
बेक व्यापारिक क्षेत्रों के सम्पके में रहने के कारण, व्यापारिक याव शयकताग्रों 
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के अनुकूल नोट-व्यवस्था में समुचित समायोजन कर सकेगा । केन्द्रीय बेंक में 
न कोई राजनीति होगी और न कोई दलवन्दी, और न उसका कोई अपना स्वार्थ 
होगा । वह तो देश की वास्तविक स्थिति के अनुसार नोट चलाता रहेगा । डी० 
कॉक ने लिखा हे--- केन्द्रीय वेक द्वारा नोट-संचालन में एक सबसे वडा लाभ यह 
है कि बैंक सरकार की स्वार्थपूण नीति का-विरोध करके वास्तविकता के 
साथ देश की नोट-व्यवस्था का प्रबन्ध कर सकता है ।” परन्तु हमें उक्त कथन में 
भी सन्देह होता है । इतिहास में ग्रनेकों ऐसे प्रमाण मिलते हें कि जब-जब सरकारों 
ने अपनी किसी,नीति के कारण देश की नोट-व्यवस्था में कुछ परिवर्तन चाहे, 


_तभी-तभी उन्होंने केन्द्रीग्र-वेंकों पर दवाव डालकर उनसे वह काम करा लिया। 


पाकर विल्स ने भी लिखा हे-'जव-जब सरकारों को केन्द्रीय वेंकों की नोट चलाने 
की नीति में परिवर्तन कराने की आवश्यकता हुई तभी-तभी उन्होंने किसी भी 
प्रकार दबाव से या समझाकर केन्द्रीय-वेंकों को पटा लिया और नोट-व्यवस्था को 
अपनी नीति के अनुसार चलाया।” 


कुछ भी हो, बैंक द्वारा नोट-संचालन से सरकारी नोट-संचालन की अपेक्षा, 
अधिक हित हो सकता है । यही कारण है कि आजकल अधिकांश देशों में नोट- 
संचालन के अधिकार बेंकों को मिले हुए हें । 


एक बंक या अनेक बंक ? 


यह जानने के पश्चात्‌ कि देश की नोट-व्यवस्था सरकार को अपने अधिकार 
में न रखकर बेक को सौंप देनी चाहिए--ग्रव यह प्रश्न उठता है कि नोट-संचालन 
का काम एक.ही बैंक को दिया जाय भ्रथवा अनेक वेंकों को सौंप दिया जाय। 
चूंकि देश की साख-व्यवस्था कां काम केन्द्रीय बैंक का होता है इसलिए यह आव- 
श्यक है कि उसी बेंक को नोट-संचालन का अधिकार भी सौंप दिया जाय । एक 
ही बेंक इन दोनों का प्रबन्ध भली प्रकार कर सकेगा और उससे मूद्रामण्डी को भी 
लाभ रहेगा । इसके विपरीत यदि कई बेंकों को यह अधिकार दे दिया जायगा 
तो नोट के आधार-कोष कई बेंकों के पास हो जायंगे। इससे उन कोषों की शक्ति 
और दृढ़ता मारी जायगी । केन्द्रीय बेंक द्वारा नोट-संचालन में कोष केन्द्रित 
रहेगा जिससे केन्द्रीय बेंक को बल मिलेगा और उसका उपयोग भी अच्छा किया 
जा सकेगा। 

अनेक बैंकों को नोट-संचालन का अधिकार मिलने से उनमें पारस्परिक 
प्रतियोगिता होगी और तब कोई भी एक बेंक अथवा सभी वेक मिलकर 
आवश्यकता से अधिक नोट छापकर चला सकते हें । इससे मूद्रा-स्फीति का 
निरंतर भय बना रहेगा । यह भी सम्भव हो सकता है कि कोई बेक प्रतियोगिता 
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में कर भ्रपना घातु-कोष कम रक्खे जिससे नोटों के परिवर्तन में कठिनाई हो 
और जनता का नोट-व्यवस्था के प्रति विश्वासः डिग जाय । 
अनेक बैंकों द्वारा नोट-संचालन में दायित्व का केन्द्रीकरण न हो सकेगा और 
सब “अपनी-अपनी ढपली भौर अपना-अपना राग” अलापेंगे । " 
अतः नोट-संचालन का अधिकार और भार एक ही बेक को मिलना 
चाहिए । बैसे भी केन्द्रीय बैंक द्वारा चलाए गए नोटों का देश में मान होता हुँ 
शरीर व्यापारिक क्षेत्रों में लोग उनका कुछ मूल्य भी समझते हैं | तब नोट- 
व्यवस्था में जनता का विश्वास भी जमा रहता है । पर केन्द्रीय बेंक को भी. 
नोट-संचालन में कुछ सिद्धान्तो का पालन करना आवश्यक है । 


केन्द्रीय बेक द्वारा नोट-संचालन सं सावधानो 


यह मानकर कि देश की नोट-व्यवस्था का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को 
ही मिलना चाहिएयह समझना आवश्यक हुँ कि केन्द्रीय वेक को भी नोट- 
संचालन में वहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी निम्न प्रकार से होनी 
चाहिए :— 

(१) बेक को चाहिए कि नोट-व्यवस्था को लोचदार बनाने का प्रयत्न 
करे । व्यापार और उद्योगों की झावश्यकताओं के अनुकूल नोटों की संख्या 
घटाता-वढ़ाता रहे । [ 

(२) नोटों की परिवतंनीयता बनाए रक्खे अर्थात्‌ जब कोई नोटों के बदले में 


` ` सिक्के लेने आवे तो तुरन्त उनके वदले में सिक्के दे । ऐसा करने से जनता का 


नोटों में विशवास जमा रहेगा । 

(३) मुद्रा-मण्डी के हितों को दृष्टि में रखकर नोट-संचालन करे । बेंक 
को चाहिए कि वह्‌ देश की साख-व्यवस्था के अनुसार नोटों का प्रवन्ध करे । 
पक हि ae का कय-विक्रय करे और उनके बदले में नोटों का लेन: 

न वढ़ाव । इससे नोट-व्यवस्था केवल लोचदार ही' नहीं 
या सा दार ही“ नहीं वरन्‌ मजबूत भी 
(४) बेक को सदैव इस वात का ध्यान 
ह रखना चाहिए कि देश में चाल 
र सल्या न तो बहुत अ्रधिक हो और न आवश्यकता से कम हों । यदि बैंक 
इन दोनो ओर सावधान रहे तो न तो मुद्रास्फीति होगी और न मुद्रा की कमी हो 
3 ' ए 


सकेगी, मूल्यस्तर स्थायी बना रहेगा और व्यापार भी समद्ध होगा । 
ड उ की सावधानी बेक को स्वयं रखनी चाहिए। पर तो भी सरकार 
एसा कानून बना देना चाहिए जिसके अनसार केन्द्रीय बैंक नोट-संचालन 


ष्द 


करता रहे । उस कानून में धात्वीय कोष की न्यूनातिन्यून मात्रा अवश्य निश्चित 


॥ | 
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कर्‌ देनी चाहिए ६ की सीमा निर्धारित करते समय यह भी उल्लेख कर 

देना चाहिए कि कीष में घातु तथा सिक्को के साथ-साथ सिक्‍यूरिटियां भी 

रक्खी जायं । A 
अ-परिवर्तनीय नोटों के दोष 


जव-जव किसी देश में युद्ध हुए या और कोई आथिक संकट आए तभी- 
तभी' उन देशों छ सरकारों ने ्र-परिवतंनीय नोट छापकर चलाए । प्रथम 
युद्धकाल में ऐसा हुआ तथा द्वितीय विश्व-बुद्धकाल में भी एसा किया गया । . 
प्रथम युद्धकाल में हमारे देश में १ और २३ रुपये के नोट चलाए गए थे और 
द्वितीय युद्धकाल में पी १ रुपये के नोट छापे गए । चूंकि इन नोटों के वदले में 
सरकार को धात्वीय कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए सरकार 
निर्भय होकर ऐसे नोट छापकर चलाती रहती है। यहां तक कि नोटों की संख्या 
आवश्यकता से अधिक हो जाती है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, वस्तुओं 
के भाव चढ़ जाते है भौर जनता का जीवन-व्यय भी वढ़ जाता है । व्यापार में 
उथल-पुथल मच जाती है और व्यापारिक लेन-देन में चोर-वाजारी, नफाखोरी 
आदि दोष श्रा जाते हैं । सिक्को का विचलन होने लगता है और लोग उन्हें गलाने 
लगते हूँ । वस्तुशों के उत्पादन की गति बिगड़ जाती है और व्यापारी वर्ग 
नफाखोरी के नशे में आ। जाता है । मजदूरों एवं मध्यमवग की स्थिति विगड़ 
जाती है । विदेशी विनिमय-दर गड़वड़ हो जाती है भौर विदेशी व्यापार में भी 
विषमता आ जाती है । ऐसी स्थिति में अमीर और अमीर बनते जाते हँ और 


गरीव और अधिक गरीब वन जाते हैं । किन्ले नामक मुद्राशास्त्री ने 


लिखा है-- । 
` “अ-परिवतेनीय नोट एक ऐसी मदिरा है जिसकी दो-चार बूंदों 
से ही जनता और सरकारी अफसरों के दिमाग मस्त हो जाते हें । तब 
उन्हें भले-बुरे का ज्ञान नहीं रहता और वे अ्र-परिवर्तनीय नोट चलाने 
या न चलाने के विषय में कोई गम्भीर निर्णय नहीं कर पाते । इसका 
परिणाम यह होता है कि समाज और व्यापार में बुराइयाँ बढ़ जाती 
हुँ और वे इतनी भयंकर हो जाती हैं कि उनको दुर करना असम्भवः 
सा वन जाता है ।”' 
। आवश्यकता से श्रधिक संख्या में अ-परिवतेनीय नोट चलाने से सामाजिक 
दूषण पैदा हो जाते. हें और फिर उनको दूर करना कठिन हो जाता है । 
नोटों के चरूनाधिक्य के लक्षण 
आवश्यकता से अधिक संख्या में नोट चलाने से समाज में जो-जो बुराइयां 
एवं. कठिनाइयां होती हें उनका वर्णन अभी किया जा चुका है।.यहां यह जानना 


न्ड 
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कय के लक्षण क्या हैं ? अर्थात्‌ यह कैसे ज्ञात 
हो सकता है कि किसी भी समय देश में आवश्यकता से अधिक स्मा में नोट 
चल रहे हैं ? सामान्यतः चलनाधिक्य के लक्षेण इस CR a 

(१) सिक्कों का विंचलन--देश में सिक्कों का होने लगता है । 
कारण यह है कि नोटों की भरमार होने से लोग इन्हीं को काम में लान लात 
हैं और सिक्कों को इकट्ठा करने लगते ह । इससे(सिवको का चलन क होने 
लगता है और केवल नोट ही चलन म रह जातं है। , 

(२) मूल्य-्वृद्धि- देश में मुद्रा की संख्या बढ्ने से मुद्रा का मूल्य गिरने 
लगता है और वस्तुओं के मूल्यस्तर बढ़ने लगते हँ । परन्तु ऐसा तभी होता हे 
जब कि नोटों की संख्या बहुत अ्रधिक बढ़ रही हो । थोड़े-बहुत नोट बढ़ने से 
वस्तुओं के भावों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । 

(३) विनिमय-दर में वृद्धि--विनिमय-दर वढ्ने लगती है और ऐसा होने 
से विदेशी व्यापार में भी फेर-वदल होने लगती है। चंलनाधिक्य करनेवाले 
देश का स्वर्ण-प्रमापी देशों से होने वाला व्यापार बिगड़ जाता है । 

(४) सोने पर प्रव्याजि--सोने के अनुपात में नोटों का मूल्य गिर जाता 
हैं तथा सोने का भाव ऊंचा हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विदेशी भुगतान के लिए 
सोना खरीदने लगता है जिससे सोने का भाव आर भी अधिक ऊंचा हो जाता है। 
_ (५) नोटों का अपमूल्यन--सिवकों के विचलन के साथ ही नोटों के मूल्य 
में कमी आ जाती है । जैसे-जैसे भ्रधिकाधिक मात्रा में सिक्कों का विचलन 
होता है, नोटों का मूल्य गिरता जाता है और, एक समय ऐसी स्थिति आ 
जाती है कि जनता अ-परिव्ंनीय नोटों को स्वीकार करने से आनाकानी . 
करने लगती हू । . 

ड हि की धारणा है कि नोटों का चलनाधिक्य अ-परिवर्तनीय नोटों 

इ है इसलिए ऐसे नोटों को विलकुल नहीं चलाना चाहिए । परन्तु 

यह्‌ वात बाकि हैं। आवश्यकता आने पर तो अ-परिवतेनीय नोट अवश्य ही 

त बाहिर आ पा पर ररा ति रहा 

! न हा उपाय हा सकता है कि जव कभी सरकार सोने का भाव 
चढ़ते देखे; विनिमय-दर ऊंची देखे या सिक्कों का विचलन देखे तभी उसके 

गे 

204 ८ चाहिए कि कहीं आवश्यकता से अधिक नोट तो नहीं चल रहे 

हँ ¦ यदि एसा हो तो तत्काल ही नोटों की संख्या कम करनी चाहिए । 


नोटों से लाभ 


(१) नोट चलाने से सिक्कों की आवश्यकता का 
र म हो जार्त 
धातुओं की वचत होती है । इन धातुओं को देश के अन्य त 
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उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । आदम स्मिथ ने लिखा है--“कागज के नोट 
आकाश-मार्गे .की भांति होते हैं जिनकी नीचे की भूमि को भी काम में लाया जा 
सकता ह और उस पर अन्‍न्नादि पैदा करके मनुष्य की अन्य आवञ्यकताश्रों को 
पुर्ण किया जा सकता हूँ । - 

(२) नोट चलाने से सिवकों में व्यय और नष्ट होनेवाली घातुओं की 
बचत होती है । सिक्के चलाने में धातु व्यय होती हें ग्रौर जैसे-जसे सिक्के पुराने 
होते जाते हैं धातु क्षीण होती जाती हूँ । नोट चलाने से धातु को क्षीण होने से 
बचाया जा सकता है । 

(३) सिक्के बनाने में धातुओं की आवश्यकता होती है और इन्हें निका- 
लने के लिए श्रम और पूंजी व्यय करने होते हैं । नोट चलाने से. इन धातुओं में 
जो श्रम और पंजी व्यय होते है उनकी बचत हो सकती है श्रौर उनको देश के 
अन्य अधिक उपयोगी उद्योगों में लगाकर अधिक लाभ उठाया जा सकता 


ह । 

(४) नोटों के द्वारा राशि के लेन-देन में एवं लाने-लेजाने में सुविधा होती 
है । दूर-दूर स्थानों के भुगतान भी सरलता पूर्वक चुकाए जा सकते हें । 

(५) नोट चलाने से देश की मुद्रा-पद्धति में लोच आती है । इसका कारण 
यह है कि सिक्कों की अपेक्षा नोटों की संख्या शीघ्रता से घटाई-वढ़ाई जा 


सकती हुँ । 

(६) नोट बनाने में सिक्कों की अपेक्षा व्यय कम होता है। सिक्कों की 
अपेक्षा नोट बनाने में सुगमता एवं मितव्ययिता होती है । एक मुद्रण-यंत्र एवं 
कागज से ही कितनी ही राशि की आवश्यकता पूर्ण हो सकती है । 

। (७) नोट चलाने से सरकार को भी लाभ होता है । यदि कभी सरकार 
को राशि की आवश्यकता हो तो वह नोट छापकर आवस्यकता पुर्ण कर सकती 


"हुँ । तव न तो उसे राशि उधार लेने की आवश्यकता होगी और न सिक्कों के 


लिए धातु की ही आवश्यकता होगी । परन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है 
जब कि देश में सिक्के भी चल रहे हों । सिक्को को बन्द करके नोट चलाने से 
सरकार के प्रति जनता का विशवास कम हो सकता है । 


नोटों से हानियां 


(१) नोट सरकार की इच्छानुसार कितनी ही मात्रा में छापकर चलाए 
जा सकते हें। इससे मुद्रा के चलनाधिक्य का निरंतर भय बना रहता है। चलना- 
धिक्य से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और जनता को बड़ी कठिनाई होती है । 
नोट चलाने में मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव होने का भय बना ही रहता ह । 
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सिक्कों के कारण मुद्रा के मूल्य में इतने. भारी-भारी और जल्दी-जस्दी उतार- 
चढ़ाव नहीं होते जितने नोटों के कारण होते हें.। 

(२) नोट कानून के बल पर या कोष में रखी हुई धातु के आधार पर चलते 
हें । इनका अपना कोई मूल्य नहीं होता । भ्रतः ये देश की राजनीतिक सीमा के 
अन्तगेत ही चल सकते हे, विदेशों में उनका कोई मूल्य नहीं होता । इसीलिए नोट 
“राष्ट्रीय मुद्रा कहलाते हें। इनका "अन्तराष्ट्रीय मूल्य कोई नहीं होता। पर 
सिक्कों के साथ यह बात नहीं है । सिक्के देश के अन्तर्गत तो चलते ही हूँ विदेशों 
में भी घातु-मूल्य पर चलाए जा सकते हें । 

(३) तेल या पानी से भीग जाने से नोट तुरन्त ही खराब हो जाते हैं और 
उनका अंक मिटने पर उनका कोई मूल्य नहीं रहता । नोटों के द्वारा दीर्घकाल `. 
तक,मूल्य-संचय नहीं किया जा सकता । सिक्के उतनी शीघ खराव नहीं होते । 

(४) यदि कभी सरकार नोटों को अवैध घोषित करके उनका विमुद्री- 
करण कर दे तो जनता के पास संचित नोटों का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता । 
यह वात सिक्कों के साथ नहीं होती । सिक्कों के अवैध हो जाने पर भी उनकी 
धातु का कुछ मूल्य बना रहता है । कुछ मुद्राशास्त्रियों का कहना है-“नोट किसी 
देश की सबसे अधिक भयंकर “प्लेग' होती है । जितना कष्ट किसी भयंकर से 
भयंकर बीमारी से किसी व्यक्ति को होता है उससे भी अधिक कष्ट. पत्र-मुद्रा 
से समाज को हो सकता है ।” | 

यहां यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि पत्र-मुद्रा से होनेवाली हानियां 
सरकार की स्वार्थपरता, नासमझी या अज्ञानता के कारण होती हैं । नोटों में 
स्वयं कोई जन्मजात दोष नहीं हें। यह तो सरकार पर निर्भर होता है कि वह 
नोटों का प्रयोग जनता कें हित के लिए करती है या अपने स्वार्थ के लिए। यदि 
सरकार चाहे तो नोटों के द्वारा देश और .समाज का बहुत हित कर सकती है। 
नोटों का चलाना हितकर है पर यदि उसका ठीक प्रयोग नहीं हुआ तो नोट हित 
करने के बदले घातक सिद्ध हो सकते हँ । ग्रौषधि स्वयंःबुरी नहीं होती, उसके 
गुण-श्ववगुण उसके प्रयोग पर निर्भर होते हे । 


क्या नोट देश की सम्पत्ति बढ़ाते हें? 


आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता आदम स्मिथ ने इस प्रश्न पर सब 
विचार किया था। उन्होंने समझाया कि हम सड़कों पर चलते हें । बा नस 
मह म चलने लगें तो सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और तव 
200 भू मि पर्‌ कृषि करके अन्नादि उपजाया जा सकेगा। टीक ऐसौ ही बात 
-चाटा क साथ हे । नोट चलाने से सिक्कों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती और 
तब कुछ सिक्को को गलाकर उनकी धातु को सम्पत्ति-उत्पादन के अन्य कामों 
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में लगाने से देश में सम्पत्ति बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार आादम स्मिथ ने सम- 
झाया कि नोट देश की सम्पत्ति बढ़ाने में परोक्ष रूप से सहायता करते हैँ। आदम 
स्मिथ की उक्त बात सत्य तो है पर ध्रुव-सत्य नहीं प्रतीत होती क्योंकि कभी-कभी 
एसा भी हो सकता है कि नोट चलाकर लोग सिक्कों को गला ले और इस प्रकार 
उन्हें जो धातु मिले उसे पूंजी के काम में न न लाकर आभूषण आदि बनाने में लगा 


' द । ऐसी स्थिति में नोट सम्पत्ति बढ़ाने का काम नहीं कर सकते । आदम स्मिथ 


का तर्क तभी सत्य हो सकता है जब कि हम यह मान लें कि जितने नोट चलेंगे 
उतने ही मूल्य के सिक्कों को गलाकर लोग उनकी धातु की सहायता से कच्चा 
माल या अन्य ऐसी वस्तुएं खरीदेंगे जिनसे देश की सम्पत्ति बढ्ने में सहायता 
मिले । अतः सिद्धान्त यह है कि “जितना उत्पादन का काम किसी देश में कुल 
सिक्के करते हें यदि उससे श्रधिक उत्पादन सिक्के और नोट मिलाकर करें तो 
समझना चाहिए कि नोटों के द्वारा देश की सम्पत्ति में बढ़ोतरी हो रही हैं।” 
कभी-कभी सरकार को मुद्रा की आवश्यकता होती है । उस समय उसे धन 
उवार लेने की आवश्यकता होती है । इस उधार राशि पर उसे व्याज देना पड़ता 
हूँ । यदि सरकार उधार लेने के बजाय देश में नोट चलाकर अपनी ग्रावश्यकता 


` पूर्ण कर ले तो इस प्रकार,ब्याज की रकम वच सकती हें। इस दृष्टिकोण से 
५५2 नोट देश'की' सम्पत्ति में बढ़ोत्तरी करते हँ । 


नोट-निर्गमन की आधुनिक प्रणालियां 


संसार के भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से नोट छापकर चलाए 
जाते रहे हैं । झब भी अलग-अलग देशों में नोट-निर्गमन की अलग-अलग प्रणा- 
लियां अपनाई जाती हें । परन्तु अधिकांश देशों में नोट चलाने का एकाधिकार 
वहां की केन्द्रीय बेंक को ही मिला हुआ है। उन देशों कौ सरकारों ने इन बेकों 
द्वारा नोट चलाए जाने के लिए कुछ नियम बना रखे हें जिनके अनुसार वहां के 
केन्द्रीय बेंक नोट छापकर चलाते हे। किसी देश में नोट-व्यवस्था को लोचदार 
बनाने का प्रयत्न किया जाता है तो किसी देश में उसे मुद्रास्फीति से सुरक्षित 
रखने की चेष्टा की जाती है । आजकल नोट-निर्गेमन की मुख्य-मुख्य प्रणालियां 
निम्न हे:-- ५ | 

(१) स्थायी महत्तम सीमा प्रणाली-इस प्रणाली के अनुसार देश की केन्द्रीय 
सरकार देश में चलाए जानेवाले नोटों की “महत्तमं सीमा' निश्चित कर देती है । 
यह सीमा कानून के द्वारा निश्चित की जाती है । उस देश का केन्द्रीय बेंक किसो 
भी परिस्थिति में इस महत्तम सीमा से अधिक राशि के नोट नहीं चला सकता। 


. यदि,किसी समय इस सीमा से अधिक राशि के नोट चलाने की आवश्यकता 


होती है तो कानून के द्वारा महत्तम सीमा को बढ़ा दिया जाता है और तभी 


+ 
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केन्द्रीय बैंक सीमा से अधिक नोट छापकर देश की मौद्रि 
पूति करता है । 
इस प्रकार 


क ग्रावश्यकताओं की 


नोट चलाने से देश में मुद्राफीति का भय कम रहता ह क्योंकि 
केन्द्रीय बैंक सरकार द्वारा निश्चित सीमा से अधिक नोट नहीं चला सकता । पर 
इसमें दोष यह है कि देश की नोट-व्यवस्था लोचदार नहीं बन पाती | 0388 
पडने पर भी सीमा से अधिक नोट तब तक नहीं चलाए जा सकते जब तक कि 
सरकार सीमा बढ़ा न दे। इसमें दूसरा दोष यह ह कि नोट चलाने में अ्रनिश्चितता 
रहती है । सरकार भी स्वयं यह निश्चित नहीं क्र पाती कि कानून के द्वारा 
नोट-निर्गमन की जो सीमा निश्चित की गई है उतने नोट चलाने से देश का काम 
चल जायगा या नहीं । यह भी हो सकता है कि निर्धारित सीमा के बराबर मूल्य 
के नोट भी देश में बहुत अधिक हो जायं भौर मुद्रास्फीति होने Se । संक्षेप में, 
इस प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि देश में व्यापार और उद्योगों की आवश्यकता 
के अनुसार नोट नहीं चलाए जाते वरन्‌ कानूनी सीमा के अनुसार नोट चलाए 


` जाते हुँ । 


१९२७-२८ तक फ्रांस ने इस प्रणाली को अपनाया था। १९३७ में आस्ट्रे- 
लिया के रॉयल कमीशन ने आस्ट्रेलिया में इसी प्रणाली के ग्रतुसार नोट चलाने 
की सिफारिश की थी । कमीशन ने प्रस्ताव किया था कि केन्द्रीय बेंक द्वारा चलाए 
जानेवाले नोटों की महत्तम सीमा निश्चित कर देनी चाहिए पर इसके साथ-साथ 
केन्द्रीय वेक को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह समय पड़ने पर, सरकार 
के वित्त-विभाग से आज्ञा लेकर, निश्चित संख्या से अधिक मूल्य के नोट छापकर 
चला दे । ब 

(२) स्थायी विश्वसनीय प्रणालो--इस प्रणाली के अन्तगत्‌ नोट चलाने 
में एक कोष बनाना पड़ता है । इस कोष में सोना, चांदी और सिक्यूरिटियां 


' खखी जाती हैं। कोष में रक्‍्खी जाने वाली सिक्यूरिटियों की मात्रा कानून द्वारा 


निश्चित की जाती हू । जितने मूल्य की सिक्यूरिटियां कोष में रक्खी जाती हे 
उतने मूल्य के नोट इन सिक्यूरिटियों के बल पर चला दिए जाते हँ । यदि इससे 
अधिक नोट चलाने होते हैं तो उनके बराबर मूल्य का सोना-चांदी कोष में रखना 
पड़ता है । कोष में रवखी हुई सिक्यूरिटियो की मात्रा में कानून के द्वारा ही | 
फर-बदल की जा सकती है । यदि किसी समय नोटों की मात्रा बढ़ाने की 


आवश्यकता होती है तो नोट चलाने से पहिले उनके बरावर मूल्य का सोना-चांदी 
कोष में रख लेना आवश्यक होता है । 


इस प्रणाली का लाभ यह है कि इसमें थोडेसे नोटों को 
७७ ०३ 2 छोड़कर, जो 
सिक्यूरिटियों के बल पर चलाए जाते ह, अन्य सभी नोटों के बदले में बरावर 


G60; Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४९ ) 


मूल्य की धातु रखनी पड़ती है जिससे सरकार या केन्द्रीय बैंक आवश्यकता सें 

अधिक नोट सरलता से नहीं चला सकते । अ्रतः इसमें मद्रास्फीति होने का भय 

नहीं रहता । पर इससे दोष यह है कि देश की नोट-व्यवस्था लोचदार नहीं वन 

पाती । नोटों का विस्तार सोने-चांदी पर निर्भर होता है, देश की आवश्यकताओं 
पर नहीं। यदि कभी नोट छापने की आवश्यकता हुई और सोना-चांदी न हुए तो 

नोट नहीं चलाए जा सकते । 

इस प्रणाली में सोने-चांदी को कोष में रखकर निठल्ला वना दिया जाता 
है जिससे उसका और कोई ग्रच्छा उपयोग नहीं हो पाता । यह प्रणाली केवल 
उन देशों के लिए अच्छी है जिनके पास सोना-चांदी पर्याप्त हो और जिनका 
व्यापार उन्नति पर हो । 

इंगलण्ड में इसी प्रणाली के अनुसार नोट-निर्गमन होता है । दिसम्बर 
१६४५ में १,४०,००,००,००० पौण्ड के नोट सिक्यूरिटियों के वल पर चलाए 
जा सकते थे तथा अन्य नोटों के लिए कोष में बराबर मूल्य का सोना-चांदी | 
रखना पड़ता था। जब कभी सिवयूरिटियों के वल पर चलनेवाले नोटों की सीमा 
बढ़ानी होती थी तो पालियामेंट कानून पास करके सिक्यूरिटियों की मात्रा बढ़ा. 
दिया करती थी और तभी अधिक नोट चलाए जा सकते थे । इस प्रकार नोट- 

व्यवस्था में लोच लाने के लिए समय-समय पर कानून में संशोधन करना होता. 
था। इस कठिनाई को,टूर करने के लिए १९४८ में Currency and 
Bank Note 4०६ पास किया गया जिसके अनसार बैंक ऑफ इंगलैण्ड 
को अधिकार दे दिया गया कि वह सरकारी वित्त-विभाग से आज्ञा लेकर 
कोष में सिक्यूरिटियों की मात्रा बढ़ा सकता है और उनके बल पर नोट चला 
सकती है । इससे इंगलैण्ड की नोट-व्यवस्था में अब लोच आ.गई है । 

जापान में भी इसी प्रणाली के अनुसार नोट चलाए जाते हें। वहां लगभन 

५०,००,००,००० येन के नोट सिब्यूरिटियों के बल पर चलाए जाते हुँ तथा 
शेष के लिए उतने ही मूल्य का सोना-चांदी कोष में रखना होता है । नावं, 
फिनळैण्ड तथा इटली ने भी इस प्रणाली को अपनाया था । भारत ने भी कुछ 
समय तक इस प्रणाली के अनुसार नोट चलाए थे । प्रथम युद्ध काल में २० करोड़ 
रुपये के मूल्य के नोट सिकयूरिटियों के वल पर चल सकते थे और इससे अधिक 
के लिए समान मूल्य का सोना-चांदी कोष में रखना होता था । अब हमारे देश 
म इस प्रणाली को नहीं माना जाता । 

(३) आनुपातिक कोष प्रणाली--इस प्रणाली के अन्तर्गत नोट चलानेवाले 
वैंक को चाळू नोटों के बदले में कम से कम निर्धारित सोना अवश्य रखना 
पड़ता है तथा वाकी नोट सिक्यूरिटियों के बल पर चलाए जाते हूँ। नोटों के 

४ न 
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बदले में रबखे जानेवाले सोने की निर्धारित मात्रा कानून के द्वारा निरिचित की 
जाती है । प्रत्येक केन्द्रीय बैक को नोट चलाने से पहिले कम से कम निर्धारित 
सोने की मावा अपने कोप में रखनी ही पड़ती है परन्तु समय पड़ने पर इससे 
कम सोना भी कोष में रखा जा सकता है । इसके लिए वैंक को केन्द्रीय सरकार 
के वित्तःविभाग से आज्ञा लेनी होती हे । Es ; 
इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें नोटों की संख्या बढ़ाने के लि 
उनके बदले में बरावर मूल्य का सोना या चांदी नहीं रखना पड़ता । केवल थोड़ा 
सोना रखना पड़ता है और शेष कोष सिक्यूरिटियों में रक्खा जा सकता हे। 
इस प्रणाली के अनुसार देश की नोट-व्यवस्था लोचदार वनती है और नोटों की 
मात्रा देश की झावश्यकतानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है । 
इसमें एक दोष भी है । यंदि देश का सोना कभी बाहर जाने लगे और 
केन्द्रीय बैंक के कोप में सोने की मात्रा कम हो जाय तो नोटों को चलने से एक 
साथ रोककर उनकी मात्रा कम करनी होगी। डेविडसन ने लिखा हूँ कि 
 “आनुपातिक कोष प्रणाली का सबसे बड़ा दोष उस समय श्रनुभव होता है जव 
` देश का सोना बाहर जाने लगता है और केन्द्रीय बैंक के पास कोष में सोने की 
कमी होने लगती है । ऐसी स्थिति में यदि किसी समय केन्द्रीय वैंक में सोने की 
थोड़ी भी मात्रा कम होने लगे तो चालू नोटों की बहुत बड़ी मात्रा को चलने से 
रोकना पड़ेगा । तब मुद्रा-मण्डी में मुद्रा की कंमी हो सकती है और वस्तुओं के - 
भाव एक दम नीचे गिर सकते हें।” इस प्रणाली में. एक दोष यह भी है कि थोड़ा- 
सा सोना कोष में बढ्ने से उससे भ्रधिक मूल्य के नोट. छापे जा सकते हें जिससे 
मुद्रास्फीति का निरंतर भय वना रहता है । प्रोफेसर कीन्स ने इस प्रणाली को 
५शनेबिल प्रणाली' कहकर पुकारा है । 
.-_ यह प्रणाली अमेरिका, जमंनी, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, अर्जेण्टाइना, केनेडा, 
` न्यूजीलेण्ड, यूगोस्लेविया आदि देशों में अपनाई जाती है । भारत में भी इसी 
अणाली-के अनुसार नोट चलाए जाते हँ। भारत में चालू नोटों के बदले में कम 
जम ४०१८ यश का सोना, सो के सिको तया विदेशी मिं रखती 
हैं । इसी प्रकार सोने का प्रतिशत भिन्नन्भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है । 


आनुपातिक कोष प्रणाली एवं स्थायी विश्वसनीय प्रणाली का भेद 
आनुपातिक कोष प्रणालो के अन्तर्गत चलाए जानेवाले नोटों पे 

) र वाले नोटों के बदले में 

कम से कम निर्धारित सोना कोष में रखना अनिवार्य होता है । निर्धारित सोने. 
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द्वारा निश्चित होता है और यदि इससे अधिक भूल्य के नोट चलाने होते हँ तो 
उनके बदले में ठीक उनके समान मूल्य का सोना-चांदी कोष में रखना अनि- 
वाय होता है । न 
शानुपातिक कोष प्रणाली के अनुसार नोट चलाने से देश की नोट-व्यवस्था 
में लचक आती है पर मुद्रास्फीति का भय वना रहता है । स्थायी विश्वसनीय 

प्रणाली के अनुसार मुद्रास्फीति का भय तो नहीं रहता पर नोट-व्यवस्था में 
लचक का अभाव रहता. है । ड 

स्थायी विश्वसनीय प्रणाली उन देशों के लिए ठोक है जिनके पास सोना-चांदी 
अधिक हो या जिनका व्यापार उन्नति पर हो । आनुपातिक कोष प्रणाली को 
अन्यः सभी देश श्रपना सकते हुँ। संसार के अधिकांश देशों में इसी प्रणाली 
के अनुसार नोट चलाए जाते हेँ। इंगलैण्ड भें स्थायी विश्वसनीय प्रणाली मानी 
. जाती है और अमेरिका तथा भारत में आनुपातिक कोष प्रणाली के अनुसार 
नोट चलाए जाते हें । के कतिका 

नोट-नि्गंसन की आदश प्रणाली 

आदशं नोट प्रणाली वही कही जा सकती हैँ. जिसके अनुसार देश में सोने 
के कोष को ध्यान में रखते हुए लोगों की झावश्यकताओं के अनुसार तथा मुद्रा- 
मण्डी की परिस्थितियों को देखकर नोट चलाए जा सकें और उनकी संख्या 
बिना किसी प्रतिवन्ध के आवश्यकतानुसार घटाई-बढाई जा सके। सिद्धान्ततः 
नोट-निर्गंमन का एकाधिकार देश के केन्द्रीय बैंक को होना : चाहिए जिससे वह 
व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार देश की नोट-व्यवस्था का प्रवन्ध और 
संचालन कर सके । पर साथ ही साथ सरकार को भी इस विषय में केन्द्रीय बैंक 
पर कुछ नियंत्रण रखना चाहिए जिससे वेक केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
ही नोटों की मात्रा न घटा-बढ़ा सके । जहां तक सम्भव हो केन्द्रीय बेंक पर नोट- 
निर्गमन सम्वन्धी दो प्रतिबन्ध अवश्य होने चाहिएं-- (१) बेंक सरकारी आज्ञा 
के बिना निश्चित राशि से अधिक मूल्य के नोट न छाप सके । नोट-निर्गमन 
की महत्तम सीमा कानून द्वारा निश्चित होनी चाहिए । (२) बेक नोट चलाने 
से पहिले बदले में कम से कम निर्धारित मूल्य का सोना अपने कोष में अवश्य 
रख छे । संक्षेप में, नोट-निर्गूमन की आदश प्रणाली में निम्न गुण-धर्म होने ै 
चाहिएं :--( १) लोच, (२) मितव्ययिता, (३) परिवर्तनशीलता, (४) चलना- 
- घिक्‍य से बचाव, (५) सरलता । ँ २ 048 १ 


भारत की वर्तमान नोट-व्यवस्था _ 
भारत की नोट-व्यवस्था में समय-समय पर अनेक परिवर्तन हुए हुँ । सबसे 


य : 111 ॥्ोसीडन्सी डेन्सी बैंकों 
पहले नोट चलाने 59 16000 गति, 
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के एक्ट के अनुसार सरकार ने इसे अपने 

अधिकार में रे लिया। तब सरकार स्थायी ER जनत 
ते करोड़ रुपये के मूल्य के नॉट 5 

चलाने लगी । इसके भ्रनुसार ४ कराई प्‌ पर 

बल पर चलाए जा सकते थे और यदि इनसे अधिक नोट चलाने होते थे तो सर 


कार को अपने पास चांदी का एक संचित कोष रखना ताना र नक 
सिक्यूरिटियौं के बल पर चलाए जानेवाले नोटों की सीमा बढ़ Ee रहं 
और प्रथम महायुद्ध काल में कुल मिलाकर १२० करोड़ रुपये के मूल्य के नोट 


केवल सिक्यूरिटियों के बल पर चलाए जा सकते थे । यद्यपि उस समय नोट 
चलाने का काम सरकार का ही था परन्तु फिर भी यह प्रयत्न किया जाता रहा 
कि नोट चलाने का काम किसी बैंक को सौंप दिया जाय । उस समय देश में कोई 
केन्द्रीय बैंक नहीं था इसलिए इम्पीरियल बैंक को ही इस काम को सौंपने का 
एक बार छोटा-सा प्रयोग किया गया था। १६३४ म इम्पीरियल बैंक को यह्‌ 
अधिकार दे दिया गया था कि वह १२ करोड़ रुपये तक के मूल्य के नोट देशी 
विलों के बल पर चला सकता था । इस प्रकार हमारे देश में नोट चलाने के अनेक 
सिद्धान्तो और अनेक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता रहा हे! 

१६३४ में रिजव बेंक ऑफ इंडिया बनने पर नोट चलाने का काम इस 
बैंक को सौंप दिया गया । अब यही बैंक नोट चलाता है । इस समय हमारे देश में 
परिवर्तनीय और अ-परिवर्तनीय दोनों प्रकार के नोट चलते हैं। २, ५, १०, १०० 
रुपये के नोट परिवर्तनीय नोट हैं जिनके बदले में रिजवे वैंक सिक्के देने का वचन 
देता है । एक रुपये का नोट अ-परिवतँनीय नोट है जिसे भारत सरकार का वित्त- 
विभाग छापकर चलाता है । एक रुपये के नोट द्वितीय युद्ध काल में चलाए गए थे 
श्रौर भ्राज भी चलते हैं। इन नोटों के बदले में सरकार सिक्के देने का वचन नहीं 
देती । प्रतिनिधि-रूप कागज के नोट हमारे देश में नहीं चलते । 

नोट चलाने के लिए श्रव हमारे देश में 'बेंकिंग सिद्धान्त' का पालन किया 
जाता हैं जिसके अनुसार देश के केन्द्रीय बेंक (रिजर्व,बेंक ऑफ इंडिया) को नोट 
चलाने को एकाधिकार मिला.हुआ है। रिज बैंक बनने से पहिले देश में 'करेंसी- 
सिद्धान्त का पालन किया जाता था जिसके अनुसार सरकार नोट चलाती थी । 

नोट छापकर चलाने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 'आनुपातिक कोष प्रणाली” 


को मिला हुआ था । परन्तु १८६१ 


का पालन करती हैँ। इस प्रणाली के अनुसार नोट चलाने से पहिले रिजर्व बैंक को 


नोटों के बदले में एक संचित कोष स्खना पड़ता हँ जिसमें सोना, सोने के सिवके, 
विदेशी सिक्यूरिटियां, रुपया तथा रुपये की सिक्यूरिटियां रक्खी जाती हैं । चलाए 
जानेवाले नोटों के कुल मूल्य के बदले में संचित कोष का कम-से-कम ४० % भाग 
सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी सिक्यूरिटियों में रखना पड़ता है। इसमें भी हर 
समय कम-से-कम ४० करोड़ रुपये के मूल्य का सोना या सोने के सिक्के रखना 
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अनिवार्य है । संचित कोष का शेष ६०९% भाग रुपया, रुपये की सिक्यूरिटियों या 
अन्य देशी-विलों में रक्खा जा सकता है । १६४६ से पहले, जब अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोष नहीं वना था, रिजवं बैंक को अपने संचित-कोष में स्टलिंग सिक्यू- 
रिटियां रखकर उनके वल पर नोट चलाने का अधिकार था । परन्तु जब भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य हो गया तो रिजवं बैंक केवल स्टरिंग- 
सिक्‍यूरिटियों के वल पर ही नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सब सदस्य- 
देशों की सिक्यूरिटियाँ के वल पर नोट चला सकता हे । अब हमारे देश की नोट- 
व्यवस्था काफी लोचदार है । १ जनवरी १६४६ से रिजरवं वैंक ऑफ इण्डिया 
का राष्ट्रीयकरण हो गया है इसलिए रिजर्व बेंक द्वारा नोट चलाने का दायित्व 
शव सरकार का भी दायित्व वन गया है । _ 

संक्षेप में भारत की वर्तमान नोट-व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें ये हेंः-- 

(१) परिवर्तनीय श्रौर ्रपरिवर्तनीय--दोनों प्रकार के नोटों का चलन, 

(२) नोट चलाने के वेंकिग सिद्धान्त का पालन, 

(३) 'श्रानुपातिक कोष' प्रणाली के अनुसार नोटों का प्रचलन । 

इन तीनों विशेषताओं के कारण देश की नोट-व्यवस्था में लोच झा गई है । 


भारतीय नोट-व्यवस्था के दोष .` ; `|; 


राष्ट्रीय योजना समिति ने हमारी नोट-व्यवस्था में कुछ दोष वताए थे जो यहां 
उद्धृत किए जाते हें: 

(१) देश की मौद्रिक पद्धति में एक निश्चित मूल्य-मापक का सर्वथा अभाव 
रहा है। नोट किसी भी निश्चित धातु से परिवर्तनीय नहीं हें किन्तु असीमित रूप 
में कानूनी मुद्रा बने हुए हें । यह हमारे देश की मुद्रा-पद्धति का एक बड़ा भारी 
दोष हुँ । ६ 

(२) लोच का अभाव है अर्थात्‌ व्यापार एवं उद्योग की आवश्यकताओं के 
अनुकूल मुद्रा का प्रसार व संकुचन नहीं हो पाता । रुपये के जो सिक्के चलाए जाते 
हैं वे सरकार के पास लौटकर नहीं आ पाते । परिणाम यह होता है कि सरलता से 
स्वतः ही मुद्रा-संकुचन नहीं हो पाता । जहां तक मुद्रा-प्रसार का सम्बन्ध है वह भी 
आवश्यकतानुसार नहीं हो पाता । हां, मुद्रास्फीति शीघ्र हो जाती है। 

(३) नोटों का इतना प्रचार होने पर भी पाइचात्य देशों की भांति हमारे 
यहाँ डिपोजिट करेंसी” का उतना उपयोग नहीं हो रहा है । इसका एक मात्र 
कारण यह हू कि हमारी कुल अर्थे-्यवस्था एवं मुद्रा-पद्धति में पारस्परिक 
सामञ्जस्य नहीं है । 
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(४) हमारी नोट-व्यवस्था में नोटों का पूरा-पुरा लाभ तव तक नहीं मिल 
सकता जब तक कि नोटों के आवार पर रक्खे जाने वाले कोष का भली भांति 


संचालन एवं नियंत्रण नहीं हो पाता । 
उक्त दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक हैँ कि हमारे नोटों तथा अन्य 
प्रकार की मदां में इस प्रकार समन्वय हो जिससे उसका हमारी श्रर्थ-व्यवस्था 
से घनिष्ठ सम्वन्ध होकर हमारी आथिक उन्नति हो सके । इसके लिए यह भी 
आवश्यक है कि हमारी मुद्रा का अन्य किसी मुद्रा से कोई सीधा सम्वन्ध न हो । 
बैसे तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष बनने के बाद हमारी य का स्वर्ण-मूल्य निश्चित 
हो गया है फिर भी पत्र-मुद्वा-कोष में स्टलिग-सिबयूरिटियों का परिमाण ही अधिक 
है । इससे हमारी मुद्रा कोई विशेष प्रभावशाली नहीं रही है । 
सारांश 
कागज के नोटों का चलन बहुत समय से चलता आया है । चीन सें कागज 
के नोट ९ वीं शताब्दी के आरम्भ में ही चलते थे । धीरे-धीरे एशिया के अन्य 
देशों में इनका प्रचार बढ़ा और फिर योरप में भी इनका प्रयोग होने लगा.। डिगत 
दो महायुद्धं सें तो नोटों की खूब भरमार रही और जनता इनसे काफी परिचित 
हो गई । अब संसार के अधिकांश देशों में कागज की मुद्राएं चलाई जाती हें। नोटों 
का प्रयोग बढ्ने का मुख्य कारण यह है कि इनके चलने से सोने-चांदी की बचत 
होती है तथा इन्हें सरलता पूर्वक एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाया जा सकता 
है । सामान्यतः नोट तीन प्रकार के होते है-(१) प्रतिनिधि-रूप नोट, (२) 
परिदर्तेनीय नोट, और (३) अ-परिवर्तनीय नोट । घ्रलिनिधि-रूप नोट कोष सें 
28 मृत्य का सोना-चांदी रखकर उनके प्रतिनिधि-स्वरूप चलाए जाते हें । 
रय नोट सांगने पर धातु या धातु-मुद्राओं में बदले जा सकते हैं और 
अ-परिवतंनीय नोट धातु से परिवर्तनीय नहीं होते । नोटों का अपना कोई मूल्य 
„नहीं होता, ये केवल कानून के बल तथा जनता और सरकार के पारस्परिक विश्वास 
पर चलते हँ। 


__ नोट-संचालन के भुख्यतः दो सिद्धान्त हे--(१) करेंसी र 

' बेकिंग सिंद्धाल्त । करेंसी सिद्धान्त के अनुसार र द संख्या कर ५ 
जमा घातु-कोष पर निर्भर होती है । इसके अनुसार सरकार को नोट-संचालन 
का एकाधिकार होता है । बेकिंग सिद्धान्त के अनुसार नोट चलाने का एकाधिकार 
किसी वंक को मिला होता है जो देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं 
के अनुसार नोटों की] मात्रा घटाता-बढ़ाता रहता है। करेंसी सिद्धान्त के 
अनुसार नोट-संचालन में मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता पर लोच का अभाव 
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रहता है । वैकिग सिद्धान्त के अनुसार नोट चलाने से नोट-व्यवस्था में लोच 
आती है पर मुद्रास्फीति होने का भय निरंतर वना रहता है । अतः ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिए कि नोट-व्यवस्था में लोच भी आ सके और मुद्रास्फीति का भय 
भी न रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रश्न यह है कि नोट-संचालन का काम 
सरकार का हो अथवा बैंक का ? सरकार को देश की व्यापारिक आवश्यकताओं 
का पुरा-पुरा ज्ञान न होने के कारण नोटों की संख्या घटाने-बढ़ाने में सुविया 
नहीं रहती । दुसरे, संरकार हारा नोट चलाने में देश को नोट-व्यवस्था पर 
राजनीति एवं दलबन्दी का अधिकार हो सकता हे जिससे देश के व्यापारिक 
हितों को घबका पहुंच सकता है । इसके विपरीत बैंक द्वारा नोट चलाने से इस 
बात का भय नहीं रहता। बैंक व्यापारिक क्षेत्रों के सम्पर्क में रहता है अतः नोटों , 
की भात्रा आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकता है । पर नोट-संचालन का अधि- 
कार देश फी केन्द्रीय बैंक को ही मिळता चाहिए अन्य बेंकों को नहीं। केन्द्रीय 
बैंक देश में साख-व्यवस्था का प्रबन्ध करता है अतः नोट-व्यवस्था का प्रबन्ध 
करने में उसे सुविधा रहती है। अनेक बैंकों को अधिकार मिलने से उनमें 
पारस्परिक प्रतियोगिता हो सकती है और आवश्यकता से अबिक मात्रा में नोट 
छप जाने का भय भी सदैव बना रहता है । अतः यह मानते हुए कि नोट-निर्गेमन 
का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को ही सिलला चाहिए, यह समझना आवश्यक है 
कि बैंक को नोट-संचालन में सावधानी बरतनी चाहिए । बैंक को चाहिए कि 
नोट-व्यवस्था को लोचदार बनावे, परिवर्तनीय बनावे तथा नोट-संचालन मुद्रा- 
सण्डी की परिस्थितियों के अनुकूरू करे । ऐसा करने पर ही बैंक नोट-संचालन 
सें सफल हो सकता है । , 
अ-परिवर्तनीय नोट चलाने सें मुद्रास्फीति होने फा निरंतर भय बना रहता 
है जिससे अनेक सामाजिक हूयण पैदा हो जाते हैं। किसी ने कहा है-- 
“परिवर्तनीय नोट एक ऐसी सदिरा है जिसकी दो-चार दूंझें से ही जनता और 
सरकारी अफसरों के दिमाग सस्त हो जाते हैं । तब उन्हें भले-बुरे का ज्ञान नहीं 
रहता ।” नोटों के चलनाधिदय के लक्षण इस प्रकार हं (१) सिक्कों का | 
बिचलन, (२) मूत्यस्तर झी बढ़ोतरी, (३) विनिमय-दर की वृद्धि, (४).सोने 
पर प्रव्याजि, (५) नोटों का अपमूल्यन । हे 
नोट चलाने से लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। लाभ इस प्रकार हैं:-- 
(१) सिक्कों की. बचत होती है जिससे धातुओं को मितव्ययिता होती हुँ, 
(२) नोटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता पूर्वक ले जाया जा सकता 
है, (३) नोट बनाने सें व्यय कम होता है, (४) मुद्रा-पढ़ति में लोच आती हैं, . 
(५) श्रम और पूंजी की बचत होतो है, (६) सरकार को लाभ होताहै। . 
हानियां ये हैँ:-- (१) मुद्रास्फीति का भय रहता है, (२) तेलम्पानी से शश्च नष्ठ ` | 
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हो जाते हैं, (३) ये केवल देश के अन्दर ही चलते हैं, देश से बाहर इनका कोई 
मूल्य नहीं होता । 


आदम स्मिथ ने समझाया हैं कि नोट देश की सम्पत्ति में वृद्धि करते हें । 


> कि जितना उत्पादन का काम कुल सिक्के करते हैं यदि 
र Mes sr नोट मिलकर करें तो समझना चाहिए कि 
नोटों के द्वारा सम्पत्ति में बढ़ोतरी हो रही हैं । 
धार से भिन्न-भिन्न सिद्धास्तों के अनुसार नोट-निर्गमन होता है । आजकल 
नोठ-निर्गमन की म्म्य प्रणालियाँ इस प्रकार हैं-(१) स्थायी महतस-सोसा 
प्रणाली, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार देश में चलाए जानेवाले नोड की मह- 
. सम सीमा कानन पास करके निर्धारित कर देती है। केन्द्रीय बैंक इस सीमा से 
अधिक नोट नहीं चला सकता और यदि कभी आवश्यकता हो तो कानून बढल- 
कर महत्तम सीमा बढ़ानी पड़ती है । इस प्रकार नोट चलाने मुद्रास्फीति का 
भय नहीं रहता पर लोच का अभाव रहता है। (२) स्थायी बिसब्नीय प्रणाली, 
जिसके अनसार नोट चलाने से पहिले एक कोष बनाना पड़ता है। कोष सं 
सिक्यूरिटी ब घातु-दोनों होते हैं । सिक्यूरिटियों के बल पर चलाए जानेवाले 
नोटों की सीमा कानून द्वारा निश्चित होती है और उससे अधिक नोट चलाने पर 
समान मूल्य का सोना-चांदी कोष में रखना पड़ता है । इसमें मुद्रास्फीति का भय 
कम रहता है पर नोट-व्यवस्था में लोच नहीं आ पाती। (३) आनुपातिक कोष 
प्रणाली, जिसके अन्तर्गत बेंक को चाळू नोटों के बदले में कम-से-कम निर्धारित 
सोना अवश्य रखना पड़ता है तथा वाकी नोट सिश्यूरिटियों के बल पर चलाए 
जा सकते हें। कोष में रबखे जानेबाले सोने की मात्रा कानून से निश्चित की 
जाती हे । इसमें लोच तो आती है पर मुद्रास्फीति का भय बना रहता है।, भारत 
में यही प्रणाली मानी जाती है। नोट-निर्गमन को आदश प्रणाली बह है जिसके 
अनुसार देश में सोने के कोष को दृष्टि में रखते हुए मुद्रामण्डी की आवश्यकतानुसार 
नोट चलाए जा सके और उनकी मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई-बढाई जा सके । 
आदश प्रणाली में ये बातें होनी चाहिए :--(१) सरलता, (२) लोच, 
| त (४) परिवतेनशीलता, (५) चलनाधिक्य से सुरक्षा, ˆ 
। 
पे भारत को वर्तमान नोट-व्यवस्था बेंकिग-सिद्धान्त पर आधारित है । परि- 
तनी और अ-परिवर्तनीय दोनों प्रकार के नोट चलाए जाते हे \ न छापकर 
चलाने का एकाधिकार रिजर्व बॅंक को प्राप्त है जो एक प्रकार से राष्टीय 
गत विभाग ही है। नोट आनुपातिक कोष प्रणाली के अनुसार चलाए 
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( ५७ ) 
परीक्षा-प्रश्न 


नोट कितने प्रकार के हो 


ते हैँ? प्रत्येक की विशेषताएं लिखिए श्रौर 
समझाइए कि किसी देश की मु 


पद्धति में नोट चलान का बया मन्रत्त्र 


होता है ! 


-परिवर्तनीय नोटों से श्राप क्या समशत्त ? श्रम रिवर्तनीय नीर्टी ३ 
दोषों का वर्णन कीजिए । र 
नोटों के चलनाधिक्य के लक्षण क्या हैं ? समझाकर लिखिट । 
नोट-संचालन के मख्य-मृख्य सिद्धान्ता की ब्याख्या काजिए । क्रिया दशा 
में सरकार की अपेक्षा बैंक के हाथ में नोट-निर्गमन का आदि 
क्यों हितकर हं ! ह 
नोटों के लाभ एवं हानियो पर प्रकाश डालते हुए समझाइट कि आन 
निक यग में पत्र-मद्रा का चलन क्‍यों आवश्यक हैँ ? न 
क्या कागज के नोट देश की सम्पत्ति बढ़ाते हँ ? इस अदन पर ऋपने 
विचार प्रकट कीजिए । 
नोट-निर्गेमन की आाधनिक प्रणालियों का विस्तार-यूर्खेक वर्णन कोडिए ! 
हमारे देश में कौनसी प्रणाली अपनाई जाती हूं £ 
भारत की वर्तमान नोट-व्यवस्था पर एक नोट लिखिए । हमारी चोट 
व्यवस्था में कौन-कौनसे मुख्य दोष वताए जाते हूँ ? 
निम्नलिखित में भेद समझाइए :--- 

(अर) वेंकिंग सिद्धान्त और करेंसी सिद्धान्त । 

(ब) आनुपातिक कोष प्रणाली एवं स्थायी विश्वसनीय ग्रजाळो । 

(स) परिवतेनीय नोट एवं अनपरिवतेचीय नोट । 
निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 

(अ) प्रतिनिधि-रूप नोट । 

(व) अ-परिवर्तेनीय नोट । 

(स) श्रानुपातिक कोष प्रणाली । 

(द) नोट-व्यवस्था की लोच । 
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अध्याय ५ 


साख एवं साख-व्यवस्था 
साख का अर्थ 


बताया जा चुका है किं सिवके और नोट विनिमय-माध्यम का काम 
करते हैं । इतको देकर बदले में हम वस्तुएं और सेवाएं खरीद लेते हूँ और 
इन्हें लेकर वस्तुएं और सेवाएं बेच देते हें। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि हम उस समय विना कुछ दिए वस्तुएं खरीद छत हैं और विना सिक्के न 
नोट लिए वस्तुएं बेच भी देते हें। उदाहरणार्थ, हमें कपड़े की आवश्यकता है। 
हम किसी परिचित दुकानदार से कपड़ा ले आएं और उस समय हम उसे न 
सिक्के दें, न नोट दें और न कोई ग्रौर वस्तु दें, तो क्या इसका अर्थ यंह है कि 
हम दुकानदार को इस कपड़े के बदले में कभी कुछ न देंगे या वह दुकानदार अपने 
कपड़े के बदले में हमसे कभी कुछ न लेगा ? ऐसी बात नहीं है । यद्यपि हमने कपड़ा 
लेते समय दुकानदार को कुछ भी नहीं दिया परन्तु थोड़े-बहुत समय के पश्चात्‌ 
हमें उस कपड़े का मूल्य सिक्के या नोट देकर चुकाना पड़ेगा । तो प्रश्न यह्‌ है कि 
दुकानदार ने कपड़ा देते समय ही हमसे उसका मूल्य क्यों नहीं मांगा और हमने 
उसी समय उसको उसका मूल्य क्‍यों नहीं चुकाया ? इसका कारण हूँ हमारा 
और दुकानदार का पारस्परिक विश्वास | दृकानदार को यह विश्‍वास होता हैं कि 
हम भविष्य में उसे कपड़े का मूल्य चुका देंगे और हमें यह विश्वास होता है कि 
दुकानदार कपड़े का मूल्य भविष्य में लेने को राजी हो जायेगा । यही 'विश्वास' 
जिसके बल पर हम आज का लिया मूल्य भविष्य में चुकावें 'साख' कहलाती 
हैं। साल के छेन-देन में आज के लिये हुए मूल्य का भुगतान भविष्य के 
` लिए स्थगित कर दिया जाता है। अतः साख का अर्थ “भुगतान स्थगित 
करना भी हो सकता है । साख या उधार का लेन-देन केवल उन व्यवितयों के 
बीच में हों सकता है जिनको आपस में एक दूसरे का विशवास हो । कोई भी दो 
अपरिचित व्यक्ति साख का लेन-देन नहीं कर सकते । साख स्वीकत करने से पहले 
साख स्वीकृत करनेवाला इस बात को भली भांति देख रेता है कि जिस व्यवित 
को साख स्वीकृत की.जा रही है वह भविष्य में मूल्य चुकाने के योग्य है भी या नहीं, 
वह उसका भुगतान कर देगा या नहीं और भुगतान करने की उसकी नीयत भी है 
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या नहीं । ये सब वातें साख लेनेवाले के व्यक्तिगत चरित्र तथा उसकी जायदाद 
आदि को देखकर ज्ञात हो सकती हैं। इसी प्रकार दो देशों में साख का लेन-देन 
साख पर लेनेवाले देश की राजनीतिक और आथिक स्थिति पर निर्भर होता 
: हैं। जिस देश की आर्थिक स्थिति ठोस होती है उसको बड़ी से बड़ी वस्तु तथा 
अधिक से अ्रधिक माल साख पर मिल सकता है । यही बात उद्योगों के साथ भी 
होती है। जिन उद्योगों की ग्राथिक स्थिति अच्छी होती है उन्हें सरलता से 
साख स्वीकार कर दी जाती है । 
कहने का तात्पर्य यह है कि साख का मूल आधार “विश्वास” है भौर साख 
पर राशि या वस्तुएं लेना किसी व्यवित का बड़ा भारी गुण है। 


साख का लेन-देन _ 


साख का लेन-देन वह व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति किसी दूसरे 
व्यक्ति को वस्तुएं, सेवाएं या राशि इस विश्वास पर दे कि लेनेवाला उनका मूल्य 
चुकाने के योग्य है और भविष्य में निश्चित तिथि पर चुका भी देगा । साख के 
लेन-देन में समय का भी विशेष स्थान है । साख स्वीकृत करनेवाले व्यक्ति को 
यह देखना पड़ता है कि साख पर दी जानेवाली वस्तुओं या सेवाश्रों का भुगतान 
कितने समय के पइचात्‌ हो सकेगा । कभी-कभी एसा होता है कि एक व्यक्ति 
दुसरे को एक महीने की श्रवधि पर साख स्वीकार कर दे परन्तु दो महीने की 
अवधि पर न करे । इसका अर्थ यह नहीं कि उन दोनों के बीच आपस का विश्वास 
बिलकुल नहीं है । हां, इसका अर्थ यह होता है कि एक महीने तक के साख के 
लेन-देन में उन दोनों का आपस का विश्वास हैँ परन्तु इससे अधिक समय तक 
के लेन-देन में उनका पारस्परिक विश्वास नहीं है । 

नकद लेन-देन में वस्तुएं देकर बदले में नोट या सिक्के ले लिये जाते हें या 
सिक्के या नोट देकर वस्तुएं खरीद ली जाती हें। भ्रतः नकद लेन-देन में वस्तुओं के 
बदले में तुरन्त हार्थो-हाथ उसी समय उनका मूल्य चुका दिया जाता है, परन्तु 
साख या उधार के लेन-देन में आज वस्तुएं देकर भविष्य में उनका मूल्य चुकाया 
जाता है। इसका अर्थ यह है कि साख के लेन-देन में वस्तुओं और मुद्रा की विनिमय- 
क्रिया उसी समय पूर्ण नहीं होती वरन्‌ निश्चित समय-क बाद भविष्य में पूरी होती 
है। अतः यह कहना. अनुचित न होगा कि साख का लेन-देन विनिमय की क्रिया 
को भविष्य के लिए स्थगित करने की एक व्यवस्था होती है । गाइड नामक 
मृद्रा-शास्त्री ने स्पष्ट लिखा है कि यदि वस्तु और मुद्रा कें विनिमय में समय 
का पुट लगा दें तो साख का लेन-देन वन जाता हूँ । साख के सित 
व्यवस्था होती है जिसके अन्तर्गत वर्तमान वस्तुओं का मूल्य भविष्य में मुद्रा से 


=e 


चुकाया जाता है । अतः साख के लेन-देन में तीन बात निहित होती हैं :-- 
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भगतान । साख के प्रत्येक लेन-देन में, 

दय का भगतान । साख के प्रत 

विश्वास, (२) समय, (रे) मूल्य का मु अल 

जे वह मल्ल हो या बडा, आपस का विश्वास होना हु र 
ल पर ही वर्तमान वस्तुओं का मूल्य भविष्य म चुकाता सम्भव हो सक | 

सजक. भुगतान भी एक बहुत बडी आवश्यकता ह । याद 


साख के लेन-देन में मूल्य का ने उनका मूल्य 
वस्तुएं छे और एक महीने के पश्चात्‌ उना 
कोई व्यवित आज साख पर वस्तुए निदचित तिथि पर भुगतान लेने- 


चकाने का वचन दे परन्तु एक महीने कें बाद र 
ना लय माफ कर दे तो उसे साख का सि म र 
उसमें मू भगतान नहीं हुआ हैँ। इस लूनः 3 

छ र देनदार निश्चित तिथि पर यह्‌ मूल्य न सजाए 
झर मल्य भगतान करने से विलकुल इन्कार कर द तो भी उसे साख का र 
` देन नहीं कहना चाहिए । साख के लेन-देन का अर्थ है मूल्य के व 
स्थगित करना (0801९०४. 0£ payment) । हमारे इन द ीं 
उदाहरणों में भुगतान' चुकाने का काम स्थगित नहीं होता वरन्‌ मूल्य या तो 
बिलकल माफ कर दिया जाता है या डूब जाता है । इसलिए एसे लेन-देन को 
साख के सौदे (credit tranSa/0/008) नहीं कह सकते। साख का छेन- 
देन तभी कहा जाता है जव उसमें तीनों वातें हों--विश्वास, समय, मूल्य का 
भुगतान । 


साख का लेन-देन दो प्रकार से हो सकता हैः--(१) वस्तुओं व सेवाओं 
का क्रय-विक्रय जिनक्त मूल्य भविष्य में चुकाया जाय, (२) राशि का लेन-देन 
जो निश्चित समय के बाद चुकाया जाय । 


साख-मुद्रा 


अभी वताया जा चुका है कि साख-व्यवस्था का मूल आधार विश्वास' है। 

इसी विश्वास के बल पर ग्राज की ली हुई राशि या वस्तुओं का भुगतान भविष्य 

में किया जा सकता है । साख पर वस्तुएं लेनेवाले को भविष्य में निश्चित तिथि 

पर उनका मूल्य चुकाने का वचन देना पड़ता है । यह वचन दो प्रकार से दिया. 

जा सकता है-(१) मौखिक, (२) लिखित । मौखिक वचन के अनुसार साख पर 

राशि या वस्तुएं लेनेवाला केवल मुंह-जबानी कहकर ही यह विश्वास दिला 
देता है कि वह्‌ निश्चित समय प्र उन वस्तुओं का मूल्य चुका देगा या वह राशि 
लौटा देगा। साख के छोटे-छोटे लेन-देन प्रायः मौखिक विश्वास के आधार पर 
ही तय हो जाते हैँ । परन्तु बड़ी-बड़ी राशि के लेन-देन में केवल मौखिक वचन 
देकर विश्वास दिलाने से ही काम नहीं चलता । ऐसी परिस्थिति में वस्तुओं या 
राशि के बदले में लिखित वचन भी देना पड़ता है। लिखित वचन एक प्रकार 
- का प्रमाण-पत्र होता है जिसमें साख पर्‌ ली हुईं वस्तुओं का मूल्य तथा उसको 
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- भविष्य में चुकाने का वचन लिखा रहता है। इन प्रमाण-पत्रों या लिखित 
वचनों को ही साख-पत्र या साख-मद्रा कहते हें । ये साख-पत्र हें विनिमूय-विल 
(bill of exchan४e), प्रतिज्ञा-पत्र (promissory 70168), वेंक- 
ड्राफ्ट, चेक आदि । 


साख-पत्र या साख-मुद्रा ? 


अभी-अभी बतायो गया है कि साख के लेन-देन में वस्तु या राशि लेते समय 
उनके वदले में प्रायः साख-पत्र देने पड़ते हें । अतः साख-पत्र साख के लेन-देन में 
एक प्रकार से विनिमय-माध्यम का काम करते हें । चेक या विनिमय-विल देकर 
बदले में वस्तुएं खरीद ली जाती हैं । अब प्रश्‍न होता है कि क्या हम इन साख-पत्रों 
को सिक्कों या नोटों की तरह 'मुद्रा' कह सकते हैँ ? मुद्रा की परिभाषा समझाते 
समय वताया गया था कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम हो तथा जिसको 
वस्तुओं और सेवाओं के ऋय-विक्रय में देश के सभी लोग स्वीकार कर्‌ं । सिमके 
आर नोट विनिमय के ऐसे ही माध्यम हूँ जिनको देश में रहनेवाले सभी लोग 
बिना किसी हिचकिचाहट के लेन-देन में स्वीकार करते हैं । चेक, विनिमय-विल, 
प्रतिङ्ञा-पत्र तथा अन्य साख-पत्नों में यह बात नहीं होती । इनको देश के सभी लोग 
सिक्को या नोटों की तरह स्वीकार नहीं करते वरन्‌ वे ही लोग लेते-देते हैँ जो 
एक-दूसरे को भली-मांति जानते हों और जिनमें आपस का विश्वास हो । अतः 
साखःपत्रों का चलन सिबकों और नोटों की अपेक्षा बहुत सीमित होता है । 

सिक्कों और नोटों को लोग इकट्ठा करके संचित करते हें परन्तु चेक, बिल, 
प्रतिज्ञा-पत्रों आदि को कोई भी संचित नहीं करता । इसलिए ये साख-पत्र सिककों 
और नोटों की भांति “मुद्रा' नहीं कहे जा सकते । 

सिक्कों का अपना कुछ धातु-मूल्य होता है तथा सरकार उन्हें कानूनी मुद्रा 
घोषित करती है । इसी प्रकार नोटों के चलने में कातून का बल होता है, परन्तु 
चेक, विल आदि साख-पन्रों का न तो सिक्कों की भांति कोई अपना मूल्य होता है 
और न सरकार उन्हें कानूनी मुद्रा घोषित करती है । ये केवल आपस की साख 
और विश्वास के वल पर ही लिये-दिए जाते हैं। अतः इन साख-पत्रों को सिक्कों - 
और नोटों की तरह मुद्रा नहीं कहा जा सकता। हां, उन्हें “साख-मुद्रा कहना 
कोई ग्रतचित वात नहीं होगी । जॉन्सन नामक मुद्रा-शास्त्री ने लिखा है कि सिक्कों 
और नोटों की तरह चेक, बिल तथा प्रतिज्ञा-पत्रों में भी कुछ गुण होने आवश्यक 
हैं; जैसे--- 

(१) वे सरलता से पहिचाने जा सकें । _ हू 

` (२) लोग उनको जालसाजी करके सरलतापूर्वक न बना सकें । 
(३) वे आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न राशि के हों । 
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जॉन्सन के इस कथन से यह वात स्पष्ट होर्त 
पत्र भी मुद्रा : र जा सकते हैं। चूंकि ये लेनदार और देनदार की श्रापस 
की साल पर चलते है और इनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है इसलिए न्ह 
'साख-मद्रा' कहना ही उपयुक्त होगा । बहुतसे लेखकों ने इन्हें सालन या 
'साख-पुर्जे” कहा है, परन्तु हम उन्हें साख-मुद्रा कहग । 
साख-भुद्रा के भेद 
साख-मुद्रा अनेक प्रकार की होती हैं । यहाँ हम केवल चेक, विनिमय-बिल, 
प्रतिज्ञा-पत्र, बैंक-ड्राफ्ट तथा हुण्डी आदि के विषय में ही अध्ययन करग । 
चेक चेक एक लिखित पत्र है जो किसी वैंक विशेष के ऊपर लिखा जाता 
है तथा जिसको लिखनेवाला बैंक को आदेश देता हुँ कि वह मांगने पर इसके बदले 
में उसमें लिखी हुई राशि का भुगतान कर दे । इसमें तीन विशेषताएं होती हैं- 
(१) यह विनिमय-बिलों के समान होता है। (२) यह किसी बॅंक पर लिखा 
जाता है । (३) इसका भुगतान बैंक को किसी भी समय मांगने पर चुकाना पड़ता 
है । चेक लिखनेवाला चेक पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तथा बेंक के नाम एक 
आदेश देता है कि वह विना किसी शर्त के उसका भुगतान मांगने पर चुका दे । 
चेक की परिभाषा में निम्न बातें महत्त्वपूर्ण हें :-- 
` (१) यह एक आज्ञा-पत्र होता है । 
(२) यह लिखित होता है । 
(३) यह बिना किसी शते के होता है । 
(४) यह किसी बैंक के नाम लिखा जाता है । 
(४) इसमें लिखी हुई राशि निश्चित होती है । बेंक उस राशि से कम या 
अधिक नहीं चुका सकता । 
(६) जिसको भुगतान दिया जाता है उसका नाम इसमें लिखा होता है 
.. अथवा उसका भुगतान उस व्यक्ति के आदेशानुसार किसी अन्य 
व्यक्ति को करना पड़ता है । | 
(७) इसका भुगतान मांगने पर करना पड़ता है । 
( दा ) इसमें इसके लिखनेवाले के हस्ताक्षर हीते हें । 


चेक दो प्रकार का होता है-( १) झाडंर-चेक, (२) वाहक-चेक । आडेर-चेक 

ह हैं जिसका भुगतान चेक में लिखे हुए व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार 

छ. या को ही मिल सकता है । वाहक-चेक का भुगतान चेक लेजाने- 

आ व्यक्ति को दिया जा सकता है । जहां तक चेक की सुरक्षा का 

रत ह भार्डर-चेक वाहक-चेक की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहता है क्योंकि इसका 
भुगतान हर किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता । 


गी है कि चेक, बिल आदि साख- 
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चेक को रेखांकित भी वनाया जा सकता है । ऐसा करने के लिए चेक के 
ऊपर दो आडी समानान्तर रेखाएं खींच दी जाती हैं। चेक के रेखांकन का अर्थ 
यह होता है कि इसका भुगतान वंक किसी व्यवित को नहीं कर सकता वरन्‌ इसका 
भुगतान किसी बैंक की मार्फत ही खिया जा सकता है । रेखांकित करने से चेक की 
सुरक्षा बढ़ जाती है । जिस चेक को रेखांकित नहीं किया जाता उसे खुला हुझा 
चेक कहते हे। चेक का भुगतान करने से पहले बैक को यह देख लेना चाहिए 
कि उसमें लिखे हुए हस्ताक्षर ठीक हँ या नहीं । इसके लिए वैंक को चेक लिखने- 
वाले के हस्ताक्षर अपने पास रखने पड़ते हैं ्रौर जब कोई चेक आता है. तो उसके 
- हस्ताक्षर इन हस्ताक्षरों से मिला लिए जाते हुँ। 

विनिमय-बिल--यह एक ऐसा लिखित पत्र है जिसके ऊपर इसे लिखनेवाले 
के हस्ताक्षर रहते हैं । इसको लिखनेवाला व्यक्ति इसमें लिखे हुए किसी व्यक्ति 
को आदेश देता है कि वह तीसरे किसी व्यक्ति को (जिसका नाम भी इसमें लिखा 
होता है ) इसमें लिखित राशि का भुगतान कर दे । विल देशी (171810) और 
विदेशी (£07९21) दो प्रकार के होते हँ । देशी बिल वह होता है जिसका 
भुगतान उसी देश में हो जिसमे वह लिखा गया है तथा जिसका लिखनेवाला 
` तथा भुगतान पानेवाला भी उसी देश मे रहते हों। विदेशी बिल एक देश में 
लिखा जाता है तथा उसका भुगतान दुसरे देश में होता है । विल लिखते समय 
नीचे लिखी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है-(१) तिथि, (२) अवधि, 
(३) राशि, (४) पानेवाले का नाम, (५) स्टाम्प (टिकट) । 

बिल साधारणतः तीन महीने की श्रवघि के होते हें अर्थात्‌ विल लिखने की 
` तिथि से ६० दिन के बाद उनका भुगतान करना होता है । कभी-कभी दर्शनी 
बिल (deman4 011) भी लिखे जाते हें-इनका भुगतान मांगने पर ही करना 
पड़ता है । दर्शनी विलों को छोड़कर सब बिलों पर राशि के अनुपात से टिकट 
(revenue 8t8000) लगाना पड़ता है । मुद्दती बिल वे होते हें जिनका 
भुगतान निश्चित अवधि के वाद करना पड़ता है । प्रत्येक मुद्दती बिल पर भुग- 
तान चुकानेवाले व्यक्ति को स्वीकृति देनी पड़ती है.। इसका आशय यह है कि 
वह बिल की शर्तो को देखकर स्वीकार करता है कि उन शर्तों के अनुसार वह 
उसका भुगतान चुका देगा। अवधि के परचात्‌ निश्चित तिथि पर यदि बिल का 
भुगतान नहीं किया जाता तो यह बिल का अनादरण' कहलाता हें ।-बिल का 
अनादरण होने पर बिल लिखनेवाले व्यक्ति को उसके भुगतान का दायित्व 
लेना पड़ता है । 

प्रतिज्ञा-पत्र--यह एक ऐसा लिखित पत्र है जिसको लिखनेवाला व्यक्ति 
उसमें लिखित किसी व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को 
उसमें लिखी हुई राशि देने का वचन देता है । 2 
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हुण्डियां--हुण्डी प्रायः विनिमय-बिल की . भांति ही होती है 20 पर 
भाँति लगानी पड़ती है । अर केवल यह होता हे कि उसका 

भी बिल की भांति टिकट लगानी पड़ती है | अन्तर 1000 
,लिखने का ढंग कुछ और होता है । हुण्डियाँ दो प्रकार के होती हं- (१) मुदती, 
(२) दर्शनी। मुद्ृती-हुण्डी का भुगतान अवधि समाप्त होने के बाद चुकाया 
जाता है, परन्तु दर्शनी-हुण्डी का भुगतान देखते ही करना होता ह। हुण्डियां 


देखनहार, नाम-जोग अथवा फरमान-जोग, धनी-जोग, शाह-जोग तथा जोखमी 


होती ती ०३७ | ॥ ड 
हौ वहा रह बह है जिसका भुगतान उसे दिखानेवाले व्यवित को किया 
जाता है । नाम-जोग अथवा फरमान-जोग हुण्डी वह है जिसका भुगतान पानेवाले 
धनी के आदेशानुसार किया जाता हँ । धनी-जोग हुण्डी वह होती है जिसका 
भुगतान केवल पानेवाले धनी को ही हो सकता है । शाह-जोग हुण्डी वह होती है 
जिसका भुगतान केवल किसी शाह को ही हो सकता है। शाह' वह व्यक्ति, फर्म 
या कम्पनी होती है जिसका नाम उस सूची में लिखा हो जो स्थानीय व्यापार- 
बोड द्वारा प्रकाशित होती हो । आजकल किसी बैंक को भी शाह' मान लिया 
जाता है । 
बॅंक ड्रापट--यह एक प्रकार का दर्शनी बिल होता है जिसे एक बैंक अ्रपनी 
शाखा पर या अन्य किसी ग्राढृतिया बेंक पर लिखकर आदेश करता है कि वह 
अमुक व्यवित को (जिसका नाम उसमें लिखा होता है) लिखित राशि का भुग- 
तान कर दे। राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में इनका बहुत प्रयोग 
होने लगा है । 
साख-पत्र (Letter of Credit) 

सात्र दो प्रकार के होते हे-(१) गस्ती (०।7०८।३7) साख-पतर, 
(२) चालू (unin) साख-पत्र । ; 

गरती साख-पत्र--जब किसी व्यक्ति को भ्रमण करते समय अनेक स्थानों 
पर राशि की भ्रावश्यकता होती है तो बह किसी बेक से गस्ती साख-पत्र ले लेता है। 
इस पत्र में एक राशि दी हुई होती है। इस राशि की सीमा तक साख-पत्र रखने- 
वाला व्यक्ति अनेक स्थानों से राशि उधार ले सकता है। मान लो, मुझको अमेरिका 
जाना हं तो वहां घूमने के लिए स्थान-स्थान पर मुझे राशि की आवश्यकता होगी । 


मान लो, मुझे १० हजार डालरों की आवश्यकता 5 
टे कता होगी तो में १० 
का एक गइती साख-पत्र किसी बेक से ले लूंगा Sh 


लिया करूंगा । राशि देनेवाला 
देगा जिससे कुल राशि निश्‍चित रकम से अधिक न हो जाय । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


( ९९ )) 


चाल साख-पत्र--इस साख-पत्र में एक निश्चित रकम लिखी होती है 1? 
साख-पत्र रखनेवाला व्यक्ति उतनी राशि उस वैंक से (जो साख-पत्र देता है) 
ले सकता है। जव वह उस राशि का भुगतान चुका दे तो फिर उतनी ही राशि. 
तक उधार ले सकता है । इंस प्रकार साख-पत्र चालू बना रहता है । 

इन साख-पत्रों के श्रतिरिकत कुछ ऐसे पत्र और होते हैं जिन्हें साख या . 
विश्वास के बल पर लिया-दिया जाता है । ) 

साख-संस्थाएं 

ऊपर दिए गए साख-मुद्राश्रों (चेक, बिलों रादि) का चलन और प्रचार 
साख-संस्थाश्रों पर निर्भर होता है । साख-संस्थाग्रों में बेंक, इन्शोरेन्स 
कम्पनी, समाञझोधन-गृह (०।९३८।०४ 110786) सम्मिलित हैं । जब तक 
देश में बेंकों की संख्या नहीं बढ़ती तव तक साख का लेन-देन नहीं बढ़ 
सकता । बैंक ही साख-मुद्रा का चलन बढ़ाते हें, वेंक ही राशि जमा करके 
साख पर उधार देते हे तथा बेंक ही नोट-च्यवस्था को संगठित करते हैँ । बिना 
बैंकों के किसी भी देश की साख-व्यवस्था ठोस और उन्नत नहीं बन सकती । 
इनका विस्तृत वर्णन आगे किया गया है । 

साख का महत्व 
(१) वतमान समाज में साख का बहुत महत्त्व है। कृषि, उद्योग, व्यापार 

एवं उपभोग--सभी क्षेत्रों में साख का लेन-देन अनिवार्य वन गया है। आजकल 
तो साख का लेन-देन “वाणिज्य का जीवन' तथा आधुनिक व्यापार का मूल- 
आधार' समझा जाता है । बिना साख और साख के लेन-देन के आजकल का 
विशाल उत्पादन सम्भव नहीं हो सकता था। आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति साख 
पर राशि या वस्तुएं लेकर उत्पादन बढ़ाता है । साख के लेन-देन के कारण वही 
व्यक्ति लेनदार है.भ्रौर वही देनदार भी है । इस प्रकार उत्पादन की पेचीदा 
गाड़ी आगे बढ़ रही है। यही नहीं, उपभोग में भी साख का महत्त्व बढ़ता जा रहा 
है। अधिकांश लोग आज साख पर वस्तुएं लेकर अपना जीवन-यापन करते हें । 
आव्यकता की वस्तुएं तथा आराम और विलास की वस्तुएं--सभी साख पर 
ली जाती हैँ। कठिनाई के समय साख पर राशि या वस्तुएं लेकर मनुष्य अपने 
संकट को पार करने लगा है। सम्पत्ति उत्पादन करने की वर्तमान पेचीदा पद्धति 
आज साख के लेन-देन से ही सम्भव हुई । र 

(२) जो मनुष्य ्रपनी सम्पत्ति और साधनों का अधिक से भ्रधिक उपयोग 
नहीं कर सकता, वह साख के द्वारा अपने साधनों को दूसरे लोगों को देकर अधिक 
से अधिक लाभ उठा सकता है। इस प्रकार साधनों का महत्तम उपयोग होता ह 

५ 
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तथा देश की सम्पत्ति में भी वृद्धि होती है। कुछ लोग ऐस होते 1000 i 
„ सम्पत्ति और साधन होते हें परन्तु वे उनका उपयोग नहीं कर पा i उ 
ऐसे होते हैँ जिनके पास सम्पत्ति उत्पादन करने की कला ह 
नहीं होते । साख के द्वारा इन दोनों, प्रकार के लोगों को लाभ- थि विग बड़ी 
(३) साख के द्वारा ही आज व्यापार इतनी उन्नति क्रस 
कम्पनिया साख के कारण जनता में हिस्से वेचकर पूंजी इकट्ठी करती है i 
देश की सम्पत्ति बढ़ाने में सहायता मिलती है । साख के कारण ही लोग 
अपनी-अपनी राशि बेकों में जमा करते तथा बैंक भी लोगों को राशि उधार 
rR करना सीखते 
.. (४) साख-सं (बेंक श्रादि) के द्वारा देशवासी वचत कर 
हैं जिससे देश की पूंजी बढ़ती है । 

(५) साख के द्वारा साख-मुद्रा (चेक, विल आदि ) का ps हुँ । 
साख-मद्रा के कारण सिक्कों और नोटों की वचत होती है । रि की बचत 
होने से सोने, चांदी तया अन्य धातुओं को वचत होती है । इस बचत को देश 
के अन्य उत्पादन के कामों में लगाकर देश की. सम्पत्ति बढ़ाई जा सकती है । 
साख-मद्रा के कारण बड़ी-बड़ी राशि के भुगतान लेने-देने में तथा दूर-हूर राशि 
भेजने में सुविधा रहती है । इनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान बड़ी सरलता से 
भुगताए जा सकते हैं। साख-मुद्रा ने सिक्कों ग्रौर नोटों के चलन को बहुत 
कम कर दिया हूँ । 

(६) साख से कीमतों की घट-वढ़ भी संतुलित हो जाती है । जव कभी 
समाज में मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वैंक साख के रूप में उसे बढ़ा देते : 
हैं और जब उसकी उतनी आवश्यकता नहीं रहती तव वे उसे समेट लेते हें। इस 
अकार वस्तुओं के भावों में स्थिरता बनी रहती है । 

(७) साख के द्वारा ही भीमकाय उत्पादन के बड़े-बड़े कारखाने चल रहे 
हूँ जिनमें देश की मानवीय एवं प्राकृतिक सम्पत्ति का अधिक से भ्रधिक उपयोग 
होता है । साख के द्वारा श्रम और पूंजी की निपुणता तथा कुशलता बढ़ाई जा 
सकती है । एक समय था जवकि लोग आपस में एक दूसरे की वस्तुओं का 
'अदल-वदल किया करते थे । उस समय उनको वस्तु-विनिमय में बहुत कठिनाई 
“होती थी। “मुद्रा” के प्रयोग ने विनिमय की उन कठिनाइयों को दूर कर दिया 
“आर लेन-देन में समय की भी वचत की । परन्तु आज साख के लेन-देन' ने इस 
“सुविधा को और भी श्रधिक बढ़ा दिया है । एक मुद्राशास्त्री ने लिखा है कि 
सबसे पहिले 'वस्तु-विनिमय' रूपी रंगती हुई “नाव' थी जो केवल पानी पर 
चलती थी, इसके बाद मुद्रा-रूपी तेज दौड़नेवाली 'मोटर' आई जो व्यापार 
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रूपी सड़कों पर बड़ी तेंजी से चलने लगी और आज :सांख-रूपी 'विजली की 
रेल” है जो मोटरों से भी अधिक तेज दौड़ती है साख के द्वारा लेन-देन का काम 
बहुत सरल हो गया है । जॉन्सन ने तो यहां तक लिखा है कि साख के लेन-देन 
आधुनिक व्यापार-जगत के बड़े महत्वपूर्ण संन्देश-वाहक यन्त्र के समान हें । 
यदि आज टेलीग्राम श्रौर टेलीफोन के तारों को तोड़ दिया जाय तो आधुनिक्‌ 
व्यापार-जगत को इतनी कठिनाई नहीं होगी जितत्ती साख के लेन-देन तोड़ने से 
हो जायगी । एक वाक्य में, साख वाणिज्य की आत्मा”, मौद्रिक व्यवस्था का 
मल-आधार' तथा सभ्यता का प्रतीक है । 


साख के दोष 


संसार में प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हे--एक अच्छा और दूसरा दुरा । 
प्रकृति के इस सिद्धान्त के अनुसार साख के लाभ भी हें और दोष भी। साख से 
मिलनेवाले लाभों पर साख के महत्व' शीषंक के अन्तर्गत विचार किया जा चुका 
हैं । यहां साख के दोषों पर प्रकाश डालेंगे । 

(१) साख के द्वारा मनुष्य फिजूलखचं करने लगता है । मनोविज्ञान से यह 
बात सत्य है कि मनुष्य अपने परिश्रम से पैदा की हुई सम्पत्ति को बड़ी योग्यता- 
पुर्वक तथा बड़े सोच-विचार के पश्चात्‌ व्यय करता है । परन्तु दूसरे की सम्पत्ति 
का उसकी दृष्टि में उतना महत्व नहीं होता । अतः वह साख पर ली हुई राशि को 
निर्देयता के साथ व्यय करता जाता हँ जिससे थोड़े समय के बाद ही वह फिजूल- 
खर्चे बन जाता है । 

(२) ठीक यही बात उत्पादन के विषय में भी लागू होती है । व्यापारी लोग 
साख पर राशि लेकर व्यापार करते रहते हें । धीरे-धीरे वह उधार बढ़ाते 
जाते हें और फिर आवश्यकता से अधिक पूंजी व्यापार में लगा देते हें । इसका 
परिणाम यह होता है कि पूंजी के अनुपात में व्यापार से मिलनेवाला लाभ 
कम हो जाता है और व्यापार को बन्द करने तक की नौबत आ जाती है । इससे 
केवल उसी व्यापारी को हानि नहीं होती वरन्‌ व्यापार के अन्य क्षेत्रों में भी 
इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । उसका व्यापार समाप्त होने से साख स्वीकृत 
करनेवालों की राशि डूब जाती है तथा साख का लेन-देन करनेवाले दूसरे लोग 
भी सचेत हो जाते हें और साख का लेन-देन कम हो जाता है । 

(३) बहुत से अयोग्य और चालाक लोग उधार राशि लेकर व्यापार आरम्भ 
करते हें और थोड़े समय तक चलाने के वाद फिर रुपया खा जाते हैं और 
व्यापार बन्द कर देते हें । इससे उनको तो कोई हानि नहीं होती परन्तु दूसरे 
लोगों की राशि डूब जाती है तथा व्यापार भी संकट-ग्रस्त बन जाता हँ; आपस 
की साख कम होने लगती है और उत्पादन का क्रम विगड़ जाता हँ । 
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* ४) साख पर ली हुई राशि से सट्टेबाजी बढ़ जाती है । स र 
' बढ्ने से व्यापार और उद्योगों को हानि होने प अजाप 
कारण बड़े-बड़े व्यापार नष्ट हो जात ह ह 
94 ना देश में साख-मुद्रा की मात्रा इतनी बढ अ 
अन्य मद्राओं की अपेक्षा उसकी माता hd पा हे कक न 
स टटने का भय रहता है । य र 
Cav अधिक नोट चला दे तो मुद्रा का मूल्य कम हो जान र 
रहता है । उस समय फिर मुद्रा-संकुचन करन की आवश्यकता र 
मुद्रा-संकुचन करने से व्यापार तथा उद्योगों को और भी अधिक हानि होने 
7) ता ना के कारण ही देश की अधिकांश सम्पत्ति कुछ थोड़ेसे 
लोगों के हाथों में इकठूठी हो जाती हैं । ये लोग पूंजीपति बन वेठतें हें ये पूंजी- 
पति अन्य साधनहीन लोगों का शोषण करने लगते हैं तथा बस्तु के भाव 
जैसा चाहें घटा-बढ़ा देते हें । इससे जन-साधारण को संकट पेदा हो सकता है। 
८ (७) जब सरकार को साख पर जनता से जन-ऋण के रूप में अधिक 
राशि मिलने लगती है तो सरकार भी फिजूलखर्च करके रुपया नष्ट करने 
लगती हैं । े 
साख और साख के लेन-देन के दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक हूं 
कि देश की केन्द्रीय सरकार देश की साख-व्यवस्था पर पूरा-पुरा नियन्त्रण रकखे । 
साख पर नियन्त्रण करने का काम देश के केन्द्रीय बैंक को सौंप देना चाहिए। 
साख का उचित नियंत्रण होने से ही देश को साख से लाभ मिल सकते हें। 


साख ओर पूंजी 


क्या साख सम्पत्ति में वृद्धि करती है ? 

बया साख पूंजी का सृजन करती है ? 
साख और पूंजी के विषय में वड़ा मतभेद “चलता आया है । कुछ लोगों का 
विश्वास है कि जिस प्रकार भूमि और श्रम सम्पत्ति-उत्पादन के साधन हें और 
सम्पत्ति पैदा करने में सहायता करते हें उसी प्रकार साख भी सम्पत्ति-उत्पादन 
का एक साधन हे । मैक्लौड नामक मुद्राशास्त्री का मत है कि साख पूंजी का 
सृजन करती है तथा साख-मुद्रा वास्तविक सम्पत्ति और सच्ची पूंजी है। उन्होंने 
अपनी एलीमेण्ट्स ऑफ वेंकिग” नामक पुस्तक में लिखा है--“मुद्रा और साख 
दोनों ही पूजी हें। व्यापारिक साख एक प्रकार से व्यापारिक पूंजी होती है ।”* 


*‘“Both money and credit are capital.” “Mercantile credit 
is mercantile capital.’— Macleod : Elements of Banking 
Chapter IV. 


< 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६९ ) 


परन्तु उनका यह विशवास भ्रमात्मक प्रतीत होता है। साख सम्पत्ति-उत्पादन 
का साधन” (£8००7) नहीं है वरन्‌ सम्पत्ति-उत्पादन का एक तरीका है, 
पद्धति है, प्रणाली (९०६०) है । जिस प्रकार श्रम-विभाजन और 
विनिमय सम्पत्ति पैदा करने या बनाने के तरीके हें उसी प्रकार साख भी सम्पत्ति 
बनाने या पैदा करने की एक शैली या तरीका है । साख के लेन-देन में एक 
व्यक्ति की निठल्ली सम्पत्ति (राशि, वस्तुएं आदि) दूसरे ऐसे व्यक्ति के पास 
हस्तान्तरित कर दी जाती है जो उसका अधिक उपयोग कर सके। अतः 
सम्पत्ति का केवल हस्तान्तरण करना ही साख के लेन-देन का मूल उद्देश्य होता 
है । लेकिन 'हस्तान्तरण करना' ही सम्पत्ति बनाना' या पैदा करना' नहीं 
कहा जा सकता। श्रतः साख के द्वारा सम्पत्ति या पूंजी का सूजन नहीं हो सकता । 
जॉन स्टुअर्ट मिल नामक एक विख्यात अर्थशास्त्री ने कहा है- साख का 
लेन-देन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अ्रन्तगंत एक व्यक्ति दुसरे की बनाई हुई 
सम्पत्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है ।/* अतः इस कथन 
के भ्रनुसार स्पष्ट होता है कि सम्पत्ति तो साख के लेन-देन से पहिले ही बनी 
होती है । साख का लेन-देन उस सम्पत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर हस्तान्तरित कर देता है । मान लो, एक व्यक्ति ने 
दूसरे को १००० रुपये साख पर दिये और उससे बदले में एक प्रतिज्ञा-पत्र 
लिखाकर ले लिया । अब १००० रुपये एक व्यक्ति के पास हो गए और दूसरे 
के पास १००० रुपये का एक प्रतिज्ञा-पत्र आ गया । कुल मिलाकर दो हजार 
रुपये की संख्या तो वन गई परन्तु इसके यह अर्थ नहीं कि १००० रुपये से २००० 
रुपये की सम्पत्ति वन गई। देश में तो केवल १००० रुपये ही रहे । हां, जिसके 
यास प्रतिज्ञा-पत्र आ गया उसको उसके बदले में १००० रुपये मिलने की सुविधा 
अवश्य आ गई । अतः वह प्रतिज्ञा-पत्र पूजी नहीं कहला सकता वरन्‌ वह तो एक 
ऐसा साधन हो गया जिसके द्वारा वह व्यक्ति उसके बदले में १००० रुपये किसी से 
ला सकता है । अगर इस प्रकार प्रतिज्ञा-पत्र भी सम्पत्ति बन जाया करते तब तो 
प्रत्येक व्यक्ति अपना-अ्पना मकान अपने पड़ोसियों को साख पर दे दिया करता 
और बदले में प्रतिज्ञा-पत्र लेकर अपनी सम्पत्ति दुगुनी कर लिया करता | जिस 
प्रकार शीशे में परछाईं देखकर यह कहना कि एक आदमी से'दो आदमी बन 
गए बेवकूफी की बात होगी उसी प्रकार यह समझना कि १००० रुपये साख पर: 
देकर २००० रुपये हो गए वेत्रकूफी और बुद्धिहीनता की बात है । रिकार्डो 
नामक एक विचारक अर्थशास्त्री ने कहा है कि “साख के द्वारा पूंजी का सृजन नहीं 


*‘New capital is not created by mere fact of lending, only 
the capital that was in the hands of the lender is now 
transferred to the hands of borrower.—Mill. 
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होता ; साख के लेन-देन से तो केवल यह वात निरिचत होती हं bs ह "छ, 
सम्पत्ति का उपयोग कौन करेगा ?” साख के द्वारा सम्पत्ति एक ह म आप 

व्यक्ति पर पहुँचे जाती है--उसकी मात्रा म कोई कमी-वेशी नहीं 
` साख के लेन-देन से पूंजी की गतिशीलता (77009) और जि 
शक्ति बढ़ती हैं परन्तु सम्पत्ति की मात्रा में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती । न 
. प्रकार किसी सिपाही को घोड़ा मिल जाने से उसकी गतिशीलता और न के 
कुशलता बढ़ जाती है उसी प्रकार साख के लेन-देन से साख पर राशि लेनेवा 
की गति और कार्यक्षमता बढ्‌ जाती है । श्रतः यह समझ लेना चाहिए कि साख 
के द्वारा सम्पत्ति या पूंजी का सृजन नहीं होता । 

हां, क्योंकि साख के द्वारा एक व्यबित दूसरे की निठल्ली राशि या वस्तु 

को लेकर सम्पत्ति-उत्पादन के काम में लगाता और उसे उत्पादन करने के यान्य 
बना देता है इसलिए यह माना जा सकता है कि परोक्ष रूप से साख पूंजी को जन्म 
देती है परन्तु इस प्रकार भी सम्पत्ति की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती । साख 
परोक्ष रूप से उत्पादन बढ़ाने तथा पूजी संग्रह करने का एक साधन हे । साख 
के द्वारा पूंजी ऐसे लोगों के पास पहुंचती है जो उसका अधिक से अधिक 
सदुपयोग कर सकें । इसके द्वारा देश की पूंजी अधिक उपयोगी वन जाती 
है । समाज और देश की आर्थिक प्रतियोगिता में साख के लेन-देन की बहुत झाव- 
इयकता हू क्योंकि इसी के द्वारा उत्पादन की मूल-शकितियां उत्पादन-क्षेत्र में 
लाई जा सकती हैं । ; 


साख और वस्तुओं के भाव 


साख के विषय में इतना जान लेने के पश्चात्‌ एक प्रश्‍न उठता है कि साख के 
लेन-देन का वस्तुओं के भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? हम जानते हैं कि मद्रा 
की पूति बढ़ने से लोगों के पास क्रय-शक्ति बढ़ जाती हैं क्रय-शवित बढ़ने से लोग 
अधिक मात्रा में वस्तुओं की मांग करने लगते हें और वस्तुओं की मांग बढ़ने 
से उनके भाव चढ़ जाते हैँ । भ्रत: यह सिद्ध होता है कि सामान्यतः मुद्रा की प्रदाय 
बढ़ने से वस्तुओं के भाव भी बढ़ जाते हें। परन्तु मुद्रा की प्रदाय के घटने-बढ़ने, 
का सही-सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है । सिक्कों अथवा नोटों की मात्रा 
` तो सरलता से ज्ञात की जा सकती हे ग्रौर यह मालूम किया जा सकता है कि 
किसी समय सिक्को या नोटों की मात्रा घट रही है या बढ़ रही है । परन्तु 
साख-मुद्रा की प्रदाय के घटने-बढ़ने का अनुमान लगाना बहुत कठिन हूँ। इसमें 
सन्देह नहीं कि साख-मुद्रा भी विनिमय-माध्यम का काम 


[म करती हे अतः इसके 

द्वारा वस्तुओं के भावों पर ग्रवश्य प्रभाव पड़ता है । में गो 
तह ठरता हैं । इस विषय में मुद्राशा 

की दो विचारधाराएं है: 
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(१) ` कुछ मुद्राशास्त्रियों का मत है कि साख के लेन-देन का वस्तुओं के 
भावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन लोगों का विशवास है कि 
साख-मुद्रा (चेक, विल आदि) के द्वारा जो क्रय-विक्रय होता है वह 
एक दूसरे को संतुलित (8187९९) कर देता है ग्रौर इसलिए मद्रा 
की प्रदाय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ग्रत: साख के लेन-देन 
से वस्तुओं के मूल्य-स्तर में कोई फेर-वदल नहीं होती । 

(२) दूसरा मत पहिले मत के बिलकुल विपरीत है। इस मत को मानने 
बाले मुद्रा्ारित्रयों का कहना है कि साख के लेन-देन से वस्तुओं की 
मांग तो बढ़ती ही है और वस्तुओं की मांग बढ़ने का अर्थ है कि 
मुद्रा की मांग वढ़ती है । अतः साख के लेन-देन से वस्तुओं के मूल्य- 
स्तर पर भी कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है । कुछ आधुनिक मुद्रा- 
शास्त्रियों ने साख-नियन्त्रण (०7९४ ०००7०) करके 
ऋग्रःशक्ति को वश में करने के नए सिद्धान्तों की खोज की है । 
इससे यह बात प्रमाणित होती है कि साख और वस्तुओं के भावों 
का परस्पर कुछ सम्वन्ध अवश्य है । 

कछ मद्राशास्त्रियों का मत है कि जो राशि या वस्तुएं उत्पादन के काम के 
लिए साख पर दी जाती हें उनका वस्तुओं के भावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
क्योंकि इस प्रकार एक तरफ तो साख पर दी गई क्रय-शक्ति बढ़ जाती है और 
दूसरी ओर इसकी सहायता से वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाता है जिससे वाजार में 
वस्तुओं की प्रदाय बढ़ने लगती है । इस प्रकार क्रय-शक्ति की वृद्धि के कारण उत्पन्न 
हुई वस्तुओं की मांग और वस्तुओं के उत्पादन के कारण पैदा हुई उनकी प्रदाय-- 
दोनोंमें संतुलन पैदा हो जाता है जिससे वस्तुओं के भावों पर साख का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ने पाता। यह विचारधारा भी दोष रहित नहीं जान पड़ती क्योंकि इसके 
अन्तर्गत वस्तुओं की मांग श्रौर उनकी प्रदाय के मेल का सही-सही अनुमान लगाना 
असंभव है। सामान्यतः साख पर दी जानेवाली अधिकांश राशि इस शतं पर दी 
जाती है कि साख पर लेनेवाला व्यक्ति उसकी सहायता से वस्तुएं उत्पन्न करे और 
उन्हें बेचने के पश्चात्‌ राशि का भुगतान चुका दे। साख पर राशि देते समय तो 
बाजार में उसके समकक्ष (९०९8१0707) कोई भी माल नहीं होता 
क्योंकि साख पर राशि लेकर माल बनाने में कुछ समथ तो लगता ही हे। अ्रतः 
इस बीच में जो क्रय-शक्ति बढ़ जाती है उससे वस्तुओं के भावों पर अवश्य प्रभाव 
पड़ता है । 
यदि यह मान भी ले कि उस समय वस्तुओं के भावों पर साख पर दी हुई 
राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यह हो सकता है कि साख पर राशि लेकर 
वस्तुएं उत्पादन करनेवाला मांग का गलत अनुमान लगाकर मांग से ्रधिक 
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वस्तुएं उत्पन्न कर दे। ऐसी परिस्थिति में बाजार म बस्छु हे 
आंग की अपेक्षा अधिक हो जायगी और उनके भाव गिरने लगग । कभ | 
सकता है कि वस्तुएं उत्पन्न करनेवाला मांग का ठीक-ठीक अनुमान का 
पैदा करे परन्तु जब तक वे वस्तुएं वनकर बाजार म आज तब तक सं : 
किसी कारण से (फैशन आदि वदलने के कारण) उनकी मांग पय 
ऐसी परिस्थिति में साख पर दी हुई राशि के कारण पदा हुई वस्तुओं की मांग 
तथा उस राशि की सहायता से पैदा की गई वस्तुओं के कारण बढ़ी हुई उनकी 
प्रदाय में विषमता पैदा हो जायगी और मूल्य-स्तर में भी फेर-वदल होगी। 
अतः यह.कहना कि उत्पादन के कामों के लिए साख पर दी हुई राशि का वस्तुओं 
के भावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत हे। साख का प्रभाव साख-मुद्रा 
के द्वारा वस्तुओं के भावों पर अवश्य पड़ता है । साख चाहे उत्पादक काम 
के लिए दी जाय और चाहे उपभोग के लिए स्वीकृत की जाय उसका वस्तुओं 
के भावों पर प्रभाव पड़ता ही है। यही कारण हे कि आजकल मूल्य-स्तर 
को वश में करने के लिए साख-नियंत्रण करने की आवश्यकता होने लगी 
है और साख-नियंत्रण किसी भी देश की केन्द्रीय बैंक की मुख्य क्रिया मानी 
जाती है। 


ऐं की प्रदाय उनकी 
यह भी हो 


साख को घटत-बढ़त | 
_साख की घटत-वढ़त के अनेक कारण होते हैं जिनमें से कुछ यहां दिए 
जाते हेँ:-- 

(१) व्यापारिक तथा औद्योगिक परिस्थितियों का साख के घटने-बढ़ने पर 
बहुत प्रभाव पड़ता है । जव व्यापार उन्नति पर होता है तो साख के 
लेन-देन की मात्रा बढ़ जाती है भौर जव व्यापार शिथिल पड़ जाता है 
तो लेन-देन भी कम हो जाता है। 

(२) जन-विश्वास तथा जन-रक्षा का भी साख पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
यदि किसी समय ऐसी घटना हो जाय जिससे जनता का विश्वास 
टूटने लगे तो साख का लेन-देन कम हो जायगा । युद्ध, भूचाल आदि 
कारणों से लोगों में पारस्परिक विश्वास की कमी हो जाती है जिसका 
साख के लेन-देन पर वड़ा प्रभाव पड़ता है । 

(३) देश की आन्तरिक राजनीतिक हलचल तथा विदेशी परिस्थितियों का 
भी साख पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश के अन्दर राजनीतिक आतंक 
पैदा हो जाय तो लोगों का लेन-देन सुरक्षित नहीं रहता । बैंक तथा 
अन्य साख-संस्थाएं साख का लेन-देन कम कर देती है। 

(४) सट्टेबाजी के कारण साख के लेन-देन में कमी-बेशी होर्त 
है। जब साख का लेन-देन व 

नन्दन कम हो जाता हूँ तो बहुतसे सटूठे- 
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वाज नष्टप्राय हो जाते हैँ। सट्टेवाजी और साख के लेन-देन का 
पारस्परिक संवंध हूँ। एक के घटने-वढ़ने से दूसरे में भी परिवर्तन 
होने लगते हूँ। 

(५) देश में प्रचलित मौद्रिक व्यवस्था का भी देश की साख पर वड़ा गहरा 
प्रभाव पड़ता है । यदि मौद्रिक व्यवस्था सुदृढ़ और ठोस हुई तो साख 
के लेन-देन भी बढ़ जाते हँ। यदि वैंको के पांस अच्छी मात्रा में 
सोना हुआ तो उसके बल पर वे बहुत भारी-भारी राशि साख पर 
दे सकते हे। जव मौद्रिक व्यवस्था ठीक होती है तो बैंक भी अपने 
पास थोड़ा संचित-कोष रखकर अधिकांश राशि साख पर उठा 
देते हें। जब मौद्रिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त होती है तो लोगों में 
आपस में अविश्वास और अनिश्चितता पैदा होने लगती हे जिससे 


साख का लेन-देन बहुत कम हो जाता हूँ । 


भारत में साख-व्यवस्था 


भारत में साख-व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं है जितनी श्रमरीका, इंगलेंड तथा 
योरप के अन्य देशों में पाई जाती है । न तो हमारे देश में बहुतसी साख-संस्थाएं 
(वेक आदि) हें और न साख-मुद्रा (चेक, बिल आदि ) का ही अधिक चलन है । देश 
के कुछ व्यापारिक केन्द्रों में; जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर आदि में साख- 
संस्थाएं भी हें और साख-मुद्रा का भी प्रचार बढ़ गया है । परन्तु देश के आन्तरिक. 
भागों में साख का लेन-देन व साख-मुद्रा का चलन नहीं के बराबर है । इसका 
कारण यह है कि हमारे देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है--वे चेकों, 
बिलों तथा अन्य साख-मुद्राओं का लिखना तथा उनका प्रयोग करना ही नहीं 
जानते । दुसरे, यहां के लोग राशि को इकट्ठा करके संचित करने में विश्वास 
करते हें--वे न तो आपस में ही उधार लेते-देते हें और न बेंकों मं ही जमा 
करते हें । बेंकों ने भी साख-व्यवस्था को उन्नत बनाने का. अधिक प्रयास नहीं 
किया है । जिनःबेंकों ने साख के लेन-देन किए भी वे व्यापार की परिस्थिति 
से धोखा खाकर नष्ट हो गए । हमारे देश में साख उन्नत न होने का सबसे 
बड़ा कारण यह है कि पिछले वर्षो में हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था बड़ी 
अस्त-व्यस्त रही । न तो देश में कोई केन्द्रीय बैंक था जो साख-नियन्त्रण 
का काम करता और न बैंकिंग कम्पनी कानून ही था जो बैंकों पर 
अंकुश रखता । अब हमारे देश में केन्द्रीय बैंक भी है झर केंकिंग कातून भी बन 
गया है । अब केवल'एक वात की आवश्यकता है कि लोगों को साक्षर बनाकर 
उनको साख-मुद्वा का प्रयोग सिखाया जाय। तभी देश की साख-च्यवस्था उषित 
बनाई जा सकेगी 1 
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सारांश 


साख बह विशवास है जिसके बल पर आज का लिया मृत्य भविष्य सें चुकाया 
जाय । साख के लेन-देन में आज के लिये हुए मूल्य का भुगतान भविष्य को 
स्थगित कर दिया जाता है । अतः साख का अर्य भुगतान स्यगित करता भो हो 
सकता है । साख कां लेन-देन उन व्यक्तियों के बीच में हो सकता है जिन को आपस 
में एक-दूसरे का विश्वास हो । कोई भो दो अपरिचित व्यक्ति साल का लेन-देन 
नहीं कर सकते । साख स्वीकृत करने से पहले यह देखना आवश्यक होता हुँ कि 
जिस व्यक्ति को साख स्वीकृत की जा रही है वह भविष्य में मूल्य चुकाने के योग्य 
है भी या नहीं, वह उसका भुगतान कर सकेगा या नहीं और भुगतान करने को 
उसकी नीयत है या नहीं ? अतः साख के लेन-देन में तीन बातें निहित होतो हे-- 
(१) विश्वास, (२) समय, और (३) मूल्य का अवधि के पश्चात्‌ भुगतान । 
साख का लेन-देन दो प्रकार का हो सकता है--एक, वस्तुओं ओर सेत्राओं का 
क्रय-विक्रय, जिनका मूल्य भविष्य में चुकाथा जाय । इसरा, राशि का लेन-देन 
जो निश्चित समय के पश्चात्‌ चुकाई जाय । साख पर चस्तुएं लेने वाले को 
भविष्य में निश्चित तिथि पर उनका मूल्य चुकाने का वषत देना पड़ता है । यह 
वचन दो प्रकार से दिया जां सकता हे--(१) मौखिक, (२) लिब्वित। लिखित 
वचनों को नियमानुसार विनिमय-बिल, चेक, प्रतिज्ञापत्र एबं बैंक-ड्राफ्ट कहते 
हैं। इन लिखित पत्रों को सिक्कों और नोटों को भांति मुद्रा नहीं कहा जा सरता । 
पर उन्हें साख-मुद्रा' कहना कोई अनुचित न होगा क्योंकि वे मद्रा का काम केव 
उन्हीं व्यक्तियों के बीच करते हँ जिनमें पारस्परिक विश्वास हो । साथ-मद्रा 
कई प्रकार की हो.सकती हें जेसे चेक, विनिमय-बिल, बेक-ड्रापट, हुण्डी तथा 
साख-पत्र आदि । साल-मुद्राओं का लेन-देन साब-संस्याओं के द्वारा होता है । 
साख-संस्याओं में बॅक, इन्दयोरेंस कम्पनियां, और समाशोबनगृह मुख्य हे । 


न समाज में साल का बहुत महत्त्व है। कृषि, उद्योग, व्यापार एवं 
वी में साख का लेन-देन अनिवार्य बनता जा रहा है । साख 
का जीवन और आधुनिक व्यापार का मूल आधार सवसा जाता है ` 

साख के बिना आधुनिक बिशाल उत्पादन सम्भव नहीं हो सकता था। साल्ल द 
ही बड़ी-बड़ी कम्पनियां अपने अंश बेचकर वृहद्‌ व्यापार चलातो हें। सासःसं्यानो 


( ७५ ) 


होते हैं । साख-व्यवस्था के कारण देश की अधिकांश पूंजी कुछ थोड़े से लोगों के 
हाथ में इकट्ठी हो जाती है और पूंजीवाद के दोष आ जाते हें । 
साख का प्रभाव वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ता है । साख चाहे उत्पादन के 
काम के लिए दी जाय चाहे उपभोग के लिए उसका वस्तुओं के भावों पर 
प्रभाव पड़ता ही है ! यही कारण है कि आजकल मूल्यस्तर को वश में करने 
के लिए साख-नियन्त्रण की आवश्यकता होती हैं और साख-नियन्त्रण केन्द्रीय 
बैंक की मुख्य क्रियाओं में एक महत्त्वपूर्ण किया मानी जाती है। साल की घटत- 
बढ़त के अनेक कारण होते हँ--(१) व्यापारिक एवं औद्योगिक परिस्थितियां, 
(२) जन-विइवास एवं जन-सुरक्षा, (३) देश की आन्तरिक राजनीतिक हलचल 
एवं विदेशी परिस्थितियां, (४) सट्टेबाजी, (५) देश की मौद्रिक व्यवस्था । 
हमारे देश में साख-व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं है जितनी अमरीका तया 
' योरप के अभ्य देशों सें है। न तो हमारे देश में बहुतसी साख-संस्थाएं हें ओर न 
साख-मुद्राओं का ही प्रचार है। साख-व्यवस्था को संगठित करके उच्चत करने के 
लिए जनता को साक्षर बनाने की सहती आवश्यकता है जिससे वह साख का महत्त्व 
समझकर साख-मुद्रा का प्रयोग करने रंगे । देश में बेंकों की संख्या भी 
बढ़नी चाहिए । 
परीक्षा-प्रहन 


(१) साख से आप क्या समझते हें? आधुनिक जगत में इसका क्या 
महत्त्व है ? विस्तार पूर्वक समझाइए। 
(२) 'साख उत्पत्ति का साधन नहीं है, वरन्‌ उत्पादन की कार्यक्षमता 
बढ़ाता ह--इस कथन की विवेचना कीजिए । 
(३) साख के लेन-देन से बया-क्या लाभ और हानियां होती हैं ? समझाकर 
लिखिए। 
(४) साख-मुद्रा किसे कहते हें ? साख-मुद्रा का वर्गीकरण करते हुए 
प्रत्येक के लक्षण सोदाहरण लिखिए। 
(५) निम्नलिखित के उत्तर व्याख्या सहित लिखिए :-- 
(आ) क्या साख पूंजी का निर्माण करती है ? 
. (ब) क्या साख सम्पत्ति में वृद्धि करती है ? 
(६) साख के लेन-देन का वस्तुओं के भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
(७) साख की घटत-वढ़त से आप क्या समझते हें ? साख के घटने-बढ़ने 
के क्या कारण होतें हें ? 
(८) 'साख' में कौनसे विशेष तत्व निहित होते हैँ? व्यापारिक एवं 
औद्योगिक उन्नति के लिए साख का वया महत्व है? ! | 
(६) “भारत में साख-व्यवस्था/.पर एक नोट तैयार कीजिए । 
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अध्याय ६ 
मुद्रा का चलन-सिद्धान्त 
ग्रेशम का नियम 
प्रायः देखने में आता है कि कुछ सिक्के तथा नोट सरलता से स्वीकार कर 
लिये जाते हैं और वैसे ही दूसरे सिक्के या नोट उतनी सरलता से स्वीकार, 
नहीं किए जाते। कुछ मुद्राएं बिना हिचकिचाहट के ले ली जाती हें तथा कुछ 
को लेने में लोग आनाकानी करते हें। कहने का अर्थ यह है कि एक प्रकार 
के भिन्न-भिन्न सिक्कों और नोटों का चलन लोगों के पारस्परिक विशवास 


और स्वीकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। इस वात को समझने के लिए ग्रेशम 
का नियम जानना आवश्यक है। 


॥ नियम का मूल स्वरूप 


यदि किसी के पास एक ही धातु के एक जैसे दो सिक्के हों परन्तु उनमें 
से एक बिलकुल नया हो और दूसरा घिसकर कूछ पुराना या मैला पड़ 
गया हो तो वह व्यक्ति नए सिक्के को पने पास रखना चाहता है और 
भुगतान करने में पुराने सिक्के को देने का प्रयत्न करता है। “इसी प्रकार किसी 
के पास एक चांदी का सिक्का हो और दूसरा कागज का नोट हो तो स्वभावतः वह 
व्यक्ति चांदी के सिक्के को अपने पास रखता है और नोट के द्वारा भुगतान 
करके उसे चलन में डालने की चेष्टा करता हैं । यदि किसी के पास एक 
बिलकुल नथा नोट हो और दुसरा मैला हो तो वह मैला नोट को पहिले चलाने 
का अयत्न करता हे और यथाशक्ति नए नोट को अपने पास रखना चाहता हें। 
इन उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती हें कि बुरी या दुषित मुद्राग्रों को 
लोग चलाने का प्रयत्न करते हें और भ्रच्छी या नई ुद्राश्रों को अपने पास 
बटोर कर रख लेतेँ हं । यही ग्रेशम के नियम का मूल्य स्वरूप है। ग्रेशम रानी 
एलिजबेथ का अर्थ-सलाहकार था । उसी ने इस सिद्धान्त को सबसे पहिले 
नियमबद्ध किया था । वैसे तो यह बात उसके पता लगाने से पहले भी 
थी पर वैज्ञानिक ढंग पर शोध करके नियम रूप में इस पद्धति को सबसे पहले 
उन्होंने ही समझाया था। ग्रतः इसे ग्रेशम का नियम कहतें हें। से 
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ग्रेशम का नियम इस प्रकार है--“बुरी मुद्रा में अ्रच्छी मुद्राओं को चलन 
से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती है” (1390 money tends ४० 
drive good money out of circulation. ) 1. 

'बुरी' एवं 'अच्छी' मुद्राएं 

बुरी मुद्रा का अर्थ यहां केवल खोटी मुद्रा से ही नहीं है वरन्‌ उस मुद्रा 
से भी है जो भ्रपने जैसी अन्य मुद्राओं की अपेक्षा तौल में कम हो या रूप, 
रंग और क्सि में अपेक्षाकृत बुरी हो, मैली हो, घिसी हो अथवा कटी- 
फटी हो। यही नहीं, यदि दो धातुग्रों की दो प्रकार की मुद्राएं देश में चलती 
हों और उनकी पारस्परिक विनिमय-दर कानून द्वारा निश्चित हो तो 
बाजार-दर पर कम मूल्य की मुद्रा बुरी मुद्रा कही जायगी और उसके अनुपात 
में अधिक मूल्य की मुद्रा अच्छी मुद्रा कहलाएगी ।* 


नियस को विचित्रता 


ग्रेशम के नियम में एक बड़ी विचित्रता प्रतीत होती है । सामान्यतः 
देखा जाता है कि व्यक्ति अच्छी वस्तु को काम में लाते हैं और बुरी वस्तु का 
बहिष्कार कर देते हें। उदाहरणार्थ, लोग अच्छी-अच्छी वस्तुएं खाने के काम 
लाते हें और सड़ी-गली वस्तुएं फेंक देते हँ। इसी प्रकार अच्छा कपड़ा पहिनने 
के काम लाते हें और फटे-पुराने कपड़े का बहिष्कार कर देतें हें। पर मुद्रा 
के चलन में बात बिलकूल उल्टी होती है। बुरी मुद्राओं को लोग काम में लातें 
हे और अच्छी मुद्राएं काम में न लाकर संग्रह कर लेते हें। इसका कारण यह 
है कि लोग अच्छी मुद्रा के वदले में अ्रधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए उसे 
संग्रह कर लेतें हें और भुगतान करने में पहिले बुरी मुद्रा काम में लाते 
हें । लोग समझतें हें कि भुगतान करने के लिए तो अच्छी और बुरी दोनों 
मुद्राएं समान हैं पर धातु-रूप में बेचने या विदेशों को निर्यात करने में अच्छी 
मुद्राओं का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हूँ । अतः बुरी मुद्राएं चलन में झा 
जाती हें और अच्छी मुद्राएं चलन से बाहर होकर संग्रहित हो जाती 
हें। मार्शल ने लिखा है कि “यदि बुरी मुद्रा" की मात्रा असीमित हो तो वह 
अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है।' माल का कथन है कि यदि बुरी | 
मुद्रा की मात्रा सीमित हुई और अच्छी तथा बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएं मिलकर 
लोगों की मौद्रिक आवश्यकताओं से कम हुई तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को 
चलन से बाहर नहीं निकाल सकेगी । परन्तु यदि बुरी मुद्रा की मात्रा 


+ ग्रेम का नियम भली भांति समझने के लिए विद्याथियों को बुरी और 
अच्छी मुद्राओं का अर्थ भली भांति समझ लेना चाहिए। 
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असीमित हुई तो वही मद्रा भुगतान के लेन-देन में काम भ्राती रहेगी और 


अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जायगी । 


तियम के विभिन्न रूप 
ग्रेशम का नियम विभिन्न मुद्राप्रभालियों में तीन प्रकार से लागू 
` होता हेः-- 

म ग्रे यम--जव किसी देश में एक-धातु- 
(१) एक-धातुवाद एवं ग्रेशम का नियम--जव किसी देश F 
वाद माना जाता हो ग्रर्थात्‌ एक ही धातु के सिक्के चलाए जाते हों तो उनमें 
से कुछ सिक्के नए और पुरी तोल के होते हँ तथा कुछ पुराने, मैले और बिसे 
होते हँ। इनमें नए और पूरी तोल के सिक्के अच्छी मुद्रा कहुलाएंगे और पुराने 
तथा कम तोल के सिक्के बुरी मुद्रा होंगे । प्रत्येक व्यक्ति पुराने सिक्कों में भुग- 
` तान करेगा और नए सिक्कों को भविष्य के लिए संग्रह करके रखेगा। इस 

प्रकार बुरी मुद्राएं अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर कर देंगी। 


हमारे देश में इसी रूप में यह नियम लागू हुआ है । युद्ध से पहिले ऐसे 
रुपये चलते थे जिनमें ३३ भाग चांदी थी परन्तु युद्धकाल में इससे कम मात्रा 
की चांदी के रुपये चलाए गए। अतः अधिक चांदी वाले सिंबकों का लोप होता 
गया और कम चांदी वाले रुपये चलन में आते गए । 


' (२) हिधातुवाद एवं ग्रेशम का नियम--जव किसी देश में द्विधातुवाद 
माना जाता हो अर्थात्‌ दो धातुय्रों के सिक्के अलग अलग प्रामाणिक मुद्रा के 
रूप में एक साथ चलते हों और उनकी पारस्परिक विनिमय-दर भी निश्चित 
हो तव भी ग्रेशम का नियम लागू होता है । वाजार में उन दोनों सिक्कों 
की धातुझों का मूल्य समय-समय पर बदलता रहेगा । जिससे उन दोनों सिक्कों 
की वाजार-दर उनकी पारस्परिक कानूनी-दर से भिन्न रहेगी । इस प्रकार वे. 
सिक्के, जिनका वाजार में घातु-मूल्य कम हो उन सिक्को को जिनका घातु-मूल्य 


बाजार i अधिक हो, चलन से बाहर कर देंगे क्योंकि अधिक मूल्म्रवाली धात 
के सिक्कों को लोग गला-गलाकर्‌ बेचने लगेंगे । 


उदाहरणार्थ, किसी देश में सोने और चांदी के सिक्के चलते हें और उनकी 
पारस्परिक कानूनी दर १ सोने का सिक्का=१६ चांदी के सिक्के हुँ। यदि 
बाजार में चांदी को भाव बढ़ जाय और १ सोने के सिक्के में केवल १५ चांदी 
के सिक्के मिलने लगें तो इसका अर्थ यह होगा कि दोनों सिक्कों की कानूनी-दर 
और बाजारू दर में विषमता है । ऐसी स्थिति मे चांदी के सिक्के का बहुमूल्यन 


कहा जायगा और सोने के सिक्के का अवमूल्यन कहा जायगा । प्रत्येक व्यक्ति 


१ 
हि 
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चांदी के १६ सिक्के देकर सोने का एक सिक्का लेने के बजाय अब चांदी के 
- १५ सिक्के गलाकर बाजार से उस चांदी के बदले में सोने का एक सिक्का 
खरीदने लगेगा और इस प्रकार उसे चांदी के एक सिक्के की बचत हो जायगी। 
प्रतः चांदी के सिक्के गलने लगेंगे और मुद्रा-रूप में केवल सोने के सिक्के ही 
रह जायंगे। इस प्रकार द्विधातुवाद में ग्रेशम का नियम लागू होगा। 
इंगलेंड में एडवडं प्रथम के राज्यकाल में लगभग एसा ही हुआ था । उस 
समय वहां सोने के पलारिन्स तथा चांदी के शिलिग चलते थे और उनकी कानूनी 
विनिमय-दर १ फ्लारिन= ६ शि० थी। पर बाजार में सोने का भाव ऊंचा 
होने के कारण-उन सिक्को की वाजार-दर १ प्लारिन= ७ शि० हो गई। लोग 
फ्लारिन को गला-गलाकर धातु-रूप में बेचने लगे और केवल शिलिग ही मुद्रा 
के रूप में शेष रह गए । 

(३) मिश्चित मौद्रिक पद्धति एवं ग्रेशम का नियम--जब किसी देश में 
सिक्के और नोट दोनों चलते हों और दोनों ही असीमित कानूनी मुद्रा हों 
तो नोट सिक्कों को चलन से वाहर करते रहेंगे । लोग नोटों के द्वारा ही 
लेन-देन का काम करेंगे और सिवकों को संग्रह करते रहेंगे । 

युद्ध काल में जब हमारे देश में रुपये के सिवके तथा नोट चलने लगे तो 
झनेः-शनैः रुपयों का चलन वन्द होता गया और नोटों की संख्या बढ़ती गई । 

अव प्रश्न यह उठता है कि अच्छी मुद्रा क्यों ग्रौर कंसे चलन से बाहर 
निकल जाती हैँ? अच्छी मुद्रा को लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग न करके निम्न 
प्रकार से प्रयोग करने लगते हुँ: 

(अ) इनको गलाकर धातु रूप में बेच देते हें, या 

(ब) संचित करके संग्रह्‌ करने लगते हैँ, अथवा 

(स) विदेशी भुगतान चुकाने में विदेशों को निर्यात कर देते हैँ । 

जब किसी सिक्के का धातु-मूल्य उसके अंकित-मूल्य से अधिक होता है 

तो उसे गलाकर धातु-रूप में बेचा जाने लगता है जिससे वह चलन से बाहर 
हो जाता है । जब कभी मुद्रा संचित करना होता है तो स्वभावतः श्रच्छी, और 
भूरी तोल की मुद्रा्नों का संग्रह किया जाता है“और बुरी मुद्राएं चलन में 
डाल दी जाती है। इस प्रकार अच्छी मुद्राएं चलन से बाहर निकल जाती हुँ। 
विदेशी भुगतान चुकाने में भी अच्छे सिवके ही काम झाते हैँ। विदेशों में अपनी 
मुद्राओं का कोई मूल्य नहीं होता--वहां पर अपनी मुद्राएं अंकित-मूल्य पर 
न चलकर केवल धातु-मूल्य पर ली जाती हैं। अतः विदेशी भुगतान चुकाने 
में अच्छे और पूरी तोल के सिक्के ही निर्यात किए जाते हें और इस प्रकार 
चे चलन से वाहर निकल जाते हैँ। 


_ 
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तियम के अपवाद 

ग्रेशम का नियम सभाज की सभी परिस्थितियों में सत्य नहीं है । उस के कुछ 

पवाद हैं जो यहां दिए जाते हुँ: RT 
5 श) देश में वाणिज्य, उद्योग और व्यवसाय के लेन-देन नि की 
आवश्यकता होती है । यदि किसी समय देश की अच्छी भर बुरी र रौं प्रकार 
की मुद्राओं की कुल संख्या इनकी आवश्यकताञ से कम या इनके ठीक बरावर 
हुई तो दोनों प्रकार की मुद्राए चलन में बनी रहेंगी और उस स्थिति म ग्रशम 
का नियम लागू नहीं होगा। 

(२ ) यदि बुरी मुद्रा इतनी घटिया और खराब हो जाय कि लोग उसको 
स्वीकार ही न करें तो वह मुद्रा चलन में नहीं रह सकेगी। उस परिस्थिति मे 
अच्छी मुद्राओं को ही काम में लाना पड़ेगा, और ग्रेशम का नियम लागू नहीं 
होगा । युद्ध आदि संकट के समय यदि सरकार अन्परिवर्ततीय नोट चलाए और 
लोगों को उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य करे तो संकट समाप्त होने पर 
लोग उन नोटों को लेना बन्द कर देंगे और अच्छी मुद्रा को मांग बढ़ 
जायगी। अत; तब यह नियम लागू नहीं होगा। कहने का तात्पर्यं यह है कि 


. बुरी मुद्रा का चलन लोगों की मानसिक प्रवृत्ति तथा उनकी प्रकृति पर निर्भर 


होती है । यदि किसी समय लोग बुरी मुद्रा कोन लेने पर तुल जायं आर 
न लेने का दृढ़ निइचय कर लें तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर 
नहीं कर सकती। अमेरिका ने गृहयुद्ध के संकट काल में भ्र-परिवर्तनीय नोट 
चलाए । ये नोट देश भर में सब जगह स्वीकार किए जाते थे पर केलीफोनिया 
के निवासियों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया । वहां ग्रेशम का नियम लागू नहीं 
हो सका । ह | 


(३) जब अच्छी मुद्राओं का वास्तविक मूल्य उनके ग्रंकित-मूल्य से 
कम होता है तव भी अच्छी मुद्राएं चलन से वाहर नहीं होतीं । किसी भी मुद्रा 
का चलन से बाहर होने का मूल कारण यह है कि उसका मौद्रिक मूल्य कम 
हो जाता है और ग्रन्य मूल्य (घातु-मूल्य, वास्तविक-मूल्य या अन्य कोई मूल्य) 
अधिक होता है जिससे लोग उन्हें मुद्रा के रूप में न चलाकर अन्य कामों में 
लगा देते हूँ। गत युद्धकाल में भारत सरकार ने छेदवाला पैसा चलाया था। 
सरकार का उद्देश्य था कि. इस प्रकार तांबे की बचत होगी। परन्तु लोग 
इस पैसे को वाशर' के काम लाने लगे और धीरे-धीरे इसका लोप होने 
लगा । अन्त में सरकार को यह सिक्का बनाना बंद ही करना पड़ा । इससे यह 

वात सिद्ध होती है कि ग्रेशम का नियम तव भी लागू होता है । 


जव किसी 
मुद्रा का वास्तविक मूल्य उसके मौद्रिक मूल्य से अधिक हो । | 
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(४) यदि कभी बुरी मुद्रा का अपमूल्यन शनै:-शनैः इस प्रकार किया जाय 
कि जनता उसे समझ न पाये, तो ऐसी स्थिति में यह नियम उस समय तक लाग 
. नहीं होगा जव तक अपमूल्यन जनता की समझ में नहीं आता ।* 

यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि ग्रेशम का नियम मानव“ 
जीवन के एक स्वाभाविक सिद्धान्त का अंग है । स्वाभाविक सिद्धान्त यह है 
कि प्रतियोगी समाज में प्रत्येक: मनुष्य कम से कम व्यय करके अधिकाधिक 
लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता हे। जब दो प्रकार की मुद्राएं चलन में 
हों तो मनुष्य उन दोनों के द्वारा अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बुरी 
मुद्रा को उसके अंकित मूल्य पर और अच्छी मुद्रा को उसके वास्तविक मूल्य 
पर प्रयोग करने की चेष्टा करता है। ऐसा करने में बुरी मुद्राएं चलन में 
आ जाती हें और "अच्छी मुद्राएं चलन से बाहर हो जाती हैं। ॥ 


ग्रशत का नियम और योरप 


प्रथम युद्धकाल तथा उसके पश्चात्‌ योरपीय देशों ने सोने और चांदी के 
सिक्कों के साथ-साथ अपरिदतँवीय नोट भी चलाए थे । परिणाम यह हुझा 
कि वहां ग्रेशम के नियम के अनुसार सोने और चांदी की. मुद्राएं चलना बन्द 
होता गया श्रौर केवल कागज के नोट ही चलन में. रह गए । .इंगलेंड में भी उस 
समय ट्रेजरी नोट चलाए गए थे । इनके चलते ही सोने के सिक्के चलन से 
वाहर हो गए और इस प्रकार वहां यह नियम लागू होता रहा। 


गू 


भारत और ग्रेशम का नियम 


भारत में ग्रेशम का नियम समय-समय पर लागू होता रहा है। १९वीं 
शताब्दी के अन्त में तथा इस शताब्दी के आरम्भ में यहां चांदी के रुपयेःतथा सोने 
के सावरेन चलते थे। सोने के सावरेन का अंकित-मूल्य उसके धातु-मूल्य से अधिक 
था । परिणाम यह होता था कि सावरेनों को लोग गलाकर आभूषण बनाने के 
काम में लाते थे या संग्रह कर लेते थे या विदेशों में निर्यात कर देते थे। 
इस प्रकार सावरेन चलन से बाहर होते गए भ्रौर केवल चांदी के सिक्के या 
_ नोट ही चलन में रह गए। ८ i 
द्वितीय विश्व युद्धकाल में चांदी की कमी के कारण सरकार ने नए 
रुपयों में चांदी की मात्रा कम कर दी जिससे देश में दो प्रकार के रुपये हो गए। 


* Bad money will not drive out good if the depreciation of 
the currency is 80 gradual as riot to be noticed by the 
public until it has reached an advanced stage. 


| —Thomas 
९,-५.६ - 
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अधिक चांदीवाले रुपयों को लोग संग्रह करने लगे या गलाकर बेचने 212 
कम चांदीवाले रुपये ही चलन में रह गए। उस समय सरकार न वतंनीय 
नोट भी चलाए। तब इन नोटों और चांदी के सिक्कों में प्रतियोगिता होने लगी 
चांदी के सिक्के चलन में कम होते गए और नोटों की मात्रा बढ़ती गई। नोटों 
ने सिक्कों को विचलित कर दिया। पहले दो प्रकार की चवन्नी और दुवन्नी 
थीं=एक चांदी की थी और दूसरी गिलट की ।'गिलट की चवच्नियों- 
दुवक्षियों ने चांदी के सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया। छद वाले. पैसे 
के साथ भी यही हुआ । एक रुपये के नोट तथा पांच, दस या सौ रुपये के 
नोटों के साथ भी कुछ-कु& ऐसा ही देखने में श्राता हँ। एक रुपये के नोट चलन 
में बढ़ते गए और अन्य नोट चलन से दूर होते गए। आज चांदी के रुपये 
देखने भर को नहीं मिलते और एक रुपये के नोट अनाप सनाप चलते 
है। पैसे के सिक्के भी अव उतनी संख्या में नहीं दिखाई देते। 


= 


सरकार द्वारा मुद्राओं के चलन पर रोक 


देश की सरकार को अ्रविकार होता हुँ कि बह. किसी भी प्रकार की मुद्रा को 

चलने से रोक दे। ऐसा करने से पहले सरकार को देश की श्आावश्यकताग्रों 

` और देशवासियों के हित का अध्ययन करना आवश्यक होता है । सरकार घिसे 
हुए सिक्कों और फटे हुए नोटों को वापस ले लेती है। हमारे देश में इनको 
रिजर्व वंक ऑफ इंडिया के कार्यालय पर जाकर वापस करके बदले में नए सिक्के 
बनोट लिए जा-सकते हें। सरकार जाली सिक्कों व नोटों को वापस नहीं लेती । 
सिक्के उस समय तक घिसे हुए नहीं समझ जाते जब तक कि वे कानूनी तौल 
से २% से अधिक कम न हों । दो प्रति शत तक की कमी स्वाभाविक घिसावट 


मानी जाती है । पर इससे अधिक घिसावट _ हो तो सरकार वापस लेकर नया 
सिक्का चला देती है। कि 


सरकार कभी-कभी देश के हित में अच्छी मुद्राओ्रों को भी चलने से रोक 


सकती हैँ। १ मई १९४३ से विवटोरिया और एडवड के छापे वाले रुपये ' 


और अठन्नियां सरकार ने बन्द कर दिए थे और १ नवम्बर १९४३ से 
जाज पंचम और जाज छठे वाले वे रुपये और अठन्नियां बन्द कर दिए जिनमें 
१४ भाग चाँदी का था। इसी प्रकार १२ जनवरी १६४६ से ५००, १००० 
और १०,००० रुपये के नोट वन्द कर दिए गए। इस प्रकार मुद्रा को चलने 
से रोकने के लिए सरकार जनता को कुछ समय देती है जिसके अन्दर वे उनको 
वापस करके अन्य प्रकार की मुद्राएं ले सकें यदि उस अवधि के अन्तर्गत 


मुद्राएं वापस नहीं की जातीं तो वे गैर-कानूनी हो जाती हैं और इसके पश्चात्‌ 
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चे मुद्रा के रूप में नहीं चल सकतीं। सरकार की इस क्रिया को “मुद्रा का 
विमुद्रीकरण’ कहते हें । 


सारांश ` 


ग्रेशस का नियम है-- बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर कर 
देने की प्रवृत्ति होती है ।” बुरी मुद्रा का अर्थ केवल खोटी मुद्रा से ही नहीं है 
चरन्‌ उस मुद्रा से भी है जो अपने जेसी अन्य मुद्राओं को अपेक्षा तोल में कम हो 
तथा रूप-रंग और आक्नति में अपेक्षाकृत बुरी हो, मेलो हो, घिप्ती हो अयवा करी- 
फटी हो । यही नहीं, यदि दो धातुओं की दो प्रकार की मुद्राएं समान अधिकार से 
देश में चलती हों और उनकी पारस्परिक विनिमय-दर विधान द्वारा निश्चित हो 
` तो वाजार-दर पर कम मूल्य की मुद्रा बुरी मुद्रा कही जायगी और उसके अनुपात 
से अधिक मूल्य की मुद्रा अच्छी मुद्रा कही जायगी । ग्रेशम का नियम विभिन्न 
सुद्रा-प्रणा लियों में तीन प्रकार से लाग्‌ होता हुँ--एक-धातुवाद के अन्तर्गत पुराने, 
मेले और घिसे हुए सिक्के नए और पुरी तोल के सिक्कों को चलन से बाहर कर” 
दते हें। द्विघातुवाद के अन्तरगत .बाजार-दर पर कम मूल्य के सिक्के बाजार-इर 
पर अधिक मूल्य के सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैँ। मिश्रित मौद्रिक 
पद्धति के अन्तर्गत नोटों में सिक्कों को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती 
है । अच्छो मुद्राएं या तो गलाकर धातु-रूप में बेची जाने लगती हें, या लोग उन्हें 
संग्रह कर लेते हें या विदेशो भुगतान में निर्यात कर दी जाती हें । 
कुछ भी हो, . ग्रेशम का नियम इन परिस्थितियों में लाग्‌ नहीं होता-- 
(१) जब देश में अच्छी और बुरी मुद्राएं मिलाकर देश की मौद्रिक आवश्यकताओं 
से कम हों या ठीक बराबर हों, (२) जब बुरी मुद्रा इतनी घटिया और खराब हो 
“ जाय कि लोग उन्हें स्वीकार ही न'करे, (३) जब अच्छी मुद्राओं का वास्तविक 
मूल्य उनके अंकित मूल्य से कम हो, (४) जब बुरी मुद्रा का अपमूल्यन शनैः- 
शनेः इस प्रकार.हो कि जनता उसे समझ ही न पाय । 
ग्रेशस का नियम समय-समय पर योरप और एशिया के विभिन्न देशों सें लाग्‌ 
होता रहा है । हमारे देश में यह नियम प्रथम युद्धकाल और द्वितीय युद्धकाल 
में लागू हुआ हें । द्वितीय युद्धकाल में नोटों ने सिक्कों को विचलित कर दिया। 
इसी प्रकार नए रुपये के सिक्कों ने पुराने सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया। 
छेद वाले पेसे के साथ भी यही हुआ। कहना न होगा कि सरकार भी कभी-कभी 
देश-हित में मुद्राओं का चलन बन्द कर सकती है। युद्धकाल में सरकार ने चांदी के 
रुपयों और १०० रुपये से अधिक राशि वाले नोटों का चलत हमरे यहां बन्द 
कर दिया था । 
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परीक्षा-प्रइन 


(१) 'ग्रेशम का नियम' क्या है ? विभिन्न मुद्रा-प्रणालियों- में यह किस 
प्रकार लागू होता हुँ? 

(२)- “बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर कर देन की 
प्रवत्ति पाई जाती है” । इस कथन की व्याख्या कीजिए 

(३) ग्रेशम के नियम के अपवाद लिखिए। कौनसी परिस्थितियों में यह 
नियम लागू नहीं होता? समञ्षाकर लिखिए 

(४) द्विघातुवाद में ग्रेशम का मुद्रा का चलन-सिद्धान्त किस प्रकार लागू 
होता है? उदाहरण सहित समझाइए । 

(५) भारत में ग्रेशम का नियम कैसे-ैसे लागू होता रहा है ? ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख करते हुए उत्तर दीजिए । 

(६) सरकार वैधानिक मुद्राओं पर भी क्‍यों और केसे प्रतिबन्ध लगा 
सकती हूँ? क्या हमारे देश में इस प्रकार की कोई घटनाएं हुई 
हे ? ब्यौरेवार लिखिए । 
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मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त 
सुद्रा का सूल्य _ 


मुद्रा के मूल्य' का अर्थ मुद्रा की विनिमय-शक्ति है जिससे मुद्रा के 

बदले में वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जाती हें । वस्तुओं के अनुपात में मुद्रा की 

विनिमय-शक्ति को मुद्रा का मूल्य कहते हें । जिस प्रकार कपड़ा, गेहूं आदि वस्तुओं 

के भाव मुद्रा में व्यक्त किए जाते हें उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य वस्तुओं में व्यक्त 

किया जाता है । जब यह कहते हैँ कि कपड़े का भाव पहिले की अपेक्षा बढ़ गया तो 

सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि उतने ही कपड़े के बदले में अव पहिले की 

अपेक्षा भ्रधिक मुद्रा मांगी जाने लगी है । इसी प्रकार जब यह कहें कि मुद्रा का 

मूल्य बढ़ गया तो यह अर्थ होता है कि उतनी ही मुद्रा में अब पहिले की अपेक्षा 

अधिक वस्तुएं या सेवाएं मिलने लगी हे । कहना न होगा कि वस्तुओं के भाव मुद्रा 
` में व्यक्त किए जाते हें और मुद्रा का मूल्य वस्तुओं में स्पष्ट किया जाता है। अतः 
मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं के भावों में कोई न कोई पारस्परिक संबंध अवश्य है । 
प्रो० सेलिग्मैन ने कहा है--“मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय-शक्ति होती है और इसे 
वस्तुओं के सामान्य मूल्यस्तर से जाना जा सकता है । जब तक मुद्रा के मूल्य में 
कोई फेर-बदल न हो तब तक वस्तुओं के सामान्य मूल्यस्तर में कोई परिवर्तन नहीं 
कहा जा सकता ।” क्राउथर नामक मुद्राशास्त्री ने लिखा है-- मुद्रा तथा वस्तुओं 
के पारस्परिक मूल्यानुपात को भाव कहते है--इन भावों में मुद्रा की घटा-बढ़ी के 
कारण या वस्तुओं की घटा-बढ़ी के कारण परिवर्तन होते रहते हें ।” मुद्रा 
का मूल्य सदैव एकसा नहीं रहता । समय-समय और स्थान-स्थान पर यह 
बदलता रहता है। कभी मूल्य नीचा होता है और कभी ऊंचा, और इसी प्रकार 
उसमें चढाव-उतार होते रहते हँ । जब मुद्रा की एक इकाई पहिले की अपेक्षा 
अधिक वस्तुएं खरीद पाती है तो मुद्रा का मूल्य ऊंचा कहा जाता है और वस्तुओं 
के भाव गिरे हुए माने जाते हें । इसके विपरीत जब मुद्रा की एक इकाई पहिले की 
अपेक्षा कम वस्तुएं खरीद पाती है तो कहा जाता है कि मुद्रा का मूल्य गिर गया 
और वस्तुओं के भाव बढ़ गए । प्रइन यह है कि मुद्रा का मूल्य वथों और कैसे घट- 
बढ़ जाता है? इसके उत्तर में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त जानना आवश्यक है! 
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मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त--व्याल्या र | 
जिस प्रकार वस्तुओं के भाव वस्तुओं की मांग और प्रदाय पर रहो 
हैं उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग और प्रदाय से निश्चित ह पर 
यदि किसी समय वस्तुओं की मात्रा उतनी ही रहे पर मुद्रा की प्रदाय पहरु के 
अपेक्षा बढ जाय तो अब उतनी ही वस्तुओं के लिए अधिक मुद्रा दी जान लगेंगी 
परिणामतः मुद्रा का मूल्य गिर जायगा और वस्तुओं के भाव ऊंचे समझ र 
इसके विपरीत यदि वस्तुओं की मात्रा उतनी ही रहे और मुद्रा की प्रदाय प 
की अपेक्षा कम हो जाय तो उस परिस्थिति में उतनी ही बस्तों के लिए कम मुद्रा 
दी जाने लगेगी । परिणामतः मुद्रा का मूल्य बढ़ा माना जायगा आर वस्तुओं के 
भाव नीचे समझे जायंगे । उदाहरणार्थ, दस वस्तुएं हों और उनको खरीदने के लिए 
दस ही रुपये हों । यदि सभी वस्तुएं बिकने के लिए बाजार में झावें, उनका एक ही 
बार क्रय-विक्रय हो और सभी रुपये केवल एक ही बार व्यय किये जायं तो एक 
वस्तु का भ्ौसत मूल्य एक रुपया होगा। अब यदि वस्तुएं उतनी ही रहें पर रुपये 
दुगुने हो जायं तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य रुपये होगा। रुपये की क्रय-शक्ति आधी 
हो जायगी। इसके विपरीत यदि वस्तुएं उतनी ही रहें पर चलन में रुपये आधे 
रह जायं तो एक रुपये में दो वस्तुओं का विनिमय होगा.। -रुपये की क्रय-शक्ति 
अव दुगुनी हो जायगी । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि मद्रा का परिमाण 
चढ़ जाय परन्तु उससे विनिमय की जानेवाली वस्तुओं की मात्रा उतनी ही रहे 
तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के भाव चढ़ जाते हें। यदि मुद्रा का 
परिमाण कम हो जाय पर उससे विनिमय की जाने वाली वस्तुओरों की मात्रा कम 
न हो.तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं के भाव गिर जाते हें। संक्षेप में * 
यही मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त है । प्रो मिल ने इस सिद्धान्त की व्याख्या इस 
प्रकार की है-- यदि अन्य परिस्थितियां यथाविधि बनी रहें, तो जिस दिशा में 
मुद्रा का परिमाण घटता-बढ्ता है, ठीक उसकी विपरीत दिशा में मुद्रा का मूल्य 
क्रमशः बढ्ता-घटता है” । मुद्रा की जितनी मात्रा बढ़ती है ठीक उसके विपरीत 
अनुपात म उसका मूल्य कम हो जाता है और मुद्रा की जितनी मात्रा घटती है 
ठीक उसके विपरीत अनुपात में उसका मूल्य बढ़ जाता है । यथाविधि परिस्थितियों 
में, चालू-मुद्रा की मात्रा में Ee घटा-चढ़ी होने से वस्तुओं के मूल्य-स्तर में उसके - 
अनुकूल उसी दिशा मे होता है । यदि मुद्रा की मात्रा बढ़े तो वस्तुओं के ` 
मूल्य-स्तर 'भी बढ़ते हैं और मुद्रा की मात्रा घटने पर वस्तुओं के मूल्यःस्तर घटते 
हें। बैसे तो क या की प्रदाय बढ़ने से उनके मूल्य-स्तर गिरते है परन्तु यह 
निश्चित नहीं कि यह घटा-बढ़ी किस अनुपात में होती है। यदि वस्तुओं की 
प्रदाय पहले की अपेक्षा दुगुनी हो जाय तो आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं के भाव 
जाव रह जाय । शुदा के साथ यह बात नहीं होती। मुद्रा की मात्रा के साथ-साथ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2७02: 


२५ 


( ८७ ) 


मुद्रा के मूल्य में घटा-बढ़ी एक निश्चित अनुपात में होती है। यदि चलन में 
मुद्रा की मात्रा पहले की अपेक्षा दुगुनी कर दी जाय तो, यथाविधि परिस्थितियों 
में, मुद्रा का मूल्य आधा रह जायगा और वस्तुओं के मूल्य-स्तर दुगुने हो जायंगे। 
पलल प्रकार यदि चलन में मूद्रा की मात्रा आधी कर दी जाय तो, यथाविधि 
में, मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायगा और वस्तुओं के भाव आधे 
रह जायेंगे । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि. “मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं 
के भावों में विपरीत सम्बन्ध होता है ।'. 
सिद्धान्त की व्याख्या करते समय “यथाविधि परिस्थितियों” का उल्लेख 
किया गया है । इन परिस्थितियों से हमारा अर्थ यह है कि 
(अ) मुद्रा के चलन की गति में कोई परिवर्तन न हो । रे 
(ब) देश में उधार लेन-देन की प्रथा न हो। | 
(स) वस्तुओं के क्रय-विक्रय की गति में कोई फेर-वदल न हो। _ 
(द) विक्रय को आई हुई सब वस्तुएं मुद्रा के वदले में विकें, उनका 
पारस्परिक एक दूसरे से ञ्रदल-वदल न ही । 
(य) वस्तुओं के उत्पादन, देश की जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति उत्पादन में 
कोई हेर-फेर न हो । 
सिद्धान्त की सत्यता के लिए यह आवश्यक है कि उक्त परिस्थितियां यथा- 


ˆ विधि बनी रहें । यदि मुद्रा की चलन की गति में कोई फेर-वदल हुई तो मुद्रा की 


प्रदाय पर उसका प्रभाव पड़ेगा भौर सम्भव है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त 
लागू न हो । इसी प्रकार यदि देश में उधार लेन-देन की प्रथा हो, या वस्तुओं का 
परस्पर विनिमय होता हो श्रथवा वस्तुओं के ऋय-विक्रय की गति में कोई फेर-बदल 
हुई तो सम्भव है मुद्रा की मात्रा बढ़ने से वस्तुओं के भावों पर कोई प्रभाव न पड़ें। 
यदि मुद्रा की प्रदाय बढ़ने के साथ-साथ वस्तुओं का उंत्पादन भी बढ़ता गया 
या जनसंख्या बढ़ती गई तो भी मुद्रा की प्रदाय का उसके मूल्य पर या वस्तुओं 
के भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को 
सही बनाए रखना है तो आवश्यक है कि उक्त परिस्थितियां यथाविधि बनी रहेँ । 
परन्तु वर्तमान काल में जव समाज और देश की परिस्थितियां नई-नई करवर्टे 
ले रही हैं और मानव-स्वभाव भी बदल रहा है उक्त परिस्थितियों का यथाविधि 
रहना सदैव सम्भव नहीं है । अतः सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की जाने : 
लगी है :-- | 

“यर्थाविधि परिस्थितियों में, यदि चालू मुद्रा के परिमाण और उसके चलन 
की गति में कोई परिवर्तन हो तो वस्तुओं का भौसत मूल्य भी सामान्यतः उसके 
साथ-साथ ठीक उसी दिशा में और उसी अनुपात में बदलेगा । यदि मुद्रा की मांग 
में कोई परिवर्तन होगा तो वस्तुओं का मूल्य सामान्यतः उसकी विपरीत दिशा में 
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प्रौर विपरीत अनुपात में वदलेगा।” यहां मुद्रा की मांग भौर प्रदाय को र 
के मूत्य-परिवर्तेन का मूल आधार माना गया है । अतः मुद्रा की माग शोत शल 
का म्र्थ भली प्रकार समझ लेना चाहिए। _ 
मुद्रा को मांग 
मुद्रा की माग वस्तुएं भर सेवाएं खरीदने के लिए होती हैं। जब वस्तुएं और 
सेवाएं बिकने के लिए बाजार में आती हँ तभी उनको खरीदने के लिए सुहा की 
मांग बन जाती है और ज्यों-ज्यों विक्री के लिए वस्तुएं बढ़ती जाती हं ्यो-यों 
मुद्रा की मांग में भी वृद्धि हो सकती है। संक्षेप में, मुद्रा की मांग विक्री को आई 
हुई वस्तुओं में निहित होती है। यदि किसी समय बिकने को ई हुई वस्तुओं की 
मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ जाय, पर मूल्य वही रहें, तो मुद्रा की मांग बढ़ जायगी। 
इसी प्रकार जब बिकने को आई हुई वस्तुओं की मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो 
जाय, पर मूल्य वही रहें, तो मुद्रा की मांग घट जायगी । भ्रतः 'मुद्रा की मांग का 
तात्पर्य मुद्रा से होनेवाले क्रय-विक्रय के लेन-देन से होता है मुद्रा की सहायता 
से किसी निड्चित मूल्यों पर वस्तुओं रौर सेवाश्रों की जितनी खरीद-बेच होती 
है वह सब मुद्रा की मांग होती है । यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि वस्तुओं के 
पारस्परिक विनिमय से जो लेन-देन होता हूँ उससे मुद्रा की मांग नहीं बनती । 
मुद्रा की मांग तो उन्त वस्तुओं में निहित होती है जिनका क्रय-विक्रय मुद्रा के ` 
माध्यम द्वारा होता है । मुद्रा की सहायता से होनेवाले व्यापारिक क्रय-विक्रय को 
मुद्रा की मांग कहते हैं । 
हि प्रो० फिशर ने समीकरण द्वारा मुद्रा की मांग को इस प्रकार व्यक्त किया 
६ १२ : 
मुद्रा की मांग = औसत मूल्य »९ चस्तुओं का कुल लेन-दन 
भ्र्थात्‌ मुद्रा की मांग = मू १ व 
. किसी देश में मुद्रा की मांग अर्थात्‌ मुद्रा के माध्यम द्वारा विनिमय की 
- भानेवाली वस्तुओं का लेन-देन उसी समय स्थायी रहता है जब-- 
(अ) वहां की जनसंख्या में कोई परिवर्तन न हो। 2२३ 
100 राता उतार गेसो wm 
पा द्वारा उपभोग की जानेवाली वस्तुओं में कोई हेर-फेर 
(द) एक दूसरे से अदल-वदल की जाने वाली वस्तुः 
फर-बदल न हो । - 
यदि किसी समय देश की जनसंख्या के बढ्ने के कारण 
5 ड रण उत्पादन बढ़ जाय तो 
मुद्रा की श्र डट 
मुद्रा की मांग भी बढ़ सकती हैं । इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति उत्पादन बढ्ने के 


ओं की मात्रा में कोई 
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कारण या अन्य किसी कारण से मुद्रा के बदले में वेचे जानेवाली वस्तुओं और 
सेवाओं की मात्रा बढ़ जाय तो मुद्रा की मांग भी बदलने लगेगी। यदि मुद्रा की 
मांग स्थायी रहे और उसकी प्रदाय में फेर-वदल हो तो मुद्रा का मूल्य भी वदलता 

हेगा--प्रदाय बढ़ने पर मूल्य गिरेगा और प्रदाय कम होने पर मूल्य बढ़ेगा । _ 


सद्रा को प्रदाय 


सामान्यतः मद्रा की प्रदाय' का अर्थ उस मुद्रा से होता है जो विनिमय- 
माध्यम के काम आने के लिए हो अर्थात्‌ जिसके द्वारा वस्तुओं का क्रय-विक्रय 
हो सके । मद्रा की प्रदाय का अर्थ प्रसारित मुद्रा की मात्रा से नहीं होता क्योंकि 
उसमें से सभी मद्रा विनिमय-माध्यम के काम नहीं आतीं वरन्‌ उनमें से कुछ को 
लोग संग्रह करके निठल्ली वना देते हैँ। अतः केवल विनिमय-माध्यम के काम 
ग्रानेवाली चाल मद्रा की मात्रा को ही मुद्रा की प्रदाय मानना चाहिए । इसमें 
सभी प्रकार की मुद्रा्रों-धातु-मुद्रा, पत्र-मुद्रा एवं साख-मुद्रा--को सम्मिलित 
कर लेना चहिए । मिल नामक मुद्रा-शास्त्री ने लिखा है-- किसी भी समय मुद्रा 
की जितनी भी मात्रा चलन में होती है वह सब मुद्रा की प्रदाय कहलाती है। 
इसी प्रकार जितनी भी वस्तुएं बिक्री के लिए होती हैँ वे सव मिलकर मुद्रा की 
मांग बनाती हैँ। 
किसी भी समय देश में मुद्रा की प्रदाय का सही-सही अनुमान लगाना 
कठिन है। चाल सिक्कों और नोटों की संख्या ज्ञात करके उनकी प्रदाय का तो _ 
भ्रनमान लगाया जा सकता है । पर साख-मुद्रा--चैंक, विल आदि के द्वारा जो 
विनिमय का काम होता है, उसकी मात्रा ज्ञात करना संभव नही । इसम 
एक और कठिनाई भी है । मुद्रा की प्रदाय का अनुमान लगाने के लिए हमें 
मुद्रा के चलन की गति या मुद्रा की कार्य कुशलता का पता लगाना होगा। जितनी 
तेंजी के साथ जितनी भ्रधिक विनिमय-क्रियाएं कोई मुद्रा करे उतने ही गुनी 
मुद्रा की प्रदाय बढ़ जाती है । मुद्रा की चलन की गति का पता लगाना कि किसी 
सिक्के, नोट या चैक ने कितनी विनिमय-क्रियाएं कीं, संभव नहीं है । फिर, मुद्रा - 
के चलन की गति समय-समय पर बदलती भी रहती है । जब मुद्रा के परिमाण 
में कोई फेर-वदल हो तो उसका प्रभाव चलन की गति पर भी पड़ता है । जब कभी 
देश में ्रान्तरिक संकट हो, राजनीतिक झंझट हो अथवा आथिक हलचल हो तो 


\मुद्रा की प्रदाय में कमी होने लगती है और जब व्यापार उन्नत हो एवं ग्रांथिक 


व्यवस्था संगठित हो तो मुद्रा की प्रदाय बढ्ने लगती है । 
प्रो० फिशर ने मद्रा की प्रदाय को समीकरण द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया 


मुद्रा की प्रदाय = चालू मुद्रा को मात्रा » मुद्रा के चलन की गति ` 
अर्थात्‌ मुद्रा को प्रदाय सु % ग ट 
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प्रो० फिशर का समीकरण 


प्रोफेसर इविंग फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को समीकरण रूप में 
स्पष्ट किया है । उनका कहना है कि समाज में किसीं भी समय समूचा व्यय 
समचे विक्रय-मूल्य के बरावर होता है" अर्थात्‌ किसी भी समय जनता UT 
व्यय करती है वह व्यय-राशि उतने ही समय में विक्रय-राशि के बरावर होती 
है । एक ओर जितना व्यय करते हुं, दुसरी ओर इुकानदार उतने ही मूल्य की 
बिक्री करते हें । दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि कुल बिक्री का मूल्य=कुल 
व्यय किए गए मूल्य के। कुल बिक्री के मूल्य का समीकरण है (मू व) और 
कुल व्यय किए गए मूल्य का समीकरण है (मुग) । अतः प्रो० फिशर चे इस 
प्रकार समीकरण निर्धारित किया हैः-- 
मू % व = मु%ग | मू = -वस्तुग्नों का औसत मूल्य । 

मभ%ग ' ० | व = वस्तुओं का कुल लेन-देन । 
न मु = चालू-मुद्रा का परिमाण । 

ग = मुद्रा के चलन को गति । 

इस समीकरण से मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त व्यक्त होता है कि यदि 'ग' 
और 'व' जैसे के तैसे (यथाविधि) वने रहें तो मू' और 'म्‌' में एक ही दिशा में 
परिवतेन होंगे । दुसरे शब्दों में यह कह सकते हैँ कि यदि मुद्रा के परिमाण 
(मु) में कोई परिवर्तन हुआ तो वस्तुओं के मूल्य (मू) उसी दिशा में बदलेंगे, 
यदि मुद्रा के चलन की गति में कोई परिवर्तन हुआ तो भी वस्तुओं के मूल्य 
उसी दिशा में बदलेंगे परन्तु यदि वस्तुओं के कुल लेन-देन (व) में कोई 
परिवर्तन हुआ तो वस्तुओं के मूल्य उसकी विपरीत दिशा में बदलेंगे । 

- उक्त समीकरण में 'मू' और 'मु'[ (वस्तुओं के मूल्य और मुद्रा का परिमाण) 
मुख्य हं तथा 'ग श्रौर 'व' अन्य सहायक परिस्थतियों के संकेत हें। यदि ये अन्य 
परिस्थितियां यथाविधि बनी रहें तो 'मु' में परिवर्तन होने से 'मू' में भी उसी 
दिशा में परिवर्तन होंगे । यदि अन्य परिस्थितियों में भी मुद्रा के परिमाण के 
अ कोई फेर-बदल होंगे तो वस्तुओं के औसत मूल्य केवल मुद्रा पर ही 
ob म है कि बान सत्‌ परिस्थितियों के कारण 

द्‌ | 
निम्न चार निष्कर्ष निकाले जा सकते दो सकार 


क 
म = 
७० [1 
| 


(१) यदि मुद्रा का परिमाण बढ़ जाय परन्तु मुद्रा के चलन की गति और . 


वस्तु का कुल लेन-देन यथाविधि रहे तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा । 


* At any given time, the val - 
to ovate नि cepa al sles in eq 
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(२) यदि मुद्रा की गति बढ़ जाय परन्तु मुद्रा का परिमाण और वस्तुओं 

का कुल लेन-देन यथाविधि रहे तो भी वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा । 

(३) यदि वस्तुओं का कुल लेन-देन बढ़ जाय, परन्तु मुद्रा का परिमाण 

और मुद्रा की गति यथाविधि रहे तो वस्तुओं का मूल्य घटेगा । 
. (४) यदि वस्तुओं की मात्रा में कमी हुई परन्तु मुद्रा का परिमाण श्रौर 
मुद्रा की गति यथाविधि रहे तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा । 

इस प्रकार हमने देखा ,कि तीन ऐसे कारण हें जिनका वस्तुओं के औसत 
मूल्य पर प्रभाव पड़ता है-- 

(१) मु (मुद्रा का परिमाण) 

(२) ग (मुद्रा के चलन की गति) 

(३) व (वस्तुओं का कुल लेन-देन) 

इनके अतिरिक्त यदि कोई और वाहथ-शक्ति वस्तुओं के श्रौसत मूल्य परः 
प्रभाव डालती हूँ तो वह इन्हीं तीन शक्तियों के द्वारा ऐसा करती है । 
सिद्धान्त के विरोध सं युक्तियां 

सिद्धान्त के विरोध में विभिन्न मुद्रा-शास्त्रियो * ने भांति-भांति की युक्तियां 
दी हें जिनमे से कुछ इस प्रकार हें: 

(१) कुछ विरोधियों का कहना है कि इस सिद्धान्त में मुद्रा के परिमाण 
को वस्तुओं के मूल्य-स्तर के घटने-बढ़ने का कारण मान लिया गया हैँ पर यह बात 
नहीं होनी चाहिए। उनके विचार से वस्तुओं के मूल्य-स्तर को मुद्रा का परिमाण 
घटने-बढ़ने का कारण मानना चाहिए । उनका कहना है कि मूल्य-स्तर घटने- 
बढ़ने से मुद्रा की मात्रा भी घटती-बढ़ती है । 

यह्‌ तर्कं तथ्यपूर्णं नहीं जान पड़ता । ऐसा कभी नहीं होता कि मूल्य-स्तर 
बढ़ें और फिर उनके साथसाथ मुद्रा का परिमाण भी बढ़ा दिया जाय। हां, ऐसा 
श्रवस्य होता है कि जिस स्थान पर मूल्य ऊंचे होते हैं वहां से मुद्रा का परिमाणः 
हटकर ऐसे स्थानों पर आने लगता है जहां मूल्यस्तर नीचे होते हैं श्रौर इस प्रकार 
दोनों स्थानों के मूल्यस्तरों में समानता आ जाती है । इसी आधार पर प्रोफेसर . 
फिशर ने लिखा है--“मूल्यस्तर को मुद्रा की मात्रा घटने-बढ्ने का कारण 
समझना एक बड़ी भारी भूल है । हां, ऐसा होता है कि एक स्थान के मूल्यस्तर' 
दूसरे स्थान की मुद्रा की मात्रा पर अपना प्रभाव डालते हें ।” 

(२) कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि वस्तुओं के मूल्य तो वस्तुओं की मांग 
और प्रदाय के आधार पर निर्धारित होते हें इसलिए उनका सम्बन्ध मुद्रा केः 

*प्रो० लॉफ़िलन तथा प्रो० निकोलसन इस सिद्धान्त के कट्टर विरोधियों 
में से हें। 
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परिमाण के साथ स्थापित करना ठीक नहीं है। उनके विचार से मुद्रा की मात्रा 
वस्तुओं के मूल्यस्तर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती । 
“इस तर्क के उत्तर में प्रो० फिशर का कहना है-- मांग और प्रदाय के आधार 
पर तो किसी वस्तुविशेष का मूल्य जाना जा सकता है पर वस्तुओं का श्रौसत 
मूल्य नहीं जाना जा सकता । वस्तुओं का औौसत-मूल्य मुद्रा के परिमाण के आधार 
पर ही जाना जा सकता है । एक वस्तु के आधार पर वस्तुओं के सामान्य मूल्यस्तर 
का अनुमान लगाना भ्रमात्मक है । किसी एक लहर की ऊंचाई के आधार पर 
समुद्र के धरातल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता परन्तु समुद्र के स्तर के 
आधार पर लहरों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार 
किसी वस्तुविशेष का मूल्य वस्तुग्रों के सामान्य मूल्यस्तर का आधार नहीं हो 
` सकता, परन्तु वस्तुओों के सामान्य मूल्यस्तर के आधार पर वस्तुविशेष के मूल्य 
का अनुमान किया जा सकता हुँ” । ` | 
(३) कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त एक 
गल्प है और इसमें वास्तविकता का लेश भी नहीं है। 
इसके उत्तर में प्रो फिशर ने कहा है--“यदि यह गल्प भी हो तो भी गलप 
को गल्प मानकर नहीं छोड़ देना चाहिए वरन्‌ उसकी सत्यता प्रकट होने पर उससे 
सूरापूरा अनुभव प्राप्त करना चाहिए । भ्रतः यदि यह सिद्धान्त गलप भी है तो 
भी इसमें सत्य हे और इसका अपना कुछ महत्त्व है । : 
सिद्धान्त की आलोचना 


सिद्धान्त के विरुद्ध भांति-भांति के आरोप लगाए जाते हं और इसकी कडी 
आलोचना की जाती है । लेवेन्स्की नामक अर्थशास्त्री ने तो न तक कर दिया है 
“कि मुद्रा के परिमाण के साथ साथ वस्तुओं के मूल्यस्तर में फेर-बदल होना एक 
साधारण और स्वयंसिद्ध बात है और इसलिए इस सिद्धान्त में कोई नवीन शोध 
नहीं है। अन्य प्रकार से सिद्धान्त के विरोध में निम्न बाते कही जाती हें :--- 


मूल्यस्तर पर ही उसका प्रभाव नहीं पड़ता 
वस्तुओं के कुल लेन-देन परःभी उसका प्रभाव 
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म अन्य परिस्थितियों के कारण भी फेर-बदल होते हे । लेवेन्स्की-ने लिखा है-- 
बहुतसे लोग यह समझते हें कि मुद्रा की मात्रा और मूल्यस्तर-दोनों का ही 
पारस्परिक सम्वन्ध है और अन्य परिस्थितियों का इनसे कोई सम्पर्क नहीं है । 
परन्तु यह बात श्रमात्मक हैँ। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तो एक ऐसी मशीन है 
जिसके समीकरण का प्रत्येक भाग एक दूसरे से सम्बन्धित है । उस मशीन में 
केवल मुद्रा की मात्रा' और मूल्यस्तर' के ही दो पहिये नहीं हैं वरन्‌ छोटे-छोटे 
अनेक चकपहिए हेँ। मुद्रा की मात्रा घटने-वढ़ने से केवल मूल्यस्तर का पहिया 
ही नहीं घूमता वरन्‌ मुद्रा की गति तथा वस्तुओं के लेन-देन के सभी चकपहिए 
घूम जाते हँ। यह भी नहीं कि ये चकपहिए एक तरफ ही घूमते हों वरन्‌ दोनों तरफ. 
घूमते हें ।” इन परिस्थितियों में यह सिद्धान्तं एक स्थायी सत्य नहीं जान पड़ता । 

(२) इस सिद्धान्त में यह बात ज्ञात नहीं होती कि किस विधि के अनुसारः 
मुद्रा की मात्रा घटने-बढ़ने से मूल्यस्तर .घट-बढ़ जाते हें । इससे इस बात का 
भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता कि व्यापार-चक्र में मूल्यस्तर घटने-बढ़ने 
के क्या कारण होते हें? प्रायः देखा गया है कि मन्दी के काल में मुद्रा का परिमाण 
उतना ही रहता है परन्तु मूल्यस्तर फिर भी गिर जाते हैँ। इसी प्रकार तेजी के 
काल में मुद्रा की मात्रा नहीं बदलती तो भी मूल्यस्तर ऊंचे चढ़ जाते हैँ । इससे 
सिद्ध होता है कि वस्तुओं के मूल्यस्तर घटने-बढ़ने का कारण केवल मुद्रा का 
परिमाण ही नहीं है वरन्‌ और भी ऐसे कारण हें जिससे मूल्य बदलते रहते हें ॥ 

(३) प्रोफेसर कीन्स ने इस सिद्धान्त की आलोचना करते हुए लिखा है कि 
इसके समीकरण में (व) वस्तुग्रों के कुल लेन-देन का जो जिक्र किया गया है 
वह अपूर्ण है । मुद्रा के द्वारा होने वाळे अधिकांश लेन-देन या तो औद्योगिक होते 
हैँ या व्यापार और वित्त सम्बन्धी । वस्तुओं के क्रय-विक्रय सम्बन्धी लेन-देन तो 
मुद्रा के द्वारा बहुत कम होते हें । अतः “व” को सम्मिलित करने से मुद्रा की सकल 
क्रय-शवित का सही-सही और पुरा-पूरा अ्रनुमान नहीं होता वरन्‌ केवल नकद क्रय- 
विक्रय का ही अनुमान होता है । अतः यह सिद्धान्त अधूरा है। 

(४) कुछ लोगों का आक्षेप है कि इस सिद्धान्त में कोई विशेषता नहीं 
है, बल्कि मुद्रा की मांग और प्रदाय के विवेचन का एक सरल ढंग दिया गया है ।' 
पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस सिद्धान्त में मुद्रा की मात्रा कम या अधिक होने 
से क्या परिणाम होते हँ--इसका विवेचन किया गया है जिससे हम मुद्रा की 
मात्रा में परिवर्तन करके मूल्यस्तरों पर नियंत्रण कर सके । 


(५) इस सिद्धान्त में मुद्रा की मांग की अपेक्षा प्रदाय पर अधिक जोर दिया 
गया है जिसका प्रभाव मुद्रा की क्रयशवित या वस्तुओं के भावों पर अधिक 
पड़ता है । 

। 
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(६) कभी कभी कहा जाता है कि इस सिद्धान्त के अन्तरगत दी हुई स 

गति और साख-मद्रा की मात्रा को मापना या उसका अनुमान लगाना सम्भव 
है। सिक्कों या नोटों की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता ह परन्छु विनिमय- 
माध्यम का काम करने वाले चैकों, बिलों या अन्य साख-मुद्रा के परिमाण का पता 
“लगाना करित है । फिर, मुद्रा के चलन की गति का पता लगाना तो बिलकुल 
-असम्भव है । अतः यह सिद्धान्त अधिकांश परिस्थितियों में केवल अनुमान पर 

“निर्भर है । इसकी सत्यता निश्चित शब्दों में नहीं वांधी जा सकती । 

(७) कुछ लोगों का विश्‍वास है कि यह सिद्धान्त मांग और प्रदाय के नियम 
पर आधारित एक स्वयं सिद्ध सत्य है जिसको आवश्यकता से अधिक महत्त्व दे दिया 


` गया है । आलोचकों की यह बात ठीक हो सकती है परन्तु तो भी इस सिद्धान्त के 


३ 


- मात्रा में कमी-बेशी करके देश के मूल्यस्तर को नियन्त्रित 
“बढ़ते हुए मूल्यों को मुद्रा की मात्रा में कमी करके नीचे 
"जब कभी मूल्यस्तर बहुत बढ़ जाते हैं और उनके द्वारा समा 


द्वारा वस्तुओं के मूल्यों में समायोजन करने में प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। अतः 
-यह सिद्धान्त उपयोगी है और इसका अध्ययन करना भी आवश्यक हूं। . 
इस सिद्धान्त के एक दोष की ओर प्रोफेसर फिशर ने अपने आप संकेत किया 
-है । उन्होंने बताया है कि संक्रान्ति काल (0/911511101 [201100) में मुद्रा 
“के परिमाण और मूल्यस्तर में कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहता । संक्रान्ति काल वह 
समय होता है जब कि मूल्यस्तर घटने या बढ़ने लगते हूँ और परिस्थितियां उन्हें 
-संतुलन में लाने का प्रयत्न करती हैँ। ऐसे समय में मूल्यस्तर की धटा-बढ़ी केवल 
“मुद्रा के कारण ही नहीं होती वरन्‌ अन्य कारणों से भी होती है। पर जब संक्रान्ति- 
“काल समाप्त हो जाता है तो मुद्रा की मात्रा और मूल्यस्तर में फिर आनुपातिक 
सम्वन्ध बन जाता है और यह सिद्धान्त लागू होने लगता है । 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि यह सिद्धान्त समाज की कुछ कल्पित और 
“स्थिर परिस्थितिय में ही लागू होता है--समाज की सभी परिस्थितियों में यह 
“सिद्धान्त एक जैसा नहीं रहता । 


, सिद्धान्त को वास्तविक उपयोगिता 

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में कुछ भी त्रुटियां क्यों न हों, पर फिर भी इसका 

“अपना कुछ महत्त्व अवश्य है। निस्सन्देह, चालू मुद्रा की मात्रा वस्तुओं के मल्य- 

“स्तर घटने-बढ्ने का एक कारण है । और भी अनेक ऐसे कारण हैँ जिनसे वस्तुओं 
के भाव वदलते रहते हें पर वे सव कारण इतने महत्त्वशाली नहीं जितना मुद्रा का ' 

' परिमाण घटना-बढ़ना हँ । यह सिद्धान्त हमें मूल्य-परिवर्तन का कम से कम एक 

मुख्य और महत्त्वपूर्ण कारण वतलाता है । इसी सिद्धान्त के सहारे चालू मुद्रा की 

किया जा सकता है। 

गिराया जा सकता है। 

ज को हानि होने लगती 
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हे तो इसी सिद्धान्त के ग्राधार पर मुद्रा की मात्रा कम करके मूल्यस्तर नीचे किये 
जा सकते हं। यह ठोक हे कि मूल्य घटने-बढ़ने का एक मात्र कारण मद्रा का 
परिमाण ही नहीं है परन्तु अनेक कारणों में से. एक मुख्य और महत्त्वपूर्ण कारण 
हैं। अतः इस सिद्धान्त में सत्यता अवश्य है और इसकी अपनी उपयोगिता है। 
इस सिद्धान्त ने मूल्य-नियंत्रण का कम से कम एक मागं तो दिखा ही दिया 


५ राँत्रटेसन नामक एक मुद्राशास्त्री ने कहा है 


मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक विचित्र 
सत्य हँ--एक ऐसा सत्य हे जिसे वास्तविक जीवन के अन्तर्गत मुद्रा के परिमाण 
यर वस्तुओं के मूल्यों में सम्प्क स्थापित करने के लिए समझना निवाय है ।” 


भारत सं इस सिद्धान्त का प्रयोग 


मुद्रा के परिमाण के साथसाथ वस्तुओं के मूल्यों में भी परिवर्तन होते देखे 
गए हुँ । मूल्यांकों से यह ज्ञात होता है कि भारत में १८९४ में कुल चाले मद्रा का 
निर्देशांक १०० था जो १६१२ में १६४ हो गया । इसी वीच में वस्तुओं के मल्यांक 
१०० से १३८ हो गए। इसी प्रकार १६२० से १९३४ तक के मौद्रिक इतिहास से 
पता लगता हूँ कि १९२० में चालू मुद्रा का निर्देशांक १०० था जो १६३४ में 
घटकर ७४ हो गया । इसी समय फे अन्तर्गत वस्तुओं के भाव भी घट गए और 
वस्तुओं के मूल्यांक १६२० में १०० से घटकर १९३४ में ४४ हो गए । प्रोफेसर 
कीन्स ने अपने एक लेख में दर्शाया है कि १६०३ और १६०७ के बीच में भारत में 
मुद्रा के परिमाण और वस्तुओं के मूल्यों में जो परिवर्तन हुए थे वे एक दुसरे के 
समानुपाती थे । प्रो० कीन्स ने बताया है कि १६०३ में चालू मुद्रा और वसतु्रों 
के मूल्यों के निर्देशांक १०० थे परन्तु १६०७ में इनमें जो परिवर्तन हुए वे लगभग 
एक दूसरे के समानुपात में क्रमशः १४० और १३८ थे । 
द्वितीय युद्धकाल में ही हमें यह देखने को मिलता है कि जिस गति से हमारे 
देश में मुद्रा-प्रसार हुआ उसके विषम अनुपात में मूल्यस्तर बढ़ते गए । युद्ध के 
पइचात्‌ तो स्थिति और भी भली प्रकार स्पष्ट होती है । इस काल में यद्यपि 
मुद्रा-प्रसार रोका गया और मुद्रा के परिमाण में कमी की गई परन्तु मूल्यस्तर में 
कमी होने के स्थान पर उल्टी बढ़ोतरी हुई। मुद्रा की मात्रा यद्यपि कम हुई पर 
सूल्यस्तर बढ़ते गए । मुद्रा के परिमाण को छोड़ अनेक ऐसे कारण थे जिनकी 
चजह से मूल्यस्तर बढ़े--उत्पादन की कमी थी, चोर-वाजारी थी तथा जनसंख्या 
भी बढ़ रही थी । 
उक्त परिस्थितियों से यह नहीं समझना चाहिए कि मुद्रा का परिमाण- 
सिद्धान्त असत्य है और हमारे देश में लागू नहीं होता । वस्तुओं के मूल्यों पर मुद्रा 
के परिमाण का प्रभाव अवश्य पड़ता है परन्तु बीच-वीच में कुछ ऐसे कारण आ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(Sek ) 


जाया करते हैं जिनकी वजह से मूल्यों पर मुद्रा का प्रभाव या तो स्पष्ट नहीं जान 
पड़ता और या उस प्रभाव का वास्तबिक परिमाण नहीं जाना जा सकता। य 
अन्य कारण मुद्रा की मात्रा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हं र 1 कल 
पर बदलते रहते हैं--इनको मापना भी वहुत कठिन होता है। इसमें संदेह नहीं 
कि वस्तुओं के मूल्यों में फेर-वदल करने वाले अनेक कारण हूँ पर मुद्रा का परिमाण 
उन कारणों में से एक मुख्य, महत्वपूर्ण और मान्य कारण ह । 
मुद्रा के चलन की गति 
- (Velocity of Money) 
मुद्रा की प्रदाय' का अर्थ स्पष्ट करते समय मुद्रा के चलन की गति की ओर 
संकेत करते हुए बतलाया गया था कि मुद्रा की प्रदाय का अनुमान केवल मुद्रा 
के परिमाण से ही नहीं जाना जा सकता वरन्‌ मुद्रा के चलन की गति या वेग को 
भी ध्यान में रखना पड़ता है । अतः यहां मुद्रा के चलन की गति का विस्तृत 
अध्ययन कर लेना ग्रावश्यक है । 
चलन को गति' का अर्थ--मुद्रा के चलन की गति का श्र्थ है कि मुद्रा कितनी 
तेजी से विनिमय-माध्यम का काम करती है। दुसरे शब्दों में, इसे मुद्रा की 
कार्यकुशलता, मुद्रा की क्रिया-शक्ति या मुद्रा के काम करने की शक्ति भी कह 
सकते हैं । 
उदाहरण--मान लो, दस व्यक्ति है-उनमें से अ के पास १०० रुपये हे 
और बाकी नौ व्यक्तियों के पास विक्री के लिए माल है । मान लो, अर ने अपने 
१०० रुपये देकर व से उसका माल खरीद लिया, व ने उन रुपयों को स को 
देकर उससे उसका माल ले लिया और इसी प्रकार सब लोग उन्हीं १०० रुपयों 
के बदले में माल खरीदते रहे यहां तक कि अन्त में वे १०० रुपये १० बें व्यक्ति 
के पास भा गए। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपना झपना माल ` 
१०० रुपये के बदले म बेच दिया । अतः मूल्य-स्तर १०० ही रहा। यदि भ्र 
अन्य नौ व्यक्तियों से एक साथ माल खरीदना चाहता तो उसे ६०० रुपये की एक 
साथ आवश्यकता होती । इस परिस्थिति में भी मूल्य-स्तर तो १०० ही 
परन्तु मुद्रा की मात्रा की आवश्यकता बढ़ जाती । इससे यह स्पष्ट कि 
पहिली परिस्थिति में १०० रुपयों ने विनिमय का काम ९ वार वि अ 
स्थिति मे १०० रुपए विनिमय का काम केवल एक बार ही करत तः र 
स्थिति में र न का वेग दुसरी स्थिति की अपेक्षा अधिक रहा। A 
_ चलन को गति और मूल्यस्तर--इस उदाहरण से एक बात. 
हे कि यदि हम किसी प्रकार मुद्रा के चलन की गति का oe 


के हा दें तो हमें 
की आवश्यकता होती है ग्रौर यदि किसी कारण से मद्रा के सन गि 
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. मन्द हो जाती है तो उतने 'ही लेन-देन में हमें अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा की आव- 
इयकता होती है । परन्तु ऐसा तभी होता है जब कि मुद्रा का मूल्य दोनों स्थितियों 
में एकसा ही बना रहे । औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रों में, जहां पारस्परिक 
लेन-देन में प्रतियोगिता रहती है, मुद्रा के चलन की गति प्रायः तेज होती है । 
क्योंकि वहां का व्यापार बढ़ता जाता है इसलिए वहां अधिक मुद्रा की आवश्यकता 
पड़ती है । इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुद्रा के चलन की गति तीव्र 
हो जाती है और मुद्रा की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार 
यह ज्ञात होता है कि मुद्रा के चलन की गति मूल्यस्तर को टिकाए रखने का एक 
साधन है । अतः यदि मूल्यस्तर को टिकाऊ बनाने की आवश्यकता हो. तो 
मुद्रा के चलन की गति में भी उतना ही वेग स्थापित कर देना चाहिए । परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि केवल मुद्रा की गति से ही मूल्यस्तर टिकाऊ बन सकेगा । 
इसके लिए यह भी आवश्यक है कि मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की मात्रा--दोनों 
में से किसी में कोई फेर-बदल नहीं होना चाहिए । यदि मुद्रा या वस्तुओं की मात्रा 
में कोई फेर-वदल हुई श्रौर मुद्रा के चलन की गति उतनी ही वनी रही तो भी 
मूल्यस्तर में परिवर्तन अ्रवश्य होंगे। 

चलन की गति में फेर-बदल होने के कारण--मुद्रा के चलन की गति को 
तेज करनेवाले कारण हें:-- 

(१) मुद्रा की आपेक्षिक कमी 

(२) जन-संख्या में वृद्धि 

(३) यातायात एवं संचार साधनों की उन्नति 

(४) मूल्य और आय के अनुकूल सिक्का-ढलाई की प्रणाली 

(५) सामान्य ग्राथिक उन्नति । 

यदि किसी समय मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम हो तो प्रत्येक व्यक्ति! 

-एक मुद्रा से अधिक से अधिक विनिमय का काम करने का प्रयत्न करता है तथा लोग 

मुद्रा संग्रह करना कम कर देते हें। इस प्रकार मुद्रा के चलन का वेग बढ़ने लगता 
है । यदि जनसंख्या बढ़ जाय या यातायात के साधन श्रधिक और अच्छे 
हो जायं तो मुद्रा के लेन-देन, लाने-लेजाने तथा चलाने की सुविधाएं बढ़ जाती 
हैं और इस प्रकार गति में वेग आ जाता है । 

यदि ऐसी मुद्रा बनाई जायं जो जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल न हों 
आर जिनको वे अपने नित्य प्रति के लेन-देन में काम न ला सकें तो स्वभावतः 
लोग उनको अपने लेन-देन के काम में नहीं लाएंगे और इस प्रकार -मुद्रा के चलन 
की गति मन्द पड़ जायगी । यदि मुद्रा के चलन की गति बढ़ानी हो तो टंकण- 
प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत ऐसी मुद्राएं बनाई जायं जो जनता की 
आवश्यकताओं के अनुकूल हों और जिनको वे अपने लेन-देन के काम में ला सकें। 
७ 
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कहने का अर्थ यह है. कि यदि छोटी-छोंटी राशि की ल र sed 
तो ऐसी ही मुद्राएं बननी चाहिएं, वडी राशि की नहु, अन्यथा नु 
इयकता के अनुकूल नहीं होंगी और लोग उनको संग्रह करने लगंग वि 
के चलन की गति मंद पड़ जायगी। जब देश म सामान्यतः ह सं र 
है तो लोगों में पारस्परिक विश्वास बढ़ जाता है और प्रत्येक व्य 581 
आय का अ्रधिकांश भाग व्यय करने लगता है जिससे मुद्रा के चलन क 
सा के चलन की गति मन्द पड़ने के निम्न कारण हे. 
(१) संकटकालीन भय, (२) व्यापार की डावांडोल स्थिति । ह 
अवनत तथा कृषिं-त्रधान देशों में उन्नत तथा उद्योग-अधान देशों की अपेक्षा 
मद्रा का परिमाण तथा मुद्रा के चलन की गति मन्द होती है क्योंकि उन देशों में 
लेन-देन प्रायः कम रहता है । औद्योगिक केन्द्रों तथा व्यापारिक हाहरों में अन्य 
स्थानों की अपेक्षा मुद्रा के चलन की गति तेज होती है । दिल्ली की अपेक्षा 


_ बंबई में चलन की गति तेज है, ग्रागरे की अपेक्षा दिल्ली में भ्रधिक तेज हैं और . 


नागपुर की अपेक्षा आगरे में अधिक तेज है । सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि 


जब कभी किसी स्थान पर लेन-देन और क्रय-विक्रय का काम अ्रधिक बढ़ जाता | 
है तो वहां के मूल्यस्तर को संतुलित बनाने और उचित अनुपात में टिकाऊ 


रखने के लिए वहां के लोगों को या तो-मुद्रा के परिमाण में फेर-वदल करनी 
पड़ती है या मुद्रा के चलन की गति में परिवर्तन करना पड़ता है श्रौर कभी-कभी 
एक साथ ही दोनों काम. करने पड़ते हें । 

साख की गतिशीलता--जिस प्रकार सिक्कों या नोटों के चलन की गति 
होती है उसी प्रकार साख के लेन-देन में भी चलन की गति पाईं जाती है । परन्तु 


` - साख की गति को जमा-राशि की गतिशीलता कहनाःअ्रधिक उचित होगा। जितनी _ 


. जल्दी एक व्यक्ति के लेखे में से दूसरे के रेखे में राशि वदली: जाती है उतनी ही 
तेजी से दूसरा व्यक्ति उसे भ्रपने लेन-देन में काम ला सकता है ग्रौर तब उतने ही 
वेग से साख की गतिशीलता बढ़ सकती है। जिस देश में बेंकिग-व्यवस्था उन्नत 
हो वहां की साख में भ्रधिक गतिशीलता होती है । भारत की अपेक्षा अमेरिका 
में साख अधिक गतिशील है । मुद्रा की. क्रय-शक्ति पर साख की गतिशीलता 
'का वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा सिक्कों या नोटों के चलन के वेग का होता है । 


[ ... सारांश 
वस्तुओं के अनुपात में मुद्रा की विनिमय-द्ञाक्ति को मुद्रा का मूल्य कहते हें । 


मुद्रा का मूल्य मुद्र की क्रय-शक्ति होती है और इसे वस्तुओं के सामान्य मूल्यस्तर से 
जाना जा सकता है। जिस प्रकार वस्तुओं के भाव: मुद्रा में व्यक्त किए जाते हुँ 
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उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य वस्तुओं में आंका जाता है । अतः मुद्रा के मुल्य और 

वस्तुओं के भावों में पारस्परिक सम्बन्ध होता है । मुद्रा का मूल्य सदैव एकसा नहीं 
रहता । समय-समय पर और स्थान-स्थान पर यह बदलता रहता है । जब मुद्रा 
की एक इकाई पहिले की अपेक्षा अधिक वस्तुएं खरीद पाती है तो मुद्रा का मूल्य 
ऊँचा कहा जाता है और वस्तुओं के भाव गिरे हुए माने जाते हें इसके विपरीत 
जब मुद्रा की एक इकाई पहिले की अपेक्षा कम वस्तुएं खरीद पाती हे तो कहा जाता 
है कि मुद्रा का मूल्य गिर गया और वस्तुओं के भाव बढ़ गए। मुद्रा के मूल्य के साथ- 
साथ वस्तुओं के भावों में जो परिवर्तन होते हैं उनको जानने के लिए मुद्रा का _ 
परिमाण सिद्धान्त जानना आवश्यक हे । 

प्रोफेसर मिल ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए लिखा है 

कि यदि अन्य परिस्थितियां यथाविधि बनी रहें, तो जिस दिशा में मुद्रा का परिमाण 
घटता-बढ़ता हे, ठीक उसकी विपरीत दिशा में मुद्रा का मूल्य क्रमशः बढ़ता- 
. घटता है। मुद्रा की जितनी मात्रा बढ़ती है ठीक उसके विपरीत अनुपात में उसका 
मूल्य कस हो जाता है और मुद्रा को जितनी मात्रा घटतो है ठीक उसके विपरीत 
अनुपात में उसका मूल्य बढ़ जाता है । यथाविधि परिस्थितियों में चालू मुद्रा की 
सात्रा सें घटा-बढी होने से वस्तुओं के भावों में उसके अनुकूल दिशा में परिवर्तन 
होता है । यदि मुद्रा की मात्रा बढ़े तो वस्तुओं के भाव बढ़ते हें और मुद्रा की मात्रा 
घटने पर वस्तुओं के भाव भी गिरते हैं। यथाविधि परिस्थितियों में, मुद्रा की मात्रा 
दुगुनी होने पर मुद्रा का मूल्य आधा रह जायगा, और वस्तुओं के भाव डुगुने हो 
जायेंगे । इसी प्रकार यथाविधि परिस्थितियों में, मुद्रा को मात्रा आवो होने पर 
मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायया और वस्तुओं के भाव आधे रह जायेंगे। इससे यह 
अर्थ निकलता हुँ कि मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं के भावों मं विपरीत सम्बन्ध होता 
है । अतः सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार की जाने लगी हे-- ययाविषि 
परिस्थितियों में, यदि चालू मुद्रा के परिमाण और उसके चलन की गति में कोई 
परिवर्तन हो तो वस्तुओं का औसत मूल्य भी सामान्यतः उसके साय-साथ उसो दिशा 
सें और उसी अनुपात सें बदलेगा। यदि मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तेन होगा तो 
चस्तुओं का मूल्य सामान्यतः उसकी विपरीत दिशा में और विपरीत अनुपात सें 
बदलेगा ।” यथाविधि परिस्थितियों से तात्पर्यं यह है कि मुद्रा के चलत को गति 

सें कोई परिवर्तन न हो, देश सें उधार लेन-देन की प्रथा न हो, ऋय-विक्रप की गति 
में कोई हेर-फेर न हो; तथा उत्पादन, जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति उत्पादन बसा 
ही बना रहे । 

सिद्धान्त के अन्तर्गत सुद्रा की सांग और प्रदाय को वस्तुओं के मूल्य-परिवरतव 
का मूल आधार माना गया है। मुद्रा की मांग का अर्थ सुद्रा से होनेवाले क्प-निक्र 
के लेन-देन से होता है । मुद्रा की मांग निश्चित दर पर बिक्री को आई हुई वस्तुओं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ला ~= 


( १०० ) 

होनेवाले कुल लेन-देन को 
मद्रा की मांग कहते हैं। मुद्रा को प्रदाय का अर्थ उस मुद्रा से होता है जो विनिमय" 
माध्यम के काम आने के लिए हो । चालू मुद के परिमाण को मुद्रा की प्रदाय कह 
हैं। प्रो० फिशर ने मुद्र! को सांग और प्रदाय के आधार पर इस सिद्धान्त की 
समीकरण रूप में स्पष्ट किया है। उन्होंने मांग और प्रदाय का इस प्रकार समीकरण 
किया हं-- 


में निहित होती है । संक्षेप में, मुद्रा की सहायता से 


औसत मूल्य १८ वस्तुओं का कुल लेन-देन 


ˆ मुद्रा की सांग = 
= स्‌ x च 
मुद्रा की प्रदाय = चालू मुद्रा की मात्रा 2८ मुद्रा के चलन की गति 
= सु %ग 


प्रो० फिशर ने बताया है कि एक ओर लोग जितना व्यय करते हे दूसरी ओर 
. दुकानदार उतने ही मूल्य की बिक्री करते हें। अतः इन दोनों का मूल्य बराबर 
होता है । इसी आधार पर उन्होंने समीकरण बनाया हे” 


मू % ब == मु? ग 
सु % ग 
अ च 


सिद्धान्त के अनुसार म्‌ में होनेवाले परिवर्तेन मु, ग और व पर निर्भर होते 
हैँ । यदि मु और ग में परिवर्तेन हों पर व यथाविधि रहे तो मू में उसी दिशा में 


परिवर्तन होंगे । और यदि मु और ग यथाविधि रहें पर व में परिवर्तन हों तो म्‌ ` 


सें विपरीत दिशा में परिवर्तन होंगे । 
इस सिद्धान्त के विरोध में भांति-भांति के आरोप लगाए जाते हे--कुछ लोग 
इसे कोरी कल्पना और गल्प मानते हैं, कुछ लोग मुद्रा को मात्रा को वस्तुओं के भाव- 
परिवर्तन का कारण ही नहीं मानते और कुछ लोग इसको वास्तविकता में सन्देह 
करते हुँ । कभी-कभी इसकी आलोचना की जाती हे कि इसमें परिस्थितियों को 
यथाविधि मानकर आगे बढ़ाया गया है पर परिस्थितियां यथाविधि कभी नहीं रहतीं। 
कुछ लोगों का कहना हे कि इस सिद्धान्त में यह बात ज्ञात नहीं होती कि किस विधि 
के अनुसार मुद्रा की मात्रा घटने-बढ़ने से मूल्यस्तर घट-बढ़ जाते हैं। इसमें यह भी 
नहीं बताया गया है कि व्यापार-चक्र में मूल्यस्तर घटने-बढ़ने के क्या कारण होते हें। 
कुछ विशेषज्ञों ने आलोचना की है कि इसमें मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की 
प्रदाय पर अधिक जोर दिया गया है । यह भी कहा जाता है कि इस सिद्धान्त में 
वर्णित मुद्रा की मात्रा का विशेषतः साख-मुद्रा की मात्रा का और उसके चलन की 
गति का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता । अतः यह सिद्धान्त अपुण हे । 


कुछ कट्टर विरोधियों का मत है कि यह सिद्धान्त मांग और प्रदाय के नियम पर 
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आधारित एक स्वयंसिद्ध बात है जिसको इतना अधिक महत्त्व दे दिया गया हूँ । 

कुछ भी हो, इस सिद्धान्त की वास्तविकता उपयोगी अबश्य है । इसंने 
भूल्य-परिवर्तन का एक मुख्य और महत्त्वपूर्ण कारण ढूंढ़ निकाला है जिसके सहारे 
चालू मुद्रा की मात्रा में कमी-बेशी करके देश के मूल्यस्तर को नियंत्रित किया जा 
सकता है । रांवर्टसन ने लिखा है कि यह सिद्धान्त मुद्रा का मूल्य समझने के लिए 
एक विचित्र सत्य है--एक ऐसा सत्य है जिसे वास्तविक जीवन के अन्तरगत मुद्रा 
के परिमाण और वस्तुओं के भावों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए समझना 


_ अनिवायं है। हमारे देश में इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा बढ्ने के साथ- 


साथ वस्तुओं के मूल्यस्तर भी बढ़ते देखे गए हेँ। द्वितीय युद्धकाल में जब मुद्रा-प्रसार 

हुआ तो वस्तुओं के भाव भी ऊँचे हो गए थे। अतः युद्धोत्तरकाल में भावों को नीचा 
करने के लिए सरकार ने जो नीति बनाई उसमें मुद्रा की मात्रा कम करने पर जोर 
दिया गया था। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वस्तुओं के भाजों को नियंत्रित करने 
के लिए मुद्रा की मात्रा में आवश्यक परिवर्तेन करना आवश्यक होता है । 

“मुद्रा के चलन की गति' का अर्थ मुद्रा की कार्यकुशलता, मुद्रा को क्रिप्रा- 
शक्ति तथा मुद्रा की विनिमय-क्षमता से होता हैँ । चलन की गति बढ़ने का वही 
प्रभाव होता है जो मुद्रा की मात्रा बढ़ने का हो सकता है। चलन की गति में वृद्धि 
होने के कारण हैं--(१) मुद्रा की आपेक्षिक कमी, (२) जनसंख्या में वृद्धि, 
(३) यातायात एवं संचार-साधनों की. उन्नति, (४) सामान्य आर्थिक उन्नति, 
(५) मूल्य एवं आय के अनुकूल सिक्का-ढलाई को प्रणाली । इसके विपरीत चलन 
की गति मन्द होने के कारण हें--(१) संकटकालीन भय, (२) व्यापार को 
डावांडोल स्थिति। उन्नत देशों में चलन की गति तेज होती है और अवनत देशों 
में अपेक्षाकृत मंद होती है । / 

साख की गतिशीलता का अर्थ जमा राशि की गतिशीलता से है । जितनी 
जल्दी एक व्यक्ति के लेखें में से दूसरे के लेखे में राशि बदलती जाती है उतनी ही 
तेजी से दूसरा व्यक्ति उसे अपने लेन-देन में काम ला सकता है, और तब उतने ही 
बेग से साख की गतिशीलता बढ़ सकती है। जिस देश में बेंकिग व्यवस्था उन्नत हो 
वहाँ को साख अधिक गतिशील होती है। मुद्र! को ऋष-शक्ति पर साख को गति- 
झीलता का वेसा ही प्रभाव पड़ता है जेसा सिक्कों या नोटों के चलन की गति का 
होता है। 


परीक्षा-प्र इन 


(१) 'मुद्रा के मूल्य' से आप क्या समझते हैं? मुद्दा का मूल्य किन-किन बातों 
पर निर्भर होता है तथा कैसे ज्ञात किया जाता है ? विवेचनात्मक उत्तर 
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(२) मुद्रा का परिसाण-सिद्धान्त क्या है ? आलोचनात्मक a लक 23 
(३) मुद्दा की सांग और प्रदाय से आपका क्या तालय॑ है ? इन दोन 
सूद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता ट ? छन्‌ 
मुदा -सिद्धान्त की आलोचना कीजिए । इस 
बे लो के क्या-क्या आक्षेप हें ? इन आक्षेपों की विवेचना 
कीजिए । इस सिद्धान्त की वास्तविक उपयोगिता पर प्रकाश डालिए । 
(५) मुद्रा के चलन की गति से आप क्या समझते हैं ? चलन की गति पर 
किन-किन शक्तियों का प्रभाव पड़ता है ? | 
(६) भारत में मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त कैसे लागू हो रहा है ? सोदाहरण 
उत्तर दीजिए । 
(७) निम्नलिखित पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए :-- 
(अझ) मुद्रा को मांग £ 
(ब) परिमाण-सिद्धान्त सम्बन्धी प्रो० फिशर का समीकरण 
(स) मुद्रा के चलन की गति 


मु%ग 
(द) प्न 
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| अध्याय ८ ड 
मुद्रा का मूल्य-परिवरतन एवं मूल्य-मापन 


मुद्रा का मूल्य समय-समय पर वदलता रहता है । कमी मुद्रा का मूल्य 
ऊंचा हो जाता है और वस्तुओं के भाव नीचे हो जाते हें और कभी मुद्रा का मूल्य 
नीचा हो जाता है और वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ जाते हँ। इस प्रकार मुद्रा के 
मूल्य और वस्तुओं के भावों में उलट-फेर होती. रहती है । मुद्रा के मूल्य में 
परिवर्तन होने से कुछ लोगों को लाभ होता है और कुछ वर्गों को हानि भी होती हुँ। 
अतः मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन से सम्वन्ध रखनेवाली विभिन्न परिस्थितियों का 
अध्ययन करना आवश्यक है । हि 


सुद्रा-स्फीति (Inflation) 


अर्थ--जव मुद्रा (सिक्के, नोट एवं साख-मुद्रा) की मात्रा व्यापार और 
उद्योग की मौद्रिक आवश्यकताओं से इतनी अधिक बढ़ जाय कि लगभग सभो | 
वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर ऊंचे हो जायं और मुद्रा को क्रप-शक्ति घट जाय, 
तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं । मुद्रा-स्फीति के प्रायः दो संकेत होते 
हें--(१) मुद्रा की क्रम-शक्ति घट जाता, (२) वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर 
चढ़ जाना । मुद्रा-स्फीति दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है :-- 

(१) जब मुद्रा का प्रसार इतना अधिक कर दिया जाय कि मुद्रा की मात्रा 
देश में व्यापार और उद्योगों की आवश्यकताओं से बहुत भ्रधिक हो: जाय और 
परिणामतः उसकी क्रय-शक्ति घटने लगे । हक ; 

(२) जब मुद्रा की मात्रा उतनी ही रहे पर वस्तुओं का उत्पादन कम हो 
जाय और इतना कम हो जाय कि वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर बढ्ने लगें 
और मुद्रा की क्रय-शक्ति स्वतः ही घट जाय। केमरर ने लिखा है-- यदि मुद्रा. 
की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो 
जाय तो मुद्रा-स्फीति होते के लक्षण आ जाते हें ।' 0 

इसं विषय में यह याद रखना चाहिए कि जब देश में जनसंख्या तथा व्यापार 
बढ़ने के कारण मुद्रा का प्रसार किया जाय तो उस स्थिति को मुद्रा-स्फीतिः 
नहीं कहते । र 

कारण--मुद्रा-स्फीति होने के प्रायः दो कारण देख गए हर 


` 
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(१) यदि सोने-चांदी की नई खानों का पता लगने से ह bd 

की मात्रा बढ़ने लगे तो मुद्रा की संख्या बढ़ जाती हैं और मुद्रारा हे 
गाने लगते हें । परन्तु ऐसा तभी होता है जब कि देश में सोने-चांदी की मुद्राएं 
चलन में काम राती हों र स्वतंत्र सिक्का-ढलाई की प्रणाली मानी जाती हो ७ 
इसी प्रकार यदि देश में विदेशों से सोना-चांदी आयात होने लग ह $ हि 
मुद्रा-प्रसार होने लगता है । १८९६ से १६११ तक मूल्य-स्तर बढ्न का यही 
कारण था कि उस समय दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानों का पता लगने से 
सोने की मात्रा बढ्ने लगी और मुद्रा की ऋय-शर्वित घट गई । १६१४-१ क 
इसके पञ्चात्‌ भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्वीडन, नावं तथा स्पेन म का 
झायात बढ़ने के कारण वहां मुद्रा की क्रय-शर्वित घट गई थी और वस्तुओं के 
सामान्य मूल्यस्तर बढ़ने लगे थे । 

(२) किसी गम्भीर अवसर पर देश की सरकार जान बूझकर भी मुद्रा- 
स्फीति करती है। प्रायः युद्धकाल में सरकार मुद्रा-प्रसार करती हे और यह 
प्रसार इतना अधिक हो जाता है कि मुद्रा-स्फीति हो जाती है | बात यह है कि 
युद्धकाल में सरकार को युद्ध सम्बन्धी कार्यों के लिए घन की आवश्यकता पड़ती 
है परन्तु उस समय परिस्थितियां इतनी अनिश्चित होती हें कि जनता सरकार को 
मांगने पर भी ऋण नहीं दे पाती और न सरकार जनता पर सीमित कर ही 

लगा सकती है, अतः वह अपरिवर्तनीय नोट छाप-छापकर चला देती है। य 
नोट इतनी ग्रधिक संख्या में चला दिए जाते हैं कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है 
और वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर ऊंच हो जाते हें। मुद्रा की संख्या तो बढ़ 
जाती है पर वस्तुओं का उत्पादन उतना नहीं बढ़ पाता। गत युद्धकाल में भारत 
की विदेशी सरकार ने इतनी अधिक संख्या में ्रपरिवतंनीय नोट चलाए कि 
वस्तुओं के भाव आकाश तक जा लगे। १९३६ में युद्ध आरम्भ होने से पूर्व , 
लगभग १७६ करोड़ रुपये के नोट चलते थे परन्तु युद्ध समाप्त होने पर १९४६ में 
इनकी संख्या १२४० करोड़ रुपये से भी अधिक थी । इससे भूल्य-स्तर इतने चढ़े 
कि १९४५ में मूल्यांक १९३९ की अपेक्षा तिगुने से भी अधिक था । कः 

ह सरकार देश में वस्तुओं के भावों को ऊंचा उठाने के लिए मद्रा- 
सार करता ह। परन्तु यह प्रसार उतना भयंकर नहीं होता जितना कि मुद्रा- 
स्फीति में होता है। मन्दी के समय में भ्रमेरिका न मरा जला करके वस्तुओं के 
भाव ऊचों उठाने का प्रयत्न किया था । ं 
. शान्तिकाल में भी जब कभी सरकार को घन की आवश्यकता होती है परन्तु 
जनता से ऋण नहीं मिल पाता या कर लगाकर भी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती 
तो सरकार नोट छापकर अपनी आवश्यकता पूर्ण करती है। इससे भी मुद्रा-प्रसार 
होकर मुद्रास्फीति के लक्षण होजाने का भय रहता है। हमारे देश में पंचवर्षीय 
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- योजना के अन्तर्गत सरकार ने मुद्रा-प्रसार करके मौद्रिक आवश्यकता पूर्ण करने का 

-निशचय किया है । इस मुद्रा-प्रसार का परिणाम भी उतना भयंकर नहीं होता 
जितना मुद्रा-स्फीति में होता है। मुद्रा-स्फीति में तो आँख बन्द करके मुद्रा की मात्रा 
इतनी बढ़ा दी जाती है कि साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने का ध्यान ही नहीं रहता । 
वस्तुतः मुद्रा की मात्रा की अपेक्षा वस्तुओं का निपट ग्रभाव हो जाता है जिससे 
वस्तुओं के भाव ऊंचे हो जाते है और मुद्रा की क्रय-शक्ति घट जाती है । 

प्रभाव--मुद्रा-स्फीति का प्रभाव समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों पर एकसा नहीं 

पड़ता । कुछ लोगों को इससे हानि होती है और कुछ लोगों को इससे लाभ भी 
होता है । अतः हमें यह देखना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रा- 
स्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है । सुविधा के लिए कुल समाज को हम तीन वर्गों 
में बांटे लेते है :-- 

(१)व्यापारी वर्ग, (२) वेतनभोगी वर्ग, और (३) अन्य वर्ग । 

(१) व्यापारी वर्गे--मुद्रा-स्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य वढ्ने से 
थोक व फुटकर व्यापारियों को बहुत लाभ होता है। अब वे अपना माल 
ऊँचे भावों पर बेचते हें जिससे उनको अधिक लाभ मिलता है। देनदार को - 
लाभ तथा लेनदार को हानि होती है । देनदार अब ऋण का भुगतान चुकाने 
में पहिले की अपेक्षा कम मूल्य देता है जिससे लेनदार को जितना मूल्य उसने 
दिया उससे कम मिलता है । लेनदार को अपने दिए ऋण पर जो ब्याज मिलता , 
है उसका मूल्य उसको कम हो जाता है । व्यापारी अधिक लाभ कमाते-कमाते 
इतने मदमस्त-से हो जाते हें कि वे धन कमाने की लालसा से सट्टेबाजी करने 
लगते हें। सट्टा फैलने से ब्यापार अनिश्चित हो जाता है और व्यापार की स्थिति 
डावांडोल.हो जाती है । व्यापारियों में धन कमाने के लिए झूठ, भ्रष्टाचार तथा 
चोर-बाजारी फैल जाते हे । लेन-देन में आपस का विश्वास कुछ ढीला पड़ 
जाता है जिससे लोग धन विनियोग (1४९8) करने में हिचकिचाने लगते हें । 

(२) चेतन-भोगी वर्ग--मजदूरों या निश्चित वेतन पानेवाले लोगों को 
इससे बहुत हानि होती है उनका वेतन तो वही रहता हे परन्तु वस्तुओं के मूल्य 
ऊँचे हो जाते हे जिससे उनकी आवश्यकता की पूरी-पूरी वस्तुएं नहीं मिल पातीं। 
यदि उनका वेतन बढ़ता भी है तो वह उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिसमें वस्तुओं 

_के दाम बढ़ जाते हे । अतः उनको वस्तुएं लेने में कठिनाई होती है। इस कारण 
से मजदूर वग में असन्तोष बढ़ जाता है और वे हड़ताल करने लगत: छ। 

(३) अन्य वर्ग--इस वर्ग में हम किसान, उपभोक्ता तथा सरकार को 
सम्मिलित करते हैँ। किसान को उसकी उत्पत्ति का मूल्य बढ्ने से: लाभ मिलता 
है। वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से उपभोक्ताओं को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि पिछला - 
रहन-सहन बनाए रखने के लिए अब उन्हें अधिक खर्च करता पड़ता है। 
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[अपने देश के किसान व माल बनानेवाले अन्य 832 sd 
झपना माल बेचने के लिए अन्य देशों की प्रतियोगिता नहीं कर पात , मेर 
वस्तुओं के भाव बढ़ने के कारण उनके माल का लागत-व्यय बढ़ ह्र 

विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा ऊंचे हो जाते हैं ।] 
उनकी वस्तुओं के भाव विदेशी वस्तु न 
मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के भाव बढ्ने से जिन लोग न तट 
जाती हे वे पहिले की अपेक्षा अधिक खर्चीले हो जाते है। इसका प हे 
होता है कि जब मुद्रास्फीति समाप्त होती है और इनकी-ओय कम हो जाता हु 
तो इन्हें पना खर्च कम करना कठिन हो जाता है। इससे ये लोग उवार छन 
लगते हें और अन्त में कष्ट मोगते हें । क 
संक्षेप में, मुद्रा-स्फीति से व्यापारी-वर्ग तथा ड को लाभ होता हुँ, 
परन्तु मजदूरों, वेतन-भोगियों, उपभोक्ताओं तथा लेनदारों को हानि होती हैं । 
सरकार को इससे यह लाभ होता है कि वह नोट छापकर ही अपना काम चला 
_लेती है। उसे जनता से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती । पर मुद्रा-स्फीति का 
सबसे बडा दोष यह है कि जव एक बार यह आरम्भ हो जाती है तो इसे रोकना 
बहुत कठिन हो जाता है यहां तक कि अन्त में मुद्रा का मूल्य इतना घट जाता है 
कि उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती । मुद्रा-स्फीति में व्यापारियों के 
आचरण भी बिगड़ जाते हें । 

- भारत में मुद्रा-स्फोति-द्वितीय युद्ध-काल में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई 

परन्तु वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा । परिणाम यह हुआ कि 
मुद्रा का मूल्य गिर गया श्रौर वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ गये । मुद्रा-सफीति का सब- 
से बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मित्र-राष्ट्रों को युद्ध में ्राथिक सहायता देना 
था। भारत सरकार ने इङ्गलेण्ड और मित्र-राष्ट्रों के लिए भारत के बाजारों से 
माल खरीदा । यह माल युद्ध चलाने के लिए खरीदा गया था । इस माल के 

` वदले में इङ्गलेण्ड की सरकार ने भारत सरकार को नकद रुपया नहीं दिया 
वरन्‌ इङ्गलेण्ड में भारत के हिसाव में जमा कर लिया जाता था और बदले में 
रिजर्व बेक को स्टलि(ङ्ग सिक्यूरिटियां दे दो जाती थीं। पर भारत सरकार को 
इस माल के बदले में भारतीय व्यापारियों को रुपया देना पड़ता था । इतना रुपया 
सरकार के पास कहां से आता ? अतः सरकार नोट छाप-छापकर चलाती 
रही। १६३६ में देश में कुल मिलाकर कोई १७९ करोड़ रुपये के नोट चलते थे 
परन्तु दिसम्बर १६४६ मे नोटों की कुल संख्या लगभग १२४२ करोड़ रुपयेहो गई । 
'इस काल में रुपयों और छोटे सिक्कों का प्रसार भी क्रमशः कोई १५० करोड़ 
आर ७५ करोड़ रुपयों से बढ़ गया था । नोट, रुपयों तथा अन्य छोटे सिक्कों का 
प्रसार बढ्ने से साख-मुद्रा का चलन भी बढ़ जाता है 


। अतः इन वर्षो में साख-मुद्रा 
का चलन भी खूब बढ़ गया था । 
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इसके ग्रतिरिक्त भारत सरकार ने युद्धकाल में खर्चा भी खूब किया | इसको 
पूरा करने के लिए सरकार मुद्रा-प्रसार करती रही । अतः मुद्रा की मात्रा अनाप- 
सनाप बढ़ गई। दूसरी ओर वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ाया जा 
सका। जो कुछ माल पैदा किया जाता था या बनाया जाता था वह सैनिकों के लिए 
भेज दिया जाता था । अतः जनता के उपभोग के लिए वस्तुओं की कमी ही रही 
जिससे वस्तुओं के मूल्य ऊंचे चढ़ते गए । 

मुद्रा-स्फीति के परिणाम वहुत भयंकर हुए। मब्यम श्रेणी के लोगों पर 
इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वस्तुम्रों के मूल्य तो बढ़ गए परन्तु इन लोगों की 
आय उतनी न बढ़ी जिससे इनका जीवन-व्यय वढ़ता गया और इनको जीवन चलाना 
कठिन हो गया । उत्पादन न बढ़ने के कारण वाजार में वस्तुओं की कमी हो गई 
जिससे लोग वस्तुओं को इकट्ठा कर-करके छिपाने लगे । जहां-तहां चोरी से माल 
ऊंचे भावों पर बिकने लगा । व्यापारी-वर्ग में वेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरबाजारी 
आदि बुरी-बुरी वातें बढ़ती गई । | 

सरकार ने मुद्रा-स्फीति के दोषों को दुर करने के प्रयत्न किए---मुद्रा 
बढी हुई संख्या को वापिस खींचने के लिए जनता पर नए-नए कर लगाए, जनता से 
सरकार ने ऋण लिये तथा सरकार ने सोना भी बेचा जिससे बाजार में क्रय-शर्वित 
कम हो जाय । वस्तुझं के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाया गया तथा देश में उतपादन 
बढ़ाने की नई-नई सुविधाएं दी गईं । केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने अपने- 
अपने खर्चे भी कम करने की कोशिश की । चोर-वाजारी दूर करने के लिए कड़े - 
नियम भी बनाए गए । परन्तु मुद्रा-स्फीति का जोर कम न हुआ । युद्ध समाप्त 
होने के पश्चात्‌ भी वस्तुओं के मूल्य ऊंचे ही बने रहे। 

सुद्रा-संकुचन (D९f1afi0n) 


अर्थ--जव मुद्रा (सिक्के, नोट और सारू-मुद्रा) की मात्रा व्यापार और 
उद्योग की आवश्यकताओं की अपेक्षा इतनी कम कर दी जाती है कि लगभग 
सभी वस्तुश्रों के मूल्य गिर जाते हें और मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है तो 
उस स्थिति को मुद्रा-संकुचन की स्थिति कहते है ।मुद्रा-संकुचन का सबसे पहिला 
परिणाम यह होता है कि वस्तुओं के मूल्य बहुत नीचे गिर जाते हँ । प्रो० कीन्स ने 
सिखा है--“मुद्रा-संकुचन वह मुद्रा-नीति है जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा 
और उसकी आवश्यकताओं के वीच का अनुपात इतना कम कर दिया जाय कि 
जिससे मुद्रा की विनिमय-शक्ति बढ़ जायं और वस्तुओं के मूल्य नीचे गिर जायं । 
` मुद्रा-संकुचन एक ऐसा सांधन है जिससे मुद्रा का आन्तरिक मूल्य बढ़ा दिया जाता 
है और वस्तुओं के मूल्य नीचे गिरा दिए जाते हैँ। इसके द्वारा मुद्रा की क्रय-शक्ति 
बढ़ जाती हैं और मूल्य-स्तर नीचा हो जाता हैं । 
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मुद्रा-संकुचन की विधि--कभी-कभी जब मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं 
के भाव बहुत ऊँचे हो जाते हैं और मुद्रा की ऋय-शक्ति कम हो जाती हू तो सरकार 
मुद्रा-स्फीति के दोषों को दुर करने के लिए मुद्रा-संकोच करने लगती है भौर धीरे- 
बीरे इतनी अधिक मात्रा में मुद्रा-संकुचन हो जाता है कि मुद्रा की मात्रा उसकी 
झावश्यकता से बहुत अधिक कम हो जाती है । मुद्रा-संकुचन कई प्रकार से 
किया जा सकता है :-- ु Re 
(१) सरकार देश में चलने वाले अपरिवर्तनीय नोटों को रद्द कर देती हं 
जिससे मुद्रा की मात्रा कम हो जती है । 
(२) जनता पर भारी-भारी कर लगाकर मुद्रा को चलन में से खींच लिया 
जाता है । 
(३) देश का केन्द्रीय बैंक अपनी वेक-दर बढ़ाकर मुद्रा-संकुचन करता हे । 
(४) केन्द्रीय वेक जनता से ऋण लेकर चलन में मुद्रा की मात्रा कम 
कर देता है या वह अपनी 'खुली बाजार क्रियात्रों' (00७0 
market 0perat10n8) द्वारा जनता को सिक्यूरिटियां बेचकर 
बदले में मुद्रा लेकर संचित कर लेता है जिससे चलन में मुद्रा की 
मात्रा कम हो जाती हूं । 
ुद्रासंकुचन एवं मूल्य-स्तर--मुद्रा-संकुचन प्रायः मूल्य स्तर को नीचा 
गिराने के उद्देश्य से किया जाता है । परन्तु यह याद रखना चाहिए कि जिस: 
अनुपात में मुद्रा की मात्रा कम की जाती है उसी अनुपात में वस्तुओं के मृत्य मीचे 
नहीं गिरते वरन्‌ उससे कम अनुपात में मूल्य-स्तर नीचे गिरता है । कभी-कभी 
कोई सरकार मूल्य-स्तर नीचा करने के उद्देश्य से बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा- 
संकुचन करने लगती है परन्तु इससे उसका उद्देश्य पुरा नहीं होता और अन्त 
में उसे अपनी वह योजना छोड़ देनी पड़ती है । यदि एक दिन में ही मुद्रा 
की मात्रा कम करके यह श्राशा की जाय कि वस्तुओं के मूल्य भी एक दिन 
में उतने ही कम हो जाएँगे तो यह सोचना बड़ी भारी भूल होगी । वस्तुओं के 
मूल्य एक एसी छूत की बीमारी है जो बढ़तें समय तो बड़ी आसानी से और बहुत 
. . जल्दी बढ़ जाती है परन्तु जिसे रोक कर नीचे गिराने में. कुछ समय लगता है। 
इस न ड प्रसिद्ध मुद्राशास्त्री के ये शब्द याद रखने चाहिएं :--- 
कारगर जा सको क दवार है जिनको तोड़कर 
। गौर न मोम की भांति इतनी तरम हें कि जो थोड़ी गर्मी 
पाकर ही पिघलकर गिर पड़े “मुद्रा की मात्रा वस्तुओं के मूल्य-स्तर की 
अपेक्षा अधिक लोचदार होती है । मूल्य-स्तर के अनुकूल मुद्रा की मात्रा में फेर- ` 


चदल करना सरल है परन्तु मद्रा की मात्रा के अनु कूल 
७ ०७ भ्र ल मट | ०७७ 
करना अपेक्षाकृत कठिन है ।” नुकूल मूल्य-स्तर में घटा-बढ़ी 
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मुद्रा-संकुचन के परिणाम--मुद्रा-संकुचन का प्रभाव समाज के.-भिन्न-भिन्न 
वर्गों पर एकसा नहीं पड़ता । कुछ लोगों को इससे हानि होती हे और 
कुछ लोगों को इससे लाभ होता है । अ्रतः यह देखना है कि लोगों पर इसका 
कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है :-- ६ 

(१) व्यापारी वर्ग--मुद्रा-संकुचन के कारण वस्तुश्रों के मूल्य गिरने से 
थोक व फुटकर व्यापारियों को हानि होती है--उनकी वस्तुओं के भाव गिर जाते 
हैँ जिससे उनकी राय कम हो जाती है और उनको नुकसान होने लगता है । 
व्यापार में हानि होने से बहुतसे व्यापार तो नष्टप्राय हो जाते हें । उद्योगों को 
भारी हानि रहती है । उत्पादन भी कम होने लगता है जितसे वेकारी फैल जाती 
है। मुद्रा-संकुचन से लेनदार को लाभ ग्रौर देनदार को हानि होती है क्योंकि मुद्रा 
` का मूल्य बढ्ने से देनदार को भ्रव अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है । 

(२) चेतन-भोगी वर्ग--वस्तुप्रों का भाव नीचा होने से मजदूरों तथा 
निश्चित वेतन पानेवारे लोगों को लाभ होता है क्योंकि अव वे अपनी आय के 
बदले में श्रधिक वस्तुएँ खरीद सकते हें । परन्तु यदि इनके वेतन में भी कमी 
कर दी जाय तो इनको लाभ नहीं रहता । प्रायः वस्तुओं के मूल्य गिरते ही 
बेकारी-सी फैलने लगती हे मालिक अपने नोकरों की छटनी करने लगते हें या 
उनका वेतन कम कर देते हूँ । ऐसी स्थिति में वेतन-भोगियों को अधिक लाभ 
नहीं रहता । 

(३) अन्य वर्ग--अ्रन्न के भाव अधिक गिर जाते हें जिससे कृषकों को 
बहुत हानि रहती है। उन्हें अपना माल सस्ते दामों पर वेचना पड़ता है। माल का 
लागत-व्यय कम होंने से देश का माल विदेशों में सस्ता हो जाता है जिससे देश के 
निर्यात बढ़ने लगते हैं । उपभोक्ताश्रों को वस्तुओं के भाव नीचे होने से लाभ 
रहता है । सरकारी बजट असन्तुलित हो जाते हूँ । देश में बेकारी फैल जाती है 
और आथिक दशा बिगड़ जाती है । ) Fo 

सारांश यह है कि मुद्रा-संकुचन के कारण वस्तुओं के मूल्य घटने से देश का 
व्यापार, उद्योग, कृषि एवं उत्पादन के अन्य स्रोत सूखने लगते हैं जिससे देश की 
प्रगति रुक जाती है और आथिक विकास मन्द पड़ जाता है। किसी ने कहा है कि 
मानव समाज'पर समय-समय पर अनेक विपत्तियां राती हें; जैसे युद्ध, भयंकर 
रोग, अकाल, राजनीतिक संकट आदि, परन्तु इन सबसे अधिक भयंकर विपत्ति. 
मुद्राञसंकुचन की है जिसके अन्तरगत वस्तुओं के भाव शनैः-शनैः नीचे होते जाते 
हैँ। इससे व्यापार मन्द पड़ जाता है, उद्योग बन्द होने लगते हैं, समाज की प्रगति 
रुक जाती है, आथिक कलेवर छिन्न-भिन्न होने लगता है तथा देश का सम्पूर्ण 
ढांचा बिगड़ जाता है । | 2200 

जैसा कि पहले कहा गया है, कभी-कभी मुद्रो-संकुचन मुद्रा-स्फीति के दोषों 
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को दूर करने के लिए किया जाता है, परन्तु इससे यह उद्देश्य अधिक शश म 02 
नहीं हो पाता । मुद्रा-संकुचन से तो कुछ कठिनाइयां और पदा हो जाती है। रोग 
का इलाज उसके बढ़ने का कारण बन जाता है । यदि मुद्रा-स्फीति के कारण पदा 
हुए ऊंचे भावों को घटाने के उद्देश्य से मुद्रा-संकुचन किया जाता है तो धीरे-धीरे 
भाव इतने नीचे चले जाते हँ कि व्यापार की स्थिति संभालना कठिन हो जाता हू । 
अतः मुद्रा-संकुचन मुद्रास्फीति से कोई कम भयंकर रोग नहीं होता। 
मुद्रा-संकुचन का काल--१६२० से १९३० तक की दशाब्दी व १६३ न 
४० की दशाब्दी मुद्रा-संकुचन के युग कहे जाते हैं। हमारे देश में पहिली दशाब्दी 
में मुद्रा-संकुचन की नीति काम में लाई गई जिसके अन्तर्गत लगभग ६० करोड़ 
रुपये का संकुचन किया गया था । इसी समय इटली और फ्रांस में भी मुद्रा- 
संकुचन किया गया था। इटली की सरकार ने १९३१ और १६३४ में दो वार 
मुद्रासंकुचन किया । फ्रांस में १६३४ में मुद्रा-संकुचन किया गया था परन्तु वहां 
जनता के विरोध के कारण यह अधिक सफल नहीं हो सका । 
न मुद्रा-स्फोति एवं मुद्रा-संकुचन का भेद 
, हमने देखा कि मुद्रा का मूल्य घटने-वढ्ने या वस्तुओं के भाव बढ़ने-घटने. से 
समाज के सभी वर्गों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है । वस्तुओं के भाव 
` वढ्ने से व्यापार, व्यापारी तथा उद्योगपति को लाभ होता है तो वेतन-भोगियों तथा 
उपभोक्ताओं को हानि रहती है । इसी प्रकार' वस्तुओं के भाव घटने से यदि 
उपभोक्ताग्रों को लाभ होने की आशा होती है तो इससे व्यापार और व्यापारी 
'बिगड जाते हे, उत्पादन कम होने लगता है, उद्योगों के द्वार बन्द होने लगते हें 
और बेकारी की समस्या सामने आ जाती है । इस प्रकार यदि मुद्रा-स्फीति से 
व्यापार में भ्रष्टाचार फैलता है तो मुद्रा-संकुचन से व्यापार ठप्प होने लगता है । ` 
अत: मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-संकुचन दोनों ही समाज को हानिकारक होते हें । 
० कीन्स हा] ह~ मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण है तो मुद्रा-संकुचन ग्रनावश्यक 
है (Inflation 18 unjust and Deflation is inexpedient)1 
Si स कहना है चढ़ते हुए तथा गिरते हुए भावों के कारण 
म उ सि FT एसी अस्थिरता ग्रा जाती ह जिससे कृषि, व्यापार 
को विषम गति डावांडोल हो जाती है और समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों 
म अनुपात में लाभ और हानि होती है । ऊंचे आर नीचे भावों से इतनी 
हानि नहीं होती जितनी निरन्तर ऊंचे चढ़ते हुए या नीचे गिरते हुए भावों से 
हानि होती है।” अतः यह सच है कि वस्तुप्रों के मूल्यों में अस्थिरता नहीं र 
बै | हनी 
चाहिए । क न तो ऊँचे चढ़ते हुए भाव समाज को हितकर होते हैं और न गिरते 
हुए भावों से ही समाज को कोई लाभ होता है। समाज के हित में तो यह 
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आवश्यक है कि जहां तक हो सके मूल्य-स्तर स्थायी वना रहे और मूल्य घीरे-धीरे 
और थोड़े-थोड़े ऊंचे. बढ़ते रहें । इससे कृषि, व्यापार और उद्योग--सभी में 
स्थायित्व पेदा होता है और प्रगति होने की भी आशा वनी रहती है । गिरते हुए 
भाव न तो व्यापार को प्रगति देते हें और न इससे मजदूरों का ही हित होता है । 
अंतः प्रत्येक सरकार का यह कत्तेग्य है कि वह देश में वस्तुओं के भावों को स्थिर 


झौर स्थायी बनावे । इसी में समाज का कल्याण हे । 
'मुद्रा-अपस्फीति (Disinflation) 


द्वितीय युद्धकाल से 'ुद्रा-अपस्फीति' नामक शब्द प्रयोग में आने लगा है । 
वह मुद्रा-नीति जो देश में मुद्रा-त्फीति को रोक: कर उसके दोषों को दूर करने 
के लिए काम में लाई जाय मुद्रा-अपस्फीति' की नीति कहलाती है । हमारे देश 
. में युद्धकाल में मुद्रा-स्फीति ने बडा प्रचण्ड रूप धारण .कर लिया था, वस्तुओं 
के भाव आकाश को छूने लगे थे, मुद्रा की क्रय-शवित पाताल में घंसी जा रही 
थी, व्यापार में तरह-तरह के अनाचार, भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी तथा घूंसखोरी 
बढ़ने लगी थी, उस समय सरकार ने मुद्रा-अपस्फीति को नीति का पालन किया । 
सुद्रा-प्रपस्फीति की नीति के अन्तर्गत सरकार ने निम्न काम किए:- - 

(१) मुद्रा की बढ़ी हुई मात्रा को वापस खींचने के लिए जनता पर नए-नए 

कर लगाए । 
(२) जनता से सरकार ने ऋण लिए । 
. (३) सरकार ने सोना वेचा जिससे लोग सोना खरीदकर बदले में मुद्रा 
सरकार को वापिस कर दें जिससे क्रय-शक्ति कमःहो जाय । 

(४) वस्तुओं के भावों और उनकी बिक्री पर नियन्त्रण लगा दिए । 

(५) देश में उत्पादन बढ़ाने की नई-नई सुविधाएँ दी गई । 
(६) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने अपने-अपने खर्चे कम करके बजट 

के घाटे पूरा करने की कोशिश की । 

(७) चोर-वाजारी दुर करने के लिए क़-कड़े नियम बनाए गए । 

(८) कम्पनियों के लाभांश को दर सीमित कर दी गई। 

सुद्रा-अपस्फोति और मुद्रा-संकुचन-कुछ लोग समझते हें कि मुद्रा-अपस्फीति 
और मुद्रा-संकुचन एक ही सी वात है, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं हैं । मुद्रा- 
` अपस्फीति के अन्तर्गत मुद्रा-स्फीति को कम करने के उपाय किए जाते ह परन्तु 
मुद्रा-संकुचन में वस्तु्रों के भावों को गिराने और मुद्रा की क्रय-शवित बढ़ाने के 
'काम किए जाते हें। दोनों ही नियमों में मुद्रा की मात्रा कम करनी पड़ती हैं परन्तु 
मुद्रा-अपस्फीति के अन्तर्गत मुद्रा की मात्री इतनी कम की जाती ह कि वह व्यापार 
आर उद्योग की आवश्यकताओं के समानुपात मं आ जाय; मुद्रा-सकुचन में 
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( ११२ ) ` 
मुद्रा की मात्रा इतनी अधिक कम कर दी जाती है कि वह व्यापार और उद्योग 
की आवश्यकताओं से भी कम हो जाती है और देश में चारों ओर मन्दी का वायु- 
मण्डल छा जाता है । इस प्रकार दोनों नीतियों के उद्देश्यों में अन्तर है और दोनों 
के परिणामों में भी अन्तर है यद्यपि दोनों की विधि एक ही सी है । 


मुद्रा-संस्फोति (fn) 


जब कभी मुद्रा-संकुचन इतनी अधिक मात्रा में कर दिया“जाय कि वस्तुओं 
के भाव वहुत अधिक घट जाय॑ तो मूल्य-स्तर को उठाने के लिए जो मुद्रा-पसार 
किया जाता है उसे मुद्रा-संस्फीति कहते हें। कोल नामक मुद्रा-शास्त्री ने कहा 
हँ--“मन्दी को दूर करने के लिए जान-बूझकर जो मुद्रा-प्रसार किया जाता है 
उसे मुद्रा-संस्फीति कहते हूँ ।” मुद्रा-संस्फीति का उद्देश्य मंदी को दूर करके मूल्य- 
स्तर ऊँचा उठाना होतां है । मुद्रा-संस्फीति करने से वस्तुओं के भाव एकदम एक 
साथ ऊंचे: नहीं उठते वरन्‌ शनैः शनैः ऊँचे होते जाते हैँ। मन्दी के कारण देश 
में जो बेकारी फैल जाती है उसे दूर करने के लिए मुद्रा-संस्फीति की जाती है 
जिससे बेकार लोगों को काम मिल जाय। 


मुद्रा-संस्फीति और मुद्रा-स्फीति 


` कुछ लोग समझते होंगे कि मुद्रा-संस्फीति और मुद्रा-स्फीति एक ही बात है, 
परन्तु ऐसा नहीं है । यह ठीक है कि दोनों परिस्थितियों में मुद्रा-पअसार किया 
जाता है परन्तु दोनों के उद्देश्यों में अन्तर है । मुद्रा-संस्फीति का उद्देश्य मन्दी 
को टूर करके मूल्य-स्तर कों ऊँचा करना होता हें जिससे बेकार लोगों को काम 
मिल सके और जव यह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो मुद्रा-प्रसार करना बन्द कर 
दिया जाता है । मुद्रा-स्फीति का उद्देश्य एक साथ मुद्रा की मात्रा बढाना होता हे 
जिससे मूल्य-स्तर एकदम ऊँचा हो जाता हँ--इसमें मुद्रा-प्रसार करने की. कोई 
निश्चित सीमा नहीं होती । मुद्रा-संस्फीति तब तक की जाती है जब तक कि देश 
में पूरा रोजगार न हो जाय परन्तु मुद्रास्फीति इससे भी आगे तक होती रहती है। 
मुद्रा-संस्फीति में मूल्य एकदम एक साथ ऊँचे नहीं होते परन्तु मुद्रा-स्फीति में 
मूल्य-स्तर एकदम ऊँचे होते लगते हे। संक्षेप में, मुद्रा-संस्फीति का परिणामः . - 
क्रियात्मक होता है और मुद्रास्फीति का परिणाम विनाशकारी होता है । मुद्रा- 
संस्फीति राष्ट्र और समाज के हित के लिए होती है परन्तु मुद्रास्फीति सरकार की 
स्वार्थसिद्धि के लिए होती हूँ। डा० शर्मा ने लिला है “निठल्ली पूंजी और 
बेकार श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से जो मुद्रा-प्रसार किया जाता हे उसे 
मुद्रा-संस्फीति कहते हे, परन्तु यदि इस उद्देश्य की पुति के पञ्चात्‌ भी मुद्रा-प्रसार 
होता ह तो उसे मुद्रा-स्फीति कहते हें ।” : 
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"( ११३ ) 


सूल्य-वृद्धि 
_ (Appreciation of Money) 


जब मुद्रा की क्र्य-शक्ति वढ़ जाती है तो उसे मुद्रा की मूल्य-वृद्धि कहते हें । 
यदि पहिले एक रुपया ३ सेर गेहूँ खरीदता हो और अव ४ सेर खरीदने लगे तो | 
: कहेंगे कि मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है । मुद्रा का मूल्य वढ्ने के कई कारण हो 
सकते हे :-- र छ 

(१) जव मुद्रा की मात्रा उतनी ही रहे परन्तु वस्तुओं की प्रदाय बढ़ जाय। 

(२) जव-मुद्रा की मात्रा वढ़ जाय परन्तु वस्तुओं की प्रदाय उसके अनुपात 
से और भी अधिक वढ्‌ जाये । 

(३) जव वस्तुओं की मात्रा उतनी ही रहे पर मुद्रा की मात्रा कम हो जाय | 

लाभ--(१) लेनदार को लाभ होता है क्योंकि अब उसको अपने देन- 
दार से अधिक मूल्य मिलता है । 

(२) वेतन-भोगी लोगों को भी लाभ होता है क्योंकि उनकी आय की 
कय-शक्ति वढ़ जाती है । 

हानि--(१) मुद्रा की मूल्य-वृद्धि होने से वस्तुओं के भाव घट जाते हें । 
वस्तुओं के भाव घटने से व्यापारियों को हानि रहती है, उत्पादन कम होने लगता 
है, उद्योगों के द्वार वन्द होने लगते हैं तथा बेकारी वढ्ने लगती है । पूंजीपतियों 
तथा उद्योगपतियों को भी हानि रहती है । 

` (२) देनदार को हानि रहती है। करदाता को भी हानि रहती है क्योंकि 
उन्हें अव उतनी ही मुद्रा देकर भी अधिक मूल्य देना पड़ता है । 
` यहां हमें शनैः शनैः घटने वाले वस्तुओं के मूल्यों व एकदम तेजी से घटने 
वाले मूल्यों का भेद समझना आवश्यक है । जव भाव एक साथ घट जाते हें तो 
उससे समाज को बड़ी हानि रहती है---उत्पादन एकदम गिर जाता है और बहुत 
से मजदूर एक साथ वेकार हो जाते हैं । परन्तु जब शान: शन: मूल्य गिरते हे तो 
उतनी हानि नहीं होती । । ७ 
'सूल्य-ह्वास 
(Depreciation of Money) 

जव मुद्रा की क्रय-शक्ति घट जाती है तो कहा जाता है कि मुद्रा का मूल्य- 
ह्लास हो गया है। यदि पहिले एक रुपया ३ सेर गेहूँ खरीदता हो और अब केवल 
२ सेर ही खरीदे तो कहेंगे कि मुद्रा का मूल्य-ह्लास हो गया है । मूल्य-ह्वास होने 
से वस्तुओं के भाव ऊंचे हो जाते हैं। मूल्य-ह्लास निम्न कारणों से हो सकता है :-- 


(१) जब मुद्रा की मात्रा उतनी ही रहे परन्तु वस्तुओं की प्रदाय कम हो जाय ।, 
ड 
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( ११४ ) 
(२) जव मुद्रा की मात्रा बढ़ जाये परन्तु वस्तुओं की गा Se 
ही रहे । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ र उ पू 
. ह्लास हुआ,था । द्वितीय युद्धकाल में भी भारत में ए री ३६१ 
लाभ--(१) वस्तुओं के भाव बढ्ने से यापार और ge हे 
बढ़ जाते हैं जिससे व्यापार को भी प्रगति मिलती हैं। bbe Fi क 
, मिलता है क्योंकि उनुका माल अब ऊंचे भावों a वकने लगता है। उत्पादन म. 
होती है और श्रमिकों .के रोजगार बढ़ जाते है । स 
र (२) 'बस्तुओं के सामान्य भाव बढ़ने से उत्पादन के नए-नए स्रोत निकलने 
लगते है । प्रो० इलाई का कहना है-- चढ़ते हुए भावों से उत्पादन को नया 
प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन के नए-नए साधन और नए-नए स्रोत निकल 
सु (३ ) लेनदार को. हानि और देनदार को लाभ होता है क्योंकि मुद्रा की क्रय- 
शक्ति गिर जाने से लेनदार को अपने देनदार से कम. मूल्य मिलता हूँ यद्यपि 
देनदार उतनी ही राशि छौटाता है जितनी उसने ली थी न १ 
'हानि--(१) मुद्रा के मूल्य-ह्लास के कारण वस्तुओं के भाव चढ्ने से 
व्यापार में अधिक लाभ होता है जिससे सट्टेवाजी और मुनाफाखोरी बढ़ने लगती 
है । उत्पादक केवल उत्पादन बढ़ाने में लग जाते हें जिससे उत्पादन की कुशलता 
कम होने लगती है और माल की कोटि गिर जाती है । 
« (२) उपभोक्ताओं को हानि होती है क्योंकि वस्तुओं के भाव बढ़ जानें के 
कारण अब उन्हें अधिक चुकाना पड़ता है । । 
(३) वेतनभोगी लोगों को हानि रहती है क्योंकि वस्तुओं के भाव तो 
बढ़ जाते हें परन्तु उनका. वेतन उतना नहीं बढ़ता । उन्हें अपना जीवन-स्तर 
निभाना दूभर हो जाता है । 
पड आदश सूल्य-स्तर को कल्पना 
कुछ लोगों का विश्वास है कि चढ़ते हुए मूल्य-स्तर देश और समाज के 
हित में होते हें क्योंकि उनके द्वारा देश में उत्पादन बढ्ने लगता है, श्रमिकों का 
रोजगार बढ़ जाता है और पूंजी लगाने के नए-नए स्रोत निकल आते हैँ । इसके 
विपरीत कुछ लोग सोचते हे कि गिरते हुए मूल्य-स्तर समाज के हित में होते है। 
परन्तु इन दोनों विचारधाराओं में से किसी को भी आदश मूल्य-स्तर की कल्पना 
नहीं कह सकते । कैसल, कीन्स तथा हाटंले हिवदर्स नामक विख्यात अर्थशास्त्रियों 
का कहना है कि न तो चढते हुए मूल्य अच्छे होते हें और न गिरते हुए मूल्य-स्तर 
ही आदशं कहे जा सकते हुँ । उनका विश्वास है कि स्थायी और स्थिर मूल्य-स्तर ही 
समाज के हित में हो सकते हैं क्योंकि स्थायी मूल्य-स्तरों से व्यापार, उद्योग, 
छेनदार, देनदार व उत्पादन की अनिश्चितता दूर हो जाती है । स्थायी मूल्य-स्तर 
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, प्रगति आती हुँ । 


क्त 


( ११५ ) 
से ही उत्पादन, व्यापार, रोजगार तथा उद्योगो में स्थिरता और स्थायित्व आता 
हँ । परन्तु यह विचारधारा भी आज के युग में सवंथा सत्य नहीं कही जा सकती । 


आज के यूग-में धीरे-धीरे और थोड़े-थोड़े चढ़ते हुए मूल्य-स्तर ही आदशं माने 


है 


जाते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है और आथिक कष्वरजे 


अबभूस्यन 
८ (Devaluation) 

'अर्थ--सितम्बर १९४९ से लोगों की जिह्वा पर अवमूल्यन’ शब्द भी 
प्रयोग में आने लगा है । अतः यहां इसका विवेचन कर देना भी उचित जान 
पड़ता हूँ । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्षेत्र में देशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा क्रे अनुपात में 
मूल्य घटाने को 'अवमूल्यन' कहते हैं । दूसरे शब्दों में यह कृहना चाहिए कि जब 
देशी मुद्रा की विनिमय-दर विदेशी मुद्रा के अनुपात में अपेक्षाकृत कम कर दी जाय 
तो देशी मुद्रा का अवमूल्यन समझा जायया । सान लो, १ कूपया अमेरिका के ३० 
सेंट के वरावर था--अव उसका मूल्य ३० सेट से; घटाकर २१ सेंट कर दिया गया 


` तो कहेंगे कि डॉलर के अनुपात में रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया है] 


कारज-मुद्रा का अवमूल्यन देश की आन्तरिक परिस्थिति के कारण नहीं 
वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय आथिक परिस्थितियों से बाध्य होकर किया जाता है । जव 
कभी किसी देश का निर्यात व्यापार कम हो जाता है और देश का आन्तरिक 
भूल्य-स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि विदेशों में निर्यात करना दृभर हो जाय तो 


निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से देश की मुद्रा का अन्य देश (जिसमें निर्यात बढ़ाना हो) 


«की मुद्रा में अवमूल्यन कर दिया जाता है । अवमूल्यन करने से विदेशी मुद्रां में 


देशी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है जिसके फलस्वरूप निर्यात बढ़ने लगते हें । 
जब कभी किसी देश को आयात करने की आवश्यकता हो परन्तु आयात के बदले 
में चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा या सोना न हो और देश के सूल्य-स्तर इतने ऊँचे 
हों कि विदेशों में निर्यात भी न किया जा सके तो मुद्रा का अवमूल्यन करके निर्यात 
वढ़ाकर विदेशी मुद्रा कमाई जाती है जिससे आयात करने में सुविधा हो । मुद्रा का 
अवमूल्यन एक ऐसी रहस्यमय विधि है जिसके द्वारा एक देश का माल (जिसकी 
मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है) दूसरे देश में. (जिसकी मुद्रा के अनुपात 
में एक मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है) सस्ते भावों पर पहुँचाया जाता है । 
किसी देश का निर्यात बढ़ाने के लिए अवमूल्यन एक सस्ता तरीका है । 

्रभाव--ेश के आथिक कलेवर पर अवमूल्यन के ये प्रभाव पड़ते हैं :— 

(क) निर्यात बढ़ जाते हैँ; 

(ख) आयात महुगे हो जाते हैँ जिससे आयातःव्यापार में कमी होने 

लगती है ; 


बे 
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(ग) आयात महंगे होने से देश का मूल्य-स्तर बढ़ने लगता हैं । र 

रुपये का अवमूल्यन--१९ सितम्बर १९४९ को भारत सरकार ने स्टलिय 
साथ-साथ रुपये का डॉलर के अनुपात में ३०-५ % अवमूल्यन किया । की 
से पहिले एक रुपया लगभग ३० सेंट के बराबर था जो अवमूल्यन के पझ्चात्‌ क 
२१ सेंट के बरावर रह गया । बात यह थी कि भारत को डाँलर-क्षेत्र से अन्न तथा 


मशीन आदि पूंजीगत मार के आयात की आवश्यकता थी परन्तु इनका मूल्य 


चकाने के लिए भारत सरकार के पास न डॉलर थे और न सोना था । भारत के 


मूल्य-स्तर इतने ऊँचे थे कि डाँलरक्षेत्र के देश विशेषतः अमेरिका हमारे बाजारों 
से माल नहीं खरीद पाते थे । वस्तुतः हमारे निर्यात लगभग वन्द ही से थे जिससे 
हम डलर कमाने में भी असमर्थं थे । देश में मूल्य-स्तर नीचा करना कठिन था। 
अतः भारत सरकार ने रुपये का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जिससे भारत का 
निर्यात बढ़ सके और उसके द्वारा डॉलर कमाकर आवश्यक आयात किए जा 
सकें । भारतीयं रुपये के साथ-साथ कोई २४ अन्य देशों ने अपनी-अपनी मुद्रा का 
डॉलरःमूल्य कम किया क्योंकि सभी के सामने निर्यात बढ़ाने की समस्या थी । 
मुद्रा का सूहय-सापन (निर्देशांक) 
मुद्रा के मूल्य में होनेवाले परिवर्तेनों का मापना कई दृष्टिकोणों से महत्त्व- 
पूर्ण है। यह वतांया जा चुका है कि मुद्रा के मूल्य में घटा-बढ़ी होने से कुछ लोगों 
को लाभ होता है और कुछ लोगों को बड़ी भारी हानि होती हैं। अतः यदि मुद्रा 
के मूल्य को मापते रहें और उसमें आवश्यक समायोजन करते रहें तो समाज में 
इस प्रकार की विषमता कुछ सीमा तक दूर की जा सकती है। भावी लेन-देन 
की सुविधा के हेतु मुद्रा का मूल्य मापना बहुत ही आवश्यक हैं । मुद्रा के मूल्य में 
होनेवाले परिवतंनों को ज्ञात करके हम भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न-भिन्न वर्षो 
में मनुष्यों की आय और मजदूरों की मजदूरी की वास्तविकता की तुलना कर 
सकते हुँ । मुद्रा की क्रय-शकिति को माप कर दो देशों की आथिक स्थिति का 
तुलनात्मक ज्ञान किया जा सकता है और तव सामाजिक प्रगति का अनुमान लगाया 
जा सकता है । परन्तु एक बात है---मुद्रा के मूल्य अथवा वस्तुओं के भावों में जो 
परिवर्तन होते हैं उनको ठीक-ठीक मापने की कोई भी विधि नहीं है । हां, मूल्य- 
स्तर में होनेवाली घटा-चढ़ी का सामान्य अनुमान एक विधि द्वारा लगाया 
जा सकता है Se मूल्य-निर्देशांक (P7106 710७2 ,11011110618) कहते 
हैं। मूल्य- के द्वारा हम एक काल के मूल्य-स्तर की तुलना दूसरे 
काल के मूल्य-स्तर से करते हैं। मूल्य निर्देशांक एक काल से दूसरे काल में वस्तुओं 
के भावों में होनेवाले प्रतिशत औसत को दशति हें। जब वस्तुओं के भावों में 
परिवर्तन होता है तब सब वस्तुओं के भाव एक समान नहीं घटते-बढ़ते। किसी 
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वस्तु का भाव बहुत बढ्ता है तो किसी का कम; और किसी का भाव घट मी जाता 
है । इसलिए यह निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि किसी एक स्थान में 
वस्तुओं का सकल मूल्य कितना बढ़ा या कितना घटा ? यदि हमें यह ज्ञात करना 
हो कि देश भर में वस्तुओं के मूल्य में कितनी घट-वढ़ हुई तो यह समस्या और 
भी जटिल रूप धारण कर लेती है । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वस्तुओं के मूल्य 
भिन्न-भिन्न प्रकार से बदलते रहते हें परन्तु यदि, किसी भी समय इन मूल्यों की 
हम दूसरे काल के मूल्यों से तुलना करें तो हम देखेंगे कि ऐसी अवस्था में मूल्यों 
का सामान्य स्तर एक ही दिशा में होगा, या तो सामान्य स्तर में चढाव होगा 
या उतार होगा । मूल्य-स्तर के इस सामान्य चढ़ाव-उतार को मूल्य-निर्देशांक 
बनाकर मापा जाता है । 

मूल्य-निर्देशांकों के दो प्रमुख उद्देश्य होते हँ--(१) वस्तुओं के भावों के 
सामान्य. परिवर्तन को दर्शाना और (२) इस परिवर्तन का विभिन्न श्रेणियों के 
लोगों पर हुए प्रभाव को समझाना । प्रथम उद्देश्य की पुति के लिए जो निदशांक 
तैयार किये जाते हैं वे सब प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में हुए परिवर्तनों के आधार 
पर तैयार किए जाते हें और दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करनेवाले निर्देशांक उन 
वस्तुओं के मूल्य-परिवर्तन के आधार पर बनाए जाते हैं जो वस्तुएं उस विशिष्ट 
श्रेणी की जनता के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं । 

निर्देशांक का प्रयोग केवल वस्तुओं का मूल्य-स्तर मापने के लिए,ही नहीं 
वरन्‌ देश की वस्तुओं के उत्पादन में घट-बढ़ जानने के लिए, देशवासियों की 
आशिक दशा में परिवर्तन समझने के लिए तथा मजदूरों की मजदूरी की घट-बढ़ 
एवं उसका प्रभाव समझने के लिए भी किया जाता है । पर यहां हम विशेषतः 
वस्तुओं के मूल्य-निर्देशांकों के बारे में ही विचार करेंगे। 

सूल्य-निर्देशांक बनाने को विधियां 


मूल्य-निर्देशांक प्रायः दो प्रकार के होते है :-- 

(क) सामान्य निर्देशांक (General index numbers ) 

(ख) भारशील निदेशांक (Weighted index numbers ) 

सामान्य निर्देशांक बनाने की विधि--(१) सामान्य निर्देशांक बनाने के 
लिए सबसे पहिले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें किस वर्ष के मूल्य-रतर से 
तुलना करना है । इसके लिए सामान्यतः एक ऐसा वर्ष चुन लिया जाता है जिसमें 
कोई ऐसी विषम घटना न घटी हो जिसके कारण वस्तुओं के मूल्यों में कोई विद्येष 
परिवर्तन हुआ हो । यह वर्ष ऐसा हो जिसमें वस्तुओं के मूल्यों में कोई असाधारण 
उतार-चढ़ाव न हुए हों । इस वर्ष को आधार-वर्ष कहते हें । उदाहरणार्थ, यदि 
हमें गत महामुद्ध की वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि के विषय मे जानना हो तो हुम सन्‌ 
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१९३८-३९ को आधार-वर्ष मान लेंगे और उसी वर्ष के मूल्य-स्तर 200 पक 
अन्य वर्षों के मृल्य-स्तरों की तुलना करेगे । कभी-कभी तुलना क 
ऐसा आधार-वर्ष नहीं मिलता जिसमें कोई विषम घटना न घटी हो या ठा 
असाधारण वात न हुई हो। ऐसी परिस्थिति में तीन वर्ष, पांच वर्ष या 


| का औसत मूल्य आधार मान छिया जाता है और इसी औसत मूल्य के आधार पर 


अन्य वर्षो के मूल्यों की तुलेना की जाती है । आधार-वर्ष की विभिन्न वस्तुओं 
का मूल्य १ ०० कल्पित कर लिया जाता है और इस कल्पना के पश्चात्‌ उनके 
योग को वस्तुओं की क्रम-संख्या से भाग देने के बाद जो भागफल आता हैं वह 
. आधार-वर्ष का निदशांक होता है । (सामने के पृष्ठ की तालिका का कालम 
| ४ देखिये) 

(२) आधार-वषं निश्चित कर छेने के पश्चात्‌ यह जान छेना चाहिए कि 
निर्देशांक में किन-किन वस्तुओं के मूल्यों का समावेश हो । वैसे तो बाजार में 
सहस्नों प्रकार की वस्तुएं आती हें; और यदि सब वस्तुओं के मूल्य प्रति दिन 
और प्रति स्थान से ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाय तो कार्य जटिल हो जायगा । 
अतएव कुछ ऐसी वस्तुएं चुन ली जाती हैं जो प्रायः सव जगह सभी के उपयोग 
में आती रहती हें । 

(३) वस्तुएं चुन छेने के पश्चात्‌ यह जानना चाहिए कि निर्देशांक बनाने में 
उन वस्तुओं का थोक-मूल्य काम में छाया जाय या फुटकर मूल्य काम में लाया 
जाय। मूल्य उस स्थानविशेप से प्राप्त किये जाने चाहिएं जहां उस वस्तु का 

-क्रय-विक्र्य बहुत अधिक मात्रा में होदा हो। अतएव प्रत्येक वस्तु के लिए अलग- 
अलग स्थान चुन लिया जाता है । चुने हुए स्थानों से चुनी हुई वस्तुओं का मूल्य 
एकत्रित करते समय इस वात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक हूँ कि मूल्य सदा 
उसी श्रेणी को उसी वस्तुविशेष का लिया जाय । यदि युद्ध अथवा अन्य किसी 
कारण से किसी वस्तु के मल्य का सरकार द्वारा नियन्त्रण किया गया हो तो 
नियंत्रित मूल्य न देकर वह मूल्य लेना चाहिए जिस पर वह वस्तु ' साधारणतः 
उपभोक्ताओं को मिलती हो । जहां तक सम्भव हो सके वस्तुओं के वास्तविक मल्य 
जानने का प्रयत्न करना चाहिए । eS 
„ उदाहरण--मान लीजिए कि हमें १९३९ और १९५३ के मूल्य-स्तरों की 
तुलना करनी हं । १९३९ में गेहूं का भाव ५ रुपये प्रति मन, शकर का भाव २० 
रुपये प्रति मन, कोयला oo रुपये प्रति मन तथा घी ४० रुपये प्रति मन था और 
इन्हीं वस्तुओं की कीमतें आज १९५३ में क्रमशः २० रुपये प्रति मन, ८० रुपये 
अ न“ प्रति मन तथा १२० रुपये प्रति मन हं-- तो इनके निर्देशांक 
इस प्रकार होंग:-- 
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मूल्य-स्तर १६३६ मूल्य-स्तर १६५३ 
क्रम- $ ( आधार-वर्ष ) (अभीष्ट-वर्ष ) 
५ GRRE — 
सख्या कै निशा ] 
वास्तविक मूल्य। निदंशांक . वास्तविक [ निर्देशांक 
प्रतिमन | (कल्पित) | प्रतिमन १ 
१ गेहूँ ५ रुपये १०० २० रुपये ४०० 
२ शकर २० ” १०० ८० र ४०० 
३ कोयला Cp १०० १२ ” ¥oo 
४ | घी ४० ” १०० | १२० ” ३०० 
| योग “४०० १५०० 
मूल्य-स्तर ॥ 0004 ८०४ 
निर्देशांक | ` १०० ` ३७५ 
Sor ऐड 


उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि १९३९ की अपेक्षा १९५३ में गेहूँ की 
कीमत चौगुनी, शकर्‌ की कीमत चौगुनी, कोयला की भी चौगुनी तथा घी की 
कीमत तिगुनी हो गई थी । अतः १९३९ की अपेक्षा १९५३ के निर्देशांक ४०० 
४००, ४०० तथा ३०० हाँगे। इनका योग १५०० होगा और वस्तुओं की योग- 
संख्या अर्थात्‌ ४ से भाग देने पर भागफल ३७५ हुआ । यही १९५३ का मूल्य- 
निर्देशांक है । इससे यह बात ज्ञात होती है कि १९३९ की अपेक्षा १९५३ का मूल्य- 
स्तर ३७५ हो गया है । 

भारशील निर्देशांक बनाने की विधि--निर्देशांक बनाने के लिए जव कुछ 
वस्तुएं चुनी जाती हँ तो उन सव वस्तुओं का एकसा महत्त्व नहीं होता । उनमें से 
कुछ वस्तुओं का महत्त्व अधिक होता है तथा कुछ का अपेक्षाकृत कम होता है । 
इसी महत्त्व के अनुसार निर्देशांक के लिए चुनी हुई प्रत्येक वस्तु के लिए कुछ 
'भार-अंक' निर्धारित कर दिए जाते हैं। जिस वस्तु का उपभोग में अधिक महत्त्व 
होता है उसको अधिक भार-अंक नियत किये जाते हैं और जिसका कम महत्त्व 
होता है उसको कम भार-अंक नियत किये जाते हूँ। वस्तुओं को भार-अंक निर्धारित 
करने का आशय यह होता है कि जीवन में जिस वस्तु का अधिक महत्त्व होता है 
उसकी कीमत में परिवर्तन होने से रहन-सहन के स्तर में अधिक परिवर्तन होने की 
सम्भावना रहती है क्योंकि उस वस्तु पर मनुष्य की आय का अधिकाँश भाग व्यय 
होता है। कितु जो वस्तुएं कम महत्त्व की होती हें उन पर कम व्यय होता 
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और उनकी कीमत में परिवर्तन होने पर रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन होने की 
म्भावना रहती है । 

८ पद शान थिए, हमारे पिछले उदाहरण में जो वस्तुएं चुनी गई 
हैं उनका महत्त्व क्रमानुसार इस प्रकार है--गेहूँ, शकर, कोयला और घी । इसी 
महत्त्व के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु को क्रमानुसार ४, ३, २, १ का भार-अक निर्धा- 
रित करते हैं। १९३९ के मूल्यों को हम १०० कल्पित करके उनको प्रत्येक वस्तु 
के भार-अंक से गुणा करेंगे और फिर जो योग होगा वह आधार-वर्ष का भारशील 
निर्देशांक होगा । इसी प्रकार हम १९५३ के मूल्यों के साथ करेंगे जैसे :--- 
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उपर्युक्त तालिका के भारशील-निर्देशांको से स्पष्ट होता है कि १९३९ और . 
१९५३ के मूल्य-स्तरों में भारी अन्तर था । १९५३ के मूल्य-स्तर १९३९ की 
अपेक्षा ३९० थे । 

सामान्य और भारशील मूल्य-निर्देशांकों का तुलनात्मक अध्ययन करने से 
ज्ञात होता है कि दोनों में वहुत अधिक अन्तर है । इसका यह कारण हो सकता है 
कि हमने विभिन्न वस्तुओं के जो भार-अंक निर्धारित किये हैं वे उनके वास्तविक 
महत्त्व से अधिक व कम हों। अतः भारशील-निर्देशांक अधिक विश्वसनीय नहीं 
कहे जा सकते और सामान्यतः इनका प्रयोग भी कम ही किया जाता है । सामान्य 
निर्देशांको द्वारा हम मूल्य-स्तरों के वास्तविक उलट-फेर का सही-सही अनुमान 
लगा सकते हें । परन्तु इनको बनाते समय वस्तुओं का चुनाव ठीक होना तथा 
उनकी कीमतों का सही-सही पता लगना आवश्यक है । सामान्य निर्देशांक 
बनाने में जितनी अधिक वस्तुएं चुनी जाएंगी उतने ही अधिक विश्वसनीय निदें- 
शांक प्राप्त हो सकेंगे । 


निर्देशांक बनाने में सावधानी की आवश्यकता 


निर्देशांक बनाते समय निम्नलिखित वातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए :-- 

(१) आधार-दर्ष का चुताद--आधार-वर्ष चुनने में बड़ी सावधानी से 
काम लेना चाहिए । यह वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई ऐसी विष्रम घटना 
न घटी हो जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य में विशेष परिवर्तन हुआ हो । उस वर्ष 
में कोई असाधारण बात न होनी चाहिए । आधार-वर्ष का चुनाव प्रायः निर्देशांक 
बनाने के उद्देश्य पर निर्भर होता है । युद्ध से पहिले तथा युद्ध-काल व युद्ध के 
परचात्‌ के मूल्य-स्तरों की तुलना करने के लिए १९३९ का आधार-वर्ष अधिक 
उपयोगी हो सकता है । कभी कभी तुलना के लिए एक भी ऐसा आधार-वर्ष नहीं 
मिलता जिसमें कोई असाधारण वात न हुई हो । ऐसी परिस्थिति में तीन वर्ष, 
पांच वर्ष अथवा सात वर्ष का औसत मूल्य आधार मान लिया जाता है और इसी 
आसत मूल्य के आधार पर अन्य वर्षो के मूल्यों की तुलना की जाती है। 

(२) वरतुओं का चुनाव--निर्देशांक बनाने में कौन सी वस्तुएं सम्मिलित 
की जायं, इसमें भी सावधानी की आवश्यकता है । वस्तुओं का चुनाव प्रायः 
निर्देशांके बनाने के उद्देश्य पर निर्भर होता है । अतः वस्तुएं ऐसी होनी चाहिएं 
जिनसे निर्देशांक बनाने का उद्देश्य पुरा हो सके । प्रायः एसी वस्तुएं चुनी 
चाहिएं जो सर्वत्र सभी के उपयोग में आती हों । चुनी हुई वस्तुओं को कोटि 
भिन्न-भिन्न वर्षो में वही रहनी चाहिए । , 

(३) वस्तुओं के सूल्यों का समावेश--चुनी हुई वस्तुओं का मूल्य ज्ञात 
करने में भी सावधानी रखनी चाहिए। थोक मूल्य हों अथद्वा फुटकर मूल्य हों, 
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यह वात निर्देशांक के उद्देश्य पर निर्भर होती है । यदि रहन-सहन का स्तर अ 

करना हो तो फुटकर मूल्य लेने चाहिएं और यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जानका 
करनी हो तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आनेवाले मूल्य ज्ञात करने चाहिए । परत्यक 
वस्तु का मूल्य उस स्थान-विशेष से प्राप्त करना चाहिए जहाँ उस वस्तु का 
विक्रय बहुत अधिक परिमाण में होता हो । चुने हुए स्थानों से चुनी हुई वस्तुअ 
का मल्य ज्ञात करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल्य सदा उस 
वस्तु-विशेष की उसी कोटि का हो, भिन्न-भिन्न कोटियों का नहीं । चोर-बाजार 
में वेची जानेवाली वस्तुओं के मूल्य नहीं लेने चाहिएं। इसी प्रकार सरकार द्वारा 
नियंत्रित मूल्य भी नहीं लेने चाहिएं। 

(४) 'भार-अंक' निर्धारित करने में भी सावधानी रखनी चाहिए । उप- 
भोग की सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु का भार-अंक सवसे अधिक और कम 
महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के भार-अंक कम होने चाहिएं । ँ 

(५) मूल्य तथा भार-अंकों के जोइने-घटाने तथा गुणा-भाग करने में भी. 
सावधानी रखनी चाहिए । औसत मान भी घ्यान-पूर्वक निकालना चाहिए । 

निर्दशांक बनाने सें अडुयमें 

सव प्रकार की सावधानी रखते हुए भी ,निर्देशांक बनाने में कुछ ऐसी 
अइचनें आती हें जिनके कारण सच्चे और वास्तविक निर्देशांक तैयार नहीं हो 
पाते और इसलिए इनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है । मुख्य अड़चनें 
निम्न हैं :-- 

(१) ऐसा आधार-वर्ष मिलना वहुत कठिन है जिसमें कोई भी विषम 
परिस्थिति न आई हो' और कोई असाधारण घटना न घटी हो । 

(२) आधारवर्ष के मूल्य-स्तरों की अन्य वर्षों के मूल्य-स्तरों से तुलना 
करना कठिन होता है क्योंकि कई कई वर्षों के बाद वस्तुओं की कोटि बदलती 
रहती है । ? 

(३) निर्दशांकों के द्वारा भिन्न-भिन्न देशों के मूल्य-स्तरों की तुलना नहीं 
की जा सकती क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों में आधार-वर्ष, वस्तुओं का चुनाव तथा 
वस्तुओं के मूल्य ज्ञात करने के साधन भिन्न-भिन्न होते हैं । 

(४) निर्देशांक मुद्रा के मूल्य-परिवरतन को अथवा वस्तुओं के मूल्य-स्तर 


को सही-सही नहीं दर्शाते; क्योंकि वे केवल मूल्य-स्तर का औसत मान बताते हैं ˆ 


तथा मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा-संकुचन से होनेवाले परिणामों को नहीं वता सकते । 
नि्देशांकों के द्वारा मुद्रा के मूल्य में होनेवाले परिवर्तन सही-सही नहीं मापे जा 
सकते, केवल उनका अनुमान लगाया जा सकता है; परन्तु यह निर्देशांकों का दोष 
नहीं कहा जा सकता । मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों को तो मापना असम्भव ही हूँ । 
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'रॉबटंसन ने लिखा है कि “मुद्रा के मूल्यों में होनेवाले परिवतंनों को सही-सही 
मापना न संद्धांतिक दृष्टि से और न प्रत्यक्ष व्यवहार में ही सम्भव है ।”* प्रो० 
माश का भी यही विचार है, उन्होंने लिखा कऋय-शक्ति का सही-सही माप 
लेना असम्भव ही नहीं वरन्‌ विचारणीय भी नहीं है 1” 

नि्देशाँको की उपयोगिता 

(१) निर्देशांकों के द्वारा मुद्रा की क्रय-शक्ति की घटत-बढ़त का सामान्य 
अनुमान लगाया जा सकता है और फिर इन अनुमानों के द्वारा देश के रहन-सहन 
के स्तर को भली-भांति पहिचाना जा सकता है । 

(२) निदेंशांकों के द्वारा मजदूरों की मजदूरी के स्तर को आंका जा 
सकता है । जीवन-व्यय सम्वन्धी निर्देशांक बनाकर यह ज्ञात किया जा सकता 
है कि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी घट रही है या बढ़ रही है, और फिर 
आवश्यकतानुसार मजदूरी में समायोजन किया जा सकता है । 

(३) निदेशांकों के द्वारा वस्तुओं का औसत-मूल्य ज्ञात करके उसमें 
आवश्यक उलट-फेर किया जा सकता है और तब उनको स्थिर बनाया जा 
सकता हुँ । 


(४) दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान में समता और संतुलन लाने के लिए | 


भी निदंझांकों का उपयोग होता हूँ, क्योंकि इनके द्वारा क्रय-शक्ति के उतार- 
चढाव ज्ञात हो सक्ते हे अत: उनकी सहायता से उधार लेनेवाला उधार लिये 
' जानेवाली रकम में से ऐसे उलट-फेर कर सकता है जिससे उसे अधिक हानि 
न हो। 

(५) थोक-मूल्य-निर्देशांकों (Wholesale price indexnumbers) 
के द्वारा वस्तुओं के मूल्य-स्तर का सामान्य रुख ज्ञात किया जा सकता है 
और तव उसके आधार पर चलन में आई हुई मुद्रा का समुचित संचालन 
किया जा सकता है । यदि थोक-मूल्य-निदेंशांक ऊंचे हों तो इसका अर्थ होता है 
कि मुद्रा का मूल्य गिर रहा है । इस गिरते हुए मूल्य को मुद्रा की मात्रा में 
आवश्यक समायोजन करके ऊंचा उठाया जा सकता है । 

(६) निर्देशांकों के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता हूँ कि कौन व्यापारी 
उन्नति कर रहा है या किस उद्योग की प्रगति हो रही है। 

कह्ने का अर्थ यह है कि निर्देशांक आथिक, व्यापारिक तथा वित्त संबंधी 


* ‘Neither in practice nor perhaps in theory is it possible to 
measure accurately changes in tho value of money.’ 

t “A perfectly oxact measure of purchasing power is not 
only unattainable but even unthinkable.’ 
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सभी समस्याओं को जानने और समझने के लिए उपयोगी हें। इनके द्वारा व्यापार 

का रुख, पंजी का बहाव, लाभ-हानि का ज्ञान आदि अनेक वाते ज्ञात की जा 
सकती हें । प्रो० फिशर का कहना है-- वस्तुओं का मूल्य-स्तर स्थायी रखने तथा 
व्यापार में स्थिरता और स्थायित्व लाने के लिए निर्देशांक बहुत उपयोगी है । 
यद्यपि निर्देशांकों के द्वारा मूल्य-स्तर के उतार-चढ़ावों का सही-सही ज्ञान नहीं हो 
सकता तो भी इनके द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है वह बहुत उपयोगी होता 
है । एक मुद्रा-शास्त्री का कथन है कि निर्देशांक अर्थ-शास्त्री, राजनीतिज्ञ, व्यापार- 
विशेषज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होते हूँ । 


अन्य प्रकार के निर्देशांक 
औद्योगिक दशा के निर्देशांक--निर्देशांकों का उपयोग देश की औद्योगिक 


दशा जानने के लिए भी किया जाता है । देश के भिन्न-भिन्न उद्योग-धन्धों की 


उत्पत्ति के अंक एकत्र किए जाते हें। आधार-वर्ष की उत्पत्ति १०० के बरावर मान 
ली जाती है और. उसके आधार पर अन्य वर्षो की औद्योगिक उत्पत्ति के परिवर्तन 
का अनुमान निदेशांक द्वारा लगाया जाता हूँ। हमारे देश में कलकत्ता से केपिटल' 
नामक एक साप्ताहिक पत्र निकलता है । वही सन्‌ १९३२ से औद्योगिक दशा 
के निर्देशांक प्रकाशित कर रहा है। पहिले प्रत्येक वस्तु-समुदाय के उनकी उत्पत्ति 
के आधार पर अलग-अलग निर्देशांक तैयार किए जाते हैं । फिर प्रत्येक वस्तु- 
समुदाय के निर्देशांक को उसके भार-अंक से गुणा किया जाता है और सव गुणन- 
फलों को जोड़कर योगफल में भार-अंकों के योग से भाग दे दिया जाता है। यही 
भागफल औद्योगिक दशा का निदेंशांक माना जाता है । 'केपिटल' में प्रकाशित इन 
निदेशांको में घरेलू उद्योग-धंधों सम्बन्धी कोई सामग्री सम्मिलित नहीं रहती । केवल 
बड़े पैमाने पर चलाए जानेवाले कारखानों और उद्योगों की दशा का पता लगता है। 
अ(थिक स्थिति के निर्देशांक--पाइचात्य देशों में अब प्रति मास ऐसे निद्दे- 
शांक प्रकाशित किए जाते हैं जिनसे देश की वास्तविक आथिक या व्यापारिक 
दशा का ज्ञान होता रहता है व जिनके आधार पर निकट-भविष्य की आथिक 
दशा का कुछ सामान्य अनुमान लगाया जाता है । जिस प्रकार 'वैरोमीटर' 
02 यंत्र से हवा के दबाव का ज्ञान होता है और उसके आधार पर ऋतु- 
परिवर्तन का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार इन निर्देशांकों के द्वारा 
भविष्य की आथिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है । अतः इन्हें आर्थिक 
बेरोमीटर' कहना भी अनुचित न होगा । इंगलैण्ड और अमेरिका में ऐसे निदेंशांक 
बरावर प्रकाशित किए जाते हें परन्तु भारत में आवश्यक सामग्री न होने के 
कारण ऐसे निदेशांक प्रकाशित नहीं होते। १. 
निर्वाह-व्यय के निरदेशांक--जब सब वस्तुओं के मूल्यों मे परिवर्तन होता है तब 
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भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर उनकी परिस्थिति और रहन-सहन के अनुसार उसका 
प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है । जब वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य बढ़ोत्तरी होती है 
तब सभी व्यक्तियों का निर्वाह-व्यय एकसा नहीं बढ़ता । किसी का जीवन- 
व्यय अधिक बढ़ जाता है और किसी का कम । वस्तुओं के मूल्य-निर्देशांकों 
-से हम पता लगाते हँ कि मूल्य-स्तर में कैसा और कितना परिवर्तन हो रहा है 
किन्तु उनसे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि निर्वाह-व्यय में क्या परिवर्तन 
हुआ है । वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण निर्वाह-च्यय में जो परिवर्तन: 
होता ह उसका अनुमान निर्वाह-व्यय निर्देशांकों द्वारा लगाया जा सकता है । 
निर्वाह-व्यय निदेशांकों के तैयार करने की विधि प्रायः वही है जो मृल्य-निर्देशांक 
तयार करने की हूँ। निर्वाह-व्यय निदेशांकों को तैयार करने के लिए वस्तुओं और 
स्थानो का चुनाव ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि म॒ल्य-निदेंशांकों 
म । वस्तुओं का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना पड़ता हूँ कि वे ही वस्तुएं 
चुनी जायं जिनका उस श्रेणी के लोग, जिनके सम्वन्ध में निर्वाह-व्यय-निर्देशांक 
निकाले जा रहे हँ, अधिक उपभोग करते हों । जिन वस्तुओं पर वे लोग अधिक व्ययः 
करते हों उन्हीं वस्तुओं को चुन लेना चाहिए । चुनी हुई वस्तुओं का मल्य ज्ञात 
करनं पर आधार-वष का चुनाव, वाषिक या औसत मूल्य और प्रतिशत औसत 
मूल्य ठीक उसी प्रकार ज्ञात किया जाता है जिस प्रकार मल्य-निर्देशांकों के 
छिए प्रत्येक वस्तु के प्रतिशत औसत मूल्य को उस भार-अंक से गुणा किया जाताः 
है जो उस अनुपात में रहता है जिस अनुपात में सामान्यतः व्यय होता है । अर्थात्‌ 
प्रत्येक वस्तु के प्रभाव के अनुसार प्रतिशत औसत मूल्य का भारशील औसत 
निकाल दिया जाता है । सब गुणनफलों को जोड़कर उसे भार-अंकों से भाग दे 
दिया जाता है । भागफल निर्वाह-व्यय का निर्देशांक होगा । 
इंगलण्ड और अमेरिका सें निर्देशांक-व्यवस्था 
वैसे तो कितनी ही गैर-सरकारी संस्थाएं और पत्र-पत्रिकाए निर्देशांक तैयार ' 
करके प्रकाशित करती हे परन्तु निदेंशांक प्राप्त करने के प्रधान और विश्वसनीय 
स्रोत निम्न हें :-- ४ 
इंगलैण्ड में स्टेटिस्ट' नामक एक पत्र है जिसमें प्रतिमास मूल्य-निर्देशांक 
प्रकाशित होते हे सबसे पहिले यह काम 'साबरेक' साहव ने आरम्भ किया था 
इसलिए इस पत्र में प्रकाशित निर्देशांक 'साबरेक निर्देशांक' नाम से प्रसिद्ध हें । 
(एकोँनाँमिस्ट' नामक एक दूसरा प्रमुख पत्र है जिसमें ४४ वस्तुओं के मूल्य एकत्र 
करके निर्देशांक' तैयार किए जाते हें । इंगलैण्ड की सरकार द्वारा स्थापित एक 
व्यापार-समिति (3027 ०४ 0००८) है जिसके द्वारा तैयार किए निर्देशांकः 
लिबर-गजट' में प्रकाशित होते हे । . 
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अमेरिका में निदेशांकों का सबसे अधिक उपयोग होता है । ्यूयाकं से 
“एनेलिस्ट' (A788) नामक एक पत्र निकलता है जिसमें प्रति उ 
२५ वस्तुओं के मूल्य-निर्देशांक दिए जाते हैं। देश की सरकार के द्वारा भे 
अल्य-निदेशांक और मजदूरों के निर्वाह-व्यय निर्देशांक प्रकाशित किए जाते ह। 
वस्तुओं के मूल्य-निर्देशांक लिबर-रिव्यू' में भी प्रकाशित होते हैं । का 
दशा-निर्देशांक हारवर्ड समिति द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। सन्‌ १९२ ३ से प्रो० 
'फिशर द्वारा तैयार किए हुए मूल्य-निर्देशांक प्रकाशित होते रहे है । 


भारत में चिर्देशाँक-व्यवस्था 


हमारे देश में निर्देशांक बनाकर प्रकाशित करनेवाले दो प्रकार न द 
(१) गैरःसरकारी स्रोत, (२) सरकारी स्रोत । गैर-सरकारी स्रोतों में र के 
प्रमख स्थानों से प्रकाशित होनेवाली पत्र-पत्रिकाएं तथा गैर-सरकारी उद्योग तथा 
अन्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए जानेवाले आंकड़े सम्मिलित हैँ । 
बम्बई से प्रकाशित होनेवाला साप्ताहिक 'कॉमस', कलकत्ता से प्रकासित होनेवाले 
साप्ताहिक इण्डियन फॉयनेन्स' और 'केपिटळ' तथा नई दिल्ली से प्रकाशित 


'इस्टनं एकाँनॉमिस्ट' प्रति सप्ताह निदेंशांक तैयार करके प्रकाशित करते 


हैं । ईस्टर्न एकानॉमिस्ट' का तो अपना एक सांख्यिकी विभाग (9¢8istics 
Department) ही अलग है जो समय-समय पर सभी प्रकार के निर्देशांक 
“ प्रकाशित करता रहता है । . 
भारत सरकार प्रतिमास मन्थली सर्वे ऑव बिजिनेस कण्डीशन्स' 
(Survey of Business Conditi0ns) नामक रिपोर्ट प्रकाशित 
करती है जिसमें देश की व्यापारिक दशा के निदेंशांक दिए जाते हैं । इस रिपोर्ट 
में निम्नलिखित निर्देशांक दिए जाते हें :-- 
(१) कलकत्ता थोक-मूल्य-निर्देशांक 
(२) वम्बई थोक-मूल्य-निर्देशांक 
(३) सरकार के आथिक सलाहकार के थोक-मूल्य-निर्देशांक 
(४) निर्वाह-व्यय-निर्देशांक । 
सन १९३९ से भारत सरकार के आथिक सलाहकार द्वारा तैयार किए हुए 
निदशांक भी प्रकाशित होने लगे हें। आधार-वर्ष १९३९ माना जाता है। भारत 
सरकार के सलाहकार के मूल्य-निदेंशांक अन्य निदेशांकों से प्रायः कम रहते हें 
और अधिक विश्वसनीय होते हें। परन्तु यदि यह काम किसी निष्पक्ष और स्वतन्त्र 
संस्था को सौंप दिया जाय तो निर्देशांक और भी अधिक विश्वसनीय वन सकते हें। 
निर्वाह-व्यय सम्बन्धी निर्देशांक (0080 01 living index numbers) 
एक मासिक रिपोर्ट बनाकर प्रकाशित किए जाते हैं। ये निर्देशांक प्राय: मजदूरों के 
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रहन-सहन का व्यय दर्शाते हँ । राज्यों की सरकारें भी ऐसे ही निर्देशांक तैयार 
करती हैं । हु 
भिन्न-भिन्न राज्यों की सरकारें अपने सरकारी गजटों में प्रति मास या 
पाक्षिक मूल्य-निर्देशांक प्रकाशित किया करती हैँ । इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों 
` में मजदूरों के रहन-सहन सम्बन्धी निर्देशांक भी प्रति मास प्रकाशित किए जाते हैं। 
भारतीय निर्देशांक-व्यवस्था के दोष--हमारे देश में जो निर्देशांक प्रकाशित 
किए जाते हैं वे प्राय: अधूरे, पक्षपातपूर्ण, अवैज्ञानिक और अशुद्ध होते हैं। प्रोफेसर 
मुरंजन ने लिखा है कि “भारतीय मूल्य-निर्देशांक न तो वाजार के आपेक्षित 
महत्त्व पर निर्भर होते हैं और न उनमें आवश्यक समायोजन ही किया जाता ह।' 
अतः वे किसी भी दक्षा में विश्वसनीय आंकड़े नहीं कहे जा सकते हैं। निदेंशांक बनाने 
स हमारे वहाँ सबसे बड़ी कठिनाई यह हैं कि आवश्यक आंकडे संगठित रूप में 
बहुत कम मिळते हे और जो मिलते भी हैं वे प्रायः अधूरे होते हैं रहन-सहन के 
व्यय सम्वन्धी वैज्ञानिक निर्देशांक तो प्रायः मिळते ही नहीं और जो मिलते भी हें 
वे सन्तोपप्रद नहीं होते। जिस अवैज्ञानिक रीति से कुछ राज्यों में इस प्रकार के 
निदेशांक बनाए जाते हैँ तथा उनके बनाने की रीतियों और उनके प्रयोग में जो 
अन्तर और विषमता है उससे सभी असन्तुष्ट हँ । बाउले और रावर्टसन ने इसकी 
कड़ी आलोचना की थी । इन दोषों का मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में शिक्षित 
और अनुभवी जांचकर्त्ताओं की कमी है जो जनता में विश्वास पैदा -करके उनसे 
ठीक-ठीक सूचना प्राप्त कर सके । इसके लिए हमारे देश में एक विशाल 
सांख्यिकी विभाग होना चाहिए और उस कार्य के लिए अनुभवी कार्थकरत्ता रक्खे 
जायं । इसके लिए विश्वविद्यालयों भें विद्याथियों को सामाजिक और आथिक 


विषयों की ओर विशेष ध्यान देना उपयोगी हो सकता है । 


सारांश 


मुद्रा का मूल्य परिवर्तनशील होता है । मुद्रा के सूल्य में परिवर्तन होने से 
समाज के कुछ वर्गों को लाभ होता है और कुछ लोगों को हानि भी होती है। 
अतः मुद्रा के मूल्य में परिवतंन होने फे कारण एवं उसकी विभिन्न श्रेणियों को 
समझना आवश्यक है। जब मुद्रा की मात्रा देश में व्यापार एवं उद्योग की मौद्रिक 
आवइप्रकताओं से इतनी अधिक बढ़ जाय कि मुद्रा की क्षय-शक्ति घटने लगे और 
रूगभग सभी वस्तुओं के भाव ऊंचे हो जाग्न तो उस स्थिति को “मुद्रा-स्फीति' 
कहते हैं । मुद्रा-स्फीति दो प्रकार से उत्पन्न होती है --(१) जब मुद्रा का प्रसार 
इतना अधिक कर दिया जाय कि मुद्रा की मात्रा देश की मौद्रिक आवश्यकताओं 
से बहुत अधिक हो जाय, (२) जब मुद्रा की मात्रा उतनी ही रहे पर वस्तुओं का 
उत्पादन कम हो जाय। सामान्यतः मुद्रास्फीति होने के दो कारण होते हें-- 
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ने-चांदी की नई खानों की खोज होने से देश में सोने-चांदी की मात्रा 
हा ती प्रकार जब देश में विदेशों 


बढ़ने लगे और उससे मुद्रा की मात्रा बढ़ जाय, इस 
' से सोना-चांदी आने लगे और देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाय; (२) जब 
सरकार किसी संकटकालीन अवसर पर अपनी आवश्यकता एण करन के लिए 
` मुद्रा-प्रसार करे और यह प्रसार इतना अधिक हो जाय कि मुद्रा की मात्रा आव- 
इयकता से अधिक बड़ जाय । इस प्रकार की सुद्रा-स्फीति जान-बूझकर की 
जाती है। मुद्रा-स्फीति होने से वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर ऊंचे हो जाते हे | 
जिससे व्यापारियों, उत्पादकों तथा देनदार को लाभ होता है और अजहूरों, 
वेतनभोगी लोगों तथा उपभोक्ताओं को हानि रहती है हमारे देश में ितीभं ' 
युद्धकाल में मुद्रा-स्फीति हुई जिसके कारण वस्तुओं के भाव बहुत ऊंचे हो गए ' 
और मध्यम वर्ग को बहुत कष्ट भोगना पड़ा । 
जब मुद्रा की मात्रा व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं. की अपेक्षा 
इतनी कम कर दी जाय कि लगभग सभी वस्तुओं के सामान्य मूत्यस्तर गिर 
जायं और मुद्रा को क्रय-शाक्ति बढ़ जाय तो उस स्थिति को 'मुद्रा-संकुचन' 
कहते हैं । मुद्रा-संकुचन कई प्रकार से किया जा सकता हे--(१) जब सर- 
कार देश में चाळू अपरिवर्तनीय नोटों को रह कर दे, (२) जब सरकार 
जनता पर भारी-भारी कर लगाकर मुद्रा की मात्रा चलन में कस कर दे, 
(३) जब देश का केन्द्रीय बेंक अपनी बेंक-दर बढ़ाकर जनता से राशि खींच 
ले, (४) जब केन्द्रीय बेंक जनता से ऋण लेकर चरून में मुद्रा की मात्रा कस 
कर दे । मुद्रासंकुचन से वस्तुओं के सामान्य मूल्यस्तर नचे गिर जाते हें 
जिससे मजदूरों, वेतनभोगियों तथा उपभोषताओं को लाभ: होता है पर 
व्यापारियों, उत्पादकों तथा देनदारों को हानि रहती है। हमारे देश में 
te में मुद्रा-संकुचन की नीति काम सें लाई गई थी । 
० ए हें कि “मुद्रा अन्यायपणं है | 
वकक है।” हैं क मुदा-स्फीति अन्यायपूर्ण है तो मुदरा-संकुचन अना- 
_ वह मुद्रा-नीति जो देश में मुद्रा-स्फीति को रोककर उसके दोषों 
करने के लिए प्रयोग की जाय, ' भुद्रा-अपस्फीति' की नीति लल है 


जाय और मूल्यस्तर नीचे हो जायं। हमारे देश में हि * 
स्फोति के अन्तर्गत ये काम किए-- ते. या 


(२) जनता से सरकार ने ऋण लिए, ( 
पर नियंत्रण लगा दिए, (४) 


सीमित कर दिए, (५) उत्पादन बढ़ाने की नई-नई सुविधाएं दी गई 
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(६) चोरे-बाजारी दूर करने के लिए कड़े-कड़े कानून बनाएं गए, (७) बॅक- 
दर भी बढाई गई। 


जब कभी मुद्रा संचन इतनी अधिक मात्रा में कर दिया जाय कि 
वस्तुओं के भाव बहुत अधिक घट जायं तो उस समय मस्यस्तर उठाने के हेतु 
जो मुद्रा-प्रसार किया जाता हैँ उसे मुद्रा-संस्फीति' कहते हें। कोल ने लिखा 
हैँ कि मन्दी को दूर करने के लिए जान-बूझकर : जो मुद्रा-प्रसार किया जायं 
उसे मुद्रा-संस्फीति कहते हँ। मुद्रा-संस्फीति में वस्तुओं के भाव एक साथ ऊंचे 
नहीं उठते वरन्‌ शनेः शनेः ऊंचे होते जाते हैँ।' मन्दी के कारण देश में जो 
बेकारी फेल जाती हे उसे दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है जिससे उत्पादन- 
शक्तियों को प्रोत्साहन: मिले और बेकार लोगों को काम मिल जाय । वैसे तो 
सुद्रा-स्फीति और जुद्रा-संस्फीति--दोनों ही स्थितियों में मुद्रा-प्रसार किया 
जाता है परन्तु दोनों के उद्देश्यों में अन्तर है। मुद्रा-संस्फीति का उद्देश्य मंदी को . 
दूर करने के लिए मूल्यस्तर ऊंचा उठाना होता है और इसमें मुद्रा-प्रसार तव 
तक किया जाता है जब तक कि उत्पादन बढ़ने लग जाय और वेकारी दुर 
होने लगे । मुद्रा -स्फीति का उद्देश्य एक साथ मुद्रा की मात्रा बढ़ाना होता 
है जिससे मूल्यस्तर एक साथ ऊंचा हो जाता है। इसमें मुद्रा-प्रसार की 
कोई निश्चित सीमा नहीं होती । 


जब मुद्रा को ऋय-शक्ति बढ़ जाय तो उसे मुद्रा की मूल्य-वद्धि कहते हे! 
इससे लेनदार को तथा बेतनभोगियों को लाभ होता है तथा व्यापारियों, 
करदाताओं, देनदारों और उत्पांदकों को हानि रहती है। जब मुद्रा की क्रय- 
शक्ति घट जाय तो उसे मुद्रा का मूत्य-ह्वास कहते हँ। इससे व्यापारियों, 
उत्पादकों, करदाताओं व देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों ब चेतन- 
भोगियों और उपभोक्ताओं को हानि रहती है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्षेत्र में देशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा के अनुपात में 
मूल्य घटाने को “अवमूल्यन' कहते हें। जब देशी मुद्रा की वितिमय-दर विदेशी 
मुद्रा के अनुपात में अपेक्षाकृत कम कर दी जाय तो देशी मुद्रा का अव- 
सूल्यन कहा जाता है । देशो मुद्रा का अवमूल्यन विदेशों में निर्यात बढ़ार-र 
विदेशी मुद्रा कमाने को दृष्टि से किया जाता है। इससे देश फे निर्यात तो बढ़ते 
ह पर आयात महंगे हो जाते हैं। सितम्बर १९४९ में भारत ने रुपये का डालर? 
मूल्य कम करके अवमूल्यन किया था । इसी प्रकार २४ अन्य देशों ने भी 
अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया था । 

देश के हित में न तो निरन्तर चढ़ते हुए मूल्यस्तर अच्छे होते हें और 
न गिरते हुए मूल्यस्तर अच्छे होते हँ । वास्तव में तो शनैः शनेः और थोड़े-योड़े 
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चढ्ते हुए सूल्यस्तर आदश माने जाते हें क्योंकि मय कह उत्पादन के 
प्रोत्साहन मिलता और हक न र अपना कई दृष्टिकोणों से 
। रे य ह 2 के हेतु मुद्रा का सल्य-सापन बहुत 
भहत्त्वपुर्ण है। भावी लेन-देन की सुविधा के हेतु रह तीज स्थानों सोर 
ही आवश्यक हे। इन परिवर्तनों को ज्ञात करके हम भिश्न- र 
सिन्न-भिन्न वर्षों में मनुष्यों! की आय का तुलनात्मक अध्ययन कर स है 
मुद्रा को क्रय-शक्ति को सापकर दो देशों की आथिक स्थिति का तुलनात्मक 
ज्ञान किया जा सकता है और तब सामाजिक प्रगति का अनुमान हा जा 
सकता है । मूल्यस्तर में होनेबाली घटा-बड़ी का सामान्य अनुमान 'सूल्य- 
निर्देशांकों' के द्वारा लगाया जा सकता है। मूल्य-निर्देशांकों के द्वारा हम एक 
काल के मल्यस्तर को तुलना दूसरे काल के मूल्यस्तर से कर सकते हैं। मूल्य- 
निर्देशांक एक काल से दूसरे काल में वस्तुओं के भावों सें होनेवाले प्रतिशत 
ओतत को दर्शाते हैं। वास्तव में तो मूल्य-निर्देशांकों के दो प्रमुख उद्देश्य होते 
हे (१) वस्तुओं के भावों के सामान्य परिवर्तन को दर्शाना, (२) इस 
परिवर्तन के विभिन्न श्रेणियों के लोगों पर हुए प्रभाव को समझाना । निर्देशांकों 
का प्रयोग केवल वस्तुओं के मूल्यस्तर आपने के लिए ही नहीं वरन्‌ उत्पादन 
की घट-बढ़ जानने के लिए, देशवासियों की आथिक दशा सं परिवर्तन समझने 
क्के लिए तथा मजदूरों को मजदूरी की घट-वढ़ एवं उसका प्रभाव जानने के 
लिए भी किया जाता है । 
मूल्य-निर्देशांक दो प्रकार के होते हें--(१) सामान्य , (२) भारशील। 
निर्देशांक बनाने में कई बातों की सावधानी रखने की आवश्यकता होती हे-- 
' जैसे, (१) आधार-वर्ष का चुनाव, (२) वस्तुओं का चुनाव, (३) वस्तुओं 
के मूल्यों का समावेश, (४) भार-अंक निर्धारित करने में सावधानी । सब 
प्रकार की सावधानी रखते हुए भी निर्देशांक बनाने में कुछ ऐसी अइचनें आती 
हैँ जिनके कारण सच्चे और वास्तविक निर्देशांक तैयार नहीं हो पाते और इसी- 
लिए, इनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मुख्य अडचनें इस प्रकार हे-- 
(१) आधार-वर्ष की कठिनाई, (२) आधार-वर्ष के मूल्यस्तर की अन्य वर्षों 
के मूल्यस्तर से तुलना करने में कठिनाई, क्योंकि कई-कई वर्षो के बाद चस्तुओं 
को कोटि, बदलती रहती है, (३) विभिन्न देशों के' निर्देशांकों की तुलना 
सें कठिनाई, क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों में आधार-वर्ष, वस्तुओं का चुनाव तथा 
बस्तुओं के मूल्य ज्ञात करने के साधन भिन्न-भिन्न होते हूं, (४) वस्तुओं के 
मूल्यों के चुनाव में कठिनाई ।' 
वर्तमान युग में निर्देशांकों की उपयोगिता कोई कम नहीं है । निर्देशांकों 
के द्वारा मुद्रा की क्रय-ञ्क्ति को घटत-बढ़त का सामान्य अनुमान लगाया जा 
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सकता है, मजदूरों की मजदूरी के स्तर को आका जा सकता है, वस्तुओं का 
औसत मूल्य ज्ञात करके उनमें आवश्यक उलट-फेर किया जा सकता है, दीर्घ- 
कालीन ऋषणों के भुगतान में समता और संतुलन लाया जा सकता है, वस्तुओं के 
सूल्यस्तर का सामान्य रुख ज्ञात किया जा सकता हे तथा व्यापार एवं उद्योग 
की उन्नति का अनुमान लगाया जा सकता हुं । संक्षेप में, निर्देशांक आर्थिक, 
व्यापारिक तथा वित्त संबंधी सभी समस्याओं को जानने के लिए उपयोगी हुँ। 
प्रो० फिशर ने लिखा है, “वस्तुओं का मूल्यस्तर स्थायी रखने तथा व्यापार में 
स्थिरता और स्थायित्व रखने के लिए निर्देशांक बहुत उपयोगी हैँ ।” 
मूल्य-निदेशांकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के निर्देशांक भो तेयार किए 
जाते हें--जैसे, औद्योगिक दशा के निर्देशांक, आथिक स्थिति के निर्देशांक 
तथा निर्वाह-व्यय के निर्देशांक । | 
हमारे देश में निर्देशांक बनाकर प्रकाशित करने के दो स्रोत हें- 
(१) गैर-सरकारी, (२) सरकारी । गेर-सरकारी स्रोतों में देश की प्रमुख पत्र- 
यत्रिकाएं तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए जानेवाले आंकड़े 
सम्मिलित हैं। भारत सरकार प्रतिमास एक रिपोर्ट प्रकाशित करतो है 
जिसमें देश को व्यापारिक दशा के निर्देशांक दिए जाते हँ। १९३९ से भारत 
सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए निर्देशांक भी प्रकाशित 
होने लगे हें। पर हमारे देश के निर्देशांक प्रायः अपूर्ण, अवैज्ञानिक) पक्षपात- 
पूर्ण एवं अशुद्ध होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश म 
शिक्षित और अनुभवी जांचकर्ताओ की कमो है। यह कठिनाई तब दूर हो 
सकती है जब देश में एक विशाल सांख्यिकी विभाग हो और उस कार्य के 
लिए लोगों को शिक्षा दी जावे। इसके लिए विशवविद्यालयों का सहयोग अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


प्रोक्षा-प्रश्न 


(१) मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने से समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या 
प्रभाव पड़ता हूँ? । 

(२) 'मुद्रा-स्फीति' एवं “मुद्रा-संकुचन' से आप क्या समझते हैँ? मीमांसा 
सहित उत्तर लिखिए। 

(३) मुद्रा-स्फीति के क्या कारण होते हें? समाज के विभिन्न वर्गों पर 
इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे देश की परिस्थिति से उदाहरण 
देकर समझाइए। 

(४) “मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण होती है और मुद्रा-संकुचन अनावश्यक 
होता है”--इस कथन की मीमांसा कीजिए। 
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से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार ने युद्धकाल 


'मुब्रा-अपस्फीति' दाता 
(५) मुद्र अपस्फीति के लिए कौन-कौन से काम किए? क्रमानुसार 


में मुद्रा 
लिखिए। त 
(६) मुद्रा को मूल्य-बृंद्धि और मूल्य-हास से आप क्या समझते हैं ? समाज 
पर इसका क्या प्रभाव होता हैं? हे र 
(७) 'अवमूल्यन' से क्या तात्पर्य हुँ? यह कयो किया जाता है? सितम्बर 
१९४९ में रुपये का अवमूल्यन क्‍यों किया गया था ? 
(८) भेद समझाइए-- द 
(१) मुद्रा-अपस्फीति और मुद्रा-संकुचन ` 
(२) मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-संस्फीति 
(३) अवमूल्यन और मूल्य-ह्लास 
( ९) निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए 
(१) मुद्रा-अपस्फीति 
(२) अवमूल्यन 
(३) मुद्रा-स्फीति 
(४) मुद्रा की मूल्य-्वृद्धि 

(१०) 'निर्देशांक' किसे कहते हें ? सामान्य मूल्य-निर्देशांक बनाने की क्या 
विधि हैं? निर्देशांक बनाने से व्यापारी एवं उद्योगपति को क्या लाभ 
हो सकता हूँ? 

(११) निर्देशांक बनाने में किन-किन वातों की सावधानी रखनी चाहिए? 
निर्देशांक बनाने से क्या-क्या लाभ मिल सकते हें ? 

(१२) भारत में निर्देशांक बनाकर प्रकाशित करने की क्या व्यवस्था है? 
इस व्यवस्था में मुख्य दोष कौन-कौन से हें? इन दोषों को कैसे दूर 
किया जा सकता हूँ? 

(१३) निम्नलिखित पर नोट लिखिए-- 

(१) भार-अंक 

(२) इंगलेंड के सॉवरेक निर्देशांक 
(३) सरकारी निर्देशांक 

(४) निर्वाह-व्यय के, निर्देशांक 

(१४) निर्देशांकों की उपयोगिता पर एक छोटा सा निबन्ध तैयार कीजिए। 

(१५) “भारतीय मूल्य-निर्देशांक तो बाजार के अपेक्षित महत्त्व पर निर्भर 
होते है और न उनमें आवश्यक समायोजन ही किया जाता है। 
अतः वे किसी भी दशा में विश्वसनीय निर्देशांक नहीं कहे जा सकते ।” 
इस वाक्य की सत्यता पर अपना मत व्यक्त कीजिए। 
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अध्याय ९ 
मुद्रा-प्रमाप पद्धतियां 


देशी और विदेशी व्यापार के विकास के लिए, उद्योगों की उन्नति के लिए 
-तथा समाज के आथिक कल्याण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि, जहां 
-तक सम्भव हो सके, मुद्रा का मूल्य स्थिर और स्थायी बनाया जाय जिससे 
मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकुचन के कारण होनेवाली हानियां न हों और व्यापार 
“का भलीभांति संचालन हो सके। इसके लिए देश की मुद्रा-पद्धति ऐसी होनी 
चाहिए जिसके अन्तर्गत मुद्रा की मांग और प्रदाय का स्वतः ही समायोजन 
-होता रहे। किसी भी मुद्रा-प्रमाप पद्धति के अन्तर्गत देश में एक या दो 
प्रकार की मद्राएं देश की प्रामाणिक मुद्रा होती हें, वे मुद्राएं ही सब प्रकार की 
-वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य-मापन करती हें और उन्हीं के साथ देश की 
अन्य सहायक मुद्राओं का मूल्य-संवंध होता हँ। अतः जब एक ही धातु 
का सिक्का देश की प्रामाणिक मुद्रा बनाई जाय तो उस पद्धति को एक-धातु- 
“बाद” कहते हें । जब दो धातुओं के सिक्के अलग-अलग प्रामाणिक मुद्रा बनाए 
जायं, और दोनों साथ-साथ देश में चलें तो उस पद्धति को 'द्वि-धातुवाद' 
-कहते हें और जब दो धातुओं को मिलाकर मिश्रित धातु से बनाया हुआ एक 
सिक्का प्रामाणिक मुद्रा बनाया जाय तो उस पद्धति को 'मिश्चित-धातुवाद' 
'कहते हैँ। जब किसी देश में नोट ही प्रामाणिक मुद्रा वना दिया जाय तो 
उस पद्धति को 'पत्र-मुद्रा प्रमाप” कहते 'हें । 

मुद्रा-पद्धति देश की आर्थिक स्थिति एवं देशवासियों की आवश्यकतानुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हें। मुद्रा-पद्धति के अन्तर्गत या तो ऐसी मुद्रा को , 
मूल्य-मापक बनाया जाता है, जो उस वस्तु की बनी हो जिसका कोई वास्तविक 
मूल्य हो अथवा ऐसी वस्तु की बनी हो जिसका स्वतः कोई मूल्य न हो। 

एङ-वातुवाद 

वह पद्धति जिसके अन्तरगत देश की प्रामाणिक मुद्रा एक ही घातु (विशेषतः, 
सोने या चांदी) की वनी हुई हो 'एक-धातुवाद' कहलाती है। इसके अनुसार 
एक ही धातु की प्रमुख मुद्रा देश भर में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यः 


१. Mono-metallism. २. Bi-metallism. ३. Symmetallism. 
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मापन “करती तथा उसी के साथ अन्य सांकेतिक मुद्राओं का मूल्य संबंधित 
होता है। इस पद्धति में निम्न वातें होती हें:— ` 
( १) एक ही घातु--सोना या चांदी--का सिक्का देश की प्रमुख मुद्रा होता 
“ हे तथा असीमित संख्या में लिया-दिया जा सकता हैं । | 
(२) उस सिक्के के लिए देश में स्वतंत्र सिवका-ढलाई की (प्रणाली होती है 
अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति उस धातु को सरकारी टकसाल पर ले जाकर 
उसमें से सिक्के ढलवा सकता है। ? ै 
(३) प्रमुख मुद्रा के साथ-साथ देश में अन्य प्रकार की सांकेतिक मुद्राए भी 
चलती हँ जो सीमित कानूनी-मुद्रा होती हैं और जिन्हें किसी भी समय 
प्रमुख मुद्रा में बदलवाया जा सकता है। 
यदि देश की प्रामाणिक या प्रमुख मुद्रा चांदी की बंनी हुई हो तो उसः 
पद्धति को 'रजत-प्रमाप पद्धति’ कहते हँ और यदि प्रमुख मुद्रा सोने की 
वनी हुई हो तो उस पद्धति को 'स्वर्ण-प्रमाप पद्धति' कहते हैं। १८९३ से पूर्व 
हमारे देश में रजत-प्रमाप पद्धति थी जिसमें चांदी का रुपया प्रमुख मुद्रा 
के रूप में देश में चलता था--उस रुपये की तौल १८० ग्रेन होती थी 
और उसमें १६५ ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। १९३३ से पूर्व अमेरिका मे: 
स्वर्ण-प्रमाप पद्धति थी जिसमें सोने का डॉलर प्रमुख मुद्रा के रूप में चलता 
था--उस डालर में २३.२२ ग्रेन शुद्ध सोना एवं २.५८ ग्रेन अन्य निक्कष्ट ' 
धातु, होती थी । 


रजत-प्रमाप पद्धति + 


एक-धातुवाद के अन्तर्गत जब किसी देश में चांदी का सिक्का प्रमुख: 
मुद्रा वनकर चले तो उस पद्धति को रजत-प्रमाप कहते हें। इस पद्धति के. 


निम्न लक्षण होते हुँ . 
(१) चांदी का सिक्का देश की प्रमुख मुद्रा हो और असीमित संख्या में” 
लिया-दिया जाय, 


(२) उस सिक्के के लिए देश में स्वतंत्र सिक्का-ढलाई हो, 

( ३) उसके साथ-साथ अन्य प्रकार की मुद्राएं भी देश में चलें पर उनका 
` भ्रमुख मुद्रा के साथ मूल्य-संबंध हो। | 

, संसार के अनेक देशों ने समय-समय पर रजत-प्रमाप पद्धति को ,अपनाया' 

हैँ। १८३५ से १८९३ तक यह पद्धति हमारे देश में चलती रही । १९३४ 

तक चीन में रजत-प्रमाप था। आजकल यह पद्धति इथोपिया तथा हांग- 

कांग के ब्रिटिश उपनिवेशो में मानी जाती है। | न 


*Silver Standard. 
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सारत में रजत-प्रमाप--हमारे देश में यह पद्धति १८३५. के एक्ट के 
हारा स्थापित की गई थी जिसके अनुसार चांदी का रुपया देश की प्रामाणिकं 
मुद्रा बनाया गया। उस रुपये की तौल १८० ग्रेन थी और १३ भाग शुद्ध चांदी 
होती थी। रुपये के लिए स्वतंत्र सिक्का-ढलाई की पद्धति थी तथां वह सिक्का 
असीमित कानूनी-मुद्रा होता था । रुपये के अतिरिक्त अन्य सहायक सिक्के 
भी चलते थे जिनका रुपये से मल्य-संवंध होता था और जिनको रुपयों में 
बदळवाया भी जा सकता था। पर १८७१ के पदचात्‌ चांदी के भाव गिरने 
लगे और इससे रुपये का मूल्य घटने लगा । अन्त में, १८९३ में हाशल 
कमेटी की सिफारिशों पर यह पद्धति छोड़ दी गई। 

स्वर्ण-प्रसाथ पद्धतिः 

एक-धातुवाद के अन्तरगत जव किसी देश में सोने का सिक्का प्रमुख 
मद्रा वनकर चले अथवा उसका मूल्य सोने में निर्धारित हो तो उस पद्धति 
को स्वर्ण-प्रमाप कहते हैँ। संसार के अनेक राष्ट्र शताब्दियों तक स्वण-प्रमाप 
को मानते रहे हैं और आज के कुछ उन्नतिशील देशों का विश्वास इसी 
पद्धति में जमा हआ है। सर्वप्रथम इंगलेंड और अमरीका जैसे धनी देशों ने 
इस पद्धति को अपनाया था परन्तु शनैः शनैः अन्य देश भी इसको मानने 
लगे । जैसे-जैसे स्वर्णःप्रमापी देशों की संख्या वढ़ती गई तैसे-ही-तैसे सोने के 
मल्य में स्थिता और स्थायित्व आता गया। स्वर्ण-प्रमापी देशों की विनिमय- 
दर भी स्थायी वनती गई जिससे पृंजी-निर्माण एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
पर्याप्त सहारा मिला। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर प्रो० कीन्स ने कहा था 
“यदि योरप भर में स्वर्ण-प्रमाप स्थापित कर दिया जाय तो निःसंदेह 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यापारिक लेन-देन बढ़ जायगा। 

इस पद्धति के अन्तर्गत सोना देश में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य 
मापन का काम करता है। इसमें सोने के सिक्के चलाना आवश्यक नहीं 
है किन्तु जो मुद्रा चलन में हो वह अनिवार्य रूप से सोने मं परिवतंनीय 
होनी चाहिए। -केमर्‌र का मत है कि “स्वर्ण-प्रमाप पद्धति वह है जिसमें एक 
निड्चित सोने की मात्रा मल्य-मापन का काम करे और जहां सोने का लेन-देन 
स्वतंत्र हो । 

स्वर्ण-प्रमाप पद्धति के अन्तरगत स्वतः ही मुद्रा की मात्रा घटती-वढ़ती' 
रहती है जिससे स्व्ण-प्रमापी देशों के मूल्यस्तर प्रायः साथ-साथ घट-वढ़- 
कर समानता में बने रहते हें। इच्छानुसार मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सकती 
है और सिक्कों को गलाकर आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा कम भी की जाः 
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है ॥। देशों दरों में अधिक उतार-चढ़ाव 
सकती है । स्वर्ण-प्रमापी देशों की विनिमय में के 
नहीं होते और जो कुछ होते भी हें वे स्वर्ण-विन्दुओं तक ही सीमित 


स्वर्ण-प्रमाप के भेद- सामान्यतः स्वण-प्रमाप चार रूपों में प्रयोग होता 


रहा है :-- 
रे (१) स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप (0010 Currency Standard) 
(२) स्वर्ण-धातु प्रमाप (0010 Bullion Standard) 
(३) स्वर्ण-विनिमय प्रमाप (0010 E0870 Standard ) 
(४) स्वर्ण-कोष प्रमाप (0010 FeSer ve Standard) 
अव हम उक्त चारों रूपों का विस्तृत अध्ययन करेंगे । 
हु स्वण-मुद्रा प्रमाप 


इस पढति के अन्तर्गत सोने के सिक्के देश में प्रमुख मुद्रा के रूप में 
चलते तथा विनिमय-माध्यम और मूल्य-मापन का काम करते हैं। इनके 
साथ-साथ देश में अन्य प्रकार की मुद्राएं भी चलती हें परन्तु उनका मूल्य 
सोने की प्रमुख मुद्रा के साथ संबंधित होता है तथा इनको सोने या सोने के 
सिक्कों में बदलवाया जा सकता हैं । स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप के मुख्य लक्षण 
« इस प्रकार हें :--- * 
(१) देश में सोने का सिक्का प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलता हुआ 
विनिमय-माध्यम एवं मूल्य-मापन का काम करता है । 
(२) सोने के सिक्के के लिए स्वतंत्र सिक्का-डलाई की पद्धति होती हे 
तथा यह असीमित कानूनी-मुद्रा होता है। सोने के सिक्के का 
हू अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य के बरावर होता हे । 
(३) सोने के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता 
(४) सोने के सिक्के के साथ । कु 
साथ अन्य मुद्राएं भी चल्ती हैं परन्तु 
इनका प्रमुख-मुद्रा के साथ मूल्य-संवंध होता है और इनको 
; अमुख-मुद्रा में परिवर्तित भी कराया जा सकता हा 
स्बण-मुद्रा प्रमाप में 'स्वयंपर्ण कार्यशोलता'--स्वणं 
FE कायशीरता it -मुद्रा प्रमाप पद्धति 
में; स्वयंपूर्ण होती; है । यह इस प्रकार होता है--यदि एक ' 
देश से दुसरे देश में निर्यात अधिक हो तो दूसरा देश पहिले"देश का - 
सुगतान करन के लिए सोना निर्यात करेगा । सोना निर्यात होने से 
दुसरे देश में मुद्रा-संकुचन हो जायगा जिससे वहां वस्तओं गिरने 
छगेगे । फिर हां वस्तुओं के भाव गिरने 
। फिर, अन्य देशों की अपेक्षा यहां के होने 
इस देश का निर्यात बढ़ने लगेगा और डक 52 छल के कारण 
ट ए आर बदले में सोने का आयात 
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होगा । सोने का आयात होते ही मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी और वस्तुओं के 
भाव ऊंचे होने छगेंगे । इस प्रकार स्वर्ण-प्रमापी देशों के मूल्यस्तरों में 
स्थिरता एवं स्थायित्व बना रहेगा। यह सब स्वतः ही होता रहेगा, और 
सरकार को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं 
होगी । स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप की इस क्रिया को स्वयंपूर्ण कायंशीलता' कहते 
हैं। यह कार्यशीलता दो बातों पर निर्भर होती है--(१) सोने के आयात- 
निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध न हो, (२) सोने के आयात पर देश 
में मद्रा की मात्रा बढ़े और सोने के निर्यात पर मुद्रा की मात्रा घटे । 
दसरे शब्दों में, स्वर्ण और मुद्रा का पारस्परिक अविच्छेद संवंध हो। यदि 
इन दोनों बातों में से किसी एक भी वात का पालन न किया गया तो 
स्वरण-मुद्रा प्रमाप स्वयंपूर्ण कार्यशील नहीं रह सकता । इसकी कार्यशैली 
तो एक खेल' के'समान है जिसे खेलने के लिए खेल के नियमों का पालन 
करना अनिवार्य होता है। यदि नियमों का पालन न किया जाय तो खेल 
'नहीं खेला जायगा। इसी प्रकार उक्त नियमों का पालन किए विना स्वर्ण- 
मुद्रा प्रमाप नहीं चल सकता । प्रथम महायुद्धकाळ में इंगलेंड ने इन नियमों 
क्रा उल्लंघन किया था जिससे वहां स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप टूट गया । 
स्वर्गे-मुद्रा प्रमाप के गुग--(१) इस पद्धति की कार्यशैली सरल 
होती है जिससे सामान्य व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। 
इससे जनता का इसके प्रति विश्वास बना रहता है। 

ई (२) सोने की मांग हर जगह होती हैँ अतः सोने की प्रमुख मुद्रा 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाती है जिससे स्वर्ण-प्रमाप मानने वाले 
देशों का वदेशिक व्यापार सुगम हो जाता है। 

(३) सरकार या अन्य किसी बाह्य संस्था को इसमें हस्तक्षेप नहीं 
करना पड़ता । इसके अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्यस्तर स्वतः ही 
समायोजित होते रहते हैँ और यह पद्धति स्वयंपूर्ण कार्यशील 
बनी रहती है। ४ 

स्वणं-मुद्रा प्रमाप के दोष--(१) सोने के सिके चलने के कारण सोने 
का अधिक व्यय होता है। अतः यह पद्धति अधिक खर्चीली 
होती हूँ । 

(२) यह “पद्धति विश्वशांतिकाल में ही स्वयंपूर्ण कार्यशील रह 
सकती है । जब तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमतापूर्वक चलता 
रहे तव तक इसकी कार्यशीलता बनी. रह सकती है परन्तु 
राजनेतिक अराजकता या आर्थिक संकट के समय इसको निभाना 
कठिन हो जाता है । अतः यह पद्धति “भले समय की साथी” 
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है। युद्धकाल में जब प्रत्येक देश अपने कल्याण के स्वार्थ म लगा ु 

रहता है यह पद्धति नहीं चल सकती । जब एक देश अ 

ही आयात करता रहे तो उसे सोना निर्यात करना पईगा ससे 

वहां मुद्रा की मात्रा कम हो जायगी और वस्तुओं के भाव गिरने 

लगेंगे । ऐसे समय में यदि उस देश नें स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप के नियमों 

का पालन तो किया पर वस्तुओं के भाव गिरने के साथ-साथ 
उत्पादन-व्यय कम न किया तो स्वर्ण-प्रमाप का निभाना कठिन 

हो जायगा। ४ उ 

स्वणं-मद्रा प्रमाप का तिरस्कार- प्रथम महायुद्ध से पहिले मुद्राशा सिः 

का मत था कि स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप एक महत्त्वपूर्ण पद्धति है और मुद्रा के मूल्य 
एवं वस्तुओं के भावों में स्थायित्व लाने के लिए सोने के सिक्के चलाना 
अनिवार्य है। परन्तु युद्धकाल में सोने का अभाव होने के कारण यह्‌ 
विचारधारा बदल गई और लोग समझने रगे कि सोनें की मुद्रा चला- 
कर सोना नष्ट करने से तो सोना इकट्ठा करके रखना अच्छा है। अनेक 
मुद्राशास्त्री अनुभव करने लगे कि सोना किसी भी मुद्रा-पद्धति का लक्ष्य नहीं 
होना चाहिए बरन्‌ लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र होना चाहिए। युद्ध के 


` पञ्चात्‌ तो कुछ लोगों का यह विश्वास ही हो गया कि सोने के सिक्के चलाना 


कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। प्रो० कीन्स जैसे प्रकांड मुद्राशास्त्री ने 
कहा था “युद्ध के पझ्चात्‌ युद्धपूर्व काल के स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप को पुनः स्थापित 
करने की आवश्यकता नहीं है। में समझता हूं कि मूल्यस्तर, साख तथा नियोग 
में स्थायित्व रखना अनिवार्य है परन्तु में यह नहीं समझता कि' अब 
स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप इनमें स्थायित्व रखने के लिए आवश्यक है।” अब अनेक 
विद्वानों का मत वन चुका है कि कोई भी पद्धति, जिसके अंतर्गत नोटों को 
किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए सोने में बदलवाने की 
व्यवस्था हो, स्वर्ण-प्रमाप पद्धति कही जा सकती है परन्तु इसके लिए 
यह आवश्यक होगा कि सोने का लेन-देन स्वतंत्र हो और देश की बैंकिंग 
व्यवस्था सुसंगठित हो । इस प्रकार युद्ध के पश्चात्‌ सोने के सिक्कों का 
रत नई Ue समय था जब सोने के सिक्के चलाना किसी देश के 
रव और सम ते 

के सिक्क्रे चलाना बा चाह 0 
स्वण-मुद्रा प्रमाप बिल्कुल समाप्त हो गया CC पटक यात 
र 1 और उसके स्थान पर स्वर्ण-घातु 


i 
प्रमाप पद्धति आ गई । 


अ स्वणं-घातु प्रमाप 
पद्धति के अन्तरगत में 
लङा सोना देश में मूल्यमापन का काम करता है पर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by जले 


(१६९ )) 


विनिमय-माध्यम का काम नहीं करता, अर्थात्‌ देश में सोने के सिक्के नहीं 
चलाए जाते। देश में नोट तथा चांदी के सिक्के चलाए जाते हें और इनके 
बदले में सोना (धातुरूप में) प्राप्त किया जा सकता है। सोने के आयात- 
निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिवन्ध नहीं होता। सरकार निश्चित 
दर पर तथा निश्चित मात्रा में जनता को सोना वेचती तथा जनता से सोना 


खरीदती है। जनता किसी भी कार्य के लिए सोना खरीद सकती है। इसके 


मख्य लक्षण निम्न हें :--- 


(१) सोना मूल्य-मापक होता है प्र विनिमय-माध्यम नहीं होता। सोने 


के सिक्के न तो वनाए जाते और न चलाए जाते हुँ। 


(२) विनिमय-माध्यम के लिए नोट तथा रजत-मुद्राएं चलती हें जिन्हें 
स्वर्ण-धात में बदलवाया जा सकता है। सरकार या देश का केन्द्रीय 
वैंक निश्चित दर पर और निश्चित मात्रा में जनता को सोना वेचते. 


और जनता से सोना खरीदते हूँ। 
(३) सोने के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता । 


(४) सरकार को या केन्द्रीय बेंक को सोने के क्रय-विक्रय के लिए अपन पास 


सोने का एक कोष बनाकर रखना पड़ता हैं | 
स्वर्ण-मद्रा प्रमाप के अंतर्गत सोना विनिमय-माब्यम एव मूल्य-मापन 
दोनों काम करता है परन्तु स्वर्ण-धातु प्रमाप के अन्तर्गत सोता केवळ मूल्य- 
मापक होता है पर विनिमय-माध्यम नहीं। 
स्वण-धातु प्रमाप के गुण--(१) इस पद्धति में सोने के सिक्के नहीं 
चलाए जाते इसलिए सिक्कों के. बिसावट से होनेवाळी हानि नहीं 
होती और सिक्का-ढलाई का व्यय भी वच जाता हूं। : 

(२) इसमें सोने के सिक्के नहीं चलाए जाते इसलिए इसमें सोने की बचत 
होती है और अविकसित देश भी, जिनके पास पर्याप्त मात्रा मे सोना 
नहीं होता, इसे अपना सकते हूँ 

(३) इसके अन्तर्गत देश में चलनेवाली प्रत्येक मुद्रा का परिवर्तन सोने 
में किया जा सकता है अतः इससे इसमें जनता का विश्वास जमा 
रहता और सरकार की साख बनी रहती है। 

(४) इस पद्धति में निश्चित मात्रा से कम सोना खरीदने की व्यवस्था 

दै नहीं होती इसलिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति सोना नहीं खरीद पाता । 

इसी कारण सरकार को कोष में कम सोना रखने की आवश्यकता 
होती है तथा अतिरिक्त सोने को अन्य कार्यों में लगाया जा 
सकता है । 
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(५) यह पद्धति स्वयंपूर्ण कार्यशील होती र सोने के क्रय-विक्रय 
के अनसार मुद्रा-प्रसार और मुद्रा- होता रहता हूँ। जब 
लोग सरकार से सोना खरीदते हैं तो मुद्रा-मंडी में मुद्रा की मात्रा 
कम हो जाती हैं और जब वे सोना बेचते हें तो .मुद्रा-मंडी में मुद्रा 
की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में स्वतः ही लोच 

रहती है। ईयु 

सि क बा हस पद्धति का संचालन सरकार या दश के 
केन्द्रीय बैंक को करना पड़ता है क्योंकि सोने का क्रय-विक्रय इन्हीं दोनों में 
से किसी एक के हाथ में होता है। अतः इसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता 
है और कभो-कभो यह हस्तक्षेप अधिक सीमा तक बढ़ जाता है। सरकार का 
हस्तक्षेप रहना ही इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। केमरर नामक मुद्रा- 
शास्त्री ने लिखा है-- लगभग सभी देशों में युद्धोत्तरकालीन स्वर्ण-प्रमाप 
(स्वर्ण-धातु प्रमाप) की स्वयंपूर्ण काग्रेशीलता युद्धपू्वंकालीन स्वर्ण-अमाप 
(स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप) से कम रही । इसका कारण यह था कि इसके अन्तरगत 
सरकार का और केन्द्रीय बेंक का हस्तक्षेप अधिक था और जब कभी वे चाहते 
तभी मुद्रा की घटा-वढी में कमी-बेशी कर दिया करते थे।” ' 


इंगलड और भारत में स्वर्ण-धातु प्रमाप (१९२५-१९३१)--सबसे पहिले 
-स्वरण-चातु प्रमाप को १९२५ में इंगलेंड ने अपनाया था । उस समय वहां सोने के 
'सिक्के- साँवरेन तथा अर्ध-सॉवरेन--चलना वन्द कर दिया गया था और नोटों 
के बदले में सोना मिला करता था । सोना ३ पौंड १७ शिलिंग १०३ पेस प्रति 
औंस को दर से मिळता था और ४०० औंस से कम मात्रा में नहीं खरीदा 
_जा सकता था। सोना घातु के रूप म मिलता था, सिक्कों के रूप में नहीं । 
१९२८ में फ्रांस ने भी लगभग इसी रूप में इसे स्वीकार किया। अन्तर 
केवल यह था कि फ्रांस के केन्द्रीय बेंक को अधिकार दे दिया गया था किं 
चह नोटों के बदले में चाहे तो सोना दे, चाहे स्वर्ण-मुद्राएं दे दे। 
हमारे देश में १९२६ में हिल्टन-यंग कमीशन ने स्वर्ण-धातु प्रमाप की 
सिफारिश की थी। सरकार ने १९२७ में करेंसी एक्ट पास करके इस पद्धति 
को स्थापित किया। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकार से कम से 
कम ४०० आँस या १ ०६५ तोला सोना २१ रुपये ३ आने १० पाई प्रति तोले 
को दर से खरीद सकता था । सोना किसी भी कार्य के लिए खरीदा जा 
सकता था। उस समय सोने के आयात-निर्यात की भी स्वतंत्रता थी। यह 
पद्धति हमारे देश में १९३१ तक चलती रही। सितम्बर १९३१ में इंगलेंड 
ने स्वर्ण-प्रमाप छोड़ दिया और फिर भारत ने भी ्वर्णे-धातु प्रमाप तोड़कर 
“अपने रुपये का स्टिंग से गठबन्धन कर लिया। बह 
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स्वण-विनिमय प्रमाप 


इस पद्धति के अन्तत देश में सोने की मुद्राएं नहीं चलाई जातीं। सोना 
केवल विदेशी भुगतान करने के काम में लाया जाता । विनिमय-माध्यम 
के लिए देश में नोट, चांदी के सिक्के और अन्य सहायक सिक्के चलाए 
जाते हें। इन मुद्राओं का मूल्य शुद्ध सोने की निश्चित मात्रा में निर्धारित 
किया जाता है। मुद्रा का मूल्य स्थायी रखने का दायित्व सरकार का | 
होता है । इसके लिए सरकार दो कोष बनाकर रखती हं--एक कोष चाल 
मुद्राओं के रूप में देश में रक्खा जाता है तथा यह अनुकल व्यापाराधिक्य 
का भुगतान चुकाने के काम आता है, दूसरा कोष सोने के रूप में विदेश में 
रखा जाता हूं तथा बह विदेशी भुगतान चुकाने के काम लाया जाता है । 
सोना केवळ विदेशी भुगतान के लिए प्राप्त हो सकता है, देशी कार्यों के 
लिए नहीं । जब कभी विदेशी भुगतान करने होते हैँ तो सरकार देश में देशी 
मुद्रा लेकर कोष म जमा कर लेती है और विदेश-स्थित सोने के कोष 
में से विदेशी भुगतान चुका दिया जाता हैं और जव कभी व्यापाराधिकय 
देश के पक्ष में होता है तो विदेशों में सोना लेकर विदेश-स्थित कोप में जमा 
कर लिया जाता है और देशी कोष में से भुगतान चुका दिया जाता है। इस 
प्रकार सरकार मुद्रा की विनिमय-दर को स्थायी बनाने की चेष्टा करती है। 
इस पद्धति के मुख्य लक्षण निम्न हेँ:-- 2 

(१) सोना विनिमय-माध्यम का काम नहीं करता वरन्‌ मूल्य-मापन का 

` काम करता है--सोने की मुद्राएं नहीं चलाई जाती । 

(२) देश के आन्तरिक प्रयोग के हेतु नोट, चांदी के सिक्के तथा अन्य सहायक 
मुद्राएं चलाई जाती हे--इनका सोने के साथ मूल्य-संबंध होता है। 
विदेशी भुगतान के लिए सरकार निश्चित मूल्य पर सोना देती है-- 
सरकार सोना या सोने पर आधारित अन्य मुद्रा भी दे सकती है। 

(३) सिद्धान्ततः सोने के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होता पर 

॥ व्यवहार में सोने का आयात-निर्यात नहीं होता । सरकार की सहायता 
से विदेशी भुगतान चुकाने की व्यवस्था होती है। 

(४) उक्त कार्य के लिए सरकार को दो कोष बनाकर रखने होते हं--एक 
कोष देश में रक्खा जाता है जिसमें देशी मुद्राएं होती हें-दूसरा कोष 
विदेश में रक्खा जाता है जिसमें सोना या सोने पर आश्रित विदेशी 
मुद्रा होती हैं। इन्हीं कोषों के द्वारा सरकार विदेशी भुगतान लेन- 
देन की व्यवस्था करती एवं विनिमय-दर को स्थायी बनाती हूँ। 

स्व्णे-धातु प्रमाप के अन्तर्गत चाळू मुद्रा के बदले में सोना देशी व 
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सकता है, परन्तु स्वर्ण-विनिमय 
सोते गने पर आश्रित विदेशी 
5 मद्रा का विनिमय सोने या सान पर २ ८) ] 
प्रमाप के कप चालू # लाने के लिए ही होता है । स्वर्ण-मुद्राएं | 
मुद्रा से ल्‌ विदेशी १ स्थिति HE तीं \ आ 
॥ गत न तो सोने के 
४-विनिर्मय प्रमाप के गुण-- (१ अत 
स्वण ही चलाए जाते हें और न आन्तरिक कार्यों के लिए ही सोना 
ह्‌ > जतः इसमें सोना व्यय नहीं होता । हां, विदेशी 
सरकार को सोने का एक कोष बनाना पड़ता है 
म अेक्षाक्ृत कम सोने की आवश्यकता होती है। था. 
इसमें अधिक सोने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए निर्धन [ 


(३) इस पद्धति के अन्तर्गत देशी और विदेशी मुद्राओं की पारस्परिक | 
ट विनिमय-दर सरलता से स्थिर और स्थायी वनाई जा. सकती हैँ। | 
(४) यह्‌ पद्धति अधिक लोचदार होती है क्योंकि इसमें मुद्रा-त्रसार. और | 
मद्रा-संकोच सोने की मात्रा पर आश्रित नहीं होते। अतः आवश्य- 

कतानसार, मुद्रा की मात्रा घटाई-वढ़ाई जा सकती हैं। 
स्वर्ण विनिमय परमाप के दोष--(१) चूंकि इसमें सोने के सिके नहीं 
चलते और न स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सोना दिया जाता | 

` है इसलिए सामान्य जनता का इसमें विश्वास कम रहता है। 


र 


“ (२) चूंकि इसके अन्तगेत सोने का आदान-प्रदान और आयात-निर्यात नहीं | 
; - होता इसलिएं सभी देशों के मूल्यस्तरों में समानता पैदा नहीं की | 
'जा सकती और इसलिए विदेशी विनिमय-दरों में फेर-बदल होती | 

रहती*है । हे | 

` (३) सरकार को दो कोष बनाकर रखने पड़ते हैँ जिनके प्रबन्ध और | 

; संचालन में कभी-कभी मतिविभ्रम हो जाता है । उस समय यर 
पद्धति सामात्य जनता की दृष्टि में एक जटिल पद्धति ब 

जाती है। | | 

« (४) इस पद्धति का प्रबन्ध और संचालन सरकार के हाथ में रहता है इस. 

. लिए सरकार चाहे जैसा फेर-बदल इसमें कर्‌ सकती है । इस 
दृष्टिकोण से यह पद्धति संचालित पद्धति होती है जिसकी सफलता 
: सरकार कीं कृपा पर निर्भर बन जाती है। | 
(५) इस पद्धति की छोच आत्मनिर्भर नहीं होती जैसा कि अन्य पद्धति, 

में होता है। इसमें मुद्रा-प्रसार और मुद्रासंकोच सरकार के हाथ ॥ 


| 
| 
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- रहता है क्‍योंकि विदेशी विनिमय का नियंत्रण भी उसी के अधि- 
कार में होता है। 

भारत में स्वर्ण-विनिसय प्रमाप 

(१९०७-८ से १९१६-१७ तक), 

स्वर्ण-विनिमय प्रमाप को सर्वप्रथम हालेंड ने अपनाया था। इसके : 

पश्चात्‌ १८९२-९३ में रूस और ऑस्ट्रिया ने भी मान लिया। प्रथम युद्ध से: 
पूव भारत म भी इस पद्धति का पालन होता रहा था। यहां पर यह पद्धति 
सन्‌ १९०७-८ में स्थापित हुई और युद्ध के मध्यकाल तक चलती रही। 
उस समय १ रुपया १६ पेस के वरावर था--इस दर पर १ पांड १५ रुपये 
के वरावर होता था। भारत सरकार के पास दो कोप थे---एक, कोष 
इंगलेंड में भारतमंत्री के पास रहता था और दूसरा कोष भारत में रक्खा 
जाता था । जव कभी भारत के किसी व्यापारी को इंगलेंड में भुगतान करना 
“होता तो वह भारत सरकार से स्टलिंग-विल खरीद लेता और बदले में १ शि० 
४ पेस प्रति रुपया की दर से रुपया जमा कर दिया करता था।: वह्‌ 
इस स्टलिग-विळ को इंगळेंड भेज देता और वहां भारतमंत्री उसके वदले 
'में कोष में से पॉड चुका दिया करते थे । इसके विपरीत जव इंगलेंड के 
व्यापारी को भारत में (राशि भेजनी होती तो वह लन्दन में भारतमंत्री 
से रुपये के बिल खरीदकर १ पौंड= १५ रुपये की दर से पौंड जमा कर 
देता था। वह इस रुपये के विल को भारत में भेज दिया करता और यहां 
उसके बदले में भारत सरकार कोष में से रुपये चुका दिया करती थी। इस 
प्रकार सरकार अपने हाथों से इस पद्धति का संचालन करती थी । यह 
पद्धति लगभग १९१७ तक चलती रही। युडक्हर को असाधारण परिस्थितियों 
में सरकार विनिमय-दर को स्थायी न रख सके और अन्त में भारत को 

सस्वर्णविनिमय प्रमाप छोड़ना पड़ा। 
स्वण-कोष प्रमाप त. 

यह पद्धति स्वर्ण-प्रमाप का एक नया रूप था जिसका प्रयोग झुछ, देशों 
में १९३६ से लेकर द्वितीय युद्धकाल तक होता रहा था। १९३६ में अमरीका, 
'इंगलेंड, फ्रांस, बेल्जियम, हालेंड तथा स्विजरलेंड ने एक समझौता» किया 
जिसके अनुसार सोना एक देश से दूसरे देश में आ-जा संकता था।.यह 


ज, 


आयात-निर्यात केवल मुद्रा-संबंधी कामों में प्रयोग होनेवाले सोने का ही 
30089 4:28 VEU 


*यह समझौता सितम्बर १९३६ का “त्रिदेशीय मौद्रिक समझौता” कहलाता है। 
सबसे पहिले यह समझौता अमरीका, इंगलेंड और फ्रांस के बीच हुआ था । वेल्जियम, 
हालेंड और स्विजरलेंड ने इस पर नवम्बर १९३६ में हस्ताक्षर किए थे। 
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हो सकता था, व्यापारियों द्वारा क्रय-विक्रय किए गए सोने का नहीं। सोने 


का यह छेन-देन इन देशों की केन्द्रीय बेंकों के बीच नहीं होता था वरन्‌ विनि- 
मय-समातुलन* कोषों द्वारा होता था । ये कोष प्रत्यक देश में एक प्रकार 
से सरकारी कोषों के ही विभाग थे और केन्द्रीय बेंकों के साथ मिलकर 
काम करते थे। इन कोषों में अपने-अपने देश की मुद्राएं जमा रहती थीं 
जिनके बदले में आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा या सोना खरीदा जाता 
था परन्तु ये कोष किसी निश्चित अनुपात में ही अपनी-अपनी मुद्राओं को 
सोना या विदेशी मुद्रा खरीदने में व्यय कर सकते थे। इस प्रकार ये को 
विदेशी म॒द्रा-मंडियों में दोनों ही काम कर सकते थे--विदेशी मुद्रा तथा सान 
का अपनी मुद्रा के बदले में क्रय भी कर सकते थे और विदेशी मुद्रा तथा 
सोने के बदले में अपनी मुद्रा भी खरीद सकते थे। उदाहरणार्थं, यदि कभी 


लन्दन में डॉलरों की मांग होती तो इंगलेंड-स्थित कोष डॉलर देकर इस 


मांग को .पूरा कर दिया करता था जिससे पौंड के साथ डॉलर का मूल्य _ 


नहीं बढ़ पाता था । इसी प्रकार यदि पेरिस में फ्रेंक कीं कंमी होती तो फ्रांस- 
स्थित कोष फ्रॅंक वेच दिया करता और बदले 'में विदेशी मुद्रा ले लिया 
करता था जिससे फ्रेंक की विनिमय-दर स्थिर बनी रहती थी ।. 


प्रत्येक कोष में समझोता करनेवाले देशों की मुद्राएं जमा रहती थीं ।: 
कभी-कभी ऐसा भी हो सकता था कि एक, दो या इससे' अधिक कोषों 


में एक ही मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाय । इसके लिए 
समझौते में उचित व्यवस्था कर ली गई थी । उदाहरणार्थ, यदि कभी कई 


कोषों में स्टिंग . की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती तो ये कोष इंगलेंड को 
स्टछिग देकर वदले में.सोना ले सकते थे और इस सोने ,को या तो अपने- 
अपने पास रख लेते थे और या उसके बदले में .और कोई विदेशी-मुद्रा--: 
जिसकी उनके पास कमी होती, खरीद लिया करते थे । परन्तु इंगलेंड इस प्रकार 
अनिश्चित मात्रा में सोना नहीं दे सकता -था । यदि कभी स्टरिंग के बदले : 


में सोने की मांग बढ़ती ही जाती तो इसका अर्थ यह होता था कि स्ट॑लिग 


की विनिमय-दर ऊंची है और उसे कम कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में ` 
` कोष स्ट॑लिग खरीदना बन्द कर दिया करते जिससे स्टलिग की दर वास्तविक ' 
स्तर पर आ जाती थी और तब फिर नई वास्तविक दर पर स्टिंग का ` 


क्रय-विक्रय आरम्भ हो जाता था । 
इस प्रकार विनिमय-समातुलन कोषों में सोना जमा रहता था और एक 


देश के कोप में से दूसरे देश के कोष में आ-जा सकता था । इसलिए इस ` 


‘*Bxchange Equalization Funds. 
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पद्धति को स्वर्ण-कोष पद्धति कहते हें। इस पद्धति के 
नाई के मुद्रा की विनिमय-दर स्थिर और स्थायी बनाई जो 8 र 
द्वारा व्याज-दर को घटा-वढ़ाकर अथवा अन्य किसी प्रकार से देश की आन्तरिक 
स्थिति को प्रभावित किए विना ही विदेशी विनिमय-दर स्थायी बनाई सः 
सकती थी । जव तक यह्‌ पद्धति अपनाई जाती रही ` विदेशी मद्राओं में सोने 
का मूल्य स्थायी बना रहा पर युद्धकाल की विषम परिस्थितियों मे 
पद्धति न चल सकी । 
१९३६ से लेकर युद्धकाल तक यह पद्धति गप्त 
कोषों के हारा विदेशी मुद्राओं व सोने का लेन-देन प्रायः ग न पा | 
था । जनता को न तो यह ज्ञात हो पाता था कि अमक कोष क्या खरीद | 
रहा है और न यह मालूम हो पाता था कि कौन-कौन सी मुद्राएं कितनी 
मात्रा में जमा हैं । इस प्रकार यह पद्धति सुचारु रूप से चलती “रही परन्तु 
युद्ध की भीषणता के सामने न टिक सकी । युद्धकाल में विनिमय-दर स्थायी 
` बनाने के लिए अनेक नए-नए प्रयत्न करने पड़े जो आज तक चले आ रहे हेँ। 


' 
| 
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द्वि-धातुवाद पद्धति 
(Bi-metallism) 
द्वि-घातुवाद उस मुद्रा-पद्धति को कहते हैं जिसके अन्तरगत दो धातुओं-- 


प्रायः सोने और चांदी--के सिक्के अलग-अलग प्रमुख मुद्रा के रूप में ड और 
दोनों का एक दूसरे के साथ वैधानिक संबंध हो। दोनों ही सिक्कों के लिए 


- ` स्वतंत्र सिक्का-ढलाई होती है और दोनों ही असीमित कानूनी-मुद्रा होते हें। 


तात्पर्यं यह है कि दोनों ही प्रकार के सिक्के देश में मूल्य-मापन और विनिमय- 


` माध्यम का काम करते हैं । हि-धातुवाद के मुख्य लक्षण इस प्रकार हें :-- 


(१) दो घातुओं (प्रायः सोने और चांदी) के सिक्के अलग-अलग प्रमुख 
अर्थात्‌ प्रामाणिक मुद्रा होते हें, क 
(२) दोनों सिक्कों का पारस्परिक मूल्य कानून द्वारा निर्धारित होता ह, 
(३) दोनों प्रकार के सिक्कों के लिए स्वतंत्र सिवका-ढलाई होती हैं 
(४) दोनों प्रकार के सिक्के असीमित कानूनी-मुद्रा होते हें, 
(५) दोनों सिक्को का अंकित-मूल्य उनके वास्तविक-मूल्य के बराबर 
होता है, 
- (६) दोनों ही सिक्के अलग-अलग विनिमय-माध्यम एवं मूल्य-मापन का 
काम करते हैं। 
वैसे तो सोना और चांदी अनेक वर्षों तक मुद्रा के काम आते रहे हैं 
पर द्वि-धातुवाद का प्रचार केवल १९वीं शताब्दी से आरम्भ होता है । 
इससे पहले सोना और चांदी द्वि-धातुवाद के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं चलते 
थे। यद्यपि १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भी सोने और चांदी के सिक्के 
प्रामाणिक-मुद्रा के रूप में चलते थे परन्तु उस समय भी द्वि-घातुवाद का 
बैज्ञानिक रूप ज्ञात नहीं था। द्वि-धातुवाद का वैज्ञानिक सिद्धान्त तो १९वीं 
शताब्दी के उत्तराद्धे से आरम्भ होता है। 
दवि-धातुवाद का समातुळन सिद्धान्त (The Compensatory Action 
of Bi-metallism)--द-घातुवाद का आधारभूत सिद्धान्त यह हुँ कि 
देश के अन्तर्गत चलनेवाले दो घातुओं के सिक्के एक दूसरे पर अपना-अपना 
समातुलन प्रभाव डालते रहते हँ जिससे मुद्रा का मूल्य सामान्यतः स्थायी बना 
रहता है और जिससे मूल्यस्तर को भी स्थायी बनाने में सहायता मिलती है। 
यदि कभी सोने का मूल्य चांदी के मूल्य की अपेक्षा बढ़ जाय तो लोग चांदी 
के सिक्के बनवाने लगेंगे और सोने को धातु रूप में बेचकर लाभ कमाने 
लगेंगे। ऐसी स्थिति में चांदी की मांग और सोने की प्रदाय बढ़ने लगेगी । 
इससे चांदी का मूल्य बढ़ने लगेगा और सोने का मूल्य गिरने लगेगा; यहां तक 
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कि दोनों धातुओं की मात्रा संतुलन में आकर दोनों एक दूसरे के मूल्य को 
संतुलित करते रहेंगे। इसी प्रकार यदि कभी चांदी का मूल्य सोने के मूल्य 
की अपेक्षा बढ़ जाय तो लोग चांदी को बाजार में बेचकर लाभ कमाएंगे और 
सोने के सिक्के बनवाने छगेंगे। इस प्रकार सोने की मांग बढ़ जायगी और चांदी 
की प्रदाय बढ्ने लगेगी । इसका परिणाम यह होगा कि चांदी का भाव गिरने 
लगेगा और सोने का भाव बढ़ जायगा । दोनों एक दूसरे पर समातुलन प्रभाव 
डालकर मूल्य स्थायी बनाते रहेंगे । एक धातु की मांग और प्रदाय की घटा- 
बढी दूसरी धातु की मांग और प्रदाय की बढ्त-घटत के द्वारा समातुलन होती 
रहती है जिससे दोनों धातुओं की मुद्राओं का वाजार-मूल्य और वैघानिक-मूल्य 
समानता में बने रहते हैं। प्रोफेसर जेवन्स ने इस सिद्धान्त को संतुलून-क्रिया 
(Equilibratory AC६00) कहकर पुकारा है । उदाहरणार्थ, यदि हम 
ऐसी दो पानी की टंकियों की कल्पना करें जिनमें एक दूसरे को मिलानेवाली 
कोई नली नहीं हो तो हम देखेंगे कि उन दोनों टंकियों के पानी का स्तर अपने- 
अपने अनुपात में अलग-अळग उतरता-चढ़ता रहेगा । पर यदि उन दोनों टंकियों 
के बीच में एक नली लगा दी जाय तो दोनों टंकियों के पानी का स्तर समातुरून 
में रहेगा और एक टंकी के पानी की कमी-बेशी दोनों पर प्रभाव डालती रहेगी; 
यहां तक कि दोनों का उतार-चढ़ाव संतुलन में बना रहेगा । ठीक एसी ही वात 
द्वि-घातुवाद के साथ है । इसके अन्तर्गत भी दोनों धातु एक दूसरे पर अपनी- 
अपनी मांग और प्रदाय का प्रभाव डालते रहते हैं जिससे दोनों का मूल्य संतुलन 
में बना रहता है और दोनों मुद्राओं के पारस्परिक वाजार-मूल्य और वैधानिक- 
मूल्य में अधिक समय तक विषमता न रहकर समानता ही वनी रहती है। 
उदाहरण--मान लो किसी देश में द्वि-धातुवाद के अन्तर्गत सोने और 
चांदी के सिक्के चलते हँ और दोनों की पारस्परिक वैधानिक दर १६: १ है 
अर्थात्‌ १६ चांदी के सिक्के मूल्य में १ सोने के सिक्के के बराबर हैं। अब 
यदि चांदी का वाजार-मूल्य (धातु के रूप में) १५: १ हो जाय तो कहेंगे 
कि चांदी का वाजार-मूल्य बढ़ गया और अपेक्षाकृत सोने का बाजार-भूस्य 
गिर गया । दूसरे दाब्दों में यह भी कह सकते हैं कि चांदी का घातु- 
मूल्य बढ़ गया और उसका मौद्विक-मूल्य घट गया । ऐसी स्थिति में कोई 
भी व्यक्ति चांदी लाकर उसके. सिक्के बनवाना पसन्द नहीं करेगा और न 
कोई व्यक्ति १६ चांदी के सिक्के देकर १ सोने का सिक्का ही लेना पसन्द 
करेगा क्योंकि बाजार में चांदी का मूल्य बढ़ जाने के कारण १ सोने का 
सिक्का केवल १५ ही चांदी के सिक्कों में मिल सकेगा। अव तो प्रत्येक व्यक्ति 
चाहेगा कि वह सोना लाकर उसके सिक्के वनवाए । परिणामतः देश में 
सोने ही सोमे के सिक्के होंगे और चांदी के सिकके. विचलित हो जायेंगे। 
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'छोग चाँदी को या तो गलाकर बेचने लगेंगे और या विदेशी भुगतान करने 
में विदेशों में भेज देंगे । इस प्रकार दोनों प्रमुख सिक्कों 2 के वैधानिक-मूत्य 
आर बाजारमूल्य में विषमता हो जायगी । परन्तु ज्यों-ज्यों बाजार न चांदी 
की प्रदाय बढ़ेगी चांदी का मूल्य गिरने लगेगा और ज्यों-ज्यों सोने की मांग 
बढ़ेगी सोने का मूल्य बढ्ने लगेगा और कुछ ही समय पश्चात्‌ दोनों सिक्कों 
का पारस्परिक अनुपात संतुलन में आ जायगा । इसके विपरीत यदि कभी 
दोनों सिक्कों का वाजारःमूल्य १७: १ दो जाय तो कहा जायगा कि सोने 
का अधिमूल्यन (0707-9ए9109000) हो गया और चांदी का अभिमूल्यन 
(under-aluai0.) हो गया। अभिमूल्यित-धातु--चांदी--अधिमूल्यित- 
धातु-सोना--को चलन से बाहर करने लगेगी । लोग चांदी के सिक्के 
बनवाने के लिए चांदी की मांग करने लगेंगे और बाजार में सोने का मूल्य 
बढ़ जाने के कारण सोने को घातुख्प में बेचने लगेंगे। इससे सोने की 
प्रदाय बढ़ जायगी और चांदी की मांग बढ़ जायगी । प्रदाय बढ़ने से सोने 
का मूल्य गिरने लगेगा और चांदी की मांग बढ़ने से चांदी का मूल्य बढ्ने 
लगेंगा। फिर कुछ ही समय वाद दोनों के मूल्यों में संतुलन आ जायगा। 
इस प्रकार दोनों धातुओं का वाजार-मूल्य घट-बढ़कर अन्त में बैधानिक- 
मूल्य के समान हो जाता है और दोनों के पारस्परिक मूल्य में स्थायित्व 
बना रहता है। दोनों धातुओं का आपस का समातुळन-प्रभाव द्वि-धातुवाद 
की समातुलन-क्रिया . कहलाती है । स्मरण रखना चाहिए कि द्वि-धातुवाद 
के अन्तर्गत प्रयोग किए जानेवाले धातुओं का मूल्य घटता-बढ़ता अवश्य है 
पर यह घटा-बढ़ी अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती वरन्‌ समातुलून- 
क्रिया के द्वारा शीघ्र ही संतुलित होती रहती है । कुछ भी हो, समा- 
तुलन-क्रिया किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ समय तक ही संभव होती 
हैँ। यदि कभी एसी स्थायी शक्तियां आ जायं, जिनसे धातुओं के वाजार-मूल्य 
अर वेधानिक-मूल्य के बीच में गहरी खाई बनती ही जाय तो समातुलून- 
क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होगा । उस स्थिति में अधिमूल्यित-घातु के 
सिक्के चलन में से बन्द होते जायेंगे और अभिमूल्यित-धातु के सिक्के ही 
चलन में रहेंगे । 
बालबा द्विधातुवाद के गुण--(१) कऋरय-शक्ति की स्थिरता एवं स्थायित्व--द्वि- 
घातुवाद के अन्तर्गत मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं के भावों में सामान्य स्थायित्व 
बना रहता है। इसका कारण यह्‌. है कि एक धातु की घटत-बढ़त दूसरी धातु 
pn wt vd हना हा और परिणामस्वरूप दोनों धातुओं के 
उत्पादन से और चांदी त ह र पन र अ as 
अभाव सोने की प्रदाय से संतुलित होते रहते हे 
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जिससे दोनों के मूल्य प्रायः स्थिर बने रहते हें। दूसरी बात यह है कि इसके 
अन्तर्गत दो प्रकार के सिक्के प्रमुख मुद्रा होने के कारण मुद्रा की मात्रा 
पर्याप्त रहती है जिससे यदि एक मुद्रा की कमी-बेशी भी हो जाय तो मुद्रा 
के सामान्य मूल्य पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । प्रोफेसर फिशर का मत तो 
यह है कि द्वि-घातुवाद एक ऐसी पद्धति है जिसके अन्तगेत मुद्रा का मूल्य 
सामान्यतः स्थाई बना रहता है ।* 

(२) विदेशी व्यापार को प्रगति--इस पद्धति के द्वारा विदेशी व्यापार 
को प्रगति मिलती है क्योंकि दो प्रकार के सिक्के प्रामाणिक मुद्राएं होने के 
कारण स्वर्ण-प्रमाप रखनेवाले तथा रजत-प्रमाप माननेवाले देशों से व्यापा- 
रिक संबंध स्थापित हो सकते हें और विनिमय-दर भी स्थायी रक्खी जा 
सकती है । ! 

(३) उत्पादन को भ्रोत्साहन--दो प्रकार के सिक्के प्रामाणिक-मुद्रा होने 
के कारण मुद्रा की मात्रा एक-धातुवाद की अपेक्षाकृत इसमें अधिक जल्दी बढ़ 
जाती है। इससे मुद्रा का मूल्य शनैः शनैः गिरने लगता है और वस्तुओं 
के भाव शतैः शनैः बढ़नें लगते हें जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता 
है और उत्पादकों को लाभ होता है । मुद्रा का मूल्य गिरने से देनदार 
को भी लाभ पहुंचता है क्योंकि उस पर ऋण का भार कम हो जाता है। 

(४) कोब-निर्धारण में सितव्ययिता--दो धातुओं के सिक्के प्रमुख-मुद्रा 
होने के कारण बेंकों को अपने-अपने कोषों की व्यवस्था और संचालन करने 
में मितव्ययिता होती है तथा मुद्रा की पर्याप्त मात्रा चलन में होने के कारण 
बैंकों के ब्याज की दर भी कम होती है। बैंक किसी भी एक धातु को अथवा 
दोनों धातुओं को अपने-अपने कोषों में रख सकते हें। 

ह-धातुबाद के दोष--(१) इस पद्धति के अन्तगंत ग्रेशम का नियम लागू 
होने लगता है जिसके कारण अभिमूल्यित-मुद्रा अधिमूल्यित-मुद्रा को चलन से 
बाहर करने लगती है। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि अगर मौद्रिक कार्यो 
को छोड़ अन्य कामों में सोने का प्रयोग वढ्ने लगे तो सोने का मूल्य 
बढ़ने लगेगा और इस प्रकार सोने और चांदी का पारस्परिक बाजार- 
मूल्य उनके वैधानिक-मूल्य से भिन्न हो जायगा । इसका परिणाम यह होगा - 


कि सोने में सट्टेबाजी होने लगेगी और इसके साथ-साथ और दोष भी 
mS घट 40250: 


+ Bimetallism is the only scheme for securing stability of 
the standard of value which has received any substantial 
moasure of popular support—Fisher: “Tho Purchasing Power 


of Money’. 
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उत्पन्न हो जायंगे ।* इतिहास-साक्षी है कि योरप में १८७३ के आस- 
पास अनेक देशों ने एक-घातुवाद के अन्तर्गत स्वण-प्रमाप को अपना रवखा 
“था और लेटिनसंघ के देशों में द्वि-धातुवाद था । उसी समय द्वि-धातुवादी 
देशों में सोने की अपेक्षा चांदी का मौद्रिकमूल्य बढ़ गया और घाउभूर् 
घट गया । परिणाम यह हुआ कि सोना उन देशो से निकल-निकलकर 
स्वणे-प्रमापी देशों में जाने लगा और लेटिनसंघीय देशों में केवल चांदी के 
सिक्के ही चलन में रह गए। 
४ (२) इस पद्धति के अन्तर्गत जव दोनों धातुओं म 
और बाजारमूल्य में अन्तर होता है तो लेनदार अपन ऋणो का भुगतान 
अधिमूल्यित-मुद्रा में लेना पसन्द करते हैँ और दूसरी ओर देनदार अभि- 
मृल्यित-मुद्रा में चुकाना चाहते हैं . जिससे लेन-देन में. बड़ी असुविधा होने 
लगती है। २. र 2. 
द्वि-धातुवाद का इतिहास--सबंप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने १७९२ 
में मिण्ट एक्ट पास करके ह्वि-धातुवाद अपनाया, जिसके अनुसार सोने और 
चांदी के सिक्के प्रमुख मुद्रा बना दिए गए । दोनों सिक्कों की स्वतंत्र सिक्का- 
ढलाई थी और उन दोनों का पारस्परिक वैधानिक अनुपात १५ : १ _निर्घा- 
रित किया गया था। एक आस सोने का मूल्य १५ औंस चांदी थी। उस समय 
बाजारमूल्य और वैधानिक-मूत्य में कोई अन्तर न था और जब तक यह 
समानता बनी रही तब तक किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। 
१८३३ के आसपास सोने और चांदी का वाजार-मूल्य १५.६ : १ हो गया 
अर्थात्‌ बाजार, मे १ गँस सोना खरीदने के लिए १५.६ आँस चांदी 
देनी पड़ती थी परन्तु टकसाळ से केवल १५ औंस चांदी के बदले में 
१ आस सोना मिल सकता था । इसका अर्थ यह हुआ कि टकसाळ में 
चांदी का अधिमूल्यन (07०७-ए०४०७४४०॥) और सोने का अभिमूल्यन 
(under-valuati0n) हो गया । परिणामस्वरूप बाजार में सोने का 
मूल्य चढ़ गया । अव लोग सोने के सिक्कों को या तो गलाने लगे और 
या विदेशी भुगतान के उपयोग में लाने लगे। इस प्रवृत्ति के कारण १८३४ 
में वैधानिक अनुपात बदऴ कर १६: १ कर दिया गया। . परन्तु बाजार- 


+ If tho use of gold in arts increases the value of gold i 
rise; aud if in the currency a fixed ratio batwoon gold and silver 


‘has been established, thon the markot ratio betwosn gold and 
, silver will differ from monstary 1atio. There will bo specu- 


lation as a consoquence of this, and its attendant ovils. 


—Marshall. 


~ 
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मूल्य अव भी १५.६:१ था। परिणाम यह हुआ कि अव बाजार में चांदी 
का मूल्य बढ़ गया और सोने का मूल्य वैधानिक-मूल्य की अपेक्षाकत कम हो 
गया । अब लोग चांदी के सिक्को को गला-गलाकर वेचने लगे | १८४० " 
में सोने की नई खानों का पता लगा जिससे सोने का उत्पादन बढ़ गया 
और सोने के भाव और भी अधिक गिरने छगे। चांदी के सिक्के विच- ' 
छित होने लगे । १८७३ में अमेरिका की सरकार ने चांदी की स्वतंत्र 


'सिवका-ढलाई वन्द कर दी । इसका बहुत विरोध किया गया क्योंकि उस 


समय चांदी की खानों के मालिक वहां के राजनैतिक क्षेत्र में वहुत प्रभाव- 
दाली थे। इस विरोध के कारण उनमें और सरकार में एक समझौता 
हुआ जिसके अनुसार वहां पर एक निश्चित मात्रा में चांदी के सिक्के बनाए. 
जाने लगे । १८९३ में यह समझौता रद्द कर दिया गया और -१९०० में 
स्वर्ण-प्रमाप एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार वहां पर स्वर्ण-घ्रमाप स्थापित 
किया गया । 

१९२९-३० में फिर एक वार द्वि-घातुवाद की लहर आई । राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने भी इसका समर्थन करते हुए निश्चित किया कि वहां कुल धातु-मुद्रा 
का $ भाग चाँदी में रक्खा जायगा । इसके लिए वहां की सरकार ने सभी 
देशों से खूब चांदी खरीदी । चांदी का बैधानिक-मूंस्य ऊंचा निर्धारित कर दिया 
गया । चांदी का भाव ऊंचा रखने का परिणाम यह हुआ कि चांदी में 
सट्टेबाजी होने लगी जिससे पहिले तो उसका भाव ऊंजा बढ़ा परन्तु फिर नीचे 
गिर गया। उस समय केवल चीन में ही रजत-प्रमाप था परन्तु इस घट-बढ़ 
के कारण उसने भी १९३४ में इसे छोड़ दिया । अमेरिका अब भी द्वि-घातुवाद: 
का पक्षपाती है। जुलाई १९४६ में उसने चांदी का भाव कोई ७१ सेंट प्रतिः 
औंस से बढ़ाकर ९०.५ सेंट प्रति मंस कर दिया है। 

फ्रांस तथा छेटिनसंघीय देशों ने भी द्वि-धातुवाद को अपनाया था । 
१८०३ में फ्रांस ने इसे अपनाया और सोने-चांदी के बीच में १५.: १ काः 
अनुपात स्थापित किया । किन्तु वहां भी वैधानिक-मूल्य और बाजार-मूल्य 
में विषमता रहती थी जिससे कभी सोना अभिमूल्यित होता था और कभीः 
चांदी । इस प्रकार वहां ग्रेम का नियम लागू होता और केवल एक 
ही धातु की मुद्रा चलन में रहती थी । इस प्रवृत्ति को रोकने ,के लिए: 
फ्रांस ने इटली, बेल्जियम और स्विजरलेंड के साथ एक संघ बनाया जहां- 
द्वि-धातुवाद का प्रचार था। १८६८ में ग्रीस भी इस संघ में सम्मिलितः 
हो गया । परन्तु कुछ ऐसे कारण बनते गए जिनकी वजह से उन देशों में 
से सोने के सिवकों का लोप होने लगा और चाँदी के सिक्के ही चलन में 
रह गए। इसके दो प्रमुख कारण थे--( १) संसार के अनेक राष्ट्र चांदी काः 


७. 
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« बहिष्कार करके स्वर्ण-प्रमाप को अपनाने लगे थे, (२) चाँदी की नई रट 
की खोज तथा चांदी निकालने के वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से चांद ५ 
“उत्पादन बढ़ रहा था। अतः सोने की अपेक्षा चांदी के भाव बुरी Fa 
“रहे थे। इससे उक्त संघ के सदस्य-देशों ने चांदी की स्वत सिक्का 
कर दी और इस प्रकार शुद्ध रूप में द्वि-धातुवाद वहां भी न रहा कु र 
१८७२-७३ के आस-पास एक नई स्थिति पैदा हुई । संसार न म. 
का समय आया जिससे वस्तुओं के भाव गिरने लगें । इसी समय पि 
बादियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पद्धति का प्रयोग करना चाहा। उन्हें 
समझाया कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ढ्वि-्थातुवाद का पालन किया कट 
तो वस्तुओं के भाव कुछ ऊंचे उठाए जा सकते हें। परन्तु एक-धातुवाद 
समर्थक इसके पक्ष में न थे और उन्होंने इस योजना का विरोध किया। फल- 
स्वरूप १८७८ और १८९२ में दो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन किए गए 
जिनमें इंगलेंड ने द्वि-धातुवाद का घोर विरोध किया । इसी विरोध के कारण 
. अन्तर्राष्ट्रीय द्वि-धातुवाद नहीं अपनाया जा सका वरन्‌ तब उसका सदैव के 
"लिए परित्याग कर दिया गया। १८९२-९३ में आस्ट्रिया, जापान और ख्स 
ने भी स्वण-प्रमाप मान लिया । १८९३ में भारत ने भी चांदी”की स्वतंत्र 
सिक्का-ढलाई तोड़ दी । इस प्रकार १९वीं शताब्दी के अन्त तक ह्वि- 
'धातुवाद का सदा के लिए परित्याग कर दिया गया । : छ 
- क्या द्विघातुवाद अब संभव है ?--द्विधातुवाद के समर्थकों का मत है 
'कि यह पद्धति व्यावहारिक है और, सफलता-के साथ अपनाई जा सकती 
है परन्तु इसको अपनाते समय यह देखना होगा कि काम में आनेवाले दोनों 
धातुओं के सिक्कों का वैधानिक-अनुपात वही हो जो उनका पारस्परिक बाजार- 
मूल्य हो । अगर यह पद्धति केवल एक ही देश में अपनाई जाय तों 
'धातुओं के बाजारमूल्य और वेधानिक-अनुपात में शीघ्र ही विषमता 
हो जायगी और तब द्विधातुवाद भी चकनाचूर हो जायगा । बाजार-मूल्य 
और वैधानिक-अनुपात में विषमता होते ही ग्रेशम का नियम लागू होगा 
'और अच्छी मुद्रा चलन से वाहर होने लगेगी जिससे केवल एक ही धातु के 
“सिक्के चलन में रह जायंगे। इसके विपरीत यदि अनेक देशों में यह पद्धति 
अपनाई गई तो ग्रेंशम का नियम द्विधातुवाद की समातुलन-क्रिया के द्वारा 
"प्रभावहीन होता रहेगा और द्विधातुवाद को कोई विशेष हानि नहीं होगी । 
“जितने अधिक देश इस पद्धित को अपनायेंगे और अपनी-अपनी मुद्रा का 
पारस्परिक अनुपात एकसा निर्धारित करेगे उतनी ही अधिक सफलता के 
“साथ द्विधातुवाद अपनाया जा सकेगा । सिद्धान्ततः द्विधातुवाद स्थापित करके 
"उसे सफल बनाना निम्न शर्तों पर निर्भर हैं :-- 
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(१) इस पद्धति को संसार के अधिकाधिक देश अपनाएं और वे सव * . 
देश औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टिकोणों से भरपूर हों तथा उनके आथिक 
साधन प्रचुर हों । $ ४ 
(२) इस पद्धति को माननेवाले सभी देश अपनी-अपनी मुद्राओं का पार- 
स्परिक अनुपात एकसा निर्धारित करें । 
इतना होने पर भी द्विधातुवाद के पुनरुद्धार की संभावना केवल स्वप्न 
जान पड़ता है। संसार का मौद्रिक इतिहास बतलाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर स्थापित करने परे भी द्विधातुवाद को चलाना संभव न हो सका। उसमें 
अनेकों कठिनाइयां आई--(१) अनेकों देशों का मत था कि स्वणं-प्रमाप 
अपनाने से देश का मान बढ़ता है--अतः उन्होंने द्विधातुवाद का विरोध 
किया और स्वर्ण-प्रमाप स्थापित करने के प्रयत्न किए, (२) भिन्न-भिन्न देशों 
ने सोने-चांदी का पारस्परिक अनुपात अलग-अलग रक्खा और एकसा करना 
न चाहा अतः उन्होंने परोक्ष रीति से इसका विरोध किया, (३ ) लेनदार देशों 
ने भी इसका विरोध किया । इनमें इंगलेंड मुखिया था । इंगलैंड लेनदार “ 
देश होने के कारण चाहता था कि उसके ऋणी देश उसको अपने-अपने ऋणों 
का भुगतान सोने में करें । परन्तु उसने सोचा कि द्विघातुवाद होने से वे देश 
चांदी में भुगतान करेंगे । अतः इंगलेंड ने इस पद्धति का विरोध किया। 
कुछ विदोपज्ञों का मत है कि द्विघातुवाद स्थापित करने में सव देशों का 
एकमत होना कठिन है । इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक देश स्वर्ण-प्रमाप 


. मानने में ही अपना मान समझता रहा--विशेषकर इंगलेंड, जिसकी इसमें 


विशेष आवश्यकता थी, और इसीलिए यह पद्धति नहीं चलाई जा सकी । वतं- 
मान परिस्थितियों में तो द्विधातुवाद प्रस्थापित करना संभव हो ही नहीं सकता , 
क्योंकि आज किसी भी देश के पास आवश्यक मात्रा में सोना-चांदी नहीं है। 
अतः द्विधातुवाद प्रस्थापित करने का विचार कोरी कल्पना जान पड़ती है। 
द्विघातुवाद के विभिन्न रूप--पहिले बताया जा चुका है कि द्विघातूवाद 
के अनुसार देश में दो धातुओं के सिक्के अलग-अलग प्रमुख मुदा के रूप में 
चलते हँ--इन सिक्को की स्वतंत्र सिक्का-ढलाई होती है तथा इन्हें असीमित 
मात्रा में लिया-दिया जा सकता है । ऐसी पद्धति को "शुद्ध द्विघातुवाद' कहते हँ । 
इसके अतिरिक्त थोड़ा-बहुत फेर-बदल करके इस पद्धति के कई रूप किए गए 
हँ जो इस प्रकार हें :-- 
पंगु-प्रमाप (Limping Bimet2llism)-—इस पद्धति के अन्तर्गत 
दो धातुओं के सिक्के प्रमुख-मुद्रा के रूप में चलते हे--दोनों ही असीमित संख्या 
में लिए-दिए जा सकते हें और दोनों का पारस्परिक अनुपात कानून द्वारा 
निरिचत होता है परन्तु स्वतंत्र सिक्का-ढलाई केवळ एक धातु की ही होती हँ। 
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दूसरी धातु की सिक्‍्का-ढलाई का एकाधिकार सरकार को होता है। इसके 
भूख लक्षण निम्न हें :-- 


(१) दो घातुओं का निश्चित अनुपात के साथ प्रमुख मुद्रा के रूप 0 


चलन 


ह ३) केवल एक घातु की स्वतंत्र सिवका-ढळाई। , 
यह पद्धति शुद्ध द्विधातुवाद का. विकृत और अधूरा खूप ह इसलिए 
इसे पंग-द्विघातुवाद कहते हैं । जब कभी किसी देश में शुद्ध द्विघातुवाद हो परन्तु 
ग्रेशम का नियम लागू होने के कारण एक सिक्का दूसरे को चलन से बाहर 
निकाल दे तो सरकार उन दोनों धातुओं में से सस्ती धातु की स्वतंत्र सिक्का- 
ढलाई बन्द कर देती है। उसी स्थिति में पंगु-प्रमाप स्थापित हो जाता है । 
यह पद्धति प्रथम युद्ध से पहले फ्रांस और अमरीका में प्रचलित थी । 
उस समय वहां सोने और चांदी के सिक्के असीमित कानूनी-मुद्रा थे पर 
स्वतंत्र सिक्का-ढलाई केवल सोने के सिक्कों की ही होती थी.। भारत मे 
'फाउलर कमेटी ने १८९८ में पंगु-प्रमाप स्थापित करने की सिफारिश की थी। 
उनका प्रस्ताव था कि देश में सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की मुद्राएं 
श्रमाणित हों परन्तु स्वतंत्र सिक्का-ढलाई केवल सोने की ही हो। 
समानान्तर प्रमाप (87811९1 9६810870) यह्‌ पद्धति द्विधातुवाद 
का एक विशिष्ट रूप है । इसके अन्तरगत भी दो धातुओं (सोने और चांदी) के 
` सिक्के प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हें तथा दोनों प्रकार के सिक्को की 
स्वतंत्र सिक्का-ढलाई होती है.परन्तु शुद्ध द्विघातुवाद की भांति दोनों सिक्कों 
का पारस्परिक अनुपात कानून द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता वरन्‌ बाजार- 
मूल्य ही कानूनी-दर मान ली जाती हूँ। इस प्रकार दोनों मुद्राओं का 
पारस्परिक मूल्य समय-समय पर बदलता रहता है । चूंकि इसमें दोनों प्रकार 
के सिक्कों को अदल-बदल बाजार-दर पर ही होती है इसलिए इसमें ग्रेशम 
का नियम लागू नहीं होता । इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हें: 
(१) दो धातुओं के सिक्कों का अलग-अलग प्रमुख-मुद्रा के रूप में चलन, 
(२) दोनों सिक्कों की स्वतंत्र सिक्का-ढलाई, 
परन्तु - 
(३) दोनों का पारस्परिक अनुपात कानून के द्वारा निर्धारित नहीं 
किया जाता वरन्‌ बाजार-मूल्य ही कानूनी-दर मान' ली जाती है । 
यह्‌ पद्धति १६६३ में इंगलेड में अपनाई गई थी । इसे 'आल्टरनेट स्टैन्डइ' 
भी कहते हैं । इसका दोष यह है कि दोनों प्रकार की प्रमुख-मुद्राओं का मूल्य 
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(२ ) दोनों प्रकार के सिक्कों का असीमित संख्या में लिया-दिया जाना, 
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बदलता रहता है जिससे व्यापारियों को लेन-देन में बड़ी कठिनाई होती हे । 
इसंका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता 
क्योंकि सिवकों की बाजार-दर और कानूनी-दर एकसी रहती है। 
नव-द्विधातुवाद (Ne0-Bimetallism)—यह एक नए प्रकार का 
द्विघातुवाद है जिसके अन्तर्गत सोने और चांदी को आधार बनाकर नोट 
चला दिए जाते हें तथा नोट बदलूवानेवाले की इच्छा पर ये नोट सोने या 
चांदी में बदले जाते हँ। इसमें सोने और चांदी के बीच कोई कानूनी अनुपात _ 
निर्धारत नहीं किया जाता वरन्‌ यह अनुपात परिस्थिति के अनुसार समय- 
समय पर बदलता रहता है । इसका दोष यह है कि दोनों घातुओं की 


` पारस्परिक दर बदलती रहती है जिससे इसका संचालन बहुत कठिन हो 


जाता हूँ। (Kinley: Money—pp. 312-313) 
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एक-घातुवाद और द्वि-घातुवाद को छोड़ कुछ और भी मौद्रिक पद्धतियां 
होती हें जिनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जाता है: : 


निश्चित घातुवाद 
(Sym-metallism) 


इस पद्धति के अनुसार दो धातुओं (प्रायः सोना-चांदी) को निश्चित 
मात्रा में मिलाकर इस मिश्रित धातु के सिक्के बनाकर चलाए जाते हँ । इसका 
लाभ यह हूँ कि इसमें ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता । पर इसमें निम्न 
दोष हें :-- ह 

(१) सोने और/या चांदी के मूल्य में कोई परिवर्तन होने पर सिक्के का 
मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है जिससे कभी-कभी भुगतान लेने- 
देने में बड़ी कठिनाई हो जाती है । 2 

(२) सिक्के की घिसावट होने पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 
कौनसी धातु अधिक क्षीण हो गई है । इससे अनजान और अशिक्षित 
जनता को धोखा हो जाने की संभावना होती है । 

(३) -कभी-कभ्री सरकार भी सिक्का वनाने में बेईमानी कर सकती है-- 
सस्ती धातु अधिक और महंगी धातु कम मिलाकर सिक्के वनाकर 
घोखा दिया जा सकता है । 

(४) सिक्के वनाने से पूर्वं धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाय-- 
इसकी वड़ी कठिन समस्या रहती है । 


निर्दशांक प्रमाप 
(Tabular Standard) 


इस पद्धति के अन्तर्गत देश में चळनेवाली मुद्रा का मूल्य स्थायी रखने 
के लिए मूल्य-निदेंय़ांक तैयार किए जाते हैँ जिनके द्वारा आधार-वर्ष .के मूल्यों 
की तुलना करके मुद्रा का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है । ऐसा करने 
से वस्तुओं के अनुपात में मुद्रा का,मूल्य सदैव एकसा वना रहता है जिससे 
लेनदार और देनदार के लेन-देन में किसी को हानि नहीं रहती । इसमें ऐसी 
व्यवस्था होती हैं कि ऋणों के भुगतान में, विशेषकर दीर्घकालीन ऋणशोधन में, 
कोई हानि नहीं रहती वरन्‌ मुद्रा का मूल्य स्थायी वना रहता है । यह पद्धति 
विशेषतः भविष्य में चुकाए जानेवाले ऋणों को सुविधा देने के उद्देश्य से 

११ 
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[ अपनाई जाती है । देश में चाहे कोई भी मुद्रा बिनिमय-माध्यम के काम 


आती हो तो भी इस पद्धति को अपनाया जा सकता है ।* , 
युण--(१) इस पद्धति को मातने से देशवासियों की आय, क्रय-शवित के रूप 
में, स्थायी बनी रहती है क्योंकि मुद्रा का मूल्य मूल्यस्तरों के अतुः 
रूप निश्चित किया जाता है । स्थायी आयवाले लोगों के जीवन- 
व्यय वढ़ जाने से भी कोई हेर-फेर नहीं पड़ता क्योंकि उनकी आय 
` की क्रय-शक्ति स्थायी रहती है । बचत करनेवालों को भी यह 
भय नहीं रहता कि जो कुछ भी आज उन्होंन बचाया है वह करू 
अपूर्ण रहेगा । 

(२) इ पद्धति को मानने से आधिक संकट और तेजी-मंदी का प्रभाव कम 
हो जाता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य वस्तुओं के भावों के आधार पर 
निर्धारित होता है । इस पद्धति को मानने से वस्तुओं के भावों में 
घटा-बढ़ी के कारण लोगों की आय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड्ता--जब भाव घट जाते, हें तो देनदार को कम देना पड़ता है 
और लेनदार को भी कम आवश्यकता होती है और जब भाव बढ़ 
जाते हैँ तो लेनदार को अधिक मिलता है और देनदार भी अधिक 
देने में समर्थ होता है |” 

दोष--(१) यह पद्धति जटिल और कठित है । इसे सामान्य जनता सरलता 
से नहीं समझ सकती और इसलिए लोगों का इसमें विश्वास नहीं 
जम सकता । । 

(२) इसको माननेवाले देशो को अन्य देशों के साथ व्यापार करने में बड़ी 

" अड्चनें होती हैँ। अतः यदि इसे चलाना हो तो अधिकांश देशों को 
इसे पालन करना होगा पर यह अब संभव नहीं जान पड़ता । 

(३) इसके अन्तर्गत दीर्घकालीन ऋणों के लिए एक प्रमाप और नकद लेन- 
देन के लिए दूसरे प्रमाप की आवश्यकता होगी जिससे इसे समझने 
में मतिविश्रम हो सकता है । 

(४) पिछले इकट्ठे किए गए मूल्यों से बनाए हुए निर्देशांकों से इस | 
पद्धति का संबंध होने के कारण यह आदश पद्धति नहीं कही जा सकती 
क्योकि वस्तुओं के मूल्य परायः अशुद्ध और अपूर्ण संग्रह किए जाते हैं। 


+ “Jt is directly concerned with the standard of deferred 
payments function of money and may be employed while an 
other kind of monetary standard is serving for the medium 
exchange.” -——Kemerrer. 
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(५) इसमें विशेषतः आधार-वर्ष के निर्देशांकों पर ही आश्रित रहना 
पड़ता है और समय-समय पर भिन्न-भिन्न कारणों से होनेवाले मूल्य- 
'परिवर्तनों का विचार नहीं रखा जाता । इससे स्थिति का वास्तविक 
और सही ज्ञान नहीं हो पाता । 

(६) सरकार को निर्देशांक वार-वार वनाने पड़ते हैं और समय-समय पर 
उन्हें सर्वपूर्ण रखना पड़ता है, जो एक कठिन काम है । 

संक्षेप में वात यह है कि यह पद्धति सैद्धान्तिक है पर व्यावहारिक नहीं । 
अगर कभी इसे अपनाया भी गया तो सवसे पहिले इसे शनैः शनैः अपने व्यक्तिगत 
लेन-देन में प्रयोग करके देखना पड़ेगा । ऐसा करना असंभव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । इसका अर्थ यह्‌ नहीं कि वस्तुओं के भावों का मुद्रा का मूल्य 
निर्धारित करने में कोई हाथ ही नहीं रहेगा पर इसकी अभी कोई संभावना 
नहीं दीख पड़ती । ; 


विनिमय-प्रसाव 
(Exchange Standard) 


स्वर्ण-विनिमय प्रमाप का उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है । 
यहां यह कहना पर्याप्त होगा कि जव किसी देश की मुद्रा विदेशी भुगतान 
करने के लिए सोने में या सोने पर आधारित किसी विदेशी मुद्रा में परिवर्ते- 
नीय हो तो उस पद्धति को स्वर्ण-विनिमय प्रमाप कहते हें । कभी-कभी ऐसा 
भी होता है कि किसी देश की मुद्रा किसी अन्य देश की'स्वतन्त्र मुद्रा के साथ 
संबंधित होती है । उदाहरणार्थं, यदि रुपये का गठवन्धन स्टलिग से हो तो 
उसे स्टरिंग-विनिमय प्रमाप कहेंगे और यदि रुपये का संबंध डॉलर से हो 
तो उसे डॉलर-विनिमय प्रमाप कहेंगे । जिस देश की मुद्रा के साथ स्थानीय - 
मुद्रा परिवतंनीय होगी उसी मुद्रा का विनिमय-प्रमाप माना जायगा । किसी 
भी बिनिमय-प्रमाप में वे सब दोष होते हैं जो स्वर्ण-विनिमय प्रमाप में होते 
हैं । इसका सबसे भारी दोष़ तो यह है कि देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा से वंध- 
कर उस पर आश्रित हो जाती है । दूसरे, विदेशी विनिमय के लिए दोनों , 
देशों को एक-दूसरे की मुद्राएं अपने-अपने कोष में रखनी होती हें । 

हमारे देश में १९३१ में स्टलिग-विनिमय प्रमाप अपनाया गया । हमारे 
रुपये का भाग्य झौलैण्ड के स्टिंग के साथ जोड़ दिया गया था । वह प्रमाप 
द्वितीय युद्ध समाप्त होने तक चलता रहा । युद्ध के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय कोष 
बनने से स्टलिंग-विनिमय प्रमाप टूटा और अव बहुमुद्रा प्रमाप स्थापित 
हो गया है । 
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पत्र-मुद्वः प्रमाप 


(Paper Currency Standard) " , 
पद्धतियों का' वर्णन किया गया है जिनके 

अन्तर्गत घातु-मुद्रा प्रमुख मुद्रा के रूप, में चलते हुए विनिमय-माध्यम य 
मल्य-मापन का काम करती हैं । ये सव पद्धतियां उस समय तक अपनाई जा 
सकती हैँ जव कि देश में सोना और चांदी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों । 
उस समय जब कि सोना-चांदी भली प्रकार देखने को भी न मिलते हों कैसी 
भी घात्विक पद्धति नहीं अपनाई जा सकती | उस समय तो पत्र-मुद्रा से 
ही काम चलाना पड़गा । पत्र-मुद्रा पद्धति वह है जिसके अन्तर्गत नोट देश 
में विनिमय-माध्यम का काम करते हैं पर जिनका मूल्य-संवंध किसी धातु 
विशेष के साथ निश्चित नहीं किया जाता । इस प्रकार की पद्धति प्राय 
युद्धकाल या अत्य किसी आथिक संकट के समय काम में लाई जाती है । 
इसके मुख्य लक्षण निम्न हैं :-- ' E छि Rs 

(१) नोट देश कौ प्रामाणिक मुद्रा होते हँ और उन्हें असीमित संख्या में 
लिया-दिया जा सकता है । 

, (२) नोटों का मूल्य किसी भी प्रकार की धातु से संबंधित नहीं होता और 
` न यें नोट धातु में परिवर्तनीय होते हें । 

(३) मूल्यस्तर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए सरकार इस पद्धति का 
संचालन करती है । चूँकि सरकार इसका संचालन करती है इसलिए 
इसे “संचालित मुद्रा-पद्धति” भी कहते हें । 

दोष--(१) इस पद्धति के अन्तर्गत नोटों के चलनाधिग्य का सदैव, भय बचा 
५ रहता है । सरकार भी छापाखाना खोलकर असीमित मात्रा में 
नोट चलाने लगती है और ज्यों-ज्यों इन नोटों की संख्या बढ़ती है 
मुद्रा का मूल्य कम होता जाता हैँ और वस्तुओं के भाव बढ़ने 
लगते हें । परिणामतः लेनदारों को हानि रहती है और वेतनभोगी 
लोग पिस जाते हें । यह इस पद्धति का सबसे वडा दोष है । 
(२) इस पद्धति में किसी भी सीमा तक मूल्यस्तर में उलट-फेर होने 


पिछले पुष्ठों में धात्विक 


* “An inconvertible paper is viewed with uneasiness. 
People fear, and not without reason, that it will be issued in 
excess. Government which have recourse tr १6 are strongly 
tempted to escape the unpopularity of taxing the people openly 
by taxing them indirectly through the emission of more 
notes.—Ghaepman: Outlines of Political Economy. pp. 244-45. 
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की संभावना वनी रहती- है । इस अनिश्चितता के कारण देशी और 
विदेशी व्यापार को बड़ी हानि होती है । मुद्रा के खिलाड़ी इसे अपने 
खेल का साधन बना लेते हैं यह ठीक है कि इसमें विनिमय-दर को 
गिराकर व्यापार को प्रगति दी जा सकती है परन्तु इसका दीर्घकालीन 
प्रभाव बहुत व॒रा होता 

(३) नोट केवल देश के अन्तर्गत ही चळ सकते हें इसलिए इस पद्धति को 
अपनाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान लेने-देने में वड़ी असुविधा 
रहती है । 

(४) इस पद्धति का प्रवन्ध और संचालन सरकार के हाथ में होता 
जिससे सरकार जैसा चाहे इसे तोड़-मोड़कर अपनी स्वार्थ-सिद्धि कर 
सकती है । सरकार द्वारा संचालित मुद्रा-पद्धति में अनेक दोष होते 
हे-सरकार अपने हित के लिए नोटों की संख्या वढ़ाकर वस्तुओं के भाव 
ऊंचे कर सकती हूँ; सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थो के लिए मुद्रा-पद्धति 
में हेर-फेर कर सकती है जिससे ब्र्यापारिक हितों को हानि रहती है 
तथा सरकार द्वारा मुद्रा-पद्धति के संचालन से देश के आन्तरिक मूल्यस्तर 
स्थायी नहीं रह पाते क्योंकि सरकार अपने हितों के सामने आर्थिक हितों 
की उतनी चिन्ता नहीं करती । क्राउथर नामक मुद्राशास्त्री ने कहा है-- 

“जिस प्रकार संसार मे स्वर्ण-प्रमाप सफल नहीं हो सका उसी प्रकार १९३१ 
के पश्चात्‌ संचालित पत्र-मुंद्रा पद्धति भी सफल नहीं हो सकी । यद्यपि संसार 
के सभी राष्ट्र स्वेच्छानुसार अपनी-अपनी आन्तरिक नीति निर्धारित करने में 
स्वतन्त्र थे परन्तु फिर भी वह नीति सफल न हो सकी और उसकी असफलता 
के कारण सैकड़ों और हजारों लोग वेकार हो गए । विदेशी विनिमय-दर घटती- 
बढ़ती रही और भुगतान-संतुलन विषम ही बना रहा । परिणाम यह हुआ 
कि अन्त में हारकर विदेशी व्यापार से प्रतिवन्ध हटाने पड़े ।”* े 

कुछ मुद्राशास्त्रियों का मत है कि पत्र-मुद्रा प्रमाप पद्धति इतनी दोषपूर्ण) 

* “The post-1931 managed currency system failed as com- 
pletely as the gold standard. The nations have indeed been 
free to pursuo internal policies of their own choosing, but the 
hundreds of thousands of unemployed in the export industries 
have been silent witnesses to the limitations of the scope for 
a& purely internal policy, however well conceived and success- 
fully executed. Fluctuating exchanges have not restored the 
nation’s balances of payments to equilibrium and thereby 


removed the necessity for restrictions on foreign trade.’ 
— Geoffrey Crowther. - 
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नहीं है जितनी समझी जाती है । उनका विश्वास है कि इसके अन्तर्गत वस्तुओं 
के भाव उसी प्रकार स्थायी बने रहते हें जिस प्रकार स्वण-भ्रमाप के अन्तर्गत 
होते हैँ। उनका यह भी विश्वास है कि “इस पद्धति में विनिमय-दर का इतना 
स्थायी वनाया जा सकता है जितना शायद स्वर्ण-प्रमाप में भी नहीं बनाया जा 
सकता । परन्तु यह वात तभी संभव हो सकती है जब यह पद्धति अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर अपनाई जाय । वास्तव में तो इस पद्धति का जन्म ही स्वण-प्रमाप 
की दुर्वलताओं और दोषों के कारण हुआ ।” तर्क कुछ भी हो, पर इतना, 
अवश्य है कि स्वर्ण-प्रमाप- सामान्यतः किसी भी संचालित पत्र-मुद्रा प्रमाप 
से अच्छा है और यदि पत्र-मुद्रा प्रमाप का संचालन ठीक-ठीक न किया जाय 
तो उससे जनता को इतनी भयंकर हानि हो सकती है जितनी किसी भी 
प्रकार की स्वर्ण-प्रमाप पद्धति से नहीं हो सकती । 
अब पत्र-मुद्रा प्रमाप के कुछ दोष और कठिताइयां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष 
की स्थापना से दूर हो गए हैं । कोप के द्वारा अब स्वणं-प्रमाप के सभी राभ 
प्राप्त हो सकते हँ । विनिमय-दर को स्थायी वनाने तथा समय-समय पर उसमें 
आवश्यकतानुसार हेर-फेर करने की भी इसमें व्यवस्था कर दी गई है । (इसके 
लिए विस्तृत विवरण आगे पढ़ें ।) 
आदश मुद्रा-पद्धति के रूक्ष 
विभिन्न मुद्रा-पद्धतियों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह देखना आव- 
श्यक है कि आदश मुद्रा-पद्धति में कौन-कौन गुण होने चाहिएं । सामान्यतः 
आदर्श पद्धति में निम्न गुण होना अनिवार्य है :-- 
सरलूता-पद्धति ऐसी सरल हो कि सामान्य जनता भी उसे सरलता 
से समझकर उसके प्रति विश्वास बना सके । जटिल पद्धति में जनता का 
विश्वास नहीं जम पाता अतः उसके चलाने में कठिनाई होती है । स्वर्ण-विनि- 
मय प्रमाप जटिल पद्धति है जिसे जनता सरलता से नहीं समझ पाती । 
मितव्ययिता--पढ़ेति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें अधिक व्यय न हो, न 
तो उसे चलाने के लिए कीमती धातुओं की आवश्यकता हो और न उसके प्रबन्ध 
और संचालन में अधिक व्यय होना चाहिए । स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप एक खर्चीली 
पद्धति है जिसे चलाने के लिए सोने की आवश्यकता होती है । 
पा Ure विशेष आवश्यकता न हो। पद्धति के अन्तर्गत 
७ एस्वयमेव हती रहनी चाहिए । निर्देशांक पद्धति, स्वण- 


विनिमय प्रमाप पद्धति तथा स्वर्णः पद्धति में 
“घातु प्रमाप पद्धति में सरकार का हस्तक्ष 
अधिक होता है । ख 
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लोच या लचक--पद्धति के अन्तगंत ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मुद्रा 
की मात्रा देश में उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल घटती-बढ़ती रहे । मुद्रा के 
मूल्य में स्थिरता लाने के लिए मुद्रा-पद्धति में लोच होना अनिवार्य है । स्वर्ण 
मुद्रा प्रमाप छोचदार है पर खर्चीला है । 

सूल्य-स्थिरता--पद्धति ऐसी हो जिसके अन्तर्गत देश के मूल्यस्तर तथा 
विदेशी विनिमय-दर में स्थिरता एवं स्थायित्व रक्खा जा .सके । 

उक्त लक्षणों की कसौटी पर आदर्श मुद्रा-पद्धति का ज्ञान सरलता से हो 
सकता है । कुछ लोगों का कहना है कि आदर्श पद्धति वह हैं जो जनता में 
अपना स्थान वना ले और सामान्य जनता का जिसमें विश्वास हो । विश्वास 
बनाने के लिए पद्धति का जहां सरल होना आवश्यक है वहां उसमें मूल्य-स्थिरता 
लाने की क्षमता भी होनी चाहिए ।* मुद्रा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसके 
अन्तर्गत छोटे-बड़े मूल्य की सभी मुद्राएं चल सकें जिससे सब प्रकार के लेन-देन 
की सुविधा रहे । संक्षेप में, पद्धति छोचदार, सरल तथा लोकप्रिय होनी चाहिए । 

भारत में मुद्रा-पमाप पसिया 

भारत में समय-समय पर भिन्न-भिन्न मुद्रा-पद्धतियों का प्रयोग होता 
रहा है । सन्‌ १८३५ से पहले यहां सोने और चांदी के तरह-तरह के सिक्के 
चलते थे । १८३५ में सबसे पहले कानून वनाकर रजत-प्रमाप स्थापित 
किया गया जिसमें चांदी का रुपूया देश भर की प्रमुख मुद्रा वना दिया गया । 
इस रुपये की तौल १८० ग्रेन थी जिसमें ईई भाग शुद्ध चांदी होती थी । 
रुपये के लिए स्वतन्त्र सिक्का-डलाई थी और वह असीमित कानूनी मुद्रा था । 
१८७२ के पश्चात्‌ चांदी की मात्रा वढ्ने से देश में चांदी के सिक्कों की संख्या 
बढ़ने लगी । अन्त में सरकार ने १८९३ में चांदी की स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई 
बन्द कर दी और तभी रजत-प्रमाप का अन्त हो गया । 

१८९८ में फाउलर कमेटी ने पंगु-द्विधातुवाद का प्रस्ताव किया । उन्होंने 
कहा कि सोने और चांदी, दोनों धातुओं के सिक्के देश में चलाए जायं पर 
स्वतन्त्र सिक्का-डलाई केवल सोने के लिए ही हो । इस प्रकार कुछ समय 
तक देश में पंगु-प्रमाप लाने के प्रयत्न किए गए पर परिस्थितियों के कारण 
वह स्थापित नहीं किया जा सका । 

फाउलर कमेटी की उक्त सिफारिश के अनुसार काम करते-करते सरकार 

१९०७-८ में स्वर्ण-विनियम प्रमाप पर आ गई । इसके अन्तर्गत देश में 


* “Tie main 71094 of the hour tolay......is more con- 


fidsncs. There can bs no surer route to the establishmons 
of conficlence thar the stabilization of exohanges.”—L. Robbins 
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रुपये के सिक्के, नोट तथा अन्य सहायक सिक्के चलते थे पर विदेशी भुगतान' 
के लिए उनके वदले में सोना मिल सकता था । सरकार के पास'दों कोष थे-- 

“एक देश में ही जमा रहता था और दूसरा लन्दन में रखा ps था । सरकार इस 
पद्धति का संचालन कौंसिल विलों तथा रिवर्स कौंसिल-विल के द्वारा करती 
थी । परन्तु यह पद्धति भी अधिक समय तक न चल सकी । प्रथम युद्धकाल 
की भीषण परिस्थितियों में १९१७ के मध्य में इस पद्धति को छोड़ना पड़ा । 

यद्ध समाप्त होने पर १९२० में वेविग्टन-स्मिथ कमेटी ने रुपये का सोने के 

साथ गठवन्धन करके स्वर्ण-विनिमय प्रमाप तथा स्टरिंग-विनिमय प्रमाप का भान 
कराया परन्तु रुपये और सोने का गठबन्धन अधिक समय तक न चल सका । 

१९२५ में हिल्टन यंग कमीशन ने स्वर्ण-धाठु प्रमाप का प्रस्ताव किया । 
इस प्रस्ताव के अनुसार सरकार ने १९२७ में करेंसी एक्ट पास करके निश्चित 
मात्रा में और निश्चित दर पर सोने का क्रय-विक्रय वैधानिक बना दिया । 
उस समय सोना मूल्यमापक था पर विनिमय-मांव्यम नहीं था । जनता सरकार 
से सोना किसी भी काम के लिए खरीद सकती थी । इस प्रकार देश में 
स्वर्णे-धातु प्रमाप को जन्म मिला । यह प्रमाप १९३१ तक चलता रहा । 

१९३१ में स्टिंग का सोने से गठवन्धन टूटने के कारण रुपये का गठ- 
बन्धन केवल स्टिंग से हो गया । तव रुपया १ शि० ६ पें० की दर पर केवळ 
स्टलिग में परिवर्तित हो सकता था । अतः देश में स्टलिग-विनिमय प्रमाप 
स्थापित हो गया । देश की मुद्रा स्टिंग के साथ वंध गई । युद्धकाल में भी 
हमारे देश में यही पद्धति थी । 


सारत का वतमान मुद्रा-प्रमाव 


युद्ध के पश्चात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप की स्थापना. से संसार भर की 
मौद्रिक पद्धति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है । अनेक देशों ने अपनी- 
अपनी मुद्राओं का सम-मूल्य सोने में व्यक्त कर दिया है। भारत ने भी रुपये 
का मूल्य सोने में निश्चित करके कोप को दे दिया है । इस प्रकार संसार 
के अधिकांश देशों की मुद्राओं का मूल्य सोने में व्यक्त होने के कारण एक 
प्रकार से अब स्वणे-प्रमाप फिर स्थापित हो गया है जिसमें सोना मद्राओं का . 
मूल्यमापक है । कोष के सदस्य-देशों की सव मुद्राएं आज कोष की सहायता 
से एक दूसरे में बदली जा सकती हैँ । भारतीय मद्रा के बदरे में भी कोष के 
र की सब मुद्राएं प्राप्त की जा सकती हे । अतः हम कह सकते हें 
po एक नया रूप लेकर जन्मा है जिसमें सोना अधिकांश 

मापक हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आज “बहु-मुद्रा 
अमाप पद्धति है जिसमें एक मुद्रा का अनेक मुद्राओं से संवंध है । 


॥ 
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"भारत में मौद्रिक पद्धतियों का तिथिवार चित्रण 


(१८३५-१८९३) रजत-प्रमाप । 

(१८९८-१९०७) पंगु-प्रमाप स्थापितः करने के असफल प्रयत्न । 
(१९०७-१९१७) स्वर्ण-विनिमय प्रमाप । 

(१९२७-१९३१) स्वर्ण-धातु प्रमाप/स्टलिग-विनिमय प्रमाप । 
(१९३१-१९४७) स्टलिग-विनिमय प्रमाप । 

(१९४७- ? ) बहुमुद्रा प्रमाप/अन्तरराष्ट्रीय स्वर्ण-समता प्रमाप। 


सरां 


देशी एवं विदेशी व्यापार के विकास के लिए तथा उद्योगों को उन्नति के 
लिए यह आवश्यक है कि जहां तक सम्भव हो सके मुद्रा का मूल्य स्थिर और स्थायी 
बनाया जाय जिससे व्यापार का भलीभांति संचालन हो सके और मुद्रा-स्फीति 
ख सुद्रा-संकुचन से होनेवालो हानियां न हों । किसी भी सुद्रा-पद्धति के अन्त- 
गंत देश सें एक या दो प्रकार की मुद्राए देश की प्रामाणिक मुद्राएं होती 
हैं। बे ही मुद्राएं वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यमापन करती हँ और 
उन्हीं के साथ अभ्य सहायक मुद्राओं का मूल्य-संबंघ होता है । जब एक 
घातु का सिक्का देश की प्रामाणिक मुद्रा हो तो उस पद्धति को 'एक-घातु- * 
याद' कहते हैं। जब दो धातुओं के सिक्के अलग-अलग प्रामाणिक मुद्राएं बनाए 
जायं और दोनों साथ-साथ देश में चलें तो उस पद्धति को 'ि-घातुवाद' 
कहते हें और जब किसी देश में नोट ही प्रामाणिक मुद्रा का काम करे तो 
उस पद्धति को 'पत्र-मुद्रा-प्रमाप पद्धति’ कहते हैँ। मुद्रापद्धति देश की आथिक 
स्थिति तथा देशवासियों की आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हँ। 


एक-धातुवाद के अन्तर्गत जब देश की प्रामाणिक मुद्रा चांदी का सिक्का 
होतो उस पद्धति को 'रजत-प्रमाप' कहते हैं। भारत में यह पद्धति १८३५ 
से १८९३ तक चलती रही। १९३४ तक चीन भी इस पद्धति को मानता 
रहा था। एक-धातुवाद के अन्तर्गत जब देश की प्रमुख मुद्रा सोने का सिक्का 
हो तो उस पद्धति को स्वण-प्रमाप कहते हैं। स्वण-प्रमाप के चार रूप किए 
गए हैं-- (१) स्वरण-मुद्रा प्रमाप, (२) स्वण-धातु प्रमाप, (३) स्वर्ण-विनिमय 
माप, (४) स्वर्ण-कोष प्रमाप । स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप के अन्तर्गत सोने के सिक्के देश 
में प्रमुख मुद्रा के रूप में चलते तथा विनिमय माध्यम और मूल्यमापन का 
काम करते हैँ। इनके साथ देश में अन्य प्रकार की मुद्राएं भी चलतो हें 
परन्तु उनका मूल्य सोने को प्रमुख मुद्रा के साथ संबंधित होता हे। स्वणं- 
मुद्रा प्रमाप को कार्यशैली सरल होती है, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने 
की आवश्यकता नहीं होती तथा यह पद्धति स्वयंपूर्ण-कार्यशील होती है । 
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परन्तु सोने के सिक्के चलाने से इसमें सोना नष्ट होता हैं तथा पह पद्धति 
राजनैतिक अराजकता या आथिक संकट के समय नहीं चल सकती। स्व्णे-मुद्रा 
प्रमाप प्रयम युद्ध से पहिले अनेक देशों में माना जाता रहा था। अब यह 
पद्धति कहीं भी नहीं मानी जाती । स्वर्ण-घातु प्रमाप के अन्तगत स 
देश में मल्‍्यमापन का काम करता है पर वितिमय-माध्यम का काम नरह 
करता--सोने के सिक्के नहीं चलाए जाते । अतः इस पद्धति में सोना क्षीण 
नहीं होता, सोते की बचत होती है तथा यह पद्धति भी स्वयपुर्ण-कार्यशील 
होती है। इसके अन्तर्गत देश में चल्नेवाली प्रत्यक मुद्रा के बदले में सर- 
कार निश्चित दर पर और निश्चित मात्रा में किसी भी काम के लिए 
सोना बेचती है अतः जनता का इसमें विश्वास जमा रहता हूँ। परन्तु इसका 
संचालन देश की सरकार के हाथ में होता है । १९२५ में इंगलेंड ने इसको 
स्थापित किया तया हमारे देश में १९२७ के करेंसी एक्ट के द्वारा यह 
पद्धति - स्थापित की गई । स्वर्ण-विनिमय, प्रमाप के अन्तर्गत सोना केवल 
बिदेशी भुगतान में काम लाया जा सकता है। देश के अन्तर्गत सोने की मुद्राएँ 
नहीं चलतों। विनिमय-दर स्थागी बनाने का दायित्व सरकार का होता है । 
इसके लिए सरकार दो कोष बनाकर रखती है--एक कोष देश में, दूसरा 
` विदेश में । इस पद्धति से सोने की बचत होती है तया यह लोचदार भी 
है। इसे निर्धध और अविकसित देश भी अपना सकते हैं। परन्तु इसका 
संचालन पूर्णल्पेण सरकार के हाथ में होता हं जिससे वह इसमें हस्तक्षेप 
करती रहती हैँ। इस पद्धति में न उतनी लोच होती है और न स्वयंपुण- 
कार्यशीलता होती हैँ अतः जनता इसको सरलता से समझ भी नहीं पाती। 
संक्षेप में, यह पद्धति जटिल एवं बाझ शक्ति द्वारा संचालित होती है। इस 
पद्धति को हालेंड, रूस तया आए्ट्रिया ने अपनाया था । भारत में इस 
पद्धति को १९०७ में स्थापित किया गया और १९१७ तक यह चलती रही । 
स्वर्ण-कोम प्रमाय स्वर्ग-प्रमाप का एक नया रूप हुं जिसका प्रयोग अमरीका, 
इंगलेंड, फ्रांस, बेल्जियम, हालेंड तथा स्विजरलेंड में १९३६ से लेकर द्वितीय 
युद्ध के आरम्भ तक होता रहा था। इसमें न सोने की मुद्राएं चलतो थीं और 
न सोने का देश की स्थानीय आवश्यकताओं के लिए प्रयोग ही होता था। 
इसमें सोने का आयात-निर्यात केवल मुद्रा-संबंघी कार्यों के लिए विनिमय- 
समातुलन कोषों के हारा होता था। 
हि-धातुबाद के अन्तर्गत दो धातुओं के सिक्के अलग-अलग मुद्रा के रूप सें 
चलते हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ वैधानिक संबंध होता है। हि- 
भावुनाद का आधारःभूत सिद्धान्त यह है कि देश के अन्तर्गत चलनेवाले दो 
धातुओं के सिक्के एक-दूसरे पर अपना-अपना समातुलन प्रभाव डालते हें 
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जिससे मुद्रा का मल्य सामान्यतः स्थायी बना रहता है और जिससे मूल्य- 
स्तर को भी स्थायी बनाने में सहायता मिलती है । इस पद्धति के द्वारा 
ऋय-शक्ति की स्थिरता दनी रहती है, विदेशी व्यापार को प्रगति मिलती 
है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है तथा बेंकों को कोष-निर्घारण सें मित- 
व्ययिता होती है। परन्तु इसमें प्रेशम का नियम लागू होने का भय सदैव 
बना रहता है। इस पद्धति को अमरीका, फ्रांस तथा लेटिनसंघीय देशों ने 
समय-समय पर साना है । आज यह पद्धति कहीं भी नहीं मानो जाती 
और न भविष्य में इसके प्रस्थापन की कोई आशा ही की जा सकती हैं। 

द्वि-धातुवाद के कई रूप हो सकते हें--(१) पंगु-अमाप, (२) समा- 
चान्तर-प्रमाप, (३) नव-हिंघातुवाद । पंगु-प्रमाप में. दो धातुओं के सिक्के : 
प्रमुख मुद्रा के रूप में चरूते तथा दोनों असीमित कानूनी मुद्रा होते हैं परन्तु. 
स्वतंत्र सिक्का-डलाई केवल एक धातु की ही होती है । यह पद्धति प्रथम 
युद्ध से पहिले फ्रांस और असरीका में प्रचलित थी । भारत में इसको 
सिफारिश फाउलर कमेटी ने १८९८ में.की थी । समानान्तर-प्रमाप के 
अन्तगंत दो धातुओं के सिक्के प्रमुख मुद्रा के रूप में चलते तथा दोनों असीमित 
कानूनी मुद्रा होते हँ । दोनों धातुओं की स्वतंत्र सिक्का-ढलाई होती है पर 
उनकी पारस्परिक दर कानून हारा निश्चित नहीं की जाती वरन्‌ बाजार- 
दर ही काननो दर मान ली जाती है । यह पद्धति १६६३ में इंगलेंड में अपनाई 
गई थी । नव-द्विधातुवाद में सोने और चांदी को आधार बनाकर नोट चला 
दिए जाते हैं तथा ये नोट सोन-चांदी में परिवर्तनीय होते हँ। इसके अन्तर्गत 
सोने और चांदी के वीच कोई कानूनी दर निर्धारित नहीं की जाती वरन्‌ 
पारस्परिक दर परिस्थितियों के अनुकूल बदलती रहती है। 

मिथित धातुवाद में दो धातुओं ( प्रायः सोना-चांदी ) को निश्चित 
अनुपात में मिलाकर भिश्चित धातु के सिक्के बनाकर चलाए जाते हें । 
इसमे प्रेशम का नियम लागू होने का भय नहीं रहता। निर्देशांक-प्रमाप में 
मुद्रा का मल्य वस्तुओं के भावों पर निर्भर रक्खा जाता है। सल्य-नि्देशांक 
बनाकर उम्हों के अनुसार मुद्रा का मूल्य निश्चित किया जाता है । यह 
पद्धति सैद्धांतिक है पर] व्यावहारिक नहीं क्योंकि निर्देशांकों के अनुसार 
मूल्य निश्चित करने से मल्य म समय-समय पर परिवर्तन करने की आवश्यकता 
होती है। 

पत्र-मुद्रा-प्रमाप पद्धति में नोट देश में विनिमय-माध्यस का काम करते 
हें परन्तु उनका मूल्य-संबंध किसी धातुविशेष के साथ निश्चित नहीं किया 
, जाता । इस प्रकार की पद्धति प्रायः युद्धकाल तथा अन्य आथिक संकट-, 
काल सें प्रयोग की जाती है । इसमें नोटों के चलनाधिक्य का निरंतर 
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भय बना रहता है तथा मूल्यों में असीमित फेर-बदल होने की शंका बनी 
रहती है । फिर इसका संचालन सरकार के हाथों में होने के कारण यह 
पद्धति सरकारी हाथों की कठपुतली बन जाती है । 


आदशे मौद्रिक पद्धति के लक्षण इस प्रकार हं--(१) सरलता, (२) मित- हे 
व्ययिता, (३) स्वयंपुणं कार्थशीलता, (४) लोच या लचक, (५) मूल्य 
स्थिर च स्थायी रखने की क्षमता । 


भारत में समय-समय पर भिन्न-भिन्न पद्धतियों का प्रयोग होता रहा 
है--१८३५ से १८९३ तक रजत-प्रमाप रहा, १८९८ से पंगु-प्रमाप स्थापित 
करने. के असफल प्रयत्न होते रहे, १९०७-१७ में स्वणं-विनिमथ प्रमाप 
` रहा, १९२७ में स्वर्ण-धातु-प्रमाप पद्धति स्थापित की गई, १९३१ सें स्टलिंग- 
विनिमय प्रमाप आया और वह १९४७ तक चलता रहा । अब वहुमुद्रा- 
श्रमाय या अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-समता प्रमाप समझना चाहिए । 


७, 
०? 


परीक्षा-प्रश्न 


( १) “मौद्रिक प्रमाप' से आप क्या समझते हें? आदर्श मौद्रिक प्रमाप पद्धति 
में कौन-कौन गुण होना अनिवार्य है ? क्या स्वर्ण-मद्रा प्रमाप पद्धति 
आदश कही जा सकती है ? 


(२) 'एक-धातुवाद' किसे कहते हे ? एक-धातुवाद के भेद लक्षण सहित 


समझाकर लिखिए । 


( ३ ) किसी देश की मौद्रिक पद्धति में सोने और चांदी का समावेश किस- 
किस प्रकार किया जा सकता हे 


( ४ ) स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप के मुख्य लक्षण कौन-कौन से हें ? आधनिक स्वर्ण- 
श्रमाप एवं प्राचीन स्वर्ण-प्रमाप का भेद दर्शाइए । - 

| (५) स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप, स्वणं-धातु प्रमाप तथा स्वर्ण-विनिमय प्रमाप के लक्षण 
सहित भेद वतलाइए 

(६) 'द्विघातुवाद' से आप क्या समझते हं ? इस पद्धति की क्या-क्या 


विशेषताएं हे ? इसका अन्त क्योंकर ? 
६. तत क्याकर हुआ ? क्या अब इसका पुनरुद्धार 
संभव है ? / रै T 


० 


(७) 'द्वि-धातुवाद की समातुलन क्रिया' से आप “हुँ १ 
क्या समझते हें? द्वि-धात- 
वाद में इसका क्या महत्त्व है ? लाउ 


(८) पत्र-मुद्रा प्रमाप पद्धति से 
आपका क्या अर्थ है ? लक्षण सहित उत्तर 
लिखिए तथा उसके गुण-दोषों पर भी प्रकाश डालिए । अ 
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(१) 


.. एक-धातुबाद पद्धति 
(Mono-metallism) 


स्वर्ण-प्रमाप 
(Gold Standard) 


है] 


i 
| 


(१) स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप 
(Gold Currency Stnd.) 


१. सोने के सिक्के प्रमुख मुद्रा 

के रूप में चलाए जाते हें। .. 

२. सोने की स्वतंत्र सिक्का- 
, ढलाई। 

३. सोने का स्वतंत्र आयात 


५. विनिमय-माध्यम तथा मूल्य- 
मापन में सोने के सिक्कों का 
-=प्रयोग। ` 


25057 0 १ 


| 
. (२) रजत-प्रमाप 
(Silver Standard) 
| 


, स्वर्णे-प्रमाप के सव लक्षण 


इसमें होते हें। अन्तर केवल 
यह होता है कि सोने के सिक्कों 
के स्थान पर चांदी के सिके 
तथा सोने के स्थान पर चांदी 
काम आती है। 


(२) स्वर्ण-धातु प्रमाप |: 


(Gold Bullion Stnd:) (Gold Exchange Stnd.) (Gold Reserve Stnd.) 


१. सोने के सिक्के नहीं चलाए 
जाते । 


२. सोने का स्वतंत्र आयात- 
निर्यात । . १ 
३. सांकेतिक मुद्राओं का 


निस्चित मात्रा में निश्चित 
दर पर सोने में परिवर्वत। 
४. सरकार द्वारा सोने का 
क्र्य-विक्रय। . | 
५. केवल मूल्यमापन के लिए 
सोने का प्रयोग । _ 


२ 
द्वि-धातुवाद पद्धति 
(Bi-metallism) 


१. सोने और चांदी के सिक्को 
का अलग-अलग प्रमुख-मुद्रा 
के रूप में चलन और स्वतंत्र 
सिवका-ढलाई । 

२. दोनों की आपस की दर 
कानून द्वारा निर्धारित 


: होती.है । 


| 
(१) शुद्ध-द्विधातुवाद 
(Bi-metallism) 


7] 
(३) स्वर्ण-विनिमय प्रमाप 


१. सोने के सिक्के नहीं चलाए 
जाते.। 

२. देश के आन्तरिक प्रयोग के 
लिए सांकेतिक मुद्राओं का 
चलन । 

३. सांकेतिक मुद्राओं के' बदले 
में केवल विदेशी भुगतान 
के लिए सोना मिळना । 

४. सोने के स्वतंत्र आयात 
निर्यात पर प्रतिवन्ध । 

५. केवळ मूल्यमापन के लिए 

` झोले का प्रयोग । 


मौद्रिक पद्धतियो का तुलत्तात्मक अध्ययन 
(एक विहंगस दृष्टि), 
सौद्रिक पद्धतियां 


| Re SS WENA 2 


RSS रा लल उनका, 


_विनिमय-प्रमाप पद्धति 
(Exchange Standard) 


ह| 
IE) 
| 


इसमें देश' की. प्रमुख. मुद्रा का सम्बन्ध किसी 
अन्य देश की मुद्रा गरे होता है और देश में केवळ 


सांकेतिक मुद्राओं वा चलन रहता है । 
|) 


| 
(२) पंगृ-द्विधातुवाद (३) समानान्तर द्विधातुवाद 
(Limping Bi-metallism) (Parallel Bi-metallism) 


१. सोने और चांदी के सिक्कों ,१-शोने और चांदी के सिक्कों 
का अलग-अलग प्रमुख मुद्रा ' का अलग-अलग प्रमुख मुद्रा 
के खूप में चलना । के रूप में चलन तथा 

२. कानून द्वारा दोनों का वतंत्र सिक्का-ढलाई । 
अनुपात निर्धारण । र. परन्तु दोनों का अनुपात 

३. परन्तु केवल एक धातु की नून द्वारा निर्धारित नहीं 
स्वतंत्र सिक्का-ढलाई । किया जाता वरन्‌ बाजारु- 

पूल्य ही कानूनी मूल्य मान 

लिया जाता है। इस प्रकार 

ब्राजार-मूल्य और कानूनी 
¦ पल्य बराबर होते हे। 


(४) स्वर्ण-कोष प्रमाप 


१. सोने के सिक्के नहीं होते । 
२. केवल , मौद्रिक सोने का 
. विनिमय - समातुलन - कोषों 

द्वारा .आयांत-निर्यात होता 


है 
ठ्‌ । 


1 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SRS ~ TTT 


(४) 
पत्र-मुद्रा प्रमाप पद्धति 


इसमें केवल पत्र-मुद्रा.ही विनिमय-माव्यम 


का काम करती हूँ । 


नाला 


(४) नव-द्विधातुवाद 
(Neo-Bi-metallism) 


१. सोने और चांदी के बीच 
अनुपात कानून से निर्धारित 
नहीं किया जाता वरन्‌ 
परिस्थिति के अनुसार 
बदलता रहता हूँ । 

२. सोने और चांदी पर 
आधारित नोट चलते हुँ 
और ये सोने और चांदी में 
परिवर्तनीय होते हें। 


० 
anes, 
ns 


TSR 

| (५) 
अन्य . पद्धतियां 
(Managed Paper Currency Standard). (Other Standards) 


(१) ` 
मिश्रित वातु-प्रमाप 
(Symmetallism) 


सोने और चांदी को निश्चित 
मात्रा में मिलाकर मिश्रित 
घातु के सिक्के बनाकर 
चलाए, जाते हें। 


® 


(पु० १७२ के सामने) 


= 


| 
निर्द्यांकः ( २ ) 
शांक-प्रमाप पद्धति 
(Tabular Standard) 


इसके अन्तर्गत देश में चलने 
वाली मुद्रा का मूल्य स्थिर 
रखंने के लिए मूल्य-निर्दशांक 
तैयार किए जाते हें जिनके 
द्वारा आधार-वर्ष के मूल्यों 
की तुलना करके मुद्रा का 
मूल्य - निर्धारित किया 
जाता है। | ८ 


अध्याय १० 


स्वर्ण-प्रमाप का इतिहास 


१९वीं शताब्दी के अन्त तक द्वि-धातुवाद स्थापित करने .के अटूट प्रयत्न 
होते रहे परन्तु इसकी विशिष्ट कठिनाइयों के कारण, जिनका उल्लेख गत 
अध्याय में किया जा चुका है, यह पद्धति न. अपनाई जा सकी । चांदी के 
-भावों में भारी-भारी उतार-चढ़ाव होने के कारण रजत-प्रमाप का भी बहि- 
ष्कार्‌ कर दिया गया । अन्त में, संसार के अनेक देशों में स्वर्ण-प्रमाप ही 
माना जाने लगा । केमरर लिखता है कि उस काल में स्वर्ण-प्रमाप अपनाए जाने 
-के चार प्रमुख कारण थे :-- । 2 
- (१) १९वीं शताब्दी में सोने के मूल्य में स्थिरता वनी रही जिससे 
स्वर्ण प्रमाप को सफलतापूर्वक चलाने में कोई कठिनाई नहीं हुई; 
(२) उस काल में सोना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था जिससे उसे किसी 
प्रकार भी प्रयोग किया जा सकता था; 
(३) सोना अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ था जिससे राशि को 
गतिशील बनाने के लिए सोने को लाने-ले जाने में सुविधा रहती थी; 
(४) सोने के भावों पर उसके उत्पादन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता 
था क्योंकि टकसाल में उसके क्रय-विक्रय का मूल्य निश्चित 
रहता था । के टर 
इन्हीं कारणों से १९वीं शताब्दी में स्वर्ण-प्रमाप की विजय रही और संसार 
के अनेक राष्ट्र इसको अपनाते रहे । 


"प्रथम युद्धयुवंकालीन स्वण-प्रमाप 


१९१४ से पूर्व अमरीका, इंगलेड, फ्रांस आदि प्रमुख देशों में स्वण-प्रमाप 
“पद्धति मानी जाती थी । इसके अन्तर्गत सोना विनिमय-माध्यम और मल्य- 
मापन का काम करता था । सोने के सिक्के भी चलाए जाते थे और ये ही 
सिक्के देश की प्रमुख या प्रामाणिक मुद्रा होते थे । इन सिक्कों की देश में 
स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई होती थी अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति सोना ले जाकर सरकारी 
टकसाळ से सिक्के बनवा सकता था । सोने के सिक्को के साथ साथ इन देशों 
“में अन्य प्रकार के सहायक सिक्के भी चलते थे परन्तु इनका सोने के सिक्कों 
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के साथ मूल्य-संबंध होता था । 'विदेशी विनिमय का आधार भी सोना ही था । 
सोने के सम-मूल्य पर ही देश-विदेशों में ऋण का भुगतान होता था 
और इनकी विदेशी व्रिनिमय-दर 'स्वर्ण-निर्यात-विन्दु' तथा 'स्वर्ण-आयात-विन्दु' 
के वीच उतरती-चढ़ती रहती थी । सोने के आयात और निर्यात पर किसी 
प्रकार का कोई प्रतिवन्ध नहीं होता था । सोने के सिक्कों के चलने में सोने की 
धिसावट से होनेवाली हानि को बचाने के लिए इन देशों में नोट भी चलाए 
जाते थे परन्तु ये नोट सोने में परिवतंनीय होते थे । इस काम के लिए नोट 
छापकर चलानेवाले बैंकों को अपने पास सोने के कोष रखने पड़ते थे । 
इस प्रकार देश का अधिकांश सोना बेंकों के पास उनके कोष में वन्द पड़ा 
रहता था । इसमें मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से कोषों का केन्द्रीकरण 
करना उचित समझा गया जिसके लिए प्रत्येक देश में केन्द्रीय वेंकों की स्थापना 
की गई जो साख और पत्र-मुद्रा का संचालन करने लगे तथा देश में स्वर्ण-कोष 
का भी प्रवन्ध करते थें । इन्हीं केन्द्रीय बेंकों के द्वारा सोने का क्रय-विक्रय 
एक निश्चित दर से किया जाता था. । इस प्रकार सोने का कऋय-विक्रय तथा 
आयात-निर्यात स्वतन्त्र होने के कारण इस पद्धति में स्वयंपूर्ण-कार्यशीलता बनी 
रहती थी जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार में वस्तुओं के मूल्यस्तर अपने आप 
समानता में वने रहते थे । इस वात को हम एक उदाहरण लेकर भली-भांति 
समझ सकते हें । मान लो, यदि किसी देश को मुद्रा को विनिमय-दर अन्य 
मुद्राओं की अपेक्षा बढ़ जाती तो उस देश का मूल्यस्तर अन्य देशों की 
अपेक्षा ऊंचा हो जाता था और तब वहां आयात अधिक होने लगता था । इसी 
प्रकार अन्य देशों के मूल्यस्तर उस देश की अपेक्षा नीचे हो जाते थे जिससे 
वहां से निर्यात बढ़ने लगते थे । परिणामस्वरूप वह देश ऋणी वन जाता था 
और उसे ऋण भुगतान करने के लिए विदेशों में सोता भेजना पड़ता था । 
इससे वहां मुद्रा की क्रय-शक्ति वढ जाती और मूल्यस्तर नीचे हो जाते थे तथा 
विनिमय-दर भी समानता मे हो जाती थी । इस प्रकार इस पद्धति में 
स्वयंपूर्ण-कार्यशीलता थी । इस पद्धति के लक्षण निम्न थे :-- 

. (१) सोना 'विनिमय का माध्यम' था तथा “मूल्यमापक' भी था । देश के 
आन्तरिक प्रयोग के लिए सोने के सिक्के चलते थे। ये ही सिक्के देश 
की प्रामाणिक मुद्रा माने जाते थे तथा अन्य मुद्राओं का मूल्य इन्हीं 
के साथ संबंधित होता था । 

(२) सोने की स्वतन्त्र सिक्का-डलाई थी अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति सोना 
ले जाकर सरकारी टकसाल से उसके सिक्के वनवा सकता था । 

(३) सोने का आयात-निर्यात स्वतंत्र था । 

प्रथम महायुद्ध से पहिले स्वर्णःप्रमाप एक दूसरे रूप में भी माना जाता था 
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जिसे, स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप पद्धति कहते हैँ । इस पद्धति का मूल उद्देश्य सोने 
के प्रयोग में मितव्ययिता लाना .तथा स्वर्ण-प्रमापी और रजत-प्रमापी पा 
विनिमय-दरों में स्थिरता रखना था जिससे रजत-प्रमापी देशों धर भी दै- 
शिक व्यापार बढ़ाया जा सके । इस पद्धति के अन्तगंत देश कक सोने के सिक्के 
'नहीँ चलते थे वरत्‌ देशी व्यापारिक लेन-देन में चांदी के सिक्कों तथा नोटों का 
प्रयोय होता था । ये चांदी के सिक्के और नोट असीमित संख्या मे लिए-दिए 
जा सकते थे । देशी कामों के लिए ये मुद्राएं सोने में परिवर्तित नहीं होती थीं 
किन्त विदेशी भुगतान के,लिए इनके बदले में सरकार सोना या विदेशी मुद्राएं देने 
को वाघ्य होती थी । इसके लिए सरकार को केन्द्रीय बैंक में देशी मुद्रा का एक 
कोष रखना पड़ता था जिससे वे विदेशी भुगतान लेकर देश में देशी मुद्रा दे सके । 
इसी प्रकार सरकार को विदेशी वेंकों में भी सोने का एक कोष रखना पड़ता था 
जिसमें से विदेशी भुगतान किए जा सकें। यह पद्धति जावा, हाळंड, आस्ट्रिया, 
हंगरी, भारत तथा अन्य अनेक देशों में मानी जाती थी । वास्तव में इस पद्धति के 
दो उद्देश्य थे :-- " पु 
एक, उन देशों में पारस्परिक विनिमय-दर स्थापित करना जो स्वर्णे-प्रमाप 
मानते थे अथवा जिनकी मुद्रा का सोने से मूल्य-संवंध था; 
दूसरे, ऐसे दो देशों में पारस्परिक विनिमय-दर स्थापित करना जिनमें से 
एक देश सोने पर तथा दूसरा चांदी पर आधारित था । 
भारतीय रुपये का इंगलेंड के स्टलिंग के साथ १ शि० ४ पें० प्रति रुपया की. 
दर से गठबन्धन था 4 परन्तु स्टिंग सोने पर आधारित था इसलिए उस पद्धति 
को स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप पद्धति भी कहते थे । इसके अन्तर्गत 'विनिमय-दर को 
स्थिर बनाने में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी इसलिए यह 
पद्धति स्वयंपूर्ण-कार्यशील नहीं थी । संक्षेप में, इस पद्धति के लक्षण निम्न थे:-- 
“ (१) देश में सोने के सिक्के नहीं चलाए जाते थे । सोना 'विनिमय-माध्यम' 
का काम नहीं करता था! ' 

(२) देश में आन्तरिक प्रयोग के लिए चांदी के सिक्के, नोट तथा अन्य 
प्रकार के सिक्के चलते थे । इनका मूल्य सोने के साथ या सोने पर 
आधारित किसी विदेशी मुद्रा के साथ निर्धारित कर दिया जाता 
था । देशी कार्यों के लिए इन मुद्राओं के वदले में सोना नहीं मिल 
सकता था परन्तु विदेशी भुगतान करने के लिए सरकार इनके वदले में 

- „साना या सोने पर आधारित विदेशी मुद्रा देने को वाध्य होती थी । 

(३) सरकार को दो कोप वनाकर रखने पड़ते थे । एक कोष: देश में रखना 
पड़ता था जिसमें देशी मुद्राएं होती थीं । दूसरा कोप. विदेश में रखना 
मड्ता था जिसमें सोना या सोने पर आधारित विदेशी मुद्रा होती 
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थी । इन्हीं कोषों के द्वारा सरकार मुद्रा की विनिमय-दर स्थिर 
बनाती थी । 


` ` (४) सोने का आयात-निर्यात नहीं होता था वरन्‌ सरकार की सहायता से 


“विदेशी भुगतान चुकाने का प्रबन्ध होता था । 


भारत में युद्धपूर्वकालीन स्वर्ण-विनिमय प्रमाप 


भारत में स्वर्ण-विनिमय प्रमाप पद्धति १९०७-८ में स्थापित हुई और युद्ध- 
काल तक चलती रही । उस समय भारत सरकार पर विदेशी ऋणों का भुग- 
तान सोने में चुकाने की वैधानिक जिम्मेदारी थी । उसी प्रकार इंगलेंड के आयातकों 
द्वारा भारत में चुकाए जानेवाले ऋणों को रुपयों में चुकाने की जिम्मेदारी 
इंगलेंड में भारत-मंत्री पर थी । इस प्रकार यह पद्धति सब प्रकार से सरकार 
के नियंत्रण में थी जिसमें भारत-मंत्री और भारत सरकार दोनों अलग-अलग 
दो बेंकों का काम करते थे । देश में आन्तरिक प्रयोग के लिए चांदी का रुपयां ही 
प्रमाणित मुद्रा थी परन्तु विदेशी भुगतान के लिए यह रुपया १ शि० ४ पें० 
की दर पर स्टिंग में बदला जाता था! भारत सरकार के पास दो कोष 
थे~-एक कोष इंगळेंड में भारत-मंत्री के पास रहता था और दूसरा कोष 
भारत में रक्खा जाता था । जब कभी भारत के किसी व्यापारी को इंगलेंड 
में भुगतान करना होता था तो-वह भारत सरकार से स्टरिंग-बिल या रिवर्स 


. कौंसिल-बिल खरीद लेता और बदले में १ शि० ४ पें० प्रति रुपया की दर पर 


रुपया जमा कर दिया करता था । वृह इस स्टरिग-बिल को इंगलैंड भेज देता जहां 
भारत-मंत्री उसके बदले में कोष में से पौंड चुका दिया करते थे । इसी प्रकार 
यदि कभी इंगलेंड के व्यापारी को भारत में भुगतान चुकाना होता तो वह लन्दन में 
भारत-मंत्री से रुपये के बिल या कौंसिल-बिल खरीदकर पौंड जमा कर दिया 
करता था । वह इस बिल को भारत में भेज देता था और यहां उसके बदले में 
भारत सरकार कोष में से रुपये चुका दिया करती थीं । इस प्रकारे सरकार अपने 
हाथों से इस पद्धति का संचालन करती थी ।- यह पद्धति लगभंग १९१७ तक 
चलती रही । युद्धकाल की असाधारण परिस्थितियों के कारण सरकार इसको न 
निभा सकी और तब यह पद्धति छोड़नी पड़ी । 7 


युद्धकाल में स्वर्ण-प्रमाप की स्थिति 
युद्ध आरम्भ होने तक स्वर्ण-प्रमाप का भली प्रकार पालन किया जाता रहा ।- 
लगभग सभी स्वर्ण-प्रमापी देशों में मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर स्थिर और 
स्थायी बनी रही । यद्यपि इन देशों की आथिक परिस्थितियां और अर्थ-व्यवस्था 


भिन्न-भिन्न प्रकार की थीं परन्तु स्वर्ण-प्रमाम पद्धति के द्वारा इनमें पारस्परिक मौद्रिक 
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सहयोग बना रहा । सब देशों के मूल्य-स्तर समानता में रहे तथा उन सम- 
रूपता बनी रही । ऐसा मालूम होता था मानों सब स्वर्ण अमापी दस की मुद्राए 
एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा अर्थात्‌ स्वणे की ही शाखाएं हैं और इन देशों की अथ- 
' ` व्यवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं। परन्तु यह गति अधिक समय तक न चल सकी क 
किसी ने कहा है कि स्वर्णःप्रमाप तो एक ऐसा देवता है जो निरन्तर तथा - 
पूर्वक साधना करने से ही प्रसन्न रह सकता है, यदि इस साधना में तनिक Fn 
त्रुटि हुई तो वह्‌ अवश्य रुष्ट हो जाता है और तब सारा काम बिगाड़ देता है । 
स्वर्ण-प्रमाप तभी चल सकता था जब कि सभी स्वंणण-प्रमापी देशों के केन्द्रीय 
बैंक ईमानदारी के साथ विनिमय-दर को स्थायी बनाने के प्रयत्न करते और सोने 
के आयात-निर्यात के साथ-साथ साख की मात्रा क्रमशः बढ़ाते और घटाते रहते । 
युद्धकाल में ऐसा न हुआ । युद्ध आरम्भ होने के कुछ समय पश्चात्‌ ही 
अनेक स्वर्ण-प्रमापी देशों ने सोने के सिक्के बनाकर चलाना वन्द कर दिया । 
इंगलैंड में तो सोने के सिक्के बनाना तथा सोने का आयात-निर्यात भी बन्द 
कर दिया गया.। युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण प्रत्येक देश सोने का संचय 
करने लगा और इसके लिए सोने के सिक्कों के -स्थान पर नोट चलाए जाने 
लगे । कुछ राजनैतिक परिस्थितियां, ऐसी .बन. चुकी थीं जिनमें सोने का 
संचय करना ही हितकर था. तंथा कुछ आथिक- कारण. भी .थे जिनकी वजह 
से सोने को सुरक्षित रखना ही श्रेयस्कर समझा गया । कुछ भी हो, 'युद्ध- 
काल में स्वर्ण-प्रमाप टूट गया । अमरीका जैसे देश ने भी सोने के आयात-निर्यात 
पर प्रतिबन्ध लगा दिए थे । हमारे देश में भी युद्ध की विषम परिस्थितियों के... 
कारण रुपये की विनिमय-दर को स्थिर और स्थायी न रक्खा जा सका और 
स्वर्ण-विनिमय प्रमाप टूट.गया। .. | ` | 2 


युद्धोत्तरकालोन स्वणं-प्रमाप `. `. 
स्वर्ण-प्रमाप की पुनरावृत्ति युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ अनेक देशों में 
.* अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर स्वर्ण-प्रमाप स्थापित करने की योजनाएं बनाई गईं। 
& इस उद्देश्य से १९२० में ब्रूसेल्स नामक स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक परिषद्‌ 
बुलाई गई जिसमें स्वीकृत किया गया कि जिन देशों ने स्वर्ण-प्रमाप को तोड़ 
दिया है वे फिर उसको स्थापित कर लें । इसके दो वर्ष बाद ही जेनेवा में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-परिषद्‌ बुलाई गई । इस परिषद्‌ में घोषणा की गई कि “प्रत्येक 
. देशकी मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व होना आवश्यक है/जिससे.वहां-का आथिक 
पुनसँगठन हो सके और योरप में स्वर्ण को मुद्राओं का आधार बनाया जा सके ।” 


“The Gold Standard isa jealous god. Jt will work 
provided it is given exclusive devotion.” 


। १ 
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युद्ध के पश्चात्‌ संसार के अधिकांश राष्ट्रों में स्वणे-प्रमाप स्थापित कर 
लिया गया। सबसे पहिला देश जहां स्वर्ण-प्रमाप का पुनःस्थापन हुआ, संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका था । यहां १९१९ में ही सोने के आयात-निर्यात संबंधी प्रतिवन्ध तोड 
दिए गए । इसके वाद अन्य देशों ने भी स्वर्ण-प्रमाप अपना लिया । इंगलैंड में 
स्वर्ण-प्रमाप का पुनःस्थापन १९२५ में तथा भारत में १९२७ में किया गया । 
युद्धोत्तरकाल में स्वर्ण-प्रमाप पुनः स्थापित करने के दो कारण थे :-- 

(१) अनेक देश अपने मौद्रिक क्षेत्रों में. युद्धपूव जैसी सामान्य परिस्थिति 
लाना चाहते थे परन्तु यह परिस्थिति तभी पैदा हो सकती थी 
जव कि वे स्वर्ण-प्रमाप को पुनः स्थापित कर लेते | अंतः युद्धपूर्व- 
कालीन सामान्य परिस्थिति पैदा करने की कामना: से अनेकं देझों में 
स्वण-प्रमाप मान लिया गया । | 

(२) युद्धकाल में तथा युद्ध के वाद भी अनेक योरपीय देशों में भयंकर 
मुद्रा-स्फीति हुई जिसके कारण वस्तुओं के. मूल्य-स्तर आकाश को 
छूने लगे । जमनी में तो युद्धकाल. के पश्चात्‌ वस्तुओं के मृल्य-स्तर 
युद्धपूर्व के मूल्य-स्तरों की अपेक्षाकृत छाखों और करोड़ों गुने अधिक 
ऊंचे हो गए थे । .ऐसी भयंकर मुद्रास्फीति के दुःखद परिणामों से 

` त्रस्त होकर प्रत्येक देश स्वणं-प्रमाप स्थापित करने के प्रयत्न करने 
लगा क्योंकि सब- समझते थे"कि स्वर्ण-प्रमाप ही एक ऐसा साधन 
है जिसको अपनाने से मुद्रा-स्फीति की संभावना नंहीं रहती । योरपः 
के अधिकांश देशों का विश्‍वास था कि स्वर्ण-प्रमाप के द्वारा-ही 
मुद्रा के मूल्य. मै स्थायित्व पैदा किया जा सकता है। अतः युद्ध समाप्त - 
होने के बाद दस वर्षो के अन्दर ही. अन्दर अधिकांश -देशों ने स्वणं- 
प्रमाप. लौटा लिया ।* "ˆ - 


* “The second impelling 10000 was the appalling chaos 
produced in Continental Europe by the wild inter-war inflation 
which carried prices in Germany to one million million times 
their pro-war level, and in other countries to levels only slightly 
less astronomical. . The misery and dislocation produced 
by the inflation brought t0........ the first principle of mone- 
tary wisdom... The Gold Standard does........ nip any such 

. wild inflation long before it has even formed into the bud 
This assurance. .......of desire to return to the Gold Standard 
which enabled the whole movement of restoration. ..... within 

ten years of the Armistice.’ 
— Geoffrey Crowther : Outline of Money, pp. 309-310. 
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` समय के लिए सोने का निर्यात बन्द कर दिया था परन्तु 


( १८० ) 


करने की समस्या भिन्न-भिन्न 
तो युद्ध-काल में केवल थोड़े 
१९१९ में यह प्रतिबन्ध 


तोड़ दिया और फिर स्वर्ण-प्रमाप स्थापित कर लिया। यहां वस्तुओं के मूल्य-स्तर 

ऊचे अवश्य हुए थे परन्तु इतने अधिक ऊंचे नहीं थे जितने अन्य देशों में स । अतः 
अमरीका को स्वर्ण-त्रमाप लौटाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कुछ देश ऐसे थे जो 
युद्ध से बिलकुल अछूते रहे थे और उन पर युद्ध का कोई विशेष प्रभाव नहीं था । 
यद्यपि इन देशों ने युद्ध-काल में नोटों का सोने में परिवर्तन करना बन्द कर दिया 
था और इसलिए इनके यहां मूल्य-स्तर कुछ ऊंचा हो गया था परन्तु फिर भी वह 
अमरीका के मल्य-स्तर के समान ही था । इन देशों ने भी विना किसी विशेष 
कठिनाई के युप की दर पर ही स्वर्ण-प्रमाप स्थापित कर लिया । ये देश 
स्विजरलेंड, हालेंड तथा स्केण्डिनेबियन प्रदेश थे । स्पेन ही एक ऐसा देश था 
जिसने युद्धोत्तर-काल में स्वर्ण-प्रमाप पुनः स्थापित नहीं किया । 


इंगलेंड में स्वरण-प्रमाप को पुनरावृत्ति--१९२५ 


युद्ध के पश्चात्‌ इंगलैंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी । इंगलेंड का मूल्य- 
स्तर अमरीका के मूल्य-स्तर की अपेक्षा बहुत ऊंचा था । परन्तु १९२२ के 
आरम्भ में दोनों देशों के मूल्य-स्तरों में २० प्रतिशत से भी कम का अन्तर रह गया । 
उसी वर्ष इंगलेंड के मूल्य-स्तर नीचे गिर गए और तब इंगलेंड तथा अमरीका 
के मूल्य-स्तरों में बहुत कम अन्तर था । १९२३ के अन्त में और) १९२४. के 
आरम्भ में इंगलैंड के मूल्य फिर ऊंचे हो गए किन्तु तीन महीने के पश्चात्‌ 
फिर गिरने लगे । | तन कु 
अप्रैल १९२५ में इंगलेंड की सरकार ने १ पौंड ४:८६३. डॉलर के बरावर 
घोषित कर दिया । पौंड की यह विनिमय-दर वही थी जो युद्ध से पहिले काम 
आती थी । १९२५ में स्वर्ण-प्रमाप के पुनःस्थापनँ के लिए सरकार ने “स्वर्ण 
प्रमाप कानून' पास किया जिसके अनुसार सोने की स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई तथा 
नोटों का सोने के सिक्कों में परिवर्तन बन्द कर दिया गया । बैंक आँव इंगलेंड 
को अधिकार दे दिया गया कि वह ३ पौंड १७ शि० १०३ पें० प्रति औंस की 
दर से कम से कम ४०० औँस की तौल में स्वर्ण-धातु बेचा करे । इस प्रकार 
कोई भी व्यक्ति नोटों को ४०० औँस से कम सोने में परिवर्तित नहीं 
करा सकता था जिससे बैंक का सोना जनता के पास जाने से बच जाता था । 
इस पद्धति के अन्तगे इंगलेड में सोने के सिक्कों का चलन बन्द कर दिया गया । 
अब इंगलेंड में युद्धयूर्व की भांति स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप नहीं रहा वरन्‌ स्वर्ण-धातु 
प्रमाप हो गया । ` 


युद्ध के पश्चात्‌ स्वण-प्रमाप पुनः स्थापित कः 
देशों के सामने भिन्न-भिन्न प्रकार से थी । 'अमरीका नं 
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इंगलंड-की- सरकार द्वारा निश्चित की हुई पौंड की विनिमय-दर पर काफी 
वाद-विवाद रहा । लोगों का कहना था कि वास्तव में तो पौंड का डॉलरःमूल्य 
कम हो गया है परन्तु सरकार नें जोड-तोड़ करके ४८६३ डॉलर के समान 
निश्चित कर दिया है जिससे पौंड का अस्वाभाविक वहुमूल्यन हो गया है । ` 
आलोचकों का विशवास था.कि पौंड का सम्मान बनाए रखने के लिए उसे 
ऊंची दर पर “टांक” दिया गया है इसलिए पौंड और डॉलर वास्तविक समा- 
नता में तभी आ सकेंगे जव या तो इंगलेंड के मूल्य-स्तर नीचे हो जायं और 
या अमरीका के मूल्य-स्तर ऊंचे हो जायं । उनका विश्वास था.कि पौंड और 
डॉलर को समानता में आने के लिए इंगलेंड या अमरीका में मूल्यों के समायोजन 
करने में अधिक संकट का सामना करना पड़ेगा । परन्तु पौंड के बहुमूल्यन 
के पक्षपातियों का कहना था कि लन्दन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-मंडी तथा 
` पौंड जैसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का सम्मान रखने के लिए ऐसा .संकट कोई 
असाधारण वात नहीं है इसलिए पौंड की विनिमय-दर ४८६३. डॉलर ही 
रखनी चाहिए । वास्तव में तो इंगलेंड की सरकार ने पौंड के डॉलर-मूल्य का 
अनुमान लगाने में दो गलतियां कों 
एक तो यह कि पौंड की पुरानी डॉलर-दर निर्धारित करने के कारण पौंड का 
जो बहुमूल्यन हुआ, उसको सीमा का उन्होंने गलत अनुमान लगाया । उनका 
अनुमान था कि पौंड और डॉलर के वीच में केवल ५ प्रतिशत की विषमता है । 
परन्तु बात कुछ और ही थी । वास्तव में तो उन दोनों के मूल्यों में १० प्रतिशत 
की विषमता थी अर्थात्‌ पौंड अपने वास्तविक डॉलर-मूल्य से १० प्रतिशत अधिक 
ऊंचे मूल्य पर “टांक” दिया गया था । सच पूछा जाय तो १ पौंड ४-३८ डॉलर 
के बरावर था. परन्तु उसे जोड़तोड़ करके ४८६३. डॉलर के बराबर ऊंचा 
उठाकर रख दिया गया था । इससे पौंड का लगभग १० प्रतिशत बहुमूल्यन 
हो गया । 
दूसरे, सरकार का अनुमान था कि इंगलेंड और अमरीका के मूल्य-स्तरों की 
विषमता सरलता से शनैः शनैः दूर हो जायगी । उनकी धारणा थी कि इंगलेंड 
के लागत-व्यय साख संकुचित करके कम किए जा सकेंगे और लागत-व्यय कम 
करके मूल्य-स्तर भी नीचे हो जायंगे । परन्तु यह उनका कोरा भ्रम निकला । 
साख-संकुचन किया गया तथा ब्याज-दर भी बढ़ाई गई जिससे लाभ कम हो 
गए और. बेकारी फैलने लगी परन्तु बेकारी फैलने पर भी मजदूरी की दर कम 
न हुई । सरकार ने मजदूरी की दर कम करने के प्रयत्न भी किए परन्तु 
मजदूरों में असंतोष बढ़ता गया और हड़तालें होने लगीं । मजदूरी कम न 
होने के कारण इंगलेंड के मूल्य-स्तर नीचे न हो सके । इंगलेंड के पौंड का 
डॉलर-मूल्य ऊंचा ही बना रहा और जैसी कि आशा थी पौंड और डॉलर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १८२ ) 


समानता में आ ही न सके और अन्त में हारकर इंगलेंड को सितम्बर १९२१ 
में स्वर्ण-प्रमाप सदैव के लिए छोड़ना ही पड़ा । 
पौंड का बहुमूल्यन करने से इंगलेंड ने १९२५ से १९३१ तक कई सबक 
सीखे । इंगलेंड को इससे कई हानियां रहीं । बैंक आँव इंगलेंड अपनी व्याज- 
दर कभी नीची नं कर सका क्योंकि उसे भय था कि कहीं देश का सोना 
विदेशों में न चला जाय । इंगलेंड का निर्यात-व्यापार भी ठप्प हो गया । मूल्य- 
स्तर ऊंचा रहने के कारण वहां का माल विदेशो में जाना बन्द हो गया 
जिससे निर्यातकों को बहुत हानि उठानी पड़ी । 
भारत में स्वरण-प्रमाप को पुनरावृत्ति--१९२७ 
युद्ध के पश्चात्‌ १९२५ में हमारे देश में हिल्टन-यंग कमीशन ने स्वर्ण- . 
` धातु प्रमाप की सिफारिश की । तदनुसार १९२७ में करेन्सी एक्ट पास किया 
गया । इस एक्ट के द्वारा १ रुपया १८ पेंस के बरावर निर्धारित कर दिया गया । 
इस दर पर १ रुपया ८९४७५१२ ग्रॅम्म शुद्ध सोने के वरावर था। सरकार को 
वैधानिक जिम्मेदारी दी गई कि वहू २१ २० ३ आए० प्रति तोले की दर से कम 
से कम ४० तोला बा इससे अधिक सोना बम्बई की टकसाल पर खरीद सकती 
थी और २१ ₹० ३ आ० प्रति तोले की दर से कम से कम १०६५ तोला या 
इससे अधिक सोना बम्बई की टकसाल पर बेच सकती थी या १ शि० ५३३ पेस 
प्रति रुपया की दर से लन्दन में चुकाए जानेवाले स्ठरिंग वेच सकती थी । इस 
प्रणाली के अनुसार देश में उपर्युक्त शर्तों पर सोने की खरीद-वेच हो सकती: थी 
परन्तु सोने के सिक्कों का चलन नहीं था । करेंसी एक्ट के अनुसार सरकार 
को सोना या स्टिंग बेचने का अधिकार था पर सरकार प्रायः सोना न देकर 
स्टिंग ही दिया करती थी । अतः इस पद्धति को स्वर्ण-धातु प्रमाप न कहकर 
स्टलिंग-विनिमय प्रमाप ही कहना अधिक उपयुक्त होगा । चूंकि स्टालिग उस समय 
सोने में परिवर्तनीय था; अतः हम इसे स्वर्ण-विनिमय प्रमाप भी कह सकते हैं । 
इससे ज्ञात होता है कि हिल्टन-यंग कमीशन ने देश के लिए सुझाव कुछ दिया 
था, सरकार ने पास कुछ और किया और वास्तव में होता कुछ और ही था । 
कमीशन का सुझाव स्वर्ण-धातु प्रमाप स्थापित करने का था, ` करेंसी एक्ट के 
द्वारा सरकार ने स्वण-धातु एवं स्टलिंग-विनिमय प्रमाप पास किया पर व्यवहार . 
में काम आता था केवल स्टरिंग-विनिमय प्रमाप । 


अन्य देशों में स्वर्ण-प्रमाव को पुनराबुत्ति | 
अन्य देशों में भी वस्तुओं के मूल्य-स्तर ऊंचे हो जाने के कारण उन्हें अपनी- 
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अपनी मुद्राओं की विनिमय-दर बदलनी पड़ी । फ्रांस में मूल्य-स्तर युद्धपूर्व- 
काळ की अपेक्षाकृत पांचगुने अधिक थे इसलिए फ्रांस ने अपनी मुद्रा (फ्रेंक) की 
दर २५ फ्रेंक-- १ पौंड के स्थान पर १२४ फ्रेंक--१ पौंड निर्धारित की। जिन 
देशों के मूल्य-स्तर बहुत ऊंचे हो गए थे उन्होने-नई मुद्रा चलाकर उनकी नई 
विनिमय-दर निर्धारित कर ली, जैसे जर्मनी ने रीशमा्क (Reichmark) 
चलाया, आस्ट्रिया ने शिलिग (5001!178 ) चलाए तथा हुंगरी ने पेंगो 
(९७४४०) चलाए । ये नई मुद्राएं पुरानी मुद्राओं के साथ उसी अनुपात में 
बदली जाती थीं जिस अनुपात में वस्तुओं के मूल्य-स्तर बढ़ने के कारण पुरानी - 
मुद्राओं का मूल्य गिर यया था । उदांहरणार्थ, जर्मनी की नई मुद्रा रीशमाकं 
(Reichman) का पौंड के साथ वही अनुपात था जो युद्धपूर्वकाल में रहा 
था परन्तु इस नई मुद्रा के वदले में जर्मनी को करोड़ों और लाखों पुरानी मुद्राएं 
(सार्क) मिलती थीं क्योंकि नई मुद्राओं की अपेक्षाकृत पुरानी मुद्राओं का 

मूल्य बहुत गिर गया था। कुछ देशों ने तो अपनी-अपनी मुद्राओं की विनिमय- 
दर निर्धारित करते समय उनका बहुमूल्यन कर लिया या अवमूल्यन कर 
लिया । इटली ने अपनी मुद्रा (लीरा) का बहुमूल्यन किया जिससे संसार 
के मूल्यों के साथ समता छाने के लिए उसे अपने मूल्य-स्तर गिराने 
पड़े । फ्रांस ने, जैसा कि पहिले वताया जा चुका है, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन 
किया जिससे वहां के मृल्य-स्तर शनैः शनेः मन्द गति से बढ़ते रहे । इससे 

वहां के व्यापार और उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला और उनका निर्यात 
व्यापार भी उन्नति करने लगा । 


इस प्रकार युद्ध के पश्चात्‌ अनेक देशों ने स्वर्ण-प्रमाप को अपना लिया-- 
उन देशों ने भी, जो युद्ध से पहिले स्वणं-प्रमाप को नहीं मानते थे, युद्ध के वाद 
अपनी-अपनी मुद्राओं को स्वर्ण के साथ संबंधित कर दिया । १९२९ तक चीन, 
मैक्सिको तथा स्पेन को छोड़ लगभग सभी देशों में* स्वर्ण-प्रमाप स्थापित कर 
लिया गया । यह याद रखना चाहिए कि बहुत से देशों ने न स्वर्णमुद्रा प्रमाप 
अपनाया और न स्वर्ण-धातु प्रमाप अपनाया वरन्‌ स्वर्ण-विनिमय प्रमाप स्थापित 
किया था । इंगलेंड तथा हमारे देश में तो स्वर्ण-धातु प्रमाप स्थापित हुआ। अब 
हम देखें कि इस प्रमाप में तथा युद्धपूर्वकालीन स्वणं-प्रमाप में क्या साम्य- 
भेद है 


*इसमें रूस की मुद्रा-पद्धति के विषय में विचार नहीं किया गया है । 
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nnd 


युद्धपूर्वकालीन स्वर्ण-प्रमाप | युद्धोत्तरकालीन स्वणं-प्रमाप , 
(१) सोना 'विनिमय-माघ्यम' तथा | (१) सोना केवल मूत्य-मापक था 
'मूल्य-मापन' का कार्य करता था। 'विनिमय-माध्यम' नहीं । 


(२) सोने के सिक्के चलाए जाते थे | (२) सोने के सिक्के न तो चलाए जाते 
और इन सिक्कों की स्वतन्त्र थे और न उनकी ढलाई ही 
सिक्का-ढलाई होती थी । होती थी । 

(३) देश में नोट तथा अन्य सहायक | (३) देश में नोट तथा अन्य सहायक 

- सिक्के भी चलते थे परन्तु इनको सिक्के थे परन्तु इनको केवल 
स्वेच्छापूर्वक सोने के सिक्कों :. सोने की निश्चित तौल में ही 
में बदलवाया जा सकता था। |  वदळवाया जा सकता था अर्थात्‌ 

४०० औंस से कम तौल में 
सोना नहीं मिल सकता था । 

(४) सोना देश के आन्तरिक कामों | (४) सोना किसी भी कार्यं के 


के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय | , लिए मिल सकता था परन्तु 
भुगतान करने के लिए भी मिल जनता प्रायः विदेशी भुगतान कै 
सकता था। लिए ही सोना लेती थी । 
(५) यह पद्धति 'स्वण-मुद्रा-प्रमाप' के | (५) इस पद्धति को स्स्वर्ण-धातु- 
नाम से प्रचलित थी । यह पद्धति प्रमाप' कहते थे । इसका संचा- 
स्वयंपुणं कार्यशील थी। इसके. लन देश की सरकार या केन्द्रीय 
- अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्यों की बेंक करते थे । इसके अन्त- 
` स्थिरता पर अधिक जोर दिया गत विदेशी विनिमय-दर पर 

- जाता था। अधिक जोर दिया जाता था । 
_ ईस तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि युद्धोत्तरकालीन स्वणं-प्रमाप 

में कई लाभ थे :-- 


(१) इसमें स्वर्ण-मुद्रा प्रमाप से मिलनेवाले सब लाभ तो मिळते ही थे, 
इसके अतिरिक्त सोने के सिक्कों के चलाने में जो व्यय और हानि 
होती है उसकी भी बचत होती थी । : 

5 (R) कोष में सोना होने से विदेशी विनिमय-दर को प्रभावशाली एवं स्थिर 
१ बनाया जा सकता था तथा सोने में भी मितव्ययिता होती थी । 


स्वण-प्रमाप का परित्याग--सितम्बर' १९३१ 


ऊपर बताया जा चुका है कि सन्‌ १९२५ में इंगलेंड ने स्वर्ण 
है -प्रमाप पुनः 
स्थापित कर्‌ लिया और १९२९ तक तो संसार के अनेक देशो ने किसी न किसी 


~ 
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रूप में स्वणं-प्रमाप अपना लिया था । परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक न 
चल सकी । सितम्बर १९३१ में इंगलेड ने स्वर्ण-प्रमाप तोड़ दिया । इंगळेड के . 
बाद ग्रीस, पुर्तेगाल, जापान, दक्षिणी अमरीका तथा स्केण्डिनेवियन प्रदेशों ने 
भी स्वण-प्रमाप छोड़ दिया । अप्रैल १९३३ में डॉलर का सोने में परिवर्तन 
करना भी बन्द कर दिया गया । भव्य योरप के अनेक राष्ट्रों ने यद्यपि 
अपनी-अपनी मुद्राओं के मूल्य सोने के साथ वनाए रखने का प्रयत्न किया 
परन्तु उन्होंने भी उनको सोने में वदलना वन्द कर दिया । फ्रांस तया 
एक दो अन्य राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने स्वर्ण-प्रमाप बनाए रखने की देर तक 
कोशिश की परन्तु १९३६ में उनको भी स्वर्ण-प्रमाप का. परित्याग करना प्रदा । 
` इस प्रकार स्वर्ण-प्रमाप के पुनःस्थापन से-दस वर्ष के अन्दर अन्दर संसार के 
लगभग सभी राष्ट्रों ने स्वर्ण-प्रमाप का परित्याग कर दिया । यहां हम विचार 
करेंगे कि कौनसे ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिनसे वाघ्य होकर स्वर्ण-प्रमाप तोइना 
पड़ा । ये कारण निम्न थे: १ 

(१) युद्ध के पश्चात्‌ संसार के अनेक देशों ने स्वर्ण-प्रमाप के उद्देश्यों को 
भुलाकर स्वार्थपूर्ण नीति अपना लीं थी । यदि देखा जाय तो स्वर्ण-प्रमाप तभी 
चलाया जा सकता था जव कि संसार के सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ कदम 
से कदम मिलाकर चलते और मौद्रिक नीति में एक दूसरे का सहयोग देते 1 
युद्ध के पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न देशों के केन्द्रीय वेंकों ने इस उद्देञ्य को दिया 
और कोई भी देश संसार के मूल्य-स्तरों के साथ अपने मूल्य-स्तर बनाए रखना 
नहीं चाहता था । युद्धकाल में मूल्य-स्तर बहुत ऊंचे हो गए थे परन्तु १९२०-२ 
तक एकदम नीचे जा गिरे | इन गिरते हुए मूल्यों के साथ-साथ मूल्य-स्तर 
गिराना कोई देश नहीं चाहता था और किसी-किसी को तो ऐसा करना अरुचक्र 
ही नहीं वरन्‌ असंभव था । अतः संसार के मल्य-स्तरो में स्थायित्व और समानता 
न होने के कारण स्वर्ण-प्रमाप टूट गया । 

(२) युद्धोत्तरकाल में स्वर्ण-प्रमाप चलाने के लिए विनिमय-दरों के डीच 
स्थिरता और स्थायित्व बनाए रखना एक कठिन काम हो गया था । स्वर्णे-प्रसाप 
चलाने के लिए दो मुख्य आवश्यकताएं होती हें--(क) सोने के स्वतन्त्र 
आयात-निर्यात द्वारा विनिमय-दरों में स्थिरता रखना, (ख) भिन्न-भिन्न 
- के लागत-व्यय और मूल्य-स्तरों के बीच ऐसा समायोजन बनाकर रखना 
कि जिससे सोने का आना-जाना बना रहे और आयात ही आयात या निर्यात 
: ही निर्यात न हो । इन दोनों में भी जब तक दूसरी बात का पालन नहीं 
होता तब तक पहला उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता । जब तक देशों के मूल्य-स्तर 
समानता में न हों तव तक विनिमय-दरों को स्थिर और स्थायी नही बनाया 
जा सकता युद्ध के पश्चात्‌ संसार के मूल्य-स्तरों को समानता में लाकर स्थिर 
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बनाना कठिन हो गया। कहा जाता है कि १९२५ में पौंड की विनिमय-दर निश्चित 

करते समय पौंड का कोई १०% बहुमूल्यन कर दिया गया था--इसी प्रकार 
फ्रैंक की विनिमय-दर निश्चित करते समय उसका १०% अवमूल्यन कर दिया 
गया था । इस प्रकार किसी-किसी स्थान पर तो विनिमय-दर म २० %. की 
विषमता थी जिसे दूर करना असंभव ही था । इंगळेड ने मूल्य-स्तर घटाने के 
प्रयत्न भी किए और मजदूरों की मजदूरी कम करने के प्रस्ताव ' रक्ख परन्तु 
कोई सफलता न मिली । मजदूर मजदूरी कम करने को तैयार न थे--हड़ताल 
हुईं, दंगे हुए और अन्त में इंगलेंड की सरकार को पौंड की दर ऊंची ही 
रखनी पड़ी । इस प्रकार मूल्य-स्तरों की विषमता बनी रही और अन्त में इस 
विषमता के कारण स्वर्ण-प्रमाप निभाना असंभव हो गया । 

(३) युद्धोत्तरकाल में इंगलेंड की बैंक-दर उतनी -प्रभावशाली और 
क्रियात्मक नहीं रही जितनी युद्ध से पहले थी । युद्ध से पहले वैक-दर बढ़ाते 
- ही विदेशों से पूंजी इंगलेंड में आने लगती थी और इंगलैंड की पूंजी का वाहर 
जाना बन्द हो जाता था--इस प्रकार पूंजी. को बाहर जाने से रोका जाता 
था और स्टलिग की मांग बढ़ा दी जाती थी जिससे विदेशी मुद्रा की मांग 
और पूर्ति को सन्तुलन में करके विनिमय-दर स्थिर बनाई जा सके । युद्ध के 
पञ्चात्‌ यह वेंक-दर उतनी प्रभावशाली न रही वरन्‌ अन्य देश इंगलेंड द्वारा 
बेंक-दर बढ़ाने को उसकी कमजोरी का कारण समझने लगे । इससे विदेशी 
मुद्रा की मांग और प्रदाय को सन्तुलन में लाने का एक शस्त्र कमजोर हो गया 
और विनिमय-दर के घटने-बढ़ने को रोकने का कौई साधन न रहा जिससे 
स्वर्णःप्रमाप को चलाने में काफी कठिनाई होने लगी ।... 

(४) युद्धोत्तरकालीन राजनैतिक चालों ने भी स्वर्ण-प्रमाप को तोड़ने में 
सहायता दी । युद्ध के बाद अमरीका ने कुछ देशों पर युद्धजन्य हानि की पूति 
करने की संघियां.कीं तथां कुछ देशों को युद्धकालीन ऋणों का भुगतान चुकाने 
को वाच्य किया। इससे डॉलरों की मांग एक साथ बढ़ने लगी और पूंजी की गति 

एकमार्गी हो गई । इन अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भार कुछ देश सहन न कर 
सके और उन्हें इस प्रकार मुद्रा की विनिमय-दर स्थायी बनाने में कठिनाई 
होने लगी । अतः स्वर्ण-प्रमाप न चल सका । 

3 (५) संयुक्त राष्ट्र तथा फ्रांस जैसे लेनदार देशो ने ऊंचे-ऊंचे संरक्षण- 

क्रों डारा आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिए । यदि देखा जाय तो संरक्षण- 
कर स्वर्ण प्रमाप चलाने में कोई बाधा नहीं है । १९१४ से पहिले भी 
अरक्षणकर थ । परन्तु स्वर्ण-प्रमाप चल ही नहीं सकता जब तक कि उस - 
देश को जहां से सोना निर्यात हो रहा 'हो, उसके निर्यात बढ़ाकर उसकी 
मुद्रा की मांग बढ़ाने में सहायता न की जाय । युद्धोत्तरकाल में इस प्रकार की. 
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सहायता का नाम भी न रहा । अमरीका तो जान-वूझकर आयातों पर प्रति- 
बन्ध लगाता रहा जिससे उसका सोना विदेशों को न चला जाय । परिणाम- 
स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में सोना अमरीका तथा फ्रांस में चला गया जिसको 
उन्होंने निष्क्रिय कर दिया अर्थात्‌ जिसका प्रभाव आन्तरिक कीमतों पर नहीं पड़ने 
दिया । उधर अन्य देशों में सोने की कमी के कारण मूल्य-स्तर गिरने लगे । फल 
यह हुआ कि स्वर्ण-प्रमाप तोड़ना पड़ा । किसी ने कहा है कि “स्वार्थी व्यापारिक 
पद्धति के, चाहे वह राष्ट्र के स्वार्थ में ही क्‍यों न हो, सहारे चलकर कैसी 
भी अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली सफल नहीं हो सकती ।”* अमरीका ने अपना! 
स्वार्थ सोचा और अन्तराष्ट्रीय स्वणं-प्रमाप तोड़ दिया । 

(६) केन्द्रीय वेंकों ने अपने-अपने स्वार्थो के वशीभूत होकर स्वर्ण-प्रमाप 
के “स्वर्ण नियमों” को भुला दिया । जब उनके देश में सोने का आयात होता 
तो वे उस सोने को इकट्ठा करते जाते परन्तु साख-प्रसार करके मूल्य-स्तर 
ऊंचे नहीं करते जिससे सोने का निर्यात भी हो पाता । इसी प्रकार जब 
उनके देश में से सोना निर्यात होता तो वे खड़े-खड़े देखते रहते परन्तु साख- 
संकोच करके मूल्य-स्तर नीचे नहीं करते जिससे सोने का आयात भी हो पाता । 
अमरीका और फ्रांस इस कार्य में सबसे बड़े दोषी थे। इनके पास सोना बढ़ता 
गया परन्तु इन्होंने मूल्य-स्तर ऊंचे करके सोने का निर्यात नहीं होने दिया । 
संसार का लगभग ई सोना इन दोनों देशों के पास जाकर इकट्ठा हो गया | 
इंगलेंड भी कम दोषी न था । इंगलेंड में से सोने का निर्यात होता रहा 
« परन्तु बेंक आंब इंगलेंड ने साख-संकोच करके मूल्य-स्तर नीचे नहीं किए । 
बात कुछ और भी थी । इंगलैंड में मूल्य-स्तर पहिले ही बहुत नीचे थे इसलिए 
इंगलेंड साख-संकोच करके मूल्य-स्तर और भी अधिक नीचे नहीं करना चाहता 
था । इस प्रकार इंगलेंड में मूल्य-स्तर नीचे थे, अमरीका और फ्रांस में ऊंचे 
थे । सत्य यह है कि देश-देश के मूल्य-स्तरों में काफी विषमता थी और यहु 
विषमता की खाई इतनी चौड़ी होती जा रही थी कि इसको ब्याज-दर याः _ 
साख में घटा-वढ़ी करके पाटना लगभग असंभव था । केवल एक ही चारः 
था और वह था स्वर्ण-प्रमाप- का परित्याग । | 

इस प्रकार हमने देखा कि युद्धोत्तरकाल में स्वणं-प्रमाप को चलाने के लिए 
जिन शर्तों की आवश्यकता थी वे पूरी न की गई-न तो मूल्य-स्तरों में 
आवश्यक समायोजन किए गए. और न सोने की एक-तरफा गति को हीः 

रोका गया । संसार दो भागों में बंट गया--(१) वह भाग जहां से सोना 


+ ‘Tt is impossible to have an international financial 
system alongside ६ commercial system that is fiercely and 
jealously national. —Crowtlier: Outline of Money, Pp- 318-19. 
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निकल-निकलकर विदेशों में जाता रहा, (२) वह भाग जहां सोना .पहुंचता 
रहा और फिर भी उनकी सोने की भूख बढ़ती ही रही। कुछ देश ऐसे हो 
गए जहां देखने तक को सोना नहीं था और कुछ देश ऐसे हो गए जहां 
सोने के ढेर थे । कुछ समय तक तो देशों ने दीर्घकालीन ऋण ले-लेकर 
अपना काम चलाया । इंगलेंड ने ब्याज की दर बढ़ाकर विदेशों से सोता 
आकर्षित किया तथा जर्मनी ने अमरीका में सित्र्यूरिटियां बेचकर थोड़ा-बहुत 
सोना प्राप्त किया। परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक न चल सकी । १९२९ 
के पश्चात्‌ तो दीघंकालीन ऋण देना ही बन्द कर दिया गया । इतना 
ही नहीं, ऋणदाताओं में एक प्रकार का भय उत्पन्न होने लगा और उन्होंने 
ऋणी देशों को ऋण भुगतान करने के लिए बाध्य किया । ऋगी देश अपने 
पूरे-पूरे ऋण भुगतान न कर सके । आस्ट्रिया ने मई १९३१ में तथा जर्मनी 
ने जुलाई १९३१ में ऋणों का भुगतान करना बन्द दिया । इंगलेड के ऋण- 
दाताओं ने तो अपने-अपने ऋणों का भुगतान फेने में सोना.ही लेना आरम्भ 
कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि बेक आव इंगलेंड के पास सोने का 
कोष समाप्त होने को आ गया और तभी सितम्बर १९३१ में इंगलेंड को अन्त 
में अपनी मुद्रा का सोने से संबंध-विच्छेद करके स्वर्ण-प्रमाप का परित्याग करना 
पड़ा। यद्यपि १९३१ का संकट एक साथ ही. अचानक आया. परन्तु इसका 
बीजारोपण कई बर्ष पहिले हो चुका था। र 


स्वर्णःप्रमाप का वर्तमान स्वरूप 


ल २७ दिसम्बर १९४५ को अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के बन जाने से आज 
अमाप अपना एक नया रूप लेकर संसार के सामने आया है । म॒द्रा- 
जे म लगभग ५४ राष्ट्र सम्मिलित हुँ । इन सदस्य-राष्ट्रों ने अपने-अपने 


च्यक्त कर दिया है । सोने का मूल्य ३५ डाँलर प्रति 

किया गया हं । इन सम-मभूल्यों में कोष के शक काम निर 
सकती है । कोष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-संबंधी असुविधाओं को दूर करने के लिए 
सदस्य-राष्ट्रों के साथ विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रम करता है। विदेशी मुद्राओं 
५ विहिन सम-मूल्यों से १% से अधिक या कम दर पर ही हो सकता है। 
हि oe की र है जिससे विनिमय-दरों में कोई असाधारण 

- “चढाव न हों । यही नहीं आवश्यकतानुसार 
सुद्राओं के क्रय-विक्रय की अन्य दर ला कर सकता है । 


० कोष की इस योजना के अनुसार संसार में एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
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व्यवस्था एवं मौद्रिक स्थायित्व स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है जिसर्मे 
स्व गं-प्रमाप के कई चिह्न दीख पड़ते हें; जैसे-- 
(क) सोना कोष के सदस्य-देशों की मुद्राओं का मूल्य-मापक' है। सब 
सदस्यों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का सम-मूल्य सोने में व्यक्त करके 
सोने को ही अपनी मुद्राओं का मूल्याधार बना लिया है। 


(ख) कोष के सदस्य-देशों की मुद्राओं की पारस्परिक विनिमय-दर कोष 
द्वारा निश्चित की हुई सीमाओं से अधिक ऊची-नीची नहीं हो 
सकती । प्रथम युद्ध-काल से पूर्व स्वर्ण-प्रमाप के अन्तर्गत विनिमय- 
दर “स्वर्ण-बिन्दुओं” के बीच में बदलती रहती थी । परन्तु अब 
यह दर कोष के द्वारा निर्धारित सीमाओं के बीच बदल सकती है। 
इस प्रकार आज हमारे सामने स्वर्ण-प्रमाप का एक नया रूप है जिसमें 
सोना अनेक मुद्राओं का “मूल्य-मापक' एवं मूल्य-आधार है । प्रथम युद्धपूर्वकालीन 
स्वणं-मुद्रा प्रमाप की तुलना में इस नए प्रमाप में केवल यह अन्तर है किः 
इसमें सोने के सिक्के नहीं चलते, सोने की स्वतंत्र सिक्का-ढलाई नहीं होती, 
नोटों तथा अन्य सहायक-सिक्कों को सोने में नहीं बदला जा सकता, और 
विनिमय-दर को स्थिर बनाने के लिए विदेशी-विनिमय-नियंत्रण भी लगाए 
जा सकते हेँ । युद्धपूर्वकालीन स्वर्ण-प्रमाप की भांति वर्तमान स्वर्णःप्रमाप' 
'स्वयंपूर्ण-कार्यशील' भी नहीं है । किन्तु उस पुराने स्वर्ण-प्रमाप की भांति आज के 
. स्वर्ण-प्रमाप में भी भुगतान-संतुलन करने के लिए आवश्यकतानुसार भिन्न-- 
भिन्न मुद्राओं के सम-मूल्यों में फेर-बदल की जा सकती है और सभी मुद्राओं 
की दरों में एक साथ ही सामान्य परिवर्तन भी किया जा सकता है। 

कोष-योजना के अन्तर्गत आए हुए वर्तमान स्वर्ण-प्रमाप में लोच ह तथा 
वह दोष नहीं है जिसके कारण सोने का “एक-मार्गी आना-जाना” होकर स्वर्ण- 
प्रमाप चूर-चूर हो जाय । इसमें स्थिरता है, स्थायित्व है, लोच है तथा 
समझने की सरलता भी है । प्राचीन स्वर्ण-प्रमाप का सबसे बड़ा दोष यह 
निकला कि संसार भर का सोना कुछ इने-गिने देशों के पास इकट्ठा हो 
गया । परन्तु वर्तमान स्वण-प्रमाप में यह दोष नहीं दीख पड़ता । 

सामान्यतः ऐसा जान पड़ता है कि कोष-योजना का वर्तमान स्वणे-प्रमाप 

ऐसी शक्ति और कार्यप्रणाली लेकर जन्मा है जिस पर युद्धकालीन अथवा 
अन्य कोई भावी संकटों से कोई आंच नहीं आ-सकेगी जैसा कि पिछले स्वर्णे- 
प्रमापों के साथ हुआ था । इस प्रमाप में स्थिरता भी है और समय तथा परि- 
स्थितियों के अनुकूल बदलने की व्यवस्था भी है । प्राचीन स्वण-प्रमाप पद्ध 
तियों की अपेक्षा वर्तमान स्वर्ण-प्रमाप में निम्न गुण प्रतीत होते हूँ :-- 
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{क) इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संसार के राष्ट्रों में मौद्रिक समस्याओं 
पर पारस्परिक विचार-विमर्श तथा सहयोग की व्यवस्था हँ । 

(ख) इसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था है जहां र सदस्य-देश चाळू 
लेन-देन सं्रंबी अपनी-अपनी भुगतान-विषमताओं को संतुलित करने 
के लिए सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं । 

{ग) इस पद्धति का मुख्यः उद्देश्य संसार में उत्पादन और रोजगारी की 
गति को बढ़ाना है जिसके लिए इसमें विनिमृय-स्थिरता तथा अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापारिक वृद्धि पर काफी जोर दिया गया है । इस बतंमान 
स्वणे-प्रमाप में विनिमय-दर की स्थिरता को उत्पादन-वृद्धि तथा 

. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक उन्नति का साधन बना लिया गया हे । 


इस प्रकार कोष-योजना के अन्तगंत आए हुए स्वर्ण-प्रमाप में प्राचीन 
स्वर्ण-प्रमाप-पद्धतियों के सभी गुण हें परन्तु अवगुण नहीं। आज के संसार 
नमें ऐसे स्वर्ण-प्रमाप की आवश्यकता है जिसमें सोने का अपव्यय न हो, सोना 
-नष्ट न हो तथा जिसमें उत्पादन-वृद्धि तथा रोजगारी बढ़ाने को प्रोत्साहन 
“मिले। सब गुण वततेमान स्वर्ण-प्रमाप में हें । परन्तु यह तभी चल सकता 
“हैं जब कोष के सभी सदस्य-देश मिलकर इसे सफल बनाने का प्रयत्न करें। 
"जब तक सभी देश सहयोग के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति में योग नहीं 
देंगे तब तक यह नवीन स्वणं-प्रमाप भी सफल नहीं हो सकता.। हम 


अभी देख रहे हैं कि संसार में डॉलर की समस्या है । अमरीका से माल : 


'आयात करने के लिए अन्य देशों के पास सोना या डालर नहीं हें। अमरीका 
भी अन्य देशों से आयात करने म सतर्क नहीं है । यदि ऐसी ही परिस्थिति 


-चलती रही तो डर है कि संकट कहीं गम्भीर रूप धारण करके इस नवीन 


'पद्धति को भी र कर दे। इस संकट को टालने के लिए सब सदस्य- 
देशों को प्रयत्न करने होंगे अन्यथा इस पद्धति का भी वही भाग्य होगा जो 
"गत इतिहास में अन्य पद्धतियों का होता रहा है ।. 


००, 


भविष्य में क्या होगा ? यह कहना तो इतना सरल नहीं ह परन्तु हां यह 


कह सकते हें कि “अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष न एक ओर स्वण प्रम 

-प्रमाप की स्थायी 
और पुरातन पद्धति का नवीन स्वरूप स्थापित किया ह्‌ तो दसरी ओर 
उरातन सरळ और लोचदार मौद्विक-व्यवस्था को पुनर्जम्म दिया IFS 


RR NSSF, तक 
#* The Fund is the happy synthesis of orthodox and rigid 


system of Gold Standard on the one hs, 
nd, and an 
-and more conveniently flexible system of monetary र 


ment on the other hand.’ 
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सोने की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
सोने का इतिहास एक रोमांचकारी घटनाचक्र है । सोना तथा सोना 
उत्पन्न करनेवाले प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए इतिहास में भारी-भारी 
संघर्ष होते रहे हें । सोने के प्रति आकर्षित होने का प्रमुख कारण यह 
रहा है कि यह एक दुर्लभ वस्तु है तथा इसकी क्रय-शक्ति इतनी: व्यापक 
और विशाल है जितनी किसी अन्य वस्तु की नहीं है । गत--दो शताब्दियों 
में सोना मौद्रिक धातु एवं मुद्रा के .अधिकार-कोष के रूप में प्रयुक्त 
होता रहा था। आज भी सोने की क्रय-शैक्ति में कोई कमी नहीं और आज 
भी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लेन-देन में सोने का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ। 
यदि देखा जाय तो मौद्रिक क्षेत्र में सोने का महत्त्व अब द्विगुण हो गया 
है । जहां तक इसकी क्रम-शक्ति का संबंध हे वह समय के साथ-साथ वढ़ती 
रही-है और अब पहले की अपेक्षा अधिक है । उन देशों में जहां सोने का 
लेन-देन और क्रप-विक्रय स्वतंत्र रूप से होता है सोने की क्रय-शक्ति ऊंची है। 
अन्य देशों में जहां सोने का लेन-देन स्वतंत्र रूप से नहीं होता वहां 'काले' और 
'भूरे' बाजारों में सोने का मूल्य पहले की अपेक्षा बहुत अधिक है। आज- 
कल अन्तर्राष्ट्रीय मुंद्राकोप ने सोने का मूल्य ३५ डॉलर= १ औंस ` (ट्राय) 
निर्धारित कर रक्खा है परन्तु सोना निकालने वाले देशों में इसका मूल्य 
इससे कहीं अधिक रहा है । अन्त में हारकर मुद्रा-कोष को सोना निकालने- 
. चाले देशों को किसी भी भाव पर खुले वाजार सोना बेचने की अनुमति देनी 
पड़ी। इससे ज्ञात होता है कि सोने की स्थिति आज भी कितनी ऊंची हे 
और ध मूल्य कितना अधिक हुँ । 
इतीय युद्ध समाप्त होने पर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष बन जाने से सोने 
की स्थिति और भी अधिक ऊंची हो गई है । कोष ने ऐसी व्यवस्था की 
है जिसके अन्तर्गत सोना संसार की मुद्राओं का मूल्याधार बन गया है और 
बर महर देन में माध्यम मुद्रा का मूल्याधार बन गया है और 
च्यम का काम करने लगा ह छु । * संसार के अनेक 
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देशों की मुद्राओं का मूल आधार आज भी सोना है जिससे यह संसार में एक , 


, बार फिर “मूल्य-मापक” बन बैठा है। मौद्रिक कोषों में सोने का एक विशेष 
- भाग रहा हूँ और आज भी है। आज भी सोना एक ऐसी वस्तु है जिसका 

मूल्य हर स्थान पर, हर व्यक्ति पर तथा हर समय है । कोष की योजना 
के अनुसार सोना आज “अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा” का स्थान ग्रहण कर चुका है 1 
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तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा हैँ । संसार के मौद्रिक इतिहास में सोने का विशेष स्थात 
रहा है और अव भी बना हुआ है । fe 


सारांश 


_ श९वीं शताब्दी के अन्त तक हिधातुवाद स्थापित करने के असफल 
` प्रयत्न होते रहे । चांदी के भावों सें भारी-भारी उतार-चढ़ाव होने के 
कारण रजत-प्रमाप का भी बहिष्कार कर दिया गया और अन्त में संसार 
के अनेक देशों ने उस समय स्वर्ण-प्रमाप को ही सान लिया । स्वर्ण-प्रमाप 
अपनाए जानेवाले मुख्य कारण थे--(१) सोने के मूल्य सें स्थिरता, (२) 
. सोने का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, (३) सोने का अपेक्षाकृत अधिक 
मूल्यवान्‌ होना तथा राशि को गतिशील बनाने सें सोने को लाने ले जाने 
की सुविधा, (४) सोने की मुद्राएं चलाने में देशों को गौरव अनुभव होना। 
प्रथम युद्ध से पहिले अमरीका, इंगलेंड, फ्रांस आदि प्रमुख देशों में 
स्वर्ण प्रमाप साना जाता था जिसके अन्तर्गत देश में सोने के सिवके चलाए 
जाते थे--सोना विनिमय-माध्यम और मूल्यमापन दोनों ही काम करता 
था । विदेशी विनिमय का आधार भी सोना ही था और विनिसय-दर स्वर्ण 
विन्दुओ के बीच उतरती-चढ्ती रहती थी । सोने का ऋय-विक्रय तथा आयात- 
निर्यात स्वतंत्र था । यह स्वर्ण-मुद्रा पद्धति थी जो स्वयंपूणं कार्यशील, लोचदार 
एवं सरल होने के कारण योरपीय देशों में लोकप्रिय बनी रही । प्रथम युद्ध 
से पूवं भारत में स्वर्ण-विनिमय प्रमाप माना जाता था जिसमें देश के अन्दर 
सोने के सिक्के नहीं चलते थे। सोना केवल विदेशी भुगतान चुकाने में काम . 
आता था। देश के आन्तरिक प्रयोग के लिए चांदी के सिक्के, नोट तथा अन्य 
प्रकार की मुद्राएं चलती थीं। यह पद्धति जावा, हाळेड, आरिटृूया, हंगरी 
तथा एशिया के अन्य देशो में मानी जाती थी। 
युद्ध आरम्भ होते ही, अनेक देशों के अर्थिक कलेवर अस्त-व्यस्त हो 
| गए । सभी देशं सोने के सिक्के चलाने के स्थान पर सोना संग्रह करके 
रखने में जुट गए। अनेक स्वणं-प्रमापी देशों ने सोने के सिंबके चलाना बन्द 
| ` कर दिया । युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण प्रत्येक देश सोने का संचय 
करने लगा और स्वर्ण-सुद्राओं के स्थान पर कागज के नोट चलाने लगा । 
इंगलेंड ने स्वण-मुद्राएं चलाना तथा सोने का आयात-निर्यात बन्द कर दिया। 
अमरीका ने भी सोने के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिए । हमारे देश 
में भी सरकार रुपये की विनिमय-दर स्थायी न रख सकी और स्वण-विनिमय 
प्रमाप छोड़ दिया गया । 
युद्धोत्तर-काल में अनेक देशों ने स्वणं-प्रमाप पुनः प्रस्यापित करने की 
१३ 
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योजनाएं बनाईं। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन किए गए और निश्चित किया 
गया कि “प्रत्येक देश की मुद्रा में स्थायित्व लाने के लिए सोने को मुद्राओं 
का सल्याधार बनाना चाहिए ।” दूसरे, युद्धकालीन मुद्रास्फीति से त्रस्त होकर 
अनेक देश स्वण-प्रमाप लाने के लिए लालायित थे। अतः युद्धोत्तर-काल स 
स्वर्ण प्रमाप प्रस्थापित किया गया, परन्तु यह प्रमाप युद्धपूर्व जैसा नहीं था; 
इंसमें सोना 'मल्य-सापन' का काम करता था. पर 'विनिसय-माभ्यम का 
नहीं--सोने कें सिके नहीं चलाए जाते थे । पहिले अमरीका म हा स्वण- 
प्रमाप स्थापित किया गया। १९२५ में इंगलेंड ने स्वर्ण-धातु प्रभाष अपनाया 
'और १९२७ में करेंसी एक्ट पास करके हमारे देश में भी स्वण-घातु भ्रमाप 
सान लिया गया । अन्य देशों में भी किसी न किसी. रूप. में स्वणं-प्रमाप 
को पुनरावृत्ति हुई। १९२९ तक तो चीन, मेक्सिको तथा स्पेन को छोड़कर 
लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में स्वर्ण-प्रसाप लौटा लिया गया। 
युद्धोत्तरकालीन स्व्ण-प्रमाप अधिक समथ तक न चल सका। १९३१ में - 
. इंगलेंड और इसके बाद ग्रीस, पुर्तगाल, जापान, दक्षिणी अमरीका तथा स्केण्डि- 
नेदियन देशों को स्वर्ण प्रमाप छोड़ना पड़ा। १९३३ में अमरीका ने डॉलर 
का सोने सं परिवर्तन करना बम्द कर दिया। १९३६ में फ्रांस ने भी स्वर्ण- 
प्रमाप का परित्याग कर दिया। स्वण-प्रमाप का परित्याग करने के अनेक कारण 
. थे--(१) देशो की सरकारों ने स्वण-प्रमाप के आधार-भूत नियमों को 
भुलाकर स्वोर्थ-पु्ण नीति अपना ली थी; (२) युद्धोत्तरकाल में विभिन्न देशों 
के मूल्य॒स्तरों से विषमता थी जिसे वे दूर नहीं कर सके; (३) बैंक-दर, 
जिसे पूंजी के आयात-निर्यात तथा साख-नियंत्रण का एक साधन साना जाता 
था, अव उतनी प्रभावशाली नहीं रही थी जितनी युद्धपूर्द-काल में थी; 
(४) युद्धोत्तरकालीन राजनैतिक चालों ने वैदेशिक व्यापार के स्वतंत्र आवा- 
गमन पर परोक्ष रूप से प्रतिबन्ध खड़े कर दिए; (५) कुछ देशों को बैदेशिक 
व्यापार-नीति ने स्वतंत्र आयात-निर्यात को बड़ा घवका पहुंचाया; (६) केख्रीय 
बेंको ने अपने-अपने स्वार्थो के वशीभूत होकर स्वर्ण-प्रमाप के स्वर्ण नियमों! 
को भुला दिया था । इन कारणों से स्व प्रमाप अपने मौलिक रूप में सदैव 
के लिए छोड़ दिया गया । ४ 
२७. दिसम्बर १९४५ को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष बन जाने से अब स्वर्ण- 
श्रमाप एक नया रूप लेकर संसार फे सामने आया है । कोष के लगभग 
५० स॒दस्य-देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का मृत्य सोने सें व्यक्त करके एक 
ऐसी स्वणं-पद्धति को जन्म दिया है जिसमें सोना. मुद्राओं का मृह्यमापक यंत्र 
हो गया है। आज यद्यपि सोने के सिवके नहीं चलाए जाते और न सोने का 
स्वतंत्र आयात-निर्यात ही ह परन्तु फिर भी इसके द्वारा संसार की अधि- 
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कांश मुद्राओं में स्थायित्व लाने की व्यवस्था की गई है। इस नवीन पद्धति 
में लोच है, स्थिरता है तथा सरलता भी है। सोना आज उजन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
का स्थान ग्रहण कर चुका है। सोने के इतिहास में बड़ी-बड़ी उथल-पुथल हुई 
पर सबको पार करता हुआ आज सोना देश-देश के मौद्रिक कोषों की अपूर्व निधि 
है, नवीन मुद्रा-पद्धति का आधार है तथा मुद्राओं का सूल्यमापक है। संसार के 
“मौद्रिक इतिहास में सोने का विशिष्ट स्थान रहा है और अब भी हे। 


परीक्षा-प्रदन 


(१) स्वणें-प्रमाप की ऐतिहासिकता पर एक संक्षिप्त निवन्ध लिखते हुए वत- ` 

मान स्वर्णःप्रमाप पद्धति की व्याख्या कीजिए । मे, 

(२) प्रथम युद्धपूर्वकालीन स्वर्ण-प्रमाप पद्धति को लिखते हुए समझाइए कि उस 
समय हमारे देश में कौनसी पद्धति थी और उसके विशेष लक्षण क्या थे। 

(३) भारत में स्वर्ण-विनिमय प्रमाप के क्या लक्षण-थे ? युद्धकाल में यह 
पद्धति क्यों छोड़ दी गई? ; 

(४ ) स्वणं-मुद्रा प्रमाप के लक्षणों की व्याख्या करते हुए समझाइए कि . 
क्या यह पद्धति संसार में आज स्थापित की जा सकती है। यदि 
नहीं, तो क्यों ? 

(५ ) युद्धोत्तर-काल में इंगलेंड ने स्वर्ण-प्रमाप कैसे स्थापित किया ? उस 
पद्धति के मुख्य-मुख्य लक्षणों की मीमांसा कीजिए। 

(६) १९२७ के करेंसी एक्ट द्वारा हमारे देश में जो मौद्रिक पद्धति अपनाई 
गई उसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 

(७) युद्ध(१९१४-१८) पूर्वकालीन तथा युद्धोत्तरकालीन स्वर्ण-प्रमाप पद्धतियों 

- का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए । 

( ८ ) `सितम्वर १९३१ में इंगलंड में स्वणं-प्रमाप क्यों तोड़ना पड़ा ? इससे 
भारत की मुद्रा-पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ा? 

( ९ ) स्वर्ण-प्रमाप के वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण करते हुए इसका प्राचीन. 
स्वर्ण-प्रमाप से भेद दर्शाइए । 

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की योजना के अनुसार संसार में जिस मुद्रा- 
पद्धति को जन्म मिला है उसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए । 

(११) सोने का इतिहास लिखते हुए सोने की वर्तमान मौद्रिक स्थिति पर 
अपने विचार प्रकट कीजिए। आज के मौद्रिक संसार में सोने का 
क्या स्थान है? - 

(१२) भारतीय मुद्रा-प्रणाली में सोने का क्या स्थान है ? इस पर एक टिप्पणी 
तैयार कीजिए । , [ 
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द्वितीय भाग 


अन्तराष्टीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म और विकास; अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
से लाभ ; तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त; अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार का पृथक्‌ सिद्धान्त क्यों ? व्यापाराधिक्य; 
स्वतंत्र व्यापार एवं व्यापार-संरक्षण; डंपिंग; 
विदेशी विनिमय के सिद्धान्त; ऋय- 
शक्ति-समता सिद्धान्त; विनि- 
सय-नियंत्रण आदि 
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अध्याय ११: 


अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल सिद्धान्त 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म और विकास 


मुद्रा के क्रमिक विकास का अध्ययन करते समय संकेत किया गया था कि 
समाज ने वर्तमान मुद्रा का स्वरूप कैसे पाया। एक युग था जव कि. वस्तु-विनि- 
मय प्रणाली प्रचलित थी, लोग अपने-अपने कुटुम्ब, कवीले या गिरोह वनाकर 
रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अपने आप पैदा 
करता था या बना लिया करता था। आवश्यकताएं भी कम थीं। यदि किसी 
व्यक्ति को ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती जिसे वह स्वयं न वना पाता तो वह 
अपने द्वारा बनाई हुई वस्तु का दूसरे व्यक्ति की अन्य वस्तु से, जिसकी उसे 
आवश्यकता होती, अदल-बदल कर लिया करता-था। न आज जैसे यातायात 
और आवागमन के सावत थे और न आज जैसा व्यापार था । न आज जैसी लेन- 
देन की पद्धति थी और न आज जैसी साख-व्यवस्था थी । वस्तु-विनिमय भी प्रायः 
एक ही कुटुम्ब, कबीले या गिरोह के सदस्यों के बीच हुआ करता था । शनैः शनैः 
मानव ने प्रगति की और सभ्यता का विकास हुआ। लोगों की आवश्यकताएं 
बढ़ने लगीं और इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं को तृप्त करने के लिए उन्होंने 
वस्तु-उत्पादन के नए-नए साधन भी खोज निकाले । ज्यों-ज्यों वस्तु-उत्पादन 
बढ़ा, विनिमय-माध्यम और मूल्यमापन के साधन भी खोज लिये गए । पहले 


हाइ-मांस, भेइ-बकरी, लकड़ी-पत्थर को विनिमय का माध्यम बनाया गया _ 


और फिर धातु की मुद्राएं बनाई जाने लगीं । धीरे-धीरे सोना-चांदी विनिमय- 
माध्यम के काम आने लगे । सम्यता ने और जोर लगाया और कागज के 
नोट चलने लगे तथा वर्तमान साख-पद्धति पनप उठी। इसी प्रकार लेन-देन 
का क्षेत्र विस्तृत वनता गया। लोग गांव बनाकर स्थायी रूप से बसने लगे 
और वर्तमान शहरों का रूप निकल आया । यातायात, और आवागमन के 
साधन बढ़े तथा क्रय-विक्रय की वर्तमान व्यवस्था को जन्म 'मिला। कृषि का 
बिकास हुआ, उद्योग स्थापित हुए तथा विज्ञान के नएनए आविष्कार हुए । 


- गांव-गांव और नगर-नगर के लोग अपनी-अपनी वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 


० 


~ 


( २०० ) 


स्थान-विशेष पर मिलने लगे और इस प्रकार हाट, बाजार, पेंड या नुमाइश 
लगने लगीं। कुछ लोग कुछ वस्तुएं बनाने में दक्ष तथा कुशल हो हए और अन्य 
लोग अत्य वस्तुओं के निर्माण में चतुर बन गए । कोई इषि करने छगा, कोई 
उद्योगी बन बैठा तथा कोई शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम करके, आवश्यक 
बस्तुए प्राप्त करके आवश्यकताएं तृप्त करने लगा । इसी प्रकार कुछ साता 
पर कुछ वस्तुओं के उत्पादन की.विशेष ल लगीं तथा अन्य स्थानों 
पर कुछ और वस्तुओं के निर्माण में आसानी होने लगी। उदाहरणाथ, वम्बई 
में कपास पैदा करने तथा सूत कातने और बुनने की प्राकृतिक सुविधा होने 
के कारण वहां सूती कपड़े के उद्योग बन गए, बंगाल में पटसन उत्पन्न किया 
जाने लगा तथा अन्य स्थानों पर कोयला-लोहा मिलने के कारण उद्योग स्थापित . 
हो गए। एक स्थान पर माल पैदा करके या बनाकर समस्त देश के लोगों तक 
पहुंचने लगा। वर्तमान यातायात की सुविधाओं के कारण देश के एक कोने से 

- माल दूसरे कोने में जाने लगा। इस प्रकार देशी व्यापार /को जन्म मिला । 
अव प्रत्येक व्यक्ति को पहिले की भांति अपनी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु को 
बनाने या उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस कार्य में य.ग्य, 
कुशल और दक्ष होता है वह वही कार्य करता है। इस प्रकार श्रम के विशिष्टीकरण 
एवं वर्गीकरण ने तथा उद्योगों के स्थानीयकरण ने व्यापार के वर्तमान स्वरूप 
को जन्म दिया। यह तो हुई देशी व्यापार की उत्क्रान्ति और विकांस। समय 

“ की गति के साथ-साथ वस्तु-उत्पादन और निर्माण की कला में और उन्नति होती 
-गई। विज्ञान के नए-नए आविष्कारों द्वारा देश-देश में उत्पादन बढाने के नये-नयें 
साधन खोज निकाले गए । यातायात और आवागमन एवं संदेशवोहन के उन्नत 
साधनों द्वारा देश-देश के बीच की खाई पार होने लगी | प्रकृति का विदोहन 
होने लगा तथा वन पर्वत आदि को पार कर करके एक देश के लोग दूसरे देश 
में आने-जाने लगे । लोगों के सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आथिक सम्पर्क बढ्ने लगे । 
आज कुछ देश कुछ वस्तुएं बनाने में दक्ष हें, और दूसरे देश अन्य वस्तुएं बनाते है । 
कहीं का जलवायू वहां ह की जानेवाली वस्तुओं के लिए उपयुक्त है तो 
कहीं का श्रम अन्य न के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक कुशल है । एक देश की 
वस्तुएं दूसरे देश में आने-जाने लगी और शनैः शनैः आज अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन 
इतना अधिक वढ़ गया है कि संसार के सभी देश एक आथिक इकाई बन गए हें। 
कोई देश कृषि में विशेषता रखता है तो कहीं यंत्रादि बनाए जाते हें और फिर 
वे दोनों अपनी-अपनी वस्तुओं का एक दूसरे की वस्तु से अदल-बदल करके आवद्य- 
कता तृप्त करते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन इतना अधिक बढ़ चुका है कि आज 
प्रत्येक देश किसी न किसी वस्तु के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने लगा है। सच 
तो यह है कि आज कोई भी देश राष्ट्रीयता की हांक भर कर एकाकी रहकर 
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अर्थे-जगत्‌ में जीवित नहीं रह सकता । आथिक दृष्टिकोण से उसे अपने माल के 
निर्यात तथा अन्य देशों से आवश्यक माल के आयात के लिए बाह्य देशों पर 
आश्रित रहना ही होगा । यह है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्तमान स्वरूप जिसने 
संसार के सभी देशों को एक इकाई में बांधकर समीप ला दिया है । आज 
का वस्तु-उत्पादक केवल अपने लिए ही वस्तु-उत्पादन नहीं करता वरन्‌ अपने 
'परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं विदेशों 
के लिए.भी करता है । प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न रहता 
है जिनके उत्पन्न करने के लिए उसके पास उपयुक्त साधन उपलव्ध होते हें । 
उपयुक्त साधनों में भूमि की उत्पादन-शवित, निवांसिंयों की कार्य-कुशळता और 
संग्रहित पूंजी की मात्रा इत्यादि सम्मिलितं हैँ। प्रत्येक देश इन साधनों द्वारा 
उत्पन्न की जानेवाली वस्तुओं का अपनी देशी आवश्यकताओं के परिमाण तक ही 
नहीं वरन्‌ उससे अधिक मात्रा में उत्पादन करना चाहता है जिससे वह निजी 
आवश्यकताओं को तृप्त करने के पश्चात्‌, वची हुई अतिरेक मात्रा को अन्य देशों 
में निर्यात करके उन देशों से वे वस्तुएं आयात कर संके जिनके उत्पादन के लिए 
उसके पास उपयुक्त साधन नहीं हें, और यदि हें भी तो अपर्याप्त मात्रा में हें। 

कहना न होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु-विनिमय पद्धति का एक 
निखरा हुआ स्वरूप है। जिस प्रकार वस्तु-विनिमय के अन्तर्गत एक व्यक्ति 
अपने द्वारा उत्पादित एवं निमित वस्तुओं का अदल-बदल अन्य ब्यक्ति की 


- उत्पादित वस्तुओं से कर लिया करता था उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 


के अन्तर्गत एक देश में उत्पादित एवं निर्माणित वस्तुओं का दूसरे देश में 
उत्पन्न की गई वस्तुओं से अदल-बदल कर लिया जाता है । आज कुछ देशों में - 
वहां के उपलब्ध साधनों द्वारा कुछ वस्तुएं उत्पन्न की जाती हें और अन्य देशों 
में कुछ अन्य वस्तुएं बनाई जाती हें और तब वे' अपनी-अपनी वस्तुओं का एक- 
दूसरे से आयात-निर्यात कर लेते हँ। उदाहरणार्थ, भारत में कपास उत्पन्न की जाती 
है और इंगलेड यंत्रादि बनाने में कुशल है तो दोनों एक दूसरे की वस्तु आयात करके 
बदले में अपनी वस्तुएं निर्यात कर देते हें। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निहित 
वस्तु-विनिमय में घ्राचीनकालीन वस्तु-विनिमय से एक विशेषता हैँ और वह 
यह कि आयात-निर्यात की जानेवाली वस्तुओं का मूल्यमापन मुद्रा के द्वारा किया 
जाता है, जवकि प्राचीनकालीन वस्तु-विनिमय में मूल्यमापन का आधार 
और अस्तित्व ही नहीं था । आयात के बदले निर्यात करने से पूर्व आयात- 
निर्यात की जानेवाली वस्तुओं का मूल्यमापन कर लिया जाता है । अतः 
यह कहना उचित होगा कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्राचीनकालीन . 
चस्तु-विनिमय प्रणाली का एक उन्नत, विकसित, वैज्ञानिक और निखरा हुआ 
स्वरूप है । 
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अन्तर्राब्ट्रीय व्यापार से लाभ 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल एक ही देश को नहीं वरन्‌ उन सभी देशों को, 
जो आयात-निर्यात करते हैं, लाभ पहुँचता है। यह वह साधन है जिसके वार 
आयात करनेवाले देश को भी उतना ही लाभ मिलता है जितना निर्यात करनेः 
देश को हो सकता है.।* इन लाभों को दो वर्गो में वांटा जा सकता ह-- 
(१) आथिक, (२) सामाजिक एवं राजनैतिक । 
आर्थिक लाभ--(१) अन्तराष्ट्रीय व्यापार द्वारा एक देश दूसरे देश से 
वे वस्तुएं आयात कर सकता है जिनके उत्पादन के लिए उसके पास उपयुक्त 
साधन नहीं होते या होते भी हें तो अपर्याप्त मात्रा में होते हें । इससे प्रत्येक 
देश को आवश्यकता, की प्रत्येक वस्तु बनाने की आवश्यकता नहीं होती । ` 
प्रत्येक देश अपने साधनों द्वारा वे ही वस्तुएं बनाने लगता है जिसमें वह अपने 
साधनों का महत्तम उपयोग कर सके तथा शेष वस्तुएं वहं विदेशों से आयात कर 
लेता है। इस प्रकार देश के आन्तरिक साधनों का अधिकाधिक विदोहन करके 
महत्तम लाभ उठाया जा सकता है। - 
(२) जब किसी देश में किसी वस्तु का नितान्त अभाव हो जाय अथवा 
दुभिक्ष फेल जाय तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही सहायक होता है 
जिसके द्वारा सम्पन्न देशों से अन्नादि आयात करके देशवासियों की आवश्यकताएं 
तृप्त की जा सकती हें। 
( ३ ) अन्तराष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत आयात और निर्यात का निरंतर 
क्रम बना रहने के कारण देश-देश के आन्तरिक व्यापारिक क्षेत्रों में प्रतियोगिता 
“बनी रहती है जिससे किसी देश में व्यापाराधिकार एवं एकाधिकार के दूषण नहीं 
पनप पाते और वस्तुओं के भावों में समानता एवं सामान्य स्थायित्व बना 
रहता है। “ - 
(Nv) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा लेन-देन का निरंतर क्रम वना रहने 
से क्रय-विक्रय का क्षेत्र विस्तृत वनता है जिससे श्रम-विभाजन, श्रम-विशिष्टी- 
करण एवं बड़े पैमाने कै उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। आयात-निर्यात का 
क्रम वना रहने से प्रत्येक देश वे ही वस्तुएं बनाने लगता है जिनके बनाने के 
हए उसके पास प्राकृतिक साधनों एवं जनशक्ति की प्रचुरता होती है । इससे 
अत्य राष्ट्र की कार्यकुशलता में बढ़ोत्तरी होती है जिससे संसार का प्रत्येक, 
भाग समान रूप से उन्नत वन सकता है। 
सा उ वैदेशिक व्यापार के म देश के आन्तरिक साधनों 
या जा सकता हूँ तथा विदेशों से आयात करके देश के 


* ‘Tt blesseth him that gives, and him that takes.’ 
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आन्तरिक मूल्यस्तर को नीचा वनाया जा सकता है जिससे. लोगों को वचत 
करने में प्रोत्साहन मिले और देश के पूंजी-निर्माण में भी सहयोग मिल सके।” * 
मार्शल ने कहा हुँ, “विदेशी व्यापार से दोहरा लाभ मिलता है, देश में उपलब्ध 
साधनों का महत्तम उपयोग किया जा सकता हैं तथा विदेशों से वस्तु प्राप्त करके 
देशवासियों की आवइ्यकताएं भी तृप्त की जा सकती हें।” 

सामाजिक एवं राजनेतिक लाभ--(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा 
भिन्न-भिन्न संस्कृति और सभ्यता के लोग एक दूसरे के सम्पर्क में आते हें जिससे 
सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राजनैतिक आचार-विचारों में सामंजस्य उत्पन्न 
होकर अन्तर्राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। 

( २) कुछ लोगों का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संसार के भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों को एक आर्थिक इकाई में वांधकर उन्हें एक दूसरे के समीप लाता है 
अतः इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मतभेद दूर होते तथा विइव-शान्ति स्थापित करने 
में सहायता मिळती हं । [इस मत के समर्थक चाहे कुछ भी कहें पर आज 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने संसार में प्रतियोगिता का ऐसा दूषित वातावरण' उत्पन्न 
कर दिया हूँ कि उससे विश्व-शांति तो दूर, विश्व-युद्धों को प्रोत्साहन मिलने लगा 
है। पिछले दोनों महायुद्धों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व में अशान्ति का 
कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की पारस्परिक प्रतियोगिता है जिसने मानव को दानक 
बना रवखा है। आज प्रत्येक देश अपना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए नर- 
संहार करता हुआ मानव के खून से होली खेल रहा है, सभ्यता कुचली जा रही 
है और संस्कृति भयभीत है । हमारी राय में आज अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विश्व- 
शान्ति मे सहायक कहना उचित नहीं है।] 


अन्तर्राष्ट्रीय ब्य(पार से हानि 
(१) देशी उद्योगों में श्रम एवं पूंजी का विचलन--कभी-कभी अन्त- 


राष्ट्रीय व्यापार के क्रम में देश में बहुत भारी मात्रा में आयात होने के कारण 


देश के स्थानीय औद्योगिक कलेवर को बहुत क्षति पहुँचती है । विदेशी माल 
की प्रतियोगिता बढ़ने से. देश का औद्योगिक कार्यक्रम बिगड़ जाता है जिससे 
उद्योग में काम करनेवाले श्रमिकों की भृति कम होने लगती है या उनकी छंटनी 
आरम्भ हो जाती है । कभी-कभी प्रतियोगिता इतनी अधिक हो जाती है कि 
उद्योग बन्द तक हो जाते हें और पूंजी भी चक्कर में आ जाती है। उद्योग बन्द 


* ‘“Foroign trade........ affords, by the abundance and. 
cheapness of commodities, incentives to saving, and to the: 
accumulation of capital.’ 


—Richardo’s Principles of Political Economy, Chap vii. 
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होने से श्रमिको का रोजगार चला जाता है और देश के सामने बेकारी की 
- “समस्या बन जाती है। > ह 
(२) लात पदार्थों का आयात- अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के र र 
देश में कभी-कभी हानिकारक वस्तुओं का आयात होने लगता है जिनके उप 

देशवासियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उलटा प्रभाव पड़ता है। 
ऐसी वस्तुओं में अफीम, गांजा आदि सम्मिलित हैँ। [पर आजकल तो आयात पर 
सरकार का नियंत्रण होने के कारण इस प्रकार की दूषित वस्तुओं का खुला 

सम्भव नहीं हो सकता। हर 
क ३) न का सनः का निर्यात व्यापार बढ़ने के कारण 
देश का उत्पादन कभी-कभी इतना अधिक बढ़ा लिया जाता है कि सहसा ही बाह्य 
देशों की मांग कम होने पर देश में अति उत्पादन हो जाता है, जिससे मन्दी आरम्भ 
हो जाती और स्थानीय उद्योगों को उत्पादन कम कर देना पड़ता है । इससे 
श्रमिकों की छंटनी होने लगती है व देश के स्थानीय मूल्यस्तर गिर जाते ह । 

उद्योगों को भी अपना निर्मित माल बेचने में बड़ी कठिनाई होती है । 

(४) देशो हितों को घक्का-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार यदि स्वतंत्र हुआ तो 
देश के उत्पादकों को विदेशों में माल निर्यात करने का इतना चसका लग जाता 
है कि वे देश की स्थानीय आवश्यकताओं की पर्वाह न करके विदेशों में माल भेजते 
रहते हैं। इससे देश के आन्तरिक हितों को बड़ा घक्का लगता है और देश की 

'जमुख वस्तुएं देश से बाहर चली जाती हें। हु 


तुलनात्मक उत्पाइन-व्यय का सिद्धान्त 
(The Theory of Comparative Costs) 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त भिन्न-भिन्न देशों 

में वस्तु-उत्पादन के उत्पदन-व्यय में अन्तर होने का ही एक विशिष्ट रूप है । 
` आधुनिक अर्थंश्ास्त्रियों के मतानुसार सीमान्त-उत्प।दन-च्यय* भूल्य का आधार 
माना गया है और सीमान्त-उत्पादन-व्यय के द्वारा ही यह ज्ञात किया जा 
सकता है कि कौन देश किस वस्तु के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। भारत और 
पड़ोसी पाकिस्तान का उदाहरण ही ले लीजिए । भारत पाकिस्तान से कपास 
आयात करता है और इसके बदले में पाकिस्तान को कोयला देता है। यह आयात- 
निर्यात उस स्थिति में सम्भव हो सकता है जबकि इससे दोनों देशों का हित होता 
हो अर्थात्‌ भारत को कोयला देकर कपास लेने में.तथा पाकिस्तान को कपास 
देकर कोयला लेने में लाभ होता हो। यह स्थिति तव तक सम्भव हो सकती है 


*The Marginal Cost of Production. 
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जब तक कि भारत में कोयला और पाकिस्तान में कपास का सीमान्त-उत्पादन-व्यय 


कम हो । उदाहरणार्थ, भारत में कपास की एक गांठ 


का सीमान्त-उत्पादन-व्यय 


२०० रुपये और एक टन कोयले का उत्पादन-व्यय १०० रुपये है । इसके विपरीत 
पाकिस्तान में कपास की एक गांठ का उत्पादन-व्यय १०० रुपये और एकः 
टन कोयले का उत्पादन-व्यय २०० रुपये है। इस स्थिति में दोनों देशों का 
हित इसमें है कि भारत केवल कोयले के उत्पादन में अपने साधनों का 
उपयोग करके अधिक से अधिक कोयला निकाले और पाकिस्तान केवल कपास 
के उत्पादन में अपने साधनों को प्रयोग करके अधिक से अधिक मात्रा में कपास 
पैदा करता रहे और फिर दोनों परस्पर अपनी-अपनी वस्तुओं का अदल- 


बदल कर लें ! अन्यथा भारत को स्वयं कपास पंद 


[ करने में और पाकिस्तान 


को कोयला निकालने में अलग-अलग अधिक उत्पादन-व्यय उठाना पड़ेगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सी वस्तुओं का आयात-निर्यात इसीलिए होता 
है कि निर्यात करनेवाले देश में निर्यात की. जानेवाली. वस्तु का सीमांत- 
उत्पादन-व्यय आयातं करने वारे देश से निरपेक्ष रूप से कम होता है । यह स्थिति 
दो देशों में वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में सर्वाग अन्तर» की स्थिति कही जाती है। 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उस स्थिति में भी सम्भव हो संकता है जवकि एक देश में. 
दोनों वस्तुओं के सीमांत-उत्पादन-व्यय दूसरे देश में उन दोनों वस्तुओं के सीमान्त-' 
उत्पादन-व्यय से कम हों। परन्तु तो भी उस देश को उन दोनों वस्तुओं में से केवल 
एक ही वस्तु के उत्पादन में अपने साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने से सापेक्ष 


रूप में अधिक लाभ होने की सम्भावना हो सकती है 
प्रत्येक देश में उत्पादन के साधन सीमित मात्रा में होते 


। इसका कारण यह हूँ कि 
हें अतः उनके द्वारा महत्तम 


लाभ प्राप्त करने की इच्छा से उस देश के उत्पादक उसी वस्तु के उत्पादन में अपने. 


साधनों. का उपयोग करेंगे जिनमें उन्हें सापेक्ष रूप 


में अधिक लाभ मिलने की 


आशा होगी । उदाहरणार्थ, भारत में एक गांठ कपास का सीमान्त-उत्पादन-च्यय, 
१०० २० और एक टन कोयले का सीमान्त-उत्पादन-व्यय ५० २० है । यदि भारत 
दोनों ही वस्तुओं को उत्पन्न करे तो कोयले और कपास का पारस्परिक विनिमय- 


अनुपात २: १ होगा अर्थात, दो टन कोयले के बदले में एक गांठ कपास मिल 


सकेगी । अव यदि पाकिस्तान में कपास की एक गांठ का सीमान्त-उत्पादन-च्यय 
१५० २० और एक टन कोयले का सौमान्त-उत्पादन-व्यम १०० ₹० हे और यदि 
पाकिस्तान भी दोनों वस्तुएं उत्पन्न करे तो वहां कोयले और कपास का विनिमय-- 
अनुपात ३: २: रहेगा अर्थात्‌ तीन टन कोयले के बदले में दो गांठें कपास मिल 


+Absolute Differences in Costs. 


™ 


F ० 


` सकेगी । यदि पाकिस्तान कपास की दो गाठे उत्पन्न करके भारत में भेजे तो प्रेषण- ` 
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व्यय की गणना न होने पर, उसे भारत में ४ टन कोयला मिल सकेगा; जबकि देश 
में ही ३ टन कोयला मिलेगा । इसी प्रकार भारत यदि ३ टन कोयला पाकिस्तान - 
में भेजे तो प्रेषण-व्यय की गणना न होने पर, उसे २ गांठ कपास मिल सकेगी 
जबकि देश में ही १३ गांठ कपास मिलेगी । इससे यह - सिद्ध हुआ कि यद्यपि 
भारत में कपास और कोयला दोनों का सीमान्त-उत्पादन-व्यय पाकिस्तान में 
दोनों के उत्पादन-ब्यय से अपेक्षाकृत कम है परन्तु तुलनात्मक हित इसम ह कि 
वह कोयले के उत्पादन में अपने समस्त साधनों को लगा दे और फिर कोयला 
पाकिस्तान में भेजकर बदले में कपास ले ले। इसी प्रकार पार्किस्तान का हित इसमें 
:है कि वह कपास उत्पन्न करन म अपन साधनों का प्रयोग करे और फिर 
कपास भारत में भेजकर बदले में कोयला प्राप्त करले । यह स्थिति दो देशों में 
वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में तुलनात्मक अन्तर" की स्थति कही जाती हं। _ . 
कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि एक देश में दोनों वस्तुओं के 
सीमान्त-उत्पादन-च्यय दूसरे देश में उत्पादन-व्यय से कम हों परन्तु तो भी किसी 
भी देश को उनमें से कोई एक ही वस्तु उत्पन्न करके दूसरे देश की दूसरी वस्तु से 
अदल-बदल करने में बिलकुल लाभ न हो । उदाहरणार्थ, भारत में एक टन कोयले 
:का सीमान्त-उत्पादन-व्यय ५० रु० और कपास की गांठ का सीमान्त-उत्पादन-च्यय 
१०० ₹० है तथा पाकिस्तान में दोनों वस्तुओं का उत्पादन-व्यय क्रमशः ७५ रु० 
और १५० २० है । भारत दोनों वस्तुएं उत्पन्न करे तो दोनों का पारस्परिक 
अनुपात २:१ होगा और यही अनुपात पाकिस्तान में होगा । अतः न तो भारत को 
कोयला उत्पन्न करके उसके बदले में कपास लेने में लाभं होगा और न पाकिस्तान को ` 
कपास उत्पन्न करके वदले में कोयला लेने में कोई लाभ होगा । अतः ऐसी स्थिति 


में दोनों देशों में कोयले और कपास का व्यापारिक रेनं-देन सम्भव नहीं सकेगा। . : 


ऐसी स्थिति को दो देशों में उत्पादनच्ययं में समान अन्तरां की स्थिति कहते है। 
इस प्रकार तुलनात्मक -उत्पादन-व्यय के क्रम में तीन बातें स्पष्ट होती हैं :-- 

( १ ) लागतःव्यय में सर्वांग अन्तर--यदि एक देश.किंसी वस्तु को और _ | 
“दसरा देश किसी अन्यः वस्तु को निरपेक्ष दृष्टि से कम उत्पादन-व्यय में उत्पन्न 
कर्‌ सके तो उन देशों के वीच में उन दोनों वस्तुओं का पारस्परिक लेन-देन 
५ सम्भव होगा । : 


(२) लागत-व्यय म तुलनात्मक अन्तर--यदि एक देश दो वस्तुओं को | 
दूसरे देश की अपेक्षा कम उत्पादन-व्यय में उत्पन्न. कर सके पर यदि दोनों देशों 


5 | को एक वस्तु के उत्पादन में सापेक्ष दृष्टि से दूसरी वस्तु के उत्पादन. की अपेक्षा 


*Comparativo Differencos 17 .Costs 
TEqual-Difforences in Costs 
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अधिक लाभ हो सकता हो, तो उन देशों में वस्तुओं का पारस्परिक छेन-देन 
सम्भव होगा । 

(२) छागत-ध्यय का समान अन्तर--यदि उत्पादन-व्यय इस प्रकार हो 
कि दोनों वस्तुओं को एक ही देश में उत्पन्न करने पर भी उनका पारस्परिक 
विनियम-अनुपात वही हो जो एक वस्तु स्वयं उत्पन्न करके दूसरी वस्तु दूसरे देश 
से विनिमय द्वारा प्राप्त करने से हो तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय 
विनिमय की तनिक भी संभावना नहीं हो सकती । 

तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त का यह अर्थ नहीं कि जो वस्तु विनिमय 
द्वारा दूसरे देश से आयात की जाय उसका आयात करनेवाले देश में नितान्त 
अभाव हो। सम्भव है वह देश उस वस्तु को उतनी मात्रा में उत्पन्न न कर पाता हो 
जिससे उसकी अपनी तथा दूसरे देश की मांग पूरी हो सके। यह सिद्धान्त उस 


` स्थिति में भी लागू होता है जवकि एक देश बहुत सी वस्तुएं. निर्यात करके वदले में 


अनेक वस्तुएं आयात करता हो। उस स्थिति में कहा जायगा कि प्रत्येक.देश में 
निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के उत्पादन में उस देश में आयात होनेवाली वस्तुओं 
की अपेक्षा उस देश को सापेक्ष रूप में अधिक लाभ मिळता है। 

यहां यह कह देना असंगत नहीं होगा कि तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त 
का आशय दो देशों में किसी वस्तु-विशेष के उत्पादन-व्यय की तुलना करना नहीं 
है; न ऐसा हम कर ही सकते हें वयोंकि जब तक हमें दोनों देशों की व्यापारिक 
स्थिति.काभला-पूरा ज्ञान न हो तव तक दो देशों में एक ही वस्तु के उत्पादन-व्यय का 
ज्ञान संभव नहीं हो सकता । इस सिद्धांत के अन्तर्गत तो प्रत्येक देश में अलग-अलग 
दो वस्तुओं के उत्पादन-व्यय के अनुपात की तुलना की जा सकती है और यदि 


. अनुपात भिन्न-भिन्न हुए तो उन दोनों देशों में पारस्परिक निर्यात-आयात सम्भव 


होगा अन्यथा नहीं । उदाहरणार्थ, इंगलेंड में यंत्र और कपास का उत्पादन-व्यय 
भारत में इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन-व्यय से कम है फिर भी इंगलैण्ड भारत से 
कपास आयात करे तो इसका अथ यह है कि उसे कपास की अपेक्षा यंत्रादि बनाने 
में अधिक लाभ है अतः वह यंत्रों के निर्माण में अपने साधनों का प्रयोग करके यंत्र 
निर्यात करता हैं और बदले में भारत से कपास आयात कर लेता है । संक्षेप 
में, यही बात तुलनात्मक उत्पादन-व्यय के सिद्धान्त को स्पष्ट करती है। 


अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पथक सिद्धान्त क्यों 


वैसे तो देशी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल तत्त्वों में कोई विशेष अन्तर 


नहीं है पर आदम स्मिथ और रिकार्डो जैसे विद्वानों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका 


एक पथक सिद्धान्त निर्धारित किंया। उनका सत-था कि उत्पादन के साधन--. 
श्रम, पूंजी आदि--एक देश से .दूसरे देश में जाने के लिए उतने गतिशील नहीं : 
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होते जितने कि एक देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए होते ह t 
श्रमजीवी भाषा, घ्म तथा रहन-सहन में भेद होने के कारण, साहस के अभाव में 
तथा अज्ञानता के कारण अधिक वेतन पाने पर भी एक मम 
में हिचकिचाते हें। इसी भांति पूंजीपति अपनी पूंजी विदेशों में कता हा 
की बात समझते हें । दूसरे, भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग माँद्रिक प / 
अपनाई जाती हैँ। तीसरे, आधुनिक सरकारें आजकल आयात-निर्यात कै ह 
तरह के प्रतिबन्ध लगाते लगी हँ। इन सब कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक्‌ 
सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता समझी गई। 
र्‍यायाराधिक्य* ; : 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मं वस्तुओं के आयात-निर्यात द्वारा ध्यापाराधिवय ज्ञात 
किया जाता है । निश्चित अवधि में यदि किसी देश में वस्तुओं का सकल आयात 
उसके सकल वस्तुःनिर्यात से अधिक हो तो व्यापाराधिक्य उस देश के विपक्ष में 
या प्रतिक समझा जायगा । इसके विपरीत यदि निश्चित अवधि में वस्तुओं का 
सकल निर्यात उस देश के सकल वस्तु-आयात से अधिक हो तो व्यापाराधिक्य उस 
देश के पक्ष में या अनूकल समझा जायगा । कुछ लोग समझते होंगे कि यदि किसी 
देश का व्यापाराधिक्य उसके अनुकूल हो तो वह देश उन्नत और समृद्ध होगा ही । 
प्र वास्तव में यह बात नहीं है । अनुकूल व्यापाराधिक्य रखनेवाला देश समृद्ध 
हो भी सकता है और नहीं भी । उदाहरणार्थ, यद्धकाल से पूर्व भारत का अनुकूल 
व्यापाराधिवय रहता था फिर भी वह उतना उन्नत या समृद्ध नहीं कहा जा सकता 
जितना कि वे देश--इंगलैण्ड, अमरीका--जो इसके साथ प्रतिकूल व्यापाराधिक्य 
रखते थे। 


स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्ष्णां 

स्वतंत्र व्यापार का सिद्धान्त--विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के स्वतंत्र और 
अनियंत्रित आयात-निर्यात को स्वतंत्र व्यापार कहते हैँ। स्वतंत्र व्यापार के अन्तर्गत 
सरकार की ओर से आंयात पर, देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने 
के लिए अथवा अन्य किसी उद्देश्य से, किसी प्रकार के नियंत्रण या प्रतिवन्ध नहीं 
लगाए जाते। आदम स्मिथ ने लिखा है कि स्वतंत्र व्यापार-नीति उस प्रणाली को 
. कहते हँ जिसमें देशी और विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता 
जाता और इसलिए विदेशी वस्तुओं पर न तो अनावश्यक कर लगाए जाते हें और न 
स्वदेशी उद्योगों को कोई विशेष सुविधाएं ही दी जाती हैँ। स्वतंत्र व्यापार का अर्थ 
यह नहीं कि इसके अन्तर्गत वस्तुओं पर किसी प्रकार के कर ही न लगाए जायं पर 

*Balance of Trade. दै 

TFree Trade v/s Protection. 
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जो भी कर लगें, वे केवल आय-वृद्धि के उद्देश्य से होने चाहिएं, संरक्षण के हेतु 
नहीं । व्यापारिक आयात-निर्यात जितना अधिक स्वतंत्र होगा उतना ही अधिक 
लाभ व्यापार करने वाले देशों को मिळ सकेगा। स्वतंत्र व्यापार-नीति के अन्तगंत 
"प्रत्येक देश अपने-अपने साधनों का महत्तम उपयोग कर सकता है और तव इस 
प्रकार संसार भर के साधनों का भरपूर उपयोग किया जा सकता हैं। 

१९वीं शताब्दी में इंगलूण्ड स्वतंत्र व्यापार का पवका पक्षपाती था। इसका 
मुख्य कारण था कि वहां औद्योगिक क्रांति होने के कारण औद्योगिक वर्ग को जन्म 
मिला जो सस्ता कच्चा माळ चाहते थे और निर्मित वस्तुओं के लिए विस्तृत 
बाजार चाहते थे । ये दोनों वातें स्वतंत्र व्यापार-नीति के द्वारा मिल सकती थीं । 
' इंगळैण्ड ने अपनी नीति को भारत पर भी लागू किया जिससे भारत में घरेलू 
उद्योग-धंधों को बड़ी क्षति हुई। परन्तु आगे चलकर विवश होकर मन्दी के काल 
में स्वतंत्र व्यापार-नीति छोड़नी पड़ी । ; 

संरक्षण की नीति--देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए 

विदेशी माल के आयात पर अत्यधिक कर लगाकर देशी उत्पादन को प्रोत्साहित 
करने की नीति को संरक्षण की नीति कहते हैं । इसका एकमात्र उद्देश्य स्वदेशी 
उद्योगों की उन्नति करना होता है। संरक्षण की नीति में आर्थिक और राजनैतिक 
दो उद्देश्य मिले होते हें-देशी उद्योगों को विदेशी माल की प्रतियोगिता से, 
बचाकर आशिक स्वतंत्रता स्थापित करना तथा राष्ट्रीयता के भावों का विकास 
“ करना। देशभवत नागरिकों के लिए देशी उद्योगों का विकास उतना ही महत्त्वपूर्ण 
है जितना विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करना । अमरीका आरम्भ से ही 
संरक्षण-नीति का समर्थक रहा है। राष्ट्रीयता की भावनाओं से प्रेरित होकर भारत 
ने भी संरक्षण-नीति का अनुशीलन किया है और आज भी यही नीति प्रचलित है। 
संरक्षण के पक्ष में तकं 

(१) देशी व्यवसाय की उन्नति--विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण मिलने 
पर देश के उद्योगों की उन्नति और व्यवसाय में वृद्धि होती है। यदि संरक्षण 
न मिले तो विदेशी प्रतियोगिता देश के उद्योगों को समाप्त करके बेकारी 
फैला. देगी । १९वीं शताब्दी में विदेशी प्रतियोगिता के कारण .भारतीय 
कुटीर-घंधों का जो विनाश हुआ और फलस्वरूप देश में जो बेकारी फैली-- 
यह सब इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

( २ ) राष्ट्रीय साधनों की रक्षा--संरक्षण से देश के प्राकृतिक एवं आर्थिक 
साधन देशवासियों के उपयोग के लिए सुरक्षित बने रहते हें जिससे उनके द्वारा 
दी काल में देश का आथिक विंकास करने में योग मिलता है। यदि कोई देश 
कच्चे माळ का अनिर्बाध निर्यात करे तो इससें देश के उद्योगों को कच्चे माल का 

े १४ : बु > 
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अभाव तो होता ही है. पर साथ ही साथ कच्चा माल देश से खा र 
है। इंगलेण्ड के कोयले, दक्षिणी.अफ्रीका के सोने तथा भारत को भुड़ भुड़ दस 
में यही तर्क दिया जाता है। यदि न के साधनों को संरक्षित रबखा जाय ताइ 
नहीं हो सकती । 2 

पा माका विकास--विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण कप 
देश के शिशु उद्योग सबल बनते तथा आगे चलकर आथिक विकास म 5 
योग देते हैं। यदि नवीन उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षित अ 
उन्हें फलने-फूछने के लिए समय दिया जाय तो वे थोड़े समय में दृढ़ होकर देश क 
उन्नत बना सकते हैं पर इस प्रकार के उद्योगों को उस समय तक ही संरक्षण 
देना चाहिए जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़े नहो जायं । 

( ४) सुरक्षा--क्रुछ विद्वानों का मत है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से 
ऐसे उद्योगों को संरक्षण अवश्य मिलना चाहिए जो देश की सैनिक आवश्यकताएं 
पूर्ण करते हों । आदम स्मिथ ने कहा है--“मुरक्षा अमीरी से भी अधिक महत्त्वपूर्णं 
होती है।” हिटलर कहा करता था--“वनहूकें मक्खन से भी अच्छी होती हैं ।” 
अतः सैनिक सुरक्षा के उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक होता है। ' 

( ५) आय-वृद्धि--सरकार की आय बढ़ाने के लिए भी विदेशी माळ 
के आयात पर संरक्षण-कर लगाए: जा सकते हूँ। संरक्षग-करों से सरकार की 

अच्छी आय होती है पर आय के उद्देश्य से लगाए गए संरक्षण-कर कुछ हलके . 

होने चाहिएं अन्यथा विदेशी व्यापार. वन्द होने का भय रहता है । आधुनिक 
विचारधारा तो यह है कि संरक्षण-कर आय के लिए नहीं वरन्‌ देशी उद्योगों की 
रक्षा के उद्देश्य से लगाने चाहिएं । Bi 
भूः ( ६ ) प्रमुख उद्योगों का भावी विकास--देश के औद्योगिक कलेवर को - 

स्थिर एवं.दृढ़ बनाने के लिए देश के कुछ प्रमुख उद्योगों का विकास होना आवश्यक 
होता है। इसके लिए यदि देश में आवश्यक सुविधाएं न भी हों तो भी कम से कम _ 
उन्हें विदेशी प्रतियोगिता से वचाकर रखना तो आवश्यक होता ही है । उद्योगों के, 
विकास से देश की वेकारी की समस्या' भी हल होती है । 

( ७) देश-भक्ति--संरक्षण का समर्थन देश-भकिति की दृष्टि से भी होने 
लगा है। देशो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा देश का घन देश में ही वनाए रखने _ 
के लिए संरक्षण को एक सुलभ साधन माना जाता है। वर्तमान शताब्दी में देश- - 
भवित की भावनाओं से प्रेरित होकर ही संरक्षण-नीति का पालन होता रहा है। 

(८) आत्मनिर्भरता--पत्येक देश को आत्मनिर्भर वनना चाहिए तथा 
उपभोग्य वस्तुओं के लिए बाह्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए पना 
की पूति के लिए संरक्षण आवश्यक माना जाता है इस उदय 


2 1 है । अनुचित प्रतियो 
रोकने के लिए तो संरक्षण अनिवार्य समझा दर ६ प्रतियोगिता को 
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संरक्षण के विपक्ष सं तकं 

( १ ) संरक्षण मिलने से कभी-कभी उद्योगों में उदासीनता आ जाती 
हूँ । विदेशी प्रतियोगिता के समाप्त हो जाने से उद्योगी लापरवाह बन जाते हैं 
और उद्योग कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाते। 

( २ ) संरक्षण एकाधिकार को जन्म देता है। विदेशी प्रतियोगिता समाप्त 
हो जाने से देशी व्यवसायी एकाधिकार के अनुचित लाभ लेने लगते हे जिससे 
व्यापार का क्रम और उलटा बिगड़ जाता है। र 

( ३ ) उद्योगों में स्वार्थ भर जाता है। शिशु-उद्योग कहलानेवाले उद्योग 
संरक्षण तोइना ही नहीं चाहते और यदि किसी उद्योग को संरक्षण देकर फिर 
हटाया जाता है तो वे चिल्लपो करने लगते हें । 

( ४ ) संरक्षण से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में खिंचाव पैदा हो जाता है--युद्ध 
के बीज पड़ जाते हैं। आजकल युद्ध का एक कारण संरक्षण-नीति भी मानी जाने 
लगी है । 

(५) अरक्षित उद्योगों को अपेक्षाकृत हानि रहती है क्योंकि आयात-करों 
के कारण मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हें। Fe: 

( ६ ) संरक्षण से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन में कठिनाई होती है । श्रम, 
` पूंजी व उत्पादन के अन्य साधन उत्पादन में पूरा-यूरा योग नहीं दे पाते जिससे 
उत्पादन का अभाव हो जाता है और आर्थिक समृद्धि रुक सकती हू । 

(७) संरक्षण-कर लगाने से आयात होनेवाले माल के भाव बढ़ जाते 
हैँ और साथ ही साथ देशी माळ के भाव भी ऊंचे हों जाते हैं। इससे उपभोक्ताओं 
को बडी कठिनाई होती है। 

( ८ ) वितरण की दृष्टि से तो संरक्षण बिल्कुल असंगत और अनुचित हुँ 
बोकि इसके द्वारा अमीर और अधिक अमीर बनते तथा: गरीव.और अधिक 
गरीव वन जाते हैँ । १ 

सिद्धान्ततः स्वतंत्र व्यापार आदर्श है परन्तु क्रियात्मक दृष्टिकोण से 
कभी कभी संरक्षण अधिक आवश्यक होता है, विशेषकर ऐसे देशों में जिनका 
आथिक विकास होना अभी शेष हो। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में स्वतंत्र 
. “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का होना भले ही आवश्यक हो परन्तु कम उन्नत देशों को 
उस समय तक संरक्षण-करों को अपनाना ही होगा जब तक वे भी औद्योगिक 
दृष्टि सें उतने उन्नत नहीं हो जाते जितने कि उनके प्रतियोगी अन्य देश । 

डम्पिंग 
(Dumping) 

जव किसी देश में उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाय कि देश के अन्तर्गत उसकी 

खपत न हो सके तो उत्पादक शेष माल को विदेशी वाजारों में लागत-व्यय से 
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भी कम भावों पर बेचना आरम्भ कर देते हैं। इस प्रकार भाळ बचन 
कहते हँ । डम्पिग के अन्तरगत विदेशों में उसके sss र 
मल्य पर वेचा जाता है और इस प्रकार होने ब को स्त्रदशी माजा 
में उस माल का अधिक मूल्य वसूल करके उससे होने वाले लाभ से. [रा किया 
जाता है । यदि किसी देश में विदेशी उत्पादकों द्वारा डम्पिग हो रहा हो तो इस 
अनचित प्रतियोगिता से देशी उद्योगों की रक्षा करने के लिए विदेशी माळ के 
आयात पर संरक्षण-कर लगाना आवश्यक हो जाता है । साथ ही साथ एक वात 
और होती है--डस्मिग करने वाला देश भी इस भय से कि विदेशों मे सस्ते भावों 
` पर विकी हुई वस्तु दुवारा स्वदेश में न लोट आए, उस वस्तु के आयात पर 
संरक्षण-कर्‌ लगा देता है। 
डम्पिग की नीति उस समय तक नहीं बरती जा सकती जव तक स्वदेश 
` में उत्पादकों को उत्पादन का एकाधिकार न हो और वे स्वदेशी बाजारों से 
मनमाना मूल्य न रे सकें । स्वदेश में मनमाना मूल्य लिये विना विदेशों में माळ 
का डस्पिग सफल नहीं हो सकता । उत्पादन का एकाधिकार उसी समय प्राप्त 
हो सकता है जव कि उस वस्तु को एक ही व्यक्ति या संस्था उत्पन्न करती हो 
अथवा सभी उत्पादक मिलकर सम्मेलन द्वारा ऐसा निश्चय कर छें। 
डम्पिग करने से स्वदेश की उत्पादन-क्षमता वनी रहती है--उसमें कमी 
करने की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही साथ विदेशी वाजारों. में .माल 
बेचकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र विस्तृत बनाया जा सकता है। - 
'कोटा' प्रणाली * हँ 
` कभी कभी सरकार आयात-निर्यात के 'कोटा' निश्चित कर देती है अर्थात्‌ 
. यह निश्चित कर दिया जाता है कि निश्चित अवधि के अन्दर निश्चित मात्रा 
से अधिक माल आयात या निर्यात नहों किया जा सकता । कोटा-निर्धारग का 
प्रभाव व्यापार पर बड़ा गंभीर होता है क्योंकि निश्चित मात्रा को छोड़ फिर 
Eb RE! जन 
६7 Sp किए जा सकते हुँ । 
बदल का व्यापार 


(Reciprocity) \ 
अछ विद्वानों को कहना है कि जो देश स्वतंत्र व्यापार र 
विद्वानों न -नीति अपनाता 
ता वेसीहीनीति वरतनी चाहिए और यदि कोई देश संरक्षण-नीति आपका 
इ देश से होनेवाले आयात पर भी संरक्षण-कर लगा देना चाहिए। कहने 

क शी यह ह कि जो देश जसी नीति वरते उसके साथ वैसी ही नीति बरतनी 
Quota systom—Import and Export quotas, 
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चाहिए ! इस प्रक।र को व्यापार-नीति को बदले की व्यापार-प्रथा (14601- ४ 
77"0७४9) कहते हँ। आदम स्मिथ ने इस नीति का समर्थन करते हुए लिखा हु 
कि “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जो देश अपने साथ जैसी नीति वरते उसके साथ 
वैसी ही नीति वरतनी चाहिए परन्तु यह देख लेना चाहिए कि इस प्रकार की 
नीति से भविष्य में वह देश अपनी नीति में परिवर्तन कर देगा या नहीं ।” उन्होंने 
यह भी कहा है कि यदि यह नीति स्वतंत्र व्यापार के लिए देझों को प्रेरित कर 
सके तो उसे सफल समझना चाहिए। 
भला-व्यापार नोति 
(Fair Trade Policy) 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र में स्वदेशी व्यापार एवं उद्योग-घंघों को किसी भी 
प्रकार की हानि पहुँचाये बिना जो आयात-निर्यात हो सके, उसको भला व्यापार 
कहते है और वह व्यापारिक नीति “भला व्यापार-नीति” कही जाती है । 
पक्षपातयुणं व्यापार नीलिं 
(Preferential Policy) 
कभी कभी किसी देश-विशेष से होनेवाले आयात के साथ पक्षपातपूर्ण 
व्यवहार किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि भारत सरकार इंगलैण्ड से आनेवाले 
माळ पर कम आयात-कर और जापान से होनेवाले आयात पर अधिक आयात-कर्‌ 
लगा दे.तो कहा जायेगा कि भारतं इंगलैण्ड के साथ पक्षपातपूर्ण नीति बरत रहा 
है । सन्‌ १९३२ के ओटावा समझौते के अनुसार भारत में अंग्रेजी माल के साथ 
पक्षपातपूणं व्यवहार होत। था और ऐसा ही व्यवहार इंगलेण्ड भारत के माल पर 
करता था। 
लेन-देन का सभीकरण 
किसी देश को अन्य देशों से कितना लेना है और अन्य देशों को कितना चुकाना | 
हं--इस वात को जानने के लिए केवल माल के आयात-निर्यात की तालिका बनाना 
ही पर्याप्त नहीं होता वरन्‌ इसके अन्तर्गत यह देखना पइता है कि विभिन्न लेखों 
पर देश को कितना पावना हुँ और कितना देना हुँ। इस प्रकार की तालिका 
में निम्न लेन-देन का व्यौरा सम्मिलित करना चाहिए--( १ ) माल का आयात- 
निर्यात, ( २) विदेशों में विनियोगित स्वदेशी पूंजी पर आनेवाला व्याज, 
( ३ ) देशी जहाजों द्वारा विदेशों से कमाया हुआ भाड़ा, (४ ) बेंकों द्वारा 
कमाया हुआ कमीशन, ( ५ ) विदेशी पर्यंटकों-दशंकों द्वारा देश में व्यय की जाने 
चाली राशि, ( ६ ) सरकार के लेखे पर लिए-दिए गए ऋण, व्यय तथा अन्य : 
लेन-देन । संक्षेप में बात यह है कि माल, राशि, तथा सेवाओं के रूप. में जो देश 
जितना आयात करता हू उसके बराबर ही माल, राशि तथा सेवाओं को देकर 
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'उसे निर्यात करना पड़ता है । दीर्घकाल में, इस लेन-देन का समीकरण छ 
हो जाता है और इसी से किसी देश की आथिक क्षमता का ज्ञान होता ह। 
सारांश 
एक युग था जबकि वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रचलित थी । लोग अपनी-अपनी 
आवदयकता की वस्तुएं अपने आप वनाते थे। न आज जैसे यातायात और आवा- 
गमन के साधन थे, न आज जैसा व्यापार था, न आज जैसी मौद्रिक व्यवस्था थी 
और न आज जैसी साख पद्धति थी। परन्तु समय की गति के साथ-साथ विज्ञान 
ने भी उन्नति को और यातायात के नये-नये उन्नत साधन खोज निकाले गए । 
कृषि का विकास हुआ, उद्योग स्थापित होते गए तथा बस्तु-उत्पादन और वस्तु- 
निर्माण के नमे-नये साधन खोज निकाले गए । श्रम के वर्गीकरण एवं विशिष्टीकरण 
ने तथा उद्योगों के स्थानीयकरण ने व्यापार के वर्तमान रूप को जन्म दिया। विज्ञान - 
को सहायता से बन, पर्वत, सागर आदि प्राकृतिक कठिनाइयों को पार किया जाने | 
लगा और लोगों के सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आर्थिक सम्पर्क बढ्ने लगे। आंजे 
कुछ देश जलवायु, श्रम एवं अन्य सुविधाओं के कारण कुछ वस्तु बनाने या उत्पन्न 
करने में दक्ष हें और अन्य देश इस प्रकार की सुविधाओं के कारण कुछ अन्य वस्तुएं 
* बनाने ' सें लगे हुए हें, और फिर वे आपस में एक दूसरे की वस्तुओं का अदल- 
बदल करके देशवासियों को आवश्यकताएं तृप्त करते हें। इस प्रकार का अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार आज इतना अधिक वह चुका है कि प्रत्येक देश अन्य देशों पर 
निर्भर बन गया हुं । अपने माल के निर्यात एवं बाहय माल के आयात के लिए 
प्रत्येक देश को एक दुसरे पर आश्रित रहना होता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्याप्रार 
प्राचीन वस्तु-विनिसय पद्धति का एक निखरा हुआ स्वरूप है--अन्तर केवल अह है 
कि इसमे वस्तुओं का मूत्यांकन करके विनिमय किया जाता ह, | 
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ--( १ ) प्रत्येक देश को आवश्यकता की 
भत्यक वस्तु बनाने की आवश्यकता नहाँ होती । प्रत्येक देश अपने साधनों द्वारा 
वे ही वस्तुएं बनाता है जिससे वह साधनों का महत्तम उपयोग कर सके । इससे देश 
क्‌ 8 साधनों का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सकता है। ( २) इभिक्ष 
आद संकट के समय “विदेशों से माल मंगाकर देशवासियों की सहायता की 
जा सकती है। ( ३ ) देश के आन्तरिक व्यापार में 
जिससे ५४ र सं प्रतियोगिता बनी रहती 
ह्‌ एकाधिकार की बुराइयां नहीं पनपने पातीं। ( ४ ) श्रस-बिभाजन 
विशिष्टीकरण एवं विज्ञाल उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है ? , श्रम- 
= 8 छत हैं। (५ ) सभ्यता 
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एवं संस्कृति का सामञ्जस्य होता है । ( ६ ) विभिन्न देश आर्थिक इकाई में 
बंधते हें । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से हानि--( १ ) देशी उद्योगों मं से श्रम एवं पूंजी का 
विचलन, ( २ ) हानिकारक पदार्थो का आयात, ( ३ ) अति उत्पादन का भय, 
( ४ ) देशो हितों को आघात। 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त भिन्न-भिन्न देशों 
सें उत्पादन-व्यय में अन्तर होने का एक विशिष्ट रूप है । तुलनात्मक उत्पादन- 
व्यय के तीन रूप हो सकते हे--( १) उत्पादन-व्यय मे सर्वांग अन्तर, (२) उत्पा- 
दन-च्यय में तुलनात्मक अन्तर, ( ३ ) उत्पादन-व्यय में समान अन्तर । यदि 
एक देश किसी एक वस्तु को और दूसरा देश किसी अन्य वस्तु को निरपेक्ष दृष्टि से 
कम लागत में उत्पन्न कर सके तो उन देशों के बीच में उन दोनों वस्तुओं का पार- 
स्परिक आयात निर्यात होगा। यदि एक देश दो वस्तुओं को दूसरे देश को अपेक्षा 
कस लागत में उत्पन्न कर सका पर यदि दोनों देशों को एक एक वस्तु के उत्पादन 
सें सारेक्ष लाभ हो तो उन दोनों वस्तुओं का उन देशों में निर्यात-आयात होगा।.. 
यदि लागत इस प्रकार हो कि दोनों वस्तुओं को एक ही देश में उत्पन्न करने पर 
भी उनका पारस्परिक विनिमय-अन्‌पात बहो हो .जो एक वस्तु को उत्पन्न करके 
दसरी वस्तु दूसरे देश से प्राप्त करने पर हो तो उस स्थिति में उन वस्तुओं का ` : 
अन्तर्राष्ट्रीय विनिसय संभव नहीं होगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक्‌ नियम बनाने की आवश्यकता इसलिए हुईं. 
कि--( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र सें अल और पूंजी इतनी गतिशील नहीं होती. 
जितनी एक देश सें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, (२ ) भिन्न-भिन्न देशों मे 
अलग-अलग मोद्रिक पद्धतियां अपनाई जाती हें, ( ३ ) आधुनिक सरकारें 
आजकल आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने लगी हुँ। 

बिभिन्न देशों में वस्तुओं के स्वतंत्र और अनिर्बाध आयात-निर्यात को.स्वतंत्र _ 
व्यापार कहते हैं। स्वतंत्र व्यापार के अन्तर्गत सरकार को ओर से आयात पर किसी 
प्रकार के नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं लगाए जाते । इस नीति का पालन करने से 
प्रत्येक देश अपने-अपने साधनों का महत्तम उपयोग कर सकता.है और तब इस 
प्रकार संसार भर के साधनों का भरपुर उपयोग किया जा सकता हूँ । 

देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के उद्देश्य से विदेशी माल के 
आयात पर अत्यधिक कर लगाकर देशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने को नीति को 
संरक्षण की नीति कहते हे । इसका एकमात्र उद्देश्य स्वदेशो उथोगों की उन्नति 
करना होता हँ । संरक्षण के पक्ष में ये तर्क दिए जाते है-( १ ) देशी व्यवसाय 
की उन्नति, ( २ ) राष्ट्रीय साधनों की रक्षा, ( ३ ) शिशु-उद्योगों का विकास, 
( ४ ) सुरक्षा-उद्योगों की प्रगति, ( ५) आय-वृद्धि, ( ६ ) प्रमुख उद्योगों 
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का विकास, (७) रोजगार को प्रोत्साहन, (८ ) देश 28 (९ ) आत्म- 
निर्भरता। प के विपक्ष में तक दिए जाते हैं कि इससे उद्योगों म उदासीनता 
आती है, उद्योगों में स्वायं आता है, देश में एकाधिकार की भावना आती हूँ 
अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-विभाजन सें कठिनाई होती है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार म खिंचाव 
आता है और देश में वस्तुओं के मूल्य ऊंचे हो जाते हैं। 
जब किसी देश में उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाय कि देश के अन्तर्गत 
उसकी खपत न हो सके तो उत्पादक शेष माल को विदेशी बाजारों में लागत-व्यय 
से भी कम भावों पर बेचना आरम्भ करते हुँ । इस प्रकार माल बेचने को डस्पिय 
कहते हैं । डम्पिग के अन्तर्गत विदेशों में वस्तु को लागत-व्यय से भी कम भावों पर 
बेचने से जो हानि होती है उसकी पूर्ति स्वदेशी बाजारों में उसी प्रकार का माल 
ऊंचे भावों पर बेचकर कर ली जाती है। ती 
जो देश अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार की जैसी नीति बरते उसके साथ बसी ही नीति 
बरतने को बदले का व्यापार या ९0/070६) कहते हैं । स्वदेशी 
'उद्योगों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना जो आयात-निर्यात हो 
' उसे 1917 17806 कहते हैँ । ; 
किसी भी देश को अपने लेन-देन का समीकरण बनाने में इन बातों को सम्मि- 
लित करना आवश्यक होता है--( १) माल का आयात-निर्यात, (२ ) ब्याज, 
(३) विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय की गई राशि, ( ४ ) देशी जहाजों 


द्वारा कमाया गया भाडा, ( ५ ) बेकों द्वारा कमाया हुआ कमीशन, ( ६ ) सर- 
कारी लेखे पर लिए-दिए गए ऋण। 


एरीक्षा-प्रदन 


( १.) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म और विकास क्यों एवं कैसे हुआ ? 
इस पर एक विस्तृत निबंध लिखिए और समझाइए कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की आधुनिक युग में क्या आवश्यकता है? 

( २) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होनेवाले लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। 

( (३ ) तुलनात्मक उत्पादन-व्यय सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए उसकी मीमांसा 
कीजिए। अन्तराष्ट्रीय व्यापार में इस सिद्धान्त का क्या महत्त्व है ? 


(४) ली व्यापार के लिए अन्तर्देशीय व्यापार से पथक सिद्धांत 
र्धारित करने की आवश्यकता क्यों हुई? इस पर अपने 
प्रकट कीजिए। द 


(५) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण का 


दिया जाता है? क्या हमारे देश 
श 
आवश्यक हे ? ) 


क्या महत्त्व है ? संरक्षण क्यों 
में उद्योगों को संरक्षण मिलना 
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(६ ) व्यापार की संरक्षण-नीति के पक्ष और विपक्ष में तकं देते हुए समझाइए 
कि आधुनिक युग में संरक्षण का क्या स्थान है ? 
(७ ) निम्नलिखित पर संक्षित टिप्पणियां तैयार कीजिए :-- 
(१) स्वतंत्र व्यापार [ 
(२) लेन-देन का समीकरण 
(३) भला व्यापार-नीति 
(४) अदृश्य आयात-निर्यात। 
(८) 'डम्पिग' किसे कहते हे? यह क्‍यों किया जाता है ? इसकी सफलता 
किन किन वातों पर निर्भर होती है ? स्पष्ट उत्तर दीजिए । 
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अव्याय १२ 
विदेशी विनिमय के सिद्ध/न्त 
प्रत्येक देश की मुद्राएं उन देशों की भौगोलिक एवं राजनैतिक सीमाओं के 
अन्तरगत वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन में तथां ऋण-शोधन में काम आती 
- हैं। अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में एक देश की मुद्रा दूसरे देश में काम'नहीं आ सकती । 
उदाहरणार्थ, भारत का रुपया इंगलैण्ड में, इंगलंण्ड का पौण्ड अमरीका में, 
अमरीका का डॉलर रूस में, रूस का रूविल इटली में, इटली का लीरा जापान में, 
जापान का यैन अरव में, अरव का दीनार अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का 
राइल भारत में काम नहीं आ सकते । अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में तो भुगतान 
करनेवाले को अपनी मुद्रा को उस देश की मुद्रा में वदलना पड़ता है जिस देश 
को भुगतान दिया जा रहा है । अतः एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्राओं 
में बदलने की क्रिया को 'बिदेशी विनिमयः कहते हुं / 
विदेशी विनिमय से भांति-भांति के अर्थ लगाए जाते हैं। कभी कभी लोग 
कहते है कि विदेशी विनिमय वेके विदेशी विनिमय 'का क्रय-विक्रय करते हें । 
उस समय विदेशी विनिमय से हमारा अर्थ होता है 'विदेशीः विनिमय बिल' | 
कभी कभी हम कहते हैं कि विदेशी विनिमय पक्ष में नहीं है अथवा अनुकूल 
नहीं है उस समय हमारा अर्थ विदेशी विनिमय-दर से होता है। वास्तव 
डी विनिमय वह कार्य-प्रणाली है जिससे व्यापारी राष्ट्र अपने) 
गा का भुगतान छेते-देते हे । यह वह पद्धति है 
अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लिए-दिए जाते और चुकाए जाते हैँ । विदेशी ह 
दात की एक ऐसी पदति है जिसके अनुसार एक देश के निवासी दूसरे 
देशवासियों को अपने ऋण चकाते हैं। हारंले ह्विदस है कि “विदेशी 
वु हाटले ह्विदस॑ रिखता है कि “विदेशी 
विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मुदरा-परिवतंन का विज्ञान एवं इ 3 » 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मं ७ पया ज्ञान एवं कला ह।” जिस प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है ठीक 
भकार विदेशी विनिमय के अन्तर्गत विदेशी मुद्राओं का क्यः FT 
है ।* सारांश यह है कि विदेशी विनिमयः के बच्ययन विकय किया जाता 
ते हँ: अध्ययन में निम्नलिखित विषय 


* ‘ Foreign Exchange i 
3 80 is the Art an i 
national monoy-changing.”_—Hariley i of Inter- 
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(१) विदेशी विनिमय बिल--जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लिए-दिएः 
जाते एवं अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान चुकाए जाते हें । 

(२) विदेशी विनिमय-दर--वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे. 
देश की मुद्रा से वदली जाती है । 

(३) विदेशी विनिमय बेंक--जिनसे विदेशी विल खरीदे और वेचे 
जाते हैँ। 


अन्तर्राव्टीव भुगतान चकाने के ढंग 


जहां तक देश के आन्तरिक व्यापारिक लेन-देन का प्रश्‍न हू, उस देश में 
भगतान देशी मद्रा द्वारा किया जाता है क्योंकि वही उस देश की कानूनी मुद्रा 
होती है। किन्तु विदेशी भुगतान के लिए हमें ऐसी वस्तुएं देनी पड़ेगी जो उस 
देश में, जहां भुगतान किया जा रहा है, स्वीकृत हों। ऐसी वस्तुएं सामान्यतः 
तीन हो सकती हेँ--(१) उस देश की मुद्राएं, ( २ ) उस देश में स्वीकृत किए 
जानेवाला माल, (३) सोना। यहां हम इन तीनों उपायों पर विस्तारपूर्वक 
विचार करेंगे । 

(१) सोना देकर भुगतान चुकाना--आयात की हुई वस्तुओं और सेवाओं 
के वदले में सोना देना तथा निर्यात के बदले में सोना लेना बहुत खर्चीला, खतरनाक 
एवं असुविधाजनक हूँ। एक देश का दूसरे के साथ अनेकों व्यक्तियों से लेन- 
देन होता है । ऐसी स्थिति में यदि प्रत्येक व्यक्ति सोने का आयात-निर्यात क्रे 
तो बड़ी कठिनाई और असुविधा की वात रहेगी । किन्तु यदि एक देश की कुल 
लेनदारी और देनदारी का शेष निकाला जाय तो बहुत कम मात्रा में सोने का 
आयात या निर्यात करना होगा। अतः सोने के लेन-देन से होनेवाली असुविधाओं 
से बचने तथा सोने के प्रयोग में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से यह ढंग काम में 
नहीं लाया जाता | आजकल तो प्रत्येक देश की सरकार ने सोने के आयात-निर्यात' 
पर प्रतिबन्ध ही लगा रक्खे हें। इस शताव्दी के तीसा तक सोने का आयात-निर्यात 
हो सकता था परन्तु उसके पश्चात्‌ से आज तक अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में सोने 
का प्रयोग विल्कुल निषिद्ध कर दिया गया है। सरकार की स्वीकृति के विना 
कोई व्यक्ति सोने का आयात-निर्यात नहीं कर सकता । दूसरे, आज संसार के 
सभी देशों के पास सोना है भी नहीं; और जितना है भी उसको वे अपने से अलग? 
करना नहीं चाहते आजकल यह ढंग कहीं भी काम में नहीं लाया जाता । _ 

(२) आयात के बदले में निर्यात करना (Exports for Imports)— 

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान करने की दूसरी विधि यह है कि जितना माल किसी देश से 
आयात किया जाय उसके वदले में उतने ही मूल्य का माल निर्यात करके उस देश 
में भेज दिया जाय। परन्तु दो देशों के बीच यह बात सदेव सम्भव नहीं जान पड़ती 
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क्योंकि एक देश दूसरे देश को उसकी आवश्यकता की सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में 


नहीं दे सकता और यह भी सम्भव हूँ कि उन वस्तुओं की उस देश में उपज ही न क 


) £] 
ह आयात के बदले निर्यात' का सिद्धान्त विस्तृत दृष्टिकोण से सही है । 


कोई देश केवल एक देश से ही आयात नहीं करता वरन्‌ अनेक देशों से करता 
है । ईसी प्रकार वह केवल एक देश को ही निर्यात नहीं करता वरन्‌ अनेक 
देशों को करता हुँ। ऐसी स्थिति में बह सव देशों से मिलाकर कुछ जितना आयात 
करता है उतने मूल्य का निर्यात वह कुल देशों को करके अपने कुल आयात का 
मूल्य निर्यात द्वारा भुगता देता है । कोई भी देश दीर्घं काल तक या 
स्थायी रूप से अपने निर्यात से अधिक आयात नहीं कर सकता और न वह आयात 
से अधिक निर्यात ही कर सकता है। अगर एक देश ने किसी देश से कुछ माल 
आयात किया हे तो उतने ही मूल्य का माल अन्य देशों को (यह आवश्यक 
नहीं है कि उन्हीं देशों को जिनसे आयात किया गया है) निर्यात करना 
ही पड़ेगा । कहने का अर्थ यह है कि किसी देश के आयात और निर्यात 
का मूल्य अन्त में जाकर संतुलन में होगा ही । यह आवश्यक नहीं है कि 
जिस देश से माल आयात किया जाय उसी को निर्यात किया जाय । आयात 
करनेवाला देश किसी भी देश को निर्यात करके अपने आयात का मूल्य 
चुका सकता है । इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि दृश्य-माल के 
आयात के वदले में दृश्य-माल ही निर्यात किया जाय । दुरय-माल आयात करके 
अदुश्य-माल अर्थात्‌ सेवाएं निर्यात करके आयात का मूल्य चुकायाजा 
पकता हैं। हो सकता है कि आयात और निर्यात का संतुलन एक सप्ताह 
म, एक माह में या एक वर्ष में भी पूरा न हो पावे । इसके लिए कोई 
निश्चित अवधि नहीं होती । हां, अन्त में चलकर आयात के मल्यँ का भुगतान 


छा व्यापारी ने रुपया लेना ही स्वीकार कर 
११० money value of ox 

rT ! ports 9101 

and invisible, must ultimately balance र 


न “Tho balance of Payments necessarily balancos,? 


mports, both visible 
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लिया। परन्तु वह हमारे रुपयों का करेगा क्या ? वह हर समय इस तलाश में रहेगा 
कि कोई ऐसा अंगरेज मिले जो भारत से माल मंगाकर पौण्ड दे और वदले में 
रुपये खरीदना चाहे । पौण्ड देकर रुपया खरीदनेवाला वही व्यक्ति होगा जो भारत 
से माल मंगाएगा । यदि अन्त में चलकर इंगलैण्ड के कार-विक्रेता को ऐसा व्यक्ति 
मिल गया' तो वह रुपये बेचकर पौण्ड ले लेगा । इंगलेण्ड के कार-विक्रेता 
को कार के वदले में पौण्ड मिल जायंगे और भारत के निर्यातकर्त्ता को रुपये मिलः 
जायंगे । इस प्रकार अन्त में भारत के आयात और निर्यात का मूल्य संतुलित. 
हो जायया । 

ऐसा भी हो सकता है कि भारतवासी इंगळण्ड से कार का आयात करे, 
परन्तु इंगलैण्ड, को कुछ भी निर्यात न करके अमरीका को उतने ही मूल्य का माल: 
भेज दे। इंगलेण्ड का व्यापारी अमरीका से माळ मंगा ले । इस प्रकार भारत, 
अमरीका और इंगळेण्ड--तीनों देशों के आयात और निर्यात अलग-अलग वरावर " 
होकर संतुलित हो जायंगे । 

इस विषय में गाइड ने लिखा०है कि जिस प्रकार महासागर का ज्वार- 
भाटा एक ही दिशा में न होकर उतरता-चइता रहता है उसी प्रकार विदेशी 
व्यापार में भी निर्यात और आयात दोनों ही होते रहते हँ--केवल आयात हीः 
आयात या निर्यात ही निर्यात नहीं होते । जिस प्रकार इञ्जन में लगा हुआ रेग्यूलेटरः 
इञ्जन की चाल को समस्थिति में बनाए रखता हुँ उसी प्रकार लेखे-सन्तुलन' 
में एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें दृश्य और अदृश्य आयात-निर्यात द्वारा लेखे: 
संतुरित होते रहते हें । 

(३) विदेशी मुद्रा का ऋय-बिकय करना-विदेशी भुगतान चुकाने का तीसराः 
ढंग है देशी मुद्रा के बदले में उस देश को मुद्रा खरीद कर भुगतान करना ।, 
विदेशी मुद्राओं का खरीदना विदेशी विनिमय ड्राफ्टों में निहित होता है और ये 
ड्राफ्ट विदेशी विनिमय वेंकों से खरीदे जाते हें। आयात करनेवाला व्यापारी अपने 
देश में स्थित किसी विनिमय बैंक को अपनी मुद्रा देकर बदले में बैंक से विनिमय 
ड्राफ्ट खरीद लेता है। वह इस ड्राफ्ट को अपने लेनदार के पास विदेश में भेज देता 
है। वहां वह व्यापारी इस ड्राफ्ट को दिखाकर उस बैंक की शाखा से अपनी मुद्रा 
में भुगतान चुक लेता है। इस प्रकार आयात का भुगतान विदेशी मुद्रा में कर दिया 
जाता है । इस विधि में न सोना भेजने की आवश्यकता होती है और न आयात के. 
बदले में आयातकर्ता को माल भेजने की आवश्यकता होती है । आजकल यह विधि 
बहुत प्रचलित है और प्रायः इसी के अनुसार विदेशी भुगतान चुकाए जाते हँ। इस 
विधि के अन्तर्गत भुगतान चुकाने के दो मुख्य साधन है--- (१) विनिमय ड्राफ्ट द्वारा, 
(२) विनिमय विल द्वारा । विनिमय ड्राफ्ट का संक्षित वर्णन अभी किया जा चुका 
है। अव हम विदेशी विनिमय-बिलों की कार्यप्रणाली की व्याख्या करेंगे । 
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विदेशी वितिमय-बिलों की कार्ये-प्रंणालो 

विनिमय-विलों का राष्ट्रों के पारस्परिक ऋणों के भुगतान में एक बहुत बड़ा 
भाग है। विनिमय-विल एक ऐसा शर्तरहित आज्ञापत्र है जिसके द्वारा इसका 
लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसका नाम इसमें लिखा रहता है, यह आदेश देता 
है कि वह इसमें लिखे हुए तीसरे व्यक्ति को अथवा उस व्यक्ति के आदेशानुसार 
किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उसके मांगने पर अथवा उस पर लिखी हुई तिथि 
से निश्चित अवघि के पश्चात्‌ उसमें लिखी हुई राशि भुगतान कर दे । बिल दर्शनी 
अथवा मुदती होते हँ। दशंनी बिल का भुगतान बिल को दिखाते ही करना पड़ता 
है तथा मुद्दती विल का भुगतान विल में लिखी हुई अवधि वीत जाने पर करना होता 


७ 


है । बिल प्रायः इस प्रकार लिखा जाता है:-- 
नई दिल्ली, १५ जनवरी १९५४ 
२० १०,००० ग 
ई का हि दिन के पश्चात्‌, श्री सी० पी० हैनकॉक या उनके 
।दशित किसी व्यक्ति को १०,००० रुपये की राशि भुगतान 
के | [तान कीजिए 
तय प्राप्त हो चुका है। र N 
जेम्स एण्ड कम्पनी, छन्दन । SE पक 
इस बिल में शरद्‌ गप्ता विल के लेखक हुँ, जे 
छिखा गया है अर्थात्‌ ये भुगतान करनेवाले ह A 
` ७ केरनवाछ ह, तथा सी० पी० हुँनकॉक को 


भुगतान मिळनेवाला है। इसकी कार्य 
७ | 23 ~ 
लेना पड़ेगा । BUEN समझने के लिए हम एक उदाहरण 


श्यामलाल ने इंगलैण्ड के हसरे व्यापारी टेम्स को १३ 


पोण्ड का कुछ माल भेजा। 
इस में लेन: * ७ 
र परिस्थिति म छन-देन का क्रम इस प्रकार होगा-- 
२ इंगलेण्ड 
a श्यामलाल ( निर्यातकर्त्ता थ वि < 
k {lr माल टेम्स आयातकर्ता 
| | मु रामलाल GE) विछ ५ ra क 
एव करार) म ` हा 4] E 
इस प्रकार टेम्स ने स्यामळाछ को क ु 
1५ 000 a यहां ००० 
पोण्ड देना है। यहां यदि सोने के नए 44 तथा रामलाल ने जेम्स को 
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दारों को अलग-अलग सोना भेजना पड़ेगा । परन्तु यदि विनिमय-बिल से भगतान 
किए जायं तो केवल एक ही विल से काम चल जायगा । श्यामलाल टेम्स पर 
१००० पौण्ड का विल लिखकर टेम्स को भेजेगा-टेम्स उसको स्वीकार करके और 
उस पर स्वीक्ृति-सूचक हस्ताक्षर करके श्यामलाल को ही लौटा देगा । भारत 
में श्यामलाल उस बिल को रामलाल को वेचकर १३,३३३ रुपया (१००० पौण्ड ) 
प्राप्त कर लेगा। रामलाल इस विल को जेम्स के पास भेज देगा और जेम्स उसका 
भुगतान ठेम्स से पोण्डों में ले लेगा। इस प्रकार एक विनिमय-विल के द्वारा श्याम- 
लाल और जेम्स दोनों अपने-अपने देश की मुद्राओं में भगतान चक लेंगे । 

इस उदाहरण में हमने दोनों की एक ही राशि (अर्थात्‌ १००० पोण्ड) मान 
ली हे परन्तु व्यवहार में ऐसा वहुत कम होता हैँ। व्यवहार में तो भारत से लाखों 
रुपये के विल इंगलेण्ड पर लिखे जाते हैँ और इंगलेण्ड में भी लाखों पौण्डों के विल 
भारत के नाम लिखे जाते हँ । यदि किसी देश का पावना उसकी देनदारी 
से अधिक होता है तो शेप राशि लेनदार देश के नाम से देनदार देश की सरकार 
या केन्द्रीय वंक में जमा रहती है, और फिर भविष्य में इसी प्रकार भगतान 
चुकाने के काम में आती रहती है । आजकल सोने का आयात-निर्यात नहीं होता । 

हमने अपने उदाहरण में केवल दो ही देशों का आयात-निर्यात लिया 
किन्तु व्यवहार में तो अनेक देशों के वीच एक साथ लेन-देन होता है। ऐसी 
परिस्थिति में एक देश की कुल देनदारी और लेनदारी का अन्तर निकाल लिया 
जाता है। उस अन्तर की राशि से एक देश दूसरे का ऋणी रहता है और भविष्य 
में आयात-निर्यात द्वारा यह ऋण चुक जाता है। 
,  बिनिमय-विळ द्वारा भुगतान लेने-देने की एक विधि और है । मान लीजिए, 
रामलाल ने जेम्स का आदेश पाकर २०,००० रुपये के मूल्य का माल इंगलैण्ड को 
निर्यात किया। ऐसी परिस्थिति में रामलाल माल का वीमा आदि कराके जहाज 
में रवाना कर देगा और वदले में जहाज के मालिक से जहाजी रसीद प्राप्त कर 
छेगा। रामलाल इतना करने के पदचात्‌ जेम्स पर एक बिल लिखेगा । विल दो 
प्रकार का लिखा जा सकता है--( १) भुगतान-विल /2, (२) स्वीक्कति-बिल 
D/A । इस विल के साथ रामलाल वीमा-रसीद तथा जहाजी रसीद को लगा 
कर किसी विनिमय-वेके को दे देगा । वह बैंक उस लेख-बिल (D0CuInen: 
tary Bil!) को रन्दन में अपनी शाखा के पास भेज देगा। वैंक की यह शाखा 
उस बिल को जेम्स के पास भेजेगी। यदि विल स्वीकृति-विल हुआ तो जेम्स उसे 
देखकर अपनी स्वीकृति देगा और तव जहाजी रसीद आदि कागजात उसे मिल 
जायेंगे जिनको दिखाकर वह जहाजी कम्पनी से माल छुड़ा लेगा। बिल की अवघि 
समाप्त होने पर जेम्स बैंक को विल का भुगतान कर देगा। तभी भारत-स्थित 
बॅक भारत म रामलाल को भुगतान दे देगी । यदि विरू भुगतान-विळ हुआ तो 
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और तभी उसे जहाजी रसीद आदि 
Hs भी रामलाल को भुगतान दे देगी । 


काम बैंक के द्वारा होगा । 


जेम्स को बिल देखते ही भुगतान करना 
पत्र मिलेंगे । भुगर्तान करते ही भारतः 

में भगतान लेन-देन का सारा के 
इस विधि में भ्‌ः ee 


का ` जेम्स (आयातकर्ता) 


| 15 ४ 
हि || 
| ५ लेख-बिल | ८५ 2 
ग्रेन्डले विनिमय-वेंक < ¬ | ग्रेन्डले बंक 
(लन्दन शाखा) 


(भारत-शाखा) 

इस प्रकार हमने देखा कि बड़ी-बड़ी राशि के भुगतान विनिमय-बैको की 
सहायता से विनिमय-विलों के द्वारा चुक जाते हँ । इनको सहायता से भुगतान 
करने में न तो एक देश का सोना-चांदी दूसरे देश में भेजना पड़ता है और न 


व्यापारियों को भुगतान लेने के लिए इधर-उधर आने-जाने की ही आवश्यकता .' 


होती है । घर वेठे अपनी मुद्रा में भुगतान कर दिया जाता है और घर बैठे 
अपनी मुद्रा में भुगतान मिल जाता है। विदेशों में भुगतान भेजने की आवश्य- 
कता नहीं होती, केवल अपनी. मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में बदलने की 
आवश्यकता होती है । लोग प्रायः समझते हें कि विनिमय-विल अन्तर्राष्ट्रीय 
भुगतान लेने-देने के सुगम साधन हैं परन्तु एक मुद्राशास्त्री का तो कहना 
है कि “वितिमय-विों के द्वारा अन्तराष्ट्रीय भुगतान सुगम तो क्या अनावश्यक 
ही हो जाते हैं ।”* 


विनिमय-दर 


विनिमय-दर दो देशों की मुद्राओं के पारस्परिक विनिमय है 
मु का अनपात 
जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदली जाती है। दूसरे शब्दों मे 


विनिमय-दर वह अर्घ है जिस पर विदेशी मुद्रा का देशी मद्रा के साथ क्रय-विक्रय 


७७ 


RM ति 


Crowther: Outline of Money, p. 208. 
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होता है। ईशर नामक मुद्राशास्त्री ने लिखा हैँ कि “जिस अनुपात में एक देश की 
मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ व्यक्त की जावे उसे “विनिमय-दर' कहते हें ।”* 
भारतीय रुपये ओर इंगळण्ड के पौण्ड का पारस्परिक विनिमय-अनपात 
१ रुपया--१ शि० ६ प० है, तो हम कहेंगे कि इंगलेण्ड की मद्रा में रुपये की 
विनिमय-दर १ शि० ६ प० है। इसी प्रकार अमरीका की मुद्रा के साथ हमारे रुपये 
की विनिमय-दर २१ सेंट हुं । सामान्यतः विनिमय-दर दो प्रकार से व्यक्त 
की जाती है -- 

(१) देशी मुद्रा की इकाइयों में, जैसे--१ पौण्ड= १३ रु० ५ आ० ४पा० 

(२) विदेशी मुद्रा की इकाइयों में, जैसे--१ ₹० = १ शि० ६ पें० 

१ पौण्ड= २:८० डालर 
विनिमय-दर विदेशी विनिमय-बिलों की मांग और प्रदाय पर निर्भर होती इं । 
यदि किसी समय विदेशी विलों की मांग और प्रदाय समानता में हो तो विनिमय- 
दर में समता होगी । यदि कभी विदेशी विलों की मांग अधिक हो और प्रदाय कम 
तो विनिमय-दर बड़ेगी अर्थात्‌ विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए पहिले की 
अपेक्षा अविक देशी मुद्राएं देनी पड़ेगी । इसी प्रकार यदि विदेशी बिलों की प्रदाय 


अधिक हो और मांग कम तो विनिमय-दर गिरेगी अर्थात विदेशी मद्रा खरीदने 


के लिए पहिले की अपेक्षा कम देशी मुद्राएं देनी पड़ेगी । विदेशी बिलों की मांग 
करनेवाले वे व्यक्ति होते हूँ जो विदेशों से माल आयात करना चाहते हों, विदेशी 
सेवाओं का भुगतान करना चाहते हों अथवा विदेशों में अपनी पूंजी भेजना चाहते 
हों। इसी प्रकार विदेशी बिलों की प्रदाय करनेवाले वे लोग होते हँ जो विदेशी 
मुद्रा को किसी न किसी कारण से प्राप्त करना चाहते हों । मांग और प्रदाय के 
अनुसार विनिमय-दर अपनी समता से घटती-बढ़ती रहती है । परन्तु फिर भी 

कुछ ऐसे ढंग हैं जिनके द्वारा विनिमय-दर निश्चित की जाती है । 


विनिसय-दर निश्चित करने के ढंग 


भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रा-पद्धतियां मानी जाती हें । 
इन्हीं मुट्रा-पद्धतियों के अनुसार विनिमय-दर भी भिन्न-भिन्न प्रकार से निश्चित 
की जाती हे #£ 
(१) /जव दोनों देश स्वण-प्रमाप को मानते हे--जव . दो देश स्वर्ण-प्रमाप 
पद्धति को मानते हों और उन देशों की प्रामाणिक मूद्राएं सोने की हों तो उनकी 
विनिमय-दर उन मुद्राओं में छगी हुई सोने की वैधानिक मात्रा के आधार पर 


“ Foreign Exchange Rate is the price of the money 
of one country expressed in tho money of tho other.’ 
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निश्चित की जाती है । दोनों देशों की प्रामाणिक मुद्राओं में लगे ब म 
वैधानिक मात्रा की तुलना करके उनकी पारस्परिक SR > 
दी जाती है । इस प्रकार जो दर निश्चित की जाती है उसे न न 
समता' (Mint Par of Exchange 07 Mint र र 
और इस विधि को 'टंक-समता का सिद्धान्त (Mint Par क 
xchan४९) कहते हें । टंक-समता दो स्वणं-अमापी देशों की नदियों 
मुद्राओं के पारस्परिक मल्य का एक सैद्धान्तिक माप हँ। टक-समता दा ल 
की प्रामाणिक मुद्राओं में लगे हुए सोने की वैधानिक मात्रा के अनपात मं 0004 
से निश्चित की जाती हैँ। इसलिए यदि उन प्रामाणिक मुद्राओं के सोने की 
मात्रा में या सोने के गुण में समय के साथ-साथ स्वयं ही कोई घटा-बढ़ी हो तो 
टंक-समता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जैसा कि अभी वताया गया है 
टंक-समता तो मुद्राओं में लगी हुई सोने की वेधानिक मात्रा के .आधार पर 
निश्चित होती है । टंक-समता में कोई फेर-वदल केवल विधान के द्वारा ही 
हो सकती है । चाहे उन दोनों स्वर्ण-प्रमापी देशों में सोने की मुद्राएँ न मिलें 
और चाहे सोने का आयात-निर्यात भी न होता हो परन्तु यदि उनके टंकण 
नियमों में कोई परिवत्तेन नहीं किया गया है तो टंक-समता में कोई भी परिवर्तन 
नहीं हो सकता क्योंकि यह तो विधान द्वारा ही निश्चित होती है । टॉमस नामक 
मुद्राशास्त्री का कथन हें कि “एक ही धातु-पद्धति को माननेवाले देशों की प्रामा- 
डिक मुद्राओं में विधान के द्वारा निश्चित करके लगाई हुई धातु की वैद्यानिक 
मात्रा और शुद्धता की तुलना द्वारा जो वास्तविक अनपात मिले उसे टंक-संमता 
कहते हैं।” दूसरे शब्दों में, “टंक-समता वह अनुपात है जो एक ही घातु-पद्धति 


०७ 


को माननेवाळे देशों की प्रामाणिक मुद्राओं की वैधानिक धातु-मात्रा की तुलना... 


करने से व्यक्त हो ।”* कुछ मुद्राशास्त्रियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है 
कि टक-समता प्रामाणिक सिक्के या उसमें लगे हुए बास्तविक सोने पर निर्भर 
नहीं होती अपितु उस सिक्के की वैधानिक व्याख्या पर अर्थात्‌ सिवके की 


{1 T T 5. 
* “Tho exact equivalent of the standard coin of ono 


standarc—the equivalent 
on of the quantity and 
two standard coins as 
7 expression of the ratio 
valents of the standard 
the same metallic stan- 


10 Mint par is a 
between tho statutory bullion equi 


monetary units of two countries on 
dard.” 


—Thomas: Principles and Arithmotic of Foreign Exchange 
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वैधानिकता पर निर्भर होती है। जव तक विधान म ही कोई परिवर्तन न 
किया जाय तब तक टंक-समता में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ।* 

जब दो देश रजत-प्रमाप पद्धति को मानते हों तो भी टंक-समता इसी 
प्रकार निर्धारित की जायगी। 

( २) जब एक देश स्वण-प्रमाप तथा दूसरा देश रजत-प्रम.प को मानता 
हो--जव एक देश की प्रामाणिक मुद्रा सोने की हो तथा दूसरे देश की प्रामाणिक 
मुद्रा चांदी की हो तो उस परिस्थिति में यह मालूम किया जायगा कि दोनों देशों 
की मुद्राओं में कितना शुद्ध सोना अथवा चांदी है। चांदी का स्वणं-मूल्य ज्ञात कर : 
छिया जायगा (यह मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है । इसके पदचात्‌ दोनों 
मुद्राओं का जो स्वर्ण-मूल्य हुआ उसकी तुलना करके अनुपात स्थापित किया 
जायगा। दोनों मुद्राओं का जो स्वर्ण-अनुपात होगा वही इन दोनों मुद्राओं की 
पारस्परिक विनिमय टंक-समता की दर होगी। गत शताब्दी के अन्त तक भारत 
ओर इंगलेण्ड की विनिमय-दर इसी प्रकार निर्धारित की गई थी । १८३५ के 
एक्ट के अनुसार भारतीय रुपये में (जो १८० ग्रेन्स की तौल का था) १६५ ग्रेन्स 
शुद्ध चांदी थी--इसका स्वर्ण-मूल्य उस समय ७:५३३४४ ग्रॅम्स था । इंगलैण्ड के 
प्रामाणिक सिक्के में ११३००१६ ग्रॅम्स सोना था। अतः इंगलेण्ड का १ पौण्ड 
११३००१६७५३३४४ अर्थात्‌ १५ रुपये के वरावर था। उस समय भारत 
ओर इंगळंण्ड की विनिमय-दर १ र०= १ शि० ४ पेस अथवा १ पौण्ड= १५ 
रुपये के वरावर थी। ; 

( ३ ) जब एक देश स्वण-प्रमाप तथा दूसरा देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा 
अमाप मानता हो--जव एक देश की प्रामाणिक मुद्रा सोने की तथा दूसरे देश की 
प्रामाणिक मुद्रा कागज की हो तो उनकी विनिमय-दर की समता इस वात पर 
निर्भर करती है कि दोनों देशों की मुद्राएं कितना सोना खरीद संकती हेँ। जो 
देश स्वणं-प्रमाप पर होता है उसकी मुद्रा का स्वर्ण-मूल्य तो निश्चित होता ही है 
किन्तु अपरिवतंनीय पत्र-मुद्रा का स्वर्ण -मूल्य और ज्ञात कर लिया जाता है (यह 
मूल्य स्वर्ण-मण्डी से ज्ञात हो सकता है) ।-इन दोनों मुद्राओं के स्वर्ण-मूल्यों का 
अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है और यही अनुपात इन मुद्राओं के पारस्परिक 
विनिमय-दर की समता होती है । 

( ४ ) जब दोनों देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा प्रमाप को मानते हों-- 


* “The mint par depends in short not on the coin itself 
but on the legal definition of it, not on the sovereign dle facto 
but on tho sovereign de jure. .unless and until the law is 
altered the mint par cannot alter.” | 

—Olare and Crump: 4.3.0. of Foreign Exchange. 
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जब दोनों देश अपरिवर्तनीय पत्र-मृद्रा पद्धति को माननेवारे हों तो न 
बिनिमय-दर विदेशी विनिमय-विलों की मांग एवं प्रदाय पर निर्भर होती की क 
फिर भी यह दर निश्चित करना कठिन होता है क्योंकि ये 000 3 
अन्य घातु से सम्बन्धित नहीं होतीं तथा उन देशों में मुद्रा-स्फीति के कार के 
अन्य आथिक कारणों से मुद्रा की क्रय-शव्ति बदलती रहती हूँ। ऐसी स्थिति म 
एक देश की मुद्रा के मूल्य की दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य के साथ तुलना करन के 
लिए दोनों मद्राओं की क्रय-शबिति का उपयोग किया जाता हैं अर्थात्‌ अपरिवर्तनीय 
पत्र-मृद्रा पर आधारित देशों की विनिमय-दर क्रय-शक्ति समता के सिद्धान्त पि 
नमर होती है । उदाहरणार्थं, मान लीजिए कि भारत मे १ रुपया देकर ह्म अ 
वस्तुएं खरीद सकते हँ तथा इतनी ही वस्तुएं खरीदने के लिए इंगलेण्ड में 
१ शि० ६ पें० देने पड़ते हैं । अतः इस परिस्थिति में भारत और इंगलेण्ड के 
बीच की विनिमय-दर क्रय-शक्ति समता से निश्चित की जायगी और यह दर 
१ रुपया--१ शि० ६ पें० होगी। इस प्रकार से विनिमय-दर निश्चित करने की : 
विधि को “क्रय-शबित-समता सिद्धान्त' कहते हँ । इसका विस्तृत वर्णन अगले 


पृष्ठों में किया जायगा । 


‘(Gold Points) 


जब दो देश स्वणं-प्रमाप पद्धति को माननेवाले हों तो उन देशों में सोने का 
आयात-निर्यात सिद्धान्ततः स्वतंत्र होता है । दोनों देशों के व्यापारी एक देश ग्रे 
माल मंगाकर उसका भुगतान सोना भेजकर चुका सकते हुँ। ऐसी) स्थिति में 
इन देशों की विनिमय-दर सामान्यतः टंक-समदर के डगभग आसपास ही रहती 
है। टंकसमदर इन देशों में चलनेवाली प्रामाणिक मुद्राओं में लगी हुई सोने की 
वैधानिक मात्रा की तुलना करके विधान द्वारा निश्चित होती है परन्तु सोने के 
आयात-निर्यात की स्वतंत्रता होते हुए भी व्यापारी लोग अपनी-अपनी देनदारी 
का भुगतान प्रायः विदेशी विनिमय-विलों द्वारा ही चुकाना पसन्द करते हँ । विदेशी 
बिल विनिमय-मण्डी में विदेशी विनिमय-वैंको से खरीदे जा सकते है । व्यवहार में 
विदेशी विलों के क्रय-विक्रय करने की दर टंक-समदर के ठीक बरावर कभी नहीं ' 
हाता, वरन्‌ टकसमदर के आस-पास दो निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत घटती- 
बड़ती रहती है। इन दोनों सीमाओं को ही स्वणं-बिन्दु' कहते है । ये सीमाएं 
एक देश से दूसरे देश में सोना भेजने में जो व्यय होता है, उसको टंक-समदर मे 
जाइकर व घटाकर ज्ञात की जाती हैं। टंक-समदर में व्यय जोड़ने से 'उच्च- 
स्वर्ण-बिन्दु (Upper Gold Point or Upper Specie Point 
तथा टक-समदर में से व्यय घटाकर निम्न-स्वणं-विन्दु' (1,07९ ह 


< 
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Point or Lower Specie Poin) ज्ञात होता है । इन बिन्दुओ को 
क्रमशः स्वर्ण-निर्यात-विन्दु (Gold Export Point) तथा स्वण- 
आयात-बिन्दु' (0010 Import Poin) भी कहते हें । 

यह वताया जा चुका है कि विदेशी विलों की मांग एवं प्रदाय के अनुसार 
मण्डी में विलों का मूल्य टंक-समदर से घटता तथा वइता रहता है । यह घटत- 
'बड़त स्वर्ण-बिन्दुओं के अन्तर्गत ही सीमित रहती है । किसी भी समय टंक-समदर 
में सोना भेजने का व्यय जोइकर विलों का उच्चतम मूल्य अर्थात्‌ 'स्वर्ण-निर्यात- 
विन्दु' ज्ञात हो सकता है। इसी प्रकार टंक-समदर में से सोना भेजने का व्यय घटा- 
कर बिलों का निम्नतम मूल्य अर्थात्‌ स्वर्ण-आयात विन्दु' ज्ञात हो सकता है । 
बिलों के उतार-चढ़ाव की उच्चतम एवं निम्नतम सीमाएं सोना भेजने में जो 
खर्च होता है, उस पर निर्भर रहती हैं । 

मान लो, भारत और इंगलैण्ड दोनों स्वर्ण-प्रमाप को मानते हें और दोनों के 
बीच टंक-समदर १ रुपया= १:५ शि० है एवं सोना भेजने या मंगाने में 
*३ शि० व्यय होते हँ । जब भारतीय रुपये में दर बढ़ेगी तो यह दर अधिक से 
अधिक प्रति रुपया १:८ (१:५4-'३) शि० हो सकती हूँ क्योंकि यदि दर इससे 
अधिक बढ़ेगी तो इंगलैण्ड के व्यापारियों को विलों के द्वारा भुगतान करने की 
अपेक्षा सोना भेजनाःसस्ता पड़ेगा। किसी भी समय भारत और इंगलंण्ड के बीच 
की दर १र०--१:८ शि० से अधिक नहीं चड़ सकती । इस उच्चतम सीमा 
को स्वर्ण-निर्यात-विन्दु कहेंगे । इंगलैण्ड की दृष्टि से यह स्वर्ण-निर्यात-बिन्दु है 
क्योंकि इससे अधिक दर बढ्ने पर इंगलैण्ड से सोने का निर्यात होने लगेगा। भारत 
की दृष्टि से यह स्वर्ण-आयात-विन्दु होगा वर्योंकि इससे अधिक दर बढ़ने पर 
भारत में सोना आना आरम्भ होगा । 

यदि किसी समय इंगलैण्ड के बिलों के लिए प्रदाय की अपेक्षा मांग 
कम हो तो दर गिरने लगेगी । ऐसी स्थिति में दर गिरने की निम्नतम सीमा 
टंक-समदर में से स्वर्ण-आयात-व्यय घटाकर ज्ञात हो सकेगी । यदि सोना भेजने 
में “३ शि० व्यय हो तो इंगलैण्ड के व्यापारी अपने बिलों. की दर (१५-३) 
१-२ शि० प्रति रुपये से नीचे नहीं उतरने देंगे और यदि ऐसा हुआ तो वे विलों 
सें भुगतान रेने की अपेक्षा सोने में ही अपना भुगतान छेंगें। इस सीमा को स्वर्ण- 
आयात-विन्दु कहेंगे । भारत की दृष्टि से यह स्वर्णे-निर्यात-विन्दु होगा क्योंकि 
इससे नीची विनिमय-दर होने पर भारतीय व्यापारियों को सोना भेजना ही 
लाभदायक. रहेगा,। 

स्वर्ण-निर्यात-बिन्दु एवं स्वण-आयात-विन्दु स्वर्ण-प्रमापी देशों की विनिमय- 
दर के उतार-चड़ाव की उच्चतम एवं निम्ततम सीमाएं हें। सामान्यतः विनिमय- 
दर में उतार-चड़ाव इन मर्यादाओं से सीमित रहता है । किन्तु असाधारण परि- 
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स्थिति में जब आयात-निर्यात के लिए सोना पर्याप्त मात्रा म नहीं मिल पाता की 
उस समय विनिमय-दर इन सीमाओं का उल्लंघन भी कर जाती हू । कम कम 
स्मरण रखनी चाहिए कि ये स्वर्ण-विन्दु स्थायी नहीं होते बरन्‌ प 2 कन 
होते हें क्योंकि सोने को भेजने-मंगाने का व्यय, जैसे वाहन-व्यय, बामा' 

दि समय-समय पर बदलते रहते हुँ । बयर 
75 लः निकालने के सिद्धान्त--स्वर्ण-विन्दु निकालने के लिए निम्न 
सिद्धान्तो का प्रयोग उपयोगी हो सकता हैं :-- ु 

(१) टंक-समदर में स्वर्ण-वाहन-व्यय जोड़कर स्वर्ण-निर्यात-बिन्दु निकालना 
तथा टंक-समदर में से स्वर्ण-वाहन-व्यय घटाकर स्वर्ण-आयात-बिन्दु निकालना । 

(२) जब विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में ब्यक्त की जाय तो स्वणं-निर्यात- 
विन्दु निकालने के लिए टंक-समदर में से स्वर्ण-वाहन-व्यय घटाना चाहिए तथा 
स्वरणे-आयात-विन्दु निकालने के लिए टंक-समदर में वाहन-व्यय जोड़ना चाहिए । 
उदाहरणार्थ--यदि भारतीय रुपये की दर इंगलैण्ड की मुद्रा १५ शि० के बराबर 
व्यक्त की जाय तो भारत की दृष्टि से स्वण-निर्यात-बिन्दु (१:५-०३) = १*२ शि० 
होगा तथा स्वर्ण-आयात-विन्दु (१:५५-*३) = १:८ शि० होगा । 

(३) जब विनिमय-दर देशी मुद्रा में व्यक्त की जाय तो स्वण-निर्यात-बिन्दु 
निकालने के लिए टंक-समदर में स्वर्ण-वाहन-व्यय जोड़ना चाहिए तथा स्वणं- 
आयात-बिन्दु निकालने के लिए व्यय छ्टाना चाहिए । 

(४) अपने देश में सोना खरीदकर विदेश'में बेचने से जो दर आए वह स्वर्ण- 
निर्यातबिन्दु होगा और विदेश म सोना खरीदकर अपन देश म बेचने से जो दर 
आए बह स्वर्ण-आयात-विन्दु समझना चाहिए ।* 


/ 


5 २६ है ः 
ऋष-शक्ति-समता सिद्धान्त* `) 
: (Purchasing Power Parity Theory) ° 


यह बताया जा चुका है कि स्वणं-प्रमाप को माननेवाले देशों की विनिमय- 

दर उन देशों में चलनेवाली स्वर्ण-मुद्राओं में लगे हुए सोने की मात्रा के अनुपात से 

निश्चित होती है और इस विनिमय दर मू'होनेवाले उतार-चढ़ाव स्वर्ण-विन्दुओं 

द्वारा सीमित रहते हुँ । अव प्रदन यह है कि अगर कुछ देश स्वर्ण-प्रमाप 
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को न मानकर अपरिवतंनीय-पत्र-मुद्रा प्रमाप को मानें तो उनकी विनिमय-दर 
किस प्रकार निश्चित होगी ? इसके लिए स्वीडन के एक विख्यात अर्थशास्त्री 
गेंस्टव केसल ने एक सिद्धान्त की खोज की जिसे “क्रय-शक्ति-समता' का सिद्धान्त 
कहते हूँ । प्रो० केसल का कथन हूँ कि अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा प्रमाप को मानने- 
वाले देशों की पत्र-मुद्राओं का सम्वन्ध किसी धातु से न होने के कारण उनकी 
बिनिमय-दर स्वर्णःप्रमापी देशों की भांति स्थापित नहीं की जा सकती । ऐसी 
स्थिति में एक देश की मुद्राओं की दूसरे देश की मुद्राओं के साथ तुलना करने 
के लिए विभिन्न मुद्राओं की क्रय-शक्ति का उपयोग करना चाहिए अर्थात्‌ अपरि- 
वर्तेनीय पत्र-मुद्रा प्रमाप को माननेवाछे देशों की विनिमय-दर कऋरय-दाक्ति-समता 
पर निर्भर होती है । उदाहरणार्थ मान ळीजिए, भारत और इंगलैण्ड दोनों 
अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा प्रमाप पर आधारित हैँ । भारत में १ रुपया देकर हम 
“क' वस्तुएं खरीद सकते हें और इतनी वस्तुएं खरीदने के लिए इंगलैण्ड में हमें 
१८ पेस देने पठते हैं । अतः इस परिस्थिति में भारत और इंगळण्ड के वीच 
की विनिमय-दर क्रय-शक्ति-समता से निश्चित की जायगी और यह दर 
१ ₹०= १८ पें० होगी । इस प्रकार दर निर्धारित करन की विधि को क्रय-शक्ति 
समता का सिद्धान्त कहते हँ। कोल नामक मुद्राशास्त्री ने रिखा है कि जो देश स्वण- 
प्रमाप पद्धति को नहीं मानते उनकी विनिमय-दर दीर्घ-काल में, उनकी मुद्राओं 


की ऋय-शक्ति द्वारा निश्चित होती है ॥ इस विनिमय-दर में यद्यपि उतार- ` 


चढाव होते रहते हैं परन्तु इसकी प्रवृत्ति उसी बिन्दु पर स्थिर होने की होती 
है जहां दोनों देशों की मुद्राओं की क्र-शक्ति समान हो--इस बिन्दु को क्रय- 
शक्ति-समता कहते हें । कहने का अर्थ यह हूँ कि दो देशों में जब धातु-मुद्रा की 
जगह अपरिवर्तनीयःपत्र-मुद्रा का प्रयोग होता हो तो उस समय विनिमय-दर टंक- 
समता से निश्चित न होकर क्रय-शक्ति-समता से निर्धारित होती है । मुद्रा 
की क्रय-शक्ति वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर से जानी जाती है । 
अपरिवर्तेनीय पत्र-मुद्रा पद्धति में मुद्रा-प्रसार का अधिक और निरन्तर 
भय रहता है जिससे मूल्य-स्तर वदलते रहते हैं । मूल्य-स्तर में होनेवाले उतार- 
चढ़ावों को निर्देशांकों द्वारा मापा जा; सकता है । इन निर्देशांकों की सहायता 
से ही हम विभिन्न मुद्राओं की कऋरयःशेकित जान सकते हें । जैसे-जैसे मूल्य- 
स्तर में परिवर्तन होते जाते हे अर्थात्‌ विभिन्न मुद्राओं की क्रय-शक्ति बदलती 
जाती है बैसे ही वैसे मुद्राओं की विनिमय-दर में भी फेर-बदल होती रहती है 
क्योंकि विनिमय-दर क्रप-शबित पर निर्भर होती है । यह बात निम्नलिखित 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी :-- 
` मान लो, भारत और इंगळंण्ड दोनों अपरिवर्तनीय पत्र-मृद्रा पर आधारित 
हैँ । दोनों में वस्तुओं का आयात-निर्यात स्वतंत्र है तथा विनिमय-कियाओं 
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तिबन्ध नहीं है । भारत में १ रुपया 'क' वस्तुएं 
पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं ह । भार 


TNs ~ ue ७ ० दोनों. 
खरीदता है और इतनी ही वस्तुएं इंगलण्ड में १८ प॑० में मिळती है। अतः दो 


के मल्य-स्तर १ र०--१८ पें० की विनिमय-दर पर समता म i 
इस मूल्य-स्तर पर दोनों देशों के निर्देशांक अलग-अलग १० र ब ह 
अगर ` इगलैण्ड में मुद्रा-भ्रसार होने के कारण वहां के 2 
और वहां का निर्देशांक १०० से वढ्कर १५० हो जाय तो वि 
बदल जायगो--दर इस प्रकार होगी-- 
१८ पें० १ १५० 
१०० 
अव १२० २७ पें० के.वराबर होगा क्योंकि इंगलैण्ड में मुद्रा की क्रय-शक्ति 
कम हो गई हूँ । यदि किसी समय भारत के मूल्य-स्तर बढ़ जायं और यहां का 
निर्देशांक २०० हो जाय तथा इंगलेण्ड का १५० ही रहे तो दर इस प्रकार होगी- 
१८ पें० १५० 
२०० , 
अव १ रुपया १,३३ पे० के वरावर होगा क्योंकि भारतीय मुद्रा की क्रय- 
शक्ति इंगलैण्ड की मुद्रा की क्रय-शक्ति की अपेक्षा अधिक कम हो गई है । 
२७ पे० दर भारत के पक्ष में कही जायगी तथा १३३ पें० दर इंगलैण्ड के पक्ष 
में होगी । 
इस प्रकार क्रप-शक्ति-समता के आधार पर विनिमय-दर ज्ञात करने की 
विधि यह है--“जव अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा प्रमापी दो देशों में मुद्राअसार के 


== ९२७, पे ० 


= १३ पे ० 


कारण मूल्य-स्तर वढ़ रहे हों और मुद्रा की क्रय-शक्ति कम हो रही हो तो क्रय- 
शक्ति समता के सिद्धान्त पर विनिमय-दर निकालने के लिए पुरानी विनिमय-दर 
को दोनों देशों की मुद्रा-स्फीति के अनुपात से गुणा करना चाहिए ।”* 
परो० केसल का कथन है कि कय-शक्ति-समता के आधार पर जो विनिमय-दर्‌ 
निश्‍चित होती है उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं और कभी-कभी संक्रान्ति न्त्- 
काल में तो ये परिवर्तन बड़े भारी-मारी होते | 
निकाली हुई दर सच्ची और वास्तविक होती है। प्रो० केसल ने इस सिद्धान्त की 
खोज अथम महायुद्ध के पदचात्‌ की थी । वात यह थी कि युद्धकाल में अनेक 
देशों में भयंकर मुद्रा-स्फीति हुई जिसके परिणामस्वरूप वहां के मूल्यः 


परन्तु क्रय-शक्ति के आधार पर “ 
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ढ़ गए। इसके अतिरिक्त युद्ध-काल में लगभग सभी देशों ने धातु-प्रमाप तो ड़ 
कर पत्र-मुद्रा-प्रमाप अपना लिया और असंख्य मात्रा में अपरिवतंनीय पत्र-मद्राएं 
चलाईं। अतः यद्ध-काल में लगभग सभी देशों की विनिमय-दरों में उथल-पुथल 
मच गई । युद्ध के पश्चात्‌ विनिमय-दर निर्धारित करने की एक बड़ी भारी 
समस्या संसार के सामने थी । इस समस्या को दूर करने के लिए प्रोफेसर साहब 
ने इस सिद्धान्त की शोव की और संसार के राष्ट्रों को समझाया कि उन्हें 
अपने-अपने मूल्य-स्तरों अर्थात्‌ मुद्राओं की क्रय-शक्ति की समता के आधार पर 
नई विनिमय-दरें स्थापित कर लेनी चाहिएं। विनिमय-दर निश्चित करने का 
यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त सिद्ध हुआ । 
सिद्धान्त को आझ्ोचना--इस सिद्धान्त के विषय में भिन्न-भिन्न मद्रा- 
शास्त्रियों के प्रकार-प्रकार के मत हैं । कुछ लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की 
हु जो इस प्रकार है 

(१) इस सिद्धान्त के अनुसार क्रय-शवित-समता निदेशांकों द्वारा ज्ञात की 
जाती है जो सर्वथा ठीक नहीं होती। निर्देशांक केवल औसत का अनुपात ही 
चतलाते हें। ऐसे निदशांक प्रायः अपुर्ण और अशुद्ध होते हें। अतः इनके द्वारा. 
मुद्रो को क्रय-शक्ति का सही-सही ज्ञान नहीं हो सकता। 

(२) निदेशांक बनाते समय केवल कुछ चुनो हुई वस्तुओं को ही सम्मिलित 
किया जाता हूँ तथा भिन्न-भिन्न देशों में ये अंक भिन्न-भिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं। 
अतः क्रय-शक्ति ज्ञात करने के लिए ये विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। कभी-कभी 
निइशांक बनाते समय एसी: वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है जिनका 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई महत्त्व नहीं होता । अतः एते निर्देशांक विनिमय-दर 
निर्धारित करने में विश्वसनीय नहीं रहते और न उनके द्वारा वास्तविक दर ही 
निर्धारित की जा सकती है । 

(३) निदशांक बनाने में जिन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है वे 
वस्तुएं प्रायः कच्चा माळ और खाद्यान्न होती हें। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
पक्के माळ का भी समावेश होता है इसम्ने क्रय-शक्ति ठीक-ठीक नहीं मापी जा 
सकती । दूसरे, पक्के माल के मूल्य केवल कच्चे माल के मूल्य पर ही निर्भर नहीं 
होते वरन्‌ मजदूरी तथा व्याज पर भी निर्भर रहते-हें और मजदूरी तथा ब्याज के 
घटने-वढ़ने के कोई ५-६ माह्‌ वाद पक्के माल के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है । इससे 
निर्देशांक बनाने में काफी समय का फेर पड़ जाता है । इसी प्रकार वस्तुओं के. 
मूल्यों की गति म तथा निर्देशांक बनाने में कुछ समय का अन्तर रहता है जिसके 
कारण इस सिद्धान्त के द्वारा वास्तविक क्रय-शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता । 

(४) निर्देशांक समय-समय पर बदलते रहते हें । अतः उनके द्वारा निकाली 
हुई क्रय-शक्ति-समता भी स्थिर नहीं रहती वरन्‌ बदलती रहती है। दूसरे, 
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टंक-समदर की भांति इस सिद्धान्त में विनिमय-दर का समायोजन स्वयंपूण 
कार्यशील नहीं है। हे 

पा उदास में 'मूल्य-स्तर' पर बहुत जोर दिया गया हैं । परन्तु, 
वास्तविक मूल्य-स्तर का ज्ञान होना सम्भव नहीं है। मूल्यस्तर रक 
मांग और पूर्ति के कारण ही नहीं बदलते अपितु राजनैतिक परिस्थिति तथा 
व्यापार के आयात-निर्यात सम्बन्धी प्रतिवन्धों के कारण भी बदलते ह । खि 
मूल्य-स्तर का वास्तविक ज्ञान होना कठिन है कभी कभी ऐसा होता है कि 
विनिमय-दर बदल जाती है परन्तु आन्तरिक मूल्य-स्तर में किसी प्रकार का 
परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार कभी कभी आयात-निर्यात पर प्रतिवन्ध लगाकर 
विनिमय-दर को स्थायी बनाया जाता है । इस कारण इस सिद्धान्त के लिए 
वास्तविक क्रप-शक्ति का पता लगाना सम्भव नहीं है । 

(६) कुछ लोगों का आरोप है कि यह सिद्धान्त संक्राति-काल' में 
होनेवाले विनिमय-दर के उतार-चढ़ावों के कारणों का ठीक-ठीक विश्लेषण 
नहीं कर सकता और न ऐसे समय में क्रय-शक्ति-समता:ही जानने में उपयोगी 
हो सकता है । उनका कहना हूँ कि यह सिद्धान्त केवल दीर्घकालीन अवधि में 
क्रय-शक्ति-समता जानने की एक साधारण विधि है । ै 

इन त्रुटियों के होते हुए भी इस ` सिद्धान्त की उपयोगिता भुलाई नहीं जा 
सकती । दीघंकाल में विनिमय-दर स्थापित करने का यह एक सुगम साधन हें । 

सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्त्व--यह एक ऐसा सिद्धान्त है सैर सब प्रकार 
की चलन पद्धतियों में, सब प्रकार की मौद्रिक प्रणालियों में तथोःसव प्रकार 
की विनिमय-परिस्थितियों में लागू हो सकता है । यही एक ऐसा सिद्धान्त 
ह जा स्वणप्रमाप पर आधारित मुद्राओं के पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त 
केर सकता ह तथा अपरिवर्तनीय पतर-मुद्राओं के असाधारण प्रसार के 
7 Os का सम्बन्ध भी व्यक्त कर सकता है । व्यापार का रुख 

कस दिशा में होगा यह वात इस सिद्धान्त के द्वारा मालम 
हो सकती है। संसार में मुद्राओं के अवमूल्यन तथा बहुमूल्यन से विदेशी 
व्यापार पर क्या प्रभाव हो रहा हे-इसको हम इस सिद्धान्त 
सकते हेँ। यह सिद्धान्त संसार के देशों में पारस्परिक :तत ने 
पक विवि । एक रसिद मुद्राशास्त्री का कहना है कि इस सिद्धान्त का ज्ञान तीन 


७ 


दृष्टियों से बहुत अनिवार्य है :-- 
(१) का में क्रय-शक्ति-समता के अनुसार विनिमय-दर जानने 


(२) आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-स्तरो में 
बनाने के लिए; राष्ट्रीय मूल्य-स्तरो मे स्थिरता लाने की योजना 
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(३) विभिन्न देशों का पारस्परिक ऋण-शेष जानने के लिए एवं ऋण-शेष 


का विनिमय-दर पर प्रभाव जानने के लिए । 


टॉमस लिखता है कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार के अनेक राष्ट्रं ने: 
अपनी-अपनी मद्राओं को किस प्रकार संगठित किया इसका आधार जानने 


के लिए कऋ्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हूं । 


भारत सं सिद्धान्त का प्रयोग--भारतीय मद्रा का इतिहास अध्ययन करने से 
ज्ञात होता है कि हमारे देश में इस सिद्धान्त के आधार पर कई अवसरों पर रुपये 


की विनिमय-दर निर्धारित की गई। आज हमारे आलोचक चाहे इस वात से सहमत 
न हों परन्तु हम यह कह सकते'हेँ कि बेविग्टन स्मिथ कमेटी एवं हिल्टन यंग 
कमीशन ने रुपये की विनिमय-दर निश्चित करते समय क्रय-शक्ति-समता का 


सहारा अवश्य लिया था । प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने से पहिले रुपये की विनिमय-- 


दर १ २० १६ पेस थी । इस दर पर उस समय दोनों देशों के मल्य-स्तर समता 


मं थे, युद्धकाल में दोनों देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा को संख्या वढाई गई 


जिसके फलस्वरूप दोनों ही देशों के मल्य-स्तर बढ़ गए । परन्तु भारत का मूल्य- 
स्तर उतना नहीं वढ़ा जितना इंगलैण्ड का वढ़ गया था । इंगलैण्ड के मूल्य- 
निदंशांक १९१९ में १९१४ की अपेक्षा १०० से वढ़कर २२६ हो गए जकः 
कि भारत के मूल्य-निर्देशांक इसी काल में १०० बढ़कर १७८ ही हुए थे। अत 
इस सिद्धान्त के अनुसार नई विनिमय-दर २०:३ पेस होती थी-- 
. १६ पें० २२६ ___ ठ 
न नर क्र २०३ प० 

१९२० में जव हमारे देश में बेविग्टन स्मिथ कमेटी ने देश की मुद्रा-पद्धतिः 
तथा विनिमय-परिस्थिति का अध्ययन किया तो उन्होंने देश के लिए २ शि० 
(स्वर्ग) की दर निर्धारित की थी । यद्यपि यह्‌ दर बहुत ऊंची और असाधारण थी 
परन्तु फिर भी कमेटी ने कहा था कि भारत के मूल्य-स्तर अन्य देशों के मूल्य-स्तरों 
की अपेक्षा नीचे होने के कारण ऊंची विनिमय-दर ही उपयुक्त होगी । इसका 
स्पष्ट अर्थं यह होता हुँ कि कमेटी/ने भारत और अन्य देशों के मूल्य-स्तरों को 
ध्यान में रखकर दर निर्धारित की थी। इसी प्रकार १९२५ में हिल्टन यंग कमीशन 
ने १८ पें० की दर निर्धारित करते समय कहा था कि “भारत के मूल्य-स्तर इसी 
दर पर संसार के मूल्य-स्तरों की तुलना में स्थायी बन चुके हें ।” कमीशन के इन 
शब्दों से जान पड़ता है कि कमीशन ने दर निश्चित करते समय मूल्य-स्तरों का 
तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कर लिया था । इस प्रकार क्रय-शक्ति-समता 
सिद्धान्त ने अनेक अवसरों पर हमारी मौद्रिक और विनिमय सम्वन्धी समस्याओं 
को सुलझाने में उपयोगी योग दिया है । इस सिद्धान्त का महत्त्व किसी भी प्रकार 
आलोचना की आंधी में छुपाया नहीं जा सकता । 
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विनिमय-दर को 'ऊंच-नीच'--जब अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी छ 
भें व्यवत किया जाय और विदेशी मुद्राओं का अपमूल्यन हो जय अर्थात्‌ ति 
भद्रा के बदले में पहिले की अपेक्षा अब अधिक मात्रा म विदेशी मुद्रा 0 
लगे तो कहेंगे कि विनिमय-दर ऊंची हो गई है । जब विदेशी मुद्रा का 
मूल्य हमारी मुद्रा में व्यक्त किया जाय और हमारी मुद्रा का Sd 
होकर विदेशी मुद्रा के बदले में पहिले की अपेक्षा अधिक दी जाय तो 
भी कहेंगे कि दर 'ऊंची' है। जैसे, १ रुपये के वदले में १९ माकं* की 

जगह अव २० माकं मिल्ने लगें या १ येन! के बदले में १० आने को जगह 
११ आने दिए जायं तो दोनों ही परिस्थितियों में दर 'ऊंची” समझी जायगी । 
इसके विपरीत यदि हमारी मुद्रा के अनुपात में विदेशी मुद्राओं का अधि- 
'मूल्यन होकर पहिले की अपेक्षा कम मिलने लगें अथवा हमारी मुद्रा का 
अधिमूल्यन होने के कारण विदेशी मुद्रः के वदले में कम,दी जायं तो दोनों 
ही परिस्थितियों में दर 'नीची' समझी जायगी । जैसे, १ रुपये के बदले में 
१९ माकं को जगह १८ माकं मिलने लगें या(१ येन के वदले में १० आने के 
स्थान पर ९ आने दिए जायं तो दोनों ही परिस्थितियों में दर 'नीची' समझी 
जायगी । 
कभी-कभी | वी | 
2 0 ऊंच' और 'नीच' शब्द दर के लिए प्रयोग में न आकर मुद्रा 
हि “मूल्य के लिए प्रयोग में लाये जाते हें जैसे, पौण्ड का मूल्य 'ऊंचा' 
का पा Ml 2208 नीचा' गिर गया आदि । ऐसी परिस्थिति में इन शब्दों 
विनाको दु? भन्न होता है। यदि १ रुपये में १९ मार्क की जगह १८ मार्क 
हो गया। इर सन जायगा कि दर नीची” हो गई और मार्क का मृत्य 'ऊंचा' 
या। इस विपरीत यदि २० माकं मिलने लगें तो कहेंगे कि दर 'ऊंची' 
हो गई परन्तु माकं का मल्य 'नीचा' हो गया विनिमय-दर में होने 
हा बी ७ था। मुद्रा की विनिमय-दर में हे 
वाली घटा-बढ़ के लिए नीच' 'ऊंच' गोग ~ चाहिएं 
बिनिमय-मूल्य में कमी-बेशी को व्यक्त क "र चाहिए और मुद्दा के 
७ द व्यक्त :,करने के लिए अपमल्यन - छ" ८ 
“निवे (चर (निर्बल और 'सबल'__कभी 
निर्वेल' और 'सबल' शब्दों का प्रयोग होता है जैसे 
सवल' है । इसका अर्थ यह है कि रुपये है जैसे, 
और “ण अथ यह ह कि रुपये का विनिमय 
र पौण्ड की मांग अधिक होने के कारण जल 

4 

“पुर तथा तिकूल' विनिमय-इर 

ns 


म क निक 
साक जर्मनी को मुद्रा । 
Tt यंन--जापान की मुद्रा । 


कभी विनिमय-दर के लिए 
रुपया निर्वेल' है और पौण्ड 

“मूल्य गिरावट की ओर है 

मूल्य उठ रहा है । 

शब वितिमय-दर अपनी मुद्रा 
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में व्यक्त की जाय तत्र नीची' विनिमय-दर हमारे अनुकूल होगी क्योंकि विदेशी 
मुद्रा के बदले में पहिले की अपेक्षा अब हमें अपनी कम मद्राएं देनी पडेंगी। जब 
विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में ब्यक्त की जाय तो 'ऊंची' विनिमय-दर हमारे 
अनुकूल होगी क्योंकि पहिले की अपेक्षा अव अधिक विदेशी मुद्राएं मिलेंगी । 
उदाहरणार्थ, यदि १ रुपया=१६ पेंस हो और फिर यह दर ऊंची होकर 
१ रुपया--१८ 'पेंस हो जाय तो नई दर हमारे अनुकल होगी और इगलेण्ड के 
प्रतिकल । दसरे शब्दों में यदि १५ रु०--१ पौण्ड हो और फिर यह दर नीची 
होकर १३ रु० ५ आ० ४ पाई-- १ पौड हो जाय तो यह नई दर हमारे अनुकूल 
होगी और इंगलैण्ड के प्रतिकूल । दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार भी कह सकते हें 
कि जिस दर पर सोना हमारे देश से निर्यात हो वह दर हमारे लिए अनुकूल होगी ।. 
अपने अनुकूल विनिमय-दर को अपने 'पक्ष' की दर तथा प्रतिकूल दर को अपने 
. विपक्ष की दर भी कहते हैं । 
` विनिमय-दर अनुकूल होने से आयातकर्त्ताओं तथा उपभोक्ताओं को लाभ 
होता है तथा निर्यातकर्त्ताओं और उत्पादकों को हानि रहती है क्योंकि 
विदेशों में हमारा माल जाना कम हो जाता है, देश में.वेकारी बढ़ने लगती हे ।: 
प्रतिकलू विनिमय-दर के परिणाम इसके विपरीत होते हें। आयातको को हानि तथा 
निर्यातको को लाभ रहता है, देश का उत्पादन बढ़ने लगता है तथा रोजगार भी 
बढ़ जाता है अतः देश के आर्थिक विकास के लिए प्रतिकूल दर अधिक उपयोगी है। 
जब विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में व्यस्त की जाय तो यह सिद्धान्त याद' 
रखना चाहिए कि-- 
: ऊंची दर पक्ष में, नीची दर विपक्ष में 
(High rates for us, Low rates against us) 
यदि दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त हो और हम विदेशी मुद्राएं खरीदना चाहें. 
तो ऊंची दर हमारे अनुकूल होती हैँ। ऐसे समय में देनदारों. को अपने विदेशी 
ऋणों का भगतान करना राभकर होता है क्योंकि तब उन्हें ऋणशोधन म अपनी 
देशी मुद्राएं कम देनी पती हें। इसक़़े विपरीत जब दर नीची होती है तो हमारी 
मुद्रा के बदले विदेशी मुद्राएं कमं मिलती हें इसलिए ऐसे समय अधिक देशी 
मुद्रा कमाने के लिए लेनदारों को अपने भुगतान लेना लाभदायक होता 


ऊंची दर खरीदो. नीची दर बेचो 
(Buy High, Sell Low) 
विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय में यह सिद्धान्त बहुत उपयोगी है । जव दर 


विदेशी मुद्रा में व्यक्त हो तो ऊंची दर हमारे अनकूल होती'हैँ। उस समय 
विदेशी मुद्राएं खरीदना लाभकर होता है क्योंकि विदेशी मुद्राओं के बदले में देशी ` 
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दए कम देनी पड़ेगी । ऐसी स्थिति में हमको विदेशी का में भी र 
रहता है क्योंकि ऋणशोधन में देशी मुद्राएं कम देनी प ती है। इसी प्रका 
दर नीची हो तो विदेशी मुद्रा वेचता अच्छा होता हैं क्योंकि तब विर 
.मुद्राओं के बदले में देशी मुद्राएं अधिक मिलती हैं । ऐसी स्थिति म ऋणों का 
गतान लेना भी हितकर होता है क्योंकि तब विदेशी मुद्राएं अधिक मिलती 
हैँ। जब विनिमय-दर अपनी मुद्रा में व्यक्त की जाय तो उपर्युक्त दोनों सिद्धान्त 
बदल जायेंगे। उस समय यह कहना ठीक होगा :-- 
नीची दर पक्ष में, ऊंची दर विपक्ष में 
(Low rates for us, High rates against Us) 
ऊंची दर बेचो, तीची दर खरीदो 
(Sell High, Buy Low) 
बिनिमय-दर में उच्चावचन होने के कारण 
देश-देश की मुद्राओं की पारस्परिक विनिमय-दर उनकी (मुद्राओं की) मांग 
और प्रदाय में घटा-बढ़ी होने के कारण समय-समय पर बदलती रहती है । 
विनिमय-दरों में उतार-चढ़ाव होने के मूलतः दो बर होते हैं -- 
एक तो ऐसे कारण होते हें जो अल्पकाल में है मुद्राओं की मांग और प्रदाय 
-को प्रभावित करते रहते हँ जिससे उनकी विनिसृय-दर प्रायः प्रतिदिन और 
्रतिघंटा बदलती रहती है । है. 
| दूसरे ऐसे कारण होते हैँ जिनके द्वारा दीर्घकाल में मुद्राओं की विनिमय- 
“दर में फेर-वदल होती है । 
इन दोनों ही परिस्थितियों में मुद्राओं की विनिमय-दर विदेशी बिलों की 
मांग और प्रदाय पर निर्भर होती है । यदि विदेशी बिलों की मांग उनकी प्रदाय की 
अपेक्षा बढ़ती है तो विनिमय-दर प्रतिकूल हो जाती है और यदि उनकी प्रदाय बढ़ती 
श तो विनिमय-दर अनुकूल हो जाती है । अतः हमें यह देखना चाहिए कि विदेशी 
Ms और प्रदाय में घटा-बढ़ी होने के क्या. कारण हैं । विदेशी बिलों 
र प्रदाय सामान्यतः तीन कारणों. से प्रभावित होती है :-- 

(१) व्यापारिक परिस्थितियां, 

(२) वेंकिंग परिस्थितियां, 

(३) स्टॉक-एक्सचेंज की परिस्थितियां । 

(१) व्यापारिक परिस्थितियां--त्यापारिक क 
इसरे देश में होनेवाळे आयात और वित कार ली 
मुद्रा को मांग और प्रदाय ७ ३ 
की अपेक्षा आयात अधिक गीता का ल वभ नियत 

हैं तो विदेशी मुद्रा की मांग उसकी प्रदाय की 
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अपेक्षा बढ़ जाती है और विनिमय-दर हमारे प्रतिकूल होने लगती है । इसके 
विपरीत यदि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हों तो विदेशी मुद्रा की प्रदाय 
उसकी मांग की अपेक्षा अधिक होने के कारण दर हमारे पक्ष में हो जाती 
है । कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं के आयात-निर्यात के कारण विदेशी 
मुद्रा की मांग और प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है और विनिमय-दर में भी उतार- 
चढाव होते रहते हें । वस्तुओं के आयात-निर्यात को दृश्य आयात-निर्यात 
कहते हें । 

वस्तुओं के आयात-निर्यात के अतिरिक्त सेवाओं का आयात-निर्यात भी होता 
ह्‌ जिसे अदृश्य आयात-निर्यात कहते हँ । आयात-निर्यात में एक देश दूसरे देश को 
कुछ सेवाएं भी देता है--जैसे, अपने जहाजों में माल ले जाना, अपनी वीमा 
कम्पनियों में माल का वीमा कराना, अपने एजेन्टों द्वारा माल निर्यात करने का 
प्रबन्ध कराना, आदि-आदि । इन सेवाओं का भुगतान आयातक देश को चुकाना 
पड़ता है तथा यह भुगतान ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे दृश्य आयात 
का । अतः सेवाओं के भुगतान लेने-देने में विनिमय-दर ठीक उसी प्रकार प्रभावित 
होती है जैसे माळ का भुगतान लेने-देने में। सेवाओं का भुगतान करने में दर पर 
ठीक बही प्रभाव पड़ता है जो आयात किए हुए माळ का भुगतान करने में होता 
है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक देश दूसरे देश को माल निर्यात कर दे और 
दूसरा देश पहिले को अपनी सेवाएं दे दे, जैसे अपने जहाजों में उसका माल ले जाय, _ 
अपने बेंकों तथा वीमा कम्पनियों द्वारा उसके व्यापार में सहायता कर दे यां 
अपने देशवासियों से उसकी और कोई सेवा करा दे। ऐसी स्थिति में दोनों देश अपने- 
अपने लेखे सन्तुलित कर लेते हें और यह ज्ञात कर लिया जाता है कि लेन- 
देन की काट-छांट करके अन्त में किसको कितना देना है; अर्थात्‌ ऋण-शेष 
ज्ञात कर लिया जाता है । यह ऋण-शेष जिस देश के पक्ष में होता है विनिमय-दर 
उसी के अनुकूल हो जाती है और जिसके विपक्ष में होता है उसके प्रतिकूल हो 
जाती है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दृश्य आयात-निर्यात का शेष किसी 
देश के पक्ष में हो और अदृश्य व्यापार का शेष उसके विपक्ष में हो । ऐसी 
स्थिति में यह देखा जाता है कि दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार का शेष उसके पक्ष 
में है या विपक्ष में। यदि यह शेष पक्ष में हुआ तो दर अनुकूल होगी और यदि विपक्ष 
में हुआ तो प्रतिकूल । अन्त में निष्कर्ष यह है कि विनिमय-दर दृश्य और अदृश्य 
दोनों प्रकार के लेन-देन के कारण बदलती रहती है। 

(२) बेकिंग परिस्थितियां--देशी तथा,विदेशी वेंकों द्वारा विदेशी मुद्राओं 
के जो लेन-देन होते है उनसे भी विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव होते रहते हें । 
इन लेन-देनों में जो बातें सम्मिलित होती हें वे इस प्रकार हँ--( १) साख-पत्रों 
तथा यात्री-चेकों का क्रय-विक्रय, (२) बेंकों की व्याज-दर तथा कटौती-दर, 
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(३) बेंकों द्वारा दिए गए दीर्घकालीन ऋण, (४) लाभाज॑त क्रियाएं (8701- 
race Operations) \ 
5 हन दा विदेशों में व्यापारिक या.किसी व्यक्तिगत काम से 
यात्रा के लिए जाते हें तो वे देक्षी वेंकों से साख-पत्र खरीदते हे । इन 
साख-पत्रों के बदले में उन्हें विदेशों में आवश्यक विदेशी मुद्राएं मिल जाती ह । 
साख-पत्र वेचते समय बैंक देशी मुद्राएं लेते हें औरं विदेशी मुद्राएं देने का 
प्रवन्ध करते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि साँख-पत्र वेचते समय देशी 
' मुद्रा की प्रदाय तथा विदेशी मुद्रा की मांग वढ़ती है जिससे विनिमय-दर 
गिरने लगती है । इसके विपरीत जब हमारे देश में आनेवाले विदेशी यात्री 
अपने देश में साख-पत्र खरीदते हँ तो उनकी मुद्रा की प्रदाय बढ़ती और हमारी 
मुद्रा की मांग बढ़ती हैं जिससे विनिमय-दर हमारे पक्ष में बदलने लगती है ॥ 
” इस प्रकार विदेशों में जानेवाले यात्रियों को साख-पत्र बेचने से विनिमय-दर पर 
तत्काल ही हमारे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ दर हमारे प्रतिकूल बदलती 
है और हमारे देश में भुगतान के लिए वेचे गए विदेशी साख-पत्रों द्वारा दर 
- हमारे अनुकूल बदलती है । 
वेंकों की ब्याज-दर का भी विनिमग्र-दर पर बहुत प्रभाव पड़ता हे । 
यदिः किसी देश में बैंक-दर अभ्य देशों की वेंक-दरों की अपेक्षा बढ़ा दी 
जाय तो अन्य देशवासियों को उस देश में अपनी पूंजी जमा करना लाभकर 
होगा । परिणामस्वरूप विदेशों में उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ जायगी 
जिससे विनिमय-दर में फेर-बदल होने लगेंगे। इसके विपरीत यदि अन्य देशों की 
तुलना में अपने देश की बेंक-दर कम कर दी जाय तो अपने देश से पंजी विदेशों- 
| द लगेगी । परिणामस्वरूप अपनी मुद्रा की प्रदाय बढ़ेगी और: दर गिरने 
रे ॥ इस प्रकार पूजी के आयात-निर्यात से विनिमय-दर में उच्चावचन होते 
._ एक देश के वेक दूसरे देशों को जो ऋण देते हें उनका प्रभाव भी विनिमय- 
दर पर पड़ता हं। ऋग देने से दर पर जो प्रभाव पड़ता है वह ऋग देने 
विधि और निर्भर Ra है वह ऋग देने की 
र ऋण के उपयोग पर निर्भर करता है 


FS हुं । यदि उस ऋण का उपः 
योग ऋण स्वीकृत करनेवाले देश में माळ खरीदने के लिए किया जाय तो: 


होगा । किन्तु उसी ऋण से 
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दर भी प्रभावित होगी । कहने का अर्थ यह हैं कि ऋण देते समय, व्याज चुकाते 
समय तथा ऋण का भुगतान चुकाते समय विनिमय-दर पर प्रभाव हाता रहगा। 

बहुत से लोग विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय केवल लाभ कमाने के लिए 
ही करते हूँ । ये लोग एक स्थान पर विदेशी मुद्रा खरीद लेते ह और अवसर 
आने पर उसी या अन्य स्थानों पर उन्हें बेच देते हैं--इस प्रकार क्रय-विक्रय की दरों 
में जो अन्तर होता है उससे लाभ कमा लेते हैँ । इन क्रियाओं को अन्तदंशीय 
लाभाजंन क्रियाएं कहते हँ । ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हें-- (१) साधारण, 
(२) जटिल । साधारण व्यवहारों में दो देशों की मुद्राओ का क्रय-विक्रय दो 
स्थानों पर किया जाता है और दोनों केन्द्रों की दरों में जो अन्तर होता है वह 
लाभ होता है । उदाहरणार्थ, बम्बई में विनिमय-दर १ रु०--१८ पेस. हो 
और छ॑ंदन में उसी समय १९ पेंस प्रति रुपया हो तो इन दोनों दरों के अन्तर 
से १ पेंस प्रति रुपया लाभ कमाया जा सकता ह । अतः कोई भी व्यक्ति 
तार द्वारा इंगलेण्ड से १९ पंस प्रति रुपया की दर से स्टालिग खरीद ले और उन्हें 
भारत में १८ पेंस प्रति रुपया की दर से बेच दे तो उसे १ पेंस प्रति रुपये का 
लाभ हो सकता है । इस क्रिया को साधारण क्रिया कहेंगे । जटिल क्रियाओं 
(Compound Arbitrage Operati0ns) में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
अनेक मुद्राओं का क्रय-विक्रय किया जाता है और उनमें जो अन्तर होता है 
उससे लाभ कमाया जाता हुँ। जटिल लेन-देन या तो विदेशी विनिमय-बेक 
करते हें और या वे लोग करते हैं जिन्हें इस विषय में पूरी जानकारी होती है और 
जो विभिन्न विनिमय-मंडियों के सम्पर्क में रहते हैँ। इनः क्रियाओं का विनिमय- 
दरों पर काफी प्रभाव पड़ता है । ये क्रियाएं सदैव चलती रहती हें जिससे इनके 
द्वारा विनिमय-दर के भारी-भारी उतार-चढ़ाव 'घिसकर' समतल होते रहते हें 
और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभकारी रहते हें। 

(३) स्टॉक-एक्सचेंज की परिस्थितियां--स्टॉक-एक्सचेंज के लेन-देन जिनसे 
विनिमय-दर में फेर-बदल होते हें, ये है--(१) विनियोग ( Investment), 
(२) लाभांश (1४4९74) तथा ब्याज का भुगतान एवं ऋण-शोधन, 
(३) दीर्घकालीन ऋण,, (४) अंशो में सट्टेबाजी । 

विनियोग-पत्रों के क्रय-विक्रय का विनिमय-दर पर प्रभाव पड़ता है। 
आजकल लोग देश-विदेशों में स्थित कम्पनियों के अंश खरीदकर अपनी 
पूंजी का विनियोग करने लगे हें । जब विदेशी सिक्यूरिटियां खरीदी जाती 
हें तो विदेशी मुद्रा में भुगतान चुकाया जाता हुँ, जिससे * देश में विदेशी मुद्रा 
की मांग बढ़ती है और देशी मुद्रा की दर विदेश की मुद्रा में घट जाती है । इसके 
विपरीत जब विदेशी लोग हमारी कम्पनियों की सिक्यूरिटियां खरीदते है तो 
हमारी मुद्रा की दर हमारे अनुकूल हो जाती है । पूंजी विनियोग करनेवाले 

१६ ३ 
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देते हें और बदले में 


[ मंगा लेते हैं। अतः सिक्यूर्रिटियों के क्रय-विक्रय का विनिमय-दर 


विनियोग-पत्र ध 
है “निर्यात का होता हैं । 
पर वही प्रभाव पड़ता है जो माल के आयात-निर्यात का होत के 
बदेशों में पंजी वितियोग करने के पश्चात्‌ विनियोगी को अमनी पूंजी पर 
न [भांश या ब्याज मिलता है तो विदेशी 


ज्ञ या व्याज मिलता है। जब लाभांश ठ 
जो की प्रदाय बढ़ती और विनिमय-दर हमारे पक्ष में हो जाती है । इसके 
विपरीत जब हम दूसरे देशों को व्याज और छामांश का भुगतान करते हूं तो 
विदेशी मुद्रा की मांग हमारे यहां बढ़ने लगती है 1 दर हमारे विपक्ष में 
बदलने लगती है। इसी प्रकार जब लिये हुए विदेशी ऋणो का भुगतान चुकाया 
जाता है तो उसके लिए भी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है और दर हमारे विपक्ष 
में होने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि लाभांश तथा ब्याज के लेन-देन एवं 
ऋण-शोधन करते समय विनिमय-दर प्रभावित होती है। 
जब एक देश दूसरे देश को दीर्घकालीन ऋण देता है तो उस लेन-देन का 
प्रभाव विनिमय-दर पर भी पड़ता है। ऋण देने से विनिमय-दर पर जो प्रभाव 
पड़ता है वह ऋग देने की विधि तथा ऋण के उपयोग पर निर्भर होता है । यदि 
उस ऋण का उपयोग ऋणदाता देश में ही माल खरीदने के लिए किया जाय तो 
उस समय विनिमय-दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । प्रभाव केवल यह पड़ता है 
कि ऋण लेनेवाला देश ऋणदाता देश से वस्तुएं खरीदकर ले जाता है जिसका भुग- 
तान निश्चित अवधि पर चुकाया जाता है। इसीलिए प्रायः कहा जाता है कि-- 


“प्रत्येक विदेशी ऋण निर्यात का सृजनकर्ता होता हुँ” Eo 
(Every: Foreign Loan creates an Export) 


यदि एक देश से ऋण लेकर उसकी राशि से अन्य देशों से माल खरीदा 

जाय तो विनिमय-दर ऋणदाता देशों के प्रतिकूल होने लगती है। ऋण की अवधि 

' समाप्त होने पर ऋणी देश राशि चुकाने लगता है तो विनिमय-दर उसके प्रतिकूल 

5 लगती है। इस प्रकार ऋण देते और चुकाते समय विनिमय-दर पर प्रभाव 
ङ T हु । 3 ट 
` विदेशी सिक्यूरिटियो में सट्टा होने से विनिमय-दर में भी परिवर्तन छुँ 

रहते हैं। कुछ लोग विदेशी कम्पनियों के अंश और स्कंध क | 
खरीद छेते हँ कि निकट भविष्य में ही उनके मल्य बढ जायेंगे और तब वे 
उन्हें वेचकर लाभ कमा सकेंगे। ये लोग विनियोग की दृष्टि से अंश और 


स्कंध नहीं खरीदते वरन्‌ अवसर पाते ही वेचकर लाभ कमाने र्‌ 
; करते हुँ । इस प्रकार की सट्टेबाजी से विनिमय-दर में bm 
चढ़ाव होते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि इसके 


बहुत भारीऽभारी उतार- 
द्वारा विनिमय-मण्डी का 
| 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ १० GST TTP 0100 


( २४३ ) 


क्रम ही बिगड़ जाता है । हाट्टे नामक मुद्राशास्त्री ने लिखा है कि “अंशों और 
स्कंधों में होनेवाले सट्टे से देश की साख-व्यवस्था को बहुत खतरा रहता हूँ।' 
विनिमय-दर को प्रभावित करनेवाले अन्य कारण | 

(१) अन्तर्सरकारो र न-देन--पिछले कुछ वर्षो से देखा गया है कि कुछ 
देशों की सरकारें दूसरी सरकारों को युद्धजनित ऋण तथा युद्ध के हर्जाने की रकम 
चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग करने लगी हें जिससे विनिमय-दर में 
परिवतंन होते रहते है । प्रथम महायुद्ध से पहले विनिमय-दर अन्तर्राष्ट्रीय लेन 
देन तथा ऋण सम्बन्धी स्थिति का सच्चा और विश्वसनीय मापदण्ड होती थी 
अर्थात्‌ विनिमय-दर में परिवर्तन होने का कारग केवल अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन 
होता था जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता था । परन्तु आजकल सरकारी 
लेन-देन तथा अन्य सरकारी क्रियाओं ने विनिमय-दरों को तथा उनमें होनेवाळे 
परिवर्तनों को अस्वाभाविक और अविश्वसनीय वना दिया हूँ। ये सरकारी 
क्रियाएं इतनी अधिक और महत्त्वपूर्ण होती जा रही हें कि विनिमय के प्रवन्ध 
और नियंत्रण का काम अव प्रायः सरकारों के अधिकार में ही पहुंचता चला 
जा रहा हें। आज यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि “विनिमय-भण्डार की 
कुज्जी अव संसार को मुद्रा-मण्डियों में नहीं वरन्‌ सरकारी दपतरो में हुँ। ”* 
यदि वास्तव में देखा जाय तो विनिमय का प्रवन्ध मुद्रा-मण्डियों की स्वाभाविक 
परिस्थितियों पर अवलम्बित होना चाहिए परन्तु अव तो यह सरकारी प्रबन्ध में 
पहुंचकर सरकार के कारनामों पर आश्रित होती जा रही है। 

(२) सोद्रिक परिस्थितियां--मौद्रिक परिस्थितियों में . मुद्रा-स्फीति, मुद्रा- 
संकोच, अवमूल्यन आदि ऐसे विषय हें जिनके कारण विनिमय-दर में परिवर्तन 
होते हें। यदि किसी देश में मुद्रा-स्फीति की संभावना हो तो उस देश के निवासी 
अपनी पूंजी को बाह्य देशों में विनियोग करना हितकर समझते हें क्योंकि उनके 
देश में मुद्रास्फीति के कारण उनकी पूंजी की क्रय-शक्ति कम हो जाती है। पूंजी 
चाहर भेजने का परिणाम (यह होता है कि विनिमय-दर उस देश के प्रतिकूल होने 
रूगती है और विदेशी मुद्रा में उस देश की मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसके 
विपरीत यदि कभी किन्हीं कारणों से मुद्रा का बहुमूल्यन होने लगे तो उस समय 
लाभ के लिए विदेशी लोग उस मुद्रा को खरीदने लगते हैं जिससे विदेशी मुद्रा में इस 
देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और विनिमय-दर अनुकूल हो जाती है । 

(३) राजनैतिक परिस्थितियां- व्यापारिक संघियों, सरकार की व्यापारिक 


* “The key to the exchange position is now more likely 


to be found in the Government offices than i 
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परिस्थितियों के कारण भी विनिमय-दर 


पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश में किसी भी प्रकार से व्यापार में रुकावटें 
डाली जायेंगी तो उनका परोक्ष परिणाम विनिमय-दर पर पड़ेगा । इसी प्रकार 
युद्ध आदि अन्य संकट-काल में मुद्रा की क्रय-शक्ति श्रायः कम हो जाती है जिसकी 
वजह से विनिमय-दर भी उस देश के प्रतिकूल हो जाती है। कहने का अभिप्राय 
यह है कि किसी भी प्रकार की राजनैतिक परस्थिति से देश की मौद्रिक 
नीति में परिवर्तन होता है और फिर उसका प्रभाव विनिमय-दर पर पड़ता है ।' 
(४) बिनिमय-नियन्त्रण--यदि सरकार. विनिमय सम्बन्धी क्रियाओं पर, 
विदेशी मुद्राओं के लेन-देन पर या आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रति- 
बन्ध लगाए तो विनिमय-दर पर परोक्ष-रूप से प्रभाव पड़ता है। आयात पर 
प्रतिबन्ध छगाने से दर अनुकूल होती है तथा निर्यात पर प्रतिवन्ध लगाने से दर 
प्रतिकूल होती है । (इसका विस्तृत वर्णन आगे पढिए।) 


नीति, युद्ध, हड़ताल आदि राजनैतिक 


. 
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लाभाजन-करियाएं 
(Arbitrage Operations) 
बिदेशी मद्राओं की विनिमय-दर भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती 
है। किसी मुद्रा की विनिमय-दर कहीं नीची होती है और कही ऊंची। विनिमय- 
दर की इस ऊंच-नीच से लाम उठाने के लिए कुछ लोग एक स्थान पर सस्ती 
दर पर विदेशी मुद्रा खरीद लेते है और उसी समय महंगी दर पर दूसरे स्थान 
पर वेच देते हें और इस प्रकार क्रय-विक्रय के अन्तर से लाभ कमाते हूँ। इस 
प्रकार की खरीद-बेच को 'लाभाजन-क्रियाएं' (411010:980 Operations) 
कहते हें । इस व्यवसाय में सफलतापूर्वक काम करने के लिए बड़ी योग्यता और 
दूरदशिता की आवश्यकता होती है । मुद्राओं के क्रय-विक्रय का काम लगभग 
एक साथ ही करना पड़ता है इसलिए यह आवश्यकता होती है कि इस व्यवसाय 
को करनेवाला व्यक्ति देश-विदेश में भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर विनिमय-दरों में होने 
वाले परिवर्तनों से सदैव पूर्णतः परिचित रहे । इस काम में टेलीफोन तथा बेतार 
के तार से वहुत सहायता मिलती हूँ । 
लाभाजेन-क्रियाएँ दो प्रकार की होती हें--(१) साधारण, (२) बहु- 
मुखी या जटिल । साधारण क्रियाओं में दो देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय दो 
स्थानों पर किया जाता है और दोनों केन्द्रों की दरों में जो अन्तर होता है वह 
लाभ होता है। उदाहरगार्थ, बंबई में रुपये की विनिमय-दर १८ पेंस हो और 
छन्दन में उसी समय १८३ पेस प्रति रुपया हो तो तार द्वारा लन्दन में १८३ पेंस 
प्रति रुपया की दर से स्टिंग खरीदकर और १८ पेंस की दर से वम्वई में बेचकर 
डे पेस प्रति रुपया लाभ कमाया जा सकता है । इस क्रिया को साधारण छाभाज॑न- 
क्रिया कहेंगे। वहुमुखी क्रियाओं में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अनेक मुद्राओं का 
बह जात हो बजाई जोर उनको खरीद-वेच की दर में जो अन्तर होता है 
करते हुँ जिन्हें ल हिल में a योर का 
मण्डियों के सम्पर्क में रह सकते हैं । हा त ति भा 
कुछ लोग समझते होंगे नःक्ियाओं से विनिमय-दरों में 
भारी उतार-चढ़ाव होते होंगे क ८ पट र : र आ 
विनिमय-दरों के भारी-भारी हा अर रकम कर ताल से तो 
हैं कि जव की भिन्न-भिन्न स्थानों पर विनय हि पत a पह 
तभी व्यवसायी मुद्राओं का क्यः विक्रय आरम्भ भारी-भारी अन्तर होते है 
कर देते हूँ जिससे या तो ये अन्तर 


संकुचित हो जाते हें कि इस व्यवसाय में फ्रि हो जाते है। ये अन्तर फिर इतने 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


( २४७ ) 


रहती । इन क्रियाओं का सामान्यतः प्रभाव यह होता है कि विनिमय-दरों के 
भारी-भारी उतार-चढ़ाव और अन्तर 'घिस-घिसकर' संतुलन में हो जाते हे 
जिससे वैदेशिक व्यापार को बहुत लाभ पहुंचता है । इन क्रियाओं का एक सबसे 
वड़ा लाभ यह होता हे कि इनसे मुख्य-मुख्य विनिमय-दर अनुकूल और आवश्यक 
स्थिति में आ जाती हें ।* 

लाभार्जन-क्रियाओं के द्वारा सबसे अधिक लाभ उस समय कमाया जा सकता 
है जब विनिमय-दरों में बहुत भारी-भारी अन्तर हो और दरों में भारी-भारी 
उतार-चढ़ाव हो रहे हों। जव विनिमय-दरों में उतार-चढ़ाव न हों तो इन 
क्रियाओं द्वारा विशेष लाभ नहीं कमाया जा सकता । 


लाभाजंन-चियाएं एवं सदट का लेन-देन 
(Arbitrage and Speculation) 


लाभार्जन-क्रियाओं के अन्तर्गत दो या दो से अधिक स्थानों पर विदेशी 
मुद्राओं. का एक साथ क्रय-विक्रय किया जाता हूँ जिससे उनकी दरों में होनेवाले 
अन्तर से लाभ कमाया जा सके । एक स्थान पर क्रय किया जाता हूं और दूसरे 
स्थान पर उसी मुद्रा का साथ ही साथ विक्रय भी किया जाता हूँ और इस प्रकार 
इन दोनों स्थानों की विनिमय-दरों में जो अन्तर होता है वह लाभ होता हें। 
सट्टेवाजी के अन्तर्गत विदेशी मुद्राओं का क्रय या विक्रय इस उद्देश्य से किया 
जाता है कि भविष्य में उनकी दर अनुकूल होने पर उनको वेचकर या खरीद 
कर लाभ कमाया जा सके । सट्टा करनेवाले विदेशी मुद्रा इस आशा से खरीदते 
हें कि भविष्य में उनको ऊंची दर पर वेचकर- लाभ कमा लेंगे । कुछ ऐसे 
सट्टेवाज होते हँ जो विदेशी मुद्रा इस आणा से बेचते हें कि भविष्य में नीची दर 
परः खरीदकर लाभ कमा ऊेंगे । लाभाजन-क्रियाओं तथा सट्टेबाजी में निम्न- 
लिखित मुख्य-मुख्य विभिन्नताएं हें:--- - 
(१) लाभाजेन-क्रियाओ के अन्तर्गत विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय एक 
साथ किया जाता है, तथा सट्टे में एक साथ क्रय-विक्रय नहीं किया 
जाता वरन्‌ क्रय करके विक्रय भविष्य में या विक्रय करके क्रय 

भविष्य में किया जाता है । 
(र) छाभार्जन-क्रिया में एक साथ क्रय-विक्रय करने से विभिन्न स्थानों पर 


+‘ apart prove their tendency fo smooth. 0760 fluctua- 
tions these operations generally result in what are known as 
" ‘Sympathetic’ movements of the principal exchanges.’ 


Thomas: Principles & Arithmetic of Foreign Exchange 
p- 227 
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विनिमय-दरों में जो अन्तर होता है वह लाभ होता है, सट्टे में 
आज खरीदकर दर बढ़ जाने के कारण भविष्य में बेचने से दरों 
में जो बढ़ोत्तरी होती है वह लाभ होता है । 

(३) छाभार्जन-क्रिया करनेवाले व्यक्ति को अपने लाभ के लिए भविष्य 
में दर की घटा-बढी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सट्टेवाज को 
अपने लाभ के लिए भविष्य में दर की घटा-बढ़ी पर निर्भर रहना 
पड़ता है । ; 

विनिमय-क्रियाओं के सट्टे के प्रभाव सट्टे की प्रकृति पर निर्भर होते हें । 
यदि सटोरिया योग्य और दूरदर्शी हुआ और उसने भविष्य में किसी मुद्रा की दर 


ऊंची होने का अनुमान लगाया तो वह मुद्रा को खरीदने लगेगा जिससे दर में 


बढ़ोत्तरी होने लगेगी । दर बढ़ते ही वह खरीदी हुई मुद्रा को बेचने लगेगा और तब 
दर नीची होने लगेगी । इन क्रय-विक्रय की क्रियाओं का परिणाम यह होगा कि 
दर 'में होनेवाले उतार-चढ़ाव 'घिसते' रहेंगे और संतुलन में बने रहेंगे । यही 
परिगाम लाभार्जन-क्रियाओं का होता है । 


अग्र-विनिसय 
(Forward Exchange) 


प्रथम महायुद्ध-काल में तथा इसके पश्चात्‌ भी संसार के अनेक देशों ने बहुत 
बड़ी मात्रा में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का प्रसार किया । इस कारण उन देशों 
के मूल्य-स्तर बढ़ते रहे और विनिमय सम्वन्धी लेन-देन पर भी काफी प्रभाव 
पड़ा । इन देशों की मौद्रिक, राजनेतिक तथा वेंकिग परिस्थितियों में परिवर्तन 
होने के कार ग विनिमय-दरों में भी उतार-चढ़ाव होने लगे और इन दरों में एक 
प्रकार की अस्थिरता और अनिश्चितता आती गई। इस अनिश्चितता के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाघाएं आने लगीं । इन बाधाओं को दूर करने तथा 


विनिमय-दर की अनिश्चितता से होनेवाली हानियो से अपने आपको बचाने के | 


` लिए व्यापारियों ने 'अग्र-विनिमय' की प्रणाली अपनाई अर्थात्‌ उन्होंने पहिले 
ही से विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करने के समझौते करना आरम्भ किया 
जिससे भविष्य में होनेवाळे उतार-चढ़ावों से कोई हानि न हो ।. अग्र-विनिमय 
का उद्देश्य विनिमय-दर के उच्चावचन से होनेवाली हानियों को विदेशी मुद्रा के 
अग्र-क्रय-विक्रय द्वारा कम करना होता है । इस प्रक।र का क्रय-विक्रय विदेशी 
बेकों द्वारा किया जता है। 
मांन लीजिए, भारतं के एक व्यापारी ने इंगलैण्ड के किसी व्यापारी से 


५०० पोण्ड का माल मंगाया जिसका मूल्य उसे तीन 
ल माह पश्चात्‌ चुकता करना 
है । विनिमय-दर में अनिश्चितता होने गा वि 
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देने ००७ ०७ 


पश्चात्‌ उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे और इस अनिश्चितता के कारण वह अपने 
आयात किए हुए माल की कीमत भी निर्धारित नहीं कर सकता। इस अनिश्चितता 
को दूर करने के लिए भारतीय व्यापारी तीन माह पहिले ही चालू या अन्य किसी 
“निश्चित दर पर किसी विदेशी विनिमय बैंक से ५०० पौण्ड खरीदने का वचन दे 
देगा जिसका भुगतान उसे इस निश्चित दर पर तीन महीने बाद करना होगा ।- 
इस प्रकार दर निश्चित हो जायगी और व्यापारी को कितने रुपये चुकाने हे यह भी 
निश्चित हो जायगा तथा व्यापारी को दर में उच्चावचन होने के कारण चिन्तित 
भी नहीं होना पड़ेगा । 

तीन माह पहिले ही दर निश्चित करके विदेशी मुद्रा खरीदने की इस प्रथा 
"को अग्र-विनिमय का लेन-देन कहते हैं । इस प्रकार के लेन-देन प्रतिदिन लाखों 
के होते हे । 

अग्र-विनिमय के लेन-देन प्रायः चालू दर पर ही निश्चित होते हें । कभी-: 
कभी ऐसे लेन-देन चालू दर से ऊंची या नीची दर पर भी होते हैँ। यदि अग्र- 
विनिमय में देशी मुद्रा के बदले में कम विदेशी मुद्रा मिले तो कहते हें कि विदेशी 
मुद्रा तेजी पर है अर्थात्‌ Foreign Currency is at Premium. 
यदि देशी मुद्रा के बदले में अधिक विदेशी मुद्राएं मिलें तो कहते हें कि विदेशी 
मुद्रा कटौती पर है अर्थात्‌ Foreign Currency is at Discount. अग्र- 
“विनिमय के लेन-देन में विदेशी मुद्रा की तेजी तथा कटौती निम्न बातों पर निर्भर 
होती हैं :-- 

(१) देश-विदेश की ब्याज-दर--अग्र-विनिमय-दर तेजी पर है या कटौती 
'पर, यह देश-विदेश की व्याज-दर पर निर्भर होता है । यदि विदेशों में ब्याज 
'की दर हमारे देश की ब्याज-दर से ऊंची हुई तो हमारे देश की पूंजी विदेशों में 
जाने लगेगी जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने लगेगी । देशी मुद्रा के बदले विदेशी 
सुद्राएं कम मात्रा में मिलेंगी और तव कहा जायगा कि विदेशी मुद्रा तेजी 
यर है । इसी प्रकार यदि हमारे देश की व्याज-दर विदेशी ब्याज-दर की अपेक्षा 
ऊंची हुई तो विदेशी पूंजी हमारे देश में आने लगेगी । इससे हमारी मुद्रा की 
मांग बढ़ेगी और तब अपनी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्राएं अधिक मात्रा में मिल 
सकेंगी । ऐसे समय में कहा जायगा कि विदेशी मुद्रा कटौती पर है । 

(२) मौद्रिक परेस्थिति--किसी भी देश की मुद्रा के अवमूल्यन तथा 
बहुमूल्यन पर भी विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय की अग्र-विनिमय-दर निर्भर 
रहती है । यदि विदेशी मुद्रा का अवमूल्यन होने की आशंका होती है तो विदेशी 
विनिमय-वैंक उस मुद्रा को खरीदने के अनिच्छुक होते हें इसलिए अग्न-विनिमय 
के लेन-देन में देशी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रा कम मिलती है और हर 
जाता है कि विदेशी मुद्रा तेजी परं है । यदि देशी मुद्रा का बहुमूल्यन होने की 
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संभावना हो तो बैंक ऐसी मुद्रा को खरीदने के इच्छुक रहते हें और तब अग्र-विनिमय 

म विदेशी मद्रा कटौती पर होती है । छ ह 
र (३) विदेशी मद्रा के ऋय-विक्रय का पारस्परिक सम्संल (Marrying 9. 
(001109010) __अग्र-विनिमय के लेन-देन में प्रायः ऐसा होता है कि कुछ लोग 
विदेशी मद्रा वेचना चाहते हें और कुछ दूसरे व्यापारी विदेशी मुद्रा का अग्रिम क्य 
करना चाहते हें। ऐसी परिस्थिति में विदेशी विनिमय-बेंकों का सामान्यतः यह्‌ 
. काम होता है कि वे मध्यस्थ बनकर एक स्थान पर विदेशी मुद्रा खरीदते हैं तथा 
दूसरे स्थान पर वही विदेशी मुद्रा बेचते हैं और इस प्रकार खरीद-बेच से लाभ 
उठाते है । बैंक एक देश में एक मुद्रा के क्रय को दूसरे देश म उसी मुद्रा के विक्रय से 


सम्बन्धित करते रहते हैँ। ऐसे पारस्परिक सम्वन्ध की सम्भावना जितनी अधिक 
होती है उतनी ही अधिक कटौती अग्र-विनिमय के लेन-देन में विदेशी मुद्रा पर 
होती है और परस्पर सम्बन्ध की जितनी सम्भावना कम होती है उतनी ही तेजी 


विदेशी मुद्रा पर अधिक होती है । 
अग्न-विनिमय के लेन-देन से विनिमय-दरों के उतार-चढ़ाव कम होते रहते हैँ। 


ये लेन-देन व्यापारिक लेन-देन के लिए ही होते हें परन्तु कुछ व्यापारी इनमें 


सट्टा भी करते हें । 
वितिमय-संतुलन लेखा 
(Exchange Equalization Account) 
१९३२ में इंगलैण्ड में १५०० लाख पौण्ड जमा करके एक कोष बनाया 
गया था। इस कोप में सोना और सिक्यूरिटियां जमा थीं। इसका उद्देश्य स्टिंग 
की विनिमय-दर में होनेवाले उचार-चढ़ावों को रोक कर स्टिंग की विनिमय-दर 
में स्थायित्व पैदा करना था । १९३३ में यह राशि ३५०० लाख पौण्ड तथा 
१९३७ म ५५०० लाख पौण्ड कर दी गई थी । किसी समय जब स्टिंग की 
मांग वढ्ने के कारग स्टिंग की विनिमय-दर बढ़ने लगती थी तो इस कोष में 
से विदेशी मुद्रा खरीदी जाती थी जिससे विनिमय-दर बड़ने से रोक दी जाती थी 
. और जो विदेशी मुद्रा खरीदी जाती थी उसे विदेशी देको में कोष के रूप में 
जमा कर दिया जाता था । जब कभी स्टिंग की दर गिरने लगती तो उस 
इर ड हा बय जाता था जिससे स्टिंग की मांग बढ़ 
रर गिरने से रोक दी जाती थी । इस लेखे द्वारा 
विनिमय-दर में होनेवाळे उच्चावचन रोके जाते थे आ 


ने चना रखे थे । इस प्रकार के लेखे कई देशों 
| सारांग ः 
निवासी दूसरे देशवासियों को को वह पद्धति है जिसके अनुसार एक देश के 


अपने ऋणं चुकाते हें। इस पद्धति के द्वारा 
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अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लिए-दिए जाते और चुकाए जाते हे। हाटले ह्विदर्स के 
शब्दो में विदेशी विनिमय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिवर्तन का विज्ञान एवं कला हे । 
इसके अध्ययन में सामान्यतः तीन विषय आते हे--( १ ) विदेशी विनिमय-- 
बिल, ( २ ) विदेशी विनिमय-दर, ( ३ ) विदेशी विनिमय-बेंक । 
अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान चुकाने की तीन विधियां हो सकतो है--( १ ) सोना 
देकर भुगतान चुकाना, ( २ ) आयात के बदले निर्यात करना, ( ३ ) विदेशी 
मुद्रा का ऋष-विक्रम करना। आजकल पहली विधि कहाँ भी काम में नहीं लाई 
जाती क्योंकि सोने के आयात-निर्यात पर सभी देशों न नियंत्रण ठोक रक्ख हें। 
अतः आजकल दूसरी और तीसरी विधि के द्वारा ही भुगतान लिए-दिए जाते हैं । 
विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्कय विदेशी विनिमय-निलों के द्वारा होता हें। ये बिल 
विदेशी बैंको से लिए जाते हँ। 
दो देशों की मुद्राओं के पारस्परिक विनिमय के अनुपात को विनिमय-दर 
कहते हें। विनिमय-दर बह अवं होती है जिस पर बिदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा 
के साथ ऋय-विक्रय होता है। दो देशों की मुद्राओं के बीच दर निश्चित करने के 
कई ढंग हे--( १ ) जब दोनों देश स्वर्ण-प्रमाप पद्धति मानते हों तो दर उन 
देशों की प्रामाणिक मुद्राओं में लगे हुए सोने की वैधानिक मात्रा को तुलना करके 
निर्धारित की जाती है । इसे टंक समदर भी कहते हं। (२) जब एक देश स्वर्ण- 
प्रमाप तथा दूसरा देश रजत-प्रमाप पर हो तो दोनों मुद्राओं के स्वर्ण-मूल्य के 
आधार पर दर निश्चित कर ली जाती है। पहिले रजत-मुद्रा का स्वर्ण-मूल्य 
ज्ञात कर लिया जाता है और फिर दोनों मुद्राओं के स्वर्ण-मूल्य की तुलना कर ळी 
जाती हूँ । (३) जब एक देश स्वर्ण-प्रमाप पर और दूसरा देश पत्र-मुद्रा-प्रमाप 
पर हो तो भी दोनों मुद्राओं के स्वर्ण-मूल्य ज्ञात करके उनकी तुलना के आधार पर 
दर निश्चित कर ली जाती है। ( ४ ) जब दोनों देश पत्र-मुद्रा-प्रमापी हों तो 
दर ऋष-शक्ति-समता के सिद्धान्त पर निश्चित की जाती हूँ । 
स्वर्ण-बिन्दु (स्वर्ण-निर्यात-बिन्दु और स्वर्ण-आयात-बिन्डु) स्वर्ण-प्रसापी देशों 
की विनिमय-दर के चढ़ाव-उतार की उच्चतम एवं निम्नतम सीमाएं होती हें । 
टंक समदर में स्वर्ण-वाहुन-व्यय जोड़कर स्वर्ण निर्यात-बिन्डु तथा घटाकर स्वणं- 
आयात-बिन्द॒ ज्ञात किया जाता है । सामान्यतः दर इन्हीं सीमाओं से मर्यादित 
रहती है पर असाधारण परिस्थितियों में इन सीमाओं को पार भी कर जाती हूं । 
अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-प्रमाप पद्धति को माननेवाले देशों में मुद्राओं की 
बिनिमय-दर ऋय-शक्ति-समता के आधार पर निश्चित को जाती है । मुद्रा की 
क्रय-शक्ति निर्देशांक बनाकर. ज्ञात की जाती है । इस पद्धति को प्रोफेसर 
गस्टव केसल ने प्रथम महायुद्ध के पञ्चात्‌ ज्ञात किया था। बसे तो इस पद्धति हारा 
मुद्राओं की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होकर सच्ची बिनिमय-दर निर्धारित 
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की जा सकती है पर निदशांक बनाने में अनेक कठिनाइयां आती द्‌ 
कभी कभी वास्तविक क्रय शक्ति का खा कठिन हो जाता हूं । फिर भें 
ने में इस सिद्धान्त का प्रयोग होता रहा हूं । 
के रन पर उस्चावचन विदेशी बिलों की मांग और प्रदाय के अनुसार 
होते है। बिलों को मांग और प्रदाय घटने-बढ़ने के ये कारण होते हे 
( १) व्यापारिक परिस्थितियां, (२) बेकिंग परिस्थितियां, (२) स्टॉक 
एक्सचेंज की परिस्थितियां, ( ४ ) अन्तर्सरकारी लेन-देन, ( ५ ) राजनैतिक 
सरिस्थितिग्रां, ( ६ ) विनिमय-नियंत्रण । 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर विनिमय-दर की अंच-नीच से लाभ उठाने के लिए 
कुछ लोग एक स्थान पर सस्ती दर पर विदेशी मुद्रा खरीदते हैं और उसी 
समय दूसरे स्थान पर मंहगी दर पर बेच देते हें और इस प्रकार कऋ्रय-विक्रय के 
अन्तर से लाभ कमाते हें। इस प्रकार को खरीद-बेच को लाभाजन-क्रियाएं कहते 
हें। लाभार्जन-कियाएं दो प्रकार को होती हें--( १) साधारण, ( २) जटिल। 
साधारण क्रियाओं के अन्तर्गत दो मुद्राओं का कऋ्रय-विक्रय दो स्थानों पर किया 


जाता है ओर दोनों केन्द्रों की दरों में जो अन्तर होता है वह लाभ होता है । : 


जटिल क्रियाओं में दो से अधिक स्थानों पर मुद्राओं का क्रय-विक्रय होता है । 

ये काम या तो विनिमय-बेंक करते हें या वे लोग करते हें जो विदेशी मुद्रा-मण्डियों 
के सम्पर्क में रह सकते हें 

बिनिमय-दर में भविष्य :में होनेवाले उतार-चढ़ावों के कारण होनेवाली 
“सम्भावित हानि से वचने के लिए व्यापारी लोग विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय का 
अग्रिम समझोता कर लेते हे--इसे अग्र-विनिमय के समझौते कहते हें। इस 
अकार के क्रय-विक्रय के समझौते विदेशी बेकों द्वारा किए जाते हूँ। अग्न-विनिमय 
के लेन-देन में विदेशी मुद्रा की तेजी तथा कटौती इन बातों पर निर्भर होती 
हैं--( १ ) देश-विदेश की व्याज-दर,'( २ ) मौद्रिक परिस्थिति, ( ३ ) विदेशी 
मुद्रा के क्रय-विक्रय का पारस्परिक सम्मेल । 
परीक्षा-प्रइन 


(१) 'विदेशी विनिमय’ से आप क्या समझते हे ? गत किन-किन 
वातों का आभास मिलता है? St जित 
(२) अन्तर्राष्ट्रीय मुगतान चकाने की क्या विधियां 
नु “बया विधियां है ? ८ 
| बदले निर्यात' से आप क्या समझते हुँ? ~ Sd 
३ ) विदेशी विनिमय-बिल' से आपका क्या अर्थ है 
भे इन बिलों अथ हुं ? अन्तर्राष्ट्रीय 
में इन बिलों के द्वारा भगता है BS 
लिखिए । भुगतान किस प्रकार किया जाता है? सोदाहरण 
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(८) 


(९) 
(१०) 
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विनिमय-दर निर्धारित करने के क्या सिद्धान्त हें? पत्र-मद्रा पद्धति 
को माननेवाले देशों में दर किस प्रकार निश्चित की जाती है ? भारत 
के रुपये की दर इंगलण्ड के स्टिंग के साथ किस प्रकार निश्चित की 
गई है ? ; ४ 
विनिमय-दर में उच्चावचन होने के वया कारण होते हैं ? राजनैतिक. 
परिस्थितियों का विनिमय-दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 
'टंक-समदर' से आप क्या समझते हैं ? टंक-समदर स्वर्ण-बिन्दुओं के 
बीच क्यों घटती-बढ़ती रहती है ? 
स्वर्ण-विन्दुओं' से आपका क्या तात्पर्य है ? ये किस प्रकार निर्धारित 
किए जाते हुँ ? क्या टंक-समदर इन बिन्दुओ से भी आगे-नीचे घट- 
बढ़ सकती है ? यदि हां, तो कव और कैसे ? सोदाहरग उत्तर दीजिए |. 
क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त की आलोचना करते हुए एक छोटा सा 
निवंध तैयार कीजिए । क्या कभी भारत में इस सिद्धान्त का प्रयोग 
हुआ है ? घ 
“निर्यात आयात का भुगतान चुकाते हें'--इस कथन की व्याख्या 
कीजिए । 
निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए :--- 

(१) लाभार्जन-क्रियाएं (Arbitrage Operations) 

(२) अग्र-विनिमय (Forward Exchange) 

(३) स्वर्ण-बिन्दु (Specie Points) 

"(४) टंक-समदर (Mint Par of Exchange) 

(५) विनिमय-संतुलून लेखा ( Exchange Equalization: 

Account) 
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अध्याय १२ 
बिदेशी विनिमय-नियंत्रण 

आधुनिक युग में जब भांति-भांति के आथिक आयोजन-नियोजन हो रहे 

हैं और व्यापार तथा उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण-प्रतिवन्ध बढ़ते जा रहे हे, 
'विनिमय-नियंत्रग भी सरकारी नीति का एक आवश्यक अंग बन गया हैं। आज 
शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां किसी न किसी प्रकार का विनिमय-नियंत्रण 
न हो-। गत युद्धकाल में तथा इसके पश्चात्‌ तो विनिमय-नियंत्रग अनिवायं सा 
बन गया है। 'विनिमय-नियंत्रग' का अर्थ है विदेशी मुद्राओं की मांग और प्रदाय 
को घटा-बढाकर अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर में आवश्यक तथा इच्छा- 
नुसार फेर-बदल करना । यदि कभी सरकार मांग और प्रदाय के द्वारा निर्धारित 
की हुई स्वतंत्र विनिमय-दर को अपने देश के हित में. समझे तो उसे देश में विनिमय- 
नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु यदि इस दर को सरकार देश के 
हित में उचित न समझे तो वह विदेशी मुद्रा की मांग और प्रदाय में आवश्यक 


दि 


'संशोधन करके दर को अपने अनुकूल बना सकती है । 
` विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्य 


( १ ) बहुभूल्यन--सरकार अपनी मुद्रा की दर ऊंची 
'बिनिमय-नियंत्रण कर सकती है । क 


(२) अवमूल्यन--सरकार अपनी मुद्रा की दर नीची करने के लिए 


७ 


विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय पर नियंत्रण छगा सकती है । 


र ॥ म न i हैं तो सरकार विनिमय-नियंत्रण करके 
ख॒), कभी-कभी में 
«४ भी-कभी युद्धकाल में कच्चे व पक्के माल का आयात बढ़ाने के 
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लिए भी देशी मुद्रा का बहुमूल्यन. कर दिया जाता हे । देशी मुद्रा का बहुमूल्यन 
करने से आयात सस्ते हो जाते हें और बढ़ने लगते हँ । परन्तु ऐसा करते समय 
सरकार को विदेशी मुद्रा की मांग पर कुछ प्रतिवन्ध लगाने पड़ते हँ अन्यथा 
विदेशी मुद्रा की मांग बहुत बढ़ जाने से अपनी मुद्रा की दर गिर जाने का भय 
रहता है । 

(ग) युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ जब देश का आथिक विकास एवं 
पुनरुद्धार करना होता है तो विदेशों से कच्चे व पूंजीगत माल के आयात की 
आवश्यकता होती है । इस आयात को प्रोत्साहन देने के लिए भी मुद्रा का वहु- 
मूल्यन किया जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि जव किसी देश को विदेशों 
से माळ खरीदकर लाने की आवश्यकता हो तो उसके लिए अपनी मुद्रा का 
बहुमूल्यन हितकर होता है । 

(घ) जव देनदार-देश को लेनदार-देश में लेनदार-देश की ही मुद्रा में ऋण 
भुगतान करना हो तो ऋग का भार कम करने के लिए देनदार-देश अपनी मुद्रा का , 
चहुमूल्यन कर देता है । इससे देनदार को ऋण चुकाने में अपनी मुद्रा की कम 
राशि देनी पड़ती है और इस प्रकार ऋग का भार कम हो जाता है। 

(ङ) अगर किसी देश में स्थानीय कारणों से वस्तुओं के भाव ऊंचे हो रहे 
हों और वहां के आधिक क्रम में आयात-निर्यात का अधिक महत्त्व हो तो ऐसी 
स्थिति में किसी भी कार से मुद्रा की दर गिरने से आयात महंगे होने का तथा 
निर्यात बढ़ने का भय रहता है । इन दोनों ही कारणों से वस्तुओं के भाव और 
ऊंचे होने की सम्भावना रहती है । इस परिस्थिति को टालने के लिए सरकार 
अपनी मुद्रा का बहुमूल्यन कर देती है जिससे आयात महंगे होने का तथा इस 
कारण से मूल्य-स्तर बढ़ने का भय नहीं रहता । 

इन परिस्थितियों. में मुद्रा का बहुमूल्यन करना हितकर होता है परन्तु 
इससे एक बड़ा भारी अहित भी होता है । जव किसी देश की मुद्रा का अन्य देश 
की मुद्रा के साथ बहुमूल्यन कर दिया जाता है अर्थात्‌ जब उसकी विनिमय-दर 
उसकी वास्तविक सम-दर से अधिक निर्धारित कर दी जाती है तो उस देश के 
सूल्य-स्तर अन्य देशों के मूल्य-स्तरों की अपेक्षाकृत स्वभावतः ऊंचे हो जाते हैं। ' 
इसका परिणाम यह होता है कि उस देश के निर्यात बिल्कुल ठप्प होने लगते हुँ 
और आयात बढ़ जाते हें। निर्यात ठप्प होने से देश का आथिक क्रम विगड जाता 
है और देश को आथिक संकट का सामना करना पड़ता है । निर्यात ठप्प होने 
से देश के व्यापार एवं उद्योग लुञ्ज से हो जाते हैं यह कहना बहुत कठिन है 
कि मुद्रा का बहुमूल्यन किस परिस्थिति में हितकर और किसमें अहितकर होता 
है । इसके लिए एक सामान्य सिद्धान्त यह हो सकता है कि “युद्ध एवं दुलेभता 
` के काळ में बहुमूल्यन करना चाहिए तथा मंदी एवं अवसाद के काल में मुद्रा का 
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लाग नहीं हो सकता । अतः मुद्रा का वहुमूल्यन “७ ८ 
रा र ताह । सरकार चाहे तभी देश के हित म मुद्रा का 
अवमूल्यन करे । दु 
Ce क्यों ?-- (क) मुद्रा का अवमूल्यन करन से EE 
निर्यात की हुई वस्तुओं के मूल्यों से देश के सामान्य मूल्य-स्तर पर प्रभाव पड़ता ह।. 
अतः जिस देश के आथिक क्रम में विदेशी व्यापार का अधिक हाथ होता ह्‌ उस देश 
में अवमल्यन से सामान्य मूल्य-स्तर पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ता है और जिसमें 
बिदेशी व्यापार का लेन-देन कम होता है वहां अवमूल्यन के द्वारा सामान्य मूल्य- 
स्तर पर अपेक्षाकृत देर से प्रभाव पड़ता है । न्यूजीलैण्ड जैसे छोटे देश में, जहां 
का विदेशी व्यापार वहुत अधिक नहीं है, अवमूल्यन अधिक हितकर सिद्ध हो सकता 
है और :इसके विपरीत अमरीका में, जहां का विदेशी व्यापार संसार में प्रमुख 
स्थान रखता है, अवमूल्यन हितकर सिद्ध नहीं हो सकता । 2 
(ख) वह देश, जिसका निर्यात व्यापार मुख्यतः खाद्य पदार्थ एवं कच्चे 
माल का हो, अवमूल्यन करके लाभ उठा सकता है क्योंकि मंदी के काल में इन 
वस्तुओं के भाव शीघ्रता से गिरते हँ परन्तु अवमूल्यन के द्वारा स्थिरता एवं संतुलन 
में बने रह सकते हें जिससे मूल्य-स्तर गिरने का संकट नहीं भोगना पड़ता । 
(सितम्बर १९४९ में भारत तथा २४ अन्य देशों ने अवमूल्यन किया था ।) 
.(ग) अगर कोई देनदार-देश कच्चा माल उत्पन्न करता हो तो वह मुद्रा 
का अवमूल्यन करके निर्यात बढ़ा कर लाभ उठा सकता हूँ। 
यहां पर भी यह निर्णय करना कठिन है कि किस देश को और किंस परिस्थिति 
में मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहिए । यह वात तो सरकारों की आवश्यकता 
और उनकी ईमानदारी पर निर्भर होती है । अवमूल्यन करना तो एकः प्रकार 
का खेल है जिसको rs खेल सकता है। परन्तु यदि प्रत्येक देश इस खेल को 
खेलता रहे और इन देशों की मुद्राओं में एक दूसरे को नीचे फेंकने की प्रतियोगिता 
होती रहे तो यह खेल सब मुद्राओं को निकम्मा कर देता हे 
* “The rough rule of thumb is : In times, of war and 


scarcity overvalue your currency, jn छा 
surfeit, undervalue your currency.’ imes of slump and 
—Crowther : Outline of Mone 
tf ‘‘Undervaluati y, PP. 240-24]. 
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(३) विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव पर रोक क्‍यों ?--विनिमय-नियन्त्रण 
. का तीसरा उद्देश्य विनिमय-दर के उच्चावचन को रोकना होता है जिससे दर 
स्थिर वनाकर स्थायी वनाई जा सके । देखने में तो दर का स्थायी वनाना बड़ा 
भला प्रतीत होता है परन्तु व्यवहार में दर को स्थायी रूप से स्थायी वनाना न 
सम्भव ही हो सकता हें ऑर न हितकर ही । विनिमय-नियन्त्रग द्वारा तो 
विनिमय-दर में होनेवाले अस्थायी, अनावश्यक तथा भारी-भारी उतार-चढ़ावों को 
रोकने का प्रयत्न किया जाता है जिससे देश के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन पर उसका 
कोई बुरा प्रभाव न पड़ सके । विनिमय-दर में होनेवाले अस्थायी उतार-चढावो का 
पहिले से ही पता छगाना कोई सरल वात नहीं है परन्तु फिर भी सरकार विनिमय- 
नियन्त्रग द्वारा इस वात का प्रयत्न करती है कि दर में जल्दी-जल्दी कोई फेर- 
वदर न हो। इंगलैण्ड की सरकार ने इस प्रकार की नीति १९३२ से लेकर द्वितीय 
महायुद्ध आरम्भ होने तक अपनाई थी जिसके अन्तर्गत विनिमय-संतुलन-लेखों द्वारा 
दर म होनेंवाले अस्थायी उतार-चढ़ावों को रोकने का प्रयत्न किया जाता था । 
इन छेखों का उद्देश्य मुद्रा का अवमूल्यन या वहुमूल्यन करना नहीं था वरन्‌ अस्थायी 
उतार-चढ़ावों को घिसकर' संतुलन में लाना होता था । आज भी हमारे सामने 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप नामक एक ऐसी संस्था है जो सदस्य-देशों की मुद्राओं 
को विनिमय-दरों में होनेवाले अस्थायी उतार-चढ़ावों को रोकने में सहायता करती 
हैँ । कोप में व्यवस्था की गई है कि सदस्य-देश कुछ समय तक अस्थायी उतार- 
चढ़ावों को रोकने के लिए विनिमय-नियन्त्रग लगा सकते हें परन्तु स्थायी विषमता 
को दूर करने के लिए उन्हें कोप से मिलकर अपनी मुद्रा की विनिमय-दर में स्थायी 
परिवर्तन करना ही होगा। इसका प्रमाण भी हमारे सामने आ चका है । सितम्बर 
१९४९ में पौण्ड और डॉलर के वीच में स्थायी विषमता थी जिसे दूर करने के लिए 
इंगरलण्ड ने कोप को आज्ञा से पौण्ड के डॉलर-मूल्य में ३०५%, की कमी करके 
ण्ड का अवमूल्यन कर दिया । भारत तथा अन्य अनेक देशों ने भी ऐसा ही 
किया था । 
दिनिमय-नियन्त्रण के ढंग 
विनिमय-नियन्त्र ग को सफल बंनाने के लिए नियन्त्रग लगानेवाली सरकार 
को विदेशी विनिमय-मण्डी में मुद्राओं की मांग और प्रदाय को प्रभावित करने 
की आवश्यकता होती है। अगर कभी सरकार देखे कि मांग और प्रदाय के द्वारा 
निर्धारित की हुई स्वतन्त्र विनिमय-दर उसके अनुकूल नहीं है तो सरकार विनिमय- 
दर को अपने अनुकूल वनाने के लिए दो उपायों में से कोई भी उपाय कर 
सकती हुँ 
(अ) या तो सरकार स्वयं विदेशी-विनिमय-मण्डी में जाकर किसी मत्रा, 
जिसमे उसका हित हो, की मांग या प्रदाय बढ़ा दे 
१७ 
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(आ) या वह प्रतिवन्ध लगाकर उस मुद्रा की मांग 
में आने से रोक दे । 


` उदाहरणार्थ, यदि भारत सरकार रुपये की विनिमय-दर को ऊंचा,करना/''. 


चाहे तो वह स्वयं विनिमय-मण्डी .में जाकर रुपये को मांग बढ़ा सकती है । 


अन्यथा उसके पास एक और उपाय है । वह उन लोगों पर, जो रुपया देकर 


, विदेशी मुद्रा खरीद रहे हों, प्रतिबन्ध लगाकर रुपये की प्रदाय को कम कर्‌ सकती 
है। इस प्रकार दोनों में से कोई भी उपाय करने से रुपये की मांग उसकी भ्रदाय 
की अपेक्षा वढ़ जायगी जिससे रुपये की विनिमय-दर भी ऊंची होने लगेगीः। 
इसके विपरीत यदि भारत सरकार रुपये की विनिमय-दर को नीचा करना 


चाहे तो या तो वह स्वयं विनिमय-मण्डी में जाकर रुपये की प्रदाय बढ़ा सकती ¦ ` 


है और या रुपये की मांग करनेवाले लोगों पर प्रतिबन्ध झगा सकती है । इन 
दोनों उपायों में अन्तर यह है कि पहिला उपाय करने से विनिमय-मण्डी में मुद्राओं 
के क्रय-विक्रय की संख्या वढ़ जाती है और दूसरे उपाय को काम में लाने से मण्डी 
में मुद्राओं के क्रय-विक्रय की संख्या कम हो जाती हैं पहिले उपाय को काम में 
लाने से मण्डी में विदेशी मुद्राओं के क्रम-बिक्रय की भी स्वतन्त्रता रहती है और 
साथ-ही-साथ उसमें सरकार का लेन-देन और बढ़ जाता है, परन्तु दूसरे उपाय 
द्वारा लोगों को मण्डी में स्वतन्त्र कय-विक्रय करने से रोक दिया जाता है । पहिले 
उपाय को (हस्तक्षेप की नीति' (20109 ०£ In० ४९०६००) और दूसरे 
,उपाय को प्रतिबन्ध की नीति” (0010४ 0£ 18९४४४०४४०॥) कहते हें । 
हस्तक्षेप की नीति 
वैसे तो सरकार विनिमय-नियन्त्रण करते समय अपनी मुद्रा की+दर ऊंची 
करने में या नीची करने में हस्तक्षेप की नीति” का पालन कर सकती है, परन्तु 
एसा देखा गया है कि दर ऊंची करने में ही प्रायः इस नीति का पालन किया 
जाता हँ । जव हस्तक्षेप की नीति' को मुद्रा की विनिमय-दर ऊंची करने कें : 
उद्देश्य से काम में लाया जाता है तो कहते हैं कि मुद्रा की विनिमय-दर “ऊँची 
र ४१२ 1 सा यदि इस नीति को विनिमय-दर नीची करने 
दी गई है ।* वे तो कहेंगे कि मुद्रा की विनिमय-दर “नीची अटका 


अगर किसी समय सरकार देशी मुद्रा को, स्वतन्त्र 'वाजार-दर से ऊंची 
स कर रखने की कल्पना करे तो इसका अर्थ यह होगा.कि उस समय 
-मण्डी में उस मुद्रा की मांग की अपेक्षा प्रदाय अधिक है और इसलिए 
क्षे अंग्रेजी में अ : 
अंग्रेजी में इन दोनों शब्दों के लिए 
; हे ए क्रमशः 7७००1 
Pegging ०७7 शब्दों का प्रयोग किया जाता हूँ । र 
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दर. ऊंची टांकने के लिए अपनो मुद्रा की मांग बढ़ानी चाहिए। तुरन्त ही सरकार 
अपनो मुद्रा की मांग करने लगेंगो और बदले में अन्य विदेशी म॒द्राएं वेचेगी । 
इससे मांग को जानेवाली देशी मुद्रा की दर ऊंची हो जायगी परन्तु ऐसा करते 
.. समय सरकार के पास अपनी मुद्रा लेकर बदले में. विदेशी मुद्राएं देने की शक्ति 
“होनी चाहिए । इसी प्रकार यदि सरकार अपनी मुद्रा की दर 'नीची अटकाना' 
चाहे तो उसे अपनी मुद्रा की प्रदाय बढ़ानी चाहिए और वदले में विदेशी मद्राओं 
की मांग करनी चाहिए । परन्तु ऐसा करने में सरकार के पास अपनी मुद्राएं 
- देने की शवित होनी चाहिए । सिद्धान्त यह है कि जव सरकार (हस्तक्षेप 
की नोति' के द्वारा अपनी मुद्रा की विनिमय-दर 'ऊंची टांकना' चाहे तो 
अपना मुद्रा को मांग बढ़ाकर विदेशी मुद्राएं देने के लिए उसके पास विदेशी 
मुद्राओं का भरपूर कोय होना चाहिए; और जव सरकार अपनी म॒द्रा की 
दर नीची अटकाना' चाहे तो विदेशी मुद्राएं लेकर अपनी मुद्रा देने के लिए 
उसके पास अपनी मुद्रा की भरपूर मात्रा होनी चाहिए । देशी म॒द्रा की विनिमय- 
दर ऊंची टांकने' तया नीची अटकाने लिए सरकार के पास क्रमश 
विदेशी मुद्रा तथा देशी मुद्रा का कोष इतना भरपुर होना चाहिए कि वह 
उद्देश्य को पूति के लिए दीर्घ काल तक भी काम आ सके । अगर ऐसा न हुआ 
तो हस्तक्षेप की नीति' का सफल होना दूभर हो जाता है । (हस्तक्षेप की नीति 
का सफल होना सरकार के पास रक्खे हुए देशी तथा विदेशी मुद्राओं के कोष 
पर निर्भर होता है । दर 'नीची अटकाने' की अपेक्षा ऊंची टांकने' में अधिक 
कठिनाई होती है क्योंकि इसमें सरकार द्वारा बेचने के लिए विदेशी मद्राओ के 
कोष की आवश्यकता होती है जो सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
विदेशी मुद्राएं विदेशों से ऋण लेकर प्राप्त को जा सकती हें परन्तु कोई भी 
सरकार अनिश्चित काल तक तथा असीमित मात्रा में विदेशों से ऋण नहीं ले 
सकती । ये ऋण केवल किसी संकटकालीन अस्थायी समय के लिए तथा थोड़ी 
बहुत मात्रा में ही लिए जा सकते हें। अतः यह कहा जा सकता हुँ कि 'हस्त- 
क्षेप को नीति' के द्वारा अपनी मुद्रा को दर की मात्रा 'ऊंची टांककर' रखना . 
सरकार के पास रवख्ली हुई विदेशो मुद्राओं की मात्रा पर निर्भर है । 

जव सरकार अपनी मुद्रा को दर 'नोची अटकाकर' रखना चाहे तो उसके 
पास वेचने के लिए देशी'मुद्रा का कोप होना चाहिए । देशी मुद्रा का कोप बड़ाते 
रहना इस नीति के द्वारां इतना कठिन काम नहीं है जितना विदेशी मुद्राएं प्राप्त 
करते रहना । अतः दर 'नोची अटकाने' में सरकार को अधिक सफलता 
मिल सकती है । सरकार अपनी मुद्रा की मात्रा तीन साधनों से प्राप्त कर 
सकती हे: 

(१) जनता पर कर लगाकर- परन्तु जनता पर असीमित मात्रा में कर 
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( २६० ) । 
नहीं लादे जा सकते क्योंकि र ० से जनता में सरकार के प्रति विद्रोह और 
की भावना पैदा होने लगती हें । £ 
Fe जनता से उतार छेकर--हां, जनता से Fe लेकर र ड 
पास देशो मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर अपनी मुद्रा को दर नीची अटकाने 34 सत 
हो सकती है । परन्तु जनता से ऋण लेने को भी कोई सीमा होती है। आनि स 
काल तक तथा असीमित मात्रा में जनता से ऋग नहीं लिए जा सकते क्योंकि 
ऐसा करने से सरकार के सिर पर ऋग का भारी वोझ हो जाता ह जिसे भविष्य 
में सरकार सहन करने में असमं रहती है । जनता भी अनिश्चित काळ तक 
सरकार को ऋण नहीं दे सकती । : 
(३) नए नोट छापकर--सरकार नए नोट छापकर तथा इस प्रकार 
अपने पास मुद्रा की मात्रा वढ़ाकर मुद्रा की दर नोची अटकाने' में प्रयत्न कर 
सकती है । परन्तु नए नोट छापने का काम भी सरकार अनिङचत मात्रा 
में नहीं कर सकती क्योंकि इस प्रकार देश में मुद्रास्फीति होने का भय रहता हूँ 
हां, थोडेबहुत नोट छापने से मुद्रा का मूल्य नीचा हो सकता है और मुद्रा की दर 
अस्थायी काल के लिए अपने-आप नीची हो सकती है । तब 'हस्तक्षेप की नीति' 
को ही और आवश्यकता नहीं रहती । परन्तु जब स्थायी-रूप से दर नीची अट- 
काने' के लिए सरकार नए नोटं छापती ही रहे तो देश में मृद्रा-स्फीति का भयंकर 
संकट आ सकता है । अतः स्थायी रूप से दर 'नीची अटकाने' के लिए नए-ए * 
नोट छापने को नीति उचित नहीं है । हां, अस्थायी रूप से दर 'नीची अटकाने' 
के लिए थोइ-बहुत,नए नोट छापे जा सकते हें । द्वितीय विश्वयुद्धकाल” में 
स्वीडन की मुद्रा की मांग बहुत बढ़ी । इसकी पूर्ति, के लिए स्वीडन की सँरकार 
ने अपनी मुद्रा की दर 'नीची अटका' दी और अपनी मुद्रा की बढ़ती हुई मांग" 
को पुरा करने के लिए नए नोट छापे । इसका परि गाम यह हुआ कि स्वीडन 
को युद्धकाल में तथा इसके पश्चात्‌ भयंकर मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा । : 
. कुछ भी हो, दर 'नौचा अटकाने' में 'ऊंची टांकने' की अपेक्षा कम 
'असुविधा और कठिनाई होती है । परन्तु यदि सरकार ने कभी स्थायीकाल 
के लिए मुद्रा की दर 'नीची अटकाने की कोशिश की तो सरकार मौद्रिक 
संकट में पड़ सकती है । इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हें कि हस्तक्षेप की 
नीति' स्थायी काल के लिए ठीक नहीं है वरन्‌ इसको केवल अस्थायी समय के लिए 
मुद्रा को विनिमय-दर में फेर-वदल करने के लिए काम में लाया जा सकता हूँ । 
मुद्रा का वहुमूल्यन करने या अवमूल्यन करने, दोनों ही बातों में हस्तक्षेप की 
नीति अस्थायी काल के लिए ही सफलता के साथ काम में लाई जा सकती दँ 


परन्तु हुम्‌ल्यन करने ०] अपेक्षा T अवम॒ल्यन ~ be) 
सीमित ~ ~ 
र्न्तु होता र्‌ | ने की अपेक्षा अव ल्यन करन में इसका क्षेत्र अधिक 


क —— RS PRE Re नु 
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जहां तक' मद्रा की विनिमय-दर में होनेवाले उतार-चढ़ावों को रोकने 
का प्रश्‍न है हस्तक्षेप की नीति' दिन-प्रतिदिन की होनेवाली घटा-बढ़ी तथा 
अस्थायी उतार-चढ़ावों को रोकने में पूर्ण सफल हो सकती है । यह नीति स्थायी 
घटा-बढ़ी तथा दीघंकालीन विषमताओं को दूर करने में पूर्णतः सहायक नहीं 
हो सकती । अतः यह कहना अनुचित न होगा कि विनिमय-नियन्त्रण में “हस्तक्षेप 
की नीति' की सफलता सीमित होती है । यह नीति खर्चीली है, अस्थायी है तथा 
अधिक प्रभावशाली भी नहीं है । 


प्रतिबन्ध की नीति 


(१) विदेशी सुद्राओं के कय-विक्रय पर रोक--विनिमय-नियन्त्रण 
करने के लिए प्रतिबन्ध की नीति' को पालन करने में सरकार विनिमय-मण्डी 
में मुद्रा के लेन-देन पर प्रतिबन्ध लगा देती है । देशी मुद्रा के विक्रेताओं पर रोक 
लगा दी जाती है जिससे देशी मुद्रा की प्रदाय न बढ़ने पावे और अपेक्षाकृत मांग 
वढ़ जाय । इस प्रकार प्रतिवन्ध की नीति' द्वारा विनिमय-मण्डी में विदेशी . 
विनिमय के लेन-देन की. संख्या कम कर दी जाती हैं । इस उद्देश्य की पुति के 
लिए सरकार आयात-कर वढ़ा देती है तथा आयात पर रोक भी रगा 
देती है जिससे आयात कम हो जाय और देशी मुद्रा की प्रदाय घट जाय । 
इस नीति को कार्यान्वित' करने के लिए सरकार प्रायः तीन उपाय काम में 
लाती हे-- 

(१) विदेशी विनिमय सम्बन्धी सारा लेन-देन सरकार अपने या अपने 
किसी एजेंट के हाथ में केन्द्रित कर देती .हैः। (हमारे देश में 
आयात करने के लायसेंस देना सरकार के हाथ में है तथा विनि- 
मय सम्वन्धी लेन-देन रिजर्व बैंक आव इण्डिया के अधिकार में है।) 

(२) देशी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रा खरीदने से पहिले सरकारी आज्ञा 
प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाता है । 

(३) सरकार की आज्ञा के बिना विदेशी विनिमय का लेन-देन करना 
अपराध बना दिया जाता है जिसके लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था 

. कर दी जाती है । 

(२) विदेशी सम्पत्ति को घेरा-बांधी--सरकार विनिमय-मण्डीं में देशी 
मुद्रा की प्रदाय काटने के लिए देशवासियों को आज्ञा दे देती है कि वे अपनी मुद्रा 
देकर विदेशी मुद्रा की मांग न करें। ऐसी स्थिति में देशवासी अपनी मुद्रा के 
बदले में विदेशी मुद्रा की मांग नहीं करते वरन्‌ देश में ही अन्य कामों में लगा 
देने का प्रयत्न करते हें । कभी-कभी सरकार विदेशियों पर भी बन्धन रगा देती 
है कि वे इस देश में लगी हुई अपनी सम्पत्ति देश से निकालकर वाहर नहीं 
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ले जा सकते । ऐसी स्थिति में विदेशियों की सम्पत्ति उस देश म ही घिर जाती 
है । विदेशियों की ऐसी सम्पत्ति जो सरकार की इस नीति के कारण अन्य देश 
में घिर जाय और जिसको निकालकर वाहर ले जाने का अधिकार विदेशियों 
को न हो घिरी हुई सम्पत्ति' (9100:60 -455605) कहलाती है । 
इतना ही नहीं विदेशियों से माल खरीद लिया जाता हूँ और उसका मूल्य न 
चुकाकर उनकी लेनदारी घेर ली जाती है । विदेशियों को अपनी पूजी 
निकालकर ले जाने का भी अधिकार नहीं दिया जाता--यहां तक कि उनकी 
पूंजी पर कमाए हुए ब्याज का भुगतान भी वन्द करके ब्याज की रकम घेर ली 
जाती है। १९३१ में केन्द्रीय योरुप के देशों ने इसी प्रकार की प्रतिवन्ध की नीति' 
अपनाई थी । जर्मनी ने तो अपने यहां से यहूदियों को निकाल बाहर किया था 
परन्तु उनकी सम्पत्ति को 'घेर लिया' । उस प्रकार यहूदियों की करोड़ों की 


` सम्पत्ति जर्मनी में थी परन्तु वे लन्दन में भूखे मरते थे .क्योंकि अपनी जमंनी- 


स्थित सम्पत्ति को वे निकालकर इंगळेड नहीं ले जा संकते थे। - 
कभी-कभी सरकार विदेशी सम्पत्ति को धेरते' समय यह शत कर देती है 
कि सम्पत्ति के विदेशी मालिक. यदि चाहें तो उसका. उसी देश में उपयोग कर 
सकते हें परन्तु निकालकर बाहर नहीं ले जा सकते | ऐसी स्थिति में 'घेरी हुई 
सम्पत्ति में काछा-वाजार होने लगता है । सम्पत्ति के विदेशी मालिक 
घिरी हुई सम्पत्ति को कटौती पर बेचने लगते हें और उसे प्राय: वे लोग,खरीद 
लेते हँ जो या तो उसका उसी देश में (जिसमें वह घिरी हुई है) उपयोग 
करे और या उसे अपने नाम रखें तथा समय आने पर भविष्य में लाभ कमा 
कर ऊंचे दामों पर बेच सकें। १९४० के आरम्भ में इंगलैण्ड में ऐसा ही हुआ । 
इंगलेण्ड ने विदेशियों की स्टलिग सम्पत्ति 'घेर छी” तथा घोषणा कर दी कि 
इस सम्पत्ति के मालिक अपनी 'घिरी हुई' सम्पत्ति को अन्य विदेशियों के नाम 
हस्तांतरित कर सकते हुँ। इसका परिणाम यह हुआ कि घिरी हुई! स्टलिग 
सम्पत्ति न्यूयार्क के बाजारों में वास्तबिक दर से कोई १०% की कटौती लगा 


“कर विकने लगी । घिरी हुई! सम्पत्ति के मालिक किसी भी दर पर उसे बेचने 


लगे और जैसे-तैसे उसके बदले में अन्य देशो 
4 प्रतिवः 
तवन्ध की नीति' का प्रयोग सबसे 
आस्ट्रिया ने किया था। तभी से लेकर 


की मुद्रा प्राप्त करने लगे । 
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नियन्त्रण किया । युद्ध समाप्त होने पर आज शायदं ही ऐसा देश होगा जहां 
प्रतिबन्ध की नीति' न अपनाई जाती हो । आज भी अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा-कोष 


की अध्यक्षता में अनेक देशों ने विनिमय-नियन्त्रग करने में “प्रतिबन्ध की नीति? 
का प्रयोग कर रकखा है । ` 


दितिमथ-नियन्त्रण के परोक्ष ढंग 


हस्तक्षेप! और 'प्रतिवन्ध' की नीतियां विनिमय का नियन्त्रग करने के 
लिए प्रत्यक्ष रूप से काम में लाई जाती हें। परन्तु कुछ ऐसे ढंग भी हैं जो किन्हीं 
अन्य उद्देश्यों से काम में लाए जाते हें परन्तु विनिमय-दर पर जिनका परोक्ष रूप 
से प्रभाव पड़ता है। इन ढंगों पर हम यहां विचार करेंगे। 

(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यायारं का नियन्त्रण--सरकार कभी-कभी देश में 
होनेवाले आयातों पर 'आयात-कर' या “संरक्षम-कर' बढ़ा देती है या आयात 
किए जानेवाले माळ की मात्रा घटाकर निश्चित कर देती है । इसका परिणाम 

होता है कि आयात का भुगतान चुकाने के*लिए विदेशी मुद्रा खरीदने में देशी 
मुद्रा की कम आवश्यकता पड़ती है जिससे विनिमय-मण्डी में देशी मद्रा की प्रदाय 
कम हो जाती हूँ। देशी मुद्रा की प्रदाय कम होने से मुद्रा की विनिमय-दर बढ़ने 
लगती है । परन्तु सरकार यह उपाय अधिक समय तक नहीं अपना सकती क्योंकि 
इसमें यह्‌ भय रहता है कि अन्य देश भी इस प्रकार 'आयात-कर' अथवा 'संरक्षण- 
कर' लगाकर अपनी-अपनी मुद्रा की दर न बढ़ा दें। यदि ऐसा हुआ तो देशी मद्रा 
की दर बढ़ाने का प्रयत्न निष्फल हो जाता है । अतः यह कहना उचित नहीं होगा 
कि 'आयात-कर' बढ़ाकर विनिमय-नियन्त्रग अधिक समय तक सफल बनाया 
जा सकता है । हां इससे हमें एक सिद्धान्त का पता लगता है कि आयात-कर 
या संरक्ष ग-कर बढ़ाकर तथा आयात की मात्रा कम करके सरकार पहले की 
अपेक्षा अपनी मुद्रा की विनिमय-दर को अधिक ऊंचा कर सकती है । इसी 
प्रकार निर्यात-कर बड़ाकर देशी मुद्रा की दर नीची गिराई जा सकती है। 
परन्तु निर्यात-कर प्रायः बहुत कम परिस्थितियों में बढ़ाया जातां है । इसके 


विपरीत सरकार अपने देश के निर्यात पर राजकीय सहायता देकर निर्यात बढ़ा ' 
सकती है और निर्यात बढ़ाकर अपनी मुद्रा की दर ऊंची कर सकती है । इसी 


प्रकार आयात पर राजकीय सहायता देकर आयात बढ़ा सकती है और आयात 
बड़ाकर मुद्रा की विनिमय-दर गिरा सकती है । परन्तु ये सव सिद्धान्त की 
बातें हुँ जि-हें हमें जानना आवश्यक है । व्यवहार में आयात बड़ाने के 
लिए राजकीय सहायता कभी नहीं दी जाती । इसी प्रकार निर्यात बड़ाने के 
लिए भी राजकीय, सहायता प्रायः कम ही दी जाती है । 

(२) ब्याज की दर मं घटा-बढ़ी--विनिमय-नियन्त्रण का दूसरा 
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उपाय ब्याज की दर में घटा-बड़ी करना भी है । कभी-कभी सरकार अपने 
देश में ब्याज की दर वढ़ा देती है जिससे विदेशी पूंजी उस देश में हो 
लगती है। इससे अपनी मुद्रा की मांग बड़ने लगती है और दर ऊर्च 
जाती है । जब विनिमय-दर गिरानी होती है तो ब्याज की दर नीची कर 
जाती है । व्याज की दर नीची होते ही देशी पूंजी वाहर जाने लगती है जिससे 
देशी मुद्रा की प्रदाय वने लगती है और दर गिर जाती है । देनदार देश अपनी 
व्याज-दर बड़ाकर “अपने औद्योगिक विकास के लिए विदेशों से पूंजी आकर्षित 
कर सकता है (परततु ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर 
पर पूंजी का आदान-प्रदान चालू हो) । जर्मनी ने १९२४ से १९३० तक ऐसा ही 
किया था ।. र 
उपर्युक्त उपाय यदि वास्तव में देखा जाय तो विनिमय-नियन्त्रण के उद्देश्य 
से काम में नहीं लाए जाते। ये उपाय तो देश को आन्तरिक स्थिति या अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार और पूंजी के आदान-प्रदान के. दृष्टिकोण से काम में लाए जाते हें। 
उदाहर गार्थ, निर्यात पर दी गई राजकीय सहायता निर्यात व डाने की दृष्टि से 


दी जाती है । आयात-कर देशी उद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य से लगाए जाते. 


हैं तथा व्याज-दर की घटा-वड़ी स्थानीय स्थिति को संभालने के लिए की जाती 
है । परन्तु इन सब उपायों का मुद्रा की विनिमय-दर पर भी काफी प्रभाव 
पड़ता हुं । 
इन उपायों का विनिमय-दर पर कोई सीधा या प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता 
अर्थात्‌ ये उपाय विनिमय-मण्डी में कोई हस्तक्षेप नहीं करते वरन्‌ इनका प्रभाव 
बिनिमय-दर पर परोक्ष रूप से पड़ता है। £ 
इन उपायों का क्षेत्र बहुत सीमित और संकुचित होता है जैसे, निर्यात- 
कर 22123 मात्रा में नहीं बड़ाए जा सकते, राजकीय सहायता भी असीमित 
मात्रा र में नहीं दी जा सकती, और व्याज-दर भी वार-बार और असीमित मात्रा 
ht जा सकती क्योंकि ऐसा करने में वैदेशिक व्यापार भंग हो जाने 
आन्तरिक स्थिति खण्डित हो जाने का भय रहता है । अतः ये 


7 क 


विनिमय-नियन्त्रण के अन्य ढंग 

(१) विनिमय-समातुलन कोष विरि 

ह कोष गमय-दर म होनेवाले अ 
ee को घिसकर' संतुलन में लाने के लिए इ 
म देशी और विदेशी .मुद्राओं का एक कोष बना लेती है 
२ में इंगलैण्ड ने सबसे पहिले 
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१५ करोड़ पौण्ड से ऐसे कोष की स्थापना की थी । परन्तु शनैः शनै: इस कोष 
की मात्रा वइती गई। इंगलैण्ड में इस कोष का उद्देश्य प्रधानतः स्टिंग की 
: विनिमय-दर में होनेवाले अस्थायी उतार-चड़ावों को रोकना था. ।* जैसा 
कि पहिले बताया जा चुका है इस कोष में स्टालग तथा विदेशी मद्रा या सोना 
होता था । जव स्टिंग की दर बड़ानी होती थी तो इस कोप में से विदेशी 
मुद्राएं बेचकर वदले में स्टलिग की मांग वड़ा दी जाती:थी । और जब स्टिंग 
को दर गिरानो होती थी तो इस कोष में से स्टलिंग बेचकर विदेशी मद्राओं की 

मांग वड़ा दी जाती थी । इस प्रकार इस कोष केःद्वारा बिनिमय-दर के उतार- : 
चट्टावों को दूर किया जाता था । परन्तु इसमें एक बड़ा भारी दोप था कि 
स्टलिग की दर घटाने-ब डराने का काम कोष में रक्खी हुई विदेशी मुद्राओं तथा 
स्टिंग की मात्रा पर निर्भर रहता था । आगे चलकर ऐसे कोष अमेरिका, 
फ्रांस, स्विजरलण्ड, वेल्जियम, हालण्ड आदि देशों में भी स्थापित कर 
लिए गए थे । . 

(२) लेखे 'खड़े' रखने के समझोते--कभी-कभी विदेशी सम्पत्ति पर 
रोक छगाने के बजाय विदेशियों से ऐसे समझौते कर लिए जाते हें कि वे 
अपने लेखे एक निश्चित अवधि तक 'खड़े' रखकर देश की विनिमय-दर को 
ठीक करने में सहायता दें। इस प्रकार देशों के पारस्परिक सहयोग से विनिमय- 
दर ठीक बना दी जाती है। 

कुछ देशों से उनका हिसाव निपटाने के लिए ऐसे समझौते कर लिए जाते 
हैं कि जिससे विनिमय-दर पर कोई अनुचित प्रभाव न पड़े । 

बिनिमय-तिवंत्रय के उपायों पर एक दृष्टि 

विनिमय-नियन्त्रण के परोक्ष ढंग दर म फेर-वदल करने के वास्तविक और 
स्थायी उपाय नहीं हें । अतः हम विनिमय-निंयंत्रण की हस्तक्षेप और “प्रतिवन्ध” 
की नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। “हस्तक्षेप की नीति' द्वारा विनिमय 
दर को दीर्घकाल तक स्थायी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस नीति को सफल 
बनाने में नियंत्रण करनेवाली सरकार के पास देशी और विदेशी मुद्राओं का एक 
कोष होना आवश्यक होता है जो अनिश्चित काल तक स्थायी नहीं रक्खा जा 
सकता । हां, इस नीति के द्वारा विनिमय-दर में दिन-प्रतिदिन के होनेवाले छोटे- 
मोटे उतार-चड़ावों को दूर किया जा सकता है और इस काम के लिए इस नीति 


+ ८ The main object of the Fund was to affect purely 
spaoulative movements in sterling exchange Tates whilst 
allowing ‘real’ causes to affect the long-term trend. ‘The 


Fund was 60 smooth out temporary fluctuations 
Benham: Economics, pp. 440-41. 
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का प्रयोग स्थायी रूप से हो सकता है । इस प्रकार इस नीति के द्वारा दर की 
स्थायी स्थिरता (12611119116110 ४)10ए) तथा अत्यधिक अस्थिरता 


, . (Excessive instability) दोनों ही को दूर किया जा सकता है। 


विनिमय-नियन्त्रग के लिए यह वात वास्तव में एक आदर्श की वस्तु है । 
परन्तु इस उद्देश्य के लिए हस्तक्षेप की नीति' का प्रयोग करने से पहिले सरकार 
को इस बात का पता लगाना होगा कि विनिमय-मण्डी में कौनसां अस्थायी दवाव 
पड़ रहा है तथा कौनुसी स्थायी स्थिति अटक रही है। परन्तु ऐसा भी करने से 
पहिले सरकार को अपनी मुद्रा की संतुलन-दर (q७ilibrium Rate) 
का सही-सही अनुमान लगाना होगा । यह अनुमान लगाना कोई साधारण बात 
नहीं है। संसार के मौद्रिक इतिहास में अनेकों ऐसे अवसर आए हें जब कि सरकार 
अपनी मुद्रा की संतुलन-दर का सही-सुही अनुमान न लगा सकी और उनका 
प्रयत्न निष्फल रहा । यदि 'किसी समय सरकार अपनी मुद्रा की संतुलन-दर 
- का सही-सही अनुमान लगा भी ले तो, वह अपने पास रक्खे हुए देशी और 
विदेशी मुद्रा के कोष का (जो देशी मुद्रा की मांग और प्रदाय बढ़ाने के उद्देश्य 
से रक्खा जाता है) गलत अनुमान कर सकती है। तब ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप 
की नीति! असफल रहेगी । कहने का तात्पर्य यहं है कि विनिमय-नियंत्रग से 
हस्तक्षेप की नीतिः का उद्देश्य बड़ा महान्‌ है परन्तु उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उसे प्रयोग करना कठिन है । इसीलिएं आजकल हस्तक्षेप की नीति' नहीं 
अपनाई जाती । १ 
जहाँ तक प्रतिबन्ध की नीति' का. प्रश्न है डे 
जग नोरा कह ( अश्न ह यह मानना पड़ेगा कि यह एक 
के अन्तर्गत जनता की विदेशी मुद्रा के क्रय-वित्रय की स्वतन्त्रता 
ली जाती है और उन पर प्रकार प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिए जाते है । कक 


परिस्थितियां युद्ध समाप्त 
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होने के पश्चात्‌ भी चलती रहें तो उस समय भी इस नीति द्वारा विनिमय- 
नियन्त्रण किया जा सकता हूँ। परन्तु जैसे ही सामान्य परिस्थितियां आएं 'प्रति- 
बन्ध की नीति' को छोड़ देना चाहिए जिससे विदेशी मद्रा का स्वतन्त्र लेन- 
देन हो सके औरं विनिमय-दर मांग और प्रदाय के सहारे-सहारें चलने लगे ॥ 
प्रतिबन्ध की नीति' देश और अन्तराष्ट्रीय व्यापार के हित में होनी चाहिए, केवल 
अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं । 
विनिमय-नियाःत्रण के विषय में एक आवश्यक वात यह है कि विनिमय- 
नियन्त्र ग के शस्त्र उस समय काम में. छाने चाहिएं जब उनकी बहुत ही अनिवार्य 
आवश्यकता हो । इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विधान बनाने की आवस्यकता 
है जो समय-समय पर इस बात का निर्णय करता रहे कि विनिमय-नियन्त्रण में 
किस समय कौन से उपाय काम में लाए जाएं और कौन से नहीं। सौभाग्य से आज 
संसार में यह विधान उपलब्ध है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार-संगठन के द्वारा विनिमय-नियन्त्रण का संचालन किया जा रहा है परन्तु 
उनकी सफलता का अभी कोई अनुमान नहीं लगांया जा सकंता । यह तो भविष्य : 
ही बतलाएगा कि इन संस्थाओं के द्वारा विनिमय-नियन्त्रण कहां तक सफल हो : 
रहा है । परन्तु हमें आशा करनी चाहिए कि सब राष्ट्रों के सहयोग से यह काम. 
पूरा हो सकेगा । 


जमनी को कूटनीति 


१९३९ से पहिले जर्मनी ने विनिमय-नियंत्रण क्षेत्र में ऐसी कूटनीति बरती 
जिसे देखकर संसार चकित रह गया । जमंनी.की सरकार ने अपने देश में इस 
प्रकार विनिमय-नियन्त्रण किया जिससे वह विना भुगतान किए ही विदेशों से 
असीमित मात्रा में माल मंगा-मंगाकरसंचित करता रहा । जर्मनी ने युद्ध 

ने को आथिक तैयारियां पहिले से ही आरम्भ कर दी थीं। युद्ध के लिए जर्मनी: 
को खाद्य पदार्थो तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता थी । विनिमय- 
नीति के द्वारा इन आवश्यकताओं को जर्मन सरकार ने बहुत पहिले ही पूरा कर. 
लिया । तभी तो यह छोटा सा देश इतनी विशाल शक्तियों के साथ इतने समयः 
तक टक्कर ले सका किं उसके हार जाने पर भी संसार आज उसका लोहा 
मानने में संकोच नहीं करता । जर्मनी की कूटनीति के कुछ उदाहरण यहां 
दिए जाते हें :-- 

( १) १९३१ से लेकर १९३९ तक जमनी ने अनेक देशों के साथ 
'विनिमय-समाशोधन' (£%०2n2९ (00911118) समझौते किए । उन 
देशों से जमनी खूब माल मंगाता रहा (क्योंकि उसे उस समय इन देशों को 
बदले में विदेशी मुद्रा नहीं देनी पड़ती थी), यहां तक कि जर्मनी इन देशो का कजे- 
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॥ 
८ 9. उन देशों गई। उन देशों | 
दार हो गया और विन में उत देशों की अतुल so थी वरन्‌ बदले 
को यह राशि नकद (विदेशी मुद्रा के रूप में ) नहीं कार इन | 
में उन्हें जमंनी से ही कुछ न कुछ माल खरीदना पड़ता था । इस प्रकार इन | 
` समझौतो के द्वारा जर्मनी युद्ध की आवश्यकीय वस्तुएं र | 
करता रहा और बदले में अपने उद्योगों को उन्नत करके विदेशी बाजा ही | 
. माछ वेचता रहा । जर्मनी को इससे दो लाथ मिके--(१ )॥ हक | 
आथिक तैयारियां कर लीं, (२) अपना माळ विदेशों में भेजने लगा मि | 
काल में इंगलैण्ड भी लगभग यही कास करता रहा--उसने भारत, मस्त, | 
लंका आदि से कच्चा माळ तथा अन्य प्रकार की युद्धावश्यक सामग्री खरीदी परन्तु ० 
उसका भुगतान न नकद के रूप में किया और न बदले में माल ही दिया । परिणाम- 
स्वरूप इन देशों का अतुल ऋग इंगलैण्ड पर स्टरिंग-पूंजी के रूप में जमा हो 
गया जो अब शनैः शनैः चुकाया जा रहा है ।) i हु 

(२) जर्मनी नेः दक्षिणी-पूर्वी योरप के अनेक देशों के साथ विनिमय- 

समाशोधन' समझौते किए और इन देशों से अतुल खाद्य-सामग्री खरीदी, दी 
तक कि बिना कटी फसलों को भी खरीद लिया ।$फिर बदले में उन देशों को 
बाध्य किया कि वे जर्मनी कां माल ऊंचे-ऊंचे भावों पर॑ खरीदें । जर्मनी उन देशों 
से ऊंचे-ऊंचे भावों पर माल खरीदता रहा और फिर उन्हें वदले में अपना ही माल 
ओर वह भी ऊंचे-ऊंचे भावों पर, खरीदने के लिए बाध्य करता “रहा । इससे 
उन देशों में मूल्य-स्तर बहुत ऊंचे हो गए । मूल्य-स्तर ऊंचे होने के कारण 
ये देश अपना माल और कहीं नहीं बेच सकते थे और अन्त में हारकर उन्हें 
जर्मनी को ही बेचना पड़ता था और बदले में उसका ही माल खरीदना पड़ता था। 
इस चतुरता के साथ जमंनी ने इन देशों पर आर्थिक आधिपत्य जमा लिया और 
वे अपना माळ वेचने तथा विदेशी माल खरीदने के लिए जर्मनी पर ही आश्रित 
हो गए । 

(३) जर्मनी 0 की मुद्रा के साथ अपनी मुद्रा (मार्क) की दर 
य अपने लिए ऐसी स्थिति पैदा कर ली कि अव वह रूमानिया के माल 
ह सया की मुद्रा में अधिक-से-अधिक मूल्य दे सकता था । इससे 

किये तो रूमानिया का माल अपनी मुद्रा में सस्ता पड़ता परन्तु रूमा- 
निया को जर्मनी का माल महंगा पड़ता जर्मनी 
पल हंगा पड़ता था । इससे जमंनी को क्या हानि थी ? 
उ मात्रा म रूमानिया से गेहूँ मंगाता रहा और इसका नकद 
भुगतान न करके वलिन में रूमानिया के लेखे में 
सके वदे में जर्मनी रेख म जमा करता रहा । रूमानिया 
इसके बदले में जमंनी का माल मंगाने के लिए 
सस्ता गें मिलता ए वाव्य था । इस प्रकार जर्मनी को 
5 ` रहा परन्तु रूमानिया को जर्मनी का,माल महंगा मिलता 
इसी समय इंगलंण्ड की मद्रा में 'भाळ महंगा था। 
पुद्रा म रूमानिया की मुद्रा की दर नीची थी जिससे 
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रूमानिया का माल इंगलैण्ड में महँगा पःने के कारग निर्यात नहीं होने पाता 
था। यद्यपि इंगलैण्ड का माल रूमानिया को सस्ता पड़ता था परन्तु वह (रूमा- 
` निया) वहां से माल नहीं मंगा सकता था क्योंकि उसका भुगतान चुकाने के लिए 
उसके पास. पौण्ड नहीं थे और न वह इंगलैण्ड में निर्यात करके पौण्ड कमा ही 
सकता था। अतः रूमानिया का भाग्य जर्मनी के साथ वंध गया और वह लेने-- 
देने में जमनी पर आश्रित हो गया । इस प्रकार जर्मनी ने युद्ध के लिए काफी गेहूं 
संचित कर लिया । 

(४) युद्ध के पूर्व जर्मनी ने भिन्न-भिन्न देशों की मुद्राओं के साथ अपनी 
मुद्रा की दर भिन्न-भिन्न निर्धारित कर रक्खी थी। जिस देश से उसे माल मंगाना 
होता था उस देश की मुद्रा के साथ वह अपनी मुद्रा की दर नीची रखता था और 
जिस देश को अपना माल भेजना होता था उसकी मुद्रा के साथ अपनी दर ऊंची 
रखता था। इस प्रकार उस समय जर्मनी में भिन्न-भिन्न दरों के हिसाव से" 
कई प्रकार के मार्क होते थे जैसे Registermarks, Blockmarks, 
Sondermarks, Handelmartks, Degomarks आदि-आदि। येः 
मार्क इंगछैण्ड में भिन्न-भिन्न दरों पर वेचे और खरीदे जाते थे--इनकी दर 
इंगलैण्ड में २ पेंस से लगाकर १ शिलिंग ९ पेंस तक थी । 

सारांश यह है कि जमनी ने युद्ध आरम्भ करने सेः पहिले अपनी विदेशी: 
विनिमय सम्बन्धी कूटनीति द्वारा युद्ध की पूरी-पूरी तैयारियां कर ली थीं । 
विनिमय-समाशोधन समझौतों द्वारा अनाज, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं 
के भण्डार भर लिए थे जिससे युद्ध सफलतापूर्वक लड़ा जा सके । जर्मनी ने अपनी 
विनिमय-नीति द्वारा अनेक देशों को आथिक दृष्टिकोण से गुलाम वना लिया 
था पर अव इस वात को संसार जान गया है--इसलिए भविष्य में कोई देश 
इस प्रकार की चालाकी में सफल नहीं हो: सकेगा । 


भारत सं विनिमय-नियन्त्रण की व्यवस्था 


युद्धकालीन व्यवस्था--प्रथम महायुद्ध-काल में रुपये की विदेशी विनिमय-- 
दर पर कोई नियन्त्रण नहीं रक्खा गया था। इसका परिगाम यह हुआ कि रुपये 
की स्टालिग-दर में खूब उतार-चढ़ाव हुए यहां तक कि एक रुपया १ शि० ४ पें० 
से बढ़कर २ शि० १११० तक जा पहुंचा । युद्ध समाप्त होने पर विदेशी विनिमय" 
के लेन-देन में सट्रेवाजी चलती रही जिसके परिणामस्वरूप १९२१-२२ में देश 
के व्यापार और उद्योग को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । द्वितीय 
महायुद्ध आरम्भ होते ही भारत-सरकार ने पिछली परिस्थितियों से अनुभवः 
लेकर विदेशी विनिमय को नियन्त्रित करके संचालित करने के भरसक प्रयत्नः 
किए जो यहां दिए जाते हैं :-- 
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भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत सरकार ने रिजवं बेक ऑव इण्डिया को 
अधिकार दे दिया कि वह सोना, सिक्यूरिटियों तथा विदेशी मुद्रा के क्रथ-वि क्रय 
का प्रबन्ध करे। रिजवं बैंक ने इस काम के लिए एक विनिमय-नियन्त्रण विभाग 
(Exchange Control Departmen) खोला और ४ सितम्बर १९३९ 
"को विनिमय-नियन्त्रम के उद्देश्य तथा उपाय समझाने के लिए एक विज्ञप्ति निकाली 
“जिससे जनता को इसकी जानकारी' हो सके । युद्धकाल में विदेशी मुद्रा के. क्रय- 
विक्रय पर नियन्त्रग लगा दिया गया । विदेशी मुद्रो केवल उन्हीं कामों के लिए 
बेची जाती .थी ,जो युद्ध में सहायक हों। सट्टेखोरी या मुनाफाखोरी के लिए 
“विदेशी मुद्राएं नहीं वेची जा सकती थीं। विदेशी मुद्राएं केवल उन्हीं लोगों व 
संस्थाओं को बेची जाती थीं जिनको रिजवे वेक इसके लिए उपयुक्त समझता 
-था। ऐसे लोगों व संस्थाओं को रिजबं वेक ने लाइसेन्स दे दिए थे। केवल ये ही 
लोग वेक से विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय कर सकते थे। जनता को इन्हीं लाइसेन्स 
रखनेवाले लोगों से विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ती थीं । विनिमय-नियन्त्रण के 
"लिए रिजबं वेक ने समय-समय पर अनेक उपाय किए और ज्यों-ज्यों परिस्थिति 
'बदळती गई नए-नए उपाय काम में छाए जाते (रहे । कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय, 
'जिनके द्वारा युद्धकाल में विनिमय-नियन्त्रण किया गया, इस प्रकार हें :-- 
(१) रिजवं तरेक ने कुछ विदेशी विनिमय-बैंकों तथा तालिकावद्ध बैंकों 
(४01001१४० Banks) को विदेशी मुद्राएं खरीदने-बेचने का अधिकार 
देने के लिए लाइसेन्स दे दिए । लाइसेन्स देने से पहिले इन बेकों 'को यह वात 
समझा दी गई कि वे किन-किन वातो के लिए तथा किस प्रकार विदेशी मुद्रा 
वर्चे। ये बेक विदेशी मुद्रा तभी वेचा करते थे जब कि विदेशी मुद्रा खरीदनेवाला 
“व्यक्ति माल मंगवाने का सबूत दे दिया करता था । इन वेकों को प्रतिदिन 
- विदेशी मुद्रा की खरोद-बेच का लेखा-रिजवं बॅक को भे 
बक को. भेजना पड़ता था । 


(२) सरकार ने एक निर्यात-नियन्त्रण योजना 
न 1 बनाई जिसके अनसार 
“यह निश्चय किया गया कि जो लोग भ Dl 
- के वदले में स्टिंग को छोड़कर जो विदेशी रिज 
बेक की आज्ञा के विना व्यय नहीं कर सकते। र द 
(३)..माळ के आयात करने पर भी एक 
मुद्रा, विशेषकर दुलेभ-मद्रा, केवळ उसी गे ने 
४ मिलेगी जिस माल को आयात करनेवाले व्य गर पहरो का लिए 


न ( २७१ ) 4 / 


करने की सुविधाएं भी बढ़ा दी गईं। विदेश-यात्रा के लिए पहिले केवल उन्हीं _ 
रोगों को विदेशी मुद्रा दी जाती थीं जो किसी वहुत आवश्यक काम से विदेश 
जाते थे । परन्तु धीरे-धीरे अन्य व्यापारियों तथा विद्याथियों को भी विदेश 
जाने की सुविधाएं मिलने लगीं । ' 

(४) नवम्बर १९४० में प्रतिबन्ध . लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 
रिजर्व बेक्क की आज्ञा के विना किसी भी प्रकार के सिकक्रे या नोट भारत से 
वाहर नहीं ले जा सकता । इसी प्रकार सोनो या अन्य किसी प्रकार के जेवर या 
जवाहिरात भी वाहर नहीं भेजे जा सकते थे। इनको भेजने के लिए रिजव्रे बैंक 
से आज्ञा लेनी पड़ती थी । ; - 

सितम्बर १९४३ में भारतीय मुद्रा, ईरानी रायल, अफगानी' रायल तथा 
छंका के नोटों को छोड़ सव प्रकार की मुद्रा के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिए, 
गए । जनवरी १९४४ में भारतीय नोटों के अतिरिक्त अन्य सब नोटों के 
आयात पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार के प्रतिवन्ध लगाने का उद्देश्य शत्रु 
राष्ट्रों द्वारा प्रचारित नोटों को रोकना तथा अपनी मुद्रा का उपयोग शत्रु राष्ट्रों 
को न होने देने का था। १ रे 

(५) नवम्बर १९४१ में भारत-सरकार ने, भारत में रहनेवाले लोगों 
के पास जो डालर थे अपने अधिकार में कर लिए और उनके बदले में रुपये दे 
दिए गए। सरकार ने भारत में रहनेवाले लोगों से अमरीका की सिक्यूरिटियां. 
भी लेकर अपने अधिकार में कर लीं और उनके बदले में रुपये दे दिए । 

. (६) भारत से स्टलिग-क्षेत्र को छोड़ अन्य देशों में राशि भेजना वन्द कर 
दिया गया । अक्तूवर १९४१ में निश्चय कर दिया गया कि भारत में व्यापार 
करनेवाली कोई भी कम्पनी लाइसेन्स लिए बिना अपने लाभ स्टरिग-क्षेत्र से 
चाहर नहीं भेज सकती । १९४३-४४ में डॉलर मिलने लगे और अमरीका की 
कम्पनियों को भारत से वाहर राशि भेजने की छूट मिल गई तथा दूसरी कम्पनियों 
पर लगे हुए प्रतिबन्ध भी ढीले कर दिए गए। र 

इन विभिन्न प्रतिबन्धों का उद्देश्य देश के आथिक कलेवर को व्यवस्थित 
कर विदेशी मुद्रा को युद्ध-काल के लिए समुचित एवं पूर्ण उपयोग में लाना, शत्रु 
राष्ट्रो द्वारा हमारी सम्पत्ति के उपयोग को रोकना तथा आयात-निर्यात के 
चियन्त्रग द्वारा युद्धकार्य के लिए यातायात के साधनों का पूर्ण उपयोग करना था। 

(७) स्टलिग-क्षेत्र को छोड़ अन्य देशों में जानेवाले यात्रियों पर भी प्रतिबन्ध 
लगा दिए भए। १७ जुलाई १९४३ को सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसके 
द्वारा रिजवं बैंक से आज्ञा लिए बिना विदेशों कों जानेवाले लोगों पर रोक लगा . 
दी गई । परन्तु ये प्रतिबन्ध उन लोगों पर नहीं थे जो ईराक, अरब, पूर्वी अफ्रीका, 

इंगलैण्ड या भारत की सीमा पर ठगे हुए अन्य देशों को जाना चाहते थे 1 
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(८) २८ जुलाई १९४१ को भारत न व्यापार ह ट ह 
कम्पनियों तथा दूसरे जापानी व्यापारियों के विदेशी मुद्रा वारी 
सरकारी अधिकार में रे लिए गए । जापानी कम्पनियों तथा जापानी व्या PE 
रिजव बैंक की आज्ञा के विना इन विदेशी मुद्रा-कोषों को किसी भी काम में नहीं 
ला सकते थे । दिसम्बर १९४१ में जापान के साथ युद्ध आरम्भ होते पुराए, 
में रहने वाले जापानियों की सम्पत्ति को शत्रु-सम्पत्ति घोषित करके सरकार 

ने अपने अधिकार में ले लिया और उसकी व्यवस्था शत्रु-सम्पत्ति-संरक्षक को सौंप 
दी गई। इसका उद्देश्य यह था कि इस सम्पत्ति का उपयोग मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध 
न हो सके । विदेशियों का जो धन भारतीय बैंको में था उसके भुगतान के लिए 
कुछ विशेष कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बेक ने रोक लगा दी । १९४२ म. 
जापान के अधिकार में आए हुए देशों जैसे हांगकांग, मलाया, बोर्नियो आदि 
देशों के रहनेवाले लोगों की भारत-स्थित सम्पत्ति भी सरकारी अधिकार में 
कर ली गई । | 
इन सव उपायों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विनिमय-नियन्त्रण करने 
में भारत सरकार ने प्रतिवन्ध की नीति' का पालन किया । माळ के आयात- 
निर्यात तथा विदेशी यात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए; सोना, सिक्के, नोट, 
जेवर तथा जवाहिरात के लाने-लेजाने पर रोक लगा दी गई तथा) व्रिदेशियों के 
भारत-स्थित लेखे और सम्पत्ति भी सरकार ने 'घेर कर” अपने अधिकार में ले 
लिए । इस सव का उद्देश्य यह था कि विदेशी मुद्राओं को अन्य कामों से वचा-वचा 
कर युद्ध के काम में आनेवाले माळ को खरीदने में लगाया जाय। दूसरा उद्देश्य 
यह था कि विदेशी विनिमय का इस प्रकार प्रबन्ध हो जिससे शत्रु राष्ट्र कोई 
लाभ न उठा सकेँ । विदेशी विनिमय के नियन्त्रण में इस वात का प्रयत्न किया गया 
कि व्यक्तिगत व्यापार कम-से-कम हो जिससे माल लाने-लेजानेवाले जहाज 
और अन्य व्यापारिक सुविधाएं लड़ाई के काम में लाई जा सके । युद्ध समाप्त 
होने के वाद आज तक विदेशी विनिमय पर रिजर्व बॅंक का नियन्त्रण है । 


विदेशी विनिमय-नियम्त्रण कानून--१९४७ | 


वर्तमान व्यवस्था युद्धकाल में विनिमय-नियन्त्रण का अधिकार भारत 
सरकार न भारत-रक्षा कानून के अन्तर्गत ले रखा था। इसकी अवधि ३१ मार्च 
१९४७ को समाप्त होनी थी । अतः सरकार ने युद्ध के पश्चात्‌ विनिमय-नियन्त्रण 
का अधिकार लेने के लिए “विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून” (Foreign 
र आ Regulation 40६) पास किया। यह्‌ कानून २५ मार्च १९४७ 
बला हा गया । इस कानून के द्वारा भारत सरकार को विनिमय-नियन्त्रण 
सभी अधिकार मिरे जो युद्ध काल में भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत 
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मिले हुए थे । इस कानून के अन्तर्गत भी विनिमय-नियन्त्रण का काम रिजवं 
बैंक को मिला । यह बेंक भारत सरकार के विभाग की हसियत से अपने विदेशी: 

विनिमय-विभाग द्वारा देश में विनिमय का प्रबन्ध करता है । युद्ध-काल में भारतः 
रक्षा-कानन की विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी धाराओं के अन्तरगत भारत से 
स्टकिग-क्षेत्र को छोड़ अन्य देशों में राशि भेजने के लिए रिजवं बैंक की आज्ञा 
. लेना आवश्यक था। नए कानून के अन्तर्गत भारत से वाहर किसी भी देश को राशि 
भेजने से पहिले रिजवं वेक की आज्ञा लेना आवश्यक हो गया। अब स्टछिग-कषत्र में 
भी राशि भेजने से पहिले बैंक की आज्ञा लेना अनिवार्य बना दिया गया परन्तु 
बार-बार की असुविधा से बचने के लिए रिजवं बेंक ने २५ मार्च १९४७ को ही 


... - एक विज्ञप्ति निकालकर स्टरिंग-क्षेत्र के देशों में राशि भेजने को एक सामान्य 


आज्ञा दे दी जिससे यृद्धकालीन विनिमय-नियन्त्रण तथा वर्तमान विनिमय- 
नियन्त्रण-च्यवस्था. में कोई भेद नहीं रहा । 

इस कानून के अन्तर्गत भारतःसरकार तथा रिजवं बेंक को विदेशी मुद्राओं 
के लेन-देन पर नियन्त्रण सम्बन्धी तथा सोना-चांदी, सिक्के, नोट, जेवर, जवाहि. 
रात आदि के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी अनेक अधिकार मिले हुए 
हें। रिजवं बेंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की विनिमय-नियन्त्रण सम्बन्धी धाराओं 
को दृष्टि में रखते हुए देश में विनिमय-नियन्त्रण का प्रवन्ध करता है । 

अगस्त १९४७ में देश के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान बन जाने से 
इस कानून में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हें। विनिमय-नियन्त्रण के दृष्टि 
कोण से पाकिस्तान को विदेशी राष्ट्र मान लिया गया है । 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोब तया विनिमय-स्थायिस्व 


; युद्धोत्तर-काल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार. को प्रगति देने के उद्देश्य से संसार 

भर की मुद्राओं में पारस्परिक एकता पैदा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष' नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था सन्‌ १९४४ म स्थापित की जा चुकी है।,_. 
अन्य उद्देश्यों क्रे साथ-साथ इस संस्था के ये भी उद्देश्य हे: 

(१) संसार के द्रेशो में मुद्रा सम्बन्धी एकता पैदा करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
` मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाना । 

(२) सदस्य-देशों की मुद्राओं की आपस को विनिमय-दर का प्रबन्ध करना 
तथा विनिमय-दरों को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना । 

(३) किसी भी सर्दस्य-देश में लगाए गए विदेशी विनिमय सम्बन्धी 
नियन्त्रणों को दूर करने का प्रयत्न करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई . 
अड्चन न हो । 

इस प्रकार मुद्रा-कोष का प्रमुख. उद्देश्य सदस्य-देशों को विदेशी विनिमय 

१८ 
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सम्बन्धी सुविधाएं देना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति हो और इसके 
द्वारा सदस्य-देश अपना-अपना अधिक से अधिक आथिक विकास कर सक । इन 
उद्देश्यों की पूति के लिए कोष ने सब सदस्य-देशों की मुद्राओं का मूल्य सोने 
तथा अमरीकी डॉलर में व्यक्त करके उन सब की आपसी विनिमय-दरे भी निश्चित 
कर दी हें । ये विनिमय-दरें प्रत्येक सदस्य-देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की मात्रा को दृष्टि में रखकर निश्चित की गई हेँ। इसका 
सबसे बड़ा लाभ यह है कि विनिमय-दरों का प्रबन्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय विधान के 
नियन्त्रण में आ गया है जिससे उनमें जल्दी-जल्दी और भारी-भारी उतार-चढ़ाव 
नहीं होंगे । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्राओं की विनिमय-दरों में आवश्यक 
फेर-बदल की जा सकती है। ' 
कोष के पास सब सदस्य-देशों की मुद्राएं तथा सोना जमा रहता हं जिन्हें 
वह्‌ अस्थायी भुगतान-विषमता को दूर करने में काम लाता है। जब किसी सदस्य- 
देश को अपनी भुगतान-विषमता दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
होती हे तो बह कोष से उधार ले केता है और इस प्रकार सब सदस्य-देशों में 
पारस्परिक भुगतान-संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। जब कभी 
किन्हीं सदस्य-देशों के बीच स्थायी रूप से भुगतान-विषमता होती है तो उन देशों 
की विनिमय-दरों में आवश्यक समायोजन कर दिया जाता है । (सितम्बर 
१९४९ में पौण्ड, रुपया तथा अन्य अनेक मुद्राओं के डॉलर-मल्य में जो कमी की 
गई थी वह इसी उद्देश्य को लेकर हुई थी ।) ०7 | 
कोष विदेशी विनिमय के स्वतन्त्र लेन-देन में विश्वास करता है और उसका 


पर लगे हुए उन प्रतिबन्धों को उठा लेने की सला 
त ह दी थी। परन्तु - 
काळ में मुद्धू्व-परिस्थितियों को छोटाने के लिए Ne i 
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उनके निर्यात व्यापार को प्रगति मिलेगी और वे डॉलर कमाकर अमरीका से 
अपने आयात बढ़ा सकेंगे । उनका विश्वास थो कि अवमूल्यन के द्वारा स्टलिग- 
क्षेत्र और डॉलर-क्षेत्र की भुगतान-विषमता दूर हो जायगी । अवमूल्यन करने 
के पश्चात्‌ कुछ समय तक स्थिति बड़ी सन्तोषजनक रही । इंगलैण्ड ने अवमूल्यन 
के परचात्‌ लगभग-लगभग १६ वर्षों में अपने डॉलर एवं स्वर्ण-कोष वढ़ा-वढ़ा 
कर लगभग ४,००,००,००,००० डॉलर के वरावर कर लिए थे । परन्तु बाद में 
परिस्थिति फिर बिगड़ने लगी । इंगलैण्ड के डॉलर-कोष बड़ी तेजी से कम होते 
गए । १९५२-५३ की तीसरी तिमाही में स्टलिग-क्षेत्र की डॉलर की कमी कोई 
६,००,००,००,००० डॉलर के आसपास रही । इस प्रकार मुद्रा-कोष के सदस्यों 
के सामने भुगतान-विषमता की समस्या होने के कारण विनिमय के लेन-देन पर 
से नियंत्रग उठा लेने के आसार दिखाई नहीं देते । हां, लंका सरकार ने कुछ सीमा 
तक विनिमय पर लगाए गए प्रतिबन्ध हलके कर दिए हे। आशा है, भविष्य में 
स्थिति सुधरने पर अन्य देश भी ऐसा कर सकेंगे । 
सारांश, 

विनिमय-नियंत्रण का अर्थ है विदेशी मुद्राओं की मांग और प्रदाय को 
घटा-बढ़ाकर अपनी मुद्रा को विदेशी विनिमय-दर में आवश्यक तथा इच्छानुसार 
फेर-बदल करना । विनिमय-नियंत्रण के तीन उद्देश्य होते हे--(१) मुद्रा का 
बहुमूल्यन करना, (२) मुद्रा का अवमूल्यन करना, (३) मुद्रा की दर में होने 
वाले त्वरित उतार-चढ़ावों को रोकना । मुद्रा का बहुमूल्यन देश के विदेशी व्या- 
पारिक लेन-देन को विषमता को दूर करने के लिए, विदेशों से देश में आयात 
बढ़ाने के लिए तथा विदेशी ऋणों का भुगतान चुकता करने में सुविधा के लिए 
किया जाता हूँ। मुद्रा का अवमूल्यन प्रायः विदेशों में निर्यात बढ़ाने के लिए किया 
` जाता हे । इसी प्रकार देशी और विदेशी व्यापार में स्थायित्व लाने के लिए 
मुद्रा की विनिमय-दर में होनेवाले त्वरित: उतार-चढ़ावों को रोककर थामने 
की आवश्यकता होती है । 

विनिमय-नियंत्रण के दो प्रमुख उपाय होते हे--(१) सरकार की 'हस्त- 
क्षेप-नीति', (२) सरकार की 'प्रतिबन्ध-नीति'। हस्तक्षेप की नीति में सरकार 
स्वयं विदेशी विनिमय-मण्डी में जाकर किसी मुद्रा की, 'जिसमें उसका हित हो, 
मांग या प्रदाय बढ़ाती हे । प्रतिबन्ध की नीति में सरकार विनिमय के लेन-देन 
पर प्रतिबन्ध लगाकर उस मुद्रा की मांग और प्रदाय को मण्डी में आने से रोक. 
` देती है। हस्तक्षेप की नीति के अनुसार सरकार स्वयं मुद्रा का ऋय-विक्रय करती 
'है तथा प्रतिबन्ध को नीति के अन्तर्गत सरकार विदेशी मुद्राओं के फ्रय-विक्रय 
पर रोक लगा देती हे । न 
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विनिमय-नियंत्रण के परोक्ष ढंग भी हैं जैसे (१) i 
का नियन्त्रण, (२) ब्याज को दर में कमी देशी । इसके ne i 
नियन्त्रण विनिमय-समातुलन कोषों द्वारा तथा लेखे खड़े रहने के हद 
हे पल भी परिस्थिति के अनुसार विनिमय-नियंत्रण में कोई भी उपाय काम 
में लाया जा सकता है परन्तु कोई भी शास्त्र उसी समय काम न लाना चाहिए 
त जलती अमियार आवश्यकता हो । इसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विधान 
बनाने को आवश्यकता है जो समय-समय पर इस बात का निर्णय करता रहे कि 
विनिसय-नियंत्रण में किस समय कौन सा उपाय काम में लाया जाय । सौभाग्य 
से ऐसा विधान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के रूप में आज संसार में उपलब्ध हूं । 
युद्ध-काल में प्रत्येक देश ने विनिमय-नियंत्रण के किसी न किसी उपाय 
दवारा . अपनी-अपनी मुद्रा की दर स्थायी रखने के प्रयत्न किए ॥ भारत सरकार 
ने भी विनिमय नियंत्रित रक्खा । सरकार ने ये उपाय किए--(१) निर्यात- 
आयात पर प्रतिबन्ध लगाकर 'कोटा' निश्चित कर दिए, (२) विदेशी मुद्रा 
के ऋय-विक्रय का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया, (३) सोने-चांदी के आयात- 
: निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाए, (४) देशी मुद्रा के निर्यात तथा विदेशी मुद्राओं के 
आयात पर रोकःलगा दी,. (५) लोगों के पास जमा विदेशी मुद्राएं लेकर अपने 
अधिकार में कर लो, (६) आयात-निर्यात के लिए लाइसेंस की प्रथा चलाई, 
(७) यात्रियों तथा “पर्यटकों के बाहर जाने पर निन्यत्रण लगा दिए, 
(८) विदेशी कम्पनियों की भारत-स्थित सम्पत्ति अपने अधिकार में ले ली। युद्ध 
समाप्त होने पर भी विनिमय-नियंत्रण की आवश्यकता बनी रही । अतः सरकार 
ने १९४७ में विदेशो विनिमय-नियंत्रण कातून पास किया जिसके अनुसार अब 
आ अपने विदेशी बिनिमय-नियंत्रण विभाग द्वारा विनिमय 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी विनिमय-नियंत्रण करने-कराने - 
राष्ट्रीय मुद्रा-कोष है जो सदस्य-देशो में विनिमय-नियंत्रण की बसा दर 
सदस्य-देशों द्वारा लगाए गए विनिमय-नियंत्रण को जांच-पड़ताल करता और 
तदनुसार अपनी सम्मति देता है। सितम्बर १९४९ में संसार के मौद्रिक इतिहास में 
< जो क्रान्ति हुई वह मुद्रा-कोष के प्रयत्नों का परिणाम था। अनेक देशों ने अपनी 
` अपनी मुद्राओ के मूल्यों में समायोजन करके यह बतला दिया कि बे अन्तर्राष्ट्रीय | 
व्यापार के विकास के लिए कितन प्रयत्नशील हे। अब आवश्यकता राष्ट्रीय 
को हे कि शने: शनैः सब देश विनिमय-नियन्त्रण को हटाकर स्वतन्त्र ु कि इस बात 
लू । तभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भावी विकास सम्भव होगा i 
भविष्य में ऐसी कोई आश्ञा नहीं की जा सकती । आह कट 
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(१) :विनिमय-नियन्त्रण' से आपका. क्या अर्थ है ? यह किन उद्देश्यों को लेकर 
लगाया जाता है ? विस्तार के साथ उत्तर दीजिए । 

(२) मुद्रा का 'अवमूल्यन' और वहुमूल्यन' क्यों किया जाता है ? सितम्बर 
१९४९ में भारत सरकार ने रुपये का अवमूल्यन क्यों किया था ? 

(३) विनिमय-नियन्त्रण के उपायों की मीमांसा करते हुए समझाइए कि इनमें 
से कौनसा उपाय आजकल अधिक प्रयोग किया जाता हैँ । भारत 
सरकार ने इस समय कौनसा उपाय अपना रक्खा है ? 

(४) विनिमय-नियंत्रण में “प्रतिवन्ध की नीति” से आप क्या समझते हें ?" 
समझाइए कि इस नीति में “हस्तक्षेप की नीति” की अपेक्षा कौन-कौन 
से विशेष गुण हें । 

(५) विनिमय-नियंत्रण में हस्तक्षेप की नीति' किसे कहते हँ? इस नीति को 
` ` मानने में क्या-क्या कठिनाइयां उपस्थित होती हैँ ? इन कठिनाइयों को 
कैसे और किस सीमा तक पार किया जाता है ? | 

(६) युद्धकाल में हमारे देश में विदेशी-विनिमय-नियंत्रण कैसे किया गया था ? 
समझाकर ब्यौरेवार लिखिए । ' .. | | 

(७) विदेशी-विनिमय-नियंत्रण कानून १९४७ पर एक निबंध लिखिए । इस' 
कानून की मुख्य-मुख्य धाराएं क्या हैं? कम 

(८) युद्ध के पश्चात्‌ आज हमारे देश में विनिमय-नियंत्रण की क्या नीति 
बरती जा रही है? यह काम-आज किसके हाथ में है? 

(९) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने सदस्य-देशों की मुद्राओं की पारस्परिक 
विनिमय-दरों में स्थायित्व लाने के लिए क्या व्यवस्था कर रक्खी है ? 
समझा कर लिखिए । 

(१०) संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए ` 

(१) मुद्रा का बहुमूल्यन 
(२) विनिमय-नियन्त्रण में हस्तक्षेप की नीति 
(३) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की विनिमय-व्यवस्था । 
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तृतीय भाग 
बैकिंग के सिद्धान्त 
बैंक की परिभाषा; बैंक के कार्य; बेंकों का वर्गीकरण; 
बैंक और ग्राहक का पारस्परिक सम्बन्ध; साख-सुजन; 
बैंक की विनियोग-नीति तथा उसकी | सीमाएं; 
केन्द्रीय बैंक एवं साख-नियंत्रण; 
बेंक-दर तथा खुला-बाजार क्रियाएं; 
समाशोधन-गृह्‌; आदि-आदि । 
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अध्याय १४ 
बैंक एवं उनकी क्रियाएं 
बंक को परिभाषा 


बैंक प्रायः उस संस्था को कहते हें जो मूलतः जनता से राशि जमा करने 
तथा जनता को ऋण देने का काम करती है । लोग अपनी-अपनी बचत-राशि 
को सुरक्षा की दुष्ट से अथवा ब्याज कमाने के हेतु, इन संस्थाओं में जमा करते 
और आवश्यकतानुसार समय समय पर निकालते रहते हँ। ये संस्थाएं इस प्रकार 
जमा की हुई राशि को व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को ऋण देकर ब्याज कमाती 
हें । जमा लेने तथा ऋण स्वीकृत करने के अतिरिक्त बेंक अन्य काम भी करते 
हें जैसे--सु रक्षा के लिए लोगों से उनके आभूषणादि बहुमूल्य वस्तुएं जमा रखना, 
चेको का संग्रहण करना, अपने ग्राहकों के बीमे की प्रव्याजि प्रेषित करने की 
व्यवस्था करना, व्यापारिक बिलों की कटौती करना, एजेंसी का काम कृरना, 
गुप्त रीति से ग्राहकों की आथिक स्थिति की जानकारी लेना-देना, आदि । इन 
सब क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए बैंक की एक वैज्ञानिक परिभाषा निर्धारित 
करना वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण विषय है । सेयसँ लिखता है कि बेक केवल मुद्रा 
का लेन-देन ही नहीं करते वरन्‌ साख का व्यवहार भी करते हें अतः वेक को 
साख का सृजनकर्ता मानना चाहिए। डाक्टर एच० एल० हाट का कथन हँ कि 
` बैंक वह संस्था है जो जनता से चल-लेखे पर राशि जमा करे और फिर उसका 
भुगतान शनैः शनैः उस पर लिखे गए चेकों द्वारा करता रहे। इस परिभाषा 
में यद्यपि बैंक के मूल तत्त्व का आभास मिलता है तो भी इसे आधुनिक अथां में 
सर्वागपूणं नहीं कह सकते क्योंकि बैंक केवल जमा करनेवालों के द्वारा लिखे गए 
चेकों का भुगतान ही नहीं करता वरन्‌ अन्य अनेक ऐसे कायं करता हे जिनका 
समावेश इस परिभाषा में नहीं है। इस तर्क की पुष्टि करते हुए सर जॉन 
पंगटे ने लिखा है--“कोई भी संस्था तब तक बैंक नहीं कही जा सकती जव तक 
कि वह सामान्य जनता से राशि जमा न, करे, उनके, नाम पर चल-लेखे न खोले 
और अपने ग्राहकों के चेकों का भुगतान एवं संग्रहण न करे।” इससे स्पष्ट होता 
है कि बैंक का काम राशि जमा करने के अतिरिक्त चेकों का भुगतान एवं 
संग्रहण करना भी होता है । अतः मुद्रा और साख का लेन-देन करनेवाली 
. संस्था को बैंक की संज्ञा दी जा सकती है । भारतीय कम्पनी विधान १९३६ 
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की धारा २७७ के अनुसार बेकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जिसका मूछ व्यवसाय 
जनता से चल तथा अन्य लेखों पर राशि जमा करना तथा चेकों व ड्राफ्टों 
- द्वारा एवं अन्य किसी.प्रकार से उस जमा-राशि का भुगतान करना हो। प्रोफेसर . 
शिराज के अनुसार बैंक वह संस्था है जिसमें लोग अपनी अतिरेक-राशि 
जमा करके अपना लेखा खोलें और फिर उस लेखे के आधार पर जमा करन- 
चाला चेक लिखकर अपनी जमा-राशि का भुगतान छेता रहे । इनके 
अनुसार बैंक का दूसरा मुख्य कार्य अपने पास जमा-राशि को ऋण देना 
१ एवं बिलों की कटौती करना है । प्रोफेसर शिराज की इस परिभाषा से बेंक 
की आधुनिक क्रियाओं का आभास मिलता है। भारतीय बेकिंग कम्पनी 
एक्ट १९४९ के अन्तर्गत बैंक एवं बैंकिंग व्यवसाय की निश्चित रूपरेखा निर्धा- 
रित की गई है । इस एक्ट के अनुसार “ऋण देने अथवा विनियोग के लिए 
सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्रापटों व आदेशों द्वारा 
मांगने पर उस जमा-राशि का भुगतान करना बेकिंग व्यवसाय कहलाता है” 
और “इस व्यवसाय को करनेवाली संस्था ही बैंक कहलाती है ।” इस प्रकार 
बेंक की परिभाषा निर्धारित करते समय हमें बैंकिग व्यवसाय के मूल. तत्त्व 
को, समझता और उसे परिभाषा में सम्मिलित करना आवश्यक है । अतः 
यह,कुंहना चाहिए कि कोई भी संस्था, जो जनता से राशि जमा करने तथा 
चेकों द्वारा उसका भुगतान करने का काम करे, बैंक कहलाती है । इस कार्य 
के साथ साथ वह मुद्रा और साख सम्बन्धी कोई भी लेन-देन कर सकती है। 


बेक को क्रियाएं 


बेंक की क्रियाओं और सेवाओं को चार वर्गों में बांटा जा सकता है :-- 

। १ | पा कि जमा करना, (२) जनता को ऋण स्वीकृत करना, 

ग्राहक ए एजेंट बनकर काम करना, (४ सेवाएं 

00. (४) विविध सेवाएं 
(१) जनता से राशि जमा करना--वेंक जनता से ‡ 

उ शि ज [से(दो प्रकार से राशि 

जमा करता हं--एक तो अंश बेचकर अंश-पूजी द्वारा और दूसरे जनता से उनकी 

: यि जमा करके । अंश-पूंजी को सामान्यतः जमा-राशि 

23 नहीं ना जाता क्योंकि गा बार अंश बेचकर प्राप्त की हुई राशि प्रायः 

अंशधारियों को छौटाई नहीं जाती । वह राशि स्थायी रूप से बैंक की पंजी 

अपनी अतिरेक बचत-राशि को बैंकों में 
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जमा करने लगे हे कि उन्हें बेको के द्वारा भुगतान लेन-देन में तथा राशि एक . 
स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने में बड़ी सुविधा होती है। राशि जमा करने 
में बेंक प्रायः तीन प्रकार के लेखे खोलते हे--(१) चल-लेखा, (२) स्थिर-लेखा, 
(३) बचत-लेखा । चल-लेखे में जो राशि जमा की जाती है वह जमा करनेवालों 
की मांग पर किसी समय भी वेक को भुगतान करनी पड़ती है । यह जमा-राशि 
प्रायः चेकों द्वारा निकाली जाती है । इस प्रकार की. जमा-राशि को बेंक की 
'मांग-देनदारी' (Demand Li,0ili6) कहते हें। चळ-लेखे में जमा-राशि 
पर सामान्यतः व्याज नहीं दिया जाता; यहां तक कि कभी-कभी यह शते भी 
रहती है कि जमा करनेवाले उसमें से न्यूनतम राशि कभी भी नहीं निकाल 
सकेंगे। कुछ ऐसे भी बेंक होते हें जो चल-लेखे की जमा पर व्याज देते हें । 

स्थिर-लेखे में जो राशि जमा की जाती है वह एक निश्चित अवधि के 
लिए जमा होती है और उस अवधि के समाप्त होने से पहिले नहीं निकाली 
जा सकती। पर यदि कोई जमा करनेवाला अवघि समाप्त होने से पहले राशि 
निकालना ही चाहे तो उसे मिल भी सकती है पर उस स्थिति में जमा-राशि 
पर ब्याज नहीं दिया जाता । इस प्रकार की जमा-राशि को बैंक की 'काल- 
देनदारी' (10776 1.21165) कहते हें । बेंक प्रायः काळ-देनदारी पर 
मांग-देनदारी की अपेक्षा अधिक ब्याज-दर देते हें । 

तीसरे प्रकार की जमा बचत-लेखे में की जाती है । वचत-लेखे में निर्घा 
रित सीमा से अधिक राशि जमा नहीं की जा सकती । इस जमा पर ब्याज की 
दर अपेक्षाकृत नीची होती है । इस प्रकार के लेखे कम आयवाले लोगों को 
बचत करने की सुविधा देने के लिए खोले जाते हँ। कुछ बेंक इसमें चेकों के प्रयोग _ 
की सुविधा भी देने लगे हें । 

उक्त तीन प्रकार के जमा-लेखों के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार की 
विधियां निकाली गई हें जिनसे सामान्य लोग मितव्ययी बनकर वचत करना 
सीखते हैँ। इन विधियों में “गोलक-लेखा” ( Home Safe Account) - 
आजकल बहुत प्रचलित हें। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में गोलक-लेखा 
खोलता है तो बैंक एक सुन्दर और सुदृढ़ गोलक (30%) दे देता है जिसे 
वह व्यक्ति अपने घर ले जाता है और जिसमें वह समय-समय पर अपनी बचत- 
राशि डालता रहता है । इस गोलक की चाबी बॅक अपने पास रखता हूं। 
जब गोलक भर जाता है तो उसे बैंक में लाकर खुलवाया जाता है और उसमें 
से जमा-राशि निकालकर बैंक उस व्यक्ति के लेखे में जमा कर लेता है-- 
गोलक-लेखे का उद्देश्य प्रायः बालकों में बचत करने की आदत डालना होता 
है। इस लेखे में जमा-राशि पर उसी प्रकार ब्याज दिया जाता है जिस प्रकार 
बचत-लेखे पर दिया जाता हे । 
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कभी-कभी विशेष कार्यों के लिए विशेष प्रकार के लेखे अ 
उदाहरणाथ, विवाह के लिए धनराशि संग्रह करने के लिए विवाह-रेखा; | 
के लिए राशि संग्रह करने के हेतु शिक्षा-लेखा अ र 
(२) ऋण स्वीकृत करना--बेंक का दूसरा मुख्य और महत्त्वपू _ 
जनता को राशि उधार देना होता है । बैंक अपने पास जमा राशि को जय र 
ब्याज कमाते हैं, वे सामान्यतः अपनी पूंजी उधार नहीं देते इस विषय म. 


Ch __ ७ tps बैंक-संचालन ० जद) स्वयं 
` “ओवसंटन नामक प्रसिद्ध बैंक-शास्त्री ने कहा है कि" में मेरी 


की बुद्धि और दूसरों की राशि काम आती है।” बैक द्वारा ऋण देने की क्रिया ॥ का 
महत्त्व दर्शाते हुए रिकार्डो नामक एक विख्यात अथंशास्त्री ने लिखा कु 
“कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था बैकर तभी बन सकता है जब वह दूसरों को 
ऋण स्वीकृत करे ।” वास्तव में बात यह है कि बैंक को अपना नकद-कोष रखने 
तथा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने के पश्चात्‌ अपनी स्वयं की पूँजी ऋण 
देने के लिए बचती ही नहीं अतः वे जमा-राशि को ही ऋण देने में काम लाते 
हे। बैंक प्रायः तीन प्रकार से ऋण देते हे-एक, ऋग मांगनेवाले की वैयक्तिक 
- साख पर; दूसरे, ऋण मांगनेवाले की साख के अतिरिक्त अन्य सिफारिशियों 
की साख पर; तीसरे, सिक्यूरिटियों, अंशो तथा अन्य चल-अचल सम्पत्ति की 
साख पर । , 
"ऋण कई रूपों में स्वीकृत किया जाता है--(१) सामान्य ऋण एवं 
अग्रिम राशि स्वीकृत करके (1/0878 824 40६7९९४), (२) अघि“ 
विकर्ष द्वारा (07९778४), (३) नकद-साख द्वारा (0881 Credit), 
(४) बिलों की कटौती करके (Bill discounting) । 
बैंक अपने ग्राहकों तथा अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों तथा संस्थाओं को केवल 
व्यवसाय एवं उत्पादन सम्बन्धी कार्यों के लिए ऋण देते हें। ऋण सामान्यतः 
नकद राशि के रूप में नहीं दिए जाते वरन्‌ ऋण लेनेवाले के नाम से एक लेखा 
खोलकर ऋण-राशि उसके नाम कर दी जाती है और दूसरी ओर उसके चल- 
लेखे में जमा कर दी जाती है जिसके बल पर ऋण लेनेवाला आवश्यकतानुसार 
समय-समय पर चेक लिखकर राशि लेता रहता है। इस प्रकार बैंक को सम्पूर्ण 
ऋण-राशि एक साथ ही देने की आवश्यकता नहीं होती जिससे वैंक का हानि-भय 
(18८) कम हो जाता है । इस प्रकार ऋण देने से पहिले बैंक ऋण लेनेवाले से 
ऐसी जमानत ले छेता है जिनमें समय की गति के साथ-साथ विशेष मूल्य-ह्लास न 
हो और जो समय पड़ने पर सरलता पूर्वक वेची भी जा सकें। कभी-कभी ऋणं 
लेने वाळे की वैयक्तिक साख पर भी ऐसे ऋण स्वीकृत कर दिए जाते हें । 
बक द्वारा ऋण स्वीकृत करने का दूसरा रूप अधिविकर्ष (Overdraft) 


है। इसके अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहक को उसके चल-लेखे में जमा राशि से अधिक | 
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एक निश्चित राशि निकालने का अधिकार दै देता है। पर ऐसा अधिकार प्राप्त 
करने से पूर्व ग्राहक को अपने बैंक के साथ अधिविकर्ष की राशि, उसकी अवधि, 
ब्याज-दर आदि के विषय में निश्चित सम्मेछ करना पड़ता है । इस प्रकार 
ग्राहक अपने चल-लेखे गें जगा राशि रो अधिक राशि निकाळ सकता है परन्तु 
सम्मेळ द्वारा निश्चित की गई निर्धारित राशि से अधिक नहीं निकाल सकता । 
नकद-साख (0081 C1७८) प्ति के अन्तर्गत बैंक ऋण माँगनेवाछे 
की बैयक्तिक साख पर ऋण नहीं देते बरन्‌ व्यावसायिक माळ के बळ परं ' 
लिखे गए प्रण-पत्रों तथा साख-पत्रों की साख पर ऋण देते हैं । कभी-कभी बैंक 
व्यावसायिक माल को अपने गोदामों में रखबाकर उसकी साख पर ऋण देते हैं 
और जैसे-जैसे ऋण का भुगतान होता जाता है तैये-तैसे गोदाम से माळ निकाळ- 
कर ऋणी को दे दिया जाता है । पर इस प्रकार ऋण देने से पहिले बेंक 
माल के मूल्य पर छूट (81४170) लगा छेते हँ---यदि १०० २० के मूल्य का 
माळ गोदाम में है तो उस पर केवल ८० २० ऋण देकर २०% छूट काट ली 
जाती है। ऐसा करने में बेंक का एकमात्र उद्देश्य माल के मूल्य में कमीं-वेशी 
होने से अपने आपको अनुमानित हानि-भय से सुरक्षित रखना होता है। इस प्रकार 
"ऋण देने की प्रणाली स्काटलैण्ड में बहुत प्रिय और प्रचलित रही है । हमारे 
देश में भी इस प्रकार ऋण दिए जाते हें। _ र 
विलों की कटौती कराके बैंक से ऋण प्राप्त करने की प्रगाली आजकल 
“बहुत लोकप्रिय हो गई है । कोई भी माल-विक्रेता अपने खरीदार के नाम 
विनिमय-बिल लिखकर उस पर उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेता है और फिर, 
यदि चाहे तो, किसी भी बैंक से उसकी कटौती कराके राशि प्राप्त कर सकता 
है। कटौती करने में बैंक अपना कमीशन काटकर बिल की शेष राशि विळघारक 
को दे देते हें और फिर विल की अवधि समाप्त होने पर उन्हें बिल के स्वीकृति- 
कर्ता से पूरी राशि मिल जाती है । बिल की कटौती करने से पहिले बेंक यह 
देख रेता है कि उस बिल से सम्बन्धित व्यक्ति विश्‍वसनीय है या नहीं । यदि 
ऐसा नहीं होता तो उस बिल पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति अथवा संस्था के 
हस्ताक्षर कराने आवश्यक होते हें । इंगलैण्ड में इस प्रकार की “स्वीङृति- 
संस्थाएं” अलग होती हैं। हमारे देश में यह काम देशी बेकर करते ह ह बिलों 
की कटौती करके ऋण देना बॅक अपने लिए बहुत लाभप्रद समझते हँ पा 
(१) बिल की अवधि समाप्त होने पर उसका भुगतान मिलना प्रायः निश्चित 
होता है, (२) बिल पर मिलनेवाली राशि निश्चित रहती है, उसमे किसी 
प्रकार की कमी-वेशी नहीं होती, (३) आवश्यकता होने पर बॅक उन बिलों की 
केन्द्रीय बैंक से पुन: कटौती कराके अवधि से पहिले भी राशि प्राप्त कर सकता हैं 
(४) बिलों पर दिया गया ऋण अल्पकालीन होता है । 
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किसी भी प्रकार से ऋण देने में बेंक के व्यवस्थापकों को पूर्ण विचार, 
दूरदशिता एवं नियम-पालन से काम लेना चाहिए । व्यवस्थापक विज्ञ हों, 
चतुर हों तथा व्यवसाय का अच्छा ज्ञान रखते हों। प्रो० टॉसिग का कथन है 
कि “बेंक-व्यवस्थापकों को ऋण देने में साहसी और कायर होना चाहिए ।” 

(३) एजेसी-कार्य करना--बेंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंसी का काम 

भी करता है परन्तु ऐसा करने से पहिले वह अपने ग्राहकों से उस कार्य-विशेष 
को करने को लिखित अनुमति प्राप्त कर लेता है । बेंक की एजेंसी सम्बन्धी 
क्रियाएं इस प्रकार हे-(१) अपने ग्राहकों के लिए बिल, तरेक तथा प्रण-पत्रों 
की राशि वसूल करना तथा अपने ग्राहकों की ओर से चुकाए जानेवाले बिल, 
चेक तथा प्रण-पत्रों का भुगतान करना; (२) ग्राहकों के लिए उनके आदेशा- 
नुसार उनके लेखे में से किसी व्यक्ति अथवा संस्था को नियमित रूप से एक 
निश्चित राशि भुगतना, वीमा कम्पनियों को प्रव्याजि की राशि चुकाना, 
सरकार को ग्राहक. की ओर से आय-कर चुकाना तथा उनकी ओर से माल- 
क न की क करना; (३) ग्राहकों के लिए कम्पनी के अंशों 

तथा ऋण-पत्रों पर ब्याज वसूल करना और ग्राहकों की ओर 
mi का क्रय-विक्रय करना; (४) अपने. ग्राहकों के 
[ स्थानान्तरण करना; प्रबन्धक 
तथा व्यवस्थापक का डाला 6 fs 
“तथा Cad हैसियत से काम करना। ४ 222 
0 ष सेवाएं--उक्त क्रियाओं के अतिरिक्त बैंक जनता 
विविध प्रकार से अनेक सेवाएं करते हैं। ये विविध सेवाएं इस प्रकार ४2 


यस ता 24 (२) अपने ग्राहकों पर लिखे 
| भा अवधि समाप्त होने पर उनका भगतान 

का (३) सरकार तथा अन्य जनसंस्थाओं द्वारा लिये जानेवाले जनः 
क ल = करना; (४) कम्पनियों के अंझों की बिक्री का भार लेना; 
ए (Letters of Credit) 
a (६) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करना तथा 
ग्राहकों की आर्थिक स पता SS ह 

जानकारी छेना-देना; (८ ) व्यापार एवं उद्योग 


सम्बन्धी आंकडे एकत्रित 
$ करके उन्हें प्रसारित विश्लेषण 
पथा उन पर टिप्पणी तैयार करना । करना, उनका लेषण करना 


वक की उक्त क्रियाओं और सेवाओं ॥ 
देश की बिखरी निठल्ली के अध्ययन से स्पष्ट 6 ट 
305 
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में लगाते हें जिससे देश में पूंजी-निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन 
को प्रगति मिलती है। बैंक एक प्रकार से पूंजी और साहस के वीच में मध्यग का 
काम करते हे--जिनके पास राशि होती है पर व्यापारिक साहस नहीं होता 
वे अपनी राशि बैंक में जमा करते हैं और जिनके पास साहस होता है.पर राशि 
नहीं होती वे वेंक से ऋण लेते हें। इस प्रकार बैंक राशि और बव््यापारिक 
साहस को समीप लाकर मिला देते हें। बेंक देश में साख को जन्म देते हे और 
साख का प्रबन्ध एवं संचालन उन्हीं के द्वारा होता है । इन सुविधाओं के 
कारण किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था में बेंकों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
होता हूँ । 


भारतीय बँकिंग कम्पनी कानून, १९४९, के अन्तर्गत 
निर्धारित बंकों के कार्य एवं सेवाएं. 


भारतीय बैंकिंग कम्पनी कानून, १९४९, के अनुसार भारतीय व्यापारिके. 
बैंकों के कार्य एवं सेवाएं इस प्रकार निर्धारित किए गए हें: , ¦, , 

(१) ऋण लेना-देना; साख एवं जमानत पर ऋण एवं अग्निम राशि स्वीकृत ९; 
करना; विनिमय-बिल, प्रण-पत्र, हुण्डी, ड।फ्ट, जहाजी रसीद, रेलवे रसीद, ऋण- 
पत्र तथा अन्य साख-पत्रों का लिखना, स्वीकृत करना, कटौती करना, क्रय- 
विक्रय करना तथा उनकी राशि संग्रहण करना एवं उनका भुगतान करना; साख- 
पत्र व यात्री-चेक लिखना; सोने-चांदी का क्रय-विक्रय करना; विदेशी विनिमय * 
का क्रय-विक्रय करना; कम्पनियों के अंश व ऋण-पत्र रखना; कमीशन लेकर 
अंश प्राप्त करना तथा उनकी बिक्री की व्यवस्था करना; राशि का स्थानान्तरण 
करना; आभूषणादि बहुमूल्य वस्तुएं एवं कागजात सुरक्षित रखना ; 

(२) जन-ऋण तथा वैयक्तिक ऋण के सम्मेल करना; जन-संस्थाओं 
एवं राज्य-सरकारों के ऋण-पत्रों का प्रकाशन करना; उनकी गारंटी करना तथा 
उनके बेचने की व्यवस्था करना ; 

(३) केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकार, स्थानीय जन-सरकार या अन्य किसी 
व्यक्ति या संस्था के लिए एजेन्ट बनकर काम करना; अपने ग्राहकों के लिए 
सलाह देना, उनकी आर्थिक स्थिति की सूचना लेना-देना तथा माळ के क्रय- 
विक्रय में ग्राहकों की सहायता करना ; 

(४) क्षतिपू्ति में आई हुई किसी भी सम्पत्ति का प्रबन्ध करना, बेचना 
तथा उससे राशि वसूल करना ; - 

(५) ऋण: देने के क्रम में साख के रूप में आई हुई सम्पत्तियों का रखना; 
ट्रस्टी के रूप में अन्य सम्पत्तियों की व्यवस्था करना; अपने ग्राहकों की सम्पत्तियों 
` का प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक बनकर काम करना ; अल्प 
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(६) बैंक के कर्मचारियों द्वारा संचालित तथा स्थापित संस्थाओं की 
सहायता करना; बैंक की सुविधा के लिए गृहादि 'बनाना, मरम्मत करना तथा 
अदल-बदल भी करना ; ५ आदेशों 

(७) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निकाले गए आदेशों के अनुसार 
काये एवं सेवाएं करना ; 
स्मरण रहे कि उक्त कार्य व्यापारिक बेंकों के लिए निर्धारित किए गए 
हूँ। विशिष्ट प्रकार की बैकों को विशेष प्रकार के कार्य उक्त कार्यों के अतिरिक्त 
करने होते हें जिनका वर्णन अगले पृष्ठों में किया गया हूँ । 
बको के भेद 
- आधुनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता पाई जाती. है । वही बात 
बेंकों के साथ भी हैँ। कुछ बेंक सामान्य बैंकिंग कार्य करते हें और कुछ दूसरे 
बेंक विशेष प्रकार. की सेवाएं करते हें। यह सत्य है कि आधुनिक बैंक अनेक 
प्रकार के कायं और सेवाएं करता है पर तो भी एक ही बेंक के लिए व्यापार, 
बाणिज्य, उद्योग व इषि को समुचित वित्त-सहायता देना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । अतएव विशिष्ट कार्यों के लिए अलग-अलग बेंक स्थापित किए जाते 
हे, जैसे- व्यापार में सहायता देने के लिए व्यापारिक बैंक, कृषि के लिए कृषि- 
४ बैंक, उद्योगों को वित्त-सहायता देने के लिए औद्योगिक बैंक, विदेशी व्यापार 
-! के लिए विदेशी विनिमय बैंक तथा लोगों को बचत सिखाने के लिए बचत बैंक 
. आदि। इन सब प्रकार की बैंको को नियमपूर्वक चलाने तथा उनमें पार- 
% स्परिक ताल-मेल बनाए रखने के लिए केन्द्रीय बैंक' होता है जो देश भर की - ( 
_ बेकिंग व्यवस्था का संचालन करता है । मूलतः बैकों के निम्न भेद हो सकते हैं :-- | 
हि (१) व्यापारिक बैंक, (२) औद्योगिक बेंक; (३) इषि बैक, (४) विनिमय 1 
, (५) बचत बैंक, (६) केन्द्रीय बॅक (७) विविध बैंक । 
व्यापारिक बॅक--जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है व्यापारिक बैंक 
व्यापार सम्बन्धी .कायों के लिए अल्पकालीन ऋण स्वीकृत करते हें। ये बेक 
एक ओर तो राशि जमा करते हे और दूसरी ओर उस जमा राशि को अल्प काल | 
के क ऋण देते हँ। चूंकि इनके पास जो राशि जमा होती है वह अधिकांश में 
-देनदारी' होती है इसलिए ये बैंक ऋण देने से पहिले मांग-देनदारी का 
कुछ भाग नकद कोष के रूप में अपने पास रख लेते हें। इन बैंको का काम न तो. 
उद्योगों को स्थायी पूजी देना होता है और न व्यापार के लिए . दीर्घकालीन 
ऋण देना होता है । ये बेक वास्तविक व्यापारियों को ऋण देते हैं, सटोरियों 
को नहीं । हमारे देश में अधिकतर ऐसे ही बैंक पाए जाते हेँ। न 45 
बक इन बैको का काम उद्योगों की वित्त-सहायता करना . 
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होता है । उद्योगों में प्रायः दीघेकाल के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है 
अतः व्यापारिक बैंक अपने विशेष दायित्व के कारण उस आवश्यकता को पूर्ण 
नहीं कर पाते । औद्योगिक वैकों के पास दीर्घकाल के लिए राशि जमा होती हैँ 
और साथ हीं उनके पास औद्योगिक विशेषज्ञ भी होते हें जिससे वे उद्योगों 
की दीर्षक्ालीन आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ति कर सकते हैँ । ये वैंक 
औद्योगिक कम्पनियों को प्रारम्भिक पूंजी उधार देते है, उनके अंश तथा ऋण 
पत्र खरीदते एवं विकवाते हें तथा ग्राहकों को कम्पनियों के अंश खरीदने के लिए 
सलाह देते हें। योरपीय देशों में ऐसे वेक बहुत पाए जाते है । जर्मनी में तो उद्योगों 
और व्यापार--दोनों को एक साथ वित्त-सहायता देनेवाळे मिरे-जुरे वैंक हैँ 
जो दोनों काम एक साथ करते हेँ। इंगलैण्ड तथा अमरीका में औद्योगिक बैंक 
बहुत पाए जाते हैँ । हमारे देश में इस प्रकार के वैको का बहुत अभाव रहा है पर 
अब सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है और वह “औद्योगिक वित्त 
कासो रेशन” स्थापित करने लगी हूँ । " 
कृषि-वेंक--कृषि के लिए वित्त की आवश्यकता तीन प्रकार से होती है-- 
(१) अल्पकालीन, (२) मध्यकालीन, (३) दीर्घकालीन । इन तीनों प्रकार 
की आवश्यकताओं की पूर्ति न तो व्यापारिक बैंक कर सकते हें और न 
औद्योगिक बैंक ही कर पाते हैँ। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि-धंधा एक 
अनिङ्चित धंधा होने के कारण इसमें हानि-भय की संभावना अधिक होती 
है । दूसरे, इसमें निरंतर-साख की आवश्यकता होती है जिसकी पुति उक्त : 
बेंक नहीं कर सकते । अतः कृपि-उत्पादन के लिए एक विशेष प्रकार की साख- 
संस्था की आवश्यकता होती है जो कृषि सम्वन्धी आवश्यकताओं का भली प्रकार. 
अध्ययन कर सके और आवश्यकतानुसार कृषकों को ऋण दे सके । ऐसी 
संस्थाएं कृषि-बेंक हो सकती हँ । कृषि-वेंक केवल कृषि-कार्यों के लिए ऋण देते 
हैँ । पाश्चात्य देशों में विभिन्न प्रकार की कषि-साख-संस्थाएं हे, जैसे--क्कषि- 
साख-संस्था, भूमि-वन्धक बैंक, सहकारी बेंक । इंगलैण्ड में 'लेंड मॉरगेज 
कॉरपोरेशन' तथा फ्रांस, जमंनी, हालैण्ड तथा डेनमार्क में कृषि-बेंक स्थापित 
किए गए हुँ । हमारे देश में भी बहुत से सहकारी बैंक तथा भूमि-बन्धक वैंक 
हैं । हमारे देश में यह काम “सहकारी आन्दोळने” के अन्तर्गत हुआ है । ये कृषि- 
बेंक क्रमशः अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करते है । सहकारी 
वेंक कृषकों के अपने वैंक होते हे जिनमें वे ही सदस्य और वे ही ऋणदाता होते 
हेँ। सहकारी आन्दोलन को आज लगभग ५० वर्ष हो गए पर देश भर के कृषकों 
_ “की, साख-व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं है । अव भारत सरकार 'कृपि-साख मॉरगेज 
. - , कॉरपोरेशन' खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । | 
` ` ” विनिमय बेंक- विनिमय बॅक मूलतः विदेशी व्यापार को वित्त-सहायता 
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यहुंचाते तथा भिन्न-भिन्न देशों के पारस्परिक लेन-देन का भुगतान लेते-देते हैँ । ` 


हमारे देश में ये बैंक अन्तर्देशीय व्यापार में भी वित्त-सहायता देते हें। 

विनिमय बैकों की शाखाएं प्रायः सभी देशों में होती हें क्योंकि उन्हें देश-देश 

के आयात-निर्यात में वित्त-सहायता देनी होती है। यही कारण है कि इन बैकों 

में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है । फिर विनिमय का व्यवसाय 

भी कुछ पेचीदा होता है जिसके लिए इन्हें कुशल, अनुभवी तथा चतुर कार्य- 

कर्ताओं की आवश्यकता होती है । ये वैंक विदेशी विनिमय-विलों का क्रय- 
विक्रय करके विदेशी व्यापार में सहायता पहुंचाते हैं । हमारे देश में विदेशों के 
अनेक विनिमय वैंक हें । पिछले दिनों तक भारतीय वैंक विनिमय का व्यवसाय) 
नहीं करते थे पर अव हमारे बेंकों ने विदेशों में शाखाएं स्थापित करके विनिमय 
का व्यवसाय भी आरम्भ कर दिया है । 


बचत-बैंक--यदि सच पूछा जाय तो ये वैक नहीं होते वरन्‌ व्यापारिक. 


बैंकों तथा सरकारी डाकखानों के साथ ठगे हुए विभाग होते हें जिनका उद्देश्य 
जनता को उनकी आय में से बचत करना सिखाकर राशि संचय करना होता है। ये 
वचत-विभाग 'बचत-बैंक' के नाम से प्रचलित हैं । कहीं कहीं पर केवल इसी उद्देश्य 
को लेकर अलग से वचत-बैंक भी स्थापित किए जाते हैं। इन बेंकों का मूल उद्देश्य 
कम आयवाले छोगों को मितव्ययी बनाकर बचत करना सिखाना होता है । 
उनकी बचत-राशि को ये वैंक जमा करके उस पर व्याज देते हूँ । संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में अनेक प्रकार के वचत-बेंक हैं। इंगलैण्ड में डाकघर यह काम करते 
हँ । हमारे देश में भी डाकघर तथा व्यापारिक बेंकों ने ऐसी सुविधाएं दे 
रक्खी हूँ । 
केन्द्रीय वक- केन्द्रीय वेक उक्त सभी प्रकार के वेंकों का दिग्दर्शक, पथ- 
प्रदर्शक तथा बेंकर होता है । देश की सभी बेकिंग व अन्य वित्तीय संस्थाएं वित्त- 
सहायता के लिए केन्द्रीय बैंक पर निर्भर होती हैँ । जिस प्रकार सौर्यमण्डल 
के सव ग्रह-उपग्रह सूर्य के चारों ओर चलते हैं उसी प्रकार देश की सभी वेकिग 
संस्थाएं केन्द्रीय वेंक पर निर्भर होतीं तथा उसके आदेशानुसार कार्य करती 
हें। केन्द्रीय बेंक देश में केवल एक होता है जो सरकारी बेंक के रूप में काम करता 
तथा वेको का वेंक भी माना जाता है। अन्य वेंकों की तुलना में इस वैंक को कुछ 
विशेष कार्य करने का अधिकार मिला होता है; जैसे, देश में नोट-संचालन करना, 
सरकार के बेकिंग कार्य करना, वेंकों का वेंक होना तथा देश में साख का संचालन 
करना । देश के धात्वीय कोष केन्द्रीय बैंक के पास जमा रक्खे जाते हें। इसका 
मुख्य, उद्देश्य लाभ कमाना नहीं वरन्‌ देश हित में कार्य करते हुए देश की मौद्रिक 
इकाई का बाह्य एवं आन्तरिक मूल्य स्थायी बनाना होता है जिससे देश में 
मूल्यस्तर का समुचित नियमन होकर उत्पादन-कार्यों को प्रगति मिल सके ! 
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चूंकि यह बैंक सभी बेंकों की सहायता करता है इसलिए उनके साथ प्रति- 
योगिता नहीं करता वरन्‌ संकटकाल में उन्हें सहायता देकर डूबने से वचाता है। 
केन्द्रीय वैंक के मुख्य कार्य इस प्रकार होते हैं--(१) पत्र-मुद्रा का निर्गमन करना, 
(२) सरकार के लिए बैंकिंग कार्य करना, (३) सभी वेंकों के नकद-कोष 
सुरक्षित रखना, (४) राष्ट्र के धात्विक कोष सुरक्षित रखना, (५) विदेशी 
विनिमय की व्यवस्था करना, (६) वैंको के लिए समाशोधन-गृह का काम करना, 
(७) देश की साख-व्यवस्था का प्रवन्ध करना, (८) सरकारी जन-ऋण का 
प्रबन्ध करना । [इसका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया गया है ।] 

. विविध बैंक--लोगो की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान- 
स्थान पर विविध प्रकार के बेंक खुलने लगे हें । इंगलैण्ड और अमरीका में 
विनियोगी वैंक (Investment Bank) हैं जो अपनी पूंजी को विभिन्न 
प्रकार से विनियोग करते हैँ । फिर कहीं कहीं पर श्रम-बैंक (Labour Bank) 
भी देखने में आते हें जिनमें श्रमिक वर्ग अपनी-अपनी वचत जमा करके मित- 
व्ययिता सीखते हँ । हमारे देश के बड़े बड़े कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुविधा 
के लिए विद्यार्थी-वेंक (9४०५००४ Bn) खोले गए हें । विद्यार्थी-वेंकों 
में विड़ला कालेज पिलानी का क्रुवेर-निधि' नामक वैंक उल्लेखनीय हूँ । कुवेर- 
, निधि में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की राशि जमा रहती है और ये ही लोग 
वहां से ऋण प्राप्त कर सकते हें । निधि का प्रवन्घ-संचालन विद्यार्थी स्वयं 
करते हें । हमारे देश में तो “रक्त-वेंक' (B1000 B87) भी हें जहां 
स्वस्थ लोग अपना रक्त जमा करते हे जो विशेष प्रकार के रोगियों के काम 
लाया जाता है । 

भारत के मौद्रिक क्षेत्र में स्वदेशी बेंकरों (Indigenous Bankers) 
का भी एक विशिष्ट स्थान हुँ । ये बेंकर बैंकिंग सम्वन्धी कायं करते करते 
व्यापारिक लेन-देन भी करते हेँ। देश के ग्रामीण क्षेत्र में इन बेंकरो ने महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर रक्खा है । वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ये न पाए 
जाते हों । कृषि एवं अन्तर्देशीय व्यापार के एक वहुत बड़े भाग को इन्हीं से वित्त- 
सहायता मिलती है । पर इनके सुधार की अतीव आवश्यकता है । इनको कार्य- 
शैली संगठित तथा नियमवद्ध होनी चाहिए । यद्यपि रिजवं वेक ने इस ओर 
प्रयत्न किए हें पर अभी मनोवांछित सफलता नहीं मिल सकी है । 


` बेकिंग व्यवस्था के सूल रूप 
(एकक-बेंकिग तथा शाख-बें किंग ) 


` प्रत्येक देश में वैकिग व्यवस्था का विकास भिन्न-भिन्न रूपों में हुआ है और 
इसलिए प्रत्येक देश के बैंकिग कलेवर में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य रहा है । 
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(कन्तु वर्तमान शताब्दी में बैंकिंग व्यवस्था के सिद्धान्तों में कुछ ऐसे आधारमत 
परिवर्तन हुए हें कि आज की बेकिंग पद्धति केन्द्रीय वक द्वारा संचालित हूँ । 
प्रत्येक देश में आज तरह तरह के बेंक देखने में आते हें और इस प्रकार स्पष्ट 
होता है कि बैंकिग व्यवसाय में भी श्रम-विभाजन एवं श्रम के विशिष्टीकरण 
को पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है । आज देश में वेंकिंग नीति का निर्धारण विशेषतः 
केन्द्रीय वैक द्वारा होने रगा है और लगभग सभी देशों की सरकारों ने वेकिग 
कानन पास कर दिए हें जिनके द्वारा बेकिंग व्यवसाय का संचालन एवं नियंत्र ग 
होता है। आजकल दो प्रकार की बेंकिग व्यवस्थाएं देखने में आती हैं :-- 
(१) एक्कक-वेकिंग व्यवस्था, (२) शाख-वेरकग व्यवस्था । 
एकक-वेंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक प्रबन्ध, संचालन एवं व्यवस्था 
के विषय में स्वतन्त्र और स्वाधीन होता है पर सभी वेंकों पर देश के केन्द्रीय 
बैंक की देखभाल अवश्य रहती है । कुछ वेंकों को किसी क्षेत्र-विशेष के अन्तर्गत 
शाखाएं खोलने का अधिकार भी दे दिया जाता है । सेयसं का लेख है कि गत 
शताव्दी में अमरीका के एकक-वेंक कारेस्पॉन्डेंट बेकिंग व्यवस्था के द्वारा एक 
दूसरे से सम्बद्ध थे और उन्हें राशि के स्थानान्तरण की वे सब सुविधाएं प्राप्त थीं 
जो शाख-वैंकिग व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त होती हें ।\एकक-वेंकिग व्यवस्था 
में निम्न गुण मिलते हें :-- 

(१) प्रबन्ध एवं नियंत्रण में. सुविधा--प्रत्येक बैंक अपना अपना प्रवन्ध 
एवं संचालन सरलता और सावधानी के साथ कर सकता हुँ । प्रवन्ध केन्द्रित 
होने के कारण प्रवन्धकों को बेंक का लेन-देन देखने और निरीक्षण करने में 
सुविधा होती है । र 

(२) मितव्ययिता--वेक को अनेक शाखाएं और उपशाखाएं न होने केः 
कारण स्थापन-व्यय तथा निर्वाह-व्यय में बचत होती है । हे 

(३) कार्यकुझलता--शाख-बेंकिंग व्यवस्था के अन्तगंत बैंक की शाखाएं 

. होने के कारण कोई न कोई शाखा ऐसी अवश्य होती है जो आथिक दृष्टि से 
निर्बेल हो और यदि उस निर्वल शाखा पर कोई आपत्ति आए तो उसका प्रभाव 
तत्सम्बन्धी सारे बैंकिंग संगठन पर आ पड़ता है । इससे कार्यकुशलता के' 
दोष आते हैं और वेंकों के डूबने की संभावनाएं अधिक बढ़ती जाती हें। एक 
दुर्वल और अयोग्य शाखा के चलने से प्रधान कार्यालय की स्थिति भी खतरे में 
पड़ जाती है । यह वात एकक-चैकिग में नहीं होती । 

(४) केन्द्रित कोष का महुत्तम सढुपयोग--एककृ-बैंकिग में कोष एक 
स्थान पर केन्द्रित होने के कारण उसका महत्तम सदुपयोग किया जा सकता है। 
शाख-वेंकिंग में कोप भिन्न-भिन्न स्थानों में छिटके और विखरे पड़े रहते है जिससे 
उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता । दूसरे, शाख-वेकिग में कभी-कभी 
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प्रधान कार्यालय विभिन्न शाखाओं से कोष मंगा कर सट्टेबाजी अथवा अन्य 
व्यवसाय में लगा देता है जिससे शाखाओं के पास स्थानीय आवश्यकताओं के 
लिए राशि की कमी पड जाती है । एकक-बेंकिंग में यह दोप.नहीं होता । 

(५) स्वाधीनता--एकक-तेकिग के अन्तर्गत वेंक-व्यवस्थापको को कार्य 
करने की स्वाधीनता होती है । बेंक के मैनेजर स्थानीय व्यापारियों के निकट 
सम्पर्क में रहने के कारण उनके साथ अच्छा लेन-देन कर सकते हें पर शाख-- 
बैंकिग के अन्तगंत शाखा के मैनेजर को कोई भी ठोस कदम उठाने से पूर्व प्रधान 
कार्यालय से अनुमति और आज्ञा लेनी होती है जिससे उन्हें कार्य करने की कोई 
स्वाधीनता नहीं रहती । 

शाख-वेंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक का प्रमुख अर्थात्‌ प्रधान कार्यालय एक 
स्थान-विशेष पर स्थित होता है और उस बेंक की शाखाएं देश भर में स्थान-स्थान 
पर विखरी रहती हे। इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था में अनेक गुण हैँ: 

(१) अ्रम-विभाजन, एवं श्रस-विशिष्टीकरण का लाभ--शाख-वेंकिंग 
के अन्तगंत श्रम-विभाजन के लाभ मिलते हे--भिन्न-मिन्न कामों के लिए उपयुक्त, 
चतुर और योग्य व्यक्ति रखे जा सकते हें और प्रत्येक शाखा से महत्तम सेवा की 
जा सकती है तथा महत्तम लाभ भी उठाया जा सकता है। 

(२) नकद-कोष मे मितब्ययिता--प्रत्येक शाखा को अधिक मात्रा में 
नकद-कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आवश्यकता होने पर एक 
शाखा दूसरी शाखा से अथवा प्रधान कार्यालय से नकद राशि लेकर काम 
चला सकती है । यह लाभ एकक-बेंकिग व्यवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता । 

(३) राशि के स्थानान्तरण की सुविधा--चूंकि वेक की शाखाएं देश 
भर में जाल की भांति बिछी रहती हें अतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि 
भेजने-मंगाने में खर्च कम लगता है । १ 

(४) राशि का महत्तम उपयोग--शाख-बें किंग के अन्तर्गत एक क्षेत्र म 
स्थित शाखाओं में निठल्ली पड़ी हुई राशि को अन्य क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में 
भेजकर लाभप्रद व्यवसायों में लगाया जा सकता है और इस प्रकार महत्तम 
उपयोग द्वारा. अधिकाधिक लाभ कमाया जा सकता है । एकक-वेंकिग में यह 
सुविधा प्राप्त नहीं हे। 

(५) निकट सम्पर्क--चूंकि बेक की शाखाएं देश के विभिन्न स्थानों पर | 
फैली होती हें इसलिए बेंक देश भर में प्रकार प्रकार के व्यवसायियों तथा 
उद्योगपतियों , के सम्पर्क में आते हे । इससे उन्हें राशि विनियोग करने में 
सुविधा होती है । एक लाभ और भी है--चूंकि शाखाएं दूर-दूर" तक फेली 
होती हैं इसलिए वैंक को अपनी नीति देशभर में एक साथ प्रचलित करने में 
“सुविधा रहती है । ` 
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(६) खतरे का विकेन्द्रीकरण--शाख-बें किंग व्यवस्था म यदि किसी एक 
शाखा पर संकट आए तो उसको देश में फैली हुई सभी शाखाए बाट लेती है हद 
इस प्रकार खतरे का विकेन्द्रीकरण हो जाता है । १९४६ में बंगाल के वेंको पर 
जब संकट आया तो शक्तिशाली शाखावाले बैंकों को अन्य स्वाधीन बेंकों की 
अपेक्षा कम हानि सहनी पड़ी । देश के विभाजन तथा साम्प्रदायिक दंगों 

के कारण पंजाब में स्थित पंजाब नेशनल बैंक तथा सेंट्रल बेंक आँव इंडिया की 
शाखाओं को बहुत हानि हुई पर देश के अन्य भागों में उनका काम अच्छा ' 
था और उनकी आय वहुत थी इसलिए उस हानि को सरलता के साथ सह 
लिया गया । कर 
हमारे देश में शाख-वेंकिंग व्यवस्था के अनुसार बैंकिंग प्रणाली संचालित 
है । प्रत्येक वैंक की शाखाएं देश भर में फैली हुई होती हँ । ठीक भी है, देश के 
समुचित आथिक विकास के लिए शाख-बेंकिंग व्यवस्था ही हितकारी होती हे 
जिससे राशि के स्थानान्तरण की सुविधा मिले, राशि का महत्तम उपयोग हो, 
और बैंकिंग नीति को एक साथ देश भर में लागू किया जा सके। 


बेंक तथा ग्राहक का पारस्परिक सम्पर्क । 


वैंक के कार्यों और सेवाओं का विइलेषण करने के पश्चात्‌ यह जानना 
आवश्यक है कि वेक और ग्राहक का पारस्परिक सम्वन्ध क्या होता है । परन्तु 
इससे पहिले यह समझ लेना चाहिए कि वेंक' और ग्राहक' कहते किसे हे । बेंक 
के विषय में हम पहिले ही कह चुके हे कि कोई भी संस्था, जो जनता से सामान्यतः 
राशि जमा करे और फिर उसका भुगतान मांग होने पर करती रहे (था जो जनता 
को सामान्यतः ऋण स्वीकृत करे, वक कहलाती है । चूंकि ग्राहक की कोई परि- 
भाषा विधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है अतः ग्राहक हणी वैज्ञानिक परिभाषा 
निर्धारित करना उतना सरळ नहीं है। फिर भी, किसी व्यत्त को बेंक का ग्राहक 
बनने के लिए दो बातें आवश्यक हे--(१) वह व्यक्ति राशि जमा: करके बैंक 
में अपना लेखा खोले, तथा (२) वह नियमित वैंकिग व्यवसाय से सम्बन्धित 
लेन-देन बैंक के साथ करता रहे । संक्षेप में, कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था, जो 
बैंक में अपना लेखा खोलकर वेक के साथ दैनिक बैंकिंग व्यवसाय करे, बैंक का 
ग्राहक होता है । वैक और ग्राहक के परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार होते हे. 
लूनदार एवं देनदार का सस्बन्ध- वेंक और ग्राहक का सबसे प्रथम और 
मूल सम्बन्ध क्रमश: देनदार और लेनदार का होता है । चूंकि बेक में ग्राहक 
की राशि जमा होती है जो बैंक को मांगने पर भुगतान करनी होती है, इसलिए 
बक ग्राहक का देनदार और ग्राहक वैंक का लेनदार माना जाता है। पर कभी- 
कभी यह सम्वन्ध विपरीत हो जाता है । जब ग्राहक बेंक से ऋग ले तो उस स्थिति 
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में ग्राहक देनदार और बेंक लेनदार ब्रन जाता है। बेंक और ग्राहक का यह सम्वन्ध 
अन्य सामान्य लेनदार और देनदार के सम्वन्धों से विलकुल भिन्न होता है 1 
सामान्य लेन-देन में अवधि बीतने पर देनदार को ऋण का भुगतान करना 
ही होता है चाहे उसकी मांग लेनदार की ओर से हो अथवा न हो; पर वैंक 
ऐसा देनदार होता है जो अपने पास जमा की हुई राशि का भुगतान ग्राहक के 
मांग करने पर ही छौटाता है अन्यथा नहीं । यदि ग्राहक देनदार हुआ तो 
उसे ऋग का भुगतान अवधि पर वैंक के मांगने व न मांगने पर भी करना होता 
है । एक वात और भी है--यदि बैंक ग्राहक का देनदार हुआ तो राशि की मांग 
होने पर बैंक को राशि का भुगतान करना ही पड़ता हूँ अन्यथा ग्राहक और 
वैंक दोनों की साख बिगड़ जाने का भय रहता है । यदि कभी वेंक ने ऐसा न 
किया तो उसे उस कारण अपने ग्राहक को होनेवाली हानि की पूर्ति करनी होती 
है; पर वैंक जमा-राशि का भुगतान करने के लिए तभी वाध्य होता है जवकि 
उसकी मांग चेक द्वारः या अन्य किसी वैधानिक रीति से की जाय । तीसरी बात 
यह है कि वैंक द्वारा जमा रूप में लिए गए ऋणों के साथ अन्य सामान्य ऋणों 
की भांति 'काल-मर्यादा विधान'* लागू नहीं होता । ग्राहक के लेखे में कितनी ही 
राशि, कितने ही समय तक जमा रह सकती है । स्थिर-लेखे में जमा-राशि को 
ग्राहक निश्चित अवधि समाप्त होने पर ही निकलूवा सकता है, मांग करने पर 
नहीं । पर यदि अवधि समाप्त होने से पूर्व निकालना चाहे तो उसकी सूचना तरेक 
को कुछ समय पहिले देनी होती है और तब वैंक उस राशि पर व्याज नहीं देता । 


जब किसी ग्राहक के किसी बेंक में कई लेखे हों तो उस परिस्थिति में 
ग्राहक को जमा करने के लिए राशि भेजते समय तथा संग्रहग के लिए चेकादि 
भेजते समय बेक में यह आदेश भेजना चाहिए कि उक्त राशि किस लेखे में और 
किस प्रकार जमा की जाय। वैंक को अपने ग्राहक द्वारा दिए गए इस प्रकार के 
आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है । यदि उक्त कथित आदेश न दिया 
गया तो बैंक अपनी इच्छानुसार उस राशि का उपयोग कर सकता है- वह 
चाहे जिस लेखे में राशि जमा कर सकता है और यदि चाहे तो, ग्राहक द्वारा 
लिए हुए ऋणों के भुगतान में उपयोग कर सकता है । कहने का तात्पर्यं यह 
है कि ऐसी राशि पर बैंक को ग्रहणाधिकार (1/४1४ of Lien) प्राप्त 
हो जाता है जिसके अनुसार वह उसका,इच्छानुसार उपयोग करने के लिए 
स्वतन्त्र होता है । ॥ 

यदि किसी ग्राहक का किसी बैंक में कोई चंल-लेखा हो तो उसके साथ 
'क्लेटन का सिद्धान्त' लागू हो सकता है जिसके अनुसार पहले जमा की हुईं 


* The Law of Limitation. 
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“ “राशि का प्रतिसाद (800 01) बैंक द्वारा ग्राहक को दी गई बादल 
साथ हो जाता है। इस प्रकार पहिले दिए हुए ऋण के भुगतान के की कद गे 
जमा-राशि का उपयोग होता है । यह सिद्धान्त केवल चल-ेख कक 
लाग होता है । पर इस प्रकार से प्रतिसाद अर्थात्‌ समायोजन करने से पहिले 
उस आशय की एक लिखित सूचना वैंक को ग्राहक के पास भेजना आवश्यक 
है । यदि किसी ग्राहक के किसी वेक में कई चल-लेखे हों और उनका कोई 
विशिष्ट उद्देश्य न हो तो वेक ग्राहक को लिखित सूचना देकर उनम जमा- 
राशि का समायोजन ग्राहक को दिए गए ऋणों के लिए कर सकता हँ । बक 
एक ही ग्राहक के बिभिन्न लेखों को एकत्र कर सकता ह पर यदि किसी 
व्यक्ति का एक लेखा उसके व्यक्तिगत नाम से हो और दूसरा लेखा साझीदार 
के साथ हो तो इस प्रकार के दो लेखों को वैंक मिलाकर समायोजित नहीं 
कर सकता । 
ग्राहक द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करने में बैंक तभी वाध्य होता 
है जबकि चेक नियमानुसार सही-सही और पूर्ण विवरण के साथ लिखे गए 
हों, निर्धारित अवधि के अन्तर्गत बैंक के कार्यकाळ में प्रस्तुत किए गए हों, 
ग्राहक को पर्याप्त राशि उसके लेखे में जमा हो और उसका भुगतान स्वयं 
ग्राहक ने या न्यायालय ने विशेष आदेश (7719/९० 074९7) देकर: 
निषिद्ध न कर दिया हो । बेंक ग्राहक की मृत्यु तथा पागल होने की सूचना पाकर 
उसके जीवनकाल में लिखे गए चेकों का भुगतान नकार सकता है । संग्रहण के 
, हेतु भेजे गए चेकों का भुगतान तव तक नहीं मिल सकता जब तक कि: उनका 
बेंक ने संग्रहण करके उनकी राशि प्राप्त न कर ली हो । 42४ 
वेक तथा ग्राहक के पारस्परिक सम्वन्ध के अन्तर्गत बेंक का दोशथित्व होता 
हैं कि वह अपने ग्राहक के लेखे तथा उसमें जमा राशि सम्बन्धी सभी जान- 
कारी पूर्णरूपेण गुप्त रक्खे और उन्हें विना उसकी स्वीकृति के प्रकाशित न 
करे। यदि बेंक ने ऐसा किया तो उसे ग्राहक को इससे होनेवाली हानि की 
पूर्ति करनी होती है। हां, बैंक अपने ग्राहक की सामान्य आथिक स्थिति के विषय 
में, उसकी आज्ञा से, अन्य लोगो को संदर्भ-सूचना भेज सकता है परन्तु तब उसे 
पूर्ण विश्वास और सद्भावना से ऐसा करना चाहिए । कभी कभी ऐसी परि- 
स्थितियां भी आती हे जव कि बैंक को अपने ग्राहक की आथिक स्थिति की वास्त- 
विक जानकारी हक की अनुमति के विना ही प्रकाशित करनी पड़ती है। 
उस स्थिति में बेंक का कोई दायित्व नहीं होता । ये परिस्थितियां इस प्रकार 
हैं“( १) न्यायालय द्वारा किसी ग्राहक के लेखे का विवरण मांगने पर; 
(२) सरकार, देश तथा समाज-हित के लिए सरकार द्वारा उक्त सूचना मांगने 
पर; .(३) ग्राहक को वैंक द्वारा दिए गए ऋण को वसूल करने के लिए यदि 
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कोई प्रमाण की आवश्यकता हो तो वेक स्वयं अपने आप रहस्य का विस्फोट 
कर सकता है । 
वेक तथा ग्राहक के पारस्परिक सम्वन्ध के क्रम में वेंक को ग्राहक से सामान्य 
लेन-देन में आई हुई राशि एवं अन्य वस्तुओं (सिक्‍यूरिटियों, विल, प्रण-पत्रादि पर 
स्वत्व-ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है ।* वेक को ग्राहक की उन सिक्यूरिटियों पर, 
राशि पर तथा अन्य वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार प्राप्त होता हैं जो उसके पास किसी 
'विशिष्ट उद्देश्य के हेतु न आई हों वरन्‌ बेंकिग लेन-देन के सामान्य क्रम में आई 
हों। इन वस्तुओं को बेंक तब तक अपने पास रख सकता है जव तक कि ग्राहक 
बैंक से लिए हुए ऋण का भुगतान न कर दे । इस ग्रहणाधिकार के लिए वेक 
को ग्राहक के साथ कोई विशेष प्रकार का सम्मेल करने की आवश्यकता 
नहीं होती वरन्‌ यह अधिकार वेंक को ग्राहक के सामान्य सम्वन्ध के क्रम में मिला 
होता है । बैंक को उन वस्तुओं पर ग्रहणाधिकांर नहीं मिलता जो या तो किसी 
विशिष्ट उद्देश्य से वैंक के पास जमा रहती हें और या ग्राहक केवल सुरक्षा के 
उद्देश्य से वेक में रख देता है । ग्रहणाधिकार पर काल-मर्यादा का सिद्धान्त 
लाग्‌ नहीं होता । जिन वस्तुओं पर बॅंक का उक्त कथित ग्रहणाधिकार हो, 
उन्हें बैंक, ग्राहक द्वारा ऋण का भुगतान न होने पर, वेचकर अपने ऋण का 
भुगतान प्राप्त कर सकता है । 


वेक किसी भी समय ग्राहक को उसका लेखा बन्द करने की सूचना देकर लेखा 
बन्द कर सकता हू । परन्तु ग्राहक को इस प्रकार की सूचना भेजने की आवश्यकता 
नहीं है वरन्‌ वह तो केवल अपनी जमा-राशि निकालकर लेखा वन्द करा 
सकता है । 

प्रधान एवं प्रतिनिधि का सम्बन्ध--वेंक तथा ग्राहक के वीच दूसरा मूल 
सम्बन्ध प्रधान एवं प्रतिनिधि के रूप में होता है । जिस समय बेंक अपने ग्राहक 
के आदेश से सिक्यूरिटियो का क्रय-विक्रय करता है तथा उसके लेखे पर आय-कर, 
भूमि-कर, वीमा की प्रव्याजि, चंदा आदि भुगतान करता है तो उस स्थिति में 
ग्राहक प्रधान तथा बैंक उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है । प्रतिनिधि 
की भांति कार्य करने से पहिले बेंक को अपने ग्राहक से लिखित आदेश तथा 
अधिकार-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उसी प्रकार कार्य करना चाहिए जैसा 
कि आदेश दिया गया हो अन्यथा बैंक अपने स्वतंत्र कार्यों के लिए अपने 
प्रधान--ग्राहक--को उत्तरदायी नहीं बना सकता । ग्राहक के लिए उसके चेकों 
बिलों आदि का संग्रहग करते समय भी बेंक ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य 
करता हैं । 


* 139112:0178 Right of Lien isan Implied Pledge. 
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2 ४ क्रमश: प्रन्यासी 
+ प्रत्यासी एवं प्रत्यासी का सम्बन्ध--वक तथा ग्राहक में क्रमशः प्रन्या ह 
तथा प्रत्यासी का सम्बन्ध भी होता है । जिस समय ग्राहक अपनी आम द 
बहुमूल्य वस्तुएं अथवा पत्रादि वेक के पास सुरक्षा के लिए रखता क 
यह दायित्व होता है कि जिस अवस्था म उसने उन वस्तुओं को प्राप्त र 
उसी अवस्था में उन्हें ग्राहक के मांगने पर लौटा दे । जब तक ग्राहक क वह 
धरोहर वेक के पास रहती है तब तक वेंक ग्राहक का प्रन्यासी तथा याहन 
का प्रत्यासी कहलाता है सुरक्षा हेतु रवखी हुई वस्तुओं को क 
का दायित्व देक का होता है अतः वह उन्हें भली प्रकार से संभालकर तत्परता 
के साथ अपने ही भवन में सुरक्षित रखता है । इस पर भी यदि वे वस्तुएं 
खो जायं अथवा उन्हें किसी प्रकार की क्षति हो जाय तो उसके लिए बंक 
को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता । पर यदि बैँक ने उन वस्तुओं को 
अपने भवन में न रखकर अन्य किसी स्थान पर रवखा या उनको सुरक्षित रखने 
में किसी और प्रकार की उपेक्षा की तो वैंक को उसकी क्षतिपूति करनी होती 
है। अतः प्रन्यासी के रूप में काम करते हुए बैंक को अपने प्रत्यासी के द्वारा 
जमा की हुई वस्तुओं को बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ रखना आवश्यक 
होता है। इस सेवा के लिए वेंक अपने ग्राहकों से कुछ शुल्क वसूल करते हं । 
सारांश 
बैंक प्रायः उस संस्था को कहते हे जो जनता से राशि जमा करने तथा. 
जनता को राशि उधार देने का कास करे। जमा लेने तथा ऋण देने के अतिरिक्त 
बैंक अन्य काम भो करते हैं, जैसे--सुरक्षा के लिए लोगों से उनके आभूषणादि 
जमा रखना, ग्राहकों के लिए चेकों, बिलों तथा ड्रापटों का संग्रहण करना, व्या- 
पारिक विलों की कटौती करना, एजेंसी का काम करना, गुप्त रीति से ग्राहकों 
की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना-देना आदि । संक्षेप में, वैंक एसी मौद्रिक 
संस्था होती हुँ जो मुद्रा का ऋय-विक्रय करती है । ऋण लेने-देने के अतिरिक्त 
बेंक मुद्रा और साख सम्बन्धी कोई भी लेन-देन कर सकता हूँ । 
बैंक की क्रियाओं और सेवाओं को चार वों में वांटा जा सकता है-- 
(१) जनता से राशि जमा करना; (२) जनता को ऋण स्वीकृत करना; 
(३) ग्राहकों के लिए एजेंट के रूप में काम करना; (४) विविध सेवाएं करना । 
राशि जमा करने में बैंक अपने ग्राहकों के तीन प्रकार के लेखे खोल सकते हें-- 
स्थिर-लेखा, चल-लेखा और बचत-लेखा । स्थिर-लेखे में राशि एक निश्चित 
अवधि के लिए जमा होती है । इस अवधि के समाप्त होने से पहिले बह राशि 
सामान्यतः नहीँ निकाली जा सकती पर यदि जमा करनेवाला वह राशि लेना 


* Trustee and Beneficiary. 
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: ही चाहे तो उस पर उसे ब्याज नहीं दिया जाता। चल-लेखे में राशि कभी भी 


जमा की जा सकती है और चेकादि द्वारा कभी भी निकाली जा सकती है । 
बचत-लेखे में अपेक्षाकृत कम राशि जमा होती हे और यह लेखा थोड़ी आय 
चाले लोगों को मितव्ययिता सिखाकर राशि संचय करने की सुविधा देने के 
लिए खोला जाता है । इन तीनों लेखों के अतिरिक्‍त एक 'गोलक-लेखा' भी 
होता है जो प्रायः वालको को मितव्ययी बनाने के लिए खोला जाता है । 
बैंक प्रायः तीन प्रकार से ऋण देते ह-- (१) ऋण सांगनेवाले को वयक्तिक 
साख पर; (२) ऋण मांगनेवाले को साख के अतिरिक्त अन्य सिफारिशियों की 
साख पर; (३) चल-अचल सम्पत्ति की साख पर ऋण कई रूपों में स्वीकृत 
किया जाता है--जैसे, अग्रिम राशि स्वीकृत करके, अधिविकषं द्वारा, नकद-साख 
द्वारा तथा बिलों की कटौती करके । एजेंसी के कार्यों में बैंक अपने ग्राहकों के 
चेक, बिल आदि संग्रहण करता है, बीमे की प्रव्याजि भुगताने की व्यवस्था करता 
है, ग्राहकों के आदेशानुसार कम्पनियों के अंश ऋय-विक्रय करता है तथा ग्राहकों 
को राशि का हस्तान्तर तथा स्थानान्तरण करता है। विविध सेवाओं के अन्तगत 
बैंक सरकारी कायं करता हुँ, सरकारी जन ऋण की व्यवस्था करता है, बिदेशी 
विनिसय का ऋय-विकर्‍य करता है, ग्राहकों की आर्थिक जानकारी लेता-देता 
है तथा व्यापार सम्वन्धी शोध करके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित करता है । 


।..1 Cie 


बैंक कई प्रकार के होते हें, ज॑से--व्यापारिक बेंक, औद्योगिक बेंक, कृषि- 


बैंक, विनिसय-बैंक, बचत-बैंक, केन्द्रीय बेंक और विविध बेंक । प्रत्येक प्रकार के 


बैंक के अपने अलग कार्यं और सेवाएं हें और ये भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ही अपना 
लेन-देन सीमित रखते हुँ । 

बैंक और ग्राहक का पारस्परिक सम्बन्ध भिन्न-भिन्न अवस्थाओं सें भिन्न- 
भिन्न होता है । मूलतः इन दोनों के परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार होते हूँ-- 
(१) लेनदार और देनदार का सम्बन्ध; (२) प्रधान ओर प्रतिनिधि का 
सम्बन्ध ; (३) प्रन्यासी और प्रत्यासी का सम्बन्ध । बैंक की अपने ग्राहक के 
साथ भिन्न-भिन्न स्थितियों में ये सम्बन्ध बदलते रहते हूँ । बेंक मं राशि जमा 
करने तथा बेंक से ऋण लेते समय बेक और ग्राहक का सम्बन्ध लेनदार और 
देनदार जैसा होता हूँ ग्राहक के लिए अंश ऋय-विक्रय करते समय तथा चेकों का 
संग्रहण करते समय वह सम्बन्ध प्रधान और प्रतिनिधि जँसा होता है । सुरक्षा 
के हेतु आभूषणादि बेंक में रखते समय बॅंक और ग्राहक का सम्बन्ध प्रन्यासी 
और प्रत्यासी जैसा होता है । 
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(१) 'बेंक' से आपका क्या तात्पय है? तर्क सहित परिभाषा ल्खिते हुए 
समझाइए कि क्या प्रत्येक ऋणदाता वेक कहा जा सकता है ? 
(२) 'वेंकः की परिभाषा लिखिए और समझाइए कि क्या बंक ऋणी और 
ऋगदाता के वीच का मध्यस्थ हे ? 
` (३) बेंक की मुख्य-मुख्य क्रियाओं और सेवाओं की विश्लेषण सहित 
व्याख्या कीजिए। आपकी राय में वैंक की कौनसी क्रिया मूल क्रिया 
कही जा सकती है ? र 
(४) वेके में राशि जमा करने की क्या क्या विधियां हें ? स्थिर-लेखे और 
चल-लेखे में जमा राशि कव और कँसे निकाली जा सकती है ? 
( ५ ) वेक किन किन रूपों में अपने ग्राहकों को ऋण स्वीकृत करता हूँ? 
उदाहरग सहित उत्तर दीजिए । कु 
(६) विलों की कटौती' से आप क्या समझते हें ? विलों की कटौती 
करते समय वैंक को किन किन वातों की ओर मुख्य ध्यान रखना 
चाहिए ? विलों की कटौती द्वारा ऋग स्वीकृत करने में बेक को क्या 
क्या लाभ होते हें ? Er 
(७) बेकों के भेद दशति“हुए लिखिए कि हमारे देश में कौन-कौन प्रकार के 
वेक पाए जाते हैं ? उनकी क्या-क्या क्रियाएं हें ? ' 
(८) वेके और ग्राहक के पारस्परिक सम्बन्ध पर एक छोटा सा निवन्ध तैयार 
कीजिए । 
(९) किन किन अवस्थाओं में वेक अपने ग्राहक का देनदार, प्रत्यासी 
तथा प्रतिनिधि कहा जा सकता है ? विस्तारपूर्वक समझाइए । 
(१०) “वेक अपने ग्राहकों का देनदार, प्रत्यासी तथा प्रतिनिधि होता है”-- 
इस कथन की सत्यता पर अपने विचार प्रकट फीजिए । 
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अध्याय १५ 
बंक द्वारा साख-युजन 


पहिले बताया जा चुका है कि वैंक मूलतः साख का लेन-देन करते हैँ-- 
साख पर जनता से उंनकी अतिरेक वचत-राशि जमा करते तथा उस जमा- 
राशि को अन्य ऋण-याचकों को ऋण रूप में देते हे । इस प्रकार राशि लेन- 
देन के क्रम में वेंक साख का सृजन करते और 'साख के सुजनकर्ता' कहे जाते 
हैं । सेलिग्मन ने लिखा है कि “साख-सृजन में जमा, कटौती तथा निर्गंमन---ये 
तीन कार्य सन्निहित होते हेँ।”* बैसे तो वेंक तीन प्रकार के लेखे खोलकर जनता 
से जमा-राशि प्राप्त करते हें पर जमा प्राप्त करने के सामान्यतः दो मल सिद्धान्त 
हँ। एक, वेंक ग्राहक से नकद राशि लेकर और फिर उसके नाम से लेखा खोल. ` 
कर जमा प्राप्त करते हें:। कभी कभी बैंक नकद राशि न लेकर ग्राहक से चेक,. 
विल तथा -प्रण-पत्र प्राप्त कर लेते हें और फिर उनकी राशि संग्रह करके 
ग्राहक के नाम से लेखा-खोलकर जमा प्राप्त कर लेते हँ'। इस प्रकार जो जमा- 
राशि वेक को प्राप्त होती है उसे 'मूल-जमा' (Primary D०७४) कहते 
हें । प्रोफेसर कीन्स .ने इस प्रकार की जमा को निष्क्रिय जमा” (855i 
D९०8) कहा है । दूसरे प्रकार की जमा वेक द्वारा ऋण देने से .अथवा 
विनिमय-विलों की कटौती करने से वनती हें । जव वेक किसी व्यक्ति या 
संस्था को ऋण स्वीकृत करता हुँ तो वह सामान्यतः ऋण-रादि नकद रूप 


में एक साथ ही नहीं देता वरन्‌ ऋण-राशि को, ऋण मांगनेवाले का लेखा 


खोलकर उसमें जमा कर लेता है और ऋण-याचक को अधिकार दे दिया जाता 
है कि वह अपनी आवश्यकतानुसार चेक लिखकर ऋण-राशि निकालता 
रहे । इस प्रकार एक ओर ऋण स्वीकृत किया जाता है और दूसरी ओर उसी 
ऋण की राशि से जमा सृजित कर ली जाती है । अतः कहते हें कि “ऋण 
जमा को जन्म देते हें ।” इस प्रकार बेक जो जमा निर्माण करता है उसे 'सृजित 
जमा' (0०३९ D९09) कहते हें। प्रोफेसर कीन्स ने इस प्रकार 


की जमा को सक्रिय जमा' (4९४७ D03४) कहकर उद्वोधित किया 


बै “Discount, Deposit and Issue comprise modern credit.” 
—Seligmen 
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है । इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि “ऋण जमा के क और 
जमा ऋण की जन्मदात्री होती हैं (1.08118 970 the Children of 
Deposits and Deposits are the Children of Loans) ।” कीन्स 
का यह कथन अक्षरशः सत्य है । जब बैंक अपनी मूल-जमा या नकद-जमा' 
में से ऋग-याचकों को ऋण देता है तो उस समय जमा ऋण की जन्मदात्री 
'होती हें और जब वैंक ऋण स्वीकृत करके जमा का निर्माण करते है, जैसा 
“कि सुजित जमा' की व्याख्या करते हुए अभी अभी वतलाया गया है, तो 
उस समय ऋण जमा के जन्मदाता बन जाते हैँ ।. वास्तव में बेंक की जमा 
(D०३8) दो प्रकार की होती हे--नकद जमा (0881 Deposits ) 
और साख-जमा (07९१५ ०0०४8) । साख-जमा ऋण स्वीकृत करके 
बनाई जाती है और ऋणों का आधार नकद जमा होती है । अतः कीन्स का कथन 
कि “जमा और ऋण दोनों एक दूसरे के जन्मदाता हेँ”--ठीक ही है । इससे यह 
“बात स्पष्ट होती है कि वेक नकद ऋण देकर तथा  साख-जमा. द्वारा साख का 
सृजन करते हैँ । साख-सुजन की तीसरी विधि और है जिसमें बेंक नोट-निगेमन _ 
करके साख का सृजन कर सकते हें। पर आजकल यह अधिकार केवल देश के 
केन्द्रीय वैंक को ही मिला होता है अतः अन्य वेक इस विधि के अनुसार साख- 
सुजन नहीं कर सकते आजकल अधिकांश साख-सृजन साख-जमा (C९१16 
D०४४) विधि के अनुसार होता है । यदि बैंक की व्यवहारिक कार्य-पद्धति 
का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो जान पड़ेगा कि वेंकों के पास जितनी 
भी जमा-राझि होती है उसका बहुत कम अंश ऐसा होता है जो जमाकर्त्ताओं 
द्वारा नकद रूप में जमा किया गया हो। अधिकांश जमा बैंक द्वारा सृजित की 
हुई होती है जिसे बेक साख पर ऋग स्वीङृत'करके निर्माण करते हैँ। हाटले 
ह्विदर्स लिखता है कि इंगलैण्ड में अधिकांश. वेक ऋण स्वीकृतं करके 'साख- 
शा वनाते “०७ इस प्रकार साख का सृजन करते हँ। उनका कथन है कि 
आधुनिक गी बाणिज्य-क्षेत्र में प्रयोग की जानेवाली मुद्रा चेक' है और 
लन्दन मुद्रा-मण्डी में जिस साख का प्राय: व्यवहार होता है वह है चेक लिखकर 
राशि निकालने का अधिकार ।” इससे स्पष्ट है कि लन्दन के बैंक 'साख-जमा' ` 
बनाकर साख-सृजन करते हुं। ठीक भी है, आधुनिक व्यापार में भुगतान लेन- 
देन के लिए चेक एक सुविधाजनक एवं मितव्ययी व सरल साधन समझा 
जाता है जिससे मुद्रा की गति में भी वृद्धि होती है । अतः वैंक अपनी जमा-. 
राशि में से ऋण देने तथा ऋग देकर ज ने कम 
र जमा बढ़ाने का चक्र घुमाते ही रहते हें 


जिससे साख का सृजन होता है और जनता में वित्त-शक्ति का सं 
01 का होकर 
मुद्रा की गतिशीलता बढ़ती है । ‘ह कक“ 


साख-सृजन की मर्यादाएं--यद्यपि प्रत्येक वैंक अपनी साख-सुजन नीति 
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में स्वतन्त्र होता है और अपने. हितों की रक्षा करते हुए किसी सीमा तक 
साख का सूजन कर सकता है तो भी कुछ ऐसे कारण होते हें जिनसे वेक को 
अपनी साख-सुजन शक्ति सीमित करनी पड़ती है । साख-सृजन शक्ति को 
मर्यादित रखनेवाले घटक इस प्रकार हें :-- 

(१) बेक द्वारा रक्खा जाने वाला नकद कोष--प्रत्येक वैंक को अपने पास 


, जमा-राशि का भुगतान करने के लिए कुछ न कुछ नकद कोप रखना पड़ता 


है जिससे जमाकर्त्ताओं की मांग को पूरा किया जा सके । कभी कभी नकद- 
कोष की सीमा कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाती हुँ । उस अवस्था में बेंक 
को अपने पास रखें हुए नकद-कोष को ध्यान में रखकर साख-सुजन करना पड़ता 
है । जव नकद-कोष की मात्रा कानून द्वारा निर्धारित नहीं होती तो बेंक अपनी 
वैयक्तिक स्थिति के अनुसार कोप वनाकर रखते हें । यदि कोष अधिक रखना 
पड़ा तो साख-सृजन की गति मन्द करनी होती है और यदि कोष की मात्रा 


«कम ही रखनी पड़ी तो साख की मात्रा और गति बढ़ाई जा सकती है । तात्पर्ये 
. यह है कि साख-सृजन वैंक की नकद-कोष की मात्रा द्वारा मर्यादित होता है । 


. (२) केन्द्रीय वेंक के पास जमा बेंकों का कोष--प्रत्येक वैंक को अपनी 
मांग और काळ-देनदारी का कुछ प्रतिशत भाग देश के केन्द्रीय वेंक के पास 
जमा रखना होता है। इस प्रतिशत से बैंकों की साख-सुजन की सीमा निर्धारित 
होती है । यदि अपेक्षाकृत. कम प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैंक के पास रखा गया तो 


` बेंक अधिक मात्रा -में सांख का निर्माण कर सकते हें और यदि केन्द्रीय वेक 


के पास अपेक्षाकृत अधिक :प्रतिशत दर से कोष रखा गया तो वेँकों की साख 
निर्माण करने की शक्ति. कम्‌'हो जाती है । 

केन्द्रीय बैंक के साख-नियन्त्रग के साधनों द्वारा भी वेंकों की साख-शकित 
सीमित रहती है क्‍योंकि केन्द्रीय वेक अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा देश में साख 
का प्रसार एवं संकुचन करता. रहता है । 

(३) 'घातु-कोष--नोट-निर्गंमन द्वारा साख का जो सूजन किया जाता 
ह वह नोटों के आधार में रखे हुए धातु-कोष द्वारा सीमित रहता है । यदि 


' 'धातु-कोष अधिक हुआ तो पत्र-मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सकती ह और यदि 
` 'धातु-कोष कम हो गया तो पत्र-मुद्रा की मात्रा कम करनी होती है। 


(४) ऋण-याचकों की साख--ऋण स्वीकृत करने से पहिले वेंक ऋण- 
याचकों की साख अथवा जमानत के विषय में काफी सतक रहता है। यदि 
ऋषण-याचक की साख तथा जमानत उत्तम हुई तो बैंक पर्याप्त मात्रा में ऋण 
स्वीकार करके साख-सुजन कर सकता है अन्यथा उसे साख की मात्रा कम रखनी 
होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि वेक द्वारा सुजित की गई साख की मात्रा 
ऋण-याचकों की वैयक्तिक साख एवं जमानत द्वारा सीमित रहती है। 


४ ५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(SO) | 


(५) सामान्य आर्थिक एवं राजनेतिक ल्थिति--ऋण उ 
पहिले वैंक देश की सामान्य आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति के ॥ रे 
मे अध्ययन कर छेता है । यदि राजनैतिक .स्थिति शान्तिपूर्ण रही अं | 
उद्मोग-घंधों में प्रगति का रुख रहा तो बैंक अधिक मात्रा में साख का सृजन 
कर सकेंगे और अगर सामान्य व्यवसाय में मन्दी का वातावरण रहा र 
राजनैतिक हलचल बनी रही तो बेंक अपनी राशि ऋ गु रूप में देना नहीं चाह 
और तथ उनकी साख-शबिति अपेक्षाकृत कम रहेगी । अतः देश की सामान्य 

आशिक तथा राजनैतिक स्थितियां मी वेंकों द्वारा सृजित साख की सीमा निर्धारित 

करती हैं । ११5 जा 
वैंक हारा साख-सृजन के विषय में आगम्ति-कुछ विद्वानों के मन में बेक द्वारा 
साख-सजन के बिपय में एक आन्ति बनी हुई है। इसमें वाल्टर लीफ और केनन 
प्रमुख हैं । बाल्टर लीफ का मत है कि बेंक द्वारा साख-सुजन की शक्ति जमा- 
कर्ताओ की इच्छा पर निर्भर होती है क्योंकि यदि जमाकर्त्ता बेंकों में राशि 
जमा करना बन्द कर दें तो फिर.बेंक ऋग देकर साख-सुजन कर ही नहीं सकते । 
अतः लीफ के शब्दों में “साख-सुजन करनेवाले बैंक नहीं वरन्‌ - जमाकर्ता 
होते हैं ।”* इसी प्रकार केनन का मत है कि-“बैंक न साख का सूजन करते है, 
और न थे मुद्रा के सृजनकर्ता ही होते हँ। बेंक तो केवल `मध्यस्थ का काम. 
करते हैँ--बे उन लोगों से, जो अपनी राशि का समुचित उपयोग अपने आप 
नहीं कर पाते, राशि जमा करके उन लोगों को दे देते है जो उसका समुचित 
उपयोग कर सकें । अतः बैंक मध्यस्थ संस्था है, सृजनकर्त्ता नहीं ।† 


नकद कोष " 


जनता से राशि जमा करने में बैंक दो प्रकार का दायित्व अपने ऊपर लेता' 
ह--( १) मांग-देनदारी; (२) काल-देनदारी । मांग-देनदारी का भुगतान 
बैंक को जमाकर्त्ताओं की वैधानिक मांग होने पर किसी समय .भी करना 


* ‘Tf any ono in the deposit banking systom can be: 
; allod a oroantor of crodit itis the depositor, for the banks. 
aro strictly limited in their lending oporations by the.amount. ' 
which tha depositor thinks fit to leave with them. 
ग —IFalter Leaf 
1 ......Bonking credits are manufacturod, not by the 


banks, but by tho customers wlio apply to thom, and by the 
soourity that tho cusbomors brin दि 


(Fr 39 , ® 
3९० ५ ५ ७ « Ue 


) — Kannan 
1 Cash Ihesorvo. ® न 
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पड़ता है और कारू-देनद्यरी का भुगतान सामान्यतः निड्चित अवधि समाप्त 
होने पर करना पड़ता है, पर कभी करे अवधि से पहिले भी करना पडता 
है । ऐसी स्थिति में बैंक अपने पास जमा कुल राशि को ऋण-याचकों कोः 
उधार नहीं दे सकत क्योंकि उसे यह भय रहता है कि न मालूम कव जमा-- 
“कर्ता मांग करके अषनी राशि लेने आ जायं । अतः ऋण स्वीकृत करने से पहिले? 
बैंक अपने कोष में कुछ नकद राशि वचाकर रख लेता है जिससे समय आते परः 
उसमें से जमाकर्ताओ की मांग शुरा करता रहे। यही नकद-राशि, जो वैंक 
इस प्रकार बचाकरः सदैव अपने पास रखता हैँ नकद-कोष' कहलाता हे । 
कशी कभी बेक नकंद-कोष अपने पास न रखकर केन्द्रीय बैंक में जमा कर देते 
हें ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां से राशि लेकर जमाकर्त्ताओं की मांग को 
पूरी कर सकें 4 कोई कोई वेक नकद-कोप अपने पास भी रखते हें और केन्द्रीय 
बेक में भी जमा करा देते हें १ कँसे भी हो, यह निश्चित है कि ऋण देने से : 
पहिले प्रत्येक बेंक को अपने पास कुछ नकद-कोष अनिवार्य रूप से रखना 
आवश्यक हूँ ५ यह नकद-कोए वेक की साख वनाए रखने में सहायता करता 
है क्योंकि यदि यह न हो तो सम्भव है वेक जमाकर्त्ताओं की मांग पुरा न 
'कर सके और तब. उसे अपने द्वार वन्द करने पड़ें | कुछ मुद्राशास्त्रियों 'ने तो 
“नकद-कोष' को बेक की रक्षा की प्रथम पंक्ति” कहकर महत्त्व दिया है । 
बेंक को अपने पास यथेष्ट नकद-कोष रखने तथा उसे निरंतर सुदृढ़ और तरल 
अनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । नकद-कोष किस रूप में रक्खा जाय ? 
क्या सिक्यूरिटियों में लगाया जाय या वेक की तिजोरी मे निठल्ला रखा जाय.? 
अह निश्चय करना बैंक के अधिकारियों का ही काम है । सिद्धान्ततः यह कोष 
इसत प्रकार रखना चाहिए कि वह सुरक्षित रहे और समय पर उपलब्ध हो सके । 
इसका अर्थ यह है कि जहां तक सम्भव हो सके वहां तक उसे 'तरळ' रूप में रखना 
चाहिए । यदि सिक्यूरिटियों में भी लगाया जाय तो एसी सिक्यूरिटियां हों 
जो अल्पकालीन हों, जिनमें मूल्य-हास का भय न हो और आवश्यकता होते 
पर तुरन्त ही वेची जा सकें और नकद राशि प्राप्त की जा सके,।; प्रन यह है. 
कि नकद-कोष कितना रखना चाहिए ? अर्थात्‌ नकद-कोष और मांग-देनदारी 
का क्या अनुपात होना चाहिए ? “यह बात निम्न परिस्थितियों पर निर्भर 
होती हें :— के 
(१) वैधानिक निर्णय--कहीं कहीं पर बैको द्वारा रक्खे जानेवाले नकद- 
कोष की मात्रा विधान द्वारा निश्चित कर दी जाती है और वह वैधानिक निर्णय 
देश की सभी बेंकों को मान्य,होता है । इससे नए-नए बेंकों को सहायता मिलती, है 
और पुराने साहसी बैकों री भी Lo बना रहता है । देश की सरकार 


. देश की आथिक स्थिति, .ळौगों/की वेकिग आदत तथा व्यापार के रुख :कोः 
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देखकर. नकद-कोष की मात्रा निर्धारित करती है । भिन्न-भिन्न 4 यह्‌ 
मात्रा भिन्न-भिन्न है । हमारे देश में भि बेक को अपनी मांग-देनदा' 
का ५%, और काल-देनदारी का २% रिजर्व बेक के पास र र 
(2) जाको की औसत जमर -नवदोप की गाना 
„प्रत्येक जमाकर्ता की औसत ,जमा-राशि पर निर्मर करती है । वास्तव FA 
कोष की उतनी मात्रा होनी चाहिए जिससे सबसे अधिके राशि जमा करन 3 
मांग एक पूरी सके । 
क क आह के लोग.'अपने पास नकद-राशि 
न रखकर बेंकों द्वारा लेन-देन करते हों वहां पर बैको में नकद-कोष की कम 
यात्रा रखने में ही काम चल जाता है क्योंकि जहां बैंक एक ओर देनदारी का 
भगतान करता है वहां दूसरी ओर उसमें राशि जमा हो जाती हू । यदि किसी 
स्थान पर अधिकांश भुगतान चेक द्वारा होते हों तो वहां नकद-कोष. की थोड़ी 
मात्रा ही रखने से काम चल जाता है। 155 oe था 
. (४) ग्राहंकों को सामान्य प्रकृति--यदि किसी देके के ग्राहक ऐंसे हों जो 
सामान्यतः भारी-मारी राशि वैंक से निकालते हों तो उनकी मांग को पूरा 
करने के लिए बॅक को यथेष्ट मात्रा में नकद-कोष रखने की आवश्यकता होती 
है । इसके विपरीत यदि. ग्राहक कभी-कभी वैंक से राशि लेने आते हों तो बेंक . 
को अपेक्षाकृत कम नकद-कोष रखने में ही काम चल जाता हैं। > अल 
(५) स्थानीय प्रथा--किसी वैंक द्वारा रखे जानेवाळे नकंद-कोष. की मात्रा 
वहां की स्थानीय प्रथा पर भी निर्भर करती है । यदि अन्य कोई स्थानीयं बेक 
अपने पास नकद-कोष की अधिक मात्रा रखता है तो उस स्थान के अन्य वेंकों को .. 
भी जनता का विश्वास जीतने के लिए वैसा ही करना पड़ेगा । 
(६) मुद्रा-मण्डी की व्यवस्था--यदि किसी देश की मुद्रा-मण्डी और 
बिल-मण्डी उन्नत हें तथा वहां केन्द्रीय वेक भी है और सिक्यूरिटियों के क्रय- 
विक्रय की अन्य सुविधाएं भी हैं तो ऐसे देश में वैकों को नकद-कोष की थोड़ी 
. मात्रा रखने से ही काम चल/सकता है । 
. ` (७) समाशोधन-गृह की,सुदिघ: यर्दि किसी देश में वैकों के समाशोधन-, 
' गृह्‌ का समुचित प्रबन्ध है जिससे, बैकों का पारस्परिक लेन-देन बिना नकद- 
राशि लिए-दिए ही चुक जाय तो वहां चैकों को बहुत कम नकद-कीप रखने की 
आवश्यकता होगी । EF 
(८) व्यापारिक परिस्थिति-देश,की व्यापारिक स्थिति का भी नकद- 
. कोष से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है ।. जिसःदेश में विशेषतः औद्योगिक व्यापार 
होता हो जिससे दैनिक आवश्यकताओं के लिए नकद राशि की आवश्यकता 
पढे तो ऐसे स्थान पर बैकों को नकद-कोष की अधिक मात्रा अपने पास रखनी 
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होगी। इसके विपरीत जो देश इषिप्रधान हें और जिन बेंकों को इन कृषि- 
प्रधान देशों में अपना कारोवार करना पड़ता हो तो उन वैकों को मौसम के समय 
में अधिक नकद-कोष तथा सामान्यतः कम नकद-कोप रखना आवश्यक होगा । 

नकद-कोष की मात्रा वास्तव में तो वेक-अधिकारियों के पूर्व-अनुभव, 
. उनकी दूरदशिता तथा उस देश की व्यापारिक परिस्थिति पर निर्भर होती 
हैं। फिर भी उक्त वातों को विचार कर नकद-कोष की मात्रा निश्चित करने . 
में सहायता मिल सकती है । ह 


“बेंक की विनियोग-नीति* 


वैक जमाकर्त्ताओं से अपने पास जो राशि जमा करता है उस जमा-राशि को 
वह दूसरों को उधार देकर व्याज वसूल करता है और इस ब्याज में से कुछ भाग 
जमाकर्ताओ को उनकी जमा पर व्याज-स्वरूप देकर शेष लाभ अपने पास वचा 
लेता हैँ। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि बैंक अपनी जमा-राझि को अपने कोष 
में निठल्ली'नहीं रख सकता । यदि उसने ऐसा किया तो जमाकर्त्ताओं को व्याज 
में देने के लिए उसके पास राशि कहां से आएगी और किस प्रकार वह अपना 
लाभ कमा सकेगा । बेंक को जमा-राशि का कुछ भाग नकद-कोष के रूप में अपने 
पास रखकर शेष राशि को विनियोग करना ही पड़ेगा । पर राशि विनियोग 
करने में भी वैंक को अनेक झंझट हे--कितनी राशि विनियोग की जाय ? किस्‌ 
प्रकार विनियोग की जाय ? विनियोग करने में कितना लाभ प्राप्त किया 
जाय ? पहिले कहा जा चुका है कि वेक दूसरों की राशि से लेन-देन 
करता है । जमाकर्त्ताओं की राशि को ऋण देने में अनेक खतरे उपस्थित हो 
सकते हें--कहीं वह राशि डूब न जाय अथवा ऐसा न हो कि विनियोगित राशि 
का मूल्य-ह्वास हो जाय या ऐसा न हो कि विनियोगित राशि समय पर लौटकर 
न आ सके और जमाकर्ता मांग करने लगें । यदि उक्त घटनाओं में से कोई 
` भी घटना घटी तो बैंक की साख विग जाने. का भय रहता है । इतिहास साक्षी 


है कि-अनेक बैंक केवल इसीलिए बन्द करने पड़े कि उनकी अपनी विनियोग- . ` ` ` 


नीति दूषित एवं दोषपूर्ण थी और उन्होंने अपनी जमा-राशि इस प्रकार विनियोग 
कर्‌ दी कि वह समय पर वापिस प्राप्त न हो सकी और जमाकर्त्ताओं की सांग 
करने पर बैंक उनका भुगतान करने में असफल रहे । हमारे देश में १९१३ व... 
१९२९-३० का वेकिंग संकट बैकों .की <दोषपूर्ण विनियोग-नीति का ही परि- : 
णाम था । वास्तव में बॅक को अपनी राशि विनियोग करने में अनेक प्रकार * 
की सावधानी की आवश्यकता होती. है ।' : ~ RR 
विनियोग-नीति को तयौरी--बैंक की विनियोग-नीति की कोई निश्चित 
* Investment Policy of ‘the Bank. ९ 
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( ३०८ ) ; 

_भिन्न देशों में, भिन्न-भिन्न समयों 

पर और भिन्न-भिन्न बेंकों के साथ विनियोग-नीति भिन्न-भिन्न होती 1003 हे । 

विनियोग-नीति प्रायः देशवासियों की प्रकृति पर, व्यापारिक एवं द 

परिस्थिति पर तथा बिळ-मण्डी के विकास पर निर्भर होती है । फिर भी, 

प्रत्येक वैंक को अपनी विनियोग-तीति निर्धारित करते समय निम्न तत्त्वो का 
विचार अवश्य रखना चाहिए :-- 

(१) तरलूता--बेंक को अपनी राशि इस प्रकार विनियोग करनी चाहिए 
कि आवश्यकता होते पर तत्काल ही उसे रोकई राशि में बदलवाया जा न 
बैंक को अपनी राशि यथासम्भव अल्पकालीन ऋणों में लगानी चाहिए, दीघ- 
कालीन ऋणों में नहीं । बेंक को अपनी राशि अचळ सम्पत्ति अर्थात्‌ भूगृहादि 
में विनियोग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वस्तुएं शीघ्र ही नकद राशि-में परिवर्तित 
नहीं की जा सकतीं । टेनन लिखता है कि “सफल बैंक वह हैँ. जो बिल और रहन 
(१४००४४22६७) का; अन्तर जानता है ।” वेक को राशि विनियोग करने 
में इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास सदा ही कुछ न कुछ नकद - 
राशि वनी रहे और जो जमा-राशि विनियोगित हो वह भी तत्काल तरल बनाई 
जा सके और उसके मूल्य में किसी प्रकार की कमी न हो । 

, (२) सुरक्षा--वेक को अपनी सम्पत्ति का विनियोग इस प्रकार करना : 
चाहिए: कि उसका मूलधन सुरक्षित वना रहे--उसके डूब जाने या उसका 
मूल्य-ह्वास हो जाने की आशंका न. हो । बेक जो सम्पत्ति विनियोग करता हैं 
बह उसकी निज की नहीं होती वरन्‌ जमाकर्ताओ की होती है अतः उसको 
सुरक्षित बनाए रखना बैंक का दायित्व होता है। वैंक को अपनी सम्पत्ति 
सट्टेलोरी या अन्य प्रकार के ऐसे व्यापार में नहीं लगाना चाहिए जो अस्थिर 
हो और जिसमें लाभ न मिलता हो । 

(३) आय--सम्पत्ति का विनियोग करते सभ्य बॅक को केवल तरलता 


` और सुरक्षा की ओर ही नहीं देखना चाहिए बरन्‌। यह्‌ भी देख लेना चाहिए 


कि उस विनियोग से आय भी होगी या नहीं। वेक लाभ कमाने के लिए सव 


, कुछ लेन-देन करता हूँ अतः अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित रखते-रखते उससे 


`. लाभ भी कमाना चाहिए । सुरक्षा, तरलता एवं लाभ--तीनों तत्त्वों का पालन 


करने: से वेक की आथिक स्थिति दृढ बनती है और जन-समुदाय में साख 
भी ;जमती-है। ` ४2%: की ३ 
(४) विकेन्द्रीकरण--ब्रेंक को अपने धन का विनियोग विकेन्द्रित रूप मे 


करना चाहिए--सारी धन-राशि का विनियोग किसी एक ही प्रकार के उद्योग 


या व्यापार में नहीं करना चाहिए क्योंकि उस उद्योग या व्यापार विशेष में 


- हानि हो जाने के कारण बॅंक की विनियोगित राशि एक साथ ही डूब जाने का 
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भय रहता है । बैंक को सारी राशि किसी व्यक्ति विशेष को भी ऋण नहीं देनी 
चाहिए । अलंकृत भाषा में यों कहना चाहिए कि “वेक को अपने सारे अण्डे एक 
ही टोकरी में नहीं रखने चाहिएं।' जहां तक सम्भव हो वहां तक ' राशि विस्तृत 
क्षेत्र में बंटी होनी चाहिए । न तो व्यक्ति विशेष को, नःव्यापार विशेष में, 
स्थान विशेष पर और न किसी एक ही प्रकार की साख पर राशि विनियोग 
करनी चाहिए । 

(५) जमानतों का निरीक्षण--जिन जमानतों पर वेक ऋण देकर राशि 
विनियोग करना चाहे, उन जमानतों का भलीभांति निरीक्षण कर लेना 
चाहिए । वैसे तो कोई भी जमानत आदर्श या सर्वोत्तम नहीं कही जा सकती 
परन्तु तो भी यह अवश्य देख लेना चाहिए कि वह जमानत, जिस परं राशि 
विनियोग की जा रही है, तरल है अथवा नहीं तथा उसके मूल्य में किसी प्रकार 
का ह्लास तो नहीं होगा । यदि कभी किसी जमानत में मूल्य-ह्लास होने लगे 
तो ऋणी से तुरन्त अन्य जमानत लेकर उस ह्लास को पुरा करना चाहिए । 

(६) केन्द्रीय बेंक की विनियोग नीति का अध्ययन- बैंक को अपनी 
विनियोग नीति केन्द्रीय वेक की विनियोग नीति के सहारे-सहारे समानान्तर गति- 
विधि पर बनानी चाहिए । कभी कभी वेक को राशि की आवश्यकता होती 
है और उसे तृप्त करने के लिए वह केन्द्रीय बेंक से ऋण लेता है । अतः संकट 
काल में केन्द्रीय बैंक से ऋण मिल सके इस हेतु बैंक को उन्हीं विनियोग-पत्रों 
और सिक्यूरिटियों में अपना धन विनियोग करना चाहिए जो केन्द्रीय वेक 
द्वारा मान्य हों । 

विनियोग की विभिन्न विधियां--सामान्यतः बेक दो प्रकार से अपनी राशि 
का विनियोग किया करते हे--(१) व्यवसाय-संचालन के लिए भू-गृहादि 
फर्नीचर आदि वस्तुएं खरीदकर । इसके अतिरिक्त वे कुछ राशिं अपने पास 
तथा कुछ केन्द्रीय बेंक में नकद-कोष के रूप में जमा रखते हें जो समय पर काम 
आ सके । इस प्रकार के विनियोग से वैंक को कोई आय नहीं होती 
(२) अल्पकालीन ऋग देकर, विलों की कटौती करके, सिक्यूरिटियों का क्रय-विक्रय ' 
करके तथा अन्य प्रकार से ऋणादि देकर--इस प्रकार के विनियोग से वैंक को 
आय होती और लाभ मिलता हूँ। अतः वेंक.के विनियोग दो प्रकार के कहे 
जा सकते ह--लाभप्रद विनियोग तथा लाभरहित विनियोग । 

लाभ कमाने के लिए वेक प्रायः इस प्रकार,से अपनी राशि का' विनियोगः 
करते हे--(१) अल्पकालीन ऋण देकर; (२) बिलों का क्रय करके तथा 
उनको कटौती करके; (३) विनियोग-पत्र तथा अन्य सिक्यूरिटियां 'क्रय करके; 
(४) अग्रिम तथा ऋण देकर । 

अल्पकालीन ऋण--ये ऋण प्रायः तीन प्रकार के होते हे-- (क) सट्टे सम्बन्धी 
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व्यवहारों के लिए बहुत अल्पकाल को दिए गए ऋण--ऐसे ऋण a 
दैनिक व्यवसाय के अन्त में केवल रात-रात के उपयोग के लिए स्वीकृत थे ह्‌ 
(ख) ऐसे ऋग जिनका भुगतान ऋणी को बेंक की सूचना पाते ही 
सप्ताह के अन्तर्गत करना होता है; (ग) ऐसे ऋण जिनका भुगतान बा । 
बिना किसी पूर्वे-सूचना के बैंक से मांग आते पर तुरन्त करना होता हैं रे 
हमारे देश में इस प्रकार के ऋण बहुत कम मात्रा में दिए जाते हैं। इस वा 
ऋणों को जमानत बड़ी ठोस होती हैं जो समय पर अथवा मागन पर ऋण का 
भुगतान न होने पर वेच दी जाती हें। इन ऋणों पर बेंक बहुत थोड़ा आ 
वसूल करते हैं। मुद्रा-मण्डी तथा बिल-मण्डी का समुचित विकास न होने 
कारण हमारे देश में अल्पकालीन ऋणों का लेन-देन उतना प्रचलित और लोक- 
प्रिय नहीं है जितना पाइचात्य देशों में । क 
बिलों का क्रम एवं उनकी कडौती- बैंक उत्तम श्रेणी के बिलों व प्रण 
का क्रय करके एवं उनकी कटौती करके अपनी राशि का विनियोग करते हें। 
पर वे सामान्यतः ऐसे बिलों की कटौती करते हें जिनकी किसी भी समय 
आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक से पुनः कटौती कराई जा सके अथवा जिन्हें 
विल-वाजार में किसी भी समय वेचा जा सके । विलों का क्रय एवं कटौती बेंक 
इस प्रकार से करते हें कि उनका भुगतान क्रमशः होता रहे जिससे बेंक के पास 
नकद-राशि का अभाव न हो । ऐसा करने से बैंक को अपेक्षाकृत कम राशि 
नकद-कोष में रखने की आवश्यकता होती है । हमारे देश में विल-बाजार 
विकसित न होने के कारण बेक देशी बिलों का क्रय बहुत कम मात्रा में करते 
हें । हां,. विनिमय बेंक अन्तराष्ट्रीय विलों का क्रय-विक्रय करते हे; पर वे सव 
बेक विदेशी हैं। | 
विनियोग-पत्र एवं सिक्यूरिटियों का क्रय--वैंक अधिकांश राशि का विनियोग 
विनियोग-पत्र एवं सिक्यूरिटियो में करते हैँ पर वे सामान्यतः ऐसी सिक्‍यूरिटियां 
खरीदते हें जिनको किसी भी समय बिना किसी हानि के सिक्यूरिटी-बाजार में 
बेचकर नकद राशि प्राप्त की जा सके अथवा जिनकी जमानत पर केन्द्रीय बेंक से 
ऋण लिया जा.सके । इस प्रकार के विनियोग पर बॅंक को आय तो कम होती है 
पर इस प्रकार का विनियोग सुरक्षित होता है । दूसरे, इस प्रकार के विनियोग 
से आय निश्चित होती है और नियमित रूप से मिलती रहती है । इस प्रकार 
के विनियोग में सुरक्षा, तरलता और निश्चित व नियमित आय होती है तथा 
मूल्य म उच्चावचन कम होता है । हमारे देश में मुद्रा-मण्डी विकसित न होने 
के कारन सिक्यूरिटियों का क्रय-विक्रय प्रायः कम होता है फिर भी सरकारी 
और अर्ध-सरकारी सिक्यूरिटियों में अनेक बेंक अपनी राशि विनियोग करते हैँ। 
सिक्यूरिदियाँ एवं विनिग्नोग-पत्र अनेक प्रकार के होते है और सुरक्षा की 
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ष्टि से उनका क्रम इस प्रकार होता है--सरकारी सिक्यूरिटियां एवं ऋण- 
पत्र, स्थानीय और सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमित सिक्यूरिटियां, जनोपयोगी 
संस्थाओं तथा कम्पनियों की सिक्यूरिटियां तथा अन्य व्यावसायिक एवं औद्योगिक 
कम्पनियों द्वारा निर्गमित सिंक्यूरिटियां--जिनमें कम्पनियों के अंश और ऋण-पत्र 
सम्मिलित होते हें । 

वैसे तो देश में अनेक प्रकार की सिक्‍यूरिटियां होती हें और वेंक अपनी 
स्थिति के अनुसार उनमें से कोई भी क्रय करके अपनी राशि विनियोग कर 
सकता है परन्तु तो भी सिक्यूरिटियों में राशि विनियोग करने से पहिले बेक 
को निम्न वातों पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए 

(१) लुरक्षा--ऐसी सिक्यूरिटियां खरीदनी चाहिएं जिनमें घन सुरक्षित 
वना रहे और बेंक के ग्राहकों का विश्वास जमा रहे | इस दृष्टि से सरकारी 
सिक्यू रिटियां सर्वोत्तम मानी जाती हैं । 

(२) सूल्य-स्थिरता एवं स्थायित्व--क्रय की जानेवाली सिक्यूरिटियों का 
मूल्य स्थिर एवं स्थायी होना चाहिए । अस्थायी मूल्यवाली सिक्यूरिटियां 
लेने से अथवा सट्टेवाली सिक्यूरिटियां खरीदने से बैंक को भी खतरा रहता 
है तथा उसके ग्राहकों का बैंक में विश्वास डिग.जाता हूं । 

(३) आय--विनियोग से पर्याप्त आय भी मिलना आवश्यक हूँ त 
को सिक्यरिटियां लेने से पहिले यह देख लेना चाहिए कि उनसे ने 
आय यथेष्ट हो औरस्थायीहो। : | 

(४) विक्रय-क्षमता--ऐसी सिक्यूरिटियां खरीदनी चाहिएं जो आवश्य- 
कता पड़ने पर सरलतापूर्वक एवं विना हानि के.-वेची जा सक । 

ऋण एवं अग्निम--इस प्रकार के ऋण बैंक प्रायः व्यवसायियों और 
उद्योगियों को स्वीकृत करते हें । इस प्रकार के ऋणों में उतनी तरलता एवं 
सुरक्षा नहीं होती जितनी अन्य विनियोगों में होती है। ये ऋण इस शर्ते 
पर दिए जाते हें कि ऋणी उनका भुगतान मांग करने पर कर दे । इस प्रकार 
के ऋणों का विस्तृत ब्यौरा पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है। संदर्भ के लिए 

यहां इतना लिखना पर्याप्त होगा कि अग्रिम तथा ऋण देने में बेंक को राशि 


.की सुरक्षा व तरलता, अधिकाधिक आय तथा भुगतान की अवधि का विशेष 


ध्यान रखना चाहिए । 

बैंक दो प्रकार के ऋण स्वीकृत करता है-- ( १) जमानती ऋण, (२) गैर- 
जमानती ऋण । जमानती ऋण भू-गृहादि की साख पर अथवा सिक्यूरिटियों 
की साख पर दिए जाते हें | गैर-जमानती ऋण ऋण-याचक को वैयक्तिक्‌ 
साख पर दिए जाते हँ--उनके लिए किसी प्रकार की अन्य जमानत रखने की : 
आवश्यकता नहीं होती । जमानती ऋणों पर गैर-जमानती ऋणों की अपेक्षा कम 
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ब्याज लिया जाता है क्योंकि उनके डूबने की संभावना कम रहती है और यदि 
' कभी ऐसा समय भी आ जाय तो बैंक उस जमानत को बेचकर राशि प्राप्त कर 
सकता है । गैर-जमानती ऋण या तो ऋण-याचक द्वारा लिखे गए प्रण-पत्र के 
आधार पर दिए जाते हँ या ऋण-याचक के प्रण-पत्र पर किसी अन्य व्यक्ति के 
हस्ताक्षर कराके उसकी गारंटी पर दिए जाते हैँ। ऋण-याचक की वैयक्तिक साख 
पर ऋण देने की प्रथा हमारे देश में नहीं है, यहां अधिकांश ऋण जमानत 
पर--भू-यृहादि की साख पर या सिक्यूरिटियों की साख पर--दिए जाते हें । 
गैर-जमानती ऋण दो प्रकार से दिए जाते हे--(१) नकद-साख के रूप में, 
(२) अधिविकषं के रूप में । इन दोनों का विशद वर्णन साख-सृजन के क्रम 
'में किया जा चुका है । यहां केवल इतना लिखना पर्याप्त होगा कि हमारे देश 
में बेंक विशेषतः नकद-साख के रूप में ऋण स्वीकृत करते हें। अन्य ऋण , 
सिक्यूरिटियों की साख पर दिए जाते हैँ। भारतीय बैंक जो ऋण देते हें वे 
गारंटी के बिना या ठोस जमानत के विना नहीं देते और कभी कभी तो वे 
व्यापारिक माल, सोना-चांदी अथवा अधिकारपत्र (Documents of 
४४४18) अपने पास रखकर ऋण देते हे। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय वेक 

ठोस जमानत, साख या गारंटी लिए बिना ऋण स्वीकृत नहीं करंते। ' 


क बंक द्वारा मान्य जमानत 


बताया जा चुका है कि बैंक उत्तम साख और जमानतों पर ही ऋष देते हैं। 
ऐसा वे इसलिए करते हँ ताकि उनकी विनियोगित राशि सुरक्षित और तरल 
बनी रहे । बेक द्वारा मान्य जमानतें इस प्रकार हो सकती हें:-- 2 
(१) साम्पाश्विक जमादत+ "| 
ऋण-याचक को ऋण लेते समय वेक के पास कुछ साम्पाशिविक जमानत 
जमा करनी पड़ती है । यह जमानत ऋग लेनेवाले की वैयक्तिक साख के अति- 
रिक्त होती है और इसलिए इसे 'अतिरिक्त जमानत' भी कहने रगे हैं । साम्पा- 
श्विक जमानत माल अथवा माल के सम्बन्ध में अधिकार-पत्र के रूपों में हो 
सकती है । 5 इसमें सामान्यतः तीन अधिकार होते हें-- (१) स्वत्व-ग्रहणा- 
चिकार (11671), (२) प्राधि ( Mortgage), (३) बन्धक ( Pledge) 
स्वत्व-ग्रहणाधिकार के अन्तर्गत बैंक को यह अधिकार होतां है कि वह ऋणी, द्वारा 
र्‌ी गई जमानत को, यदि ऋणी ऋण का भुगतान न करे तो, अपने अधिकार 
म रख ले। वेक को उस जमानत को बेचने का अधिकार नहीं होता और यदि 
अस चला ही जहे तो उसे पहिले न्यायालय से तत्सम्बन्धी आज्ञा प्राप्त 
* Collateral Security 
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करना आवश्यक होता है । किन्तु पूर्णरूपेण विनिमय-साव्य पत्रों की जमानतों 
में वेंक को अधिकार होता है कि ऋणी को उचित सूचना देकर उस जमानत - 
को वेच भी दे । जब अचल सम्पत्ति की जमानत दी जाय तो उसकी प्रावि 
ऋणदाता के नाम करानी होती है । प्राधि में जमानत का स्वामित्व ऋणदाता 
के नाम हस्तान्तरित हो जाता है पर उस वस्तु पर अधिकार ऋणी का ही 
होता है या ऋणी जिसे चाहे, उसका होता है । जव कोई वस्तु वन्धक करके 
जमानत में रक्खी जाय तो बेंक को जमानत पर ग्रहणाधिकार करने और 
फिर उसे उचित सूचना देकर बेचने का भी अधिकार होता हूँ। बन्धक के अन्तगंत 
बैंक को दोनों अधिकार--ग्रहणाधिकार तथा बेचने का अधिकारप्राप्त 
होते हें । 

साम्पाशिविक जमानत बैंक के पास ऋग-याचक को इसलिए देनी पड़ती 
है कि वेंक ऋण का भुगतान न होने पर उस सम्पत्ति को बेचकर ऋण का भुगतान 
्राप्त कर ले । ये जमानत व्यापारिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती हे- कहीं कहीं सरकारी सिंक्यूरिटियां तथा कम्प- 
नियों के अंशादि जमानत में रख दिए जाते हैं, कहीं कच्चा माल तथा अचल 
सम्पत्ति जमानत कर दी जाती है और कहीं-कहीं पर जीवन-वीमा-पत्र, वस्तु 
सम्वन्धी अधिकार-पत्र आदि जमानत में दे दिए जाते हँ ! ये जमानत सामान्यतः 
निम्न प्रकार की हो सकती 

व्यावसायिक माल तया माल सम्बन्धी अधिकार-पत्र--जव वेक ब्यावसायिक 
माल की जमानत पर ऋण देता है तो उस माल को या तो अपने पास गोदामों 
में मंगवा लेता है और या उसको ऋण-याचक के पास गोदामों में ही छोड़ 
कर उनकी चाबियां अपने अधिकार में ले लेता है । दोनों ही परिस्थितियों में 
बैंक उस माल का वीमा अवश्य करा लेता है । बेंक माल के अधिकार-पत्र, 
जैसे जहाजी रसीद, रेलवे-रसीद, गोदामों के प्रमाण-पत्र, माल प्राप्त करने के 
आदेश-पत्र आदि पत्रों तथा रसीदों की साख पर भी ऋण देता है । ये सव पत्र 
ऐसे होते है जिनके हस्तान्तरण से माल का स्वामित्व अधिकार-पत्रःघारक को 
मिल जाता है । 

` इस प्रकार की जमानत पर दिए गए ऋण सुरक्षित होते हें क्योंकि माल 

वेंक के स्वयं अधिकार में होता है और वह सरलता से वेचा जा सकता है । परन्तु 
इसमें दोष यह है कि माळ खराब हो सकता है तथा उसका मूल्य समय-समय पर 
बदलता रहता है । माल सम्बन्धी अधिकार-पत्रों में जालसाजी होने की बडी संभा- 
वना रहती है । अतः उक्त जमानत पर ऋण स्वीकृत करने से पूर्व बेंक को 
चाहिए कि माल का भली प्रकार निरीक्षण कर ले, उसका वीमा करा ले, गोदामों 
में रखने के पश्चात्‌ उसे बरावर समय-समय पर देखता रहे तथा माल की 
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जांच-पइताल विशेषज्ञों द्वारा करा ले । माल का अधिकार-पत्र लेने से पूर्व 
उसको भली भांति देखना चाहिए कि कहीं उसमें जालसाजी तो नहीं है । 
हमारे देश में माल या माल के अधिकार-पत्र की जमानत पर ऋण देने 
की प्रथा अधिक लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि न तो हमारे यहां अनुज्ञाधारी गोदाम 
ही हें और न माल के संगठित बाजार हें। फिर भी, आजकल रेलवे-रसीद तथाः 
जहाजी रसीद की जमानत पर ऋग देना-लेना काफी लोकप्रिय होता जा 
रहा है । 
जीवन बीमा-पत्र--यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बीमा करा रक्खा 
है तो वीमा कम्पनी द्वारा दिए गए बीमा-पत्र को जमानत के रूप में रखकर बेंक 
से ऋण प्राप्त किया जा सकता है, पर बीमा-पत्र के आधार पर जो ऋग मिलता 
हँ वह प्रायः वीमा की परित्यज्य-राशि (9177९7५९7 \/8।५९) से अधिक 
नहीं हो सकता । ऋण लेने से पूर्व बीमा-पत्र को बेंक के पास प्राधि के रूप में 
रखना पड़ता है । 
इस प्रकार की जमानत पर ऋण देने से वेक को अनेक लाभ हे--( १) बीमा 
का परित्यज्य-मूल्य शीघ्र और सरलता से ज्ञात कर लिया जाता है और यदि बीमे 
की प्रव्याजि का बराबर भुगतान होता रहे तो उसकी परित्यज्य-राशि भी बढ़ती 
रहती है जिससे बेंक की निश्चिन्तता बढ़ती जाती है, (२) आवश्यकता पड़ने पर 
बॅक इसका बेचान भी कर सकता है और अपनी राशि प्राप्त कर सकता है । 
साथ ही साथ इस प्रकार ऋण देने में कुछ हानि-भय भी होता है--(१) यदि 
बीमा करानेवाले व्यक्ति ने उस बीमे के संबंध में कोई भेद छिपाया तो उस दशा 
में उस वीमा-पत्र का वीमा कम्पनी पर कोई दायित्व नहीं रहता, (२) इसी 
प्रकार यदि वीमा करानेवाला आत्महत्या कर ले तो भी कम्पनी का कोई दायित्व 
नहीं रहता, (३) यदि बीमा करानेवाला वीमे की प्रव्याजि का भगतान न करे 
तो भी वैंक को हानि हो सकती है । इन हानियो से बचने के लिए बैंक को चाहिए 
कि बीमा-पत्र की जमानत स्वीकार करने से पहिले बीमे की शर्तों का भली प्रकार 
अध्ययन कर ले, उसकी वैधानिक प्राधिकरा ले और समय समय पर देखता 
रहे कि उस वीमे की राशि प्रतिवर्ष चुकाई जा रही है या नहीं । 
स्टॉक एक्सचेंज पर बिकनेवाली सिक्यूरिटियां-_इन सिक्यरिटियों में 
सरकारी, अर्घ-सरकारी, स्थानीय सरकारों द्वारा निर्गंभित सिक्यूरिटियाँ रटिया 
कम्पनियों के अंश व ऋण-पत्रादि सम्मिलित होते हें र प 
सिक्यूरिटियों की जमानत पर बैंक से ऋण प्राप्त bpp 
र प्त किया जा सकता है । इन 


एक्सचेंज में जाक़र वेचा जा सकता 


कर लेते हें। फिर एक बात और भी हु 
में किसी प्रकार की विशेष असुविधा 


है अतः वेक इन्हें विशेष रूप से स्वीकार 
कि इन सिक्यूरिटियों के हस्तान्तरण 
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नहीं होती तथा इनके मूल्यों में विशेष उच्चावचन भी नहीं होते । अतः ये 
सिक्यूरिटियाँ जमानत का काम अच्छा कर सकती हैं। ये सिक्यूरिटियाँ प्रायः दो 
प्रकार की होती है--(१) विनिमय-साघ्य (1३०४०४9१०10), (२) अ-विनि- 
मय-साघ्य ˆ\०& \९४०३।०) । विनिमय-साध्य सिक्यूरिटियां प्रदान 
मात्र से हस्तान्तरित की जा सकती हें । अविनिमय-साध्य सिंक्यूरिटियां भी 
सामान्यतः दो प्रकार की होती है--(क) सामान्य, (ख) रजिस्टर्ड । सामान्य 
सिक्यूरिटियों का हस्तान्तरण सिक्यूरिटी-घारक अथवा उसका एजेंट कर सकता 
है और इस प्रकार हस्तान्तरग के साथ स्वामित्व-अधिकार भी हस्तान्तरित हो 
जाता है । इनका ब्यौरा सरकारी पुस्तकों में अथवा कम्पनियों की पुस्तकों में 
होता है । रजिस्टर्ड सिक्यूरिटियों का हस्तान्तरण करने के साथ साथ उनकी 
रजिस्ट्री भी कम्पनी की पुस्तकों में करानी होती है और तभी उनका स्वामित्व- 
अधिकार हस्तान्तरित होता है। टु 

उक्त सिक्यूरिटियों को जमानत पर रखकर वैंक को ऋण देने में अत्तेक 
लाभ हें---इनको सरलतापूर्वक आवश्यकतानुसार बेचा जा सकता है, इनके 
मूल्य में बहुत भारी-भारी और अनिश्चित उच्चावचन नहीं होते, इनका वास्त- 
विक मूल्य सरलता से ज्ञात किया जा सकता है तथा आवश्यकता के समय इन्हें 
केन्द्रीय बैंक के पास रखकर उससे राशि प्राप्त की जा सकती है । इन गुणों के 
कारण वैंक खुशी खुशी इनकी जमानत मान लेते हें । पर इसके कुछ दोष 
भी है- यदि अंशों व ऋण-पत्रों का आंशिक भुगतान हुआ तो उन पर राझि- 
याचना (0811) होने पर वेक को वह राशि चुकानी होगी अन्यथा वे 
` अंशादि जन्त हो जायंगे । दूसरे, जब कोई सिक्यूरिटी पूर्ण रूप से विनिमय- 
साध्य हस्तान्तरित होनेवाली नहीं होती तो इनके हस्तान्तरण में बड़ी कठि- 
नाई रहती है । ऐसी अवस्था में वेक का अधिकार हस्तान्तरण करनेवाले के 
अधिकार की तरह का होता है और उसके दोषपूर्ण होने पर बैंक का अधिकार 
भी दोषपूर्ण माना जाढा है । अतः सिक्यूरिटियों की जमानत पर ऋण स्वीकृत 
करने में बैंक को चाहिए कि कम्पनी के अंशों की जमानत लेने से पूर्व अपने 
ग्रहणाधिकार की सुरक्षा के लिए, ग्रहणाधिकार की सूचना सम्बन्धित कम्पनी 
को दे दे । बैंक को आंशिक भुगतानवाले अंश और ऋण-पत्र कभी स्वीकार नहीं 
करने. चाहिएं तथा उन्हें वे अंश भी जमानत में स्वीकार नहीं करने चाहिए 
जिनमें बहुत अधिक सट्टा होता हो । 


(२) अचल सम्पत्ति (भू-गृहादि) की जमारत 


बैंक सामान्यतः अचल सम्पत्ति की साख पर ऋण नहीं देते पर यदि ऋण-- 
याचक के पास जमानत के लिए और कोई साधन न हो तो कोई कोई बेंकः 
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भू-गृहादि की जमानत पर ऋण दे भी देते हें भू-गृहादि की 0202 पर ns 

से पहिले बैंक उस अचल सम्पत्ति की प्राधि अपने नाम करा लेता हु (३ 

सम्पत्ति की जमानत पर ऋण न देने के अनेक कारण हँ---अचल सम्पत्ति - 
विक अधिकारी का पता लगाना बहुत कठिन होता है, उस सम्पत्ति का मूल्य 
आंकना भी कठिन होता है, इसे बेचने में असुविधा न है, इसके मूल्य में 
उच्चावचन अधिक होते हें तथा अन्य जमानतों की भांति इसे शीघ्र ही नकदी 
में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता । फिर भी यदि कोई बैंक अचल सम्पत्ति 
की साख पर ऋण दे तो उसे उक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उस जमानत 
के प्रति सतक रहना चाहिए । 


१ 


(३) वयक्तिक जमानत (गारंटी) 


बैंक वैयक्तिक जमानत पर अर्थात्‌ व्यक्ति विशेष की गारंटी लेकर भी ऋग 
स्वीकृत कर सकता है । गारंटी दो प्रकार की हो सकती है--(१) विशिष्ट 
राशि के लिए, (२) सम्पूर्ण राशि के लिए । विशिष्ट गारंटी के अन्तर्गत 
गारंटी करनेवाला व्यक्ति किसी विशिष्ट एवं निश्चित राशि की गारंटी देता 
हं । सम्पूर्ण गारंटी के अन्तर्गत ऋण की सम्पूर्ण राशि की गारंटी की जाती है 
और उसका दायित्व सम्पूर्ण राशि के लिए होता है, किसी निर्चित राशि के 
लिए हो नहीं । गारंटी लिखित अथवा मौखिक दी जा सकती है पर बैंक को सदैव 
लिखित गारंटी ही स्वीकार करना चाहिए । वैंक को अपने ऋण की सुरक्षा 
कके लिए गारंटी-पत्र इस प्रकार बनाना चाहिए कि वैधानिक दृष्टि ४,उसमें कोई 
दोष न रहे । इस पत्र में राशि, अवधि तथा ऋण की अन्य बातें स्पष्ट 
लिखी होनी चाहिए । गारंटी लेते समय वंक को गारंटी करनेवाले व्यक्ति की 
साख एवं आथिक स्थिति की भली प्रकार जांच-पइ़ताल कर लेना आवश्यक 
“है जिससे भविष्य में किसी प्रकार की हानि की, संभावना न॑ रहे । 


सारांश द 
राशि के लेन-देन में वैंक साख का सुजन करते और “साख के सृजनकर्ता' 


. 'कहे जाते हँ । साख का सृजन वैंक की तीन क्रियाओं में सन्निहित होता है-- 


“जमा, कटौती तथा निर्गमन। बैंक प्रायः ग्राहकों से नकद राशि प्राप्त करके अपनी 
जमा बनाते हूँ । कभी कभी बैंक नकद राशि न लेकर ग्राहक से चेक, बिलादि 
आप्त कर लेते हें और फिर उनकी राशि संग्रहित करके ग्राहक के लेखे में जमा 
करके जमा प्राप्त करते हें। इस प्रकार जो जमा-राशि बैंक को प्राप्त होती हे 
उसे , गुल-जमा (Primary Deposit) कहते हें । बॅक किसी व्यक्ति 
"या संस्था को ऋण स्वीकृत करके ऋण-याचक का लेखा खोलकर उसमें राशि 
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जमा कर लेते और ऋण-याचक को अधिकार दे देते हें कि वह अपनी आवइयकता- 
नुसार चेक लिखकर ऋण-राशि निकालता रहे। इस प्रकार एक ओर बेंक ऋण 
देते और दूसरी ओर उसे जमा के रूप में प्राप्त कर लेते हें। अतः कहा जाता है 
कि “ऋण जमा को जन्म देते है ।” इस प्रकार को जमा को सृजित जमा 
(Created Deposit) कहते हें । 
प्रोफेसर कीन्स ने लिखा हैँ कि “ऋण जमा के जन्मदाता और जमा ऋण 
की जन्मदात्री होती हें ।” कोन्स का यह कथन इस प्रकार सत्य है--जब 
बैंक अपनी मूल जमा या नकद जमा में ऋण-याचकों को ऋण देता है तो उस 
समय जमा ऋण की जन्मदात्री होती हें और जब बैंक ऋण स्वीकृत करके जमा 
का निर्माण करे तो उस समय ऋण जमा के जन्मदाता बन जाते हे। नोट-निर्गेमन 
करके भी साख का सूजन किया जाता है पर आजकल यह अधिकार केवल 
केन्द्रीय बैंक को ही सिला होता है अतः अन्य बेंक इस विधि के अनुसार साख- 
सुजन नहीं कर सकते । - 
साख-सुजन की मर्यादाएं इस प्रकार हे--(१) बैंक द्वारा रक्‍्खा जाने ` 
बाला नकद कोष; (२) केन्द्रीय वेक के पास जमा बेंकों का कोष; 
(३) घातु-कोष; (४) ऋण-याचकों की साख; ( ५) सामान्य आथिक एवं 
राजनैतिक परिस्थितियां । 
चाल्टर लीफ तथा केनन जैसे विद्वानों के मतानुसार साख के सूजनकर्त्ता 
बैंक नहीं बल्कि जमाकर्ता होते हँ । उनका मत है कि बेंक न साख का सुजन करते 
और न मुद्रा के सुजनकर्ता होते हे--वे तो मध्यस्थ का काम करते हुँ। यदि 
जसाकर्ता बैंकों में राशि जमा करना बन्द कर दें तो बेंक साख का सुजन कसे कर 
सकते हैं । अतः साख के सच्चे सुजनकर्त्ता जमाकर्ता होते ह 
ऋण स्वीकृत करने से पहिले बेंक अपने कोष में कुछ नकद राशि बचाकर 
रख लेता है जिससे समय आने पर उसके द्वारा जमाकर्त्ताओं को मांग पुरी करता 
रहें। इस नकद राशि को नकद कोष (0251. /6567४©) कहते हें। नकद कोष 
बैक अपने पास रखते तथा केन्द्रीय बेंक में भी जमा कर देते हँ। यह कोष बॅक को , 
साख बनाए रखने में सहायक होता है । नकद-कोष कितना रक्खा जाय; यह बात 
इन तत्वों पर निर्भर करती है--(१) बैधानिक आवश्यकता; (२) जमा- 
कर्ताओ की औसत जमा-राशि; (३) लोगों की बकिग आदत; (४) ग्राहकों 
को सामास्य प्रकृति; (५) स्थानीय प्रया; (६) मुद्रामण्डी को व्यवस्था; 
(७) समाञझोधन-गृह की सुविधा; (८) व्यापारिक परिस्थितियां; (९) बेंक- 
व्यवस्थापकों को इूरदशिता । a ३ 
बैंक अपने पास जमा-राशि को विनियोग करके ब्याज कमाता है और उस 
ब्याज में से कुछ भाग जयाकर्ताओं को, उनकी जमा-राशि पर, व्याजस्वरूप देकर 
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शेष लाभ अपने पास बचा लेता है। बॅक को विनियोग नीति को कोई निश्चित 
कसौटी निर्धारित नहों को जा सकती । फिर भी प्रत्येक बेंक को अपनी विनि- 
योग नीति निर्धारित करते समय कुछ तत्वों का अवश्य विचार रखना चाहिए। 
ये तत्त्व इस प्रकार हे--(१) तरलता; (२) सुरक्षा; (३) आय; (४ ) विके 
करण; (५) जमानतों का समुचित निरीक्षण; . (६) केन्द्रीय बॅक की विनियोग 
ज्ञीति का अध्ययन । 
बेक के विनियोग दो प्रकार के होते हे--(१) लाभप्रद विनियोग; (२) लाभ- 
“रहित विनियोग। व्यवसाय-संचालन के लिए भूगृहादि वस्तुएं खरीदने म तथा 
नकद-कोष में जो राशि लगाई जाय उसे लाभरहित विनियोग समझना चाहिए । 
-लाभप्रद विनियोग प्रायः चार प्रकार से किया जाता है--(१) अल्पकालीन 
“ऋण देकर, (२) बिलों का क्रय करके एवं कटौती करके, (३) विनियोग-पत्र 
तंथा अन्य सिक्यूरिटियां क्रय करके, (४) अग्रिम तथा ऋण देकर । 
बैंक दो प्रकार के ऋण देता हे--(१) जमानती ऋण, (२) गैर- 
जमानतो. ऋण । जमानतो ऋग भूगृहादि की साख पर अथवा सिक्यूरिटियों 
को साल पर दिए जाते है। गैर-जमानती ऋण ऋण-याचक की वैयक्तिक साख 
थर दिए जाते हे--इनके लिए किसी प्रकार को अन्य जमानत की आवश्यकता 
नहीं होती । बेक द्वारा मान्य जमानतें इस प्रकार होती है--(१) साम्पाश्विक 
जमानत, (२) अचल सम्पत्ति (भूगृहादि) को जमानत, (३) वैयक्तिक 
(गारंटी) जमानत । साम्पाईिवक जमानत के अन्तर्गत जो वस्तुएं जमानत में 
रखी जा सरुती हें वे इस प्रकार हें--व्यावसायिक माल तथा माल सम्बन्धी 
अधिकार-पत्र, जीवन बीमा-पत्र तथा स्टाक एक्सचेंज पर बिकनेवाली सिक्य- 
रिटियां । बेंक किसी भी प्रकार की जमानत पर ऋण स्वीकृत ज्यों न करे, सभी 
स कुछ न कुछ गुण-दोष होते हँ। किसी में मूल्यांकन की कठिनाई|होती है, किसी 
में तरलता का अभाव होता है, किसी में सुरक्षा की समस्या होती हे और - 
किसी मं रजिस्टर आदि करान की अड्चन होती है। बैंक को चाहिए कि 
जमानत पर ऋण देने से पूर्व पूर्ण सावधानी से काम ले। 
बेंक किसी व्यक्ति विशेष की गारंटी लेकर भी >> ५ 
लिखित अयवा मौखिक दी जाती है.पर. जहां तक इल स स 
आ हना चाहिए । गारंटी पर ऋण देने से पहिले बॅंक को गारंटी करनेवाले 
अ i एव आधिक स्थिति को भली प्रकार जांच-पड़ताल कर लेना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३१९ ) 
परीक्षा प्रश्न 
७३:72 


{ १) “बैंक साख का सृजन करते और साख के सृजनकर्त्ता होते हें” इस 
उक्ति से आप क्या समझते हैँ ? बैंक साख का सृजन कंसे करते हें ? 

(२) बैंक साख-सृजन का कार्य किन विधियों से करते हें ? साख-सृजन की 
मर्यादाएं क्या है ? विवेचनात्मक उत्तर दीजिए । 

(३) “जमा ऋण की जन्मदात्री और ऋण जमा के जन्मदाता होते हुँ” 
प्रो० कीन्स के इस कथन की सत्यता पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 

(४) वेक द्वारा साख-सृजन के विषय में आजकल जो श्रान्ति चल रही है 
उसकी व्याख्या करते हुएं समझाइए कि क्या वास्तव में बेंक साख का 
निर्माण करते हूँ ? 

(५) वेक के 'नकद-कोष' से आपका क्या तात्पर्थ है ? वैंक अपने पास नकद- 
कोप क्यों और कैसे रखते हैं ? नकद-कोष की मात्रा केसे निर्धारित की जा 
सकती है ? 

(६) “सफल वेंक वही है जो विनिमय-विळ तथा प्राधि का अन्तर समझ ८ 
सके”--इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और समझाइए कि विलों 
की कटौती द्वारा तथा प्राधि पर ऋण देने में क्या अन्तर हूँ ? 

(७) वेक की “विनियोग नीति' से आप क्या समझते हे ? विनियोग नीति की 
कसौटी क्या होती हुँ ? बेंक के लाभप्रद विनियोगों पर प्रकाश डालिए । 

(८) बैक द्वारा राशि विनियोग करने की विधियां कौन कौन सी हुं ? 
“लाभप्रद विनियोग” से आपका क्या तात्पर्य है ? लाभप्रद विनियोग 
की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए । 

{ ९ ) बैंक किन-किन जमानतों पर ऋण स्वीकार करते हैँ? विभिन्न जमानतें 
स्वीकार करने से पूर्व बैंक को किन किन सावधानियों से काम लेना 

चाहिए ? 

(१०) वेक अचळ सम्पत्ति की जमानत पर ऋण क्यों नहीं देते ? वैयक्तिक गारंटी 
पर ऋण देने में बेंक को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ? 

(११) निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए-- 

(१) नकद-कोष 

(२) साम्पारिविक जमानतें 

(३) “जमा ऋ . की जन्मदात्री होती हें” 
(४) साख-जमा 

(५) मूलू-जमा 


है 
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बैंक का स्थिति-विवरण' 
भारतीय कम्पनी विधान १९१३ एवं भारतीय बँकिग कम्पनी विधान 
१९४९ के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को वर्ष के अन्त में अपनी सम्पूर्ण देन- 
दारी एवं लेनदारी का एक संक्षित व्यौरा जनता, की, विशेषतः अपने ग्राहकों व 
अंशधारियों की, सूचनार्थ प्रकाशित कराना अनिवार्य होता है । देनदारी और 
लेनदारी के इस ब्यौरे को स्थिति-विवरण कहते हें । यह स्थिति-विवरण बैंक 
को निर्धारित वैधानिक रीति से तैधार करके प्रकाशित करना होता है । इसमें 
स्पष्ट रूप से सूचना दी जाती है कि उस तिथि पर, जब कि वह विवरण तैयार 
किया जा रहा है, बँक की सम्पत्ति कितनी है और उसमें क्या क्या वस्तुएं सम्मिलित 
हैं, वैक को कितना लेना है और कितना देना है तथा बैंक के पास कितने कोष हे 
तथा कितनी नकद राशि है । स्थिति-विवरण प्रकाशित होने से बैंक के अंश- 
घारियों, ऋणदाताओं, जमाकर्ताओं, लेनदारों तथा कर्मचारियों--सभी को 
बैंक की वास्तविक आथिक स्थिति के विषय में जानकारी मिल जाती हें । स्थितिः 
विवरण में सामान्यत: कौन कौन बातें सम्मिलित होती हँ यह सामने के पृष्ठ 
पर दिखाया गया हुँ। 


*Balanco Sheet of & Bank, 
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पिछले पृष्ठ पर वेक के स्थिति-विवरण का एक सामान्य ८ क 
स्वरूप दिया गया है । विधान के अनुसार स्थिति-विवरण प्रायः इ 1004 न 
किए गए हें.। यह आवश्यक नहीं है कि सब बेंकों 5 |] 2004 

प्रकार तैयार किए जाते हों--बैंक की अपनी विशेष प नु 
उसमें आवश्यक फेर-बदल और घटा-बढी की जा सकती हं । त 
स्पष्ट है कि स्थिति-विवरण के दो भाग होते हे-(१) ` हित. 
दारी का भाग, जिसमें बैंक की पूंजी का क्रमिक वर्णन तथा बैंक नल 
दारी का ब्यौरा होता है, (२) सम्पत्ति तथा लेनदारी का भाग, जिसमे 
बैंक की चल और अचल सम्पत्ति तथा स्वीकृत किए गए न्ऋहणों 20५ अन्य 
लेनदारी का ब्यौरा होता है । अब हम स्थिति-विवरण. के दोनों भागों की समु- 
मे बा करारी बनते समय उसकी पूंजी अंश बेचकर प्राप्त की जाती 
है। जो लोग इन अंशों को खरीदते हूँ वे बैंक के अंशधारी कहे जाते हें। अधि- 
कृत पूंजी की मात्रा कम्पनी के चाटेर अर्थात्‌ मेमोरेण्डम झव एसोसिएशन 
द्वारा निर्धारित की जाती है । इस पूंजी का कुछ भाग आवश्यकतानुसार 
जनता को खरीदने के लिए निर्गमित कर दिया जाता है, इसे निर्गेमित पूंजी 
कहते हें । निर्गमित अंशों में से जनता जितने अंश खरीदे अथवा खरीदने के 
लिए आवेदन करे उस भाग को 'प्राथित पूंजी' कहते हें । प्राथित पूंजी का 
जितना भाग वास्तव में चुकता किया जाय उसे दत्त पूंजी! कहते हें । अधिकृत 


ˆ पूजी के विषय में बैंक पर किसी प्रकार का वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं होता 1. /' 


हां, कुछ देशों में अधिकृत पूंजी, निर्गेमित पूजी, प्राथित पूंजी तथा दत्त पूंजी 
के पारस्परिक अनुपात के विषय में कुछ वैधानिक प्रतिवन्ध अवश्य हैं जो बॅंक * 

को निवाहना आवश्यक होता है । भारतीय बॅकिंग कम्पनी कानून १९४९ 

३ की धारा १२ के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी अधिकृत पूंजी का कम से कम 
८ ५०% प्राथित पूंजी तथा प्राथित पूंजी का कम से कम ५० % दत्त पूजी 
रखना अनिवार्य है । इसका उद्देश्य यह है कि बेंक आरम्भ में आवश्यक पूंजी 

अंश बेचकर ही प्राप्त कर ले। 

संचित कोष बैंक के लाभ में से प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि अलग रख- 
कर बनाया जाता है । यह कोष अज्ञात हानि की पूर्ति में अथवा समायोजन 
में काम आता है । जैसे-जैसे प्रतिवर्ष यह कोष बढ़ता जाता है तैसे-ही-तैसे - 

बेंक की कार्यशील पूंजी भी वढ़ती जाती है । यह कोष अंशधारियों का माना 

जाता है और उन्हीं के हित में प्रयोग होता है। कोष की राशि जितनी अधिक 

होगी उतनी ही ठोस बैंक की आथिक स्थिति समझी जाती है । कोष कभी- 

कभी अंशघारियां को अतिरिक्त लाभांश' बांटने के काम में भी लाया जाता 
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है । कोष बनाकर रखना प्रत्येक देश में विधान द्वारा अनिवार्य बर! दिया 
गया है । भारतीय वेंकिग कम्पनी कानून, १९४९ की धारा १७ के अनुसार 
संचित कोष की राशि दत्त पूजी के बरावर होना अनिवार्यं कर दिया गया 
है और जब तक ऐसा न हो जाय तब तक बैंक को प्रतिवर्ष अपने अवितरित 
राभ का २०% भाग कोष में अलग रखना होता है । 

संचित कोष के अतिरिक्त बेंक किसी विशिष्ट उद्देश्य से विशिष्ट प्रकार काः 
कोष बना सकता है पर उसका पूर्ण विवरण स्थिति-विवरण में देना आवश्यक | 
है । विशिष्टि प्रकार के कोष केवल उसी काम में प्रयोग किए जाते हें 
जिन कामों के लिए वे बनाए जाते हें । कभी-कभी वेक के संचालक गुप्त कोष 
भी वनाकर रखते हें पर वे स्थिति-विवरण में नहीं दिखाए जाते । 

संचित कोष तथा अन्य विशिष्ट प्रकार के कोषों के पदचात्‌ जमा-राशि 
का ब्यौरा होता है । बैंक तीन प्रकार से जमा प्राप्त करता है--(१) स्थिर 
लेखे पर, (२) चल लेखे पर तथा (३) वचत लेखे पर । स्थिर लेखों पर 
जो राशि जमा होती है वह एक निश्चित अवघि के लिए. होती है तथा चल 
और बचत लेखों की जमा-राशि समय-समय पर निकाली जा सकती है। इस 
जमा-राशि से वेक को कार्यशील पूंजी प्राप्त होती है तथा इसी राशि को वे 
विनियोग के काम में लाते हें। | 

कभी-कभी बेक अपने ग्राहकों की ओर से विलों की स्वीकृति करते 
हे-इसका व्यौरा भी उन्हें अपने स्थिति-विवरण में दिखाना होता है । ग्राहकों 
की ओर से स्वीकृति देकर बेंक अपने ऊपर उन विलों के भुगतान का दायित्व 
लेते हें अतः उस राशि को वैंक की देनदारी में दिखाया जाता है । यद्यपि स्वीकृतिः 
देकर बैंक अपनी देनदारी बढ़ा लेते हुँ पर वास्तव में वह राशि उन्हें अपने 
ग्राहकों से, जिनकी ओर से उन्होंने विलों की स्वीकृति की है, प्राप्त होनी 
होती है । अतः उस राशि का दूसरा ब्यौरा बैंक अपने स्थितिःविवरण की 
सम्पत्ति और लेनदारी की ओर भी दिखाते हें । 

लाभांश की वह राशि जो बेक ने अपने अंशधारियों के नाम घोषित तो. 
कर दी हो पर जिसका भुगतान न हुआ हो, बैंक की देनदारी होती है अतः 
देनदारी पक्ष की ओर दिखाई जाती है । लाभालाभ-लेखे के अन्तर्गत जो 
लाभ निकाला जाता है वह भी बेंक की अपने अंशधारियों के लिए देनदारी 
होती है अतः देनदारी पक्ष में दिखाया जाता है । 
अंश-पूंजी तथा जमा-राशि का बेंक ने किस प्रकार प्रयोग किया है 

और सम्पत्ति तथा विनियोग की दृष्टि से वैंक की क्या स्थिति है--इसका ब्यौरा 

स्थिति-विवरण के दूसरी ओर अर्थात्‌ सम्पत्ति औरू,लेनदारी की ओर दिखाया 
जाता है । सम्पत्ति और लेनदारी का क्रम स्थिति-विवरण में तरळता. की 


CC-0. Jangamwadi Math Collection.*Digitized by eGangotri 


( ३२४ ) 


दृष्टि से होता है । इस दृष्टि से सबसे पहिले वह ह आ 
है जो बैंक के पास तिजोरी में होती है और फिर वके * 2 ३ ai 
बेक तथा अन्य वेंकों में हो, वह दिलाई जाती हू । कभ है 
राशि अन्य बेंकों में जमा करते हे--और केंद्रीय वैंक में तो उन्हें ह 
अनसार कुछ राशि जमा करनी होती ही द राशि समय पड क 
निकाली जा सकती है अतः यह उतनी ही तरल गीती हँ जितनी हस्तस्थ राशि । 
बैंक के अपने जितने विनियोग होते हँ वे वाजारूदर पा स्थिति- 
विवरण में लिखे जाते हें । विनियोगों में सरकारी सिक्यूरिटियों, अर्घसरकारी 
सिक्यरिटियों, कम्पनियों के अंशो तथा ऋण-पत्रों का समावेश होता हूँ । ये 
सब सिक्यरिटियाँ अंकित-मूल्य पर न दिखाकर बाजारःभूर पर दिखाई जाती 
हैं ताकि वास्तविक स्थिति का ज्ञान किया जा सके । , 
स्थिति-विवरण में बेंक द्वारा दिए गए ऋणों का ब्यौरा विस्तारपूर्वक 
दिखाया जाता है । बैंक प्रायः तीन प्रकार के ऋण देता है--(१) नकद- 
साख एवं अधिविकर्ष द्वारा, (२) विलों को कटौती करके, (३) जमानती: 
ऋण देकर । इन सब प्रकार के ऋणों की पूरी-पूरी राशि अलग-अलग ब्यौरे- 
वार दिखाई जाती है । इतना ही नहीं, यह भी दिखाना अनिवार्यं होता है कि 
कितनी राशि के ऋण जमानत द्वारा सुरक्षित हैं, किंतने ऋण वैयक्तिक, 
जमानत पर दिए गए हैँ, कितनी ऋण-राशि संदेहात्मक है. और कितने अशोष्य 
. ऋण हेँ। इस ब्यौरे के अन्तर्गत प्राधि, बन्धक तथा गारंटी आदि सभी प्रकार 
के ऋण आ जाते हँ । बिलों की कटौती करके जो ऋण दिए, जाते हें खे. अलग 
ब्यौरेवार दिखाए जाते हें । | 
ग्राहकों की ओर से वेक जिन बिलों की स्वीकृति करता है उनकी राशि 
बॅक को अपने ग्राहकों से मिलनी होती है अतः यह बैंक की लेनदारी है। इसे 
लेनदारी के पक्ष में ऋणों के पश्चात्‌ लिखा जाता है । इसकी एक सम-प्रविष्टि 
देनदारी की ओर भी की जाती है (जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका 
हँ) । 
अन्त में, भूगृहादि व फर्नीचर आदि लिखे जाते हें । ये पद सबसे अन्त 
में इसलिए लिखे जाते हें क्योंकि यह सम्पत्ति सबसे कम तरल होती है । ये 
बॅक की अचल सम्पत्ति समझी जाती हैँ और इसका मूल्य वास्तविक मूल्य में 
से अवक्षयण घटाकर लगाया जाता है । कभी-कभी अचळ सम्पत्ति में से अवक्षयण 


की राशिन घटाकर अवक्षयण-कोष विवरण में देनदारी की ओर दिखाया 
जाता है । ॥ 


है] 


बेंक के स्थिति-विवरण के प्रकाशन से बेंक के अंशधारियों, ऋणदाताओं,: 
जमाकर्त्ताओं, देनदारों, “लेनदारों तथा कर्मचारिग्रों-सभी को अपने-अपने 


re 
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हितों की सूचना प्राप्त हो जाती है। अंशधारियों को ज्ञात हो जाता है कि लाभांश 
गिर रहे हें अथवा बढ़ रहे हें। वे संचित कोष की राशि को देखकर बैंक की 
आथिक स्थिति का ज्ञान कर सकते हें और अपनी पूजी की वास्तविक स्थिति 
जान सकते हें । ऋणदाताओं तथा लेनदारों को अपने ऋण की सुरक्षा का 
ज्ञान होता है। वे जान लेते हें कि सम्पत्ति और देनदारी का संतुलन हूँ या 
नहीं, उनके ऋण बेंक में सुरक्षित हँ या नहीं और समय पर उनका भुगतान हो 
सकेगा या नहीं । जमाकर्त्ताओं को ज्ञात हो जाता है कि उनकी राशि जो 
वैंक में जमा है, किस प्रकार विनियोग की गई है; उन्हें मांगने पर राशि 
मिल सकेगी या नहीं; जमा-राशि के अनुपात में नकद-कोष कितना है आदि- 
आदि । बैंक के कर्मचारी बेंक के लाभालाभ को देखकर अपनी आनेवाली 
स्थिति का अनुमान लगा सकते हँ । वैंक का व्यवसाय वढ़ रहा है या घट रहा 
है और उससे उनके वेतन तथा बोनस पर क्या प्रभाव पड़ेगा--यह सब 
बातें कर्मचारियों को स्थिति-विवरण से ज्ञात हो सकती हें । सम्पत्ति को 
तरलता, जमा-राशि की सुरक्षा, लाभ-वितरण करने की शक्ति, व्यापार 
की प्रगति, नकद-कोष तथा देनदारी का अनुपात, हस्तस्थ नकद-राशि, 
विनियोग-नीति आदि बातें स्थिति-विवरण से स्पष्ट ज्ञात हो जाती हें । 
सामान्य जनता को भी वेक के व्यवसाय का अनुमान हो जाता है और वे वेंक में 
राशि जमा करने तथा अन्य लेन-देन के विषय में निर्णय करने का निश्चय 
बनाने रूगते हैँ । 


सारांश 


प्रत्येक बैंकिग कम्पनी को वर्ष के अन्त में अपनी पूंजी और देनदारी का तथा 
सम्पत्ति और लेनदारी का एक ब्यौरा तैयार करना होता है । इस ब्यौरे को 
बैंक का स्थिति-विवरण कहते हें । बेकिंग कम्पनी को अपना स्थिति-विवरण 
प्रकाशित करना कई कारणों से आवश्यक है। अपने अंशघारियों, जमाकर्त्ताओं, 
ऋणदाताओं तथा कर्म चारियों और सामान्य जनता को बेक को आथिक स्थिति 
: का ज्ञान कराने के लिए स्थिति-विवरण तैयार करना होता है । बैंक को भी 
स्वयं यह जानना आवश्यक होता है कि बॅक की सम्पत्ति कितनी है, उसमें 
क्या-क्या वस्तुएं सम्मिलित हैँ, बेंक को कितना लेना है और कितना देना है. तथा 
उसके पास कितनी नकद राशि है और कितने अन्य कोष ह । 
सारत में बेकिंग कम्पनी कानून १९४९ तथा कम्पनी कानून १९१३ के 
अन्तरगत प्रत्येक बेकिंग कम्पनी को अपना स्थिति-विवरण तैयार करके प्रकाशित 
करना अनिवार्य है। स्थिति-विवरण विधान द्वारा निर्धारित रूप में तैयार करना 
होता है । स्थिति-विवरण में मूलतः दो पक्ष होते हे--(१) पूंजी तथा देनदारी 
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पक्ष; (२) सम्पत्ति तथा लेनदारी पक्ष । देनदारी पक्ष में बैंक की पूंजी, जमा- 
राशि, लाभ तथा अन्य देनदारी लिखी जाती हें । लेनदारी पक्ष में हस्तस्थ नकदी, 
ऋण, विनियोग तथा अचल सम्पत्ति लिखी जाती है। जहां स्यिति-विवरण बनाने 
में सावधानी की आवश्यकता होती है वहां उसे पढ़कर समझने में भी पुर्ण कुशलता 
को आवश्यकता है । 

परीक्षा-प्रइन 


( श्‌ ) वेंक का "स्थिति-विवरण' किसे कहते हे ? यह क्यों और कंसे तैयार 
किया जाता है ? 

( २) बेक का एक काल्पनिक स्थिति-विवरण तैयार कीजिए और उसमें 
दर्शाए हुए विभिन्न पदों की व्याख्या कीजिए । 

(३) बेंक के स्थिति-विवरण का अध्ययन करके उसे समझने के लिए किन- 
किन मूल बातों को भली प्रकार जानने की आवश्यकता है ? विस्तृत 
उत्तर दीजिए । 

(४) वेक के स्थिति-विवरण में लेनदारी पक्ष की ओर बेक द्वारा स्वीकृत 
किए गए ऋणों का व्यौरा किस प्रकार दिखाओगे ? 

( ५) “बैंक को अपना स्थिति-विवरण अपने अंशधारियों, जमाकर्त्ताओं, ऋ ग- 
याचकों, कर्मचारियों तथा सामान्य जनता की सूचनार्थ प्रकाशित करना 


आवश्यक होता है ।” इस कथन की सत्यता पर अपने विचार ग्रकट 
कीजिए । 
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केन्द्रीय बेक व उसकी विभिन्न क्रियाएँ 


केन्द्रीय वेंक' वह बेंकिग संस्था है जो देश की मौद्रिक एवं साख-व्यवस्था 
का समुचित प्रवन्ध करते हुए उनमें पारस्परिक समुचित संबंध प्रस्थापित करती 
तथा इस प्रकार देशी और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यस्तरों में स्थिरता एवं स्थायित्व 
बनाए रखती है । केन्द्रीय बैंक देश के विभिन्न वेंकों म पारस्परिक सहयोग बनाकर, 
देश की बेकिंग व्यवस्था को संगठित एवं सुरक्षित बनाता है । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि केन्द्रीय वेक देश के समूचे मौद्रिक कलेवर पर नियंत्रण रखते हुए 
अपनी नीति द्वारा देश के हित में कार्यं करता है और इसी कारण इसे देश 
के मौद्रिक एवं वेंकिग कलेवर का एक मुख्य और महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है । 
अपने उद्देश्य एवं दायित्व को निभाने के लिए केन्द्रीय वेक को अन्य सामान्य 
बेंकों की अपेक्षा कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हें, जैसे देश की नोट-व्यवस्था को 
निर्गमन तथा संचालन करने का एकाधिकार, सरकार के मौद्रिक कार्यो का 
संचालन एवं उनकी देख-भाल, देश के अन्य बेंकों पर नियंत्रण तथा उनके संचित 
कोषों को वैधानिक अनुपात में अपने पास जमा रखने का अधिकार, आदि । 
केन्द्रीय बेंक के विषय में जानने योग्य सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस वेक का 
उद्देश्य अन्य सामान्य वेंकों की भांति लाभ कमाना नहीं होता वरन्‌ देश के हित में 
काम करना होता है । सेयसँ लिखता है कि “केन्द्रीय बेंक का उद्देश्य लाम कमाना 
नहीं वरन्‌ जनता और देश के हित में कायं करना है- व्यापारिक बेंकों पर इसका 
नियंत्रण उनके साथ स्पर्धा अथवा प्रतियोगिता करने के लिए नहीं दिया जाता वरन 
उनके साथ सहयोग करके उन्हें सुरक्षित रखने व उनका विकास करने के लिए 
दिया जाता है ।” केन्द्रीय वेक अपने विशेषाधिकारों का कहीं दुरुपयोग न कर बैठे 
इसलिए उस पर कुछ नियंत्रण भी रखना आवश्यक होता है । देश-देश की केन्द्रीय 
सरकारें केन्द्रीय बैंकों के क्रिया-कलापों पर परोक्ष नियंत्रण रखती रही हें और 
अब तो अनेक 'देशों में केन्द्रीय बेकों का राष्ट्रीयकरण ही हो गया है । राष्ट्रीय-. 
करण होने से ये बेंक केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन में आकर उनके 
विभाग ही बन चुके हँ । हमारे देश के केन्द्रीय बेंक--रिजव बैंक ऑव इण्डिया- 
का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है । 
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केन्द्रीय बकग का विकास 


केद्रीय बैंक स्थापित करने की रीति बहुत पुरानी नहीं है। २०वीं शताब्दी 
से पूर्व इस बात का कोई भरपूर तथा वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था । हां, ऐसा देखने 


` जे अवश्य आता है कि पहिले अनेक देशों में ऐसे बैंक थे जो अन्य वेंकों की देखभाल 


करते थे और सरकार के बेकिंग काम-काज भी करते थे । परन्तु केन्द्रीय बेंकिंग 
प्रणाली का वर्तमान स्वरूप उस समय नहीं था । आधुनिक अरथा में स्वीडन का 
बेंक सबसे पुराना केन्द्रीय बैंक है जो वर्तमान उद्देश्यों को लेकर वनाया गया था 
परन्तु समय की दृष्टि से इंगलेंड का बेंक सबसे प्राचीन माना जाता हूं जो दीर्घ- 
काल से बैंकों के बेंक तथा सरकारी वैंक के रूप में काम करता रहा ह | १९वीं 
शताब्दी के उत्तराद् में केन्द्रीय बेकिंग का विकास हुआ और अनेक देशों में 
केन्द्रीय बैंक स्थापित किए गए । स्वीडन, फ्रांस, नीदरळेण्ड, चावें, कापेनहेगन): 
बेल्जियम, स्पेन, रूस, जर्मेनी, जापान आदि अनेक देशों ने १ ९वीं शताब्दी में 
ही केन्द्रीय बैंक स्थापित कर लिए । परन्तु तो भी ऐसे अनेक देश बाकी थे जहां 
केन्द्रीय वैंक नहीं थे । २०वीं शताब्दी में देश-देश में बेकिंग संकट आए जिनमें 
अनेक बेंक नष्ट हुए और विपुल राशि डूब गई । तव सोचा गया कि देश की 
बेकिंग व्यवस्था के हित में तथा जनता के लाभ के लिए और देशों में पारस्परिक 
मौद्रिक तथा बैंकिंग सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सभी देशों को एक-एक 
केन्द्रीय बेकिंग संस्था स्थापित कर लेना चाहिए ॥ १९२० में ब्रूशल्स में होने- , 
बाली अन्तर्राष्ट्रीय आथिक कान्छ्रेंस में एक प्रस्ताव पास किया गया कि उन सभी 
देशों को, जिन्होंने अभी तक केन्द्रीय बेंक स्थापित नहीं किए हें, अपनी-अपनी 
बेकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था के संगठन के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग 
के लिए केन्द्रीय बेंक तुरन्त ही स्थापित कर लेने चाहिएं। इस प्रस्ताव के परिणाम- 
स्वरूप देश-देश में केन्द्रीय बॅक वनाए जाने लगे । अफ्रीका, पीरू, कोलम्बिया, 
हंगरी, पोलेण्ड, आस्ट्रेलिया, चिली, चीन, बोलविया, टर्की, मैक्सिको, न्यूजी- 
लण्ड, केनेडा, अर्जेनटाइना आदि देशों ने केन्द्रीय बेक बनाए । भारत ने भी 
१९३५ में रिजर्व वेंक आँव इण्डिया की स्थापना की। भारत के पश्चात्‌ भी ऐसे 
अनेक देश थे जहां केन्द्रीय बेंक नहीं थे पर उसके पश्चात्‌ से वहां भी केन्द्रीय बेंक 
बनने लगे । कोस्टारीका ने १९३७ में, बेन्जुला ने १९३९ में तथा आयरलैण्ड और 
झाह्च च १९४२ केन्द्रीय बेंक. स्थापित किए । आज लगभग सभी देशों में 
केन्द्रीय वेक पाए जाते हे। इस प्रकार केन्द्रीय बेकिंग कला का विकास होता रहा 
और समय की मांग के अनुसार उनकी संख्या बढ़ती गई । अब प्रत्येक देश में _ 
१410: ये माना जाता है और अनेक देशों की सरकारों ने 
रौ शासन-यंत्र का एक आवश्यक पुर्जा ही बना लिया है । 
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आर्थिक आयोजन के वर्तमान युग में केन्द्रीय वैंक का होना एक्‌ अनिवार्य आव- 
श्यकता मानी जाती है और यही कारग है कि आयोजन को सफल बनाने के लिए 
सरकारों ने केन्द्रीय बैंकों को सरकारी स्वामित्व एवं संचालन में ले लिया है । 


केन्द्रीय बंक को क्रियाएं 


१, नोट-निर्गेमन एवं संचालन का एकाधिकार- केन्द्रीय बैंक को पत्र 
मुद्रा चलाने तथा उसका प्रवन्ध-संचालन करने का एकाधिकार होता है जिससे 
चह देश के व्यापार एवं उद्योगों की आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा घटा-बढ़ा 
सके । नोट-निर्गमन का एकाधिकार मिलने से केन्द्रीय वेक को देश की साख- 
व्यवस्था का टीक-ठीक नियंत्रग करने में सुविधा होती है क्योंकि जनहित में मुद्रा 
एवं साख का घनिष्ठ संबंध होने से उनका संचाळन-नियंत्रण तभी प्रभावशाली 
हो सकता है जब कि मुद्रा और साख का अधिकार एक ही संस्था को सौंप दिया 
जाय । केन्द्रीय वैक इस अधिकार के द्वारा साख-संचालन करके देश के मूल्यों में 
स्थिरता एवं स्थायित्व बनाकर रखता हूँ और देशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यस्तरों 
भें आवश्यक समायोजन उत्पन्न करता रहता है जिससे व्यापार की प्रगति हो 
और आयात-निर्यात का समुचित आवागमन वना रहे । नोट-निर्गमन का एका- 
-धिकार केन्द्रीय वैंक की प्रमुख क्रिया मानी जाती है । यह एकाधिकार केन्द्रीय वेक 
` को कई कारणों से दिया जाता है--(१) इससे देश की नोट-व्यवस्था में 

सादुश्यता आ जाती है; (२) एकाधिकार मिलने से केन्द्रीय वैंक देश के व्यापार- 
. उद्योग तथा अन्य आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा का प्रसार एवं संकोच 
कर सकता है और इस प्रकार देश की मौद्रिक व्यवस्था में. छोच उत्पन्न की जा 
सकती है; (३) इससे केन्द्रीय बेंक को व्यापारिक बेंकों की साख-सू जन की शक्ति 
पर नियंत्रण करने का सुयोग प्राप्त हो जाता हूँ; (४) जनविश्वास के दृष्टिकोण 
से नोट-व्यवस्था में सुरक्षा आ जाती है; (५) एकाधिकार मिलने से केन्द्रीय बेंक 
की शक्ति और सम्मान बढ़ जाते हें जिससे उसे अन्य वेंकों पर नियंत्रग रखने में 
सुविधा होती है । 

२. बेंकों का बेंक--जो सुख-सुविधाएं देश के सामात्य बैंक जनता को देते 
हे वही सुख-सुविंधाएं केन्द्रीय बैंक अन्य सामान्य बैंकों को देता है । अतः इस प्रकार 
केन्द्रीय बैंक देश में बेंकों के वेंक के रूप. में काम करता है। केन्द्रीय बेंक अन्य 
देंकों के साथ प्रतियोगिता नहीं करता वरन्‌ उनकी राशि जमा करता एवं समय 
पड़ने पर उनको उधार देकर उनकी सहायता करता है । वेक अपने सदस्य-बेकों 
को राशि के स्थानान्तरण की सुविधा देता हँ तथा उन्हें उनके साख-पत्रों की 
कटौती तथा पुनः कटौती की सुविधाएं देकर सिक्यूरिटियों पर ऋग भी स्वीकृत 
करता है । जब बेंकों को किसी भी स्रोत से ऋण नहीं मिलता तो वे केन्द्रीय बेंक 
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से राशि उधार लेते हें--इस दृष्टि से केन्द्रीय बैंक को “अन्तिम ऋणदाता" 
(Lender of the last resort ) कहा जाता ह्‌। देश के वेक 
अपनी-अपनी मांग और काल-देनदारी का कुछ भाग केन्द्रीय बैंक के पास 
जमा रखते हें जिससे केन्द्रीय बेक का उन पर नियंत्रण बना रहे और उस I 
राशि में से वह किसी संकट-काल में बेकों की सहायता कर सके | व्यापारिक बैंक 
अपनी मांग और काल-देनदारी का जो भाग केन्द्रीय बेंक के पास जमा रखते है 
वह विधान द्वारा निश्चित किया जाता है और विधान द्वारा ही उसमें फेर-वदल 
की जा सकती है । इस भांति बेकिंग जगत्‌ में व्यापारिक बेंकों के संचित कोषों 
का केन्द्रीय वेक के पास केन्द्रीकरण हो जाता है । इस प्रकार के केन्द्रीकरण 
से कई लाभ होते हे-(१) केन्द्रित कोष विशाल साख-व्यवस्था का सुदृढ़ आधार 
वन जाता है । जब संचित कोष अनेक वेंकों के पास विखरे रहते हें तो उनका 
पूर्ण तथा सामूहिक उपयोग करना सम्भव नहीं होता पर जव उन्हे केन्द्रीय बंक 
में जमा करके एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है तो संकटकाल में देश के व्यापार 
और उद्योग के हितों में उनका पूर्ण और प्रभावकारी प्रयोग किया जा सकता है; 
(२) इस केन्द्रित कोष में से केन्द्रीय बेंक अन्य बेंकों के साख-पत्रों की कटौती 
करके अथवा उन्हें ऋण स्वीकृत करके उन्हें आथिक सहायता प्रदान करता है 
जिससे कभी-कभी तो कोई-कोई वेक डूबने से बच जाता है; (३) केन्द्रित कोष 
केन्द्रीय वेक को नियंत्रण-शकित प्रदान करता है--व्यापारिक वेकों के साख-सुजन 
तथा ऋण-नीति पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्रित कोष केन्द्रीय बेंक के हाथ में 
एक सुदृढ़ बागडोर के समान होता है (हाल ही में केन्द्रीय बेकों ने व्यापारिक 
बेंकों के संचित कोषों के अनुपात घटा-वढ़ाकर साख-प्रसार एवं साख-संकोच पर 
पूर्ण नियंत्रग करने के सफल प्रयोग किए हूँ ।) भे 
३. सरकार का बकर, एजेंट तथा परामशंदाता--केन्द्रीय बैंक केन्द्रीय, 
प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों के लिए बैंकर, एजेंट तथा अर्थनीतिक परा- 
मशदाता के रूप में भी काम करता है। बैंकर की हैसियत से बेक सरकार के लिए 
उन सभी कामों को करता है जो एक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए 
करता है । सरकार की ओर से सरकारी कोषों की व्यवस्था करना, सरकार के 
लेखे पर भुगतान करना तथा राशि जमा करना तथा सरकार को अन्य मौद्रिक 
सुविधाएं देना इस वेक का काम होता है । समय पड़ने पर सरकार केन्द्रीय 
बॅक से रासि उधार भी लेती है । सरकार द्वारा जो ऋण-पत्र तथा कोप-पत्र बेचे 
जाते हा निर्गमन तथा भुगतान केन्द्रीय बेक के द्वारा किया जाता है-इस' 
त बक सरकार के एजेंट के रूप में काम करतां है। सरकार के लेखे पर कर- 
बाज Fo का भुगतान तथा लेन-देन और सरकार की ओर से होने- 
i व्यवहार केन्द्रीय बेंक के द्वारा ही होते हें। बेक सरकार के 
रौँ 
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जन-ऋण का प्रवन्ध करता है तथा सरकार के निमित्त विदेशों में भी ऋ उठाने 
का भार लेता है । इसके अतिरिक्त वेक समय-समय पर परामरोंदाता के रूप में 
भी काम करता है। देशी और विदेशी वित्तीय मामलों पर सरकारें केन्द्रीय बेंक 
से सलाह लेती हें । 

४. साख-नियंत्रण--केन्द्रीय बैंक, जैसा कि पहिले कहा जा चुका हैं, देश 
की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार तथा सरकार की मौद्रिक नीति के 
अनुकूल साख का नियंत्रण करता है । वास्तव में यह कार्य अन्य कार्यो की तुलना 
में अधिक महत्त्वपूर्ण है । शॉ लिखता है--“केन्द्रीय बेंक का वास्तविक और सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य देश में साख-नियंत्रण का होता हैं ।” यदि सच पूछा जाय तो 
केन्द्रीय बैंक की स्थापना का मूलभूत ध्येय साख का समुचित प्रबन्ध एवं नियं- 
त्रण करना होता है । साख-नियंत्रण के द्वारा बेंक देश के मूल्य-स्तरों में स्थिरता 
एवं स्थायित्व पैदा करता है तथा देशी और विदेशी मूल्य-स्तरों में आवश्यक समा- 
योजन करके उन्हें समानता में बनाए रखने की चेष्टा करता हूँ । इस उद्देश्य के 
लिए केन्द्रीय वैंक कई उपायों से काम लेता है जैसे वेक-दर, खुली बाजार-क्रियाएं, 
कोषानुपात में परिवर्तन आदि-आदि। इनका विस्तृत वर्णनं अगले पृष्ठों में किया 
गया हू । 

५. विदेशी विनिसय का प्रबन्ध-विदेशी विनिमय-दर में स्थिरता एवं 
स्थायित्व रखने का दायित्व भी केन्द्रीय वैंक का होता है । वेक को विदेशी विनिमय- 
दर निश्चित करने तथा देशी और विदेशी मुद्राओं का पारस्परिक क्रय-विक्रय 
करने का एकाधिकार मिला होता है । विदेशी मुद्राओं का कोष इसी बैंक के पास 
जमा रहता है और इसी के द्वारा उनका लेन-देन किया जाता हुँ । संक्षेप में यह 
समझना चाहिए कि मौद्रिक इकाई का आन्तरिकं एवं वाह्य मूल्य स्थिर एवं 
स्थायी बनाने का काम केन्द्रीय वेंक का होता है । 

६. समाशोधन-गृह का कार्य_केन्द्रीय वेक देश के अन्य वेंकों के लिए 'समा- 
शोधन-गृह' का काम करता हूँ जिससे उन्हें पारस्परिक भुगतान लेने-देने की 
आवश्यकता न हो और इसको सहायता से ही उनमें आपस के भुगतान निपट 
जायं । बेंकों का अनुभव है कि अन्य वेंकों के पास उनके ऊपर के जो चेक आदि 
होते है उनकी राशि उन चेक आदि की राशि के बराबर होती है जो उनके पास 
दूसरे बेकों की होती है । हो सकता है कि दिन-प्रति-दिन के हिसाव में कुछ थोड़ा- 
बहुत अन्तर हो। अतः दिन-प्रति-दिन के हिसाव का निवटारा उनके जो लेखे 
केन्द्रीय बेक में होते हैं, उन्हीं में जमा-खर्च करके कर दिया जाता है। इससे 

प्रत्येक बैंक को एक दूसरे से भुगतान लेने-देने की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
यह क्रम बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है । स्प्रेग के कथनानुसार इसका प्रारम्भ 
सन्‌ १८५४ में हुआ जब कि बेंक ऑव इंगलेण्ड ने इसका रास्ता दिखाया । 
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समाशोधन-गृह का काम केन्द्रीय बैंक के समाशोधन-विभाग द्वारा 230 जाता 

है । (समाशोधन-गृह का विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में किया ए है । ) 
७. सरकार को मौद्रिक नीति को सफल बनाने का काय उक्त 

उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की मौद्रिक नीति को 


क्रियाओं के द्वारा केन्द्रीय बैंक का उ द 
सफल बनाना होता है । वैंक का दायित्व होता है कि वह अपने कार्यों द्वारा 


सरकारी नीति को सफल बनाने में सदैव प्यत्नशील रहे । वैंकन्दर के द्वारा 
साख-नियंत्रग करना तथा देश के विभिन्न उकों की सहायता, देखभाल तथा 
नियंत्रण करना देन्द्रीय बेंक का एक मुख्य कार्य होता हैं । < 
उक्त सभी कार्य केन्द्रीय देक के हैं; परन्तु यह कर्दनः कि कौन सा काय 
अधिक आवश्यंक है, कठिन बात है । भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस बात को 
भिन्न-भिन्न प्रकार से समझाया है । स्प्रेग के अनुसार केन्द्रीय बैंक के कार्यों का 
उल्लेख डीन प्रकार से किया जा सकता है--केन्द्रीय बैंक सरकार के अथे-एजेंट 
होते हैं, उन्हें नोट-निर्गेगन का एकाधिकार अथवा विशेषाधिकार मिलने से 
उनके पास मौद्रिक नियंत्रग की बड़ी भारी शक्ति होती है और अन्त में, उनके 
पासं बैंकों के कोष जमा होने के कारण वे साख के सम्पूर्ण कलेवर के आधार- 
स्तम्भ होते हें और यरी कार्थं उनका महत्त्वपूर्ण कारये होता है ।'” हिल्टन यंग कमी- 
-शन के सामने गवाही देते समय वैंक आव इंगलैण्ड के गवर्नर ने केन्द्रीय बेंक के 
कार्य इस प्रकार वागत किए थे-- केन्द्रीय बैंक को नोट-निर्गमन का एकाधिकार 
-होना चाहिए, यही नहीं वरन्‌ कानूनी मुद्रा को चलाने व संचालन करने का एक- 
मात्र अधिकार इसी वैंक को मिलना चाहिए । सरकारी कोषों का संधारक भी 
“वही होना चाहिए तथा देश की वेंकों के कोष भी उसी के पास जमा रहने चाहिएं। 
केन्द्रीय वैक सरकार का ऐसा एजेंट हो जिसके हदा सरकार की देशी और 
“विदेशी आथिक व्रियाए सम्पन्न की जा सके । औन्तरिक "तथा बाह्य मूल्य-स्तर 
में स्थिरता एवं स्थायित्व बनाए रखने के लिए मुद्रा का प्रसार एवं संकोच करने 
का अधिकार भी केन्द्रीय बैंक को मिला होना चाहिए। वही एक ऐसा स्रोत होना 
चाहिए जहां से आवश्यकता होने पर सरकारी सिक्यूरिटियों तथा अन्य मान्य 
सिवयूरिटियों पर ऋण प्राप्त किए जा सके तथा मान्य बिलों) की कटौती 
कराकर संकटकालीन साख प्राप्त की जा सके ।' 
नको उक्त कथनों से भी यह बात स्पष्ट नहीं होती कि केन्द्रीय बेंक की प्रमुख 
त्र कौन सी है । मुद्राशास्त्रियों ने तो इस विषय में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए 
हँ। हॉट्रे का कहना है कि “केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्यं आवश्यकता के समय बेंकों 
को राशि उधार देनां है--विशेषतः ऐसी परिस्थिति में जबकि उनको सहायता 
का और कोई मार्ग न मिले ।” ह्वैरा स्मिथ ने लिखा है कि “केन्द्रीय बेक की प्रधान 
“क्रिया नोट-निर्गेमन करना है और अन्य सभी क्रियाएं गौ ग हें जो उसके साथ-साथ | 


(५-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri - 
) ९१ 
`, 


( ३३३ ) 


स्वतः ही आ जाती हें ।” शॉ का मत है कि केन्द्रीय वैंक की एक ही क्रिया है जो 
सबसे अधिक आवश्यक है और वह यह कि “बेंक देश में साख-व्यवस्था का संगठन 
करके देश की मौद्रिक आवश्यकताएं पूर्ण करता रहे ।” किश तथा एल्किन ने लिखा 
हूँ कि केन्द्रीय बेंक का काम मुद्रा के आन्तरिक तथा वाह्य मूल्य में स्थायित्व पैदा 
करना होता हूँ और इसी के लिए उसे साख-नियंत्रण की आवश्यकता होती है । 
जॉनसी ने बताया है कि “केन्द्रीय बैंक वह बँक है जो देश में अन्य वेंकों व मौद्रिक 
संस्थाओं कं समाशोधन-गृह का काम करे ।” वेक फॉर इन्टरनेशनल सँटिलमेण्ट 
की नियमावलि में व्यक्त किया गया हे कि “केन्द्रीय बैंक वह बेंक है जो देश में 
मुद्रा और साख का संगठन तथा नियंत्रण करता है ।” इस प्रकार केन्द्रीय वैंक के 
विषय में भिन्न-भिन्न मत हैँ । परन्तु चूंकि बहुत से देशों के केन्द्रीय बेंक देश के 
अन्य बैंको की संचित-राशि अपने पास जमा रखते हँ इसलिए यह जान पड़ता है 
कि केन्द्रीय वैंक 'बेंकों का वेंक' अवश्य होता हूँ । फिर भी किसी एक क्रिया को ही 
केन्द्रीय वैंक का प्रमुख कार्य कहना संगत नहीं जान पड़ता । यह भी कहना संभव 
नहीं हो सकता कि अमुक क्रिया प्रधान है और अमुक गौण, क्योंकि एक क्रिया 
दूसरी क्रिया पर आशित होती हँ । डी कॉक का कथन है कि केन्द्रीय बँक को किसी 
भी उक्त क्रिया को करने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए पर सिद्धान्त 
यह होना चाहिए कि जो कोई भी काम वह करे उसे जनता और राष्ट्र के हित 
में करे, अपने लाभ की दृष्टि से नहीं। एक बात और है । केन्द्रीय बंक को वे काम 
अधिक सीमा में नहीं करने चाहिए जिन्हें देश के अन्यः बैंक करते हों अन्यथा उनमें 
पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा और प्रतियोगिता बढ़ जाने का भय रहता है । जहां तक 
संभव हो वहां तक उसे प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करनेवाला कोई काम नहीं 
करना चाहिए । केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य प्रतियोगिता करना नहीं वरन्‌ सहायता 
करना होता है। उसे अन्य बँकों हिं का संरक्षक और हितैषी बनकर कार्य करना 
चाहिए। यदि कभी बैंक को अपना उद्देश्य सफल बनाने के लिए जनता से सीधा 
सम्बन्ध स्थापित करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए । 
केन्द्रीय बेक की निषिद्ध क्रियाएं--देश के बैंकिग कलेवर में केन्द्रीय बेक का 
'विशेष स्थान होने के कारण केन्द्रीय बेंक को जहां कुछ विशेषाधिकार मिले होते 
हैं वहां उसके क्रियाकलाप पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए जाते हैं । ये प्रतिवन्ध 
इस प्रकार के होते हँ--सामान्यतः केन्द्रीय बैंक का लेन-देन देश के मुख्य-मुख्य 
व्यापारिक बेंकों के साथ ही होता है,. केन्द्रीय बैक व्यापारियों और व्यवसायियों 
के साथ सीधा लेन-देन नहीं कर सकता । ३ंसका कारण यह ह कि केन्द्रीय वैंक 
बिको का बेंक' होने के कारण अन्य बेंकों के साथ प्रतिस्पर्ड़्ा या प्रतियोगिता 
नहीं करता । यदि वह ऐसा करता भी है तो वह अपने सदस्य-वेकों में विश्वास नहीं 
जमा सकता । अतः सामान्यतः वह जनता से सीधा सम्पर्क नहीं रखता। दुसरे, 
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केन्द्रीय बेंक न तो जनता से राशि जमा करता है और न जमा-राशि पर कोई 
ब्याज ही देता है । केन्द्रीय बेक अधिक दीर्घकाल 34७ लिए राशि उघार 
भी नहीं देता। यह प्रायः तीन, छः, नौ व अठारह महीनों की अवधि के लिए 
राशि उधार देता है । बेंक अपनी पूंजी स्थिर सम्पत्ति खरीदने में विनियोग नहीं 
कर सकता । हि 
केन्द्रीय वेंक को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसको 
प्रचुर मात्रा में साधन दिए जाय॑ तथा साथ-साथ कुछ वैधानिक अधिकार भी दे 
दिए जायं; देश के अन्य बेकों को केन्द्रीय वैंक के नियंत्रण में रवखा जाय और 
उन्हें आदेश दिया जाय कि वे केन्द्रीय बेंक की आज्ञानुसारं समस्त प्रकार की 
सूचनाएं समय-समय पर उसको भेजते रहें । व्यापारिक बेंकों को चाहिए कि वे 
केन्द्रीय बेंक द्वारा निर्धारित मौद्रिक एवं साख-नीति में पुरा-पूरा सहयोग दे । 
देश के बेंकों तथा अन्य मौद्रिक एवं साख-संस्थाओं के पूर्ण सहयोग द्वारा ही केन्द्रीय 
बैंक अपनी नीति में सफल हो सकता है अन्यथा नहीं । पिछले दिनों में इस विषय 
में काफी प्रगति हुई है । लगभग सभी देशों में केन्द्रीय वेंकों को वैधानिक अधिकार 
. देकर स्वतंत्र बना दिया गया है । व्यापारिक बेंक भी केन्द्रीय वैंक की आवश्यकता 
का मूल्य समझकर उन्हें सहयोग देने लगे हें। आजकल तो केन्द्रीय बेंको का राष्ट्रीयः 
करण होने के कारण इनकी महत्ता और भी अधिक बढ़ गई है। फिर भी इस वात 
. की आवश्यकता है कि कोई ऐसी विधि निकाली जाय जिससे केन्द्रीय बेंक तथा 
` व्यापारिक बेंकों में स्वतः ही मेल और सहयोग उत्पन्न हो और दोनों एक दूसरे 
के महत्त्व को पहिचान कर सहयोग से काम करते रहें। हमारे देच में बेकिंग कम्पनी . 
कानून १९४९ के अन्तर्गत रिजव॑ बैंक को अन्य वेंकों पर/नियंत्रण रखने के लिए 
अनेक अधिकार दे दिए गए हूँ। वास्तव में रिजर्व वेक अब देश के अन्य बैंको का. 
संचालक, नियंत्रक, पालक तथा 'हेडमास्टर' बन गया है । (विस्तृत विवरण के र 
लिए आगे रिजवं बैंक आव इण्डिया पढ़िए 1) [ उ 


४ “केन्द्रीय बेक एवं साख-नियंत्रण 


हे १" 


व्यवस्था का संगठन करते हुए देश की मौद्रिक आवश्यकताओं की पत्ति : 
करते रहना । अतः हमें देखना चाहिए कि साख-नियंत्रण है 

० " 3 ७ i हे ! 

बक किस प्रकार साख नियंत्रित करता है? . bo 


साख-निथंत्रण का अर्थ--देश में व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं | 
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'के अनुकूल साख की मात्रा समायोजित करते रहना 'साख-नियंत्रण' कहलाता है ।* 
मूल्यस्तर-नियमन के लिए यह आवश्यक है कि देश में साख की मात्रा व्यापार 
की आवश्यकताओं के अनुकूल अनुपात में हो। यदि किसी समय व्यापारिक आवश्य- 
कताओं के अनुकूल साख का समायोजन नहीं हुआ तो मूल्यस्तर या तो गिरते 
हैं और या वढ्ने लगते हें । इससे व्यापार एवं उत्पादन में विषमता होने का भय 
रहता हूँ । यदि कभी मुद्रा-मण्डी में साख की मात्रा उसकी आवश्यकता से अधिक 
रही तो मूल्यस्तर बढ़ने लगते हें और यदि साख की मात्रा आवश्यकता से कम 
रह गई तो मूल्यस्तर गिरने लगते हें जिससे उत्पादन में विषमता हो जाने का भय 
रहता है। कहने का अर्थ यह है कि उक्त दोनों परिस्थितियां व्यापार और उत्पादन 
के लिए घातक होती हें । अतः देश के हित में यह आवश्यक होता है कि केन्द्रीय 
वैक साख की मात्रा व्यापार की आवश्यकताओं के अनुकूल घटा-बढ़ाकर समा- 
योजित करता रहे । इस समायोजन-क्रिया को 'साख-नियंत्रण' की संज्ञा दी गई 
है । साख के समुचित नियंत्र 7 से देश में मूल्यस्तर संतुलन में बने रहते हँ तथा 
व्यापार का क्रम भी बना रहता है । साख-नियंत्रण करने में केन्द्रीय बैंक को दुढ़ता 
और तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता होती है और तव उसे “मुद्रा-मण्डी 
का हिटळर' वनकर काम करना होता है । साख-नियंत्रण वैसे तो देश के अन्तर्गत 
मूल्यस्तर-नियमन करके व्यापार और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 
किया जाता है पर फिर भी इसके कई उद्देश्य होते हे--जैसे, विदेशी विनिमय- 
दर को स्थिर एवं स्थायी बनाना, उत्पादन-क्रियाओं को प्रोत्साहित करके देश में 
रोजगारी बढ़ाना, देश के सोने को वाहर जाने से रोकना, आयात-निर्यात को 
. आवश्यकतानुसार प्रोत्साहित करना आदि । 

केन्द्रीय वेके द्वारा, सफलतापूर्वक साख-नियंत्र म के लिए यह आवश्यक हे 
कि देश के अन्तर्गत काम करनेवाली सब मौद्रिक एवं साख-संस्थाओं पर केन्द्रीय 
चैक का अधिकार एवं नियंत्रण हो । वास्तव में देखा जाय तो केन्द्रीय बेंक देश 
की अनेक साख-संस्थाओं जैसे वेकों द्वारा साख-नियंत्रः करता है और यदि उन 
संस्थाओं पर उसका प्रभावकारी नियंत्रण न रहा तो साख-नियंत्रण आवश्यक मात्रा 
में नहीं हो सकता । अतः साख-नियंत्र५ का दायित्व संभालने से पूवं केन्द्रीय बैंक 
को चाहिए कि वह देश के अनेक मौद्रिक एवं साख-संस्थाओं पर अपना प्रभावः 
शाली अधिकार जमा ले । हमारे देश में रिजवं वेक आँव इण्डिया को साख-नियंत्रण 
करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह रही है कि उसका देश के अनेक बैंकों तथा स्वदेशी 
बेंकरों और साहूकारों पर कोई प्रभाव और अधिकार नहीं रहा। १९४९ में वेकिग 


* “The credit control. ., .isa thorough adjustment of the 


volume of credit to the volume of business.” 


। | 
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कम्पनी एक्ट बन जाने से देश के व्यापारिक ,वेंकों पर रिजर्व बेंक का कुछ अंधिकार 
आया है पर स्वदेशी बेंकर तथा साहकार अभी बिलकुल अछ्ते हें। अतः रिज 
बैंक को सफलतापूर्वक साख-नियंत्रग करने के लिए इन संस्थाओं पर भी अपना 
अधिकार जमा लेना चाहिए । 

साख-नियंत्रण के साधन--केन्द्रीय बैंक साख-नियंत्रण करने में कई उपाय 
काम में लाता है । ये उपाय इस प्रकार हूँ :-- 

- (१) बेंक-दर--जिस दर पर केन्द्रीय वेक अन्य व्यापारिक बेंकों के विलों 
की कटौती करता है तथा उन्हें सिक्युरिटियों के आधार पर ऋण देता है उस दर 
को वैंक-दर कहते हैं। इस दर को केन्द्रीय वक की कटौती-दर भी कहते हैं । वैंक 
अपनी इस दर में आवश्यकतानुसार फेर-वदल करके साख-नियंत्रण कर सकता 
है । वेक-दर बाजारू दर से भिन्न होती है । वाजारू दर उस दर को कहते हें जिस 
पर अन्य मौद्रिक संस्थाएं वित्तिमय-बिलों की कटौती करती हें या ऋण स्वीकृत 
करती हें । वेंक-दर तथा बाजारू दर का घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है और 
तभी सफलतापूर्वक साख-नियंत्रण हो सकता है । जब बेंक-दर बढ़ती है तो उस 
समय बाजारू दर भी वड़ जाती है और जिस समय बॅंक-दर गिरे तब 
बाजारू दर भी गिरने लगती हुँ। वेंक-दर में घटा-बढी होने से मुद्रा-मण्डी में 
मुद्रा की मांग और प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है । यदि कभी वेंक-दर बढ़ा दी जाय 
तो बाजारू दर भी बढ्ने लगती है और फिर व्यापारी तथा अन्य लोग कम ऋण 
लेने लगते हे--इतना ही नहीं, वे अपनी-अपनी राशि अधिक व्याज कमाने के उद्देश्य ' 
से वेंकों में जमा करने लगते हँ । इससे मुद्रा-मण्डी में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती 
है और उसी मात्रा में साख संकुचित हो जाती है । इसके विपरीत यदि कभी बेंक- ' 
दर घटा दी जाय तो बाजारू दर भी कम होने लगती है और फिर व्यापारी तथा 
अन्य लोग सस्ती व्याज-दर से लाभ उठाने के लिए अधिक राशि उधार लेने लगते 
हैँ । इससे मुद्रा-मण्डी में मुद्रा का परिमाण बड़ जाता है और उसी अनुपात में साख 
का विस्तार बढ़ने लगता है । वेंक-दर द्वारा साख-संकुचन तथा साख-विस्तार से 
देश के आन्तरिक मूल्यस्तर पर भी प्रभाव होता है । साख-संकुचन के समय व्या- 
पारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में शिथिलता 'आ जाती है और मूल्यस्तर गिरने “ 
लगता है तथा साख-विस्तार के समय व्यापारिक एवं औद्योगिक कार्यों को प्रोत्सा- 

^ हन मिलता है और मूल्यस्तर बढ्ने लगता है । व्यापारिक शिथिलता एवं व्यापारिक 
प्रगति के साथ-साथ, रोजगारी पर भी प्रभाव पड़ता है । अतः कहा जा सकता है 
कि वेक-दर द्वारा साख-नियंत्रण करके देश के आन्तरिक मूल्यस्तर उत्पादन- 

. क्रियाओं स रोजगार के साधनों को प्रभावित किया जा सकता है । बैक-दर 
साख नयत्रण का एक शक्तिशाली शस्त्र माना गया है। [ विस्तृत विवरण 


` . «आगे देखिए।] 
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(२) खुला-बाजार क्रियाएं+--केंन्द्रीय वेक बाजार में सिक्यूरिटियों का क्रयः 
विक्रय करके मुद्रा-मण्डी में मुद्रा की मात्रा घटा-बढ़ा सकता है और इस प्रकार 
साख-संकुचन एवं साख-विस्तार कर सकता हूँ । केन्द्रीय बैंक द्वारा सिक्यूरिटियों 
के इस क्रय-विक्रय को “केन्द्रीय बैंक की खुला-बाजार क्रियाएं” कहते हुँ । केन्द्रीय 
वैंक की खुला-बाजार क्रियाएं साख-नियंत्रण का एक प्रभावशाली उपाय मानी 
जाती हैँ। जिस समय मुद्रा-मण्डी में मुद्रा की मात्रा आवश्यकंताओं से अधिक होती 
है तो बैंक सिक्यूरिटियाँ वेचता है जिसके बदले में उसे धनराशि प्राप्त होती है 
और बाजार में ऋण-प्रदायक राशि कम हो जाती है । फलतः साख का संकोच हो 
जाता है और मुद्रा की मात्रा आवश्यकताओं के अन्‌पात में आ जाती है । इसी 
प्रकार जब मुद्रा-मण्डी में राशि की आवश्यकता होती है तो बेंक सिक्यूरिटियां 
खरीदता है और बदले में घनराशि दे देता है जिससे मुद्रा-मण्डी में मुद्रा की मात्रा 
बढ़कर साख का विस्तार हो जाता हँ । इस प्रकार केन्द्रीय बैंक सिक्‍यूरिटियों के 
ऋष-विक्रय द्वारा (खुला-वाजार क्रियाओं द्वारा) मुद्रा की मात्रा व्यापार एवं 
उद्योगों की आवश्यकतानुसार घटा-वढ़ाकर साख-नियंत्रग करता है । इससे देश 
के मूल्यस्तर, उत्पादन एवं उत्पादन-व्यय, व्यापार तथा रोजगार में प्रभावशाली 
फेर-बदल की जा सकती हुँ । 

साख-नियंत्र ग का यह उपाय प्रथम महायुद्ध के परुचात्‌ से प्रयोग में आने ` 
लगा हूँ । इससे पूर्व साख-नियंत्रग का एकमात्र उपाय बैंक-दर था । यह साधन 
प्रायः उस समय काम में लाया जाता हुँ जब बेंक-दर प्रभावी रूप में सफल नहीं 
हो पाती । बेंक-दर द्वारा परोक्ष रीति से साख-नियंत्रग किया जाता है पर इस 
साधन के द्वारा केन्द्रीय बेंक प्रत्यक्ष रीति से मुद्रा की मात्रा घटा-बढ़ा सकता है । 
यदि देखा जाय तो ज्ञात होगा कि यह साधन सरल, प्रत्यक्ष और सुक्ष्म साधन हुँ 
पर यह तभी सफल हो सकता है जव कि--( १) उन सिक्यूरिटियो के लिए, जिनमें 
केन्द्रीय बैंक लेन-देन करता हे, विस्तृत क्षेत्र हो और क्रय-विक्रय की सुविधाएं हों 
(२) उन सिक्यूरिटियों का, जिनमे केन्द्रीय बैंक लेन-देन करे, सिक्‍्यूरिटी-बाजार 
में महत्त्वपूर्ण स्थान हो ताकि उनके क्रय-विक्रय द्वारा मुद्रा-मण्डी प्रभावित हो सके 
(३) जिस मण्डी में इन सिक्यूरिटियों का क्रय-विक्रय हो, वह मण्डी संगठित' 
एवं कार्यक्षम हो। यदि इन तीन वातों.में से किसी भी एक की कमी रही तो बैंक 
की खुला-वाजार क्रियाओं का मुद्रा-मण्डी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और 
न वांछित सीमा में साख-नियंत्रग ही हो सकेगा । 5, 


जिस समय मुद्रा-मण्डी में आवश्यकता से अधिक राशि हो और वह राशि 
वितियोग के लिए देश से बाहर जा रही हो तो बेंक सिक्यूरिटियां बेचकर 


+ Open Market Operations. 
/ २२ 
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मुद्रा-राशि चलन से खींच लेता है और अपने पास जमा कर लेता है । इस तरह 
देश का घन बाहर जाने से रुक जाता है । वेंक ऐसा तभी करता है जव कि मुद्रा- 
मण्डी में मुद्रा की अधिकता होने से मुदरा-राशि बाहर जा रही हो। , पक 
हमारे देश में बेंक-दर अधिक प्रभावी न होने के कार । रिजर्व बंक खुला- 
बाजार क्रियाओं' द्वारा मुद्रा की मात्रा घटाता-बढाता रहा है । चूंकि आजकल 
सरकारी सिक्‍यरिटियों का लेन-देन अधिक बढ़ गया है इसलिए 'खुला-बाजार 
* क्रियाएं साख-नियंत्रण का प्रमुख साधन बनती जा रही हें। वेंक-दर का प्रभाव 
घटने से भी इन क्रियाओं का क्षेत्र बहुत अधिक वढ़ गया है । एक समय था जव 
“कहते थे कि बेंक-दर खुला-वाजार क्रियाओं से अधिक प्रभावशाली साधन है-- 
A Twist in Bank-Rate is & ton of Market Operations . 
अर आज सभी मानते है कि खुला-बाजार क्रियाओं का महत्त्व बढ़ गया है और 
बढ़ता जा रहा है । इसका कारण यह्‌ है कि आजकल सिक्यूरिटियों का लेन-देन 
और क्रय-विक्रय बहुत अधिक बढ़ गया है । डी० काक नामक मुद्राशास्त्री का 
कथन है कि साख-नियंत्रणे को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए बेंक-दर 
और 'खुळा-बाजार क्रियाएं--दोनों साधन साथ-साथ प्रयोग करने! चाहिएं । 
(३) कोषानुपात में परिवर्तन*--व्यापारिक बेंकों को अपनी-अपनी मांग- 
देनदारी और काल-देनदारी का कुछ भाग एक निश्चित अनुपात में केन्द्रीय बेंक 
के पास जमा रखना होता है । यह अनुपात विधान द्वारा निश्चित किया जाता 
है पर केन्द्रीय बँक को इसमे फेर-वदल करने का अधिकार दिया जा सकता हू। 
इस अधिकार के अन्तर्गत कोषानुपात में परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक साख-नियंत्रण 
कर सकता है । जब साख-संकुचन करने की आवश्यकता हो तो. बेंक अन्य बेंकों 
द्वारा जमा-राशि के अनुपात में वृद्धि करके बेंकों से अधिक राशि जमा करा सकता 
हं । इससे अन्य बेंकों के पास नकद राशि कम हो जाती है और उनकी साख देने 
की शक्ति भी . घट जाती है इसके विपरीत जव साख-विस्तार की आवश्यकता 
हो तो केन्द्रीय बैंक इस अनुपात को कम करके अन्य बेकों की नकद राशि बढ़ा 
देता है जिससे उनकी साख-सृजन की शक्ति बढ़ जाती है और साख का विस्तार 
हो जाता है । उदाहरणार्थ, यदि बेंक 'क' को केन्द्रीय बैंक के पास १० प्रतिशत 
बैधानिक कोष रखना पड़े तो वह प्रति सौ रुपये की देनदारी में से ९० रुपये साख 
स्वीकृत करने में लगा सकता हूँ । यदि केन्द्रीय बैंक अनुपात १० प्रतिशत से बढ़ा- 
कर ५० प्रतिशत कर दे तो उस स्थिति में बॅंक 'क' केवळ ५० रुपये ही साख 
स्वीकृत करने में प्रयोग कर सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि बैंक 'क' की 
'साख-शावित कम हो गई और साख का संकुचन हो गया । इसके विपरीत यदि 
_कैन्द्रीय बेक अनुपात १० प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत कर दे तो इस स्थिति 
कै Variable Reserve Ratio. $ 
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में बेंक 'क' ९५ रुपये ऋण देने में प्रयोग कर सकता है । इसका अर्थ यह हुआ 
कि साख का विस्तार हो गया । 


इस साधन का सुझाव प्रो० कीन्स ने दिया था । उनकी इच्छा थी कि बेंक 
ओव इंगलैण्ड को मांग-देनदारी के लिए नकद-कोष के अनुपात को १० प्रतिशत 
से २० प्रतिशत के वीच तथा काल-देनदारी के लिए नकद-कोष के अनुपात को ० से 
६ प्रतिशत के बीच परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिए ।* सर्वप्रथम संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका में इस साधन का प्रयोग किया गया । फेडरल रिजवं वोर्ड को . 
सदस्य-बेंको के कोषानुपात में परिवर्तत करने का अधिकार १९३३ के कानून : 
द्वारा दिया गया था । न्यूजीलैण्ड में १९३६ में रिजवं वेक के गवर्नर को-व्यापा- 
रिक वेंकों के नकद-कोषों के अनुपात को घटाने-वढ़ाने का अधिकार दिया गया। 
लेटिन अमरीका के केन्द्रीय बैंको जैसे मेक्सिको, कोस्टारिका तथा एक्वेडोर को भी 
कोषानुपात में परिवर्तन करने का अधिकार मिला हुआ है । हमारे देश में इस 
प्रकार का अधिकार अभी रिजवं बैंक को प्राप्त नहीं है । वैंकिग कम्पत्ती कानून. 
९४९ के अनुसार व्यापारिक वेंकों को अपनी मांग-देनदारी तथा काल-देनदारी 
का क्रमशः ५ प्रतिशत और २ प्रतिशत रिजवं बेंक के पास जमा रखना होता है । 
इसमें परिवर्तन करने का अधिकार रिजवं बेंक को मिलना चाहिए ताकि कोषा- 
नुपात में परिवर्तन करके वह साख नियंत्रित कर सके ।. | 


. बैंक-दर तथा खुला-वाजार क्रियाओं की तुलना में यह साधन अधिक सरल 
_ माना जाता है । उक्त दोनों साधनों को प्रभावी बनाने के लिए सुसंगठित बिल- 
बाजार, मुद्रा-मण्डी तथा सिक्यू रिटी-बाजार का होना अत्यंत आवश्यक है पर 
इस नए अस्त्र के लिए किसी प्रकार के उपरोक्त बाजारों का होना आवश्यक 
नहीं है । यह साधन उन देशों के लिए बहुत उत्तम है जहां संगठित मुद्रा-मण्डी तथा 
पूंजी-बाजारके अभाव में खुला-बाजार क्रियाओं का क्षेत्र नहीं हैं ।** कई विशेषज्ञों 
ने वताया है कि नवीन उपनिवेशो के लिए यह नवीन साधन बहुत उपयुक्त सिद्ध 
हो सकता है ॥† सेयसँ, पलम्प्रटर तथा अन्य मुद्राशास्त्रियों का मत है कि जिन 
देशों में केन्द्रीय बेंकों को 'खुला-बाजार क्रियाएं” सम्पन्न करने में कठिनाई होती 
है, उन देशों में यह साधन बहुत ही प्रभावकारी तथा कारगर शस्त्र सिद्ध हो 
सकता है ।{ ्लिटलसे का कहना है कि 'खुल।-बाजार क्रियाएं' तथा कोषानुपात 


क J. M. Keynes —A Treatise on Money Vol. II pp. 76—TT 


- and 260262 


*+¥S. EK. Basu—Recont Banking Developments (1947) p. 96 
T&f Midland Bank’s Monthly Review—May—June 1937 
“‘Cash Reserve as ५ factor of Monetary Policy’ 
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` में परिवर्तत--इन दोनों साधनों को अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से नहीं वरन्‌ 
संयक्त रूप से प्रयोग करना चाहिए ।* जिस समय कोषानुपात बढ़ाया जाय ती 
उस समय 'खुला-बाजार क्रिया' की क्रय-नीति भी अपनाई जा सकती हैँ । इसका 
कारण यह है- बढे हुए कोषातुपात को निभाने के लिए व्यापारिक बँक अपने 
पास की सिक्यूरिटियां बेचना आरम्भ कर सकते हँ । उस समय सिक्यूरिटियों के 
मूल्यों में कमी होने की आशंका हो सकती है । अतः इस कमी को रोकने के लिएं 
केन्द्रीय बेंक को खुळे बाजार में इन सिक्यूरिटियों को खरीदते रहना चाहिए । 
(४) साख का राशनां--केन्द्रीय बैंक साख-नियंत्रण करने के लिए साख का 
“राशन' कर देता है । इसका अर्थ यह है.कि केन्द्रीय बैंक प्रत्येक व्यापारिक बेंक 
अथवा अन्य मौद्रिक संस्थाओं को प्रतिदिन कितनी राशि उधार देगा इसकी सीमा 
निश्चित कर देता है और जब किसी दिन इस सीमा से अधिक राशि के बिल 
कटौती को आ जाते हें या ऋग मांगे जाते हें तो निश्चित सीमा में राशि स्वीकार 
करके आधिक्य राशि स्वीकार नहीं करता । परिणामस्वरूप वेंकों की ऋण- 
प्रदायक राशि कम हो जाती है जिससे साख में भी कमी होने लगती है । कभी- 
कमी केन्द्रीय बैंक प्रत्येक व्यापारिक बैंक को स्वीकृत की जानेवाली राशि की 
सीमा घटाकर कम कर देता है, या उनके द्वारा प्रस्तुत विनिमय-विलों की अदृधि 
घटाकर कम कर देता है । इन दोनों प्रकार से साख का राशन हो जाता हैः। प्रर्थम, 
विधि में स्वीकृत की जानेवाली राशि कम कर दी जाती है और दुसरी विधि से 
स्वीकृत की गई राशि की अवधि कम कर दी जाती है । प्रथम युद्ध-काल के पश्चात्‌ 
जर्मनी में साख-नियंत्रग के इस साधन का प्रयोग किया गया था । अन्य योरपीय 
देशों ने भी इस उपाय द्वारा साख-नियंत्रण करने के सफल प्रयोग किए हें पर वहां 
इसको केवल अस्थायी रूप से ही प्रयोग किया गया है । पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था 
में जब-जब आथिक संकट आया तभी-तभी इस साधन को काम में लाकर साख- 
नियंत्रण किया गया । द्वितीय युद्ध-काल में अनेक देशों जैसे इंगलैण्ड, जमंनी, 
फ्रांस, अफ्रीका में यह साधन अपनाया गया था । इसका सवसे वड़ा अवगुण यह 
है कि इसको केवल नियंत्रित आथिक व्यवस्था में ही अपनाया जा सकता है । 
(५) प्रत्यक्ष कार्यवाही{--यदि केन्द्रीय वेक उक्त साधनों द्वारा साख-नियं- 
त्रण नहीं कर पाता तो उस समय वह अन्य बेंकों के साथ सीधी या प्रत्यक्ष कार्य- 
वाही करता है । सीधी कार्यवाही के अन्तर्गत वह साख का विस्तार या संकोच 
करने के उद्देश्य से अन्य वेंकों को अधिक ऋण देने के लिए अथवा कम ऋण देने के 
आह नह समझता है कि बुक बैक था अनेक 


* Quarterly Journal of Economics, August 1944, p. 568 
Tf Rationing of Credit. 


f Direct Action. 
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बैंक देश के आर्थिक हितों के विरुद्ध सट्टे या अन्य अनावश्यक व्यवसायों में अधिक 
त्रण दे रहे हें तो वह उन्हें आज्ञा निकालकर ऋण देने से रोक सकता है । बेंक 
अन्य बैंकों को राशि उधार देने से इन्कार कर सकता है और उनके बिलों की 
कटौती करना भी बन्द कर सकता है । जव कभी कोई व्यापारिक बैंक देश के 
हित के विरुद्ध काम करता ही रहे तो उसके साथ असहयोग को नीति वरत कर 
उसको किसी भी प्रकार की सुविधाएं देना बन्द कर सकता है । 

प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के अधिकार प्रत्येक केन्द्रीय बैंक को विधान के 
अनुसार मिले होते हें। भारतीय बेकिंग कम्पनी एक्ट १९४९ के अनुसार रिजवें 
वैंक को प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के निम्न अधिकार दिए गए हें :-- 

(क ) यदि रिजर्व वैक यह समझे कि किसी बैंक ने अपने जमाकर्त्ताओं के हित 
के विरुद्ध ऋण दिया है तो रिजवं वैंक लिखित आदेश देकर उस बेंक : 
को ऋण देने से रोक सकता है और स्वीकृत किए गए ऋण की वसूली 
का आदेश दे सकता है [ धारा २० (३) ] 

(ख ) यदि रिजवं बैंक जनसाधारण के हित में कोई ऋण-नीति निर्धारित 

[ करे तो वह नीति सभी बेंकों को अनिवायं रूप से मानना आवश्यक है । 
इस विषय में रिजवं बैंक निम्न आशय के आदेश दे सकता है--किन 
उद्देश्यों के लिए ऋण दिया जाय, ऋण देने में कितना माजिन रक्खा 
जाय, ऋण पर कितना ब्याज रिया जाय [ धारा २१ (१) (२) ] 

( ग) यदि रिजर्व बैंक समझे कि किसी बॅंक का व्यवसाय जमाकर्त्ताओं के 
हित में नहीं है तो वह उस बैंक को नई जमा-राशि प्राप्त करने से 
रोक सकता है [ धारा ३५ (४) ] या उस बॅक को-बिलकुल बन्द करने 
का आदेश दे सकता है [ धारा ३८ ] '' 

(६) नैतिक अनुरोध--केन्द्रीय बेंक अन्य बेंकों पर नैतिक दवाव डालकर! 
भी साख नियंत्रित करता है । इस क्रम में वह अन्य वेंकों तथा ऋग-प्रदायक 
संस्थाओं पर नैतिक अनुरोध द्वारा अपनी साख-नीति पालनं कराने के लिए उन्हें 
बाध्य करता है । केन्द्रीय बॅक अन्य वेंकों से अनुरोध करता है कि वे उससे ऋण 
लेने न आवें, जनता को अधिक ऋ ग स्वीकृत न करें अथवा अनावश्यक व्यवसायों 
तथा सट्टे में राशि न लगाएं आदि-आदि। इसके लिए वैंक अपनी नैतिक शक्ति पर 
अधिक निर्भर रहता है । कभी-कभी वेक अपने प्रतिनिधियों द्वारा अन्य वेंकों 
पर दवाव डलवाता है कि वे केन्द्रीय बेंक की साख-नीति के विरुद्ध "काम 

न करें । 

नैतिक अनुरोध का प्रभाव तभी पड़ सकता है जब केन्द्रीय बैंक तथा मुद्रा- 
मण्डी के सभी तत्वों अर्थात्‌ बेंकों व अन्य अर्थनीतिक संस्थाओं में पारस्परिक 
सहयोग हो और चोली-दामन का सा सम्बन्ध हो । अमरीका मे इस विषय में जो, 
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प्रयोग किए गए उनसे प्रकट होता है कि नैतिक अनुरोध के द्वारा साख-नियंत्रण 
करना सदैव संभव नहीं है । > 
(७) प्रचार एवं विज्ञापन--बहुत से देशों में केन्द्रीय वेंकों ने अपने प्रचार 
विभाग द्वारा साख-नियंत्रण की नीति को सुदृढ़ और सफल बनाने की चेष्टा की 
है । प्रचार-विभाग के द्वारा केन्द्रीय देक अपनी नीति को देश के सभी बेंकों तथा 
अन्य मौद्रिक संस्थाओं तक पहुंचा सकता है । समय-समय पर रिपोर्ट, बुलेटिन, 
भैगजीन तथा विवरग-पत्र प्रकाशित किए जाते हैं जिनसे केन्द्रीय बेंक की साख- 
नीति को समझने व तदनुसार कार्य करने में बहुत सहायता मिलती है । फरवरी 
` १९२९ में फेडरल रिजर्व वोर्ड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, जिसमें सिक्यूरिटियों के 
सट्टे में साख के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी, एक जीता जागता उदा- 
हरग है । - 
रिजवं बैंक आव इण्डिया अपने प्रचार-विभाग द्वारा अपनी साख-नीति का 
_ विज्ञापन करता रहा है । मई १९४६ में रिजव बैंक ने स्टाक एक्सचेंज के 
_सट्टे-व्यवसाय में अधिक ऋण न देने के लिए सभी बेंकों को चेतावनी दी थी 
जिसमें १९२९-३१ में आई अमरीकन बेंकों की विपत्ति का स्मरण कराया गया 
था । यदि भारतीय वेक इस चेतावनी पर ध्यान देते तो भारत में १९४६ -का 
बेकिंग संकट न आता । आजकल रिजवं बैंक मासिक बुलेटिन द्वारा, वाषिक 
रिपोर्ट द्वारा तथा अन्य आंकड़ों द्वारा अपनी नीति प्रकाशित करता रहता है । 


साख-नियंत्रग के नवीन मनोनोदक अस्त्र 


साख-नियंत्रण के उपर्युक्त साधनों को. घटना-चक्र ने कुंठित बना दिया है । 
कोषानुपात में परिवर्तन करके साख-नियंत्रण करना जितना सरल और स्वाभाविक 
समझा जाता था तथा जिसके लिए अविकसित, संकीर्ण तथा असंगठित मुद्रा-मण्डी 
वाले देशों में इतना आकर्षण था वह साधन भी अव प्रभावहीन समझा जाने 
लगा है । इतना ही नहीं, वेंक-दर तथा 'खुला-बाजार क्रियाएं' जैसे उत्तम शस्त्रो 
को भी वेंकिंग विकास की नई परिपाटी ने विफल बना दिया है । इन्हीं बदलती 
हुई परिस्थितियों के कारण अमेरिका में साख-नियंत्रण के दो नवीन साधनों का 
आविष्कार किया गया जिन्हें साख-नियंत्रण के मनोनीतक अस्त्र (Selective 
Instruments) कहा जाता है । ये मनोनीतक अस्त्र इस प्रकार हेर 
-(१) सिक्‍यूरिटी-ऋणों पर माजिन-व्यवस्था-सिवयूरिटी ऐक्सचेंज एक्ट 


. १९३४ के अंतर्गत फेडरल रिजवं प्रणाली के संचालको को सिक्यूरिटियों के 


कय-विक्रय के लिए साख के लेन-देन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया 


गया था । उन्हें अधिकार था कि वे सिक्यूरिटियां खरीदने के लिए ऋण मांगने 
वालों से स्वीकृत ऋणों पर माजिन जमा करा सकते थे । इसका अर्थ यह हे कि 
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सिक्यूरिटियाँ खरीदने के लिए ऋण लेने से पहिले ऋण-याचक को वेंक के पास 
माजिन जमा कराना आवश्यक होता था । १९३४ में यह माजिन ३० प्रतिशत 
था, जनवरी १९३६ में ४० प्रतिशत हो गया और १९३८ में ४५-५५ प्रतिशत 
तक कर दिया गया। जनवरी १९४६ में जब स्टॉक एक्सचेंज की साख में 
अस्थिरता आ गई तो मार्जिन १०० प्रतिशत तक वढ़ा दिया गया । इस साधन के 
द्वारा सिक्यूरिटियोंके सट्टे को दी जानेवाली साख का भली-भांति नियंत्रण होता 
रहा है और इसने अमरीका की अर्थ-व्यवस्था में सट्टे-व्यवसाय को बहुत सीमा 
तक समाप्त कर दिया हूँ । 

हमारे देश में भी इस उपाय का प्रयोग होने लगा हे। १९४६ की स्टॉक 
एक्सचेंज की तेजी तथा वाद के संकट और मंदी के अनुभव से पाठ सीखकर बॅंकिंग 
कम्पनी एकट १९४९ की धारा २१ (२) के अनुसार रिजवं बेंक को अधिकार 


दे दिया गया है कि वह ऋण स्वीकृत करने तथा अग्निम राशि देने में माजिन | . 


की व्यवस्था कर सकता हूँ ।* है 

(२) उपभोग को लिए गए ऋणों का नियमन--१९४१ में फेडरळ रिजवं 
प्रणाली के संचालकों को अधिकार दे दिया गया था कि वे उपभोग्य वस्तुओं को 
खरीदने के लिए मांगे गए ऋणों का नियमन कर सकते थे अर्थात्‌ यह निर्धारित 
कर्‌ सकते थे कि उपभोग्य वस्तुओं के लिए ऋण दिए जायं अथवा नहीं, यदि 
दिए जायं तो कितने और किस प्रकार तथा उनका भुगतान किस प्रकार लिया 
जाय, आदि । इस व्यवस्था के अनुसार उपभोग के हेतु ली गई साख का नियंत्रण 
होता थां। साख-नियंत्रण का यह उपाय युद्धकाल में उपभोग को लिए गए ऋणों 
को संचालित करने के लिए किया गया था पर इसकी सफलता और प्रभावशालिता 
देखकर इसे अब तक प्रयोग किया जाता है । द 

उक्त दोनों साधनों को साख-नियंत्रण के नवीन मनोनीतक अस्त्र कहा गया 
है । इसका कारण यह है कि कृषि, उद्योग-घंधे, व्यापार तथा वास्तविक व्यवसाय 
के लिए साख की कमी किए विना ही किसी क्षेत्र-विशेष, जैसे सट्टावाजी आदिं 
में साख का नियंत्रण किया जा सकता है । किस क्षेत्र में साख-नियंत्रण करना है. 


+ «The Reserve Bank may give directions to banking 
companies, either generally or to any banking company or 
group of banking companies in particular, as to the purpose 
for which advances may or may not be made, the margins 
to bo maintained in respect of secured advances and tho 
rates of interest to be chargod ‘on advances, and each 
banking company shall be bound to comply with any direc- 
tions 80 given.’ 

—The Indian Banking Companies Act of 1949, Sec. 21 (2) 
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इसका चुनाव केन्द्रीय बेंक परिस्थितियों के अनुसार करता हं । इसीलिए इसे 
मनोनीत अर्थात्‌ 9९1९०४० साख-नियंत्रण कहा गया ह । 
उपर्युक्त विभिन्न साधनों द्वारा केन्द्रीय वेक देश में साख-नियंत्रण करता हूँ पर 
यह आवश्यक नहीं है कि उन साधनों में से किसी एक ही साधन का प्रयोग किया 
जाय । केन्द्रीय बेंक सुविधानुसार और आवश्यकतानुसार किसी एक साधन द्वारा 
अथवा कई साधनों को एक साथ प्रयोग करके साख-नियंत्रग कर सकता हे । बेक 
दर, जैसा कि पाठक आगे देखेंगे, आजकल उतना प्रभावशाली साधन नहीं रहा है 
जैसा कि प्रथम युद्धकाल से पूर्व था। दूसरे, सुलभ मुद्रा-नीति के कारण बैंकन्दर 
का महत्व और भी अधिक गिर गया है । साख का राशन करके केवल सट्ट के 
लेन-देन को नियंत्रित किया जाता है । कोषानुपात में एक साथ परिवर्तेन कर 
देने से साख-नियंत्र ग तो होता है पर उससे देश के बैंकिग कलेवर को झटका रगने 
का भय रहता है। इसी प्रकार नैतिक अनुरोध द्वारा भी आवश्यक मात्रा में साख- 
नियंत्रण करना संभव नहीं होता क्योंकि सभी वेंक अपना-अपना दायित्व भली 
` भांति नहीं निभां पाते । मनोनीतक साधनों द्वारा भी किसी क्षेत्र विशेष में ही 
साख-नियंत्रग किया जा सकता है । अतः स्पष्ट है कि साख-नियंत्रण के किसी 
एक साधन द्वारा वांछित मात्रा में साख का संचालन संभव नहीं होता । केन्द्रीय 
बेंक को चाहिए कि वह सब साधनों के उचित समन्वय और संतुरून द्वारा साख- 
नियंत्र ग करे और तभी उसके परिणाम प्रभावकारी हो सकते हैं। 


बंक-दर एवं उसमें उच्चावचन 


वताया जा चुका है कि जिस दर पर केन्द्रीय बैंक अन्य व्यापारिक बेंकों 
के बिलों की कटौती करता है तथा उन्हें सिक्यूरिटियों की साख पर ऋण देता 
है उस दर को 'बेंक-दर' अथवा 'केन्द्रीय बैंक की कटौती-दर' कहते हें । साख का 
विस्तार एवं संकुचन करने के लिए केन्द्रीय वेंक अपनी कटौती-दर में घटा-बढ़ी 
करता है। बेंक-दर वढ़ाकर साख-संकुचन किया जाता है और बेंक-दर घटाकर 
साख का विस्तार किया जाता है । अब देखना यह है कि बेक-दर में घटा-बढी 
कब की जाती है और उसका क्या परिगाम होता है। : 

बंक-दर बढ़ाने के कारण--(१) स्वर्ण-निर्यात रोकने के लिए--जिस े 
देश का सोना देश से बाहर जा रहा हो तो उस स्वर्ण-निर्यात ह के pe 


बेक-दर बढाई जाती है जिससे लोग सोना बाहर न भेजकर ते 
प वेको में र देश के केन्द्रीय 
अथवा अन्य वेको में ही जमा करें । ग 


(२) विदेशों में बॅक-दर-वृद्धि को निष्फल बनाने के लिए | 
र “जब अन्य देश 
में बेंक-दर बढ़ रही हो और उस वृद्धि के कारण देश में विनियोगित विंदेशी पूंजी 


तथा देशी पूंजी भी बाहर जाने लगी हो तो उस समय बाहर जानेवाली उस पूंजी 


= 
‘s ‘ 
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को रोकने तथा विदेशों में बढी हुई बेंक-दर को विफल बनाने के लिए देश में बेंक- 
दर बढ़ा दी जाती है । इससे वाहर जानेवाली पूंजी रुककर देश में ही विनियो- 
गित रह जाती है । १९५१ में जब इंगलैण्ड में वेंक-दर बढी तो उसे विफल बनाने 
के लिए रिजवे वैंक आव इण्डिया ने भी अपनी वेंक-दर ३% से ३३ % कर 
दी थी। - 

(३) विनिमय-दर को पक्ष में लाने के लिए--जिस समय विनिमय-दर 
देश के विपक्ष में हो और उस कारण देश का स्वर्ण-कोष बाहर जाने छगा हो तो 


विनिमय-दर को पक्ष में लाने के लिए तथा स्वर्ण-कोष की देश में ही सुरक्षित . . 


रखने के लिए बेंक-दर बढ़ा दी जाती है । केन्द्रीय वैंक के जीवन में ऐसे अवसर 
अनेक वार आते हैं । देखा गया है कि विनिमय-दर को पक्ष... में बनाने के लिए 
बैंक प्रायः अपनी वँक-दर में वृद्धि किया करते हें । > 

(४) सद्टेखोरी को रोकने के लिए--देश में जव व्यापार प्रगति कर रहा 
हो और उस कारण से लोगों में सट्टे की भावना बढ़ती जा रही हो तो लोग 
सटूटे के लेन-देन के लिए वेंकों से राशि उवार लेते हूँ । बैंक इसकी पूर्ति करने के 
लिए केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने आते है और इस प्रकार सट्टेवाजी को प्रोत्साहन 
मिलता है । सट्टेवाजी से उद्योगों को तथा विनियोगियों को हानि होती है । इस 
हानि से रक्षा करने के लिए तथा सट्टेखोरी को रोकने के लिए बेंक-दर बढ़ा - 
दी जाती है जिससे स्टे करनेवालों को सट्टे के लिए सस्ती दर पर राशि न 
मिल सके । 

(५) सरकारी नीति में सहयोग देने के लिए--कभी-कभी केन्द्रीय बैंक 
सरकारी नीति में सहयोग देने के लिए भी वेंक-दर बढ़ा देता है । जव देश में 
आयात बढ़ रहे हों जिसके कारण विनिमय-दर नीची चली जा रही हो तो 
सरकार केन्द्रीय वैंक द्वारा बैंक-दर बढ़वा देती है । बेंक-दर बढ्ने से साख-संकुचन 
हो जाता है और देश में मुद्रा की अस्वाभाविक कमी हो जाती है जिससे मुद्रा का 
मूल्य ऊंचा और वस्तुओं के भाव नीचे चले जाते हैँ । फलतः आयात के स्थान पर 
निर्यात होने गते हैं । इस स्थिति में बेंक-दर तभी बढ़ाई जाती है जब यह विश्वास 
हो जाय कि आयात रोककर निर्यात बढ़ाना देश के हित में होगा । 

बॅक-दर बढ़ाने के परिणाम--(१) उधार महंगी हो जाती है- केन्द्रीय 
बैंक जब दर बढ़ाता है तो अन्य बेंकों को उस बेंक से मंहगी राशि मिलती है और 
फिर ये बैंक भी अपनी ब्याज-दर बढ़ा देते हैं । इससे लोगों की उधार लेने की 
क्षमता कम हो जाती है और परिचलन में राशि कम हो जाती है । 

(२) बाजार-दर मंहगी हो जाती है--बेंक-दर बढ़ने से बेंकों की ब्याज-दर 
ऊंची हो जाती है और फिर बैंको की ब्याज-दर बढ़ने से लोगों को राशि मंहगी 


` मिलती हैँ। तब वे भी अपनी राशि मंहगी दर पर दूसरों को उधार देते हैं और 
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इस प्रकार बाजार भर में ब्याज-दर मंहगी हो जाती है । यदि किसी समय तुरन्तः 
ही ऐसा नहीं होता तो केन्द्रीय वेक सिक्‍्यूरिटियां बेचकर साख-संकुचन करता 
और बाजार-दर मंहगी कर देता है । 5 हि 

(३) बेंकों की जमा बढ़ने लगती है--जव वेक अपनी ऋण-राशि पर ऊंची 
दर वसूल करते हैं:तो उन्हें जमा-राशि पर भी अधिक ब्याज देना पड़ता हे । ऊंची 
ब्याज-दर से आकर्षित होकर लोग अधिक मात्रा में राशि बेंकों में जमा करने 
लगते हैँ जिससे वेंकों के कोष बढ़ जाते हैँ इतना ही नहीं, जब देश में व्याज-दर 
बढ़ जाती है तो बाहर की पूंजी भी देश में आकर जमा होने लगती है और देश 
में सोने की मात्रा वढ जाती है । 

(४) व्यापारी माल बेचने पर बाध्य हो जाते हे--वेंक-दर बहने से जब 
राशि मंहगी हो जाती है तो व्यापारी बेंकों से ऊंची दर पर ऋण लेने के बजाथ 
अपना माल बेचकर राशि की आवश्यकता पूर्णं करते हें। माल की विक्री एक 
साथ बढ़ने से माल के दाम गिर जाते हैं । 

विनियोगी भी अपने अंश तथा ऋण-पत्र बेचने लगते हें और उन्हें.बेचकर 
राशि की आवश्यकता पूर्ण करते हें । छै 

[ (५) निर्यात में वृद्धि तथा सोने का आयात- बैंक-दर ऊंचा करने से साख- 
संकुचन होता है और मुद्रा-मण्डी में मुद्रा की कमी हो जाती है । इससे मुद्रा का 
मूल्य बड़ जाता है और वस्तुओं के भाव नीचे हो जाते हँ। फलतः माल का निर्यात 
बढ्ने लगता है और उसके बदले में सोने का आयात होने लगता है । 

बेंक-दर घटाने के कारण--(१) मुद्रा की मांग बढ़ाने के लिए--जिस 
समय केन्द्रीय तथा अन्य वेंकों के पास पर्याप्त मात्रा में राशि एकत्रित हो पर 
मुद्रामण्डी में उसकी मांग न हो तो मुद्रा की मांग बढ़ाने के लिए बैंक-दर 
घटा दी जाती है। र 

(२) साल का विस्तार करने के लिए- अनुकूल व्यापाराधिक्य के कारण 

जब देश के बेको में भरपुर राशि आ रही हो पर मुद्रा-मण्डी में उसका उपयोग 
न हो रहा हो तो साख का विस्तार करने के छिए तथा राशि का प्रयोग बढाने 
के लिए वेक-दर घटा दी जाती है । “ 

(३) विनिमय-दर गिराने के लिए--जव ऊंची विनिमय-दर की देश में 
ाउक्यरुता ह तो उसे नीचा करने के लिए बेंक-दर घटा दी जाती है। 

(४) बिदेशी पूंजी को आने से रोकने के लिए--जब विदेशी पंजी का 
नेहा नई आयात हो रहा हो और वह आयात देश के हित में न समझा जाय 
अथवा देश में उसका समुचित उपयोग न हो सके तो उस समय देश को 
भार से बचाने के लिए बेंक-दर कम कर दी 3 कनक 

` छ जाती है। 

बेकूदर घटाने के परिणाम--वेंक-दर घटाने से बाजार-दर भी कम हो. 
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जाती है । दूसरे, सस्ती दर पर राशि उधार मिलने से लोग नए-नए प्रकार के 
व्यापार करने लगते हैं जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा व्यापार की 
वृद्धि होती है । तीसरे, आयात बढ़ने लगते हैँ और सोने का निर्यात होने - 
लगता है । 
बेंक-दर का महत्व 

देश की मुद्रा-मण्डी में वेक-दर का विशेष महत्त्व होता है जो तीन प्रकार 
से जाना जा सकता है--(१) मण्डी की अन्य दरों के साथ-साथ जो वेंक-दर पर 
आश्रित होती हैं, वेंक-दर से यह ज्ञात हो सकता है कि विशेष प्रकार को सिक्यू- 
रिटियों की कटौती तथा पुनः कटौती कराके वेंकों द्वारा केन्द्रीय वेंक से किस दर 
पर राशि मिल सकती है; (२) वैंक-दर से राशि की मंदी-महंगाई का समय-समय 
पर ज्ञान किया जा सकता है; (३) वेंक-दर से साख-परिस्थिति तथा देश की _ 
सामान्य आथिक परिस्थिति का ज्ञान किया जा सकता है । वेंक-दर के द्वारा देश 
की वित्तीय स्थिति का सामान्य परिचय प्राप्त किया जा सकता है । गिवसन के 
शब्दों में वेक-दर की वृद्धि भयसूचक लाल रोशनी का काम करती है और यह. 
चेतावनी देती है कि उसी मार्ग पर आगे चलने से टवकर खाकर गिर जाने की 
सम्भावना है । इसके विपरीत इसकी गिरावट हरी रोशनी का काम करती है 
जो यह वतलाती है कि मार्ग साफ है और उस पर व्यापार रूपी जहाज सावधानी 
के साथ आगे बढ़ सकता है ।* | 

बैंक-दर की सफलता और मनोवैज्ञानिक महत्त्व अन्य वातों के साथ-साथ 
इस बात पर निर्भर करता है कि देश के व्यापारिक बैंक तथा अन्य ऋण-अदायक 
संस्थाएं केन्द्रीय वैंक के साथ कितना सहयोग करती हैं क्योंकि उनके सहयोग के 
बिना केन्द्रीय: बैंक अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो सकता । यदि कभी 
केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर वढ़ावे पर अन्य वैंक अपनी-अपनी दर न बढ़ावें तो 
उस स्थिति मे वैक-दर निष्क्रिय सिद्ध होगी । अतः बेंक-दर को सफल और प्रभाव- 
कारी बनाने के लिए आवश्यक होता है कि देश की सभी मौद्रिक संस्थाओं में 
पारस्परिक सहयोग और सम्पकं रहे । यह सहयोग दो प्रकार से प्राप्त किया जा 
सकता है--कानून के द्वारा तथा सम्मेल द्वारा । कानून बनाकर यह निर्धारित 
किया जा सकता है कि बैंक-दर के बढ़ाते-घटाते ही अन्य बेंक भी अपनी-अपनी 


+ “A rise in the Bank Rate may be regarded as the 


. amber coloured light of warning of a robot systom of finance 


and economics, while & fall of the discount rate may be 
looked upon as tho greon light indicating that the coast is 
clear and the ship of Commerce may proceed on hor way 
with caution,’ 
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दरों में यथाविधि परिवतेन करें, जैसा कि'अर्जेनटाइना में होता है । सम्मेल द्वारा 
भी बैंक पारस्परिक समझौता कर सकते हें कि बैंक-दर के साथ-साथ वे अपनी- 
अपनी दरों में भी उच्चावचन किया करेंगे--ऐसा इंगलैण्ड में होता है । देश में 
काम करनेवाली सभी मौद्रिक संस्थाओं से सहयोग के विना बेंक-दर अपने उद्देश्य 

' में सफल नहीं हो सकती । 


बंक-दर-फीं वतमान स्थिति 


प्रथम महामुद्ध से पूर्व वेक-दर साख-नियंत्रग का एक महत्त्वपूर्ण और प्रभाव- 
शाली साधन माना जाता था परन्तु उस समय के पश्चात्‌ से विशेषतः द्वितीय 
युद्धकाल से इसका महत्त्व कम होता गया । अव वेक-दर विदेशी विनिमय-दर 
को समायोजित करने में निष्क्रिय सिद्ध हो चुकी है । अनेक देशों ने प्रयत्न किए 
कि वेंक-दर को बढ़ाकर अन्य देशों की पूंजी खींची जाय परन्तु सफलता नहीं 
मिली । आजकल बैंक-दर के निष्क्रिय होने के कई कारण हेँ-- (१) आजकल देश- 
देश के आथिक कलेवर तथा उनकी मुद्रा-मण्डियों के तांत्रिक स्वरूप में भारी- 
भारी परिवतंन हो गए ह । देशों के बेकिंग कलेवर तथा बेकिंग प्रणालियों में भी 
काफी फेर-वदर हुई हैं । आजकल बेंकों ने विनिमय-विलों का प्रयोग भुलाकर 
खुले लेखे पर अथवा अधिविकर्ष (0४९14721) द्वारा ऋण देना आरम्भ 
कर दिया है जिससे विलों का प्रयोग तथा उनकी कटौती एवं पुनः कटौती कराने 
की आवश्यकता नहीं होती । बिलों के अभाव में बैंक-दर भी निष्क्रिय बन गई है । 
बॅक-दर प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि देशों में विलों का प्रयोग वढ़ाया 
जाय । (२) आजकल मुद्रा-मण्डियों में ट्रेजरी-विलों तथा सरकारी सिक्यूरिटियों 
का लेन-देन अधिक बढ़ गया है जिससे मुद्रा-मण्डी पर सरकारका प्रभुत्व बढ्ता 
जा रहा हूँ और केन्द्रीय बेंकों का नियंत्रण कम हो गया ह| (३) बेंक-दर की 
सफल्ता के लिए आवश्यक है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने के साथ-साथ 
देश के उत्पादन, व्यापार तथा मजदूरी में भी परिवर्तन हों। १९१४-१९ के 
पइचात्‌ से देशों के आथिक कलेवर कुछ स्थायी से वनते जा रहे हे जिनमें परिवतेन- 
शीळता कम होती जा रही है तथा आथिक आयोजन होने के कारण देश-देश की 
आथिक व्यवस्था कुछ नियंत्रित सी बनती जा रही है । दर घट-बढ़ जाती है पर 
आशिक कळेवर में कोई परिवतंन नहीं होता । अतः बेंक-दर का महत्त्व कम होता 
रहा आ । (४) गत बीस वर्षो से साख-नियंत्रग के अन्य साधनों जैसे खुला-बाजार | 
/ नैतिक अनिरोष, प्रचार एवं प्रकाशन, कोषानुपात में परिवर्तन आदि 
का प्रयोग बढ़ता रहा है जिससे बेंक-दर की उपयोगिता कम होती रही है । 
न से बैंकों के कोषों में तरलता अधिक रहने लगी है जिससे. 
पास ऋण छेने नहीं जाते और फिर भी मुद्रा-मण्डी में मुद्रा की 
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मांग पूर्ण करते रहते है । गत महायुद्ध-काल में इनकी सम्पत्ति की तरलता और 
भी अधिक बढ़ गई है क्योंकि उस काल में राशि का बाहुल्य रहा । अतः बैंक-दर 
घटाने-बढाने से अन्य बैंकों के लेन-देन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता । (६) अन्त 
में, अनेक देशों में पालन की जानेवाली “सस्ती मुद्रा नीति” (069) 
Money 70109) ने बेंक-दर को पीछे ला पटका है जिससे वह निष्क्रिय 
बन गई हुँ । 
भारत में बैक-दर-वृद्धि--रिजवं वेक आँव इण्डिया ने अपने जीवन में प्रथम 
बार १९५१ में बैंक-दर वढ़ाकर साख-नियंत्रग करने का प्रत्यन किया । मुद्रा- 
स्फीति को दूर करने के लिए साख-संकुचन के उद्देश्य से वैंक ने १५ नवम्वर ` 
१९५१ को वेक-दर ३% से ३६% कर दी और घोषित किया कि वह अव विशेष 
परिस्थितियों को छोड़ सामान्य स्थिति में सरकारी सिक्यूरिटियां नहीं खरी- 
देगा । इस घोषणा से वैंक का उद्देश्य यह था कि इस प्रकार दर बढ्ने के कारण 
साख महंगी हो जायगी और लोग कम मात्रा में राशि उधार लेने लगेंगे । इससे 
न तो अवांछित व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा वरन्‌ सट्टेबाजी और कम हो 
जायगी । यह पहिला अवसर था जव कि रिजवं वैंक ने साख-नियंत्रण के इस 
अस्त्र का प्रयोग किया । बैंक-दर-वुद्धि निष्फल न गई। विशेषज्ञों का अनुमान 
है कि इससे सट्टेबाजी को घक्का लगा और इसी का परिणाम था कि १९५२ 
के आरम्भ में बाजार में मंदी आने लगी । रिजवं बेंक ने यह कदम बेक ऑव 
इंगलेंड द्वारा बैक-दर बढ़ाने पर उठाया था । 
सारांश 
केन्द्रीय बेंक' वह बेकिंग संस्था है जो देश को मौद्रिक एवं साख-च्यवस्था 
का समुचित प्रबन्ध करते हुए उनमें पारस्परिक समुचित सम्बन्ध स्थापित करती 
तथा इस प्रकार देशी और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यस्तरों सें स्थिरता एवं स्थायित्व 
बनाए रखती है । केन्द्रीय बेंक देश के विभिन्न बैंको तथा अन्य ऋण-प्रदायक 
संस्थाओं में पारस्परिक सहयोग वनाकर देश की बेकिंग व्यवस्था को संगठित 
एवं सुरक्षित बनाती है । अपने उद्देश्य एवं दायित्व को निभाने के लिए केन्द्रीय 
बैंक को अत्य सामान्य बैंको को अपेक्षा कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैँ जैसे, 
नोट-निर्ममन करना, सरकार के मौद्रिक कार्यो की देखभाल एवं संचालन, देश 
के अन्म बैंकों पर नियंत्रण आदि । केन्द्रीय बेंक का उद्देश्य अन्य बेंकों को भांति 
लाभ कमाना नहीं होता वरन्‌ देश के हित में काम करना होता है । 
२०वीं शताब्दी से पूर्व केन्द्रीय बेकिंग का कोई भरपुर एवं वैज्ञानिक ज्ञान 
नहीं था । २०वीं शताब्दी में देश-देश में बेकिंग संकट आए जिनमें अनेक बेंक 
-नष्ट हुए और विपुल धनराशि डूब गई । तब सोचा गया कि बेकिंग कलेवर को 
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सुदुढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय बेक स्थापित होने चाहिएं । १९२० अ बुशल्स मे 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रस्ताव पास करके जोर डाला गया, 
क प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बेंक होना चाहिए । फलतः केन्द्रीय बॅंक बनाए जाने. 
लगे \ १९३५ में हमारे देश में रिजवे बेक आँच इण्डिया बनाया गया । अब 
आर्यक आयोजन के वर्तमान युग में तो केन्द्रीय बेंक स्थापित करना एक अनि- 


वाये आवश्यकता सानो जाती हे । ट 

केन्द्रीय बैंक की क्रियाएं--(१) नोट-निर्गमन एवं संचालन का एकाधिकार, 
(२) बैंकों का बॅंक, (३) सरकार का बैंकर, एजेंट तथा परामशंदाता, (४) 
साख-नियंत्रण, (५) विदेशी विनिमय फा प्रवन्ध, (६ ) समाशोधन-गृह का 
- कार्य,(७) सरकार की मौद्रिक नौति का रक्षक । इन कार्यों में यह कहना कठिन 
है कि केख्रीय वैंक को प्रमुख क्रिया कोन सी है । विभिन्न सुत्राशास्त्रियो नें भिन्न- 
भिन्न मत प्रकट किए ह । कोई साख-नियंत्रण को केन्द्रीय बेंक की प्रमुख क्रिया 
बतलाता है तो कोई नोट-निर्गंमन को और कोई विदेशी विनिमय के प्रबन्ध को 
बैंक का मुख्य कर्तव्य बतलाता है तो कोई समाशोधन-गृह के कार्य को । इसी 
प्रकार विषय विवादग्रस्त बना हुआ है । वास्तव में प्रःयेक क्रिया केन्द्रीय बॅक की 

प्रमुख क्रिया है और प्रत्येक एक दूसरे पर आधारित हूँ । 


बैंक को निषिद्ध क्रियाएं--(१) केन्द्रीय बैंक जनता से सीधा सम्पर्क नहीं 
रख सकता, (२) बैंक पूंजी का विनियोग स्थिर सम्पत्ति क्रय करने में नहीं 
.._-रूगा सकता; (३) बैंक लोगों से राशि जमा नहीं ले सकता और जमा-राशि पर 
ब्याज नहीं दे सकता, (४) बैंक अधिक दीर्घ काल के लिए राशि उधार नहों 
दे सकता । तात्पर्य यह हुँ कि केन्द्रीय बॅक कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें 
_ वह अन्य बेंकों का प्रतियोगी बन जाय । 

| केन्द्रीय बेंक देश में साख-नियंत्रण का काम करता है । देश में व्यापारिक 
एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुकूल साख की मात्रा समायोजित करना 
सालल-नियंत्रण कहलाता है । साख-नियंत्रण करने के लिए बैंक निम्न साधनों का 
प्रयोग कर सकता हे-- (१) बॅक-दर में कमी-बेशी, (२) खुळे बाजार में सिक्यरि- 
टियों का कय-विक्रय, (३) बेको द्वारा केन्द्रीय बेक में जमा कोष में परिवर्तन, 
(४) साख का राशन, (५) प्रत्यक्ष कार्यवाही, (६) नैतिक अनरोध, (७) 
अचार एवं विज्ञापन, (८) सिक्यूरिटियों पर दिए जानेवाले ऋणों पर माजिन- 

व्यवस्था, ( ९) उपभोग को दिए जानेवाले ऋणों का नियमन । 
साख-नियंत्रण का सबल साधन बेंक-दर माना जाता रहा है । बैंक-दर में 
घटा-बढी करके बेंक साख का विस्तार एवं संकुचन कर सकता हुँ । बॅक-दर 
बढ़ाने के कारण--स्व्ण-निर्यात रोकने के लिए; विदेशो में बॅक-दर-वृद्धि को 
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विफल बनाने के लिए, विनिमय-दर पक्ष में लान के लिए; सट्टेबाजी को रोकने के 
लिए तथा सरकारी नीति में सहयोग देने के लिए । बेंक-दर बढ़ाने से उघार 


“.. महंगी हो जाती है, बेंकों की जमा बढ्ने लगती है, व्यापारी माल बेचने पर 


उतारू हो जाते हैं, भाव सस्ते हो जाते हैं तथा निर्यात में वृद्धि और सोने का 
“ आयात होता है । बैंक-दर घटान के कारण--मुद्रा को मांग बढ़ाने के लिए, साख 
का विस्तार करन के लिए; विनिमय-दर गिराने के लिए तथा विदेशी पूंजी को 
देश में आन से रोकने के लिए । बेंक-दर घटाने से बाजार-दर कम हो जाती हे, 
. चस्तुओं की मांग बढ़ जाती हुँ, आयात बढ़ने लगते हैँ और सोने का निर्यात 
होने लगता है । 

प्रथम युद्धकाल से पूर्व बेंक-दर साख-नियंत्रण का एक सबल यंत्र माना. 
जाता था पर युद्धोत्तर काळ में इसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है तथा इसके 
स्थान पर अन्य साधनों का प्रयोग होने लगा है । आजकल बॅक-दर का महत्त्व 
बहुत अधिक गिर गया है । बँक-दर का महत्व गिर जाने के कई कारण हे 
मुद्रा-मण्डी में बिलों के प्रयोग में कमो तया सरकारी सिक्यू रिटियों का प्रयोग, 
देश-देश के बेकिंग कलेवर में परिवर्तन, अन्य साधनों का प्रयोग और उनकी 
सफलता, सस्ती मुद्रा-नीति आदि-आदि । 

परीक्षनप्रश्न 

(१) केन्द्रीय बेंक' किसे कहते हँ ? इसकी मुख्य-मुख्य क्रियाओं का वर्णन 

_ कीजिए । केन्द्रीय वैंक और व्यापारिक वेके में क्या भेद होता है ? 

(२) केन्द्रीय बैंक देश में मुद्रा और साख की व्यवस्था व नियंत्रण किस प्रकार 

` करते हूँ ? सोदाहरण उत्तर दीजिए । 

(३) केन्द्रीय वेक की प्रमुख क्रियाओं की विवेचना करते हुए समझाइए कि 
साख-नियंत्रण में इन क्रियाओं का क्या महत्त्व होता है । 

(४ ) 'साख-नियंत्रण' किसे कहते हें ? इसके क्या उद्देश्य होते हैं! केन्द्रीय 
बैंक देश में साख-नियंत्रण कैसे करता है ? 

( ५) “बेंक-दर' से आप क्या समझते हें ? बेंक-दर के उच्चावचन का. किसी 
देश के व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? 

(६) केन्द्रीय बैंक की निषिद्ध क्रियाएं कौन-कौन सी हे? केन्द्रीय बैंक की 
सफलता प्रभावी बनाने के लिए उसे कौन-कौन अधिकार मिलना 
आवश्यक है ? क्या हमारे देश में वे सब अधिकार रिजर्व बेंक को 
प्राप्त हैं ? 
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(७) साख-नियंत्रग में बेंक-दर का क्या महत्व है ? आजकल बेंक-दर को 
इस विषय में क्या स्थिति है ? सतक उत्तर दीजिए । 

(८) केन्द्रीय बेंक की खुला-बाजार क्रियाओं' से आप क्या समझते हें ? 
इन क्रियाओं द्वारा देश में साख-नियंत्रण कैसे किया जा सकता ह ? 
क्या रिजर्व वैंक इस साधन द्वारा साख-नियंत्रग करता है ? यदि हां, 
तो उसे इस ओर क्या सफलता मिली है ? 

(९) साख-नियंत्रण के नवीन मनोनीतक अस्त्र कौन-कौन से हें ? अमरीका 
ने इन अस्त्रों का प्रयोग क्यों कर किया ? क्या इन अस्त्रों द्वारा साख- 
नियंत्रग के क्षेत्र में व्यापक सफलता मिल सकती है ! « 

(१०) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए':-- 

(१) कोबानुपात में परिवर्तन, 

(२) नैतिक अनुरोध, 

(३) साख का राशन, 

(४) साख-नियंत्रग के मनोनीतक शस्त्र, 
(५) वेक-दर की वर्तमान स्थिति, 

(६) केन्द्रीय बेंक की खुला-वाजार क्रियाएं । 

(११) केन्द्रीय वैंक की वैंक-दर द्वारा साख-नियंत्रग का साधन १९१४-१८ 

के पश्चात्‌, विशेषकर १९३५ के बाद अप्रभावी बन गया है--इस कथन 
की सत्यता पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 
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चेक, बिल तथा हुण्डी 


वैंक मलतः चेक द्वारा राशि निकालने के लिए अपने जमाकर्ता को अधि- ' 
कार देता है । चेक एक ऐसा लिखित अनिर्वन्ध आदेश-पत्र होता है जिसमें बेंक 
का जमाकर्ता अपने बैंक को चेक द्वारा मांग करने पर लिखित राशि भुगतान . 
करने का आदेश देता: है । नेगोशिएबिल इन्स्ट्र मेन्ट्स एक्ट के अनुसार चेक बेंक 
पर लिखा गया ऐसा विनिमय-पत्र है जिसका भुगतान मांग होने पर किया जाता 
हैं। चेक की मूल वातें ये है--(१) चेक लिखित आदेश होना चाहिए, केवल 
मौखिक आदेश से चेक नहीं माना जा सकता; (२) यह आदेश अनिर्बन्ध हो 
अर्थात्‌ इसके भुगतान के विषय में किसी प्रकार की शर्त न लगाई जाय; (३) यह 
आदेश किसी निद्दिचत बैंक पर हो और इस वात का बोध होता हो कि अमुक 
. बेंक.की किस शाखा पर चेक का भुगतान होगा; (४) चेक का भुगतान मांग 
करने पर हो; (५) चेक लिखनेवाले व्यक्ति के चेक पर हस्ताक्षर अवश्य हों; 
(६) जिस राशि का भुगतान हो वह राशि अंकों में और शब्दों में स्पष्ट रूप से 
लिखी जाय; (७) जिस व्यक्ति को भुगतान आदेशित किया जाय उसका नाम 


' चेक में स्पष्ट रूप से लिखा हो। 


चेक लिखते समय चेक लिखनेंवाले को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना 
आवद्यक है । यदि इन बातों में से किसी भी विषय में अनिश्चितता रही तो | 
बैंक चेक का अनादरण कर देता हूँ । 

(१) तिथि- जिस तिथि को चेक लिखा जाय वह तिथि चेक पर अवश्य 
होनी चाहिए अन्यथा वेक उसे 'तिथिविहीन' चेक कहकर अनादरण कर देगा। 
चेक पूर्व-तिथीय (.47९-48/९.) तथा उत्तर-तिथीय (P०४-०४९०) होते 

“है । पूर्वेतिथीय चेक वे होते हें जिन पर जिस दिन वे भुगतान के लिए प्रस्तुत 
` किए,जायं उससे पहले की तिथि होती है । ऐसे चेक का भुगतान बॅक अवश्य 
` 'करतांह। पर यदि चेक ६ महीने पूर्व लिखा गया हो और उस पर ६ महीने 
` पूर्व की तिथि हो तो बेंक उसका भुगतान नहीं करेगा। ऐसे चेक को वीतकालीन 
` (80916) चेक कहते हैँ। उत्तरतिथीय चेक उसे कहते है जिस पर जिस दिन 
वह भुगतान को प्रस्तुत किया जाय उससे आगे की तिथि अंकित होती है । 
चेक का भुगतान निदिष्ट तिथि से पहले नहीं किया जाता । 
२३ १ 
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(२) राशि--चेक पर राशि के लिए प्रायः दो स्थान होते हैं जिनमें से 
एक पर अंकों में तथा दूसरे स्थान पर शब्दों में राशि लिखी जाती है। राशि लिखते 
समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे दोनों ठीक-ठीक मिलती-जुलती हों और 
इस प्रकार लिखी हों कि कोई भी अन्य व्यक्ति उनमें फेर-बदल न कर सके और 
यदि करे भी तो वह स्पष्ट ज्ञात हो जाय । ४ १ 

(३) लेखक के हस्ताक्षर चेक लिखनेवाले को अपने हस्ताक्षर ठीक 
उसी प्रकार लिखने चाहिए जिस प्रकार उसने अपने हस्ताक्षर वक को लेखा 
खोलते समय निदर्शन रूप में दिए थे। हस्ताक्षर की मुहर लगा देने से हस्ताक्षर 
वैंक को मान्य नहीं होते.) -अनपढ़ व्यक्ति अपने हाथ के अंगूठे का चिह्न लगाकर 
कक वैंक को भुगतान के लिए भेज सकता है परन्तु इस चिल्ल के लिए किसी अन्य 
साक्षी के हस्ताक्षर वेक करवा लेते हैँ। यदि कोई ग्राहक.बीमार है और वह अपने 
हस्ताक्षर ठीक नहीं कर सकता तो उस स्थिति में उसके हस्ताक्षर उसके डाक्टर 
के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाते हैं । ie 
; " (४) भुगतान पानेवारे कः नाम--जिस व्यक्ति के नाम चेक दिया जाय 
उसका नाम चेक में यथास्थान स्पष्ट लिखा होना चाहिए। उस नाम के आगे- 
पीछे किसी प्रकार की उपाधियां लिखने की आवश्यकता नहीं होती । 
चेक सामान्यतः दो प्रकार के होते हे--(१) आदेश-चेक, (२) वाहक- 
. चेक । आदेश-चेक का भुगतान चेंक में अंकित व्यक्ति को अथवा उस व्यक्ति 
के द्वारा आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को ही मिल सकता है । परन्तु आदेशित 
व्यक्ति को भुगतान तभी मिलेगा जब चेक में अंकित मूल व्यक्ति आदेशित व्यक्ति 
के नाम चेक पर पृष्ठांकन करके हस्तान्तरण कर देगा । वाहक-चेक की राशि 
का भुगतान किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास वह चेक हो और वह वेक पर 
नियमित रीति से प्रस्तुत करे, मिळ सकता है । बेंक चेक का भुगतान करते समय 
स लेनेवाले व्यक्ति के हस्ताक्षर चेक पर कराके 'वसूल पाया' लिखा 
ता हूँ 
` (“एक दूसरे वर्गीकरग के अनुसार भी चेक दो प्रकार के होते हे-(१) 
खुला चेक (२) रेखांकित चेक । खुला चेक उसे कहते हें जिसका भुगतान बेंक 
“के कार्यालय में जाकर प्राप्त किया जा सकता है । यदि चेक वाहक-चेक है तो * 
“कोई भी व्यक्ति जिसके पास वह चेक हो वेंक से उसकी राशि प्राप्त कर सकता है । 
इसी प्रकार आदेश-चेक पर भी चेक में लिखित मूल व्यक्ति अथवा पृष्ठांकित 
व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर वनाकर, वैंक से उसका भुगतान प्राप्त किया जा 
सकता हूँ । अतः यातायात के लिए खुला चेक असुविधाजनक होता है क्योंकि 
उसमें कपट की सम्भावना रहती है । रेखांकित चेक वे होते हे जिन पर दो 
आड़ी समानान्तर रेखाएं खींच दी जाती हैँ और जिनका भुगतान बैंक के कार्यालय. 
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से व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन्‌ किसी अन्य वेक के माध्यम से प्रस्तुत होने पर ही 
मिल सकता है । 

चेको का रेखांकन- चेक दो प्रकार से रेखांकित किया जाता है-- 
(१) सामान्य रेखांकन (२) विशेष रेखांकन'। सामान्य रेखांकन में केवल 
दो समानान्तर रेखाएं खींच दी जाती हें। क़भी-कभी इन दो रेखाओं के बीच 
में & 00. शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है । इस रेखांकन का आशय 
यह होता है कि उस चेक का भुगतान किसी भी अन्य वेक के माध्यम द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । ऐसे रेखांकन में आड़ी रेखाओं के वीच में 7३0४ 
Neg0ti8}]९ अर्थात्‌ अपरिक्राम्य शब्द भी लिख दिए जाते हें। इसका तात्पर्य 
यह होता है कि उस चेक का हस्तान्तरक हस्तान्तरिती को अपनी उपाधि से 
अच्छी उपाधि नहीं दे सकता अर्थात्‌ चेक का हस्तान्तरण तो हो सकता है किन्तु 
उसमें परिक्राम्यता नहीं रहती; उदाहरयार्थ--यदि किसी हस्तान्तरक ने चेक 
चुराया और किसी माल के भुगतान में हस्तान्तरिती को दे दिया तो हस्तान्तरिती 
उसको मूल्य के बदले. में एवं सद्भावना से लेते हुए भी अच्छे अधिकार प्राप्त नहीं 
कर सकता । इस कपट का ज्ञान होने पर उस चेक की राशि चेक के वास्तविक 

अधिकारी को लौटानी होगी । इसलिए इस प्रकार के रेखांकित चेक केवल 

` परिचित व्यक्तियों में ही हस्तान्तरित हो सकते हें । “विशेष रेखांकन में चेक 
पर्‌ समानान्तर" रेखाओं के वीच किसी वैंक-विशेप का नाम लिख दिया जाता 
हुँ । इसका तात्पर्यं यह होता है कि उस चेक क्रा भुगतान केवल उस वेंक विशेष ` 
के माध्यम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कभी-कभी इन रेखाओं के बीच 
Account payee 0] लिख दिया जाता हूँ। इसका अर्थ यह है कि 
उस चेक की राशि चेक मे लिखित व्यक्ति के लेखे में जमा होनी है और उसकी 
नकद राशि उसको नहीं मिळ सकती । 
, चेक का रेखांकन चेक का लेखक कर सकता है तथा चेक पानेवाळा कोई 
भी अन्य व्यक्ति भी कर सकता है । यदि कोई चेक सामान्य रेखित है तो चेक में 
लिखित व्यक्ति अथवा अन्य कोई पृष्ठांकक उसका विशेष रेखांकन कर सकता 
है । विशेष रेखांकित चेक का कोई भी पृष्ठांकक उस चेक को अपरिक्राम्य 
रेखांकुन में बदल सकता हूँ । विशेष रेखांकित चेक को कोई भी वेक किसी 
दूसरे बेंक के नाम, जो उसका संग्रह एजेन्ट हो, पुनः विशेष रेखांकित कर सकता 
है । रेखांकित चेक उन्हीं व्यक्तियों-को स्वीकारः करने चाहिएं जिनके अपने 
लेखे किसी बैंक में हों अन्यथा उनका भुगतान लेने में बड़ी कठिनाई होती हे। तव 
उस चेक का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया. जा सकता हें जिसका किसी 
बेंक में लेखा हो । 

चेकों की पृष्ठांकना-जब कोई व्यक्ति चेक के पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर 
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४ करके उस चेक का हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति को करे तो उसे चेक की 
` पष्ठांकना कहते हें। इसका अर्थ यह होता है कि पृष्ठांकन करनेवाला व्यक्ति 
उस चेक का वास्तविक और.वेधानिक अधिकारी है'और उस चक की सम्पत्ति 
का अधिकार अन्य व्यक्ति कों,सांप रहा है । पृष्ठाकना से चेक को लेनेवाला 
व्यक्ति उसका वैधानिक अधिकारी बन जाता है। चेक की सम्पत्ति का 
अधिकार हस्तान्तरिती को चेक के केवल हस्तान्तरण मात्र से le मिलता, 
उसके लिए पृष्ठांकना करना, भी आवश्यक है । पृष्ठांकना = व्यक्ति 
को पृष्ठाकर्क और जिसके नाम पृष्ठांकना की जाती है उसे पृष्ठांकिकी कहते हूं । 
पृष्ठांकना निम्न प्रकार की होती है :-- 
(१) सामान्य पृष्ठांकना--इईंसमें पृष्ठांकक केवल.अपने हस्ताक्षर कर देता 
.५ है । 'आदेश-चेक' पर सामान्य पृष्ठांकना करने से वंह“चेक वाहक-चेंक बन 
' जाता है । : A ध; 
,(२) विशिष्ट पृष्ठांकना-- समे पृष्ठांकक अपने हस्ताक्षर करने के 
अतिरिक्त पृष्ठांकिकी का. नाम जिसको वह चेक की सम्पत्ति का वैधानिक 
अधिकार सौंपना चाहता है, रिख देता है । जैसे-- ; 


रामकिशन अथवा उनके' आदेश पर भुगतान हो । 
७ देवप्रकाश 
1027 ५.५. ५३ 
इसका अर्थ यह है कि उस चेक का भुगतान यदि रामकिशन लेना चाहें तो 
उन्हें भुगतान 'होते समय अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यदि वे उस चेक की 
“सम्पत्ति का वैधानिक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करना चाहें 
तो उन्हें भी उस चेक की पृष्ठांकना करनी होगी । पर 


(३) सीमित पुष्ठांकना--यदि पृष्ठांकक किसी व्यक्ति विशेष के नाम 
उस चेक की सम्पत्ति का वैधानिक अधिकार सीमित रखना चाहे तो उस. 
व्यक्ति के नाम के पहले किवल' शब्द का प्रयोग करके अपने हस्ताक्षर द्वारा 
पृष्ठाकना करनी चाहिए। जैसे-- हर 

केदरू रामकिशन को ही भुगतान हो । 
देवप्रकाश 
- ५.५.५३ 

(४) दायित्वहीन पृष्ठांकगा--जव पृष्ठांकक चेक के अनादरण से होने 
वाला दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहता तो उस समय वह 'दायित्वहीन' 
शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करके" पुष्ठांकना करता है । इस प्रकार के 
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पृष्ठांकन में पुष्ठांकक चेक का अनादर ग हो जाने पर किसी प्रकार से उत्तरदायी 
नहीं होता। किन्तु इसके पूवं के सब पृष्ठांकक उत्तरदायी बने रहते हैं। जैसे-- 
४... दायित्वहीन । ` . 
देवप्रकाश 
५.५.५३ 
(५) ऐश्छिक पृष्ठांकना--इस पृष्ठांकना में पृष्ठांकक 'अनादरण 
की सूचना अनावश्यक” शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देता है । इसका 
अर्थं यह है कि उस पृष्ठांकक को उस चेक का अनादर होने पर उसके अनादरण 
की सूचना देना आवश्यक नहीं है । वैसे तो नियमानुसार चेक के सव पक्षंकारों 
को चेक के अनादरण की सूचना दी जाती है पर इस प्रकार की पृष्ठांकना करने .. 
वाले को अनादरण की सूचना देना आवश्यक नहीं होता । इस प्रकार को पृष्ठां- ` 
कना आजकल विशेष चलन में नहीं हूँ। पृष्ठांकक को अनादरण की सूचना 
न देने का अर्थ यह नहीं है कि उस पृष्ठांकक का कोई दायित्व ही न हो। सूचना 
न मिलने पर भी उसका दायित्व अवश्य होता हूँ । १ 
चेक की पृष्ठांकना करते समय पृष्ठांकक को बड़ी सावधानी वर्तेनी चाहिए । 
निम्न बातों पर विशेष रूप से सावधान होना चाहिए--पृष्ठांकक का नाम 
जिस प्रकार चेक के अन्तर्गत लिखा हो उसी प्रकार वह्‌ अपने हस्ताक्षर करे। 
यदि वह चाहे तो उसके नीचे अपने सही हस्ताक्षर भी कर दे। पृष्ठांकना चेक के 
पृष्ठ पर लिखकर की जाय । यदि पृष्ठ पर स्थान शेष न रहे तो एक कागज 
की नई पर्ची लगा दे । इस पर्ची को 411072९, कहते हैं। यदि चेक सामूहिक 
नामों पर लिखा गया है तो पृष्ठांकना करते समय सव .व्यक्तियों के हस्ताक्षर 
होने चाहिएं। यदि चेक किसी कम्पनी या अन्य संस्था के नाम पर लिखा गया 
हो तो उसको पृष्ठांकना करते समय कम्पनी के नाम के साथ के लिए लिखकर 
कम्पनी के उच्च पदाधिकारी को, जिसे चेक लेन-देन का अधिकार प्राप्त हो, 
अपने हस्ताक्षर करने चाहिएं । जैसे-- 
७1 पी० आई० सी० के लिए 
। } . देवप्रकाश 
व्यवस्थापक 
५.५.५३ 
यदि चेक में किसी ऐसी स्त्री का नाम हो जो चेक प्राप्त करते समय अवि- 
वाहित थी और अब विवाहित है तो उसे अपने हस्ताक्षर विवाहित नाम से करने 
चाहिए और साथ में अपनां पूर्वं नाम-भी लिख देना चाहिए। पृष्ठांकना 
के समय पृष्ठांकक को अपनी उपाधियां नहीं, लिखनी चाहिएं । विवाहिता स्त्री 
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को पृष्ठाकता करते समय अपने नाम से हस्ताक्षर करने चाहिएं और फिर अपने 
नाम के पीछे इस बात का उल्लेख भी कर देना चाहिए कि वह किसकी 
पत्नी हे। । | हु. 
महस्वपूर्ण परिवर्तत--चेक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर 
लेखक को उस स्थान पर अपने हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है । यदि चेक 
में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, अर्थात्‌ उसमें अंकित राशि, भुगतान 
के स्थान आदि विषय में कोई परिवर्तन किया गया तो उस प्रकार चेक का स्वरूप 
ही बदल जाता है और तब बेंक उसका भुगतान नहीं करता । महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
उसे कहते है जिससे चेक की मूल बैधानिक भाषा में परिवतेन हो जाय अथवा 
जिससे पक्षकारो के दायित्व में फेर-बदल आ जाय- चाहे ऐसा परिवर्तन लेखक 
की दृष्टि से हानिकारक्‌ “हो अथवा नहीं । महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सामान्यतः ये 
हँ--( १) राशि का परिवतंन, (२) तिथि का परिवर्तन, (३) स्थान का परि- 
बर्तन, (४) भुगतान पानेवाले के नाम में परिवर्तन, (५) यदि चेक विशेष रूपेण 
रेखांकित है तो उसे सामान्य रेखांकित बनाना, (६) आदेश-चेक को वाहक- 
चेक बनाना । इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण परिवर्तत चेक के सब पक्षकारो की 
सम्मति से किए जा सकते हें और उन, परिवतंनों पर लेखक के हस्ताक्षर होने 
अनिवाये हँ । भुगतान करने से पहले ब्रेक को सूक्ष्म अवलोकन करके यह देख 
लेना चाहिए कि चेक में उक्त प्रकार से कोई परिवर्तन तो नहीं किया गया है । 
यदि किया गया हो तो लेखक के हस्ताक्षर का सुक्ष्म निरीक्षण करके यह ज्ञात 
कर लेना चाहिए कि वे परिवर्तन लेखक ने ही किए हें। 
अंकित चेक--अंकित चेक वह चेक होता है जिस पर बैंक, जिसके ऊपर 
वह चेक लिखा गया है, अपने हस्ताक्षर करके यह वात प्रमाणित करता है कि 
जिस दिन वे हस्ताक्षर किए गए थे उस दिन चेक-लेखक के लेखे में चेक का भुगतान 
करने के लिए यथेष्ट राशि जमा थी । कभी-कभी इस प्रकार चेक अंकित करते 
समय बँक यह बात भी स्पष्ट कर देता है कि यदि वह चेक निर्धारित तिथि तक 
प्रस्तुत किया गया तो उसका भुगतान हो सकेगा । ऐसी स्थिति में चेक उक्त 
तिथि तक ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा चेक का अनादरण होने पर 
चेक आ के लिए बेंक उत्तरदायी नहीं होता । चेक का अंकन तीन परिस्थि- 
तियों में होता हुँ: 
_ (१) चेक-धारक के आवेदन पर--जब चेक को पानेवाला कोई व्यक्ति 
र ह 2 चेक का i कर देता है । इसका तात्पर्य 
शी _चेक-लेखक के लेखे में पर्याप्त राशि जमा थी । 
हैँ तो () न तब आवेदन न बेंक चेक का अंकन कर देता 
1 छिखनेवाला ऐसे अंकित चेक का भुगतान रोक नहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३५९ ) 


सकता और यदि किसी कारणवंश रोकता भी है तो इस प्रकार भुगतान रोक 
देने के कारग वैंक को जो हानि होगी उसके लिए चेक-लेखक उत्तरदायी होता है। 

(३) संग्राहक बैंक के आवेदन पर--वेंक जब किसी चेक का अंकन करता 
है तो उसका तात्पय चेक के लगभग भुगतान के समान ही माना जाता है क्योंकि 
ऐसे चेकों का भुगतान रोकने का अधिकार चेक के लेखक के पास नहीं होता । 
चेक के लेखक तथा संग्राहक वैंक के आवेदन पर चेक का जो अंकन किया जाता 
है उसका भुगतान चेक-लेखक नहीं रोक सकता । किन्तु चेक-धारक के आवेदन' 
पर अंकित चेक अधिक समय तक चलन में रह सकता है और बेंक उसका भुगतान 
तभी करेगा जव कि वह समुचित समय में प्रस्तुत किया जाय । j 

समुचित समय का अर्थ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होता 
है । मूलतः यह तीन वातों पर निर्भर होता है--(१) चेक लेखक, चेक धारक और 
बैंक के स्थान-भेद; (२) चेक के लेन-देन की सामान्य पद्धति तथा (३) चेक 
का स्वरूप । यदि चेक-लेखक, चेक-घारक और वेक तीनों अलग-अलग स्थानों. 
पर रहते हों तो ऐसी स्थिति में चेक के आने-जाने के सामान्य समय की व्यवस्था 
करने के पश्चात्‌ ही समुचित समय ज्ञात हो सकता है । देश में प्रचलित सामान्य 
पद्धति पर चेक प्रस्तुत करने का समुचित समय निर्भर होगा। इसी प्रकार यदि 
किसी चेक का स्वरूप ऐसा हो किं उसके अधिक समय तक चलन में रहने से 
कपट की सम्भावना हो तो ऐसे चेक को शीघ्ातिशीध प्रस्तुत करना चाहिए । 
सामान्यतः चेक उस समय प्रस्तुत करना चाहिए जब कि बेंक का कार्यकाल हो 
और छुट्टी न हो । 

विकृत चेक--यदि कोई चेक किसी आकस्मिक कारग से फट गया हो तो 
उसे 'विकृत चेक” कहते हें। विक्कत चेक का भुगतान बैंक नहीं करता । चेक- 
छेखक को चाहिए कि ऐसे विकृत और चिपकाए हुए चेक पर विकृत लिखकर अपने 
हस्ताक्षर कर दे । यदि कोई चेक संग्राहक बेंक द्वारा अथवा अन्य किसी धारक 
द्वारा फट जाय तो वैंक उसका भुगतान तभी कर सकता है जब कि संग्राहक बैंक 
उस पर अपनी गारंटी करे। यदि कोई चेक किसी अन्य प्रकार से विकृत हो जाय 
जिससे उस पर लिखी हुई राशि, तिथि या अन्य कोई महत्त्वपूर्ण बात मिंट जाय 
या स्पष्ट दिखाई न पड़े तो बैंक उसका भुगतान तब तक नहीं करेगा जब तक कि 
चेक-लेखक अपने हस्ताक्षर करके उसका स्पष्टीकरण न कर दे । 

कूट चेक--'कूट' चेक उसे कहते हें जिस पर किसी अन्य व्यक्ति ने जाल- 
साजी करके उस व्यक्ति के हस्ताक्षर बना दिए हों जिसके लेखे पर वह चेक लिखा 
जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि बॅक पूर्ण सावधानी के साथ कार्य करते हुए भी 
उस चेक का भुगतान कर दे तो उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। यदि बेंक 
यह सिद्ध कर दे कि पूर्ण सद्भावना के साथ उसने चेक-लेखक के हस्ताक्षर देखकर 
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भगतान किया है तो वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा । पर यदि वैंक ने चेक- 
लेखक के हस्ताक्षर मिलाने में असावधानी की और उसका भुगतान कर दिया 
तो उसके लिए बैंक उत्तरदायी होगा । कूट-पृष्ठोकन की स्थिति में यदि वेक 
पूर्ण सावधानी के साथ कार्य करते हुए चेक का भुगतान कर दे तो उस गलत 
भुगतान का दायित्व बेंक पर नहीं होता । कट) 
चेक ग्राहक के लेखे में जमा राशि के आधार पर लिखा जाता हं। चक 
का भुगतान वेंक तभी करता है जब कि चेक-लेखक के लेखे में चेक का भुगतान 
करने के लिए पर्याप्त राशि हो, चेक समुचित रूप में नियमपूर्वक प्रस्तुत किया 
जाय और उस चेक को समुचित समय के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाय । यदि 


इन तीन बातों में से कोई भी एक नियम पूरा न हुआ तो बैंक चेक का भुगतान * 


करने के लिए बाध्य नहीं होगा । चेक का भुगतान करने से पहले बेंक को निम्न 
बातें भली प्रकार देख लेनी चाहिएं :-- 

(१) चेक रेखांकित है अथवा सामान्य, चेक का सामान्य रेखांकन 
किया गया है अथवा विशेष; (२) चेक-लेखक के लेखे में पर्याप्त राशि जमा 
है अथवा नहीं; (३) चेक नियमित रूप से लिखा गया है यो नहीं; (४) चेक- 
लेखक के हस्ताक्षर वास्तविक हें या नहीं; (५) चेक विक्कत, कूट, उत्तरतिथीय 
तथा वीतकालीन तो नहीं है; (६) यदि चेक में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं 
तो उन पर चेक-लेखक के हस्ताक्षर हैं या महीं; (७) यदि चेक की पृष्ठांकना 
की गई है तो वह पृष्ठांकना नियमित है या नहीं । 

यदि बैंक ने भुगतान करते समय पूर्ण सावधानी और सद्भावना के साथ 
उक्त बातों को न'देखा और उसका भुगतान कर दिया तो इसका दायित्व बैंक 
पर होता है और तव बेंक चेक-लेखक के लेखे में वह राशि नाम नहीं लिख 
सकता । ४ उन 


निम्न परिस्थितियों में वेंक अपने ऊपर किसी प्रकार का दायित्व लिये विना . 


चेक का भुगतान नकार सकता है :-- 

(१) जब उसे भुगतान न करने के छिए अपने ग्राहक का आदेश मिला हो; 
(२) जब चेक-लेखक की मृत्यु हो गई हो, ग्राहक दिवालिया हो गया हो अथवा 
पागळ हो गया हो; (३) जब न्यायालय ने ग्राहक के लेखे में से राशि भुगतान 
न करने का आदेश दे दिया हो; (४) जब वेक को ज्ञान हो जाय कि चेक प्रस्तुत 
करनेवाला व्यक्ति उसका “वास्तविक अधिकारी नहीं है; (५) जब चेक नियमित 


रूप से न लिखा गया हो और समुचित समय में न प्रस्तुत किया गया हो। 


चेक के प्रयोग से लाभ--वतंमान आथिक क्षेत्र में चेक द्वारा भगतान लेने- 
देने की प्रथा बहुत प्रचलित हो न 


छत हो गई है । चेक द्वारा भुगतान लेने-देने से समाज 
को कई लाभ मिलते हे--( १) वेकों मे राशि जमा रहने के कारण वह धन 
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सुरक्षित रहंता है, उसमें किसी प्रकार का अवक्षयग नहीं होता; (२) बड़ी 
से बड़ी राशि का भुगतान लेने-देने में सुविधा रहती हूँ; (३) राशि के लेन-देन 

, में एक दुसरे को रसीद लेने-देने की आवश्यकता नहीं रहती; (४) यदि चेक 
पुस्तक खो भी जाय तो बैंक को तत्सम्बन्धी सूचना देकर राशि सुरक्षित रखी जा 
सकती है; (५) भुगतान में सुविधा मिलने के कारण व्यापार और उद्योगों को 
प्रगति मिलती है; (६) बैंक में राशि जमा करनेवाले का हिसाव-किताव वैंक 
स्वयं रख लेता है, उसे स्वयं को हिसाब-किताव रखने को आवश्यकता नहीं; 
(७) चेकों के उपयोग से घातु-मुद्रा या पत्र-मुद्रा की उतनी आवश्यकता नहीं 
रहती जिससे सोने-चांदी की मितव्ययिता होती है । 

” इन छाभों के होते हुए भी हमारे देश में चेकों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं 
है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे देश में वेंकों का अभाव है, जनता अशिक्षित 
है और लोगों में बेंकों के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है । चेक का प्रयोग बड़ाने के | 
लिए वेंकों की संख्या बड़नी चाहिए, जनता को वेंकों में राशि जमा करने के लिए 
विशेष सुविधाएं देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए तथा लोगो को शिक्षित 
बनाकर चेक लिखने में हिन्दी भाषा या प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग होना 
चाहिए । 

वितिघय-बिर 
(Bill of Exchange) 


विनिमय-विल एक ऐसा लिखित अनिर्वन्ध आदेश-पत्र होता है जिसमें उसका 
लेखक किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका नाम उसमें लिखा जाय, यह आदेश देता 
है कि वह विल में अंकित राशि, विल में लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशा- 
नुसार किसी अन्य व्यक्ति को भूगतान कर दे । इस प्रकार विनिमय-विल किसी 
निरिचित व्यक्ति के नाम लिखित और अनिवंन्ध आदेश होता है जिसमें भुगतान 
के लिए राशि का उल्लेख होता है और जिस व्यक्ति को भुगतान किया जायगा, 


~ ०५ ७१० 


उसका भी उल्लेख रहता है । विल की मूल बाते येहे--(१) लिखित आदेश 
हो, (२) यह आदेश अनिवंन्ध हो, (३) आदेशक के उसमें हस्ताक्षर हों, 
(४) आदेश किसी निश्चित व्यक्ति के नाम हो, (५) भुगतान की जाने- 
वाली राशि का उसमें उल्लेख हो, (६) 'जिस व्यक्ति को भुगतान होना हो 
उसका उसमें नाम हो, (७) भुगतान का समय निश्चिचत हो । 

विनिमय-विल में तीन पक्षकार होते हे--( १) बिल का लेखक, जो आहर्ता 
(7078ए७") कहलाता है, (२) आहार्यी (1019706) अर्थात्‌ वह व्यक्ति 
जिसको बिल में लिखित राशि का भुगतान करना होता है, (३) आदाता 
अर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसके पक्ष में बिल लिखा जाता हे । 


“+ 
1 
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बिलों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है । स्थान की दृष्टि 
से बिल दो प्रकार के होते हे--(१) देशी बिल, (२) का विदेशी बिल । देशी 
विनिमय-विल वे कहे जाते हे जो भारतं में लिखे गए हों एवं जिनका भुगतान 
भारत में ही हो । इन बिलों को छोड़ जिन विलों का लेन-देन एक देश से दूसरे 
देश में होता हो उन्हें विदेशी विनिमय-बिल कहते ह. ! विदेशी विनिमय-बिल 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग किए जाते हँ । दूसरे वर्गीकरण के अनुसार, 
बिल दो प्रकार के होते है--(१) वाहक बिल, (२) आदेश बिल। वाहक 
बिल की राशि किसी भी व्यक्ति को, जो उस बिल का संधारक हो, प्राप्त करने 
का अधिकार होता है । आदेश बिल की राशि पृष्ठांकना एवं हस्तान्तरण द्वारा 
किसी व्यक्ति के नाम, परक्राम ग के बिना प्राप्त नहीं हो सकती । अवधि के वर्गी- 
करण के अनुसार भी बिल दो प्रकार के होते हे-(१) दर्शेनी बिल अथवा 
अभियाचन बिल, (२) सामयिक बिल । दर्शनी बिल का भुगतान बिळ की 
. उपस्थिति पर करना आवश्यक होता है तथा सामयिक बिल का भुगतान बिल 
पर अंकित अवधि के पश्चात्‌ किया जाता है । व्यवहार की दृष्टि से भी बिल दो 
प्रकार के होते हे--(१) व्यापार बिल, (२) अनुग्रह बिल । व्यापार बिलों 
का प्रयोग केवल व्यापार आदि की सुविधा के लिए किया जाता है । अनुग्रह 
बिल वे होते हें जो किसी परिचित व्यक्ति की आथिक सहायता द्वारा उसे अनु- 
ग्रहित करने के लिए प्रयोग किए जाते हे । . 
विदेशी विनिमय-विल तीन प्रतियों में लिखे जाते हे जिसकी प्रत्येक प्रति 
डाक द्वारा प्रेषित की जाती है ताकि उनके खोने की संभावना न रहे और वे 
निश्चित रूप से निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जायं । इन तीन प्रतियों में से भुगतान 
केवल एक ही प्रति का होता है और दो प्रतियां रद्द मानी जाती हें । 
विल-लेखक को बिल लिखने के पश्चात्‌ उसे आहार्यी (D7१९) 
से स्वीकृत कराना पड़ता है ।आहार्यी उस समय तक उत्तरदायी नहीं होता जब 
तक कि वह बिल पर अपनी लिखित स्वीकृति नहीं दे देता । अभियाचन अथवा 
दर्शनी विलों को आहार्यी से स्वीकृत कराने की आवश्यकता नंहीं होती । बिल 
की स्वीकृति दो प्रकार की होती है--(१) सामान्य स्वीकृति--जिसमें बिला 
किसी शत के बिल स्वीकार किया जाता है, (२) विशेष स्वीकृत--जिसमें 
आहार्यी बिल स्वीकृति करने से पूर्व स्थान, राशि, समय आदि के बारे में कुछ 
शते लगाकर अपनी स्वीकृति देता है । “न 
सामयिक बिलों की जो भुगतान-तिथि होती है उस, तिथि को बिल की 
परिपक्व तिथि कहा जाता है । इन बिलों में परिपक्व तिथि के पढ्चात्‌ भी तीन 
दिन और दिए जाते हें जिन्हें अनुग्रह दिवस कहते हे । 
* भारतीय मुद्रांक-विधान (171087 80७77 4०) के अनुसार सामयिक 
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बिलों पर उनकी राशि के अनुसार भिन्न-भिन्न मूल्य के टिकट लगाने पड़ते हें। 
विदेशी बिलों पर आहर्ता और आहार्यी दोनों के देशों के टिकट लगाना 
आवश्यक होता है । दशनी बिलों पर टिकट लगाने की कोई आवश्यकता 
नहीं होती । 

भुगतान के लिए बिलको आहार्यी के पास उसके स्थान पर उसके व्यापारिक 
कार्य-काल में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है । यदि इस प्रकार उचित रीति 
से समय पर बिल प्रस्तुत करने पर आहार्यी ने उस पर भुगतान न किया तो 
उसका दायित्व आहार्यी पर माना जाता है । बिल का इस प्रकार अनादर होने 
पर उसकी सूचना बिल से संबंधित सव पक्षकारों को देना अनिवार्य होता हैं 
अन्यथा उनका कोई उत्तरदायित्व. नहीं रहता । बिल का अनादरण होने पर 
नोटेरी पब्लिक द्वारा उसके अनादरण का वैधानिक प्रमाणन करा लेना 
आवश्यक होता है । नोटेरी पब्लिक इसके लिए कुछ फीस वसूल करता हूँ जिसका 
भुगतान आहार्यी पर थोपा जाता है । 

बिलों की राशि का संग्रह वेंकों द्वारा कराया जा सकता है। बेक को अपने 
ग्राहक के लिए किसी बिल का संग्रहण करने से पूर्वं यह देख लेना चाहिए कि 
उस विल का स्वत्व अथवा उपाधि निर्दोष है अथवा नहीं । बिल का अनादरण 
होने पर वेंक को उसकी सूचना तुरन्त ही अपने ग्राहक के पास भेज देनी चाहिए । 


बिल का संधारक यदि चाहे तो अवधि से पूर्व उसकी किसी बेक से कटौती . . 


कराके राशि प्राप्त कर सकता है। वेक बिल की अवधि का ब्याज काटकर 
शेष राशि संघारक को दे देता है और विल को अवधि समाप्त होने 
तक .अपने पास रख लेता है । अवधि समाप्त होने पर वह उसका भुगतान 
आहार्यी से प्राप्तकर लेता है । इस प्रकार बिलों की कटौती कराने से वेंक तथा 
संघारक--दोनों को ही लाभ होता है । बैंक इस प्रकार जो राशि भुगतान करता 
हुँ वह बिलकुल सुरक्षित रहती है-इसमें विनियोग की हुई राशि बेक इन 
बिलों को बेचकर अथवा केन्द्रीय वैंक से पुनः कटौती करके किसी भी समय प्राप्त 
कर सकता हूँ । दूसरे, बेंक को कमीशन का लाभ मिलता है .जिसे अपहार 
(Disc००४) कहते हैं । तीसरे, इनके मूल्य में किसी प्रकार की कमी-वेशी 
नहीं होने पाती । 

लिनिमय-बिलों के प्रयोग से लाभ--विनिमय-बिों का प्रयोग देशी तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत सुविधाजनक होता है क्योंकि इनके द्वारा निर्यातको 
को माळ निर्यात करते ही बिल की राशि उसकी कटौती कराते ही प्राप्त हो 
जाती है । साथ ही आयातको को उस बिल का भुगतान करने के लिए कुछ समय 
मिल जाता है जिससे वे उस अवधि में अपना माल बेचकर राशि का भुगतान 
कर सकते हैं । बिलों में भुगतान की विधि निश्चित दी हुई होने के कारण देनदार 
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ब लेनदार को भुगतान की निश्चित तिथि ज्ञात रहती है । बिलों की कटौती कराने 


से तत्काल राशि प्राप्त हो सकती है । इनके प्रयोग से देश-विदेश में राशि भेजने- 


मंगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती । इससे लेन-देन सुगम बन जाता है। ; 
बिलों की पृष्ठांकना ठीक उसी प्रकार होती है जैसे चेकों की की जाती हैं । 


हुण्डी ` 
( Hundis ) 


हुण्डियों का प्रयोग भारत में बहुत प्राचीन काल से होता आया हैँ आज 
भी देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक लेन-देन में हुण्डियों का प्रयोग होता हूँ 
हुण्डियां प्रांत-प्रांत की स्थानीय पद्धतियों के अनुसार चलाई जाती हैं है इनके 
भुगतान एवं चलन की पद्धति स्थानीय व्यापारिक व्यवहारों पर निर्भर होती 
है । अवधि के अनुसार हुण्डियां दो प्रकार की होती हँ--(१) दशंनी हुण्डी-- 
जिनका भुगतान हुण्डी को देखते ही करना होता है; (२) मिती अथवा मुद्दती 
हुण्डी--जिनका भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात्‌, जो हुण्डी में लिखी होती 
है, करना होता है । hs 
बिलों की भांति हुण्डी में भी तीन पक्षकार होते हैं-(१) आहरत, , 
(२) आहार्यी एवं (३) आदाता । भुगतान की दृष्टि से हुण्डी चार प्रकार की 
होती हे--(१) घनीजोग हुण्डी-जिसका भुगतान उसी व्यक्ति को मिलता हैः 
जिसका नाम हुण्डी में अंकित होता है; (२) शाहजोग हुंडी--जिसका भुगतान 
केवल उस शाह अर्थात्‌ धनी-मानी व्यक्ति को मिलता है जिसका नाम हुण्डी में 
दिया होता है; (३) फरमान.जोग हुण्डी--इसका भुगतान हुण्डी में लिखित 
ब्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को हो सकता है; 
(४) देखनहार जोग हुण्डी--इसका भुगतान उसी व्यक्ति को हो सकता हैँ 
जो भी उसे भुगतान के लिए उपस्थित करे । 


` प्राचीनकाल 'में हमारे यहां जोखिमी हुण्डी का भी चलन था पर अब इस 
प्रकार की हुण्डियां चलन में नहीं हें । 
प्रण-पत्र ` (121011188070 ०४७३) --प्रण-पत्र वह लिखित पत्र हूँ 
जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर करके यह प्रण करता है कि वह उसमें 
लिखित राशि बिना किसी शातं के पत्र में लिखित व्यक्ति को अथवा उसके 
आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा किसी अन्य पत्र-वाहक को अवश्य दे 
देगा। प्रण-पत्रों पर राशि के अनुसार मुद्रांककर लगता है । प्रण-पत्र में दो 
पक्षकार होते हैं-- (१) पत्र लिखनेवाला, (२) जिसको प्रतिज्ञा दी जाती है । 
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यदि कभी प्रण-पत्र खो जाय तो संधारक दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है पर उस 
स्थिति में उसे क्षति-पूर्ति का दायित्व अपने ऊपर लेना होगा । 
प्रण-पत्र तीन प्रकार के होते है--(१) वैयक्तिक प्रण पत्र--जिसमें केवल 
एक ही लेखक होता है और भुगतान का दायित्व उसी का होता है । (२) सामूहिक 
प्रण-पत्र--इसमें प्रतिज्ञा करनेवाले कई व्यक्ति होते हैं और वे भुगतान का सामूहिक 
रूप से दायित्व अपने ऊपर लेते हें। इस स्थिति में यदि प्रण-पत्र का भुगतान 
न हो तो संधारक को प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध सामूहिक रूप से वैधानिक कार्यवाही 
करनी आवश्यक होती है । (३) सामूहिक एवं वैयक्तिक प्रण-पत्र--इसमें 
लेखक भुगतान का दायित्व सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हें । 
अतः इसका अनादरण होने पर इसका संधारक प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध अछग- 
अलग वैधानिक कार्यवाही कर सकता हुँ । 
आइ० ओ० यू० (1.0.ए.)--इसका शाब्दिक अर्थ है “में ऋण को 
स्वीकार करता हूं ।” इस प्रकार का पत्र देनदार अपने लेनदार को लिखकर देता 
है जिससे देनदारी प्रमाणित होती है । छोटे-छोटे लेन-देन में इस प्रकार के पत्रों 
का प्रयोग होता है । बैंकिंग व्यवसाय में इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं हूँ । 
साख-पत्र (6४४० 0£ C7९१1) -साख-पत्र उसे कहते हें जिसमें 
एक वेक किसी विदेशस्थित बेंक को अथवा विदेशस्थित अपने किसी एजेन्ट को 
लिखकर यह आदेश करता है अथवा प्रार्थना करता है कि वह पत्र में लिखित 
राशि पत्र में लिखित व्यक्ति को भुगतान कर दे। ऐसे पत्र प्रायः विदेश जानेवालों 
को दिए जाते हें ताकि वे विदेशों में जाकर राशि प्राप्त कर सके । विदेश जाने- 
बाला कोई भी व्यक्ति अपने देश में किसी बेंक में राशि जमा करके उसके वदले 
में ऐसा साख-पत्र प्राप्त कर सकता है । ये साख-पत्र हस्तान्तरित नहीं किए जा 
सकते और न इनका परिक्राम्य ही हो सकता है । इस प्रकार के पत्र जो यात्रियों 
की सुविधा के लिए दिए जाते हें 'अभियात्री साख-पत्र' भी कहे जाते हें । 
राशि के दृष्टिकोण से साख-पत्र दो प्रकार के होते हें--(१) स्थायी साख- 
पत्र--जिसमें एक स्थायी राशि भुगतान किए जाने की व्यवस्था होती है । 
(२) गतिशील साख-पत्र--जिसमें एक निश्चित अवधि,के लिएँ तिश्चित राशि 
भुगतान किए जाने की व्यवस्था होती है पर वह निश्चित राशि शनैः शनेः 
समय-समय पर प्राप्त की जा सकती है । जब उसी अवधि में वह राशि भुगतान 
हो जाती है तो पुनः उतनी ही राशि का भुगतान फिर मिल सकता है । 
दूसरे वर्गीकरण के अनुसार साख-पत्र तीन प्रकार के होते हँ-- 
(१) सीमित साख-पत्र- ये साख-पत्र किन्ही, विशेष बेंकों तथा एजेन्टों के 
नाम छिखे जाते हुँ और उनका भुगतान उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता,है, अन्य 
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किसी बैंक से नहीं । इन पत्रों पर संघारक का नाम, उसके हस्ताक्षर, साख की 
राशि आदि लिखी जाती है । पर नह लिये 
(२) परिसाल-पत्र--यें पत्र किसी बैंक विशेष पर नहीं लिखे जाते वरन्‌ 
कसी भी बैंक से इनका भुगतान प्राप्त हो सकता है । इसके लिए साख-पत्र देने 
वाला बैंक संघारक को एक निर्देशन-पत्र देता है जिसमे साख की राशि तथा 
संघारक के हस्ताक्षर लिखे जाते हैं । जो भी बैंक राशि भुगतान करता हैं वह 
दत्त राशि इस निर्देशन-पत्र पर लिख देता है । निर्देशन-पत्र संघारक के पास 
रहता है और्‌ जब तक साख की पूर्ण राशि वह प्राप्त नहीं कर लेता वह उसको 
अपने पास ही रखता है । जब वह साख की पूर्ण राशि प्राप्त कर लेता है तो 
निर्देशन-पत्र अन्तिम राशिदाता को दे दिया जाता है । 

(३) अभियात्री साख-पत्र- ये पत्र बेक विशेष के नाम लिखे जाते हैं । ये 
पत्र उन व्यापारियों को दिए जाते हें जो माल खरीदने के लिए यात्रा करते हों । 
आजकल ये पत्र देशाटकों को भी दिए जाने लगे हें। 

बैंक-डाफ्ट (30711 [78/४ ) ~ वेक-ड्रापट बैंक द्वारा अपनी किसी शाखा 
पर अथवा अन्य किसी बेक पर लिखे जाते हैं । लिखनेवाला वैंक-ड्राफ्ट में लिखित 
बैंक को आदेश करता है कि वह ड्राफ्ट में लिखित व्यक्ति को अंकित राशि भुगतान 
कर दे। कोई भी व्यक्ति बेंक में राशि जमा करके उतनी राशि का ड्राफ्ट बेंक से 
प्राप्त कर सकता है । बेक-ड्राफ्ट रेखांकित भी किए जाते हेँ। वेंक-ड्राफ्ट देश के 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने के काम आते हें। 
वित्त-बिल (70091100 3118) - यु, बिल भविष्य में उत्पादन होने- 
वाली अथवा निर्माण होनेवाली वस्तुओं के आधार पर लिखे जाते हैं और उन्हीं 
के आधार पर इनका भुगतान होता है । इन विलों को अग्र-विल भी कहा जाता 
है । ये विल विशेषतः कृषि-उत्पादन में वित्तीय सहायता देने के लिए लिखे जाते 
है। इनका उद्देश्य उत्पादकों तर्था निर्माणको को उनके उत्पादन-कार्य में वित्तीय 
सहायता करना होता है । 


ह सारांश 

बंक मूलतः चेक द्वारा राशि,निकालने के लिए अपने जमाकर्ता को अधिकार 
देता है । चेक एक लिखित अनिर्बन्ध आदेश-पत्र होता हं जिसमें बेंक का जमा- 
कर्ता अपने बेंक को लिखित राशि भुगतान करने का आदेश देता है । चेक दो 
प्रकार के होते हे--(१) आदेश-चेक और (२) वाहक-चेक । चेक रेखांकित 
भी किया जाता है जिसका अर्थ यह होता है कि उसका भुगतान किसी बेंक के 
साध्यम द्वारा किया जायगा। रेखांकन दो प्रकार का होता ह--(१) सामान्य, 
(२) विशेष । चेक को पुष्ठांकना करके उसे किसी व्यक्ति को हस्तांतरित 
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भी किया अ! सकता है । पृष्ठांकना पांच प्रकार की होती हे--(१) सामान्य, 
(२) विशिष्ट, (३) सीमित, (४) दार्यित्वहीन, (५) ऐच्छिक ). चेक लिखने 
से लेखक को सावधानो से काम लेना चाहिए । यदि उसमें कोई भौ त्रुटि रह गई 
तो बॅंक उसका भुगतान नहीं करता । फटा हुआ चेक “विकृत चेक' कहलाता है । 
कूट चेक का अर्थ हूँ कि किसी व्यक्ति ने जालसाजी करके उसमें कोई फेर-बदल 
की हो । चेक के प्रयोग से राशि का लेन-देन सुगम, सरल और सुविधाजनक 
वन जाता है । 


विनिमय-बिल एक एसा अनिर्बन्य आदेशे-पत्र होता है जिसमे उसका लेखक 


किसी अन्य व्यक्ति को आदेश देता है कि वह विल में अंकित राशि, बिल में लिखित 


व्यक्ति को भुगतान कर दे । बिल दो प्रकार के होते हे--(१) देशी, (२) विदेशी। 
व्यापारिक दृष्टि से भी बिल दो प्रकार के होते हें-- (१) व्यापार-बिल, 
(२) अनुभ्रह-बिल । बिलों पर मुद्रांक कर लिया जाता है । 

हुंडी विनिमय-विल की भांति एक साख-पत्र होता हूँ । हुंडियां कई प्रकार 
को होती हे (१) धनी जोग, (२) शाह जोग, (३) फरमान जोग, (४) देखन- 
हार जोग, (५) जोखिमी । हमारे देश में हुंडियों का प्रयोग बहुत प्राचीन काल 
से होता आया है । आज भी प्रान्त-प्रान्त में इनका प्रयोग होता हँ । 

अन्य साख-पत्रो में प्रण-पंत्र, आई० ओ० यू० साख-पत्र, बेंक-ड्राफ्ट तथा 
वित्त-बिल मुख्य हैँ । इनके अतिरिक्त पोस्टल सर्टीफिकेट तथा बेंक-नोट भी साख- 
यत्र माने जाने लगे हूँ । १ 

परोक्षा-प्रश्न 


(१) 'चेक' किसे कहते हे? चेक कितने प्रकार के होते है? उदाहरण सहित 
समझाइए । १ 

(२) 'रेखांकन' किसे कहते हैँ? रेखांकन कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक 
“का क्या महत्त्व है ? उदाहरण सहित समझाइए । 

( ३ ) 'पृष्ठांकना' किसे कहते हें? इसका महत्त्व क्या होता है ? किस स्थिति 
में पृष्ठांकित चेक के अनादरण से बैंक उत्तरदायी नहीं होता ? 

( ४ ) महत्त्वपूर्ण परिवर्तन’ किसे कहते हें ? किन-किन परिस्थितियों में 
कोई परिवर्तन “महत्त्वपूर्ण परिवतंन' कहा जा सकता है तथा कौन से 
परिवर्तेन महत्त्वपूर्ण नहीं माने जाते ? 

( ५) किन परिस्थितियों में वेक ग्राहक के चेक का अनादरण कर सकता 


हे ? 
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(६) विनिमय-विळ से आप क्या समझते हें ? उसके भेद लिखते हुए उनके 
प्रयोग से होनेवाले लाभों की विवेचना कीजिए । 
(७) निम्नलिखित पर संक्षित टिप्पणियां लिखिए :-- 
(१) विशेष रेखांकन 
(२) हुष्डी 
(३) प्रग-पत्र 
(४) चेकों का अंकन 
(५) वीतकालीन चेक । | 
(८) चैकों के अंकन' से आप क्या समझते हैं ? चेक का Er कब और 
क्यों किया जाता है और उसका क्या परिणाम होता है ? 
( ९ ) 'कूट चेक' किसे कहते हें ! क्या बेंक इस प्रकार के चेक का भुगतान . 
करने पर उत्तरदायी कहा जा सकता है ! - 
(१०) विभिन्न प्रकार के साख-पत्रों की परिभाषाएँ देते हुए उनकी मुख्य-मुख्य . 
बातों का उल्लेख/कीजिए । | 


ve 
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अध्याय १९ - 
समाशोधन-गृह 


वेंकों का समाशोधन-गृह वह संस्था है. जहां स्थानीय बेंकों कें पारस्परिक 
लेन-देन का संतुलन होता है । यह का प्रायः केन्द्रीय वेक करते हें। जिन स्थानों 
पर केन्द्रीय बेंक नहीं हें वहां पर स्वतन्त्र समाशोषन-गृह स्थापित हो चुके हैँ जो 
स्वयं अपने नियम और अधिनियम बनाकर समाझोधन का काम करते हैँ। समा- 
शोधन-गृह वह संस्था होती है जो बेंकों के आपसी भुगतान को सुविधाजनक 
बनाती है । प्रसिद्ध मुद्राशास्त्री टॉसिग ने लिखा है कि समाशोधन-गृह स्थानीय 
बेंकों का एक सामान्य संगठन होता है जिसका मुख्य कार्य चेको द्वारा निर्मित 
पारस्परिक दायित्व का प्रतिसाद अथवा भुगतान करना होता है । इससे स्पष्ट. 
होता है कि समाशोधन-गृह किसी भी स्थान में ऐसे विशाल वेक का कार्य करता 
है जिसमें वहां के वासियों के लेखे हों तथा उनकी राशि जमा हो पर जब वे सभी 
लोग उस जमा-राशि को लेने उस बेंक,पर आवें तो उन्हें राशि न दी जाय प्र एक 
लेखे में से दूसरे लेखे में राशि स्थानान्तरित कर दी जाय । तै 

सामान्य अनुभव की वात है.कि किसी निश्‍चित समय में किसी बेक-विशेष 
के ग्राहकों द्वारा उस पर लिखे गए उन चेको की राशि जो दूसरे बेकों द्वारा उसके 
पास.वसूळी के लिए आती है उन चेकों की राशि के प्रायः बरावर होती है. जो 
उसके पास दूसरे बेंको के ऊपर की उसके ग्राहकों द्वारा वसूली के लिए 
आती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक बेंक को एक दुसरे के पास राशि का भुगतान 
छेने के लिए जाना पड़ेगा।' पर समांशोधन-गृह कें होने से बेक को एक दूसरे के 
पास जाने की आवश्यकता नहीं होती । ये भुगतान समाशोधन-गृह के द्वारा पार- 
स्परिक संतुलन द्वारा तय हो जाते हें। ' बन र 

. समाशोधन-गृह की कार्यशैलो--इनकी कार्यशैली बहुत सरल और साधोरण 

है । जो बैंक समाशोधन-गृह द्वारा अपना लेन-देन निपटाना चाहते हँ वे गृह के 
सदस्य बन जाते हे । इन सदस्य बेंकों को 'समाशोधक वेंक' कहते हैँ। समाशोघक 
बेंक प्रतिदिन निश्चित समय पर अपने-अपने प्रतिनिधि समाशोधन-गृह 

न Qlearing House. " 
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पर भेजते हें । ये प्रतिनिधि अपने-अपने बेंकों के लेन-देन का हिसाब अपने 
साथ लाते हैं । प्रतिनिधि अपने-अपने बेंक के जो चेक लाते हैं उन्हें गृह में उचित 
स्थान पर रख दिया जाता है । प्रतिनिधि अपने-अपने बेंक का लेन-देन का 
हिसाब एक पुस्तिका पर तैयार करते हैँ। इन पुस्तिकाओं में से प्रत्येक समा- 
शोधक बैंक का लेन-देन छांट लिया जाता है और उसका विवरण प्रत्येक सदस्य 
बैंक के सामान्य स्थिति-विवरण में लिख दिया जाता है । सामान्यतः स्थिति 
विवरण एक विशिष्ट प्रकार के फार्मों पर बनाया जाता है, जिस पर सभी समा- 
शोधक बेंकों के नाम मुद्रित होते हें । सामान्य स्थिति-विवरण से प्रत्येक बेंक 
का लेन-देन निकाल लिया जाता है । यदि किसी वैंक को भुगतान देना होता है 
तो वह समाशोधन-गृह लेखे पर चेक काटकर अपने लेनदार बैंक को दे देता है । 
इस चेक की राशि से उस बैंक का समाशोधन-लेखा कम हो जाता है और दूसरे 
बैंक का समाशोधन-लेखा वड जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक बैंक को पारस्परिक 
लेन-देन की आवश्यकता नहीं होती वरन्‌ समाशोधन-गृह द्वारा उनके लेखे में 
प्रविष्टियां होती रहती हैं और लेन-देन संतुल्ति हो जाता है । सामान्य स्थिति- 
विवरण प्रायः इस प्रकार का होता है:— 


सदस्य वैंक | कुल लेनी टु : कुल देनी 
te IS 
क्‌. | ख ग घ 
क ५०,००० — २०,००० २०,००० | १०,००० 
स्र ३०,००० १५,००० — १०,००० ५,००० 
ग २५,००० २०,००० ५,००० ना — 
घ २०,००० १५,००० २,००० ३,००० —— 


बोग २५००० | ५०,००० | फ्री ३,२५५००० ५०,००० | २७,००० ३३,००० | १५,००० 


इस विवरण से प्रत्येक बेंक का कुल लेन-देन ज्ञात होता है, जैसे क को कुल 
५०,००० लेना है तथा उसका देना भी ५०,००० हैं। ख़ का लेना ३०,००० है 
और देना २७,००० है । ,इस प्रकार ख को अन्य वेकों से ३०,००० मिलेगा तथा 
वह २७,००० देगा । इसी प्रकार दिन के अंत में समाशोधन-गृह लेखे का लेना- 
देना संतुलित होकर कुछ भी शेष नहीं रहेगा क्योंकि समाशोधन-गृह को जो राशि 
मिलती है उससे अन्य वेंकों की लेनदारी का भुगतान कर दिया जाता है। इस 
प्रकार समाशोधन-गृह का मूल आघार व्यक्तिगत व्यवहार न होते हुए सामु- 
दायिक व्यवहार हैं तथा पारस्परिक लेन-देन के स्थान पर लेन-देन का 
प्रतिसाद होता है । 
Be समाशोधन-गृहों का उद्गम एवं बिकास-समाशोघन-गृहों का श्रीगणेश 
इंगलेण्ड में हुआ । वहां बैंकों का संगठित विकास होने के कारण अधिकांश लेन- 
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देन चेकों द्वारा होता था अतः बैंकों के समाशोधन-गृह की आवश्यकता हुई । 
सबसे पहिला समाझोधन-गृह १७७५ में लन्दन में स्थापित हुआ । इसके पश्चात्‌ 
१८५२-५३ में एक समाशोधन-गृह न्यूयाकं में स्थापित हुआ । अनुमान है 
कि समाशोधन-गृह प्रणाली का जन्म तीन परिस्थितियों में हुआ होगा-- 
(१) जिस समय वेक अपने-अपने चेकों का भुगतान अपने प्रतिनिधियों को अन्य 
वेंकों पर भेजकर प्राप्त करते होंगे, (२) इस प्रकार जब प्रतिनिधियों की पर्याप्त 
जान-पहिचान हो गई तो उन्होंने सोचा होगा कि प्रत्येक वैंक के पास जाकर भुगतान 
लेने-देने की अपेक्षा यह अच्छा है कि किसी स्थान विशेष पर मिलकर पारस्परिक 
भुगतान छे लिए जायं, (३) इस पद्धति में जब लेन-देन की सुविधा होने लगी 
तो बैंकों ने इसे नियमित ढंग से चलाकर मान्यता दी । इसे चलाने के लिए नियम 
तथा अधिनियम वनाए गए और फिर उनकी उन्नति होती गई और वे आज 
की स्थिति पर आ पहुंचे । 5 
समाशोधन-गृह से लाभ--समाशोधन-गृहों से बैंको और जनता दोनों 
को लाभ होता है । वैंको को इससे यह लाभ होता है-- (१) वेंकों को अपने 
प्रतिनिधि भुगतान लेने के लिए भिन्न-भिन्न वेकों में नहीं भेजने पड़ते । केवल एक 
प्रतिनिधि समाशोधन-गृह में जाकर भुगतान संतुलन कर लाता है। (२) वेंकों 
को नकद लेन-देन करने की आवश्यकता नहीं होती । प्रत्येक सदस्य वैंक के ˆ 
पारस्परिक दायित्व का परस्पर प्रतिसाद हो जाता है जिससे केवल शेषों 
का लेन-देन होता है, मुद्रा के आदान-प्रदान की आवश्यकता नहीं होती । 
(३) वेकों को नकद भुगतान न करने के कारग अधिक नकदी अपने पास रखने 
की आवश्यकता नहीं होती । (४) इनके द्वारा समाशोधन होने से चेकों का प्रयोग 
चहता है और नकद भुगतान लेन-देन की आवश्यकता नहीं रहती । (५) मुद्रा 
के प्रयोग में मितव्ययिता होती है जिससे साख का निर्मा ग होता है और साख के 
द्वारा देश के व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है । 
लंदन सभाशोअन प्रणाली 
लन्दन में समाशोधन का काम तीन भागों में विभक्त किया गया है-- 

(१) राजधानी-समाशोधन (Metropolitan Clearing), (२) शहर- 
समाशोषन (0४ 01९877), (३) ग्राम-समाशोधन (Country 
Clearing) । राजधानी-समाशोधन में उन चेकों में लेन-देन होता है जो शहर- 
समाशोधन-क्षेत्र से वाहर किन्तु लन्दन के आसपास के क्षेत्र में स्थित बेंकों 
पर लिखे गए हों। इस विभाग को १९०८ में खोला गया था। शहर-समाशोधन 
में उन चेकों का शोधन होता है जो लन्दन शहर को सीमा में स्थित बेंकों पर 
लिखे गए हों अथवा जो मध्यवर्ती लंदन स्थित सदस्य-बैंको पर लिखे गए हों । 
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ग्राम-समाशोधन में उन चेकों का समाशोधन होता है जो बैकों की उन Do 
षर लिखे गए हों जिनका समावेश उक्त दोनों समाशोधन-व्यवस्थाओं में नहीं 
होता । प्रत्येक चेक पर संकेत लगे रहते हें जिनसे यह ज्ञात होता है कि कौन सा 
चेक किस समाशोधन-गृह के अन्तर्गत भुगतान किया जायगा । & 


भारतीय समाच्ञोधक-गुह्‌ प्रणाली 


हमारे देखा में समाशोधन-गृह प्रणाली का विकास अ १ से आरम्भ होता 
है । इससे पहिले बैंकों की संख्या भी कम थी और चेकों का आज जैसा प्रयोग 
भी नहीं होता था। १९२१ में इम्पीरियल बैंक आव इण्डिया बन जाने से समाशोधन 
पद्धति को एक आधार मिला । उसी समय बंबई, रंगून, कलकत्ता, दिल्ली तूया, 
द्रास में समाशोधन-गृह स्थापित हुए और इम्पीरियल बेक के निरीक्षण में 
कार्य करने लगे । १९३५ में रिजवं बॅक आँव इण्डिया बनने के पश्चात्‌ तालिका- 
बद्ध बैंकों की प्रणाली प्रचलित हुई और उनको रिजर्व बैंक में अपने-अपने लेखे 
खोलने पड़े । इन छेखों के द्वारा ही पारस्परिक लेन-देन संतुलित होने छगा । 
. रिजवं वैंक को अधिकार दिया गया कि वह समाशोधन-गृहों का समुचित प्रबन्ध 
एवं नियमन करने के लिए नियम बनावे पर इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया 
: जा सका। भारत में आजकल वीस से अधिक ..समाशोघन-गृह काम करते हैं 1 
ये समाशोधन-गृह इन स्थानों पर हैं--बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, अहमदा- 
बाद, अमृतसर, पटना, नागंपुर, शिमला, इलाहाबाद, बंगलोर, जालंघर, लखनऊ, 
मद्रास, देहरादून आदि । १ 
 _समाशोषन-गृहों का प्रबन्ध एक व्यवस्थापक समिति के द्वारा होता है 
जिसमें एक रिजन बेंक का सदस्य, इम्पीरियल बेंक का एक सदस्य तथा अन्य 
_ व्यापारिक बैंकों तथा विनिमय बंकों के प्रतिनिधि होते हें। समाशोधन-गृहों 
का निरीक्षण रिजर्व वैंक करता है और जहां रिजवं बेंक नहीं है वहां इम्पीरियल 
बैंक करता है । जिन स्थानों पर समाशोधन-गृह नहीं हें वहां पारस्परिक लेन-देन 
का संतुलन इम्पीरियल बैंक के माध्यम द्वारा होता है । भारतीय समाशोधन- 
गृह स्वतन्त्र रूप से काय करते हें तथा उनके नियम भी उनके अपने बनाए हुए . 
होते हे । इन गृहों में सभी समाशोधक वेंकों को अपने-अपने लेखे खोलने पईते 
हें। कोई नया बैंक समाशोधन-गृह का सदस्य तभी बन सकता है जब तीन-चौथाई 
सदस्यों की अनुमति प्राप्त कर ले । जिस वैंक की पूंजी कम होती है वह वेक किसी 
अ वेक की सिफारिश से आवेदन-पत्र भेजकर उपसदस्य बन संकता है तथा 
इस उपसदस्य के लिए सिफारिश करनेवाला बैंक उत्तरदायी होता है । भिन्न- 
भिन्न समाशोधन-गृहों के नियम भिन्न-भिन्न होते हें । 
भारत के सवसे'बड़े'समाशोधन-गृह कलकत्ता तथा बंबई में हें । कलकत्ते 
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भर क्‌ ( ३७३ ) 
में दो समाशोधन-गृह है--(१) कलकत्ता क्लियरिग: बेक्स एसोसियेशन, . 
(२) मेट्रोपोलिटन क्लिर्यारग हाउस । इनके अतिरिक्त कलकत्ते में पारस्परिक .. 
लेन-देन की एक पद्धति और है जो पिछले कुछ वर्षों से कार्य कर रही है जिसे 
पायोनीयर क्लिर्यारग कहते हें । इस पद्धति की कोई सरकारी मान्यता 
नहीं है-। हर 
भारतीय समाशोधन व्यवस्था के अन्तर्गत केवल स्थानीय चेकों का समाशोधन 
ही होता है तथा बाहरी स्थानों के चेको का संग्रहण उन्हीं स्थानों से प्राप्त किया 
| जा सकता है । इससे चेकों के संग्रहण एवं भुगतान करने में बड़ी असुविधा और 
= विलम्व होता है । इसके अतिरिक्त बहुत से स्थानों पर तो समाशोधन-गृह हें 
ही नहीं । तीसरी बात और है कि भिन्न-भिन्न समाशोधन-गृहों की कार्य-प्रगाली 
एवं संचालन भिन्न-भिन्न प्रकार से होते हें जिससे प्रकार-प्रकार के नियमों का 
पार्न होता है । आवश्यकता इस बात की है कि रिजरवं बेंक समाशोधन-कार्य को 
अपने अधिकार में ले और तत्सम्बन्धी नियम वनाकर सथ गृहों को एक सूत्र में 
वांध दे । तभी देश की वेंकिग पद्धति में विकास हो सकता है । 


सारांश 


का संतुलन होता है । ढाँसिग का कथन है कि ससाशोधन-गृह स्थानीय बेंकों का 
एक सामान्य संगठन होता है जिसका मुख्य कार्य चेकों हारा निमित पारस्परिक 
दायित्व का प्रतिसाद अथवा भुगतान करना होता है । इनकी कार्यशैली बड़ी 
सररू और साधारण होती है । प्रत्येक बैंक समाशोधन-गुह का सदस्य वनकर उसमें 
अपना लेखा खोलता हूँ और उसका लेना-देना उसी लेखे द्वारा संतुलित होता 


रहसाहं। . 
समाशोधन-गृहों का श्रीगणेश इंगलेण्ड में हुआ । सबसे पहिला गृह १७७५ 
® । सें ऊन्दन सें स्थापित किया गया। इसका कारण यह था कि वहां बैकों का बिकास 


अधिकांश था और अधिक लेन-देन बेंकों द्वारा होता था । अतः वहां बेकों के 
समाझोघन-गह की आवश्यकता हुई । 

समाश्ोधन-गृहों से बैंक तथा जनता दोनों को लाभ होता है--(१) बेंकों 
का लेन-देन इसके द्वारा संतुलित हो जाता है--उन्हें पारस्परिक भुगतान ेन- 
देन की आवश्यकता नहीं होती, (२) मुद्रा के प्रयोग में सितव्ययिता होती है, 
(३) चेकों का प्रयोग बढ़ता है, (४) बेंकों को अधिक मात्रा में राशि रखने 
की आवश्यकता नहीं होतो । 

भारत में समाशोधन-गुह का आरम्भ १९२१ से समझना चाहिए जब 
इस्पीरियल बैंक बनने से इस पद्धति को एक आधार मिला । आज लगभग 
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_ समाशोधन-गृह' वह संस्था है जहां स्थानीय बैंको के पारस्परिक लेन-देन . . ' 


( ३७४ ) 


२५ समाशोघन-गृह देश में काम करते हें पर इनके नियमन की आवश्यकता हे । 
यह काम रिजवं बॅंक को अपने हाथ में लेना चाहिए । 


परोक्षा-प्रशन 5 


( १) 'समाशोधन-गृह' किसे कहते हें ? इससे क्या लाभ मिलते हें? समा- 
शोधन-गृहाँ से मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययिता कँसे होती है ? समझा 
कर लिखिए । 

(२) समाशोधन-गृह की कार्य-प्रणाली बतलाते हुए लिखिए कि इससे समाज 
को तथा बेंकों को क्या लाभ पहुंचता है । 

( ३) भारतीय समाशोधन-व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

(४) समाशोधन पद्धति से बैंकों को क्या लाभ होता है ? हमारे देश में 
समाझोधन-गृह कहां कहां पर स्थित हें तथा उनकी व्यवस्था किस ' 
प्रकार होती है ? ८ 

(५ ) “चन्दन समाशोधन-प्रणाली' पर एक संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए । 
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भाग ४ 


भारतीय मुद्रा एवं विनिमय का इतिहास 
(१८००-१९५३) 


१८०० से पूर्व देश की मौद्रिक व्यवस्था, १८३५ का कानून, रजत-प्रमाप 
की स्थापना, हशल कमेटी (१८९३), रजत-प्रमाप का अन्त, 


फाउलर कमेटी की सिफारिश, स्वर्ण-विनिमय प्रमाप का आग- 
सन, चेम्बरलेन कमीशन (१९१३), प्रथम युद्धकालीन 
स्थिति, बेबिग्टन स्मिथ कमेटी (१९२०), हिल्टन यंग 
कमीशन की रिपोर्ट (१९२५), रुपये का स्टलिंग 
से गठबंधन (१९३१), स्वणं-निर्यातत द्वितीय 
युद्धकालीन स्थिति, पौण्ड पावने, मुद्रा- 
स्फीति, डॉलर का संकट, रुपये 
का अवमूल्यन तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
मौद्रिक संस्थाएं । 
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अध्याय २० 


भारतीय मुद्रा एवं विनिमय का ईतिहास 
(१८००-१९१४) = क 


१८०० से पहले हमारे देश की मौद्रिक प्रणाली इतनी संगठित नहीं थी 
जितनी आज है । हिन्दू काल में विशेषतः सोने और चांदी के सिक्कों का प्रयोग 
होता था । मुगल काल में भी इसी प्रकार दोनों धातुओं के सिक्के चलते रहे थे। 
परन्तु धीरे-धीरे देश की मुद्रा-प्र माली खंडित वनती गई । देश के भिन्न-भिन्न भागों 
में टकसाळें वनने लगीं और सोने और चांदी के भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्के 
काम आने लगे । दक्षिग भारत में विशेषतः सोने के सिक्के चलते थे और उत्तर 
भारत में सोने और चांदी--दोनों धातुओं के सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे । इस 
प्रकार देश भर में सोने और चांदी दोनों ही प्रकार के सिक्कों का चलन था, परन्तु 
इन दोनों की पारस्परिक विनिमय-दर निश्चित नहीं थी । दोनों प्रकार के सिक्कों 
के अदल-वदल की दर दोंनों सिक्कों की तौल तथा उनके धातुओं की उत्तमता 
के आधार पर निर्धारित कर ली जाती थी । परन्तु शनैः-शनैः इसमें कठिनाई 
अनुभव होने लगी क्योंकि दोनों सिक्के समय-समय पर" तौल में बदलते रहते 
थे तथा सोने-चांदी का मूल्य भी बाजार में घटता-वड़ता रहता था । मैकल्यौड 
ने लिखा है-- एक समय था जव कि सोने और चांदी के भिन्न-भिन्न रूप-रंग के 
लगभग ९९४ प्रकार के सिक्के भारत भर में प्रचलित थे और जितका मूल्य भी 
दिन प्रतिदिन बदलता रहता था ।” इस प्रकार व्यापारिक लेन-देन मैं तथा माल- 
गुजारी वसूल करने में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बड़ी, कठिनाई होती थी । इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए कम्पनी ने कानून वनाकर सिक्कों की विनिमय- 

दर निर्धारित करने का प्रयत्न किया। सुवसे पहले १८१८ में मद्रास में चांदी और 
सोने के नए सिक्कै चलाए गए । चांदी के रुपये की तौल १८० ग्रेन थी जिसमें 
१६५ ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। १८२० में बंबई में भी ऐसा ही किया गया । 
आगे चलकर इस वात की आवश्यकता हुई कि देश भर में एकसी सिक्का-प्र गाली 
. स्थापित की जाय ।. यह काम १९३५ में पूरा कर दिया'गया। १८३५ के कानून 
के अनुसार देश भर में रजतःभ्रमाप स्थापित किया गया तथा चांदी का रुपया 
देश का' प्रमुख सिक्का बना दिया गया । 
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१८३५ का कानून 


यह कानून भारत के मौद्रिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसी 
नियम के द्वारा देश भर में पहले पहल एक निश्चित और संगठित सिक्का- 
प्रमाली निर्धारित की गई । इस कानून की मुख्य बातें ये थीं :-- 

(१) चांदी का रुपया देश भर. की कानूनी: मुद्रा तथा प्रामाणिक सिक्का 
बना दिया गया । कानून के अनुसार इसे कितनी ही संस्था में लिया-दिया जा 
सकता था । परन्तु केवल वही रुपया प्रामाणिक सिक्का हो सकता था जो 
तौल में १८० ग्रेन के वरावर हो तथा जिसमें ११ भाग अर्थात्‌ १६५ ग्रेन ' 
शुद्ध चांदी हो । 

(२) सोने के सिक्के अव कानूनी मुद्रा न रहे परन्तु ये सिक्के धातु के रूप 
में खरीदे-वेचे जा सकते थे । 

« (३) सोने की मुहर देश भर में चल सकती थी । एक मुहर १५ रुपये 
के मूल्य की होती थी परन्तु जनता की आवश्यकता के अनुसार ५, १० और 
३० रुपये के मूल्य की मुहरे भी बनाकर चलाई जा सकती थीं । 

इस प्रकार १८३५ के कानून के अनुसार देश में रजत-प्रमाप की स्थापना 
हुई जिसमें चांदी के रुपये को मुख्य स्थान मिला । यद्यपि इस कानून के 
दवारा सोने के सिक्के कानूनी मुद्रा न थे परन्तु सोने की मुहरें काम में लाई जा 
सकती थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकारियों ने सोने के सिक्कों का बिल- 
कुल निषेध नहीं किया था । १३ जनवरी, १८४१ को सरकारी घोषणा की गई 
कि जनता सरकार को सोने की मुहरें देकर भुगतान चुका सकती है तथा सरकारी 
खजानों पर १५ रुपये में इन मुहरों का अदल-बदल किया जाया करेगा । इस. - 
घोषगा से सरकार ने एक प्रकार से सोने और चांदीःमें १५ : १ का अनुपात 
स्थापित कर दिया । अब जनता अच्छी तरह १५ रुपग्ने के बदले में १ मुहर तथा 
१ मुहर के वदले मे १५ रुपये लिया-दिया करती थी। परन्तु तभी एक नई स्थिति 
पैदा हो गई। आस्ट्रेलिया और केलीफोनिया में सोने की नई खानों का पता लगा 
जिससे सोने की पूर्ति बड़ने र्गी । पुति बड़ने से बाजार में सोने का भाव गिर 
गया और इसके अनुपात में चांदी की कीमत बड़ने लगी। जनता ने इस परिस्थिति 
से लाभ उठाया। सभी छोग सोने की मुहरों में भुगतान करने गे तथा सरकारी 
लगान भुगतान करने में भी सोने की मुहरें काम आने छूगीं। प्रत्येक व्यक्ति सोने 
की मुहरें सरकारी खजाने में देकर बदले में चांदी के रुपये लेने लगा क्योंकि 
चांदी की अपेक्षा सोने का भाव नीचा था। सरकार ने इस परिस्थिति से बचने 
र हि १८५२ को घोषणा कर दी कि सरकारी खजानों पर सोने 

कार नहीं किए जायंगे । इस प्रकार सरकार ने १३ जनवरी, 
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१८४१ की घोषणा को रद्द कर दिया और अव सोने के सिक्कों का चलन विलकुल 
बन्द हो गया । सोने के सिक्के बन्द होते ही मुद्रा-मण्डी में मुद्राओं की कमी हो 
गई। दूसरे, चांदी का उत्पादन भी आवश्यकता से कम हो गया था जिससे चांदी 
के रुपये आवश्यक मात्रा में नहीं बनाए जा सके । तीसरे, चांदी का भाव बड़ने 
से लोग चांदी के सिक्को को या तो चांदी बनाकर खुले बाजार बेचने लगे या संग्रह 
करने लगे । इससे मुद्रा-मण्डी में मुद्राओं की और भी अधिक कमी होती गई । 
उस समय देश की वेंकिग व्यवस्था भी इतनी उन्नत नहीं थी जो साख का प्रबन्ध 
करके इस कमी को दूर करती । अतः जनता सरकार से देश में सोने के सिक्के 
चलाने के लिए अनुरोध करने लगी । सरकार ने १८४६ में एक विज्ञप्ति निकाली 
जिसके अनुसार सरकारी खजानों पर सावरेन और अद्धं-सावरेन क्रमशः १० 
और ५ रुपये के बदले में स्वीकार किए जाने लगे परन्तु इससे भी मुद्रा-मण्डी 
में मुद्राओं की कमी दूर न हुई। व्यापारी वर्ग ने सरकार से सोने के सिक्के चलाने 
का आग्रह किया । सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए १८६६ 
मैं 'मैन्सफील्ड कमीशन' नियुक्त किया । कमीशन ने निम्न सिफारिश कीं :-- 

(१) १५, १० और ५ रुपये के मूल्य के सोने के सिक्के चलाए जाएं जिससे 
जनता सोने के सिक्कों से भलीभांति परिचित हो सके । 

(२) देश में सोने, चांदी और कागज--तीनों प्रकार की मुद्राएं चलाई 
जाएं । कमीशन का विचार था कि नोट चलाने से पहले सोने: के सिक्के चलाए 
जाएं क्योंकि जनता इस समय सोने का चलन अधिक पसंद करती है । 

कमीशन की इन सिफारिशों का कोई विशेष परिणाम न निकला । १८६८ 
में सरकार ने सावरेन और अद्धे-सावरेन की दर १० और ५ रुपये से बढ़ाकर १०३ 
और ५९ रुपये कर दी । अव इस दर पर सावरेन और अद्धे-सावरेन सरकारी 
खजानों पर लिए जाने लगे । वास्तव में तो सरकार सोने के सिक्के को कानूनी 
मुद्रा बनाना चाहती थी । उसी समय एक नई स्थिति पैदा हो गई। सोने औरचांदी 
के मूल्यों में विषमता आ गई । सोने के भाव ऊंचे चड़ने लगे और चांदी को. 
कीमत गिरने लगी। सरकार ने विवश होकर स्वर्ण-प्रमाप लाने का विचार 
छोड़ दिया । 

१८७० के पश्चात्‌ चांदी के भाव गिरने आरम्भ हुए । १८७१-७२ में 
चांदी का भाव ६०३ पेंस प्रति औंस था जो १८७५ में ५८ पेस, १८७९ में ५१६ 
पेस, १८८८ में ४३ पेंस तथा १८९२ में ३७३ पेंस प्रति औंस हो गया । 


चांदी के भाव गिरते के कारण 


(१) योरप के अनेक देश रजत -प्रमाप को छोड़कर स्वर्ण-प्रमाप मानने 
लगे थे जिससे सोने के सिक्के बनाने के लिए उनकी सोने की मांग बढ़ती जा 
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रही थी और वे चांदी का बहिष्कार करने लगे थे । जर्मनी, डेनमाकं, स्वीडन, 

नावें, हालैण्ड आदि देशों ने रजत-प्रमाप को तोड़कर चांदी को वाहर निकालना 

आरम्भ कर दिया था जहां से यह चांदी भारत जैसे रजत-प्रमापी देशों में आने 
लगी थी। असीमित मात्रा में चांदी भारत के वाजारों में आकर इकट्ठी होने छगी। 
इसके अतिरिक्त फ्रांस, वेल्जियम, इटली, स्विजरलेंड आदि देशों में चांदी के 
सिवकों का स्वतन्त्र टंकन वन्द कर दिया था जिससे वहां की जनता स्वतन्त्रता 
से चांदी को सिक्के बनवाने के काम नहीं ला.सकती थी । अतः यह चांदी भारत 
जैसे रजत-प्रमाप माननेवाले देशों में चली जा रही थी । इस प्रकार देश में 
चांदी की मात्रा बड़ने से चांदी का भाव बरावर गिरता जा रहा था । 


(२) १८७० के पञ्चात्‌ चांदी का उत्पादन भी बढ्ने लगा था । चांदी 
की नई-नई खानों का पता लग गया था जहां से भारी-भारी मात्रा में नई चांदी 
बाजारों में आने लगी थी । अमरीका के नेवादा मे चांदी की खानों की खोज भी 
इसी समंय हुई। अतः चांदी की अधिकता के कारण चांदी के भाव गिरते जा 
रहे थे । क 

(३) चांदी की पुरानी खानों में से उत्पादन के नए बैज्ञानिक साधनों द्वारा 
अधिक चांदी निकाली जाने रूगी थी । सीसा नामक धातु से रासायनिक क्रिया 
द्वारा चांदी निकाली जाने लगी थी । इस प्रकार चांदी की पूर्ति बढ़ने से चांदी 
के भाव गिरने स्वाभाविक ही थे। 


« (४). अमरीका ने शेरमन एक्ट में संशोधन करके चांदी खरीदना कम कर 
दिया था। शेरमन एक्ट के अनुसार अमरीका प्रतिवर्ष च्वांढी'के सिक्के बनाने 
के लिए ५ करोड़ ४० लाख औंस चांदी खरीदा करता था । अव इस एक्ट में 
संशोबन करके अमरीका ने चांदी खरीदना बन्द कर दिया । अतः यह चांदी रजत- 
अमापी देशों में ही आने लगी और वहां उसके भाव गिरने. लगे । 

(५) १८४८ में आस्ट्रेलिया और केलिफोनिया' में सोने की जिन खानों 
का पता छगा था उनमें अव वहुतं कम सोना मिलता था। सोने की इस कमी के: 
कारम सोने का मूल्य वड़ने लगा और इसरी ओर सोने के अनुपात में चांदी का 
मूल्य गिरने लगा | ; 

ईन सव कारणों से चांदी का स्वर्ण-मूल्य गिरता जा रहा था अर्थात्‌ रुपये 
और सावरेन की विनिमय-दर गिरने लगी थी 1 १८७१ में: १ रुपया लगभग 
१ शिछिग ११३ पेस के बरावर था जो १८७५ में १ शि० ९३ पेंस, १८८३ 
म १ शि० ७३ पस तथा १ ८९२ में १ शि० २ पेस के बराबर हो गया। विनिमय- 
दर गिरने से भारत सरकार तथा भारतीय जनता को भारी नुकसान होने लगा । 
« अन्य लोगो पर'भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा | कफ व हि 
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(१) भारत सरकार की कठिनाइयां--भारत सरकार को इंगलंण्ड की 
सरकार के लिए लगभग १,७०,००,००० पाँड की राशि प्रतिवर्ष देनी पड़ती 
थी। यह राशि भारत सरकार को रुपयों में देनी पड़ती थी। इंगलैण्ड की सरकार 
इसे भारत के शासन के लिए झंगलैण्ड स्थित कार्यालय पर व्यय करती थी । 
चांदी का भाव गिरने से पहले भारत सरकार को १४,२६,५७,००० रुपये देने 
पड़ते थे, परन्तु चांदी का भाव गिरने से अव रुपये की कीमत भी गिर गई थी। 
अतः सरकार को उतनी ही पौंड राशि चुकाने के लिए अव २६,४७,८४,१५० 
रुपये देने पड़ते थे । इस प्रकार विनिमय-दर गिरने से सरकारी कोष की 
१२,२१,२७, १५० रुपये की हानि होने लगी । इस हानि को पूरा करने के लिए 
सरकार जनता पर नये-नये कर लादने लगी परन्तु फिर भी वजट में घाटा ही 
वना रहता था । 

(२) व्यापार में अस्थिरता--रुपये और पौंड की विनिमय-दर में भारी- 
भारी उतार-च ह्वाव होने के कारण व्यापार में भी अस्थिरता आने लगी । यह 
सच है कि विनिमय-दर गिरने से भारतः के निर्यात-व्यापार में वृद्धि होने लगी 
मौर निर्यात बड़ने लगे परन्तु इसके विपरीत आयात करने में व्यापारियों को 
हानि होने लगी। सरकार द्वारा नये-नये कर लगाए जाने से भी व्यापार अस्थिर 
होता गया । प 

(३) विदेशी पूंजी पर आघात--विनिमय-दर गिरने से भारत में आत्रे , 
बाळी विदेशी पूंजी पर भी धक्का लगा । विदेशी पूंजीपतियों ने विनिमय-दर 
गिरने के कारण पूंजी में तथा ब्याज में कमी हो जाने के भय से भारत को पूंजी 
भेजना बन्द कर दिया । : इससे देश के औद्योगिक विकास पर गहरी चोट रूगी 
क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी की नितान्त आवश्यकता थी और 
इसके विना उन्नति होना असम्भव था । रक 

. (४) विदेशी अफसरों की कठिनाइयां--विनिमय-दर गिरने से भारत में 
“नौकरी करनेवाले विदेशी अफसरों को भी अधिक नुकसान हुआ । इन अफसरों 
की तनख्वाह सरकार रुपयों में दिया करती थी । परन्तु अपने-अपने परिवारों 
को राशि भेजने के लिए इन्हें स्टलिंग खरीदने पड़ते थे । स्टलिग खरीदने में 
अब इन्हें पहिले से अधिक रुपये देने पड़ते थे क्योंकि रुपये की दर गिर गई थी। 
इस कमी को पूरा करने के लिए ये छोग सरकार से आग्रह करने लगे जिससे सरकार 
की कठिनाइयां भी बड़ने लगीं और इन लोगों में मी असन्तोप फैलने लगा । 

(५) विदे कम्पनियों की कठिनाइयां--भारत में व्यापार करनेवाली 

विदेशी कम्पनियों को विदेशी कार्यकर्ता लाने में कठिनाई होने लगी क्योंकि रुपये _ 
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की दर गिरने के कारण विदेशी लोग भारत में नौकरी नहीं करना चाहते थे । 
इसका कारण यह था कि भारत में उनकी तनख्वाह रुपयों में मिलती थी परन्तु 
अपने देश ले जाने में उन रुपयों का मूल्य कम हो जाता था क्योंकि स्टलिग के 
अनुपात में रुपये की दर गिरती जा रही थी । 

_ इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किए परन्तु 
सफलता न मिली । जनता ने भी स्वर्ण-प्रमाप स्थापित करने के पक्ष में आवाज 
उठाई । १८७८ में ब्रिटिश पालियामेण्ट में स्वर्ण-प्रमाप अपनाने का प्रस्ताव भेजा 
गया परन्तु कोई फल न निकला । १८९१ में भारत सरकार ने फिर प्रस्ताव 
भेजा कि चांदी का स्वतंत्र टंकन वन्द करके विनिमय-दर को गिरने से रोका 
जाए तथा शीघ् ही स्वर्ण-प्रमाप अपनाया जाए । इस प्रस्ताव पर विचार करने 

तया सरकार को सलाह देने के लिए १८९२ में हर्शल कमेटी नियुक्त की गई 4 

इस कमेटी के अध्यक्ष लाइ हृशंल थे । 

हृशेल कमेटी को सिफारिश (१८३३). 

हृल कमेटी ने देश में द्वि-घातुवाद अपनाना ठीक न समुझा । इसलिए 
उसने चांदी के सिक्के को ही कानूनी मुद्रा बनाने की सलाह दी । कमेटी ने इस 
विषय में निम्न सिफारिशों कीं: 

(१) चांदी और सोने दोनों ही प्रकार के सिक्को का स्वतन्त्र टंकन 
वन्द कर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को यह स्वतन्त्र अधिकार न हो कि वह 
सोना या चांदी ले जाकर सरकारी टकसालों से उनके सिक्के वनवा सके । केवल 
सरकारी लेखे पर ही सिक्के बनाकर चलाए जाएं। 

(२) रुपये की विनिमय-दर १ शि० ४ पेस रक्खी जाए, अर्थात्‌ १ रुपया 
१ शि० ४ पेंस के बराबर हो और १ पांड १५ रुपये के वराबर हो । 

(३) चांदी का सिक्का (रुपया) ही देश की कानूनी मुद्रा बनी रहे और 

असीमित संख्या में लिया-दिया जाए । F 
 -कमेटी की इन सिफारिशों में देश में स्वर्ण-प्रमाप स्थापित करन का कोई 
संकेत नहीं था वरन्‌ देश में एक प्रकार का पंगु-प्रमाप (Limping 
Standard) स्थापित करने की योजना थी जिसके अन्तर्गत सोने और चांदी 
के सिक्कों में से किसी का भी स्वतन्त्र टंकन नहीं कराया जा सकता था परन्तु 
जिसमें केवल चांदी के सिक्कों को कानूनी मुद्रा बनाया गया । 
सरकार ने कमेटी की सिफारिशें मान लीं और १८९ ३ में टंकन-नियम 
र एल अनुसार रुपये का स्वतन्त्र टंकन बन्द कर दिया 
दई ~ यह स्वतन्त्र अधिकार न रहा कि वह जब चाहे तब 
चांदी को टकसाल में ले जाकर उसके सिक्के बनवा सके । अब केवल सरकार 
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ही अपने लेखे पर सिक्के बना सकती थी । सरकार ने कमेटी की सिफारिशों 
को कार्यान्वित करने के लिए तीन विज्ञप्तियां निकाली :-- 

(क) पहली विज्ञप्ति के अनुसार सरकार ने घोषित किया कि १ शि० ४ पें० 
विनिमय-दर पर सोने या सोने के सिक्कों के वदले में टकसालों पर रुपये 
मिला करेंगे । इसका अर्थ यह था कि शुद्ध सोने के ७५३३४४ ग्रेन के बदले 
में १ रुपया मिला करेगा । 

(ख) दूसरी विज्ञप्ति के अनुसार जनता को अधिकार दिया गया कि वह 
सावरेन तथा अद्धं-सावरेन देकर सरकारी भुगतान चुका सकती हूँ परन्तु ये 
सावरेन १ शि० ४ पें० की दर पर ही स्वीकार किए जायेंगें। इसका अर्थ यह था 
कि एक सावरेन १५ रुपये के और अद्ध-सावरेन ७३ रुपये के वरावर घोषित 
किया गया । 

(ग) तीसरी विज्ञप्ति के अनुसार व्यवस्था की गई कि सोना या सोने के 
सिक्कों के वदले में १ शि० ४ पें० की दर पर सरकार पत्र-मुद्रा (नोट) भी 
दिया करेगी। इसका अर्थ यह था कि १ शि० ४ पेस के बदले में १ रुपये का नोट 
और १ पांड के बदले में १५ रुपये का नोट मिला करेगा । 

एसा करने में सरकार का उद्देश्य रुपये की गिरती हुई दर को रोकना था 
जिससे देश मे विदेशी पूंजी आने लगे और विदेशी व्यापार भी संभल जाए । 

चांदी की स्वतन्त्र सिवका-ढलाई वन्द करने से सरकार का ख्याल था कि 
मुद्रा-मण्डी में रुपये की कमी होकर उसकी विनिमय-दर बड़ जायगी । परन्तु 
वास्तव में ऐसा न हुआ। १८९२ में विनिमय-दर १ शि० ३६ पेंस थी जो १८९५ 
में १ शि० १ पेस, १८९६ में १ शि० १६ पेस तथा १८९७ में १ शि० ३३ पेस 
हो गई। स्वतन्त्र टंकन वन्द होने के पश्चात्‌ भी रुपये की विनिमय-दर कई वर्षो 
तक ठीक १ शि० ४ पेंस न हो सकी । इसी समय देश में एक नई स्थिति पैदा 
हुई। १८९६-९८ में देश में अकाल पड़ा और प्लेग फैली जिससे अन्न तथा दूसरे ' 
कच्चे माळ का उत्पादन कम हो गया । इससे विदेशों को उतना माल निर्यात नहीं 
किया जा सका जितना पहले किया जाता था । निर्यात कम होने से विदेशों में _ 
रुपये की मांग कम हो गई और विनिमय-दर ऊंची न उठ सकी। परन्तु जैसे ही 
परिस्थिति संभली और निर्यात बहुने लगा वेसे ही विनिमय-दर ऊंची होने लगी 
और मुद्रा-मण्डी में मुद्राओं का अभाव भी अनुभव होने लगा । मुद्राओं के अभाव 
के कारण व्यापारियों को असुविधा हुई और वे देश में सोने के सिक्के चलाने की 
बात सोचने लगे । सरकार ने १८९८ में स्वर्ण नोट एक्ट' (0010 Note - 
4८६) पास किया। इस एक्ट के अनुसार भारत-मन्त्री को अधिकार दिया गया 
कि वह लन्दन में ‘कौन्सिल बिरू' बेचे और इस प्रकार इनकी विक्री से जो सोना 
आए उसे बैंक ऑव इंगलैण्ड में पत्र-मुद्रा-कोष के नाम से अलग रख दे । भारत 
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सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह लन्दन स्थित उस सोने के बल पर 
नोट छापे और लन्दन में बेचे गए कौँसिल-बिलों का भुगतान भारत में चुका दे। 
ऐसा करने में सरकार का विचार था कि देश में मुद्राओं की कमी दूर हो 
जायगी । परन्तु इस प्रकार नोट छापकर चलाने से भी मुद्रा की कमी में कोई 
विशेष परिवर्तन न हुआ । ६ 
फाउऊर फमेरी (१८९८) 


मुद्रा-मण्डी में मुद्राओं की कमी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार 
करने तथा देश में स्वणं-प्रमाप लाने में सरकार की सलाह देने के लिए 'फाउलर 
कमेटी' नियुक्त की गई। इस कमेटी के अध्यक्ष सर हेनरी फाउलूर थे। कमेटी 
के सामने सरकारी और गैर-सरकारी लोगों ने कई प्रस्ताव रक्खे । ये प्रस्ताव 
इस प्रकार हे: है 

१. सरकारी प्रस्ताव--सवसे पहिले भारत सरकार ने एक योजना रक्खी । 
योजना में प्रस्ताव किया गया कि-- 

(क) भारत सरकार इंगलैण्ड में २ करोड़ पौण्ड की एक राशि उधार ले। 
इस राशि का तीनं-चौथाई भाग इंगलैण्ड में रहे तथा शेष भाग सोने के रूप में 
स्वर्ण-कोष के नाम से भारत में रक्खा जाए । 

(ख) मुद्रा-मण्डी में चलनेवाले कुछ रुपये के सिक्कों को; वापिस खींच 
छिया जाय । इन सिक्कों को धातु के रूप में वेचकर बदले में-सीना खरीद लिया 
~ जाए और इस सोने को भी स्वर्ण-कोप में जमा कर दिया जाए । 

(ग) किसी भी अवस्था में सरकार सोना न.वेचे और विशेषतः उस समय 
तक जब तक कि विनिमय-दर १ शि० ४ पेंस तक आकर न टिक जाए। 

इस योजना द्वारा सरकार का विश्वास था कि मुद्रा-मण्डी में रुपयों की 
संख्या कम करने से विनिमय-दर ऊंची होकर १ दि० ४ पंस पर आ टिकेगी तथा 
स्वण-कोष में रक्खा हुआ सोना भविष्य में स्वणं-प्रमाप लाने के लिए काम आ 
सकेगा । फाउलर कमेटी ने इस योजना को न माना । कमेटी के सदस्य इस . 
वात से डरते थे कि मुद्रा-मण्डी में रुपयों की संख्या कम करने से मुद्रा की और 
भी अधिक कमी होने लगेगी जिससे व्यापारी समाज को बहुत असुविघाएं 
रहेंगी । ४ 
उ; “रजत-प्रमाप लौटाओ' प्रस्ताव- कुछ लोगों ने योजना रक्खी कि देश 
मे रुपये का स्वतन्त्र टंकन फिर से आरम्भ करके रजत-प्रमाप पुनः स्थापित कर 
देना चाहिए। इन लोगों डवि था कि रुपये का स्वतन्त्र टंकन न होने से 
भारत को र॒जतःप्रमापी के साथ व्यापारिक प्रतियोगिता करने में हानि 
रहती है । उनका यह भी ख्याल था कि विनिमय-दर नीची होने से देश के 
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निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा जिस पर देश की आर्थिक उन्नति आधारित 
है। फाउलर कमेटी ने इस प्रस्ताव को भी न माना। कमेटी का कहना था कि 
रजत-प्रमाप अपनाने से देश को स्थायी लाभ नहीं मिल सकता । क्योंकि 
भारत कां अधिकांश व्यापार स्वर्ण-प्रमापी देशों से है इसलिए रजत-प्रमाप 
अपनाने से उस व्यापार में हानि होगी । कमेटी का यह भी कहना था कि नीची 
विनिमय-दर व्यापार और उद्योग के लिए हानिकारक होती हैं और यह वात भी 
सर्वदा सत्य नहीं होती कि नीची विनिमय-दर से निर्यात बहते ही हों । पिछले 
वर्षों में दर नीची थी फिर शी देश के निर्यात-व्यापार में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
नहीं हुई । कमेटी को यह भी भय था कि नीची विनिमय-दर होने से भारत 
सरकार को इंगलेण्ड की सरकार के लिए वाषिक गृह-व्यय चुकाने में अधिक 
रुपये चुकाने पड़ेंगे और इस प्रकार सरकारी कोष को हानि उठानी पड़ेगी । 

३. लेस्ले प्रॉब्यन का प्रस्ताब--तीसरा प्रस्ताव श्री लेस्ले प्रॉब्यन का था । 
उन्होंने देश में सोने के सिक्के चलाने का विरोध किया। उन्होंने कहाँ कि भारतीय 
जनता सम्पत्ति-संग्रह करने में अधिक विश्वास करती है इसलिए यदि सोने 
के सिक्के चलाए गए तो लोग उन्हें इकट्ठा करके बैठ जाएंगे । इसलिए उन्होंने 
प्रस्ताव किया कि-- 

_ (क) जनता से सोना लेकर उसके बदले में नोट चलाए जाएं; 

(ख) -इन नोटों के अतिरिक्त १०,००० रुपये के मूल्य के स्वर्ण-नोट (Gold 
N०९४). भी चलाए जाएं; 

(ग) इन नोटों के बदले में सरकार नोट रखने वाले व्यक्ति की इच्छान्‌सार 
या तो सोना दे या रुपये दिया करे; 

(घ) जव कोई नोट के बदले में सोना मांगनेवाला व्यक्ति आए तो सरकार 
चाहे उसे सावरेन दे दे या सोना (धातु रूप में) दे दे, परन्तु यह घातु ६७ पौण्ड से 
कम के नोटों के बदले में नहीं देनी चाहिए; 

(च) सोने के बदले में छापे जानेवाे नोटों के अतिरिक्त सरकार और 
भी छोटे-छोटे, नोट चलाए परन्तु उनके बदले में केवल रुपये ही दिए जाया 
करे, सोना नहीं । श्री लेस्ले का विचार था कि.इस प्रकार की योजना काम 
मे लाने से जनता को सोना इकट्ठा करने का अधिक अवसर नहीं मिल सकेगा । 

` कमेटी ने इस योजना को भी नहीं माना । उन्होंने बताया कि सोना संग्रह 
करने में इतना भारी खतरा नहीं है जितना श्री लेस्ले ने समझ रक्खा है। यदि 
छोगों को सोना इकट्ठा करना ही है तो वे किसी प्रकार से भी ऐसा कर सकते हैं । 
लोगों की भावनाओं में एक साथ ही तुरन्त फेर-बदल करना सम्भव नहीं हो 
सकता। दूसरे, यह वात न्यायसंगत नहीं जान पड़ती कि लोगो की सोना इकट्ठा 
करने की आदत के कारण देश में सोने के सिक्के ही न चलाए जाएं। कमेटी ने 
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छेस्छे प्रॉब्यन की योजना से सहमत न होकर कहा कि सोने के सिक्के तो देश में 
बहुत काल से चलते आए है और.१८३५ तक चलते रहे हैँ। कमेटी के इन तरको 
के कारण यह योजना उठा खखी गई। | 
४. लिडसे का प्रस्ताव--जंगाल बेंक के तत्कालीन डिप्टी डाइरेक्टर श्री ए० 
एम० लिड्से ने भी एक योजना कमेटी के समक्ष रक्खी । इस योजना में भी 
यही प्रस्ताव किया गया कि देश में सोने के सिके न चलाए जाएं । श्री 
लिड्से का विचार था कि देश में विनिमय-दर को स्थायी बनाने के लिए कोई ऐसी 
सरल और सीधी व्यवस्था होनी चाहिए जो स्वयंपूणं कार्यशील हो और जिसमें 
किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या सरकार का प्रवन्ध न हो। व्यवस्था ऐसी हो कि 
जब विनिमय-दर स्वर्ण-विन्दु से आगे बहने लगे तो रुपये का प्रसार करके 
उसे बड़ने से रोक लिया जाए और जब स्वर्णे-विन्दु से नीचे गिरने लगे तो 
रुपये का संकुचन करके उसे गिरने से रोक दिया जाए । इस प्रकार दर स्वणं- 
बिन्द्रओं के आसपास स्थायी वनी रहेगी । इस योजना की मुख्य-मुख्य बाते 
थीं: 

(क) छन्दन में १,००,००,००० पौण्ड. का एक ऋण लिया जाय और 
उत्ते '्वर्णःप्रमाप कोष' (०14 9४21714 ९8९7४९) के नाम से वहीं 
छोइ दिया जाए । 

(ख) भारत सरकार भारत में स्टलिग खरीदनेवालों को लन्दन में चुकाए 
जानेवारे स्टरिग-ड्राफ्ट (907 lin2 D7£) वेचे । ये ड्राफ्ट १ शि० ३३ पस 
प्रति रुपये की दर से बेचे जाएं, अर्थात्‌ भारत में एक रुपया लेकर लन्दन 
में 'स्वर्ण-प्रमाप-कोप' में से !१ शि० ३ह पेस भुगतान कर दिया जाय। ये ड्राफ्ट 
१००० पौण्ड से कम राशि के न वेचे जाएं । 

(ग) इसी प्रकार लन्दन में रुपये खरीदनेवालों को भारत में चुकाए जाने 
वाले रुपये-ड्राफ्ट, (४८०० 101910) वेचे जारं । ये ड्राफ्ट १ शि० ४ पें० 
प्रति रुपया को दर से वेचे जाएं, अर्थात्‌ लन्दन में १ शि० ४४४ पें० ले लिया जाय 
और भारत में उसके वदले में सरकार १ रुपया चुका दे। ये ड्राफ्ट १५,००० 
रुपये से कम राशि के बेचे जाएं। , 

(घ) अगर किसी समय स्टलिंग-ड्ाफ्ट इतनी मात्रा में बेच दिए जाएं कि 
भारत में तो अधिक रुपये इकट्ठे हो जाएं और उन्हें चुकाते-चुकाते लन्दन का 
स्वण-प्रमाप-कोष' समाप्त हो जाए, तो सरकार को चाहिए कि भारत में इकट्ठे 


` * हुए रुपयों में से कुछ भाग को धातु के रूप में बेचकर लन्दन में 'स्वर्ण-प्रमाप-कोष 


में पौण्ड जमा कर दे। इसी प्रकार यदि कभी ड्राफ्ट बेचते-बेचते लन्दन में अधिक 
पौण्ड इकट्ठे हो जाएं और भारत में चुकाने के लिए रुपये न रहें तो लन्दन में 
इकट्ठ हुए कोष में से चांदी खरीदकर भारत में रुपये बना लिए जाएं । 
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(च) देश में रुपये ही चलते रहें और सोने के सिक्को को कानूनी मुद्रा न 
. बनाया जाए ।  .« 

श्री लिड्से ने सोचा कि इस आयोजन के अनुसार मुद्रा-मण्डी में मुद्रा का 
प्रसार और संकुचन स्वयं ही होता “रहेगा । जब हमारे देश में स्टलिग-ड्राफ्ट 
बेचे जाएंगे तो मुद्रा का संकुचन होगा और जव लन्दन में बेचे हुए रुपये-ड्राफ्ट 
भारत में चुकाए जाएंगे तो रुपये का प्रसार होगा। इस.प्रकार रुपये की विनिमय- 
दर स्थिर वनी रहेगी। कमेटी ने लिड्से के इस प्रस्ताव को नहीं माना। कमेटी 
के सदस्यों को भय था कि ऐसा यदि किया गया तो देश में विदेशी पूंजी का आना 
बिल्कुल रुक जाएगा । दूसरे, इंगलेण्ड में ऋण लेकर भारतीय विनिमय-दर की 
व्यवस्था करना कमेटी को पसन्द नहीं था । 


फाउलर केटी की तिफारिशे 


(१) सावरेन और अद्ध॑-सावरेन देश की कानूनी मुद्रा वनाः दी जाएं । देश 
में सोने का स्वतन्त्र टंकन हो तथा इसके लिए देश में एक टकसाल खोल दी 
जाए पर चांदी के रुपये का स्वतन्त्र टंकन न हो । 

(२) चांदी का रुपया देश की कानूनी मुद्रा रहे और असीमित संख्या में 
छिया-दिया भी जाए पर इसका स्वतन्त्र टंकन न हो । रुपया सहायक सिक्का 
वनकर देश में चले । + 

(३) सरकार रुपये के टंकन से होनेवाला लाम स्वर्णप्रमाप-कोप नामक: 
एक कोष में जमा करे जो रुपये का मूल्य १ शि०:४:पे० पर स्थिर रखने 
के काम आए । 

(४) रुपये-की विनिमय-दर १ शि० ४ पें० निश्चित की जाए अर्थात्‌ १ 
सावरेन १५ रुपये के बरावर हो । ५ 

(५) सरकार सोने या सोने के सिक्कों के बदले में रुपये के सिक्के दे पर 
` रुपयों के बदले में सोना या सोने के सिक्के देने के लिए सरकार बाध्य न हो । 
(६) रुपये के नए.सिक्के तव तक न वनाए जाएं जव तक कि सोने के - 
सिक्कों का देश में भली प्रकार प्रचार न हो जाए । 

(७) जब कभी भारत का व्यापार-सन्तुलन भारत के प्रतिकूल हो तो 
उसको चुकाने के लिए सरकार स्वणं-प्रमाप-कोष में से (जिसकी सिफारिश 
ऊपर की गई हूँ) व्यवस्था करे । 

इस प्रकार कमेटी ने देश के लिए पंगृ-प्रमाप पद्धति की सिफारिश की जिसके 
अन्तर्गत सोने और चांदी दोनों धातुओं के सिक्के कानूनी मुद्राएं थीं, दोनों 
असीमित संख्या में ली-दी जा सकती थीं परन्तु केवळ सोने के सिक्कों का ही 
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स्वतन्त्र टंकन किया.जाने को था। कमेटी की सिफारिशों में दो विशेषताएं 


झळकती हे :-- 


त 


(क) सोने का स्वतन्त्र टंकन होना था, सोने के सिक्के कानूनी 
होने थे पर इस पर भी सरकार रुपयों के वदले में सोना या सोने के 
सिक्के देने को वाध्य नहीं थी .। 4 

(ख) सोने के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा होने थे और चांदी के रुपये सहायक 


> 


मुद्रा, तो भी चांदी के रुपये असीमित संख्या में लिए-दिए जा 

सकते थे । 
सरकार ने फाउलंर कमेटी की सिफारिश मान तो लीं पर उनका प्रयोग कुछ 
निराळे ढंग पर ही किया । सबसे पहिले १८९९ में भारतीय-टंकन-नियम 
(Indian Coinage 40६) पास किया जिसके अनुषार रुपये की विनिमय- 
दर १ शि० ४ पें० निश्चित की गई। इसी नियम के अनुसार देश-भर में सावरेन 


' और अर्द्ध-सावरेन क्रमशः १५ रुपये और ७॥) रुपये के वराबर घोषित कर दिए 


गए। सोने के स्व॑तंत्र टंकन के लिए देश में टकसाल खोलने के लिए भारत सर- 
कार ने इंगलैण्ड की सरकार से आज्ञा मांगी पर उन्होंने इसको आज्ञा न दी । 
इंगलैण्ड की सरकार ने कहा कि “भारत में सोने-की टकसाळ खोलने की कोई 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि टकसाल में सिक्के बनाने के लिए पर्याप्त सोना नहीं 
मिल सकेगा ।” इस प्रकार भारत सरकार ने टकसाल खोलने का विचार 
१९०२ में छोड़ दिया । अर 

“  फाउलर कमेटी की एक सिफारिश यह थी कि रुपये के:नए-सिरकके तबःतक 
न बनाए जाएं जब तक कि जनता सोने के सिक्कों से भलीभांति प्रिज़ित न हो 
जाए । सरकार ने सोने के सिक्कों का प्रचार किया । सावरेन तथा अद्धं-साव- 
रेन मुद्रा-मण्डी में चलाए गए। सरकारी खजानों, डाकखानों तथा अन्य मौद्रिक 
संस्थाओं को आदेश दे दिया गया कि वे जनता में सोने के सिक्कों का प्रचार करें। 
सरकार ने मुद्रालयों को आज्ञा दी कि वे नोट लानेवाले व्यक्तियों को उनके 
नोटों के बदले में सोने के सिक्के ही देने का प्रयत्न करें । पर सरकार के इन सब 
प्रयत्नों का कोई फल न निकला । सभी उपाय व्यर्थ रहे । सोने के सिक्के जो 
अव तक वाजारों में चल रहे थे, छौट-लौटकर सरकारी खजाने में आने लगे और 
कहीं-कहीं तो सरकार नोटों के वदले में रुपये चुकाने में असफल रही । इतना ही 
नहीं, नोटों और सोने के सिक्कों पर बट्टा लगने लगा । रुपयों की मांग बड़ने 
छगी और लोग सोने के सिक्के वापिस करने ऊगे । सरकार ने सोचा कि जनता 
सोने के सिक्कों का विरोध कर रही है और वह देश में स्वर्ण-प्रमाप स्थापित 
करने के पक्ष में नहीं है । अतः सरकार ने शीघ्र ही हार मानकर सन्‌ १९०० 
में चांदी के रुपये बनाना आरम्भ कर दिया । १८९३ के पश्चात्‌ रुपये के सिक्के 
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विल्कुल नहीं बनाए गए थे इसीलिए देश में रुपयों की कमी बड़ रही थी । दूसरे, 
देश में व्यापार भी वड़ता जा रहा था जिससे. मुद्राओं की कंमी और भौ ज्यादा 

जान पड़ती थी । रुपये की कमो बड़ने का एक और भी कारण था। १८९८ 

के स्वर्ग-नोट-एक्ट' के अनूसार जो नोट छपे थे उनके वदले में रुपये के सिके 

चुकाते-चुकाते सरकारी कोष में रुपयों की कमी होने लगी थी । इस कमी को 

हूर करने तथा देश में सोने के सिक्कों का प्रचार-करने के लिए सरकार ने सावरेन 

चलाए थे। परन्तु सरकार की यह योजना पूर्ण न हो सकी । सरकार ने शीघ्र 

ही अपनी हार मान ली कि देश में सोने के सिक्के नहीं चल सकते । परन्तु वास्त- 

विकता कुछ और थी। जिस समय सोने के सिक्के चलाए गए थे देश की परिस्थिति 
उसके अनुकूल न थी। देश में अकाल पड़ रहा था जिससे लोगों को छोटी-छोटी 

राशि के सिक्कों की आवश्यकता थी । जनता रुपये चाहती थी, सोने के 
सावरेन नहीं । अतः सोने के सिक्कों के न चलने का दोष जनता पर नहीं था। 

यह तो सरकार की ही भूल थी कि उसने ऐसे अनुचित समय पर सोने के सिक्कों. 
का प्रचार करना चाहा । 

रुपये वनाने में सरकार को जो लाभ होता रहा उसका एक कोष बना 
दिया गया। यह कोष भारत में ही रखा गया था। परन्तु भारत-मन्त्री ने यह 
निश्चय किया कि इस कोप को इंगलैण्ड में भेज देना चाहिए और वहां उससे 
स्टिग-सिक्यूरिटियां खरीद लेनी चाहिएं । अतः १९०१ के बाद रुपये बनाने से | 
जो लाभ हुआ उसे भारत सरकार ने लन्दन में स्टलिंग-सिक्यू रिटियां खरीदने 
सें लगा दिया । इन सिक्यूरिटियों पर जो व्याज मिला वह भी इसी में जोड़ा _ 
जाता रहा । १९०५ में भारत सरकार ने पत्र-मुद्रा-कोष में से ५० लाख पौंड 
की एक राशि निकालकर इंगळंण्ड में भेज दी । यह राशि वहां इसलिए भेजी 
गई कि जिससे वह समय आने पर वहां चांदी खरीदने के काम आ सके और 
चांदी के अनुकूल भावों से समथ पर लाभ उठाया जा सके । 

१९०६ में एक और नई वात पैदा हुई । सरकार को जनता: की रुपयों 
की मांग पूरी करने में कुछ कठिनाई अनुभव होने लगी । अतः सरकार ने 
देश में ही पत्र-मुद्रा-ोष के अतिरिक्त एक स्पेशल कोष और वनाया । यह 
स्पेशल कोष चांदी के रुपयों के बनाने में होनेवाले लाभ में से बनाया गया. तथा 
इसको चांदी के रुपयों के रूप में ही रकला गया। इस प्रकार अब स्त्रणे-क्रोय की 
दो शाखाएं बन गई--(१) रुपयों के रूप में जो भारत में ही रखी गई, 
(२) स्टलिंग-सिक्यूरिटियों के रूप में जो लन्दन में रखो गई थी। अब इन दोनों 
कोषों का नाम मिलाकर 'स्वर्ण-प्रमाप-कोष' कर दिया गया । 

इतना ही नहीं हुआ वरन्‌ लन्दन स्थित पत्र-मुद्रा-कोय के उद्देश्य में भी 
परिवर्तेन कर दिया गया । वात यह थी कि सन्‌ १९०० में जब रुपये का टंकन 
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आरम्भ किया गया था चांदी खरीदने की आवश्यकता हुई। अतः लन्दन के बाजारों 
में से लन्दन स्थित पत्र-मुद्रा-कोष में से चांदी खरीदकंर भारत में मंगा ली गई। 
सबसे पहिले यह खरीद केवल दो वर्षों के लिए निश्चित की गई थी पर १९०२ 
में यह व्यवस्था कानून द्वारा पास कर दी गई । अब जव चाहे तभी लन्दन स्थित 
पत्र-मुद्रा-कोष में से चांदी खरीदी जा सकती थी । अतः पत्र-मुद्राकोष जो अव 
तक नोटों का आधार-कोष माना जाता था, अब चांदी खरीदने के काम भी 
आने लगा । इसी समय भारत मन्त्री को एक नई सूझ सुझी । सुझाया गया 
कि भारत स्थित पत्र-मुद्रा-कोष में से जो सोना इंगलेण्ड भेजा जाता हैं उसको 
इंगलैण्ड भेजने में ` वहुत ही खर्च होता है। , इसीलिए सोना भेजने की प्रथा को 
बन्द कर देना चाहिए, और उसके स्थान पर ऐसा करना चाहिए कि इंगळेण्ड 
में कौंसिल-बिल' बेचकर राशि प्राप्त कर ली जाए और उन बिलों का भुगतान 
भारत सरकार चुका दिया करे। सोचा गया कि इस प्रकार विना. भेजे ही सोना 
लन्दन में भारत मन्त्री को मिल, जाया करेगा । इसी योजना के अनुसार 
भारत मन्त्री ने १९०४ के पश्चात्‌ १ शि० ४# पें० प्रति रुपया की दर से 
असीमित मात्रा में कौंसिल-विल बेचना आरम्भ कर दिया । अतः १८९८ के 
स्वर्ण-नोट-एक्ट' के द्वारा बनाई गई कौंसिल-विल बेचने की योजना अब स्थायी 
बना दी गई। 5 015३7 
१९०७-८ में परिस्थिति बिलकुल बदल गई । देश में वर्षा न होने के 
कारण अकाल पड़ा जिससे भारत के निर्यात में कमी आ गई । योरप में भी 
व्यापार मन्दा पड़ गया और वेकारी वहने लगी । अमरीका में भी आथिक, संकट 
आया जिसके कारग संसार भर में मुद्रा की कमी-सी आ गई । यहां,ह कि 
इंगलैण्ड के वेक को तो अपनी कटौती-दर भी बड़ानी पड़ी ॥£भ मे से निर्यात 
.की जानेवाली वस्तुओं का उत्पादन कम हुआ जिससे इनका निर्घात गिर गया। 
परन्तु चांदी का आयात बड़ता ही रहा । लन्दन में कौंसिल-बिलों की मांग भी 
कम हो गई। इन सब कारणों से रुपये की विनिमय-दर गिरने लगी और इतनी 
गिरी कि ३० नवम्बर १९०७ को १ शि० ३३३ पें० हो गई। गिरती हुई 
विनिमय-दर को रोकने के लिए विदेशी विनिमय-बेको ने भारत सरकार से प्रार्थना 
की कि वह लन्दन में चुकाए जानेवाले बिल बेचना आरम्भ कर दे परन्तु सरकार 
चे इस वात को न माना । सरकार पत्र-मुद्रा-कोष में से सोना निकाल-निकाल 
कर छोगों को देने लगी जिससे वे लोग इंगलेण्ड में अपना भुगतान चुका सकें 
. और रुपये की दर कम न होने पाए । लेकिन परिस्थिति बिगड़ती गई और 
विनिमय-दर भी नीचे गिरती गई । अन्त में ४ मार्च १९०८ को भारत मन्त्री 
॥ सस निकाली कि भारत सरकार १ शि० ३३३ पे० की दर पर भारत में 
स्टलिग-ड्राफ्ट बेचे जिनका» भुगतान छन्दन में चुकाया जाए । सबसे पहिले 
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२६ मार्च १९०८ को स्टर्लिग-ड्राफ्ट वेचे गए। इसी बीच में भारत. मन्त्री 
ने स्वर्ण-प्रमाप-कोष की स्टरिंग-सिक्यूरिटियों को भी बेच डाला जिससे भारत 
में बेचे गए स्टलिग-ड्राफ्टों के भुगतान करने के लिए राशि प्राप्त हो सके । 
स्टलिग-ड्राफ्ट ११ सितम्बर १९०८ तक स्वतन्त्रतापूर्वक बेचे जाते रहे और 
उनका भुगतान भी लन्दन में चुकाया जाता रहा । इसी समय परिस्थिति संभलने 
लगी और विनिमय-दर भी चट्टी । अगले वर्ष तो निर्यात वने लगा और ' 
दर स्थायी वनती गई । 


स्व्ण्‌-विनिसय-प्रसाप का जन्म 


„~ १९०७-८ के संकट-काल को पार करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे प्रयत्न किए 
जिनसे वह अनजाने ही स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप की ओर बहने लगी । सबसे पहिले 
सरकार ने स्थानीय प्रयोग के लिए रुपयों के सिक्कों के बदले में सोना देना आरंभ 
किया, यद्यपि विदेशी भुगतान चुकाने के लिए सोना देने में सरकार ने कुछ आना- 
कानी की । वाद में परिस्थिति गम्भीर होने पर 'रिवरस-कौँसिल-विल' बेचना 
आरम्भ कर दिया गया जिससे भारतीय मुद्रा-प्रणाली छिंड्से-योजना के लगभग 
समीप ही आ गई। इसके अन्तर्गत कौंसिल बिल बेचकर लन्दन-स्थित पत्र-मुद्रा 
कोष में सोना जमा करके भारत में नोट और ह्पयों में भुगतान चुकाने की प्रथा तो थी 
ही, जिसे १९०४ में स्थायी वना दिया गया था।; १९०८ में भारत में रिवर्स-कौंसिल- 
बिल बेचकर उनको लन्दन में चुकाए जाने की व्यवस्था भी कर दी गई । इस 
प्रकार रिवसँ-कौंसिल-बिल बेचने से स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप पूर्ण-रूप से भारत- में 
आ गया। अव रिवसं-कौसिलू-बिलों के द्वारा भारत में रुपया लेकर इंगलेण्ड में 
स्टरिंग चुका दिया जाता था और कौंसिल-बिलों के द्वारा इंगैण्ड में स्टिंग-बिल' 
बेचकर भारत में रुपया चुका दिया जाता था। यही स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप का रहस्य 
था। स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप स्थापित करने में सरकार का न कोई उद्देश्य था और 
न इसे स्थापित करने के लिए सरकार ने कोई प्रयत्न ही किए । केवल परिस्थितियों . 
पर काबू पाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही और प्रयत्न करते करते स्वर्णे- 
विनिमय-प्रमाप पर आ पहुँची । यह सब“कुछ बिना जाने और विना समझे होता 
रहा। सरकार ने जो प्रयत्न किए वे सव फाउलर कमेटी की सिफारिशों को 
पुरा करने के लिएं थे परन्तु इन्हीं प्रयत्नों के द्वारा देश में स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप 
आ गया । इस प्रमाप में निम्न बातें थीं 

( १) देश के अन्दर रुपये के सिक्के और नोट चलते थे । दोनों असीमित: 
संख्या में लिए-दिए जा सकते थे । और भी छोटे सहायक सिक्के थे 
जो नोट और रुपये के साथ चलते थें। 

( २) रुपये और नोटों के बदले स्थानीय या देश के आन्तरिक प्रयोग. के 
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लिए सोना नहीं मिल सकता था। परन्तु विदेशी भुगतान चुकाने के 
. लिए देशी मुद्रा के बदले में सोना या सोने पर आश्रित मुद्रा मिल 
सकती .थी । 
( ३ ) सोने के सिक्के देश के अन्दर नहीं चलते थे । र 
( ४ ) इंगलैण्ड में भुगतान चुकाने के लिए एक कोष बना हुआ था जो स्वर्ण- 
प्रमाप-कोष कहलाता था । इसी कोप में से स्टिंग चुकाए जाते थे । 
बैसे देखने से तो यह कार्य-पद्धति बड़ी ही सरल एवं सुविधापूर्ण मालूम 
होती थी परन्तु वास्तव में यह थी बड़ी भ्रमपूर्ण क्योंकि भारत मन्त्री की नौति 
सदैव यही रही कि भारत में कम से कम सोना रहे और अधिकांश सोना इंगलेण्ड 
चला जाए। इसी हेतु भारत मंत्री का इसी शिशा में प्रयत्न होता रहा जिससे हमारे 
देश की कीमतें ऊंची बनी रहें और इंगलैण्ड से होनेवाला आयात बड़े। भारत मंत्री 
ने इंगलैण्ड से हमारे देश में सोना नहीं आने दिया। कौंसिल-विक बेचकर वह सोना 
वहीं रख लिया जाता था। हमें सदैव यही बताया गया कि यदि सोना भारत में 
आता तो वह या तो भूमिगत हो जाता और या उसके आभूषण बन जाते ।'परन्तु 
वास्तव में यह तकं सत्य नहीं था क्योंकि उस समय भारत में सोने की चाह होने 
` रुगी थी और यदि चाह नहीं भी थी तो भारत मन्त्री को क्या आवश्यकता थी 
कि वह भारत के साने को भारत में आने से रोकता ? दूसरे, रुपयों के टंकन से होने 
बाले लाभ से स्वर्ण-कोष बनाया गया था जो फाउलर कमेटी की सिफारिश के 
अनुसार भारत में ही रखना चाहिए था। भारत मन्त्री को क्या अधिकार था कि वह 
उसको इंगळेण्ड में ले जाए ? यदि वह सोना भारत में रहता तो भारत सरकार के 
काम आ सकता था अथवा हमारे उद्योग-धंधों की उन्नति के लिए काम में लाया 
जा सकता था । इंगलेण्ड में उसे भेजकर तो भारत सरकार को सदैव भारत मन्त्री 
पर ही निर्भर रहना पड़ा। तीसरे, इस कोष को स्टालिग सिक्यूरिटियां खरीदने में 
लगा दिया गया जिससे वहां के उद्योगों की तो उन्नति हुई किन्तु हमारे यहां उन्नति 
न हो सकी । कुछ भी हो, स्वणं-विनिमय-प्रमाप स्थापित करने में भारत-मन्त्री 
का बहुत हाथ था । १८९८ से १९१३ तक कोई ७०० लाख पौण्ड से अधिक मल्य 
का सोना इंगळैण्ड में चला गया था । नु 
भारत सरकार तथा भारत मंत्री में विरोध 
(१९०८-१९१३) - | 
पहिले कहा जा चुका है कि सरकार ने विनिमय-दर को गिरने से रोकने के 
लिए २५ चवम्वर १९०७ के पइ्चात्‌ पत्र-मुद्रा-कोष में से सोना निकाल-निकाल 
कर बचना आरम्भ कर दिया था जिससे लोग माल मंगाकर इंगलेंड के व्यापा- 
रियों को भुगतान चुका सकें और रुपये की विनिमय-दर .गिरने न पावे। इससे 
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सरकार के स्वर्ण कोष पर बड़ा बुरा प्रभाव .पड़ा । अतः सरकार ने मुद्रा-नीति में 
परिवर्तेन करने के लिए भारत मन्त्री से प्रार्थना की और नीचे लिखे हुए सुझाव 
स्वीकृति के लिए भेजे :-- 


(१) 


(२) 


(३) 


(९४) 


स्वर्ण-प्रमाप-क्कोप का अधिकांश भाग भारत में ही रखा जाए जिससे 
भविष्य में यदि कोई १९०७-८ जैसा संकट आए तो उसका सामना 
किया जा सके। सरकार ने सुझाया कि भारत-स्थित स्वणं-प्रमाप- 
कोष म कम से कम २ करोड़ ५० लाख पौण्ड रहने चाहिएं। 
इसलिए चांदी के रुपये बनाने में जो लाभ हो वह इंगलंड न भेजा 
जाए । 2 
स्वर्ण-प्रमाप-कोष का अधिकांश भाग तरल सम्पत्ति के रूप में हो 
जिससे उसे आवश्यकता के समय शीघ्र ही काम में लाया जा सके । 
कोष की राशि को सिक्यूरिटियो में न लगाया जाए क्योंकि सिक्‍यू- 
रिटियों को बेचते समय उनके मूल्य में कमी हो जाने के कारण हानि 
होने सम्भावना रहती है । 

भारत-स्थित पत्र-मुद्रा-कोष का अधिकांश भाग सोने के रूप में रखा 
जाए । कम से कम १ करोड़ ३० लाख पौण्ड का सोना हो और जब 
तक इतना सोना इकट्ठा न हो जाए तब तक लन्दन-स्थित पत्र- 
मुद्रा-कोष में सोना न बड़ाया जाए । 


बम्बई की टकसाल में सोने के सावरेन बनाए जाएं। : 


भारत मन्त्री ने सरकार के इन सुझावों पर विचार करके यह स्वीकृति दे दी 
कि भारत में रखे जानेवाले स्वणं-प्रमाण-कोष में दो करोइ पचास लाख पौण्ड 


रहेँ--और 


जब तक यह राशि उस कोष में इकट्ठी न हो जाए तब तक रुपये 


बनाने से होनेवाले लाभ को इंगलेंड न भेजा जाए । भारत मंत्री ने सरकार के अन्य 
सुझावों को न माना । इस प्रकार सरकार और भारत मंत्री के वीच विरोध उत्पन्न 
हो गया। वास्तव में सरकार स्वर्ण-मुद्रा-प्रमाप' स्थापित करना चाहती थी परन्तु 

' भारत मन्त्री स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप रखना चाहते थे । इस गति-अवरोध को दूर 
करने के लिए १९१३ में एक कमीशन नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष श्री 
ऑस्टिन चेम्बरलेन थे । डः 


चेस्बरलेन कमोशन--१९१३ 


चेम्बरलेन कमीशन के सामने निम्नलिखित बातें विचारार्थ रखी गई :--- 


(क) 


भारत सरकार के सामान्य शेषों (०7९7३] 321870९5) और 
कोषों के स्थात एवं व्यवस्था सम्वन्धी जांच; 
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(ख) १९९८ के परचात्‌ भारत सरकार द्वारा काम में छाई गई मौद्रिक 
नीति की जांच-प३तालू; 

(ग) मुद्रा-सम्बन्धी अन्य वातें । 

चेम्वरलेन कमीशन ने १८९३ से लेकर १९१३ तक की मौद्रिक स्थिति का 
अध्ययन करके फरवरी १९१४ में अपनी रिपोर्ट तैयार की । कमीशन ने निम्नलिखित 
सिफारिश कीं :-- > याकि 

( १) स्व्ण-विनिमय-प्रमाप ही देश के लिए उपयुक्त प्रमाप हैँ क्य 
इसको सरकार ने मुद्रा-नीति में जो इ-तो ड़ करके स्थापित नहीं किया था वरन्‌ देश 
की परिस्थितियों के साथ-साथ इसका जन्म और विकास हुआ । अतः यही सच्चा 
और वास्तविक प्रमाप है । दुसरे, यह ऐसा प्रमाप है जो किसी भी असाधारण 
परिस्थिति में चल सकता है । कमीशन ने कहा कि १९०७-८ के संकट काल में 

भी इसमें कोई फेरःवदल नहीं हुई । तीसरे, इसके अन्तर्गत सोने के सिक्के चलाने 

की आवस्यकता नहीं है जिससे सोने की वचत होती है और लोग सस्ता सिक्का 

छेना-देना सीखते हैं। चौथे, इसके द्वारा रुपये की विनिमय-दर स्थायी बनी रहती है । 

इसीके कारण बिना सोने के सिक्के चलाए १ शि० ४ पें की दर स्थायी रह सकी 
» थी । अतः इसी प्रमाप को अपनाना चाहिए । 

( २) सोने के सिक्के चलाना देश के हित में नहीं है क्योंकि विनिमय-दर 
स्थायी रखने के लिए इसकी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती । पिछले अनेक 
वर्षों से बिना सोने के सिक्के चलाए ही विनिमय-दर स्थायी वनी रही है । दूसरे, 
सोनं के सिक्के चलान से सोना नष्ट होता है । तीसरे, यह भी आवश्यक है कि जनता 
को सस्ता सिक्का लेने-देने का अम्यासी वनाया जाए । अतःसोते के सिक्के न 
चलाये जाएं । ४ 

(३) सोने के सिक्के बनाने के लिए टकसाल बनाने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । परन्तु यदि देशवासी चाहते ही हें और भारत सरकार इसका खर्चा 
सहन कर सकती है तो एक ऐसी टकसाल खोली जा सकती है जिसमें केवल सावरेन 
या अद्वे-सावरेन ही बनाए जाएं। अगर सोने की टकसाल न खोली जाए तो सर- 
कार को चाहिए कि बंबई की टकसाल पर ही नोट और रुपये के सिक्कों के 
बदले में सोना दिया करे। ': 

_ _(४ ) स्वणंप्रमाप-कोष की कोई सीमा निर्धारित न की जाए । रुपया बनाने 

में जो हो उसे इसी कोष में जमा कर दिया जाए । स्वर्ण-प्रमाप-कोष का.वह 

भाग जो च के रूप में भारत में जमा रहता है समाप्त कर दिया जाए और कोष 

0 गा में i जाए । इस कोष का अधिकांश भाग सोने के खूप 
जाए । सोना १ करोइ ५० लाख पौण्ड के मूल्य का हो तः 

जो राशि इस कोष में बड़े उसका आघा भाग सोने में हो । DT 
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(५) जव कभी विनिमय-दर गिरने लगे अर्थात्‌ १ शि० ४ पें० से कम 
होने लगे तो भारत सरकार १ शि ३३$ पें० की दर से इंगलेंड में चुकाए 
जानेवाले रिवर्स कौंसिल विल वेचा करे । 

(६) पत्र-मुद्रा चलाने की-व्यवस्था उन्नत की जाए और उसे लोचदार 
बनाया जाए । 

(७) लन्दन-स्थित भारत कार्यालय की राजस्व समिति में कम से कम 
दो सदस्य भारतीय हौं । 

( ८ ) देश की चलन-पद्धति को सुदु बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना 
और स्टालग रखा जाए जिससे विदेशी विनिमय में सुविधा रहे । 


. रिपोर्ट पर सरकार को कारबाई 


२४ फरवरी १९१४ को कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अप्रैल 
१९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो गया । अतः इन सिफारिशों पर पुरा-पुरा 
विचार न हो सका । फिर भी युद्धारम्भ होने के पश्चात्‌ सरकार ने कुछ ऐसे 
कदम उठाए जिससे निम्न प्रतिक्रियाएं हुईं :--- 

( १) स्वर्ण-प्रमाप-कोष का वह भाग जो चांदी के रूप में भारत में रखा 

जाता था समाप्त हो गया।. 

(२) नोटों के बदले में रुपये के सिक्के या सोना दिया जाने लगा । 

( ३) विनिमय-दर गिरने से भारत सरकार ने छन्दन में चुकाए जानेवाले 

रिवसँ-कौंसिल-बिल बेचे । 


सारांश 


सन्‌ १८०० से पूर्व देश में कोई संगठित मुद्रा-प्रणाली नहीं थी । देश के भिन्न- 
भिन्न भागों में सोने-चांदी के प्रकार-प्रकार के सिक्के चलते थे । इससे ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को लगान वसुल करने में तथा अन्य व्यापारिक लेन-देन में बड़ी कठिनाई 
होती थी। अतः १८३५ में कानून बनाकर देश भर के लिए रजत-प्रमाप स्थापित 
कर दिया गया। रजत-प्रमाप में चांदी का सिक्का, जिसमें {३ भाग शुद्ध चांदी 
होती थी, देश का प्रामाणिक -सिवका: और प्रमुख मुद्रा बना दिया गया। 
परन्तु इसके साथ-साथ सोने को मुहर भी कानूनी मुद्रा थीं जो लेन-देन में काम 
आती थीं। १८५२ में सोने के सिक्के कानूनी मुद्रा न रहे। इसी समय चांदी की 
प्रदाय कम होने से चांदी के सिक्कों की कभी पड़ने लगी । अतः सुव्रा-मण्डी में मुद्रा 
का अभाव अनुभव होने लगा। इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए १८६६ में | 
'मेन्सफील्ड कमीशन' बठाया गया । कमीशन ने सिफारिश की- (१) सोने के सिक्के 
चलाए जाएं, (२) देश में सोने-चांदी तथा कागज तीनों प्रकार की मुद्राएं चलें, 
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(३) जनता को सोने के सिक्कों से परिचित कराया जाए । इत सिफारिशों का 
कोई उल्लेखनीय परिणाम न निकला। .. 

१८७० के पश्चात्‌ चांदी को प्रदाय. बड़ने लगी--नई-नई चांदी की खाने 
पिलों । चांदी का आयात बढ़ा, योरप के देशों ने चांदी का बहिष्कार कर दिया 
जिससे वह भारत में आने लगी तया अमरीका ने चांदी खरीदना बन्द कर दिया। 
इस सब कारणों से चांदी के भाव बुरी तरह गिरने लगे जिससे विनिमय-दर भी 
शिरने लगी । विततिमय-दर गिरने से भारत-सरकार को, व्यापार एवं -उ ्ोग को, 


~ भारत में काम करनेवाले विदेशी अफसरों को, विदेशी कम्पनियों को कठिनाई 


होने लगी। विदेशी पूंजी पर आघात होने लगा। इन कठिनाइयों को दूर करने 
के लिए व देश को स्थिति का अध्ययन करने और सिफारिश देने के लिए १८९२ 
में हशेल कमेटी नियुक्त की गई। हर्शल कमेटी ने रजत-प्रमाप को तोड्ने की 
सिफारिश को । फलस्वरूप १८९३ के टंकन-विधान के अनुसार देश म रजत- 
प्रसाप तोड़ दिया गया। ९ होने 
रजत-प्रमाप दूटते ही देश की सुद्रा-मण्डी सें मुद्राओं का अभाव होने लगा 
जिससे व्यापारियों को असुविधा होने लगी। इस स्थिति पर विचार करने तथा 
सरकार को सुझाव देने के लिए १८९८ में फाउलर कमेटी नियुक्त को. गई। 
कमेटी के सामने सरकारी और गैर-सरकारी कई प्रस्ताव आए पर उन्होंने एक 
न माना। कमेटी ने सिफारिश की--(१) देश में सोने के सिक्के चलाए जाएं - 
और उनका स्वतंत्र टंकन हो। (२) चांदी का सिक्का भी कानूनी मुद्रा रहे। 
(३) विनिमय-दर १ शि० ४ पे निश्चित को जाए। सोने के बदले सें रुपये दिए 
जाएं पर रुपयों को सोने में बदलने के लिए सरकार बाध्य न हो। इस प्रकार 
कमेटी ने देश के लिए पंगु-स्व्ण-प्रमाप की सिफारिश की। सरकार ने इन सिफा- 
रिशो को मानकर १८९९ के टंकन नियम द्वारा विनिमय-दर १ शि० ४ पे० निश्चित 
कर दी । सिफारिशों को कार्यान्वित करते करते सरकार १९०८ में अनजाने ही 
स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप पर जा लगी । स्वणं-प्रमाप के स्थान पर स्वर्ण-विनिमय- 
प्रमाप स्थापित किया गया। १९०८ में स्वर्ण -प्रमाप-कोष को भारत में रखने के 
विषय सें भारत सरकार और भारत मंत्री में गति-अवरोध उत्पन्न हो गया। इस 
गति-अवरोध को दूर करने के लिए १९१३ में चेम्बरलेन कमीशन की नियुक्ति की 
गई। कमीशन ने सिफारिश की--(१) स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप ही देश में रक्खा 
जाए, (२) सोने के सिक्के न चलाए जाएं, (३) स्वर्ण-प्रमाप-कोष को कोई 
सीमा निर्धारित न की जाएं, (४) पत्न-मुद्रा-व्यवस्था उन्नत बनाई जाएं, (५) 
विनिमय-दर को गिरने से रोकने के लिए सरकार रिवसं-कोंसिल-विल बेचा करे। 
इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर ही रही थी कि प्रय युद्ध आरम्भ हो 
गया। अतः इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही'न की जा सको। 
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'प्रीक्षा-प्रदन 


(१) १८३५ के करेंसी एक्ट'पर एक टिप्पणी लिखिए। 
(२) १८९३ में रुपये का स्वतंत्र टंकन क्यों वन्द कर दिया गया ? स्वतंत्र 
टंकन वन्द करने का क्या परिणाम निकला ? 
(३) किन परिस्थितियों के कारण ह॒शंछ कमेटी की नियुक्ति की गई थी ? 
“कमेटी ने देश की मुद्रा-प्रणाली में फेर-वदल करने के क्या क्या सुझाव 
दिए ? उन परिवतंनों का क्या परिणाम निकला ? 
(४) १८९३-१९१४ तक की भारतीय मौद्रिक प्रणाली का सावधानीपूर्वक 
वर्णन कीजिए । 
(५) प्रथम महायुद्ध से पूर्व भारत में जो स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप था उसकी 
व्याख्या करते हुए मुख्य-मुख्य बातों का संकेत कीजिए । 
(६) प्रथम महायुद्ध से पूर्व भारतीय मुद्रा-प्रणाली में सोने का वया स्थान रहा ? 
. फाउलर कमेटी ने स्वणं-प्रमाप के विषय में क्या-क्या सिफारिशें कीं ? 
(७) भारत में स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप क्यों और कैसे स्थापित हो गया ? 
विस्तारपूर्वक समझाकर लिखिए । 
(८) चेम्बरलेन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई ? उसने क्या-क्या सिफारिशों 
कीं ? उनका क्या परिणाम निकला ? 
(९) निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए-- 
(१) कौंसिल बिल 
(२) १८३५ का करेंसी एक्ट 
(३) लिड्से की योजना 
(४) स्व्णं-प्रमाप-कोष। ` 
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अध्याय २१ 
भारतीय मुद्रा एवं विनिमय का इतिहास. 
` (१९१४-१९२५ ) 


प्रथम युद्धकाल--चेम्बरलेन कमीशन की सिफारिशों पर सरकार कोई 
निश्चित कार्यवाही कर भी न पाई थी कि युद्ध आरम्भ हो गया । वृद्ध आरम्भ होते 
ही देश के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भगदः मच गई। व्यापार को 
धक्का लगा, व्यापारिक शिथिलता आई, विनिमय-दर में दुवेळता आने लगी 
तथा जनता बैंकों मे से अपनी-अपनी जमा-राशि निकालने लगी । लोग नोटों को 
बदलवाकर सोना चाहने लगे। बेंकों और सरकार के प्रति जनता का विशवास 
डिगने लगा। डाकखानों में से लोग अपना-अपना रुपया निकालने लगे। पहिले 
दो महीनों में लगभग ७ करो; रुपया बेंकों में से निकाला गया तथा पहिले १० 
महीनों में लगभग १० करोड़ रुपये के नोटों का परिवर्तन हुआ। सरकार को इस 
स्थिति से कुछ घवराहट होने लगी। विनिमय-दर को गिरने से रोकने के लिए 
सरकार ने लन्दन में चुकाए जानेवाले 'स्टलिग-ड्राफ्ट' अर्थात्‌ 'रिवरस-कोंसिल-बिल' 
बेचे । अगस्त १९१४ से जनवरी १९१५ तक ८७ लाख पौण्ड के रिवसं-कौसिल$बिल 
सरकार ने वेचे । वेकों और डाकखानों ने भी जनता की रुपये की मांग को बराबर 
पूरा किया। युद्ध आरम्भ होने के एक वर्ष में ही लगभग ८ करो 3 रुपये डाकखानों 
से निकाले गए। पर सरकार भी बराबर रुपये देती रही। अन्त में सरकार के 
प्रति जनता का विश्वास लौटने छगा और राशि निकालने की जगह अब लोग 
जमा करने लगे। सरकार ने नोटों के बदले में सोना भी दिया। १ अगस्त १९१४ से 
४ अगस्त १९१४ तक. १८ लाख पोण्ड के मूल्य के सोने की हानि हुई । पर:जब 
सोने की मात्रा कम होती गई तो सरकार ने आगे चलकर सोना देना बन्द कर 
दिया और चांदी के रुपये देना आरम्भ किया । विनिमय-दर भी उठने लगी । 
इस प्रकार सरकार ने युद्धकालीन विषम परिस्थिति का बुद्धिमानी से सामना किया 
पर १९१६ के पश्चात्‌ स्थिति कुछ बदल गई। 


स्वर्णे-विनिमय-प्रसाय का अन्त 


१९१६ के अन्तिमः महीनों में तथा उसके बाद भी देश के मौद्रिक क्षेत्र में 
` बड़ी भयंकर परिस्थितियां आईं। सबसे पहिली बात तो यह हुई कि देश का 
स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप दूट गया । यह इस प्रकार हुआ :--भारत का व्यापार- 
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संतुलन बहुत बड़ी मात्रा में भारत के पक्ष में हो गया । निर्यात इसलिए बड़ा कि 
. विदेशों में युद्ध के कारण भारत के कच्चे माल तथा अन्न की मांग बड़ने लगी । 
बाहर के देश युद्ध में लगे रहने के कारण कच्चा माल पैदा नहीं कर पाते थे इसलिए 
वे भारत से माल मंगाने लगे । दूसरे, भारत विदेशों से अव उतना आयात नहीं कर 
पाता था जितना पहिले करता आया था क्योंकि विदेशों में युद्ध के कारण माल बनना 
बन्द हो गयाथा। माल लाने के लिए उस समय जहाज भी नहीं मिलते थे। यदि 
जहाज मिल भी पाते थे तो युद्ध के कारण समुद्री मागं खुले हुए नहीं थे। अत 
व्यापार-संतुलन भारत के पक्ष में रहने के कारण विदेशों में भारतीय मुद्रा की मांग 
इती गई । भारतीय मुद्रा की मांग वइने के कुछ और भी कारण थे । सरकार 
को भव्य-पूर्व में ल उनेवाली अंग्रेजी और भारतीय सेनाओं का खर्चा देना पड़ता 
था। पांच वर्ष में भारत सरकार ने १४ करो इ पौण्ड इन सेनाओं परं खर्च किया । 
इससे भारतीय मुद्रा की मांग बःती गई। इसके अतिरिक्त सरकार को भारत के 
बाजारों से इंगलेंड की सरकार के लिए माल खरीदना पउता था | इस माल का 
भुगतान इंगछैण्ड की सरकार भारत सरकार को उस समय नहीं करती थी पर 
भारत सरकार को उसका भुगतान भारतीय व्यापारियों को उसी समय करना पता 
था। इससे सरकार की भारतीय मुद्रा की मांग व इने लगी । 
विदेशों से सोना-चांदी आना भी बन्द हो गया । अब तक भारत विदेशों को 
निर्यात करके बदले में सोना-चांदी ले लेता था । परन्तु युद्धकाल में सोना-चांदी 
मिलता भी कठिन हो गया । विदेशी सरकारों ने अपने-अपने देशों में सोने के निर्यात 
पर प्रतिवन्ध लगा दिए। फिर, चांदी का उत्पादन भी कम हो गया था। चीन जो 
अब तक चांदी बेचता था, चांदी खरीदने लगा। इससे चांदी की मांग और भी व ह 
गई । मैनिसको में जहां सबसे अधिक चांदी निकलती थी, गृह-युद्ध के कारण चांदी 
निकालने का काम बन्द हो गया था। चांदी का अभाव होने से चांदी के भाव बने 
लगे । चांदी के भाव वने से सरकार को रुपयों के टंकन पर अब कोई लाभ न रहा। 
अतः सरकार को १ शि० ४ पें० की विनिमय-दर स्थिर रखना दूभर हो गया । 
विनिमय-दर दिन-प्रति-दिन ऊंची चइने लगी। रुपये की कीमत बाजार में १ शि० 
४ पें० से अविक हो गई। चांदी के भावों में तथा विनिमय-दर में बड़ोत्तरी इस 


प्रकार हुई: 
वर्ष चांदी का भाव विनिमय-दर 
१९१५ २८ पें० प्रति औंस १ शि० ४ पें० प्रति रुपया 
१९१६ ३७ पें० प्रति औंस .१ शि० .४ पें० प्रति रुपया 


१९१७ ५५ पें० प्रति आँस १ शि० ५ प० प्रति रुपया 
१९१८ ५८ पें० प्रति औंस २ शि० १ प० प्रति रुपया 
१९१९ ७८ पे प्रति आँस २ शि० १० पें० प्रति रुपया 


सक 
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परिणाम यह हुआ कि सरकार १ शि० ४ पें० की विनिमय-दर को स्थायी 

न रख सकी और रुपये की विनिमय-दर बड़ानी पढ़ी। १ शि० ४ पें० की दर से 
अब तक लन्दन में जो कौंसिल-विल बेचे जाते थे अब उनका इस दर पर बेचना 
बन्द कर दिया गया । अतः स्वणण-विनिमय-प्रमाप दूढ गया। देश की वह मुद्रा- 
प्रणाली जो य़ से पहिले चलती रही थी, समाप्त हो गई। स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप 
के टूट जाने पर इंगलेंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा था कि “मारत की 

वह अद्भुत मौद्रिक व्यवस्था, जो बड़े अनुभवों के पश्चात्‌ स्थापित हुई थी, पाची - 

के बवूले कीं भांति अचानक ही बैठ गई।” 


युद्धकालीम सरकारी प्रयत्न 


युद्धकाल की विषम परिस्थितियों में देश की मुद्रा-व्यवस्था को ठीक-ठीक 
बनाए रखने के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किए । प्रयत्नो का ब्यौरा इस प्रकार 


हर 
(१) चांदी की खरीद--रुपयों को कमी को पूरा करने के लिए सरकारने _ 
रुपयों के सिक्के चनाने को चांदी खरीदी। प्रतियोगिता से वचने के लिए'सरकार | 
ने कानून बनाया कि सरकार को छोइकर कोई भी व्यक्ति बाहर से चांदी न. 
मंगाए । अप्रैल १९१८ में अमरीका ने 'पिट्मैन एक्ट पास किया जिसके अन्तर्गत 
उसन भारतं सरकार को २० करोइ औंस चांदी वेची ८५ 
(२) सिक्कों के गलाने पर रोक- चाँदी तथाःसोने के सिक्कों को निर्यात 
से रोकने के लिए ३ सितम्बर १९१७ को कानून वनाया.गया कि सौना-चांदी या 


सिक्कों को बिना लाइसेन्स लिए निर्यात न किया जाए। रे ० जून १९१७ से सोने- “« ह 


चांदी के सिक्कों को गलाना गैरकानूनी कर दिया गया “ताकि लोग सोना-चांदी 
इकट्ठा न कर सके । 
. (३) चांदी को मितव्ययिता--चांदी की मितव्ययिता की दृष्टि से एक रुपये 
और ढाई रुपये के नोट चलाए गए। १ अप्रैल १९१८ से दो आने, चार आने, 
आठ आने के गिलट के सिक्के भी चलाए गए। सि 
(४) सोने का प्रयोग--मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए सरकारले सोने 
के सावरेन चलाए । जनता को भी सोना वेचा गया । ४० लाख पौण्ड के मूल्य 
का सोना सरकार ने वेचा और १ करोइ दस लाख पौण्ड के मूल्य के सोने के सिक्के 
चलाए। इस काम के लिए सरकार कोप में सोने की मात्रा बहती रही । २९ जून, 
रि 2 ७ को आइिनेंस निकाला गया कि जो कोई भी बाहर से सोना मंगाए वह उस 
सोने को सरकार को बेंच दे । १५ रुपये के मूल्य के सोने के नए सिक्के भी. 
चलाए गए । [ 


(५) नए नोटों का चलन--नए-नए नोट छापकर चलाए गए और उनके 


re 


CC-0. Jangamwadi Mafh Collection. Digitized by eGangotri श 


( ४०१ ) 


_ बदले में रुपये देने की व्यवस्था भी रखी गई जिससे जनता को नोट स्वीकार करने 
में विश्वास बना रहे और नोट बे रोक-टोक चलते रहें। परन्तु रुपयों के सिक्को की 
- कमी होने के कारण सरकार ने नोटों के वदले रुपये देना बन्द कर दिया। इसका 

रिणाम यह हुआ कि नोटों पर वट्टा लगने लगा पर सरकार यदा-कदा नोटों को 
वदंलकर रुपये देती रही । नोटों की संख्या बहुत अधिक बहती गई । ३१ माचे 
१९१४ को ६६ लाख रुपये के नोट चलते थे जो ३१ मार्च, १९१९ को १५४ लाख 
रुपये के तथो ३० नवम्वर, १९१९ को १८० लाख रुपये के हो गए । 

` (६) विनिमय-दर का बढ़ना--चांदी के भाव वने के कारण १ झि० ४ पें० 

दर स्थिर रखना असम्भव हो गया । अतः सरकार ने अगस्त १९१५ में दर 
१ शि०.५ पें० कर दी । परन्तु इससे भी काम न चला । अन्त में भारत मंत्री ने 
घोषणा कर दी कि रुपये की विनिमय-दर चांदी के स्टिंग मूल्य पर आधारित 
कर दी जाए । अतः जैसे-जैसे चांदी का भाव बता गया विनिमय-दर भी बड़ती गई। 
जनवरी १९१७ में दर १ शि० ४६ पें० थी जो मई १९१९ में १ शि० ८ पें०, 
दिसम्बर १९१९ में २ शि० ४ पें० तथा १९२० मं २ शि० ११ पे० हो गई। 

(७) विनिभय-नियन्त्रण--रुपये की 'विनिमय-दर में अधिक उतार-च डव 
होने के कारण सरकार ने विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय पर नियंत्रण लगा दिया । 
इंगळैण्ड में वेचे जानेवाले कौंसिल-विलों की मात्रा सीमित कर दी गई । 
इसी प्रकार भारत में बेचे जानेवाळे रिवर्स-कौंसिल-बिलों की सीमा कम कर दी 
गई । अब ये बिल केवल सरकार द्वारा अधिक्ृतःबेंकों को ही वेचे जाते थे तथा 
एसे माल के आयात-निर्यात में काम आते थे जो युद्ध के काम में सहायक हो । 

(८) अन्य प्रयत्न--सरकार ने अपना व्यय कम-से-कम करने का प्रयत्न 
किया । युद्धकालीन आवश्यकताओं की पूति के लिए सरकारी आय बड़ाने को 
जनता पर नए-नए कर लगाए गए । जनता से सरकार ने ऋण भी रिया । 

इस प्रकार भारत सरकार ने युद्धकालीन संकट का सामना किया । भारत 
सरकार को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । सोने-चांदी के भाव 
ऊंचे हो गए थे, मुद्रा-स्फीति थी, वस्तुओं के भाव चइ रहे थे, व्यापार छिन्न-भिन्न 
होने लगा था तथा सरकार के सामने मौद्रिक अभाव था । हमारी मुद्रा-पद्धति 
लगभग विचलित हो चुकी थी। पर सौभाग्यवश १९१८ में युद्ध-समाप्ति की घोषणा 
हो गई। युद्ध समाप्त होते ही अमरीका, आस्ट्रेलिया, इंगलैण्ड आदि युद्ध-व्यस्त 
देशों.ने सोने के निर्यात पर से प्रतिवन्ध उठा लिए। फलस्वरुप भारत में सोना 

आने लगा और हमारा आथिक कलेवर टूटते-टूटते बच गया । 


युद्धोत्तर काल 
बेबिग्टन-स्मिथ कमेटी (१९१९-२०) - युद्ध समाप्त होते ही इस बात की 
२६ / 
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आवश्यकता. हुई कि विनिमय-दर को स्थायी बनाया जाय । अतः भारत मंत्री ने 
मई १९१९ मे बेबिग्टन-स्मिथ कमेटी निग्रुक्त की । इस कमेटी के अव्यक्ष सर 
हेनरी बेबिग्टन-स्मिथ थे। कमेटी को यह काम सौंपा गया-- 

(क) भारतीय मुंद्रा एवं विनिमय-पद्धति पर युद्ध का प्रभाव आकना, 

(ख). भारतीय नोट-पद्धति को व्यवस्थित करने के सुझाव देना, 

(ग) भारतीय व्यापार की आवश्यकतानुसार मौद्रिक, व्यवस्था में हेर-फेर 

करने के सुझाव देना, 

(घ) स्वणं-विनिमय-प्रमाप को स्थिर बनाने के लिए सरकार को सुझाव 

देना । 

कमेटी ने देश कै पिछले इतिहास का अध्ययन करके पता लगाया कि स्वणं- 

बिनिमय-प्रमाप जो अब तक चलता रहा था, देश के हित में अवश्य था परन्तु वह , 
चांदी के भावों की स्थिरता पर अवलम्वित था । यही कारण था कि युद्ध-काल में 
चांदी के भाव बढ़ने पर विनिमय-दर १ शि० ४ पें० पर स्थायी न रही और 
स्वर्ण-विनिमय-भ्रमाप पद्धति को तोड़ना पड़ा.। कमेटी का विचार था कि देश में 
ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे रुपये की विनिमय-दर स्थायी वनी रहे । विनि- 
मय-दर के स्थायी रहने पर देश के उत्पादन, व्यापार और उद्योग की उन्नति निर्भर 
होती है । विनिमय-दर को स्थायी बनाने के लिए कमेटी के सामने कई प्रस्ताव 
आए । ये प्रस्ताव इस प्रकार थे <-- 

(१) रुपये को तौल में कम कर दिया जाय या उसकी चांदी को निकाल 
कर उसके स्थान पर निम्न-कोटि की धातु मिला दी जाए, जिससे रुपये की पुरानी 
विनिमय-दर अर्थात्‌ १ शि० ४पं० स्थायी बनी रहे और चांदी का भाव बढ़ने से 
हपये पर कोई प्रभाव न पड़े। कमेटी के सदस्यों ने इस प्रस्ताव को नहीं माना 

क्योंकि रुपये को तौल में कम करने से या उसको विकृत करने से सरकार के प्रति 

अविश्वास पैदा हो जाने का भय था। दूसरे, यह भी डर था कि इस प्रकार देश में 

_ दो प्रकार के रुपये हो जाएंगे जिससे लेन-देन में कठिनाई होगी और ग्रेशम का 
` नियम लागू हो जाएगा । 

(२) रुपये के सिक्कों का टंकन कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाए 
तथा दो और तीन रुपये के चांदी के ऐसे नए सिक्के चलाए जाएं जिनमें क्रमश 
दो और तीन रुपये की चांदी के अनुपात में कम चांदी हो। कमेटी ने इस 
प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें भी वही दोष थे जो पहले प्रस्ताव 
में थे। दूसरे, दो या तीन रुपये के चांदी के सिक्कों से छोटे-मोटे लेन-देन के 
लिए काम आनेवाले छोटे-छोटे सिक्कों की आवश्यकतां पूर्ण नहीं हो सकती थी | 

(३) जब तक चांदी का भाव ऊंचा रहे तव तक कागज के एसे नोट चलाए 
जाएं, जिनको चांदी क्रे रुपये में न बदला जाए। कमेटी को यह प्रस्ताव भी 
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न भाया क्योंकि इस प्रकार सरकार के प्रति जनता का अविश्वास पैदा होने का भय 
था। ,दसरे, जनता नोटों से इतनी परिचित न| थी कि वह नोटों का इतनी सरलता 
से लेन-देत कर्‌ पाती । ; 


का र णादि 
बॉबग्टम-हिप्रथ कमेटी को सिझारि 


कमेटी ने उक्त प्रस्तावों में से किंसी को भी न माना। कमेटी के सदस्यों का 
सत था कि देशी और विदेशी व्यापार की उन्नति. के लिए, देश की पूंजी को 
गतिशील बनाने के लिए तथा विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विनिमय-दर 
का स्थिर रखना आवश्यक है । अतः उन्होंने विनिमय-दर की स्थिरता पर अधिक 
जोर दिया। फरवरी १९२० में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश को जिसमें निम्न- 
लिखित सिफारिश की गई :-- 

(१) रुपये की तौल या उसमें लगी हुई चांदी की मात्रा मे कोई कमी-वेशी 
न की जाए । जैसा रुपया अब तक चला आया है वैसा ही चलता रहें । 

(२) रुपये की विनिमय-दर स्टलिग में व्यक्त न करके सोने में व्यक्त की 
जाए । रुपये और सावरेन मे १०:१ का अनुपात हो अर्थात्‌ १'रुपया २ शि० 
(स्वर्ण). के वरावर हो। एक रुपया ११.३०००१६ ग्रेन शुद्ध सोने ' के 
बरावर हो । 

(३) सोने के आयात-निर्यात पर किसी प्रकारका प्रतिवन्ध न हो। जनता 


; से सोना लेकर उसके सावरेन बनाने के लिए बम्बई में एक टकसाल खोल दी जाए । 


(४) सावरेन और अद्धे-सावरेन देश के अन्दर कानूनी मुद्रा वना दिए 
जाएं। सावरेन १० रुपये के वरावर हो और अद्वें-सावरेन ५ रुपये के वरावर हो । 
(५) चांदी का आयात करने .की जनता को छूट दे दी जाए पर चांदी का 
निर्यात करने की छूट न दी जाए। कमेटी को भय था कि चांदी का निर्यात करने _ 
से देश में चांदी की कमी हो जाएगी । 
(६) सावरेन के बदले में रुपये के सिन्के देने के लिए सरकार का कोई 
दायित्व न हो, पर नई विनिमय-दर लागू. करने पर जनता को अवसर दिया 
जाए कि वह सरकारी खजानों से सावरेन के बदले में रुपये ला सके । 

(७) रुपये बनाने से सरकार को जो लाभ हो उसे स्वर्ण-प्रमाप-कोष में जमा 
कर दिया जाए । इस कोष का अधिकांश भाग सोने में हों और आधे से अधिक 
सोना भारत में रक्खा जाए। इस कोष में सोने के अतिरिक्त जो भाग शेष रहे उसे 
इंगलैण्ड में १२ महीने की अवधि वाले स्टालिग-सिक्यूरिंटियों में लगा दिया जाए। 

: (८) पत्र-मुद्रा कोष का सोना-चांदी भारत में ही रखा जाए । 
(९) देश की नोट-व्यवस्था को अधिक लचकदार बनाने के लिए आनुपातिक 
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` कोषःप्रणाली अपनाई जाए तथा कुल नोटों का ६० प्रतिशत से अधिक भाग 
सिक्यूरिटियों के बल पर न चलाया जाए । हि 
(१०) आवइ्युकता पड़ने पर भारत सरकार द्वारा चुकाए जानेवार 
कौंसिल-बिल लन्दन में वेचे जाएं । भारत सरकार भी यदि आवश्यक समझे 
तो लन्दन में चुकाए जानेवाले रिवसं-कौंसिल-बिल बेचे । 
(११) ९० दिन की अवधिवाले निर्यात-विलों के वल पर ५ करोड़ रुपये 
तक के नोट चलाने का अधिकार प्रेसिडेन्सी बको को दे दिया जाए । 
(१२) साख-पत्रों के बल पर जो १२० करोड़ रुपये के नोट निकले हुए हैं 
चे केवल निश्चित अवधि के लिए होने चाहिए । 
ट (१३) मारत सरकार की सिक्यूरिटियां १० करोड़ रुपये से अधिक की न हों। 
(१४) भारतीय मुद्रा-पद्धति की कार्यशैली स्वयंपूर्ण बनाई जाए । 
कमेटी की उक्त सिफारिशों में हमें दो उल्लेखनीय बातें मिलती हें :-- 
(अ) रुपये की विनिमय-दर स्टिंग. में व्यक्त न करके सोने में व्यक्त 
करने की सिफारिश की गई। 
(आ) विनिमय-दर २ शि० (स्वर्णे) रखने की सिफारिश की गई जो - 
बहुत ऊंची थी । 
विनिमय-दर स्वर्ण में रखने के कारण 
कमेटी ने रुपये की विनिमय-दर सोने में व्यक्त करने के कई कारण बताए 
' जो यहां दिए जाते हें :-- ड कै 
(१) प्रथम महायुद्ध से पहिले इंगलैण्ड में सोने के सिवक्रे चलते थे तथा स्टिंग 
, और बैंक-नोटों को स्वतंत्रतापूर्वक इन सिक्कों में बदलवाया जा सकता था। 
परन्तु युद्धकाल में सोने के सिक्के चलना बन्द हो गया और स्टलिग में (जो कागज 
की मुद्रा थी) सोने के अनुपात से लगभग २२ प्रतिशत का बट्टा (Disc0un) 
लगने लगा । इतना ही नहीं, युद्ध के पश्चात्‌ भी सोने के अनुपात से स्टरिंग के 
' मूल्य में घटा-बड़ी होती रही जिससे स्टरिंग की दर अस्थिर (11881९) 
रहती थी। ऐसी अवस्था में रुपये को अस्थिर स्टिंग (1718/91016 Sterling) 
से बांधना बुद्धिमानी न थी क्योंकि जैसे-जैसे स्टिंग में उतार-चढ़ाव होते:तैसे-ही- 
तैसे रुपये में भी घटा-चढ़ी होती और रुपये की दर स्थिर बनने के वदले उलटी 
अस्थिर वन जाती । इसलिए रुपये की विनिमय-दर स्वर्ण' में स्थापित करने की 
सिफारिश की गई जिससे रुपये की दर स्थायी बन सके। .' 
(२) कमेटी ने अपनी सिफारिशों में सोने और चांदी दोनों प्रकार के सिक्कों 
को कानूनी मुद्रा (1,0291 ७१९7) बनाने की सलाह दी थी । इसलिए सोने 
और चांदी के रुपये के बीच विनिमय-दर स्थापित करना अनिवाय था । अगर रुपये 
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और स्टर्छिंग में विनिमय-दर रक्खी जाती और स्टलिंग में उतार-चड़ाव होने के 
कारण रुपया भी धटता बता तो रुपये और सोने के सिक्कों का साथ-साथ देश 
में चलना सम्भव नहीं हो सकता था । अतः रुपये और सोने के ब्रीच विनिमय-दर 
रक्खी गई जिससे दोनों प्रकार के सिक्के निश्चित विनिमय-दर पर कानूनी 
मुद्रा वनकर देश में चलते रहें । , 

(३) कमेटी ने सिफारिश की थी कि सोने और सोने के सिक्को का स्वतन्त्र 
आयात-निर्यात हो तथा सोने के सिक्कों का स्वतंत्र टंकन (11:00 0011920) 
भी हो। ये दोनों बातें तभी सम्भव हो सकती थीं जव कि विनिमय-दर चाँदी के. 
रुपये और सोने के वीच में रखखी जाती । अतः कमेटी ने रुपये की दर सोने में 
स्थापित की। , ँ 

(४) कमेटी का कहना था कि अगर रुपये की विंनिमय-दर स्टिंग में 
रक्खी जाती तो वह दर सोने में रक्खी जानेवाली इस दर से कहीं ऊंची रखनी 
पड़ती क्योंकि स्टिंग का मूल्य सोने में कम था। इससे इस समय तो कोई हानि . 
न होती परन्तु जब कभी स्टलिंग की दर वइ़कर सोने के वरावर हो जाती तो रुपये 
की दर ऊंची ही वनी रहती । इसलिए तव उसे नीचा लाने में उसकी दर बहुत 
घटानी पड़ती और इस प्रकार दर में भारी कमी करने से उस समय व्यापार ; 
को वड़ी हानि होती । अतः पहिले से ही सोच-विचारकर दर स्वर्ण में स्थापित 
की गई । 


बिनिमय-दर ऊंची रखने के कारण 


कमेटी ने ऊंची विनिमय-दर रखने के जो कारण बताए वे इस प्रकार हे: -- 

(१) ऊंची विनिमय-दर से वस्तुओं के भाव नीचे रहेंगे जिससे सामान्य 
जनता को लाभ रहेगा। यदि विनिमय-दर नीची रक्खी जाए तो वस्तुओं के भाव 
ऊंचे होते जिससे मध्यमवर्ग तथा स्थायी आय वाले लोगों को असन्तोष रहता । 

„ (२) ऊंची विनिमय-दर से भारत के आयात बड़ेंगे। बाहर से देश में सस्ती 
मशीनें आ सकेगी जिससे सम्पत्ति उत्पादन-व्यय कम होगा और वस्तुओं के 
भाव सस्ते हो जाएंगे । इससे रहन-सहन का व्ययं भी कम हो जाएगा । 

(३) कमेटी ने बतलाया कि ऊंची विनिमय-दर रखने से भारतीय उद्योगों 
को भी लाभ होगा क्योंकि वस्तुओं के भाव सस्ते होने से मजदूरी की दर गिर 
जाएगी । दूसरे, बाहर से आनेवाला पूंजीगत माल भी सस्ता मिलेगा जिससे 
औद्योगिक उन्नति हो सकेगी। 

(४) ऊंची विनिमय-दर रखने से सरकार को भी लाभ होगा। अव उसे 
भारत मन्त्री को दी जानेवाली वाषिक राशि (0106 087४९8) में कम 
रुपये चुकाने पड़ेंगे । जब दर १ शि० ४ पें० थी तो भारत सरकार २,५०,००,००० 
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पौण्ड देने में ३७३ करोड़ रुपया चुकाया करती थी । परन्तु अब दर २ शि० (स्वर्ण )। 
होने पर सरकार को १२३ करोइ रुपये का लाभ होगा । | 
. कमेटी ने सोचा कि ऊंची दर रखने से भारत मंत्री के पास जमा की हुई 
स्टरिग-सिक्यूरिटियों और सोने का मूल्य रुपयों में कम हो जाएगा परन्तु उन्होंने 
समझाया कि उस हानि की पुर्ति वाषिक राशि की बचत, जो १२३ करोड़ रुपये 
सालाना होगी, उससे हो जाएगी । 2 
'(५) अन्त में, ऊंची दर रखने का एक और कारण था । कमेटी रुपये को 
सांकेतिक मुद्रा रखना चाहती थी और रुपया सांकेतिक मुद्रा तभी हो सकता था 
जवकि उसकी दर ऊंची रखी जाती । अतः इस उद्देश्य के लिए दर २ शि० (स्वर्णे) 
रक्खी गई॥ इस विषय में कमेटी ने चांदी के भाव को अपनी दृष्टि में रक्खा । 
उन्होंने सोचा कि चांदी का भाव अभी कुछ समय तक ऊंचा ही वना रहेगा क्योंकि 
इसकी मांग सभी जगह बड़ रही है । इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि 
, चांदी की कीमत ६२:९ पेस (स्वर्ण) प्रति आंस हो तो रुपये का धातु-मूल्य १ शि० 
११.३६ पें० होगा और यदि इसमें सिक्का बनाने का व्यय जोड़ दिया जाए तो 
बा २ शि० स्वर्ण के समान हो जाता है । अतः दर २ शि० स्वर्ण निश्चित की 
गइ । + 


अल्पमत रिपोट 


सर दादीवा दलाल का विरोध--सर दादीबा दलाल वेबिग्टन-स्मिथ 
कमेटी के अकेले भारतीय सदस्य थे । उन्होंने कमेटी की सिफारिशों से अपना 
मतभेद रक्खा और अपनी अल्पमत रिपोर्ट लिखी । उन्होंने कहा कि विनिमय-दर 
ऊंची करने की कोई आवश्यकता नहीं है । उसे १ शि० ४ पे० ही रखना चाहिए । 
कमेटी ने चांदी के ऊंचे भाव का अनुमान लगाकर ऊंची दर की सिफारिश की थी 
परन्तु भी दलाल ने कहा कि यह वात वास्तचिक और सत्य नहीं है। उनकी दृष्टि में 
चांदी के भाव वढ्ने का कारण यह था कि सरकार ने चांदी का-निर्यात बन्द करके 
आयात खोल दिया था। अतः उन्होंने कहा कि चांदी के ऊंचे'भाव वास्तविक नहीं 
, हैं । वे वनावटी हैं और इसीलिए २ शि० स्वर्ण-दर भी बनावटी दर हे । 

र दलाल का मत था कि विनिमय-दर ऊंची रखने से देश को हानि रहेगी 
क्योंकि इससे हमारा निर्यात कम हो जाएगा और हमारा व्यापार्‌-संतुलन हमारे 
विपक्ष में हो जाएगा। भारत मंत्री के पास जमा की हुई स्टरिंग सिक्यूरिटियों और 
सोने के मूल्य भी रुपयों में कम हो जाएंगे जिससे सरकारी कोष को हानि होगी । 
श्री दलाल ने कहा कि दर ऊंची करने से लेनदार और देनदार के बीच आपत्ति खड़ी 
हो जाएगी, उद्योगों को भी हानि होगी और निर्यात करनेवाले भी ठप्प हो जाएंगे। 
ऊंची-दर से भारतीय जनता को भी हानि उठानी पड़ेगी क्योंकि उनके पास लगभग 
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५,००,००,००० सावरेन हें जो उन्होंने १५ रुपये प्रति सावरेन की दर से लिए होंगे 
परन्तु अव जिनके बदले में प्रति सावरेन १० रुपये ही मिलेंगे। 


श्री दछाल ने आगे चलकर कहा कि यदि सरकार और कमेटी चांदी के भाव 
ऊंचे होने के कारण परेशान हैं तो चांदी की दर नीचे गिराने के प्रयत्न करने चाहिएं। 
इसका उपाय यह है कि चांदी के और नए सिक्के न वनाए जाएं तथा भारत सरकार 
द्वारा चुकाए जानेवाले कौंसिल-विल असीमित मात्रा में छन्दन में न वेचे जाएं। 

भारतीय सदस्य का मत था कि किसी भी प्रकार से रुपये की विनिमय-दर 
को चांदी के भावों पर आश्रित नहीं रखना चाहिए । यदि इस समय भी सरकार 
के पास दर ऊंची करने और रुपये में चांदी की मात्रा कम करने के अतिरिक्त और 
कोई उपाय नहीं है तो श्री दलाल ने कहा कि मेरी राय में:पहिले उपाय की अपेक्षा 
दूसरा उपाय करने में अधिक हानि नहीं है । श्री दलाल रुपये में चांदी की मात्रा कम 
करने के पक्ष में थे परन्तु विनिमय-दर बड़ाने के पक्ष में कभी नहीं थे । 


रिपोट पर सरकार को ग्रतिक्तित्राएं 


सरकार ने वेविग्टन-स्मिथ कमेटी की सब सिफारिशें मान लीं। १९२० में 
“भारतीय टंकन एक्ट' पास किया जिसके द्वारा सावरेन और अद्धे-सावरेन देश की 
कानूनी मुद्रा घोषित कर दिए गए । सावरेन १० रुपये और अद्धं-सावरेन ५ रुपये 
के बराबर वना दिए गए। सरकारी कोषों तथा अन्य मुद्रा-कार्यालयों को आदेश 
दे दिया गया कि वे नई दर अर्थात्‌ १ रुपया=२ शि० (स्वर्ण) के अनुसार 
रुपये का आदान-प्रदान करें । यद्यपि सरकार ने इस दर को स्वीकार कर लिया 
परन्तु बाजार में सावरेन का मूल्य दस रुपये से अधिक था। अतः सावरेन सिक्के 
के रूप में न चल सके और सरकार ने भी बम्बई में सोने के सिक्कों के लिए 
टकसाल खोलने का विचार छोड़ दिया। | 

युद्धकाल में स्मुने-चांदी के आयात-निर्यात प्र जो नियन्त्रण रगा दिए 
गए थे, वे तोड़ दिए गए। फरवरी १९२० में चांदी के आयात पर से रोक हटा 
दी गई तथा चांदी के आयात पर रूगाया गया आयात-कर हटा लिया गया । 
अब देश के अन्दर सोना-चांदी बे रोक-टोक लाया ले जाया जा सकता था। सोने- 
चांदी के सिवकों को गलाने पर जो प्रतिवन्ध लगा हुआ था वह भी हटा लिया गया। 

सरकार ने घोषणा कर दी कि लन्दन में भारत मंत्री प्रति सप्ताह असीमित 
मात्रा में कौंसिल-विल वेचा करेंगे। इसी प्रकार भारत में रिवसँ-कांसिलू-बिल बेचे 
जाने लगे। यह भी घोषणा की गई. थी कि लाइसँस लेकर सोना आयात करने 
वाले लोगों से सरकार १ रुपया= ११३००१६ ग्रेन स्वर्ण की दर से सोना 
खरीदा करेगी । 
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सरकार को असफल नीति एवं उसकी आलोचना 


यद्यपि सरकार ने रुपये की विनिमय-दर २ शि० (स्वर्ण) निश्चित कर दी थी 

पर बाजार में चांदी का भाव फिर भी ऊंचा ही रहा । इन ऊंचे भावों को देखकर 
सरकार ने इच्छा प्रकट की कि बाजार-दर पर ही रिवर्स-कॉंसिल-बिलछ बेचे जाएग । 
यह घोषणा होते ही रिवसं-कौंसिल-बिलों की मांग एकदम बढने लगी। २ फरवरी, 
१९२० को स्टलिंग और डॉलर की विनिमय-दर ४८ डॉलर प्रति पौंड से गिरकर 
३६५ डॉलर हो गई। ऐसा होते ही रुपये और स्टलिंग की विनिमय-दर भी बड़ 
गई । यह दर बढ़ते ही लोगों को भय होने लगा । जिन लोगों ने इंगलैण्ड में माल 
भेजकर विल ले रखे थे, वे अपने इन बिलों की कटौती कराने लगे। कटौती कराने 
की मांग इतनी वही कि रुपये की दर बकर २ शि० ११ पें० तक जा लगी । ११ 
फरवरी के पश्चात्‌ जब कटौती की धूम कम हुई तो विनिमय-दर का बड़ना भी बन्द 

_ « हुआ। २ शि० ११ पे० पर आकर टिकी हुई दर पर स्टिंग की मांग एक साथ 
बड़ने लगी । स्टलिग की मांग करनेवाले वे भारतीय व्यापारी थे जो इंगलैण्ड 
मेराशि भेजना चाहते थे । विदेशी व्यापारियों ने जो भारत में व्यापार करते थे 
अवसर से लाभ उठाकर युद्धकाल में कमाया हुआ लाभ इंगलैण्ड भेजना आरम्भ 
किया क्योंकि अब वे थोड़ा रुपया देकर अधिक स्टलिंग भेज सकते थे। विनिमय- 
दर ऊंची होने के कारण भारतीय व्यापारियों को अंग्रेजी माल-सस्ता पड़ रहा था। 
इसलिए इस आशा पर कि आगे भी यह दर बनी रहेगी, उन्होंने इंगलैण्ड में बड़ी 
मात्रा में माल खरीने के आर्डर दे दिए और इन आडंरों का घन भी एडवान्स में 
भेजना आरम्भ कर दिया। इससे स्टिंग की मांग ब ३ गई। कुछ ऐसे सटोरिये भी 
थे जो इस आशा पर स्टिंग खरीदने लगे कि भविष्य में दर गिरने पर लाभ उठा 
सकेंगे। इन कारणों से 'रिवर्स-कौंसिल-बिलों” की मांग इतनी अधिक बड़ गई और 
उनमें इतना अधिक सट्टा होने लगा कि सरकारी दर और वाजार-दर में काफी 
अन्तर हो गया । बाजार-दर कुछ नीची रही और सरकारी दर ऊंची । 

इसी समथ व्यापार-संतुलन भारत के विपक्ष में हो गया । इसका भुगतान 

चुकाने के लिए भी रिवर्स-कौंसिल-विलों की मांग बइती गई। वैसे तो जनवरी १९२० 

से लेकर जून १९२५ तक धीरे-धीरे आयात बहता रहा था और निर्यात कम होता 

` रहा था पर जून के अंत तक कोई ३ लाख रुपये से व्यापार-संतुलन विपक्ष में हो गया। 

- इसके कई कारण थे। एक, उन देशों में जो भारत से माल आयात करते थे 
पहले से ही काफी मात्रा में माल मौजूद था इसलिए उन देशों में भारत का माळजाना - 
बन्द हो गया। दूसरे, योरप के कुछ देशों के पास भारत से माल खरीदने के लिए 

साजन भी नहीं थे। तीसरे, १९२० में वर्षा न होने के कारण मारत की फसले अच्छी 

नहीं हुई थीं जिससे अधिक मात्रा में माल निर्यात न किया जा सका । चौथे, विनिमय- 
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दर ऊंची होने से आयात को प्रोत्साहन मिला और निर्यात गिरते गए । पांचवें, 
जापान में आथिक संकट होने के कारण जापानी व्यापारियों ने भारत से रूई 
खरीदना बन्द कर दिया जिससे जापान में माळ बनाना भी वन्द हो गया । 
इस प्रकार लगभग सारे वर्ष व्यापार-संतुलन बिपक्ष में ही बना रहा जिससे 
विनिमय-दर गिरने छगी । १ जून, १९२० को दर २ शि० १ई पें० थी जो ३० 
जून तक. १ शि० ८है पें० हो गई और घटते-वड़ते इसी के आसपास घूमती रही । 
गिरती विनिमय-दर को रोकने के लिए सरकार ने कई प्रयत्न किए जो इस 
प्रकार हेँ:-- | 

(अ) सरकार ने प्रति सप्ताह २० लाख पौण्ड के रिवर्स-कौंसिल-विल वेचे 
और किसी-किसी सप्ताह में तो ५० लाख पौण्ड तक के विल वेचे गए। पर इससे 
कुछ न हुआ। विनिमय-दर सटोरियों के हाथ की कठपुतली वन चुकी 'थी और वे 
उसे जैसा चाहते वैसा नचा सकते थे । 3 

(आ) सरकार ने भारी-भारी; मात्रा में सोना भी बेचा ताकि चांदी की 
तुलना में सोने का भाव गिर जाए परन्तु इससे कुछ न हुआ । 

(इ) विनिमिय-दर को उठाने के लिए मुद्रा-संकुचन भी किया गया । 
जनवरी से सितम्बर तक २५ करोड़ रुपये के नोट रह किए गए । 

इन सब प्रयत्नों का कोई वांछित परिणाम न निकला । अतः सितम्बर के अन्त 
में सरकार ने रिवसं-कौंसिल-विल बेचना बन्द कर दिया । विनिमय-दर को 
मांग और पूर्ति की कृपा पर छोड़ दिया गया। जैसे ही सरकार ने इसे ढीला छोड़ा 
दर दिसम्बर १९२० में १ शि० ५ पें० पर आ गिरी। सरकांर' ने २ शि० (स्वर्ण) 
विनिमय-दर को माना तो था पर उसे निभा न सकी । अनेक प्रयत्न किए पर सफलता 
न मिली । सरकार के असफल प्रयत्नों का सरकारी कोष एवं देश के व्यापार और 
उद्योग पर बड़ा बुरा प्रभाव पंडा। सरकार ने जो रिवर्स-कौंसिल-विल बेचे थे 
उनका भुगतान लन्दन में जमा स्टालिग सिक्यूरिटियों में से किया गया था। ये सिक्यू- 
रिटियां उस समय ली गईं थीं जब दर १५ रु०--१ पौंड थी । अब इन्हीं .सिक्यू- 

` रिटियों को दस रुपये प्रति पौंड की दर से वेचा गया । इससे भारतीय कोष को ४५ 

करोड़ रुपये की हानि हुई। व्यापारी वर्ग का सरकार पर से विश्वास हिल गया। 
बाहर माल भेजनेवाले व्यापारियों के पास माल था पर कोई ख़रीदार न था। 
इसी प्रकार भारतीय आयातकों ने विदेशों से माल मंगाने के बड़े-बड़े आँडेर भेज 
रखे थे । उन्हें आशा थी कि विनिमय-दर ऊंची ही बनी रहेगी पर जब उनका माल 
भारत के बन्दरगाहों पर आकर लगा तो विनिमय-दर १ शि० ४ पें० तक 
जा गिरी। अतः उन्हें उसी माल के बदले में आशा से बहुत अधिक रुपये चुकाने 
पड़े और माल भी सस्ते-मन्दे दामों पर बेचना पड़ा। सेंकड़ों व्यापारी दिवालिया 
हो गए । इस दुर्घटना पर सर स्टैनले रीड ने लिखा है--“उस नीति के कारण 
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जो सरकारने विनिमय-दर स्थिर करने के लिए अपनाई थी, विनिमयदर में अनेक 
भयंकर उतार-च दवाव हुए जिससे व्यापार अस्त-व्यस्त हुआ, सरकार को भारी 
नुकसान हुआ और सैकडौं बड़े-बड़े व्यापारी दिवालिया बन गए।” ये सव हानियां 
भारत मंत्री की प्रेरणा और दवाव के कारण हुई। सरकार स्वयं भी नहीं जानती थी 
कि वह २ शि० (स्वर्ण) दर को स्थायी बना सकेगी या नहीं। यद्यपि दादीवा दलाल ने 
अपनी अल्पमत रिपोर्ट में इसका विरोध किया था पर कमेटी के अन्य सदस्यों ने ' 
` एक न मानी। वास्तव में कमेटी ने रिपोर्ट लिखते समय देश की परिस्थिति का 
ठीक-ठीक अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने दर की सिफारिश करते समय चांदी के 
भावों को अपने सामने रखा था। पर वास्तविकता कुछ और थी। रुपये के स्टलिग 
मूल्य के बड़ने का कारण यह था कि रुपये के मूल्य अन्य देशों के मूल्य-स्तर की अपेक्षा 
अधिक बड़े हुए थे परन्तु कमेटी इस वात से सहमत न थी । यह सव कुछ तो हुआ 
पर सरकार ने आगे चलकर भी स्थिति न संभाली । जव सरकार ने देख रिया था 
कि २ शि० (स्वर्ण) दर स्थायी नहीं वनाई जा सकेगी तव भी रिवसं-कासिल-विल 
वेचती ही रही जिससे भारतीय कोष की हानि बढ़ती ही गई। यदि सरकार चाहती 
तो रिवर्स-कौंसिल-विछ बेचना तभी बन्द कर सकती थी। परन्तु सरकार ने इस 
ओर न सोचा और व्यापारी वर्ग को हानि उठानी पड़ी । न 


सरकार को उदासीनता 
` (१९२१-२५) 


१९२० में विनिमय-दर को स्थायी वनाने में असफल होकर सरकार उदासीन 

होकर बैठ गई और विनिमय-दर को मांग और पुति के सहारे छोड़ दिया । १९२१ 

में व्यापार-संतुलन भारत के विपक्ष में ही रहा परन्तु १९२२ में निर्यात बने लगे 

इस वष वर्षा अच्छी हुई और माळ खूब पैदा हुआ। दूसरे, योरप के देशों के पास 

साधन भी जुट गए और वे माल खरीदने लगे । १९२१ में व्यापाराधिक्य २१ करोइ 

रुपये से भारत के विपक्ष में था जो १९२२ में ९० करोइ से, १९२४ में १५० 

करोड़ से, और १९२५ में १५५ करोड़ रुपये से भारत के पक्ष में हो गया । 
दिसम्बर १९२१ में विनिमय-दर १ शि० ३३ पें० (स्टिंग) थी । इस दर को 
ऊंचा करने के छिंएसरकार ने मुद्रा-संकुचन किया पर सफलता न मिली । सरकार : 
न बजट सन्तुलित करने के लिए नए-नए कर लगाए तथा छटनी का काम आरम्भ 
किया । भारत-मंत्री ने लन्दन में कौंसिल-बिल बेचना वन्द कर दिया ताकि उनका 
भुगतान चुकाने के लिए रुपया न देना पड़े और दर न गिर जाए। भारत मंत्री 
इगलड को सरकार से ऋण लेकर अब अपना काम चलाने लगे । देश में मुद्रा-संकोच 
भी किया गया । इन सब प्रयत्नों के परिणामस्वरूप दर १९२३ में १ शि० ४ पें० 
हो गई। सरकार से मांग की जाने लगी कि वह इसी दर को मान्यता दे दे, पर 
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सरकार ने ऐसा न किया । १९२४ में दर १ शि० ६ पँ० (स्टलिंग) हो गई। 
अप्रैल १९२५ में स्टिंग और सोने का मूल्य वरावर हो गया । सरकार से मांग 
की जाने लगी कि वह १ शि० ६ पें० की दर को अवश्य स्थायी कर ले । सरकार 
ने इस विवाद को निपटाने के लिए १९२५ में एक कमीशन नियुक्त कर दिया । 


सारांश 


युद्ध आरम्भ होते ही देश के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भगदड़ मच 
गई । व्यापार को धदका लगा, विनिमय-दर में दुर्बलता आने लगी तथा जनता 
वैंको में से जमा-राशि निकालने लगी । नोटों के वदले में लोग सोना चाहने लगे। 
प्रथम दो महीनों में ही बेको सें से लगभग ७ करोड रुपया निकाला गया। सरकार 
को इस स्थिति से कुछ दुश्चिन्ता हुई । विनिमय-दर को गिरने से रोकने के लिए 
सरकार ने स्टलिग-ड्राफ्ट बेचे और जनवरी १९१४ से अगस्त १९१५ तक ८७ लाख 
पौण्ड के ड्राफ्ट बेचे गए। शनैः शनैः सरकार ,के प्रति जनता का विश्वास लौटने 
लगा और लोग वापस बैंको में रुपया जमा करने लूगे । दर भी चढ़ने लगी और | 
सामान्य स्थिति संभलने लगी । १९१६ के अन्तिम महीनों में तथा उसके बाद 
परिस्थिति फिर भयंकर होने लगी । भारत का व्यापाराधिक्य भारत के पक्ष 
में रहा--माल घड़ाधड़ निर्यात होने लगा पर विदेशों से पैसा उसी समय नहीं 
मिल पाता था। इससे सरकार की भारतीय मुद्रा की मांग बढ्ने लगी। विदेशों 
से सोना-चांदी आना वन्द हो गया। चांदी का अभाव होने से चांदी के भाव 
बढ़ने लगे और चांदी के भाव बढ़ने से सरकार को रुपयों के टंकन पर कोई लाभ ' 
नहीं रहा । अतः सरकार को १ शि० ४ पें० स्थिर रखना दभर हो गया। चांदी 
के भाव बढ़ने लगे और साथ-साथ दर भी चढ़ने लगी। १९१९ में दर २ शि० 
१० पे० हो गई । परिणामतः स्वर्ण-विनिमय-प्रसाप टूट .गया। 

सरकार ने युद्धकालीन विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए 
निम्न उपाय किए--(१) चांदी को खरीद की, (२) सिक्कों के गलाने पर 
प्रतिवन्ध लगा दिए, (३) चांदी को मितव्ययिता करने के लिए १ और २३ रुपये 
के नोट चलाए, (४) सोने का प्रयोग आरम्भ किया, (५) नए नोटों का चलन 
बढ़ाया, (६) विनिमय-नियंत्रण किया, (७) सरकारी खच कम करने की चेष्टा 
की । इन सब प्रयतनों के ` फलस्वरूप भारत की ` स्थितिंसंभेली और हमारा 
आथिक कलेवर टूरते-टूटते बच गया । ॥ 

युद्ध समाप्त होने पर देश की मो द्रिक स्थिति का अध्ययन करने तथा सरकार को 
सुझाव देने के लिए १९१९ में सरकार ने बोंबग्टन-स्मिथ कमेटी नियुक्त को । 
कमेटी के सामने कई प्रस्ताव आए । इन सब प्रस्तावों का अध्ययन करके कमेटी ने ये 


(७-0. 316417/0801 Math Collection. Digitized by eGangotri 


(ERT) 


सिफारिश कॉ-- (१) रुपये के सिक्के की तौल में कोई कमी न की जाए, (२) रुपये 
की विनिमय-दर स्टिग में व्यक्त न करके सोते में व्यक्त की जाए--दर 
१ ३०=२ शि० (स्वर्ण ) रखी जाए, (३) सोने के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध 
` न रहे, (४) सावरेन तथा अढ्-सावरेन कानूनी मुद्रा बना दिए जाएं, 
(५) चांदी का आयात करन की जनता को छूट दे दी जाए, (६) पत्र-सुद्रा-कोष का 
सोना-चांदी देश में हो रखा जाए, (७) रुपये बनाने से सरकार को जो लाभ हो वह 
स्वर्ण-प्रमाप-कोष में जमा कर दिया जाए। इस प्रकार कमेटी ने रुपय की विनिमय- 
दर सोने में व्यक्त की और दर ऊंची निर्धारित करने की सलाह दी । कमेटी 
को इन सिफारिशों से कमेटी के एक सदस्य श्री दादीबा दलाल सहमत न थ । 
उन्होंने अपनी अल्पमत रिपोर्ट लिखकर २ शि० (स्वर्णे) दर का घोर विरोध 
किया । वह ऊंची दर नहीं चाहते थे। सरकार ने कमेटी की सभी सिफारिश सान 
लीं। १९२० सें भारतीय टंकन एक्ट पास करके सावरेत तथा अद्धं-सावरेन देश 
की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिए गए । दर २ शि० (स्वर्ण) घोषित कर दी 
गई। यग्रपि सरकार न २ शि० (स्वर्ण) स्थापित कर दी पर वह इस दर को 
स्थायी न बना सकी । आगे चलकर इस दर के कारण भारतीय व्यापार एवं 
उद्योगों में ऐसी उथल-पुथल हुई कि देश के अनेक व्यापारी दिवालिया हो गए । 
अन्त में हारकर सरकार ने दर को मांग और प्रदाय के सहारे छोड़ 
दिया। १९२१ से १९२५ तक सरकार दर के मामले में उदासीन होकर 
“बैठ रही । दर घटती-बढ़ती रही और अप्रैल १९२५ में १ शि० ६ पें० 
के आसपास आ गई। तभो सरकार ने इसको व्यवस्था करने के लिए रॉयल 
कमीशन बैठा दिया । 


परीक्षा-प्रइन 


(१) १९१४ से १९२१ तक की भारतीय मुद्रा-प्रणाली का सावधानी के साथ 
वणन कीजिए । 

(२) प्रथम महायुद्ध-काल में भारतीय मुद्रा और विनिमय का प्रबन्ध करने 
के लिंए :किन्‌-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ब्यौरेवार 
उत्तर दीजिए । 

(३) प्रयम महायुद्ध-काल में स्वर्ण-विनिमय पद्धति क्यों और कैसे टूट गई ? 

(४) १९१९-२५ तक की भारत सरकार की मुद्रा-ीति का वर्णन कीजिए । 
इस नीति की आलोचना कीजिए तथा अपनी आलोचना का आधार 
समझाइए । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(५) 
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( ४१३ ) 
बेबिग्टन-स्मिथ कमेटी ने २ शि० (स्वर्ण) विनिमय-दर की सिफा- 
रिश क्यों की ? इस विनिमय-दर का क्या परिणाम .निकलछा ? . 
२ शि० (स्वर्ण) विनिमय-दर को स्थायी वनाने में सरकार के असफल 
प्रयत्नों का क्या परिणाम हुआ ? 
जनवरी १९२० के पइचात्‌ रिवर्स-कौंसिल-विलों की मांग बड़ने के 
क्या कारण थे ? स्पष्ट उत्तर दीजिए । 
बेग्टिन-स्मिथ कमेटी की सिफारिशों का वर्णन कीजिए तथा बतलाइए 
कि सरकार ने उनका कहां तक पालन किया और उसका परिणाम 
क्या हुआ । 
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अध्याय २२ छ 


भारतीय मुद्रा एवं बिनिमय का इतिहास 
(१९५५-३९) 


, २५ अगस्त, १९२५ को सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया जिसके अध्यक्ष 
लेफ्टिनेण्ट कर्नेल हिल्टन-यंग थे । इस :कमीशन में ग्यारह सदस्य थे जिनमें 
चार भारतीय थे । कमीशन के विचाराथ निम्न वाते रक्खी गईं :-- 

(क) स्वरणे-विनिमयःभ्रमाप की कार्य-शैली की जाँच एवं देश में कोई उचित 
` मौद्रिक पद्धति स्थापित करने की योजना; १ 
(ख) चलन एवं वैंकिग पद्धति करें समन्वय की रूपरेखा; 
(ग) विनिमय-दर को स्थिर एवं स्थायी बनाने का सुझाव 1% 
कमीशन ने उक्त विषयों पर रिपोर्ट तैयार करने से पहिले सब मुद्रा-पद्धतियों 
का अध्ययन किया । कमीशन ने जो सुझाव और सिफारिशों सरकार को पेश कीं 
उनको हम तीन भागों में बांट सकते हें: 
(१) देश में निश्चित मुद्रा-प्रणाली स्थापित करने के विषय में; 
: (२ ) रुपये कीः दर स्थिर करने के विषय में; .. 
` .(-३ ) देश में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने के विषय में । 
मुद्राअणाली की सिफारिश करने से पहिले कमीशन के सदस्यों ने उस समय 
अपनाई जानेवाली मुद्रा-पद्धति का अध्ययन किया । उन्होंने उसमें निम्न दोष 
बताए :-— 

( १) यह प्रणाली जटिल है और एक सामान्य अनपड़ भारतीय की समझ 
म नहीं आ सकती। इसमे चांदी का सिक्का चांदी के भावों पर आश्रित है। यदि 
चांदी के भाव ऊंचे होने लगें तो रुपया सिक्के के रूप मे न चलकर गलाकर बेचा 
जाने लगता है ।' | 

(२) इसके अन्तरगत मुद्रा देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं घटती- 

इती। मुद्रा की मात्रा घटाने-बड़ाने में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है । 
उसमें भी सरकार मुद्रा का प्रसारतो सरलतापूर्वक कर सकती है, पर मुद्रा-संकोच 
के लिए रिवर्स-कौंसिल-बिलों पर आश्रित होना पड़ता है । ये विल भी तभी खरीदे- 
ज्जा सकते हुँ जब कि व्यापाराधिक्य भारत के प्रतिकूल हो । अतः यह 
श्रणाली स्वयंपूर्ण कायंशीरू नहीं हुं । . न 


रे 
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( ३) यह प्रणाली लचकदार नहीं है, क्योंकि इसके अन्तगंत मुद्रा की मात्रा 


चटाई-वड़ाई नहीं जा सकती । कानून के अनुसारं १२ करोड़. रुपये के; नोट हुण्डियों 


के वल पर चल सकते थे, पर हुण्डियों का मिळना सदेव सम्भव नहीं था । अतः जब 
कभी किसी विशेष आवश्यकता के समय मुद्रा की मात्रा बढ़ाने को आवश्यकता हो 
तो आवश्यकतानुसार मात्रा नहीं बड़ाई जा सकती । यद्यपि कानून के अनुसार 
१२ करोइ रुपये के नोट हुण्डियों के बल पर चलाए जा सकते थे पर इतनी हुण्डी 
मिलना सदैव सम्भव नहीं था । ; 


(४ ) मुद्रा-प्रणाली पर दो अधिकारियों के अधिकार हे । मुद्रा का प्रवन्ध 


सरकार करती हूँ और साख्‌ का प्रवन्ध इम्पीरियल वेंक करता हँ । इससे देश में साख 
का प्रबन्ध समुचित खूप से नहीं हो पाता और व्यापारी वर्ग को बड़ी हानि होती हूँ । 

( ५ )इस पद्धति के अन्तर्गत दो कोप रखने पड़ते हें--(१)स्वणं-्रमाप-कोष. 
` (२) पत्र-मुद्रा-कोप । यद्यपि ये दोनों कोष अलग-अलग रखे जाते हे परन्तु फिर भी 
इनके मिल जाने की सदैव शंका वनी रहती हूँ जिससे इनके उद्देश्यों को समझने मं 

लोगों को बड़ा मति-विश्रम हो जाता है । 

(६ ) वहपड़तिन सरल थी और न निश्चित । सरकार क्रा हस्तक्षेप अधिक 
होने के कारण सरकार जैसा चाहती इसे घुमा दिया करती, जिससे जनता में इसके 
प्रति अधिक विश्वास नहीं था । 

कमीशन का विश्वास था कि इस प्रणाली की सफलता चांदी के भावों पर 
निर्भर होने के कारण.इसमें न लोच थी और न सरलता थी । ' जव चांदी का भाव 


* 


४३ पें० प्रति आँस या इससे नीचा होता तो चांदी का रुपया सांकेतिक मुद्रा वनकर ' 


चल सकता था पर भाव ऊंचा होते ही रुपये का धातु-मूल्य उसके अंकित मूल्य से 


अधिक हो जाता था और रुपया सिक्का न रहकर धातु के रूप में विकूने लगता, जैसा . 


कि युद्धकाल में हुआ था । कमीशन ने सोचा कि इस प्रणाली के कुछ मुख्य-मुख्य 
दोषों को दूर करके इसे अपना लिया जाए । कमीशन ने सोचा कि रुपये, की 
विनिमय-दर निश्चित कर दी जाए तथा दोनों कोपों को मिलाकर एक करके एक 


केन्द्रीय संस्था के अधिकार में रख दिया जाए । परन्तु कमीशन के इस मत से कुछ ` 


सदस्य सहमत न थे । अतः कमीशन ने इस प्रणाली की वनाए रखने .का विचार 
छोए दिया । 


[ स्ञण-वितिसय प्रमाय पर विचार 


कमीशन ने स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप पर विचार करते समय सोचा कि सरकार 
या अन्य कोई मौद्रिक संस्था रुपये के बदले में उन देशों की मुद्रा क्रय-विक्रय किया 
करे जो स्वणं-प्रमाप अपनाते हों । ऐसा करने में उन्होंने सोचा कि रुपये का सीधा 
सम्बन्ध सोने से हो जाएगा । यही नहीं, इससे देश की मुद्रा-व्यवस्था में लोच 
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आएगी तथा रुपये की दर में स्थायित्व आ जाएगा । पर यह योजना भी कमीश 
के कुछ सदस्यों को पसन्द न आई । बताया गया कि यह पद्धति जटिल है तथ 
इसके अन्तर्गत रुपये की दर चांदी के भावों पर आश्रित है । अतः इन दोषों के कारण 
कमीशन ने स्वणं-विनिमय-प्रमाप का विचार भी छोड़ दिया । 


सरकारी प्रस्ताव पर विचार 


कमीशन के सामने भारत सरकार के वित्त-विभाग ने देश में स्वर्ण-मुद्रा- 
श्रमाप स्थापित करने की एक योजना वनाकर पेश की । योजना इस प्रकार थी :...... 
(क) पत्र-मुद्रा की व्यवस्था तथा सरकारी रुपये का प्रबन्ध इम्पीरियल 
बेंक को दे दिया जाए। 

(ख) सोने के सिक्के तथा पत्र-मुद्रा देश में कानूनी मुद्रा बना दिए जाएं 

और असीमित संख्या में लिए-दिए जा सकें | 
. (ग) रुपये का सिक्का ५० रुपये तक लेन-देन के लिए कानूनी मुद्रा हो । 
(ष) सरकार सोने के बदले में सोने के सिक्के दे और इम्पीरियल बेंक सोने का 
क्रय-विक्रय करे। नोटों के बदले में भी सोने के सिक्के दिए जाया करें । 
(च) भारत मन्त्री को वाधिक राशि भेजने का काम इम्पीरियल बैंक का हो। 
(छ) कोष में ३० प्रतिशत से कम सोना न हो, २० प्रतिशत से कम स्टिंग 
सिक्यूरिटियां न हों और शेष भाग देशी व्यापार-बिलों के रूप में हो। 
इस योजना से सरकार का उद्देश्य था कि रुपये के सिक्के को असीमित कानुनी 
मुद्रा न रखकर उस खतरे को ही मिटा दिया जाए, जिसके कारण चांदी का 


संसार के अनेक देश सोना संग्रह करने में व्यस्त हैं, भारत में सोने 
ौ ने के सिक्के 
घलाचा वुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती । सोने के सिक्के चलाने से देश 
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से कमीशन ने सरकार की योजना को न माना। उन्होंने स्वर्ण-मुद्रा-प्रमाप 
देश के, हित में नहीं समझा । 


हिल्टन-यंग फंमीशन को रिपोर्ट 


कमीशन ने स्वर्ण-मुद्रा-प्रमाप तथा स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप में से किसी भी 
पद्धति को न मानकर स्वर्ण-धातु-प्रमाप की सिफारिश की । उन्होंने कहा कि 
यह एक एसी पद्धति है जिसमे सोने के सिक्के चलाने की कोई आवश्यकता नहीं पर 
फिर भी स्वर्ण-मुद्रा-प्रमाप के सभी छाभ-उपलब्ध हो सकते हें। कमीशन ने अपनी 
रिपोर्ट में जो सिफारिशों कीं वे इस प्रकार हें: 

(क) मुद्रा-पद्धति के विषय में, 

(ख) विनिमय-दर के विषय में, 

(ग) केन्द्रीय वैंक स्थापित करने के विषय में । 

(क) स्वर्ण-धातु प्रमाप की सिफारिश--इस विषय में कमीशन ने निम्न- 
लिखित सिफारिश कीं 

(१) देश में सोने के सिक्के न चलाये जाएं। रुपये और नोट विनिमय- 
माध्यम का काम करें और उनके बदले में सोना दिया जाए । 

(२) लोग किसी “भी काम के लिए सोना खरीदें; चाहे वे विदेशी भुगतान 
करने के काम लाएं और चाहे वे उसे अपने सामाजिक कार्यो में लगाएं; सरकार को 
इससे कोई सरोकार न हो । 

(३) केन्द्रीय बेंक (रिजर्व वेंक आंव इंडिया) जिसकी सिफारिश कमीशन ने 
की, निश्चित दर पर जनता से सोना कऋरय-विक्रय करे। जनता कितना ही सोना 
रिजवं वेंक से खरीदे या उसको वेचे पर ४०० शुद्ध आंस से कम सोना न खरीदा 
या वेचा जाए। 

(४) सावरेन और अरद्ध॑-सावरेन कानूनी मुद्रा न रखे जाएं। वसे तो | 
उनका चलन पहिले ही बन्द हो चुका था पर फिर भी ये कानूनी मुद्रा थे ।. 
कंमीशन ने इनको कानूनी मुद्रा न रखने की सिफारिश की । 

( ५) देश में 'स्वण-सेविग्स-सर्टीफिकेट' चलाए जाएं । ये सर्टीफिकेट एक 
तोले सोने के प्रतिनिधि-रूप पत्र हों और इनकी अवधि उ या ५ सालहो। . 
ये सर्टीफिकेट लोगों को वेचे जाएं और अवधि समाप्त होने पर सरकार इनका 
भुगतान चुका दे। इस सिफारिश से कमीशन के कई उद्देश्य थे। एक, जनता में 


` स्वणं-धातुःप्रमाप की जानकारी बड़े; दूसरे, जनता के पास से रुपया निकल- 
` निकलकर सरकार के पास.आ जाए; तीसरे, जनता को सरकार के प्रति विश्वास 


बना रहे। _ 
२७ 
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। (६) एक रुपये के नोट चलाए जाएं पर इन नोठों के बदले में चांदी के 
सिक्के न दिए जाएँ। 

(७) रुपये का टंकन बन्द कर दिया जाए और तब तक बन्द रहे जब तक 
कि रुपये की मात्रा उसकी आवश्यकता के अनुपात में हो जाए। 

(८) बड़ी-बड़ी राशि के नोटों के बदले में सरकार अपनी SS 
चाहे तो रुपये दे और चाहे छोटी राशि के नोट दे। इन दोनों सिफारिशों से कमीशन 
का उद्देश्य रुपये के सिक्कों का प्रचार कम करना और नोटों का प्रचार वड़ाना था। 

. (९) पत्रममुद्रा-कोष और ्वर्ण-प्रमाप-कोष मिलाकर एक कर दिए जाएं 
और इनका अनुपात कानून पास करके निश्चित कर दिया जाए । इस कोष में 
सोना और सोने की सिक्यूरिटियां ४० प्रतिशत से कम न हों तथा शेष भाग सरकारी 
सिक्यूरिटियों और व्यांपार-विछों के रूप में हो। सरकारी सिक्यूरिटियां कोष की 
एक-चौथाई या ५० करोड रुपये, इन दोनों में जो भी कम हो, उसके बराबर हों। 

(१०) पत्र-मुद्राः चलाने में आनुपातिक कोष-प्रणाली का पालन किया जाए। ` 
इस प्रकार कमीशन ने देश में एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की सिफा- 
रिझ की जिसके अन्तर्गत सोना केवल निर्यात के लिए ही नहीं वरन्‌ किसी भी काम के 
लिए मिल सकता था। इसमें सोने के सिक्के चलाने की व्यवस्था नहीं थी। इसके 
अन्तर्गत सोने का प्रमाप था पर सोने के सिक्के नहीं थे । इस पद्धति में लोच थी 
अर्थात्‌ रुपयों और नोटों के वदले में सोना बेचने पर मुद्रा-मण्डी में मुद्रा की कमी... - 
हो सकती थी और इसके विपरीत सोना खरीदकर रिजवं बैंक (जिसका प्रस्ताव 
कमीशन ने साथ ही साथ किया था) मुद्रा-प्रसार कर सकता था । इसमें एक लाभ 
यहं भी था कि रुपयों और नोटों के बदले में सोना मिलता था, जिससे झामीन्य 
जनता का इसमें विश्वास था और लोग इसे सरलता से समझ सकते थे । कमीशन 
के द्वारा प्रस्तावित पद्धति ने देश में स्वणं -मुद्रा-प्रमाप स्थापित करने का द्वार खोल 
दिया । सोने के सिक्के न चलाकर इस प्रणाली द्वारा सोने को नष्ट होने से बचाया 
जा सकता था । अतः यह कहना अनुचित न होगा कि कमीशन ने जिस स्वर्णं-धातु- 
ग्रमाप की सिफारिश की, वह स्वर्ण-मुद्रा-प्रमाप से भी अधिक सस्ता, सरल और 
लोचदार था । - 

(ख) केन्द्रीय बेंक की सिफारिश--कमीशन की दूसरी महत्त्वपूर्ण सिफारिश 
यह थी कि देश में एक केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जाए, जो स्वर्ण-घातु-अ्माप 
(जिसकी सिफारिश ऊपर दी गई है) का संचालन करे तथा सरकार के बेंक सम्बन्धी 
काम भी किया करे। अब तक देश के मौद्रिक क्षेत्र में साख और मुद्रा पर दो 
अधिकारियों के अधिकार थे। साख का प्रवन्ध “इम्पीरियल बेंक' करता था और 
मुद्रा का प्रबन्ध सरकारी वित्त विभाग' करता था। कमीशन की सिफारिश थी कि 
साख और मुद्रा दोनों का प्रवन्ध करने के लिए एक केन्द्रीय बॅंक .हो। कमीशन 
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इम्पीरियल बेंक को केन्द्रीय बेंक बनाने के पक्ष में नहीं था क्योंकि वह चाहता था 
कि किसी भी केन्द्रीय बेंक को व्यापारिक वैंक सम्वन्धी कोई भी काम नहीं करना 
चाहिए। कमीशन ने अलग ही एक रिजर्व वेंक बनाने की सिफारिश की और सुझाव 
दिया कि वह वैंक हिस्सेदारों का वेंक हो। सरकार ने इस प्रस्ताव को तथावत्‌ मान 
लिया पर कुछ कारणों से वह उसे उस समय कार्यान्वित न कर सकी । १९३४ में 
रिजर्व बेक आव इंडिया एक्ट पास किया गया और बड़े वाद-विवाद के पदचात्‌ 
१ अप्रैल, १९३५ को रिजवं वेंक ऑव इंडिया हिस्सेदारों के बेंक के रूप में जन्मा । 
ठीक १४ वर्ष तक यह इसी रूप में काम करता रहा। १ जनवरी, १९४९ को इसे 
राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। (इसका पूर्ण 
विवरण आगे पढ्ए। ) 

(ग) विनिमय-दर की सिफारिश (विनिमय-दर वाद-विवाद)--विनिमय- 
दर की सिफारिश करते समय कमीशन के सामने दो सुझाव थे--एक, विनिमय-दर 
१ शि० ४ पे ० रखी जाए; दूसरा, विनिमय-दर १ शि० ६ पें० रखी जाए। 
बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ भी कोई किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँच पाता 
था। इस विषय पर उस समय एक देशव्यापी आन्दोलन सा उठ खड़ा'हुआ । 
उद्योगपति, व्यापारी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और सामान्य जनता--सभी अपने- 
अपने सुझाव देते थे । किसी का दृष्टिकोण कुछ था और कोई कुछ सोचता था । 
कमीशन के सामने एक अच्छा खासा धर्म-संकट था । पर उन्होंने अपने दृष्टिकोण 
से सिफारिश की कि रुपये की दर १ शि० ६ पें० के बरावर निश्चित की जाए 
अर्थात्‌ १ रुपया ८.४७५१२ ग्राम शुद्ध सोने के बराबर हो। १ शि० ६ पें० 
विनिमय-दर निश्चित करने के पक्ष में कमीशन ने ये तक दिए :-- 

१ शि० ६ पे० के पक्ष मं तकं--(१ ) इस दर .पर देश के मूल्य अन्य 
देशों के मूल्यों के साथ समायोजित हो चुके हें। अतः यदि इस दर पर मूल्य परिवतेन 
किया गया तो देश की अर्थ-व्यवस्था में बड़ी फेर-बदल होगी और तब देश 
के मूल्यों को अन्य देशों के मूल्यों के साथ स्थिर बनने में कठिनाई रहेगी । 
कमीशन ने आंकड़े देखकर समझाया कि १९२२ के अन्त से १९२४ के मध्य तक 
दर १ शि० ३ पें० के आसपास रही पर इसके परचात्‌ मई १९२५ से १ शि० 
६ पें० रही। इसलिए इस दर में फेर-वदल नहीं करना चाहिए । 

(२) कुछ लोगों का तकं था कि जून १९२५ में दर १ शि० ६ पें० हुई थी 
और तभी से भारत के मूल्यों में संसार के मूल्यों के साथ कोई हेर-फेर नहीं हुआ । 
अतः इससे यह मानना चाहिए कि भारत के मूल्य संसार के मूल्यों की तुलना में 
नहीं आए वरन्‌ अभी समय आया हुँ जब कि वे तुलना में आने लगेंगे । इसके उत्तर 
में कमीशन का तकं था कि यह ठीक है कि जून १९२५ में ही रुपया १ शि० 
६ पें० के बराबर हो सका परन्तु जून १९२४ से फरवरी १९२५ तक विनिमय-दर 


०. 
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काफी आगे बढ़ चुकी थी और लगभग १८ पें० हो चुकी थी । रहा यह कि जून 
१९२५ में भारत के मूल्यों में कोई अन्तर नहीं हुआ तो इसके लिए कमीशन का तके 

था कि मूल्यों की यह स्थिरता ही इस बात का प्रमा । है कि भारत और संसार के 

मूल्य समानता में हें और इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । अतः 
१ शि० ६ पें० दर को मान लेना-चाहिए । 

(-३ ) कमीशन ने समझाया कि मजदूरों की मजदुरी भी इसी दर के हिसाव 
से वस्तुओं के मूल्यों के साथ समानता में आ गई है। भारत में मजदूर लोग अपनी- 
अपनी मजदूरी का अधिकांश भाग खाने-पीने की चीजों में खर्च करते हें। इन्हीं 
चीजों के भावों के साथ मजदूरी स्थिरं-हों चुकी है। इसलिए अगर १ शि० ६ पें० 
को छोड़ और कोई दर रखी गई तो झजुदूरी और भावों में विषमता आ जाएगी | 
जिससे मजदूरों की हानि होने की बाते हो सकती है । , 

( ४) कमीशन ने यह समझाया कि बिनिमय-दर और कीमतें काफी 
समय से स्थायी बनी हुई हें । इससे यही अर्थ निकलता है कि इन दोनों में आपस 
मे“उचित सम्बन्ध पैदा हो गया है । अन्यथा इन दोनों में से किसी एक में कभी भी 
कुछ फेर-वदल तो होती ही । अतः १ शि० ६ पें० दर ही मान लेनी चाहिए । 

(५) कुछ लोगों का कहना था कि १ शि० ६ पें० की दर निश्चित करने से 
उन ठेकों (०77६/०४8) पर बहुत नुकसान रहेगा जो उस समय तै किए गए थे 
जबकि विनिमय-दर १ शि० ४पे० थी । इस विषय में कमीशन ने समझाया कि 
उस समय से, जब ठेके तै हुए थे, आज तक वस्तुओं के भाव बड़ते रहे हें। इसलिए 
यदि इन ऊँचे भावों को ध्यान में रक्खा जाए तो ठेकेदारों का यह नुकसान ना के 
बरावर रह जाएगा क्योंकि उन्होंने इन ऊंचे भावों से अपने ठेकों पर काफी लाभ 
कमा रिया होगा । त 2 

कमीशन ने यह भी/कहा कि ऐसे ठेके, जिनमें १ शि० ६पें० दर स्थापित « 
करने से कोई हानि हो सकती है, केवल थोड़े हींहोंगे- और थोड़े ठेकों के हित 
के लिए इस दर को न मानना कोई बुद्धिमानी की वात नहीं होगी । अधिकांश 
ठेके ऐसे हें जो उस समय तै हुए थे जबकि विनिमय-दर लगभग १ शि० ६ पें० 
थी इसलिए इन ठेको पर हानि होने का प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता । 

कमीशन ने इन तर्को से यह निष्कर्ष निकाला कि.बाजार के मूल्यों की दृष्टि 
से, मजदूरों की मजदूरी की दृष्टि से तथा ठेकों की दृष्टि से १ शि० ६ पें० ही 
वास्तविक दर है, इसलिए उन्होंने इसी दर की सिफारिश की । 

१शि० ४पें० के विपक्ष में तकं--कमीशन के सदस्यों ने १ शि० ४ पें० 
के विपक्ष में अपने कुछ तकं दिए। यें तकं इस प्रकार हें :-- 

(१) १ शि० ४ पें० की दर वास्तविक दर नहीं है । वास्तविक और सच्ची 
विनिमय-दर वही हो सकती है जिसके आधार पर एक देश के मूल्य अन्य देशों के 
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मूल्यों की समानता में स्थायी हो जाएं। भारत के मूल्य १ शि० ६ पें० की दर पर 

अन्य देशों के मूल्यों के साथ स्थिर हो चुके हें इसलिए यही वास्तविक दर हूँ। कुछ 

लोगों का तकं था कि'१ शि० ६ पें० को सरकार ने जोइ-तोइ करके अनेक प्रयत्नों 
के वाद स्थायी बनाया है । इसलिए यदि इसको छोड़ दिया जाए तो अधिक हानि 
नहीं होगी । कमीशन ने इसके बदले में जवाब दिया कि _रुपये की स्थायी विनिमय-दर. 
स्थापित करने के लिए तो वतमान परिस्थिति को देखना चाहिए न कि वीती हुई 
बातों को । पीछे कुछ भी हुआ हो, आज की परिस्थिति यह है कि मूल्य १ शि० 

६ पें० की दर पर स्थायी है । 

( २) कमीशन ने वताया कि अगर १ शि० ४ पें० की विनिमय-दर मान 
ली जाय तो देश में वस्तुओं के भाव १२६% बढ़ जाएंगे । चीजों के भाव 
बहने से लोगों को विशेषतः गरीव जनता को बहुत हानि होगी । मजदूरों को भी 
. नुकसान रहेगा क्योंकि चीजों के भाव बढ्ने से उनकी मजदूरी के वदले में कम 

चीजें मिला करेंगी । 

( ३) कमीशन ने समझाया कि १ शि० ४ पें० की विनिमय-दर मानने 
से सरकार को भी हानि होगी क्योंकि तव उन्हें भारत मंत्री को वाषिक राशि 

. (Home G९३) चुकाने में अधिक रुपये देने पड़ा करेंगे । इस प्रकार 
सरकार को कोई ६ करोड़ रुपये की वाषिक हानि उठानी पड़ा करेगी । इसकी 
यूति के लिए सरकार जनता पर नंए-नए कर लगाएगी जिससे जनता को हानि 
रहेगी तथा व्यापार भी शिथिल पड़ जाएगा। अतः १ शि० ४ पें० की दर देश के 
हित में नहीं हो सकती । 

(४) १ शि० ६पे० के विरोधियों ने बताया कि संसार में सोने के भाव 
निकट भविष्य में गिरनेवाळे हे और यदि,१ शि० ६ पें० की दर मान ली गई तो 
इससे भारत के भाव और भी अधिक गिर जाएंगे, इसलिए इस दर को नहीं रखना 
चाहिए। कमीशन ने इस बात को नहीं माना और कहाँ कि मुद्रा की विनिमय-दर 
स्थापित करने के समय हमें ऐसी अनिश्चित बात मानकर नहीं चलना चाहिए। 
यदि ऐसा हुआ तो मूल्य एक साथ नहीं गिरेंगे वरन्‌ धीरे-धीरे गिरने शुरू होंगे । 

ओ (५) कमीशन ने समझाया कि अगर विनिमय-दर १ शि० ४ पें० रकी 
जाए तो चांदी का भाव ४३ पें० प्रति औंस से अधिक होते ही चाँदी का रुपया 
सिक्के के रूप में न चलकर गल-गलकर चांदी के रूप में बेचा जाने छगेगा। ' 
परन्तु यदि विनिमय-दर १८ पें० रक्खी जाए तो रुपया तब तक नहीं गलाया 
जाएगा जब तक कि चांदी का भाव ४८ पें० प्रति औँस से अंधिक न हो। अतः रुपया 
गलाया जाने का खतरा १ शि० ४ पें० में अधिक है । 

(६) कुछ लोगों ने तक किया|कि १ शि० ४ पें० की दर पर एक सावरेन 
. १५ रुपये के बराबर होता है और १ शि०- ६ पें० की दर मानने से एक सावरेन १३ 
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रुपये ५ आने ४ पाई के बरावर होता है अतः लेन-देन के हिसाब में १ शि० ४पें० . 
ही अधिक उपयुक्त है । कमीशन ने इस तकं को हंस कर टाल दिया और कहा कि 
दर निश्चित करने में इन छोटी-छोटी बातों पर नहीं सोचा जा सकता । 
कमीशन ने १ शि० ६ पें० के पक्ष में तथा १ शि० ४ पें० के विपक्ष में 
तार्किक अध्ययन करके १ शि० ६ पें० दर रखने की सिफारिश की । 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का विरोध--सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास कमीशन 
के भारतीय सदस्य थे । उन्होंने विनिमय-दर के मामले में कमीशन का विरोध 
किया । अपनी अल्पमत रिपोर्ट लिखते हुए उन्होंने व्यक्त किया कि विनिमय-दर 
१८ पें० के वजाय १६ पें० रखनी चाहिए ।१ शि० ६ पें० के विपक्ष में उन्होंने 
निम्न तकं दिए :-- ड 

( १) १ शि० ६ पें० वास्तविक और सच्ची दर नहीं है । इसे सरकार ने 
अपती तरकीबों,से जोइ-तोइ करके स्थापित किया है । अतः ऐसी दर को नहीं 
स्थापित करना चाहिए । 

(२) १ शि० ६ पें० की दर पर मजदूरी और मूल्यों में कोई समानता 
नहीं आई है और जब तक कोई असाधारण अधिक उथल-पुथल न होगी तब तक 
इस दर पर मूल्यों और मजदूरी में समानता नहीं आ सकती इसलिए ऐसा खतरा 
मोल नहीं लेना चाहिए । 

( ३ ). सर पुरुषोत्तमदास ने समझाया कि अगर विनिमय-दर १ शि० ६ पें० 
रक्खी गई तो भारत के मूल्य १२३% सस्ते हो जाएंगे । इन सस्ते मूल्यों का 
लाभ विदेशी व्यापारी यहां से सस्ते माळ खरीदने में उठाते रहेंगे जिससे भारतीय 
व्यापार को नुकसान रहेगा । इसलिए इस दर को नहीं अपनाना चाहिए । 

(४ ) भारतीय सदस्य ने कहा कि १ शि० ६ पें० दर रखने से देनदार को 
नुकसान रहेगा क्योंकि रुपये की दर बहने से अब उसे अपना ऋण चुकाने में अधिक 
मूल्य देना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त उन लोगों को भी नुकसान रहेगा जिन्होंने 
उस समय कोई ऋण लिया हो जव दर १ शि० ४पें० थी और अब उसे चुका 
रहा हो क्योंकि पहिले की अपेक्षा अब उसे अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा । १ शि० 
६ पें० के कारण १२३% मूल्य सस्ते होने से उत्पादकों को भी हानि होगी । 

( ५) विरोधी सदस्य ने वतलाया कि यदि १ शि० ६ पें० की दर रक्खी 
गई और भविष्य में संसार के मूल्य गिरे तो भारत के मूल्य बहुत गिर जाएंगे 
जिससे भारतीय उत्पादकों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 
उनके माल के भाव बहुत गिर जाएंगे । : 

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने १ शि० ६ पें० की दर का कड़ा विरोध 
किया और १ शि० ४ पें० की दर स्थापित करने की सिफारिश की । 
. . उन्होंने १ शि० ४ पें० के पक्ष में.कहा--( १) १ शि० ४ पें० वह वित्िमय- 
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दर है जो युद्धकाल से वहुत समय तक चलती रही और जिसको सरकार ने 
कानून वनाकर स्थापित किया था । अतः यह कानूनी दर है और इसको तब तक | 
नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उसे निवाहना असम्भव न हो। 

( २) १शि० ४ पें० दर रखने से सरकार को वाषिक राशि भेजने में हानि 
अवश्य होगी पर उस हानि की पुति अन्य प्रकार से की जा सकती है । १ शि० 
६ पें० दर रखने से वाषिक राशि भेजने में बचत अवश्य होगी पर इससे हमांरे 
देश के मूल्य सस्ते हो जाएंगे जिससे हमारे उत्पादकों को हानि होगी। १शिए० ४ पें० 
दर पर निर्यात बड़ेगा जिस पर निर्यात-कर लगाकर सरकार आय बढ़ा सकेगी । 

(३) यह ठीक है कि १शि० ६ पें० दर रखने के लिए सरकार के पास 
काफी सोना है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि १ शि० ४ पें० को न अपनाया 
जाए । १ शि० ४ पें० दर रखने में कम सोने की आवश्यकता होगी । सरकार 
का यह कतंव्य है कि ऐसी दर रखे जिसमे कम खर्च हो, कम खतरा हो और 
अधिक लाभ हो । ऐसी दर केवल १ शि० ४ पें० है । 

(४) १ शि० ६पे० दर रखने से देनदार को बहुत कठिनाई होगी । अतः 
सम्भव है कि जनता का सरकार में विशवास भी कम हो जाए । 

(५) १ झि० ४ पें० की दर युद्ध से पहिले अपनाई जाती रही थी पर 
युद्धकाल की विषम परिस्थितियों के कारण तोइनी पड़ी । अब युद्ध समाप्त होने 
पर अन्य देशों ने अपनी पुरानी दर अपना ली है तो भारत को भी अपनी पुरानी 
दर अर्थात्‌ १ शि० ४ पें० लौटा लेनी चाहिए । 

( ६) भारतीय सदस्य ने यह माना कि १ शि० ६ पें० के अन्तर्गत रुपये 
के सिक्के को गलाने का खतरा तभी है जब चांदी का भाव ४८ पें० प्रति औंस से 
अधिक हो जाए। पर उनका कहना था कि यदि चांदी का भाव ४३ पे० प्रति औंस 
से अधिक हो सकता है तो फिर कितना भी आगे बड़ सकता है । अतः केवल इसी 
खतरे के कारण विनिमय-दर १ शि० ४ पें० न निर्धारित की जाए यह कोई 
वास्तविक तकं नहीं है । विनिमय-दर स्थापित करने में ऐसी वातों पर विचार 
नहीं करना चाहिए । 

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने उक्त तको को देते हुए सरकार से आग्रह 
किया कि विनिमय-दर १ शि० ४ पें० ही निर्धारित की जाए । 


वाद-विवाद को समीक्षा 


विनिमय-दर वाद-विवाद में कमीशन के सदस्य दो मत रखते थे--एक बहुमत 
जो १ शि० ६ पें० के पक्ष में था, दूसरा अल्पमत जो १ शि० ४ पें० के पक्ष'में 
था । दोनों ही पक्षों ने अपने-अपने मतों को सबल करने के लिए अपने-अपने 
तकं रखे । दोनों ने एक ही सिद्धान्तों को लिया पर उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकारःसे 
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समझाया । बहुमत ने समझाया कि १ शि० ६ पें० की दर पर मजदूरी और मूल्य 
समानता में आ गए हैं, पर इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कोई आंकड़े 
नहीं दिए। इसी प्रकार बहुमत यह भी प्रमाणित नहीं कर सका कि अधिकांश 
ठेके उस समय तै हुए थे जबकि दर १शि० ६पें० थी। १शि० ६ पे० के पक्ष में 
बहुमत ने सबसे अधिक जोरदार शब्दों में यह कहा था कि “यह दर लगभग एक वर्ष 
से स्थिर हो गई है इसलिए इसे स्थायी बना देना चाहिए ।” परन्तु बहुमत की यह्‌ 
बात अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ती क्योंकि एक वर्ष से स्थिर रहनेवाली दर 
से यह वात पक्की नहीं हो सकती कि मजदूरी और मूल्य समानता म हों। अतः बहु- 
- मत की कोई दलील अधिक जोरदार और प्रामाणिक नहीं थी। इसी प्रकार अल्पः 
मत के आंकड़े भी अधूरे थे । उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि १ शि० ६ पें० 
की दर जोइ-तोइ करके स्थापित की गई है पर इस आरोप को सिद्ध करने के लिए 
उनके पास आंकड़े नहीं थे । अल्पमत ने यह तो कहा कि दर १ शि० ६ पें० करने 
से मूल्य सस्ते हो जाएंगे और कृषकों को हानि होगी पर उन्होंने यह नहीं समझा 
कि सस्ते मूल्य होने से उनका उत्पादन-व्यय भी कम हो जाएगा । जो कुछ भी हो, 
दोनों पक्षों के तकं अधूरे, अपूर्ण और असंगत थे । दोनों के तर्को का केन्द्रीय स्थल 
- एक ही था परन्तु उसको समझाने के ढंग अलग-अलग थे । एक प्रसिद्ध मुद्रा-शास्त्री 
ने व्यक्त किया है-_“विनिमय-दर-वाद-विवाद के इस तर्क॑-युद्ध में दोनों पक्षों ने 
एक जैसे अस्त्र-शस्त्र लिए पर उनका प्रयोग भिन्न-भिन्न प्रकार से किया ।” 


रिपोर्ट पर सरकार को प्रतिक्रियाएं ४ 


करेंसी एक्ट (१९२७)--सरकार ने हिल्टन-यंग कमीशन की सभी सिफा- 
रिशे मान लीं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहले मार्च. १९२७ में 
“करेंसी एक्ट' पास किया । इस एक्ट द्वारा रुपये की विनिमय-दर १ शि० ६ पें० 
. ` चना दी गई तथा १ रुपया ८.४७५१२ ग्राम सोने के बरावर घोषित कर दिया गया । 
इसी एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि सांवरेन और अद्धं-सावरेन कानूनी मुद्रा नहीं 
रहेंगे । अब सावरेन धातु के रूप में बिकने लगे । सरकारी मुद्राळयों को २१ रुपये 
३ आने १० पाई प्रति तोले की दर से सावरेन खरीदने का आदेश दे दिया गया । 
इस प्रकार १ सावरेन १३ २० ५ आ० ४ पा० में बिकता था । इसी एक्ट के 
द्वारा देश में स्वर्ण-घातु-घ्रमाप स्थापित करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था 
की गई :--- 

(क) सरकार (या केन्द्रीय मौद्रिक संस्था जो देश में स्थापित की जाए)! 
जनता से २१ ० ३ आ० १० पा० प्रति तोले की दर से सोना खरीदे । सोना 
केवल धातु के रूप में हो पर कम-से-कम ४० तोला हो; इससे अधिक कितना-ही 

, “सोना सरकार जनता से खरीद सकती थी। .. ,०७. .. «४ 
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(ख) सरकार (या अन्य कोई मौद्रिक संस्था जो देश में स्थापित की जाए) 
बम्बई की टकसाल पर २१२० ३ आ० १० पा० प्रति तोलेकी दर सें जनता को + 
सोना वेचे या अपनी इच्छानुसार १ शि० ५ई४ प्रति रुपया की दर से लन्दन 
में चुकाए जानेवाले स्टलिंग बेचा करे | सोना या स्टलिंग जो कुछ भी सरकार 
बेचे वह ४०० आंस या १०६५ तोले के मूल्य से कम न हो । 

यह एक्ट भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है 
क्योंकि इसी के द्वारा सरकार को पहले पहल वैधानिक रीति से सोना . 
क्रय-विक्रय करने का अधिकार दिया गया । वैसे तो इससे पहले भी यदि 
सरकार चाहती तो विनिमय-दर स्थायी रखने के लिए सोने की खरीद- 
बेच कर लिया करती थी, पर उस समय सरकार पर कोई वैधानिक दबाव 
नहीं था। अव इस एक्ट के द्वारा सरकार पर कानूनी दवाव डाल दिया गया 
कि वह सोना खरीदे और बेचे । इस एक्ट में सबसे अधिक समझने की बात यह 
है कि सरकार को उसकी इच्छानुसार सोना या स्टरिंग बेचने का अधिकार दे दिया 
गया था । सोना दे या स्टरिंग, यह वात सरकार की इच्छा पर निर्भर थी । अतः 
यह कहा जा सकता है कि १९२७ के करेंसी एक्ट ने भारत में स्वर्ण-धातु-प्रमाप 
एवं स्टलिग-विनिमय-प्रमाप स्थापित किया। यद्यपि सरकार को सोना या स्टलिंग 

' देने का अधिकार था परन्तु व्यवहार में वह सोना न देकर स्टलिंग ही दिया करती 
थी । अतः यह कहना भी ठीक होगा कि इस एक्ट ने एक प्रकार से स्टलिंग-विनिमय- 
प्रमाप ही स्थापित किया था। पर चूंकि उस समय स्टलिंग सोने से सम्बन्धित था 
इसलिए इसे स्वर्ण-विनिमय-प्रमाप भी कह सकते हैं। 

इस प्रकार हिल्टन यंग कमीशन ने देश में स्वर्ण-धातु-प्रमाप की सिफारिश 
की तथा-१९२७ के करेंसी एक्ट से स्वर्ण-धातु-प्रमाप एवं स्टलिग-विनिमय-प्रमाप 
पास किया और सरकार ने अपनी करतूतों से उसे केवल स्टलिंग-विनिमय-प्रमाप 
ही रहने दिया। सिफारिश कुछ की गई थी, पास कुछ और किया गया था और 
होता कुछ और ही था। 


रुपये का स्टालिग से गठबन्धन (१९३१) 


१९२७ के पद्चात्‌ हमारे व्यापार में उन्नति होने लगी--आयात-चिर्यात 
बड़ने लगे । यहां यह कहना कठिन है कि यह सब कुछ १ शि० ६ पें० विनिमय-दर 
. का ही परिणाम था। वास्तव में तो संसार भर के व्यापार में उन्नति होने के कारण 
ऐसा हुआ था। पर यह सब कुछ अल्पकालीन ही रहा। १९२८ और १९२९ में 
विनिमय-दर शिथिल पड़ने लगी । सरकार.ने ब्याज-दर बड़ाकर इसे रोकने का 
प्रयास किया पर सफलता न मिली । फरवरी १९३१ तक ऐसा ही होता रहा । अब 
सरकारको तिनिमय-दर स्थिर रखने की चिन्ता होने लगी । विनिमय-दर स्थायी, 
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रखने के लिए मुद्रा-संकोच किया गया । लगभग १०३ करोड़ के नोट चलन में से वापस 
खींचे गए। १९३१ में वस्तुओं के मूल्य गिरते गए जिससे जनता में असन्तोष बड़ता 
गया। सरकार ने लगान माफ कर दिए पर इससे रुपये की कमी होने लगी और 
विनिमय-दर पर संकट आता गया। २१ सितम्बर १९३१ को इंगलण्ड ने स्वण- 
प्रमाप का परित्याग कर दिया। उसी समय भारत के गवर्नर जनरल ने घोषणा 
की कि अब सरकार सोना या स्टलिंग नहीं बेचेगी । इससे जनता में सनसनी फैल गई। 
उसी समय भारत मंत्री ने रुपये की दर १ शि० ६ पें० (स्टिंग) रखने की घोषणा 
की । २४ सितम्बर को गवर्नर जनरल ने दुबारा घोषित किया कि सरकार १ शि० 
` <पें० की दर पर स्टलिंग बेचा करेगी परन्तु अब स्टलिंग बेचने पर कुछ नियन्त्रण 
लगा दिया गया । स्टिंग केवल कुछ खास खास बेंकों को ही बेचा जा सकता था ६ 
जो इसको केवल व्यापारिक लेन-देन में काम लाते थे। सट्टे के लेन-देन या सोना- 
चांदी खरीदने के लिए सोना नहीं बेचा जाता था । इस प्रकार हमारे देश में 
स्टलिंग-विनिमय-प्रमाप स्थापित हो गया । इस अवसर पर देश में दो विचार- 
धाराएं उत्पन्न हुईं । एक पक्ष स्टिंग के गठबन्धन का पक्षपाती था और दूसरा 
इसका विरोधी था। यहां दोनों पक्षों के तकों का अध्ययन करना आवश्यक है । 
स्टालिग से गठबन्धन के पक्ष में तकं--(१) अगर रुपये को स्टलिग 
से न बांधा जाता तो उसको स्वतंत्र छोड़ना पड़ता । स्वतंत्र छोड़ने में रुपये 
की विनिमय-दर पल-पल में घटती-बड़्ती और इस प्रकार रुपया अस्थिर बन 
जाता । इसलिए इससे अच्छा यही हुआ कि रुपये को स्टलिग के साथ स्थायी बना 
दिया गया । 

(२) भारत को इंगलेण्ड की सरकार के लिए ३,२०,००,००० पौण्ड की 
राशि प्रतिवर्ष (110776 01790:808) भेजनी पड़ती थी । इसलिए यह आवश्यक 
था कि रुपये का स्टलिग के साथ सम्पक बना रहे क्योंकि तभी यह राशि सस्ती दर 
पर मिल सकती थी अन्यथा न मालूम रुपये की दर कितनी बढ़ती और इस 
राशि को चुकाने के लिए न मालूम कितने रुपये भुगतान करने पड़ते । 

(३) स्टलिग के पक्षपातियों ने कहा कि जब तक भारत देनदार है अर्थात्‌ 
जब तक भारत पर दूसरे देशों का कर्जा है तव तक भारतीय मुद्रा को स्वतंत्र नहीं 
छोड़ना चाहिए। ऐसी अवंस्था में रुपये का गठबन्धन करने में कोई बुराई 

'नहीं है । 

(४) उन्होंने समझाया कि भारत का अधिकांश लेन-देन इंगलैण्ड या दूसरेः 
उन देशों से है जो स्टिंरा पर आश्रित हें । इसलिए भारत को उस व्यापार 
में भुगतान लेने-देने की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि रुपये का स्टलिग के 
साथ गठबन्धन हो । 

(५) रुपये का स्टिंग के साथ सम्बन्ध स्थापित करने से भारत को एक 
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लाभ यह मिलेगा कि उसका माल स्वणं-प्रमाप मानने वाले देशों को खूब निर्यात 
होने छगेगा। (इसका कारण यह है कि सोने के अनुपात में रुपये का मूल्य कम हो 
जाएगा। अतः ये लोगं भारत से खूब माल मंगाने लगेंगे । ) 

रुपये को स्टिंग के साथ वांघने से भारत के जानकार क्षेत्रों में बड़ा असन्तोष 
हुआ । गठबन्धन के विपक्षियों ने इसके विरुद्ध निम्न तकं दिए :-- 

(१) रुपये का गठवन्धन करने से भारत का भाग्य इंगलेंड के साथ बांध 
दिया गया । जव जब स्टिंग में कोई फेर-वदल होगी तो भारतीय रुपये को 
भी उसका फल भोगना पड़ेगा । अपना रुपया स्टालिग का दास वन जाएगा । 
यदि इसे स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता तो कम-से-कम अपने देश की परिस्थितियों 
के साथ तो घटता-वइता । दूसरी मुद्रा पर आश्रित होने के कारण उसका अपना 
अस्तित्व मिट जाएगा । २ 

(२) स्टालिग के गठवन्धन से स्वणं-प्रमाप माननेवाले देशों से आनेवाला 
माल भारत को मंहगा पड़ेगा जिससे हमारे व्यापारियों को और उपभोक्ताओं 
को कोई कम हानि नहीं होगी । 

(३) चूंकि स्टिंग का मूल्य सोने की अपेक्षा कम हो गया है और रुपया 
स्टिंग पर आश्रित है अतः रुपये का मूल्य सोने की अपेक्षा कम हो जाएगा 1 
ऐसी अवस्था में यह भय है कि देश का सोना कहीं बाहर न जाने लगे । (जो डर 
था वही वात हुई सरकार देखती रही और करोड़ों रुपये का सोना देश से वाहर 
चला गया ।) 


सोने का निर्यात; रिजवं बॅक को स्थापना; चांदी की बिक्री 
(१९३१-३९) 

सोने का निर्यात (१९३१-३९) --स्टालिग के साथ रुपये के गठबन्धन का 
परिणाम यह हुआ कि जव-जब स्टिंग के मूल्य में ऊँच-नीच होती तो रुपये की 
कीमत भी घटती-वड़ती रहती थी । १९३१ में इंगलेंड में स्वर्ण-प्रमाप टूट 
जाने के परचात्‌ स्टिंग का अपमूल्यन हुआ और उसके साथ ही साथ रुपये का 
स्व्णे-मूल्य भी कम हो गया । १९३१ के मध्य में सोने का भाव २१ रुपये १३ 
आने ३ पाई प्रति तोळा था जो उस वर्ष के अन्त तक २९ ₹० २ आने हो गया । 
सोने का भाव बने से लोग सोना बेचने लगे । एक बात और थी। संसार- 
व्यापी मंदी के कारण देश में वस्तुओं के भाव बुरी तरह से गिर रहे थे । भाव 
गिरने से उत्पादकों के पास पैसे का अभाव था और वे इस अभाव को पूरा कर देने 
के लिए सोन्प्र बेचने लगे । सोना देश से बाहर जाने लगा । सितम्बर १९३१ से 
१९३२ के अन्त तक लगभग ५० करोइ रुपये का सोना देश से बाहर भेजा गया । : 
१९३५ में सोने का भाव ३६ २० प्रति तोला हो गया। लोग घड़ाधड़ सोना बेचते 
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रहे । १९३८ के मध्य तक ३५० करोड़ रुपये का सोना भारत से निकलकर 
बाहर चला गया । सोना क्या गया, भारतीय जनता की युगों की कमाई समाप्त 
हो गई। इस सोने को वापस लाना असम्भव था। सोना चले जाने से यह बात 
निश्चित हो गई कि देश में स्वणे-प्रमाप कमी स्थापित नहीं किया जा सकेगा । 
` ऐसे समय में जबकि संसार का प्रत्येक देश स्वर्ण-संचय में लगा हुआ था, भारत 
का सोना विदेशियों के हाथ रूट रहा था । यदि सरकार चाहती तो इस सोने 
को बाहर जाने से रोक सकती थी अन्यथा स्वयं खरीद सकती थी । उस दशा में 
कम से कम देश का सोना देश के अन्दर तो रहंता। परन्तु उस समय की सरकार 
विदेशी थी । उसे इस देश की सम्पत्ति में क्या हित होता । यही नहीं, सरकार 
कहती रही कि सोना बेचने से कोई हानि नहीं है, लोग सोना ऊँचे भाव होने के 
कारण बेच रहे हैं और उससे उन्हें लाभ हो रहा है । सरकार कहती रही कि देश 
में सोना बहुत है इसलिए उसमें से यदि थोइा सा बाहर चला जाएगा तो कोई 
हानि नहीं होगी और वह्‌.फिर भाव नीचा होने पर खरीदकर लाया जा सकता 
है। सरकार वरावर कहती रही कि सोना बाहर जाने से देश का व्यापार बना 
रहा है और विनिमय-दर स्थायी रह सकी है । यही कारण था कि सरकार ने इस 
ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया । पर वास्तविकता कुछ और थी । देश में 
वस्तुओं के भाव गिर जाने के कारण उत्पादकों को उनके माल के बदले में कम पैसा 
मिळता था पर लगान आदि पहले जितना ही देना पड़ता था । अतः उनके पास 
वैसे की कमी रहती थी और इस कमी से मजबूर होकर लोग सोना बेच रहे थे । 
वास्तव में सोना खरीदने का सरकार को वह एक सुन्दर अवसर था ।. पर सरकार 
ने उस अवसर से लाभ न उठाया । यह सरकार की भूल थी या कहना चाहिए 
कि उसका स्वार्थं था । विदेशी सरकार अपनी चालबाजियों से युगों से इकट्ठी 
की हुई देश की सम्पत्ति को दिन-दहाइ देशं से बाहर भेजती रही और देशवासी 
देखते रहे । जनता के प्रतिनिधियों ने सोने को बाहर जाने से रोकने के लिए 
सरकार से अपील की । सर चुन्नीलाल मेहता ने सरकार से प्रार्थना की कि 
सोने को बाहर जाने से रोका जाए पर सर जाजं स्यूस्टर ने, जो उस समय सरकार 
के वित्त-सदस्य थे, इसकी किचित्‌ परवाह नं की । 
इस प्रकार १ शि० ६ पं० दर होते ही भारत का सोना देश से बाहर चला 
गया । यह गठवन्धन का ही परिणाम था । यदि ऐसा न किया होता तो देश- 
वासियों की गाड़ी कमाई इतनी जल्दी बरबाद न हो जाती । जहां इससे इतनी 


बरबादी हुई वहां इसने देश को आयात-निर्यात-व्यापार के सम्बन्ध में कुछ सुविधा 
भी प्रदान की । 


स्वर्ण-निर्यात से लाभ--(१) 


स्वर्ण-निर्यात से देश का व्यापार-संतुलन 
अनुकूल .बना रहा.। « 
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(२) भारत को इंगलैण्ड के लिए १ जनवरी सन्‌ १९३२ को १५० लाख 
का ऋण चुकाना था । स्वण-निर्यात से इस ऋण को चुकाने के लिए यह राशि 
सरलतापूर्वक मिल गई । ४ 

(३) स्वर्ण-निर्यात से रपये की विनिमय-दर मजबूत बनी रही और स्टलिंग 
की दर को भी काफी सहारा मिला । 2 

(४) सरकार भारत मन्त्री को चुकाई जानेवाली वाषिक राशि सरलता- 
पूर्वेक चुकाती रही और अव उसे ऋण लेने की आवश्यकता न रही । 

(५) इससे हमारे विदेशी व्यापार को वड़ा सहारा मिला । विदेशियों 
ने हमारा सोना खरीदा जिससे उनकी क्रय-शक्ति वई गई । क्रय-शवित बढ्ने से 
उन्होंने भारतीय माल खरीदा जिससे हमारा निर्यात बढ्ने रगा । सोना वेच- 
बेचकर भारतीयों की क्रय-शक्ति भी बह गई जिससे उन्होंने आयात करना 
आरम्भ कर दिया । इस प्रकार देश के आयात-व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला । 

(६) स्वण-निर्यात करनेवाले व्यापारियों ने अपना आर्थिक संकट दूर 
किया। सोना वेचकर जो राशि उन्हें मिली उसे उन्होंने उद्योग-धन्धों में लगाकर 
उद्योगों की प्रगति की । 

स्दर्ण-निर्यात से हानि--(१) देश ने युगों की कमाई खो दी और यह 
निश्चित कर दिया कि देश में स्वर्ण-प्रमाप कभी भी स्थापित नहीं किया जा 
सकेगा । ु 
` (२) भारत का स्वर्ण-कोष कम हो गया और देश की मौद्रिक शक्ति क्षीण 
हो गई। ` 

यदि सरकार चाहती तो उस समय अपने आप सोना? खरीदकर उसे बाहर 
जाने से रोक संकती थी । इससे सरकार का स्वर्ण-कोष भी बड़ जाता और देश 
का सोना बाहर न जाता । सरकार देखती रही और सोना लूटता रहा । 

रिजर्व बैंक की स्थापना (१९३५)--हिल्टन-यंग कमीशन की सिफारिशों 
के अनुसार तथा केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी (१९३१) के अनुकूल सरकार ने 


६ अगस्त १९३४ को रिजर्व वेक आँव इंडिया एक्ट पास किया जिसके अनुसार 


१ अप्रैल १९३५ को रिजवं बैँक की स्थापना की गई। इस वैंक की स्थापना से 
भारतीय चलन-पद्धति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन हुए, जैसे-- 
(१) भारतीय चलन-पद्धति, साख-नियन्त्रण एवं पत्र-मुद्रा-संचालन का. 
एकाधिकार एक ही मौद्रिक संस्था के अधीन दे दिया गया । > 
(२) पत्र-मुद्रा-कोष, स्व्ण-कोष एवं बेकिग-कोष- इन तीनों का .केन्द्री- 
करण कर दिया गया । 
(३) रुपये की विनिमय-दर स्थायी रखने की वैधानिक जिम्मेदारी केन्द्रीय 


बैंक को दे दी गई । 
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चांदी को बिक्रो--सोने का निर्यात तो हुआ ही, चांदी भी वाहर जाने 
-लगी । इसके भी लगभग वे ही कारण थे जो सोने के निर्यात के थे । हिल्टन-यंग 
कमीशन ने नोटों को रुपयों में बदलने का दायित्व हटा लेने की सिफारिश की 
थी। अतः चांदी के कोष की अब कोई आवश्यकता भी नहीं रह गई थी। सरकार 
ने चांदी निकालना आरम्भ कर दिया और ३१ मार्च १९३४ तक लगभग दो 
हजार लाख औंस चांदी बेची गई। जुलाई १९३३ में अंतर्राष्ट्रीय रजत समझौता 
हुआ । इस समझौते के अन्तर्गत अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको तथा 
.पीरू की सरकारों ने ३५० लाख औंस चांदी प्रति वर्ष खरीदने का वचन दिया । 
१९३५ में अमरीका ने अनाप-शनाप मात्रा में चांदी खरीदी जिससे चांदी का. भाव 
३६३ पें० प्रति औंस हो गया। चीन ने जब यह देखा कि चांदी का भाव बड़ता 
जा रहा है और उसे चांदी की मुद्रा चलाना कठिन हो रहा हैं तो उसने रजत- 
प्रमाप छोड़ दिया । भारत (सरकार ने भी इस संकट का अनुमान रुगाकर 
-एक-एक रुपये के नोट छापकर रख लिए किन्तु उन्हें चलाने की आवश्यकता ही 
-नहीं पड़ी । अमरीका ने अपनी नीति वदल दीऔर १९३६ में चांदी का भाव 
१६ पें० और २२ पें० प्रति औंस के बीच रहा । परन्तु तो भी भारत सरकार 
समय-समय पर चांदी बेचती ही रही । युद्ध आरम्भ होने पर चांदी बेचने की 
-धूम कम हुई । हज 
विनिमय-दर--पहले कहा जा चुका हं कि १९२९-३० में ही संसार के 
अनेक भागों में वस्तुओं के भाव गिरने आरम्भ हो गए थे। अपना देश भी उनसे 
अछूता न रहा । यद्यपि १९३३-३४ में स्थिति में कुछ सुधार हुआ पर १९३५ के 
पझ्चात्‌ स्थिति फिर बिगइने लगी । १९३८ में तो निर्यात की कमी और आयात 
की वृद्धि के कारण विनिमय-दर नीचे गिरती ही गई । सरकार ने एक विज्ञप्ति 
द्वारा विनिमय-दर स्थापित रखने का निश्चय किया । पर अनेक प्रयत्नो के 
बावजूद भी दर १ शि० ५३४.पे० से ऊपर नहीं चड़ी । १९३८-३९ के अन्तिम 
“दिनों में कुछ सुधार हुआ । पर दर १ शि० ५३ई पें० से अधिक नहीं हुई। विनिमय- 
दर गिराने की मांग तो पहिले से ही की जा रही थी, अब इसके पक्ष में युक्तियां दी 
जाने लगी । बताया गया कि प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ अनेक सरकारों 
ने अपनी-अपनी मुद्रा की दर नीची निर्धारित की थी । अतः भारत की दर भी 
नीची रखना आवश्यक है । मई १९३८ में कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों ने परस्पर 
सहयोग करके भारत सरकार से १६ पे ० विनिंमय-दर करने के लिए प्रस्ताव 
किया । दिसम्बर १९३८ में स्वर्गीय श्री सुभाषचन्द्र वोस-की अध्यक्षता में निम्न 
आशय का एक प्रस्ताव पास किया गया: 
“१८ पें० विनिमयदर का देश के व्यवसायी और सामान्य जनता दोनों 
विरोध करते रहे हें । किसानों को इससे गहरी चोट रही है । उनकी 
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( ४३१ ) म 


उपज का मूल्य कम हो गया है और विदेशो से आनेवाले मालको अनुचित 
लाभ मिला हुँ । देश का सोना इसी दर के कारण विदेशों को जाता रहा। 
देश की भलाई इसी में है कि सरकार विनिमय-दर कम करे और यथा- 
सम्भव १ शि० ४ पें० कर दे ।” 

इस प्रस्ताव का सरकार पर कोई प्रभाव न पड़ा । इसी समय १९३९ म 


युद्ध आरम्भ हो गया और विनिमय-दर का मामला घपले में पड़ गया । 


“सारांश 
अगस्त १९२५ को सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन नियुक्त किया। कमीशन 
ने किसी भी मुद्रा-प्रणाली की सिफारिश करने से पहिले उस समय अपनाई जाने 
चाली सभी पद्धतियों का अध्ययन किया । उन्होंने स्वण-विनिमय-प्रमाप, स्वणं- 
सुद्रा-ध्रमाप तथा स्टालिग-विनिमय-प्रमाप--तीनों पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन 
'करके तीनों को देश के हित में ठीक न समझा । किसी में लोच कम थी, तो कोई 
जटिल प्रणाली समझी गई। किसी में सरकारी हस्तक्षेप अधिक था तो किसी को 
बहुत खर्चोली प्रणाली समझा गया । अतः कमीशन ने इस प्रकार सिफारिश 
कों--(१) देश में सोने के सिक्के न चलाए जाएं, (२) सरकार जनता को 
'निदिचित दर पर निश्चित मात्रा में सोना बेचे तथा इसी प्रकार उससे निश्चित दर 
'पर निश्चित मात्रा में सोना खरीदे, (३) सावरेन व अद्धं-सावरेन कानूनी मुद्रा न 
रखे जाएं, (४) देश में स्व्णे-सर्टीफिकेट चलाए जाएं, (५) एक रुपये के नोट 
चलाए जाएं, (६) रुपये का टंकन बन्द कर दिया जाए और तब तक बन्द रहे 
'जब तक रुपये की मात्रा उसको आवश्यकता के अनुपात में न आ जाए, (७) पत्र- 
“मुद्रा चलाने में आनुपातिक कोष-प्रणाली का पालन किया जाए। इस प्रकार 
'कमोशन ने देश में स्वर्ण-घातु-घ्रमाप स्थापित करने की सिफारिश की । 
कमीशन को दूसरी महत्त्वपुर्ण सिफारिश देश में एक केन्द्रीय बैंक स्थापित 
“करने के विषय में थी । कमीशन ने १ शि० ६ पें०-विनिसय-दर स्थापित करने 
का प्रस्ताव किया । इस विषय में कमीशन के सदस्यों में बड़ा वाद-विवाद रहा । 
“सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, जो कमीशन के भारतीय सदस्य थे, १ शि० ६ पें० 
“दर के पक्ष में नथे । उन्होंने अपनो अल्पमत रिपोर्ट लिखकर १ शि० ४ पें० 
:दर को सिफारिश को । इस विषय में उन्होंने अपने तकं दिए । 
सरकार ने कमीशन की सभी सिफारिशों मान लीं और उन्हें कार्यान्वित करने 
'के लिए मार्च १९२७ में करंसी एक्ट पास किया--इसके अनुसार दर १ शि० 
६ पें० स्थापित कर दी गई तथा सोना खरीदने-बेचने का काम सरकार को सौंपा 
गया। सरकार जनता से २१ ₹० ३ आ० १० पाई प्रति तोले को दर से सोना 
खरीदतो थी पर कम से कम ४० तोला खरीद सकती थी, इससे कम नहीं । इसी . 
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हा हर ( ४३२ ) 


दर पर वह जनता को सोना बेचती थी पर ४०० ऑस, से कम सोना नहीं 
बेचा जा सकता था । इस प्रकार १९२७ के एक्ट द्वारा देश में स्वणं-घातु-प्रमाप 
स्थापित किया गया । ह । / 
१९२७ के पश्चात्‌ हमारे देश में उन्नति होने लगी--आयात-निर्यात बढ़े । 
पर १९२८-२९ में विनिमय-दर शिथिल पड़ने लगी। सरकार न॑ ब्याज-दर 
बढ़ाकर इसे रोकने का प्रयास किया पर सफलता न मिली । अब सरकार को 
` (न्ता होने लगी । मुद्रा-संकोच किया गया। १९३१ में वस्तुओं के मूल्य गिरने 
लगे जिससे लोगों में असन्तोष होने लगा। सितम्बर १९३१ में इंगलण्ड ने स्वण- 
प्रमाप का परित्याग किया । उसी समय भारत सरकार ने भी अपने रुपये का 
गठबन्धन स्टलिग के साथ स्वीकार कर लिया।. 
रुपये का स्टिंग के साथ गठबन्धन होने से रुपये का मूल्य स्टालंग के साथ- 
साथ घटने-बढ़ने लगा। १९३१ के मध्य में सोने का भाव २१ रु० १३ आने प्रति 
तोते था जो वषं के अन्त तक २९ २० २ आने प्रति तोले हो गया। दूसरे, उसी 
समय वस्तुओं के भाव गिर रहे थे जिससे लोगों के पास पसा कम था । अतः लोग 
पैसे की पुति के लिए सोना बेचने लगे । १९३८ के मध्य तक ३५० करोड़ रुपये 
का सोना बिका और बाहर चला गया । सरकार यदि चाहती तो इस सोने को 
खरीदकर देश में रख सकती थी पर उसने ऐसा न किया। सोना देश से बाहर 
जाता रहा और सरकार देखती रही । 
सोने का निर्यात तो हुआ ही पर चांदी भी बाहर जाने लगी.। उधर 
विनिमय-दर में भी ऊंच-नीच होने लगी । मई १९३८ में कांग्रेस सन्त्रिसंडलों ने 
परस्पर सहयोग करके भारत सरकार से १६ पें० विनिमय-दर करने का प्रस्ताव 
किया। पर इसी समय जब इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था तो १९३९ में युद्ध 


' आरम्भ हो गया। 


परीक्षा-प्रइन 


(१) हिल्टंन-यंग कमीशन ने भारत के लिए कौनसी मुद्रा-पद्धति की सिफारिश 
की ? भारत सरकार ने इस सिफारिश के बाद कौनसा मुद्राञ्माप 
अपनाया ? दोनों का मेद दर्शाइए । हज 

(२) शाही कमीशन ने भारत में स्टरिंग-विनिमय-प्रमाप स्थापित करने की 
सिफारिश क्यों नहीं की ? कमीशन के उन तकों को ध्यान में रखते हुए 
समझाइए कि क्या १९३२१. में रुपये का स्टलिंग के साथ गठबन्धन करना 
उचित था । . २ As 

(३) हिल्टन-यंग .कमीशन का मुख्य सिफारिश क्या थीं ? समझाइए और 
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(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


( ४३३ ) ~ 
लिखिए कि क्या भारत की म॒द्रा-प्रणाली उन सिफारिशों के आधार पर 
वनाई गई ? 


१ शि० ४ पें० प्रति रुपया के विरुद्ध १ शि० ६ पं० प्रति रुपया की विनिमयः 
दर के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए । 


इन्डियन करेंसी एक्ट १९२७ की मुख्य मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए । 


विनिमय-दर वाद-विवाद पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी तैयार कीजिए। 


१९३१ के पश्चात्‌ भारत से विदेशों को जो सोना निर्यात हुआ उसका 
एक विस्तृत व्यौरा तैयार कीजिए । क्या उससे भारत को कोई लाभ 
भी मिला ? 

१९३१ से १९३९ तक भारतीय मुद्रा पद्धति की विशेष घटनाओं का एक 
छोटा सा निवन्ध लिखिए । 

हिल्टन-यंग कमोशत की सिफारिश के पश्चात्‌ सरकार ने जो चांदी की 
विक्री की थी वह कहां तक वैवानिक थी ? इस पर अपने विचार प्रकट 
कीजिए । 


२८ 
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युद्धकालीन मौद्रिक घटनाएं 
(१९३९-४६) 
सितम्बर १९३९ में द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ हुआ । युद्धकाल में भारतीय 
चलन एवं विनिमय के इतिहास में अनेक नए-नए परिवर्त्तन हुए। युद्ध के फल- 
स्वरूप हमारी आथिक स्थिति पर बड़ा तनाव रहा । हमारे उद्योग-धन्धो को 
प्रोत्साहन मिला, व्यापार-संतुलन हमारे पक्ष म रहा और इंगलण्ड की सरकार 
पर हमारा ऋण हो गया । देश की सरकार न परोक्ष रूप से युद्ध में भाग छ्या | 
इससे देश में मुद्रा की मांग बहती गई और सरकार ने इस मांग का पुरा करने के 
' लिए नोट चलाए । युद्ध से पहले देश भर में १८२ करोइ रुपय के नोट चलते थे। ` 
पर यद्ध समाप्त होने पर देश में चालू नोटों को संख्या १२३३ करोड़ रुपये हो 
गई। देश में मुदरा-स्फीति हुई, वस्तुओं के भाव ऊँचे हो गए और जनता को इसके 
दुष्परिणाम भोगने पड़े । भारत का पौण्ड-पावना इंगलंण्ड की सरकार पर कर्ज 
.हो गया । र i 
यद्ध आरम्भ होते ही देश के मौद्रिक क्षेत्र में भगदड़ सी मच गई । लोग शनः 
शनैः रुपये इकटूठे करने लगे और इस प्रकार रुपये की मांग बहने लगी । नोटों 
को वापस करके लोग रुपये के सिक्के लेने लगे । १५ जून, १९४० से लेकर अगस्त 
१९४० तक २२ करोड़ रुपये के नोट रिजवं बेंक ऑव इण्डिया के पास आए जिनके 
- बदले में बेंक ने रुपये चुकाए । रुपये के सिक्कों की बढ़ती हुई मांग को वश में 
करने के लिए सरकार ने .२५ जून, १९४०, कों एक विज्ञप्ति द्वारा घोषणा की कि 
कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक आवश्यकता से अधिक रुपये के सिक्के नहीं रख 
सकता । इस घोषणा से रुपये के सिक्को की, मांग तो कम हुई पर सहायक सिक्कों 
की मांग बहुत वने लगी। २० जुलाई, १९४० को सरकार ने एक आदेश निकाला 
जिसके अनुसार एक रुपये के नोट चलाए गए । फरवरी १९४३ में रिजर्व वैंक ने 
२ रुपये के नोट चलाए । 
` फ्रांस के हार जाने के परचात्‌ युद्ध की स्थिति और गम्भीर वन गई। नोटों के 
बदले में रुपयों की मांग वइने लगी और लोग डाकखानों और बेंकों:में से अपनी- 
अपनी जमा-राशि निकालने लगे । देशवासियों को सरकार को मुद्रा-पद्धति में संशय 


ty 
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होने लगा । लोग सरकारी सिक्यूरिटियों तथा डाकखाने के सर्टीफिकेट, जो उनके 
पास थे, वेचने लगे । ह 

एक रुपये और दो रुपय के नोट चलान के अतिरिक्त सरकार न चांदी के 
सिक्कों में चांदी की मात्रा कम कर दी। २६ जुलाई, १९४० को एक आदेश निकाला 
गया जिसके अनुसार चांदी की अठन्नियों और चवन्नियों में चांदी की मात्रार ९ 
से घटाकर ३ कर दी गई। २३ सितम्बर १९४० को एक आज्ञा पत्र और निकाला 
गया जिसके अनुसार रुपयों में चांदी की मात्रा $३ से घटाकर ३ कर दी गई । 
चांदी के पुराने रुपयों का चलन भी वन्द कर दिया गया । ११ अक्टूबर, १९४० 
को एक आज्ञा पत्र निकालकर विक्टोरिया के छापेवाले रुपये और अठन्नियां १ 
अप्रैल, १९४१ तक वापस मांग लिए गए । ४ नवम्वर, १९४१ को एडवडं के छापे 
वाले रुपये और अठन्नियां भी वन्द कर दिए गए । ३० सितम्बर, १९४२ तक ये 


सिक्के सरकारी खजानों और रेलवे स्टेशनों पर लिए जा सकते थे। १ मई, १९४३. 


से विक्टोरिया और एडवडं के छापेवाले रुपये और अठन्नियां वैधानिक नहीं रहे । 
१ नवम्वर, १९४३ से जाजँ पंचम और जाजे छठे के छापेवाले वे रुपये और 
अठन्नियां वन्द कर दिए गए जिनमें ११ भाग चांदी का था। ३० दिसम्बर, १९४० 
से किटकिटी वाले नए रुपय चलाए गए । १९४२-४३ में छोटे-छोटे सिक्कों की 
भारी कमी अनुभव होन लगी । लोग तांबे के पैसे तथा अन्य छोटे सिक्कों को या 
तो गलाने लगे और या संचित करने लगे । इस अभाव को दूर करने के लिए बड़े- 
बड़े. स्थानों पर डाक टिकटों का उपयोग किया गया । भारत सुरक्षा कानून के 
अन्तर्गत रेजगारी का संचय दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया । बम्बई 
और कलकत्ते की टकसालों में पैसे ढाले जाने लगे । लाहौर में भी एक टकसाल 
स्थापित की गई जहां अगस्त १९४२ से सिक्के ढाळना आरम्भ हुआ । सरकार ने 
जनवरी १९४२ में गिलट का २ पैसे का सिक्का चलाया । इकन्नियों और दुअन्नियों 
में भी गिलट का अधिक अंश मिला दिया गया । १९४३ में छेदवाला नया पैसा 
चलाया गया । परन्तु लोग इसे अन्य कामों में प्रयोग करने लगे जिससे 
सरकार को इसे वन्द करना पड़ा। रेजगारी की मांग बढ़ती गई जिसे पूरा करने के 
लिए सरकार ने भरसक प्रयत्न किए। १९४४ में तो प्रति मास लगभग २१ करोड़ 
९० लाख छोटे सिक्के वनाए जाते थे। पर ज्यों-ज्यों समय वीतता गया खेरीज की 
कमी दूर होती गई । 

देश की रक्षा के लिए तथा युद्ध-संचालन के लिए सरकार को रुपये की 


आवश्यकता होती थी। प्रति दिन भारतीय सेना पर लगभग २५ लाख रुपया व्यय - 


होता था । इसको पूर्ति के लिए सरकार ने जनता पर नए-नए कर लगाए तथा करों 
की दरें बड़ा दीं" १९४० में आय-कर पर-अतिरिक्त-कर लगाया गया । डांक 


की दरें बड़ा दीं व पोस्ट कार्ड, लिफाफों की कीमतें बड़ा दी गईं | सन्‌ १९४२ में 


sie 
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अधिक-राम-कर की दर ५० प्रतिशत से बझ़ाकर ६६३ प्रतिशत कर दी गई तथा 
अतिरिक्त-कर की दर २५ प्रतिशत से बड़ाकर ३३३ प्रतिशत कर दी गई। 
झनकर, दियासलाई, शराव, अफीम आदि पर चुंगी बड़ा दी गई । युद्धकाल में इतने 
अधिक कर लगाए गए कि करों से होनेवाली आय जो १९३९ में ८६ करोइ 
रुपये थी, वह १९४५ में ३६० करोइ रुपये हो गई । + 
इसके अतिरिक्त सरकार ने जनता से ऋण भी लिया । युद्धकाल म कुल 
मिलाकर ३०० करोइ रुपया जनता से उधार लिया गया । हु 
११, १२ और १४ जनवरी, १९४६ को मुद्रा और वेंकिंग सम्वन्धी तीन 
आज्ञा पत्र निकाले गए। पहिले आज्ञा पत्र के द्वारा सभी बैंकों और सरकारी कोषों 
को आदेश दिया गया कि वे १०० रुपये के-नोटों की संख्या का पूरा-पूरा व्यौरा 
रिजर्व बेक को भेजें । इसका उद्देश्य यह था कि १०० रुपये के नोटों की संख्या का 
` _ पूरा-पूरा पता लगाया जा सके । दूसरे आज्ञा पत्र के द्वारा १०० रुपये से ऊपर 
बाले, ५०० रुपये, १००० रु० और १०,००० रुपये के नोटों का चलन बन्द कर 
“दिया गया ।* इसका उद्देश्य यह था कि बड़ी-बड़ी राशि के नोट चलना वन्द हो 
` जाए जिससे लोग काला-बाजार और चोर-बाजारी न कर संकें। तीसरे आज्ञा पत्र 
द्वारा रिजवं बैक को यह अधिकार दे दिया गया कि वे देश के किसी भी वैंक का 
निरीक्षण करे और यदि आवश्यक समझे तो किसी भी बैंक को ऋण देने व राशि 
` जमा करने से रोक दे । इसका उद्देश्य देश के वेकों का ठीक-ठीक संचालन करना 
एवं द्वेश की बेकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करना था । 
विनिमय-नियन्त्रण--युद्धकाल में सरकार ने विदेशी मुद्र के क्रय-विक्रय 
पर प्रतिबन्ध लगा दिए । विदेशी मुद्रा अब केवल उन्हीं कार्यों के लिए बेची जाती 
थी जो युद्ध में सहायक थे। सट्टेखोरी या मुनाफाखोरी के लिए विदेशी-विनिमय 
नहीं बेचा जाता था । भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत सरकार ने रिजवं वेक को 
अधिकार दे दिया कि वह सोना, सिंक्यूरिटीज और विदेशी-विनिमय के खरीद-वेच 
का प्रबन्ध करे। रिजद्रें बैक ने इस काम के लिए एक विनिमय-नियन्त्रण-विभाग 
(Exchange Control Department) खोला और ४ सितम्बर, 
१९३९ को विनिमय-नियन्त्रण का उद्देश्य तथा उपाय समझाने के लिए एक सूचना 
निकाली जिससे जनता को इसकी जानकारी हो । अव विदेशी विनिमय केवल 


बी 


` *इंगळंण्ड ने कानून बनाकर ३० अप्रैल १९४५ से १० पौण्ड और उससे 
बड़ी राशिवाले नोट वन्द कर दिए थे। आस्ट्रेलिया, वेल्जियम तथा फ्रांस ने भी 
ऐसा ही किया था । ० - --'कॉमसँ' जून १६, १९४५ । 
अब फिर भारत सरकार ने १०० रुपये से अधिक राशि के नोट चलाने 
की व्यवस्था कर ली है । रिजर्व बैंक इन नोटों को फिर चळाने लगा है । 


CC-0. Jaggamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४३७ ) 


उन्हीं लोगों व संस्थाओं को वेचा जाता था जिनको रिज वक इसके लिए उपयु्वत 
समझता था । एसे लोगों व संस्थाओं को, जो विदेशी विनिमय खरीद-वेच सकते 
थे, रिजव वैंक ने लाइसेंस दे दिए । अव ये ही लोग रिजवं वैंक से विदेशी विनिमय: 
खरीद सकते थे । दूसरे लोगों को विदेशी विनिमय इन लाइसेंस रखनेवाले 
बैंकों से खरीदना पड़ता था । विदेशी विनिमय का नियन्त्रण करने के लिए रिजवं 
बेंक ने समय-समय पर अनेक कदम उठाए और ज्यों-ज्यों परिस्थिति बदलती 
गई नए-नए उपाय काम में लाए जाते रहे। कुछ महत्त्वपूर्ण साधन, जिनके द्वारा 
युद्धकाल में विनिमय-नियन्त्रण किया गया, इस प्रकार हें :-- 

(१) रिजर्व बैक ने कुछ विदेशी विनिमय बेंकों तथा तालिका-वद्ध वेंकों 
(Scheduled Banks) को विदेशी विनिमय खरीदने-वेचने का अधिकार. 
देने के लिए लाइसेंस दे दिए । लाइसँस देने से पहिले इन वेंकों को यह वात समझा _ 
दी गई कि वे किन-किन कामों के लिए तथा किस प्रकार विदेशी विनिमय बेचा करे। 
ये वैंक विदेशी विनिमय तभी वेचा करते थे जव कि विदेशी विनिमय खरीदनेवाला 
व्यक्ति माळ मंगवाने का सवूत दे दिया करता था। इन वेंकों को प्रतिदिन _ 
विदेशी विनिमय खरीद-वेच का लेखा रिजवं बेंक को भेजना पड़ता था। 

(२) सरकार ने एक निर्यात-नियन्त्रण योजना (por Control" 
Scheme) वनाई। इस योजना के अनुसार यह निश्चय किया गया कि जो .. 
लोग भारत से वाहर माल भेजें और इस माल के बदले में जिन्हें विदेशी विनिमय: 
(स्टिंग को छोड़कर) मिले वे लोग इस विनिमय को रिजर्व वेक की आज्ञा के 
बिना खच नहीं कर सकते । 

माल के आयात करने पर भी एक प्रतिबन्ध लगा दिया कि विदेशी विनिमय, 
विशेषतः दुलभ मुद्रा, केवल उसी माल को आयात करने के लिए मिलेगा जिस 
माल को आयात करनेवाले व्यापारी ने सरकार से आज्ञा लेकर मंगाया हो । 
यह प्रतिवन्ध २० माचे १९४० में लगाया गया । परन्तु जैसे-जैसे परिस्थिति 
अनुकूल होती गई प्रतिवन्ध ढीले कर दिए गएं। १९४४-४५ के पश्चात्‌ सरकार ने 
माल आयात करने का प्रतिवन्ध कुछ ढीला कर दिया जिससे पहिले की अपेक्षा 
अब अधिक माल वाहर से आने लगा । लोगों के लिए बाहर जाने की सुविधाएं 
भी बड़ा दी गईं। पहिले केवल उन्हीं लोगों को विदेशी विनिमय दिया जाता 
था जो किसी वहुत आवश्यक काम से विदेश जाते थे, परन्तु अव अन्य: व्यापारियों 
और विद्यार्थियों को भी विदेश जाने की सुविधाएं मिलने लगी । 

(३) नवम्बर १९४१ में भारत सरकार ने, भारत में रहनेवाले लोगों के 
पास जो अमरीका का डॉलर-विनिमय था अपने अधिकार में ले लिया और उसके 
बदले में उनको रुपये दे दिए गए । सरकार ने भारत में रहनेवाले लोगों से 
अमरीका की सिक्यूरिटीज भी लेकर अपने अधिकार में कर लीं और उनके बदले 
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में रुपये दे दिए । यह काम रिजवं बेंक के विनिमय-नियन्त्रण विभाग के द्वारा 

गया । - 

3 (४) नवम्बर १९४० में प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि कोई भी व्यवित 
रिजर्व वैंक की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार के सिक्के या नोट भारत से वाहर 
नहीं ले जा सकता । इसी प्रकार सोना या किसी अन्य प्रकार के जेवर या 
जवाहिरात भी बाहर नहीं भेजे जा सकते थे। इनको भेजने के लिए भी रिजवं- 
बेंक से आज्ञा लेनी पड़ती थी । 

सितम्बर १९४३ में बाहर से नोट छाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 
अब कोई भी व्यक्ति रिजवं वेक या भारत सरकार की आज्ञा के विना वाहर से, 
रिजवं बैंक या भारत सरकार के द्वारा भारत में चलाए गए नोटों या लंका के नोटों 
या अफगानिस्तान और ईरान के नोटों को छोड़ और दूसरे नोट नहीं ला 
सकता था। जनवरी १९४४ में भारत में चलनेवाले नोट भी बाहर से लाना 
बन्द कर दिया गया। रूस के सिवकों के लाए जाने पर भी प्रतिवन्ध लगा 
दिया गया । 
(५) भारत से स्टरिंग-क्षेत्र को छोड़ अन्य देशों में रुपया भेजना भी बन्द 
“कर दिया गया। अक्तूबर १९४१ में निश्चय कर दिया गया कि भारत में व्यापार 
करनेवाली कोई भी कम्पनी लाइसेंस लिए विना अपने लाभों की .कोई भी राशि 
स्टलिग-क्षेत्र से बाहर नहीं भेज सकती । परन्तु १९४३-४४ में डॉलर मिलने 
लगे और अमरीका की कम्पनियों को भारत से वाहरः रुपया भेजने की छूट मिल 
गई तथा दूसरी और कम्पनियों पर लगे हुए प्रतिबन्ध भी ढीले कर दिए गए । 
(६) स्टलिंग-क्षेत्र को छोड़ अन्य देशों में जानेवाले यात्रियों पर भी 
प्रतिवन्ध लगा दिए गए। १७ जुलाई १९४३ को भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति 
निकाली जिसके द्वारा रिजर्व बॅक से आज्ञा लिए बिना विदेशों को जानेवाले लोगों 
पर प्रतिवन्ध लगा दिए गए । अब रिजर्व वेंक की आज्ञा लिए विना कोई भी 
व्यक्ति वाह्र नहीं जा सकता था। परन्तु ये प्रतिवन्ध उन लोगों पर नहीं थे जो 
ईराक, अरव, पूर्वी अफ्रीका, इंगलैण्ड या भारत की सीमा पर लगे हुए अन्य देशों - 
को जाना चाहते हों। ' ५ 
(७) २८ जुलाई १९४१ को भारत में व्यापार करनेवाली जापानी 
कम्पनियों औँर”“दुसरे, जापानी व्यापारियों के विदेशी विनिमय छीनकर सरकारी 
अधिकार में ले लिए गए । जापानी कम्पनियां और जापानी व्यापारी रिजर्व 
वक की आज्ञा के बिना इनको किसी काम में नहीं छा सकते थे। दिसम्बर १९४१ में 
जापान के साथ युद्ध आरम्भ होने पर भारत में रहनेवाले जापानियों की सम्पत्ति 
शत्रु-सम्पत्ति घोषित करके सरकार ने अपने अधिकार में ले ली । सन्‌ १९४२ में 
जापान. के अधिकार में आए हुए देशों, जैसे हांगकांग, मलाया, वोनियो आदि 
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देशों के रहनेवाले छोगों की भारत-स्थित सम्पत्ति भी सरकारी अधिकार में 
कर ली गई। 

इन सव उपायों के द्वारा भारत ने विदेशी विनिमय का नियन्त्रण किया । 
इनका उद्देश्य यह था कि विदेशी विनिमय को अन्य कामों से वचा-वचाकर लड़ाई 
के लिए माळ खरीदने के काम में लाया जाय । दूसरा उद्देश्य यह भी था कि 
विदेशी विनिमय का इस प्रकार प्रवन्ध हो जिससे शत्रु उससे कोई लाभ न उठा 
सके । विदेशी विनिमय के नियन्त्रण करने में इस वात का प्रयतन किया गया कि 
व्यक्तिगत व्यापार कम-से-कम हो जिससे माल लाने-रेजानेवाले जहाज और 
अन्य व्यापारिक सुविधाएँ लड़ाई के काम में लाई जा सकें। अब युद्ध समाप्त होने 
के वाद भी विदेशी विनिमय पर रिजवं वैंक का नियन्त्रण है । 


मुद्र-स्फीति एं सूल्य-वृद्धि 


भारतीय मुद्रा के इतिहास में युद्ध की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना मद्रा-स्फीति है 
जिससे देश में वस्तुओं के भाव असीमित गति से बहते गए । युद्धकाल में मुद्रा 
और साख का इतना अकल्पनीय विस्तार हुआ कि वस्तुओं की मात्रा की तुलना 
में .लोगों की क्रय-शक्ति वह गई जिससे देश का सामान्य मूल्य-स्तर ऊँचा हो 
गया । युद्धकाल में सरकार की मुद्रा-नीति अधिक से अधिक मात्रा में पत्र- 
मुद्रा चलाकर युद्ध-व्यय को पूरा करने की थी । अगस्त १९३९ में कुळ सिलाकर 
१७९ करोइ रुपये के नोट चलते थे, परन्तु १९४७ में नोटों की कुछ संख्या 
१२४३ करोड़ रुपये हो गई । नोट-वृद्धि के साथ साथ देश में मूल्य-स्तर भी 
बढ़ता गया। अगस्त १९३९ के मूल्य की अपेक्षा जनवरी १९४५ के मूल्य-स्तर 
में इस प्रकार वड़ोत्तरी हुई :-- 


वर्ष नोटों की संख्या अर्थ-सलाहकार का मूल्यांक 
(करोड़ों में) (१९३९--१०० ) 
१९३९ १७९ १०० 
` १९४० २३८ १३३ 
१९४१ “ २४५ १ ११४ 
१९४२ ३५६ १४५ 
१९४३ ५९३ = ष 
१९४४ ८८२ ८ २३२ ॐ 
१९४५ १०३४ २५० 


इस तालिका के मृल्यांक उन वस्तुओं के हें जिन पर सरकार का नियंत्रण 
था और जिनके मूल्य भी सरकार ने नियत कर रक्खे थे । अगर उर्न वस्तुओं 
के मूल्यों को लिया जाय जो चोर-वाजार में बिकती थीं तो मूल्यों की बृड़ोत्तरी 
का प्रतिशत ४०० से भी आगे बड़ जायगा । ५ 
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इस प्रकार नोटों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य 
भी चइते गए । इन दोनों ही समस्याओं ने देश में मुद्रास्फीति का भान कराया। 
सबसे पहले १९४३ में भारतीय अर्थ-शारित्रयों ने यह आवाज उठाई कि देश में 
ुद्रा-स्फीति के चिह्न आ चुके हैं। उन्होंने समझाया कि देश में युद्ध के कारण 
मद्रा की मात्रा वहती जा रही है और उत्पादन उसकी अपेक्षा कम हूँ । अथ- 
शास्त्रियों ने संकेत किया कि यह मुद्रा-्फीति नोटों के बड़ने के कारण पैदा हो रही ' 
है और वड़ी भयानक है । इण्डियन चेम्बर ऑंब कॉम एण्ड इण्डस्ट्री के अधि- 
कारियों ने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। १९४६ में फिर 
` - अर्थ-शास्त्रियों ने सरकार को इस ओर सचेत किया और कहा कि मुद्रा-स्फीति 
के दोष बहते ही जा रहे हँ इसलिए जनता को इन दोषों से वचाने के लिए सरकार 
को शीघ्र प्रयत्न करने चाहिएं। रिजर्व वैंक ऑव इण्डिया ने भी इस वात को मान 
लिया कि देश में मुद्रा-स्फीति है परन्तु उसने इसको दुर करने के कोई उपाय नहीं 
बताए । रिजर्व वेके की हिस्सेदारों की ८वीं वाधिक मीटिंग की रिपोर्ट में कहा गया 
..., था कि “देश में मुद्रा की संख्या वइने के कारण मुद्रा-स्फीति पैदा हो गई है । परन्तु 
इसको दुर करने के उपाय सोचने से पहिले हमें यह सोचना होगा कि मुद्रा की 
` संख्या क्यों बड़ रही है। और यदि मुद्रा की संख्या बहने के कारणों पर विचार 
करें तो पता लगता है कि उन कारणों को दूर करने में अकेला रिजवं वैंक कुछ 
नहीं कर सकता ।” इससे अगली रिपोर्ट में रिजर्व वेंक ने स्वीकर किया कि 
“मुद्रा-स्फीति को जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे खाना, कपड़ा आदि के 
उत्पादन में कमी होने के कारण और भी बल मिलता जा रहा है जिससे वस्तुओं 
के भाव निरन्तर बड़ते जा रहे ह ।” १९४४ में रिजव वैंक ने अपनी वाषिक 
रिपोर्ट में बताया कि “मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए सरकार ने जनता से 
ऋण लेना आरम्भ कर दिया है तथा नए-नए टैक्स भी लगाए गए हुँ । अगर 
इन दोनों बातों में सरकार को सफलता न मिली तो देश में मूल्य-स्तर 
गिराना तथा जनता का जीवन-व्यय कम करना असम्भव हो जाएगा ।” 
मुद्रा-प्रसार का सबसे वड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मित्र-राष्ट्रों को युद्ध 
में आथिक सहायता देना था । भारत सरकार ने इंगलैण्ड और मित्र-राष्ट्रों के 
लिए भारत के बाजारों से अन्न, कपड़ा आदि आवश्यक माल खरीदा । यह माल 
युद्ध चलाने के लिए खरीदा गया था। इस माल के बदले में इंगलैण्ड की सरकार 
ने भारत सरकार को नकद रुपया नहीं दिया वरन्‌ यह रुपया इंगळैण्ड में भारत 
के हिसाव में जमा कर लिया जाता था और बदले में रिजव॑ बैंक को स्टरिंग- 
सिक्यूरिटियां दे दी जाती थीं। इन्हीं सिक्यूरिटियों के बल पर नोट छापकर 
चलाए जाते और व्यापारियों का भुगतान किया जाता था। इस प्रकार नोटों की 
संख्या दिन प्रतिदिन बहती रही । पहले पहल इंगलैण्ड की सरकार ने ४२६ 
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करोड़ रुपये का माल खरीदने के लिए भारत सरकार को आँईर दिए । परन्तु 
जैसे-जैसे युद्ध वहता गया तैसे-तेसे अधिक माल खरीदा जाता रहा और नोटों 
की संख्या बहती रही । 

भारत जितना माल आयात करता था उससे कहीँ अधिक माल निर्यात 
करता था । यह वात निम्न तालिका से स्पष्ट होती' है :-- 


व्यापाराधिक्य 
वर्ष (भारत के पक्ष में) 
करोड़ रुपयों में 
१९३८-३५ + १७.५९ 
१९३९-४० ४९८.८१ 
१९४०-४१ + ४१.९९ 
१९४१-४२ + ७९.६० 
१९४२-४३ + ८४.२५ 
१९४३-४४ + ९१.३२ 
१९४४-४५ + २६.०८ 


इस अनुकूल व्यापाराधिक्य के वदले में वाहर से न तो माल आ सका और : 
न सोना ही मिला । इसके बदले में तो स्टिंग मिले जिनके आधार पर सरकार ने _.. 
नोट छापकर व्यापारियों के भुगतान चुकाए। युद्ध काल में सोना-चांदी भी देश से 
बाहर भेजे गए। फेडरेशन आओ ¦ इण्डियन चेम्बर आव कामस एण्ड इण्डस्ट्री की 
१४ वीं वापिक रिपोर्ट से पता चलता है कि १९४० में लगभग ३४ करोड़ रुपये का 
सोना बाहर भेजा गया जिसके बदले में स्टिंग मिले जिनके आधार पर हमारे यहां 
मुद्रा-प्रसार हुआ । 

केन्द्रीय सरकार ने युद्धका में खर्चा भी खूब किया जिससे देश में मुद्रा- 
प्रसार वहता गया । सरकार ने रक्षा-विभाग पर काफी खर्च किया जो इस 
प्रकार है-- 


वषं रक्षा-व्यय (करोइ रुपयों में) 
१९३९-४० ४९.६४ 
१९४०-४१ ७३.६१ 
१९४१-४२ १०३.९३ 
१९४२-४३ | २६७.१२३ 
१९४३-४४ ` ३९५.८६ 
१९४४-४५ ४५६.६४ 
१९४५-४६ - ३९१.३५ 
१९४६-४७ २४५.३४ 


= 
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इस प्रकार १९३९-४० से १९४६-४७ तक १९८३.५० करोइ रुपये व्यय 
किए गए । इसका यह परिणाम हुआ कि देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई। इस 
खर्चे के लिए सरकार ने जनता से ऋण लिए और भारी-भारी टैक्स भी लगाए । 
नोट भी छाप छापकर चलाए गए । सरकार ने स्टरिग-सिक्यूरिटीज के आधार पर 
तो नोट चलाए ही--ट्रेजरी-बिलों (7०६७19 3118) के आधार पर भी नोट 
छापे । १९३९-४० में ट्रेजरी-विलों की संख्या, जिनके आधार पर नोट छापे 
गए थे, ३७ करोइ रुपए थी परन्तु १९४१-४२ में इनकी संख्या ७५ करोड़ रुपये 
हो गई तथा १९४२-४३ में इनकी संख्या १३९ करोड़ रुपये तक जा पहुँची । 
समस्या को हल करने के लिए सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों से सलाह 
की। सब वर्गो ने समर्थन किया कि वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे हें और अब उनको 
रोकना चाहिए। पूंजीवादियों ने उत्पादन-वृद्धि पर जोर दिया और सुझाव दिए 
कि मजदूरों की मजदूरी निश्चित कर दी जाए, आवागमन के साधन सुव्यवस्थित 
किए जाएँ तथा आय-कर में छूट दी जाए और बैंक-दर न बढाई जाए । मजदूर-दल - 
के नेताओं ने मुनाफाखोरी तथा रिश्वतखोरी को कछोरतापूर्वक हटाने की सलाह 
दी । बेंकों के प्रतिनिधियों ने वेंक-दर वड़ान पर जोर दिया। परन्तु सभी वर्गो 
ने इस वात का समर्थन किया कि सरकार अपना व्यय कम करके बजट के घाटे 
. को पूरा करे। सरकार ने इन सब सुझावों को सामने रखकर अनेक प्रयत्न किए । 
जीवन की आवश्यक वस्तुओं, विशेषतः अन्न और कपड़े पर नियन्त्रण लगा 
दिए--इनके मूल्य निश्चित कर दिए गए तथा सरकार ही इन वस्तुओं के 
बेचने का प्रबन्ध भी करने लगी । मुद्रा की बड़ी हुई संख्या को कम करने के लिए 
नए-नए कर लगाए। सरकार ने जनता से ऋण लिए। बचत-बेंकों में राशि 
जमा करने की सीमा बड़ा-दी गई। कम्पनियों के द्वारा बांटे जानेवाले लाभांश 
सीमित कर दिए । सरकार ने सोना भी बेचा जिससे लोग सोना खरीदकर क्रय-शक्ति 
सरकार को लौटा दें। विदेशों से माल आयात करने की छूट दे दी गई जिससे लोग 
माल आयात करें और देश में माल का अभाव दूर हो। केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों 
ने अपने-अपने खर्चो कम करने के प्रयत्न किए । केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय 
सरकारों को दी जानेवाली सहायता कम कर दी। राज्य-सरकारों ने क्रषि-आय- 
कर तथा विक्री-कर लगा दिए। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए नई-नई 
सुविधाएं दी गई । घोषणा की गई कि नए उद्योगों से कुछ निश्चित समय तक 
आय-कर नहीं लिया जाय तथा विदेशों से यंत्रादि मेंगाने पर उन पर आयात-कर 
` की छूट दे दी गई। इससे नए उद्योग खलने में सहायता मिली । परन्तु मुद्रा- 


£] 


स्फीति की मूल समस्या हुल न हो सकी । 


युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ भी देश म वस्तुओं के भाव ऊंचे चइते 
रहे । अगस्त १९४५ में अर्थ-सलाहकार का मूल्यांक २४४.१ था जो 
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नवम्बर १९४६ में बढ़कर २८९.६ हो गया । नवम्बर १९४६ के पश्चात्‌ वस्तुओं 
के भाव और चट्टे और इतने बड़ गए कि मार्च १९४७ तक मूल्यांक ३४४ हो 
गया और अगस्त १९४८ तक ३८३ हो गया । अन्न के भाव सबसे अधिक ऊँचे 
हो गए । सितम्बर १९४५ में अन्न का मूल्यांक २६४.२ था जो माच १९४८ में 
बढ़कर ४०२ हो गया । अन्न के अतिरिक्त कच्चे-माल के भाव भी बहुत 
ऊंचे रहे । 
युद्ध के पश्चात्‌ भी कुछ समय तक नोटों की संख्या बड़ती ही रही । 
३१ दिसम्वर, १९४५ को कुल ११५४ करोइ रुपये के नोट थे परन्तु जनवरी 
१९४६ में इनकी संख्या १२४८ करोइ रुपये हो गई और जून १९४६ में यही 
संख्या आगे बढ़कर १२५४ करोड़ रुपये हो गई । परिचलन (07००18107) 
में भी नोटों की संख्या बढ़ती ही गई। सितम्बर १९४५ में ११४१.८४ करोइ 
रुपये के नोट चलते थे परन्तु जून १९४६ में यह संख्या बहकर १२४१-९७ करोइ 
रुपये हो गई । नीचे लिखी तालिका से यह बात स्पष्ट होती है :-- 
(करोड़ रुपयों में) रिजवं बेंक के पास 
कुल नोटों. चालू नोटों. जमा स्टलिग- 
की संख्या की संख्या सिक्यूरिटियां 
सितम्बर. १९४५ ११६२.७४ ११४१.८४ १०४२.३२ 
अप्रैल १९४६ १२४५.९५ १२३५-१२ ११२४.७ 
जून १९४६ १२५४.३३ १२४१.९७ ११३५.३२ 
नवम्बर १९४६ १२५८.८९ १२०१.२९ “११३५.३२ 


दिसम्बर १९४६ १२५८.५९ १२१८.७८ ११३५.३२ 


माचे १९४७ १२५७.४७ १२४३.०३ ११३५.३२ 


इससे एक बात यह स्पष्ट होती है कि रिजर्व वेक के कोष म स्टलिग- 
सिक्यूरिटियों की संख्या, जिनके बल पर युद्धकाल में नोट छापे गए थे, लगभग 
स्थिर रही परन्तु नोटों की संख्या वती गई । इसका अर्थं यह निकलता हूँ कि 
युद्धोत्तर काल में युद्धकाल की भांति स्टॉलग के आधार पर नोट नहीं छापे गए 
बरन्‌ देश में रुपये की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व बजट के घाटे को पूरा 
करने के लिए नोट छापकर चलाए गए । सरकार को काइमीर कीः लड़ाई के 
लिए, हैदरावाद की चढ़ाई के लिए तथा वे-घर लोगों को बसाने के लिए रुपये की 
आवश्यकता थी और इसलिए नोटों की संख्या बड़ाई गई। सरकारी कर्मचारियों 
और मजदूरों के वेतन में वृद्धि होने के कारण भी सम्भवतः कुछ अधिक मुद्रा की 
आवश्यकता हुई, पर मुद्रा में यह वृद्धि उस समय हुई जब कि उत्पादन में एक- 
तिहाई कमी हो गई थी । युद्धकाल में विदेशी सरकार की रुपये की कमीको. 
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'पूरा करने के लिए मुद्रा-प्रसार हुआ तथा युद्धोत्तर काल में भारत सरकार कीरुपये _ 


की कमी को पूरा करने के लिए नोट चलाए गए इसलिए मुद्रा-्रसार हुआ । 


युद्ध के पश्चात्‌ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजट घाट में चलते रहे 

“जिसे पूरा करने के लिए पहिले तो नोट छापे गए तथा बाद में रिजरवं बेंक की 

रोकड़ राशि में से खर्च किया गया । इससे मुद्रा की संख्या हक बजट 

में घाटा होने के कारण थे--अन्च पर असाधारण खर्चा, वे-घर गों को वसाने 

का खर्चा तथा सरकारी खर्चों में बढ़ोत्तरी आदि। केन्द्रीय सरकार क वजटों"का 
घाटा इस प्रकार रहा-- 

(करोड़ों रुपयों में) 
१९४५-४६ १९४६-४७ १९४७-४८ १९४८-४९ 


ै संशोधित संशोधित संशोधित 
आय ३६०.६७ ३३६.१९ १७८.७७ ३३८.३२ 
व्यय ४८४.५७ ३८१.४८ १८५.२९ . २२३९.८७ 
घाटा -१२३.९० ¬= ४५.२९ -६-५२ - १-५५ 


इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारों के वजट भी घाटे में चलते रहे जिसे पूरा करने 
के लिए मुद्राशक्ति बड़ाई गई परन्तु उत्पादन न बड़ाया जा सका । 
युद्ध के वाद माल का उत्पादन भी कम होता गया । (ईस्टने एकोनोमिस्ट' 
द्वारा तैयार किए गए उत्पादन के अंकों से पता चलता है कि १९४३-४४ में 
औद्योगिक उत्पादन के अंक १२६.८ थे जो १९४६-४७ में १०५ हो गए । अन्न- 
उत्पादन का तो और भी बुरा हाल रहा। १९३६-३७ व १९३७-३८ में अन्न- 
उत्पादन के औसत अंक १०० थे जो १९४५-४६ में घटकर ९४ आ गए तथा 
१९४६-४७ में ९६ और १९४७-४८ में ९७ हो गए। इस प्रकार उत्पादन की कमी 
होने से वाजार में माल की कमी रही और भाव चइते रहे । औद्योगिक उत्पादन 
गिरने के कारण थे--सरकार द्वारा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का विचार, कच्चे 
माल की कमी, मजदूरों की हड़ताल, मशीनों की खराबी, भारी-भारी टैक्स तथा 
ऊंची-ऊंची दरों पर मजदूरी का भुगतान, आदि-आदि। १९४६ में उद्योगों ने 
अ्रम-विवादों के कारण १,२०,००,००० पुरुष-दिन खोए और १९४७ में 
१,७०,००,००० पुरुष-दिन खोए । इस प्रकार उत्पादन तो कम रहा ही परन्तु 
वितरण की दुव्यंवस्था के कारण भी महंगाई वनी रही। लोगों ने माल छिपा 
छिपाकर इकट्ठा किया । सरकार ने संग्रह-विरोधी कानून भी बनाए परन्तु कोई 
फल न निकला युद्ध के पश्चात्‌ महात्मा गांधी ने कण्ट्रोल' हटाने का आन्दोलन 
उठाया । अन्न-नीति निर्धारण-समिति ने भी कष्ट्रोल हटा लेने की सिफारिश की । 
तदनुसार सरकार ने दिसम्बर १९४७ में कण्ट्रोल तोड़ दिए । कष्ट्रोळ हटाते ही 
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बंस्तुओं के भाव आकाश में चने लगे और जनता को और भी अधिक कठिनाई 
रही । अक्तूवर १९४८ में कण्ट्रोल फिर लगा दिए गए परन्तु मूल्य ज्यों के त्यों 
रहे । यदि सच पूछा जाय तो अन्न की विकट समस्या ने मूल्यों के बहने में काफी 
सहायता की । देश के विभाजन से तो स्थिति और भी अधिक गम्भीर हो गई। 
व्यापार-चक्र के सिद्धान्तों के अन्‌ सार १९४९ के पश्चात्‌ मूल्य-स्तर गिरने 
का अनुमान लगाया जाता था और आशा की जाती थी कि इस वपं के पश्चात्‌ तो 
अवश्य ही मंदी होगी परन्तु इसी वीच में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नई हलचल 
पैदा हो गई जिसने मूल्यों के बह्ने में काफी योग दिया। पूर्व में कोरिया का युद्ध 
आरम्भ होते ही माल के भाव और अधिक चड़ने लगे । देश भर में एक प्रकार का 
आतंक छा गया । अमरीका तया इंगलैश्ड युद्ध के लिए पुनः झस्त्रीकरग के काम में 
जुटने लगे । अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों में माल संग्रह करने की योजनाएँ 


. वन गई। ये देश लड़ाई का अनुमान लगाकर कच्चा माळ इकट्टा करने लगे जिससे 


हमारे देश से इनकी मांग वह गई और मार के भाव अधिक ऊँचे होने लगे । रुपये 
के अवमूल्यन का भी मूल्य-वृद्धि पर कुछ अनुकूल ही प्रभाव पड़ा । 

सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को देखकर मूल्य-स्तर कम करने की 
ठानी । एक विस्तृत योजना बनाकर मूल्यों को कम करने का प्रयत्न किया गया । 
इस योजना की मुख्य मुख्य वाते थीं-अन्न के उत्पादन में वृद्धि करके वितरण 
पर नियन्त्रण रखना, बजट के घाटे पूरे करके संतुलित वचट बनाने का प्रयत्न 
करना, सरकारी व्यय कम करना, सरकारी आय बढ़ाना, जनता को वचत करने 
की सुविधाएँ देना तथा कम्पनियों के लाभांश सीमित करना। १९५१-५२ के बजट 
में बजट बनाते समय ५ करोइ रुपये का घाटा था जो ३१ करोड़ रुपये के नए 
प्रस्तावों के वाद वरावर करके बजट में २६ करोड़ रुपये का आधिक्य रकखा गया । . 
सन्‌ १९५२ का बजट पेश करते समय ज्ञात हुआ कि गत वषं वजट में ९२ करोड़ 
रुपये,क्री वचत हुई । इससे क्रप-दाबित अवश्य कम हुई। गत १२ वर्षों में इतनी 
व का यह पहिला बजट था। नवम्बर १९५१ में साख-सुविधाएँ कम करके 
मूल्य गिराने की नीयत से सरकार ने एक नया कदम और उठाया। वेंक-दर ३ 
प्रतिशत से वहाकर ३३ प्रतिशत कर दी गई तथा रिजवं वैंक ने खुला-बाजार . 
क्रियाएँ बन्द कर दीं। इससे मुद्रा-प्रसार पर आशानुकूळ प्रभाव पड़ा। ये सरकार 
के अन्तिम उपाय थे जो उसने मूल्य-स्तर को गिराने के लिए किए । 

इन उपायों का कुछ चमत्कारी परिणाम निकला । मार्च १९५२ के 
आरम्भ से ही मूँल्यों में संकट का वायुमण्डल छाया । वस्तुओं के भावों में 
गिरावट आई । लगभग सभी वस्तुओं जैसे अन्न, तेल, गुड़, रूई, पटसन, सोना, 
चांदी के भाव नीचे आने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि मुद्रा-स्फीति का चक्र 
समाप्त होकरे अवसाद आनेवाला हो। पर कुछ ही समय वाद से स्थिति फिर 
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बदल गई । भाव चड्ने रुगे! आज वस्तुओं के भाव कुछ स्थिर से बन नेहे । 
देशों की अपेक्षा भारत का मूल्यांक ऊँचा ही है । कोरिया में विराम संधि ह के 
पइचात मत्यों “में कमी होने लगी है। अमरीका की ओर से अवसाद की 
अन्य बातें आने लगी हैँ । इधर हमारी पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत उत्पादन 
में बृद्धि हुई है । अतः अव तो प्रश्‍न यह हो चला ह कि देश को सम्भावित 


अवसाद के चंगुल से कंसे वचाया जायगा । 
सारांश 


युद्ध आरम्भ होते ही देश के औद्योगिक क्षत्र में खलबली मच गई। नोटों को 
लौटाकर लोग बदले में रुपये के सिक्के चाहने लगे। जून १९४० से लेकर अगस्त 
१९४० तक २२ करोड़ रपये के नोट रिजर्व बेंक के पास आए जिनके बदले मं 
बैंक ने रुपये चकाए । २० जुलाई १९४० को सरकार ने एक रपये के नोट चलाए । 
फरवरी १९४३ से बैंक ने दो रुपये के नोट भी चलाए। २६ जुलाई १९४० को 
` चांदी को अठन्नियों और चवच्नियों में से चांदी की मात्रा ३३ से घटाकर ३ 
कर दी । २३ सितम्बर १९४० से रुपयों में से भी चांदी को मात्रा १३ से घटाकर 
३ कर दी गई। ११ अक्तूबर १९४० को आज्ञापत्र निकालकर विक्टोरिया के 
छापेवाले रुपये बन्द कर दिए गए। १ मई १९४३. से विक्टोरिया तथा एडवड 
के छापेवाले रुपये वैश्लानिक नहीं रहे। १ नवम्बर १९४३ से जा पंचम और 
जाज छठे वाले वे रुपये बन्द कर दिए गए जिनमें ३३ भाग चांदी का.था। 
जनवरी १९४२ में सरकार न दो पैसे का सिक्का चलाया । १९४३ में नया छेद 
वाला पैसा चलाया गया। १९४० में आय-कर पर अतिरिक्त-कर लगाया गया। 
` डाक की दरें बढ़ा दी गईं । १९४६ में १०० २० से अधिक राशि के नोट 
वैधानिक नहीं रहे । 9 
युद्धकाल में सरकार ने विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिए । 
विदेशी विनिमय पर नियंत्रण लगा दिया । यह कास रिजवं बेंक अपने वितिमय- 
नियंत्रण विभाग द्वारा करने लगा । विदेशी विनिमय का लेन-देन करने के लिए कुछ 
बैंको को लायतेंस दे दिए गए--क्रेवल वे ही बक विदेशी मुद्रा का लेन-देन कर सकते 
थे। सरकार न विदेशी मुद्रा तथा देशी मुद्रा के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध. 
लगा दिए। २८ जुलाई १९४१ को भारत-स्थित जापानी कम्पनियों के विदेशी 
विनिमय छीनकर सरकारी अधिकार में ले लिए गए । १७ जुलाई १९४३ को 
रिजर्व बेक ने विज्ञप्ति निकालकर बाहर जानेवाले लोगों पर प्रतिबद्ध लगा दिए । 
स्टालिग-क्षेत्र को छोड़ अन्य स्थानों को राशि भेजना बन्द कर दिया गया । इस 
प्रकार युद्धकाल में विदेशी विनिमय के लेन-देन पर पूर्ण नियत्रेण:रहा। 
युद्धकाल को दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना मुद्रा-स्फीति हुँ । सरकार युद्धकालीन 
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आवश्यकताओं को पुर्ण करने के लिए नोट छाप छापकर चलाती रही । अगस्त 

१९३९ में कोई १७९ करोड़ रुपये के नोट चलते थे जो १९४५ में १०३४ करोड़ 

रुपये के हो गए। इस प्रकार नोटों की सख्या बढ़तो गई और साथ साथ मल्यस्तर 

भी ऊंचे हो गए। मुद्रा-प्रसार होने के कई कारण थे--( १) भारत सरकार द्वारा 
सित्रराष्ट्रों को सहायता देना, (२) अनुकूल व्यापाराधिक्य, (३) रक्षा सम्बन्धी 
अपार व्यय, (४) सरकार के बढ़ते हुए खर्चे। सरकार न मुद्रा-स्फोति को दुर करने 
के अनेक प्रयत्न किए--(१) सरकारी व्यय कम करने के प्रयत्न किए गए, 

(२) नए-तए कर लगाए गए, (३) मूल्य-नियंत्रण किए गए, (४) सरकार माल 

बेचने का प्रबन्ध करने लगी, (५) चोर-बाजारी को रोकने के कड़े नियम बनाए, 

(६) बेंक-दर बढ़ाई गई। इन सब उपायों से १९५२ के आरम्भ में मूल्य कुछ 

गिरे पर कोरिया युद्ध के कारण फिर चढ़ते गए। अब मूल्यों में स्थिरता आने 

लगी ह । 
| परीक्षा-प्रइन 

(१) द्वितीय युद्धकालीन भारतीय, मुद्रा और विनिमय-पद्धति का संक्षिप्त वर्णन 
कीजिए । 

(२). द्वितीय युद्धकाल में मुद्रा और विनिमय का प्रबन्ध करने में सरकार को 
क्या क्या कठिनाइयां हुईं ? सरकार ने इन कठिनाइयों.का किस प्रकार 
सामना किया ? 

(३) युद्धकाल में विदेशी विनिमय-नियंत्रण कैसे किया गया था ? व्यौरेवार 
लिखिए । 

(४) भारत सरकार की युद्धकालीन मौद्रिक नीति पर आलोचनात्मक लेख 
तैयार कीजिए । 

(५). युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के क्या कारण थे ? सरकार ने मुद्रा-स्फीति को 
वश में करने के क्या-क्या उपाय किए ? 

(६) युद्धकाल में देश की मुद्रा-प्रणाली में क्या क्या फेर-वदल की गईं ? यें 
फेर-वदल क्योंकर की गई ? 

(७) निम्नलिखित पर संक्षित नोट तैयार कीजिए :-- . 

(१) मुद्रास्फीति . 
(२) नोटों का युद्धकालीन विमुद्रीकरण 
(३) युद्धकालीन विनिमय-नियंत्रण । 


a 
(A 
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पाँड पावने एवं उनका अुगतान 


द्वितीय विद्व-युद्ध की हमारे लिए सबसे बडी विशेषता यह रही कि हमारे देश 
छ है बच ७ ने कल देश 
का इंगलैण्ड की.सरकार पर करोड़ों रुपये का नग हो गया। युद्ध से पूरव हमारा देशः 
: इंगलैण्ड के साम्राज्यवादी ऋण के भार से दबा हुआ था । युदकाल म यह स ह 


चका दिया गया। भारतवासियों ने भूखे पेट और नंगे शरीर रहकर इंगलैण्ड को" 


करोड़ों रुपयों का माल भेजा तथा इंगलैण्ड की सरकार को युद्ध-व्यय चलान |: 
सहायता की । जो माल हम भेजते थे उसके बदले में हमारे लेखे | इंगलेण्ड आ 
पौण्ड'जमा हो जाते थे । इसी ,ऋण-राशि को 'पौण्ड-पावना कहते हू । रिजर्व 
बैंक आंव इण्डिया एक्ट की धारा ३३ के अनुसार रिजर्व वेंक,को स्टालिग-सिक्यू- 


रिटियों के बल पर नोट चाने का अधिकार था । युद्धकाल में इंगलण्ड की 


सरकार हमारे माल के बदले में स्टलिंग-सिक्‍्यूरिटियां देती रही और रिजवं बैंक 


इनके बल पर देश में नोट छापकर चलाता रहा । इस प्रकार हमारे वैश में 
नियंत्रित मूल्यों पर माल खरीदा गया और पौण्ड-पावने जमा होते रहे । प्रौण्ड- 


पावने इस प्रकार बते गये-- 


= वर्प राशि 
१९३९-४० १४५ करोइ हपये 
१९४०-४१ LS a 
१९४१-४२ “२८४ कह 7 
१९४२-४३ ५१२-९ ? 
१९४३-४४ QTC” 
१९४४-४५ १४७२ थे 
१९४५-४६ १६८० if 


१९४७ के अन्त में पौण्ड-पावने लगभग १७०० करोइ रुपये के आंके गए 
थे । पौण्ड-पावने इंगलेण्ड में हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति थी जिसके कमाने में 
देशंवासियों को-अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा । इनके इकट्ठे होने से 


. देश लेनदार अवस्य बन गया पर इससे देश का आथिक कलेवरःअस्त-व्यस्त हो गया । 


बंगाल का अकाल और गगनचुम्त्री मूल्य-स्तर इसी के दुष्परिणाम थे। ये हमारे 


0 


९८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri™ 


~ 


( ४४९ ) 


त्याग और बलिदानों के संग्रह थे । इनका समुचित प्रयोग हमारे कई आथिक प्रश्नों दु ु 
को सरलता से हल कर सकता था । युद्धोत्तरकालीन 'देश के आथिक विकास की . 
योजनाएं जो यंत्रों और अन्य पूंजीगत माल के अभाव में अपूण थीं इंन पर 


आस लगाए बैठी थीं । वास्तव में हमारे लिए पौण्ड-पावनों का बड़ा महत्त्व था। 


पौण्ड-पावने के भगतान के विषय में चर्चा यृद्धकाल से चलती आई थी । 
ब्रेटनवडस नामक स्थान पर होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में भाग लेते 
हुए लाडं . कीन्स ने इन ऋणों के न्यायोचित भुगतान के पक्ष में दलील दी थी। 
डाक्टर हिक्स ने हमारी इस पूंजी को अवक्षणय कोष' कहकर पुकारा था। उनका 
मत था कि यद्धकाल में भारतवासियों ने नंगे-भूखे रहकर जो त्याग किए, भारतीय 
उद्योगों के यत्नों की जो घिसावट हुईं उन्हीं के परिणामस्वरूप यह पौण्ड-पावने थे 
जिन पर भारत का न्यायपूर्ण अधिकार था । पर युद्धकाल में ही हमें हमारे पौण्ड- 
पावनों का भुगतान सम्भव नहीं था क्योंकि इंगलेण्ड उस समय भुगतान करने म 
समर्थ नहीं था। उसे स्वयं अमरीका का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था। युद्ध 
समाप्त होने पर पौण्ड-पावनों के भुगतान में इंगलुण्ड की सरकार आनाकानी 
करने लगी । मिस्टर चर्चिल ने, जो उस समय भी इंगलेण्ड के प्रधान मंत्री थे, इस 
पूंजी के भुगतांन का घोर विरोध किया । उनकी. मुख्य दलीले इस प्रकार थीं :-- 

(क) चूंकि भारत की रक्षा के लिए इंगलण्ड ने प्रयत्न किया था इसलिए 
इस ऋण में कमी की जानी चाहिए; 

(ख) इंगलैण्ड की आर्थिक स्थिति तथा ऋण भुगतान करने की शक्ति घट 
गई थी इसलिए इन ऋणों में कमी हो जानी चाहिए । । 

यदि सुक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो इन दलीलों में कोई तथ्य 


` नहीं था। ये तो इंगलैण्ड के राजनीतिज्ञों की परम्परागत चालबाजी की तरकीबें 


थीं । इन्हीं तरकीबों के कारण हमारे पौण्ड-पावनों का भुगतान टलता रहा । 
भारत सरकार एवं भारतवासियों को भय बना रहा कि कहीं चचिल सरकार 
एक कलम चलाकर हमारी सम्पत्ति का निवटारा न कर दे और हमें अब भी 


केवल यातुनाएं ही भोगनी पड़ें । परन्तु भारत का. भाग्य ! इंगलैण्ड के चुनावों 


में चचिल पार्टी हार गई और वहां के शासन की बागडोर श्रमदल के हाथ लगी। 
मि० एटली प्रधान मन्त्री हुए । नई सरकार ने हमारे पौण्ड-पावनों का सम्मान- 
पूर्वक भुगतान चुकाने का निर्णय किया। पर इंगलैण्ड इतनी बड़ी राशि का भुगतान 
एक साथ ही नहीं चुका सकता था क्योंकि वहां की आथिक स्थिति अधिक अच्छी 
नहीं थी । दूसरें, भारत को ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता थी जो इंगलेण्ड 


'में उपलब्ध नहीं था । अतः भारत का काम भी इंगलेण्ड से ही माल मंगाकर 
पौण्ड-पावना चका लेने से नहीं चल सकता था । अतः निचय किया गया कि : 


इंगळैण्ड की सरकार भारत सरकार से सम्मेल करके शनेः झनेः दोनों की सुविधा- 
२९ 


£] 
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( ४५० ) 
-नुसार इनका भुगतान चुका दे। इसके लिए दोनों सरकारों के बीच में जो समझौते 
हुए वे इस प्रकार हें:— 
` पोण्ड पादनों का भुगत(त--१९४७ का समझोता 


जनवरी १९४७ में दोनों सरकारों के बीच एक समझौता हुआ जिसके कमर 

भारत को पौण्ड-पावनों के बदले में स्टलिग-क्षेत्र से माल खरीदने का दि कार 
मिला । यह समझौता अधिक दिन न चल सका । इसी बीच इंगलण्ड कर र र 
रोका में एक आधिक समझौता हुआ! इससे परिस्थिति बिलकुल बदर. र र्‌ 
इंगलैण्ड को भारत के साथ एक नए सिरे से समझौता करना पड़ा। पह समझ त 

` २४ अगस्त, १९४७ को हुआ। इस समझौते के अनुसार इंगलैण्ड की सरकार ने 
हमारे पौष्ड-पावनों के दी खाते खोल दिए। खाता नं०,१ में ६३ करोड़ पौण्ड जमा 
किया गया जिनको खर्च करके किसी भी देश से माल खरीदा जा सकता था। बचा 

हुआ कोष ११४करोइ पौण्ड के बरावर आंका गया और इसे खाता नं० २:में जमा 

कर दिया गया । खातां नं० २ की राशि केवल पूंजीगत माल खरीदने के काम आ 
सकती थी । यह-भी तय किया गया कि खाता नं० २ की राशि पर साधारण 
च्याज-दर से अधिक व्याज मिलेगा । यह समझौता पत्र-व्यवहार द्वारा आगामी ६ 

महीनों के लिए बड़ा दिया गया। भारत को १ करोइ पौण्ड और मिले। इस विषय 

में यह बात समझने योग्य है कि एक वर्ष के अन्दर भारत्‌ को जो स्टलिंग खर्च 

करने केलिए मिला वह खच नहीं हो सका। उसका कांरण यृहृथ्था किन तो 
सरकार के पास माल आयात करने की कोई योजना थी और न पूंजीपतियों क 

इतना समय मिल सका कि वे बाहर से माल मंगा सकते। _ , 


t 


जुलाई सन्‌ १९४८ का- समझोता 


इस समझौते की शते १५ जुलाई को एक साथ भारत और ब्रिटेन में 
प्रकाशित कर दी गई थीं । समझौते को मुख्य शर्ते यह्‌ थीं :-- 
` (क) १ अप्रैल, १९४७ को अविभाजित भारते की सरकार ने इंगलेण्ड द्वारा 
, भारत में छोड़े गए सभी फौजी सामान को अपने अधिकार में ले लिया था । इसका 
 मूल्यःउस समय निश्चित नहीं किया गया था वरन्‌ यह बात वाद में निश्चित करने 
डः कके लिए छोड़ दी गई थी। इसका मूल्य ३७३ करोड़ पौण्ड या ५०० करोइ रुपये 
* ४1०” आँका गया किन्तु १० करोइ पौण्ड या १३३.३ करोइ रुपयों में! यह मूल्य तय हो 
` >¬ जाया “यह राशि हमारे पौंड-पावनों में से कम कर दी गई। 
“+ `. `, (ख) समझौते का दूसरा भाग पेशनों के विषय में है । भारत स्वतन्त्र होने 
इ ३ 'के'वाद बहुत से अंग्रेज अफसर रिटायर (76४78) हो गए। इनकी पेंशन देने 
४.४... "का भार भारत सरकार पर था। समझौते के अनुसार पेंशनों का मूल्य १४ करोड़ 
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६५ लाख पौण्ड या १९७ करोइ रुपये निश्चित किया गया। पेंशन चुकाने के लिए 
भारत सरकार ने इंगलण्ड की सरकार से एक वार्षिकी (47711फ) खरीद 


ली जिसके लिए १९७ करोड़ रुपये की राशि पौण्ड-पावनों में कम कर दी गई ।' 


यह राशि केन्द्रीय अफसरों की, जो रिटायर्ड हो गए थे, पेंशनों के चुकाने के लिए 
निश्चित की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत ने प्रान्तीय सरकारों के अंग्रेज अफसरों 
की पेंशन चुकाने के लिए भी २७ करोइ रुपयों की एक वाषिकी खरीद ली और यह 


राशि भी पौण्ड-पावनों में कम कर दी गई । इस प्रकार वार्षिकी के खाते पर्‌ 
कुल २२४ करोइ रुपये कम किए गए। यह भी निश्चित किया गया कि वाषिकी | 


के बदले इंगळैण्ड की सरकार भारत सरकार को प्रतिवर्षं एक निश्चित राशि 
दिया करेगी। यह राशि ६० वर्ष तक हमें मिलती रहेगी । परन्तु यह. ध्यान रखने 
की बात है कि यह एक आथिक समझौता ही था-जहां तक पेंशन देने की जिम्मेदारी 
का प्रश्‍न है वह तो भारत सरकार ही की है । . 


~ 


(ग) इससे पिछले समझौतों के अनुसार भारत को १११ करोड़ रुपयों के. 


पौण्ड-पावने लेने कः अधिकार मिला था परन्तु इससे केवल ४ करोड़ रुपये की 
राशि का ही उपयोग किया जा सका। अतः इसमें से १०७ करोड़ भारत और 
ले सकता था। इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षो के लिए इंगछंण्ड ने इस समझौते 
के अनुसार १०७ करोड़ रुपये के पौण्ड-पावने देना और स्वीकार किया । अतः 
कुल मिलाकर जून १९५१ तक हमें २१४ करोड़ रुपये के पौण्ड-पावनों का उपयोग 
करने का अधिकार मिला ।'यह भी निश्चित किया गया कि व्यापार-संतुलन से 
भारत का जों आधिक्य होगा उसको राशि का प्रयोग भी माल मंगाने में किया 
` जा सकेगा । र ॥ > 

इस समझौते के समय पौण्ड-पावनों की राशि १५५० करोइ रुपये आंकी 
गई थी। इसमें से फौजी सामान के १३३ करोड़ रुपये, पेंशनों के २२४ करो ड़ रुपये 
तथा पाकिस्तान के हिस्से के लगभग १२६ करोड़ रुपये निकालकर शेष १०६७ 
करोड़ रुपये के पौण्ड-पावने शेष रहते थे। इस राशि में से २१४ करोइ रुपये जून 
१९५१ तक निकालना तय किया गया । इस प्रकार ८५३ करोड़ रुपये के पौण्ड- 


पावने शेष समझे गए । निम्न तालिका से यह हिसाव सरलता से समझा जा 


सकेगा::-- 


* इस समझौते के समय पौण्ड-पावनों का मूल्य. ' ` १५५० करोड़ रु० `: 


व्यय--( १) फौजी सामान खरीदने में १३३ करोड़ रु० 


(२) पेशनो के लिए वाषिकी २२४ „.  . म... 


(३) पाकिस्तान का.हिस्सा १२६ „ ४८३ ,, 
२२६ ८0) 0 


७ ०७, 
“7 
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शेष १०६७ करोड़ रु० 
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` ४५२ )' 
जून १ ९५१ तक मिलने को निश्चित की कर 
१) पिछले समझौतों का शेष १०७ कराई `° ८ 
। ( १) इस समझौते की नई राशि १०७ करोड़ रु० २१४ करोड़ रु 


re — 
व 


है 


जन १९५१ को बचनेवाली अनुमानित राशि ८५३ करोड़ रु० 


इस समझौते के अनुसार तय किया गया कि जून १ ९५१ तक 4403 
१०७ करोड़ रुपये की नई राशि में से अगले वप म केवल २० करोड़ रुपये र 
पौण्ड-पावने डॉलर या अन्य किसी दुर्लभ-मुद्रा मं बदरे जा सकते थे । यद् 
एक वर्ष में २० करोइ रुपये के मूल्य के ६ करोड़ डॉलर आवश्यकता 1 से बहुत कम 
थे परन्तु एक वर्ष में इससे अधिक राशि:इंगलेण्ड दे भी नहीं सकता था | 
« इस समझौते का भारत में मिश्रित स्वागत हुआ । एक ओर तो कई व्या- 
पारिक संस्थाओं, उद्योगपतियों एवं अर्थ-शास्तियो ने इसे भारत के हित में बताया 
'और दूसरी ओर कई अर्थ-शास्त्रियों. एवं राजनीतिज्ों ने इसे भारत के अहित में 
कहा। भारत की विधान-सभा में इस समझते पर काफी वाद-विवाद हुआ । 
आलोचकों में श्री मन्‌ सुवेदार तथा श्री के० टी० शाह मुख्यथ। कुछ भी हो, 
भारत को उस समय राशि की आवश्यकता थी और इस समझौते से माल आयात 


करने के लिए राशि मिल गई । 
१९४९ का स्टालंग समझोत 


जलाई १९४९ में स्टलिग प्राप्त करने के सम्बन्ध में लन्दन में फिर:ब्रातचीत 
हुई और एक नया समझौता हुआ। यह समझौता उस समय हुआ जब कि ब्रिटेन 
के आकाश में भीषण आर्थिक संकट के काले बादल छाए हुए थ । इगलण्ड म 
डॉलर-सम्पत्ति की विशेष कमी थे। इस समझौते के अनुसार भारत को १९४८-४९ 
में ८ करोइ .१० लाख पौण्ड मिलने का निश्चय हुआ। इसके साथ दोनों अगले 
वर्षों में अर्थात्‌ जून १९५० के अन्त तक और जून १९५१ के अन्त तक ५ करोड़ 
पौण्ड प्रतिवर्ष मिलना तय हुआ । इसके अतिरिक्त हमें लगभग ५ करोड़ पौण्ड की 
राशि मिलनी और तय हुई जो ओपन जनरल लाइसेन्स (११) के अन्तर्गत जुलाई 
१९४९ के पहिले मँगाए हुए.माल के वदले में भुगतान चुकाने के लिए दी गई थी। 
अव रहा स्टलिग को डॉलर था दुर्लभ-मुद्रा में बदलने, का प्रश्न । भारत को केन्द्रीय 
कोष (0610791 1265610ए6) से १४ या १५ करोड़ डॉलर देने की 
व्यवस्था की गई । इसके साथ साथ हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी दी गई । 


. जिम्मेदारी यह कि भारत ने जितने मूल्य का माल डॉलरक्षेत्रों से १९४८ में मँगाया 


था, उसका ७५% ही अगले वर्षों में मँगाया जाय अर्थात्‌ अमरीका से होने 
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बाले १९४८ के आयात में २५% कमी करके ही आयात किया जाय। लेकिन 
इस बात की छूट दे दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक से उधार लेकर कितना ही माल 
आयात किया जा सकता था । 

इस नए समझौते के अनुसार १९४८-४९ में हमें ८ करोड़ १० लाख पौण्ड 
मिले जो हमने जुलाई १९४९ से पहिले ही खचे कर दिए थे और जिनके लिए 
जुलाई १९४८ वाले समझौते में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । इस समझौते 
के अनुसार १९५० और १९५१ में प्रतिवर्ष जून के अन्त तक ५ करोड़ पौण्ड मिलने 
तय हुए जव कि पिछले समझौते के अनुसार केवल ४ करोड़ पौण्ड प्रतिवर्ष मिलने 
की ही व्यवस्था की गई थी । १९४८ के समझौते के अनुसार केवल ६ करोड़ ' 
डॉलर १९४८-४९ जून तक मिलने की व्यवस्था की गई थी परन्तु नए समझौते के 
अनुसार १४ या १५ करोड़ डॉलर मिलने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार नया 
समझौता पुराने समझौते की अपेक्षा अधिक हितकर था। इंगलैण्ड के अखबारों ने तो 
इस समझौते के समाप्त होने पर इंगलैण्ड की सरकार के विदद्ध आरोप लगाया था 
कि भारत सरकार को आशा से अधिक स्टालग-राशि दे दी गई। इसमें सन्देह नहीं 
कि ऐसी परिस्थिति में इससे अच्छा और हितकर समझौता और दूसरा नहीं हो 
सकता था। परन्तु जो स्टिंग हमें डॉलरों में बदलने के लिए मिले थे उनका मूल्य 
स्टिंग का अवमूल्यन होने के कारण ३०.५ प्रतिशत कम हो गया । इसी 
प्रकार यदि बचे हुए पौण्ड-पावनों को डॉलरों में बदलवाया जाय तो उनका मूल्य 
३०.५% कम हो जायगा । 


१९५२ का समझोता 


८ फरवरी, १९५२ के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल स्टिग 
पूजी ५७ करोड़ पौण्ड अर्थात्‌ ७६१ करोड़ रुपये थी। भारत सरकार के वित्त-मन्त्री 
ने अपने पिछले इंगलैण्ड के दौरे पर, जहां वह कॉमनवेल्थ वित्त-मन्त्रियों के सम्मेलन _ 
में भाग लेने गए थे, इंगलैण्ड की सरकार से एक और समझौता किया जिसकी. 
अवधि ३० जून, १९५७ तक हूँ । इस समझौते के अनुसार भारत अपने पौण्ड-पावनों 
में से ३० जून, १९५७ तक ३३ करोड़ पौण्ड प्रति वपं के हिसाब से निकाल सकेगा। 
ब्रिटिश सरकार प्रतिवर्ष ३९ करोड़ पौंड स्थिर खाते न॑ २ में से खाता नं० १ में 
जमा करेगी। इसके अतिरिक्त नं ० २ खाते में से ३१करोइ.पौण्ड की एक और राशि 
नं० १ खाते में जमा की जाएगी। यह राशि सुरक्षित राशि कें तौर पर होगी तथा 
इसमें से केवल संकटकालीन स्थिति में ही इंगलैण्ड की सरकार की पूर्व सलाह के 
साथ राशि निकाली जा सकेगी । १९५७ में 'इस समझौते की अवधि समाप्त होने 
पर पुनः वार्ता की जाएगी, जिसमें इस समझौते की अवघि बड़ाने या इसके स्थान 
पर दूसरा समझौता करने पर विचार होगा । 


|| 
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« इस समझौते की घोषणा से वे समस्त सन्देह तथा भय हुर हो गए जो 
इंगलैण्ड में चचिल सरकार के बन जाने के कारण उत्पन्न हो गए थ । अब इस बात 
में तनिक भी सन्देह नहीं रहा कि हमारे पौण्ड-पावने ह्म सम्मानपूवक वापिस 
मिल जाएंगे । पहिले यह भय होता था कि कहीं इंगलण्ड को सरकार इनको चुकाने 

से मना न कर बैठे परन्तु अब इस प्रकार का कोई भय नहीं है । 
१९५३ की पौण्ड-वार्ता 


जुलाई १९५३ में पौण्ड-पावने सम्बन्धी १९५२ के समझोते की gr fe 
गई। केन्द्रीय सरकार के वित्त-मन्त्री श्री देशमुख ने घोषित किया हैँ कि अग ने 
' में पौष्ड-पावनों का भुगतान १९५२ के समझौते के अनुसार ही होता रहेगा । उन्हे 
अब ७२५ करोड़ रुपये के पौण्ड-पावने आंके हें जिनका भुगतान भारत १९५७ 
तक चका लेगा। योजना-कमीशन ने पंचवर्षीय योजना म २९० करोड़ रुपये 
अपने पोण्ड-पावनों में से लेकर व्यय करने की व्यवस्था की है। आशा है शेष पौण्ड- 
राशि का हमारी सरकार अधिक से अधिक सदुपयोग करेगी । 
कुछ भी हो, हमने अपनी स्टरिंग सम्पत्ति आशा से कम समय में व्यय कर दी। 
सारी सम्पत्ति अन्न तथा उपयोग की अन्य वस्तुओं को खरीदने में ही समाप्त हो 
गई। युद्ध के वाद इन पौण्ड-पावनों पर भारत के आथिक कल्याण की एक आशा 
केन्द्रित थी कि इनसे पूंजीगत माल, जैसे यंत्रादि खरीद-खरीदकर देश की आथिक 
योजनाओं को पूर्ण किया जायगा । परन्तु सारी सम्पत्ति पेट भरने में ही समाप्त हो 
गई और देश के आथिक विकास की योजनाएं केवल अधूरी-सधूरी ही रह गईं। जिने 
पौण्ड-पावनों को बनाने में देश में मुद्रा-स्फीति हुई, अकाल पड़े, भुखमरी फैली, लोग 
` भूखे रहे और नंगे फिरे, वही पूंजी छुट-पुट में समाप्त हुई और देश की उत्पादन- 
शक्ति बड़ाने में काम न आई। अभी भी जो शेष है उसका सदुपयोग करने से 
आथिक कल्याण संभव हो सकता है । | 
सारांश | 3 
पौण्ड-पावना हमारे देश के लिए द्वितीय युद्ध की देन है । भारत सरकार 
ने युद्धकाल में इंगलेण्ड की सरकार को युद्ध चलाने के लिए अन्न, वस्त्र तथा युद्ध 
सम्बन्धी अन्य माल भेजा । इसके बदले में इंगलंण्ड की सरकार ने उस समय 
नकद भुगतान न करके भारत के लेखे में स्टालंग-सिक्यूरिटियां जमा कर दीं । 
इंगलेण्ड-स्थित ये स्टालंग-सिक्यूरिटियां ही हमारा पौण्ड-पादना कहलाता है । 
इंगलण्ड की सरकार पर भारत सरकार का यह ऋण था, जो युद्धकाल में जमा हो 
गयाथा। १९३९-४० में १४५ करोड़ रुपये के पोण्ड-पावने थे, जो १९४७ के अन्त 
म, युद्ध समाप्त होते-होते १७०० करोड़ रुपये के हो गए । भारत सरकार ने 
देशवासियों को वस्तुओं से वंचित रखकर इंगलंण्ड को निर्यात किया था जिसके 
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कारण ये पौण्ड-पावने बने । अतः पौण्ड-पावने भारतवासियों के उन कठिन बलि- 
दानों का परिणाम है, जो उन्होने युद्धकाल में भूंखे और नंगे रहकर किया हैँ । 

युद्धकाल में तो इनके भुगतान का प्रन ही नहीं था क्योंकि इंगलेण्ड की सरकार 
उस समय स्वयं भूखी थी। पर युद्ध समाप्त होने पर इनके भुगतान के विषय में 
वार्ताएं आरम्भ हुईं; अनेक प्रकार के वाद-विवाद हुए । कोई कहता था कि 
इनका भुगतान न किया जाय, कोई कहता था इनमें से कमी कर दी जाय और 
कोई कहता था कि इनका भुगतान एक साथ न किया जाय । पहिली चचिल 
सरकार इनके भुगतान के पक्ष में नहीं थो। पर हमारे सौभाग्य से चचिल सरकार के 
स्थान पर एटली सरकार आई । उसने इनके भुगतान पर जोर दिया। सबसे पहिले 
१९४७ में समझौता हुआ और फिर लगभग प्रतिवर्ष समझौते होते रहे। समझौते 
के अनुसार प्रतिवर्ष पौण्ड-पावनों का भुगतान मिलता रहा है । अन्तिम समझोता 
१९५२ में हुआ है जो १९५७ तक लागू है । इस समय लगभग ७२५ करोड़ रुपये 
के मूल्य के पोण्ड-पावने शेष हैँ । 

परीक्षा-प्रइन 


(१) 'पौण्ड-पावना' से आप क्या समझते हें ? यह राशि किस प्रकार जमा 
होती गई ? इसका भुगतान किस प्रकार हुआ ? 

(२) “पौण्ड-पावने भारतवासियों के युद्धकालीन बलिदानों का परिणाम था'-- 
इस कथन की सत्यता पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 

(३) १९४९ के स्टलिग समझौते पर आलोचनात्मक टिप्पणी तैयार कीजिए । 

(४) १९५२ के स्टिंग समझौते की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए 
समझाइए कि उस परिस्थिति में इससे अच्छा समझौता और नहीं हो 
सकता था । | 
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रुपये का अवमूल्यन 


डॉलर-संकट को दूर करने के लिए इंगलैण्ड ने सितम्बर १९४९ म स्टालग 
का अवमूल्यन किया--स्टलिंग के डॉलर-मूल्य में ३०.५ प्रतिशत की कमी 
कर दी । जो स्टिंग पहले ४ डॉलर ३ सेंट के बराबर था वह अवमूल्यन के पश्चात्‌ 


२ डॉलर ८० सेंट के बराबर हो गया । स्टिंग का अवमूल्यन होते ही भारत 


सरकार ने भी रुपये का अवमूल्यन घोषित कर दिया । रुपयं का डॉलर-मूल्य भी 

३०.५ प्रतिशत कम कर दिया गया। जो रुपया पहिले ३० सेट के बराबर था 

वह अवमूल्यन के पश्चात्‌ २१ सेंट के बराबर रह गया । एक डॉलर का मूल्य ३ 

रुपये ५ आने से बढ़कर लगभग ४ रुपये १३ आने हो गया । प्रश्न यह हुँ कि अव- 

मूल्यन क्‍यों किया गया ? अवमूल्यन का एक मात्र उद्देश्य डॉलर के अभाव को दूर 
करना था। डॉलर-संकट ने अनेक देशों को, विशेषकर स्टरिंग-्षेत्र के प्रदेशों को, 

बुरी तरह प्रस रक्खा था। इसी संकट को टालने के लिए ऐसा किया गया था। 
डॉलर की समस्या--द्वितीय युद्ध ने संसार के अनेक देशों के आथिक कलेवर 

को छिन्न-भिन्न कर दिया । युद्ध की भीषण बमवारी ने कुछ देशों के उद्योगों को 
नष्टप्राय कर दिया और कुछ देश धन कमाने की लालसा से युद्ध-सामग्री बनाने 
के लिए अपने उद्योगों को उन्नत और विकसित करते रहे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
बन्द रहा, खाद्य सामग्री आवश्यकतानुकूल न उपजाई जा सकी और नागरिक 
आवश्यकताओं के लिए उद्योगों में माल बनाना बन्द हो गया। युद्ध समाप्त 
होने के पश्चात्‌ सभी देशों ने आथिक संगठन और पुननिर्माण का कार्य आरम्भ, 
किया । नए-नए उद्योग स्थापित किए जाने लगे। पर डॉलर के प्रश्‍न ने एक 
समस्या खड़ी कर दी । युद्धकाल में अमरीका ने युद्ध-व्यस्त देशों को भरपूर मात्रा 
में युद्ध-सामग्री वेची। इस माल के बदले मे अमरीका को डॉलर या सोना 
चुकाया गया। अमरीका अपने उद्योग-धंधों को उन्नत करता गया और अन्य 
देशों में मुद्ध के कारण यह उन्नति बन्द रही। युद्ध के पश्चात्‌ अनेक देशों ने 
अपने-अपने औद्योगिक बिकास के लिए अमरीका से आवश्यक सामग्री खरीदी-- 
पूंजीगत माळ मंगाया, यन्त्रादि मंगाए, कुशल कारीगर बुलाए और खाद्य पदार्थ 
भी खरीदे। कुछ समय तक तो इन वस्तुओं के बदले में सोना या डॉलर चुकाए 
जाते रहे अथवा बदले में माळ भेजा जाता रहा । युद्धोत्तर-काल में अमरीका के 
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माल की मांग करनेवाले देशों में इंगलंण्ड, भारत, स्टलिंग-क्षेत्र के अन्य देश एवं 
पश्चिमी योरप के कुछ देश थे । इन सब देशों ने कुछ समय तक तो अपने यहां से 
माल भेजकर बदले में अमरीका से माल मंगाया । शनैः शनेः अमरीका को भेजे 
जानेवाले माल की इन देशों में कमी हो गई क्योंकि अमरीका स्वयं समर्थ देश था 
और आवश्यकता की सभी वस्तुएं वहां के लोगों को प्राप्त रहीं । यदि अन्म्र देशों 
में अमरीका को आवश्यकता की वस्तुएँ थीं भी तो उनके भाव बहुत ऊंचे थे। अन्य 
देशों के पास अमरीका को भुगतान करने के लिए सोना या डॉलर भी नहीं रहे 
जिनके बदले मे वहां से माल मंगाया जाता। अमरीका ने करोड़ों डॉलर.इन देशों 
को उधार और भेंट मे दिए पर वह निरन्तर निश्चित अवधि के लिए ऐसा नहीं कर 
सकता था। दूसरी ओर योरप के अन्य देश इंगलैण्ड और भारत भी अमरीका से 
यन्त्रादि, कुशल कारीगर एवं खाद्य सामग्री आयात किए विना नहीं रह सकते थे। 
तो मूल समस्या यह रही कि अमरीका से उक्त वस्तुएँ लाकर उनका भुगतान 
करने के लिए डॉलर कैसे प्राप्त किए जाएँ ? 

डॉलर का उपार्जन व्यय से कम होने के कारण वाहर के देश अमरीका के 
माल की खपत में भी कमी करने के लिए विवश थे। उन्होंने डॉलर-क्षेत्र से होने 
चाले आयातों में कमी करने की भरसक चेष्टा की और कुछ सीमा तक उन्हें सफलता 
भी मिली । इंगलण्ड, भारत, तथा स्टकिग-क्षेत्र के अन्य अन्य देशों ने १९४९ में 
१९४८ की अपेक्षा डॉलर क्षेत्र से होनेवाले अपने-अपने आयातों में २५ प्रतिशत 
की कटौती की थी । पर इसमें अमरीका के सामने भी एक समस्या थी। अमरीका 
के वे उद्योग-धन्धे जो विदेशी मांग पर निर्भर थे, धीमे पड़ने लगते और उन्हें 
आशंका थी कि यदि बाहर के देशों से अमरीका के माल की मांग कम हुई तो 
उन्हें भी अपना उत्पादन कम करना पड़ेगा जिससे वहां बेकारी और मन्दी जैसे 
रोग हो जाने का भय था। मन्दी और बेकारी के भय को टाने के लिए ही तो * . 
अमरीका ने बुद्ध समाप्त होने के कई वर्षों तक, विपुल डॉलर राशि इन देशों को 
ऋणरूप में या भेंटस्वरूप दी। परन्तु ऐसा कब तक चल सकता था ? समस्या 
दोनों ओर की थी--अमरीका की भी और योरपीय तथा स्टछिग-क्षेत्रीय देशों की 
भी । अमरीका की समस्या अपने निर्यात बढ़ाकर उद्योगों की उत्पादन-शक्ति 
बनाए रखने की थी और अन्य देशों की समस्या अमरीका से पूंजीगत माल मंगाने 
के लिए डॉलर प्राप्त करने की थी । | 

डॉलर की समस्या केवल गत महायुद्ध की ही देन नहीं है । युद्ध से पहिले 
. भी १९३० के आसपास स्टालिग और डॉलर के बीच पारस्परिक विषमता थी । 
१९३० में इंगलेण्ड का पश्चिमी गोलाधं के देशों के साथ ११.करोइ पौण्ड 
का अभाव.था । इसी प्रकार स्टलिग-क्षेत्र के अन्य देशों का दो करोड़ पौण्ड का 
अभाव था। कुल मिलाकर स्टिंग क्षेत्र में डॉलर की कमी १३ कंरोड़ पौण्ड थी । 
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र्स्टालग-क्षेत्र मे प्राप्त सोना ११ करोड़ ५० लाख पौण्ड का था। इस प्रकार कुल 
मिलाकर १ करोड़ ५० लाख पौण्ड के डॉलर की कमी थी। 006. क 
इंगलैण्ड के पास एक साधन था । इंगलेण्ड के अमरीका-स्थित उप छ 
डॉलर-विनियोग इतने अधिक थे कि तब स्टलिग-क्षेत्र के गर ST 
कमी को इस विनियोगित पूंजी के लाभ से पूरा करते रहे । दूसरे, हि र 
डॉलर की कमी को अमरीका ऋग देकर पूरा करता रहा । 2 ९३ छ दल 
अमरीका ने यह ऋण देना सहसा ही बन्द कर दिया | के क 
ने भी १९३० के संकट-काल में अपने अपने स्वर्ण-कोष अमरीका को वे 
इस प्रकार युद्ध आरम्भ होने तक डॉलर की समस्या हल होती रही । 
यद्धकाल में इंगळैण्ड और्‌ दूसरे देशों ने अपनी बची-खुची डॉलर-सम्पत्ति 
` और स्वर्ण-कोष बेचकर डॉलर की आवश्यकता पूरी की । जब यह सम्पत्ति 
समाप्तहो गई तो अमरीका ने पट्टे पर उधार राशि दी । सितम्बर १९४६ तक 
२०० अरब रुपये से भी अधिक मूल्य के डॉलर इस योजना के अन्तर्गत दिए गए । 
यद्ध समाप्त होने पर यह सहायता भी बन्द कर दी गई और संसार में डॉलर का 
संकट फिर सामने आतां गया । । 


वषं डॉलर का अभाव (०00,000) 
१९४६ SR पौण्ड 
१९४७ १०२४५ ४ 
१९४८ ४२६ र 
१९४९ ६७० 2 


इस समस्या को सुलझाने के लिए १९४९ के अन्त तक कॉमनवेल्थ देशों के 
वित्तमन्त्री अनेक बार लन्दन और अन्य स्थानों पर मिले॥ विचार-विनिमय किया 
गया और ये उपाय सोचे गए--एक, इंगलैण्ड तथा स्टलिग-क्षेत्र के अन्य देश 
अमरीका और डालर-प्रदेशों को निर्यात करके बदले में आयात करें। परन्तु 
स्टलिग-क्षेत्र में मूल्य-स्तर ऊंचे होने के कारण डॉलर-प्रदेशीय देशों में निर्यात 
बढ़ाना सम्भव नहीं था। दूसरा, अमरीका इंगलैण्ड तथा स्टलिग-द्षेत्रीय अन्य देशों 
को डॉलर उधार दे एवं माल और कुशल कारीगर भेजे । ऐसा किया भी गया । 
अमरीका ने मारशल-योजना के अन्तर्गत विपुल डॉलर-राशि योरपीय देशों को दी । 
भेंट भी दी गई और ऋण भी दिए गए । स्टलिग-क्षेत्रीय देशों में अमरीका ने 
पूंजी भी लगाई परन्तु ये उपाय दीर्घकलीन और स्थायी नहीं हो सकते थे । तीसरा 
सुझाव रखा गया कि इंगलैण्ड और स्टरिंग-क्षेत्र के अन्य देश अपना-अपना 
उत्पादन-च्यय कम करके मूल्य-स्तर नीचे करें। पर इन देशों को मूल्य-स्तर नीचे 
करना सम्भव नहीं था । चौथा सुझाव दिया गया कि स्टालग का डॉलर-मूल्य 


~ 
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कम करके अवमूल्यन कर दिया जाय । इसी प्रकार जिन-जिन देशों के सामने 
डॉलर की समस्या हो वे सभी देश अपनी-अपनी मुद्राओं का डॉलर-मूल्य कम कर 
दें जिससे डॉलर-प्रदेशों में निर्यात बढ़ाकर आयात किया जा सके। पांचवां प्रस्ताव 
यह रखा गया कि वे सव देश जिन्हें डॉलर का अभाव हो, डॉलर-प्रदेशों के माल 
आयात करना कम कर दें । इस प्रकार की व्यवस्था कार्यान्वित की गई और 
भारत सहित अन्य स्टर्लिय-पक्षेत्रीय देशों ने १९४९ में डॉलर-प्रदेशों से होनेवाले 
आयातों में १९४८ की अपेक्षा २५ प्रतिशत की कमी की । पर इससे भी समस्या 
हल न हो सकी । । 

अन्त में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं अमरीका के वित्त-मन्त्री श्री जॉन 
साइन्डर ने मुद्राओं के अवमूल्यन पर जोर दिया । साइन्डर ने बताया कि यदि 
योरपीय देश एवं स्टरिंगःप्रदेश अमरीका के साथ अपना भुगतान संतुलित करना 
चाहते हँ तो उन्हें अपनी-अपनी मुद्राओं की विनिंमय-दरों में आवश्यक समायोजन 
कर लेना चाहिए । सितम्बर १९४९ में इंगलैण्ड, अमरीका और कनाडा के वित्त- 
' मन्त्रियों की वाशिगटन मे एक कांफ्रेंस हुई । इंगलैण्ड के तत्कालीन वित्त-मंत्री सर 
स्टैफड क्रिप्स ने इस कांफ्रेंस से लौटते-लौटते अवमूल्यन की योजना स्वीकार कर्‌ 
ली। १८ सितंबर १९४९ को स्टिंग का डॉलर-मूल्य ३०.५ प्रतिशत कम कर 
दिया गया । स्टिंग के साथ साथ अन्य देशों और भारत ने भी अपनी अपनी 
मुद्राओं का अवमूल्यन किया । अवमूल्यन करते ही स्टकिग-क्षेत्रीय देशों के 
निर्यात अमरीका में बढ़ने लगे और अगले ही वषं इन्होंने डॉलर और सोना कमा- 
कमाकर अपने कोष भरपूर कर लिए । १९५० के अन्त में लन्दन-स्थित डॉलर 
व स्वण-कोष ३ अरब ४० करोड़ पौण्ड के वराबर थे । परन्तु १९५० के 
पश्चात्‌ स्थिति मे फिर परिवर्तन हुआ और डॉलर की कमी फिर अनुभव होने 
लगी । १९५१ के अन्त तक तो समस्या बड़ी गम्भीर बन गई । जनवरी 
१९५२ में कॉमनवेल्थ वित्त-मंत्रियों का एक सम्मेलन इंगलेण्ड में किया गया। 
इस सम्मेलन मे निर्णय किया गया कि स्टलिग-क्षेत्र के वे देश, जिनमें डॉलर की 
समस्या बहुत जटिल बन चुकी है, डॉलर-प्रदेशीय देशों से अपने-अपने आयात 
कम करें, अपने घरेलू खच कम करें तथा अपने आन्तरिक मूल्य-स्तर नीचे करें। 
इन सुझावों को सभी सम्वन्धित देशों ने मान लिया । परिणाम-स्वरूप डॉलर 
का संकट दूर होता सा जान पड़ा। डॉलर की समस्या को स्थाई रूप से हल करने 
के लिए दिसम्बर १९५२ में कॉमनवेल्थ देशों के प्रधान मं त्रियं का एक सम्मेलन 
इंगलेण्ड में बुलाया गया । इस सम्मेलन में निश्चय किया गया कि डॉलर-प्रदे- 
शीय देशों के साथ अपनी-अपनी भुगतान विषमता को दूर करने के लिए 
सम्बन्धित सरकारों को चाहिए कि वे अपने-अपने बजटों को संतुलित करें, 
उत्पादन बढ़ाएं, स्थानीय व्यय कम करे और डॉलरःप्रदेशों में निर्यात बड़ाएं । 
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स्टॉलिग-फ्षेत्र के देशों में मंहगा हो जाता और तब बिलकुल ; बन्द हो जाता 
-भारत का ६० प्रतिशत निर्यात स्टलिग-क्षेत्र में होता है । यदि रुपये का अंब- 
सूल्यन न्‌ किया जाता तो ये निर्यात बन्द हो जाते । अमरीका में तो हमारे माल 

की खपत पहले ही कम थी । स्टलिग-क्षेत्र में भी हमारे माल की खपत कम हो 

ज्जाती जिससे देश के व्यापार को धक्का लगता । 
(२) दूसरा उपाय यह था कि सरकार रुपये का स्टलिंग-मूल्य कम्‌ करके 


“रुपये की विनिमय-दर १ शि० ४ पें० बना देती । इससे यह होता कि स्टलिग 


क्षेत्र से आनेवाले माल के भाव हमारे देश में बड़ जाते और जनता को बडी 


ग्कठिनाई होती । - 
(३) तीसरा उपाय था कि रुपये की स्टलिंग-दर उतनी ही बनाए 
-रखने के लिए स्टिंग के साथ-साथ रुपये का भी अवमूल्यन कर दिया जाता। 
सरकार ने यही उपाय किया । स्टलिंग और रुपये के साथ-साथ कुछ अन्य देशों 
ककी मुद्राओं का भी अवमूल्यन किया गया। कनाडा ने भी अपने डॉलर का मूल्य 

. १० प्रतिशत कम कर दिया था । 

भारत सरकार को अवमूल्यन, करने के लिए इंगलैण्ड, अमरीका अथवा 
अन्य किंसी बाह्य शक्ति ने वाध्य नहीं किया था । यह तो स्वतन्त्र भारत की 
स्वतन्त्र रुपये के लिए स्वतन्त्र नीति थी जिसे सरकार को परिस्थितियों से विवश 
होकर अपनाना पड़ा | युद्ध के पहिले भारत अमरीका से आयात की अपेक्षा 
निर्यात अधिक करता था । युद्धकाल में भी यही वात थी । युद्धकालीन ६-७ 
वर्षो में हमने साम्राज्य-डॉलर-कोष में ९२ करोइ रुपये के डॉलर जमा किए 
थे । पर युद्ध के पदचात्‌ पांसा पलट गया । :१९४६ में हमें ५ करोड़ रुपये के 
डॉलरों की कमी पड़ी और १९४७ में यह कमी ८६ करोइ रुपये की थी । जून 
१९४९ को समाप्त होनेवाले वर्ष में हमें ६३ करोड़ रुपये के डॉलरों की कमी 
थी। इस कमी को पूरा करने के लिए हमने कुछ तो अपने पौण्ड-पावनों को डॉलरों - 
में वदळवाया और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप से लिया । अन्तर्राष्ट्रीय वैंक से 
भी ऋण लिए गए। पर किसी भी प्रकार से डॉलर की समस्या हल न हो सकी । 
इसके लिए तो डॉलर कमाने की आवश्यकता थी । डॉलर तभी कमाए जा सकते 
थे जव कि डॉलर-कषेत्र में निर्यात बढ़ाया जाता। अतः निर्यात बढ़ाने के लिए रुपये 
का डालर-मूल्य कम कर दिया गया जिससे डॉलर कमाए जा सकें । अवमूल्यन 


से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए सरकार ने ८ & जिसमें 
सूत्री योजना 
निम्न वातें थीं :-- ८ सूती योजना वनाई जिसमें 


(१) देश की वैदेशिक व्यापार नीति ऐसी रखी जाय जिसमें 
कम से कम आवश्यकता पड़े; जाय जिसमें मुद्राओं की 
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(२) अमरीका तथा डोँलर-क्षेत्रीय अन्य देशों से कम से कम माल आयात ' 
किया जाय; | : 
. (३) जो माल दुलभ मुद्रा-क्षेत्रों में निर्यात किया जाय उस पर निर्यात-कर 
लगाकर आय बड़ाई जाय; 

- (४) देश में साख-नियन्त्रण करके वस्तुओं के मूल्य-स्तर नीचे करने के ` 
प्रयत्न किए जायँ--यदि आवश्यक हो तो इसके लिए सरकारी कानून भी बनाए 
जायं; 

(५) उत्पादन वड्डाया जाय--छोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाय तथा देहातों में वेंकों की सुविधाएँ बड़ाई जायं; 
(६) जिन लोगों ने युद्धकाल में टैक्स की चोरी की थी उनसे फैसला करके 
रुपया निकलवाया जाय और फिर उसे उत्पादन कार्यो में लगवाया जाय; 
(७) सरकारी व्यय कम कर दिया जाय; “ 
(८) देश में वस्तुओं के भाव नीचे लाए जायं--अन्न, पक्का माल तथा 
अन्य आवश्यक वस्तुओं के भाव कम से कम दस प्रतिशत. कम कर दिए जायं । 
इस प्रकार सरकार ने अवमूल्यन से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए सव 
प्रकार के उपाय किए । अवमूल्यन से हमारे डॉलर-आयात मँहगे हो गए और बदले 
में अधिक रुपया चुकाना पड़ा। पौण्ड-पावनों को डॉलरों में बदलवाने में भी 
हमें हानि रही । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिए हुए ऋणों को चुकाने में भी अधिक 
रुपये देने पड़ेंगे । आयात मंहगे होने से हमारे मूल्य-स्तरों पर भी प्रभाव पड़ा । 
ये सब अवमूल्यन के अभिशाप रहे । पर अवमूल्यन न करने से हमारी समस्याएं 
और भी जटिल बन जातीं । हमारा निर्यात-व्यापार बिल्कुल ठप्प हो जाता । 
. हमारा माल न अमरीका जाता, न डॉलरः्षेत्र में बिकता और न स्टरिंग-्षेत्र में 
ही खपता। न हमारे पास तव सोना रहता और न डॉलर होते । हमारा वैदेशिक 
` व्यापार समाप्त सा हो जाता, उद्योग बन्द हो जाते, वेकारी फैल जाती और 
व्यवसाय ठप्प हो जाता। इस भीपणता का अनुमान लगाकर रुपये का अवमूल्यन 
करना अपने हित में सोचा गया ।. 
रुपये का अवमूल्यन तो हुआ पर पड़ोसी पाकिस्तान ने अपने रुपये का 
अवमूल्यन नहीं किया । भारत के रुपये और पाकिस्तान के रुपये में पारस्परिक 
विषमता आ गई। भारत के सौ रुपये पाकिस्तान के ६९.५ रुपयों के वराबर हो 
गए । या यूं कहिए कि पाकिस्तान के सौ रुपये हमारे १४४ रुपयों के बराबर हो 
गए । भारत सरकार ने इस नई विनिमय-दर को न माना । परिणामतः भारत 
और पाकिस्तान का पारस्परिक व्यापार अस्त-व्यस्त होने लगा । पाकिस्तान 
से भारत आने वाला माल जैसे कपास, पटसन, चमा, चावल, गेहूं आना बन्द 
हो गया और भारत से पाकिस्तान जाने वाला माल जैसे कोयला, कपड़ा, चीनी 
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आदि बन्द हो गया । वित्तिमय-दर की विषमता के कारण पारस्परिक व्यापार 
बन्द हो जाने से दोनों देशों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । श्रयत्न 
किए गए कि किसी भी प्रकार दोनों सरकारे समझौता करके बिनिमय-दर की 
समस्या को सुलझा लें। पर कोई समझौता न हौ सका । अन्त में इस मामलको 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में ले जाया गया. । कोष के अधिकारियों ने इस प्रश्न मी 
विचार ही न किया । जनवरी १९५१ तर्के बात टलती रही । भारत सरकार को 
अन्न, पटसन और॑ कपास की तीब्र आवश्यकता थी अतः उन्होंने इस स्थिति को 
बढ़ाना उचित न समझा । अन्त में २६ फरवरी १९५१ को दोनों सरकारों ने 
कराची में एक व्यापार-समझौता किया जिसके अन्तर्गत भारत ने कोयला, लोहा, 
सीमेन्ट आदिं भेजना निश्चित किया और पाकिस्तान ने चावर, गहूं, पटसन; 
कपास और चमड़ा देना स्वीकार किया। भारत सरकार ने पाकिस्तानी रुपये की 
दर को स्वीकार कर छिया। समझौता ३० जून १९५२ तक के लिए किया गया 
था। २६ फरवरी १९५१ से रिजर्व बैंक ने अपने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, 
मद्रास तथा कानपुर के कार्यालयों पर भारतीय रुपये के बदले में पाकिस्तानी 
रुपये की खरीद-बेच आरम्भ कर दी । रिजर्व वेक अधिकृत लोगों को १०० 
रुपयों के बदले में पाकिस्तान के ६९ ₹० ६ आ० ६ पा० बेचने लगा तथा 
१०० रुपयों के बदले में पाकिस्तान के ६९ रु० ८ आ० ३ पा० खरीदने लगा! 
इसी प्रकार २७ फरवरी १९५१ से स्टेट वेक ऑव पाकिस्तान अपने करांची, 
लाहौर, ढाका और चिटगांब के कार्यालयों पर १०० पाकिस्तानी रुपयों के बदले 
में भारत के १४४ रुपये ९ पाई खरीदने लगा तथा १४३:₹पये १३३आने ३ पाई 
बेचने लगा। दोनों देशों ने एक दूसरे की विनिमय-दर मान ली झरआपस का. 
लेन-देन फिर आरम्भ हो गया । जैसे ही भारत ने पाकिस्तानी बर की स्वीकार 
किया वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भी पाकिस्तानी दर को मान्यता दे दी । 
« हमने तो अपने हितों की रक्षा में ही पाकिस्तान की दर स्वीकार की थी । 
अवमूल्यन से भारत को कुछ विशेष फल मिला जिसका वर्णन अगली पंक्तियों 
में किया गया है। ८ » 


अवमूल्यन के परिणाम 


जैसी कि आशा थी अवमूल्यन के पदचात्‌ भारत के निर्यात बहने लगे ॥ 
अवमूल्यन से पहले १९४९ में भारत ने डॉलर-प्रदेशों में ५.९२ करोड़ रुपये का 
माल भेजा था और वहां से १४ करोड़ रुपये का माल मंगवाया था। परन्तु, 
अवमूल्यन के पश्चात्‌ मारच १९५१ तक ५५ करोड़ रुपये के डॉलर भारत ने कमाए। 
सूती कपड़ा, मसाले, तम्त्राकू, भुडभुड, मेंगनीज तथा ऊन का निर्यात खूब बड़ा । 
अवटूबर १९४८ से अगस्त १९४९ तक लगभग ४ करोड़ रुपये का सूती कपड़ा 
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निर्यात किया गया था परन्तु अवमूल्यन के पश्चात्‌ अगस्त १९५० तक १८ करोड़ ' 
रुपये का कपड़ा निर्यात किया गया । जितने मसाले अगस्त १९४९ को समाप्त 
होनेवाले वर्ष में निर्यात किए गए थे ठीक उसकी दुगुनी राशि के मसाले अगस्त 
१९५० को समाप्त होनेवाले वर्ष में निर्यात किए गए। भुइभुइ, मँगनीज, ऊन 
तथा चमड़े का निर्यातं भी अवमूल्यन के पश्चात्‌ बहुत हुआ । १९५० में हमारे 
वैदेशिक व्यापार की स्थिति इस प्रकार रही -- 


(करोड़ रुपयों में) 


op SE hha RR शी 
निर्यात | ४४१.३१ ५४१.४४ | + १०० 
| 
अयात, | 5.७ ` ५६२८:८२ = | ७ ४९५६९ | न 
। ; 
हेप | -१८७.५२ | +४६.९५ | 
| | 


१९४९ में भारत के वैदेशिक व्यापार मं १८८ करोइ रुपये को कमी थी । 
यह कमी १९५० में दूर हो गई और ४७ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा । इससे 
एक बात यह हुई कि १९५० में १९४९ की अपेक्षा १३४ करोड़ रुपये के आयात 
. कम हुए। इस बात में अवमूल्यन सफल रहा । भारत का निर्यात सुलभ और 

दुर्लभ दोनों ही क्षेत्रों में बड़ा । १९४९ में सुलभ-मुद्रा-क्षत्र के देशों के साथ भारत 
“के वैदेशिक व्यापार में १२८ करोड़ रुपये की कमी थी । १९५० में यह कमी पूरी 
हो गई और ३१ करोइ रुपये का आधिक्य और रहा । इसी प्रकार दुलंम-मुद्रा- 
क्षेत्र वाले देशों के साथ १९४९ की अपेक्षा १९५० में १७ करोड़ रुपये की बचत 
रही । अमरीका में भारत का निर्यात १९४९ की अपेक्षा १९५० में ३० करोइ 
रुपये अधिक हुआ। १९५० में पिछली कमी पुरी हो गई और २ करोड़ रुपये की 
वचत और रही । इस प्रकार भारत को पौण्ड भी मिले और डॉलर की समस्या 
भी उतनी भीषण न रही जितनी अवमूल्यन से पहले थी । पर हमारे आयात मंहगे 
हो गए और इसलिए कम भी हुए । डॉलर-प्रदेशों तथा पाकिस्तान से आनेवाला 
अन्न मंहगा पड़ने लगा । पूंजीगत माल आयात करने में भी हमें हानि रही । 
पाकिस्तानी रुपये को मान्यता देने से पहिले पटसन और कपास के अभाव में 
हमारे कारखानों को हानि उठानी पड़ी । भुगतान-विषमता तो दूर हो गई पर देश 
के मूल्य-स्तर में कोई विशेष सुधार न हुंआ। आयात मंहगे होने के कारण मूल्य- 
स्तर और भी बढ़ गए। कहीं नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण, कहीं वर्षा न होने 
के कारण और कहीं भूचार के कारण मूल्य और बढ़ने लगे । कोरिया के यद्ध ने, 
३० 
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योरप में पुनः शस्त्रीकरण की योजना ने तथा अमरीका की कच्चे माल को संचय 
करने की नीति ने परिस्थिति और'भी गंभीर बना दी | अक्तूबर १९५० है. « 
मूल्यांक ४ १४-४ था। कुछ लोगों का तकं है कि हमारे नियत, रिया मो 
का हाथ इतना नहीं जितना कोरिया-युड का था। यह ठीक है म 
यद्ध से हमारे निर्यात बड़े हों परन्तु किसी भी एक कारण को उठाकर नेर्यात 
बद्ध का समूचा श्रेय उसी को नहीं दिया जा सकता । अवमूल्यन के वास्तविक्‌ 
परिणामों को पहचानने के लिए पक्षपातहीन अध्ययन की आवश्यकता हें । 


भगतान-विषमता को दूर करने मे निर्यात बड़ाने में, डॉलर कमाने में अवमूल्यन 
& का जो सहयोग रहा वह किसी से छुपाया नहीं जा सकता । अवमूल्यन एक ऐसा 
कृत्रिम साधन है जिसके द्वारा देश का माल विदेशों में सस्ता बेचकर निर्यात, : 
बड़ाया जा सकता है। सच्चा और स्थायी साधन तो उत्पादन बढ़ाना ह और वह भी 
ऐसा जिसमें लागत-व्यय 'कम हो । उत्पादन बढ़ाकर ही अवमूल्यन का 'और 


, अधिक सार्थक बनाया जा सकता है । 
१ सारांश | 

. १९ सितम्बर १९४९ को भारत सरकार ने रुपय का डॉलर के अनुपात में 
अवमल्यन घोषित किया । इससे पहले दिन हो इंगलेंड ने स्टलिंग का डाँलर-मूल्य 
कम कर दिया था । इगलंड के साथ-साथ बीस से अधिक देशों ने अपनी मुद्राओं 
के मूल्य का समायोजन किया । रुपये का अवमूल्यन इंगळे ड.फो देखादेखी नहीं 
बरन्‌ अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर किया गया था। ..उस समय डॉलर- 
संकट नें स्टलिंग-प्रदेशीय देशों को बुरी तरह ग्रस रखा था। भारत भी डॉलर 
के अभाव के कारण बुरी तरह विकल था। भारत को अमरीका" से खाद्यात्न 
तथा उत्पादन संबंधी अन्य सामग्री आयात करने की आवश्यकता थी परन्तु 
उनका भुगतान करने के लिए उसके पास डॉलर नहीं थे। डॉलर कमाने के लिए 
अमरीका में निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता थो पर अमरीका जैसे सम्पन्न देश से 
निर्यात करने के लिए उसके पास कोई साल भी नथा। दूसरे, माल भी था तो 
मूल्य ऊंचे थे। अतः समस्या थी कि डॉलर कैसे कमाए जायं ताकि अमरीका-से 
माल मंगाया जा सके । इंगलेंड के सामने तो समस्या और भी भीषण थी 
क्योंकि युद्ध से निपटने के बाद वहां लोगों के भरण-पोषण एवं अथक पुर्नानर्माण 
के लिए अमरीकी माल को बहुत ही अधिक आवश्यकता थी। अमरीका के सामने 
भी प्रश्‍न या कि वह अपना माल कहां बेचे ताकि उसे उत्पादन न कम करना 
पड़े और बेकारी न हो। इस दोनों ओर को समस्याओं को सुलझाने के लिए 
अमरीका सरकारने इंगलेंड और सारत को विपुल राशि ऋण में दी ताकि ये 
देश अमरीका से माल मंगा सके और अमरीका भी अपना उत्पादन जारी रक्खे। 
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पर अमरीका सरकार ऋण कब तक दे सकती थी ? अन्त में सोचा गया कि 
कोई स्थायी हल निकाला जाय। इंगलेंड ने स्टलिग के डॉलर-मूल्य में कमी 
घोषितं कर दी ताकि अम्नरीका में निर्यात बढ और डॉलर कमाए जा सकं । 
भारत ने भी ठौक वैसा ही किया ! ' 

अवमः्यत करने से स्थिति संभलीं। भारत फे निर्यात बढ़ने लगे और डॉलर 
का अभाव दूर होने लगा । हां, पाकिस्तान सरकार द्वारा पाक रुपये का अवमूल्यन 
न करने से भारतीय और पाकिस्तानी रुपयों में 'विषमता आई जिससे पाकिस्तान 
के साथ भारत के व्यापार को बड़ा धक्का लगा । पर फरवरी १९५१ में भारत 
ने पाकिस्तानी रुपये की दर को मान्यता दे दी जिससे व्यापार का क्रस चलने 
लगा । अवमूल्यन से हमारा निर्यात डॉलर-क्षेत्र में बढ़ता रहाहे और हम डॉलर 
कमाते रहे हैं पर अवमूल्यन का पुरा-पुरा लाभ तभी उठाया जा सकता है 
जब कि उत्पादन बढ़ाया जाय । 


परीक्षा-प्रइन 
(१) रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया था ? अवमूल्यन के पश्चात्‌ भारत 
के व्यापार की क्या स्थिति रही ? 
(२) “रुपये के अवमूल्यन की प्रतिक्रियाओं पर, एक संक्षिप्त नोट तैयार 
कीजिए । 


(३) भारत और पाकिस्तान के रुपयों के बीच जो विषमता रही, उसके कारण 
दोनों देशों के पारस्परिक व्यापारिक लेन-देन पर क्या परिणामं हुआ ? 
यह्‌ विषमता कैसे निपटाई गई ? 


i) 
७ 
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अध्याय २६ 
रुपये के पुनमूंल्यन का प्रस्न , 


रुपये के अवमल्यन के ठीक एक वर्ष पश्चात्‌ उसके पुनर्मूल्यन का प्रश्न भी 
सामने आने लगा । सरकार व जनता, उत्पादक व उपभोक्ता, व्यवसायी व उद्योग- 
पति, अर्थशास्त्र के प्रगतिशील व रुड़िवादी विद्वान्‌--सभी इस जटिल प्रश्‍न के 
बिषय में सोचने-विचारने लगे । डा० जॉन मथाई न टाटा क्वार्टरली' नामक 
पत्रिका में जब एक लेख पुनर्मूल्यन संबंधी विषय पर प्रकाशित कराया तो 
रुपये के पुनर्मूल्यन के भ्रइन ने और भी अधिक जोर पकड़ा । डा० मथाई 
ने पृनर्मूल्यन के पक्ष में लिखते हुए बताया कि “पुनर्मूल्यन द्वारा हमारे देश के 
आन्तरिक आर्थिक कलेवर की सुरक्षा होगी पर वाह्य आर्थिक कलेवर को 
कोई चोट नहीं पहुंचेगी।” उन्होंने देख के अन्तर्गत चइते हुए मूल्यों को रोक कर 
नीचे लाने के लिए पुनर्मूल्यन पर जोर्‌ दिया और कहा कि “मूल्यस्तर केवल 
आन्तरिक साधनों द्वारा ही नीचे नहीं किए जा सकते, उन्हें गिराने के लिए 
बाह्य सुविधाओं का--विशेषतः सस्ते आयातों का--सहारा लेना चाहिए 1” 
पुनर्मूल्यन के अन्य पक्षकारों का कहना रहा कि आयात सस्ते करने के लिए 
तथा इसप्रकार देश को करोड़ों रुपये की क्षति से बचाने के लिए पुनर्मूल्यन 
करना अनिवार्य है। दूसरी ओर इसके विरोधियों का कहना रहा कि आए 
दिन देश की मुद्रा के साथ 'बन्दर-नीति' बरत कर संसार के सामने अपनी 
अदूरदशिता का परिचय नहीं देना चाहिए । आज भी पुनर्मूल्यन के पक्ष 
और विपक्ष में प्रकार प्रकार की युक्तियां दी जाती हें। अंतः इससे संबंधित 
कुछ पहलूओं पर विचार करना आवश्यक है । 
पुनर्मूल्यन के परिणामों को तटस्थतापूर्वक समझने के लिए यह जानना 
आवश्यक है कि पुनर्मूल्यन किस दिशा में किस मात्रा तक और किसके साथ रहकर 
करना चाहिए ? इस ओर यह संभावनाएं हो सकती हें :-- 
(१) स्टलिग-क्षेत्र के देशों, विशेषतः इंगलेंड के पौंड के साथ भारतीय. 
“रुपये का पुनमूंल्यन ; 
(२) इंगलेंड अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यन चाहे करे या न करे पर रुपये का 
अविलम्व पुनर्मूल्यन ; 
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(३) भारतीय रुपये का ३०५ प्रतिशत पुनर्मूल्यन, जिससे रुपये की 
विनिमय-दर अवमूल्यन से पूर्ववत्‌ सी हो जाए ; ee) 

(४) क्या भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन अवमूल्यन की हुई दर से अधिक 
या सम-दर पर किया जाय ? 

पुनर्मूल्यन को देश के वैदेशिक व्यापार, भारत-पाक संवंध, राष्ट्रीय सम्मान 
आदि विषयों की गम्भीरता के साथ साथ सोचना चाहिए । देश के वैदेशिक व्यापार 
की दृष्टि से अवमूल्यन से हमें विदेशों से होनेवाले आयात बहुत महंगे पड़े हैं । 
पुनर्मूल्यन से आयात सस्ते होंगे और उससे देश के मूल्यस्तर कुछ नीचे हो 
सकेंगे । पुनर्मूल्यन से हमारे निर्यात विदेशों को महंगे पड़ेंगे और हम आज की 
अपेक्षा उनकी मुद्रा में अधिक कीमत ले सकेंगे । पटसन का माल, भुड़भुड़, मेंगनीज 
च चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएं हें जो बहुत अधिक मात्रा में दुर्लभ-मुद्रा-प्रदेशों को 
हमारे यहां से निर्यात की जाती हैं। पुनर्मूल्यन करने से इस निर्यात पर अधिक 
डॉलर कमाए जा सकते हें । अवमूल्यन के पश्चात्‌ हमें पड़ोसी पाकिस्तान से 
व्यापार में कम लेना और अधिक देना पड़ा है.। यदि हम पाकिस्तान के साथ व्यापा- 
रिक लेन-देन सुगम बनाना चाहते हँ तो पुनर्मूल्यन इसमें खूव सहायक हो सकता हैँ। ` 
पाकिस्तानी १०० रुपये के माल के बदले में हमें अपने १४४ रुपये चुकाने पड़ते 
हे। यदि भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन हो तो हमें पाकिस्तान से माल मंगाने पर 
काफी बचत हो सकती है । | 


पुनर्मूल्यन के विरोध को युक्तियाँ 


(१) कहा गया है कि पुनर्मूल्यन से हमारे आयात सस्ते होंगे । यदि यह 
दलील पूर्ण सत्य हो तो कहना ही क्या! यदि हम पुनर्मूल्यन भी कर दें तो भी 
यह निश्चित है कि विदेशी निर्यातक हमें सस्ते आयातों का लाभ नहीं उठाने देंगे। 
वे किन्ही कृत्रिम साधनों से निर्यात-कर लगाकर हमें सस्ते आयातों का सुअवंसर 
नहीं देंगे । अतः वस्तुओं के सस्ते आयात की संभावना कोरा स्वप्न है जो शायद 
कभी भी संभव न हो। टे 

(२) कहा जाता है कि पुनर्मूल्यन करने से भारत के निर्यात-ब्यापार द्वारा 
विदेशी मुद्रा कमाई जा सकेंगी । परन्तु बात कुछ और ही है। हमें यह नहीं भुलाना 
चाहिए कि यदि हमारे निर्यात महंगे रहे तो विदेशी में उनकी मांग कम होने 
रूगेंगी । पुनर्मूल्यन के पश्चात्‌ संभव है विदेशी हमारे माल को न खरीदें और 
हमारा निर्यात ठप्प होने लगे । $ 

(३) पुनर्मूल्यन के समर्थकों का कहना है कि पुनर्मूल्यन के द्वारा भारत- 
पाक व्यापार में भारत को पाकिस्तान से आयात करने में लाभ रहेगा; पर यह बात 
भी सन्देहात्मक है । हम अपने रुपये का पुनर्मूल्यन करके पाकिस्तान से आज 
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'की अपेक्षा सस्ता माल खरीदें--इस बात को क्या पाकिस्तान बैठा-बैठा देखता 
रहेगा ? क्या पाकिस्तान इस दुधारी तलवार पर कटने-मरने को ८ राजी हो 
जायेगा ? कदापि नहीं । पाकिस्तान तब अपने निर्यात की कीमत ढा सकता 

है । ऐसी दशा में पुनर्मूल्यन का हमें लाभ नहीं मिल सकेगा;। & द 

यदि पुनर्मूल्यन के वैदेशिक व्यापार पर होनेवाळे प्रभावों को हम थोड़े से 
समय के लिए ताक में रख दें तो भी: सरकार के वार्षिक बजट पर इसका पूरा 
असर पड़ेगा! हमारी सरकार कों निर्यात-कर से गत वर्षों में काफी आय हुई 
है । यदि पुनर्मूह्यून कर दिया गया तो हमारे निर्यात स्वतः ही महंगे हो जायेंगे और 
इसकी आवश्यकता,न रहेगी । इसका अर्थ यह होगा कि करोड़ों रुपये की आय, जो 
सरकार को इस कर के द्वारा होती है, न मिल सकेगी। 


पुमर्मूल्थन” के विरोधियों की अन्य ठोस दलील 


' (१), विश्व की डांवाडोल आथिक स्थिति को देखते हुए हमें अपनी मुद्रा 
का मूल्य हर समय नहीं बदलना चाहिएँ। आज के भारतीय निर्यात संसार में शांति' 
होने पर रुक भी सकते हैं और कम भीः हो सकते हैँ। यदि कोई अस्थायी लाभ 
बैदेशिक व्यापार में उठाना भी हो तो निर्यात-कर के शस्त्र द्वारा ही उसको प्राप्त 
करने का प्रयत्नं करना चाहिए। निर्यात-कर को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा कर 
भी हम काम चला सकते हें। 

. (२) यह योजना कि पाकिस्तान को अवमूल्यन न करने से बहुत लाभ 
हुआ है इसलिए भारत कों भी रुपये का पुनर्मूल्यन कर लेना चाहिए, कोई निवि-: 
वाद सत्य नहीं है । योरप में पुनः शस्त्रीकरण की योजना, कोरिया-युद्ध, व विश्व 

की अधभरी आधिक स्थिति के कारण ' विदेशों में पाकिस्तान के कच्चे माल की. 
सुदा मांग रही है । किन्तु भारत की परिस्थिति बिलकुल भिन्न है । अन्न की समस्या 
दूरे करने के लिए भारत को भारी-भारी आयात करने पड़ रहे हें--इस परि-- 
स्थिति मे रुपये का पुनर्मूल्यन न करना ही हितकर है । कि 
(३) जब रुपये का अवमूल्यन किया गया तब इसी बात को लेकर किः 
हमारा अधिकांश व्यापार स्टलिग-क्षेत्र के देशों से है, इस काम को बुद्धिमानी का 
कदम बताया गया था| आज यदि स्टलिग-क्षेत्र के देश पुनर्मूल्यन न करें तो: 
भारतीय मुद्रा का पुनर्मूल्यन इस बात को बताएगा कि या तो अवमूल्यन करते 
समय हमने अपनी क्षीण बुद्धि का परिचय दिया था और यदि वह ऐसा नहीं था 
तो स्टलिग-क्षेत्र के साथ अपने व्यापार की अवहेलना करके हम आज अपनी कुंठित 
बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्टलिंग-क्षेत्र के देशों से 


हमारे व्यापारिक संबंध बहुत प्रौढ़ हो चुके हें इसलिए हमारे एकाकी पुनर्मूल्यन' 


जे उन संबंधों को गहरी चोट लगने की संभावना है। 
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(४) आए दिन किसी अस्थायी आर्थिक स्थिति से साधारण-सा लाभ 
उठाने की चेष्टा को सफल बनाने के. लिए हमें अपनी मुद्रा की 'विनिमय-दर से 
खिलवांड़ नहीं करना चाहिए वर्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस लगती है और 
हमारे भविष्य़ में किए जानेवाले प्रत्येक निशचय' को सदा 'निर्वल' और 'अस्थायी' 
शब्दों से दुतकारे जाने. की शंका वनी रहती है ।_. 

पुनर्मूल्यन के विरोधियों की सबसे, अधिक ठोस दलील यहु है कि पुनर्मूल्यन 
से होनेवाला लाभ निर्यात-कर लगाकर भी प्राप्त किया जा सकता है । पर निर्यात- 
कर लगाकर आय करने की नीति भी कोई स्थायी उपाय नहीं कहा जा सकता १ 
यह कर हमें निर्यात करने में आय दिलां सरकता है परन्तु इससे हमारे आयात सस्ते 
नहीं हो सकते । पर इस समय हमें इस वात की आवश्यकता है कि अन्न की कमी 
पुरी की जाय और देश का उद्योगीकरण किया जाय | यह तभी हो सकता है जब कि 
हमारे पास उनका भुगतान चुकाने के लिए विदेशी मुंद्राएं हों । विदेशी मुद्राएं तभी 
कमाई जा सकती हैँ जब कि हमारा निर्यात बढ़े और निर्यात वढ्माए रखने के लिए 
रुपये का पुनर्मुल्यन वांछनीय नहीं है ॥ अतः वतमान परिस्थिति में अपने हितों को 
ठकराकर ही रुपये का पुनर्मूत्यन ,किया जा सकता है । फिर, अब तो देश में 
. वस्तुओं के भाव गिरने लगे हुं इसलिए रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न और भी 
दूर पड़ जाता है । पुनर्मूल्यन के इसी विवादास्पद प्रश्न को लेकर देश के वित्त 
मंत्री श्री देशमुख ने घोषित कर दिया है कि-- 

“अभी हम पुनर्मूल्यन न करने का निश्‍चय कर चूके हें बयोंकि इसी में देश 

का हित.है। किन्तु यह निर्णय अंतिम और स्थायी नहीं है । यदि परिस्थितियों 

ने हमारे अनुकूल करवट ली तो संभव है हम भविष्य में इस प्रश्न पर विचारः 

करें। पर अभी इस प्रश्न को छूना हितकर न होगा ।” 

सरकार की इस घोषणा से निकट भविष्य में भारतीय रुपये के पुनर्मूल्यन 
की संभावना बहुत कम हो गई है । आज जबः समस्त संसार में -राज़नेतिक' 
और आथिक दरारें फट रही हें और संसार के कोने-कोने में स्थिति डांवाडोल है-- 
एसी डगमगाती दशा में किसी भी आथिक भूकम्प के धक्के से सरकार रुपये के 
पुनर्मूल्यन की घोषणा कर दे तो हमें आइचय नहीं करना चाहिए । 


सारा न = ~ 


रुपये के अवमूल्यन के थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ से रुपये के पुनर्मेहयन का 
विवाद आरम्भ हो गया । डा० जॉन सथाई ने तो अपने एक लेख द्वारा ' पष्ट कर 
दिया कि रुपये के पुनर्मूल्यन से देश के आन्तरिक आथिक कलेवर की सुरक्षा होगी 
और बाह्य आथिक कलेवर को भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी । उन्होंने कहा कि 
पुनर्मूल्यन द्वारा देश में बढ़ते हुए मूल्यस्तरों को रोक कर नीचे गिराया जा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


te 
१५ 


01 


( ४७२ ) 


सकेगा । डा० मथाई के इस कथन से पुनर्मूल्यन के पक्षकारों-का जोर बढ़ने 
"लगा । * क. 
पुनर्मूल्यन के पक्षपातियो के तर्क--(१) आयात सस्ते होंगे, (२) निर्यात 
~ द्वारा अधिक डॉलर कमाए जा.सकेंगे, (३) पाकिस्तान के साथ व्यापारिक 
लेन-देन सें लाभ होगा, (४) देश के वैदेशिक व्यापार से वृद्धि होगी, 
(५) उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, तथा (६) मूल्यस्तर नीचे हो जायेंगे। 
पुनर्मूल्यन के विरोध में तक--(१) निर्यात घट जायग, (२) आयात 
करने को डॉलरों का अभाव हो जायगा, (३) भारत की अद्रदर्शिता मानी 
* जायगी , (४) वैदेशिक व्यापार में कमी हो जायगी । पुनर्मूल्यन के विरोधियों 
का कहना हँ कि पुनर्मूल्यन से होनेवाला संभावित लाभ निर्यात-कर लगाकर 
भी प्राप्त किया जा सकता है । ५ 
भारत सरकार अभी इस दिशा में कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है । वित्त- 
मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है पर यदि समय आया तो अवश्य कोई ठोस कदम उठाया जायगा। 


परीक्षा-प्रइन 


(१) रुपये के पुनर्मूल्यन के पक्ष और विपक्ष में तक देते हुए समझाइए कि 
इस समय पुनर्मूल्यन करना देश के हित में नहीं होगा । 


(२) रुपये के पुनर्मूल्यन से आपका क्या तात्पय है ? क्या इस समय रुपये 
का पुनर्मूल्यन कर देना चाहिए ? 4 
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अन्तराष्टीय मौद्रिक संस्थाएं 


यद्ध के पश्चात इस बात की आवश्यकता अनुभव होने लगी कि संसार के 
प्रत्येक देश में वहां के निवासियों का जीवन-स्तर ऊचा हो आर प्रत्यक दश 
की राष्ट्रीय आय वढ़े | परन्तु यह तभी हो सकता है जवकि संसार के सभी 
और सभी नहीं तो अधिकांश देश मिलकर काम करें, उनकी आर्थिक एवं 
भौद्रिक नीतियां एकसी हों तथा उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रति- 
बन्ध न हो । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए यह आवश्यक हूँ कि 
उन देशों की मुद्राओं की पारस्परिक विनिमय-दर स्थायी रहे और उनमें 
कोई असाधारण उतार-चढ़ाव न हों। इस उद्देश्य की पुति के लिए युद्धकाल 
में ही कई योजनाएं बनाई गई । इंगलेंड ने एक योजना बनाई जिसमें 
अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन-संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया। दूसरी योजना 
अमरीका ने बनाई जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थायित्व कोष बनाने का सुझाव दिया 
शया । ये योजनाएं १९४३ में प्रकाशित की गई। १९४४ में इंगलेंड और 
अमरीका ने मिलकर एक सम्मिलित योजना तैयार की जिस पर विचार-विनिमय 
करने के लिए ब्रेटनवुड्स नामक स्थान पर ४४ देशों के प्रतिनिधियों का 
"एक सम्मेलन हुआ । सम्मेलन में निश्चित किया गया कि सभी देशों के 
आथिक विकास के लिए दो मौद्रिक संस्थाएं बनाई जायं। उनमें से एक अन्त- 
राष्ट्रीय मुद्रा-कोष है और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक है। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष 


उद्देशय--(१) संसार भर के देशों में मौद्रिक एकता स्थापित करना तथा मुद्रा- 
संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना ; 

(२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने तथा उन्नत करने की सुविधाएं 
देना जिससे कोष के सभी तटस्थ देश अपने-अपने आथिक साधनों 
का विदोहन करके देशवासियों को भरपूर काम दे सके ; 

(३) सदस्य-देशों की मुद्राओं की पारस्परिक विनिमय-दर का प्रवन्ध 
करके स्थायी बनाने का प्रयत्न करना ; 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान लेन-देन में सहायता करना तथा किसी 


३ 
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भी सदस्य-देश द्वारा लगाए गए विदेशी विनिमय संत्रंधी 
नियंत्रणों को दूर करने का प्रयत्न करना, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में कोई अइचन न हो ; अ 
(५) सदस्य-देशों की भुगतान- को दूर करने के लिए 
विदेशी मुद्राएं देकर सदस्य-देशों की सहायता करना ; 
(६) शीप्रातिशीघ्र भुगतान-विषमताओं को दूर करने की चेष्टा 
करना । F दली 
-इस प्रकार कोष का एकमात्र उद्दश्य सदस्य-देशों को विदेशी विनिमय 
संबंधी सविधाएं देना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति हो और इसके 
द्वारा सब देश अपना अपना अधिकाधिक विकास कर सक। कोष का उद्देश्य युद्ध- 


कालीन ऋणों का भुगतान चुकाने में अथवा युद्ध-ध्वंसित देशों के आथिक पुननिर्माण. 


में सहायता करने का नहीं है । 
वे सबं देश जिनके प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था और जिन्होंने 
३१ दिसम्बर १९४५ से पहिले कोष का सदस्य बनना स्वीकार कर रिया था, कोष 
के मौलिक सदस्य माने जाते हँ। इसके पश्चात्‌ जो देश सदस्य बनता है वह 
सामान्य सदस्य कहलाता है। कोई भी सदस्य-देश लिखित सूचना देकर कोष से 
अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यदि कोई सदस्य-देश कोप के प्रति अपने 
: कतंव्यों का पालन न करे तो कोष को अधिकार दिया गया हूँ कि वह उस सदस्य 
को अलग कर दे। प्रत्येक सदस्य को कोष में कुछ राशि निश्चित कर दी गई है 
. जिसे 'कोटा' (०६) कहते हैं। प्रत्येक सदस्य-देश को अपने कोटे की राशि 
कोष में जमा करनी पड़ती है । यह राशि इस भांति जमा करनी होती है :-- 
(१) कुल 'कोटे' का २५ प्रतिशत या सदस्य-देश के स्वर्ण एवं डॉलर- 
कोष का १० प्रतिशत--इन दोनों में जो भीकम हो--सोने के रूपः में जमा 
करना पता हँ। भे 
(२) 'कोटे' का शेष भाग सदस्य-देशों को अपनी-अपनी मुद्राओं या. 
'सिक्यूरिटियों में जमा करना होता है। 


'कोटे' इस प्रकार निश्चित किए गए हें :-- 


अमरीका ०० २,७५,००,००,००० डॉलर 
इंगलेंड ०० १,३०,००,००,००० डॉलर 
चीन 00 ५५,००,००,००० डॉलर 
फ्रांस ०० ४५,००,००,००० डॉलर 
भारत ०० ४०,०९,००,००० डॉलर 
अन्य देश (प्रत्येक) ०१७ ४०,००,००,००० से कम 
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प्रत्येक सदस्य को अपना कोटा बदलवाने का अधिकार है। कोष को भी 
. अधिकार मिला है कि वह पांच वर्ष के वादःसदस्य-देश की अनुमति लेकर उसकी 
कोटा-राशि में फेर-वदल कर सकता है। कोटे प्रत्येक देश के स्वर्ण-कोष तथा युद्ध- 
पूर्व के विदेशी व्यापार को ध्यान में रखकर निदिचत किए गए हैं। 
प्रबन्ध एवं संचालन--मुद्रा-कोप का प्रवन्ध करने के लिए एक बोर्ड आँव 
गवर्नेसं, एक संचालक समिति तथा एक प्रवन्ध-संचालक हूँ । बोर्ड आव गवनंसँ 
में प्रत्येक सदस्य-देश द्वारा चुने हुए एक गवर्नर तथा स्थानापन्न-गवर्नर होते हँ 
जो पांच वर्ष के लिए चुने जाते हें। परन्तु अवधि समाप्त होने पर इनंको फिर 
चुना जा सकता है । संचालक समिति में १२ संचालक होते हें जिनमें ५ उन देशों 
के होते हैं जिनको अधिक से अधिक. कोटा-राशि नियत की गई है, २ अमरीकी 
गणतंत्र द्वारा चुने हुए होते हें तथा ५ अन्य दूसरे सदस्य-देशों द्वारा चुने हुए होतेः 
हैं। संचालक समिति एक प्रवन्ध-संचालक चुनती है जो कोष के दिन प्रतिदिन 
के काम की देख-भाल करता है ;। प्रवन्ध-संचालक को मत देने का अधिकार 
नहीं होता परन्तु आवश्यकता के समय. प्रवन्ध-संचालक अपना निर्णायक मत 
(Casting ४०४७) दे सकता है । 
मुद्रा-कोष का प्रधान कार्यालय अमरीका में है । कोष का आधा सोना अम- 
रीका में रवखा गया हँ तथा ४० % सोना अन्य बड़े कोटा! वाले चार देशों में रवखाः 
गया ह और शेष सोना अन्य देशों में रवखा गया है । 
सभी सदस्य-देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं के सम-मूल्य (1281 1068) ` 
निश्चित कर दिए हँ। ये सम-मूल्य (8 ४91०68) या तो सोने के अनुपात 
में निश्चित किए गए हें और या अमरीका के डॉलरों के अनुपात म रवखे गए हैँ । 
जब कोई सदस्य-देश कोष में से विदेशी विन्तिमय या सोना खरीदता या बेचता 
है तो उसका मूल्य इन्हीं सम-मूत्यों के हिसाव से चुकाया जाता है । इससे सबसे बड़ा 
लाभ यह होता हूँ कि मुद्राओं की आपस की विनिमय-दर में कोई उतार-चढाव 
नहीं होते और दर स्थायी बनी रहती है । सदस्य-देशों की म॒द्राओं के इन सम- 
मूल्यों में परिवर्तन भी किया जा सकता है परन्तु यह परिवर्तेन मद्रा-कोष की सलाह; 
से ही हो सकता है । सम-मूल्यो में परिवर्तन करने की निम्न व्यवस्था की गई है :-- 
(क) कोई भी सदस्य-देश अपनी मुद्रा के सम-मूल्य में १०% तक की 
फेर-बदल बिना कोष की सलाह से भी कर सकताहै। , 
(ख) यदि इससे अधिक फेर-बदल करनी हो तो उसके लिए कोष से 
आज्ञा लेने की आवश्यकता होती है । कोष को इस विषय में अपना 
निर्णय ७२ घंटे के अन्दर दे देना पड़ता है । 


(ग) मुद्राओं के सम-मूल्यों में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जबकि: 
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भगतान-विषमता व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अड़चनों को दूर 
करने के लिए उसकी आवश्यकता हो । के 
(च) कोष की सलाह के बिना सम-मूल्य परिवर्तन करनेवाले सदस्य-देश 
को दण्ड देना पड़ता है । रं 
इस प्रकार सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय-दर सोने या डॉलर के 
आधार पर निड्चित की गई है । सोना ही एक प्रकार से इन देशों की मुद्राओं के 
मूल्य का माप-दंड ( measuring 100) है; अर्थात्‌ सभी मुद्राओं के मूल्य 
सोने पर आश्रित हें। न 
सदस्य-देश मद्रा-कोष से लेन-देन का काम अपने अपने केन्द्रीय वको, राज्य- 
कोषों तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं द्वारा करते हें। कोई भी सदस्य-देश अपनी 
मुद्रा या सोना देकर बदले में कोष से दूसरे देश की मुद्रा खरीद सकता हूँ परन्तु 
कोष विदेशी मुद्रा तभी वेचता है जबकि-- 

(१) कोष को यह विश्वास हो जाय कि खरीदने वाले देश को उसकी 
वास्तव में आवश्यकता है और वह उसे कोष के आदशो की पूति 
करने में लगाएगा ; Si 

(२) कोष के पासं उस विदेशी मुद्रा की कमी न हो। 

कोई भी सदस्य-देश एक वर्ष (बारह महीने) में अपने 'कोटा' के २५% से 
अधिक राशि की विदेशी मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता तथा वह देश कुल मिला- 
कर अपने 'कोटा' के २००% से अधिक राशि की विदेशी मुद्रा कोष से नहीं 
खरीद सकता। १. 
कोष से ली हुई राशि कोष के उद्देश्यों को छोड़ अन्य किसी काम में नहीं . 
रूगाई जा सकती । केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए या विनिमय- 
दर स्थायी बनाने के लिए ही कोष की राशि काम में लाई जा सकती है। - 
यदि किसी समय कोष में किसी भी सदस्य-देश की मुद्रा की कमी हो जाय तो 
कोष उस मुद्रा को 'दुलंभ मुद्रा' (Scarce (!पराए&109) घोषित कर सकता 
है। ऐसा करते, समय यह आवश्यक है कि कोष एक रिपोर्ट तैयार करे और सभी 
सदस्य-देशो को सूचित कर दे कि अमुक मुद्रा अमुक कारणों से दुर्लभ मुद्रा' 
घोषित कर दी गई है । दुर्लभ मुद्रा घोषित करने के वाद कोष का यह्‌ कत्तव्य है 
कि वृह उस मुद्रा को प्राप्त करके पुति करने की कोशिश करे। इसके लिए चाहे 
'तो कोष उस सदस्य-देश से, जिसकी मुद्रा दुरूभ मुद्रा' घोषित की गई है, सोना 
देकर उसकी मुद्रा खरीद ले और चाहे उससे उधार ले छे। और यदि ऐसा संभव 


न हो तो अन्य किसी सदस्य-देश से सोने के बदले में 'दुलंभ मुद्रा' खरीदकर उसकी 
'पूति कर ले जिससे उस मुद्रा की कमी दुर हो जाय । 
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मुद्रा-कोष के उद्देश्यों और आदशोँ की पुति के लिए सदस्य-देशों पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाए गए हें कि-- | 

(१) वे मुद्रा के लेन-देन पर कोई प्रतिबन्ध और रोक-थाम न लगावें । 

(२) वे मुद्रा-संवंधी नीति में किसी प्रकार का पक्षपात न करें ; 

(३) वे कोष के आदेशों का पालन करे तथा जो कुछ भी सूचना कोष 

के अधिकारी मांगे उसे तुरन्त कोष को भेजते रहें ; 

(४) वे सम-मूल्य से अधिक या कम. दर पर सोना न खरीदे और न बेचें । 

परन्तु कोष ने संक्रांति काल ('78191ti0n8] Per0d) में विदेशी 
विनिमय के लेन-देन पर नियंत्रण लगाने की स्वीकृति दे रक्खी है । कोष वनते 
समय व्यवस्था को गई थी कि कोष बनने के पांच वर्ष तक सदस्य-देश विदेशी 
विनिमय पर रोक-थाम लगा सकते हैँ परन्तु इसके पश्चात्‌ रोक-थाम लगाने के 
लिए कोष से आज्ञा लेना अनिवार्य होगा । यदि कोई सदस्य-देश कोष वनने के 
पांच वर्ष के वाद भी कोष की आज्ञा के बिना विदेशी विनिमय पर नियंत्रण 
लगायेगा तो कोष को अधिकार होगा कि ब्रह उस सदस्य-देश को कोष में से 
निकाल दे। कोष ने उक्त अवधि समाप्त होन पर भौ सदस्य-देशों को विनिमय- 
नियंत्रण लगा रखने को स्वीकृति दे रखी है । पर कोष प्रयत्नशील है कि यथा- 
शीघ्र इस प्रकार के प्रतिवन्ध समाप्त हों जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वतंत्र 
वहन हो सके । आज की परिस्थिति में विनिमय-नियन्त्रण अनिवार्य समझकर 
कोष ने ऐसा किया है । इसी व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार ने अभी तक 
विनिमय-संचालन का काम रिजर्व बैंक ऑव इण्डिया को सौंप रखा है । 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का महत्त्व 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्यों तथा क्रिया-प्रणाली का अव्ययन करने से 
ज्ञात होता है कि कोष का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नत करना 
है । कोष का यह उद्देश्य सराहनीय है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उन्नत 
होने से. संसार के भिन्न-भिन्न देशवासियों को भरपूर काम मिल सकता है और 
तभी उनका रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा हो सकता है । अगर युद्ध-ध्वंसिंत 
देशों को आथिक उन्नति करनी है तो यह आवश्यक है कि उनके बैदेशिक व्यापार 
को उन्नत बनाया जाय क्योंकि तभी संसार के करोड़ों नर-नारियों को रोटी-कप डा 
मिल सकता है। यही सब कुछ करने के लिए मुद्रा-कोष प्रयत्नशील है । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा संसार भर की 
मुद्राओं की विनिमय-दरों को स्थायी रखने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे 
संसार के सभी देश आथिक उन्नति कर सकें । यह एक ऐसा साधन है जिसमें संसार 
के अनेक देशों की मुद्राएं जमा रखी गई हें जिससे देनदार देश अपने लेनदार 
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“देश की मुद्रा खरीदकर उसका भुगतान चुका सके । इसके द्वारा भुगतान चुकाने 
वाले देशों को सुविधा हो गई है क्योंकि अब उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान चुकान 
क्के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता। कोष का काम विदेशी ह उधार 
देना नहीं है वरन्‌ विदेशी मुदराएं बेचना है । विदेशी मुद्रा बेचकर को ES 
-देशों की आवश्यकता पूणं करता है जिससे वे अपनी कठिनाइयों का सरलता 

सामना कर सकें । अब कोष के वन जाने से संसार के देशों को अधिक समय तक 
बिदेशी विनिमय पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता नहीं होगी वयोंकिं 
उनकी आवश्यकताएं अब कोष के द्वारा पूरी हो जाया करेंगी हे 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एक प्रकार का ऐसा व्यापारी है जो विदेशी मुद्राअ 
:की खरीद-बेच करता हैँ परन्तु अपने लाभ के लिए नहीं वरन्‌ ला और 
.बेचनेवाले देशों की भलाई के लिए । कोष सदस्य-देशों की मुद्राओं के सम-मूल्य 
को स्थिर रखने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा संसार भर की मुद्राओं की 
-बिनिमय-दर स्थायी बनाई जा सकती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे कोई 
-कठिनाई न हो । ERT 
मुद्रा-कोष ने सोने को एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । प्रत्यक सदस्य- 
«देश ने अपनी-अपनी मुद्रा का सम-मूल्य (87 9106) सोने में ब्यक्त किया 
:ह । इससे सोना सव देशों की मुद्राओं का माप-यंत्र बन गया है। परन्तु इससे 
.यह नहीं समझना चाहिए कि संसार में वही ्वर्ण-प्रमाप (014 $६7१7) 
आ गयां हो जो १९३१ से पहिले अनेक देशों में था । हां, इतना अवश्य ह 
“कि कोष का उद्देश्य वही है जो स्वणं-प्रमाप का होता है; जैसे (१) संसार की 
मुद्राओं के बीच आपस की अदल-बदल की सुविधा देना, (२) मुद्राओं के मूल्यों 
“मे स्थिरता लाना इस प्रकार कोष और स्वर्ण-प्रमाप के उद्दश्य एक ही से हें 
"परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने. के साधन भिन्न-भिन्न हँ। स्वण-प्रमाप किसी 
:और प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करता रहा था और कोष किसी और 
प्रकार से इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहँता है । अतः यह कह सकते हें कि 
“कोष ने एक विशेष प्रकार का 'स्वणे-प्रमाप' संसार को दिया है जिसके अन्तरगत 
“सोना मुद्राओं का 'मूल्य-मापक' है परन्तु सोने के सिक्के नहीं चलाए जाते हू । , 
कोष के भोद्विक साबन एवं गतिविधि 
३० जून १९५३ को कोष में जमा मुद्राओं का मूल्य, जिनमें ब्याजरहित 
-सिक्यूरिटियां तथा नोट भी सम्मिलित थे, ५,९७५ मि० डॉलर था । इसमें से 
१ ३३ ८ मि० के अमेरिकन डॉलर थें । अन्य मुद्राओं में, जो कोष के पास थीं, 
-कनेडियन डॉलर भी उल्लेखनीय हें जो २२५ मि० अमेरिकन डॉलर के बराबर 
“ये । कोष में उक्त तिथि. को १,६९३ मि० डॉलर के बरावर मूल्य का सोना 
न्जमा था । ९ ८ १५ 
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१९५२-५३ में पांच सदस्य-देशों ने कोष से ६६ मि० डॉलर के मूल्य की 
अुद्राएं खरीदीं-- ` , 

पेरेग्वे ने ०.९ मि० डॉलर, टर्की ने १० मि० डॉलर, आस्ट्रेलिया ने ३० मि० 

डॉलर, फिनलेंड ने ६.५ मि० डॉलर और ब्राजील ने १८.८ मि० डॉलर 

खरीदे । 

इसके अतिरिक्त इसी वर्ष सात सदस्य-देशों ने सोने और डॉलर के वदले मे 
१८५ मि०.ड लर के बराबर अपनी-अपनी मुद्राओं का पुनः क्रय किया । 

१९५२ के अक्तूबर मास में कोष ने एक नवीन योजना आरम्भ की जिसके 
अनुसार कोई भी सदस्य-देश ६ महीने अथवा कोष की स्वीकृति पर इससे अधिक 
अवघि के लिए अस्थायी रूप से मुद्रा का क्रय-विक्रय कर सकता था । योजना के 
अनुसार सदस्य-देश को अपने 'कोटा' के एक-चौथाई से अधिक मूल्य को मुद्राएं 
क्रय करने का अधिकार नहीं था। इस योजना का उद्देश्य यह था कि सदस्य-देश 
अपने भुगतान-संतुळन के क्रम में चालू लेन-देन में विपमता आने पर अल्पकाल के 
लिए कोष के साधनों से लाभ उठा सके । इस योजना के अन्तर्गत जनवरी १९५३ 
में फिनलंड ने २ मि० डॉलर का क्रय किया । इससे पहिले वेल्जियम भी ५० 
मि० डॉलर इस योजना के अनुसार कोप से क्रय कर चुका था पर उस समय कोष 
ने इस योजना को स्थायी रूप से स्वीकार नहीं किया था । अव यह योजना कोष 
की सामान्य नीति का एक अंग बना ली गई।है । 


भारत और अन्तराष्ट्रीय सद्रा-क़्ोष 


जिस समय मुद्रा-कोष की योजना पर ब्रेटनबुड्स नामक स्थान पर विचार हो 
रहा था तो भारत भी उसमें सम्मिलित था। भारत के प्रतिनिधि मंडल में निम्न 
व्यक्ति थेः--सर जैरमी रइसमन--वित्त-सदस्य, सर चिन्तामणि 'द्वारकादास 
देशमुख, सर थियोडोर ग्रेगरी, सर षग्मखम्‌ चेट्टी, ए० डी० श्राफ तथा वी० के० 
मदन । प्रतिनिधि मंडल ने ब्रेटनवुड्स काग्फ्रेंस में ही इस योजना को मान लिया 
और इसके वाद भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया तथा रुपये का 
सम-मूल्य भी घोषित कर दिया। भारत ने रुपये का सम-मूल्य ३.८५२ रु० 
प्रति डॉलर अथवा ०.२६८६०१ ग्राम स्वर्ण प्रति रुपया निश्चित किया।* इस 
प्रकार भारत मुद्रा-क्रोष का 'मौलिक सदस्य” बना रहा । मद्रा-कोष में रूस के 
सम्मिलित नं होने के कारण भारत अब पांच बड़े-बड़े सदस्यों में गिना जाता हे 


| * अब रुपये के डॉलर मूल्य में कमी हो जाने के कारण रुपये का सम-मल्य 

` ,१०=२१ सेन्ट= ०.१८६६२१ ग्राम स्वर्ण रह गया है । इस दर से सोने का 
मूल्य १६६.६६७ रुपये प्रति आस है यह परिवर्तन सितम्बर १९४९,से हुआ 
हैं जब कि रुपये का अवमूल्यन कर दिया था । 


!* 
i 
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क्योंकि इसका 'कोटा' (0००६७) चार देशों को छोड़कर सबसे अधिक है + 
भारत को मुद्रा-कोष में सम्मिलित होने से निम्न लाभ हु उ क. 

(१) भारत को मुद्रा-कोष से आवश्यक मात्रा में पा मुद्राएं मिलती 
रही हें और रहेंगी, जिनकी भारत को विदेशों से पूंजीगत-माल आयात करने के 
से मार्च १९४९ तक भारत ने कोष से 
लगभग ९,२०,००,००० डॉलर लिए थे जो भुगतान-संतुलन के काम आए । 

(२) कोप के द्वारा उन देशों को जो स्टलिग-क्षेत्र में नहीं हें भारत की 
भुद्रा मिलती रहेगी जिससे वे देश भारत से व्यापार बड़ाते रहेंगे और भारत 
का माल उन देशों में निर्यात होता रहेगा । 

(३) मुद्रा-कोष का मौलिक' सदस्य बनने से भारत कोष के नीति-निर्माण 
में हाथ बटा रहा है और बंटा सकेगा जिससे उसकी ख्याति बड़ेगी । ' 

'इन उद्देश्यों को लेकर भारत मुद्रा-कोष का सदस्य-बन गया और अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की उन्नति के लिए भारत ने प्रयत्न भी किए हें। भारत ने कोष से 
कुल मिलाकर कोई १०,००,००,००० डॉलर लिए हें । इसके व्याज में १९५०-५१ . 
में ३८ लाख रुपये कोष को चुकाए गए और १९५१-५२ में ५५ लाख .रुपये 
चुकते किए। ह 
अन्तर्राष्ट्रीय बंक 

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ युद्ध-ध्वंसित देशों के पुनःसंगठन तथा अवनतः 
देशों की आधिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो गया कि संसार के सभी 


राष्ट्रों में पारस्परिक मौद्रिक सहयोग हो जिससे एक देश दूसरे देश को पूंजी 
तथा पूजीगत माल देकर सहायता कर स॒के। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्त- 


राष्ट्रीय बैँक बनाने की योजना स्वीकार की गई । 


पूंजी, उद्देशय--( १) सदस्य-देशों की आंधिक उन्नति के लिए उत्पादन बढ़ाने में 
' क भ्रवन्ध करता, युद्ध में बिगड़े हुए देशों के आथिक कलेवर को उन्नत 
बनाने की सुविधाएं देना तथा पिछड़े हुए देशों में उत्पादन के साधनों :को' 
बड़ाने म सहायता करना। | कुक 
__ (२) उत्पादन बहाने के उद्देश्य से सदस्य देशों को अपनी पूंजी-तथा कोष 
ह शार देना; एक देश के पूंजीपतियों को दूसरे देशों में पूंजी लगाने' 
के लिए उत्साहित कंरना तथा उनके द्वारा दिए गए ऋणों की गारंटी करना } 
देशों (२) दीर्घकालीन ऋण देना तथा ऐसे ऋण देने.के लिए पूंजीपंतियों या.. 
। की सरकारों को प्रोत्साहित करना जिससे उत्पादन बड़ाने में सहायता मिल. ` 


सके और लोगो का रहन-सहन ऊंचा हो... 
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(४) 'सदस्य-देशो के बीच आपस में पूंजी का लेन-देन बड़ाना जिससे पूंजी 
का अधिक से अधिक उपयोग हो सके और अधिक उपयोगी तथा आवश्यक 


योजनाएं सबसे पहले पूर्ण की जा सके | 


(५) अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का इस प्रकार प्रवन्ध करना कि युद्धकालीन - 


असाधारण परिस्थिति शीघ्र ही समाप्त हो जाय और सभी देश एक दूसरे की 
सहायता से उन्नत हो जायं । क 

बैंक का प्रधान उद्देश्य सदस्य-देशों की आथिक उन्नति करना है । इसके लिए 
बैंक एक देश के पू'जीपतियों को दूसरे देशों में पूंजी विनियोग करने के लिए 


प्रोत्साहित करता हूँ। यदि कोई सदस्य-देश इस प्रकार पूंजी प्राप्त न कर सके तो - 


बैंक अपनी पूंजी तथा कोप में से सदस्य-देशों को राशि उधार देता है । 
बंक की पूँजी 
बैंक की अधिकृत पूंजी १०,००,००,००,००० डॉलर है । इसमें से 
९,१०,००,००,००० डॉलर उन देशों के लिए निश्चित किए गए थे जो ब्रेटन- 
बुड्स सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और जिन्होंने उसी समय बेंक का सदस्य 
बनेना स्वीकार कर लिया था । शेष पूंजी आगे-बननेवाले सदस्यों को निश्चित 
कर दी गई थी । पूंजी को १०,००० डॉलर के १०,००० अंशों में बांट लिया गया 
हुँ । बैंक की पूंजी में सदस्य-देशों को अंश निश्चित कर दिए गए हैं जिन्हें 'कोटा' 
कहते हँ । इस समय बेंक में कूल मिलाकर ५४ देश सदस्य हैँ । जर्मनी, जापान 
तथा जॉरडन १९५२-५३ में ही सदस्य बनाए गए हें.। रूस और पोलेंड इसके 
सदस्य नहीं है” । ३० जून १९५३ को बेक. की प्राथित पूंजी ९,०३६ मि० 
डॉलर थी । ४: ' 
प्रत्येक सदस्य-देश को अपने 'कोटे' का २% भाग बैंक में जमा करना पड़ता 
है जिसमें २% सोने में तथा १८% सदस्य-देशं को अपनी मुद्रा में जमा करना 
. „ होता हुँ । 'कोटे' का शेष भाग उस समय लिये जाने की व्यवस्था है जब कि बेक 
को उसकी आवश्यकता-हो । | क * 
> अबन्ध तथा संचालन--वेंक के संचालन . के लिए एक 'बोर्ड आँव 
: गबर्चेसे,.. कार्य-संचालक एवं कर्मचारी वर्ग हैँ । बोर्ड ` आँव गवर्नेस में 
प्रत्येक सदस्य-देश द्वारा भेजा हुआ: एक सदस्य औरं एक स्थानापन्न सदस्य 
(Alternate member) होते हैँ। इस बोर्ड की. वषं में एक बैठक होती 
-. है । बैंक के प्रबन्ध के लिए १२ कार्य-संचालक. हें । इनमें-से पांच उन सदस्य- 
देशों के हें जिनको बैंक की पूंजी में बड़ी-बड़ी राशि के. 'कोटे' दिए गए हैं तथा 
` सात.दूसरे सदस्य-देशों द्वारा नियुक्त किए. गए हुँ। बेक का प्रधान कार्यालय 
5 अम्रीकारम है। = ० nn ८ टी 2 न 
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क्योंकि इसका 'कोटा' (07०४७) चार देशों को छोड़कर सबसे अधिक है । 
भारत को मुद्रा-कोष में सम्मिलित होने से निम्न लाभ है“ FE चली 
(१) भारत को मुद्रा-कोष से आवश्यक मात्रा म विदेशी मुद्राए बी 
रही हैं और रहेंगी, जिनकी भारत को विदेशों से पूंजीगत-माळ जानार २ से 
.- लिए आवश्यकता होगी । मार्च १९४८ से मार्च १९४९ तक ETS 
लगभग ९,२०,००,००० डॉलर लिए थेजो भुगतान-सतुलन के ज 22 
(२) कोष के द्वारा उन देशों को जो स्टकिग-कषेत्र में नहीं ह भारत की 
भद्रा मिलती रहेगी जिससे वे देश भारत से व्यापार बड़ा रहेंगे और भारत 
का माल उन देशों में निर्यात होता रहेगा । 
(३) मुद्रा-कोष का भौलिक' सदस्य बनने से भारत कोष के नीति-निर्माण 
में हाथ वटा रहा है और बंटा सकेगा जिससे उसकी ख्याति बड़ेगी । 
इन उद्देश्यों को लेकर भारत मुद्रा-कोष का सदस्य बन गया और अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की उन्नति के लिए भारत ने प्रयत्न भी किए हैं। भारत ने कोप से 
कुल मिलाकर कोई १०,००,००,००० डॉलर लिए हे । इसके व्याज में १९५०-५१ 
में ३८ लाख रुपये कोष को चुकाए गए और १९५१-५२ में ५५ लाख -रुपये 
चुकते किए। ` . 
अन्तर्राष्ट्रीय बॅक र 
' द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ युद्ध-ध्वंसित देशों के पुनःसंगठन तथां अवनतः 
देशों की आर्थिक उन्नतिं के लिए यह आवश्यक हो गया कि संसार के,सभी 
राष्ट्रों में पारस्परिक मौद्रिक सहयोग हो जिससे एक देश दूसरे देश को पूजी - 
तथा पूंजीगत माल देकर सहायता कर सके। इस उद्देश्य की पुति के लिए अन्त-' 
' राष्ट्रीय बैंक बनाने की योजना स्वीकार'की गई । 
उद्देशय--(१) सदस्य-देशों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन बढ़ाने में. 
पूंजी, का प्रवन्ध करना, युद्ध में बिगड़े हुए देशों के आथिक कलेवर को उन्नत 
बनाने की सुविधाएं देना तथा पिछड़े हुए देशों में उत्पादन के साधनों को. 
बड़ान में सहायता करना। क 
डि (२) उत्पादन बड़ाने के उद्देश्य से सदस्य देशों को अपनी पूंजी-तथा कोष 
में से राशि उधार देना; एक देश के पूंजीपतियों को दूसरे देशों में पूंजी लगाने" 
के लिए उत्साहित करना तथा उनके द्वारा दिए गए ऋणों की गारंटी करना । . 
ह (३) दीर्घकालीन ऋण देना तथा ऐसे ऋण देने के लिए पूंजीपतियों या. 
` दशो को सरकारों को प्रोत्साहित करना जिससे उत्पादन बड़ाने में सहायता मिल. 
सके भौर लोगों का रहन-सहन ऊंचा हो.1. . 


झर 
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(४) सदस्य-देशों के वीच आपस में पूंजी का लेन-देन बड़ाना जिससे पूंजी 
का -अधिक से अधिक उपयोग हो सके और अधिक उपयोगी तथा आवश्यक 
योजनाएं सबसे पहले पूर्ण की जा सकें । 


(५) अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का इस प्रकार प्रवन्ध करना कि युद्धकालीन - 


असाधारण परिस्थिति शीघ्र ही समाप्त हो जाय और सभी देश एक दूसरे की 
सहायता से उन्नत हो जायं । 

बैंक का प्रधान उद्देश्य सदस्य-देशों की आथिक उन्नति करना हूँ। इसके लिए 
बैंक एक देश के पू'जीपतियों को दूसरे देशों में पूंजी विनियोग करने के लिए 


प्रोत्साहित करता है । यदि कोई सदस्य-देश इस प्रकार पूंजी प्राप्त न कर सके तो . 


बेंक अपनी पूंजी तथा कोप में से सदस्य-देशों को राशि उधार देता हूँ । 
बक को पूंजी 


बैंक की अधिकृत पूंजी १०,००,००,००,००० डॉलर ह । इसम से 
९,१०,००,००,००० डॉलर उन देशों के लिए निश्चित किए गए थे जो ब्रेटन- 
बुड्स सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और जिन्होंने उसी समय बेंक का सदस्य 
वनना स्वीकार कर लिया था । शेष पूंजी आगे .बननेवाले सदस्यों को निश्चित 
कर दी गई थी । पूंजी को १०,००० डॉलर के १०,००० अंशों में बांट लिया गया 
हूँ । बैंक की पूंजी में सदस्य-देशों को अंश निश्चित कर दिए गए हैं जिन्हें 'कोटा' 
कहते हूँ । इस समय वैंक में कुल मिलाकर ५४ देश सदस्य हैँ । जर्मनी, जापान 
तथा जॉरडन १९५२-५३ में ही सदस्य बनाए गए हँ. रूस और.पोलेंड इसके 
सदस्य नहीं हे । ३० जून १९५३ को बेंक. की प्राथित पूंजी ९,०३६ मि० 
डॉलर थी । 
प्रत्येक सदस्य-देश को अपने 'कोटे' का २% भाग बेंक में जमा करना पड़ता 
है जिसमें २% सोने में तथा १८% सदस्य-देशं को अपनी मुद्रा में जमा करना 
होता है । 'कोटे' का शेष भाग उस समय लिये जाने की व्यवस्था है जब कि बेंक 


` - को उसकी आवश्यकता'हो । : `. ०० द 


प्रबन्ध तथा संचालन--वंक के संचालन, के लिए एक “बोर्ड आव 
गवनस ,, काय-संचालक एवं कर्मचारी वग हुँ । बोर्ड ऑव गवनंसं में 
प्रत्येक सदस्य-देश द्वारा भेजा हुआ: एक सदस्य औरं एक स्थानापन्न सदस्य 
(Alternate member) होते हैँ। इस बोर्ड, की. वर्षे में एक बैठक “होती 
- है । बेक के प्रवन्ध के लिए १२ कार्य-संचालक. हें । इनमें-से पांच उन संदस्य- 
. देशों के है जिनको वेक की पूंजी में बड़ी-वड़ी राशि के. 'कोटे' दिए गए हैं तथा 
. सात्‌.दूसरे सदस्य-देशो द्वारा नियुक्त किए. गए हैं। वैंक का प्रधान कार्यालय 
` अमरीका में है। बनन पक 2 
. ३१ = £ * LA Ne ट, 
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ऋण देने की शर्त बैंक सदस्य-देशो को निम्न शर्तों पर ऋण देता हे 
(१) जब कि उघार मांगनेवाले सदस्य-देश को अन्य किसी प्रकार से 
उचित छार्तों पर ऋण प्राप्त न हो सके, (२) जब कि ऋण मांगनेवारे 


` सदस्य-देश की सरकार उस ऋण की गारंटी करे, (३) जब कि ऋण लेने 


वाले सदस्य-देश उसे उसी काम में लगाएं जिन कार्यों के लिए ऋण दिया 


गया है । हे 
बैंक केवल आथिक पुनसँगठन तथा विकास की योजनाअ के लिए ही 


* ऋण देता है। ऋण लेने से पहिले सदस्य-देश को ऐसी योजनाओं की एक सूची 


बैंक के पास भेजनी पड़ती है। ऋण देने से पहिले बेंक इस बात की पूरी- 
पुरी छानवीन कर लेता है कि ऋण लेनेवाला सदस्य-देश ऋण को वापिस 
भुगतान चुका सकेगा या नहीं। ऋण देने से पहिले बेंक ऋण चाहनेवाले 
सदस्य-देश की आशिक योजनाओं का भली-भांति निरीक्षण कर लेता है। इस 
काम के लिए वह केवल कागजी कार्यवाही से ही संतुष्ट नहीं होता वरन्‌ अपने. 


प्रतिनिधि भेजकर उन योजनाओं की भली-भांति जांच-पड़ताळ करा लेता ` 


है । ऋण देने के वाद भी बैंक समय समय पर इस बात की' जांच करता 
रहता है कि जिस काम को ऋण दिया है वह उसी काम में लगाया जा रहा है 
या नहीं। श्री होर ने, जो वेंक के उपाध्यक्ष थे, अपने व्याख्यान में बतलाया 
था कि कोई भी ऋण किसी सदस्य-देश को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता 
जब तक कि (१). उस योजना की जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है, ऋण लेने 
वाले सदस्य-देश के आथिक निर्माण में कठिन आवश्यकता ही न हो, (२) वह 
योजना निश्चित समय में पूर्ण हो जाने योग्य न हो,.(३) उस योजना पर 
विशेषज्ञों को सम्मति न ले ली गई हो. । श्री होर ने भारत आकर इस बात को 
स्पष्ट किया कि “बॅक अधिक उपयोगी तथा अति आवश्यक योजनाओं पर ही 
सबसे पहिले विचार करता है और यह भी देखता है कि ऋण लेनेवाला सदस्य- 
देश ऋण लेकर निश्चित समय के पश्चात्‌ उसे छौटा भी सकेगा या नहीं ।” - 


बेंक की गतिबिधि 


के बँक ने अपने अव तक के जीवन में अनेक देशों को सहायता दी है-अपनी 
पूंजी में से ऋण दिए हे तथा अन्य ऋणों की गारंटी भी की है । इन ऋणों की 


सहायता से उन सभी देशों में आथिक विकास का काम चल रहा है । ३०जून . ' 


१९५३ तक बेक ने २९ देशों को १,५९१ मि० डॉलर के मूल्य के ऋण स्वीकृत 
किए, इसमें से ३१ मि० डॉलर के ऋण या तो चुका दिए गए और या रह करा 
दिए गए । १९५२-५३ में बेक ने ९ देशों को १० ऋण स्वीकृत किए । गत तीन 
वर्षो में स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :-- छु 
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१९५२-५३ १९५१-५२ १९५०-५१ 


ऋणों की संख्या ; १० | १९ | २१ 
ऋण लेनेवाले सदस्य-देशों की संख्या ९ १६ ११ 
(मिलियन डॉलरों में व्यक्त) 
स्वीकृत ऋण-राशि (वषं में) १७८.६ | २९८.६ | २९७.१ 
स्वीकृत ऋणों की कुल राशि १,५९१ | १,४१२ १,११४ 


ऋण देने में बेंक ने वड़ी उदार नीति से काम रिया है । पर उक्त तालिका में 
ऋणों की संख्या तथा स्वीकृत ऋण-राशि देखकर पाठकों को भ्रम हो सकता है 
कि वैंक ऋण देना कम करता जा रहा है । पर वास्तव में ऐसी वात नहीं है। अन्य 
दो वर्षों की अपेक्षा गत वर्ष ऋण-राशि कम देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि 
बेंक ऋण देने से अथवा सदस्य-देशों की सहायता करने से हाथ खींच रहा हो। 
अन्य वर्षो की अपेक्षा गत वर्ष कम ऋण-राशि स्वीकृत करने के दो कारण रहे हे-- 

(१) युद्धोत्तर काल में युद्ध-घ्वंसित कुछ देशों ने अपना आथिक कलेवर 
संभाल लिया है जिससे उन्हें बैंक से ऋण लेने की अब आवश्यकता 
कम हो चली हु । 

(२) कुछ देशों में विकास योजनाएं, जिनके लिए आरम्भ में बेंक ने ऋण 
दिए थे, समाप्त हो गई हैँ या होनेवाली हें---अतः उन्हें अधिक ऋण लेने 
की अव आवश्यकता नहीं रही है । हां, कुछ नई योजनाएं अवश्य हें 
पर उनकी जांच-पड़ताल करने में बैंक को अभी समय लगेगा । अतः 
ऋण-राशि शनैः शनैः कम होती जा रही है । 

बेंक ने अब तक यद्यपि १,५९१ मि० डॉलर के ऋण स्वीकृत किए हें पर केवल 

१,१०३ मि० डॉलर की राशि ऋण-याचकों को दी गई है । जैसे-जैसे ऋण लेने 
चाले सदस्य-देशों को राशि की आवश्यकता होती है वे वैंक से रारि लेते जाते 
हैँ । बेंक द्वारा दी गई ऋण-राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-- 

(मिलियन डॉलरों में) ' 

१९५२-५३ १९५१-५२ १९५०-५१ 


वर्ष में दी गई ऋण-राशि २२६.८ १८४.८ ` ७७.६ 
दी गई कुल ऋण-राशि १,१०३ ८७६.५ ६९१.७ 


उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि गत तीन वर्षो में गत वर्ष दी गई 
अण-राशि सबसे अधिक है । यही नहीं, बैंक के जीवन-काल में इतनी अधिक 
राशि का भुगतान बेंक ने पहले नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि बैंक किस 
- द्रुतगति से ऋण देने में सहयोग कर रहा है। गत वर्ष बेंक द्वारा दी गई ऋण-राशि 
अधिकतर अमेरिका से बाहर व्यय की. गई है। यह बैंक द्वारा. स्वीकृत ऋणों की 


~ 
~ 
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विशेषता है । अब तक दी गई कुल ऋण-राशि अर्थात्‌ १,१ कर मि० डॉलर में से 
१०१४.५ मि० डॉलर का भुगतान अमरीकी डॉलरों में होना है । इससे ज्ञात होता 


` है कि सदस्य-देशों ने अधिकांश ऋण अमरीकी डॉलरों में लिये हुए हैं। बेक के ' 


स्वीकृत ऋणों में से जो राशि याचकों को वास्तव में दी गई है उसका वितरण 
` इस प्रकार है-- क 


८ ३० जून १९५३ तक दी गई कुछ 

“ZS उ ऋण-राशि ` 

त (मिलियन डॉलरों में) 
संयुक्त राज्य [७७०.३ 
_केनेडा be ७१.६ 
CO के १९३.२ 
` छेटिन अमेरिका. क ६१.० 
अफ्रीका. ` FN ४.३ 
« समीपी पूर्वी गोलाद्धं .  *« «7 २:५ 
` दूरवर्ती पूर्वी गोलाड "०६ 
ट ११०३:० 


- इससे ज्ञात होता है कि बैंक ने संसार के सभी भागों में ऋण देकर आथिक. 


. विकास की कामना की है । बेंक ने उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिए हें जो ऋण- 
` ग्राचक देश के आथिक विकास के लिए आवश्यक हूँ । इस दृष्टि से कृषि, यातायात, 
' विद्युत-शवित, उद्योग तथा बहुमुखी विकास-सभी क्षेत्रों में पूंजी लगाई गई है। 
“ऋण देने के अतिरिक्त-बैंक सदस्य-देशों में अपने विशेषज्ञ भेजकर वहां की 
आथिक योजनाओं की जांच-पड़ताल भी करता है और फिर उसके परिणाम वहां 
सरकारों की सूचनार्थ भेजता है ताकि प्रत्येक सदस्यःदेश को अपने-अपने आथिक 
साधनों का ज्ञान हो सके । ३० जून १९५३ तक वेक ने १० देशों में अपने विशेषज्ञ 
भेजकर जांच-पड्ताल कराई। हमारे देश में बैंक के विशेपज्ञो ने हमारी नदी 
घाटी योजनाओं का अध्ययन करकें समय-समय पर सरकार को सम्मति दी है। 
इसी प्रकार मैविसको और चिली में बैंक के विशेषज्ञों ने बड़ा उपयोगी काम 
` किया हुँ । 
वैंक ने वांड बेचकर डॉलर तथा अन्य मुद्राएं प्राप्त की हें ताकि वह सदस्य” 
देशों की भरपूर सहायता कर सके । १०,० ०,००,००० डॉलर के बांड सितम्बर 
१९५१ में तथा ५,००;००,००० डॉलर के वांड मई १९५२ में अमेरिका में बेचकर 
डॉलर “प्राप्त किए। बैंक ने अमेरिका से-वाहर भी अपने वांड बेचे हैँ। जुलाई 
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१९५१ में ११.६ मि० डॉलर के मूल्य के वांड स्विजरलेंड में बेचे तथा १ ९५२ 
में १५०,००,००० केनेडियन डॉलर की सिक्यूरिटियाँ केनेडा में वेची गईं । जून 
१९५२ के पश्चात्‌ अन्तर्रष्ट्रीय मुद्रा-मंडी की स्थिति अनुकूल न होते हुए भी वेंक ने 
गत वर्ष ७१.६ मि० डॉलर के बांड और बेचे । अक्तुवर १९५२ में वंक ने ६० मि० 
डॉलर के ३३% वाले १९-साला वांड बेचे जिनमें से एक-तिहाई राशि के वांड 
अमेरिका से वाहर के विनियोगियों ने खरीदे । यद्यपि बैंक अमेरिका में ही वांड वेच 
कर और अधिक राशि प्राप्त करना चाहता था पर अमेरिका की मुद्रा-मंडी अनुकूल 
न होने के कारण ऐसा न कर सका। अतः उसने नवम्बर १९५२ में ५० मि० 
स्विस फ्रेस (११.६ मि० डॉलर के बराबर) के वांड स्विजरलेड में और वेचे। 
गत वर्ष वेक ने १३.६ मि० डॉलर की सिक्‍यूरिटियां अपने पास से और वेचीं ताकि 
सदस्य-देशों की सामाजिक आवश्यकता:पूणं की जा सकें। इस प्रकार बंक अब तक 
५५६.४ मि० डॉलर के वांड वेच चका है.1 इससे ज्ञात होता है कि बेंक सदस्य- | 
देशों को सहायता देने के लिए कितना इच्छुक रहा 

वेक को अपने क्रिया-कलापों से खासी आय होती रही है । गत वर्ष बेक को 
१८.५ मि० डॉलर की शुद्ध आय हुई जो पूरक कोष में जमा कर दी गई। 
इस कोप में वेंक के पास लगभग ७६ मि० डॉलर की. राशि जमा है । कमीशन से, 
जो वेंक अदत्त ऋण-राशि पर १% की दर से वसूल करता है, अब तक ३७:२ . 
मि० डॉलर को आय हुई हूँ जो एक विशिष्ट कोष में जमा है । गत वर्ष इस मद से 
९.६ मि० डॉलर की आय हुई। इस प्रकार बक के कोष में कुल मिलाकर ११३:७ 
मि० डॉलर की राशि जमा है । 

बेंक प्रयत्नशील हूँ कि एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन स्थापित किया जाय 
जो देश-देश की पूंजीगत आवश्यकता पूर्ण करने में सहायता करे। यह प्रस्ताव 
वैंक की गत वाषिक मीटिंग में रखा गया परं उस पर: अधिक विचार न किया 
जा सका आशा हे ऐसी संस्था का प्रस्ताव अगले वर्ष विचार के लिए फिर उपस्थित 
किया जायगा । 

बॅक ने अपनी रिपोटों में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सभी देशों 
में, विशेषकर अविकसित और अर्धविकसित देशों में ऐसी संस्थाएं स्थापित की 
जाय॑ जो सरकारी आथिक नीति को तोल सकें और देश के आर्थिक विकास के 
लिए सरकार का मार्ग प्रदर्शन कर सके । इस सिफारिश के आधार पर कई देशों 
मे इस प्रकार की संस्थाएं स्थापित भी हो चुकी हैं जिनमें ब्राजील की नेशनल बैंक 
आव डवलपमंट, ब्रह्म की - 7 मिनिस्ट्री ओव प्लानिंग एण्ड इकनोमिक एण्ड 
सोशल वो, लंका की प्लानिंग कमेटी आब केविनेट, कोलम्बिया की नेशनल 
प्लानिंग कौंसिल, भारत का प्लानिंग कमीशन तथा इराक का डेवलप मेण्ट बोर्ड 
उल्लेखनीय 
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बैंक तथा भारत--भारत ने बैंक से कई ऋण लिये हें जो इस प्रकार हें-- 

( १ ) एक ऋण ३,४०,००,००० डॉलर का रेल-मार्गों की उन्नति करने 
के लिए १८ अगस्त १९४९ को लिया गया। यह इ १५ वर्ष की अवधि 
का है तथा इस पर ३% व्याज तथा १% कमीशन प्रतिवर्ष भारत को देना होगा। 
इस ऋण का भुगतान अगस्त १९५० से आरम्भ हुआ । इसम से भारत ने 
केवल ३२.५ मि० डॉलर ही लिये। १ 

(२) दूसरा ऋण २९ सितम्बर १९४९ को १,००,००, 2020 डॉलर का 
` क्रषि-विकास के लिए लिया गया था । इसकी अवधि ७ वर्ष है तथा इस 
पर २३% ब्याज तथा १% कमीशन भारत को देना होगा। इसका भुगतान 
१ जून १९५२ से आरम्भ हुआ । इस राशि में से सरकार ने केवल ७.५ मि० 
` डॉलर ही लिये जो बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ट्रंक्टर खरीदने 
“ के काम आए। 

(३) तीसरा ऋण १५ अप्रैल १९५० को १८.५ मिलियन डॉलर का 
दामोदर-घाटी-योजना के अन्तर्गत बोकारो बिजली-घर बनाने के लिए लिया 
गया । इस ऋण की अवधि २० वर्ष है तथा इस पर ३% ब्याज तथा १% 
कमीशन प्रतिवर्ष दिया जायगा । इंसका भुगतान १ अप्रैल १९५५ से 
आरम्भ होगा। . ; 


(४) चौथा ऋण गत वर्षे देश के:लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास के 
लिए कलकत्ते की इंडियन आयरन एंड स्टील क० लिमिटेड के नाम स्वीकृत 
किया गया। यह ऋण ३१.५ मि० डॉलर का है । वैंक के जीवन काल में 
यह पहला ऋण हूँ जो किसी प्राइवेट व्यावसायिक संस्था को इस प्रकार दिया 
गया है । : / 

(५) पांचवां ऋण १९.५ मि० डॉलर का दामोदर घाटी योजना के विकास - 
के लिए और लिया गया है । यह ऋण गत वर्ष लमवरी में लिया गया था । | 
वैंक के पास एक आवेदन-पत्र अभी विचाशुधीन है जिसमें बम्बई के पास 
ट्राम्ब नामक द्वीप में विद्युतशाला बनाने के हेतु रा ऋण लेने की मांग की गई है। 
इस प्रकार भारत ने बैंक से कुल मिला(९:१ १३.५ मि० डॉलर के ऋण 
स्वीकृत कराए जिनमें से ३.७ मि० डॉलर के ऋण स्वयं ही रद करा दिए। अतः 
१०९.८ मि० डॉलर की राशि ऋण रूप में भारत ने बैंक से ली हैं। इस प्रकार 
भारत को बैक से पर्याप्त सहायता मिली है । गत वर्ष बेंक के एक प्रमुख कर्मचारी 
ने देश का दौरा करके कहा था--“देश के साधन प्रचुर है और इनका विदोहन 


करने के लिए बैंक और भी ऋण दे सकेगा।” इससे हे के 
अति बैंक की साख बनी हुई है। 2 28 कक 
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बैंक का महत्तद- अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अपने प्रकार की एक अद्भुत संस्था 
है जो संसार के अधिकांश राष्ट्रों को, जो युद्ध के कारण लूंज हो गए थे, सहा- 
यता देती हँ । सभौ राष्ट्रों के आथिक विकास और पुननिर्माण के उद्देश्यों 
को लेकर चछनेवाली यह पहली. संस्था है। यह एक ऐसा साधन है जिसके 
द्वारा निठल्ली पूंजी राष्ट्रों के हित में काम छाई जा सकती है। यह एक. 
प्रकार का ऐसा सुरक्षित पुल है जिसके द्वारा पूंजीपतियों की पूंजी अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में पहुंचती है। बेंक राष्ट्रों के आथिक और राजनीतिक स्वास्थ्य को 
बल देनेवाली संस्था हूँ जो स्वास्थ्य युद्ध के कारण विगड़ गया था। 

बॅंक एक प्रकार का संध है जिसमें अनेक राष्ट्र सदस्य हें और सब 
सदस्य मिलकर ऋण लेनेवाले सदस्य का भार बांट लेते हैँ। लाड कीन्स 
ने इसके विषय में एक वार कहा था-- इस संस्था से मिलनेवाले लाभों को 
आसानी से नहीं आंका जा सकता। राष्ट्रों के विकास के लिए इससे उन्हें 
साधन प्राप्त होंगे ; लेनदार तथा देनदार में पारस्परिक सहयोग होगा-- 
भुगतान-संतुलन होगा। इतने बड़े पैमाने पर संसार के प्रश्‍न को एक साथ 
लेकर चलनेवाली संस्था आज से पहिले कभी स्थापित नहीं हुई!” 

वेर का भविश्य--त्रेंक का भविष्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोषः की सफलता 
पर निर्भर है। वंक तभी सफल हो सकता है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में 
पारस्परिक परिवत्यंता (C०n४९7४}7]४7) हो और यह बात कोष 
की सफलता पर निर्भर है । वेक की सफलता उसके प्रबन्ध एवं संचालकों 
की विशेषताओं पर भी निर्भर है, लेनदार देशों की राजकोषीय नीति पर 
भी निर्भर है एवं युद्धोत्तर काल में सभी राष्ट्रों की ईमानदारी पर भी निर्भर 
है। प्रत्येक ऋण की जमानत व साख ऋण लेनेवाले सदस्य-देश की भुगतान करने 
की इच्छा एवं शक्ति ही है। परन्तु यदि उधार लेनेवाला ही अपनी नीयत गिरा 
दे तो संसार की कोई भी संस्था तथा कितने ही राष्ट्रों का कितना ही सहयोग 
सफल नहीं हो सकता । 

जो कुछ भी परिस्थिति आज है उससे तो यही कहा जा सकता है कि 
बेंक विशव के आथिक कल्याण की भावना लेकर आया है। संसार में उत्पादन 
के लिए साधनों की कमी नहीं, जनसंख्या का अभाव नहीं और इच्छा की 
भी कमी नहीं, कमी केवल पूंजी की है । परन्तु केवल पूंजी भी अकेली 
सहायता नहीं कर सकती । आवश्यकता तो राष्ट्रों को पारस्परिक सम्पर्क 
मे लाने की हूँ । बेंक का उद्देश्य राष्ट्रों तथा पूंजी दोनों को समीप लाना है। अतः 
यदि राष्ट्रों ने मिलकर सहयोग किया तो जो कुछ आज आवश्यक है मिलकर 


“रहेगा--स्थायित्व, उन्नति एवं प्रगति, ये ही तीन वस्तुए शांति स्थापित कर 


सकती हैं । 
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समाप्त होने पर यह आवश्यक हो गया कि संसार के प्रत्येक देश, 
बिशेषता ल एवं अविकसित देशों को आथिक विकास हो और वहां 
के निवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा हो। परन्तु यह तभी हो सकता था जब 
किसंसार के अधिकांश देशों की आथिक एवं मौद्रिक नीतियां एकसो हों 
और उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध न रहें। इस उद्देश्य को पुति 
के लिए ब्रेटेनवुड्स नामक स्थान पर अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन करके दो 
अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं को जन्म सिला जिसमें से एक अन्तर्राष्ट्रोय 
मुद्रा-कोष तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय बेंक है। 
ई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्य संसार भर के देशों में मौद्रिक एकता 
स्थापित करना, मुद्रा संबंधी समस्याओं को सुलझाना, मुद्राओं को पार- 
स्परिक विनिमय दरों का प्रबन्ध करके उन्हें स्थायी बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय भुग- 
तान में सहायता करना, विनिमय-नियंत्रणों को दूर करना तथा सदस्य- 
देशों को भुगतान-विषमताओं को दूर करने के लिए विदेशी मुद्राएं देकर सहा- 
यता करना है। कोष में दो प्रकार के सदस्य हे--(१) मौलिक सदस्य, (२) 
सामान्य सदस्प। मौलिक सदस्य वे देश-माने जाते हँ जिन्होंने ब्रेटनवुड्स सम्मे- 
लन में भाग लेकर सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था । प्रत्येक सदस्य- 
देश को कोष में 'कोटे' निश्चित कर दिए गए हैं । कोटे' की राशि सदस्य-देशों 
को सोनें तथा अपनी-अपनी मुद्राओं के रूप में कोष में जमा करनी होती 
है। 'कोटों' में आवश्यकतानुसार फेर-बदल की जा सकती हे। कोष का 
प्रबन्ध-संचालन करनं के लिए एक बोर्ड आँच गवनंस, एक संचालक समिति 
. तथा एक प्रवन्ध-संचाल रू है । कोष का प्रधान कार्यालय अमरीका में हे । 
सदस्य-देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं के ए्‌मि-मूल्य निश्चित कर दिए हैं। 
ये सममूल्य सोने अथवा डॉलरों में निश्चित किए गए हेँ। मुद्राओं का क्रय- 
विक्रय इन्हीं सम-मूल्यों के आधार पर होता है । सम-मूल्यों में परिवर्तन भी 
किया जा सकता है तथा ये परिवतंन सदस्य-देशों की इच्छा से तथा कोषाधि- 
“ कारियों की स्वीकृति से किए जा सकते हँ। 


सदस्य-देश कोष से लेन-देन का काम अपने-अपने केन्द्रीय बेंकों, रा ज्य-कोषों 
तथा अन्य मौद्रिक संस्थाओं द्वारा करते हे कोई भी सदस्य-देश अपनी 
भुद्रा या सोना देकर बदले में कोष, से अन्य मुद्रा खरीद सकता हे। कोष 
से लो हुई राशि कोष के उद्देश्यों को छोड़ अन्य किसी काम सें नहीं 
लगाई जा सकती । केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा तथा विनि- 
सय-दरों को स्यायी बनाने के लिए ही कोष की राशि काम से लाई जा सकती 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बा 


( ४८९ ) 


है । यदि किसी समय कोष में किसी मुद्रा-विज्येंष का अभाव हो जाय 
तो कोष उस मुद्रा को 'दुर्लभ मुद्रा घोषित कर सन हूं के मे सुत 
घोषित करके कोष उसकी पूर्ति करने के लिए या तो सोने के बदले सि 
खरीदता है या उसे उस देश से,- जिसकी मुद्रा बह हूं, प्राप्त करन को चेष्टा 
करता हुँ । रा 
कोष का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नत करना है। द एक 
एसी संस्था है कि जिसके द्वारा संसार भर की मुद्राओं की विनिमय-दरों को 
स्थायी रखने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे संसार के सभी देश आथिक 
उन्नति कर सकें। कोष से सोने को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कोष 
ने एक प्रकार का स्वण-प्रमाप संसार को दिया है जिसके अन्तर्गत सोना 
मुद्राओं का मूल्य-मापक हुँ परन्तु सोने के सिक्के नहीं चलाए जाते। कोष में 
मोलिक सदस्य बनकर भारत की ख्याति तो बढ़ी ही है पर इसे आवश्यक 
मात्रा में विदेशी सुद्राएं भो मिलती रही हें जिनकी उसे आवश्यकता हुँ। 
भारत ने कोष से कुल मिलाकर १०,००,००,००० डॉलर लिये हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अवनत तथा युद्ध-ध्वंसित देशों को उनके आथिक विकास 
के लिए दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करता है। बेंक के उद्देश्य सदस्य-देशों की 
आथिक उत्ति के लिए उत्पादन-वृद्धि में पूंजी का प्रबन्ध करना, युद्ध में 
बिगड़े देशों के आथिक कलेवर को उन्नत बनाने की सुविधाएं देना, सदस्य-देशो 
को अपनी पूंजी तथा कोष में से ऋण देना, एक देश के पूंजीपतियों को दूसरे देशों 
सें पुजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उनके द्वारा दिए गए ऋणों 
की गारन्टी करना तथा सदस्य-देशो में पारस्परिक पूंजी का लेन-देन 
बढ़ाना हूँ । 
बैंक को अधिकृत पूंजी १०,००,००,००,००० डॉलर हँ। बॅक की पंजी में 
सदस्य-देशों को अंश निश्चित कर दिए गए हँ जिन्हें 'कोटा' कहते है । प्रत्येक 
' देश को अपने 'कोटे' का २० 0 भाग बेंक में जमा करना पड़ता है जिसमें से 
२% सोने में तथा १८% सदल्य-देश की अपनी मुद्रा में जमा करना होता 
है । कोटे का शेष भाग उस समय लिय जाने की व्यवस्था है जब बेक को उसकी 
आवश्यकता हो । 

र बेक का संचालन एवं प्रवन्ध बोर्ड आब गवर्नस एवं कार्य-संचालक करते हें 
नोड सं सदस्य-देशों का एक-एक प्रतिनिधि होता है। बेक के प्रबन्ध के लिए १२ 
त है जिनमे पांच उन देशों के हैँ जिनको बैंक में बड़े-बड़े कोटे 

हलमा सात हूसरे सदस्य-देशों द्वारा नियुक्त किए गए हें। बैंक का 
प्रधान कार्यालय अमरीका में है। 


बॅक सदस्य-देशों को दीर्घकालीन ऋण देता तथा दिलाता है । ऋण देने 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४९० ) 


की शते इस प्रकार हं--(१) जब ऋण-याचक. को अन्य किसी प्रकार से उचित 
शर्तों पर ऋण प्राप्त न हो सके, (२) जब ऋण-याचक सदस्य-देश की सरकार 
उस ऋण को गारंटी करने पर तैयार हो, (३) जब ऋण लेनेवाले सदस्य- 
देश उसे उसी काम में लगाएं जिन कामों के लिये ऋण दिया गया है। बेक केबल 
आथिक पुनसँगठन तथा विकास की योजनाओं के लिए ही ऋण देता है। ऋण 
देने से पहिले बेंक ऋण मांगने वाले सदस्य-देश की विकास-योजनाओं का 
भली प्रकार अध्ययन करके यह छानबीन कर लेता हैँ कि ऋण लेनेवाला 
-राशि का भुगतान कर भी सकेगा या नहीं । 
हक बल अपने अब तक के जीवन में अनेक देशों को सहायता दी है । १९४७ से 
१९५३ तक बैंक ने ६८ ऋण दिए हैं जिसमें लगभग १५९१ मि० डॉलर के ऋण 
स्वीकृत किए गए हैं। बेक ने जो ऋण दिए हें उनसे २५० विकास-योजनाएं 
चल रही हें और या पूर्ण हो चुकी हें। बेंक़ ने संसार के सभी भागों में ऋण 
` दिए हैँ। अब तक बैंक ने २७ देशों को ऋण स्वीकृत किए हें । 
भारत ने बैंक से अब तक पांच ऋण प्राप्त किए है--(१) ३,४०,००,००० 
डॉलर का रेलमार्गों के विकास के लिए, (२) १,००,००,००० डॉलर का कृषि- 
विकास के लिए, (३) १८.५ मि० डॉलर का बोकारो बिजलीघर के लिए, 
(४) ३१.५ मि० ड(लर का इस्पात-उद्योग के विकास के लिए तथा (५) १९.५ 
मि० डॉलर का दामोदर घाटी योजना के लिए । इस प्रकार भारत को बक से 
११३.५ सि० डॉलर के ऋण मिले हें जिनमें से ३.७ मि० डॉलर के ऋण रद्द करा 
दिए गए । इस प्रकार भारत पर अब १०९.८ सि० डॉलर के ऋण दोष हें ॥ 
बॅंक अपने प्रकार की एक अद्भुत संस्था है जो ससार के अधिकांश राष्ट्रों 
को सहायता देती है । सभी राष्ट्रों के आथिक विकास और पुनर्निर्माण के 
उद्देश्यों को लेकर चलने वाली यह पहली संस्था है । आज की परिस्थिति से 
यह कहा जा सकता हे कि बेंक संसार के आथिक कल्याण की भावना लेकर 
आया है । इसकी सफलता मुद्रा-कोष की सफलता पर निर्भर है, अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्राओं में पारस्परिक परिवत्यंता पर निर्भर है, प्रबन्ध एवं संचालन पर 
निभंर है तथा लेनदार और देनदार देशों को राजकोषीय नीति पर निर्भर हें 


परीक्षा-प्रहन 


(१) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की मुख्य-मुख्य विशेषताओं को समझाइए 


” तथा यह भीः बताइए कि विदेशी विनिमय-दरों पर कोष का क्या 
प्रभाव पड़ेगा । 


(२) अन्तर्राष्ट्रीय मुदरा-कोष के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए तथा सम- 
झाइए कि कोष ने इन उद्देश्यों को कहां तक निभाया है। 
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(३) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के उद्देश्यों और नीतियों पर प्रकाश डालिए? 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के विधान एवं उद्देश्यों का वर्णन करते हुए उसका 
महत्त्व समझाइए । 

(५) अन्तर्राष्ट्रीय बेक के उद्देश्य क्या हँ ? बैंक ने अपनी उधार-नीति 
में उन: उद्देश्यों को कहां तक पूरा किया है? सतक उत्तर दीजिए। 

(६) अन्तर्राष्ट्रीय वेक ने अब तक जो काम किया हुँ उसका उल्लेख करते 
हुए समझाइए कि वेक संसार के आथिक विकास की भावना लेकर 
जन्मा हुँ । 

(७) भारत को अन्तर्राष्ट्रीय बेंक से क्या लाभ पहुंचा है ? इस पर एक 
संक्षित नोट तैयार कीजिए । 

- (८) “अन्तर्राष्ट्रीय वेक एक प्रकार का सुरक्षित पुल है जिस पर होकर 
व्यक्गित पूंजी अन्तर्राष्ट्रीय आथिक प्रांगण में 'पहुंच जाती है।” =: 
“यह वेक एक प्रकार का ऐसा कोष है जो ऋण देने से होने वाके 
खतरों. को सहन कर सकता है ।” 5 
उक्त कथनों की सत्यता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 

(९) निम्नलिखित पर नोट लिखिए-- 

(१) सममूल्य 
(२) दुभ मुद्रा । 
(३) बेंक की ऋण-नीति 

(४) "कोटा! । 
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“भारतीय पत्र-मुद्रा का इतिहास , 
(१८००--१९५३) 


(१८६१ से पूवं) 


भारत में पत्र-मुद्रा का इतिहास १९वीं शताब्दी से आरम्भ होता है। 
इससे पहिले लोगों को पत्र-मुद्रा का ज्ञान तक न था। १८०६ में वैंक आँव 
बंगाल' स्थापित हुआ और सबसे पहिले इसी बेंक को नोट चलाने का अधिकार 
दिया गया । १८४० में बेंक आव बम्वई' बनाया गया तथा इसके वाद १८४३ 
में बिंक ऑव मद्रास' की स्थापना हुई । अब इन तीनों बैंको को नोट चलाने का 
अधिकार था। ये तीनों बेंक हिस्सेदारों के वेंक थे परन्तु इनकी पूंजी में सरकार 
का बहुत हिस्सा था। इसलिए इन वेंकों के प्रवन्ध और संचालन में सरकार 
का भी हाथ रहता था। इन तीनों बैंको को यद्यपि नोट चलाने का एकाधिकार * 
'मिला हुआ था परन्तु इनके नोट क्रमशः कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ही - 
चलते थे। ये नोट देश भर के लिए कानूनी मुद्रा न थे और कभी कभी तो 
सरकार भी इनको नहीं लिया करती थी । प्रत्येक बेंक को नोट चलाने . 
'की अधिक से अधिक संख्या निश्चित थी । कोई भी बँक इस निश्चित 
संख्या से अधिक नोट नहीं चला सकता था। प्रत्येक वैंक को कुल नोटों के 
मूल्य का ३ ३३% भाग घातु के रूप में अपने-अपने कोष |में सुरक्षित रखना 
'पड़ता था । आगे चलकर यह्‌ शर्ते ढीली कर दी गई और कुळ नोटों के मूल्य 
का केवल २५% भाग ही घातु के रूप में सुरक्षित' रखना पड़ता था । प्रत्येक 
चक द्वारा नोट चलाने की कुछ राशि तो निश्चित थी परन्तु प्रत्येक बैंक 
जसे ओर जिस राशि के नोट चाहता, चला सकता था । इस प्रकार उस समय 
'भिन्न-भिन्न राशि,और भिन्न-भिन्न रूप-रंग के नोट चलते थे। 
ज्यो पय RS संगत 
ने सरकार के सामने पत्रः मुद्रा संबंधी एक योजना ला न 123 
को कि देगा की नोट अगा कोजदार एक योजना रक्खी। उन्होंने सिफारिश 
चदार होनी चाहिए। इसके लिए देश को 


~ 
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कई क्षेत्रों में वांट लेना चाहिए और कूळ नोटों के मूल्य का $ भाग रुपयों के 
रूप में सुरक्षित रखना चाहिए तथा शेष $ भाग सिक्यूरिटियों में लगा देना 
चाहिए। परन्तु इस योजना पर विचार भी न हो पाया था कि श्री विल्सन 
का स्वर्गवास हो गया और योजना कार्यान्वित न हो सकी । श्री विल्सन के 
बाद श्री सैम्युअल लेग भारत के वित्त-सदस्य बने । इन्होंने नोट-प्रणाली को 
अधिक सुरक्षित बनाने की सिफारिश की और कहा कि भारत की नोट-व्यवस्था 
भी इंगलेंड की नोट-व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए । भारत मंत्री ने इनकी 


७७ 


सिफारिश मान ली और १८६१ में पेपर करेंसी एक्ट' पास कर दिया गया । 
(१८६१--१९१४) 


पे पर करसी एक्ट १८६१--भारत के पत्र-मुद्रा के इतिहास में इस एक्ट 
का विशेष महत्त्व है क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा भारत सरकार ने सबसे पहिले' 
नोट चलाना आरम्भ किया । इस एक्ट की मुख्य-मुख्य वाते ये थीं: 

(१) भारत सरकार ही अब पत्र-मुद्रा चलाने लगी । अब बेंकों को,. 


जो अब तक नोट चलाते रहे थे, नोट चलाने का कोई अधिकार न रहा ॥ 


अब सरकार ही अपने पत्र-मुद्रा विभाग द्वारा नोट छापकर चलाती थी। 
(२) सुविधा के लिए सारे देश को तीन क्षेत्रों में बांट लिया गया | 
इन तीनों क्षेत्रों के मुख्य शहर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास थे । इन्हीं तीनः 


: केन्द्रों से नोट छापकर चलाए जाते थे । जिस क्षेत्र में जो नोट छापकरः 


चलाए जाते थे वे नोट-उसी क्षेत्र में कानूनी मुद्रा होते थे । परन्तु जैसे-जैसे 
नोटों की संख्या बढ़ती जाती थी नए-नए क्षेत्र बनाए जाते थे। १९१० मे 
चार क्षेत्र और वना लिये गए थे जिनके केन्द्र रंगून, कराची, कानपुर और 
लाहौर थे । 

(३) कम से कम १० रुपये की राशि के नोट चलाए जा सकते थे। इससेः 
अधिक राशि के नोट २०, ५०, १००, ५००, १००० और १०,००० रुपये 
के होते थे। १८९१ में ५ रुपये की राशि के नोट भी चलाना आरम्भ करः 
दिया गया। 


(४) ४ करोड़ रुपये के मूल्य के नोट सिक्यूरिटियो के आधार पर चलाए 
जा सकते थे। परन्तु यदि इनसे अधिक नोट चलाने होते थे तो समान मूल्या 
का कोप रखना पड़ता था। यह कोष चांदी या चांदी के रुपयों में रक्खाजा 
सकता था । - छ 
इस प्रकार भारत की नोट-प्रणाली भी इंगलेंड की नोट-प्रणाली के आधारः 
पर निश्चित की गई। इस प्रणाली सें. यह बात तो अवश्य थी कि आव-. 


वयकता से अधिक नोट बिना चांदी रक्ले नहीं. चलाए जा सकते थे परन्तु 
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इसमें एक दोष भी था। दोष यह था कि यह प्रणाली लोचदारु नहीं थी 
अर्थात्‌ व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुकूल नोटों की संख्या 
बिना घातु-कोष रक्खे. नहीं बढ़ाई जा सकती थी। यद्यपि इस प्रणाली में नोटों 
'के बदले में सिक्के या घातु मिलने की गारंटी थी परन्तु इसम लोच नहीं 
थी। सरकार को भी इन नोटों को चलाने से कोई विशेष लाभ न था क्योंकि 
सरकार को प्रत्येक नोट के बदले में लगभग समान मूल्य के सिक्के या धातु 
रखने पड़ते थे.। पहिले पहिल तो नोटों का प्रचार कुछ कम रहा परन्तु जेसे- 
जैसे लोगों में शिक्षा और विश्वास बढ़ता गया नोटों की मांग भी बढ़ती गई । 
१८९० के पश्चात्‌ तो नोटों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई। अतः १८९१ 
में ५ रुपये की राशि के नोट भी चलाए जाने लगे । अब तक जो नोट जिस क्षेत्र 
से छपते थे उसी क्षेत्र के अन्दर वे कानूनी मुद्रा होते थे । परन्तु अब नोटों 
के चलन का क्षेत्र बड़ा दिया गया। १९०३ में ५ रुपये के नोट को सारे भारत 
में कानूनी मुद्रा बना दिया गया और १९१०-११ में १०, ५० और १०० रुपये 
के नोटों को भी देश भर की कानूनी मुद्रा बना दिया गया । ऐसा करने 
से अब क्षेत्रों' की संख्या भी कम कर दी गई। धीरे-धीरे पत्र-मुद्रा-कोष में 
भी परिवर्तन कर दिया गया। अब तक केवल ४ करोड़ रुपये के नोट ही सिक्यू- 
'रिटियों के आधार पर चलाए जा सकते थे। १९१३ में यह सीमा बढ़ा दी गई 
और अब १४ करोड़ रुपये के नोट सिक्‍यूरिटियों के आधार पर छापकर 
चलाए जा सकते थे। अब तक नोटों के वदले में जो सिक्यूरिटियां रक्खी 
जाती थीं वे भारत सरकार की भारत-स्थित रुपये की सिक्यूरिटियां होती थीं 
परन्तु अब १९०५ से स्टलिंग-सिक्यूरिटियां भी रक्खी जाने लगीं। १९१३ से 
१४ करोड़ की कुल सिक्यूरिटियो में से १० करोड़ रुपये की भारत सरकार की 
सिक्यूरिटियां“हीती थीं तथा ४ करोड़ रुपये की स्टलिग-सिर्वयूरिटियां होती 
'थीं। पन्न-मुद्राकोष की क्रियाओं और उद्देश्यों में भी फेर-बदल कर दिया - . 
गया। अब तक इस कोष का कुछ भाग नोटों के बदले में चुकाने के लिए भारत 
-म रक्खा जाता था। परन्तु १८९८ सेःयह भाग इंगलेंड में सोने के रूप में 
रक्खा जान लगा। बतलाया गया कि यह भाग इंगलेंड में. चांदी खरी- 
हा और खरीदी हुई चांदी भारत में ह्पये बनाने के 
हक जग देने । इगलड में भेजा हुआ यह भाग अब स्वर्ण-विनिमय- 
' नग बन गया। अब इसका उद्देश्य केवल चांदी खरीदना ही 

1420 'वरन्‌ विनिमय-दर को स्थायी बनाना भी हो गया । १८९८ में स्वर्ण- 
मा ot ह करको निश्चित किया गया ला कि 
तक बेचा करेंगे और इन कौसिल-बिखे का 
4000० चुकाया करेगी। इस प्रकार कौंसिल-बिल बेचकर भारत- 
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मंत्री अपने पास सोना इकट्ठा कर लिया करते थे और उस सोने के आधार" 
पर भारत में भारत की सरकार नोट छापकर चला दिया करती थी। 
वास्तव में तो यह व्यवस्था उस समय भारत में मुद्रा की कमी को दूर करने के, 
लिए की गई थी परन्तु १९०२ में इस व्यवस्था को स्थायी वना दिया गया तथा 
१९०५ में एक एक्ट बनाकर यह पास कर दिया गया कि छन्दन में रक्खे हुए 
सोने या सोने के सिक्के के आधार पर भारत में नोट छापकर चलाए जा सकते 
हैं । अतः पत्र-मुद्रा-कोष का एक भाग अब लन्दन में भी रखा जाने ,लगा । 


' . कोष के इस भाग के दो उद्देश्य वन गए-- 


(१) भारत के लिए चांदी खरीदने का काम, 
(२) विनिमय-दर को स्थायी रखने में सहायता करने का काम । 
इस प्रकार लन्दन में रक्खे गए स्वर्ण-कोप के आधार पर (जो कौंसिल- 
विल वेचकर मिलता था) भारत में नोट छपाने से देश की नोट-प्रणाली में कुछ 
खोच आ गई । १९१३ में चेम्वरलेन कमीशन ने नोट-प्रणाली को और 
भी अधिक लोचदार बनाना चाहा । इस उद्देश्य की पुति के लिए कमीशन 
ने निम्न सिफारिशें की :--- 
(१) सिक्यूरिटियों.के आधार पर छापकर चलाए जानेवाले नोटों की 
मात्रा १४ करोड़ रुपये से बड़ाकर २० करोड़ रुपये कर दी जाय 
और इसके वाद फिर यह मात्रा और बड़ा दी जाय । 
(२) सरकार को यह अधिकार दे दिया जाय कि बह पत्र-मुद्रा-कोष 
के सिक्यूरिटी वाले भाग को भारत में या ऊन्दन में उधार दे सके । 
भारत में यह भाग प्रेसीडेन्सी बैंकों को उधार दे दिया जाय। 
(३) ५०० रुपये के नोट को देश भर में कानूनी मुद्रा वना दिया 
जाय तथा इसको धातु में बदलने की सुविधाएं बड़ा दी जायं। 
चेम्बरलेन कमीशन ने सोचा था कि इन. सिफारिशों को कार्या- 
न्वित करने से कई लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि इस 
अकार नोटों का प्रचार बड़गा और लोगों को भी इनके लेने-देने में रुचि होगी। 
दूसरे, सरकार पत्रःमुद्रा-कोष के कुछ भाग को समय पड़ने पर उधार 
देकर ब्याज कमा सकेगी । तीसरे, सरकार को बिना कोई कानून बनाए 
ही कोष में से ऋण देने का अधिकार मिला रहेगा । इस तरह सरकार . 
इन सिफारिशों पर विचार कर ही रही थी कि प्रथम महायुद्धं आरम्भ 
हो गया और सरकार कोई निर्णय न ले सकी । 
(१९१४--१९१८) 

प्रथम महायुद्धकाल में पत्र-मुद्रा के इतिहास में एकं संकट आया । युद्ध 

आरम्भ होने के पहिले वर्ष में परिस्थिति बड़ी डांवाडोल रही। जनता नोटों 
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को लौटाकर सोने की मांग करने लगी । सरकार ने भी तीन चार दिन 
में ही लगभग १८,००,००० पौंड सोने का भुगतान किया। अन्त में नोटों 
के बदले में सोना देना बम्द कर दिया। १९१५ के पश्चात्‌ नोटों की मांग 
बइने लगी क्योंकि व्यापार बइने लगा था और मुद्रा-मंडी में रुपयों की कमो 
थी । अतः सरकार अब नोटों की संख्या बढ़ाने 'लगी । सिक्यूरिटियों फे 
आघार पर छापकर चलाए जानेवाले नोटों की मात्रा अब २० करोड़ रुपये 
से बहकर १२० करोड़ रुपये कर दी गई। नोटों की संख्या भी बढ़ा दी 
गई ।३ १ मार्च १९१४ को ६,६१२ लाख रुपये के नोट चलते थे जब कि १९१८ ` 
में यह संख्या बढ़कर लगभग ९,९७९ लाख रुपये हो गई और ३१ दिसम्बर 
१९१८ को यही संख्या १८,२९१ लाख रुपये हो गई । १ रुपये और २३ रुपये 
के नए नोट भी चलाए गए। इस प्रकार प्रथम महायुद्धकाल में पत्र-मुद्रा के 
इतिहास में तीन विशेष परिवर्तन हुए :-- 
- (१) नोटों की संख्या लगभग तिगुनी हो गई। 
(२) पत्र-मुद्रा-कोष में धातु का भाग कम हो गया। यह भाग छरूग- 
भग ७८% से ४५% रह गया । 
(३) पत्र-मुद्रा-कोष में सिक्यूरिटियों का भाग बढ़ गया। यह भाग लगभग 
२१% से ५४९ से हो गया। 
- (१९१९--१९२४) ` । 
युद्ध समाप्त होने के वाद १९१९ में भारतीय मुद्रा-प्रणाली का अध्ययन 
करने लिए वेविग्टन-स्मिथ कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी के सदस्य चाहते 
थे कि भारत की नोट-प्रणाली लोचदार हो, तथा नोट चलाने से पहिले पर्याप्त 
मात्रा में धातुकोप भी रक्खा जाय जिससे नोटों के बदले में रुपये देने में 
के कठिनाई न हो। इस उद्देश्य, की पूर्ति के लिए कमेटी ने निम्न सिफारिशों 
(१) पत्र-मुद्रा-कोष में कुछ चालू नोटों का कम से कम ४०%, भाग 
धातु के रूप में रखना चाहिए तथा पत्र-मुद्रा-कोष के सोने का २ शि० 
प्रति रुपया की दर पर फिर से मूल्यांकन कर लेना चाहिए जिससे 
नई विनिमय-दर पर सोने का हिसाव लगाया जा सके 1 [स्मरण रहे 
` कि कमेटी ने २ शि० (स्वर्ण) की विनिमय-दर स्थापित करने की 
सिफारिश की थी |] - 
(२) सिक्यूरिटियों के आधार पर चलनेवाले नोटों का मूल्य १२० करोड़ 


सपया ही रहे परन्तु इसमें भारत-सरकार' की सिक्यूरिटियों का मूल्य 
` २० करोड़ रुपये से अधिक न हो।. ; 
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(३) पत्रमुद्रा-क्रोष का सोना और चांदी भारत में ही रक्खा जाय। 
(४) समय पड़ने पर सरकार ५ करोड़ रुपये के नोट और छापकर 
चला सकती है। ये नोट प्रेसीडेन्सी बेंकों को ऋण के रूप में दे दिए 
जायं तथा ९० दिन की अवधि वाले निर्यात-विलों के आधार पर 
चलाए जायं । द 
(५) सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि वह नोटों के बदले में सोना 
दे या चांदी के सिक्के दे । 
कमेटी की इन सफारिशों से मालूम होता है कि कमेटी ने नोट-प्रणाली 
को लोचदार बनाने के लिए बड़ी मजबूत सलाह दी थी। पत्र-मुद्रा-कोष का | 
केवल ४०% भाग ही धातु के रूप में रखने की सिफारिश की । इतना ही नहीं, 
सिक्यूरिटियों के आधार पर चलाए जाने वाले नोटों का मूल्य १२० करोड़ रुपये 
ही रबखे जाने का सुझाव दिया तथा इसके अतिरिक्त भी ५ करोड़ रुपये के 
नोट और चलाने के लिए सरकार को अधिकार देने की सिफारिश की । 
इन सिफारिशों के अनुसार मार्च १९२० में एक अस्थायी नियम पास 
* किया गया जिसके अनुसार सिक्यूरिटियों के आधार पर चलाए जाने वाले नोटों का 
मूल्य १२० करोड़ रुपये ही स्वीकार कर लिया गया। परन्तु इससे काम न चल 
सका। सरकार ने नोट-प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए मार्च १९२० के अस्थायी 
नियम को संशोधित करके इंडियन पेपर करेन्सी अमेण्डमेण्ट एक्ट' (11187 
Paper Currency Amendment Ac) पास किया। यह एक्ट 
` १ भवतूबर १९२० से लागू हुंआ। इस एक्ट की मुख्य बातें ये थीं: 

(१) पत्र-मुद्रा-कोष का कम से कम आधा भांग धातु के रूप में रखा 
जाने लगा । वेबिग्टन-स्मिथ कमेटी ने यद्यपि कोष में ४०% 
भाग ही धातु के रूप में रखने की सिफारिश की थी परन्तु 
सरकार ने इससे भी अधिक अर्थात्‌ ५०% भाग धातु में ` 
रखने का निइचय किया जिससे नोटों के बदले में धातु और 
धातु के सिक्के देने में कोई कठिनाई न हो। . 

(२) पत्र-मुद्रा-कोष का आधा भाग सिक्यूरिटियों में रखा जाने 
लगा । कम से कम २० करोड़ रुपये के मूल्य की सिक्यू- 
रिटियाँ भारत में रखी जायं और शेष भाग इगलेँड में रहे। 
इंगलेंड में रखा जानेवाला यह भाग १२ महीने की 
अवधि से अधिक समय की सिक्यूरिटियों में न रक्खा जाय। 

(३) भारत-मंत्री के पास ५ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सोना 
न रखा जाय। -: : 

(४) इस एक्ट के अन्तर्गत सरकार को अधिकार दिया गया कि वह्‌ 

३२ 
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निर्यात-बिलों के आधार पर ५ करोड़ रुपये तक के नोट छाप 


परन्तु ये नोट तभी चलाए जायं जब कि 


कर चला सकती है। प ब्‌ 
पत्र-मद्रा-कोष में आधा भाग धातु के रूप म तथा आधा भाग 


सिक्यूरिटियों के रूप में हो जाय। डर 

पाठकों को याद होगा कि बेबिग्टन-स्मिथ कमेटी ने एक सिफारिश 
की थी कि पत्र-म॒द्रा-कोष के सोने का २ शि० प्रति रुपया की दर पर फिर 
से मल्यांकन कर लेना चाहिए । परन्तु ऐसा करने म एक कठिनाई होती थी 
और वह कठिनाई यह थी कि ऐसा करने से पत्र-मुद्रा-कोष का धातु-भाग ५०५७ 
से कम मल्य का हो जाता था। अब तक कोष का सोना १ शि० ४ पें० 
प्रति रुपया या १५ २० प्रति सावरेन की दर पर आंका गया था परन्तु २ 
शि० प्रति रुपया या १०२० प्रतिं सावरेन की दर पर आंकने से उसका 
मल्य कम हो जाने का भय था । इस कठिनाई को दुर करने के लिए एक 
उपाय सोच लिया गया | सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि पत्र-मुद्रा- 
कोष में फिलहाल ८५ करोइ रुपये की सिक्यूरिटियां ही रखी जायं और सरकार 
< अपने आप रुपये की कृत्रिम सिक्यूरिटियां (0०५४९१ Rupee Secu- 
` 7७७) बनाकर पत्र-मुद्रा-कोष में जमा कर दिया करे 4 इस प्रकार सरकार 
को अपनी सिक्यूरिटियां बनाने का अधिकार भी मिल गया । ये सिक्यूरिटयां 
सरकार के आइ० ओ० यू० (1.0.ए.) होते थे जिनको सरकार अपने आप 
अपने नाम से जारी कर लिया करती थी जिससे इन पर सरकार को कोई ब्याज 

नहीं देना पड़ता था। [ 
१९२१ में बम्बई, बंगाल तथा मग्रोस की प्रेसीडेन्सी वेंकों को मिलाकर 
इम्पीरियलू बेंक बनाया गया । अब इस बेंक को यह अधिकार दे दिया गया 
कि वह कठिन आवश्यकता होने पर देशी बिलों के आधार पर नोट छाप 
कर चलाया करे। १९२० के पेपर करेंसी एक्ट' के अन्तर्गतः सरकार को 
निर्यात-बिळों के आधार पर नोट चलाने का अधिकार दिया गया था।* अब यह 
अधिकार सरकार से छीनकर इम्पीरियळ बेंक को दे दिया गया । १९२३-२४ 
में मुद्रा-मंडी में मुद्रा की कमी होने लगी । इस कमी को दूर करने के 
लिए इम्पीरियळ बॅक के द्वारा चलाए जानेवाले नोटों का मूल्य, ५ करोड़ 
से बढ़ाकर १२ करोड़ रुपये कर दिया गया । परन्तु इससे भी मुद्रा की 
कमी दूर न हुई । अतः १९२५ में १९२० का “पेपर करेंसी एक्ट' संशोधितं 
कर दिया गया। अब सिक्यूरिटियों के आधार पर चलाए जानेवाले नोटों की 
_सीमा ८५ करोड़ रुपये से बढ़ाकर १०० करोइ रपये कर दी गई। परन्तु इसमें 


* देखिए इसी अध्याय में १९२० के 'पेपर करेंसी एक्ट” की धारा (४) । 
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भारत सरकार द्वारा बनाई गई अपनी “रुपये की सिक्यूरिटियों' का मूल्य ५०. 
करोइ रुपये से अधिक नहीं हो सकता था। (१९२० के पेपर करेंसी एक्ट' 
के द्वारा सरकार को अपनी सिक्यूरिटियां बनाने का अधिकार दिया गया था 
परन्तु १९२५ में यह अधिकार सीमित कर दिया गया और अब सरकार को 
५० करोइ रुपये से अधिक मूल्य की सिक्यूरिटियां बनाने का अधिकार न 
था ।) १९२५ में पत्र-मुद्रा की स्थिति यह थी :-- 


कूल चालू नोटों का पत्र-मुद्रा-कोष में | कोष में सिक्यूरिटियों का 
मूल्य धातु-भाग भाग 
% 


0 
१८९.५१ लाख रुपये ५९.३ ४०.७ 


(१९२५--१९३९) 


दिसम्बर १९२५ में १ और २३ रुपये के नोट भी बन्द कर दिए गए। 
१९२६ में हिल्टन-यंग कमीशन ने भारतीय मुद्रा की स्थिति का अध्ययन 
किया। कमीशन ने सिफारिश की कि पत्र-मुद्रा चलाने का काम एक केन्द्रीय 
बेंक को सौंप दिया जाय । केन्द्रीय बैंक ही नोट छाप कर चलाया करे 
परन्तु सरकार उन नोटों की गारंटी करे। कमीशन ने सिफारिश की कि स्वणँ- 
प्रमाप-कोष व पत्र-मुद्रा.कोष को मिलाकर एक कर दिया जाय तथा दोनों 
का अळ्ग-अळग अनुपात कानून बनाकर निश्चित कर दिया जाय। पत्र-मुद्रा 
संबंधी कमीशन की मुख्य-मुख्य सिफारिश निम्न थीं: 

(१) एक रुपये के नोट फिर चलाए जाय॑ परन्तु इन नोटों के बदले 
में चांदी के रुपये न दिए जाया करें। 

(२) दसरे बड़े-बड़े नोटों के बदले में सरकार अपनी इच्छानुसार 
चाहे तो रुपये दे या. छोटे नोट दे। इससे कमीशन का. उद्देश्य यह 
था कि रुपयों का प्रचार कम हो और नोटों का प्रचार बड़े । 

(३) कमीशन ने नोट चलाने की -प्रणाली में भी फेर-बदल करने की 

सिफारिश की । उनका प्रस्ताव था कि आनुपातिक-कोष प्रणाली के 
अनुसार नोट चलाए जायं । पत्र-मुद्रा-कोष में सोना या सोने की 
सिक्यूरिटियां ४०% से कम न हों और कोष का शेष भाग सरकारी 
सिक्यूरिटियों और व्यापार-बिलों के रूप में हो। सरकारी सिक्यू- 
रिटियां कुल कोष का एक-चौथाई भाग या ५० करोड़ रुपये-.. 
रन दोनों में जो भी कम हो उसके बराबर हों । 
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कमीशन की इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए १९२७ का 
'करेंसी-एकट' पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार देश में स्वर्ण-धातु-, 
प्रमाप स्थापित कर दिया गया। सरकार जनता से निश्चित दर पर सोना 
खरीदा करती थी परन्तु बेचते समय अपनी इच्छानुसार स्टिग या सोचा 
दिया करती थी । इसी एक्ट के द्वारा रुपये की विनिमय-दर १ शि० ६ पें० 
.. कर दी गई । इसी समय कमीशन.की सिफारिशों के अनुसार रिजवं बेक बनाने 
` को एक बिल घारा-सभा में लाया गया परन्तु उसे अस्वीकृत कर दिया गया 
और केन्द्रीय बैंक बनाने की बात टाल दी गई। 

१९३१ तक इसी प्रकार स्वणं-धातु-प्रमाप चलता रहा। १९३१ में जब 
इंगलेंड में स्वर्ण-प्रमाप टूट गया तो रुपये का गठबन्धन स्टिंग से हो गया। 
अब देश में स्टलिग-विनिमय-प्रमाप आ गया। 


१९३४ में रिजवं बैंक ऑव इंडिया एक्ट पास हुआ और १ अप्रैल १९३५ | 


को रिजर्व बैंक स्थापित किया गया । रिजवं बक बनते ही नोट चलाने का 
एकाधिकार इस बैंक को दे दिया गया। नोट चलाने के लिए रिजवं बेंक 
- में एक नोट-विभाग खोला गया । इस विभाग का काम बेंक के बेकिंग विभाग से 
बिलकुल अलग है । रिजवं बैंक २, ५, १०, ५०, १००, ५००, १०००, १०००० 
रुपये के नोट छाप सकता है। नोट चलाने के बदले में रिजवं बैंक को रिजर्व 
बेंक की धारा ३३ के अनुसार एक कोष रखना पड़ता हूँ। इस कोष में सोना, 
सोने के सिक्के, विदेशी सिक्यूरिटियां, रुपये तथा रुपये की सिवयूरिटियां रखने 
` पड़ते हें। कोष का कम से कम ४०% भाग सोना, सोने के सिवके या 
विदेशी सिक्‍यूरिटियों* में रखना अनिवार्य है। इसमें से भी कम से कम ४० 
करोड़ रुपये के मूल्य का सोना या सोने के सिक्के रखना अनिवार्य है । कोष 
का शेष ६०% भाग रुपया, सरकारी सिक्यूरिटिण या देशी बिलों और प्रतिज्ञा- 
पत्रों में रखना पड़ता है । कोष में जो सोना या सोने झे सिक्के होते हें. उनका मूल्य 
एक रुपया=८.४७५१२ सोने के दानों की दर से मापा जाता है। कोष में 
जो रुपये होते हें उनका मूल्य उनके अंकित मूल्य से लगाया जाता है तथा 
कोष की सिक्यूरिटियों का मूल्य बाजार भाव की दर से लगाया जाता है। कोष 
में रखे गए सोने या सोने के सिक्कों के ३॥ भाग को देश में ही बैंक के पास 
या बेंक की किसी शाखा या बैंक की किसी एजेंसी के पास रखना पड़ता 
है तथा है भाग देश से बाहर भी रखा जा सकता है । 
SC 


* अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष बनने से स्टरिंग-सिक्यूरिटियां ही नहीं वरन्‌ 


उन सब देशों की सिक्यूरिटियां रखी जाती हें जो देश अन्तर्राष्ट्रीय कोष के 
सदस्य होते हें । 
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रिजवं बेक हारा नोट चलाने से लाभ 


अब रिजर्व बेक द्वारा नोट चलाए जाने से भारत की नोट-व्यवस्था में 
काफी लोच बड़ गई है । बैंक व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्रों के सम्पर्क में 
रहता है, इसलिए वह बाजार की मुद्रा की मांग को भली-भांति समझ सकता 
है और सरकार की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से काम कर सकता हैँ। 

रिजवं बेंक के बनने से पहिले सरकार को दो कोष रखने पड़ते थे--- 
(१) स्वर्ण-प्रमाप-कोष (२) पत्र-मुद्रा-कोष। हिल्टन-यंग कमीशन ने इन दोनों ' 
कोषों को मिलाने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश रिजवं वेक बनने 
के वाद पुरी कर दी गई। हां, बेंक सरकार को जितने रुपये वापस करता है 
उसका मूल्य सरकार को उसे चुकाना पड़ता है । इसके लिए सरकार ने 
१ अप्रैल १९३५ को १० करोड़ रुपये के मूल्य का एक कोष बना लिया 
था । 

रिजर्व बेंक बनने के बाद अब देश की नोट-व्यवस्था पहिले से अधिक लोच- 
दार तो हो ही गई है परन्तु इसी के साथ यह अपने आप घट-बड़ जानेवाली 
भी हो गई है जब विलों के आधार पर नोट निकलते हैँ तो मुद्रा की मात्रा 
बड़ जाती है और जब विलों का भुगतान हो जाता है तो मुद्रा की मात्रा. 
अपने आप कम हो जाती है। १९३५ से पहिले स्वण-प्रमाप-कोष का एक भाग 
चांदी खरीदने के लिए इंगलेड में रखा जाता था । इससे हमारे देश में चांदी 
का बाजार उन्नत नहीं हो पाता था । रिजर्व बेंक बनने के बाद अब लन्दन में 
चांदी खरीदने के लिए कोष रखना वन्द कर दिया गया है । अब संभवतः 
चांदी हमारे देश में ही खरीदी जाया करेगी । (परन्तु इसकी आशा अब प्रतीत 
नहीं होती हूँ क्योंकि अब चांदी के सिक्के ही नहीं चलते।) 
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(१९३९--१९४५) 


द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने के पश्चात्‌ जनता में कुछ सनसनी फैली 
परन्तु यह सनसनी इतनी भीषण नहीं थी जितनी प्रथम महायुद्ध के समय 
फैल गई थी । लोग नोटों को देकर बदले में रुपया मांगने लगे। १५ जून 
१९४० से लेकर अगस्त १९४० तक लगभग २२ करोड़ रुपये के नोट 
रिजवे बैंक के पास लौटकर आए जिनके बदले में बेंक ने रुपये चुकाए । 
परन्तु नोटों के बदले में रुपयों की मांग बढ़ती ही गई। इस परिस्थिति को 
वश में करने के लिए सरकार ने २५ जून १९४० को एक विज्ञप्ति द्वारा 
घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति अपने पास अपनी आवश्यकता से 
अधिक रुपये के सिक्के नहीं रख सकता । इस घोषणा से नोटों के बदले 
में रुपयों की मांग तो कम हुई परन्तु सहायक सिक्कों की मांग बढ्ने लगी । 
२० जुलाई १९४० को सरकार ने एक आडिनेंस निकाला जिसके अनुसार 
सरकार ने १ रुपये के नोट चलाए । फरवरी १९४३ में रिजवं बैंक ने' २ रुपये 
के नोट चलाए। फ्रांस के हार जाने के बाद स्थिति गम्भीर हो गई। 
नोटों के बदले में रुपयों की मांग फिर बड़ गई तथा लोग डाकखानों और 
बेंकों से अपना-अपना रुपया निकालने लगे । कुछ समय तक रिजवं बेंक 
ने नोटों के वदले में रुपये देना बन्द कर दिया । जनवरी १९४६ में सरकार 
ने दो आईडिनेंस निकाले। पहिले आईडिनेंस द्वारा सभी 'बैंको और सरकारी - 
खजानों को आज्ञा दी गई कि वे १०० रुपये के नोटों की संख्या का पूरा-पूरा 
ब्यौरा रिजवं बैंक को भेजें । इसका उद्देय यह था कि १०० रुपये के 
नोटों की संख्या का पूरा-पूरा पता लग सके । दूसरे आईडिनेंस द्वारा १२ 
जनवरी १९४६ से १०० रुपये से ऊपर वाले ५००, १००० तथा १०,००० 
रुपये के नोटों का चलना बन्द कर दिया गया। इन बड़े-बड़े नोटों के बदले 
में सरकार अब १००-१०० के नोट देने लगी। घोषणा कर दी गई कि जिन 
लोगों के पास १०० से ऊंची राशि के नोट हों वे उन्हें निश्चित तिथि 
तक रिजर्व बेंक से १०० के नोटों में बदलवा लें अन्यथा उस तिथि के पश्चात्‌ 
वे नोट गैर-कानूनी हो जायेंगे । इसका उद्देश्य यह था कि बड़ी-बड़ी राशि 
के नोट चलना बन्द हो जाय ताकि लोग काला-वाजार न कर सकें। बड़ी- 
बड़ी राशि के नोटों से चोर-वाजारी करने में सुविधा होती थी । अब यह 
सुविधा दूर कर दी गई जिससे चोर-बाजारी कम हो जाय॑। 
- द्वितीय युद्धकाल में पत्र-मुद्रा के इतिहास में सबसे बड़ी बात यह हुई 
कि नोटों की संख्या बहुत बड़ गई । अगस्त १९३९ में भारत में कुल 
१७९ करोड़ रुपये के नोट चलते थे परन्तु दिसम्बर १९४७ में नोटों की कुल 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५०४ ) 


संख्या १२४२.८६ करोड़ रुपये हो गई । युद्धकाल में नोटों की संख्या इस 
प्रकार बढ़ी :-- | 
; (करोइ रुपयों में) 

चालू नोटों की संख्या 


अगस्त १९३९ = १७९ 
अगस्त १९४१ RSS 
अगस्त १९४२ कि 
जनवरी १९४३ ५९३ 
जनवरी १९४४ ८५४ 
जनवरी १९४५ RoR 
जून १९४५ ११५२ 
माचे १९४६ १२१९ 
दिसम्बर १९४७ १२४२ 


इस प्रकार अगस्त १९३६ और मार्च १९४६ के बीच चलने वाले नोटों 
की संख्या में लगभग ६७८ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई । ये सब नोट स्टरिंग- 
सिक्यूरिटियों के आधार पर चलाए गए थे । रिजर्व बेंक आऑव इंडिया एक्ट 
की धारा ३३ के अनुसार रिजवं बेंक को यह अधिकार. था कि वह सोने- 
चांदी के अतिरिक्त कुछ सिक्यूरिटियां रखकर भी नोट चलाःसकता है। इन 
सिक्यूरिटियों में कुछ तो भारत सरकार की रुपये की सिक्यूरिटियां होती थीं और 
कुछ स्टलिंग-सिक्यूरिटियां होती थीं । युद्धकाल में भारत की सरकार इंगलेड की 
सरकार को माल खरीद-खरीद कर भेजती रही और इंगलेंड की सरकार स्टरिंग- 
सिक्यूरिटियां देकर इस माळ का भुगतान चुकाती रही । ये स्टलिग-सिक्यूरिटियां 
रिजवं वेक में जमा होती रहीं और रिजव॑ वेक इनके आधार पर नोट छापकर 
चलाता रहा। इस प्रकार कोष में बिना सोना-चांदी रक्खे नोट चलाए जाते रहे 
जिससे नोटों की संख्या अनगिनत मात्रा में बःती .गई। इससे देश में मुद्रा- 
स्फीति हुई और वस्तुओं के भाव आकाश को छने भगे 


$ 


(१९४५--१९५३) 


यद्ध के पश्चात्‌ भी नोटों की संख्या बढ़ती ही रही । ३१ दिसम्बर 
१९४५ को कुल ११५४ करोइ रुपये के नोट छापे गए थे । परन्तु जनवरी 
१९४६ म इनकी संख्या १२४८ करोड़ रुपये हो गई और जून १९४६ में यही 
सल्या आगे बड़कर १२५४ करोड़ तक पहुंच गई । सितम्बर १९४५ में 
११४१.८४ करोइ रुपये के नोट चलते थे परन्तु “जून १९४६ में यह 
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वक) ३२४ ९७ करोड़ हो गई। नीचे लिखी तालिका से यह बात 


स्पष्ट होती है-- (करोड़ रुपयों में) 
- कु नोटों की | चालू नोटों की | रिजवं बैक के पास जमा 
त | संख्या संख्या स्टलिग-सिक्यूरिटियां 

सितम्बर १९४५ | ११६२.७४ | ११४१.८४ १०४२.३३ 
अप्रैल १९४६ | १२४५. ९५ | १२३५.१२ ११२४.७ 

जून १९४६ | १२५४.३३ | १२४१.९७ ११३५.३२ 
नवम्बर १९४६ | १२५८.८९ | १२०१.२९ ११३५.३२ 
दिसम्बर १९४६ १२५८.५९ | १२१८.७८ ११३५.३२ 

मार्च १९४७ | १२५७.४७ | १२४३.०३ ११३५.३२ 


[= = ८7. | 2 0 1 
इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ भी नोटों की संख्या बढ़ती ही 
गई । युद्ध के परुचात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष बन जाने से पत्र-मुद्रा-कोष में 
भी फेर-बदल कर दी गई है। पहिले रिजवं बैंक एक्ट की धारा ३३ के 
अनुसार रिजर्व बेक को स्टलिंग-सिक्यूरिटियों के आधार पर देश में नोट छाप 
कर चलाने का अधिकार था । परन्तु अब इस धारा में संशोधन कर दिया 
गया है । अब स्टरिंग-सिक्यूरिटियों के आधार पर ही नहीं वरन्‌ विदेशी 
सिंक्यूरिटियों' के आधार पर नोट चलाए जा सकते हे । “विदेशी सिक्यूरिटियों' 
में वे सिक्‍्यूरिटियां गिनी जाती हें जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य 
देशों मे भुगतान की जानेवाली हों । रिजव॑ बेक आँव इंडिया एक्ट की 
धारा ३३ के अन्तर्गत नीचे लिखी सिक्यूरिटियां विदेशी सिक्यूरिटियां 
मानी जाती हें :-- 
(१) वे सिक्यूरिटियां जो अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के किसी भी सदस्य- 
देश के केन्द्रीय बेक की जमानत राशि की साख पर हों अथवा 
उस देश की किसी अन्य बैंक की सिक्यूरिटियां हों । 
(२) वे बिल जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के किसी भी सदस्य-देश में 
चुकाए जानेवाले हों तथा जिन पर दो खरे हस्ताक्षर हों और जो 
९० दिन से अधिक अवघि के न हों । 
(३) अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के किसी भी सदस्य-देश की सरकारी 
सिक्यूरिटियां जो ५ साल की अवधि की हों । 
वर्तमान पत्रममुद्रा-प्रणाली बड़ी सरल और सीधी है जिसे प्रत्येक व्यक्ति 
आसानी से समझ सकता है। नोट चलाने का एकाधिकार देश के केन्द्रीय 
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“बक रिजेबँ बैंक आँव इंडिया को मिला हुआ है । देश भर ४ ले दे 
दर १०, १००, १० 

ही नोट छापकर चलाता है। आजकल २, ५ १ 

१०,००० रुपये के नोट चलते हें। सरकार के वित्त-विभाग ने १ रुपये का नोट 


भी चला रखा है। यह नोट युद्धकाल में चलाया गता था परन्तु सरकार 


अब तक इसे चला रही है। १ रुपये के नोट का रिजबं बेंक से कोई संबंध 


नहीं है रिजर्व बे “विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। पत्र-मुद्रा- 
कोष रे छ शक के सिक्के तथा विदेशी सिक्यूरिटियां 
और भारत सरकार की सिक्यूरिटियां रक्खी जाती हैं । विदेशी सिक्यूरिटियां' 
चे मानी जाती हें जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य-देशों की हों । । सम्पूर्ण 
कोष का कम से कम ४०% भाग सोने, सोने के सिक्को तथा विदेशी 
सिक्यूरिटियों' में रबखा जाता है और इसमें भी कम से कम ४० करोड़ रुपये 
केमल्य का सोना या सोने के सिक्के रहना अनिवार्य हूं। के का शेष ६० 0 
भाग रुपया, सरकारी सिक्यूरिटियों या सरकार के प्रतिज्ञा-पत्रों में रक्खा जाता 
है । रिजवं बैंक को नोट छापकर चलाने का अधिकार रिजवं बक आँव 


इंडिया एक्ट की धारा २४ के अन्तगंत मिला हुआ है । 


भारत की वर्तमान नोट-व्यवस्था 


भारत की नोट-व्यवस्था में समय समय पर अनेक परिवतँन हुए हें । 
सबसे पहिले नोट चलाने का काम बंगाल, मद्रास और बम्बई के.तीनों प्रेसी- 
डेसी बैंको को मिला हुआ था। परन्तु १८६१ के एक्ट के अनुसार सरकार 
ने इसे अपने अधिकार में ले लिया । १८६१ के एक्ट के अनुसार नोट 
चलाने का F!x९ F!d५०875 $8९. स्थापित किया गया । 
इसके अन्तर्गत ४ करोइ के मूल्य के नोट सिक्यूरिटियों के बल पर 
चलाए जा सकते थे और यदि इनसे अधिक नोट चलाने होते तो सरकार 
को अपने पास चांदी का एक संचित कोष रखना पड़ता था। धीरे-धीरे 
सिक्यूरिटियों के बल पर चलाए जानेवाले नोटों का मूल्य बढ़ाया जाता रहा 
और प्रथम महायुद्ध काल में कुल मिलाकर १२० करोइ रुपये के मूल्य के नोट 
केवल सिक्यूरिटियों के वल पर चलाए जा सकते थे। यद्यपि नोट चलाने 
का काम सरकार का ही था परन्तु समय-समय पर यह भी प्रयत्न किया जाता 
रहा कि नोट चलाने का काम किसी बैंक को सौंप दिया जाय। उस 
समय देश में कोई केन्द्रीय वेक नहीं था इसलिए इम्पीरियल बैंक आव इंडिया 
को ही इस काम को सौंपने का एक बार छोटा सा प्रयोग किया गया था। 
१९२४ में इम्पीरियल बेंक ऑव इंडिया को यह अधिकार दे दिया गया था 
कि वह १२ करोड़ रुपये के मूल्य तक के नोट देशी बिलों के बल पर चला सकता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५०७ ) 


था परन्तु यह योजना सफल नहीं हो सकी। इस प्रकार हमारे देश में नोट ` 
चलाने के अनेक सिंद्धान्तों और प्रणालियों का प्रयोग किया जाता रहा ह । 
१९३५ में रिजर्व बेंक आँव इंडिया अनने के बाद नोट चलाने का काम 
इसी बैंक को सौंप दिया गया । अब यही बैंक नोट चलाता है । अब हमारे 
देश में परिवरतंनीय और अपरिवर्तनीय दोनों प्रकार के नोट चलते हे । 
२, ५, १०, १००, {००० और १०,००० रू० के नोट परिवर्तनीय नोट हें 
जिनके बदले में रिजवं बैंक सिक्के देने का वचन देता हैँ । १ रुपये के नोट 
अपरिवतंनीय नोट है जिन्हें भारत सरकार का वित्त-विभाग छापकर चलाता है । 
ये नोट द्वितीय महायुद्ध काल में चलाए गए थे और आज भी चलते हेँ। इन नोटों 
के बदले में सरकार सिक्के देने का वचन नहीं देती । प्रतिनिधि रूप कागज के नोट 
हमारे देश में नहीं चलते । हां, १९२५ में हिल्टन-यंग कमीशन ने ऐसे नोट 
चलाने की सिफारिश अवश्य की थी । देश में अब नोट चलाने के लिए 
बैंकिंग सिद्धान्त का पालन किया जाता है जिसके अनुसार देश के केन्द्रीय 
बैंक (रिजवे बैंक आव इंडिया) को नोट चलाने का एकाधिकार मिला हुआ 
है । रिजव वैंक अपने नोट-विभाग द्वारा देश में नोट छापकर चलाता है । 
रिजर्व बैंक के बनने से पहिले देश में करेंसी सिद्धान्त का पालन किया जाता 
था जिसके अनुसार सरकार नोट चलाती थी । रिजर्व बेंक आँव इंडिया 
अब आनुपातिक-कोष प्रणाली के अनुसार नोट चलाती है । इस प्रणाली 
के अनुसार नोट चलाने से पहिले रिजवं बेंक को नोटों के बदले में एक 
संचित कोष रखना पड़ता है जिसमें सोना, सोने के सिक्के, विदेशी सिक्यूरिटियां, 
रुपया तथा रुपये की सिक्यूरिटियां रखी. जाती हें । चलाए जानेवाले कुल 
नोटों के मूल्य के बदले में संचित कोष का कम से कम ४० प्रतिशत भाग 
सोना, सोने के सिक्कों या विदेशी सिक्यूरिटियों में रखना पड़ता है । इसमें 
भी हर समय कम से कम ४० करोइ रुपये के मूल्य का सोना या सोने के 
सिक्के रखना अनिवार्य है। संचित कोष का शेष ६०% भाग रुपया, सर- 
कारी सिक्यूरिटियों या देशी बिलों और प्रतिज्ञा-पत्रों के रूप में रखा जा 
सकता हुँ । १९४६ से पहिले जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ([nt6r- 
national Monetary Fund) नहीं बना था, रिजवे बेंक को अपने 
संचित कोष में स्टलिग-सिक्यूरिटियां रखकर उसके बल पर नोट चलाने का 
अधिकार था । परन्तु जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य हो गया 
तो रिजवं बेंक केवल स्टरिंग-सिक्यूरिटियों के बल पर ही नहीं वरन्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सव सदस्य-देशों की सिक्यूरिटियों के बल पर नोट 
चला सकता है । अतः हमारे देश की नोट-व्यवस्था लोचदार भी है और 
उपयोगी भी । चूंकि १ जनवरी १९४९ से रिजवं बैंक ऑव इंडिया का 
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रिजर्व बैंक द्वारा नोट चलाने का उत्तर- 


गया है इसलिए ४ 
Sad शा गया है। भारत की वर्तमान 


दायित्व अब सरकार का भी उत्तरदायित्व बन गय 
नोट-व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :-- 
(१) परिवर्ततीय और अपरिवर्तनीय ( Convertible and Incon- 
रगतको दोनों प्रकार के नोटों का चलन। 
(२) बेकिंग सिद्धान्त (1116. Banking Principle of Note 
gS tional Reserve 
' -कोष' प्रणाली (The Proport10 
आ र का चलन जिससे देश की नोट- च 
व्यवस्था में लोच (11881६9) रहती है। | 


` स्त्रण-प्रमाप-कोष का इतिहास 


्वर्ण-प्रमाप-कोष का जन्म सन्‌ १९०० में हुआ था जब कि फाउलर 
कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि रुपयों के टंकन से जो लाभ हो उसे अलग 
एक कोष में रख दिया जाय । कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि इस | 
कोष का प्रयोग उस समय किया जाय जब कि विनिमय-दर को गिरने से 
रोकने के लिए सरकार को भुगतान करने की आवश्यकता पड़े । 
इस कोष की स्थापना के कुछ समय बाद ही रुपये के टंकन से होने,” | 
बाला लाभ इंगलेंड भेजा जाने लगा । तब से यद्यपि इसका उद्देश्य तो वही | 
रहा जो पहिले था परन्तु इसका प्रयोग बदल गया। जव कभी भारत का | 
व्यापार-संतुलन भारत के प्रतिकूल होता तो भारत मंत्री लन्दन में कौंसिल- | 
बिल बेचना बन्द कर देता था और इस प्रकार भारत में मुद्रा की मात्रा भी नहीं | 
बड़ पाती थी क्योंकि न तो कौंसिल-बिल वेचे जाते थे और न उनका भुगतान करने 
के लिए भारत सरकार को मुद्रा बड़ाने की आवश्यकता होती थी । इस प्रकार 
मुद्रा-मंडी में मुद्रा की कमी होने से मुद्रा का मूल्य बड़ जाता था। इस समय 
यदि भारत-मंत्री को लन्दन में धन की आवश्यकता पड़ती तो वह इस 
कोष में से ही अपना काम चला लेता था-। इसी समय भारत-सरकार 
छन्दन म भारत-मंत्री द्वारा चुकाए जाने वाले रिवसं-कौंसिल-विळ भारत 
के व्यापारियों को वेचती थी। इसका यह प्रभाव होता था कि देश की 
se र मात्रा और भी कम हो, जाती थी । इससे मुद्रा 
RS चक बढ़ जाता था। मुद्रा का मूल्य बढ्ने से रुपये की _ 
“दर भी ऊंची हो जाती थी। इस प्रकार कोष के अब तीन उद्देश्य थे :-- 
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(१) भारत-मंत्री को चुकाई जानेवाली वाषिक राशि (Home 
01091808) का भुगतान, 

(२) भारत के प्रतिकूल व्यापार-संतुलन का भुगतान, 

(३) विनिमय-दर बड़ाने का साधन, 

जैसा कि. पहिले बताया जा चुका है, फाउलर कमेटी ने स्वणे-प्रमाप- ' 
कोष को भारत में रखने की सिफारिश की थी। परन्तु शीघ्र ही वह इंगलेंड 
में रकखा जाने लगा और वहां भी उसे सिक्यूरिटियां खरीदने मे लगा दिया 
जाता था । १९०६ मे इसमें एक और परिवतेन' किया गया । उस समय 
देश में रुपये के सिक्कों की कमी थी। अतः पत्र-मुद्रा-कोष में से कुछ 
भाग निकालकर एक स्पेशल कोष बना दिया गया जो रुपये के सिक्कों के 
रूप में देश में ही रक्खा जाता था । यह कोष स्वर्ण-प्रमाप-कोष का ही 
एक भाग बना दिया गया,। अतः अब स्वर्ण-प्रमाप-कोष की दो शाखाएं 
हो गई-- 

(१) ळन्दनमे सोने और सिक्यूरिटियों के रूप मे रक्खा जानेवाला भाग, 

(२) भारत में चांदी में रकखा जानेवाला भाग । 

इसके पइ्चात्‌ यह निश्चय किया गया कि इस कोष मे केवल २ करोइ 
पौंड ही हों और फिर रुपये के टंकन से होनेवाला लाभ रेलों की उन्नति 
सें लगाया जाय। लेकिन इस निइचय के थोड़े समय बाद ही एक बड़ा भारी 
संकट आया । रुपये की विनिमय-दर को स्थायी बनाने के लिए रिवसँ- 
` कौंसिल-बिल बेचने पड़े और इनको चुकाने के लिए इस कोष में से लग- 
भग ८० लाख पौंड निकालने पड़े । इस परिस्थिति के कारण सरकार ने 
अपना पहिला निश्चय बदल दिया और रुपये के टंकन से होनेवाला लाभ 
रेलों की उन्नति के लिए देना बन्द कर दिया गया । ३१ माचं>१९१३ को 
इस कोष में लगभग २,२५,७१,३३३ पौंड थे । अब इस कोष की स्थिति 
के विषय में जनता सरकार की आलोचना करने लगी । अतः चेम्बरलेन 
कमीशन ने इस विषय में कुछ सुझाव दिए--(१) इस कोष की कोई 
सीमा निर्धारित न की जाय वरन्‌ रुपये के टंकन से होने वाला सब लाभ इसमें 
लगाया जाय; (२) इसका अधिकांश भाग सोने के रूप में भारत में रक्खा 
जाय; (३) इसकी दूसरी शाखा, जो रुपये के रूप में भारत में रक्खी जाती 
है, बन्द कर दी जाय; (४) कुल कोष छन्द्रन में रक्खा जाय; (५) कोष में 
तुरन्त एक करोड़ पौंड का सोना इकट्ठा किया जाय। यदि कोष में इसकी 
कमी हो तो इस कमी को पत्र-मुद्रा-कोष मे से राशि लेकर पूरा किया जाय। 

चेम्बरलेन कमीशन की ये सिफारिश मान ली गई। कोष की भार- 
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तीय शाखा तोड़ दी गई परन्तु कोष का अधिकांश भाग सिक्यूरिटियों के 
रूप में ही रहा । इसके पश्चात्‌ बेबि्टन-स्मिथ कमेटी ने भी इस पर विचार 
किया और सिफारिश की कि (१) रुपये के टंकन से होनेवाला सारा लाभ इस 
कोष में रवखा जाय; (२) कोष में अधिकांश भाग सोने के रूप में हो 3 
(३) कोष का कुछ भाग सोने के रूप में भारत म: 200 (४) कोष की 
सिक्यूरिटियाँ इंगलेंड में ही रखी जायं। बेबिग्टन-स्मिथ कंमेटी ने इस बात 
को पहिचाना कि जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक 
है कि कोष का कुछ भाग भारत में अवश्य रहे । धीरे-धीरे यह कोष बड़ता गया 
और ३१ जुलाई १९२५ को कोष में कुल ४ करोड़ से भी अधिक पौंड थे। 
१९२५ में हिल्टन-यंग कमीशन ने सिफारिश की कि स्वण-प्रमाप कोष 
` और पत्र-मुद्रा-कोष दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाय। अतः १९२९ 
में रिजवे बैंक आव इंडिया बनने के बाद दोनों कोषों को मिलाकर एक कर 
दिया गया। तभी से यह रिजवं बैंक ऑव इंडिया के अधिकार में चला आ 
रहा है । अब स्वण-प्रमाप-कोष के नाम की कोई चीज नहीं है। इसको पत्र- 
मुद्रा-कोष' में मिला दिया गया है और इसी नाम से 'रिजर्व बेंक के पास 
है । अब इसमें सोना, सोने के सिक्के, विदेशी सिक्यूरिटियां, रुपया, देशी 
सिक्यूरिटियाँ व सरकारी सिक्यूरिटियाँ रक्खी जाती हें। रिजवं बेंक ऑव 


इंडिया एक्ट की धारा ३६ (१) के अन्तर्गत सरकार पर रिजवं बेंक के द्वारा 


लौटाए गए रुपयों के बदले में उनका पूरा मूल्य चुकाने का द्वायित्व 
है । इसे पूरा करने के लिए सरकार ने एक” कोष १ अप्रैल १९३५ से 


बना रक्खा है जिसे 'रजत-भुगतान-कोष” कह सकते हें। इसमें सोना और * 


सिक्यूरिटियाँ रक्खे जाते हें तथा इसका मूल्य १०० करोइ रुपये है। 
AES, सारांश [ 


न भारतीय पत्र-मुद्रा का इतिहास १९बीं शताब्दी से आरम्भ होता है । सबसे 
पहिले १८०६ में बॅक आँव बंगाल को नोट चलाने का अधिकार दिया गया। 


इसके बाद बंगाल, मद्रास तथा बम्बई--तीनों प्रेसीडन्सी बैंकों को नोट चलाने . 


का काम दे दिया गया। इनके नोट केवल इनकी सीमा के अन्तर्गत ही चलते 
थे। प्रत्येक बेक द्वारा चलाए जानेवाले नोटों की सीमा निश्चित थी और इन 
बेंको को कुल नोटों के मूल्य का ३३३ % भाग घातु-कोष के रूप में अपने पास 
रखना आवश्यक होता था। १८५९ में प्रथम बार सरकार ने नोट-व्यवस्था को 


. संगठित करने को सोचा। अतः १८६१ में पेपर करेंसी एक्ट पास किया गया 


जिसके अनुसार भारत सरकार न नोट चलाना आरम्भ किया। 
सारः भार एक्ट के अनु- 
सार ४ करोड़ रुपये के मूल्य के नोट सिक्यूरिटियों के बल पर चलाए का 
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सकते थे पर इससे अधिक नोट चलाने के लिए समान मूल्य का धातु-कोष 
रखना पड़ता था । यह प्रणाली लोचदार नहीं थी। १९१३ में सिक्‍यूरिटियों 
की सीमा बढ़ाकर १४ करोड़ कर दी गई जिसमें १० करोड़ रुपये की भारत 
सरकार की सिक्‍यूरिटियां तथा ४ करोड़ रुपये की स्टलिग-सिक्‍यूरिटियां 
होती थीं । इससे नोट-व्यवस्था में कुछ छोच आ गई । १९१३. में चेम्बरलेन 
कमीशन ने नोट-प्रणाली को और भी अधिक लोचदार बनाना चाहा । सिफा- 
रिश की गई थी कि सिक्‍यूरिटियों के बल पर २० करोड़ रुपये के नोट चलाए 
जायं तथा ५०० रुपये के नोट भी चलाए जायं। परन्तु इन सिफारिशों पर 
प्रथम युद्ध आरम्भ होने के कारण कोई विचार नहीं किया जा सका । 

प्रथम युद्धकाल में पत्र-मुद्रा के इतिहास में संकट आया । सिक्यूरिटियों 
के बल पर चलाए जानेवाले नोटों की मात्रा १२० करोड़ रुपये कर दी गई। 
_ नोटों का प्रसार हुआ और १ रुपया तथा २३ रुपये के नोट चलाए गए । युद्ध 
समाप्त होने पर नोट-व्यवस्था का अध्ययन बेबिग्टन स्मिथ कमेटी ने किया । 
सिफारिश की गई कि पत्र-मुद्रा-कोब का केवल ४०% भाग ही धातु के रूप 
में रखा जाय । १९२१ में यह सिफारिश मान ली गई । 1 

१९२१ में प्रेसीडेन्सी बेंकों को मिलाकर इम्पीरियल बॅक बनाया गया । 
_ इस बेंक को अधिकार दिया गया कि कठिन आवश्यकता होने पर. देशी बिलों 
` के आधार पर नोट छापकर चलाए। अब इम्पीरियल बॅक १२ करोड़ रुपये 
तक के नोट छापकर चला सकता था। दिसम्बर १९२५ में १ और २३ 
रुपये के नोट भी बन्द कर दिए गए । १९२५ सं हिल्टन-यंग कमीशन ने 
` १ रुपये का नोट चलाने तथा आनुपातिक कोष-प्रणाली पर नोट-निर्गंमन करने 
की सिफारिश कीं। तदनुसार १९२७ में करेन्सी एक्ट पास किया गया। १९३४ 
में रिजवं बैंक आंव इंडिया एक्ट पास हुआ और १९३५ में रिजवं बैंक को स्थापना 
की गई। नोट चलाने का काम अब इस बॅँक को दे दिया गया । बेंक'आनुपातिक 
कोष-प्रणाली के अनुसार नोट छापकर चलाने लगा, जिससे देश की नोट- 
पद्धति निखर गई। १९३९ मे द्वितीय युद्ध आरम्भ होने से स्थिति बड़ी भयानक 
हो गई, नोटों का अपार प्रसार हुआ। १ रुपये तथा २ रुपयें के नोट चलने लगे । 
नोटअसार के कारण देश में मुद्रा-स्फीति हुई । जैसे-तैसे युद्ध समाप्त हुआ। 
पर फिर भी नोटों की संख्या में कोई कमी न हुई। १९४६ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष बनने से विदेशी सिक्यूरिटियों के आधार पर नोट छपकर चलने लगे । 

* आजकल नोट चलाने का काम रिजवं बेंक करता है । आनुपातिक कोष- 
पद्धति के अनुसार नोट चलाए जाते हैं। देश में १), २), ५), १०) १००), 
१,०००) और १०,०००) के नोट चलते हे । अतः इस प्रकार देश की नोट- 
प्रणाली लोचदार भी है और संगठित भी । 


i] ~ 
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परोक्षा-प्रशत 


(१) १८६१ से लेकर १९१४ तक के 
कीजिए । ८ 
(२) भारतीय नोट-व्यवस्था को लोचदार लए चम्बर 
तथा बेबिग्टन स्मिथ कमेटी ने." बया-या सुझाव दिए? समझाकर 
लिखिए। A ८९ 3 पि 
(३) भारतीय नोट-अ्रणाली को उन्नत बनाने के लिए हिल्टन-यंग कमी- शन 
` ने क्‍या क्या सिफारिश की थीं १ 
` (४) १९३५ में रिजवं बैंक बनने, से भारतीय नोट-प्रणाली में क्या-क्या 
परिवतेन हुए ? समझाकर लिखिए । 
(५) भारतीय नोट-व्यवस्था पर द्वितीय विश्वयुद्ध का क्या प्रभाव पड़ा ? 
(६) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के बनने से पत्र-मुद्रा-कोष में क्या-क्या फेर- 
बदर करनी पड़ी? टु 
(७) वर्तमान नोट-व्यवस्था कीः मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए । 
(८) पत्र-मुद्राकोष -का इतिहास लिखिए । इसे स्वणं-प्रमाप-कोष में कब 
- और क्‍यों मिला दिया गया ? 4 
__ (९) स्वणंःअमाप-कोष का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । _ 


० थर ass 
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पत्र-मुद्रा के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन 


बनाने के लिए चेम्बरलेन कमीशन 


ee पी 4. 
(७ ० 


पंचम भाग 


भारतीय बैंकिंग का विकास 


भारत में आधुनिक बेंकिग का जन्म एवं विकास; भारतीय मुद्रा-मण्डी 
में बिलों का प्रभाव; महाजन एवं स्वदेशी बैंकर; व्यापारिक बेंक 
एवं उनकी कार्य-प्रणाली; विदेशी विनिमय बॅंक; औद्यो- 
. गिक बेक-च्यवस्था; कृषि-बंक-व्यवस्था; रिजवं बैंक 
आच इण्डिया; इम्पीरियल बेंक आव इण्डिया; 
` अर्घे-बेंकिग-संस्याएं; भारतीय बेकिंग 
कम्पनी एक्ट १९४९ तथा भारतीय 
बेकिंग का भविष्य 
आदि-आदि । 


ही 


३३ 
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। अध्याय २९ 
आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का जन्म एवं विकास: 


आधनिक भारत के लिए बैंक और वेंकिंग प्रणाली एक नया विषय नहीं हे । 
भारतवर्ष में बैंकिग कार्य प्राचीन समय से होता आ रहा है लेकिन आधुनिक 
ढंग से नहीं। वैदिककालीन लेखों से . ज्ञात होता हूँ कि ईसा से दो हजार वर्ष पहले | 
«भी भारत में रुपया उधार लेने-देने की प्रथा प्रचलित थी । मनुस्मृति में व्याज के ` 
बदले धन-राशि उधार देने का पर्याप्त संकेत मिलता हँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
से भी इस वात का पता चलता है कि प्राचीन काल में साहुकारी का नियम भारत- 
वर्षे में था परन्तु उस काल में व्याज की दर एवं रुपया वसूल करने के नियम 
आज जैसे न थे। चेक तथा विलों का प्रयोग भी उस काल में नहीं था। हुंडी का 
प्रयोग १२वीं शताब्दी के आसपास से होने लगा है जब कि स्वदेशी और 
विदेशी व्यापार का क्षेत्र बड़ने लगा और महाजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
धन-राशि भेजने के लिए इसकी आवश्यकता हुई । मुगल काल में तो लेन-देन 
के रीति-रिवाजों ने विशेष प्रगति की । देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की धातु-मुद्राएं प्रचलित की गईं जिनके द्वारा धन-राशि अदल-बदल करने के 
` अवसर भी मिले और लेन-देन का सुगम साधन भी प्राप्त हुआ । मुगल सम्राटों 
' ने देश के घनी साहुकारों और महाजनों को कर-वसूली के लिए नियुक्त किया: 
और स्थान-स्थान पर कोषाध्यक्ष भी बनाए जिंससे इन महाजनों की साख और भी 
बड़ी । जन-साधारण अपनी वचत-राशि को इन्हीं महांजनों के यहां जमा करने लगे 
क्योंकि इस प्रकार उनका धन सुरक्षित रहता था और जमा-राशि पर महाजन 
ब्याज भी देते थे । आवश्यकता पड़ने पर यही महाजन लोगों को राशि .उधार | 
देते थे जिसे एक निश्चित अवधि के पश्चात्‌ लौटाना होता था । उधार राशि 
पर महाजन ऊंची दर से ब्याज वसूल करते थे । इस प्रकार महाजन आधुनिक 
बैंको का वह प्रारम्भिक रूप था जहां राशि जमा की जाती थी और राशि 
उधार भी दी जाती थी। 

परन्तु यह व्यवस्था अधिक समय तक न चल सकी । १७वीं शताब्दी में 
अंग्रेजों के आने से व्यापार का ढंग बदला जिससे महाजन परिचित न थे 
और न वे अंग्रेजी भाषा ही जानते थे । अतः वे अंग्रेजी व्यापार में हाथ न बटा 
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सके । अंग्रेज व्यापारी भी उनकी लिखावट न समझ सकने के कारण इनका 
प्रयोग न कर सके। दोनों एक दूसरे की भाषा को न समझने के कारण व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित न कर सके । अतः अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक और मौद्रिक 
* आवश्यकताओं के लिए 'इंगरिश एजेंसी गृह' व संयुक्त स्कंध बेंक' स्थापित किए 
जिनसे महाजनों की प्रतिभा और भी कम हो गई। मुराळ साम्राज्य के छिन्न-भिन्न 

होने के कारण देश में अराजकता फैल. गई और इन महांजनों की विपुल धन- 
राशि, जो राजाओं इत्यादि के यहां थी, डूब गई जिसको पूरा करने के विचार 
से, इन्होंने भी जमा-राशि का भुगतान करने में आनाकानी की.। इससे इनकी साख 
जाती रही और ये जनता के विश्वासपात्र न रहे । लोगों का इनसे लेन-देन बन्द 
होने लगा। इसके साथ-साथ सन्‌ १ ८३५ के करेंसी कानून नेभी । महाजनों 
की महत्ता कम कर दी। इस कानून के अनुसार देश भर मे रजत-अमाप स्थापित 
करके देश की मौद्रिक व्यवस्था संगठित की गई । चांदी का रुपया प्रमुख सिक्का 
बना दिया गया । इससे भुगतान लेन-देन के साधन सरर हो गए और महाजनों की 
आवश्यकता ही विलीन होने रुगी । रेल, तार, डाकखाने तथा जहाजों द्वारा 
व्यापार की नई-नई सुविधाएं मिलती गईं, जिससे महाजनों के व्यापार की जड़ 


कटने लगी और मुद्रा क्षेत्र में इनकी बहुत कम आवश्यकता रह गई । फिर भी ५ 


महाजन-प्रणाली का सर्वथा लोप न हुआ। महाजन “संयुक्त स्कंध बैंको' के साथ- 
साथ सीमित क्षेत्र में ही काम करते रहे । आज भी दोनों संस्थाएं समानान्तर लाइनों 
पर कार्य कर रही हैँ। न तो महाजन ने अपनी पुरानी कार्यशैली को छोड़कर 
संयुक्त स्कंध बैंकों को ही अपनाया हैँ और न बेकों ने ही; महाजनों को संभाल 
कर अपने क्षेत्र में लाने का ही प्रयास किया है । इनका संबंध सहानुभूति का न होकर 
प्रतिस्पर्धा का रहा है । यद्यपि महाजनो की कायंशैली पुरानी ही चली आ रही है. 


और बेंकों ने भी काफी उन्नति की है, परन्तु देश के अधिकांश क्षेत्र में महाजन ' 


स्वदेशी बेंकरों' के नाम से बेकिंग कार्य कंर रहे हें । संयुक्त स्कंध' बेंकों 
का कार्यक्षेत्र विशेषतः शहरों में है और 'स्वदेशी बेंकर' देश के आन्तरिक क्षेत्रों 
में अपना कार्य करते है । देश की कृषि और आन्तरिक व्यापार का प्रबन्ध 
“स्वदेशी बैंकरो' के द्वारा होता है और भारतीय मुद्रा-मण्डी का प्रमुख क्षेत्र 
इन्हीं के हाथ में हें । 

मिश्रित पूंजीवाले बंकों का विकास 


अंग्रेजों ने अपने व्यापार की सहायता के लिए संयुक्त स्कंध बेंक स्थापित 
किए थे। परन्तु धीरे घीरे भारतीयों ने भी इस ओर कदम बढ़ाया। सन्‌ १८८१ 
में सबसे पहले सीमित देनदारी के आधार पर 'अवध कमसियल बेंक' स्थापित 
किया गया । यद्यपि इससे पहले भी इलाहाबाद बेक और 'अलाएन्स बॅक आँव 
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शिमला' खुल चुके थे परन्तु ये दोनों बैंक विदेशी प्रबन्ध में थे। भारतीय प्रबन्ध 
में सीमित देनदारी का सबसे पहला बैंक अवध बैंक ही था। इसके पश्चात्‌ १८९४ 
में पंजाव नेशनल वैंक और १९०१ में पीपुल्स बैंक आँव इंडिया स्थापित हुए 
परन्तु दूसरा बँक शीघ्र ही १९१३ में बन्द करना पड़ा । बेंकों की सबसे 
अधिक संख्या १९०६-१३ के वीच में वड़ी । इस वीच में स्वदेशी आन्दो- 
छन के कारण अनेक नए-नए बैंक खोले गए । देश के प्रसिद्ध वेंक जैसे ब्रेक 
"आव इंडिया, सेन्ट्रल बैंक आव इंडिया, बैंक ऑव वड़ोदा आदि इसी बीच में 
स्थापित हुए परन्तु १९१३ के बाद वेकों का संकट काल आया जिसमें अनेक वेक 
बन्द करने पड़े। १९१३-१७ के बीच लगभग ८७ बक बन्द हुए । इस 
प्रकार वैंक बन्द होने से जनता पर बड़ा वुरा प्रभाव पड़ा। लोगों का बैंको पर 
से विश्वास हटने लगा और बेकिंग के विश्वास पर भारी क्षति हुई। बेंक फेल 
होने के अनेक कारण थे :-- 

(१) बेंकों की पूंजी बहुत कम थी और वे जमा-राशि पर ही अवलम्बित 
रहे। उन्होंने इस जमा-राशि को लम्बे समय के लिए उधार दे दिया जिससे वह 
समय पर वापिस न आ सकी । अतः जब जमा करनेंवालों को इसकी आव- 
इयकता हुई तो बेंक आवश्यकता पूरी नकर सके और उन्हें अपना काम बन्द 
करना पड़ा। 

(२) बेंकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा थी । प्रत्येक बेक अधिक से अधिक 
राशि प्राप्त करने की लालसा से ऊंची से ऊंची ब्याज-दर देने को तैयार रहता 
था। ऊंची दर पर ब्याज देने के लिए यह आवइयक था कि वे अधिक से अधिक 
लाभ कमाते। इसके लिए लालच के कारण अपनी राशि उन्होंने ऐसे कार्यों में 
फंसा दी जो सरलता से न निकल सकी और फिर उन्हें राशि के अभाव में अपना 
व्यवसाय बन्द करना पड़ा । ३ 

(३) बेकों के प्रबन्धक और संचालक अयोग्य और स्वार्थी थे । उनको 
वेक के प्रवन्ध करने का अनुभव भी न था । बहुतों ने तो बेईमानी और जालसाजी 
के कारण बेंकों को डुबो दिया । अंशधारी भी अनपड़ थे और प्रबन्धकों की जाल- 
साजी को भली प्रकार नहीं जान पाते थे । 

(४) बेक फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उस काल में देश में कोई 
केन्द्रीय वेंक नहीं था जो संकटकाल में इनकी सहायता करतां। सभी बेक निरंकुश 
थे और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे । 

_ भ्रथम महायुद्ध के द्वितीय अद्धंभाग में फिर से एक बार वेंकों की लहर आई। 
अनक नए-नए बॅक स्थापित हुए । लोगों के पास रुपया था। सभी ने बैंको में जमा 
किया और इस प्रकार बेकों की जमा-राशि भी बड़ने लगी.। इस काल में अधिक- 
तर औद्योगिक बेक स्थापित हुए जो औद्योगिकों को राशि उधार देते थे । ताता. 
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इण्डस्ट्रियल वेक इसी समय बनाया गया था। पर्छु १ ९२२ से लेकर १९३६ तक 
लगभग ३७५ वेक फेल हुए । इसी समय में बड़ी-बड़ी दुघटनाए हुई । 
अलाएन्स बैंक आव शिमला बन्द करना पड़ा, १९२३ में ताता इण्डस्ट्रियल वंक 
भी वन्द हो गया और यह सेन्ट्रछ बेंक ऑन इंडिया में मिला दिया गया । १९३६ 
में द्रावनकोर में ४० बैंक बन्द हुए । १९३७ के पश्चात्‌ भी परिस्थितियां विशेष 
सन्तोषजनक नहीं थीं। बैंक-दु्घेटना चलती ही रही । १९३८ म ट्रावनकोर 
नेशनल एण्ड किंलनं बैंक बन्द करना पड़ा यह बैंक दक्षिण भारत का प्रतिनिधि 


समझा जाता था। इस बैंक के फेल होने से, अन्य बैंकों पर बड़ा चुरा प्रभाव पड़ा । 
प्रेसीडंसी बेंक एवं इस्पीरियल बेंक आव इण्डिया 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने व्यापार की सुविधा के लिए बैंक खोलना 
आरम्भ किया था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में तीन प्रेसीडेन्सी बेंक स्थापित 
' करने के आज्ञापत्र दिए गए। सबसे पहले १८०६ में वंगाळ में वेक ऑव 
कलकत्ता स्थापित किया गया। बेंक ऑंव बम्बई व बैंक आँव मद्रास क्रमानुसार 
१८४० व १८४३ में स्थापित हुए। ये बैंक विदेशी पूंजी से स्थापित किए गए, 
थे और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कुछ .पूंजी लगाकर संचालक समिति पर कुछ 
संचालक नियुक्त करने का अधिकार ले लिया था। इन बेंकों का उद्देश्य कम्पनी के 
व्यापार में सहायता करना था। सरकार के बैंकिंग कार्य करना भी इनका एका- 
धिकार था । इन बैंकों को अपनी सीमा के अन्तर्गत, नोट छापकर चलाने 
का अधिकार भी दिया गया था। परन्तु यह अधिकार १८६१ में सरकार ने इनसे 
छे लिया। इन बँकों का उत्तरदायित्वं था कि ये सरकारी हित में काम क्रें 
और राशि जमा करनेवाले लोगों के हित की भी चिन्ता करें। सरकारी बैंक 
होते के नाते इन बैंकों का काम खूब चलता था। लोग विश्वास करके अधिक से 


अधिक राशि इनमें जमा करते थे।, कानून के द्वारा इन पर यह पाबन्दी थी कि 


>> थे बेंक ६ माह से अधिक अवघि के लिए रुपया उधार नहीं दे सकते थे, न ये वैंक 

देश के बाहर रुपया लेने -देने का की, कर सकते थे । इन्हें विदेशी विनिमय का 
ळेन-देन करने की आज्ञा भी न थी । इसके अतिरिक्त इन्हें रेहन पर, अचल सम्पत्ति 
“ की जमानत पर, दो स्वतन्त्र व्यक्तियों से कम द्वारा छिखे गए प्रण-पत्रों पर और 
माल पर, जब तक कि वह माल अथवा उससे सम्बन्धित अधिकार-पत्र इनके पास 
न रख दिए जायं, उधार देना निषिद्ध था। इस प्रकार इनकी कार्य-शैली बहुत 
सुरक्षित थी जिसमें किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका ही नहीं हो सकती 
थी। इन बेकों ने देश के विभिन्न व्यापारिक केद्रों में शाखाएं स्थापित कीं परन्तु 
इस समय तक देश में भारतीय संयुक्त स्कंध वेक स्थापित हो चुके थे और इनका 
जनता से सम्पर्क भी अच्छा था। अतः प्रस्ताव आने लगे कि देश में तीन सरकारी 
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बेकों की कोई आवश्यकता नहीं है । एक बैंक सरकारी कार्य भली प्रकार कर सकता 
है इसलिए इन तीनों को मिलाकर एक संयुक्त सरकारी बैंक बना दिया जाय 
जो सरकारी काम भी करें और देश की दूसरी वेंकों.का निरीक्षण भी करता रहे 
जिससे बैक दुर्घटना न हो । सन्‌ १८९८ में फाउळूर कमीशन ने एक केन्द्रीय बेंक की 
सिफारिश की। सन्‌ १९१३ में चेम्वरलेन कमीशन ने भी इस प्रश्‍न को दोहराया । 
सन्‌ १९१३-१७ के संकटकाल ने तो इसःवात को सिद्ध ही कर दिया कि देश की 
बैंकिंग प्रणाली सुदुइ नहीं है जौर इसको सुदुड़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय वेक की 
तीव्र आवश्यकता है। इस समय यह भी भय था कि यदि प्रेसीडेन्सी बॅंक इसी 
प्रकार वने रहे और एक केन्द्रीय वैक्र'स्थापित न किया गया तो कोई भी विदेशी 
बॅक किसी भी समय भारतीय बेंकों के साथ मिलकर देश की अर्थ-व्यवस्था 
पर अपना अधिकार जमा लेगा। अतः विवश होकर सन्‌ १९२० में इम्पीरियल 
बेंक ओँव इण्डिया एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार तीनों प्रेसीडेन्सी बेंकों 
को मिलाकर १९२१.में इम्पीरियल बैंक आव इण्डिया को जन्म मिला । इम्पीरियल 
बेंक ऑव इण्डिया सरकारी बैंक था और जनता के साथ भी लेन-देन करता था । 

परन्तु १९३५ में रिजर्व वेक ऑंव इण्डिया स्थापित हो जाने से इम्पीरियर बेंक 
एक्ट में आवश्यक संशोधन कर दिया गया जिसके अनुसार आज यह वेक अन्य 

व्यापारिक बेंकों की भांति काम करता है और रिजर्व बेंक का एजेंट भी है। 

जिन स्थानों पर रिजवं वेक की शाखा नहीं है और इम्पीरियल बेंक की शाखा 

है वहां इम्पीरियल बैंक रिजर्व बेंक का एजेंट वनकर सरकारी बेक का काम भी 

करता है । 


बिनिसय बंकों को स्थापना 


भारतीय संयुक्त स्कंध बेंकों तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा दिए गए आज्ञा- 
पत्र के अनुसार स्थापित अन्य बेंकों को छोड़कर देश में कुछ ऐसे बेक भी स्थापित 
होने लगे जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में थे परन्तु जो भारत'में अपनी शाखा 
स्थापित करते थे। इन वेंकों का प्रमुख व्यवसाय विदेशी व्यापार में सहारा. 
देना था। चूंकि भारत का अधिकांश व्यापार इंगलेंड से होता था इसलिए 
स्वभावतः इंगलेंड की बेंकों की शाखाएं सबसे पहले भारत में स्थापित हुई। सबसे , 
पहले सन्‌ १८४२ में ओरियण्टल बेकिंग कारपोरेशन स्थापित हुआ । इसका मुख्य 
व्यवसाय विदेशी व्यापार को आर्थिक़ सहायता देना था क्योंकि प्रेसीडेन्सी बैंक और 
संयुक्त स्कंध बेंक विदेशी व्यापार में खतरा होने के कारण कोई भाग नहीं ले सकते 
थे। इसके बाद फ्रांस, जमंनी, इंगलेंड, अमरीका, जापान आदि देशों ने भी भारत 


में बेंकों की शाखाएं स्थापित कीं । आज देश में दो प्रकार के विनिमय बेंक देखने 


सें आते हें :-- 
\ 
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(१) वे बेंक जिनका भारत में सीमित व्यवसाय हू और जो उनके कुल व्यवसाय 
का है भाग है। ऐसे बेंक योकोहामा इस्पीसी बेक, मितसुई बेंक लि० तथा 
कानन बैंक लि० हैं जिनके प्रधान कार्यालय जापान म हैं और शाखाएं भारत में 
काम करती हैं । इंगलेंड का लायड्स वेक लि० भी इसी श्रेणी में आता है। 
(२) बेंक जिनके प्रधान कार्यालय चाहे विदेशों में हे परन्तु जिनका अधिकांश 
व्यापार भारत में है । ऐसे बेंक अधिकतर इंगलड- के बेंक हें जिन्होंने देश के 
आन्तरिक भागों में शाखाएं स्थापित कर रखी` हें और जो भारतीय बेंकों 
के साथ प्रतियोगी बचे हुए हेँ। ऐसे बैंक ये हें--चाठंडं बैंक आँव इण्डिया, 
आस्ट्रेलिया एंड चाइना; नेशनल बॅक. आव इण्डिया लि०; पी० एंड ओ० 
बेकिंग कारपोरेशन तथा इस्टनं बैंक ऑव इण्डिया लि० आदि । 
विनिमय-बैंक विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करते हैं तथा आयात-निर्यात 
बिल भी खरीदते-बेचते हें। इसके अलावा विनिमय-वेंक देश के अन्य बेंकों 
की भांति जनता की राशि जमा करते हें और रुपया उधार भी देते हें । इस 
प्रकार विदेशी विनिमय-बैंक देश के अन्य बैंकों के भीषण प्रतिद्वन्द्वी बन चुके हें जो - 
भारतीय जनता से राशि जमा करके विदेशी व्यवसायियों को उधार देते हें। 
विदेशी बेंक होने के कारण इनका लाभ भी विदेशों को जाता हु और इस प्रकार 
देशी बैंकों को उनसे भारी क्षति होती है क्योंकि इनका व्यापार ईज़की प्रतियोगिता 
में नहीं पनप पाता । आवश्यकता इस बात की हुँ कि विदेशी बेंकों पर कुछ 
नियंत्रण हो जिससे इनका कार्यक्षेत्र सीमित रहे और प्रतियोगिता दूर हो। 


अव्यवस्थित बंक-विकास 


यद्यपि देश में बेंकों की संख्या तो व ही परन्तु उनका विकास बड़ा अव्यवस्थित 
एवं अनियंत्रित रहा । उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, बंबई एवं मद्रास में तो 
बैंकों की संख्या अधिक से अधिक बहती गई परन्तु बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश 
तथा राज्यसंघों में इनकी भारी कमी रही । सन्‌ १९२१ से १९३६ तक बहुत से 
शहरों में बेंकों की संख्या दुगनी हो गई। कुछ नगरों में तो इनका सन्तोषजनक 
विकास हुआ। परन्तु अब भी बहुत से प्रदेश ऐसे थे, जहां बेंक्रों की अधिक आव- 
इयकता थी। वेंकिग-विकास अव्यवस्थित होने के तीन कारण थे :-- 

(क) बेको का जन्म देश में कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के साहस से ही हुआ 
था । इन व्यक्तियों ने देश भर में बेंकों की आवश्यकता का अध्ययन नहीं किया. 
और केवल ऐसे ही स्थानों पर बेंक स्थापित किए जहां इनका व्यापार चलता था। 

(ख) जो बेंक भारत में विदेशी थे उन्होंने भी व्यापारिक केन्द्रों को ही लाभ 
की दृष्टि से ठीक समझा और उन्हीं स्थानों पर अपनी शाखाएं स्थापित कीं। 

(ग) बहुत से बेंकों को तो व्यवस्था और योजना का ज्ञान तक न था। 
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जहां-जहां बड़े-बड़े बैंक अपनी शाखा खोलते थे वहीं-वहीं छोटे-छोटे बॅक भी 
स्थापित हो जाते थे । ऐसा देखा गया है कि जहां-जहां “पांच महानो ने अपनी 
शाखाएं खोली वहीं पर अन्य छोटे-छोटे बैंक खोले गए और ० शहरों मे 
इम्पीरियल बैंक आँव इण्डिया की शाखा खोली गई उन्हीं शहरों ot 
महानों' ने भी अपनी शाखाएं जमाई । इस प्रकार व -वड़े नगरों में ही 
बेक केन्द्रित हो गए और छोटे-छोटे शहर बेकिंग सुविधाओं से अछूते ही 
: रहे । इसका अथं यह नहीं कि छोटे-छोटे शहरों में वेकों का कार्यक्षेत्र न हो 
अथवा उनको लाभ न होता हो। डा० मुरंजन ने स्पष्ट खोज की हैं कि 
“पाँच महान्‌' में से एक बैंक ओँव वड़ोदा' की ६०% झाखाएं ऐसे शहरों मह 
जिनकी जनसंख्या २०,००० से कम है फिर भी यह बेंक अन्य किसी महान्‌ वेक 
से कम नहीं है । इसकी सम्पत्ति उतनी ही सुरक्षित है और उसके लाभ मे भी 
कोई कमी नहीं ।” 

यही नहीं, जमा-राझि की दृष्टि से भी बैंकिंग व्यवस्था में केन्द्रीकरण रहा 

'है। अधिकांश जनता वड़े-व डे बैंकों से लेन-देन रखती थी इसलिए छोटे बैंको को 
बहुत कम व्यवसाय मिळता था। सन्‌ १९४१ में ही इम्पीरियल बेंक तथा १६ 
विनिमय-वेकों में और “पांच महीनों' मे की हुई जमा राशि देश की सम्पूणं जमा- 
राशिका ८३% थी । इसका एकमात्र कारण यह था कि ये बड़े बड़े बैंक 
ऐसे धनी और व्यापारिक केन्द्रों में थे जहां जमा-राशि अधिक होती थी, धनी 
व्यवसायी अधिक थे और अधिक लेन-देन करते थे दूसरा कारण यह भी हो 
सकता है कि जनता अपनी राशि सुरक्षित रखने के लिए इन्हीं बेंकों को ठीक 
समझती हो । अतः छोटे-छोटे बेंकों की जमा-राशि कम थी और व्यापार का 
लेन-देन अधिकतर बड़े वेकों के ही हाथ में था। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि 
से भी अव्यवस्था और केन्द्रीकरण था तथा जमाःराशि के दृष्टिकोण में भी 
केन्द्रीकरण था। भौगोलिक दृष्टिकोण की दिशा से तो पिछले कुछ वर्षो में 
उन्नति हुई है । वेकों की संख्या ऐसे स्थानों में भी बड़ी है जहां पहले बैंक न थे। 
परन्तु अब भी देश की बेंक-व्यवस्था ठीक नहीं कही जा सकती । देश में बेकों 
की अब भी बहुत कमी हे। सन्‌ १९४५ मे देश के २५०० शहरों में से केवल 
१६५० शहरों में ही बेक या बेंक की शाखाएं थीं और सम्पूर्ण भारत में केवल 
५५६७ बेक-कार्यालय थे । भारत में ६२,५०० व्यक्तियों के बीच एक बेक 
कार्यालय आता है जव कि अमेरीका में ७७५२ व्यक्तियों के बीच एक कार्यालय 
है, इंगलेंड में ४३६६ व्यक्तियों के बीच एक है और जापान में ९४९१ व्यक्तियों 
के बीच एक कार्यालय आता है।* इस प्रकार हमारे देश में बैंकको की भारी कमी 


* ग्रामीण बेकिंग जांच कमेटी की रिपोर्ट पृ० २४ 
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है। अगर भारत की ग्रामीण जनता की ओर देखे तो ज्ञात होता. है कि बेकों की 
सुविधा केवल इने-गिने लोगों तक हीं सीमित' है और अधिकांश जनता इस 
सुविधा से बंचित है। राष्ट्रीय सरकार ने इस प्रश्‍न को समझकर ग्रामीण 
भारत में कोषागारों की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण कोषागार-प्रसार-समिति 
श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की अध्यक्षता में नियुक्त की थी जिसने इस विषय 
में महत्त्वपूर्ण सिफारिश की हँ । 
द्वितीय युद्धकालीन बोकिग विकास 


गत महायुद्ध में बेंक्रों ने विशेष उन्नति की, अनेक नए-नए बेंक स्थापित हुए. 


तथा बैंकों ने अपनी-अपनी शाखाएं बड़ाई । संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक उन्नति 
भारत बेंक लि० तथा यूनाइटेड कमशियळ बेक ने की ।* वेको की संख्या बड़ने का 
बिशेष कारण यह था कि लोगों के पास रुपया अधिक था। वे उसका युद्धकालीन 
कठिनाइयों के कारण उद्योग खोलने में तो उपयोग कर नहीं सकते थे अतः उन्होंने 
बैंक स्थापित किए अथवा बैंको में राशि जमा की जिससे बेंकों के आर्थिक साधन 
बढ़े और उन्होंने नई शाखाएं खोलीं। सन्‌ १९३९ में विनिमय-बेकों तथा इम्पी- 
रियल बॅक को सम्मिलित करके तालिका बेंकों की संख्या ५१थी जो १९४६ में 
बढ़कर ९३ हो गई और इन सभी की शाखाएं युद्ध से पूर्व १३२८ थी जो १९४६ 
में ३१०६ हो गई। इसी प्रकार बेंकों की जमा-राझि में भी काफी वृद्धि हुई । 
१९३५ में ५ और ५३ लाख की पूजी तथा संचित कोषवाले अतालिकावद्ध बेंकों 
की संख्या २३१ थी जो १९४५ में २८८ हो गई। परन्तु ऐसा देखने में आता है 
कि बड़े-बड़े बेंकों की जमा-राशि तो और अधिक बड़ी परन्तु छोटे बैंकों की जमा- 
राक्षि में कोई विशेष वृद्धि न हुई। सन्‌ १९४१ तक तो, जब तक कि भारत कों 
जापान के वमों से कोई डर न था, बैंको में बेरोक-टोक वृद्धि हुई परन्तु जापान के 
हमले के साथ ही बेंकों के लिए भी संकट आया । विशेषकर विनिमय-बेकों पर से 
जनता का विशवास हटने लगा और जमा-राशि में कमी हुई: । इम्पीरियल बेंक 
मॉव इण्डिया को इससे विशेष लाभ हुआ । लोग विनिमय-बेंकों से राशि 
निकाल निकालकर इस बैक में राशि जमा करवाने लगे । 'पांच महान्‌' बेंको को 


जमा-राशि में भी वृद्धि हुई । ६९% से जमा राशि १९४३ में ८१% ४ 


हो गई परन्तु १९४५ तक जमा-राशि फिर घटकर ५५% ही रह गई। 
तालिकाबद्ध वेकों ने भी काफी उन्नति की। विनिमय-बेंकों तथा इम्पीरियल बेंक 
को मिलाकर इन वेंकों की जमा-राशि युद्ध से पूव २३८ करोड़ रुपये थी जो १९४६ 
-मं बढ़कर १०९७ करोइ हो गई। जमा-राशि बढ़ने का विशेष कारण यह था कि 


लोगों के पास अधिक पैसा होने के कारण वे बेंकों में जमा करते थे और लोगों के 


£ ७.7 ७ = ५३७० ०००५ 
अब भारत वक पंजाब नेशनल बेंक में विलीन हो गया है । 
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८ 
चला जा रहा था । सरकार ने युद्ध की 


आवश्यकता पूरी करने के लिए नोट छापे थे। १९४६ म १०३) ८ ल 
१०१४ करो इ रुपये के नोट अधिक छापे गए थ । बिक हक, मंभी ए १ 
बात यह देखने को मिलती है कि लोगों ने स्थिर लेखों की अपेक्षा लाक 
अधिक खोरे । इसके भी कई कारण थे। स्थिर लेखों की व्यांज-दर चाच लेखा 
की ब्याज-दर की अपेक्षा कम थी इसलिए लोग चाळू लेखा ही खोलना पसनद 
करते थे। दूसरे युद्धकाल में सोने-चांदी तथा मकानों ह ARR म पर 
घटती-वड़ती रहती थी। अतः जनता सदैव अपने साधनो को चालू रूख अमा 
रखती थी जिससे समय आने पर आसानी से निकाल सके और सोना- चांदी का 
भाव नीचा होने पर खरीद सके। यदि स्थिर लेखा खोला जाता तो एसा काय 
सरलता से नहीं किया जा सकता था। 
युद्धकाल में रुपये की अधिकता होने के कारण बैंकों को रिजर्व बेक के पास 
सहायता मांगने के लिए जाने की आवश्यकता न हुई। केवल कुछ ही वेक ऐसे 
थे जिनको वर्ष भर में काफी सहायता की आवश्यकता होती थी। रिजर्व बेंक 
की सहायता, जो उसने अन्य बेकों को दी, एक वर्ष में १ करोड़ से ४ करोड़ 
तक ही हो पाई थी। वेंकों के लाभ बड़े और उन दिनों अनेक प्रकार के कर 
जैसे आय-कर, अतिरिक्त लाभ-कर थे, तो भी वेंकों के लाभ कुछ कम न हुए । 
वेंकों का सहसा ही एक साथ विकास होने के कारण योग्य एवं अनुभवी 
कर्मचारियों की कमी होने लगी। बड़े-बड़े वको ने तो भारी-भारी वेतन देकर 
छोटे-छोटे बैंकों से कर्मचारियों को अपनी ओर बुला लिया परन्तु अन्य बैंकों 
. को योग्य कमंचारियों की अधिक आवश्यकता है । अतः बेकिंग संघ को 
शीघ्र ही कर्मचारियों की ट्रेनिग का प्रवन्ध करना चाहिए । रिजवं वैंक 
के गवर्नर श्री रामाराव ने हाळ ही में व्यक्त किया है कि रिजर्व वैंक बेकिंग 
कर्मचारियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षण-संस्था खोलने वाली हे 
_युद्धकाल में यद्यपि बेंकों का विकास हुआ, संख्या भी बड़ी, शाखाएं भी बड़ 
गईं और जमा-राशि में भी वृद्धि हुई परन्तु बेंकिग-विकास में एक भारी दोष 
नही बी ४ Ss de खुल गए जहां बैंकिंग क्रियाओं की आवश्यकता 
शाखाएँ थीं। इस प्रकार वे प्रतियोगिता का करण pra म 
इनत काता दानिक च रण बन गई, इससे छोटे-छोटे 
कमाए और भारी-भारी बाज र प दु बु र जितिन्‌ जेट 
लगा । बहुत से बेंक तो मर र बा? जिसस अं मा सट्टा होने 
त के भन्त-भिन्त प्रकार का व्यवसाय कंरने छंगे 
क नहीं करना चाहिए था । परिणामस्वरूप १९४७ में राळ ठः 
ड स्थानीय संकट आया । अतारिकाबद्ध बेंकों में से अनेकों ने भुगतान 


पास पैसा भी,व्यापार से बराबर आता 
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बन्द किए। उनके पास आथिक साधनों की कमी हो गई और वे अब तक इस रोग 
से पीड़ित रहे। परन्तु यह संकट बंगाल तक ही सीमित रहा। इसका देश के 


बैंकिंग कलेवर पर कोई विशेष गहरा प्रभाव नहीं पड़ा । 
युढ्धोतरकालीन वेकिंग स्थिति 


यद्ध समाप्त हाने के पश्चात्‌ वेंकिंग व्यवसाय में कुछ शिथिलता आने लगी । 
स्थिर-लेखों में जमा-राशि घटने लगी और बैंकों की देनदारी तथा लेनदारी युद्ध- 
'पूर्वेकालीन स्तर पर लौटने लगी । तालिकाबद्ध बैंकों की ऋण एवं अग्निम राशि 
में भी कमी होने लगी । बेंकों में जमा-राशि का मुख्य कारा देश के विभाजन 
एवं उसके कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियां थीं । विभाजन के पश्चात्‌ 
बैंकों ने ऋण देना कम कर दिया और वे अधिकांश राशि या तो नकद रूप में रखने 
ऊगेअथवा विनियोग करके सुरक्षित रखने छगे। बहुत से बैंको ने अपने-अपने 
'कार्यालय पश्चिमी पंजाब से उठाकर पूर्वी पंजाब और दिल्ली में स्थापित कर 
लिए तथा परिचमी पंजाब में दी हुई. ऋण-राशि भी भारतीय क्षेत्रों में 
'स्थानान्तरित कर दी। विभाजन के कारण बहुत से बेंकों को बहुत हानि उठानी 
पड़ी क्योंकि उनकी बहुत सी पूंजी पाकिस्तानी क्षेत्रों में फंस गई और 
(निकल न सकी। भारत सरकार ने कुछ बैंको को सहायता देकर चेष्टा की 
कि वे फेल न हो जायं । पंजाब स्थित कई बेंको को इस प्रकार की सहायता 
दी गई। रिजर्व बैंक को अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी तालिकाबद्ध 
बैंक को परिस्थिति के अनुसार जितनी अग्रिम राशि देकर सहायता की जा 
सके, करे । पूर्वी पंजाब तथा देहली बैंकिग आडिनेंस १९४७ निकालकर 
सरकार को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी ऐसे बैंक के विरुद्ध, जिसका 
प्रधान कार्यालय पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली में हो, होनेवाली कार्यवाही को कम सें 
कम तीन माह तक के लिए स्थगित कर दे। इस प्रकार बेंकों को ऐसा समय 
और अधिकार मिल गया जिसमें बेंक जमाकर्त्ताओं को उनकी जमा-राशि का १० 
प्रतिशत अथवा २५० रुपये, इनमें से जो भी कम हो, भुगतान कर सकता था । 
सरकार ने विभाजन के कारण त्रस्त बेंकों की सहायता और पुनरुद्धार के लिए 
१ करोइ रुपये को व्यवस्था को । सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि बहुत से बेकों 
की सम्पत्ति और लेनदारी पड्चिमी पंजाब में डूब गई पर उनके जमाकर्ता 
आरत संघ में आकर उनसे अपनी-अपनी जमा राशि मांगने लगे । अतः वेंकों 
Cd पूरी करने के लिए सरकार ८ उक्त राशि की. व्यवस्था 
वक पहाता ल असहाय और निर्वेल बेंकों को बन्द कर दिया और 
| सहायता करके उन्हें जीवित रखा । 

१९४६ में भारतीय तालिकावद्ध बेंकों ने भारतीय बेकिंग संघ की स्थापना 


ho] 
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की । इस संघ'का उद्देश्य भारतीय बेंकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा देश में 
बेकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देना हे। १९४९ में भारतीय बेकिंग कम्पनी एक्ट 
पास किया गया जिसमें रिजवं बैंक को देश की बैंकों पर नियंत्रण तथा प्रवंध- 
अधिकार सौंप दिए गए । एक्ट के अन्तर्गत रिजवं बैंक को देश के बैंकिग व्यवसाय 
को उन्नत बनाने के लिए विस्तृत. अधिकार सौंप दिए गए हें। यह बेंक समय- 
समय पर अन्य बेंकों का निरीक्षण करता तथा उन्हें समय पडने पर सहायता 
करता है 1 

१९५० में बंगाल के चार बेंकों--कोमिल्ला बेकिंग कारपोरेशन, कोमिल्ला 
यूनियन बेंक, हुगली वेक तथा बंगाल सेण्ट्रल बैंक--का एकीकरण कर दिया 
गया । भारत बेंक भी पंजाव नेशनल बैंक में विलीन कर दिया गया । १९५० के 
पश्चात्‌ देश में बेंकिग प्रगति अच्छी रही तथा बैंकों की ऋण तथा अग्निम राखि 
बइने लगी। १९५० में तालिकाबद्ध बेंकों की संख्या, जो १९४८ में १०० थी, 
घटकर ९३ रह गई परन्तु उनकी जमा-राशि में लगभग २५ करोड़ रुपये की 
बढ़ोत्तरी रही । यद्यपि बेंकों की शाखाएं कम हो गईं पर उनकी कार्य- 
क्षमता बहती गई। अब हमारे देश के वैंक सुदृढ़ नींव पर खड़े हे। आवश्यकता 
इस वात की है कि देश के बेकिंग कलेवर को सुदूइ बनाया जाय । 


देश में बंकिग का भविष्य 


निस्सन्देह देश में बेकिग विकास का भविष्य बहुत उज्ज्वल हुँ, परन्तु आव- 
श्यकता इस बात की है कि वेक आथिक और मौद्रिक नीतियों का भली प्रकार से 
पालन करें। युद्धकालीन उन्नति और विकास को स्थायी रखने के लिए इस बातः 
की आवश्यकता हुँ कि बेंकों का प्रवन्ध योग्य अनुभवी एवं चतुर प्रबन्धकों के हाथ 
में हो । बेंकों को अल्पकालीन ऋण न देने चाहिएं। व्यवसाय की आवश्यकता; 
`को देखते हुए यदि साख ठीक हो तो बैंकों को व्यवसाय की उन्नति में अवश्य भाग 
लेना चाहिए। प्रथम महायुद्ध के आस-पास बे किग क्षेत्र में एक अभूतपूवं संकटः 
आया था जिसमें अनेकों बेंक बन्द हो गए और जनता का बेकों के प्रति 
विश्वास भी हट गया। परन्तु गत महायुद्ध के परचात्‌ ऐसी परिस्थिति की कोई 
शंका नहीं की जा सकती क्योंकि युद्धकाल में भी बेको के 'विकास पर काफी, 
नियंत्रण रखा गया था तथा अब युद्ध के बाद भी रिजवं बेंक देश की बेकिंग 
व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए मौजूद है । पहले इस प्रकार का केन्द्रीय 
बैंक देश में न था जो बेकिंग संकट को दूर करता । सन्‌ १९४९ में बेंकिग कम्पनी 
एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार देश की बैकिग व्यवस्था को नियंत्रित किया जाः 


सकेगा। इन परिस्थितियों में देश का बेकिंग विकास अधिक शक्तिशाली और 
स्थायी रह सकेगा । 
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र बकग कार्य बहुत प्राचीन काल से होता भायां है परन्तु आधुनिक 
ढंग सेनहों , दा से राशि उधार लेगे-देने की व्यवस्था का पर्याप्त 
संकेत मिलता है । मनुस्मृत्ति में भी इस बात का उल्लेख हूँ कि देश में ब्याज के 
बदले में राशि उधार देने की प्रथा प्रचलित थौ । कौटिल्य के अथशास्त्र मं तो 
स्पष्ट वर्णन मिलता है कि देश में साहकारी का नियम था। परन्तु उस काल म 
ब्याज की दर तथा राशि लेन-देन के नियम आज जैसे न थे । उस समय न आज जैसे 
चेक आदि थे और न आज जैसी मौद्रिक पद्धति थी । देश के विभिन्न भागों में प्रकार- 
प्रकार से लेन-देन होता था । मुगल-काल में लेन-देन के रीति-रिवाजों ने विशेष 
प्रगति की । देश में प्रकार-अ्रकार की धातु-मुद्राएं. प्रचलित क्षी गईं जिनके द्वारा 
धन-राशि अदल-बदल करनें के अवसर भी मिले और लेन-देन का सुगम साधन भी 
प्राप्त हुआ। मुगल-सम्राटो ने देश के धनी साहुंकारों और महाजनों को कर-वसूछी 
के लिए नियुक्त किया और उन्हें कहीं-कहीं पर अपना कोषाध्यक्ष भी बनाया। 
इससे इन मंहाजनों की साख बढी और जनसाधारण अपनी बचत राशि इन्हीं 
महाजनो के पास जमा करने लगे ।.. आवश्यकता, पड़ने पर ये महाजन लोगों 
को राशि उधार भी देते ये । उघारराशि पर ये लॉग ऊंची दर पर व्याज वसूल 
करते थे। इस प्रकार महाजन आधुनिक बेंकों का वहं: प्रारम्भिक स्वरूप था जहां 
राशि जमा की जाती और उधार भी दी जाती थी। | 


१७वीं शताब्दी में अंगरेजों के आने से व्यापार का ढंग बदला जिससे महाजन 
परिचित न थे और न वे अंगरेजी भाषा ही जानते थे। अतः वे अंगरेजी व्यापार में 
हाथ न बटा सके । अंगरेजो ने अपनी व्यापारिक और मौद्रिक आवश्यकताओं 
के लिए एजेंसी गृह तथा 'संयुक्त स्कंघ बॅक' स्थापित किए जिनसे महाजनों की 
प्रतिभा और भी कम हो गई । शनैः शनेः भारतीयों ने भी संयुक्त स्कंध बेंक 
स्थापित करना आरम्भःकर दिया। १८८१ में सीमित देनदारी के आधार पर 
_अवध कमसियल बॅक स्थापित किया गया। इसके बाद १८९४ सें पंजाब नेशनल 
बैंक व १९०१ में पीपुल्स बैंक आव इण्डिया स्थापित हुए। १९० ६-१३ के बीच 
बेकों को संख्या में काफी वृद्धि हुई। पर १९१३ के पश्चात्‌ बेकिंग संकट आया 
जिसमें लगभग ८७ बैंक फेल हुए। बक फेल होने के कई कारण थे-- 
(१) पूंजी का अभाव, (२) पारस्परिक प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्द्धा, 
(३) अयोग्य प्रबन्धक एवं संचालक, (४) केन्द्रीय बेंक का अभाव। १९१५ 


के पश्चात्‌ बेंकों को फिर लहर आई और प्रथम युद्धकाल के उत्तराद्ध में अनेक बेंक ' 


स्थापित हुए। परन्तु १९२२-३६ में बेंकिग संकट फिर आया और लगभग ३७५ 
चेक नष्ट हुए । कुछ बड़े-बड़े बेंक इसी काल में बन्द किए गए। 
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ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने व्यापार की सुविधा के लिए कलकत्ता, बंबई 
तथा मद्रास में तीन प्रेसीडेंसी बैंक स्थापित किए । इनका प्रमुख काम कम्पनी को 
व्यापार में सहायता करंना था। इन बेंको को १८६१ तक नोट चलाने का अधिकार 
भी मिला हुआ था। १९२० में इन तीनों बेंकीं को मिलाकर इम्पीरियल बैंक आव 
इण्डिया बनाया गया। इस बैंक ने १९३५ तक सरकारी बेंक का काम किया पर 
१९३५ में रिजवं बँक बना दिया गया। अब इम्पीरियल बैंक रिजवं बैंक का एजेंट 
भात्र है । । 0 
संयुक्त स्कंध बेंकों कों छोड़ देश में कुछ ऐसे बॅक भी स्थापित होने लगे जिनके 
प्रमुख कार्यालय विदेशों में थे । इनका मुख्य व्यवसाय विदेशी व्यापार में सहारा 
देना था । इंगलेण्ड, फ्रांस, हालेंड, अमरीका, जापान आदि देशों ने भारत में बैंको की 
शाखाएं स्थापित कीं। ये बैंक विदेशी विनिमय बेंक कहे जाते हें। इनका काम 
आयात-निर्यात बिलों का ऋय-विक्तय करना तथा विदेशी विनिमय का लेन-देन 
करना है । इसके अलावा ये देझनिवासियों से राशि का लेन-देन भी करते है। 

१९२१ के पइचात्‌ यद्यपि बैंको की संख्या बढ़ी परन्तु उनका विकास बड़ा 
अव्यवस्थित एवं अनियंत्रित रहा। देश के कुछ भागों में संख्या बहुत बढ़ 
गई पर अन्य भाग बेंकों से बिलकुल अछूते रहे!। ब्रेकों के अव्यवस्थित विकास 
के कई कारण थे--(१) योजना का अभाव, '(२) इने-गिने व्यक्तियों द्वारा ही 


` अंकों की स्थापना, (३) बड़े-बड़े नगरों में बेंकों का केन्द्रीकरण । अन्य देशों 


की अपेक्षा हमारे देश सं बंकों की संख्या बहुत कम हूँ । हमारे यहां ६२,५०० 
व्यक्तियों के बीच में एक बेंक-कार्यालय आता है जब कि अमरीका में ७,७५२ के 
बीच एक कार्यालय, इंगलेण्ड में ४,३६६ के बीच एक कार्यालय तथा जापान सें 
९४९१ व्यक्तियों में एक कार्यालय है। 
द्वितीय युद्धकाल में बेको ने विशेष उन्नति की । नए-नए बैंक स्थापित हुए तथा 
बेंकों की शाखाएं भी बढ़ाई गईं । तालिकाबद्ध बैंको ने काफी प्रगति की । यह्‌ 
सब कुछ तो हुआ पर बँकिग विकास में एक भारी दोष रह.गया। बॅक एसे-एसे 
स्थानों पर खुल गए जहां बेकिंग क्रियाओं की आवदयकता नहीं थी व शाखाएं ऐसे 
स्थानों पर खुल गई जहां पहले से भी काफी संख्या में शाखाएं थौं। बेंकों से लाभ 
अधिक होने के कारण लाभांश बहुत बांटे गए जिससे उनके अंशों में सट्टा बढ़ने लगा । 
बहुत से बेक तो अन्य व्यवसाय भो करने लगे । परिणामस्वरूप १९४७ में बंगाल 
के बेकों पर संकट आया परन्तु रिजर्व बैंक ने सहायता करके उनकी रक्षा की । 
युद्धोत्तर काल में बैंकिग व्यवसाय में कुछ शिथिलता आई जिनके 
कारण कुछ बेंकों को बड़ी हानि उठानी पड़ी । कई बैंको की सम्पत्ति पाकिस्तान 
से रह जाने के कारण उन्हें भुगतान चुकाने में बडी आपत्ति रही, पर भारत 
सरकार ने सहायता करके उन्हें संभाला । विभाजन के कारण जो भाग-दौड़ हुई ` 
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उससे पीड़ित होकर लोग बेको में से अपनी जमा-राशि निकालन लगे । अनेक बेंकों 
` पर ऐसी ससीबत पड़ी पर रिजवं बेंक रीयः 
क 0० रोके लिए भारतीय बैंकिंग संघ बनाया गया । १ ९४९ सं आ 
स बनाकर रिजर्व बेकों को बेंकों के नियंत्रण एव Lo 
अधिकार सौंप दिए गए । अब आवइयकता इस बात की है न 
बेकिंग कलेवर को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाया जाय। 


परीक्षा-प्रश्न 
(१) देश में आधुनिक बैंकिंग का जन्म और विकास केसे 


समझाकर लिखिए । i 

(२) प्रेसीडेन्सी' बेकों से आपका क्या तात्पर्य हू ? इन : स्थापना 
क्यों की गई थी ? इनकी कार्यशैली का संक्षिप्त लिगल जए क 

(३) देश में बेंकों के अव्यवस्थित विकास के क्या कारण थे ? देश म बको का 
केन्द्रीकरण क्योंकर पाया जाता ह 7 

(४) द्वितीय युद्धकाल का देश के बॅकिंग कलेवर पर चा 
समझाकर लिखिए ।' ह 

(५) देश के विभाजन से बको पर क्या प्रभाव हुआ ? सरकार न त्रस्त ब 
की किस प्रकार सहायता की ? 


हुआ? व्यौरेवार 


प्रभाव पड़ा? 


(६) भारत में बेकिंग व्यवसाय के भविष्य पर एक संक्षिप्त नोट तयार 


कीजिए । 
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क ने उन्हें संभाला । १९४६ में भारतीय बेंकों”- 


अध्याय ३० 
भारतीय मुद्रा-मण्डी 


प्रायः “मुद्रा-मंडी' उस स्थान को कहते हें जहां राशि उधार देनेवाले 
तथा उधार लेनेवाले परस्पर मिलते हें। यह वह मौद्रिक संगठन है जिसके द्वारा 
देश में पूंजी तथा साख की प्रदाय होती है । मुद्रा-मंडी की कुशलता इस वात से 
आंकी जाती है कि देश के व्यवसायियों को उनकी आथिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए पूंजी पर्याप्त मात्रा में एवं उचित व्याज-दर पर मिल जाती हूँ अथवा 
नहीं । सुसंगठित मुद्रा-मण्डी में व्यवसायियों को आवश्यक साख प्राप्त होती 
रहनी चाहिए; संचित-राशि उन लोगों को मिलती रहनी चाहिए जो उसका 
महत्तम उपयोग कर सकें । “बैंक में जमा-राशि से जो लाभ एक व्यक्ति को मिलता ५ 
है, वही लाभ देश की मुद्रा-मंडी से उसकी साख-व्यवस्था द्वारा समाज को होता ' 
है । दोनों से तात्कालिक आवश्यकताओं की पुति के लिए नकद राशि प्राप्त होती 
हैं।” इस दृष्टि से हम मुद्रा-मंडी को 'सामाजिक बेंक' भी कह सकते हें । इसी 
कारण से बिल-बाजार, विनिमय-बाजार तथा विनियोग-वाजार का किसी देश की 
मुद्रा मंडी में विशेष स्थान होता है । मुद्रा-मंडी में व्यावसायिक आवश्यकताओं के 
अनुकूल मूद्रा का प्रसार तथा संकुचन होता रहना चाहिए। मौद्रिक प्रणाली 
लोचदार होनी चाहिए। किसी देश की. मुद्रा-मंडी. का संगठन इस बात से आंका 
जा सकता है कि वहां के लोगों में बेंकों के द्वारा लेन-देन करने की कितनी प्रथा 
- हैँ। मुद्रा-मंडी में विनियोग के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिएं जिससे लोग 
अपनी बचत को बेंकों में जमा कर सकें। E 

मुद्रा-मंडी की प्रमुख क्रिया समाज के भिन्न-भिन्न अंगों को यथोचित मात्रा में 
आवश्यक साख-सुविधाएं प्राप्त कराना हूँ । इसके द्वारा. देश की धन-राशि ऐसे 
हाथों में पहुंचाई जाती है जो इसका अधिकाधिक प्रयोग कर सके तथा जिससे 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में भी वृद्धि हो। मुद्रा-मंडी का यह भी कर्तव्य हुँ कि वह देश 
की .मुद्रा-पद्धति को इस प्रकार संचालित करे कि. मुद्रा की क्रय-शक्ति में 
स्थायित्व आ जाय। यह वात विशेषतः पड्चिमी देशों में पाई जाती है जहां के - 
वेकों तथा अन्य साख-संस्थाओं पर केन्द्रीय बैंक कां पूर्ण अधिकार है और विलों 
की कटौती तथा पुनः कटौती की प्रथा पूर्ण रूप से प्रचलित है । भारत की मुद्रा-मंडी 
स, यह एक बड़ा भारी दोप है जिसका विवेचन हम अगले पृष्ठों में करेंगे । 

३४ « 
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भारतीय मद्रा-मंडी को दो विशेष भागों में बांटा जा सकता है-(१) योरपीय 
तथा केन्द्रीय भाग--इस भाग के अंग रिजर्व बेक आव इण्डिया, इम्पीरियरू 
बैंक आव इंडिया तथा विदेशी विनिमय-बॅंक हं; (२) - भारतीय अथवा 
स्थानीय भाग--इसमें साहुकार, स्वदेशी बेकर, ऋण कार्यालय, निधि, संयुक्त 
रघ वें सहकारी बेंक सम्मिलित है । 34 
से ती भाग' का विशेष स्थान है । इसी के अंगों से देश 
की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी होती हैं । भारतीय मुद्रा-मंडी के इन दोनों | 
भागों में समीपी सम्पर्क नहीं है । केन्द्रीय भाग, को सदैव सरकार ने नियंत्रित | 
किया और दूसरा भाग सदैव नियम और कानून से बाहर ही रहा । इसलिए 
देश की मद्रा-मंडी सदैव दोषयुक्त रही और इस दोष के कारण इसकी तुलना | 
परिचम की उन्नत मुद्रा-मंडियों से नहीं की जा सकती। | 
मुद्रा-मंडी मे राशि उधार लेनेवाे हँ--(१) सरकार, जो समय-समय पर | 
आवश्यकताओं के लिए जन-ऋण लेती है; (२) कषक, जो: समय आने पर कृषि 


त डड SOOT SD लि 


1 
) “~ की आवश्यकता के लिए ऋण लेता है; (३) उद्योगी वर्ग तथा (४) साधारण 


जनता, जो अपनी निजी तथा सामाजिक आवश्यकताओं के लिए ऋण लेती है। | 
रुपया उधार देनेवाले होते है--बरेंक, साहुकार, स्वदेशी बेकर आदि संस्थाएं । | 
भारतीय मुद्रा-सण्डो के दोश | | 
भारतीय मुद्रा-मंडी का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अन्य मुद्रा | 
मंडियों की अपेक्षा हमारी मुद्रा-मण्डी के कुछ विशेष दोष हें जो इस प्रकार हैं :-- | 
(१) अस्त-व्यस्त कलेवर-मुद्रा-मंडी के अनेक अंग हें जिनमें पारस्परिक | 
सहयोग तथा संगठन नहीं है । सहकारी वेंकों का वदेशी बेंकरों से कोई सम्बन्ध | 
नहीं तथा व्यापारिक वैंक सहकारी वेंकों को अपन प्रतियोगी मानने लगे हें । | 
स्वदेशी बैंकर नियमबद्ध नहीं, न वे रिजर्व बेंक से कोई सम्बन्ध रखते हें और न । 
उनका देश के अन्य वेंकों से ही कोई विशेष सम्बन्ध है । | 
इम्पीरियरू वैंक--जो शक्तिशाली व्यापारिक बैंक है तथा जिसको अन्य 
व्यापारिक वेंकों की अपेक्षाकृत विशेष अधिकार हूँ--देश के अन्य बेंकों का 
प्रतियोगी वन बैठा है । इस प्रकार मुद्रा-मंडी असंगठित तथा अस्त-व्यस्त हैँ । | 
१९३५ तक तो देश में वैंकिग व्यवस्था के निरीक्षण तथा संगठन के लिए. कोई 
केन्द्रीय वेंक ही न था और अव जब रिजवे बैंक स्थापित हो गया तो वह भी मुद्रा: ' | 
मंडी के सभी अंगों को नियन्त्रित करके उन्हें एक पाश में संगठित नहीं कर सका । | 

(२) राशि का अभाव--मंडी में आवश्यकता के अनुकूल पर्याप्त धन-राशि 

भी नहीं जिससे सभी की मांग पुरी की जा सके । साख-व्यवस्था का संचालन करने 
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के लिए ऐसी संगठित संस्थाएं भी देश में नहीं हें जो देश की साख-आवश्यकताओं 
का पूर्ण अध्ययन कर सकें । साख के दो रूप कर दिए गए हँ-- (१) दीर्घकालीन 
साख, (२) अल्पकालीन साख । मध्यकालीन साख भी देश में प्रचलित होने लगी 
है । दीर्घकालीन साख देने का कार्य साहुकारों के हाथ में है जिनसे ऊंची-ऊंची 
व्याज-दरों पर साख मिलती है । इस कार्य के लिए कोई संगठित संस्थाएं नहीं हे । 
बड़े बड़े नगरों में अल्पकालीन साख देने का कार्य व्यापारिक बेंकों कै हाथ में है 
तथा गांवों में सहकारी बेंक इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करते हैं । फिर भी 
स्वदेशी वेंकरों तथा साहूकारों ने मुद्रा-मंडी का विशेष क्षेत्र अपने अधिकार में 
कर रक्खा है । द 
आवश्यकतानुसार मंडी में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने का अभी तक कोई सफल 
तथा संगठित प्रयास नहीं किया गया है और न किया जा रहा है। लोगों में 
राशि संचित करके रखने की आदत को छुड़वाकर उसे वेंकों में जमा करने 
का प्रयत्न नहीं किया गया । बेंकों ने इस विषय में छोटी-छोटी राशि के लेखों 
का महत्त्व ही नहीं समझा है । इंगळेंड में कोई भी व्यक्ति केवल दो पौंड जमा 
करके भी बेंक में हिसाव खोल सकता है परन्तु यहां पर वैंक अधिक राशि जमा 
करके हिसाव खोलने में ही अपना महत्त्व समझते हें। अमेरिकन बेंकों की भांति 
हमारे यहां भी छोटे-छोटे वचत लेखे खोलने के लिए वचत-वेंकों की शिक्षा व 
व्यवस्था का प्रवन्ध होना चाहिए । 

(३) लोच का अभाव--भारतीय मुद्रा-मंडी में लोच एवं स्थायित्व नहीं हैं । 
इसका अर्थ यह है कि मुद्रा की मात्रा देश के व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य की 
आवश्यकतानुसार घटाई व बड़ाई नहीं जा सकती । बैंकों के साधन सीमित हुँ । 
उनका कोष भी सीमित रहता है । अतः वे इस सीमित कोष से देश की बड़ती हुई 
मौद्रिक आवश्यकताओं की पुति नहीं कर सकते। देश में चेक-प्रथा भी अधिक 
प्रचलित -नहीं है । 

(४) व्याज-दरों में भिन्नता--मण्डी में व्याज-दरें भिन्न-भिन्न एवं भारी- 
भारी हैं। ब्याज-दर समय-समय पर स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न ह्‌ । स्वदेशी 
बेकर अपनी उधार-राशि पर भारी व्याज वसूल करते हँ। रिजर्व बॅक की 
'वेंक-दर' भी मंडी में व्याज-दरों को नियंत्रित नहीं कर पाती। देश में दीघं- 
कालीन उधार देने के कोई साधन नहीं है 4 जमा राशि पर वैंकों द्वारा जो 
ब्याज दी जाती है वह भी भिन्न-भिन्न वेकों के साथ भिन्न-भिन्न है। इसका 
प्रधान कारण यह है कि देश की वैंको में पारस्परिक प्रतियोगिता है तथा देश 
की वेंकों की क्रियाओं और उधार देने की नीतियों में विषमता है । उन्नत देशों 
की मुद्रा-मंडियों में बेक पारस्परिक सहयोग से व्याज-दर निश्चित करते हें। 
इस विषय में हमारी मुद्रा-मंडी के छिए एक सुझाव है। डा० मुरंजन का 
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कहना है कि देश को व्यापार तथा अन्य आर्थिक हिट ले लि त 
क्षेत्रों में बांट लेना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र को अलग-अलग 2313 पा 
कर देना चाहिए । प्रत्येक क्षेत्र की ब्याजदर की सीमा निर्धारित ह ए 


ब्याज कोई बैंक वसूछ न कर सके । के | 
विश संस्थाओं का अभाव--मण्डी में बेंकों जनको हु \ 
लोगों को वेंकिंग व्यवसाय का ज्ञान भी नहीं है और न उन्हें बैंक का 
करने की आदत ही है । कृषि के लिए साख का कोई समुचित लक की और 
जो क्रषि-बैंक हमारी मंडी में है उनकी संख्या कम है। सहकारी वको के पास 
उपयक्त साधन नहीं हैं तथा भूमि-बन्धक बेक अभी प्रारम्भिक ० ही हें। 
उद्योगों के लिए उधार मिलने का तो देश कक कोई संगठित साधन है ही नहीं । 
(६) असंगठित बिल-बाजार--मुद्रा-मंडी में विलों की कमी इसका सबसे 


बडा दोष है । अन्य देशों की मुद्रा-मण्डियों की भांति हमारे यहां विलों का _ 


प्रयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं होता । वहां बैंक विलों का लेन-देन करते तो हँ 


परन्तु केवल ऐसे विलों की कटौती जो मान्य व्यवसाय के तथा उनके द्वारा 


निर्धारित शर्तों के अनुसार हों । इस तरह से विलों का उपयोग बहुत सीमित 
रहा है। दूसरे, मण्डी में कटौती की सुविधाएं भी नहीं ह। १९२५ से रिजर्व बैक 
ने कटौती तथा लेन-देन की सुविधाएं देना आरम्भ किया है परन्तु उसका काय- 
क्षेत्र सीमित हूँ । < 
बिल-बाजार में बिलों को कमो 


जैसा कि अभी बताया गया है हमारी मुद्रा-मंडी में संगठित विरू-बाजार 
* की विशेष कमी है । भारतीय बेंक व्यापारिक विलों का अधिक उपयोग नहीं 
करते । यह अभाव निम्न कारणों से हे :-- 

(१) भारत के वेकों ने।सुदैन सरकारी सिक्यूरिटियों में ही विनियोग 


किया है जिससे उनको मौद्रिक स्थिति तरल बनी रहे | इस बात की हमारी मुद्रा ' 


मंडी में आवश्यकता भी रही है क्योंकि हमारे बेंकों के पास नकद राशि का 
अभाव रहता है। दूसरे, हमारे बैंकों का अधिक विकास भी नहीं हुआ है अतः 
व्यापारिक बिलों का उपयोग कम होता रहा है । परन्तु अब सरकारी सिक्यू' 
रिटियों से बैंकों की आय कम होती जा रही है और व्यापारिक बिलों से 
अधिक, तो आशा है कि व्यापारिक बिलों का प्रयोग बढ़ेगा । 

- (२) वेक व्यापारिक विलों का प्रयोग इसलिए भी अधिक नहीं करते कि उनको 
बिलों के हस्ताक्षरकर्त्ताओं की आर्थिक स्थिति का भला-पूरा ज्ञान नहीं होता और 
न देश में ऐसी विशिष्ट -संस्थाएं हें जो व्यापारिक बिलों के स्वीकृतकर्त्ताओं 
कीः आथिक स्थिति की पूरी जानकारी वेंकों को दे सकें । 
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(३) बहुत से व्यापारिक बिल तो ऐसे होते हें जिनसे इस बात का कोई 
संकेत ही नहीं मिलता कि वे व्यवसाय की सहायता.के लिए लिखे गए हे अथवा 
केवल उधार लेने के उद्देश्य से हुण्डी को देखकर यह नहीं बताया जा सकता 
कि यह व्यापार की सुविधा के लिए है अथवा उधार की सहायता के लिए, क्योंकि 
उसके साथ रेलवे की बिल्टी अथवा भंडार की रसीद नहीं लगाई जाती । ऐसी 
स्थिति में बैंक इस प्रकार के विलों में लेन-देन नहीं करते । बैंक अधिकांश व्यापा- 
रिक बिलों में ही लेन-देन पसन्द करते हैं परन्तु यह बात बहुत से विलों में स्पष्ट 
नहीं होती । अतः विलों का प्रयोग कम होता रहा है । दि 

(४) बिलों पर. मुद्रांककर (9४8 ५४7) अधिक होने के 
कारण बिलों का अधिक प्रयोग नहीं होता। मुद्दती हुण्डी का प्रयोग भी इसलिए 
कम होता रहा है। दर्शनी हुंडी या मांग-बिलों का प्रयोग इसलिए कम होता रहा 
है कि इनके लाने-लेजाने में समय अधिक लगता है और इस प्रकार उनके 
द्वारा अल्पकालीन ऋण स्वीकार करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अब 
१९४० से मुद्रांक-कर में कुछ कमी कर दी गई है पर फिर भी अभी अधिक 
दी हो है " 

(५) व्यापारिक बिल एक दूसरे से भाषा, लिपि, अवधि, अनुग्रह-दिवस 
तथा विधि आदि में भिन्न-भिन्न होते हैं जिससे यदि वे खो जायं अथवा उनका 
अनादरण हो जाय तो उन्हें पहिचानने में अधिक परेशानी होती है । अतः 
जनता में उनका अधिक प्रयोग नहीं बड़ पाता। : 

(६) बेंकों तथा उधार लेनेवालों, दोनों ने ही राशि उधार लेने-देने 
में लेखा. उधार (0951 7९/६) विधि को अपनाया है क्योंकि इससे दोनों - 
को ही लाभ है । वेक आवश्यकतानुसार कभी भी उधार बन्द कर सकता है तथा 
उधार लेनेवाला केवल उधार ली हुई राशि पर ही ब्याज देता है। इसलिए 
बिलों द्वारा उधार लेन-देन की राति नहीं अपनाई गई । 

(७) पिछले कुछ वर्षो से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने अपनी आव- 
इयकता की पूर्ति के लिए कोब-बिलों ("7९३.४४7 3118) . का अधिक 
प्रयोग किया है जिनमें विनियोग करना बेंक अधिक तरलता तथा सुरक्षा का 
काम समझते रहे हें। अतः व्यापारिक विलों का प्रचार नहीं हो सका है । 

.... बिल-बाजार का विकास (केन्द्रीय बेंकिग कमेटी के सुझाव)--(१) केन्द्रीय 
बेकिंग जांच कमेटी का विचार है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था तब तक संगठित नहीं 
हो सकती जब तक कि देश में विल-वाजार विकसित न हो। कमेटी का विचार था 
कि देश का केन्द्रीय बेक मुद्रा-मंडी में बिलों को प्रयोग में लाने के लिए अधिक 
काम कर सकता हे । यह बंक मुट्रा-मंडी के विभिन्न अंगों को संगठित करके बैंकों 
का सहयोगी वनकर उनको बिलों का उपयोग समझाकर, पुनः कटौती की सुवि- 
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सकता है। केन्द्रीय बेंक यह काम ए 


( ५३४ ) 


को नियमबद्ध करके बिल-बाजार को उन्नत कर 
क और प्रकार से भी करता है कि वह अन्य बेंकों 
के श्रेष्ठ बिल कम कटोती-दर पर क्रय करे 
प्रकार के बिलों पर अधिक कटौती-दर वसूल 


करे । इससे श्रेष्ठ बिलों का प्रयोग ब ईंगा। उत्पादकों तथा व्यापारियों को बताया 


जाय किवे अपने बेंक को ठीक-ठीक विवरण देकर अपनी आथिक स्थिति का 


ज्ञान कराते रहें जिससे वे बैंको में व्यापारिक बिलों के प्रति विश्वास उत्पन्न कर 


सकें और विलों का प्रयोग भी बड़ा सकें। 
(२) देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर अनुज्ञाधारी भाण्डारगृह स्थापित होने 


चाहिएं जिससे उनमें माल रखाकर उनकी रसीद व्यापारिक विलों के साथ लगाई 
: जा सके। अनज्ञाधारी भाण्डारगृहों की रसीद लगाने से विलों की साख बढ़ेगी 
तथा बेंक भी उन पर अच्छी तरह विशवास के साथ लेन-देन कर सकेंगे । 

(३) व्यापारिक विलों पर से मुद्रांक-कर भी कम कर देना चाहिए जिससे 
जनता में उनका प्रयोग बड़े। बिलों के छपे हुए फार्म यदि पोस्टआफिसों 
तथा बैंकों पर मिलें और बिलों को भारतीय तथा प्रादेशिक भाषाओं में भी लिखा 
जाये तो भी बिलों का प्रयोग बड़ेगा । Fs 

(४) बिलों की अवघि तथा अनुग्रह-दिवस सम्बन्धी अन्यःवातों को भी यदि 


चाएं देकर तथा स्वदेशी बेंकरों 


तथा बैंकरों (जो इसके सदस्य हों) 
तथा उनकी कटौती करे और अन्य 


देश भर में एक समान बना दिया जाय तो देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बिलों के 


A) 
i 


प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा । और 

(५) कृषि को, जो अब तक मुद्रा-मंडी से अछूती रही है, बिल-वाजार क्षेत्र 

. में ले आना चाहिए। कृषि की उपज पर लिखे हुए बिलों की कटौती करने की 

सुविधा सहकारी बैंको को देनी चाहिए ।झाहूकारों तथा स्वदेशी बैंकरों को भी 

कृषि-बिलों पर सुविधाएं देकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। व्यापारिक वेंकों 

को चाहिए कि वे स्वदेशी बेंकरों को अपने साथ मिलाकर उनके बिलों की 
कटौती करने की सुविधाएं दें । इससे कृषि-बिलों को प्रोत्साहन मिलेगा । 

(६) प्रान्तीय सरकारें भी इसमें अधिक योग दे सकती हैं । उनको चाहिए 

कि वे अपने-अपने भण्डार-गृह स्थापित करें जिनमें माल रखने की सुविधा भी 


मिले तथा जिनकी रसीदों पर बिल लिखकर उधार भी लिया जा सके । इग ` 


बिलों का क्रय-विक्रय स्वदेशी बैंकर करें और फिर वे उनकी कटौती व्यापारिक 

बेकों या रिजवे बैंक से करावें । 

(७) बेकोको भी चाहिए कि वे लेखा-उघार' के आघार पर ही श 

नंदें वरन्‌ बिलों के प्रयोग बढ़ाकर उनका प्रचार करें, बिलों का क्रय करें 

उनकी कटौती करें तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य सुविधाएं भी दें । 
बेंक-स्वीकृति-बिलों का प्रचार बड्डाने से भी बिल-बाजार उन्नति कर 
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सकता है । अमरीका में प्रथम महायुद्ध तक बिल-बाजार उन्नत नहीं समझा जाता 
था, परन्तु बैंक-स्वीक्कति-बिलों के प्रचार से ही आज अमरीका का बिल-बाजार 
इतनी उन्नति पर है । 'बैंक-स्वीकृति-बिल' वह बिल समझा जाता है जिसकी स्वीकृति 
बैंक ने अथवा ऐसी संस्था ने की हो जिसका व्यवसाय वेंक-स्वीकृति-पत्र स्वीकृत 
करना हो । इस प्रणाली में माल खरीदनेवाला व्यक्ति, जिसके नाम माल बेचनें- 
वाले ने बिल लिखा हो, अपने बैंक से ऐसी व्यवस्था कर लेता है कि उसका बेंक उस 
बिल को स्वीकृत कर ले जिससे बिल लिखनेवाला उसको अपने वेक से शीघ्र 
ही कटौती करा सके | 

भारतीय वेंकों को इस प्रकार के स्वीकृति-बिलों का प्रचार करना चाहिए । 
जिन-जिन स्थानों पर बैंक की शाखाएं न हों उन स्थानों पर बेंकों को इस कार्य 
में स्वदेशी बेंकरों से सहायता लेनी चाहिए । परन्तु ऐसा करने से पहले वेंकरों को 
रिजवं बैंक द्वारा नियमबद्ध कराना होगा। कृषकों में वेक-स्वीकृति-बिल का 
प्रचार करने में कुछ अइचने अवश्य होंगी क्योंकि अधिकांश कृषक अशिक्षित 
हें। परन्तु इस कार्य में सहकारी बैंक अधिक सहयोग दे सकते हें । 


रिजवं बंक क्या करे ? 


यह स्वयंसिद्ध सत्य हे कि केन्द्रीय बेंक के बिना किसी देश में विल-बाजार 
उन्नति नहीं कर सकता । कोई भी वेक अथवा बेंकर तब तक बिल नहीं खरीदेगा 
और न कटौती करेगा जव तक कि उसे यह विश्वास न हो कि देश में कोई एसी भी 
संस्था है जहां पर आवश्यकता आने पर वह उन बिलों की पुनः कटौती कराकर 
राशि प्राप्त कर सकता हुँ । हमारे देश में ऐसी संस्था केवल रिजर्व वेक आव 
इंडिया है जो देश के अन्य वेकों को यह विश्वास दिला सकती है कि वे आवश्यकता 
आने पर उससे रुपया उधार लेकर अपना काम पूरा कर सकते हे। साख-संगठन 
का दायित्व रिजर्व बैंक पर है । वह देश के बैंको को पुनः कटौती की सुविधाएं 
. दे सकता है जिससे वेक निश्चित होकर बिलों के द्वारा अपना लेन-देन करें-। 
पुनः कटौती की सुविधाओं के विना बैंकों के वे बिल, जिनकी कटौती करके 
वे अपनी राशि अल्पकाल के लिए ऋण दे देते हैं, तरल सम्पत्ति में पर्रिणत 
नहीं हो सकते और न तब तक वे बैंक आनेवाली विपत्तियों से ही बच सकते 
हैं। इसलिए देश में पुनः कटौती की सुविधाएं होना अत्यन्त आवश्यक है। 
केन्द्रीय बेक द्वारा बिलों की कटौती से बैंकों की उधार देने की शक्ति और 
-साधन बड़ जाते हें, मुद्रा-प्रणाली में छोच आती है तथा मुद्रा का प्रसार तथा 
संकुचन भी होता रहता है । इसलिए यदि देश की मद्रा-मंडी को विकसित 
करने के लिए बिल-बाजार को उन्नत करना है तो रिजर्व बैंक को पुनः कटौती 
का क्षत्र बढ़ाना चाहिए । 
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केन्द्रीय बेकिंग. जाँ च-कमेटी की सिफारिश 


मुद्रा-मंडी के विभिन्न अंगों को पारस्परिक इप से संगठित करने के लिए 
केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी ने सार्वदेशिक वेंकिंग संघ स्थापित करत का चुस 
दिया है । यद्यपि देश में विदेशी विनिमय वेकों का संघ है परन्तु यह केवल उन 
तक ही सीमित है । कमेटी का सुझाव हू कि ऐसा संच बनाया जाय, जिसके सदस्य 
इम्पीरियल बैंक, व्यापारिक बैंक, विनिमय बक एन स्वदेशी वकर, सभी 
हों। स्वदेशी वेंकरों को इसमें सम्मिलित करना अत्यन्त आवश्यक ह । सघ 
पारस्परिक बैंकों का कार्य-निर्धारण करे, छोटे-छोटे बेंकों को मिलाकर बढ़्े-बड़े 
बैंक बनावे, बैंकों के कार्य-स्तर में कुशलता लाने का सुझाव रखे, बेंकों तथा केन्द्रीय 
` शक के वीच सम्बन्ध. स्थापित करे तथा सदस्य-बैंको की कठिनाइयां सरकार तक 
पहुंचावे। संघ स्थान-स्थान पर कार्यालय स्थापित करे जो स्थानीय समस्याओं 
को सुलझावें । इस प्रकार बेंकीं में पारस्परिक सहयोग-संगठन होगा । इसी आधार 
पर सन्‌ १९४६ में एक सार्वेदेशिक संघ' स्थापित कर दिया गया है, जिसका 
प्रधान कार्यालय बंबई में. है; परन्तु यह केवल तालिकाबद्ध वेंकों के लिए है 
... इम्पीरियल बैंक को छोड़कर.लूगभंग सभी तालिकावद्ध वेक इसके सदस्य हेँ। 
« मुद्रा-मंडी के विकास के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो देश में समस्त 
प्रकार के बेंकों तथा अन्य ऋण-प्रदायक संस्थाओं को एक पांश में बांधकर 
बिलों का प्रचार बड़ावे तथा उनमें सहयोग स्थापित करके उन्हें आवश्यक 
प्रतियोगिता से बचाती रहे । डु 
` सारांश 
'ुद्रामण्डी उस स्थान को कहते है जहां राशि उधार देनेवाले तथा राशि उधार 
लेनेवाले परस्पर मिलते है । यह वह संगठन होता है जिसके द्वारा देश में पूंजी 
तथा साख की प्रदाय होती हैँ । मुद्रामण्डी की कुशलता तथा सुसंगठन 
इस बात से आंकी जाती है कि देश के व्यवसांयियों को उनकी आथिक आव- 
इयकताओं की पूति के लिए पूंजी पर्याप्त मात्रा में तथा उचित ब्याज-दर पर 
मिल जाती है अथवा नहीं। मुद्रामण्डी की प्रमुख क्रिया समाज के भिन्न-भिन्न अंगों 
को यथोचित मात्रा में आवश्यक साख-सुविधाएं प्राप्त कराना होता है । इसके 
द्वारा देश की घन-राशि ऐसे हाथों में पहुंचाई जातो है जो इसका अधिकाधिक 
प्रयोग कर सके तथा जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि हो। 
भारतीय मुद्रामण्डी को दो भागों में बांटा जा सकता है--(१) योरपीय 
तथा केन्द्रीय भाग जिसमें रिजवं बेंक , इम्पीरियल बैंक तथा विदेशी विनिमय- 
बॅक सम्मिलित हैं; (२) भारतीय तथा स्थानीय भाग जिसमें साहुकार, स्वदेशी 
बंकर, ऋण-कार्यालय, निधि, संयुक्त स्कंध बैंक तथा (सहकारी बेक सम्मिलित 
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ह । भारतीय मुद्रामण्डी के इन दोनों भागों में समीपी सम्पर्क नहीं हँ । साहुकार 
तथा स्वदेशी बेंकर सदैव नियम से बाहर तथा स्वतंत्र रहे हैं । 
मद्रामण्डी में राशि उधार केनेवाले है--सरकार, कृषक, उद्योगी वर्गे तथा 
सामात्य जनता; और राशि उधार देनेवाले हुँ--बॅंक, साहूकार, स्वदेशी बंकर 
तथा अन्य ऋण-प्रदायक संस्थाएं । 
__ भारतीय मुद्रामण्डी में दोष-- (१) अस्त-व्यस्त कलेवर, (२) ऋण-प्रदायक 
राशि का अभाव, (३) लोच का अभाव, (४) व्याज-दरों में भिन्नता तथा विषमता, 
(५) ऋण-प्रदायक संस्थाओं का अभाव, (६) बिल-बाजार का अभाव तथा 
देश में विलों का सीमित प्रयोग । १ 
बिल-बाजार में बिलों का कम प्रयोग होने के कई कारण हे, जैसे-- 
(१) भारतीय बैंकों द्वारा सरकारी सिक्यूरिटियों में विनियोग की प्रथा, 
(२) बिलों के स्वीकृतकर्त्ताओं की आर्थिक स्थिति का पता लगानेवाली विशिष्ट 
संस्थाओं का अभाव, (३) व्यापारिक बिलों को पहिचानने में कठिनाई, 
(४) बिलों पर मुद्रांक-कर की वसुली, (५) देश में बिलों की भाषा, लिपि 
तथा लेखन-पद्धति में भेद, (६) बेकों द्वारा बिलों के प्रयोग में उदासीनता, 
(७) सरकार द्वारा कोष-बिलों का प्रयोग । 
किसी भी देश में बिल-बाजार की उन्नति के विकास के बिना बैंकिग उन्नति 
संभव नहीं हो सकती--ऐसा जानकर केन्द्रीय बैंकिग-जांच-कमेटी ने बिलों का 
प्रचार बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए थे जो इस प्रकार हें--(१) केन्द्रीय 
बैंक द्वारा बिलों की कटौती तथा पुनः कटौती की सुविधाएं, (२) अनुज्ञाधारी 
भाण्डार-गृहों की स्थापना, (३) व्यापारिक बिलों पर से मुद्रांक-कर की छूट, 
(४) बिल लिखने में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग, (५) कृषि-बिलों का प्रयोग 
तथा बेंकों द्वारा कृषि-उपज पर लिखे गए बिलों की कटौती की सुविधाएं, (६) 
बैंकों द्वारा बिलों के प्रयोग और प्रचार में सहयोग तथा (७) देश में बेंक- 
स्वीकृति-बिलों का प्रयोग । 
देश में बिलों का प्रयोग बढ़ाकर मुद्रामण्डी को उन्नत बनाने का एकमात्र दायित्व 
देश के केन्द्रीय बैंक पर होता है। अतः रिजवं बक ऑव इण्डिया को चाहिए कि 
चह देश में बिलों की कटौती तथा पुनः कटौती की सुविधाएं देकर बिलों का प्रयोग 
. बढ़ाव। देश में एक ऐसा बेकिंग संघ हो जो देश भर की समस्त बेंकों तथा अन्य 
ऋण-प्रदायक संस्थाओं को सहयोग में रखकर मण्डी का संगठन करे। वसे तो 
हमारे यहां १९४६ में एक बेकिंग संघ बन चुका हुँ पर उसमें केवल तालिका- 
बद्ध बेंक ही सदस्य हें। इस संघ को और अधिक व्यापक बनाना चाहिए। ऐसी एक 
सिफारिश १९२९ में केन्द्रीय बैंकिग जांच-कमेटी ने भी की थो । 


Be. ° | 
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छ ! बया समझते हैँ? मुद्रामण्डी की कुशलता किन-किन 
हर लाती कत है? क्या वे गुण भारतीय मुद्रामण्डी में पाए 


>? 

(२) र मद्रामण्डी के विभिन्न अंग कौन-कौन से हें? इन अंगों के पार- 

 स्परिक सम्बन्ध और सम्पर्क की चर्चा कीजिए। है हे 

(३) भारतीय मुद्रामण्डी में कौन-कौन से प्रमुख दोष पाए जाते हें? इन दोष को 
किस प्रकार दूर किया जा सकता है? क्या ऐसे प्रयत्न हमारे देश में कभी 
किए गए हे? उनका क्या परिणाम हुआ है ? हु 

(४) हमारे देश में बिलों का अधिक प्रयोग एवं प्रसारन होने का क्या कारण 
है ? इन कारणों को किस प्रकार हूर किया जा सकता हैं थे 

(५) देश की मुद्रामंडी में विलों का प्रचार बढ़ाने के लिए रिज बैंक क्या सहा- 
यता कर सकता है ? इस पर एक संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए । 

(६) भारत की बिलमण्डी को विकसित बनाने के लिए केन्द्रीय बेकिंग जांच- 
कमेटी ने क्या-क्या सुझाव दिए थे ? उन सुझावों का क्या परिणाम 
निकला ? fe 

(७) “किसी देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक उन्नति उस देश की संगठित 
मुद्रामण्डी पर निर्भर होती है ।' इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
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स्वदेशी बैंकर 


बताया जा चुका है कि भारत में बेकिंग व्यवसाय का श्रीगणेश स्वदेशी वैंकरो 
- से आरम्भ होता है। स्वदेशी.बेंकर' से हमारा तात्पर्यं उन लोगों से है जो राशि 
जमा करते हें, हुण्डियों का लेन-देन करते हें तथा राशि उधार भी देते हें। 
इन लोगों की क्रियाएं तथा कार्य-प्रणाली प्रान्त-प्रान्त में भिन्न-भिन्न हें तथा ये 
लोग उत्पादन तथा उपभोग, दोनों कार्यो के लिए उधार देते हें। केन्द्रीय बैंकिग 
जांच कमेटी के अनुसार “स्वदेशी बेंकर इम्पीरियल बेंक आव इण्डिया, 
विदेशी विनिमय बेंक, व्यापारिक बैंक तथा सहकारी वेकों को छोड़कर वे 
सभी लोग होते हें जो हुण्डियों का व्यवसाय करते हों तथा जनता से राशि का 
लेन-देन करते हों ।” इस परिभाषा के अनुसार एक सामान्य धनी व्यक्ति से लेकर 
बेकिंग साझीदारी फर्म, कौटुम्बिक साझीदारी तथा व्यापारी बेंकर जिनकी शाखाएँ 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर होती हें तथा जो रुपया उधार देते हें, स्वदेशी बेकरों 
की श्रेणी में आ जाते हें। डॉ० एल० सी० जैन के अनुसार “स्वदेशी बेंकर 
वे सभी लोग कहलाते हें जो ऋण देने के साथ-साथ राशि भी जमा रखते हों _ 
या हुण्डियों का व्यवसाय करते हों अथवा दोनों ही काम करते हों।” संक्षेप 
में स्वदेशी बैंकर उन्हीं लोगों को कहते ह जो हुण्डी का व्यवसाय करते हों, राशि 
जमा रखते हों एवं रुपया उधार देते हों। साधारणतः ये लोग बैंकिग तथा व्यापार 
दोनों ही काम करते हे और बैंकिंग तथा अन्य प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई इनकी' . 
पूंजी में कोई भेद नहीं होता । इन दोनों क्रियाओं के कारण इनको प्रान्त-प्रान्त में 
भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इनको सामान्यतः साहुकार, बनिया, 
चेटटी, नानावती, महाजन तथा श्राफ नामों से पुकारा जाता हुँ । स्वदेशी बे किग 
व्यवसायं एक पारिवारिक व्यवसाय हूँ और समाज में कुछ लोगों का तो यह 
एक पुस्तैनी काम चला आता है। ये लोग अपने लेखे जनता सान दिखाते t 
इनके लेन-देन के ढंग गुप्त रहते हे तथा इनकी व्याज-दर बहुत ऊंची रहती है। 
वर्तमान काल में देश के सामाजिक तथा आथिक संगठन में इनका विशेष स्थान 
है क्योंकि ये लोग कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए, देशी व्यापार की सुविधाओं के 
लिए तथा छोटे-छोटे उद्योगों के लिए भी राशि उधार देते हें । 
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ऋण प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती । स्वदेशी बेंकर 
इस प्रकार हाती हें . स्का 
क क दल व्यवसाय राशि उधार देना होता है । ये अधिक- 
तर व्यापारिक तथा कृषि-कार्यों के लिए ऋण देते हें परन्तु कभी कभी उपभोग 
के लिए भी राशि उधार देते हें। इसलिए “4 ऋणों पर वह अच्छी और 
मजवृत जमानत रखते हैं। ऋणों पर ये बैंकर बेंकों की अपेक्षा अधिक किस 
वसूल करते हैं। सुरक्षित ऋणों पर इनकी ब्याज-दर ६ % से १८% होती 
है तथा बिना जमानती अथवा असुरक्षित ऋणों पर ब्याज की दर अधिक 
ऊंची होती है जो प्रायः २०% से ५० % तक होती है । इनकी ऋण देने की 
रीति बिल्कुल भिन्न होती है जिसको हम अत्यन्त सरल और सुविधाजनक 
कह सकते हँ । ये लोग केवल प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाकर ही रुपया के दे 
देते है। अधिक राशि उधार देते समय इस प्रतिज्ञा-पत्र पर दो गवाहों के 
दस्तखत भी लिए जाते हें । प्रतिज्ञा-पत्र न लिखवाकर कभी-कभी केवल एक 
साधारण पर्चा (जिसे वे रुंकका कहते हें) लिखवा लिया जाता है । कुछ बेंकर 
कानूनन एक पक्का कागज लिखाते हैं जिस पर सरकारी टिकट लगाई जाती है 
तथा उस पर ऋण लेने-देने की शर्तें, व्याज-दर, ऋण भुगतान करने की अवधि 
आदि अन्य आवश्यक वाते भी लिखी जाती हें। कुछ बेंकर किसी भी प्रकार. - 
का कागज न लिखाकर केवल अपनी बही में उधार लेनेवाले के दस्तखत या 
अंगूठा निशानी ले लेते हैं । भारी-भारी ऋण घर-मकान या भूमि जायदाद 
को गिरवी रखकर देते हँ जिसमें «एक गिरवी-पत्र (1101/2980 Bond) 
. -छिखा जाता है । इस पत्र को कानून की दृष्टि में रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर 
कराना आवस्यक होता है। 
राशि जमा रखना--वेंकर जनता से राशि जमा करते हैँ एवं जमा-राशि 
पर ब्याज भी देते हँ । जमा-राशि पर इनकी ब्याज-दर सहकारी तथा अन्य संयुक्त - 
स्कंध वैंक की दरों से अधिक होती है, जो प्रायः ३% से ९% तक होती है । बेकर 
सदैव ही राशि जमा नहीं रखता परन्तु वे लोग जिनके पास जीवन-रक्षा के ' 
साधन नहीं होते अपनी छोटी-छोटी जमा इनके पास सुरक्षा के लिए रख जाते 
हे । राशि जमा रखना वेंकर भारी खतरे की बात समझते हें। यदि कभी राशि 
जमा भी रखते हें तो अपने मित्रों की रखते हें, व्यापारियों की नहीं, क्योंकि वे 
समझते हें कि व्यापारियों को राशि की कभी भी आवश्यकता हो सकती है और 
तब वे खतरे में पड़ जाते हें । 
जो लोग इनके पास राशि जमा करते हें उनके नाम से राशि उनके लेखों में 
जमा करली जाती है । कभी-कभी कोई बैंकर इस जमा-राशि के बदले रसीद दे 
देते हें परन्तु प्रायः ऐसा नहीं किया जाता। यह जमा-राशि नकद के रूप में ही 
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निकाली जाती है, चेक द्वारा नहीं । कोई कोई बैंकर चेक भी चालू करते हैं 
परन्तु इनका चलन सीमित रहता है । लक 
व्यापारिक बिछों का लेत-देत--त्रेंक र व्यवसायियो तथा व्यापारिक वें के 
बीच मध्यस्थ का काम भी करते हैं । ये लोग व्यवसायियों से व्यापारिक बिल 
ऊंची कटौती-दर पर खरीद लेते हैं और जब इनके पास राशि की कमी होती है 
तो ये उन बिलों की व्यापारिक वेंकों द्वारा कटौती करा लेते हें। बम्बई के मुल- 
तानी बेंकरों का तो यह कठौती-व्यवसाय ही प्रमुख व्यापार हूँ जिससे वे लाखों 
-रुपया कमाते हें । बैंकर हुण्डियों के व्यापार में हुण्डी लिखते हें और उनकी 
कटौती करते हैं । ये हुण्डियों का क्रम-विक्रम एवं कटौती भी करते हैं । | 
कृषि-ऋण--ज्यापारिक ऋण के साथ-साथ बेंकर कृवि के लिए भी ऋण देते 
हैं परन्तु कृषकों से बेंकर प्रायः सीधा सम्पर्क नहीं रखते । इन लोगों को वे साहुकारों 
तथा छोटे-छोटे व्यापारियों द्वारा सहायता देते हें । छोटे-छोटे उद्योगिथों से 
इनका सीधा सम्बन्ध होता है । उद्योगियों को ये राशि उवार देते हैं, उनकी राशि 
.एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हूँ, उनकी हुण्डियों की कटौती करते हें 
तथा उनकी राशि भी जमा करते हें। कृषि के लिए कितना ऋण ये देते हें 
इसके कोई भी निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हें परन्तु फिर भी जितना 
ऋण कृषि को मिळता है उसका ९०% इनके द्वारा ही प्राप्त होता हैं । '. 
अन्य व्यापार--तेकिग व्यवसाय के अतिरिक्त स्वदेशी बैंकर व्यापार करते 
हें, दृकानदारी करते हें, जमीन खरीद लेते हें और कमीशन तथा सट्टे का 
व्यापार भी करते हैं। ये गिरवी रखकर भी राशि उधार देते हें जिससे इन्हें 
प्रायः मुकदमेबाजी का सामना भी करना पड़ता है। कानपुर में तो ये लोग रूई, 
अनाज, आटा तथा अन्य ऐसी ही वस्तुओं का व्यापार करते हैं कुछ लोग चीनी के 
कारखानों तथा आटे की मिलों के मालिक भी हैँ। वंबई की तरफ ये लोग रूई का 
व्यापार तथा कम्पनियों के अंशों का सट्टा करते हैँ। 


स््ेशी बकरों की बरमाम अबस्था 
स्वदेशी बेकरों का कोई नियमित संगठन नहीं है तथा ये लोग स्वतंत्र रूप से 


| अपना-अपना व्यापार करते हूँ परन्तु आजकल कुछ शहरों में इन लोगों ने अपने- 


अपने संघ और संगठन वना लिए हूँ जिनका स्वरूप विशेषतः सामाजिक हैँ 
व्यापारिक नहीं; जैसे बम्बई में मारवाड़ी चेम्वर ऑब कामस, मुळतानी तथा 
शिकारपुरी वेंकिग संघ, श्राफ संघ आदि। ये संब व्यापार की दृष्टि से कोई भी 
प्रगति करने का अथवा सुविधाएं देने का प्रयत्न नहीं करते, न ये बैंकिंग व्यापार 
की समुचित शिक्षा का ही कोई प्रवन्ध करते है । इनका व्यापार परम्परागत एवं 
पारिवारिक होता है जिससे इनको इस व्यापार की शिक्षा घर बैठे ही दैनिक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
१ 


` परिस्थिति एवं आवश्यकताओं का अध्ययन पूर्ण होता 


(५४४ ) 


व्यवहारों से मिल जाती है । इनका संगठन दोषपूर्ण होते हुए भी ये लोग ९०% 
ग्रामीण एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हँ क्योकि इनका ग्रामीण 
ता हँ । कुछ वर्षो से सहकारी 
आन्दोलन तथा व्यापारिक बेंकों के विकास के कारण स्वदेशी बेकरों की अवस्था 
आज पहले जैसी नहीं रही है । उनकी ब्याज-दर भी कम हो गई है तथा उनके 
पास जमा की जानेवाली राशि में भी भारी कमी हुई है। कुछ प्रान्तीय बेकिंग 
कमेटियों का भी विचार है कि आजकल स्वदेशी बेकरों की बॅंकिंग क्रियाएं कम 
होती जा रही हूँ । उनके विचार से इसके निम्न कारण ह 
द्‌ (१) सहकारी बेक, संयुक्त स्कंध बैंक तथा इम्पीरियल बेंक इनके कट्टर 


प्रतियोगी बन गए हँ । एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने में ये बेंकर | 
इम्पीरियल बैंक की प्रतियोगिता नहीं कर पाते क्योंकि इम्पीरियल क 
पास राशि भेजने-मंगाने की विशेष सुविधाएं हैं । सहकारी वेक भी सरकार की . 


विशेष सहायता होने से जनता के विश्वासपात्र हो गए हैँ और इसलिए उनके 
. पास बँकरों की अपेक्षा अधिक राशि जमा होती है । संयुक्त स्कंध बेंकों की संख्या 
भी बड़ती जा रही है। अतः वेंकरों की आवश्यकता लोगों को पहले की अपेक्षा 
कम होती जा रही है । 
(२) देश के व्यापार में वृद्धि होती जा रही है इसलिए बेंकर व्यापार 
करने .छगे हें और उनकी बेंकिंग क्रियाएं कम होती जा रही हैं । 
(३) सट्टे में उन्होंने पिछले दिनों में अधिक लाभ कमाए हुँ। इसलिए वे 
. अधिकतर सट्टे का काम करने लगे हें और वेंकिंग व्यवसाय छोड़ते जा रहे हें। 
(४) आधुनिक बेंकिंग प्रणाली को अपनाने की अरुचि जो इन बेंकरों में है 
उसकी वजह से भी इनका व्यापार कम हो रहा है । स्वदेशी बेंकरों की कार्य-शैल्ली 
पुरानी होती जा रही है और देश में नए-नए बेकों का जन्म और विकास होने के 


कारण वैंकर पीछे होते जा रहे हैं कुछ बेंकरों ने तो अपनी पुरानी वेकिग क्रियाओं _ 


को छो डकर नया बेकिंग व्यवसाय अपना लिया है । वे पास-बुक (12985 
B00) व-चेक-बुक (0९१५९ 13002) भी ग्राहकों को देने लगे हूँ । उनके 


पास जमा राशि अब चेकों द्वारा निकाली जाती है। ये लोग लेखों में रुपया जमा 


“य, 


= करने लगे हूँ। इस प्रकार से अव कुछ बेंकरों ने वेंकों का रूप धारण कर लिंया है । 


मद्रास में बेंक ऑव चट्टीनाड लि० १९२९ में अनेक चेट्टी बेंकरो ने मिलकर 
बनाया था जो मद्रास से वाहर भी शाखाएं स्थापित करके लेन-देन का काम 
करता हूँ । - 

बेकरो तथा व्यापारिक बंकों का पारस्परिक सम्बन्ध. 
` वेक्रों तथा व्यापारिक वेंकों का पारस्परिक सम्बन्ध अधिक सन्तोषजनक 
नहीं कहा जा सकता। दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। कुछ वेंकर जिनके नाम 
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व्यापारिक बैंकों या इम्पीरियल वैंक की स्वीकृत सूची में हें, इन वेको से 
आवश्यकता आने पर रुपया उधार लेते हें, सांग-प्रतिज्ञा-पत्रों की उनसे कटौती 
करा लेते हैं तथा हुण्डियों की कटौती भी .कराते हैं । परन्तु ये सब सुविधाएं 
उनको सीमित मात्रा में ही मिलती हें और यह सीमा भिन्न-भिन्न वेंकरों के साथ 
भिन्न-भिन्न होती है। व्यापारिक बैंक बेंकरों के नाम के चेक तथा उनके नाम 
के रेखांकित चेक भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि वेंकों को उन बँकरों की आथिक 
स्थिति का ज्ञान नहीं होता । इम्पीरियल बैक इन बेंकरों के लेखे पर एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर राशि भेजता है परन्तु इनको व्यापारिक वेक की भांति विशेष 
सुविधाएं नहीं दी जातीं क्योंकि इनका व्यापार वेकों की अपेक्षा बहुत कम होता 
है। वेंकों की व्याज-दर तथा वेकरों की व्याज-दर में बड़ा अन्तर रहता है। वेंकरों 
का न इन बैंकों से कोई सीधा सम्वन्ध है और न रिजवं वैंक ने ही इन्हें नियंत्रित 
, “किया है। परन्तु जब तक देश की मुद्रा-मंडी के ये दोनों अंग पारस्परिक सम्पकं में 
नहीं आयेंगे तब तक देश की साख-व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती । इम्पीरियल वेंक़ 
भी इन बैंकरों को कोई विशेष सुविधा नहीं देता। बंगाल वेंकिंग जांच कमेटी ने 
स्पष्ट किया है कि “इम्पीरियल वेंक कभी कभी वेंकरों की हुण्डियों की कटौती भी 
नहीं करता.। यह ठीक है कि बैंको तथा बेंकरों में आवश्यक सम्पर्क नहीं परन्तु 
इसका कारण बैंकों का दोष नहीं । बैंकरों की कार्य-शैली तथा क्रियाओं में कुछ 
ऐसे दोष हूँ जिनके कारण उनको बेंकों द्वारा विशेष सुविधाएं नहीं मिती ।” 


बंकर प्रणाली के कुछ दोष 


स्वदेशी बेकरों की कार्य-प्रणाली में अनेक ऐसे दोष हें जिनके कारण न तो 
वे. आधुनिक बैंकों की भांति कार्य कर सके और न उनके साथ मिलकर ही कायं 
कर सके। उन्होंने उद्योगों को तो पर्याप्त मात्रा में साख्‌-सुविधाएं नहीं दीं ही, पर 
व्यापार को भी अधिक उन्नत नहीं किया; वे स्वयं सट्टेखोरी में लगे रहे जो 
काम एक बेकर को कभी नहीं करना चाहिए। उनकी कार्य-प्रणाळी में विशेष 
दोष निम्न हूँ :-- 
(१) जनता से राशि जमा करने की प्रथा को बेंकरों ने अधिक प्रोत्साहन 
नहीं दिया जैसा कि आधुनिक बेंक करते हँ। इससे जनता में बचत को आदूत 
नहीं पड़ी और देश की संचित एवं निष्क्रिय राशि उत्पादन के काम में'न 
लाई जा सकी । वे अपनी निजी राशि से ही लेन-देन करते रहे जिससे, उनकी 
ब्याज-दर ऊंची रही तथा उनके लेन-देन के व्यवसाय में भी.अनेक दोष आ गए। 
(२) बेकर अपनी पुरानी रीति से ही व्यापारं करते रहे। न उन्होंने ठीक-. 
ठीक लेखे बनाए, न उनको जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया और 
न जनमत को ही अपने पक्ष में बनाया । उनका काम पुस्तैनी रहा इसलिए वे. 
३५ स दि, 
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आधुनिक कार्य-शैली को न अपना सके जिससे वे संगठित होकर अन्य बेंकों के 
साथ काम करते । हे 
(३) वेकरों तथा बेकों में पारस्परिक सम्पकं भी नहीं है, बल्कि ये एक 
दूसरे के प्रतियोगी बन बैठे हें जिसकी वजह से देश की मुद्रा-मंडी के दो अंग हो गए 
हे जहां भिन्न-भिन्न व्याज-दरें हे .तथा भिन्न-भिन्न लेन-देन की रीतियां न । वकर 
अकेले-अकेले काम करते है केन्द्रीय बैंक का उन पर कोई नियंत्रण नहीं जिससे 
_ शक्ति संचय करके काम किया:जा सके | 

(४) स्वदेशी बेकरों ने पूंजी को नए-नए साधनों में विनियोग करने के 
उपाय नहीं सोचे जिससे बे पूंजीपति मात्र ही बने रहे, बेकर न बन पाए 
क्योंकि बेंक का प्रमुख उद्देश्य पूंजी को केवल विनियोग करना ही नहीं वरन्‌ 
विनियोग के नए-नए सुरक्षित साधन तलाश करना भी है--जिससे साख का 
आवस्कतानुसार प्रसार एवं सकुंचन हो सके। 

(५) बेकरों ने बॅंकिंग क्रियाओं एवं कार्य-शेली का पालन नहीं किया 
क्योंकि वे बैंकिंग व्यापार के साथ-साथ अन्य व्यापार एवं सट्टेबाजी का व्यवसाय 
भी करते रहे । इससे उनको किसी भी प्रकार की हानि होने की दशा में उन्हीं 
को हानि न हुई, इसके अतिरिक्त उनके पास जिन लोगों की राशि जमा थी उनको 
भी हानि उठानी पड़ी जिसकी वजह से जनता में उनके प्रति अविश्वास हो गया । 

किसी भी बैंकिंग व्यवस्था की सफलता तीन बातों पर निर्भर होती है 
(१) स्थायित्व, (२) परिस्थिति के.अनुकूल परिवतिता, (३) नवीन साधनों 
को जन्म देने की सामर्थ्यं । स्थायित्व से तात्प है कि बेंक अपने.को बाह्य खतरों से 
सुरक्षित रखे और वह सुरक्षित तभी रह सकता है जब-कि असाधारण परिस्थितियों 
का सामना करने के लिए अंपने लाभ में से संचित कोष बनाकर रवखें। इसी के 


साथ-साथ बेको को व्यापार व उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपने व्यापार 


को घटाते-बड़ाने का ज्ञान भी होनां'चाहिए और अपनी पूंजी से महत्तम लाभ 
लेने के लिए नए-नए साधनों को खोज लेने की शक्ति भी होनी चाहिए। स्वदेशी 
बेकरों में केवल पहली ही बात पाई जाती है--उनमें असाधारण परिस्थितियों 
का सामना करने की शक्ति 'तो होती है परन्तु परिस्थिति के अनुसार बदलने 
तथा नवीन साधनों और स्रोतों को खोज निकालने की सामर्थ्य नहीं होती । 


कश बकर उन्नत केसे हों ? 

स्वदेशी बेंकरो के उक्त दोषों को दूर करने के लिए तथा देश की बैंकिंग 
व्यवस्था में उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए 'समय-समय पर भिन्न-भिन्न 
सुझाव रखे गए है। प्रान्तीय बेकिंग कमेटियों ने, केन्द्रीय जांच कमेटी ने तथा 


ON 
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रिजवं बैंक ने समर्य-समय 'पर सुझाव दिए हैं। यहां हम उन सभी सुझावों का 
अध्ययन करेंगे। करों 

प्रान्तीय बेकिंग जांच कमेटियों के प्रस्ताव--(१) स्वदेशी बेंकरों को स्थान- 
स्थान पर रिजव बैंक का एजेंट वना देना चाहिए तथा उन्हें सट्टे के खतरे से वचानं 
के लिए उन पर सट्टा करने का प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए । te 

(२) इम्पीरियळ बैंक तथा व्यापारिक वेंकों को स्वदेशी बॅकरों के 
व्यापारिक बिल तथा हुण्डियां पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कटौती करने चाहिएँ । 

(३) स्वदेशी वेकरों को चाहिए कि वे जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा 
करने के लिए अपना संगठन आधुनिक बेंकिंग प्रणाली के आधार पर कर। इस 
काम के लिए यह आवश्यक हैं कि अपना अन्य व्यवसाय अळग करदें और 
अपने लेखे भी आधुनिक प्रणाली के अनुसार बनावें जिनका निरीक्षण करने का 
अधिकार रिजवं वेक को हो । {gt 

(४) रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह कुछ प्रतिवन्धों के साथ कुछ वेकरों को 
अपना सदस्य वना छे । इन सदस्य वेकरों को कुछ विशेष अधिकार तथा दायित्व दे 
दिया जाय । .ये सदस्य रिजवं बैंक में अपने कोष का कुछ भागं जमा करें तथा 
इसके बदले में उन्हें रिजवं वैंक से बिलों की कटौती करने का अधिकार दिया जाय। 

(५) यदि आवश्यकता हो तो रिजर्व बेंक इन बेंकरों को अनुञ्ञापत्र देकर अपना - 
सदस्य बनावे और उन्हें अनृज्ञाधारी वेंकरों के अधिकार दे दिए जायं। 

केन्द्रीय बे किग जांच कमेटी के प्रस्ताव--केन्द्रीय कमेटी के सामने वेंकरों 
को उन्नत करने के अनेक प्रस्ताव आए। कमेटी के सदस्य इस पक्ष में नथे कि 
बेंकरों को जबरदस्ती नियंत्रण में लाया जाय । उनका विचार था कि इस प्रकार 
बेंकरों को असुविधा होगी और सम्भव हुँ कि वे फिर इस कार्य को विल्कुल न 
करें जिससे देश को--विशेषतः ग्रामीण एव कषि-साख को--भयंकर हानि होने 
की संभावना हो सकती है । इसलिए कमेटी ने निम्न मुख्य प्रस्ताव किए :-- 

(१) रिजवं बेंक को इन वेंकरों के लिए कटौती की सुविधाएं देनी चाहिए । 
ये सुविधाएं एसी ही हों जैसी दूसरे बैंकों को दी जाती हे । कटौती की सुविधा 
रिजवे वेक केवल उन्हीं बेंकरो को दे जो केवळ वेंकिग क्रियाएं ही करते हों, जो 
लेन-देन का पूरा-पूरा हिसाब रकखें व अपनी लेखा-पुस्तकों का विशेषज्ञों द्वारा 
निरीक्षण करावें और जिनकी लेखा-पुस्तकें रिजवं बेंक भी देख सके। /' 

(२) रिजवं बैंक तथा अन्य व्यापारिक वैंक इन बेंकरों को स्थान-स्थान पर 
चेकों का तथा बिलों का संग्रहण करने के लिए अपना एजेन्ट बना लें जिससे इन 
वेकरों का मुद्रा-मंडी में स्थान बड़ जाय । 

(३) स्वदेशी बेंकर, जो अन्य कोई भी व्यापार नहीं करते, उनसे रिजवँ बैंक 
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अपना सीधा सम्पर्क स्थापित करे तथा उनका नाम स्वदेशी वेकरों की मान्य 
सूची' में लिखा जाय और उन्हें बिल रिखने की सुविधाएं दी जाय । 
(४) स्वदेशी बेकर अपने लेखा रखने की विधि में तथा उनके अंकेक्षण की 
विधि में विशेष सुधार करें तथा चेकों के उपयोग को वढ़ावे । र 
(५) जहां तक हो सके वहाँ तक स्वदेशी बेंकर एव अन्य बको का एकीकरण 
किया जाय। 

' (६) स्वदेशी बैंकर मिलकर अपना सहकारी बेकिंग संघ स्थापित करें जो 
अपने सदस्यों के बिलों की कटौती करें तथा उनकी पुनःकटौती की सुविधाएं 
रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्राप्त करावें । So 

(७) जो बकर रिजवं बेक के सदस्य हों वे रिजवं बैंक में अपन कोष की कुछ 
राशि जमा करें परन्तु जिन बेकरों कौ जमा-राशि उनकी पूंजी से पांच गुना अधिक 
न हो वे यदि चाहें तो रिजर्व बैंक में पहिले पांच वर्ष तक राशि जमा नभी 
करें । इस प्रस्ताव का उद्देश्य यही था कि इस प्रकार से रिजवं बेंक देश की 
साख-व्यवस्था को भली प्रकार नियंत्रित कर सकेगा । म 

(८) एक 'सावंदेशिक बेकिंग संघ' स्थापित किया जाय जिसमें रिजवं बॅंक 
के सदस्य-बेकरों को भी सदस्य बनाया जाय । इससे देश की सभी वबेंकिग संस्थाएं 
पारस्परिक सम्पक में आएंगी तथा बेंकरों का स्थान भी ऊंचा होगा। 

कमेटी के कुछ सदस्यों ने अल्पमत में सुझाव दिया कि रिजवं बेंक निश्चित 
'शतों पर बेंकरों को रजिस्टर करे तथा उसके बदले में उनको वे सव सुविधाएं 
दे जो सुविधाएं अन्य व्यापारिक बेंकों को तथा सहकारी बेंकों को दी जाती हैं। 
रिजवं बेंक रजिस्टडं बेंकों की राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे तथा 
उनको बिछों की कटौती की भी सभी सुविधाएं दे । 


रिजर्व बक के प्रस्ताव एवं प्रयत्न 


उक्त प्रस्तावों के आधार पर रिजर्व बेक ने वेकरों को भारतीय बेकिंग 
व्यवस्था में उपयोगी विभाग बनाने के लिए अनेक प्रस्ताव रक्खे जिनमें से 
मुख्य प्रस्ताव निम्न हे :-+- 

(१) वेकर निश्चित अवधि के अन्दर अन्दर अपने बेंकिग व्यवसाय को अन्य 
व्यवसाय से अलग कर ळे । ऐसा करने पर ही रिजवं बैंक उनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
स्थापित करेगा। दर : 

(२) बेंकरों को अपने व्यापार का कार्य एवं प्रणाली संयुक्त स्कंध वेंकों जैसी 
ही रखनी चाहिए; विशेषतः इनको राशि जमा करने के व्यवसाय में वृद्धि 
करनी चाहिए। , - 

(३) जिन बेंकरों की पूजी २ लाख रुपये है वे उसे पांच वर्ष के अन्दर 
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५.छाख रुपये करने पर रिजवं बैंक की सदस्य-सूची में सम्मिलित होने के लिए 
आवेदन भेज सकते हे । हँ र क 

(४) यदि उनकी जमा-राशि उनकी पूजी से ५ गुनी हो जाती हूँ तो उन्ह 
अपनी जमा-राशि का कुछ अंश रिजवं वेक के पास रखना पड़ेंगा। १ 

(५) उनको अपनी लेखा-पुस्तकें भली भांति रखकर विशेपज्ञ से निरीक्षण 
कराना चाहिए तथा रिज वैंक भी उनका निरीक्षण किया करेगा। 2 

(६) बैंकरों को अन्य तालिकावद्ध वेंकों की' भांति अपने कार्यों का 
स्थिति-विवरण समय समय पर रिजर्व बैंक के पास भेजना चाहिए तथा 
. प्रकाशित भी करना चाहिए । बे 

उपरोक्त प्रस्तावों की पूर्ति के पश्चात्‌ ही बेंकर रिजवं बेंक से मान्य हो सकते 
थे, एवं सरकारी सिक्यूरिटियों के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते थे तथा 
उन्हें तालिकाबद्ध बैंको की भांति राशि स्थानान्तरण की सुविधाएं भी दी जा 
सकती थीं । जि 

यद्यपि वैंक ने इन वेंकरों को निमयबद्ध करके अपने में मिलाने का प्रयत्न 
किया परन्तु सफलता न मिल सकी । बेकरों के हित में, देश की साख-व्यवस्था 
के हित में तथा बेंकिंग संगठन के हित में भी यह अनिवार्य है कि बेंकरों को किसी भी 
- प्रकार कानून से या मेल से नियमबद्ध किया जाय । 


केवल दो उपाय ? 


मुद्रा-मण्डी के इस अस्त-व्यस्त अंग अर्थात्‌ बेंकरों की दोषपूर्ण व्यवस्था से 
छुटकारा पाने के केवल दो ही उपाय हें :-- 

(१) इन्हें अन्य बेंकों की भांति संगठित किया: जाय । संगठित करने के दो 
सावन है--कानून बनाक्र इन्हें उसमें फंसा दिया जाय परन्तु यह तरीका सफल 
नहीं हो सकता। बेंकरों की कायं-प्रणाली ही ऐसी है जिससे इनको कानून में तब 
तक नहीं बांध सकते जब तक ये खुद ही न चाहें । प्रयत्न किए गए परन्तु सफल न हो 
सके | दूसरा तरीका इन्हें सम्मेल से बांधने का भी है। रिजवं बेंक इनसे मेल करे 
और राजीनामा (सम्मेल-पत्र) द्वारा इनकी कार्य-शैली निर्धारित की जाय । 

(२) देश की बेंकिंग व्यवस्था इतनी पूर्ण, व्यवस्थित तथा संगठित कर दी 
जाय जिससे लोगों की सभी आवश्यकताएं सरलता से पूर्ण हो सकें और बेंकरों 
की आवश्यकता ही न हो । 

कोई भी उपाय काम में छाया जाय, बेंकरों को नियंत्रित करने की परम आव- 
श्यकता है क्योंकि इनको नियमबद्ध किए बिना देश की बेंकिंग व्यवस्था पूर्ण एवं 
संगठित नहीं हो सकती और न रिज बैंक देश के साश्व-नियंत्रण में ही सफल हो 
सकता है । राष्ट्रीय सरकार ने. देशभर के गांवों को कोषागारों की सुविधाओं 
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का प्रबन्ध करने के लिए जो ग्रामीण बेंकिग ड प्रसार समिति’ बनाई उससे 
स्पष्ट होता था कि या तो इन अस्त-व्यस्त बकर को भविष्य में नियमबद्ध होना 


पड़ेगा अथवा इनको देश के बेकिंग क्षेत्र में से बिल्कुल निकाल दिया जायगा । 


समिति की रिपोर्ट पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । | 


आवश्यकता इस बात की है कि देश 


के बेकिंग कलेवर को संगठित बनाया जाय | 


और गांवों में बेकिग सुविधाएं बड़ाई जायं। यदि ऐसा हुआ तो स्वदेशी वैंकरों | 


के दोषपूर्ण लेन-देत से छुटकारा मिल सकेगा । 
| सारांश 


भारत में बेकिंग व्यवसाय का श्रीगणेश महाजनों और स्वदेशी बेकरों से 7 


आरम्भ हुआ है । 


करते हों। डाक्टर एल० सी० जैन के अनुसार स्वदेशी बेकर वे सभी लोग कह- 
लाते हैं जो ऋण देने के साथ-साथ राशि जमा रखते हों या हुंडियों का व्यवसाय 


करते हाँ । सामान्यतः ये लोग बैंकिंग व्यवसाय तथा व्यापार दोनों ही काम करते | 


हं और बेकिंग तथा अन्य व्यापार में लगी हुई इनकी पूंजी में कोई भेद नहीं होता। 
. देश के विभिन्न भागों में इन्हें भिन्न-भिन्न नामों,से पुकारा जाता है जैसे, साह 


कार, बनिया, चेट्टी, नानावती, महाजन,-अफ आदि । इनके लेन-देन के | 


ढंग गुप्त होते हैं तथा इनकी ब्याज: ऊंची होती है । 
साहुकार तथा Si (ड ढ 


कार्य-प्रणाली में भी भेद होत(हं..। इन दोनों में इस प्रकार भेद होता है: 


(१) साहुकार लोगों से राशि जमा नहीं रखते और न वे हुण्डियों का व्यवसाय ! 


ही करते हैं पर बैंकर लोगों से राशि जमा करते, उन्हें ऋण देते तथा हुण्डियो 


बैकर अलग-अलग व्यक्ति होते हें और इनको | 


स्वदेशी बैंकर वे लोग होते हें जो जनता की राशि जमा | 
करते, हुण्डियों का लेन-देन करते तथा लोगों को राशि उधार भी देते हैं । केन्द्रीय | 
बेकिंग जांच-कमेटी के अनुसार स्वदेशी बैंकर, इम्पीरियल बेंक आव इण्डिया, | 
विदेशी विनिमय बँक, व्यापारिक बैंक तथा. सहकारी बैंकों को छोड़कर वे सभी | 
लोग होते हैं जो हुण्डियों का व्यवसाय करते हों तथा जनता से राशि का लेन-देन | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


का लेन-देन भी करते हे; (२) साहूकारों का प्रमुख कार्य व्यापार करना है | 
तथा बॅकिंग व्यवसाय उनका सहायक धंधा माना जाता है पर बेंकरों का मुल्य | 


व्यवसाय बेकिंग लेन-देन और अन्य व्यापार सहायक घंधा होता है; (३) साहूकार 
अपने निजी घन से ऋण देता हे किन्तु स्वदेशी बैंकर जनता से स्वीकृत जमा" | 
राशि तथा निजी घन--दोनों को ऋण देने के प्रयोग में लाते हँ; (४) साहूकार 
उत्पादन की अपेक्षा उपभोग संबंधी कांयों को अधिक ऋण देते हँ पर बैंकर 
. विशेष रूप से व्यापार तथा अन्य छोटे उद्योगों को ऋण देते हे; (५) साहरा 
बिना जमानत तथा बन्धक के ऋण देते हें पर बैंकर सामान्यतः बिना बन्धक 


' के ऋण स्वीकार नहीं करते । 
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स्वदेशी बैंकरों तथा संयुक्त स्कंध बेंकों में भी भेद होता है:--(१) बेक 
कानन द्वारा बनते तथा संचालित होते हैं पर बैंकरों पर कानून संबंधी कोई 
नियंत्रण नहीं होता; (२) बैंक चेकों की सुविधा देते हें पर बंकरों सं यह चलन नहीं है; 
(३) बैंक अपनी अंश-पूंजी तथा जमा-राशि में से ऋण देते हें पर बेकर विशेषतः 
अपनी पूंजी में से ही ऋण देते हे क्योंकि उनकी जमा-राशि बहुत अधिक नहीं होती; - 
(४) बंकों का अपने ग्राहकों के साथ इतना समीपी सम्बन्ध नहीं होता जितना. 
बैंकरों का अपने ग्राहकों के साथ होता है; (५) बैंक प्रायः अल्पकालीन ऋण 
देते हैँ पर बेंकर मध्यकालीन तथा दोघंकालीन ऋण भी स्वीकृत करते हें; 
(६) बैंकर राशि के लेन-देन के साथ अन्य व्यापार भी करते हँ पर बॅक कोई भी 
अन्य व्यापार नहीं कर सकते; (७) बेंकरों की कार्यशैली गुप्त होती है तथा 
चे ब्याज-दर ऊंची रखते हँ पर बेंकों की ब्याज-दर नीची तथा कार्यप्रणाली 
प्रकाशित होती रहती है, बैंक अपने स्थिति-विवरण जनता को सूचनार्थ 
प्रकाशित करते हैं; (८) बैंकर बिना जमानत के भी ऋण दे देते हैं, पर बेंक 
ऐसा नहीं करते । ४ 
स्वदेशी बैंकरों की कार्यप्रणाली अत्यन्त सरल तथा साधारण होती है । 
न इनका कोई विशेष कार्यालय होता है और न इनके पास दस-बीस कर्मचारी 
होते हें । ये राशि का लेन-देन अपने निवासस्थानों पर ही करते हें । लेख आदि 
लिखने के लिए इनके मुनीम होते हें । ऋण देते समय ये लोग ऋण-याचक से 
प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लेते हुँ. और कभी-कभी उस प्रतिज्ञा-पत्र पर दो गवाहों के 
हस्ताक्षर भी करा लेते हैं । कुछ बेंकर ऋण देने से पहिले ऋण-याचक से कानूनन 
एक पक्का कागज लिखाते हें, जिस पर ऋण-राशि, ऋण देने की शर्ते, ब्याज-दर 
आदि बातें लिखी होती हूँ । ऋणों पर ये लोग २० प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक 
व्याज वसुल करते हैँ । लोगों से राशि जमा करते समय ये बेंकर जमाकर्त्ताओं को 
रसीद देते हें कोई-कोई बेकर जमाकर्त्ताओं को चेकों की सुविधा भी देते हें । 
बैंकर व्यवसायियों तथा व्यापारिक बेंकों के बीच मध्यस्थ का काम भो करते 
हैँ । ये लोग व्यवसायियों से व्यापारिक बिल ऊंची कटोती-दर पर खरीद लेते हैं 
और जब इनके पास राशि की कमी होती है तो उन बिलों की व्यापारिक बेंकों 
से कटौती करा लेते हें । बेकर प्रायः कृषि-कार्यों को ऋण देते हें पर व्यापार 
तथा उपभोग को भो कभी-कभी ऋण स्वीकृत कर देते हें । बेकिंग व्यवसाय के 
अतिरिक्त ये व्यापार करते हें, दुकानदारी करते हे, भूमि का क्रय-विक्रय करते 
हैं तथा कमीशन और सद्टे का व्यापार भी करते हें । 
बेंकरों का कोई नियमित संगठन नहीं है तथा ये लोग स्वतंत्र रूप से अपना- 
अपना व्यापार करते हें। कुछ वर्षो से सहकारी आन्दोलन तथा व्यापारिक बेंकों 
के विकास के कारण बेंकरों की स्थिति बिगड़ सी गई है । इनका बेकिंग व्यवसाय 
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अब कम होता जा रहा है । इसके कई कारण हें :--(१) सहकारी बँक, 


संयक्त स्कंघ बैंक तथा इस्पीरियल बैंक की इनके साथ प्रतियोगिता, (२) बेकरों 
के दैकिग व्यवसाय में हानि, (३) बेंकरों का सदूटे. के व्यापार के प्रति रुझान, 
(४) इनकी कार्यशैली को त्रुटियों के कारण जनता का इनमें अविइवास । 


करों ७ पा >$ hh बेकिग भें 
आजकल बेकरों में कुछ ऐसे दोष आ गए हूं जिनके कारण इनका बे 
व्यवसाय कम होता जा रहा है । न इन्होंने आधुनिक बैंको की प्रणाली ही अपनाई 


है और न अपने रीति-रिवाजों में कुछ उन्नति की है । बेंकरों में पारस्परिक. 


सम्पर्क भी नहीं है । इनकी कार्यशैली पुरानी तथा दोषपूर्ण है जिससे इनके 
प्रति जनता का विश्वास उखड़ता जा रहा है । अब आवश्यकता इस वात 
की, है कि इन बेकरों को नियमबद्ध करके इस प्रणाली को उन्नत बनाया जाय। 
केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी तथा प्रान्तीय बें किंग जांच कमेटियों ने इस ओर अनेक 
सुझाव दिए थे । सबका कहना था कि इन बेंकरों को देश के केन्द्रीय बैंक के साथ 
सम्बद्ध कर देना चाहिए और इनका वही स्थान बना देना चाहिए ज्ञो केन्द्रीय 
बैंक के साथ अन्य बेंकों का होता है । इन सुझावों के अनुसार रिजर्व बैंक ने अनेक 
बार प्रयत्न किए कि किसी प्रकार ये बैंकर कानून में बंधकर उसके साथ सम्बद्ध 
हो जायं पर कोई सफलता नहीं मिली । यह निश्चित है कि जब तक इन्हें कानून 
द्वारा संचालित नहीं किया जायगा ये देश के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। 
अब केवल दो उपाय शेष हँ--या तो इन्हें कानून से अथवा सम्मेल से रिजर्व 
बेंक के नियंत्रण में छाया जाय अथवा देश के बेकिंग कङ्लेवर को सुदृढ़ बनाकर 
इन्हें देश के बे किय क्षेत्र से वाहर कर दिया जाय 1, 0 


प्रीक्षा-प्रह | 
(१) “स्वदेशी वेकर' से आपका क्या अथं है ? भारतीय मुद्रा-मण्डी में स्वदेशी 


बेंकरों का क्या स्थान है ? समझाकर लिखिए । 


(२) साहुकार तथा स्वदेशी बैंकर का भेद दर्शाते हुए समझाइए कि स्वदेशी 
वेंकर की कार्यशेली साहूकारों की कार्य-प्रणाली की अपेक्षा अधिक 
वैज्ञानिक और स्पष्ट है। 


(३) व्यापारिक बेक तथा स्वदेशी बेंकरों में क्या भेद है ? स्वदेशी बेंकरों की 
कार्य-प्रणाली की मुख्य-मुख्य बातों का विस्तृत उल्लेख कीजिए । 


(४) क्या कारण है क्रि महाजन लोग ऋण-याचकों से बहुत ऊंची दर पर ब्याज 
वसूल करते हे ? ॥ 


(५) स्वदेशी बेंकरों की वतमान स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए। 
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(६) बेकरों . तथा व्यापारिक बेंकों.का पारस्परिक सम्वन्ध समझाते हुए 
बतलाइए कि बैंकों की तुलना में बेंकरों की कार्यशैली मं क्या दोष है ! 

(७) केन्द्रीय बेंकिग-जांच कमेटी तथा प्रान्तीय बैंकिग-जांच कमेटियों ने स्वदेशी 
बैंकरों को उन्नत बनाने के बारे में जो सुझाव दिए उनका विइलेषणात्मक 
उल्लेख कीजिए । 

(८) स्वदेशी बेंकरों को नियमवद्ध करने में रिजर्व बैंक ने क्या-क्या प्रस्ताव 
रबखे और क्या-क्या प्रयत्न किए ? उनका उल्लेख कीजिए । 

(९) बेकरों से देश को महत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने 
चाहिएं ? विस्तारपूर्वक समझाइए । ; 
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अध्याय ३२ 


व्यापारिक बेक 


“व्यापारिक बैंक उनको कहते हें जो देश के व्यापार एवं उद्योगों की प्रगति . 


के लिए अल्पकालीन ऋण देते हें। व्यापारिक बैंक सामान्यतः अल्पकाल के 
लिए लोगों से राशि जमा करते हे और फिर इस जमा-राशि को व्यापारियों के 

० लिए उधार देते हें। भारत में यह कार्य केवल व्यापारिक बैंको तक ही सीमित 
नहीं हँ, इम्पीरियल बैंक, विनिमय बैंक तथा अन्य स्वदेशीय बेंकर भी यह कायं 
करते हँ । इनकी कार्यशील पूजी का अधिकतर भाग, जैसा कि ऊपर बतलाया गया 
है, जनता से जमा-राशि के रूप में आता है और कुछ भाग अंश-पूंजी के रूप 
में भी प्राप्त होता है । भारत में रिजवं बैंक तालिकाबद्ध बेंकों के साथ, जहां तक 
ऋणों के लेन-देन का सम्बन्ध है, व्यापारिक बैंक का कार्य करता है । व्यापारिक 
बेंकों को आजकल नोट-निर्गेमन का अधिकार नहीं रहता । वे केवल अल्प- 
कालीन ऋण एव साख की पूर्ति करते हँ। 


व्यापारिक बेको की कार्थ-प्रणाङी 


व्यापारिक बेंकों की तीन प्रमुख क्रियाएं होती हे--- 
(१) जनता से जमा-राशि स्वीकार करना; ८ 
(२) साख-सुजन तथा ऋण-प्रदाय द्वारा जनता की वित्त-शब्ति का संचार 
करना; तथा 
(३) अन्य कार्य, जैसे एजेंसी की सेवाएं अपने ग्राहकों को देना, ग्राहकों के 
वित्त की सुरक्षा के लिए सुविधाएं देना, आदि । 
यहां केवल यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इनका मुख्य कार्य लोगों से 
भिन्न-भिन्न प्रकार से जैसे स्थिर, चालू तथा बचत लेखों पर राशि जमा करना 
होता हे। ये बैंक राशि उधार देकर, लेखा खोलकर तथा स्थानीय व देशी बिलों 
की कटौती करके लोगों की वित्त से सहायता करते हैं। बेंक उधार लेनेवालों 
के माल को अपने गोदामों में रखकर अथवा उन्हीं के गोदामों का अधिकार प्राप्त 
करके उस माल की साख पर भी उधार देते हें । लगभग सभी व्यापारिक बैंक 


अल्पकालीन ऋण देते हें। परन्तु ये ऋण तरल तथा शीघ्र सुनाए जानेवाली ' 


सिक्यूरिटियों पर दिए जाते हें। 
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ऋण देने का कार्य व्यापारिक बैंक दो विधियों से करते हँ--एक, वे केवल 
ऋणयाचक की वैयक्तिक साख पर ऋण देते हें तथा दूसरे, वे ऋणयाचक 
की वैयक्तिक साख के अतिरिक्त अन्य दो व्यक्तियों की जमानत पर तथा 
आनुषंगिक सिक्यूरिटियों की जमानत पर ऋण देते हें। जो ऋण आनुषंगिक 
तथा अन्य व्यक्तियों की जमानत के विना दिए जाते हें और जिनमें केवल ऋण- 
याचक की ही वैयक्तिक जमानत होती है उनको विना जमानती ऋण 
कहते हें। जिन ऋणों के लिए बैंक आनुषंगिक सिक्यूरिटियों की जमानत रखता 
है उन्हें जमानती ऋण कहते हें। हमारे देश में केवल ऋणयाचक की वैयक्तिक 
साख पर ऋण नहीं दिए जाते। ऋणों की साख बैंक के कार्यक्षेत्र पर निर्भर 
रहती है । यदि किसी बन्दरगाह में बेंक-कार्यालय है तो उस स्थान का व्यवसाय 
विशेषतः बिदेशी व्यापार का होगा । अतः ऐसे स्थानों पर व्यापारियों को जो ऋण 
दिए जाएंगे वे वस्तुओं की जमानत पर अथवा वस्तुओं के अधिकार-पत्रों आदि 
की साख पर दिए जाएंगे । परन्तु विदेशी व्यापार के लिए ऋणों की सुविधाएं 
देने का काम विदेशी विनिमय बैंक करते हें तथा व्यापारिक बेंकों को वे सुवि- 
धाएं, जो विनिमय बेंकों को प्राप्त होती हैं, प्राप्त न होने से यह कार्य व्यापारिक बेंक 
पूर्ण रीति से नहीं कर पाते । केन्द्रीय बेंकिग-जांच समिति ने कहा था कि “भारत 
के विदेशी व्यापार को आथिक सुविधाएं देने में व्यापारिक बेंक कोई भी प्रत्यक्ष 
कायं नहीं करते ।” इससे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंक केवल देशी व्यापार 
की आथिक आवश्यकताओं की पुति ही करते हँ। जहां पर स्टाक एक्सचेंज का 
लेन-देन अधिक मात्रा में हो वहां पर व्यापारिक बैंक स्टाक एक्सचेंज की सिक्यू- 
रिटियों की साख पर ऋण देते हें। इसी प्रकार कृषि-व्यावसायिक क्षेत्र में, जहां पर 
इस प्रकार की जमानतें प्राप्त नहीं होतीं, वे कृषिजन्य वस्तुओं की साख पर ऋण 
देते हें। 

व्यापारिक बैंक केवल वैयक्तिक साख पर ऋण नहीं देते बैसे तो केवल उन 
ग्राहकों को, जिनकी साख में बेंक को पूर्ण विश्वास होता है उनके प्रतिज्ञा-अर्थ- 
पत्रों पर अथवा बिल एवं हुण्डियों पर ऋण मिल जाते हें; परन्तु अपनी राशि 
की सुरक्षा के लिए बेंक अन्य दो साखदार व्यक्तियों की जमानत लेकर ऋण 
देते समय इन पत्रों पर उनके हस्ताक्षर करवा लेते हें। इसके अतिरिक्त ये 
अधिविकर्ष एवं लेखा-आधघार की भी सुविधाएं देते हें जिसकी जमानत के लिए 
वे ग्राहकों से बंधक-अंश, ऋण-पत्र अथवा अन्य जमानतें ले लेते हें । औद्योगिक 
आथिक आवश्यकता की पुति भी ये कभी-कभी करते हें परन्तु औद्योगिक कार्यों 
को ऋण देने में ये बहुत ही कम हाथ बटाते हें। इनकी जमा-राशि अल्पकालीन होने 
के कारण अल्पकालीन ऋणों की सुविधा देना इनके व्यापारिक स्वरूप के अनुसार 
आवश्यक होता है । यदि वे ऐसा न करें तो किसी भी समय उनकी आशिक 
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स्थिति खतरे में हो सकती है जिससे उनको अपना व्यापार भी वन्द करना हो 
सकता है । 
व्यापारिक बैंक प्रथम श्रेणी के बिलों की कटौती भी करते हें । हमारे यहां 
बिल-बाजार विकसित न होने से यह कार्य सीमित एवं नगण्य परिमाण में ही 
होता है। 
सा वेक कृषि को साख-सुविधाएं नहीं देते क्योंकि किसानों के 
पास जमानत आदि का अभाव रहता है तथा उनकी भुगतान-शक्ति भी अनेक 
कारणों से सीमित रहती है। अतः कृषि-साख स्वीकृत करने में व्यापारिक 
बैंको का महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है। हां, ये थोड़ी-सी साख-पूर्ति केवल कृषि- 
वस्तुओं के बेचने के सम्बन्ध में करते हँ जो विशेषतः स्वदेशी बेंकरों के अथवा 
सहकारी बेकों के माध्यम से ही दी जाती हँ। कृषि-साख की पूर्ति करने के लिए 
यह आवश्यक है कि कृषिज वस्तुओं को बेचने के लिए मण्डियो में सुधार किया 
जाय क्योंकि देहातों में भांडागार की सुविधाएं बहुत ही अपर्याप्त हें । 
` संक्षेप में, व्यापारिक बेंकों की क्रियाओं में व्यापार के लिए राशि उधार 
देना, चल एवं स्थिर लेखों में राशि जमा रखना, बिलों द्वारा व्यापार एवं 
उद्योगों को आथिक सहायता देना तथा साख का निर्माण करना आदि इसी 
प्रकार के अन्य कार्यो का समावेश होता है । LR 
व्यापारिक बैंकों को निम्न क्रियाएं निषिद्ध हैँ:--- 
(१) ग्राहकों को व्यापार-संचालन के लिए स्थाई रूप से-पूंजी देना, 
(२) स्थायी ऋण स्वीकृत करना, 
(३) एक ही ग्राहक को अधिक मात्रा में ऋण देना । 
व्यापारिक बेंकों की प्रगति- व्यापारिक बैंकों की शाखाएं एवं कार्यक्षेत्र 
जनसख्या की दृष्टि से अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही कम हें। जो कुछ भी 
प्रगति दूसरे महायुद्ध-काल में हुई है वह केवल बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित है। 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद में बैंकों के कार्यालय एवं शाखाएं 
मिलाकर क्रमशः ३९८, १९३, ९५, ९० तथा ५३ कार्यालय हें तथा अन्य शहरों 
मं बकों की शाखाएं या तो हुं ही नहीं अथवा जहां हैं वहां अपर्याप्त मात्रा 
म है। अव तो बेंक युद्ध के पश्चात्‌ मंदी से बचने के लिए शाखाओं के विस्तार 
ही इए अपना-अपना कार्यक्षेत्र ठोस बनाने में प्रयत्नशील हे, जो 
भी प्रकार के बॅंकिंग संकट से बचने के लिए आवश्यक हूँ। 


व्यापारिक डेको की हर्य-शैली सं ज्ध्यां 
भारतीय व्यापारिक बेंकों की उन्नति न होने के मुख्य कारण उनकी. कार्ये- 


ति 


शैली की अनेक त्रुटियां एवं बाह्य परिस्थितियां हैं। उनकी वजह से वे अपना 
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कार्यक्षेत्र उतना न बढ़ा सके जितना अन्य देशों के बेको ने बढ़ाया है । ये त्रुटियां 
निम्नलिखित हे :--- 

(१) ये वेंक अधिकतर पूंजी का विनियोग सरकारी सिक्‍यूरिटियों के 
खरीदने में करते हें जिससे व्यापारिक विलों का अधिक प्रचार नहीं होने पाता । 

(२) भारत में वेंक-स्वीकृति-बिलों (Bn ACC९४३7९९४) का भी 
अभाव है। वैंक व्यापारियों को इस प्रकार की सुविधाएं नहीं देते। वे व्यापारियों 
को अधिक मात्रा में नकद ऋण की सुविधाएं देते हें जिससे प्रथम श्रेणी के 
व्यापारिक बिलों का प्रचार नहीं हो पाता तथा इनकी राशि इस प्रकार के ऋणों 
में ही समाप्त हो जाती है । इससे बैंकिंग के विकास में भी वाधा आती है । ' 


(३) भारतीय वेक अपने ग्राहकों को किसी तीसरे व्यक्ति की' जमानत 
के अथवा आनुषंगिक सिक्यूरिटियों की जमानत के बिना ऋण नहीं देते जैसा 
कि पाइचात्य देशों में होता है। इसकी वजह से भी इनकी प्रगति नहीं हो 
पाती । इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में पाश्‍चात्य देशों की तरह सेड्स - 
(5९48), ड्न्स (17९8) आदि संस्थाएं नहीं हैँ जो बैंकों को उनके ग्राहकों 
की आथिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान करा सके। 

(४) यहां पर “एक व्यक्ति एक बैंक' (One man one bank) 
की प्रथा नहीं हैँ, जैसा कि पाश्चात्य देशों में पाया जाता है । इसकी वजह से 
बैंको एवं ग्राहकों के पारस्परिक सम्बन्ध एवं सम्पक में घनिष्ठता नहीं आती। 
योरपीय देशों में ग्राहक अपने बेंको को अपनी आथिक स्थिति का पूरा विवरण 
समय-समय पर भेजते रहते हे जिससे बेंक उन्हें वैयक्तिक साख के ऊपर 
ऋण देते हें । परन्तु भारतीय व्यापारी अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी 
बैंको को देना पसन्द नहीं करते । इस-कारण से ऋणयाचक को उसकी व्यक्तिगत 
साख पर ऋण देने की प्रथा को बेंक नहीं अपना पाते । 

(५) बकों ने विदेशी बैंको की शान-शौकत की नकल की परन्तु उनकी 
तरह अपनी कार्य-शेली को बनाने का प्रयास नहीं किया । इससे उनकी कार्य- 
कुशलता तो न बढी पर कार्य-व्यय अवस्य बढ़ गए। इससे वे अपने ग्राहकों 
को अधिक सुविधाएं भी प्रदान न कर सके और न ग्राहक इनकी ओर आकर्षित 
ही हुए । 

(६) भारतीय बेकों ने वेंकिग सिद्धान्तों का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं 
किया। उन्होंने अपनी राशि ऐसे कार्यो में लगाई जिनमें उन्हें नहीं लगानी 
चाहिए थी, जैसे सट्टेवाजी,-चांदी-सोने का सट्टा आदि । इतना ही नहीं, नए-नए : 

* बेंकों ने अपनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी एवं लाभकर दिखाने की दृष्टि से आरम्भ 
में ही अच्छे लाभांश दिए तथा संचित-कोष का निर्माण नहीं किया । इससे 
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लाभांश की दर स्थायी रखने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 
कई बेंकों को तो अपना व्यवसाय भी बन्द करना पड़ा । 
(७) योग्य कर्मचारियों तथा योग्य संचालको एवं व्यावसायिकों के 
अभाव के कारण बेकों के प्रति जनता का विश्‍वास न जम सका | 
(८) बैंकों में पारस्परिक सहयोग का अभाव होने के कारण संकट के समय 
' एक दूसरे की समस्या हल करने के लिए आपसी सहयोग एक दूसरे को LU 
नहीं होता । इतना ही नहीं, बेकों में प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा का बाहुल्य है 
जिससे ब्याज की दर में कमी होती है और संगठित नीति का भी पालन नहीं 
किया जा सकता। ः 27248: र 
(९) देश में अनावश्यक स्थानों पर बैंकों की शाखाएं स्थापित हुई हें 
और जहां पर साख-साधनों की अधिक आवश्यकता है वहां पर बेकिंग सुविधा 
अपर्याप्त मात्रा मे हूँ । इस अव्यवस्थित विकास का कारण. उनकी आंग्ल-भाषा 
में कार्यशैली ह जो विदेशी भाषा होने के कारण केवल १०% भारतीय ही 
समझ पाते हे एवं जिसकी वजह से ग्रामीण कषेत्रं में इन बेंकों का विकास न हुआ 
और स्वदेशी बेंकरों का स्थान महत्त्वपूर्ण बना रहा एवं व्यापारिक बेंकों का अधिक 
_ विकास नहीं हुआ । चेक, बिल, साख-पत्र आदि सभी एसी भाषा में हें जिन्हें 
साधारण भारतीय नहीं समझ पाता और इसलिए वह बैंकों से लेन-देन करने में 
असमर्थं रहता है। | 
व्यापारिक बको की बाह्य फठिनाइयां 
बेंकों की कार्य-शैल्ली में दोष होने के अतिरिक्त उनकी कुछ ऐसी कठिनाइयां 
भी हें जिनके कारण हमारे ये बैंक अधिक उन्नति नहीं कर पा रहे । विशेष 
कठिनाइयां निम्नलिखित हें :-- 0202 
(१) इन बंकों को देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से पहले सरकारी तथा 
अद्धं-सरकारी संस्थाओं से सहयोग एवं प्रोत्साहन नहीं मिला । प्रान्तीय सरकार 
व स्थानीय सरकारें इन बेंकों से लेन-देन नहीं करती थीं और न अपना रुपया ही 
जमा करती थीं जिससे इन बेंकों की साख न बढी और जमा-राशि में भी कोई वृद्धि 
न हुई । विदेशी सरकार ने सदैव ही अपने लेन-देन से योरपीय बैंकों को प्रोत्साहित 
किया और उनकी साख व जमा-राशि बढाई । े 
(२) विदेशी सरकार की स्वतंत्र व्यापारिक नीति के कारण देश का 
छाभदायक व्यवसाय विदेशी विनिमय-बेंकों के एकाधिकार में था । यदि कभी 
४ भारतीय बैंक इसमें भाग लेना भी चाहते थे तो वे इन बेकों की प्रतियोगिता में ठहर ` 
` नहीं पाते थे । इसलिए इनकी विशेष उन्नति नहीं हुई। दूसरे, विदेशी बैंको के 


साधन अनेक थे और विदेशों में उनकी शाखाएं होने के कारण 
इनकी अपेक्षा अधिक थी । न 
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(३) विनिमय-बेंकों ने अपना व्यापार केवल आयात-निर्यात केन्द्रों तक ही 
सीमित न रखते हुए देश के आन्तरिक व्यापारिक केन्द्रों में भी अपनी शाखाएं 
खोल दीं एवं वे आन्तरिक क्षेत्रों में व्यापारिक सुविधाएं बढ़ाकर भारतीय बेंकों से 


` स्पर्धा करने लगे । ये विनिमय-बैंक सुसंगठित एवं अच्छी आर्थिक स्थिति में होने 


के कारण जनता को आकर्षित करते थे जिससे इनके पास राशि अधिक परिमाण 
में आती थी । इस प्रकार विनिमय-बेकों की प्रतियोगिता में भारतीय बॅक न 
ठहर सके और उनका व्यापार-क्षेत्र सीमित रह गया । इसके साथ-साथ विदेशी 
बैंकों के कर्मचारी भारतीय बेंकों के विरुद्ध जनता में भी अविश्वास उत्पन्न कर देते 
थे जिसके कारण नये बैंक नहीं पनपने पाते थे और न पुराने ही बेंकों का कार्ये- 


' क्षेत्र बढ़ पाता था। इतना ही नहीं, विदेशी बैंको का समाशोधन-गृहों में अधिक 


प्रभाव होने के कारण भारतीय बेंकों को समाशोधन-गृहों की सदस्यता नहीं मिल 
पाती थी । इन कारणों से भारतीय बेकों की प्रगति में अनेक वाधाएं उपस्थित हुईं। 

(४) देश के व्यापार का अधिकांश भाग अभारतीयों के हाथ में रहा है । 
वे सभी अभारतीय बैंको से लेन-देन करते रहे । भारतीय बँकों को इस प्रकार से 
अधिक व्यवसाय नहीं सिल सका । इतना ही नहीं, अभारतीय व्यापारियों के भार- 
तीय एजेंटों को भी बाध्य किया जाता रहा कि वे अभारतीय बेंकों से ही लेन-देन 
करें। इस प्रकार हमारे बैंक सदैव असुविधा में रहे । 

(५) भारतीय व्यापारिक बेंकों को एक ओर इसम्पीरियल बेंक से तथा 
दूसरी ओर स्वदेशी बेंकरों' से प्रतियोगिता करनी पड़ती है । इम्पीरियल बेक 
की स्थिति विशेष अधिकृत है, यह अद्धे-सरकारी बैंक है अतः इसके पास साधन - 
भी अनेक हें और जनता का विश्वास भी इसमें अधिक है । यह अधिक लेन-देन 
कर सकता हूँ तथा इसकी जमा-राशि भी अधिक होती है । इसकी प्रतियोगिता 
अन्य भारतीथ बेक नहीं कर पाते । दूसरी ओर, 'स्वदेशी बैंकर” अपनी निज की 
राशि से लोगों को विना किसी असुविधा के स्थान-स्थान प्रर उधार देते हें, जिससे 
देश की ग्रामीण जनता इन्हीं लोगों से लेन-देन करती है क्योंकि इनकी कायं-शैली 
सरल होती है और उधार लेने में वेकों की तरह अधिक असुविधा नहीं होती । 
इस प्रकार व्यापारिक क्षेत्रों में इम्पीरियछ बेंक की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वदेशी 
वेकरों की प्रतियोगिता के कारण व्यापारिक बैंकों को अनेक असुविधाएं एवं 
अड्चने होती हे। 

(६) गत वर्षों में अनेक बैंको पर आए हुए संकट के कारण जो अनेक बेंक . 
नष्ट हुए उनसे भी बेकिंग प्रणाली को भारी घक्का' लगा । लोगो में बेकों के प्रति 
एक प्रकार का अविश्वास सा हो जाने से राशि जमा करना भी कम हो गया तथा _ 
लोगो ने बेक स्थापित करना भी कम कर दिया । इससे बैंको की उन्नति रुक गई । 

(७) देश के बहुत से बैंक अपर्याप्त पूंजी से काम आरम्भ कर देते 
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हैं जिससे उन्हें आगे चलकर ऊंची ब्याज-दर देकर जमा-राशि लाने का प्रबन्ध 
करना पड़ता है और जब अधिक ब्याज-दर देते हें तो अधिक लाभ कमाने के 
लिए वे कभी-कभी अपनी राशि ऐसे कार्यों में लगा देते हें जो आगे चलकर 
नष्ट हो जाय और: जिसमें अधिक खतरा हो । अतः ऐसे बॅक स्वयं तो नष्ट 
होते ही हें, देश की बेंकिग व्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हें । इससे 
अन्य बेकों की उन्नति रुक जाती हूँ । र 
(८) हमारे देश में हिन्दू और मुस्लिम उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम ऐसे हे 
` जिनकी वजह से बैंकों को ग्राहकों से ऋण-भुगतान के समय अनेक कठिनाइयां 
होती हैं । गिरवी .सम्बन्धी भी अनेक वैधानिक असुविधाएं होती हैं जिनकी 
वजह से गिरवी पर ऋण देने के लिए बेंक सहज में तैयार नहीं होते । 

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैँ कि व्यापारिक 
बैंको की उन्नति न होने का एकमात्र और विशेष कारण देश में अन्य बेंकों के साथ 
प्रतियोगिता है । केन्द्रीय बेंकिगःजांच कमेटी ने इस परिस्थिति को निम्न शब्दों 
में इस प्रकार व्यक्त किया है :-- 

“भारतीय ब्यापारिक बैंकों को एक तरफ “स्वदेशी बेंकरों' की प्रतियोगिता 
का सामना करना पड़ता है तो दूसरी तरफ उन्हें विदेशी विनिमय-बेंकों तथा 
इम्पीरियल बेक से टक्कर लेनी होती है अतः इस भांति वे आफतों, सन्देहात्मक 
परिस्थितियों तथा कट्टर प्रतियोगिता में जीवन-निर्वाह करते हँ ।” 

(रिपोर्ट पू० सं० ३९०) 


व्यापारिक बेंकों को उन्नति के सुझाव 


उक्त दोषों और कठिनाइयों का निवारण किए बिना हमारे देश के, 
व्यापारिक बैंक आशातीत उन्नति नहीं कर सकते और जब तक हमारी बेंकिंग . 


प्रणाली उन्नत न होगी, देश की कृषि, व्यापार तथा उद्योग भी उन्नत नहीं हो 
सकते। बेकिंग की उन्नति में बाधा उत्पन्न करनेवाले जो अनेक कारण थे उनमें से 
बहुत से देश के स्वतंत्र होने से दूर हो चुके हें देश की समुचित बे किंग उन्नति के 
लिए एवं उनका विकास सुदृढ़ आधार पर आधारित करने के लिए अब देश में 
बेकिंग विधान भी १९४९ में स्वीकृत हो चुका है । इसी प्रकार देश-हित में बे किंग 
ब्यवस्था का समुचित नियंत्रण करने एवं सरकार की मौद्रिक एवं आथिक नीति 
को पूणं रूपेण सफल बनात्रे के लिए रिजर्व बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है। 
इनके अलावा फिर भी अभी बहुत से दोष ऐसे हें जिनको दूर करने के लिए 
निम्न सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हें :--- : 

(१) व्यापारिक बेंकों के विकास एवं उन्नति के लिए भारतीय सरकार को 
चाहिए कि वह इन बेंकों को प्रोत्साहन दे। प्रोत्साहन कई प्रकार से दिया जा 
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सकता है--करों में सुविधा देकर, अन्य सुविधाएं देकर तथा इनसे लेन-देन का 
सम्बन्ध स्थापित करके इनकी साख बड़ाकर। जिस प्रकार से सरकार नं सह- 
कारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया था उसी प्रकार इस प्रणाली को भी उन्नत 


करना चाहिए। ल 

(२) बैंको की पारस्परिक प्रतियोगिता को समुचित रूप से नियंत्रित किया 
जाय। विदेशी विनिमय वैकों को केवल बन्दरगाहों तक ही सीमित रखा जाय, 
उन पर देश के अन्य भागों से अपनी वर्तमान शाखाएं हटाने के beh 
एवं नई शाखाएं खोलने के लिए प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । स्वदेशी बकरा को 
भी कोई योजना बनाकर नियमबद्ध किया जाय जिससे वे इनकी समता में आ 
जायं और प्रतियोगी न बने रहें। किन्तु इसमें यह ध्यान में रखने की वात है कि 
इनका नियंत्रण इस सावधानी से होना चाहिए जिससे ग्रामीण साख-सुविधाओं 
सें अड्चन न हो । इसी प्रकार का प्रतिबन्ध व्यापारिक बेंकों की पारस्परिक 
प्रतियोगिता को दूर करने के लिए भी आवश्यक है । अच्छा हो कि रिजवं बेंक इन 
बेंकों की व्याज-दरों का नियमन कर दे जिससे अधिक राशि आकर्षित करने के 
लिए अधिक व्याज-दर का प्रलोभन न दिया जा सके । 

(३) केन्द्रीय बेंकिग-जांच कमेटी ने सिफारिश की है कि भारतीय वेंकिग 
प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक हुँ कि बेंकों को नई-नई शाखाएं 
खोलने का अवसर दिया जाय और शाखा खोलते समय देश का केन्द्रीय बेंक 
स्वयं उनमे कुछ राशि जमा करे और जब वे समर्थ हो जायं तो राशि 
धीरे-धीरे निकाल ली जाय । इसी प्रकार केन्द्रीय वेक बैंकों को राशि भेजने 
व मांगने की एव विलों के पूर्व-प्रापण की सुविधाएं भी दे। इनमें से कुछ सुविधाएं 
रिजवं वेंक ने दी भी हुं, जैसे राशि भेजने-मंगाने की सुविधाएं इम्पीरियल बेक 
के माध्यम से दी जाती हें । परन्तु ये सुविधाएं केवल उन्हीं स्थानों पर प्राप्त हें 
जहां केन्द्रीय वैंक का कार्यालय हो तथा राशि भेजने-मंगाने का शुल्क भी अधिक 
है, इसलिए ये सुविधाएं अभी अपर्याप्त हैं। 

(४) बेकों को अपनी कार्यशैली में भी कुछ सुधार करने चाहिएं । यदि 
सम्भव हो तो आंग्ल-भाषा के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं मे कायं आरम्भ कर देना 
उचित होगा तथा केवल विदेशी व्यवहारों के लिए ही आंग्ल-भाषा को उपयोग 
में लाया करें। विशेष प्रकार की असुविधाएं लोगों पर न लादी जायं जिससे 
लोगों को राशि जमा करने व निकालने में सुविधा हो। 


(५) बेकों को चाहिए कि वे अपने प्रतियोगियों से कुछ लाभ उठाव । 
स्वदेशी बेकरों' से मितव्ययिता तथा कार्य-सुगमता सीखें तथा विदेशी बैंकों तथा 


इम्पीरियल बेक से कार्य-कुशलता सीखी जाय। विदेशी बैंकों को सहयोगी बनाया 
३६ 
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. जाय। बेंक आपस में भी सहयोगी बनकर रहें तथा संकट, के समय एक दूसरे 


` . की सहायता करें |. , 
(६) बेंकों की शाखाएं बढ़ाने का एक और उपाय हैं । यदि कोई बेंक किसी 

ऐसे स्थान पर शाखा स्थापित करना चाहे जहां उस शाखा के लिए भरपूर 

' व्यवसाय न मिल सके तो उस बैंक को किसी बड़े शहर के आसपास जहां उस 
बैंक की शाखा पहले से हो, एक छोटी शाखा स्थापित करनी चाहिए और उसे 
सप्ताह के किसी एक या।दो दिन खुलवाना चाहिए जव कि पास के बड़ी शाखा 


वाले कमचारी ही उसका काम कर सकें। इस प्रकार शाखा का व्यय भी कम _ 


होगा, बेकिंग सुविधाएं भी बड़ सकेगी और लोगों को लाभ भी होगा । इम्पी- 

रियल बँक ने इसी प्रकार शाखा बढ़ाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया हे और 
ऐसी अनेक झाखाएं स्थापित की हे । यै 

(७) बेंको को कुशल कर्मचारी नियुक्त करने चाहिएं और जहां तक हो 

सके ऐसे लोग रक्खे जायं जो बेकिंग प्रणाली से परिचित हों । इस कार्य में स्व- 

देशी बॅकरों' से अधिक सहायता मिल सकती हैं । व्यापारिक केन्द्रों में बैंको के 


योग्य कमं चारियों के निर्माण के लिए उनकी. शिक्षा का प्रवन्ध सावंदेशिक बेंक - 


संघ द्वारा किया जाय व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वे स्वदेशी बकरों 
को: अपना माध्यम बनाएं अथवा यथासंभव उनको अपना अभिकर्त्ता बना 
लें जिससे स्वदेशी बेंकरों के क्षेत्र में भी इनका कार्य-विस्तार सफलतापूर्वक 
हो सके । ट 

(८) बेंकों को ग्राहकों की सुविधा का अधिक ध्यान रखना चाहिए । इनको 
अपनी कार्यशैली का औपचारिक भाग 'यथासंभव 'टालना चाहिए तथा कायं 
समय ऐसा रखना चाहिए जो लोगों के लिए सुविधाजनक हो । इस विषय में कृषि, 
व्यापार तथा उद्योग की सामयिक सुविधाओं को भी सामने रखना चाहिए । 

(९) जहां तक हो सके बेंकों को देश में 'एक व्यक्ति, एक वेक' के 
सिद्धान्त को अपनाना चाहिए। इसके लिए भावी ग्राहकों को यदि उनका लेखा 
किसी अन्य बैंक में है तो लेखा खोलने से मना करना चाहिए। इस प्रथा को अपनाने 
से वे छोगों की व्यक्तिगत साख पर ऋण दे.सकेंगे तथा इस प्रकार के ऋणों 
को प्रोत्साहन देकर, बेंक रोक-ऋण प्रथा (०३७ ०1९0/४) को क्रमशः 
कम कर्‌ सकेंगे। इनको चाहिए कि विलों का प्रयोग बड़ावें एवं व्यापारिक 
बिलों का आहरंण अधिक मात्रा में किया करें । 

(१०) बेकों को ध्यान रहे कि प्रतियोगिता के कारण उनकी व्याज-दर 
ऐसी न हो जाय जो उलटे हानि का कारण बन जाय। लोगों में जागृति पैदा होनी 
चाहिए कि वे नई-नई शाखाएं खोलने में योग दें । समर्थ लोग नए नए बेंक 
भी स्थापित करें । स्थानीय लोगों को ही वहां की शाखा के संचालक पद पर 
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नियुक्त करना चाहिए जिससे उनके कारण जनता . में विश्वास पैदा हो | 
स्थानीय व्यक्ति ही वहाँ की जनता को राशि जमा करन के लिए उकसा सकते का हे।. 
यदि आवश्यक हो तो स्थानीय जनता को लेन-देन के व्यवहारों में अन्य लोग की 
अपेक्षा अधिक रिआयत दी जा सकती है । स्थानीय बैंक भी स्थापित होने 
चाहिएं। इस प्रकार देश में वेकिग प्रणाली का विकास होगा और वैंक संगठित 
होंगे । रखने + गें ॥ = 
(११) जमाकर्त्ताओं की जमा-राशि को सुरक्षित रखने की बॅक को विशेष 
चिन्ता करनी चाहिए । अमरीका की भांति हमारे देश में जमा-राशि को सुरक्षा 
के लिए जमा-राशि का वीमा करने के लिए जमा-वीमा कम्पनियां होनी 
चाहिएं । इससे देश के वें किंग कलेवर को बल मिलेगा। यद्यपि यह व्यवस्था है तो 
ठीक, पर इस योजना को कार्यान्वित करना कठिन है जव तक कि देश के 
बैंकिग-स्तर में सुधार होकर उसकी विपमता दूर न हो जाय । (अर्थमंत्री द्वारा 
संसद में दिया गया भापण--२२ नवम्बर १९५०--The Hindustan. 
Times, 24-11-50) , 


देश में बाॉकुम संकट सथा उसके कारण 


बैंकों पर देश में अनेक वार संकट आया । बड़े-बड़े विशाल वेक इन संकटों 
.. के शिकार वन गए । वेंकों पर संकट आने के कई कारण रहे हें । कारण कुछ 
भी हों; १९१३-१५ का संकट-काल बेंकिंग इतिहास में एक भय की वस्तु . 
है । सब संकटों में यह संकट-काल अद्वितीय था । १८२९-३२ में संकट 
आया, १८५७ में बैंक फेल हुएं तथा १८६३-६६ में भी संकट था जिसमें विपुल 
पूंजी नष्ट हुई; परन्तु १९१३-१५ के संकट-काल में भारतीय वेंको की परिदत्त 
पूंजी का ३१ प्रतिशत नष्ट हुआ, तथा बहुत से जमा करनेवाले भी नष्ट हो गए । 
इसके प्रमुख कारण निम्न बतलाए जाते हे :-- : 

(१) एकमात्र कारण वतलाया जाता है कि “भारतीय लोग बैंक का 
अबन्ध करने के योग्य नहीं” परन्तु यह बात सर्वथा ठीक नहीं । इस दोषारोपण 
'का करारा जवाब पं० मदनमोहन मालवीय ने दिया था कि “ऐसे संकट सभी 
देशों पर आए हैं और किसी देश के बेकिंग उत्थान के लिए बैंकिग संकट आना 
. अनिवार्य अंग है ।” लाला हरिकिशन लाल ने वतलाया कि ऐसे अनेक वैंक हुए है 
'जिनका प्रवन्ध व संचालन योरपीय लोगों के हाथ में था तो भी संकट के कारण 
नष्ट हो गए। ऐसे बेंकों की संख्या लाला जी ने ५० आंकी थी । यह सच है कि 
'बेको के नष्ट होने का एक प्रमुख कारण प्रवन्धकों की अयोग्यता भी है परन्तु 
'यह बुराई केवल भारतीयों के साथ ही नहीं थी । 

(२) स्वदेशी आन्दोलन के परिणामस्वरूप बैंकों की स्थापना ऐसे व्यक्तियों 
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द्वारा हुई थी जिनको इस क्षेत्र का न तो पूर्ण अ था और न वे भूतपूर्व बेकिंग 
संकटों से परिचित ही थे । इस कारण से इन्होंने बेकिंग सिद्धान्तो का पूर्णतया 
पालन नहीं किया । 
` (३) बेकों ने जनता को धोखा देने के लिए अपनी अधिकृत पूंजी के 
बड़े-बड़े आंकड़ों के विज्ञापन किए तथा प्राथित पूंजी और परिदत्त पूंजी को 
छिपा रखा, जिसका अनुपात अधिकृत पूंजी से बहुत कम था और इस कारण से 
इन्हें कार्यशील पूंजी के लिए जनता की जमा-राशि पर अवलम्वित रहना पड़ा। 
(४) अधिकाधिक राशि को जमा करवाने के लिए इनको राशि पर अधिक 
ब्याज देना परमावश्यक था । इसी प्रकार इनको अधिक व्याज देने के लिए अधिक 
लाभ कमाना भी आवश्यक था । इसलिए इन वेंकों ने अपनी राशि का विनियोग 
दीर्घकालीन एवं औद्योगिक ऋणों के प्रदाय में किया जिसके फलस्वरूप जब जमा 
करनेवालों की ओर से मांग हुई तव वेंकों को भुगतान करने में असमर्थता प्रतीत 
हुई और उन्हें अपना व्यवसाय बन्द करना पड़ा। बैंकों ने अल्पकालीन राशि से 
दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण दिए। दी पीपुल्स बेंक ओव लाहौर, ताता इण्डस्ट्रियल 
बैंक तथा अमृतसर बैंक क्रमशः १९१३, १९२३ और १९१४ में विलीन हुए। 
(५) जमा-राशि का सट्टेबाजी में विनियोग भी अनेक बंकों ने किया जो 
बेकिंग व्यापार के लिए खतरनाक एवं वर्जित हे । ; 
(६) अनेक बेकों के संचालक एव प्रबन्धक ऐसे थे जिनको बेकिंग व्यवसाय 
का किसी भी प्रकार का तो शान ही था और न अनुभर्ख ही । अनेक संचालकु 
एवं प्रवन्धक स्वार्थी भी थे जिन्होंने अपने संचालित बेंकों की राशि से अन्य 
स्वसंचालितं उद्योगों को ऋण-राशि दे रखी थी । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 
कूटकर्मों एवं बेईमानी से झूठे रेखे!दिखाकर अपने बेंकों को मरवा दिया। 

(७) अनेक बेंक केवल विश्वास हट जाने के कारण विलीन हुए । किसी न 
किसी कारण से जनता का विश्वास उनसे उठ गया किन्तु इनमें भी कोई-न कोई 
व्यवस्था की शिथिलिता ही थी । 

(८) समुचित बेकिंग विधान का अभाव था । 

(९) देश में बेकिंग विकास के लिए केन्द्रीय बेंक नहीं था जो देश की 
वेंकिग व्यवस्था को नियन्त्रित करता तथा संकट से डूवते हुए बेंकों को सहायता 
प्रदान करता । 

(१०) अधिकतर वेकों के अंशधारी बैंकिंग व्यापार से अनभिज्ञ थे । 
उन्होंने अपने बेंक की समुचित प्रगति की ओर दुळक्ष भी किया तथा बेंक की वास्त- 
विक स्थिति जानने का उन्होंने कष्ट नहीं किया । उन्होंने कभी भी बेकों के प्रबन्ध 
की ओर ध्यान नहीं दिया और सारा प्रबन्ध, प्रवन्धको को ही सौंप दिया । इस 
प्रकार बेंकों पर संकट आया । 
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परन्तु संकट का अर्थ सदैव आपत्ति ही नहीं समझना चाहिए । इससे एक 
विशेष लाभ भी हुआ--देश के सारे कमजोर वेक नष्ट हों गए और इस प्रकार 
देश की बेकिंग व्यवस्था निखर गई । कुरीतियों की भी लगभग समाप्ति हो गई 1 

पांच महान्‌ बेंक--निम्न बैंको को “पांच महान्‌ बेंकों' के नाम से 
पुकारा जाता है :-7 टर 


स्थापन-तिथि कार्यालय-संख्या 
(१) सेन्ट्रल बेंक आव इण्डिया लिए १९११ 4 ३१२ 
(२) बैंक आव इण्डिया लि० १९०६ ३५ 
(३) इलाहाबाद बैंक लि० १९२३ ७८ 
(४) पंजाब नेशनल बैंक लि० १८९४ 017. २०० 
(५) बैंक आव बड़ौदा लि० RRC ३५ 
। ११] सारांश 5 


० 1 1] 


व्यापारिक बैंक देश के व्यापार एव उद्योगों की प्रगति के लिए अल्प- 
कालीन शऋण देते हे। ये बैंक सामान्यतः अल्पकाल के लिए लोगो से राशि जमा _ 
करते हैं और फिर उस जमा-राशि को व्यापारियों के लिए उधार देते हैं । 
व्यापारिक बैंकों की तीन प्रमुख क्रियाएं होती हे--(१) जनता से जमा-राशि 
स्वीकार करना, (२) साख-सू जन तथा ऋण :प्रदाय द्वारा जनता की वित्त-शक्ति का 
संचार करना, (३) अपने ग्राहकों को एजेन्सी की सेवाएं देना तथा अपने ग्राहकों 
के वित्त की सुरक्षा करना। बेक लोगों से स्थिर, चालू तथा बचत लेखों पर राशिः 
जमा करते तथा ऋण देकर व बिलों की कटौती करके लोगों की वित्त-सहायता 
करते हैं । ऋण देने का कायं व्यापारिक बंक दो विधियों से करते हु-- 
(१) केवल ऋण-याचक को वैयक्तिक साख पर ऋण देते हे, (२) ऋण-याचक 
की बेयक्तिक साख के अतिरिक्त अन्य दो व्यक्तियों की जमानत पर तथा आन्‌- 
षंगिक सिक्यूरिटियों को जमानत पर ऋण देते हें। इस प्रकार ऋण दो प्रकार 
के होते हे--(१) जमानती ऋण, तथा (२) गं र-जमानती ऋण । ऋणों को 
साख और जमानत सामान्यतः बेक के कार्य-कषेत्र पर निर्भर होती हँ । 

व्यापारिक बैंक अघिकांशतः देशी व्यापार की आर्थिक आवश्यकताओं की 
पुति ही करते हे ये बेंक केवल वैयक्तिक साख पर ऋण नहीं देते वरन्‌ अपने 


*इंगळेंड के पांच. महान्‌ वैंक--(१) मिडळेंड बैंक, (२) वरकंले बक, 

* (३) लायड्ज बेक, (४) वेस्टमिन्स्टर बैंक, (५) नेशनल प्रोविसियल बैंक । 

इंगलेण्ड के १०,८७४ बेंकिग-गृहों में से ९७१७ वेकिंग-गृह इन पांच महान्‌ बेकों 
द्वारा संचालित हैं । : 
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साखदार प्राहकों के प्रतिज्ञा-पत्रों तथा बिलों पर भी ऋण दे देते हे । बॅक कृषि 
को साख-सुविधाएं नहीं देते क्योंकि न तो किसानों के पास जमानत आदि का 
प्रबन्ध होता है और न उनमें ऋण को भुगतान करने को हो शक्ति होती है । _ 
व्यापारिक बैंकों की निषिद्ध क्रियाएं--(१) ग्राहकों को व्यापार-संचालन 
के लिए स्थाई पूंजी देना, (२) स्थायी रूप से ऋण देना, (३) एक ही ग्राहक 
“को अधिक मात्रा में ऋण देना । . ु | 
भारतीय व्यापारिक बैंको की उन्नति न होने के मुख्य कारण हे... 
. (१) उनकी कार्यशैली की त्रुटियां, (२) उनकी बाह्य कठिताइयां। कार्यशैली में 
. ब्रुटियां इस प्रकार हैं--(१) बैंक अधिकतर सरकारी सिक्यूरिटियों में राशि 
विनियोग करते ह॑ जिससे व्यापारिक बिलों का प्रसार और प्रचार नहीं हो पाता, 
(२) बैंक बेंक-स्वीकृति-बिलों को प्रोत्साहन नहीं देते, (३) ये अपने ग्राहकों 
को उनको वैयक्तिक साख पर राशि उधार नहीं देते, (४) ये “एक व्यक्ति, एक 
बॅक" के सिद्धान्त को पुरा नहीं करते, (५) बेंकों ने राशि विनियोग करने में 
` अनुभव और बुद्धिमानी. से काम नहीं लिया है, (६) कर्मचारी तथा व्यवस्थापक 
` योग्य एवं फुशल नहीं हैं, (७) .बैंको मो पारस्परिक सहयोग का अभाव 
रहता है, (८) देश में बेंको का विकास अव्यवस्थित रीति से हुआ हूँ । 
बैंको को वाह्य कठिनाइयां इस प्रकार है--(१) भारत के: स्वतंत्र होने से 
पूर्वं सरकारी सहयोग का अभाव, (२) विदेशी वको की प्रतियोगिता, 
(३) इम्पीरियल बंक की प्रतियोगिता, (४) स्वदेशी बँकरों की प्रतियोगिता, 
(४) देश का विदेशी व्यापार अधिकतर अभारतीयों के हाथ में होने के कारण 
वे अभारतीय बेंकों से ही व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करत है, देशी बैंकों के साथ: 
नहों, (६) भूतकाल में आए बेकिंग संकट से जनता का बैंकों के प्रति अविइदास, 
(७) हिन्दू-मुसलमान उत्तराधिकारी सम्बन्धी नियस, (८): बैंको की दोषपूर्ण 
विनियोग-नीति | ; 
व्यापारिक बेकों के दोषों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्न उपाय 
हितकर सिद्ध हो सकते हे-- (१) सरकार इन बंकों को प्रोत्साहन दे, कर में छूट 
करे तथा इनसे राशि के लेन-देन का सम्बन्ध स्थापित करे, (२) बेंकों की 
पारस्परिक प्रतियोगिता को नियंत्रित किया जाय--बिदेशी बेंकों को देश के 
आन्तरिक भागों में व्यापार करने से रोका जाय तथा स्वदेशी बेंकरों को 
नियमबद्ध किया जाय, (३) बेंकों को नई-नई शाखाएं खोलने का अवसर दिया 
जाय--नई शाखाओं में सरकार स्वयं राशि जमा करे -और रिजर्व बैंक नई 
शाखाओं को कुछ विशेष सुविधाएं दे, (४) बैंक भी अपनी कार्यशेली में कुछ 
उधार कर प्रादेशिक भाषाओं में काम-काज करें, (५) बैंकों को मितव्ययी 
बनना चाहिए तथा जनता सेसमीपो सम्पर्क स्थापित करना चाहिए, (६) बैक, 
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में कर्मचारी कुशल तथा अनुभवी हों, (७) बॅक जनता की सुविधाओं का ध्यान 
रखकर अपनी कार्यशैली के औपचारिक भाग का यथासंभव परित्याग कर, ( ८) 
बेंक यथासभंव जर्मनी की “एक व्यक्ति, एक बैंक' वाली प्रणाली का पालन करें, 
_ (९) बैंक प्रतियोगिता को छोड़कर सहयोगी बनकर काम करे, (१०) जसा- 
राशि की बीमा प्रणाली का प्रचार किया जाय । ह 
देश में बैंकों पर अनेक वार संकट आए हैं. जिनमें बड़े-बड़े विशाल बेंक 
. शिकार बन गए । बैंकिंग संकट के अनेक कारण रहे हें--(१) भारतीय प्रबन्धक ` 
अयोग्य और अनुभवहीन थे, (२) बैंको की विनियोग-नीति दोषपूर्ण थी, ` 
(३) ढेंकों ने बेकिंग वयवसाय को छोड़कर अन्य व्यापार आरम्भ कर दिया था, ` 
(४) बेकिंग विधान नहीं था, (५) केन्द्रीय वेक का अभाव रहा, (६ ) बेंकों के. 
अंशधारी अज्ञान थे और वे बेंकों के कारनामों को समझने की चेष्टा नहीं करते | 
थे, (७) सहसा ही किसी दुर्घटना के कारण बेंकों पर से जनता का विशवास हट 
जाने से बेंकों पर संकट आते रहे । 
देश के पांच महान्‌ बैंक है--सेन्ट्रल बैंक आँव इण्डिया, बॅक आँव इण्डिया, 
इलाहाबाद बेंक, पंजाव नेशनल बैंक तथा बैंक आंब बड़ोदा । ; 
परोक्ष “प्रश्न 
(१) व्यापारिक बैंक से आप क्या समझते हे? व्यापारिक बेंकों की प्रमुख 
क्रियाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। / 
(२) व्यापारिक बेंकों की कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए उसके मुख्य-मुख्य 
दोषों पर प्रकाश डालिए । A 
(३) भारतीय बैंक अपने ग्राहकों को जो विभिन्न सुविधाएं देते हें उनका उल्लेख 
कीजिए और बतलाइए कि वे सुविधाएं व्यापारी वर्ग के लिए कहां तक 
उपयोगी हें । [ 
(४) भारतीय व्यापारिक वेंकों की कार्यशैली में कौन-कौन से दोष और त्रुटियां 
पाई जाती हैं ? उनका समाधान किस प्रकार हो सकता है ? 
(५) भारतीय व्यापारिक बैंको की बाह्य कठिनाइयों का सविस्तार वर्णन 
करते हुए उनको दूर करने के उपायों का उल्लेख कीजिए । 


(६) व्यापारिक बेंकों की उन्नति के सुझाव देते हुए बतलाइए कि रिजवं वैंक 
उनको कहां तक सहायता कर सकता है। 


(७) देश में बेकिंग-संकट होने के क्या कारण रहे हें? उनका निवारण किस 
प्रकार किया जा सकता है ? 
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(८) “व्यापारिक बेंकों का अन्तिम उद्देश्य अंशधारियों को लाभ पहुँचाना 
होता है ।” इस कथन की सत्यता पर विचार प्रकट कीजिए । 
(९) भारतीय बेंकों की प्रमुख क्रियाएं कौन-कौन सी हूँ? देश के बेकिंग 
* कलेवर का विकास तथा संगठन करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक 
हें? 
(१०) “एक व्यक्ति, एक बैंक” के सिद्धान्त से आप क्या समझते हे? इस सिद्धान्त 
का पालन करने से हमारे बैंको को क्या लाभ मिल सकता हैं ? 
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अध्याय ३३ 
बिदेशी विनिमय वेक 

भारत में कुछ ऐसे बेक भी स्थापित हें जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में 
हैं पर उनकी शाखाएं हमारे देश में काम करती हें। ये शाखाएं अधिकतर 
ऐसे स्थानों पर हे जहां से आयात-निर्यात का व्यापार अधिक होता हु । 
परन्तु कुछ शाखाएं देश के आन्तरिक भागों में भी स्थापित हो गई हें जो अन्य 
व्यापारिक बेकों की भांति उनकी प्रतियोगिता में जनता से राशि के लेन-देन 
का काम करती हं । इनं विदेशी बेंकों का प्रमुख कार्य विदेशी व्यापार सम्बन्धी 
लेन-देन करना हूँ, जैसे विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करना तथा विदेशी 
विनिमय बिलों द्वारा आयात व निर्यात करनेवालों को आथिक सुविधाएं प्रदान 
कृरना। कुछ लोग ऐसे बेकों को विनिमय बेंक' के नाम से पुकारते हें क्योंकि 
इनका प्रमुख व्यापार विदेशी विनिमय से सम्वन्ध रखता हूँ । श्री बी० टी० 
ठाकुर ने इन बेंकों को 'विदेशी वेंकों' की संज्ञा दी है उनका कहना है कि विनिमय 
का लेन-देन करना केवल इन्हीं वेकों का काम नहीं है और न किसी विदेशी 
विनिमय में ही लेन-देन इनका एकमात्र कार्य हूँ; दूसरे भारतीय व्यापारिक बैंक 
भी विदेशी विनिमय का काम कर सकते हे और ये विदेशी वेंक. व्यापारिक 
बेंकिंग का कार्य भी कर सकते हँ और कर रहे हें, इसलिए इनको विनिमय बेंक' 
कहकर पुकारना ठीक नहीं जान पड़ता । हम यहां इनको “विदेशी विनिमय 
बेंक' के नाम से पुकारेंगे। विदेशी विनिमय बैंक विनिमय के व्यापार के अति- 
रिक्त ऋण देते है, साख-पत्र जारी करते हे, राशि विनियोग करते हे, राशि 
जमा भी करते हे, और एजेंसी का काम भी करते हें । इनका कार्य समय 
आने पर विदेशी व्यापार की आर्थिक सहायतां करना भी है और इसीलिए ये 
भारतीय बेंकों से कुछ अलग समझे जाते हैँ। वर्तमान विदेशी विनिमय बेंकों 
को हम उनके व्यापार की दृष्टि से दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :-- 

(१) एसे वेक जो विदेशी बेकों की एजेन्सी है और भारत में काम करत 
हें परन्तु भारत में जिनका व्यवसाय सीमित है और उनके कुल व्यवसाय का न 
भाग ही हूँ, जिसमे भारत की जमा-राशि उनकी कुल जमा-राशि की एक- 
चौथाई है । ऐसे बेक अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, योकोहामा स्फीसी बैंक, 
मितसुई बेंक हें। इंगलैण्ड का लायडूज वेक इसी श्रेणी में आता है । 
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(२) ऐसे बेक जिनके प्रधान कार्यालय चाहे विदेशों में हे परन्तु जिनका 
अधिकांश व्यवसाय भारत में है और जिनकी कुल जमा-राशि का २५ प्रतिशत 
से अधिक भाग भारत की जमा-राशि है । ऐसे बैंक निम्न हँ--चार्ट्ड बेंक आंव , 
इंडिया, आस्ट्रेलिया एण्ड चाइना; नेशनल बेंक आँव इण्डिया; मरकन्टाइल वेक , 
आँव इण्डिया; ग्रिण्डले एण्ड कम्पनी; ईस्टने बैंक लि० आदि। ` 
लगभग सभी देशों ने, जिनका व्यापार भारत से है, अपने-अपने बैंक इस देश 
में स्थापित कर रके हैं । केवल बेल्जियम और इटली ही ऐसे दो देश हें जिनका 
व्यापार भारत से चलता है परन्तु जिनके विनिमय बैंक हमारे देश में 
नहीं हैं। १ 
भारतीय व्यापारिक बॅक और विदेशी व्यापार. 
ऐसा देखने में आता हुँ कि विदेशी विनिमय बेंकों ने भारत के विदेशी 
व्यापार में एकाधिकार रखा है और भारत के वेकों ने इस ओर अधिक भाग नहीं 
. छिया । इसके कारण स्पष्ट हँ--इम्पीरियल बैंक, जो भारत का सबसे 
` अधिक वलवान्‌ व्यापारिक वैंक है और जो अपने साधनों के अनुरूप विनिमय 
का व्यवसाय कर सकता था, १९३५ तक नियमवद्ध था और यह काम नहीं 
कर सका। परन्तु रिजवं वैंक की स्थापना के वाद विदेशी विनिमय व्यापार 
करने की इसे स्वतंत्रता दी गई, फिर भी इम्पीरियल बैंक ने इस ओर ध्यान 
नहीं दिया । दूसरे व्यापारिक वंकों के पास इतने साधन नहीं थे कि वे भिन्न- 
भिन्न देशों में शाखाएं स्थापित करते। व्रिदेशी विनिमय वेंकों के पास अधिक 
साधन हें और वे इस कार्य को भली प्रकार कर सकते हें। यदि भारत के बेंक 
भी इस काम को करते तो विदेशी बेंकों की प्रतियोगिता में टिक नहीं सकते थे। 
भारत के वेकों की बाहर के देशों में इतनी शाखाएं भी नहीं है जिनके द्वारा 
विदेशी विनिमय व्यवसाय किया जा सके। इन वेंकों के पास जितनी पूंजी एवं 
जमा-राशि है, वह देशी व्यापार के लिए ही पर्याप्त हो पाती है । अतः इस प्रकार 
विदेशी व्यापार में विदेशी विनिमय वेंकों का ही एकाधिकार रहा और भारत 
के वेक पीछे रह गए। अव (ुलिक्वावद्ध बैंकों ने विदेशी विनिमय का कार्य आरम्भ 
कर दिया है । सेन्ट्रल बेंक ओँव(इण्डिया ने १९३६ में इंगळैण्ड में सेन्ट्रल एक्सचेन्ज 
वेक आव इंडिया स्थापित की परन्तु १९३८ में वह वाकले वेक लन्दन में विलीन 
कर्‌ दी गई । १९४६ में वेक आँव इंडिया ने इस कार्य के लिए लन्दन में एक 
शाखा स्थापित कर दी है तथा १९४९-५० से इस वैंक ने जापान में भी व्यवसाय 
करना आरम्भ कर दिया है । युनाइटेड कमसियल बैंक ने इंगलेण्ड तथा मलाया 
म झाखाएं स्थापित की हैं और अमरीका में भी शाखाएं स्थापित करने पर 
विचार कर रहा है । आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय बेंकों के 
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हाथ में ही यह व्यापार केन्द्रित रहे जिससे लाखों रुपयों की अदृश्य आय 
कमाई जा सके। अब प्रश्न येह होताह कि भारत के वेंकों अभी तक 
विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए विदेशों में शाखाएं स्थापित क्यों नहीं कीं ? 
इस कार्य में बैंकों को निम्न असुविधाएं रही हैं :-- ८ : 

(१) भारतीय वेकों को विदेशी मुद्रा-मंडियों में अपनी साख जमान के लिए 
अधिक पूंजी की आवश्यकता है जिससे वे विदेशों में अधिक व्यवसाय खींच - 
सकें । परन्तु इन बेंकों की पूंजी बहुत कम है जिससे इनको विदेशों में व्यव- 
साय नहीं मिल सकता । FE 

(२) भारतीय बैंकों के आथिक साधन वहुत कम रहे तथा उनका आन्तरिक 
व्यापारःक्षेत्र बहुत अधिक रहा । इस कारण विदेशी विनिमय व्यापार की अपेक्षा | 
उनके साधनों का भारत में ही अधिक लाभदायक उपयोग होता रहा, अतः भार- 
तीय वेंकों ने विदेशी विनिमय व्यापार को नहीं अपनाया । 

(३) यदि भारतीय वैंक विदेशों में शाखाएं स्थापित भी करते तो कुछ 
समय तक ये हानि पर ही चलाने होते और यह हानि वर्दाइत करना इन बेंकों 
की सामर्थ्यं के वाहर की वात है । अतः भारतीय बैंक इस काम को नहीं कर सके || 

(४) विदेशी विनिमय का कार्य करने के लिए कुशल कर्मचारियों तथा 
विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है । प्ररन्तु जहां भारतीय व्यापार के लिए ही 
कुशल कर्मचारी प्राप्त नहीं होते वहां विदेशी विनिमय के विशेषज्ञ भारत में 
प्राप्त होना असंभव था । ६ 

(५) यह भी निश्चित है कि यदि भारतीय बेंक विदेशों में शाखाएं भी 
खोलें तो इनको वहां जमा-राशि प्राप्त नहीं हो सकती जैसे कि विदेशी वेंकों को 
हमारे देश में प्राप्त हो जाती है। इसका कारण भारतीय बेंकिंग की कार्यक्षमता 
विदेशी बैंको की तुलना में कम होना एवं विदेशियों में राष्ट्रीय भावना का अधिक 
तीब्रता से काम करना रहा ।,इसका भारतीयों में आज भी अभावहै। _ 

(६) भारतीय वेको के प्रधान कार्यालय भारत में होने से वे अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-मंडियों से बिलकुल अलग ही रह जायेंगे जिससे उनको अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
परिस्थिति का ज्ञान भी न हो सकेगा और न उन्हें आयात-निर्यात बिल क्रय- 
विक्रय और संग्रहण के लिए ही मिल सकेंगे । विदेशी बैंको के प्रधान कार्यालय 
लन्दन आदि केन्द्रों में हैं जहां से उनको ये सब सुविधाएं मिल सकती हें। 

(७) विदेशी वेंकों की कट्टर प्रतियोगिता । , 


विदेशी दिनिमय बैंको की क्रियाएं 


बिदेशी विनिमय बेंकों की क्रियाओं को तीन भागों में वांटा जा सकता है : 
(क) भारत के आयात-निर्यात में सहायता देना--भारत के बन्दरगाहों से 
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विदेशी बन्दरगाहों तथा विदेशी बन्दरगाहों से भारतीय बन्दरगाहों तक मा 
झाने-लेजाने में आथिक सहयोग देना । ह 
(ख) भारत के बन्दरगाहों से आन्तरिक नगरों तथा आन्तरिक नगरों से 
बन्दरगाहों तक माल लाने-लेजाने मे सुविधा प्रदान करना । 
(ग) विदेशी व्यापार में सुविधा देने के अतिरिक्त विदेशी विनिमय बेक 
अत्य सभी प्रकार का बेकिंग व्यवसाय भी करतं हं । 


विदेशी विनिमय बेकों को कार्य शली 


इन बैंको की कार्यशैली का अध्ययन हम इनकी क्रियाओं के आधार पर 
करेंगे-- 

(क) भारत के आयात-निर्यात में सहायता देने की पद्धति इस प्रकार 
है--जब कोई भारतीय व्यापारी इंगलैण्ड ,को माल निर्यात करे तो वह 
आयातक के नाम विदेशी विनिमय-बिल लिखकर (जिसके साथ बीजक गोप- 
रेखे तथा जहाजी रसीद भी लगानी होगी) भारत में किसी विनिमय बेंक को 
(जिसकी शाखा इंगलेण्ड में भी हो) देकर राशि प्राप्त कर लेगा। यह विनिमय 
वक इस बिल को अपनी इंगलैण्ड की शाखा को भेज देगा। बिल दो प्रकार का 
लिखा जा सकता है--(१) भुगतान-बिल, (२) स्वीकृति बिल । यदि यह 
भुगतान-बिल हुआ तो विनिमय-बँक इंगलेंड में आयात करनेवाले व्यापारी 
से बिल का भुगतान ले छेगा। यदि बिल स्वीकृति बिल हुआ तो व्यापारी उसे 
स्वीकार करके विनिमय-बेक को लौटा देगा। विनिमय-बेंक उसे बिल की अवधि 

तक अपने पास रखकर निश्चित तिथि पर उसका भुगतान ले सकता है अथवा 
उसकी मुद्रा-मंडी. में उसी समय कटौती करा सकता है । इस प्रकार निर्यात करने - 
बाले को तुरन्त राशि मिल जायेगी तथा विनिमय-बैंक भी इंगलैण्ड में राशि 
प्राप्त, कर लेगा । यह कायं तभी संभव हो सकता है जब कि विनिमय-वैक 
की शाखा भारत तथा इंगलैण्ड दोनों स्थानों में हो । | 
इसी प्रकार यदि किसी भारतीय व्यापारी ने माल आयात किया तो निर्या- 
तक आयातक के नाम विनिमय-बिल लिखकर इंगलैण्ड में किसी विनिमय-वेंक को 
दे देगा । वह बेंक उसको भारत-स्थित अपनी किसी शाखा को भेज देगा । यह 
शाखा भारतीय आयातक से भुगतान कराके (यदि बिल भुगतान-बिल है) अथवा 
स्वीकृत कराके जहाजी रसीद आदि व्यापारी को दे देगा जिनकी सहायता से उसे 
माळ मिल जायगा। अवधि के पश्चात्‌ बैंक उसका भुगतान व्यापारी से ले लेगा। 
यदि माळ भारत में किसी ऐसी व्यापारिक संस्था ने मंगाया है जिसकी शाखा 
झ्ारंड में भी हँ तो निर्यातक इंगळंण्ड के विनिमय-बॅंक के नाम बिल लिखकर 
उससे वहीं पर स्वीकृत कराके उसकी लन्दन-मुद्रा-मंडी में ही कटौती करा लेगा । . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EIS DOSES >>. रा oss. 5 5 
IP पर भभभम भापन>+ व्याक 


( ५७३ ) 


लन्दन-स्थित बैंक उस बिल को स्वीकृत करके जहाजी रसीद आगोप-पत्र तथा 
बीजक आदि तीनों विपत्र भारत में अपनी शाखा को भेज देगा । भारत-स्थित 
शाखा आयातक से राशि वसूल करके इन विपत्रों को उसे दे देगी और यह संग्रहीत 
राशि उस बिल की अवधि समाप्त होने से पहले ही इंगलेण्ड भेज दी जायगी । 
(ख) भारत के बन्दरगाहों से आन्तरिक नगरों तथा आन्तरिक नगरों से बन्दर- 
गाहों तक माल लाने-लेजाने में सुविधा प्रदान करन की पद्धति इस भांति है-- 
इनको यह कार्य करना इसलिए संभव होता है कि इन्होंने अपनी शाखाएं केवलः 
बंदरगाहों अथवा आयात-निर्यात केन्द्रों तक ही सीमित न रखते हुए देश के व्या- 
पारिक केन्द्रों में भी खोल रखी हूँ--उदाहरणार्थं, जब नागपुर का कोई व्यापारी 
लंदन से आयात करता है तो उसके नाम लिखा गया विनिमय-विल चाटंडं बेंक 
की नागपुर शाखा को भेज दिया जायगा जहां पर उसे जहाजी रसीद आदि मिल 
जायेंगे तथा वह भुगतान भी कर देगा । इसी प्रकार यदि उसे निर्यात करना है तो 
वह अपना लंदन के व्यापारी अथवा बैंक पर आहरित किया हुआ विनिमय बिल 
स्थानीय शाखा को देकर अपना भुगतान वहीं प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार 
इनकी शाखाएं होने से व्यापारी का आयात-निर्यात होने में व्यय भी कम होता है. 
तथा सुगमता भी होती है क्योंकि उनको वहीं रहते हुए आयात-निर्यात एवं 
विदेशी विनिमय की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैँ और बन्दरगाहों तक जाने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
(ग) अन्य सभी प्रकार के वेंकिंग व्यवसाय करने की पद्धति--भारतीयः 
जनता से राशि जमा करके, ऋण देकर तथा एजेंसी का काम करके ये वेकः 
इम्पीरियल बॅक तथा देश की व्यापारिक बेंकों के कट्टर प्रतियोगी बन बैठे हें ।' 


` भारतीय वेंकों की अपेक्षा इनके साधन अधिक तथा अनेक होने के कारण लोगों 


का इनमें गहरा विश्वास है और इसलिए इनकी जमा-राशि भी अधिक है ।. 
ये देश के आन्तरिक व्यापार में भी सहायता करते हेँ। देहली के कपड़े का 
व्यापार, कानपुर का चमड़े का व्यापार तथा बंगाल के जूट व्यापार को इनसे” 
अधिक सहायता मिलती है। मारवाड़ी बैकरों से ये बहुत लाभ कमाते हैँ। 
पहिले ये बैंक सोने-चांदी के आयात-निर्यात में बड़ी सहायता करते थे परन्तु, 
यह काम अब बहुत कम हो गया: है । 

इस प्रकार विदेशी विनिमय बेंकों ने देश में अपने अनुकूल स्थिति पैदा करः 
ली है । इस समय देश में पन्द्रह विदेशी विनिमय वैंक है । इतने बैंक स्थापित हो 
जाने का एकमात्र कारण यही है कि भारत सरकार की ओर से 'खुला-द्वारः 
नीति’ (Open 1000" P०1०5) रही और विदेशी वैंक आते रहे । परन्तु 
इस समय इसके विषय में कड़ी आलोचना है । इसलिए संभव है अब अन्य; 
बक न आने पावें । 
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(निमय बेंकों के दोष एवं उनके विरुद्ध शिकायतें 


इनकी कार्यशैली एवं क्रियाओं के विरुद्ध अनेक शिकायतें हें। कहा जाता है 

कि उन्होंने अपना व्यवसाय केवल विदेशी विनिमय के लेन-देन तक ही सीमित 
न रखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जिसके कारण भारतीय बैँक उन्नति न कर 
भारतीय बैंको से पूर्णतया प्रतियोगिता की । 


सके । इतना ही नहीं; इन्होंने भा 
सेन्ट्रल बेकिंग जांच कमेटी तथा प्रान्तीय वैंकिंग जाँच कमेटियों ने विनिमय 


बैंकों के दोषों पर पूर्ण प्रकाश डाला है, जो नीचे दिए जाते हैं :-- 
` (१) विनिमय ब्रेकों के संचालक तथा प्रबन्धक विदेशी हैं परन्तु उनका 
व्यापार भारत में है । ये वैंक स्थिति-विवरण तो प्रकाशित करते हैं परन्तु भारतीय 
तथा अभारतीय व्यापार को उसमें अलग-अलग नहीं दिखाते और इस प्रकार 
वास्तविक स्थिति का भलीमांति ज्ञान नहीं हो पाता। इससे भारतीय जमा-राशि 
. की पूर्ण सुरक्षा नहीं हो सकती । यद्यपि भारतवासी इन वेकों में अधिक राशि जमा 
करते हँ परन्तु उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता । वेंकों की सम्पत्ति 
पर भी उनका कोई विशेष अधिकार नहीं होता, चाहे बैंक किसी अन्य कारण 
से संकट-ग्रस्त हो गया हो । | 
(२) विदेशी विनिमय बेंकों के प्रधान कार्यालय विदेशों में है जहां से उनकी 
नीति का निर्माण एवं संचालन होता है, जो भारतीयों के हितःमें कभी नहीं हो 
सकी और न उससे भारत का विदेशी; व्यापार ही पनपने पाया क्योंकि वे 
भारतीय स्थिति से पूर्णतया परिचित॒/नंहीं थे । भारतीयों का इन वेंकों की 
संचालन नीति में भी कोई हाथ नहीं रहा । 


(३) विनिमय बैंक भारत की जमा-राशि से विदेशी व्यापार करते हें । इस 
प्रकार भारत की दोहरी हानि होती है- पहले तो जमा राशि के कारण, जो हमारे 
बेकों में जमा न होकर इनमें जमा को जाती है जिससे हमारे व्रेंकों को राशि, 
नहीं मिलती; दूसरे, उस राशि से जो लाभ होता है वह भी विदेशी बैंको को " 
मिलता है और भारतीय उससे बंचित रह जाते हें। इसका यह भी परिणाम” 

` हुआ कि विदेशी व्यापार भारतीयों के हाथ से निकलकर विदेशियों के हाथ चला 
जा रहा है क्योंकि विदेशी बेंकों ने विदेशियों को ही सुविधाएं दी हें, भारतीयों 
कोनहों। टक क 

दे, (४) विदेशी व्यापारी उधार स्वीकार करने के लिए जब इन बेंकों से भारतीय 
व्यापारियों की आथिक परिस्थिति के वारे में जांच करते रहे तो इन बेंकों ने 
` भारतीयों की आथिक स्थिति के वारे में गलत और उल्टी रिपोर्ट भेजी और विदेशियों _ 

' के विषय में ठीक-ठीक । इससे भारतीयों का विदेशी व्यापार टूट गया। कुछ विदेशी 


छ 


* बेंकों ने गलत रिपोर्ट जान-जानकर भेजी तथा,कुछ बैंक भारतीयों के विषय में 
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ठीक-ठीक परिस्थिति ज्ञात करने में असफल भी रहे क्योंकि इन बैंकों के संचालक 
विदेशी होने के कारण भारतीयों 'के निकट सम्पकं में नहीं आ पाते थे । भारत के 
“व्यापारियों को माल मंगाने पर /स्वीकृति-विलों' पर माल नहीं मिलता था वरन्‌ 
उनको 'भुगतान-विलों' पर ही माल मिल सकता था ।-इससे भारतीय व्यापारी 
उधार माल नहीं मंगा सकते थे । इसका एकमात्र कारण यह था कि विदेशी बैंक 
इनको आथिक स्थिति के वारे में ठीक-ठीक रिपोर्ट नहीं भेजते थे । इसी प्रकार 
भारतीय निर्यातको को अपने विलों को इन वेकों से कटौती कराने के लिए साख २ 
या जमानत देनी होती थी । “परन्तु विदेशियों के विलों की कटौती उनकी ही 


' साख पर कर दी जाती रही । 


(५) विदेशी वेकों का यह भी एक कार्य होता है कि वे अपन ग्राहकों 
को समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-मंड्यों की तथा अन्य आवश्यक 
सूचना देते रहें परन्तु विदेशी वेक विदेशियों को तो यह सूचना देते रहे और 
“भारतीयों को नहीं । इससे भारतीयों को कभी-कभी वड़ी हानि उठानी पड़ी । 
भारतीयों को उनसे साख-पत्र लेने में वैंक के पास कुछ राशि जमा करानी 
होती हँ परन्तु विदेशी व्यापारी विना जमा कराए ही प्राप्त कर/लेते हें । 
इससे भी भारतीयों को बड़ी हानि रही । 

(६) विदेशी विनिमय-वेकों ने देश के अन्य व्यापारों--जैसे, जहाजी 
कम्पनियों तथा आगोप कम्पनियों को भी नहीं पनपने दिया । जो भारतीय इन 
बेंकों से लेन-देन करते हँ उनको वाध्य किया जाता है कि वे अपना माल 
बिदेशी जहाजों में ले जायं तथा विदेशी कम्पनियों से ही अपने माल का अभिगोपन 
करावें । इस प्रकार की सख्ती पिछले कुछ दिनों से कम हो गई है । साथही 


.. साथ भारत में भी आगोप कम्पनियां स्थापित हो गई हें जिनसे माल का गोप 


कराया जाता है। 
, (७) विदेशी वेंकों ने भारतीय मुद्रा-मंडी को दो भागों में बांट दिया स 
है- एक, देशी मुद्रा-मंडी जिसमें भारतीय वैंक सम्मिलित हैं ; तथा दूसरी, 
विदेशी मुद्रा-मंडी जिसमें ये वेक काम करते है. इसी कारण देश की मुद्रा-मंडी को 
नियंत्रित नहीं किया जा सका क्योंकि इन दोनों अंगों में बहुत प्रतियोगिता रहती 
है जिसके कारण भारतीय अंग नहीं पनप पाता । > 
(८) यद्यपि विदेशी बँक एक लम्बे समय से देश में काम कर रहे हें परन्तु 
अभी तक भारतीयों को ऊंचे-ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया गया और न भारतीयों : 
को वेकिग की शिक्षा देने का ही कोई प्रबन्ध किया गया। सदैव ही अभारतीयों 
ऊचे-ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया जिससे भारतीयों को इस प्रकार से हानि: 
रही। ` आ 


(९) कुछ प्रान्तीय बैंकिंग कमेटियों का [विचार ह और बंगाल प्रान्तीय , 
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( ५७६ ) 


बैंकिंग कमेटी ने तो कहा भी है कि विनिमय बैंक भारतीय बैंकों के कट्टर प्रतियोगी 
बन चुके हें । धीरे-धीरे विनिमय बैंक भारतीय व्यापारिक बैंको की.सीमा पर 
पहुंचते जा रहे हें और जो काम व्यापारिक बैंक करते थे वे भी अब उसी कायं 
को करने लगे हे । भारत में ,उनका लेन-देन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा 
है । वे सदैव इस बात की कोशिश करते हैं कि भारतीय बेंक समाशोधन-गृहो' 
में न भरती किए जायं तथा विदेशी व्यवसाप भी. उनके हाथ न लगने पावे। 
पृवनिमय-वैंक-संघ' में भी भारतीय बैंकों को सदस्य नहीं बनाया जाता । 

(१०) विदेशी वेकों के विरुद्ध यह भी शिकायत की जाती है कि उन्होंने 
भारतीय व्यापारियों को समय-समय पर. ऊंची विनिमय-दर पर विदेशी विनिमय 
बेचा है और ऐसा विशेषतः उन देशों के विदेशी विनिमय पर किया है जिन 
देशों के विदेशी बैंक हमारे देश में नहीं हें ५ द 

(११) विदेशी वेक भारतीयों की जमा-राशि से विदेशी व्यापार करके 
विदेशियों को आथिक सहायता देते रहते हें जिससे देशी व्यापार व उद्योग को. 
हानि होती है तथा देशी पूजी विदेशियों के हाथों में चली जाती है (केन्द्रीय 
समिति के सामने पोखनवाला की गवाही) । . 

(१२) विदेशी विनिमय बैंकों ने विदेशी ब्यापार को भारतीयों के हाथ से 
निकालकर विदेशियों को देने में भी अनेक अनुचित कार्यों का उपयोग किया, 
जिससे विदेशी व्यापार में भारतीयों का भाग केवल १५ प्रतिशत ही रह गया। 

(१३) आयात-निर्यात विनिमय-बिल का लेखन स्टलिग अथवा विदेशी 
मुद्रा में होने के कारण उनकी कटौती केवल विदेशी मुद्रा-मंडी में ही होती है. 
जिससे यहां की मुद्रा-मंडी को इन विनिमय-बिलों से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन 
नहीं मिळता और न बिल-मंडी का ही विकास होता है। यदि ये आयात-निर्यात 
विनिमय-विल भारतीय मुद्रा में छिखेंजञायं तो भारतीय आयातकर्त्ताओं को अवश्य 


२ 


ही लाम होगा, जिसके न होने सेःअभी तक यह लाभ. केवल विदेशियों को 


मिलता है । 


Ea बिदेशी बेंकों ने कया दिया ? 
उक्त सभी दोषों के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि विदेशी विनिमय 
को ने देश में बेकिंग व्यवस्था को जागृत किया। उन्होंने देशवासियों में बिश्वास 


उत्पन्न करके उनको बेकों में राशि जमा करना सिखाया । प्रथम महायुद्धकार् मे 


जब कि विनिमय-दर ऊंची जा रही थी और भारतीय बैंकों के पास साधनों 
भी कमी थी तो इन बेकों ने ही युद्ध की आवश्यकताओं के लिए निर्यात किए गए 
माल को बेकिंग सुविधाएं दीं । विदेशी बेको के द्वारा ही भारत का विदेशी ब्य 
पार बढ़ता गया । १८९३ में भी जवः रुपये का स्वतंत्र ' टंकन बन्द कर 
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गया तो इन बैंकों ने ही विदेशी विनिमय क्रय-विक्रय करना जारी रखा। यह ह 
कार्य इन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में किया, जब देश में न तो कोई उत्तम श्रेणी 


के भारतीय बैंक ही थे, न जनता को देकों में विश्‍वास ही था और न विदेशी व्या- 


पार के लिए विशेष आथिक सुविधाएं ही प्राप्त थीं । 

अब देश में कुछ ऐसे बेक हें जो विदेशी व्यापार को सुविधा देने का काम भली- 
भांति कर सकते हँ । परन्तु यह काम तभी हो सकता है जब देशी बेंकों को इनकी प्रति- 
योगिता से बचाया जाय, विदेशी बैंको पर कुछ नियम वनाकर प्रतिबंध लगाए जायं 
तथा अपने वेंकों को कुछ सुविधाएं दी जायं और भारतीयों में भी राष्ट्रीय भावना 
का जागरण हो जिससे वे भारतीय व्यापारियों को तथा भारतीय वेकों को प्रोत्साहन 
देने के हेतु उनके पास ही अपनी राशि जमा कराकर आथिक स्थिति सुदु इ बनावें । 

विदेशी वैंको की प्रतियोगिता से देश के व्यापारिक वेंकों को बचाने के लिए 
इस समय तीन उपाय हो सकते हे--(१) वर्तमान विदेशी बेंकों के व्यापारिक 
कार्यों पर कुछ प्रतिवन्ध लगाए जायं, (२) भविष्य में अन्य विदेशी वेंको की स्थापना 
को अनुज्ञा-पत्र देने की पद्धति द्वारा नियंत्रित किया जाय, (३) भारतीय 


` व्यापारिक बेंकों को इस क्षेत्र में लाया जाय । केन्द्रीय बेंकिंग-जांच-कमेटी ने 


सर्वे-सम्मत्ति से यह सिफारिश की कि विदेशी विनिमय-वेंकों के लिए अब तक 
भारत में जो 'खुला-द्वार नीति' रही उसका अन्त करना चाहिए जिससे कोई भी 

बिदेशी वेक भारत में शाखा जमाने में स्वतंत्र न रहें । कमेटी ने यह भी सुझाव 
दिया कि जर्मनी, इटली, जापान: तथा कनेडा की भांति हमारे देश में भी अनुज्ञा- 
पत्र नियम होना चाहिए जिसके अनुसार अनुज्ञा-पत्र ( 1८९०९०९) द्वारा इन 
बैंकों का संचालन हो। अनुज्ञा-पत्र स्वीकार करने नं करने का अधिकार देश की 
केन्द्रीय संस्था को दिया जाना चाहिए। कमेटी का विचार था कि अनुज्ञा-पत्र से 
देश में इन वेको में जमा करनेवाले लोगों की रक्षा होगी । इन वेंकों पर रिजवं 


. वेक का नियंत्रण भी बढ़ेगा तथा विदेशी बैंको को किसी विशेष क्रिया को करने न ` ' 


करने की बात भी स्पष्ट हो जायगी । अधिकांश सदस्यों का मत था कि वर्तमान 
विनिमय बेंकों को तो अनुज्ञा-पत्र जारी कर ही देना चाहिए। परन्तु कमेटी के कुछ 
विदेशी विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया कि अनुज्ञा-पत्र की कोई आवश्यकता 
नहीं है और जितने भी विदेशी. वेक भारत में हे उनके पास पर्याप्त साधन 
हैँ इसलिए उनको देश में बैंकिग व्यवसाय करनेःकी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए । 
. कैंद्रीय बँकिग जांच कमेटी को सिफारिश | 
कमेटी के वहुमत ने विनिमय वेको के दोषों को दूर करने के लिए कुछ उपाय 
सुझाए जो नीचे दिए जाते हैँ: ¬ . : ठ 
« (१) विनिमय-वेकों तथा इन्श्योरेंस कम्पनियों को मिलकर यह निइचय 
कर दा चाहिए कि किन इन्श्योरेंसं कम्पनियों के गोप-लेख वैको को स्वीकृत 


~ 
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होंगे जिससे भारत की इन्श्योरेस व्यवस्था उन्नति करे । यदि आवश्यकता हो: 
तो बैंक उन्हीं कम्पनियों से समय-समय पर कुछ लेखा-सूचना अथवा स्थिति-विवरण 
की भी मांग कर सकता है । 

(२) कमेटी ने विनिमय-बैंक संघ को सुझाव दिया है कि वह भारतीय 
व्यापारिक बैंकों को भी प्रविष्ट करे और सदस्य बनावे । यह्‌ भी सिफारिश 
की है कि जव कभी संघ विनिमय-व्यापार-सम्बन्धी नियमों में कुछ संशोधन करे तो 
भारतीय व्यापारियों की भी सलाह ले जिससे उनको आवश्यक सूचना मिलती 
रहे और वे उन्हीं के अनुसार कार्यं कर सके | छै 

(३) कमेटी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक विनिमय-बैंक की शाखा पर एक 
सलाहकार समिति स्थापित कर देनी चाहिए जो ऋण देने की समस्या पर शाखा 
को सलाह दे कि किसको और किन शर्तों पर ऋण देना चाहिए। यद्यपि सलाहकार . 
समिति की यह सलाह मानने के लिए बेंक बाध्य न हो और न उसे बाध्य किया 
जाय फिर भी इन समितियों द्वारा भारतीयों और बेंकों के विदेशी प्रबन्धको में 
अच्छा सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा और तब यह शिकायत भी न रहेगी कि 
विदेशी प्रबन्धक विदेशियों के साथ ऋण देने में विशेष व्यवहार करते हे । 

(४) सिफारिश की गई कि विदेशी बेंक भारतीयों को ऊंचे-ऊंचे पदों पर 
नियुवत करें और उन्हें बॅकिंग सम्बन्धी शिक्षा देने का प्रबन्ध, जैसा कि इम्पीरियल 
बेंक करता है, करें । : 

(५) कमेटी की यह भी सिफारिश थी कि विदेशी बेंक अपनी कार्यशैली में 
भारतीयों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि रखें अर्थात्‌ वे भारतीयों की इच्छा- 
नुसार निर्यातकर्त्ताओं को देशी मुद्रा में विनिमय बिल लिखने की सुविधाएं दें जो 
भारत में कटौती किए जा सकेंगे तथा जिससे भारतीय बिल-बाजार भी विकसित हो 

- सकेगा । इसी प्रकार .आयातकर्त्ताओं के वितिमय-बिलों को खरीदने के साथः 
साथ उनको स्वीकृत भी किया करें जिससे उनकी कटौती लंदन मुद्रा-मंडी में हो 
सकेगी तथा भारतीयों को वहां की सरती ब्याज-दरों का लाभ मिल सकेगा । 
इतनी ही नहीं, इस प्रकार की स्वीकृति एवं सुविधाएं भारतीय व्यापारियों को 
बिना किसी प्रकार की जमानत के मिलनी चाहिएं । . 

कमेटी के बहुमत ने सिफारिश की ताकि विदेशी बेंकों को अनुज्ञा-पत्र जारी 

'कर दिए जायं तथा आगे बननेवाले बेंकों को अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने में विशेष 
घ्यान रबखा जाय । इस प्रस्ताव “को मनु सूबेदारं तथा सरकार ने इस प्रकार | 
 . रखा | उन्होंने सुझाया है कि अनुज्ञा-पत्र ज़ारी करना तथा उनका नवकरण करना 

: 'रिजवं बैंक का ही अधिकार होना चाहिए और इस अधिकार का प्रयोग करने में | 
रिजवं बैंक को बड़ी सावधानी से आथिक व राजनैतिक सिद्धान्तो का पालन करना 
चाहिए । अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने की शर्ते ऐसी होनी चाहिएं जिससे भारतीय 
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जनता, वैंक तथा अन्य सभी संस्थाओं को लाभ हो। उनका विचार है कि केवल उन्हीं 
वेंकों को भारत की जनता से जमा-राशि लेने का अधिकार होना चाहिए जो भारत 
में जन्मी हों तथा जिनके संचालक भी भारतीय हों । 

अल्पमत ने निम्न शते निर्धारित की थीं जिनके अनुसार अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत 
इ ps उन शर्तों पर स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे हमारे देश का 
व्यापार विदेशियों के हाथ में जाने से रुके; देश का पैसा विदेशियों के हाथ में न 
जाय, हमारी बैंकिंग व्यवस्था भी सुरक्षित रहे तथा देश का आथिक विकास भी 
हो । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न शर्तों की सिफारिश की गई :-- 

(१) अनुज्ञा-पत्र की पहली शतं जमा-राशि के विषय में हो । विदेशी बेंकों 
को अपनी कार्यशील पूंजी का आधा भाग बाहर से लाना चाहिए । भारत में 
केवल उतनी ही जमा-राशि लेनी चाहिए जितनी भारत के विदेशी व्यापार को 
सहायता देने के लिए आवश्यक है । बेंकों की भारत की जमा-राशि पर बैंको को 
सरकार के लिए टैक्स देना चाहिए और भारतीय जनता से केवल उसी समय जमा 
लेनी चाहिए जब कि उसके संचालक भी भारतीय हों । 

जमा-राशि पर प्रतिवन्ध लगाने के विषय में कमेटी का बहुमत पक्ष में नहीं था 
क्योंकि उनका विचार था कि उस प्रकार जमा-राशि पर रोक लगाने से देश की 
बेंकिंग प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा बेकिंग सुविधाएं भी कम होंगी । 

(२) अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने की दूसरी शतं यह. होनी चाहिए कि विदेशी 
बैंक बन्दरगाह के शहरों को छोड़कर देश के आन्तरिक भागों में अपनी शाखाएं 
स्थापित न करें । कुटे: - 

बहुमत इसके पक्ष में भी न था। उनका विचार था कि उन व्यापारियों को 
अधिक हानि होगी जो शहरों में रहते हुए वाह्य देशों से सीधा सम्बंध करके इन . 
बेंकों से लाभ उठाते हें। इसके अतिरिक्त विदेशी बेंकों पर सीमा से अधिक 
प्रतिबन्ध हो जायेंगे, ऐसा उनका विचार था । र -. 

(३) यह भी शर्ते सुझाई गई कि किसी भी विदेशी बैंक को भारतीय 
वेक को खरीदने या अन्य किसी प्रकार से उसका प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने 
की आज्ञा नहीं होनी चाहिए । इस बात के लिए यह सुझाव रकक्‍्खा गया कि प्रत्येक 
भारतीय वेंक को भारतीय तथा अभारतीय सदस्यों की अलग-अलग पुस्तिका 
रखनी चाहिए और जब कभी कोई भारतीय किसी अभारतीय को अपने अंश बेचे तो 
संचालकों को पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह भी आवश्यक होकि ऐसा 
व क समय-समय पर सदस्यों की सूची बनाकर अधिकारियों के पास भेजा कर । 

(४) प्रस्ताव किया गया कि विनिमय बैंकों को प्रन्यासी-व्यवसाय 


(Trustee Business) भें भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस 
म्‌ टु प्रकार 
से भारतीय रुपया&उनके हाथ में चला जाता ह्‌।- | 
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. (५) विनिमय बेंकों को अनुज्ञा-पत्र देने की एक शर्त यह हो कि मैनेजर 
तथा एक अन्य पदाधिकारी को छो so Ee भारतीय होने 
चाहिएं २ समयानसार ढीली भी की जा 3 
( बना पार बैंको को अपने सभी विवरणों, रिपोटों, स्थिति 
विवरणों तथा भारतीय व्यापार सम्बन्धी अन्य सभी कागजों की एक-एक प्रतिलिपि 
अनुज्ञा-अधिकारी को भेज देना चाहिए । इसके अतिरिक्त भी यदि अधिकारी 
अन्य कोई सूचना मांगे तो ऐसी सूचना तत्काल मेजनी चाहिए 
(७) अनुज्ञा-पत्र स्वीकार करने की एक शत यह भी होनी चाहिए कि ऐसा 
अनज्ञा-पत्रधारी वेके किसी: अराष्ट्रीय. क्रिया में या आन्दोलन में भाग नहीं. 
लेगा और किसी भी झगड़े के विषय में भारतीय कानून को मानेगा। कोई दो या 
इससे अधिक अनुज्ञाधारी वेके किसी प्रकार का गुट नहीं क बनायेंगे। « 
(८) यदि कोई अनुज्ञाधारी द्निमय-जेंक समाझोवन-गृह में प्रवेश लेना छ 
चाहे तो उसका पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक को होना चाहिए कि वह चाहे तो प्रवेश 


अंगरेजी बैंको पर वे सब प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैँ जो इंगलेण्ड में भारतीय 
इका पर लगा खबें हैं। १९४९ के भारतीय वें किंग कम्पनी कानून के अनुसार 
विदेशी बैंको परं कुछ नियंत्रण लगा दिए गए हैं। धारा ११ (२) के अनुसार 
उन पर पूंजी तथा संचित कोष विषयक प्रतिबन्ध लगाए गए हें तथा धारा २२ (१) 

के अनुसार उन्हें रिजवे बेक से लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होता हँ । 

- विदेशी विनिमय-बैंको पर कितने ही प्रतिबन्ध लगाए जायं, यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि भारतीय बैंक भी विदेशी व्यापार को सुविधा देने का कार्ये 
आरम्भ करें। यह बात केन्द्रीय बेकिंग कमेटी ने भी स्वीकार की है कि विदेशी 
व्यापार की आथिक सुविधाओं के लिए भारत को अब विदेशी बैंकों पर आश्रित 
नहीं रहना चाहिए क्योकि विदेशी व्यापार की उन्नति के लिए विदेशी बेंकों से 
ही समस्या हल नहीं हो सकती | देश का अपना भी एक वैंक होना चाहिए। इस 
बात का प्रमाण इस तरह मिलता है कि भारत में इंगलैण्ड के बैंक होते हुए भी, 
अमरीका, जापान, फ्रांस, हालेंड आदि देशों ने भी अपने-अपने बैंक स्थापित 
किए । इसका कारण यंही था कि सभी देश अपने वेंकों द्वारा ही विदेशी व्यापार 

उन्नत करना चाहते थे। केन्द्रीय जांचःकमेटी तथा विदेशी विशेषज्ञों का कहना 

कि बड़े-बड़े भारतीय व्यापारिक बैंकों को अपने-अपने ग्राहकों की सुविधाओं के 
लिए विदेशों में यदि वे शाखाएं न खोल सकें तो अन्य वेंकों तथा ऐसी ही अत्य 
संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित कर लेना चाहिए । कमेटी ने यह भी सिफारिश की ह 
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कि इम्पीरियल बैंक को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए--यह बैंक विदेशी 
विनिमय का कार्य अच्छी तरह से कर सकता है । रिजवं बैंक को भी यह प्रयत्न 
करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से इम्पीरियल बैंक इस कार्य में भाग ले। 
कमेटी के ६ सदस्यों की तो राय थी कि सरकार को फौरन एक विनिमय-बैंक 
स्थापित कर देना चाहिए । उनका विचार पूर्ण रूप से सरकारी विनिमय-बैंक 
स्थापितं करना था क्योंकि वे समझते थे कि देश में विदेशी विनिमय-बेकों का 
ऐसा एकाधिकार हो गया है कि उसको सरकारी बंक ही दुर कर सकता है। 
कुछ लोगों का यह भी विचार था कि सम्मिलित बैंक' स्थापित किए जायं। 
भारत उन देशों से मिलकर जिनके साथ भारत का व्यापारिक लेन-देन है, विदेशी 
वैंक स्थापित करे। इनकी पूंजी सम्मिलित पूंजी हो और प्रवन्ध भी सम्मिलित 
हो और लाभ भी वरावर-वरावर वांटा जाय। कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार 


. किया परन्तु वताया कि ऐसे बेंक सहयोग से ही स्थापित हो सकते हैँ, कानून से 


नहीं । परन्तु श्री सरकार ने इस प्रस्ताव को अव्यावहारिक वतलाया क्योंकि इस 
प्रकार जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उतनी पूंजी भारतवासी नहीं दे सकेंगे । 

इस प्रकार अनेक प्रस्ताव. आते रहे हैं परन्तु इस ओर अभी तक कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया है। अब भी विदेशी विनिमय-वेंकों का ही देश में आधिपत्य 
है। अव चूंकि राष्ट्रीय सरकार है और रिजवं वेक का भी राष्ट्रीयकरण हो चुका है 
तो ऐसी आश। है कि भारतीय वेकों की विदेशी विनिमय क्षेत्र में कुछ प्रगति 
होगी । अप्रैल १९५२ तक विदेशों में भारतीय वेकों के कार्यालय इस प्रकार थे :-- 


देश अतालिकावद्ध बैंको के . तालिकावद्ध बैंकों के 
कार्यालय कार्यालय 
` पाकिस्तान - ` ७९. . > १६ 
अदन हि कक i 
ब्रिटिश अफ्रीका = 
बर्मा - 2 शी 
लंका गन 53८ 


फ्रेंच इण्डिया (चन्द्रनगर को | 
निकाल कर): ३ 


जापान $ २ च 

मलाया ता २ ~ 

थाइलैण्ड ॥ र सक 

इंगलेण्ड ३+ ` 4 क न ५ 
योग ११२ ु १६ 


ब्यूनाइटेड कमसयल वैंक ने इंगलैश्ड में अपना कार्यात्य -१९५३ में 


स्थापित किया है। 
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== सारांश ` * 
व्यापारिक बैंकों के साथ साथ भारत में कुछ ऐसे बैंक भी हैं जिनके प्रधान 
कार्यालय विदेशों में हें पर जिनकी झाखाएं हमारे देश में काम करती हें। ये 
शालाएं अधिकतर ऐसे स्थानों पर हैं जहां से आयात-निर्यात का व्यापार अधिक 
होता है परन्तु कुछ शाखाएँ देश के आन्तरिक भागों में भी स्थापित की गई हैं जो 
अन्य देशी व्यापारिक बैंकों की भांति उनकी प्रतियोगिता सं जनता से राशिका 
लेन-देन करती हैं। इन बैंको का प्रमुख कार्य विदेशी व्यापार में सहायता करना: 
होता है। इन बैंकों को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है । विदेशी विनिमय 
बैंक विनिमय-व्यवसाय के अतिरिक्त लोगों को ऋण देते हें, साख-पत्र निर्गेमित 
करते हूँ, राशि विनियोग करते हें, जनता से राशि जमा करते हैं तथा एजेन्सी का 
कास भी करते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से विदेशी बेंकों को दो भागों सं बांटा | 
जा सकता है--(१) ऐसे बैंक जो विदेशी बेकों के एजेन्ट हं और जिनका भारत 
में व्यापार सीमित है, (२) ऐसे बैंक जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों मे हे 
परन्तु जिनका अधिकांश व्यापार भारत में है और जिनकी कुल जमा-राशि 
का $ से भी अधिक भाग भारत की जमा-राझि है । 
विदेशी विनिमय बेंकों ने भारत के विदेशी व्यापार में एकाधिकार रक्खा है 
और भारत के बेंकों ने इस ओर अधिक भाग नहीं लिया । इस्पीरियल बॅक, 
जो सबसे बड़ा व्यापारिक बेंक माना जाता है, कानून से १९३५ तक विदेशी 
विनिमय का व्यवसाय कर ही नहीं सकता था । इसके पइचात्‌.भी उसने इस ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया । भारतीय बेंकों द्वारा विदेशी कार्य करने में निम्न असु- 
विघाएं थीं-- (१) भारतीय बेंकों के पास विदेशी विनिमय का व्यवसाय करने के 
लिए पर्याप्त पूंजी नहीं रही, (२) इनके आथिक साधन बहुत कम रहे तथा इनका 
देशी व्यवसाय बहुत अधिक रहा जिससे इन्होंने विदेशी विनिमय के लेन-देन करने 
की आवश्यकता ही नहीं समझी, (३).इन बेंकोंके पास कुशल कर्मचारियों तथा 
विशेषज्ञों को कमी थी, (४) भारतीय बेकों को) विदेशों में जमा-राश्ि प्राप्त करना 
कठिन था, (५) विदेशी बेंकों की कट्टर प्रतियोगिता रहो, (६) इन बेंकों को 
विदेशी सण्डियों का भरपूर ज्ञान नहीं था । 
विदेशी विनिमय बेंकों की क्रियाओं को तीन वर्गों में बांटा जा सकता 


* है-(१) भारत के आयात-निर्यात में सहायता देना, (२) भारत के 


बन्दरगाहों से आन्तरिक नगरों तथा नगरों से बन्दरगाहों तक माल लाने ले 
जाने सं सुविधा प्रदान करना, (३) अन्य बेकिंग कार्य करना। अन्य कार्यों में 
विदेशी विनिमय-बैंक भारतीय जनता से राशि जमा करते, ऋण देते तथा एजेंसी 
का कार्य भी करते हें। - 


विनिमय-बेंकों की कार्यशेली एवं क्रियाओं के विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं । 
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कहा जाता है कि इन बेंकों ने अपना व्यवसाय केवल विदेशी विनिमय के लेन- 
देन तक ही सीमित न रखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जिसके कारण भारतोय 
बैंक. उन्नति न कर सके। इन बेंकों के विरुद्ध मुख्य-मुख्य शिकायतें इस प्रकार 
हँ-- (१) विदेशी विनिमय-बेंकों के संचालक एवं प्रबन्धक विदेशी होने के कारण 
भारतीय व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, (२) ये बेंक भारत में 
जमा-राशि प्राप्त करते तथा उससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं, (३) ये 
बैंक भारतीय बैंकों के साथ प्रतियोगिता करके उन्हें नीचा. लाने की चेष्टा करते 
रहते हैं, (४) इनमें विशेषतः विदेशी लोग ही कर्मचारी तथा अफसर रक्खे 
जाते हैं जिससे भारतीयों को .कोई- अवसर नहीं मिलता, (५) इन बेंकों ने 
विदेशी व्यापार. को भारतीयों के हाथों से निकालकर विदेशियों को दे दिया है, 
आदि-आदि। - 

कुछ भी हो, यह मानना पड़ेगा कि विदेशी विनिमय बेंकों ने देश की बेकिंग 
व्यवस्था को जागृत किया और देशवासियों में विश्वास की भावना उत्पन्न करके 
बैंकों में राशि जमा करना सिंखाया। इन बैंकों ने विदेशी विनिमय के ऋय-विक्रय 
की सुविधाएं देकर देश के विदेशी व्यापार को भी उन्नत बनाया है । अब हमारे 
देश में ऐसे भारतीय बैंक हे जो विदेशी व्यापार को सुविधा देने का काम भलो- 


- भांति कर सकते हें पर उन्हें विदेशी प्रतियोगिता से बचाने की आवश्यकता है । 


इस प्रतियोगिता से बचाने के लिए तीन उपाय किए जा सकते हे--(१) वर्तमान 
- विदेशी बेंकों के व्यापारिक कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जायं, (२) भविष्य में 
अन्य विदेशी बैंको की स्थापना को अनुज्ञा-पत्र देने की पद्धति द्वारा नियंत्रित 
किया जाय, (३) भारतीय व्यापारिक बेंकों को विदेशी विनिमय के कार्यक्षेत्र में 
लायाजाय।  - 

इस विषय सें केन्द्रीय बैंकिग- जांच कमेटी ने ये सुझाव दिए थे-- 
(१) विनिमय-बेकों को तथा इन्श्योरेंस कम्पनियों को मिलकर निश्‍चय कर लेना 
चाहिए कि किन कम्पनियों के गोप-लेख बेंकों को स्वीकृत होंगे जिससे भारत की 
इन्ड्योरंस कम्पनियां उन्नति कर सकं, (२) विनिमय-बेक संघ भारतीय बेकों 
को भी प्रविष्ट करे, (३) प्रत्येक विनिमय-बॅक की शाखा पर एक सलाहकार 
समिति स्थापित को जाय जो ऋणादि देने के प्रश्‍न पर विचार करके बेंक को 
सुझाव दे, (४) विदेशी बंकों को चाहिए कि भारतीयों को ऊंचे-ऊंचे पदों पर 
नियुक्त करे, (५) विदेशी वैंक अपंनो कार्यशैली सरल और साधारण वनाचे, 
(६) बेंकों को अनुज्ञा-पत्र जारी कर दिए जायं । 

केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी के अल्पमत ने सिफारिश की कि देशी बंकों 
को अनुत्ञा-पत्र देने से पूर्व कुछ शत लगा देनी चाहिएं । अल्पमत का कहना था 
कि लाइसेन्स (अनुज्ञा-पत्र) देते समय बेंकों की जमा-राशि, ऋण-नीति, प्रन्यासी 
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व्यवसाय, भारतीय कर्मचारियों को शिक्षा तथा कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा 
देने चाहिए और अनुत्ञा-पत्र देने तथा रइ करने का अधिकार रिजर्व बॅक को 
होना चाहिए। ः वको 
क वैसे तो १९४९ के बॅकिंग कानून के अनुसार विदेशी बेंकों पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं पर फिर भी यह आवश्यक है कि भारतीय बैंक भी 
विदेशी विनिसय का लेन-देन करें। यदि भारतीय बेंक अभी विदेशों में शाखाएं 
खोल सके तो उन्हें विदेशी बैंको से सम्बन्ध स्थापित करके विदेशी विनिमय का 
कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। भारत उन देझों से मिलकर, जिनके साथ भारत 
का व्यापारिक लेन-देन है, सस्मिलित बैंक' स्थापित कर सकता हूँ । अब भी 
बिदेशी व्यापार पर विदेशी बेंकों का ही आधिपत्य है । सेन्ट्रल बैंक आव इण्डिया, 
बैंक आंव इण्डिया तथा यू० को० बैंक ने विदेशों में कुछ शाखाएं स्थापित की 
हैं । पर अब भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष हँ" 
परीक्षा-प्रइन 
. (१) विदेशी विनिमय-बैंक कौन-कौन से कार्य करते हें ? आयात-निर्यात में इनकी 
कार्यशैली कावर्णनकीजिए ' : | : 
(२) भारत में विदेशी व्यापार में विदेशी विनिमय बैंकों का क्या: स्थान रहा है ? 
इन बैंकों से भारतीय बेकिंग व्यवस्था को क्या देन मिली हूँ. ?' 
(३) भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में विदेशी विनिमय बेंकों का क्या स्थान हूँ? . 
इन बेकों से देश की बेकिंग व्यवस्था को क्या हानि हुई है ? 
(४) भारतीय व्यापारिक बेकों ने विदेशी विनिङ्य-व्यापार क्‍यों नहीं अप“ 
नाया ? इस सम्बन्ध में उनके साथ क्या अड्त्तेन और असुविधाएं थीं ? 
(५) भारत-स्थित विनिमय बेंकों के विरुद्ध क्या शिकायतें कही जाती हें? 
इन शिकायतों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? ह 
(६) केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी ने भारत-स्थित विदेशी बैंकों को नियंत्रित 
करने के लिए क्या-क्या सुझाव दिए थे ? सविस्तार वर्णन कीजिए । 
(७) देश के विदेशी व्यापार को विनिमय बैंक किंस प्रकार सहायता देते है ? 
उनकी कार्यशैली में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। 
(८) “भारतीय बेकिंग कळेवर में विनिमय-वेक अनियंत्रणीय एवं असंविलीयन 
भाग हैं।” इस. कथन की विवेचना कीजिए । छ 
(९) भारतीय व्यापारिक बेंकों को विदेशी विनिमय का कार्य करने के लिए 
किन-किन सुविधाओं की: आवश्यकता है ? ये सुविधाएं उन्हें किस प्रकार 
. मिल सकती हे ? कल 
(१०) भारतीय व्यापारिक बेकों को विदेशी विनिमय का व्यवसाय करने के 
छिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है ? सविस्तार लिखिए। 
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अध्याय ३४ 
औद्योगिक बेक 


औद्योगिक बैंक वे वेकिग संस्थाएं होती हैं जो उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण 
देकर उनकी वित्त-सहायता करती हूँ। "जिस प्रकार व्यापारिक वेंक उद्योगों को ' 
कर्मवाहक पूंजी: देते हैँ उसी प्रकार औद्योगिक बेंक उद्योगों को दीर्घकालीन 
एवं स्थिर पूंजी देते हें। औद्योगिक वैंक दीर्घकालीन ऋण देने - के लिए लोगों से 
लम्बे काल के लिए ही राशि जमा करते हैं। ये बेंक औद्योगिक कम्पनियों के 
अंश या स्कंध वेचकर अथवा उनके अंशों तथा स्कंधों का अभिगोपन करके भी 
उनकी सहायता करते हें । - 
भारत में औद्योगिक बैंकों की आवश्यकता--सभी मानते हें कि देश की 
आशिक व्यवस्था की उन्नति के लिए देश का औद्योगीकरण करना आवश्यक 
है बयोंकि उद्योगों की उन्नति हुए विना देश में उपलव्ध साधनों का पूर्ण एवं 
उचित उपयोग नहीं हो सकता । पर हमारे देश में उद्योगों के लिए पर्याप्त 
_वित्त-सुविधाएं प्राप्त नहीं: हें। इसी कारण नैसगिक साधनों की अधिकता 
“होते हुए भी भारत का औद्योगिक विकास पर्याप्त रूप में नहीं हो पाया । 
अतः देश में उद्योगों को वित्त-सहायंता देने के लिए औद्योगिक बेंक एवं अन्य 
ऐसी ही विशिष्ट संस्थाएं होना चाहिए । « ८ 
उद्योगों की वित्त-आवश्यकताएं प्रायः दो प्रकार की होती हँ--(१) स्थायी 
सम्पत्ति जैसे भूगृहादि, यंत्रादि खरीदने के लिए; (२) कर्मवाहक पूंजी जैसे कच्चा 
माल खरीदने के लिए, वेतन चुकाने के लिए, आदि । माल वेचने में भी राशि 
की आवश्यकता होती है । हमारे देश में उद्योगों को वित्त-सहायता देने के लिए 
उचित साधनों एवं संस्थाओं का बहुत अभाव है। नए उद्योगों को स्थापित करने 
के साधन तो हमारे देश में नहीं के बरावर हें । 
सन्‌ १९१९-२२ तथा १९४३ से आगे के समय को छोड़कर, जबकि देश” 
में मुद्रास्फीति के कारण राशि का बाहुल्य रहा, उद्योगों को धन-राशि का 
भारी अभाव रहा है। कृषक वर्ग जिनके पास राशि आई वे या तो इकट्ठा करते 
रहें या पास-पड़ोसवालों को उधार देते रहे। मध्यम श्रेणी के लोग अपनी 
बचत-राश्षि बेंकों में जमा करते हैं अथवा उससे सरकारी सिक्यूरिटियां खरीद 
लेते हैं । यदि सच कहा जाय तो उद्योगों में राशि न रगाए जाने का एक 
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मुख्य कारण यह है कि देश में औद्योगिक बेंक या अन्य ऐसी संस्थाएं नहीं 
हें जो इस छोटी-छोटी राशि को मध्यम वर्ग से इकट्ठा करके उद्योगों में विनियोग 
. कर सके अथवा उन्हें ऋण दे सक । 

व्यापारिक बेप एवं उद्योगों की वित्त-सहायता 

देश के व्यापारिक बेंकों ने उद्योगों को आथिक सहायता देने में कोई 
विशेष योग नहीं दिया है और जो कुछ सहायता दी भी है वह अपर्याप्त है । 
इसके अनेक कारण हें :-- 

(१) व्यापारिक बैंकों ने यद्यपि अनेक बार उद्योगों के अंश तथा ऋण-पत्र 
खरीदकर उन्हें जनता को हस्तान्तरित करना चाहा परन्तु अपनी अल्पकालीन 
व्यवसाय-तीति के कारण न कर सके। उन्होंने उद्योगों के अंशों या ऋण- 
पत्रों का अभिगोपन तक नहीं किया । इम्पीरियल बैंक ने भी, जो सबसे बड़ा व्यापा- 
रिक बैंक माना जाता है, यह कार्य नहीं किया । उसे तो ६ माह से अधिक अवधि 
पर राशि उधार देना भी मना है। अन्य बेंकों ने भी इसी प्र कार उद्योगों को 
सहायता न दी । । 

' (२) व्यापारिक बेंकों को जब व्यापार तथा उद्योग दोनों को ही आथिक 
सहायता देनी थी तो उनके लिए यही उचित था कि अल्पकाल के लिए व्यापार 
को ही सहायता देते । अतः उद्योग उनकी इस सहायता से वंचित रहे । 

(३) भारत के व्यापारिक बेंक व्यक्तिगत साख या उधार लेनेवालों की 
वैयक्तिक जमानत पर ऋण नहीं देते । अतः उन्होंने उद्योगों को सहायता,न देकर 
अपनी राशि व्यापारियों को साख-सुविधाएं दने विनियोग कर दी । 

(४) कुछ उद्योगों को इन बेको से सहायता मिळती भी परन्तु ये बैंक 
उन उद्योगों की सम्पत्ति तथा अन्य साधनों का मूल्यांकन करना चाहते थे और 
मूल्यांकन करने के लिए इनके पास कुशल विशेषज्ञ नहीं थे जो उद्योगों की सम्पत्ति 
का मूल्यांकन कर सकते । 

. (५) व्यापारिक बेकों ने जो कुछ सहायता दी है वह सब उन्होंने अपनी 
अल्पकालीन जमा-राशि में से दी है और समय-समय पर उसका नवकरण भी 
किया है परन्तु जब बैंको की जमा-राशि कम हो गई तो उन्हें सहायता भी कम 
करनी पड़ी । इस प्रकार इनकी सहायता सदैव अनिश्चित ही रहती हैं । कुछ 
व्यापारिक बैंक तो ऐसे भी हैं जो उद्योगों को राशि उधार देना बड़ा भारी 
खतरा समझते रहे हें । 

(६) केन्द्रीय बेकिग जांच कमेटी के कुछ सदस्यों तथा अन्य प्रइनकर्त्ताओं 
4150. कि इम्पीरियल बेक 'के उच्च पदाधिकारी .अभारतीय होने के कारण 

को ही ऋण देते हे और भारतीय उद्योग इससे बंचित रह जाते हैं। 
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(७) व्यापारिक बैंकों की जमा-राशि अल्पकालीन होती है, अतः व उद्योगों 
को लम्बे समय के लिए उधार नहीं दे सकते । यद्यपि बंबई और अहमदाबाद 
की ओर जमा-राशि की प्रथा का उद्योगों ने भी पालन किया--उद्योगों ने भी 
लोगों से राशि जमा की और औद्योगिक कार्यों में लगाई _परल्छु र राशि भी 
अल्पकालीन एवं अनिश्चित ही थी, अतः इसमें भी उद्योगों को सदेव खतरा ही 
बना रहता था । बक दै 

इस प्रकार स्पष्ट है कि देश के व्यापारिक बेंकों ने उद्योगों को कुछ भी 

सहायता नहीं दी और जो कुछ देते भी हें वह सन्तोषजनक नहीं । यह ठीक हुं 
कि व्यापारिक बैंकों को केवल उन्हीं सिक्यूरिटियों पर राशि उधार देना चाहिए 
जो सुरक्षित हों और शीघ्र ही रोकड़ राशि में भुनाई जा सकें । परन्तु यह वात 
हमारे उद्योगों में नहीं मिळती । अतः उद्योगों की वित्त-सहायता का हमारे देश में 
कोई प्रबन्ध नहीं । जमनी, जापान तथा अमरीका आदि देशों में तो विशेष प्रकार 
के औद्योगिक वैंक हँ जो उद्योगों को राशि उधार देते हुँ । हमारे देश में भी यह 
सुविधा दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है :-- 

(१) देश के व्यापारिक बैंक ही जर्मन बेंकों की भांति उद्योगों को 
सहायता दे सकते हैं. । 

(२) उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए विशेष प्रकार के औद्योगिक 
बैंक स्थापित किए जा सकते हें । , 

जर्मन बेकिंग प्रणाली--जमंनी में व्यापारिक बॅक ही उद्योगों को सहा- 
यता करंते हें । वह प्रणाली इस भांति है: 

(क) व्यापारिक बैंक में किसी उद्योग का एक चाळू लेखा रहता है जिसमें 
लेन-देन लिखा जाता है। इस लेखे का संतुलन नित्यप्रति नहीं होता 
वरन्‌ अर्धवाषिक रीति से होता है । इसी लेखे में उधार की रकम 
लिखी जाती है और इसी में जमा होनेवाली राशि भी रिखीः 
जाती है । 

(ख) जमनी के व्यापारिक बेक उद्योगों के अंश खरीदकर उनको प्रारम्भिक 
पूंजी दे देते हें और उसके वाद ये अंश जनता को बेच दिए जाते हैं । इस 

प्रकार उद्योगों का स्वामित्व अंशधारियों के नाम हस्तान्तरित कर 
दिया जाता है । हानि-भय कम करने की दृष्टि से कई-कई बेक 
मिलकर 'कन्सोरटियम' बनाते तथा उद्योगों की सहायता करते हें ४ 
प्रत्येक बैंक औद्योगिक संस्था के अंश खरीद लेता हैं। अंश खरीदने: 
पर भी उनकी राशि लम्बे समय के लिए विनियोगित नहीं रहती 
क्योंकि बेक थोड़े समय के वाद ही इन अंशों को जनता में बेचः 
डालते हें । 
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(ग) राशि उघार देनेवाला बैंक अपना एक प्रतिनिधि औद्योगिक संस्था 
की प्रबन्ध संचालक समिति पर भेजता है जो उस संस्था के क्रिया- 
कलापों पर दृष्टि रखता है कि कहीं रकम नष्ट तो नहीं की जा रही है। 

अन्य सार्ग--(क) बेंक कुछ निश्चित राशि के ऐसे अंशों का 
निर्गमन करें, जिनकी राशि से केवल उद्योगों को ही आथिक सहायता 
दी जावे। 

(ख) बको को चाहिए कि वे औद्योगिक संस्थाओं को वित्त-सहायता 
वैधानिक साख पर भी दिया करें,. जिससे उनको कार्यशील 
पूंजी मिलती रहे क्योंकि वे तरल संपत्ति की सिक्यूरिटी नहीं 
दे सकते । 

(ग) बेंकों को चाहिए कि वे अच्छी उद्योग-संस्थाओों द्वारा निर्गमित अंशों 
अथवा ऋण-पत्रों का अभिगोपन भी करें । परन्तु इस कार्य को साव- 
घानी से करने की आवश्यकता है अन्यथा इनकी जमा-राशि नष्ट 
हो सकती है। 

_ हमारे देश के व्यापारिक बैंक उक्त कार्यों को भली प्रकार अपना सकते हें। 
सबसे पहले तो बड़े-बड़े बेंकों को ही इसमें भाग लेना चाहिए । वेंकों को यह भी 
आवश्यक है कि एक बार राशि उधार देकर उस संस्था के विश्वासपात्र वन जागं 
तथा उस पर अपनी देखरेख व नियंत्रण रखें । इस कार्य में इम्पीरियर बेंक को 
सबसे पहले हाथ बटाना चाहिए । 


औद्योगिक बकों को स्थापना 


देश के उद्योगों को वित्त-सहायता देने के लिए तथा नये-नये उद्योग स्थापित 
करने के लिए औद्योगिक बेंकों की ही आवश्यकता है जिनके पास पर्याप्त मात्रा 
- में साधन हों व जो उन साधनों को दीर्घकालीन कार्यों में विनियोग कर सकें । 
बेंक हों जिनकी परिदत्त पूंजी अधिक हो तया जिनकी जमा-राशि भी 
८1 हो। यदि उन्हें और अधिक राशि की आवश्यकता हो तो वे क्रण-पत्र 
बचकर प्राप्त कर सके। औद्योगिक वेंकों को अल्पकालीन जमा-राशि के आवा- 
गमन तथा व्यापारिक बेकिंग क्रियाओं से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए । 

प्रस्तावित औद्योगिक बेंकों को चाहिए कि वे केवल एक ही उद्योग में अथवा एक 
ही उद्योग-संस्था में राशि विनियोग न करें। उन्हें तो राशि भिन्न-भिन्न उद्योगों में 
तथा भिन्न-भिन्न उद्योग-संस्थाओ में विनियोग करनी चाहिए जिससे उनका 
खतरा बट जाय और एक ही संस्था या एक ही उद्योग के नष्ट होने से उनकी राशि 
ड्व न जाय। अंशों तथा स्कंध का अभिगोपन करने का काम भी बैंक को ले लेना 
चाहिए। परन्तु इस कार्य के लिए वैंक को विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए । 
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इसके अतिरिक्त इन बेंकों को जनता की निठल्ली राशि निकालकर लाने का 
प्रयत्न भी करना चाहिए । भारतीय पूंजी गतिशील नहीं, लोचदार नहीं और 
न पर्याप्त ही हैं। अतः इन बेंकों को जनता से लम्बे समय के लिए राशि लेकर 
उद्योगों में जुटानी चाहिए। 2 

हमारे देश में पहिले कुछ औद्योगिक बैँक स्थापित हुए थे। सबसे पहले ताता 
इण्डस्ट्रियल बैंक ने कार्य आरम्भ किया। और भी अन्य बैंक स्थापित हुए परन्तु. 
उन्होंने उक्त नियमों का पालन नहीं किया; अतः उन्हें अपना कार्य वन्द करना 
पड़ा। 

प्रान्तीय औद्योगिक वित कारपोरेश्न (प्रान्तीय औद्योगिक 

वित्त फारपोरशन एक्ट १९५१) 


केन्द्रीय बैंकिंग जांच-कमेटी तथा प्रान्तीय बेंकिंग कमेटियों ने उद्योगों की सहा- 
यता के लिए प्रान्तीय औद्योगिक वित्त कारपोरेशन स्थापित करने की सिफारिशों 
की थीं। उनका कहना था कि “औद्योगिक विकास का कार्य प्रान्तों का उत्तर- 
दायित्व है तथा प्रत्येक प्रान्त वहां के लोगों से आसानी से राशि निकलवाकर 
प्रान्तीय सीमा में स्थित उद्योगों की सरलता के साथ सहायता कर सकता हू, 
इसलिए प्रान्तीय कारपोरेशन इस क्षेत्र में अधिक कार्ये कर सकते हुँ । इन 
कारपोरेशनों को अंश बेचकर अधिक से अधिक राशि जनता से प्राप्त करनी 
चाहिए । परन्तु जनता,से सभी आवश्यक राशि प्राप्त नहीं हो सकती । अतः प्रान्तीय 
सरकारों को भी इसमें कुछ भाग देना चाहिए। इससे जनता में कुछ विश्वास बढ़ेगा। 
अंश-पूंजी के अतिरिक्त यदि और भी पूंजी की आवश्यकता हो तो ऋण-पत्र बेचकर 
प्राप्त की जा सकती है। सरकार यदि इन ऋण-पत्रों के व्याज की गारण्टी करे तो 
जनता उनको शीघ्र ही खरीद सकती है और यदि आवश्यकता हो तो दीर्घकाल के 
लिए जमा-राझि लोगों से ली जा सकती है । परन्तु इसमें इस बात पर ध्यान रख़ना' 
होगा कि यह जमा-राशि अल्पकालीन न हो ।” 
जांच-कमेटियों ने यह भी सिफारिश की कि “कारपोरेशन जिन उद्योगों 
को रादि उधार दें उनकी संचालक समिति पर अपना एक प्रतिनिधि भेज सकते 
हैं जो उस उद्योग-संस्था की कार्यशैली को देखता रहे तथा कारपोरेशन के अधि-- 
कारियों को सूचना देता रहे जिससे सरकार को इसके विषय में पूरा-पूरा ज्ञान 
रहे। प्रस्तावित कारपोरेशनों को अपनी-अपनी नियमावली तैयार कर लेनी 
चाहिए जिसके अनुसार ये उद्योगों को राशि उधार दें। परन्तु इसी नियमावली 
पर प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर, लेनी चाहिए । राशि उधार देते 
समय कारपोरेशनो को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन उद्योगों को 
राशि उधार दी जा रही है वे जनता के भी किसी उपयोग के हें या नहीं, प्रान्तः 
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की उत्पादन-वृद्धि में कुछ योग दे रहे हें या नहीं, जन-संख्यां के लिए रोजगार 
के साधन भी हैं या नहीं और आगे भी इस राशिं से उन्नत हो सकेंगे या नहीं । 
इन सब बातों को भली प्रकार जानने के लिए प्रस्तावित कारपोरेशनों को विशेषज्ञों 
की सहायता लेना आवश्यक हूँ। अधिकांश में राशि नये उद्योगों को कुछ अचल 
सूंजी खरीदने के लिए तथा उद्योगों को अपना विस्तार करने के लिए देनी चाहिए। - 
कर्मवाहक पूंजी तो उद्योगों को व्यापारिक बैंको से ही उधार लेनी चाहिए जिससे 
कारपोरेशन तथा व्यापारिक बेंकों में प्रतियोगिता न हो।” 
* उक्त सिफारिशों को दुष्टिगत रखते हुए तथा इनको कार्यान्वित करने के लिए 
भारत सरकार ने २८ सितम्बर १९५१ को प्रान्तीय औद्योगिक वित्त-कारपोरेशन 
एक्ट पास किया । एक्ट में प्रान्तीय औद्योगिक वित्त-कारपोरेशन की स्थापना के 
विषय में निम्न व्यवस्था की गई है :-- 
उद्देश्य--अपने-अपने प्रान्त में मध्यमश्रेणी एवं निम्नश्रेणी की उद्योग- 
संस्थाओं तथा कुटीर-उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से अर्थ-सहायता करना । 
कायं--एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित कारपोरेशनों को निम्न कार्य करने का 
अधिकार दिया गया है :-- 


(१) औद्योगिक कम्पनियों को बीस वर्ष की अवधि के लिए ऋण देना 
तथा उनके क्रण-पत्र मी खरीदना, 


(२) औद्योगिक कम्पनियों द्वारा २० साल की अवधि पर अन्य स्रोतों से 
लिए हुए ऋणों की गारण्टी करना, 

(३) औद्योगिक कम्पनियों द्वारा निर्गमित अंशो, स्कंघों तथा ऋण-पत्रों 
का अभिगोपन करना (पर यदि इस प्रकार कोई अंश या ऋण-पत्र . 
खरीदने पड़ें तो उनको सात वर्ष के अन्दर-अन्दर वेच देना ) । 


प्रस्तावित कारपोरेशन को सरकारी सिक्यूरिटियों, सोने-चांदी अथवा अन्य 
किसी प्रकार की चल या अचल जमानत लिए बिना ऋण देने का अधिकार नहीं 
दिया गया है। कारपोरेशन अपने ही अंशो की साख पर कोई ऋण नहीं दे 
सकते। किसी भी एक औद्योगिक कम्पनी को अपनी परिदत्त पूंजी का १० 
अतित या १० लाख रुपये--इसमें से जो भी कम हो- से अधिक राशि उधार 
देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई कम्पनी कारपोरेशन से ऋण लेकर उसका 
उचित प्रयोग न.करती जान पड़े तो कारपोरेशन उसी समय राशि वापस 
-ले सकता हू। 

पूंजी--वैसे तो प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि वह प्रस्तावित कारपो- 
रेशन स्थापित करते समय उसकी पूंजी निर्धारित करे पर एक्ट के अनुसार 
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. सरकार तथा रिजर्व बैंक को और लेने पड़े ।* ये अंश उक्त विभिन्न संस्थाओं के 
अतिरिक्त अन्य किसी के नाम हस्तान्तरित नहीं किए जा सकते । गत वर्षों में 
ये अंश विभिन्न संस्थाओं के पास इस प्रकार रहे- . 
इः जून, [| ३० जन, | ३० जून, | ३० जन, 
१९५० १९५१ १९५२ १९५३ _ 
१. केन्द्रीय सरकार २,००० २,००० २,००० २,००० 
२. रिजर्व बेंक २,०५५ २,०५४ २,०५४ २,०५४ 
३. तालिकाबद्ध बेक | २,४८० | २,४७५ | २,४३५ `| २,४३५ 
४, इंदयोरेंस कम्पनियां 
तथा अन्य संस्थाएं | २,५२३ २,५२८ २,५६८ २,५६८ 


प्‌ सहकारीबेक | ९४२ | ९४३ | ९४३ | ९४३ 
योग | १०,००० १०,००० ME a 0,000 । १०,००० | ROOTES १०,००० 


दिसम्बर १९४९ से कारपोरेशन के अंश 'ट्स्ट्री सिक्यूरिटी' घोषित कर दिए 
गए हुँ। कारपोरेशन को वौण्ड बेचकर राशि प्राप्त करने का अधिकार भी 
प्राप्त है । इस अधिकार के अनुसार कारपोरेशन ने अब तक ५.८१ करो इ रुपये 
के वोण्ड वेचे हें। ५.३० करोड़ रुपये के बौण्ड १९४९-५० में बेचे गए तथा ५१ 
लाख रुपये के वौण्ड १९५१-५२ में बेच डाले गए । इस प्रकार अब कारपोरेशन 
की कुल देनदारी में ४९% अंश-पूंजी तथा ५१% बौण्ड राशि है । कारः 
पोरेशन को जनता से राशि जमा करने का अधिकार भी प्राप्त है पर अब तक 
उसने जमा-राशि स्वीकृत नहीं की है। 

2 कारपोरेशन की कुल देनदारी, जिसमें संभाव्य दायित्व ((/00४782०7# 
Liability) भी सम्मिलित है, उसकी परिदत्त पूंजी के पांचगुने से अधिक नहीं 
हो सकती, जमा-राशि जो दीर्घकाल के लिए स्वीकृत की जाय, किसी भी समय 
१० करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती । 

ता कि पहले बताया जा चुका है, कारपोरेशन की अंश-पूंजी तथा इस पर 
२४ % प्रतिवर्ष लाभांश की न्यूनतम दर की गारण्टी केन्द्रीय सरकार ने की 
ह। लाभांश किसी भी स्थिति में ५% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं दिया जा सकता | 
इस दर पर भी लाभांश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संचित- 

१ न्यः 3 
पाकिस्तान औद्योगिक वित्त-कारपोरेशन में पाकिस्तान की सरकार ने कुल 
का ५१ प्रतिशत अपने हाथ में रक्खा है । 
ङ नो हिन जोदो औद्योगिक वित्त-कारपोरेशन हे उनमें इंगलैण्ड की सरकार 
ह 1 नहीं है पर बेंक आँव इंगलैण्ड ने दोनों में कुछ अंश ले रक्खे हे । 
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केन्द्रीय बेकिग-जांच कमेटी के श्री मनु सूबेदार और अन्य सदस्यों ने एक 
अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त-कारपोरेशन की स्थापना का सुझाव रखा 
था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उद्योगों की सहायता क कारपोरेशनों के 
द्वारा ठीक-ठीक नहीं हो सकती । इसलिए ऐसे उद्योगों के लिए एक सार्वदेशिक 
संस्था ही होनी चाहिए । यह संस्था देश की स पूंजी- को अच्छी तरह 
गतिशील बना सकती है तथा प्रान्तीय वित्त-कारपोरेशनों से मिलकर सहयोग के 
साथ काम कर सकती है। सावंदेशिक संस्था को विशेषज्ञों की सलाह आसानी से 
प्राप्त हो सकती - है क्योंकि वह्‌ उसे प्राप्त करने में जितना व्यय कर सकती 
है उतना प्रान्तीय संस्थाएं नहीं कर सकतीं । उनका कहना था कि सावेदेशिक 
` संस्था को केन्द्रीय सरकार की सहायता रहेगी अतः उसके पास साधनों की कमी 
भी नहीं रहेगी । उसका क्षेत्र विस्तृत होगा और इसलिए असाधारण परिस्थिति 
के कारण उस-पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा । - 
औद्रोगिक वित्त-कारपोरेशन १९४८--उक्त सिफारिशों को ध्यान में रख 
कर तथा देश के उद्योगों की पूंजी संबंधी समस्याओं को हल करने के विचार से 
सार्वदेशिक वित्त-कारपोरेशन स्थापित कर दिया गया है । कारपोरेशन १ जुलाई * 
१९४८ से काम कर रहा है । कारपोरेशन का प्रमुख उद्देश्य “भारतीय औद्यो- 
गिक संस्थाओं को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन आथिक सहायता देना है, 
विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि उनको साधारण बेंकिंग सुविधाएं प्राप्त 
न हों और पूंजी प्राप्त करने के अन्य स्रोत भी दुर्लभ हों ।” 
पूंजी--कारपोरेशन की अधिकृत पूंजी १० करोड़ रुपये है जिसमें पांच- 
पांच हजार रुपये के २०,००० अंश हैँ । अंशों की मूल राशि तथा १३ प्रतिशत 
लाभांश की न्यूनातिन्यून दर की गारंटी भारत सरकार ने दी है। अभी तक 
२०,००० अंशों में से केवल १०,००० अंश ही निर्गंमित किए गए हे जो ५ करोड़ 
की राशि के हें। १ करोड़ रुपये के अंश रिजर्व बैंक ने, १ करोड़ के भारत 
सरकार ने तथा ३ करोड़ के अंश तालिकावद्ध बैंकों, इन्श्योरेन्स कम्पनियों, ट्रृस्टों 
तथा अन्यः वित्तीय संस्थाओं को दिए गए हे जो इस प्रकार हें-- | 


ताकिकाबद्ध वेंकों को २५०० अंश १३ करोइ रुपये 
इन्श्योरेन्स कम्पनियों को २५०० .. १३ करोड़ रुपये 
सहकारी बेंकों को - १००० „ ३ करोड़ रुपये 


तालिकाबद्ध बैंकों तथा इन्शोरेंस कम्पनियों ने अपने-अपने हिस्से के अंश पूरे ले 
लिए पर सहकारी बैंक अपना हिस्सा न खरीद सके । अतः दोष अंश भारत 
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« सरकार तथा रिजर्व बैंक को और लेने पड़े ।* ये अंश उक्त विभिन्न संस्थाओं के 
अतिरिक्त अन्य किसी के नाम हस्तान्तरित नहीं किए जा सकते । गत वर्षों में 
ये अंश विभिन्न संस्थाओं के पास इस प्रकार रहे . 
न हि जन, ३० जन, | ३० जून, | ३० जन, जून, FF 
१९५० १९५१ | १९५२ | १९५३ _ 
१, केन्द्रीय सरकार २,००० २,००० २,००० २,००० 
२. रिजर्व बैँक २,०५५ | २,०५४ २,०५४ | २,०५४ 
३. तालिकावद्ध बॅंक | २,४८० २,४७५ २,४३५ | २,४३५ 
४, इंद्योरेंस कम्पनियां 
तथा अन्य संस्थाएं | २,५२३ २,५२८ २,५६८ २,५६८ 


पु पु त 2. 
योग | १०,००० १०,००० MEE, ot :१०:००० ०००० । 0200 FNRI १०,००० ` 


दिसम्बर १९४९ से कारपोरेदान के अंश “ट्रस्ट्री सिक्यूरिटी' घोषित कर दिए 
गए हें। कारपोरेशन को वौण्ड बेचकर राशि प्राप्त करने का अधिकार भी 
प्राप्त है । इस अधिकार के अनुसार कारपोरेशन ने अब तक ५.८१ करो इ रुपये 
के वौण्ड वेचे हें। ५.३० करोड़ रुपये के बौण्ड १९४९-५० में बेचे गए तथा ५१ 
लाख रुपये के बौण्ड १९५१-५२ में बेच डाले गए । इस प्रकार अब कारपोरेशन 
की कुल देनदारी में ४९% अंश-पूंजी तथा ५१% बौण्ड राशि है । कारः 
पोरेशन को जनता से राशि जमा करने का अधिकार भी प्राप्त है पर अब तक 
उसने जमा-राशि स्वीकृत नहीं की है। 

2 कारपोरेशन की कुल देनदारी, जिसमें संभाव्य दायित्व (0०nin£०n४ 
201५) भी सम्मिलित है, उसकी परिदत्त पूंजी के पांचगुने से अधिक नहीं 
हो सकती, जमा-राशि जो दीर्घकाल के लिए स्वीकृत की जाय, किसी भी समय 
१० करो$़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती । 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कारपोरेशन की अंश-पूंजी तथा इस पर 
२४ % प्रतिवर्ष लाभांश की न्यूनतम दर की गारण्टी केन्द्रीय सरकार ने की 
न सदर किसी भी स्थिति में ५% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं दिया जा सकता | 
र पर भी लाभांश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संचित- र 
दि ` पाकिस्तान ओचोभिक थि औद्योगिक वित्त-कारपोरेंशन में पाकिस्तान की सरकार ने कुल 
का ५१ प्रतिशत अपने हाथ में रक्खा है । 
गेण में जो दो औद्योगिक वित्त-कारपोरेशन हें उनमें इंगलैण्ड की सरकार 


का नहीं a a. ७ इंगलैण्ड ड 
हिस्सा नहीं हैं पर बक आंव इंगलण्ड ने दोनों में कुछ अंश ले रक्खे हें । 
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कोष परिदत्त पूंजी के बराबर न हो जाय, और जितनी: राशि केन्द्रीय सरकार : 
ने गारण्टी के रूप में दी है, वह कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार को भुगतान न कर दे । 
जब संचित कोष परिदत्त पूंजी के बराबर हो जाय तो अंशों पर ५% लाभांश 
देने के पश्चात्‌ जो लाभ होगा वह केन्द्रीय सरकार को मिलेगा । गारण्टी किए 
गए लाभांश का भुगतान करने के लिए कारपोरेशन को ११.२५ लाख रुपये की 
प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है । ३० जून १९५२ तक कारपोरेशन की आय कम 
रही और वह उक्त राशि लाभांश में न दे सका | अतः भारत सरकार ने अपनी 
गारंटी पर २६,८९,१२६ रुपये व्यय करके लाभांश पूरा किया। _ १ जुलाई 
१९५२ से ३० जून १९५३ तक कारपोरेशन की आय अच्छी रही और उसने 
भारत सरकार की सहायता के बिना ही गारण्टीड लाभांश चुका दिया। पांच 
` वर्षों में यह पहला ही अवसर था जबकि कारपोरेशन को लाभांश देने में सरकार . 
की सहायता नहीं लेनी पड़ी । अब कारपोरेशन को सरकार की उक्त राशि 
चुकानी शेष है । १ 
प्रबन्ध-संचालन--कारपोरेशन का प्रबन्ध-संचालन एक संचालक समिति 
के अधीन है जिसमें १२ संचालक होते हें। इनमें से ३ भारत सरकार द्वारा 
मनोनीत, २ रिजवं बैंक द्वारा मनोनीत, ६ अन्य अंशधारियों द्वारा चुने हुए एवं १ 
प्रवन्ध-संचालक सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ होता है । संचालक समिति. 
की सहायतार्थ एक कार्यकारिणी सभा है जिसमें. प्रबन्ध-संचालक (प्रधान )|) 
२ सदस्य मनोनीत संचालकों में से तथा २ सदस्य निर्वाचित संचालको में से 
चुने जाते हँ। यदि-संचालक समिति ठीक-ठीक कार्य न करे तो भारत सरकार को 
उसे भंग करके प्रबन्ध अधिकार अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। 
कारपोरेशन का प्रमुख कार्यालय दिल्ली में है तथा इसके अन्य कार्यालय 
बंबई तथा मद्रास में हें। कानपुर में भी एक शाखा खोलने की व्यवस्था है पर 
अभी तक उस ओर से ऋणों के अधिक आवेदन-पत्र न आने के कारण वहां 
कार्यालय नहीं खोला जा सका है । - 
कार्यक्षेत्र--का रपोरेशन का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक एवं विस्तृत रक्खा गया 
है जिससे वह औद्योगिक संस्थाओं की अधिकाधिक सहायता कर सके। कारपो 
रेशन के निम्न कार्य निर्धारित किए गए हुँ: 
(१) सीमित देनदारी की कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को 
अघिकाधिक २५ वर्षों की अवधि पर ऋण स्वीकृत करना । 
(२) औद्योगिक कम्पनियों के अंशों तथा ऋण-पत्रों का अभिगोपन करना 
और यदि इस प्रकार अभिगोपन करने से कोई भी अंश व ऋण-पत्र न बिक सकें 


तो र स्वयं ले लेना पर सात वर्ष की अवधि के अन्दर बेचकर राणि प्राप्त 
कर लेना । 
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३) कम्पनियों ता जानेवाले ऋण-पत्रों की मूल राशि एवं ब्याज 
की गारण्टी करना तथा गारंटी के बदले कमीशन वसूल क. र 
४) यदि किसी उद्योग को विदेशी मुद्रा में ऋण लेने को आवश्यकता 
पड़े तो केन्रीय सरकार की अनुमति. प्राप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय बेंक तथा अन्य 
स्रोतों से ऋण प्राप्त करना । | 
ला ) ऋण-याचक कम्पनियों की संचालक-सभाओं में अपने प्रतिनिधि 
भेजना और देखना कि वे कम्पनियां ऋण-राशि का दुरुपयोग तो नहीं कर रही हे । 
(६) जनता से कम से कम पांच साल को अवधि प्रर राशि जमा करना 
पर यह जमा राशि परिदत्त पूंजी तथा संचित कोष के दूने से अधिक न हो । 

. (७) ऋण लेनेवाली किसी भी औद्योगिक कम्पनी को समय समय पर 
औद्योगिक तथा तांत्रिक सलाह देना एवं सलाह देने के लिए सलाहकार 
समितियां' नियुक्त करना । ! 

(८) किसी भी एक औद्योगिक कंपनी को ५० लाख रुपये से अधिक राशि 
के ऋण स्वीकृत न करना । (इस सीमा को बढ़ाकर १ करोड़ रुपये तक करने का 
एक प्रस्ताव गत संसद--फर्वरी १९५२--में रक्खा गया था जिस पर विचार किया 

गया और स्वीकृति दी गई । अब ऋण देने की महत्तम सीमा १ करोड़ रुपये है।). 
“ऋण देने को शतँ--कारपोरेशन की नीति निम्न शर्तों पर वित्त-सहायताः 
देना है-- ` Er 2: 
(१) औद्योगिक कम्पनियों की अचळ सम्पत्ति, जैसे भूमि, भूगृहादि एवं ` ` 
यंत्रादि के प्रथम बन्धक (F178 07४४8९७) पर ऋण दिया जाता है। ` 
विशेषतः अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए ही ऋण दिया जाता है। 
नी (२) कच्चे माल या पक्के माळ की साख पर कारपोरेशन ऋण नहीं देता 
शाक एसा ऋण देना व्यापारिक बेकों का काम है और कारपोरेशन का उद्देश्य 
बको से प्रतियोगिता करना नहीं है। . | | 

(३) (दिए हुए ऋणों की कम्पनियों के संचालकों या प्रबन्धकों द्वारा उनकी 
शा हैसियत से गारंटी कराई जाती है जिससे वे राशि व्यय करने का 

पक करे तय और इसके लिए उनका उत्तरदायित्व रहे । 

1 ) कम्पनियों के प्रबन्ध पर दृष्टि रखने के लिए तथा अन्य जानकारी.के 
नियुक्त त र oe की ओर से कम्पनी की संचालक समिति पर 

(५) जब तक कम्पनी f नहीं 
६% प्रतिवर्ष के दिलाव ऋण का भुगतान नहीं कर देती, लाभांश-दर 
से ब से सीमित रहती है; परन्तु यह दर दोनों पक्षों के सम्मेल 

0 भभ सकती ह । क र 
` वापस करने की अवधि, कम्पनी के व्यापार की प्रकृति तथा 
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. उसके भविष्य को दृष्टि में रखकर निश्चित की जाती है। एक्ट के अन्तरगत 
कारपोरेशन २५ वर्ष की अवधि पर ऋण दे सकता है पर अब तक जो ऋण 
कारपोरेशन ने दिए हें उनकी अवधि १५ साल है । 

(७) ऋण का भुगतान किंश्तों में किया जा सकता है। किश्तों की 
राशि सम्मेल से निश्चित की जाती है परन्तु किश्त साधारणतः बरावर राशि की 

(८) जिस सम्पत्ति की सांख पर कारपोरेशन ऋण देता है वह सम्पत्ति 
अग्नि, विद्रोह, साम्प्रदायिक उपद्रवों से सुरक्षित रखने के लिए किसी उच्च 
कोटि की इन्ह्योरेंस कम्पनी से गोप करानी होती है । 

(९) ऋण देने के पश्चात्‌ कारपोरेशन का यह कतंव्य होता है कि वह 
इस बात को देखे कि राशि का उपयोग ठीक-ठीक हो रहा है या नहीं । इस 

` काम की जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त किए जाते हें। 

(१०) यदि कोई कम्पनी ऋण लेकर ऋण की शर्तों को पूरा न करे अथवा' 
भुगतान करने में गड़बड़ करे अथवा अन्य किसी प्रकार से अनुचित .. कार्यवाही 
करे तो कारपोरेशन को अधिकार होंता है कि वह उस कम्पनी को अपने 
प्रबन्ध-संचालन में ले ले। गत वर्ष कारपोरेशन ने एक कम्पनी को इसीलिए अपने 
अधिकार में ले लिया था कि वह ऋण की शर्तों का पालन नहीं कर रही थी। 

कारपोरेशन ने सबसे पहले ५३% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर ऋण देना 
आरम्भ किया था। तिस पर भी यदि कोई कम्पनी मूल राशिं और ब्याज का 
निश्चित समय पर भुगतान करती रहती थी तो उसे $% की छूट मिलती 
थी । फरवरी १९५२ में यह दर बढ़ाकर ६% कर दी गई और गत वर्ष 
इसे बढ़ाकर ६३१० कर दिया “गया है | आलोचको का कथन है कि ६३% 
ब्याज-दर बहुत ऊंची है अतः कारपोरेशन को इसे कम कर देना चाहिए। 
कारपोरेशन के प्रवन्ध-संचालक लाला श्रीराम का कहना है कि वर्तमान 
परिस्थितियों में दर नीची नहीं की जा सकती क्योंकि पहले ही कारपोरेशन को 
२७ लाख रुपये की राशि, जो सरकार ने गारण्टी में दी है, भुगतान करना है। 

गति-विधि--कारपोरेशन ने ३० जून १९५३ को पांचवां वर्ष पुरा किया। 
३० जून १९५३ को समाप्त होनेवाले वर्ष में उद्योगों की धनराशि की मांग बहुत 
अधिक रही । कुल ७४ आवदेन-पत्रै आए जिनमें ८,२५ लाख रुपये की मांग की 
गई थी जबकि चौथे वर्ष में केवल ५४ आवदेन-पत्र आए थे और उनमें ७,३० 
लाख रुपये की ही मांग थी। गत वषं अधिकांश आवदेन-पत्र उन कम्पनियों के 
आए जो अपना व्यापार विस्तृत करना चाहते थे या अपनी उत्पादन-शैली का 
वज्ञानीकरण करता चाहते थे। कारपोरेशन ने अधिक संख्या में आवेदनःप्रों 
को अपूर्ण कहकर रद कर दिया । अतः गत.वर्ष १.४४ करोड़ रुपये के ही ऋण 
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स्वीकृत किए जा सके । १९५३ के ३० जून तक जो ऋण स्वीकृत किए गए वे 


प्रकार हैँ: ग ॒ 
इस प्र स्वीकृत ऋण-राशि स्वीकृत ऋणों की देय-राशि 


३० जून १९४९ को, RR १-३३ .. 
३० जून १९५० को De RR 
३० जून १९५१ को हम ET 
३० जून १९५२ iS ee 

३० जून १९५३ SNS SR 


इस तालिका से ज्ञात होता है कि कारपोरेशन ने जितनी राशि के ऋण औद्योगिक 
कम्पनियों को स्वीकृत किए उतनी पूर्णे राशि कम्पनियों ने कारपोरेशन से ली नहीं । 
जन ३०, १९५१ को स्वीकृत ऋण-राशि और देय-राशि का अन्तर ३.९२ 


करोड़ रुपये का था जो १९५२ के जून में ६.७८ करोड़ रुपये हो गया। इसका यह ॒.... 


अर्थ है कि कम्पनियों ने ऋण स्वीकृत तो करा लिए पर उतनी राशि ली नहीं । इसके 
कई कारण हें। कुछ कम्पनियों ने ऋण स्वीकृत कटा लिए पर फिर उनकी आथिक 

स्थिति ठीक हो जाने के कारण उन्हें रारि की आवश्यकता न रही । कुछ कम्पनियों 

ने आथिक वायुमंडल बदल जाने के कारण और ऋण-भार लेना ठीक न समझकर 

` स्वीकृत ऋणों की संपूर्ण राशि कारपोरेशन से नहीं ली । कुछ कम्पनियों को आव- 
श्यक मात्रा में कच्चा माल तथा यंत्रादि उपलब्ध न होने के कारण कारपोरेशन से 
ऋण की समूची राशि की आवश्यकता न हुई। कुछ कम्पनियों ने ऋण सम्बन्धी 

शते ही पूरी नहीं कीं जिनके कारण कारपोरेशन ने उन्हें और राशि नहीं दी। 

कुछ भी हो, इस स्थिति से कारपोरेशन के अधिकारियों में बड़ा असन्तोष है। 

कारपोरेशन की एक वाषिक रिपोर्ट में कहा गया है कि “यदि कम्पनियां ऋण 

स्वीकृत कराके समूची स्वीकृत राशि नहीं लेतीं तो इससे कारपोरेशन को बड़ी 

हानि होगी । कारपोरेशन ऋण स्वीकृत करके उतनी राशि सदैव तरल रूप में 

इसलिए रखता है कि न मालूम कब ऋण-याचक कम्पनी मांग कर बैठे। पर जब 

राशि की मांग नहीं होती तो कारपोरेशन को बड़ी हानि होती है क्योंकि न तो 

5 किती औरको उधार देसकता है और न उसका विनियोग ही कर 

॥ a 

२० जून १९५३ को ४१ आवेदन-पत्र, जिनमें ५,२२ लाख रुपये की मांग की गई 

क के लिचाराधीन थे जबकि' गत वर्ष इसी दिन केवल १७ आवेदन- 

इससे ज्ञात होता है कि और उनमें केवल २,०३ लाख रुपये की मांग की गई थी। 

रही है और र उद्योगों में कारपोरेशन से ऋण लेने के -विषय में उत्सुकता 

पाउ से अधिक कम्पनियां उससे लाभ उठाना चाहती हँ। यही 

रशन द्वारा प्रकाशित पांचवीं वाषिक रिपोर्ट से उद्धृत ।. 
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नहीं, कारपोरेशन ने गत वर्ष जो कमाई की उससे भी, कारपोरेशन की बढ़ती 
गति-विधि का संकेत मिलत़ा है । चौथे वर्ष में कारपोरेशन का शुद्ध लाभ केवल 
९.२५ लाख रुपये था जिसमें गारंटीड लाभाँश का वितरण भी सम्भव नहीं हो सका 
और सरकार को गारण्टी पूरी करनी पड़ी । गत वर्ष कारपोरेशन का लाभ बढ़कर 
१४.९४ लाख रुपये हो गया जिसमें से गारण्टीड लाभांश भी बांट दिया गया और 
संचित-कोष में २.५ लाख रुपये जमा कर दिए गए। गत वर्ष कारपोरेशन को 
सरकार से सहायता की कोई आवश्यकता न रही। इस समय कारपोरेशन का 


_ संचित-कोष ५.५ लाख रुपये है। 


कारपोरेशन ने विभिन्न उद्योगों को जो ऋण दिए हैं वे इस प्रकार हँ: 


Ri राणा 


. 
म्रा 


(लाख रुपयों मं) 


उद्योग ३० जून १९५२ तक | ३० जून १९५३ तक 
_ स्वीकृत ऋण स्वीकृत ऋण ` 
वस्त्रोद्योग सम्बन्धी यंत्रोद्योग . . ६४.०० ६४.०० 
मिकेनिकल इंजीनियरिंग. .. ६८.०० ७३.०० 
इलेक्ट्रिल इंजीनियरिंग... १,१४.५० १,२६.५० 
सूती वस्त्रोद्योग दद २,०४.७५ २,६९.७५ 
ऊनी वस्त्रोद्योग 0०0 ३५.०० ३५.०० 
नकली रेशमोद्योग - 00 ५०.००: ` ५०.०० 
रसायन उद्योग ४६ १,८६.०० १,९७.७५ 
सीमेन्ट हक ९०.०० ९०.०० 
सिरेमिक एण्ड ग्लास .. १,१९.०० १,१९.०० 
तेल उद्योग कै २.५० ६.०० 
विद्युत्‌-शक्ति उ १७.५० ४२.५० 
धातु उद्योग न ३५.०० ३५.०० 
लोहा तथा इस्पात नक ५०.५० --- ६८.०० 
एल्यूमीनियम ५०,०० - ५०.०० 
चीनी उद्योग मत १, १ ५.०० १, १५.०० 
खान व्यवसाय ३०-९७ ३०.०० 
कागजोद्योग ८ ०० ७४.०० ७४.०० 
सर बा ट्रक्टर उद्योग .. हु ५०० ५०.०० 
F 

0 न नि त RTT ० ब्र १४,० ३.४५ १५,४६.७० 
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उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सूती वस्त्रोद्योग ने कारपोरेशन से सबसे 
अधिक राशि के ऋण लिए हँ। ये सभी ऋण ५३/०, ६% तथा ६६% की 
द्याज-दरों पर दिए गए हैँ। कारपोरेशन ने देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों को दृष्टि 
में रखते हुए सहायता दी है । प्रान्तानुसार सहायता इस प्रकार दी गई :--- 


कक मांग ३० जून १९५२ को स्वीकृत |३० जून १९५३ को स्वीकृत 
प्र . त्रद्णोंकाब्यौरा . ` ऋणों का ब्यौरा 


~ कं 


| ॥ 
कम्पनियों | ऋणि-राशि सि ऋण-राशि 
की संख्या | (लाखों में) | की संख्या | (लाखों मे) 


आसाम ० ० ० छ ७०० 
बंबई २९ ४१५.०० २७ ४२७.५० 
बिहार ७ ८३.०० प्‌ ८३.०० 
मध्य प्रदेश ४ २९.७५ ३ ३९.७५ 
पंजाबं ४ २०.०० ४ २७.५० 
मद्रास ६ १२१.५० ६ १२६.५० 
उड़ीसा २ ५९.०० प्र ५९.०० . 
उत्तर प्रदेश ९ ५४.७० ७ ५४.७० | 
पश्चिमी बंगाल १६ २५०.०० १७ ३०१.७५ 
राजस्थान ३ ५०.०० २ ६०.०० 
सौराष्ट्र है १४०.०० ३ १४०.० ० 
मध्य भारत १ ३.५० १ ३.५० 
MERE 3 ६५.५० ३ ६५.५० 
मसूर प्‌ ७१.०० ७ ९८.०० 
हेदराबाद १ ४०.०० र्‌ ६०.०० 
योग | ९४ | १४,०३.४५ ८९ | १५,४६.७० 


2 कारपोरेशन को अधिकार है कि वह औद्योगिक कम्पनियों द्वारा निर्गैमित २५ 
।ङकी अवधिवाले ऋण-पत्रों की गारण्टी करे पर कुछ विशेष परिस्थितियों 
त ह नहीं कर पाया है। ऋण देनेवाली कम्पनियां प्रायः ठीक 
कमनी ने और ब्याज का भुगतान करती रही हें। गत वर्ष केवळ एक 
अपने भुगतान करने में गड़बड़ की थी जिसे कारपोरेशन ने एक्ट के अनुसार 

भवन्ध-संचालन में ले लिया है 3 
कारपोरेशन के एक्ट में संशोधन-- १९५२ में अखिल भारतीय औद्योगिक 
एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता हुई । संशोधित एक्ट 

\ 
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के अनुसार कारपोरेशन के अधिकार बढ़ा दिए गए हूँ। अब कारपोरेशन को 
केन्द्रीय सरकार की आज्ञा लेकर अन्तर्राष्ट्रीय बेंक अथवा अन्य किसी ऐसी ही 
विदेशी संस्था से विदेशी मुद्रा में ऋण लेने का अधिकार मिल गया है। भारत 
सरकार को भी अधिकार दिया गया है कि वह इस प्रकार कारपोरेशन के 
द्वारा लिए हुए ऋणों की गारण्टी करे। इस अधिकार को पाकर कारपोरेशन ने 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से कोई ८०,००,००० डॉलर का एक ऋण लेने के लिए 
बातचीत आरम्भ कर दी है। संशोधित एक्ट के अनुसार कारपोरेशन अब 
किसी भी एक कम्पनी को अधिक से अधिक १ करो रुपये तक के ऋण दे सकता 
है जबकि इससे पहिले वह केवल ५० लाख रुपये तक के ऋण ही दे सकता था। 
इस अधिकार के मिलने से आशा है कि कारपोरेशन उद्योगों की दीर्घकालीन वित्त 
आवश्यकताओं को भली प्रकार पूर्ण कर सकेगा। कारपोरेशन अब जहाजी 
कम्पनियों को भी ऋण स्वीकृत कर सकता हूँ।* 
कारपोरेशन की कठिनाइयां--कारपो रेशन के प्रबन्ध-संचालक लाला श्रीराम 
ने गत वर्षो में कारपोरेशन की कुछ कठिनाइयों की ओर जनता एवं सरकार का 


* संशोधित एक्ट के अन्‌ सार कारपोरेशन के क्रियाकलापों में निम्नलिखित 
पांच मुख्य व्यवस्थाएं कर दी गई हे :-- 

(१) क्रारपोरेशन भारत सरकार की आज्ञा लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
संस्थाओं से विदेशी मुद्रा में ऋण रे सकता है और उस पर भारत सरकार की 
गारंटी करा सकता हूँ। 

(२) कारपोरेशन को अधिकार मिला है कि वह रिजवं बैंक से सरकारी 
सिक्यूरिटियों की जमानत पर अल्पकालीन, अधिक से अधिक ९० दिन की अवधि 
पर, ऋण ले सकता है। यही नहीं, वह अपने द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों की साख 


पर भी बेंक से १८ महीनों की अवधिवाले अधिक से अधिक ३ करोड़ रुपये तक के 
ऋण ले सकता है। 


(३) भारत सरेंकार तथा रिजवं बेंक कारपोरेशन में खरीदे हुए अपने अंशों 
पर्‌ तब तक लाभांश नहीं लेंगे जव तक उन छाभांशों के लेखे पर ५० लाख रुपये 
की राशि विशिष्ट संचित कोष में स्थानान्तरित न हो जाय। . 
हे (४) _कारपोरेशन किसी भी एक औद्योगिक कम्पनी को १ करोड़ रुपये तक 

ऋण स्वीकृत कर सकता है । ( इससे पहले वह केवल ५० लाख रुपये तक के 
ऋण स्वीकृत कर सकता था। ) 

(५) कारपोरेशन जहाजी कम्पनियों को भी ऋण स्वीकृत कर सकता है। 


इसका अर्थ यह है कि जहाजी' कम्पनियां 
घोषित कर दी गई हैं। हाजी कम्पनियां भी इसके अनुसार औद्योगिक कम्पतियां 
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ध्यान आकर्षित किया था । अपनी रिपोर्ट में लालाजी ने जो कठिनाइयां बताई ` 


५६६ की ; 
वे इस न रेशन के पास विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों के जो आवेदन-पत्र 


आते र उनमें उन योजनाओं का पूरा वर्णन नहीं दिया जाता जो ऋण-याचक 
उद्योग ऋण-राशि लेकर पूर्ण करना चाहते हँ। इस अभाव के कारण कारपोरेशन 
के अधिकारियों और विशेषज्ञों को आवेदन-पत्रों पर पूर्ण विचार करने का क्षेत्र 
नहीँ मिल पाता और त आवेदकों की भावी योजनाओं का ही पता लग पाता है। 

२) अनेक आवेदन-पत्रों के साथ जो योजनाएं आती हैं वे पूर्ण नहीं होतीं 
मरन विशेषज्ञों की सलाह से ही बनी हुई होती हें। उन पत्रों में उल्लिखित अपूर्ण 
योजनाओं के विषय में न साफ-साफ जानकारी दी जाती है और न यह बतलाया 
जाता है कि उस योजना की पूर्ति के लिए कौन-कौन से साधनों की आवश्यकता ' 
होगी । इससे कारपोरेशन की योजनाओं के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती 
और तब याचित ऋण स्वीकृत करने में कठिनाई भी होती है । 

(३) अनेक एसी कम्पनियां ऋणों के लिए आवेदन-पत्र भेज देती हैं 
जिनके पास न पर्याप्त साधन होते हें और न पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी 
ही होती है। यदि कारपोरेशन ऐसी कम्पनियों को ऋण दे भी दे तो वे कम्पनियां 
अपने पास साधनों का अभाव होने के कारण उस ऋण-राशि का भरपूर प्रयोग नहीं 
कर सकतीं और तब कारपोरेशन की राशि भी खतरे में पड़ जाती है। . 

(४) अनेक ऐसी कम्पनियां होती हें जो ऋण ले लेने पर भी वैधानिक कार्य- 
वाही पूर्ण नहीं करतीं और न करने का प्रयत्न ही करती है । इससे कारपोरेशन 
हे राशि उलझ जाती है और उसका समुचित समय पर उचित प्रयोग नहीं 

पाता । 
गक (५) अनेक ऐसी कम्पनियों ने ऋणों के लिए आवेदन-पत्र भेजे हैं जिनकी भूमि- 
[हादि तथा यंत्रादि के स्वामित्व का निर्धारण करना संभव नहीं है।.यदि उनकी 
का पर मनेजिग एजेंट का स्वामित्व था तो गृहादि पर कम्पनी का, जिससे उन्हे 
- वन्षक (07४४.४९) रखने में कारपोरेशन को बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। 
क A) कई कम्पनियों ने कारपोरेशन से ली हुई राशि का समुचित प्रयोग 
को उक्‌ व्ययादि का कोई व्यौरा रक्खा । इससे कारपोरेशन 
न 1॥ सच्चा ~ नहीं 

(७) लिना oe का सच्चा ज्ञान नहीं हो सका । र 
ऋणो की पुरी राखि ही ने कारपोरेशन से ऋण लिए हें उन्होंने स्वीकृत 
बनिस्चि २. उठाई है जिससे कारपोरेशन को कोष रखने में बड़ी 
कितनी स है तथा कारपोरेशन यह निश्चित नहीं कर पाता कि उसे 


नकद्‌ रूप में अपने पास को 
ब्याज की हानि भी होती है। रखनी चाहिए । कारपोरेशन को इससे 
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उक्त कठिनाइयां वास्तव में कारपोरेशन के कार्यक्षेत्र में बड़ी बाधाएं रही ३ 
और इसी कारण वह बहुत सी कम्पनियों को ऋण नहीं दे सका है। परन्तु फिर भी 
कारपोरेशन ने अपने पांच वर्षों के जीवन में पर्याप्त कार्य किया हू । हमारे 
देश में जहां न पूंजी-मण्डी है और न संगठित मुद्रा-मण्डी ही है, पांच वर्षों भे 
१५३ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करना प्रशंसनीय कार्य है । अनेक उद्योगों 
को और विभिन्न प्रान्तों में जिस समायोजन के साथ ऋण स्वीकृत किए गए हुँ 
उससे ज्ञात होता है कि कारपोरेशन के अधिकारियों ने समूचे देश को एक समान 

दृष्टि से उन्नत बनाने की कल्पना की है। कारपोरेशन के कार्य को बढ़ावा देने के 
लिए औद्योगिक कम्पनियों को चाहिए कि वे उक्त कठिनाइयों को दूर करने के 
प्रयत्न करें और कारपोरेशन को अधिकाधिक सहायता और सहयोग दें। 
कारपोरेशन को आलोचना--कारपोरेशन की कायं-शैली एवं ब्याज-दर के 
विषय में तरह-तरह की आलोचना की जाती है । कहा जाता है कि कारपोरेशन 
ने ऋण स्वीकृत करने में पक्षपात की नीति का पालन किया है। इसी प्रकार यह 
दोषारोपण भी किया जाता है कि कारपोरेशन ने अभी तक कम्पनियों के अंगों 
एवं ऋण-पत्रों को गारण्टी और अभिगोपन करने का काम आरम्भ नहीं किया 
है । आलोचको का कहना है कि कारपोरेशन की ब्याज-दर बहुत ऊंची है 
और वह प्रतिवर्ष उसे ऊंची करता जा रहा है। कारपोरेशन सर्वप्रथम ५३% 
ब्याज प्रतिवर्ष लेता था पर फर्वरी १९५२ में यह दर बढ़ाकर ६% कर दी और 
गत वर्ष इसे और बढ़ाकर ६३% कर दिया गया। कारपोरेशन की यह नीति 
उद्योगों को सुविधा देने की तो क्या, और मंहगी दर पर सहायता देकर हतोत्साह | 
कर देने की है। अखिल भारतीय ऐसी संस्था को ब्याज-दर नीची करनी चाहिए, 
नकि ऊंची। ६३% व्याज-दर पर दीर्घकालीन ऋण लेना उद्योगों को लाभप्रद 
नहीं हो सकता है।* ब्याज-दर नीची करने के लिए गत वर्ष काफी विवाद रहा। 
इसके उत्तर में लाला श्रीराम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि 
“कारपोरेशन को. ब्याज-दर नीची करना अभी निकट भविष्य में सम्भव नहीं हो 
सकता क्योंकि अभी उसे सरकार द्वारा गारण्टी के लेखे पर दी गई राशि लौटानी 
हैं। आछोचकों का यह भी कहना है कि कारपोरेशन प्रतिवर्ष अपना व्यय बड़ाता 
जा रहा ह। कारपोरेशन का प्रबन्ध-च्यय १९५०-५१ में ५ लाख रुपये था जो 
जब बढ़कर ७ लाख रुपये हो चुका है। इस प्रकार अपना व्यय बढ़ाकर बह 
आ ब्याज-दर से उसे पुरा करना चाहता है। कुछ लोगों का विशवास है 
कि ऊंची व्याज-दर होने के कारण ही नए उद्योग कारपोरेशन से राशि उधार छे 
नहीं आते । अतः कारपोरेशन को चाहिए कि वह ब्याज-दर नीची करके नए 
TTT ern डि 55; 
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उद्योगों को सहायता देकर प्रोत्साहित करे। इन आलोचनाओं को लेकर गत वर्ष 
भारतीय संसद में काफी तूफान मचा। अंततोगत्वा संसद ने कारपोरेशन के 
क्रियाकलापों की जाँच-पड्ताल कराने के रिए श्रीमती सुचेता कृपलानी की 
अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जिसकी रिपोर्ट सरकार तक तो पहुंच चुकी है। 
` बर्तमान स्थिति को देखकर तो यही कहा जाता है कि कारपोरेशन ने देश के 
औद्योगिक क्षेत्र में एक भारी कमी को पूरा किया है। कारपोरेशन के प्रबन्ध- 
. संचालक लाला श्रीराम ने सिफारिश की हुँ कि देश में एक “औद्योगिक 
बिकास कारपोरेशन'' और बनाया जाय जो नए उद्योगों को सहायता देकर देश के 
औद्योगिक विकास में सहायता करे। सरकार ऐसा कारपोरेशन बनाने की. 


घोषणा भी कर चुकी है । 
सारांश 


औद्योगिक बैंक वे बेकिंग संस्थाएं कहलाती हें जो उद्योगों के लिए दीघं- 
कालीन ऋण देकर उनकी सहायता करती हें। चूंकि ये बेंक दीर्घकालीन ऋण 
देते हें इसलिए वे लोगों से लम्बी अवधि के लिए राशि जमा करते हें। ये बैंक 
औद्योगिक कम्पनियों के अंश तथा ऋण-पत्र बेचकर अथवा उनका अभिगोपन करके 
भी उनकी सहायता करते हैँ । 

उद्योगों को सामान्यतः दो कार्यों के लिए राशि की आवश्यकता होती है-- 
(१) स्थायी सम्पत्ति खरीदने के लिए, (२) कमेवाहक पूंजी रखने के लिए जिससे 
आवश्यकतानुसार कच्चा माल खरीदा जा सके, मजदूरों की मजदूरी चुकाई जा सके 
तथा दिन-प्रतिदिन के अन्य व्यय पुरे किए जा सकें। स्थायी सम्पत्ति खरीदने के 
लिए राशि अंश बेचकर प्राप्त की जाती है तथा कर्मवाहक पूंजी बेंकों से ऋण लेकर - 
अथवा ऋण-पत्र बेचकर भी प्राप्त की जा सकती है । हमारे देश में उद्योगों को 
वित्त सहायता देने के लिए साधनों एवं संस्थाओं का बहुत अभाव है। न हमारे यहां 
उयो है और न औद्योगिक वित्त-संस्थाएं हें जो जनता से राशि जमा करके 
उद्योगों की वि्त-सहायता कर सक । देश के व्यापारिक बैंकों ने उद्योगों को आथिक 
सहायता देने में कोई विशेष योग नहीं दिया है और जो कुछ भी सहायता दी 
हैं दह oe । व्यापारिक बैंकों ने अनेक कारणों से उद्योगों की वित्त-सहायता 
5 हेँ-जेसे (१) व्यापारिक बेंकों की जमा-राशि अल्पकालीन होने के कारण 
रा ह ऋणों में उद्योगों को नहों दे सकते; (२) उनकी जमा- 
बे चो न पिर क्षेत्रों में विनियोग करने के लिए ही प्रर्याप्त रही है जिससे 
में कोई योग नहीं दे सके; (३) उद्योगों की सम्पत्ति आदि का, 

(७) साख पर ऋण दिए जाते, मूल्यांकन करना सदैव संभव नहीं था; 
इम्पीरियल बैंक ने, जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक माना जाता है: 
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इस ओर कोई कदम नहीं उठाया और इसलिए इसकी देखादेखी अन्य बेको ने 
भी इस ओर कोई कार्य नहीं किया; (५) व्यापारिक बॅक उद्योगों में राशि विनियोग 
करना भारी खतरे की बात समझते रहे हें। 
जर्मनी, जापान, अमरीका, तथा इंगलैण्ड की भांति हमारे देश में विशिष्ट 
प्रकार की औद्योगिक वित्त-संस्थाएं नहीं हँ जो उद्योगों की वित्त-सहायता कर सके । 
यह काम हमारे देश में दो प्रकार से हो सकता है--एक, देश के व्यापारिक 
बैंक जर्मन बेंकों की भांति उद्योगों को सहायता दें। दूसरे, उद्योगों को दीर्घकालीन 
ऋण देने के लिए विशेष प्रकार के औद्योगिक बेंक स्थापित किए जायं। बैंक कुछ 
ऐसे अंशों का निर्गमन करें जिनकी राशि से केवल उद्योगों को 'ही सहायता दी जा ह 
सके। उन्हें चाहिए कि वे स्थायी सम्पति खरीदने तथा पुनःसंस्थापन के उद्देश्य 
से निर्गेसित किए जानेवाले अंशों तथा ऋण-पत्नों का अभिगोपन भी करें। यह 
काम सबसे पहिले बड़े-बड़े व्यापारिक बेंकों को आरम्भ करना चाहिए। 
व्यापारिक बॅंक तो उक्त काम करें ही, पर साथ ही साथ देश में औद्योगिक 
बॅक भी स्थापित किए जायं । ये बॅक ऐसे हों जिनके पास पर्याप्त साधन हों और 
उन्हें दीर्घकालीन ऋणों में विनियोग करने की क्षमता भी हो। प्रस्तावित बैंको को 
चाहिए कि वे केवल एक ही उद्योग में समूची राशि विनियोग न करें वरन्‌ अनेक 
उद्योगों में विनियोग करके खतरा बांटते रहें। विनियोग करने में विकेन्द्रीकरण 
की नीति का पालन करना चाहिए। उन्हें जनता से दीर्घकाल के लिए राशि 
जमा करनी चाहिए तथा ऋण-पत्र बेचने का भी काम लेना चाहिए । ( 
केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी तथा प्रान्तीय बैंकिंग कमेटियों ने उद्योगों की सहायता 
के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन स्थापित करने की 


` * सिफाडिशिं की थीं। इन सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए १९४८ में अखिल 


भारतीय औद्योगिक वित्त कारपोरेशन स्थापित कर दिया गया तथा १९५१ में 
ˆ आ्रान्तीय औद्योगिक वित्त कारपोरेशन एक्ट पास किया गया । इस एक्ट के अनुसार 
रूपरेखा निर्धारित कर दी गई है जिसके आधार पर प्रान्तीय सरकारें अपने- 
अपने प्रान्तों में वित्त कारषोरेशन स्थापित करेंगी। मद्रास, बंगाल तथा पंजाब 
म इस प्रकार के कारपोरेशन स्थापित हो चुके हँ तथा अन्य प्रान्तों में योजनाएं 
जारी हैं और शीध्र ही ऐसी संस्थाएं स्थापित हो जायंगी । 

अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त कारपोरेशन १ जुलाई १९४८ से कार्य कर 
रहा हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन तथा 
मध्यकालीन आथिक सहायता देना हुँ । कारपोरेशन की अधिकृत पूंजी १० करोड़ 
सर रै समे से ५ करोड़ रुपये परिक पूंजी रक्सी गई है । पूंजी में कीय 
सरकार, रिजर्व बैंक, तालिकाबद्ध बेक, इन्श्योरेस कम्पनिदां तथा सहकारी 
बॅक हिस्सेदार हें। जनता को इसके अंश नहीं बेचे गए हैं । कारपोरेशन 
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जनता से राशि जमा कर सकता हूँ पर बह १० करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो 
सकती । फॉरपोरेशन ने ३० जून १९५३ तक ५८० लाख रुपये के बौण्ड बेचे 
है। कॉरपोरेशन की अंश पूजी तथा अंशो पर २६% लाभांश की न्यूनतम दर 
की गारंटी सरकार ने की है । २४% से अधिक लाभांश उस समय तक नहीं 
दिया जा सकता जन तक कि संचित कोष परिदत्त पूंजी के बराबर न हो जाय। 
कॉरपोरेशन का प्रबन्ध-संचालन एक समिति के अधीन है जिसमें १२ सदस्य 
है। इनमें से ५ संचालकों तथा १ प्रबन्ध-संचालक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
तथा रिजर्व बँक करते हँ । शेष ६ संचालकः वैधानिक अंशधारियों द्वारा चुने 
जाते हैं। 
| कोरपोरेशन का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है--(१) उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण 
देकर सहायता देना, (२) औद्योगिक कंपनियों के अंशों तथा ऋणपत्रों का अभि- 
गोपन करना, (३) कम्पनियों द्वार। बेचे गए ऋणपत्नों की मूल राशि एवं ब्याज की 
गारन्टी करना, (४) किसी भी देशी औद्योगिक कंपनी को विदेशी सुद्रा में ऋण 
दिलाने की व्यवस्था करना, (५) जनता से दीर्घकालीन राशि जमा करना, 
(६) उद्योगों को तांत्रिक सलाह देना, (७) औद्योगिक कंपनियों के विकास कार्य- 
क्रमों पर वित्त सहायता का प्रबन्ध करना। र 
कॉरपोरेशन किसी भी कंपनी को ऋण देकर उसकी संचालक समिति 
पर अपने दो प्रतिनिधि भेजता है जो कंपनी फे प्रबन्ध तथा ऋण राशि के व्यय 
पर जांच पड़ताल रखते हूँ। ऋण प्रायः १५ साल की अवधि को दिए जाते हें 
तथा ऋण राशि ६ साही किश्तों में भुगतान करनी होती है। ३० जून १९५३ 
तक कॉरपोरेशन ने १५.४७ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जिनमें से केवल 
५:६० करोड़ रुपये की राशि ही वितरित की गई । शेष राशि: अभी > 
ऋण लेनेबालों ने नहीं उठाई है । कॉरपोरेशन ने जून १९५३ तक न*“अंशों का 
अभिगोपन किया और न ऋणपन्नों की गारन्टी की। इसका कारण कॉरपोरेदन 
फो अपनो विशेष परिस्थितियां रही हैं। १९५३ के आरम्भ में कॉरपोरेशन की 
ऋण-नीति के संबंध में भारतीय संसद में बडा तृफान मचा । अन्त.में श्रीमती 
सुचेता कृपलानी की अध्यक्षता सें एक कमेटी बनाई गई जिसने कॉरपोरेशन की 
जाच-पड़ताल की है। 
परीक्षा-प्रश्न 
(१) भारत में उद्योगों को आथिक सहायता किस प्रकार प्राप्त होती है? 
नेया आप सोचते हैं कि हमारे देश में उद्योगों के लिए वित्त-सहायता का 
1 प्रबन्ध है? यदि नहीं तो आप क्या सुझाव देंगे ? ब्यौरेवार 
ए। 
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(४) 
(५) 
(६) 


( ६०६ ) 


(२) व्यापारिक बेंकों ने उद्योगों को वित्त-सहायता देने में क्या योग दिया 


हें? क्या यह सहायता सन्तोषजनक कही जा सकती है ? यदि नहीं 
तो क्यों ? 

औद्योगिक वित्त व्यवस्था के लिए जर्मन बे किंग प्रणाली में कौन-कौन सी 
मुख्य बातें हें ? क्या इन बातों को हमारे व्यापारिक बेंक अपना सकते 
हैं? एक रूपरेखा तैयार कीजिए । 

हमारे देश में औद्योगिक बेंको की क्या आवश्यकता है? ये बेंक किस 
आधार पर और किस प्रकार स्थापित होने चाहिएं ? 

प्रान्तीय औद्योगिक वित्त-कॉरपोरेशन एक्ट १९५१ पर एक विस्तृत 
टिप्पणी तैयार कीजिए। 

अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त-कॉरपोरेशन के विषय में निम्न बातों 


` का उल्लेख कीजिए :-- 


(१) पूंजी 

(२) प्रबन्ध 

(३) ऋण-नीति 

(४) कार्यं एवं स्वीकृत किए गए ऋण । 

काँरपोरेशन की जिन कठिनाइयों की ओर छाला श्रीराम ने अपनी 
वाषिक रिपोर्ट में संकेत किया था उनका वर्णन ब्यौरेवार कीजिए । 
कॉरपोरेशन की ऋण-नीति की आलोचना करते हुए उसके महत्त्व पर. 
प्रकाश डालिए । भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में कॉरपोरेशन का क्या 


स्थान है ? < 


बह 
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अध्याय ३५ 
सहकारी बैँक - 


कृषि-साख की आवश्यकता--भारतीय कृषक सदैव से ही निर्धन एवं ऋण - 
ग्रस्त रहा है। उत्पादन के लिए आवश्यक धनराशि का अभाव होने के कारण 
वह अपने खेतों के लिए न अच्छे खाद-वीज ला सकता है, न उन्नत यंत्रों का 
प्रयोग कर सकता है और न अच्छे हल-बैल ही रख सकता है। परिणामतः भारत 
की भूमि कृषि के लिए सर्वोत्तम होते हुए भी यहां की उपज अन्य देशों की प्रति 
बीघा उपज से बहुत कम है। जव कृषक के पास कृषि करने के लिए आवश्यक 
साधन नहीं होते तो उसे ऋण लेकर अपना काम चलाना होता है। इससे वह 
ऋणग्रस्त बन जाता है और उसका काम करने का उत्साह भी मारा जाता है । 
शनैः शनैः वह इतना ऋणग्रस्त बन जाता है कि जितना ऋण वह मरते समय 
छोड़ता हैं वह उसकी संतान से भी आजीवन भुगतान नहीं हो पाता । 
हमारे देश में कहावत है कि “भारतीय कृषक ऋ में जन्म लेता है और आजीवन 
ऋणग्रस्त ही रहता है।” इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे देश में कृषकों को 
उनकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में और: उचित ब्याज-दर पर ऋण 
देने की सुविधाएं एवं संस्थाएं नहीं हें। कृषक ग्रामीण महाजनों और बोहरों से 
कण लेता रहा है जो ऊंची-ऊंची ब्याज-दर पर ऋण देकर तथा अन्य प्रकार से भी 
परह-तरह की बेईमानी करके उसे चूसते रहे हें । अस्तु हमारे देश में न कृषि-साख 
याई रही हैं और न व्यापारिक बेंकों ने ही कृषि-कार्यों को ऋण दिया है । 
फलत; कृषिप्रधान भारत देश के कृषकों की आथिक स्थिति शोचनीय एवं दयनीय 
'ही है। सहकारी बेकों का जन्म भारत में कृषकों की इस स्थिति को दूर करने, 
So भार से मुवत करने तथा उन्हें सस्ती ब्याज-दरों पर आधिक 

महाजनों के चंगुलों से छुड़ाने के लिए हुआ । 
सहकारी बंक क्य! हे ? 

को की भांति हमारे देश में सहुक्ारी बैंक जनता से लेन-देन का 
कोम करते हु परन्तु व्यापारिक बेंकों बैंकों ० ७ मूः ~ 
SUT तथा सहकारी में कुछ मूल भेद है । 
“था संगठन है जिसके अनुसार कुछ लोग अपनी. आथिक आवश्य- 
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ओं की पूर्ति करने के लिए समान अधिकारों के साथ मिलकर काम करे. 
हि संगठन से गरीब और निर्बल स्वावलम्बन, बचत तथा विनियोग हे 
सिद्धान्तों को लेकर एक दूसरे की सहायता करके . आथिक उन्नति करते हैं। 
सहकारी बैंकिंग प्रणाली में कुछ साधनहीन लोग आपस में मिलकर चंदा इक्‌ 
करके, अंश खरीदकर अथवा अन्य लोगों से उधार लेकर एक कोष बना हेते हू 
जिसमें से समय-समय पर सदस्यों को राशि उधार देकर उनकी सहायता की जाती 
हे । राशि मुख्यतया उत्पादन-कायों के लिए ही उधार जाती है । सहकारी 
कोष को सहकारी बैंक कहते हँ । इसका प्रमुख उद्श्य सदस्य से थोड़ी थोड़ी राशि 
अंश-पूंजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में लेना तथा उसमें से समय-समय पर, 
उत्पादन-कायोँ के लिए ऋण देकर उनकी सहायता. करना हैँ । इस कार्य-शेही 
के निम्नलिखित मुख्य लाभ हैं :-- 
(१) पारस्परिक सहयोग से काम करने के कारण आत्मविश्वास बढ़ता है | 
एवं नागरिकता की भावना उत्पन्न होती हूँ । 
(२) इनकी कार्यवाहक पूंजी इतनी छोटी-छोटी राशियों में आती है कि 
जिसको देश के अन्य बेंक स्वीकार नहीं करते । इस प्रकार देशकी 
. निठल्ली राशि का उपयोग होकर मुद्रा एवं साख की गतिशीलता 
-बड़ती है तथा बहुमुखी आर्थिक उन्नति भी होती है । 
(३) साघनहीन व्यक्तियों को सस्ती ब्याज-दरों पर उत्पादन के लिए ऋण 
मिळता है और इस प्रकार निष्क्रियता की समस्या का भी हल होता है। 
(४) सदस्य सहकारी बँंकों के लेखे किसी भी समय देख सकते हें, जिसे | 
इनकी कार्यशैली में सदस्यों का विश्वास बना रहता है। 
(५) इस प्रणाली से.ग्रामीण जनता में बचत करने की लगन पैदा होती है। 
भारत में ऐसे सहकारी बैंक केवल कृषकों को ही वित्त-सहायता देने के बिए 
स्थापित किए गए थे | सहकारिता द्वारा कृषकों को सहायता देने का मौलिक 
उद्देश्य यह है कि गरीब किसानों को आवश्यकतानुसार सस्ती ब्याज-दर पर शी 
ही ऋण प्राप्त हो सके। हमारे देश में सहकारी बेकिंग संस्थाएं ऐसे. छोगों ने बनाई 
हें जिनके पास साधनों की कमी है ।. अतः भारतीय सहकारी संस्थाओं के पा 
` आवश्यकता के अनुकूल पूंजी नहीं होती। अर्थ-च्यवस्था की दृष्टि “से सहकारी 
„ बेंकों को तीन भागों में बांट सकते हें :-- &; 
(१) प्राइमरी सहकारी साख-समितियां-- 
(क) ग्रामीण सहकारी साख-समितियां, 
(ख) नगर सहकारी साख-समितियां; 
(२) केन्द्रीय सहकारी समितियां (बैंक); 
(३) प्रान्तीय सहकारी बैंक । i 
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ह विवरण करने के पूर्व यहां यह आवश्यक है कि हम सहकारी बेंकों 
तथा व्यापारिक वेंकों की क्रियाओं के विशेष भेदों को जान लें । 
_ सहकारी बॅक तथा व्यापारिक बॅक 


(१) व्यापारिक बैंक तथा सहकारी वेक दोनों ही यद्यपि राशि जमा करने 
और राशि ऋण देने का काम करते हैं तो भी दोनों के सिद्धान्तो तथा क्रियाओं 
में मौलिक अन्तर है । व्यापारिक बेंकों का कार्य कुछ लोगों से राशि उधार 
छेकर ऐसे लोगों को उधार देना है जो उनका महत्तम प्रयोग कर सके। 
व्यापारिक बैंक राशि उधार देनेवालों तथा राशि उधार लेनेवालों के बीच में एक 
मध्यस्थ का काम करता है परन्तु सहकारी बेंक केवल अपने ही सदस्यों को ऋण 
देता है। व्यापारिक बेंक लोगों की वचत जमा-राशि के रूप में रखता हैं और फिर 
उसी जमा-रीशि को देश के उद्योग तथा व्यापार की उन्नति के लिए उधार देता है 
परन्तु सहकारी बेंक व्यापार एवं उद्योग की उन्नति की अपेक्षा अपने सदस्यों की 
आथिक उन्नति के लिए रुपया उधार देता है। 

(२) व्यापारिक बेंक अच्छी जमानत पर ही राशि उधार देता है। यदि 
किसी जमा करनेवाले की आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो उसको अधिविकर्ष 
(Overdraft) के द्वारा उसकी जमा-राशि से अधिक राशि.भी दे देता है । 
इस प्रकार व्यापारिक बेंकों की क्रिया धनी को अधिक धनी तथा गरीब को अधिक 
गरीव बनाती है, सभी लोगो को समाज में ऊंचा उठाने की प्रेरणा नहीं करती 
क्योंकि केवल धनी ही अच्छी और मजबूत जमानत देकर ऋण ले सकते हैं, गरीब 
नहीं। इसके विपरीत सहकारी बैंक गरीबों की ही सहायता के लिए है । कुछ 
विद्वानों का तो यह कहना है कि .सहकारी बैंक “गरीबों का बैंक' व 'साधनहीन 
लोगों का बेंक' होता है। सहकारी बैंक साधनहीन लोगों की आथिक आवश्य- 
कतांओं की पूर्ति के छिए हैं। सहकारी बैंक केवल उधार देनेवालों और उघार 

लेनेवालों के बीच मध्यस्थ का काम ही नहीं करता वरन्‌ लोगों को स्वावलम्बन 

भौर वचत करना भी सिखाता है। श्री एम०पी० फ्रांसिस का. कहना है कि “सहकारी ' 

बेक साख देने की नीति में प्रजातंत्रीय भावना भरता है, साधनहीन लोगों के दुःख ` 
हर करता है तथा कृषि और उद्योग को उन्नति की ओर ले जाता है। सहकारी 
' बैक पारस्परिक सहयोग सिखाता है तथा उत्तरदायित्व का ज्ञान कराता है ।” *. 

ह ३) व्यापारिक बैंक एक ऐसा संयुक्त स्कंध बैंक है जिसमें अंशधारी को . 

भवन्ध में कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता, केवळ प्रबन्धक व संचालक ही 


वको ‘ण ० 
त he Cooperative Banks democratise credit, relieve 
दः create wealth and turn to good account industrial 
a credit.’ M.P. Francis. 
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प्रबन्ध करते रहते हैं । परन्तु सहकारी बेक का प्रत्येक सदस्य, बल म 
अपने उत्तरदायित्व को समझता है । (a र है, वही उधार छेनेवाला है, 
देनेवाला है और वही अं हे। क पक 
2 हल पल बेंक ऋण-राशि के प्रयोग करने के उद्देश्य से को तर 
नहीं रखता परन्तु सहकारी बैंक ऋण देने के साथ साथ इस बात का ध्यान 
रखता है कि ऋण उत्पादन के काम में आ रहा है या नहीं। सहकारी -वक की 

पूंजी थोड़ी होती है इसलिए वह ऋण के भुगतान पर बहुत जोर देता है । यहां 
इस बात का विशेष स्याल रखा जाता है-कि उधार डूब न जाय। तु 
(५) सहकारी बेंक सदस्यों तथा उधार लेनेवालों के समीप रहता है. 
और व्यापारिक बैंक उनसे दूर, वर्योकि सहकारी बेंकों का विशेषतः उनके : 

सदस्यों के साथ ही लेन-देन होता है और व्यापारिक वेंकों में हर किसी के साथ 
- (६) व्यापारिक बेंकों का संचालन भारतीय कम्पनी एक्ट १९१३ तथा 
भारतीय वें किंग एक्ट १९४९ के अनुसार होता. है, परन्तु सहकारी बेंकों का संचालन 


भारतीय सहकारी समिति एक्ट १९०४ द्वारा होता है.। 
न ' प्राइमरी सहकारी साल-समितियां 
दस या दस से अधिक व्यक्ति मिलकर एक प्राइमरी साख-समिति बना सकते 


हैं । साख-समिति बनाने की स्वीकृति सहकारी एक्ट १९०४ के अन्तर्गत सहकारी 
समितियों के रजिस्ट्रार से लेनी होती हैँ। यह समिति किसी एक गांव अथंवा किसी 


-एक क्षेत्र के लिए एक ही होती है । उस गांव या क्षेत्र में रहनेवाला कोई भी 


व्यक्ति उसका सदंस्यःबन सकता है | समिति के सदस्यों की देंनदारी असीमित 


(unlimited). होती: है: जिससे सभी सदस्य - अपना-अपना उत्तरदायित्व 


समझ सकें और बाहरवाले भी उसमें विश्वास रख सकें । _ सदस्यों से प्रवेश-शुल्क'"- 


- छेकर, उनको अंश बेचकर अथवा उनसे राशि जमा रखकर समिति को पूंजी 
` - प्राप्त की जाती है । आवश्यकता आने पर सरकार से ऋण लेकर अथवा केन्द्रीय 
` सहकारी बेको से ऋण लेकर भी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। | 


... अपने सदस्यों को. उत्पादन व्‌ कृषि-कार्यो के लिए ही समितियां राशि उधार . 


' देती हे । परन्तु यह बात सदैव ही संभव नहीं हो-सकती कि केवल उत्पादन के लिए 


-+ A Cooperative Bank resembles a piece of active machinery’ 
.in which every, spring, every Wire is alive and knows an 
५ consciously ‘performs its duties being endowed with tho 
. capacities of rendoring discriminatory service according ४० 


merits of each case watching and checking the other parts. 
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ही उधार दिया जावे, अन्य कार्यों के लिए बिल्कुल नहीं; क्योंकि इस प्रकार सदस्यों 
की आवश्यकताएं अधूरी रह जाती हैं और फिर यह भय बना रहता है कि वे कहीं 
महाजन के चंगुल मेन फंस जायं । अतः समिति आवश्यकतानुसार सदस्यों-की 
सामाजिक आवश्यकताओं के लिए तथा पुराने ऋणों के भुगतान के लिए भी ऋण 
देती है । साधारणतः ऋण उधार लेनेवालों की व्यक्तिगत साख पंर दिए जाते है । 
उधार लेनेंवाला. ऋण का भुगतान सुविधानुसार किश्तो में करता है। | 
प्रत्येक समिति को अपने लाभ .में से कुछ राशि संचित कोष में रखना होता 
है। यदि समिति में अंशधारी हे तो लाभ का ई भाग संचित कोष में रखना होता 
है अन्यथा सम्पूर्ण लाम ही संचित कोष में रखना आवश्यक है । रजिस्ट्रार 
की स्वीकृति से लाभ का १०% जनहित (0॥11६)) में व्यय किया : 
जा सकता है। समिति को लेन-देन का पूरा-पूरा व्यौरा रखना पड़ता है और 
समय-समय पर निरीक्षको द्वारा उसका निरीक्षण कराना होता है । निरीक्षक. 
रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । _ र ह 
समिति का प्रबन्ध व संचालन दो कमेटियों के हाथसे होता है--(-१) साधारण 
कमेटी, जिसमें समिति के सभी सदस्य होते हें; (२) प्रवन्ध कमेटी,'जिसमें साधारण 
कमेटी के चुने हुए कुछ सदस्य होते हैं जो समिति का प्रवन्ध करते हें । साधारण 
कमेटी समिति.की नीति तथा नियम निर्धारित करती है तथा प्रवन्ध कमेटी 
समिति का प्रवन्ध करती हुँ = . - : | 
गत महायुद्ध से पूर्व 'अवसाद' (1०7688707) के कारण प्राइमरी साख- 
समितियों की परिस्थिति बड़ी भयंकर सी रही परन्तु .आगे चलकर कुछ सुधरी । 
१९२९-३० से १९३९-४० तक समितियों के द्वारा दिए जानेवाले कणों में भारी - 
कमी 1४०08 । लेकिन द्वितीय महायुद्ध ने परिस्थिति, बदल दी। १९३८-३९ में 
गतियो की वीतकाल ऋण-राशि (0४९709९४) .लगभग ११ करोड़ रुपये 


a १४५०४६ में लगभग ६ करोड़ रह गई । समितियों कौ संख्या, सदस्यता : 
पया जमा-राशि (44 म वृद्धि हुई. । पर्‌न्तु.समितियोँ द्वारा दी जानेवाली ऋण-राशि में `` - 


क हो गई क्यों मूल्यस्तर बढ़ जाते. के कारण -कृषकों के पास अधिक रुपया 
सा! बरस उन्हें समितियों से ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं रही। 
प क ए गए ऋण ~ 2 समितियों 

हि क ण वापिस आने लगे जिससे | श 

| केन्द्रीय सहकारी बेंक .. हक बे 

बतायो को. सहकारी भाख-समितियों के साधन उनकी आथिक आवश्य- | 

सहकारी को का अहुत कम होते हें। अतः इनकी सहायता के लिए ही केन्द्रीय ` 
| 1 सगठन किया गया है। किसी तहसील, जिला या किसी विशेष 


= छ, ० 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६१२ ) | 


क्षेत्र की प्राइमरी सहकारी साख-समितियों के ऊपर एक केन्द्रीय सहकारी क | 
होता है जिसका प्रधान कार्यालय किसी विशेष केन्द्र पर स्थापित किया बात |. 
हे । साधारणतः केन्द्रीय सहकारी बैंक जिले का एक बैक होता है। कुछ केन 
सहकारी बॅक अपने-अपने जिलों में शाखाए भी खोल लेते हैं । केन्द्रीय सहकारी 
बैंक दो प्रकार के होते हं-- 
लक क. ) -जिनमं कर प्राइमरी सहकारी साख-समितियां ही सदस्य वनाई 
जायं--इन्हें यूनियन कहते है; 
(२) जिनमें प्राइमरी समितियां भी सदस्य हं तथा अन्य व्यक्ति भी सदख 
बनाए जा सकें--इन्‍्हें केन्द्रीय सहकारी बॅक कहते हें। 
यनियन (7701) एक प्रकार से प्राइमरी समितियों का एक संघ 
जिसका प्रबन्ध प्राइमरी समितियों के द्वारा चुने हुए संचालकों द्वारा होता है। गद 
संघ प्राइमरी समितियों का निरीक्षण व उनकी देख-भाल करता है तथा समय बागे 
पर उनको ऋण भी देता है । । । 
केन्द्रीय सहकारी बेकों का जन्म १९१२ के पश्चात्‌ हुआ । इनका प्रधान उद्देश 
प्राइमरी समितियों को धन-राशि देकर सहायता करना हे। ये बेंक तहसील या 
जिले के एक विशाल क्षेत्र में काम करते हें । इसलिए इनके पास साधन अनेक 
और अधिक होते हँ जिनके द्वारा ये प्राइमरी समितियों की भली प्रकार सहायता | | 
कर सकते हें। प्राइमरी समितियों की सहायता करने के अतिरिक्त ये अन्य प्रकार 
“ का बैंकिंग कार्य भी करते हें जैसे राशि जमा. करना, विलों का संग्रहण कसा 
` आदि-आदि । किसी-किसी प्रान्त में,तो ये बेंक अचल सम्पत्ति की जमानत पर 
लोगों को ऋण भी देते हें। केन्द्रीय सहकारी बैंक अंश बेचकर, लोगों से राशि जमा 
करके, प्राइमरी समितियों (जो इसकी सदस्य हों) से उनके संचित कोष जगा 
- करके अद्धं-सहकारी संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालयों, म्यूनिसिपैल्टियों तथा जि 
बोडो से उनकी अतिरेक राशि (५71५४ एपा0व) जमा करके प 
इम्पीरियल बैंक और अन्य व्यापारिक बैंकों से भी ऋण लेकर पूंजी इकट्ठी क 
हैँ । प्राइमरी समितियों के ऋण स्वीकार करने से पहले ये अपने निरीक्षकों हा? 
उनकी आधिक स्थिति की पूरी-पूरी जांच करा हेते हें । जमा करब 
व्यक्तियों की मांग पुरी करने के लिए ये कुछ राशि तरल रूप (170० fom) 
में सदैव अपने पास कोष में रखते हेँ। - 
गत महायुद्ध काल में इन बैंकों की आथिक स्थिति संगठित हो गई है रणी 
इनकी संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं जान पंड़ती। इनकी पूंजी तथा जा 
में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परन्तु प्राइमरी समितियों ने पिछले दिनों में के 
ऋण नहीं लिये हें। अतः इन्होंने अपनी व्यापारिक बेकिंग क्रियाएं बढ़ा | 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सहकारी वेंकों के सदस्यों मे 
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कल समितियों की संख्या वढ्ती जा रही है और व्यक्तियों 
या कम होती जा रही है। युद्धकाल में तो इन केन्द्रीय वेंकों ने “अधिक अन्न 

की कोल तथा वस्तुओं के वितरण में भी अधिक योग दिया था। 

५ `” प्रान्तीय सहकारी बफ 


प्रान्तीय सहकारी बैंक देश के सहकारी बेकिंग कलेवर के शीर्ष वेंक (6 0७5 
327) का काम करता है । प्रान्तीय सहका री बेक प्रान्त भर के केन्द्रीय सहकारी 
बैंकों का संगठन करता है तथा उनकी क्रियाओं की भली भांति देखभाल करता 
है। ये बैंक समय-समय पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते हें। एक प्रकार से 
ये बैंक गांव-गांव की प्राइमरी साख-समितियों तथा देश की मुद्रा-मंडी के बीच 
मध्यस्थ का काम करते हें। प्राइमरी समितियों से प्रान्तीय बेंक सीधा लेन-देन 
नहीं करते वरन्‌. केन्द्रीय बैंकों से ही इनका लेन-देन रहता है । जिन स्थानों पर 
केन्द्रीय सहकारी वैक नहीं हैं, प्रान्तीय बेंक स्वयं प्राइमरी समितियों से लेन-देन 
करते हें। बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, विहार तथा आसाम में प्रान्तीय बेंक प्रान्त 
की केन्द्रीय सहकारी बेंकों तथा अन्य व्यक्तियों को भी अपना सदस्य बनाते हें । 
2 बी से म केवल केन्द्रीय सहकारी बेक ही प्रान्तीय सह- 
का सदस्य हो सकेते है । ? 

प्रान्तीय सहकारी बैंको को अपनी .पूजी अंश बेचकर, जंमा-राशि द्वारा 
तथा इम्पीरियल बैंक और व्यापारिक बेंकों से ऋण लेकर प्राप्त होती है । 
केन्द्रीय सहकारी बैंक भी अपनी-अपनी अतिरेक राशि ($पः]प एप) ` . 
इसम जमा करते हेँ । प्रान्तीय सहकारी बैंक केन्द्रीय. सहकारी बेंकों को ऋण 
देते हे, केन्द्रीय सहकारी बैंक प्राइमरी सहकारी समितियों को ऋण देते हें 
और आइमरी समितियां सदस्यों को उधार देती हें। प्रान्तीय सहकारी बैंकों को 
का वको के ऊपर निरीक्षण या अनुशासन का कोई अधिकार नहीं होता, 
क नस ही उनके सिलसिले में थोड़ा बहुत आवश्यक निरीक्षण किया 

विशेष भान्तीय सहकारी बेंकों के ऊपर रिजर्व बैंक आव इंडिया है जो समय-समय पर 
कटौती-दर (8००५० 8७६७) पर राशि देकर सहायता करता है । 
इस प्रकार ऋण देने का काम चार सीढ़ियों में होता है -- 
। ॥ स बेंक को इम्पीरियल बेंक एवं व्यापारिक बेंक ऋण देते हें; 
(३) २ बेंकों को प्रान्तीय बेंक ऋण देते हें; | 
(%) ह तालसमितिया को केन्द्रीय बेंक ऋण देते हें; तथा 
को सहकारी साख-समितियां ऋण देती हैं। 
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द्वितीय महायुद्ध काल में इन प्रान्तीय बेंकों की आथिक स्थितिः भी षि 
सुदृढ़ हो गई है क्योंकि इस कारें जमा-राशि में तो विशेष वृद्धि हुई और इसरो 
. ऋण अधिक नहीं दिए गए। इतना ही नहीं, बल्कि जो.अदत्त ऋण थे उनका ® 
भुगतान इसी काळ में हुआ । इसका यह प्रभाव हुम कि इनके, विनियोगो भे 
- ` काफी उन्नति हुई जो इसकी युद्धकालीन उन्नति का लक्षण हूँ। ` 


भूमि-बन्धक बक 


| 


बतलाया जा चुका है कि सहकारी बैक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण नहीं देते 


जिससे वे भमि खरीद सकें, कृषि-यंत्र खरीद सकें, अपनी भूमि को उन्नत कर 
सके तथा अपने पुराने ऋणों का भुगतान कर सकें । .इन आवश्यकताओं की पूत 
के लिए किसान को दीर्घकालीन त्रष्ण देने का काम भूमि-वन्धक वेक करते हें। 
भूमिःबन्धकं बैंक “वे बेकिंग संस्थाएं हँ जो भूमि को बन्धक (7107६४३४९) 
रखकर दीर्घकाल कें लिए कृषकों को ऋण देते हें ।” ऐसे बेंक सहकारिता के 
सिद्धान्त पर मी. स्थापित किए जा. सकते हैँ तथा व्यापारिक वेंकों की भांति 
- भी। परन्तु सहकारी भूमि-बन्धक वेके आदर्श संस्था समझी जाती है। इसमें भी 
` कभी-कभी बाहर के लोगों को (जो इस बेंक से उधार न ले) सदस्य बना लिया 
जाता है जिससे अधिक पूंजी प्राप्त हो,सके तथा अच्छे-अच्छे संचालक व प्रवन्धक 
भी मिल.सके। ` रः उ 
इन बेंकों की कार्यवाहक . पूंजी. (॥/0111118 818]) अंश बेच 
क्र, राशि जमा करके तथा ऋण-पत्र बेचकर प्राप्तः की जाती है । ऋग 
लम्बे समय के लिए (४० साल की अवधि तक के लिए) दिए जाते हैं। ऋग 
देते समय सबसे महत्त्वपूर्ण बात उस भूमि का मूल्यांकन करना है जो उस ऋग 
के बदले में बन्धक रखी जा रही है। बैंक उस भूमि का मूल्यांकन अपने विशेष 
द्वारा करवाते हें। ऋण .का भुगतान किसान किश्तों में करता है। ब्याजदर 
६ से. ९% तक ली जाती है । 
हमारे देश में इन बँकों का आरम्भ १९२९ से समझना चाहिए जब किम 
` में एक भूमि-बन्धक बैंक स्थापित किया गया था। यद्यपि १९२० में पंजाव में भी 
झांग (0821) नामक स्थान पर एक ऐसा बैंक स्थापित किया गया था परर 
वह अधिक समय तक काम न कर सका। रिजवं बैंक ने अपनी “ 


समीक्षा” (Cooperative Review 1939-1946) नामक पुरत 


में लिखा है-“इतनी भारी ग्रामीण जनसंख्या होते हुए भी भारत में भू 
बन्धक वेकों को अधिक सफलता नहीं मिली है। पंजाब में जहां सबसे 
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प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंजमेर, उड़ीसा तथा वंगारू--म भी भूमि-बन्धक बेकों का 
काम सन्तोषजनक नहीं रहा। केवल मद्रास में इन बेंकों ने कुछ उन्नति की है। - 
अवसाद के काल.में इन बेंकों ने कुछ उन्नति की, क्योंकि मूल्यस्तर गिर जाने के 
कारण भूमि का भी मूल्य कम हो गया था और कृषकों को ऋण लेने की आवश्यकता 
हुई] “परन्तु गत दस वर्षों से तो कृषकों के पास रुपये की बिल्कुल कमी नहीं रही। 
जितना रुपया कृषकों ने पहिले उधार लिया था उसका अवधि से पहले ही भुगतान 
` होने ल्गा। परिणामस्वरूप बैंकों की पूंजी निठल्ली पड़ी रही और किसानों को 
उसकी आवश्यकता नहीं रही । पहिले कृषक अपने पुराने ऋणों को भुगतान करने . 
के लिए उन बैंकों से ऋण लिया करते थे। परन्तु अव कृषकों पर ऋण ही नहीं 
` रहे जिनका भुगतान करने के लिए अव वे इन बेंकों से ऋण लें। a 
` ` भूमि-बन्धक बेंकों की सफलता इस वात पर निर्भर है कि ऋण देते समय 
बन्धक रखी जानेवाली भूमि का मूल्यांकन ठीक-ठीक होता है या नहीं, ऋण. 
लेनेवाला किंझ्तों का भुगतान क्रमशः करता है या नहीं । कृषि-कमीशन, प्रान्तीय : ` 


बेकिंग कमेटियों तथा केन्द्रीय बैंकिंग जांच-कमेटी ने भी इस-बात की सिफारिश - - 


की है कि भूमि-बन्धक बेंक सहकारी सिद्धान्तों पर ही स्थापित होने चाहिएं । 
इनका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए.जिससे ऋण लेनेवालों का 
` सम्पर्क वेकों के साथ निकटवर्ती रह सके । इन बेंकों का प्रबन्ध तथा संचालन भी 
ऐसे छोगों को सौंपना चाहिए जो योग्य हों तथा जो अपने संवंधियों को ही ऋण 
न दें पर बैंक के हितं में ही काम करें। बैंकों को दृइ संचित-कोष बनाना चाहिए 
और तब तक लाभांश नहीं बांटना चाहिए जब तक कि उनका संचित-कोष 
इकट्ठा न हो जाय । बेंकों को अपनी कार्यवाहक पूंजी (Workin C81०] ) 
भंशों द्वारा या ऋण-पत्रों द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिए-विशेषतः ऋण- 
पत्रों द्वारा ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । प्रान्तीय सरकारों को 
चाहिए कि वे इन बेंकों के ऋग-पत्रों के ब्याज की गारन्टी करें जिससे लोगों 
म॑ उनके प्रति विश्वास. पैदा हो तथा वे उन्हें खरीदें। यदि आवश्यकता आवे 
बा समय-समय पर प्रांतीय सरकारों को ऋण देकर भी इनकी सहायता करनी 
... ७» बेकों को राशि जमा रखने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए और यदि 
ड मे वचत की भावना पैदा करने के लिए इसकी आवश्यकता भी समझी जावे . 
बार जमा-राशि लम्बे समय के लिए रखनी चाहिए, थोड़े समय के लिए नहीं । दिए 


'नेवाले ऋणों की अवधि तथा उन पर ब्याज-दर, उधार लेनेवाले की आथिक ,. | 


चाहिए । ऐसे का उसके भुगतान करने की सामर्थ्यं को देखकर निश्चित करनी 
कैम कार्यों के लिए ऋण नहीं देने चाहिएं जो ऋण लेनेवाले की आथिक 
जाळ हों । यदि कोई ऋण लेकर उसे ठीक प्रकार उपयोग में न लावे तो 
उससे ऋण वापिस ले लेना चाहिए-। भूमि-वन्धक बैंको को अधिकार 
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मिलने चाहिएं कि ऋण के भुगतान न होने पर वे बिना अदालत की सहायता 
के ही बन्धक भूमि को अपने स्वामित्व में कर सक या थेच सकें। इन सब उपायों 
से ही भूमि-वन्धक बेंक सफलतापूर्वक काम कर सकत हू। 
सहकारी बोकिग प्रणाली में दोष. 
कृषि-कमीझन, प्रान्तीय बेकिंग जांच-कमेटियों तथा केन्द्रीय वेंकिग जांच- 
कमेटी ने देश की सहकारी बैंकिंग प्रणाली में कुछ दोषों का संकेत किया ह 
जो इस प्रकार हें :-- कल 
(१) भारत के सहकारी संगठन का मुख्य दोष यह हैँ कि सहकारी आन्दो- 
लन जनता की आवश्यकता के. फलस्वरूप विकसित न होते हुए सरकारी नीति 
के एक भाग के रूप में विकसित हुआ” जिसके कारण यह जनता का वांछित 
` स्तर तक हितवर्घक न हो सका । आज भी सामान्य जनता, जो सहकारी समितियों 
की सदस्य है, इसके महत्त्व को नहीं जानती । इस विषय में टाउन्सहेन्ड समिति 
(मद्रास) ने लिखा हे कि सहकारिता सम्बन्धी अज्ञान, जो जनता ने ही नहीं 
अपितु इसके कर्मचारियों ने भी प्रकट किया, आश्चर्यजनक है ।” इसी प्रकार आसाम 
बेकिंग जांच-कमेटी ने लिखा है कि “ग्रामीण सहकारी समिति के सदस्यों को केवल 
` इतना ज्ञान है कि यह एक बेंक हूँ, जिसका किसी न किसी प्रकार से सरकार से 
सम्बन्ध है तथा जहां से “उन्हें साहुकारों अथवा महाजनों की अपेक्षा कम ब्याज- 
दर पर राशि मिलती है तथा जिसके भुगतान की कोई जल्दी नहीं होती ।” 


(२) - प्राइमरी साख-समितियों:ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों के: 


अन्तर को भली भांति नहीं समझाःहैँ जिससे वे दीर्घकाल के लिए भी ऋण देती 
रहीं जब कि इनका उद्देश्य केवल अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण. देना है 
और इस प्रकार इन्हें इन दीर्घकालीन ऋणों की राशि प्राप्त करने में असुविधाओं 
का सामना करना पड़ता है । - 

(३) इनकी प्रथा के अनुसार सदस्यों को ऋण लेते समय बड़ी असुविधा 
रहती है। उन्हें आवेदन-पत्र देकर अनेक कार्यवाही करनी होती हैं और तब 
उन्ह ऋण मिलता है । इन असुविधाओं से बचने के लिए किसान साहूकार 
से ऋण लेना पसन्द करता है जहां उसे पहुंचते ही ऋण मिल जाता है । समितियों 
की अपने लेन-देन की क्रियाएं सरल बनानी चाहिए जो कृषकों की समझ में भली 
प्रकार आ सकें, और उन्हें उनसे कोई असुविधा न हो । 

(४) बेको में कर्मचारी प्रथा (0८/81 001701) अधिक होती जा 
रही हैं, जिससे सदस्य अपने आपको बैंक से अलग समझने लगे हैं। वास्तव म 
सदस्य और बेंक एक ही बात और एक ही अंग होने चाहिए परन्तु यह भावना 
मिटती जा रही: है-और सदस्य अपने आपको बैंक से अलग समझने रगे हैं । 
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सहयोग तथा उत्तरदायित्व कम होता जा रहा है । इसका विशेष 
कारण यह है कि लोगों में शिक्षा की कमी होने के कारण वे सहकारिता के 
उद्देश्य को भली भांति नहीं समझ पाए ह। ह 

(५) बँकों के संचालक तथा प्रबन्धक बैंक सम्बन्धी कार्यों से अपरिचित 

होते के कारण उनका ठीक-ठीक प्रवन्ध नहीं कर पाते । कुछ प्रबन्धक तो अपने 

परिचितों को ऋण दे देते हें और भुगतान न करनेवालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही 
भी नहीं करते। इससे बैंको की आथिक स्थिति पर बड़ा धक्का लगता है । 

(६) बैको के हिसाव-किताब ठीक-ठीक नियमानुसार नहीं रक्खे जाते 

हैँ, न उनका ठीक-ठीक प्रकार से निरीक्षण ही किया जाता हुँ और न हिसाव- 


ग, सलल, 


विशेषज्ञों ही को इस काम के लिए नियुक्त किया जाता हूँ । इससे वेंकों की राशि का 
दुरुपयोग होने लगा है । 

(७) अधिकतर साख-समितियों तथा बेंकों की आथिक स्थिति अभी तक 
नाजुक थी परन्तु गंत महायुद्ध के पश्चात्‌ से अव सुदृढ़ हो गई है परन्तु फिर भी 
सहकारिता आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को अधिकाधिक जमा-राशि एकत्र करने 
की जरूरत है जिससे वे उसकी सरकारी सहायता के ऊपर ही अवलंबित न रहें । 
इस आथिक कमजोरी के कारण वे महाजनों तथा स्वदेशी बेंकों की प्रतियोगिता 
सफलता से नहीं कर सके एव स्वदेशी वेंकों को इनसे लेशमात्र भी डर नहीं है । 

(८) कुछ प्रान्तों में तो सहकारी बेंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर अधिक 
व्याज-दर वसूल की जाती रही है क्योंकि प्राइमरी समितियों के पास तो पंजी की 
कमी रही। फलस्वरूप उन्होंने केन्द्रीय बेंकों से ऋण लिये, जहां उन्हें ब्याज-दर 
अधिक देनी पड़ी । इसलिए उन्होंने भी सदस्यों से अधिक व्याज वसूल किया । 

(९) सहकारिता आन्दोलन की कमजोरी का एक कारण यह भी है कि 
सहकारी विभाग के कर्मचारी आन्दोलन का विकास एवं अपनी संफलता दिखाने 
के रिए विना सहकारिता की शिक्षा दिए सहकारी समितियों की स्थापना करते हें 
तथा आथिक संगठन को विशेष महत्त्व नहीं देते । फलस्वरूप सहकारी समितियां 
विलीन हो जाती हें जिससे जनता का विश्वास इस आंदोलन में नहीं जम पाता। 

(१०) द आन्दोलन की एक त्रुटि यह भी है कि समितियों तथा प्रान्तीय 
व केन्द्रीय वेको के वीच ऋणों के लेने-देने के लिए कागजी घुड़दौड़ होती है । 
किरा ऋणों को अदा करने के लिए नये ऋण दिए जाते हें जिससे वास्त- 
पित स्थिति का ज्ञान तह हो पाता और अधिकारी भी इस बात को नहीं 

पाते । 2224 समितियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है । 

हक का के रहते हुए भी सहकारिता आन्दोलन ने बहुत कुछ सावधानी 
न र ¦ किसानों को कम व्याज-दर पर ऋण दिया है जिससे इस 
“धीरे देश में आथिक क्रान्ति हो रही है । 
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यदि देश की सहकारी समितियों तथा बेकों से कुछ विशेष लाभ उठाना ई 
तो उनकी वतंमान कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करके उन्हें उन्नत करना होगा। 
उन्नत बनाने के निम्त उपाय काम में लाए जा सकते हें: : 

प्राइमरी साख-समितियों को चाहिए कि वे केवल अल्पकालीन एव 
मध्यकालीन ऋण ही दें । दीर्घकालीन ऋण देने के लिए भूमि-बन्धक बेंक स्थापित 
किए जाने चाहिएं । बैंको के कर्मचारियों, प्रवन्धको तथा संचालकों की शिक्षा का 
उचित प्रबन्ध होना चाहिए । सावंदेशिक सहकारी सिक्षा-केन्द्र हों जहां पर 
सहकारी बेकों के होनेवाले कर्मचारियों की शिक्षा का प्रवन्ध हो। इन कमंचारियों 
को चाहिए कि विशेष रूप से सदस्यों में सहकारिता के सिद्धान्तों का प्रचार करें । 
रजिस्ट्रारों को चाहिए कि वे किसी भी समिति की स्थापना की स्वीकृति देते समय | 
सतर्क रहें और तब तक स्वीकृति न दें जब तक कि यह पता न ले ळें कि लोगों मरें ! 
उस स्थान पर सहकारिता के सिद्धान्तों का प्रचार ह । प्राइमरी साख-समितियों 
पर इस बात का कड़ा निरीक्षण होना चाहिए कि वे अपना-अपना हिसाब रक्खें। 
हिसाब निरीक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने चाहिएं | इस काम को 
केन्द्रीय यूनियनों ((/७1079/ 077078) के सुपुर्द कर देना चाहिए । 

प्राइमरी समितियों तथा बेंकों को अधिक से अधिक राशि जमा रखना 
चाहिए। उनको चाहिए कि अतिरेक राशि (512118 7000) के दिनों में 
लोगों से राशि जमा करा ळें ताकि वह आवश्यकता के समय काम आती 
रहे । प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समितियों के लिए थोड़ी ब्याज-दर 
प्र उधार देना चाहिए जिससे समितियां भी कम ब्याज-दर पर लोगों की सहायता 
कर सके। एक प्रान्त के सभी केन्द्रीय सहकारी बेंकों में पारस्परिक सहयोग होना 
चाहिए जिससे आन्त भर में एकसी नीति निर्धारित हो सके । 

दे सहकारी बेकों को भी ऋण देते समय इस बात का विशेष घ्यान रखना चाहिए 
कि ऐसे कार्यों के छिए ऋण दिया जाय जिससे उत्पादन बढ़े तथा रुपया उधार 
छेनेवाळे की आथिक उन्नति हो । बनेकी. 

सहकारिता आयोजन समिति की सिफारिशे*--सहकारिता आन्दोलन के 
दोषों को इर करने तथा सहकारी बेंकों को देश के लिए अधिक उपयोगी बनाते 
के लिए सहकारिता आयोजन समिति ने जो सुझाव दिए थे वे इस प्रकार हें: 

(१) 'सहकारी समितियों की जड़ सम्पत्ति को, जहां तक संभव हो सके, 

तरल रखना चाहिए तथा उनके अधिकारों और स्वत्वों का समायोजन 
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भगतान-क्षमता के अनुकूल हो जाना चाहिए जिससे समितियां अपनी सामान्य 
कार्यशैली भली भांति निभा सके ।” 1 
२) “सहकारी साख-समितियों का संगठन असीमित देनदारी के आधार 
पर होना चाहिए जिससे उनके सदस्यों में सामूहिक भावना उत्पन्न हो और वे 
सावधानी के साथ कार्य करना सीखें । असीमित देनदारी होने से समितियों को 
पर्याप्त मात्रा में राशि मिलना सरल होगा और उस स्थिति में अधिकांश राशि 
अंश-पंजी के रूप में प्राप्त की जा सकेगी।” 

( ३) “समितियों को अपने सदस्यों की सभी प्रकार की अल्पकालीन 
वित्त-आवद्यकताएं पूर्ण करते रहना चाहिए । उत्पादन कार्यों के लिए मध्य- ' 
कालीन ऋण भी दिए जायं पर वे ऋण पूंजी तथा संचित कोष को मिलाकर 
राशि से अधिक न हों। मध्यकालीन ऋण देने के लिए राशि अन्य स्रोतों से भी . 
प्राप्त की जा सकती है ।” 

(४) “ऋण समान्यतः व्यक्तिगत साख पर ही दिए जाने चाहिए तथा 
साख-क्षमता का निर्धारण सदस्यों की भुगतान-शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। 
मौसमी आवश्यकताओं के लिए ऋण देते समय समितियों को सदस्यों की फसल 
पर बैधानिक अधिकार प्राप्त होना चहिए, जो दिए हुए ऋण की जमानत के रूप 
में रहे। वन्धक जमानत उसी समय ली जाय जब कि ऋण दीर्घकालीन हो और 
वह वड़ी राशि का हो ।” 
 (५)"समितियों को चाहिए कि वे सदस्यों को ऋण स्वीकृत करने में कम से 

कम विलम्ब करें । इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य को ऋण-राशि की 

महत्तम सीमा निश्चित कर दी जाय जिससे उसका आवेदन-पत्र आने पर जांच- 

पड़ताल की विशेष आवश्यकता न हो। सुव्यवस्थित समितियों को चाहिए कि वे 

यथासंभव नकद ऋण तथा चलद साख की सुविधाएं अपने सदस्यों को दें। समि- 

तियों के कुछ अधिकारियों को अधिकार मिल जाने चाहिएं कि वे आवश्यकता के 

न उछ ऋण सदस्यों को स्वीकृत करें ताकि ऋण देने में अधिक विलम्ब 
1! 

(६) “स्वीकृत किए गए ऋणों की राशि उसी समय देनी चाहिए जब उसकी 
रत आवश्यकता पड़े क्योंकि वर्ष में केवल एक या दो दिन ही ऋण 

` वितरित करने से सहकारी अर्थ-व्यवस्था में लचक नहीं रहती जिससे कृषकों को 
महाजनों के पास जाकर ऋण लेने की आवश्यकता होने लगती है ।” 

नहीं (७) “समितियों को स्वीकृत ऋणों पर ६% से अधिक दर पर ब्याज 
को जिनका उ । इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह उन समितियों 

पार कम है राशि देकर सहायता करे ।” 2 


तक 
छः 
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(८) “केन्द्रीय सहकारी बेकों को अपना संगठन समुचित वेंकिंग पद्धति के' 
अनुसार चलाना चाहिए ताकि वे सस्ती ब्याज-दरों पर नकद राशि प्राप्त कर सक \” 

(९) “सहकारी समितियों को चाहिए कि वे रिजवं बेक द्वारा दी जाने 

बाली सुविधाओं से अधिकाधिक लाभ उठावे ताकि मौसमी कृषि-कार्यों तथा 
'फसळ को बिकाने में ऋण की सुविधाएं देने में उन्हें सरलता रहे और वे विशेष 
'रियायती ब्याज-दरों पर ऋण स्वीकृत कर सकें ।” : 

(१०) “सहकारी साख-समितियों की कार्यक्षमता बड़ाने के लिए उनकी 
साख-क्रियाएं मार्केटिंग समितियों के साथ जोड़ देनी चाहिएं। इस ओर मद्रास 
प्रान्त में पालन की जानेवाली नियंत्रित साख-व्यवस्था' का पालन करना अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है।” 

(११) समितियों को निश्चय करके देखते रहना चाहिए कि स्वीकृत 
ऋणों का समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं और इस कारण उन्हें सदस्यों की 
आवश्यकताओं के लिए ऋण-राशि मुद्राओं में न देकर उन वस्तुओं में देना चाहिए 
जिनकी सदस्यों को आवश्यकता हो। सदस्यों की पारिवारिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए समितियों को क्रय-संघों तथा उपभोक्ता-भाण्डारौं से प्रत्यक्ष 
सम्वन्ध रखना चाहिए।” 

(१२) “ऋणों का भुगतान हो रहा है या नहीं, इस ओर समितियों को 
अधिक सतर्क रहना चाहिए । जहां पर सदस्य जान-बूझकर भुगतान न करते हों 
वहां समितियों को सख्ती से काम लेना चाहिए । मौसमी आवश्यकताओं को 

दिए गए ऋणों का भुगतान फसल समाप्त होने पर अवश्य ले लेना चाहिए। 
मध्यकालीन क्ण तीन वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष के होने चाहिएं ।” 

उ समिति ने उक्त र सिफारिशों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “सहकारी 
लत कषकों की वित्त-आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूर्ण कर सकती 
है ओर इसलिए सहकारिता आन्दोलन का संगठित रूप से प्रसार होना चाहिए।” 

न इसी प्रकार की सिफारिश गाडगिळ उपसमिति ने, जो १९४४ में कृषि-तीति- 
र od SN की थीं । ra गाडगिल उपसमिति ने लिखा था 
न क थक , विशेषकर कृषि-वित्त समस्या को 
उल्झान में सहकारी | अमूल्य योग प्रदान कर सकती हैं ।” . 
हक रिजवं बक एवं सहकारी बॅक 
आया हूँ। रिजवं बैंक आव इण्डिया एक्ट की धाराओं 


१७ (२) (ब) और १७ (४) (स) के अनुसार बे वेकों को 
नुसार बैंक प्रान्तीय सहकारी बेकों 
मौसमी कृषि-कार्यों तथा फसल बेचने के लिए आवश्यक वित्त-सुविधाएं बिना 
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जमानती ऋण देकर देता है । धारा १७ (२) (ब) के अनुसार उक्त सहायता 
अब तक नौ महीने की अवधि के लिए दी जा सकती थी पर १९५२ से यह अवधि 
बढ़ाकर १५ महीने कर दी गई है। अब सामान्यतः १२ महीने की अवधि पर उक्त 
सहायता दी जाती है पर कुछ फसलों जैसे गन्ना के लिए यह अवधि १५ महीने ही 
है। धारा १७ (४) (अ) तथा १७ (४) (स) के अन्तर्गत रिजवं वेक प्रान्तीय 
सहकारी बैंकों को रियायती दरों पर ऋण देकर सहायता करता है और यह 
सहायता भी १५ महीने की अवधि तक दी जाती है। धारा १७ (२) (अ) के 
अनसार बैंक अब तक तालिकाबद्ध बेंकों को व्यापारिक कार्यों के लिए लिखे गए: 
बिलों की कटौती करके सहायता करता था पर अब यह सहायता सहकारी बेंकों 
को भी दी जाने लगी है। एक्ट के अन्तर्गत रिजवं वेक को प्रान्तीय सहकारी बैंकों 
तथा भूमि-बन्धक बेंकों को विशेष प्रकार की सिक्यूरिटियों जैसे सरकारी सिक्यू-- 
रिटियों तथा अन्य स्वीकृत ऋण-पत्रों की साख पर ऋण देने का अधिकार है । 
घारा १७ (२) (ब), १७ (४) (स) तथा १७ (४) (द) के अन्तर्गत बॅक ने 
युद्धोत्तर-काल में सन्तोषजनक मात्रा में सहकारी बेंकों की सहायता की है । इस 
ओर बेंक ने प्रान्तीय सहकारी बेंकों को जो सहायता दी वह,इस प्रकार है :- 


(लाखों में) 

1 ० ७०० 07 ° ००० उ 

SESE |. 

हह | Ea peal ee he hes 
मद्रास .. | १५.० | ९१.८ | १५६.० | २२४.५ | २९० 
बंबई : १.० क ६.५ | ६६.० | २१६.० | ५३५ 
उत्तर प्रदेश ०.५ १.८ ¥.४ ०.७ २.५ १२: 
मध्य प्रदेश हे MN ३४.६ | ५३-१.| २१ 
उड़ीसा क र १३.४ | २६.७ १५ 
पश्चिमी बंगाल १५.० २५ 
र. 


— सालि जमा 
नामा माण ना 


योग | १.५ '- १६.८ | १०२.७ | २७०.७ | ५३७.८ ८९८ 


उक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि रिजवं बेने प्रान्तीय सहकारी बैंको को जो 
ऋण-सुविधाएं दीं उनका महत्तम लाभ मद्रास तथा बंबई के प्रांतीय सहकारी 
बको ने ही उठाया । बेक ने मद्रास और बंबई के सहकारी भूमि-बन्धक बैंको 
के ऋषण-प्रों में अपना भाग १०% से बढ़ाकर २०% तक कर लिया और 
$ भकार कृषकों को दीर्घकालीन ऋण मिलने में सुविधाएं दी गईं । 
रिजवे वैक ने १९५१ में कृषि की वित्त समस्या पर विचार करने के लिए. 
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विशेषज्ञों की एक कान्फ्रेंस आयोजित की थी । इस कास्फ्रेंस में कृषि के लिए 

दीघेकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन ऋण देने, बैंक एवं सहकारी बेकों में 
तालमेल बनाने एवं सहकारिता आन्दोलन को उन्नत बनाने के भ्रश्‍नों पर विचार 
किया गया । काग्फ्रेंस की सिफारिशों पर बक के कृषि साख विभाग में विशेषज्ञों 
की एक कमेटी बनाई गई है जो विभाग को कृषि साख सम्बन्धी विषयों पर सुझाव 
देती है । उवत कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सहकारी बेंकों को रिजवं वैंक ने 
निम्न सुविधाएं देने की व्यवस्था को है :-- 

(१) रिजवं बैंक एक्ट की धारा १७ (२) (अ) के अन्तर्गत सहकारी 
बैंकों को वेके से अपने बिलों की पुनः कटौती कराने का अधिकार 
दे दिया गया है । 

(२) सामयिक कृषि-कार्यो तथा फसल को बेचने की सुविधाएं देने के 
लिए दिए गए ऋणों की अवधि ९ महीने से बढ़ाकर १५महीने 
कर दी गई हूँ। 

ग्रामीण बेंकिग जांच-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार रिजवं वेक ने प्रान्तीय 
सहकारी बैंको को राशि के स्थानान्तरण की सुविधाएं देना भी स्वीकार कर लिया 
है । बैसे तो ये सुविधाएं बेंक सदैव से देता रहा है पर अब वह रियायती दरों पर - 
ये सुविधाएं देने लगा है। पहिले रिजवं बेंक॒ £ान्तीय सहकारी बैंको के लिए राशि 
स्थानास्तरित करने में ५००० रुपये पर «४ % और इससे अगली राशि के 
स्थानान्तरित करने पर ६ % कमीशन लिया करता था पर अब यह कमीशन 
कमशः उ 2 और हुए % कर दिया गया है । साथ ही प्रान्तीय सह 
क पर पहिले जो शते लगाई जाती थीं वे अव ढीली कर दी गई 
हैं; जसे-- 

(१) प्रान्तीय सहकारी बंकों द्वारा रिजवं बैंक की किसी एजेंसी में लेखा ` 
रखने का प्रतिवन्ध तोड़ दिया गया है.। ई 

(२) पहिले रिंजव बैंक के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में राशि 
स्थानान्तरित कराने में १०,००० रुपये न्यूनतम सीमा थी जो अब 
१,००० कर दी गई हूँ। 

(३) अब राशि स्थानान्तरित कराने में दोनों स्थानों पर सहकारी बेक के 
कार्यालय होना आवश्यक नहीं है । अब प्रान्तीय बैंक किसी भी स्थान से 
किसी भी स्थान पर, जहां रिजवं बेक की एजेंसी है, राशि स्थानान्तरित 
कर सकता है । 

4904 अतिरिक्त रिजवं बैंक ने सहकारिता आन्दोलन में काम 
करनेवाले कार्यकर्ताओं एवं कर्मचारियों को तत्सम्बन्धी शिक्षा देने की योजना भी 
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बनाई है । इस योजना के अन्तर्गत वेक कोआंपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज पूना में ६ माह 
और १ साल के दो कोस आरम्भ करनेवाला है जिनमें विभागीय तथा अन्य छोगों को 
की ट्रेनिंग दी जाया करेगी। ६ माह का कोस तो २ अप्रेल १९५२ से 
आरम्भ भी हो चुका है। इस कॉलेज का व्यय रिजर्व बेक आँव इण्डिया 
उठायेगा । "समितियों है नहीं 
रिजर्व बैंक सहकारी साखः को कोई प्रत्यक्ष ऋण स्वीकार नहीं 
करता । कुछ लोगों का मत है कि वेंक की यह नीति अच्छी नहीं हूँ; उसे सहकारी 
बैंकों से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर लेना चाहिए । पर जब तक सहकारिता 
आन्दोलन भली प्रकार संगठित नहीं हो जाता, वेक सीधा सम्पर्क स्थापित नहीं 
कर सकता । अतः आवश्यकता इस वात को है कि सहकारी बैंक अपना कार्य 
संगठित करें और रिजर्व बैंक द्वारा दी गई वर्तमान सुविधाओं से.अधिकाधिक 
लाभ उठाकर सिद्ध कर दें कि उन्हें बैंक के साथ प्रत्यक्ष संबंध की आवश्यकता है । 
सरकार तजा सहकारी बँक 
प्रान्तीय सरकारे भी सहकारी बेकों को सहायता देती रही हें। यह सहायता 
. दो प्रकार से दी जाती रही है--(१) वैधानिक सहायता, जिसके अन्तगंत सह- 
कारिता आन्दोलन के विकास हेतु प्रकार-प्रकार के विधान बनाए गए हें; 
(२) आथिक सहायता देकर तथा उनके पास अपनी राशि जमा करके। प्रान्तीय 
सरकारों ने सहकारी बेंकों को जो ऋण दिए वे इस प्रकार हे:— 


~ 


वर्षे सरकारी ऋण (लाखों में) 
१९४५-४६ SE 
१९४६-४७ २३४.१२ 
१९४७-४८ २३६.८० 

प्रान्तीय सरकारों ने सहकारी बैंकों को जो सहायता दी वह इस प्रकार है :-- 

प्रान्त १९४६-४७ १९४७-४८ 
उत्तर प्रदेश ३६८,४१९ ८८४,३९२ 
बंबई २३७,२९४ २०४,३९२ 
पश्चिमी बंगाल २०००,००० अप्राप्य 
पूर्वी पंजाब १५१,०९३ ८३,६७१ 
मध्य प्रदेश ७६,१५३ : ७९,७९४ 
बिहार ७३,७९० १९८,४६८ 
मद्रास ७३,५०० १४१,८०० 
उड़ीसा १७,७४३ « २९,५३३ 
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सरकार तथा कृषि अर्थ व्यवस्था- हमारे देश में उक्त उपायों के अतिरिक्त 
यह भी आवश्यकता है कि सरकार छा को आथिक सहायता दे । इस वात 
को भूमि-सुधार-एक्ट १८७१, १८७३ आर कृषक-ऋण-एक्ट १८८४ पूर्ण करते 
हें। इन एक्टो के अन्दर प्रान्तीय सरकारों को कृषि सम्बन्धी कामों के लिए-.. 

जैसे, खाद बीज दिलवाना, पशु खरीदवाना तथा भूमि में अन्य कोई सुधार कराने 
के लिए--रुपया उधार देने का एक्ट (विधान) बनाने का अधिकार प्राप्त है। 
भूमि-सुधार-एक्ट के अन्तर्गत ऋण केवल उन्हीं कार्यों के लिए दिए जा सकते 
हें जिनसे भूमि में स्थायी सुधार हो तथा रुपये उधार लम्वी अवधि के लिए 
दिए जाते हैं । | 
इन ऋणों की अवधि, जो कृषि सुधार के लिए दिए जाते हें, एक्ट के अनुसार 
अधिक से अधिक ४० वर्ष है परन्तु वास्तव में अभी तक २० वर्ष से अधिक अवधि 
के लिए नहीं दिए गए हें। दूसरी बात इस एक्ट के अनुसार तथा कृषक-ऋण-एक्ट 
के मुताबिक यह है कि कृषकों को उनकी अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए-- 
जैसे, बीज खरीदना, खाद खरीदना, पशुधन खरीदना आदि कामों के लिए--ऋण 
दिए जाते हैँ जिनकी अवधि १ से २ वषं तक अक्सर होती है । इस प्रकार इन 
ऋणों द्वारा सरकार अल्पकालीन -एवं दीर्घकालीन आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष , 
` पूति कृषकों को आथिक सहायता देकर करती है । इन ऋणों को तकावी ऋण 
कहते हूँ । 
इस तरह के ऋण भारतवर्ष में औसतन ३५ करोड़ रुपये सालाना के दिए जाते 
रहे हें जो भारत की वृहृतता को देखकर बहुत ही कम है । इसके अलावा इनकी 
वितरण किए जाने की प्रणाली में भी कई त्रुटियां हें जो कृषकों को बहुत असुविधा- 
जनक सिद्ध हुई हें और जिनके कारण वह महाजन से ऋण लेना अधिक पसन्द 
करता हुँ । 

सरकारी ऋणों में न्रुटियां--(१) सरकार द्वारा जो तकावी ऋण दिए जाते 
हैं उन पर अधिक व्याज वसूल किया जाता है । इस ब्याज की दर प्रायः 
„६३% वाधिक होती है । सरकार को इतना अधिक ब्याज लेना नहीं चाहिए । 
. जब सहकारी बैंक इससे कम ब्याज-दर पर ऋण देते हो तो इन्हें अधिक आकर्षक 
बनाने के लिए ब्याज-दर कम होना चहिए । 

(२) इन ऋणों के लेने के लिए आवेदन-पत्र देने के साथ-साथ और कई 
औपचारिक कार्यवाहियां करनी पड़ती हैँ जो कृषकों को पसन्द नहीं आती-- 
आवेदन-पत्र पटवारी की सिफारिश करवाकर भेजना पड़ता है जिन्हें पटवारी 
विना कुछ आथिक लाभ के नहीं भेजता । इसके साथ-साथ तहसील के कमं Er 
, को भी उनकी भेंट देनी पड़ती है जिससे ऋण प्राप्त होने से पहले ही उसे कुछ पा _ 
व्यथे में खर्च करनी पड़ती है और अगर किसी के पास इंतनी राशि खर्च क 
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-क्के लिए नहीं है तो उसे ये ऋण प्राप्त नहीं हो सकते। इसके लिएसरकार को ऐसे 
कर्मचारी रखने चाहिए जिनमें राष्ट्रीयता की भावना तथा समाज-सेवा और देश 
_ की उन्नति की और भविष्य की चिन्ता हो। 

(३) ऋण की राशि आवेदन-पत्र देने के कई महीने पश्चात्‌ प्राप्त होती 
है जिससे किसान को उस समय पर राशि नहीं मिलती जब कि उसे राशि 
की जरूरत होती है और जितनी राशि वह मांगता है उतनी मिलती भी नहीं । 
इस प्रकार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं होती । 

(४) ऋणों का निश्चित तारीख पर भुगतान करना आवश्यक होता है वर्ना 
, सरकारी कर्मचारी निर्देयता के साथ रुपया वसूल करते रहे हें जिसके भुगतान 
के लिए या तो उसे महाजन से मुंहमांगे ब्याज-दर पर राशि लेनी पड़ती है या 
सम्पत्ति बेचनी पड़ती है। 

(५) इसके साथ ही कभी-कभी जमानत देने का भी समुचित रूप से 
पालन करना पड़ता है और जिनके पास जमानत देने के लिए कोई सम्पत्ति नहीं 
है वे ये ऋण नहीं ले सकते । | | 

(६) किसानों के अशिक्षित होने के कारण वे इन ऋणों के बारे में विशेष 
जानकारी नहीं रखते और उन्हें सरकार की तरफ से भी ऐसा ज्ञान नहीं कराया 
जाता। | 
इन न्रुटियों पर सिंचाई कमीशन (Irrigation Commission), 
पंजाब भू-आगम-समिति (Pएnjb Land Revenue Committee) 
तथा केन्द्रीय बैंकिंग जांच-समिति आदि ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। इन ऋणों 
का वितरण किसानों को तब ही आकर्षक हो सकता है जब कि इसकी वितरण 
क्रियाएं थोड़े समय में ही हों जिससे कृषक को आवश्यकता के समय राशि मिल 
सके। इसके लिए दुभिक्ष कमीशन (7/6 C0r7n88।0) ने १९वीं 
शताब्दी में ही ऐसा प्रस्ताव किया था कि इनका वितरण कृषि विभाग द्वारा 
किया जाय, न कि आगम विभाग द्वारा । १९३१ में केन्द्रीय बॅकिंग समिति ने यह्‌ 
कम कति कि ढुभिक्षकालीन सहायता भी कृषकों को दी जानी चाहिए तथा 

समितियों रण यथासंभव शीघ्रता से किया जाय | अतः ये ऋण सहकारी 
समितियों के द्वारा वितरित होने चाहिएं । 
को से. साख कॉरपोरेशन की सिफारिश--गाडगिल कमेटी ने देश में इषकों 
साज-सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि साख कॉरपोरेशन स्थापित करने के सुझाव 
दिए थे। उनकी सिफारिश थी कि “प्रान्त-प्रान्त में एक-एक कृषि साख कॉरपोरेशन | 
स्थापित किया जाय कि आन्त-आन्त में एक-एक कृषि साख क | 
रावित इ सको शाखाएं और उपशाखाएं प्रान्त भर में फैल जायं। 
उः की अधिकांश पूंजी--कम से कम ५०%-प्रान्तीय 
ह गाए तथा शेष पूंजी अन्य साख संस्थाओं द्वारा दी जाय। कॉरपोरेशन 
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की पंजी प्राप्त करने "के लिए अंश बेचे जायं और ये अंश 
बैंकों, सहकारी बैंकों तथा अन्य साख-संस्थाओं द्वारा खरीदे जायं । प्रस्तावित 
कॉरपोरेंशन का प्रबन्ध-संचालन एक बोर्ड के अधीन हो जिसमे सरकार द्वारा 
मनोनीत तथा अंशधारी संस्थाओं द्वारा भेजे गए संचालक हों। सरकार संचालक 
मनोनीत करते समय कृषि तथा सहकारिता से सम्बन्ध रखनेवाले विशेषज्ञो को . 
ही मनोनीत करे। -दैनिक प्रवन्ध के लिए सरकार एक अफसर नियुक्त करे जो 
कॉरपोरेशन के लेन-देन का संचालन करता रहे। कॉरपोरेशन दीर्घकालीन, मध्य- 
कालीन तथा अल्पकालीन--सब प्रकार के ऋण स्वीकृत किया करें। कॉरपोरेशन 


ऋण स्वीकृत करने में कृषकों से व्यक्तिगत एवं सामूहिक सम्बन्ध रखें और कृषि 


सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए ऋण दें । जिन स्थानों पर सहकारी बेक उन्नत न हों 
वहां ये कॉरपोरेशन उन्हें .सहायता देकर.प्रगति दें और जहां सहकारी बेंक अपना 


. कार्य भली प्रकार करते हों वहां काँरपोरेशन ऋण देने के लिए अपना अलग क्षेत्र 


निर्धारित करें। पर यह ध्यान रक्खा जाय कि कॉरपोरेशन सहकारी बेंकों तथा 
अन्य कृषि-साख-संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता एवं प्रतिस्परद्धा न करें वरन्‌ 
सहयोग के साथ कार्य करें ।” कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि “जिस प्रांत में 
सहकारी बेकों ने अपना अच्छा क्षेत्र बना लिया हो और वे कृषकों की आवष्यकता 
पूर्ण करते हों वहां कॉरपोरेशन स्थापित करने पर कोई जोर न दिया जाय ।” 
“कॉरपोरेशन चालू ऋणों पर ६३% तथा विकास के लिए लिये गए ऋणों 


` पर ४% से अधिक ब्याज वसूल न करें ।” कमेटी ने प्रान्तीय कॉरपोरेशनों 


.के अतिरिक्त सार्वदेशिक कृषि साख कॉरपोरेशन' स्थापित करने की सिफारिश 


भी की थी।* 


सहकारिता आधोजन समिति के सुझाव/--सहकारिता आयोजन समिति ने 
भी उक्त प्रश्‍न पर विचार किया था। उसका सुझाव था कि. गाडगिल कमेटी - 
की सिफारिश के अनुसार प्रान्त-प्रान्त-में कृषि-साख कॉरपोरेशन स्थापित करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है वरन्‌ जो सहयोग और सहायता प्रस्तावित कॉरपोरेशनों 
को सिफारिश की गई है वह सब-सहकारी बेंकों को मिलनी चाहिए जिससे 
उनके साधन बढें और वे कृषकों की अधिक सेवा कर सकें। इस विषय में आयोजन 
समिति ने निम्न तक दिए: . | 

(१) “प्रान्तीय सहकारी बँकों तथा अन्य सहकारी साख संस्थाओं ने पिछले 
अनेक वर्षों से कृषि-साख-सषेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है। अतः उन्हीं 
को इस विषय में प्रोत्साहन देना, आवश्यक है न कि नई प्रकार की और साख 


क +The Agsiouliural F Agricultural Firience Sub-committee (Presidont 
Prof, म ‘Gadgil) Report—pp: 32—60. 
*« T Tho Cooperative Planning Committee Report—PP- 72-13. 


CC-0. Jangamwadi Math CQollection. Digitized by eGangotri 


( ६२७ ) 


खोलना । फिर एक वात और भी है । प्रस्तावित कॉरपोरेशन जब 
साख संस्थाओं के.माध्यम द्वारा ही कृषकों से लेन-देन करेंगे तो फिर क्यों 
सहकारी संस्थाओं को ही उन्नत और विकसित बनाया जाय?” 
ुँ (२) “गाडगिछ कमेटी देश के अधिक से अधिक कृषकों को महाजनों और 
बोहरों के पाश से निकालकर साख-संस्थाओं के सम्पर्क में लाने की इच्छुक है-- 
और इसीलिए. उसने काँरपोरेशन स्थापित करने का सुझाव दिया है । इसके 
लिए यह अच्छा है कि देश में अधिक से अधिक संख्या में सहकारी साख-संस्थाएं 
बढाई जायं । यदि ऐसा किया गया तो कृषक स्वयमेव ही महाजनों से निकलकर 
“ साल-संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित कर छेंगे और तब गाडगिल कमेटी की दुर्श्चिता लें 
स्वतः ही दूर हो जायगी।” आ 
(३) “कृषि साख-कॉरपोरेशन के संचालक बोर्ड मे ऋण लेनेवालों का . 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उसके प्रबन्ध-संचालन पर तथा उसकी - 
ऋण-नीति पर केवल ऋणदाताओं का ही आधिपत्य हो जायगा।” 5 . . 
उक्त कारणों को देते हुए आयोजन-समिति ने देश में सहकारिता आन्दोलन 
को ही बढ़ावा देने की सिफारिश की । समिति ने कृषि-साख-कॉरपोरेशन बनाते 
`का विरोध-किया और सुझाव दिया कि उसके स्थान पर प्रान्तीय सहकारी बैंकों 
को ही संगठित बनाया जाय । सरकार जो सहायता कॉरपोरेशनों को दे वह प्रान्तीय 
बेंकों को. दी जाय ताकि ये बैंक उन सव. कार्यों को निभा सकें जिनके लिए 
कॉरपोरेशन स्थापित करने की वात सोची जा रही है । , 
. गाडगिछकमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों न 
तथा रिजवं बैंक से सलाह मांगी कि प्रान्तों में कॉरपोरेशन स्थापित करना कहाँ तक 
उपादेय होगा । रिजवं बैक ने इस सुझाव को अव्यावहारिक घोषित करते हुए योजना. 
की अपहेलना की और कहा कि भारत की स्थिति अन्य देशों की स्थिति से भिन्न 


संस्थाएं 


होने के कारण वहां जैसी विशिष्ट साख-संस्थाएं अपने देश में सफल नहीं हो सकतीं । . 


इछ प्रान्तीय सरकारों के सुझाव आए कि कॉरपोरेशन, यदि स्थापित किए गए 
तो, सहकारी वेको के प्रतियोगी बन जायंगे और तब सहकारिता आन्दोलन 
| सरिक बेड धक्का लगेगा । आसाम सरकार ने सुझाव भेजा था. कि कृषि-साख- 
जैसा कि गाडगिल कमेटी ने सिफारिश की. है, स्थापित किए जायं 
प्रान्तीय सहकारी बेको को कम ब्याज पर ऋण देने की सुविधाएं दें। 
212 भी हो, इस बात की देश में मंहती आवश्यकता है कि कृषकों के लिए 
के आज-दर पर आवश्यक मात्रा में ऋण-राशि देने-का समुचित प्रबन्ध हो। 
कारी बो मै केन्द्रीय तथा आन्तीय सरकारों को, रिजवं बेक को एवं सह- 
कृषि की वित्त दि एक एसा संगठन तैयार करना चाहिए जो कि देश में 
त-आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । 
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सारांश 

भारत में सहकारी बेंकों का जन्म कृषकों को आथिक सहायता देकर उ 
महाजनों और बोहरों के चंगुल से मुक्त करन के लिए हुआ । सहकारिता एक 
ऐसा संगठन है जिसके अन्तर्गत कुछ छोग अपनी आथिक आवश्यकताओं कषे 
पुति करने के लिए समान अधिकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस संगठन 
से गरीब और निर्बल स्वावलम्बन, बचत तथा विनियोग के सिद्धान्तो को लेकर 
पारस्परिक सहायता करके आथिक प्रगति करते हँ । इस कार्यप्रणाली से कह 
लाभ मिलते हैँ--(१) पारस्परिक सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ता है ; ( २) 
विनियोग की भावना आती और साख की गतिशीलता बढ़ती है; (३) साधन- 
हीन लोगों को साधन प्राप्त होता है; (४) बचत करने की आदत को प्रोत्साहन 
मिलता है। 

सहकारिता द्वारा कृषकों को सहायता देने का मौलिक उद्देश्य यह है कि 
गरीब किसानों को आवश्यकतानुसार सस्ती ब्याज दर पर शीघ्र ही ऋण प्राप्त 
हो सके। सहकारी बेंक ऐसेःलोगो ने बनाया है जिनके पास साधनों का अभाव 
है पर जो इस अभाव को दूर करने के लिए पारस्परिक सहयोग से काम कर सकते 
हँ। अर्थ-च्यवस्था की दृष्टि से सहकारी बेंकों को तीन भागों में बांटा जा सकता 
है--(१) प्राइमरी साख समितियां, (२) केन्द्रीय सहकारी समितियां (बेंक), 
(३) प्रान्तीय सहकारी बॅक। | 

सहकारी बेंक तथा व्यापारिक बेंक दोनों ही राशि जमा करने तथा राशि ऋग 

- देने का काम करते हँ परन्तु तो भी दोनों के सिद्धान्तों एवं क्रियाओं में मौलिक 
अन्तर हेँ। ये अन्तर इस प्रकार हँ--(१) व्यापारिक बैंक राशि जमाकर्ताओं 
तथा ऋण लेनेवालों के बीच मध्यस्थ का काम करता है, पर सहकारी बेक केवत 
अपने ही सदस्यों को ऋण देते हँ; (२) व्यापारिक बॅंक जमानत पर ऋण देते 
` हैं, उनकी क्रिया घनी को और घनी तथा गरीब को और गरीब बनाती हैं, पर 

सहकारी बैंक साख-नीति में प्रजातंत्रीय भावना भरता है--यह पारस्परिक 
सहयोग सिखाता है तथा उत्तरदायित्व का ज्ञान कराता है; (३) व्यापारिक बर 
के प्रबन्ध संचालन में उसके अंशधारी का विशेष हस्तक्षेप नहीं होता पर स 
बेंक का प्रत्येक सदस्य उसके प्रति उत्तरदायी होता है ; (४) व्यापारिक बॅक ग 
राशि के प्रयोग करने के उद्देश्य से कोई सरोकार नहीं रखता पर 
इस बात का ध्यान रखता है कि दिया हुआ ऋण उत्पादन के काम में आं 020 
या नहीं ; (५) सहकारी बैंक उधार लेनेवालों के समीप रहता हैं धनी 
व्यापारिक बेक उनसे दूर ; (६) व्यापारिक बेकों का संचालन भारतीय म 
एक्ट तथा बैंकिग कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत होता है पर सहकारी बेंकों का प 
सहकारी समिति एक्ट के द्वारा होता हूँ । 
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दस या इससे अधिक व्यक्ति मिलकर प्राइमरी साख समिति बना सकते हें। 
समिति के सदस्यों की देनदारी असीमित होती है। सदस्यों से प्रवेश-शुल्क लेकर 
उनको अंश बेचकर अथवा उनसे राशि जमा रखकर समिति पूंजी प्राप्त करती है। 
समिति अपने सदस्यों को उत्पादन व कृषि कार्यों के लिए राशि उधार देती है। 
प्रत्येक समिति को अपने लाभ में से कुछ राशि संचित कोष में रखना होता है। 
समिति का प्रबन्ध-संचालन दो कमेटियों के हाथ में होता है--(१) साधारण, 

२) प्रबन्ध । गत युद्ध के पूर्व समितियों की परिस्थितियां बड़ी भयंकर रहीं । 

परन्तु आगे चलकर सुधर गईं। युद्धकाल में. समितियों द्वारा दिए गए ऋण वापस 
आने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई । 

प्राइमरी साख समितियों की सहायतार्थ केन्द्रीय सहकारी बेंकों का संगठन 
किया जाता है। किसी तहसील, जिला या किसी विशेष क्षेत्र की प्राइमरी समितियों 
के ऊपर एक केन्द्रीय सहकारी बेंक होता हैँ। केन्द्रीय सहकारी बेंक प्रायः दो प्रकार 
के होते हे--(१) जिनमें केवल प्राइमरी समितियां ही सदस्य होती हे- इन्हेँ 
यूनियन कहते हैं; (२) जिनमें प्राइमरी समितियों के साथ-साथ अन्य लोग ` 
भी सदस्य होते हैं--इनका प्रधान उद्देश्य प्राइमरी समितियों को धनराशि देकर 
सहायता करना होता है। इसके अतिरिक्त ये अन्य प्रकार की बैंकिग क्रियाएं 
भी करते हें। युद्धकाल में इन बेंकों ने अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन तथा 
वस्तुओं के वितरण में अधिक योग दिया था। ८ 

प्रान्तीय सहकारी बेंक देश के सहकारी बेंकिग कलेवर के शीर्ष बेंक का काम 
करते हँ। प्रान्तीय बेंक प्रान्त भर के केन्द्रीय सहकारी बैंको का संगठन करता तथा 
उनकी देखभाल करता है । ये बेंक समय समय पर अन्य सहकारी बेंकों को ऋण 
भी देते हैं। प्राइमरी समितियों से ये बैंक सीधा लेन-देन नहीं करते वरन्‌ केन्द्रीय 
बेको से हो इनका लेन-देन होता है । जिन स्थानों पर केन्द्रीय प्राइमरी बैंक नहीं हें 
वहां प्रान्तीय बेंक स्वपं प्राइमरी समितियों से लेन-देन करते हैँ । इनकी पूंजी अंश 
गज जमा-राशि द्वारा तथा अन्य बेंकों से ऋण लेकर प्राप्त होती है। युद्धकाल 
में इन बेंकों को स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। र 

सहकारी बेंकिंग प्रणाली के दोष--(१) सहकारी आन्दोलन जनता की 
आवश्यकता के किनारे किनारे विकसित न होकर सरकारी नीति के भार में पनपा 
पा बत, यह जनता के उतने समीप नहीं जितना होना चाहिए था; (२) प्राइमरी 

' समितियां दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋणों के अन्तर को नहीं समझ 7 
क्न फलतः उनकी राशि दीर्घकालीन ऋणों में उलझती रही ; (३) सहकारी 
बको को ऋण देने की बैंकों में टे 
रया बढी की प्रथा बड़ी जटिल रही है; (४) बेको में सरकारी कर्मचारी 
है; (५) र Crs जनता इन बेकों को अपने से भिन्न और दूर समझती रही 
सचालक अयोग्य एवं अनुभवहीन रहे हैं; (६) बेंकों का - 
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हिसाब-लेखा नियमानुसार नहीं रसला गया हैं; (७) बेको की वित्तीय 
बड़ी नाजुक रही है ; (८) देश सें सहकारिता शिक्षा का अभाव रहा है 
लोगों में सहकारी बेकों से लेनदेन बढ़ाने की हाँस नहीं पनपने पाई है। 
देश सें सहकारिता आन्दोलन,की जांच-पड़ताल करने तथा उसमें क 
के लिए सुझाव देने के लिए सरकार ने सहकारिता आयोजन समिति बनाई थी। 
इस समिति ने. सहकारी बेंकों को उन्नत बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए जो इ 
प्रकार है-- (१) समितियों की जड़ सम्पत्ति को तरल रखना चाहिए; (२) इनका 
संगठन असीमित देनदारी के आधार पर होना चाहिए; (३) इन्हें ऋण सामान्यत: 
व्यक्तिगत साख पर देने चाहिएं; (४) समितियों को ऋण स्वीकार करने भे 
शीघ्रता करनी चाहिए; (५) स्वीकृत किए गए ऋणों की राशि उसी समय 
देनी चाहिए जब उसकी वास्तविक आवश्यकता पड़े; (६) समितियों को नीची 
- दर पर ऋण देने चाहिएं; (७) केन्द्रीय सहकारी नेको को अपना संगठन समचित 
बेकिंग पद्धति के अनुसार करना चाहिए; (८) समितियों को चाहिए कि बे 
रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सुविधाओं से अधिकाधिक लाभ उठाएं; (९) समितियों 
को देखते रहना चाहिए कि ऋण लेनेवाले ऋण राशि का ठीक-ठीक उपयोग कर 
रहे हैं या नहीं; (१०) ऋणों के भुगतान के विषय सें समितियों को बहुत सावधान 
रहना चाहिए । कमेटी का विश्वास है कि भारतीय गांवों की आथिक समस्या 
विशेषकर क्कृषि-वित्त-समस्या को .सुलझाने में सहकारी समितियां अमूल्य योग 
प्रदान कर सकती हें। एक | 
रिजर्व बक सदैव से ही सहकारी बेंकों के प्रति सहयोग एवं सद्भावना रखता 
आया हुँ । एक्ट की धाराओं १७ (२) (ब) और १७ (४) (स) के अनुसार 
बेंक प्रान्तीय सहकारी बंकों को मौसमी कृषि कार्यों तथा फसल विक्री के लिए 
बिना जमानत के ऋण देता है। ये ऋण १५ सहीने की अवधि तक के लिए 
दिए जाते हैं। घारा १७ (४) (ब) तथा १७ (४) (स) के अनुसार केर 
प्रान्तीय सहकारी बेंको को १५ महीने के अवघि के लिए रियायती दरों पर 
ऋण देता है । बेंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों को राशि के स्थानान्तरण की सुविधाएं 
. भी देता है। बेंक ने बॅकिग पद्धति के आधार पर हिस्सा देने के लिए एक संस्था 
` बनाई हैं जहां सहकारिता की ट्रेनिंग दी जाती है। 

न भूमि-बन्धक बेंक वे. बेकिंग संस्थाएं हैं जो भूमि को बन्धक रखकर कृषकों को 
दीर्घकालीन ऋण देती हैं। ऐसे बैंक सहकारिता के आधार पर भी स्थापित br 
सकते हूँ तथा व्यापारिक बेंक की भांति भी बनाए जा सकते हँ। इन बेंकों की 
अंश बेचकर, ऋणपन्न बेचकर तथा दीर्घकालीन राशि जमा करके प्राप्त कौ न 
है। ये बैंक कृषकों को दीर्घकालीन--४० साल तक के लिए--ऋण देत है 
इनकी व्याज-दर ६% से ९% तक होती हूँ । इन बेको की सफलता 
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बात पर निर्भर होती है कि ऋण देते समय बन्धक रखी जानेवाली -भूमि का . 
मल्यांकन ठीक ठीक होता है या नहीं तथा ऋण लेनेवाला किइतों का भुगतान 
ढीक-ठीक करता है या नहीं। इन बेंकों का प्रबन्ध-संचालन ऐसे लोगों के हाथ 
में होता चाहिए जो केवल अपने सम्बन्धियों को ही ऋण न दें पर बेंक के हित में 
कार्य करें। सिद्धान्ततः इन बेंकों को अधिकार मिल जाना चाहिए कि ऋण भुगतान 
न होने पर वे बिना अदालत की सहायता के बन्धक भूमि को अपने स्वामित्व में 
कर सकें या बेच सके । 

कृषि कार्यों के लिए कृषकों को वित्त सहायता देने के हेतु गाडगिल कमेटी ने 
देश में और प्रान्त-प्रान्त में कृषि साल्ल कॉरपोरेशन स्थापित करने की सिफारिश 
की थी पर सहकारिता आयोजन समिति ने इन सिफारिशों को न सानकर केवल 
सहकारी बेकों के विकास पर ही जोर दिया । ठीक भी है, कृषकों को विशवास- 
पात्र बनाकर उनमें सहयोग और सहकारिता की भावना भरकर उनकी वित्त- 
समस्पाओं को सुलझाने का एकमात्र मार्ग सहकारी बेंकों कॉ बिकास हूं। 


परीक्षा-प्रइन 


(१) सहकारिता का मूल आदर्श क्या है? इस आदर्श को सामने रखते हुए 

सहकारी वैंक कृषकों की वित्त-समस्या किस सीमा तक हल कर सकते हें ? 

(२) सहकारी बैंको तथा व्यापारिक बैंको के मूल भेद समझाते हुए बतलाइए कि 
व्यापारिक बैंक कृषकों की वित्त-सहायता क्यों नहीं कर पाते 1 

(३) भारतीय कृषि क्षेत्र में सहकारी बेंकों का क्या स्थान है--इस पर एक स्थूल 
नोट तैयार कीजिए। 

(४) प्राइमरी साख समितियों के संगठन तथा कार्य-शैली का वर्णन कीजिए। इन 
समितियों को आथिक सहायता देने का हमारे देश में क्या प्रबन्ध है? 

(५) भारतीय सहकारी बेकिंग क्षेत्र में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्रान्तीय सह- 
कारी बेंकों का क्या स्थान है ? प्रान्तीय सहकारी बैंकिंग संस्था के संगठन 
पर प्रकाश डालिए। | क 

(६) भारतीय सहकारी बैंकिंग व्यवस्था तथा उसके लेन-देन के दोषों पर प्रकाश 
डालते हुए उन्हें दूर करने के सुझाव दीजिए। 

(७) सहकारिता आयोजन समिति ने सहकारी बेंकिंग व्यवस्था को उन्नत करने 

( कै जो सुझाव दिए उनका विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। 

८) पा वेक से आपका क्या तात्पर्य है ? भारतीय भूमि-बन्धक बेंकों 
को कस का वर्णन करते हुए उनके दोषों को समझाइए । उन दोषों 
हुर करने के सुझाव भी दीजिए। 
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| ( ६३२ ) । 
, (९) रिजवे बेंक ने सहकारी बैंकों को सहायता देने की जो: व्यवस्थाएं की है 
उनका उल्लेख कीजिए। 
(१०) सरकार द्वारा कृषकों को जो वित्त-सहायता दी जाती है उसका वर्णन 
करते हुए उसके दोषों और त्रुटियों की ओर संकेत कीजिए। 7 
(११) 'कृषि-साख कॉरपोरेशन' स्थापित करने के विषय में गाडगिल कमेटी को | 


सिफारिशों का उल्लेख कीजिए । सहकारिता आयोजन-समिति ने इन 
सिफारिशों पर जो विचार प्रकट किए उनका भी उल्लेख कीजिए | 
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अध्याय ३६ 
रिजर्व बैंक आव इण्डिया 

भारत में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का प्रश्‍न बहुत काल से चलता आ रहा 
था। १९१३ में चेम्बरलेन कमीशन ने देश में एक केन्द्रीय बेंक स्थापित करने 
का सुझाव दिया था। इसी समय प्रो० कीन्स ने देश-देश में केन्द्रीय बेंक बनाने की 
योजना प्रकाशित की थी परन्तु हमारी विदेशी सरकार ने उस समय कोई ठोस 
कदम न उठाया । १९२० में ब्रूसेल्स नामक स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्मेलन 
हुआ और उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि जिन देशों में केन्द्रीय बेंक नहीं हें 
उन्हें शीघ्र ही ऐसे बेंक स्थापित कर लेने चाहिएं। १९२५ में हिल्टन यंग कमीशन 
ने देश में एक केन्द्रीय बेंक बनाने की सिफारिश की जो देश में साख और मुद्रा 
दोनों का नियंत्रण कर सके । यद्यपि १९२१ में इम्पीरियल बैंक आव 
इण्डिया स्थापित हो चुका था और वह सरकारी बेंक एवं बेंकों के बेंक के रूप 
में भी काम करता था पर हिल्टन यंग कमीशन ने इसी बात पर जोर दिया कि 
केन्द्रीय बेक इम्पीरियल बेक से अलग होना चाहिए जो सरकारी बेक हो, बेकों की 
देख-माल करे और नोट छोपकर चलाने का भी प्रबन्ध करे। कमीशन का मत 
था कि इन अधिकारों को लेकर ही केन्द्रीय बेंक देश में साख-व्यवस्था का समुचित 
प्रबन्ध कर सकता है। विशेषज्ञों का भी विचार था कि देश की बेंक-व्यवस्था तथा 
साख-व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए एक अधिकृत बेंक की आवश्यकता है 
जिसको विशेषाधिकार देकर मौद्रिक इकाई के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता 
एव स्थायित्व लाया जा सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी परिंचमी देशों ने 
केद्रीय बेक स्थापित कर लिये थे। भारत में भी इसकी विशेष आवश्यकता थी। अतः 

१९३५ में रिजवे बेंक आव इण्डिया के नाम से केन्द्रीय बैंक बना दिया गया । 

_ रिजर्व बंक बनाने को आवश्यकत/ 

क देश स रिजवे बेंक स्थापित करने के अनेक कारण थे। कुछ बातें ऐसी थीं जिनका 
खि एवं नियंत्रण केवल रिजवं बैंक ही कर सकता था। वे बातें निम्न थीं-- 
नः १) भारतीय मौद्रिक इकाई अर्थात्‌ रुपये के वाह्य और आन्तरिक 
मे स्थायित्व लाने के लिए रिजवं बॅंक की आवश्यकता थी। रुपये के 
रोग बोर मूल्य में स्थिता तभी आ सकती है जब कि रुपये की प्रदाय देश में 
* व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। यदि व्यवसाय की 
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हँ 


(६३४) 


` आवश्यकता से कम या अधिक रुपये की प्रदाय रही तो रुपये का मूल्य भमाना 


ऊंचा या नीचा रहेगा और उसमें अस्थिरता आने लगेगी । अतः रिज वके से 3 
थी कि नोट निर्गमन करने तथा सिक्यूरिटियों के क्रय-विक्रय का धो 

'मिल जाने से वह रुपये की प्रदाय व्यवसाय की आवश्यकताओं के अन्‌कल 

बढ़ा सकेगा और इस प्रकार उसके मूल्य में स्थिरता पैदा हो सकेगी | "रे 

इसी प्रकार रुपये के बाह्य मूल्य अर्थात्‌ विनिमय-दर में भी स्थिरता तनी 

आ सकती है जब कि आवश्यकतानुसार विदेशी विनिमय लोगो को मिलता 
रहे। रुपये की बाह्य स्थिरता अधिकांश में आन्तरिक स्थिरता पर ही निर्भर 
होती है। इसलिए सोचा गया कि जब आन्तरिक स्थिरता आ जायगी तो 
स्थिरता भी लाई जा सकती है। दूसरे, रिजवं बेंक को सोना तथा स्टलिग के क्रय- 
विक्रय का अधिकार मिल जाने से ऐसी आशा की जाती थी कि रिजवं बेक 
विनिमय-दर में भी स्थिरता ला सकेगा । 

(२) रिजवं वेक से आशा थी कि इसके द्वारा देश के उस कोष में, जो अब तक 
भिन्न-भिन्न बैंक अपने-अपने पास रखते थे, केन्द्रीकरण होगा । अब तक बैंक अपने 
पास कुछ कोष रखते थे परन्तु इस कोष से कोई कार्य हल नहीं हो सकता था। यदि 
किसी बैंक को कभी आवश्यकता भी होती तो दूसरा बेंक रुपये से उसकी सहायता 
नहीं करता था। अतः यह कोष भिन्न-भिन्न बैंकों के पास रखा ही रहता था। अब यह 
सोचा गया कि रिजवं बेक बनने से देश के भिन्न-भिन्न बैंक अपनी-अपनी एक 
निश्चित कोष-राशि रिजवं वैंक में रखा करेंगे जिससे कोषों का केन्द्रीकरण होगा। 
रिजवं बैंक इस केन्द्रित कोष से समय-समय पर और स्थान-स्थान पर बेंकों की 
आवश्यकता पुरी करेगा। इस तरह से उन कोषों का, जो रिजर्व बैंक न होने कारण 
बेकार हं, महत्तम प्रयोग होगा, उनमें गतिशीलता आवेगी और लोच भी पैदा 
होगी, र्ये का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकेगा। इससे हमारे बॅकिंग 
कलेवर में सुव्यवस्था आवेगी । 

(३) देश की साख-नीति का समुचित और न्यायपूर्ण प्रबन्ध करने के 
लिए भी देश में रिजर्व बेंक की आवश्यकता थी । साख-नीति का समुचित 
भबन्ध उसी समय हो सकता है जब कि मुद्रा और साख की प्रदाय व्यापार और 
उद्योग की आवश्यकताओं के अनुकूल घटाई-बढ़ाई जा सके जिससे मुद्रा-मण्डी 
और व्यवसाये में असन्तुलन और विषमता न रहने पावे । अब तक साख-नि्यत्रण 
का काम इम्पीरियल बेंक करता था और नोट छापने का एकाधिकार सरकार 
के हाथ में था। इस प्रकार की दोहरी नीति से साख-नियंत्रण के कार्य में वाधा 
थी ह । अतः ऐसा सोचा गया कि रिजर्व बेक स्थापित करके दोनों we 
नियंत्रण एवं नोट-निर्गमन--उसी के अधीन कर दिए जायं । साख-तिमंत्रण 
समुचित प्रवन्ध के लिए रिजव॑ बैंक को निम्न अधिकार दिए गए हैँ: 
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क) नोट-निर्गमन का एकाधिकार दे दिया गया है जो कि साख-नियंत्रण 
का प्रमुख साधन हँ; 

(ख) बेंकों से उनकी मांग-देनदारी का ५% तथा काल-देनदारी का २% 
जमा लेने का भी अधिकार मिला है जिससे वेंकों पर और 
उनकी साख-व्यवस्था पर निरीक्षण रक्खा जा सके; 

(ग) सरकारी कोष की राशि भौ बेंक में जमा रहेगी जिससे साख-व्यवस्था 
शीघ्र ही प्रभावित बनाई जा सके; : 

(घ) बिलों की पुनःकटौती (1०-01500071708) करने का भी 
अधिकार मिला है (जिस दर पर रिजर्व बेंक बिलों की पुनःकटौती 
करता है उसे 'बेंक-दर' कहते हें); 

(ङ) साख-नियंत्रण के लिए बेंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह 
समय समय पर आवश्यकतानुसार खुले बाजार में 'सिक्यूरिटियों का 

` , क्रय-विक्रय कर सकता है (Open Market Operations); 

(च) रिजवं बैंक समाशोधन गृह का काम भी करता है जिससे बेंकों के लेखे 
रिजर्व बेंक की दृष्टि में बने रहें (Clearing House System); 

(४) देश में अब तक ऐसी कोई संस्था न थी जो बेंकों, मुद्रा-मण्डियों व 
स्वदेशी वेंकरों के क्रिया-कलापों के शुद्ध-शुद्ध न्यायपूर्ण अंक जनता की सुविधा के लिए 
शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करती । अतः इस कायं के लिए भी रिजर्व बेंक की विशेष : 
आवश्यकता थी । : , 

(५) ऐसी संस्था की भी आवश्यकता थी जहां सरकारी राशि सुरक्षित रखी जा 
सकती और जो सरकारों-केन्द्रीय और प्रान्तीय-के लेखों पर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर राशि भेजने का प्रबन्ध करती, सरकारों के लिए विदेशी विनिमय खरीदती 
और सरकार के लेखे पर राशि लन्दन भी भेजती तथा सरकार को समय सयय पर 
मौद्रिक विषयों पर सलाह भी देती । रिजर्व बैंक की स्थापना से इस कमी को दूर 
करने की आशा थी । - 

(६) रिजर्व वैंक की इसलिए भी आवश्यकता थी कि वह देश को बेंकिंग _ 
प्रणाली का भली भांति नियंत्रण करेगा जिससे देश का बैंकिंग कलेवर सुदुढ़ और 
संगठित बन सके। स्वदेशी बेकरों को, जो अब तक सरकार के नियंत्रण से बाहर 
मै, नियंत्रण में लाने के लिए भी रिजर्व बैंक को उपयुक्त समझा गया । यह भी 
सोचा गया कि देश के आन्तरिक व्यापार की मौद्रिक आवश्यकताओं की पुति देश का 

बेक ही भली प्रकार कर सकता है । 

(७) आशा की जाती थी कि रिजबं वैंक द्वारा भारतीय कृषि की मौद्रिक 
eT पुरी हो जायंगी । रिजवं बेक में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि- 

विभाग स्थाप्रित किया गया है जिसके द्वारा प्रान्तीय सहकारी बेकों द्वारा 
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कृषकों तक मौद्रिक सहायता पहुंचाने का आयोजन किया गया है । इसके 

रिजवं बैंक अन्य साधनों द्वारा भी कृषि को सहायता देता है जिसका वर्णन अगढे 
पृष्ठों में किया गया है। 

. (८) इसके अतिरिक्त रिजर्व बेंक की इसलिए भी आवश्यकता थी कि अन्य 
सभी देशों ने केन्द्रीय बेक स्थापित कर लिये थे और अन्य राष्ट्रों के साथ मौद्रिक 
दौड़ में चलने के लिए भारत में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की आवश्यकता थी । 
त्यूजीलेड, टर्की, मैक्सिको तथा चीन में भी केन्द्रीय बेंक स्थापित हो चुके थे । 

उक्त सभी आशाओं और आवश्यकताओं की पुति करने के उद्देश्य से १९३४ 
में रिजवं बेंक आव इण्डिया एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार अप्रैल १९३५ 
से रिजवं बेक स्थापित कर दिया गया । रिजवे बेंक स्थापित करने से पहिले काफी 
वाद-विवाद रहा कि बेंक अंशधारियो का बेंक हो अथवा सरकारी बैंक । दोनों के पक्ष: 
विपक्ष में युक्तियां रखी गईं परन्तु अन्त में इस उद्देश्य को लेकर कि किसी भी मौद्रिक 
संस्था में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए वरन्‌ ऐसी संस्था को तो जनता 
के नियंत्रण में रखना चाहिए, रिजवं बेंक को अंशधारियों का बैंक ही बनाया गया । 
अंशधारियों के रिजवं बेंक ने लगभग चौदह वर्ष काम किया । भारत के स्वत्रंत होते 
ही रिजवं बेक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठा और इस सिद्धान्त के अनुसार कि देश 
में राष्ट्रीय सरकार है और राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में रहकर केन्द्रीय 
बैंक को साख-नियंत्रण तथा मौद्रिक प्रबन्ध करना चाहिए, रिजर्व बैंक का १ जनवरी 
सन्‌ १९४९ से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । | 


( ६३६ ) 


र।ष्ट्रोयकरण क्यों और केसे ? 


रिजर्व बेक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न तो उसके जन्म से ही चलता आया था। 
हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर जब भारतीय धारासभा में विचार हुआतो 
विपक्षी दल राष्ट्रीयकरण का समर्थक था परन्तु किसी भी प्रकार १९३५ में इस बैक 
की स्थापना वैयक्तिक अंशधारियों के बेक के रूप में हुईः। १९४६-४७ में केन्द्रीय 
बिधान सभा में जब बजट पर बहस हो रही थी तब विपक्षी दल के नेता श्री शरर्चद्ध 
बोस ने इस प्रदन को उठाया। उक्त सुझाव का उत्तर देते हुए अर्थमन्त्री सर आर्ची- 
वाल्ड रोलेंड्स ने कहा-“मुझे इस विषय में संशय नहीं है कि निकटतम भविष्य में 
रिजर्व बेक का राष्ट्रीयकरण हो जायगा। इसका राष्ट्रीयकरण अब तक क्यों नहीं 
हुआ, इसका कारण मेरे विचार से यह था कि विधान सभा रिजव बैंक जैसी संस्था को 
जिसका भारत के आथिक जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है, एक अनुत्तरदायी कार्य- 
कारिणी के हाथ में देने को तैयार नहीं थी। केन्द्रीय धारासभा में बैंक के राष्ट्रीय" 
जा भस्ताव फरवरी १९४७ में पुनः छाया गया, परन्तु अर्थ-सदस्य के विश्वास 
दिलाने पर कि सरकार इस पर पूर्ण विचार करेगी और जब यह कार्य देशहित म 
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सहायक होगा तो सरकार को इसका राष्ट्रीयकरण करने में तनिक भी संकोच 
न होगा, प्रस्ताव वापिस ले लिया गया । इसके परचात्‌ १९४७-४८ के बजट को 
धारासभा में पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि अब राष्ट्रीय सरकार 
है और देश स्वतंत्र है इसलिए केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर ही देना 
चाहिए । राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न युक्तियां थीं जिनके कारण रिजवं बॅक को 
राष्ट्रीय संस्था वना दिया गया :-- ८ 

(१) अन्य देशों के केन्द्रीय वेंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था और उन देशों 
में सरकार की आथिक तथा मौद्रिक नीति को केन्द्रीय बैंक द्वारा ही कार्य 
रूप में लाया जाता था। भारत में भी यह तभी किया जा सकता था जब कि 
केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण होता । 

(२) भारत में जनसाधारण के जीवनस्तर को ऊंचा बनाने के लिए यह 
आवश्यक था कि आय में वृद्धि हो तथा आथिक ,विषमता दूर हो । ऐसा करने के 
लिए युद्धोत्तर आर्थिक योजनाओं की आवश्यकता थी और आथिक योजना तभी 
सफल बनाई जा सकती थी जब कि केन्द्रीय बेंक राष्ट्रीयकृत होता और सरकार 
की नीति के साथ सहयोग देता । थे 

(३) कुछ थोड़े से कार्यों को छोड़कर, जो केन्द्रीय सरकार को दिए गए हें, 
प्रान्तों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है । ऐसी परिस्थिति में सम्भव था कि विभिन्न 
प्रान्तीय सरकारें विभिन्न आर्थिक नीति का अनुसरण करतीं और युद्धोत्तरकालीन 
आथिक योजनाएं सफल न हो पातीं । अतः केन्द्रीय सरकार यह चाहती 
थी कि ऐसा न हो और कम से कम केन्द्रीय बैंक और केन्द्रीय सरकार की. 
आथिक नीति में तो पूर्ण सहयोग रहे । यह तभी हो सकता था जब केन्द्रीय बेक 
राष्ट्रीयकृत होता । अतः रिजर्व वैक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । 

(४) गत वर्षो में, विशेषतया युद्ध-काल में, रिजर्व बैंक की मुद्रा-नीति सन्तोष- 
'जनक नहीं रही थी । नोटों का अत्यधिक प्रसार हुआ था और वस्तुओं के दाम 
बढ़ते रहे परन्तु रिजव बैंक ने इसको रोकने के लिए कोई महत्त्वपूर्ण कार्यं नहीं 
किया। अतः सोचा गया कि राष्ट्रीयकरण से यह दोष दुर किया जा सकेगा । 

(५) रिजर्व बेंक अभी तक “स्वदेशी बैंकरो को नियंत्रित नहीं कर पाया 
था। यद्यपि बेंक ने अनेक योजनाएं भी बनाई और प्रयत्न भी किए परन्तु 
बह असफल रहा । अतः सोचा गया कि राष्ट्रीयकरण करने से, हो सकता है, 
एसी हिया बन जायं जिससे भारतीय मुद्रामण्डी का भी यह दोष दूर 

। सकं । 

(६) किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का राजनीति से घनिष्ठ संबंध होता है। 

भकार आथिक परिस्थिति के अनुसार राजनीति में आवश्यक परिवर्तन करने 

है उसी प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार आथिक और मौद्रिक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६३८ ) 


नीतियों में फेरबदल करना आवश्यक हो जाता है। अतः देश स्वतंत्र होने 
पश्चात इस बात की आवश्यकता समझी जाने लगी कि मौद्रिक नीत के संचालक्‌...._ 
रिजर्व बैंक और सरकार--में पूर्ण तालमेल रखा जाय । इसलिए रिज बैंक का 
राष्ट्रीयकरण करके उसे सरकारी विभाग बना दिया गया। | 

(७) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति से देश की बेरोजगारी की समस्या भी 
प्रभावित होती है । युद्ध के पश्चात्‌ बेरोजगारी बढ़ने का-भय था (यह भय अब 
सही उतर रहा है) जिसे दुर करने के लिए यह आवश्यक था कि केन्द्रीय बैंक को. 
मद्रानीति सरकार की इच्छानुसार होती । अतः केन्द्रीय -बेंक को सरकारी 


®) 


स्वामित्व एवं संचालन में ले आया गया । | 
(८) युद्ध के कारण लगभग सभी देशों के आथिक कलेवर अस्त-व्यस्त्‌ 
गए थे और अनेक प्रकार की नई-नई समस्याएं देश-देश के सामने आ चुकी थीं। 
इन समस्याओं को समुचित रूप से हल करने के. लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से. - 
देश की आगामी आथिक नीति का निर्धारण करना आवश्यक था । अतः रिज - 
. बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया जिससे वह सरकार का प्रतिनिधित्व. 
` ` करते हुए विदेशों के साथ सहयोग प्राप्त कर सके । दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष . 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हो चुकी थी जिनसे संबंध स्थापित करने तथा . . 
लेन-देन करने के लिए रिजवं बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था क्योंकि तभी वह 
सरकारी नीति के साथ-साथ उन संस्थाओं से सम्पर्क रख सकता था । 
(९) ऐसी अनेक बातें थीं जिन पर रिजवं बैंक को देश की अन्य बैंकों से 
. भ्रकार-प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता था । प्राइवेट बैंक होने से 
उसे यह सूचना प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होती थी अतः ऐसा सोचा गया कि 
राष्ट्रीयकरण से उसे कुछ विशेष स्थान मिलेगा और तब वह इच्छानुसार बेंकों से 
कोई भी आवस्यक सूचना प्राप्त करता रहेगा । 

_ उक्त कारणों को लेकर रिजवं बैक. को १ जनवरी १९४९ से “राष्ट्रीय मौद्रिक 
एवं बेकिंग संस्था” बना दिया गया। अंशधारियों के अंश सरकार ने ले लिये और 
१०० ₹० के एक अंश के बदले में ११८ २० १० आने की कीमत देना स्वीकृत 
हुआ । १०० रुपयों के बदले में तो ३% बाधिक दर के सरकारी बोण्ड दे दिए . 
गए और शेष राशि का नकद भुगतान कर दिया गया | रिजर्व बैंक आव इण्डिया 
एक्ट १९३४ में भी आवश्यक संशोधन कर दिए गए और प्रथम जनवरी १९४९ 
से वेक राष्ट्रीय संस्था बन गई । 


रिज बक क विधाल _ 
अवं केन राष्ट्रीय संस्था के रूप से रिज बैंक का प्रबन्ध, संचालन एवं स्वामित्व 
गीय सरकार के हाथ में है । केन्द्रीय सरकार बैंक के गवर्नर की 
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करती है तथा उसकी सलाह से समय-समय पर जनहित को दृष्टि में रखते हुए 
बैंक को आदेश देती है और इन आदेशों की. पूति के उद्देश्य को सामने रखकर 
वैंक का केन्द्रीय बोर्ड बैंक का संचालन करता है केन्द्रीय बोर्ड के आदेशों का 
पालन करते हुए वेके के गवर्नर को बैंक का प्रबन्ध करने का अधिकार है । 
केन्द्रीय बोर्ड में निम्न व्यक्ति होते हे. | | 

:.(१) एक गवर्नर व.दो डिप्टी गवर्नेर--इनको केन्द्रीय सरकार पांच वर्ष के 
लिए नियुक्त किरती हूँ परन्तु पांच वर्ष के बाद उनको फिर भी नियुक्त किया 
जा सकता है । इनका वेतन केन्द्रीय सरकार की सलाह से केन्द्रीय बोर्ड निश्चित 
करता है । डिप्टी गवर्नरों को केन्द्रीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने का अधिकार 

: ` तो होगा परन्तु वोट देने का अधिकार नहीं है । यदि गवर की अनुपस्थिति में 

` - डिप्टी गवर्नर कार्य-संचालन करे तो उस समय उसको वोट देने का अधिकार 
होगा लेकिन यह अधिकार उसी समय समझा जायगा जब कि इस आशय का एक. 
लिखित प्रमाण-पत्र डिप्टी गवर्नेर को गवर्नर ने दे दिया हो । 

(२) चार संचालक--ये संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा चारों स्थानीय . 
बोडो में से मनोनीत किए हुए होते हैं (स्थानीय बोर्डों का विवरण आगे देखिए) 1 ` 
. (३) छः संचालक और होते हँ जिनको भी केन्द्रीय सरकार मनोनीत .* 

ः बा । इनमें से प्रत्येक दो बारी-बारी से एक, दो, तीन वर्ष के वाद अलग 
१ ( हँ । 
(४) एक सरकारी अफसर होता है जो सरकार द्वारा केन्द्रीय बोर्ड पर 
नियुक्त किया जाता है । यह अफसर सरकार की इच्छानुसार कितने ही समय 
“तक काम कर सकता है । 
2 य ब बोर्ड में कुछ १४ व्यक्ति होते हें। निश्चित अवधि समाप्त 
या कप संचालक फिर दुबारा भी मनोनीत किए जा सकते हे। 

न रिक्त बेक के प्रबन्ध के लिए चार स्थानीय बोड हें। स्थानीय 
ह जा तथा दिल्ली में हूँ। सीमा की दृष्टि से सारे देश को 
जित त कर छिया गया हू । ये प्रदेश उत्तरी प्रदेश, दक्षिणी प्रदेश, 
एह । इ पश्चिमी प्रदेश हँ जो रिजवं बेंक-एक्ट के प्रथम परिशिष्ट में दिए 

1 चार प्रदेशों के लिए स्थानीय बोड हें । प्रत्येक बोर्ड में पांच सदस्य 

क ऽत हम कार करती है । ये सदस्य आपस में अपने में से बोर्ड 

अवधि जाह दि है । सदस्य केवल चार वर्ष तक ही पद पर रहते हे परन्तु 

बोर आवश्यक ने के बाद इनको फिर नियुक्त किया जा सकता है । स्थानीय 

के हा पर केन्द्रीय बोर्ड को सलाह भी देता है तथा केन्द्रीय बोर्ड 
केन्द्रीय बडा सा ह्‌ँ । 

ठक बुळाना गवर्नर के अधिकार में है परन्तु कोई भी तीन 


® 
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संचालक मिलकर भी गवनंर से बैठक बुलाने के लिए प्रार्थना कर सकते हें । वष 
भर में ६ बैठकें बलाना अनिवार्य है परन्तु तीन महीनों में एक वैठंक अवश्य ही 
होनी चाहिए । ै 
रिजर्व बॅंक की पूंजी ५ करोड़ रुपये है । वैंक के कार्यालय बम्बई, कलकत्ता 
दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर में हें । इसकी एक शाखा लन्दन में -भी है जो अप्रैल 
१९४६ में खोली गई थी । केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से बेंक अन्य किसी स्थान 
पर भी शाखा खोल सकता हैं । 1 

बैंक में मुख्य विभाग निम्न हं :-_ . 

(१) बॅकिंग विभाग--यह विभाग बेकों से व्यवहार रखता. है तथा सर- 
कारी कार्य में सहायता भी करता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि 
भेजना और सरकार को सलाह देना । बेंकों का निरीक्षण करना भी इसका 
काम है । बैंकों की मांग तथा काल देनदारी की क्रमशः ५% और २ राशि 
इसी विभाग में जमा रहती हें । 

.  -(२) नोट विभाग--इस विभाग का कार्य नोट जारी करना तथा नोटों 
के वदले में सिक्के आदि का परिवर्तेन करना हं । 

(३) कृषि-साख विभाग--इस विभाग का कार्ये कुषि-साख . की समस्याओं 
के विशेषज्ञ नियुक्त करके रखना है जिससे समयःसमय पर आवश्यकतानुसार 
केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं और अन्य बैंकिंग 
संस्थाओं को कृषि-साख सम्वन्धी सुविधाएं दी जा सके । 

(४) विदेशी विनिमय विभाग--यह विभाग विनिमय-दर स्थायी रखने के 
लिए विदेशी विनिमय की खरीद-बेच करता है । 

(५) शोध एवं अंक विभाग--यह विभाग मुद्रा-शोध का काम करता हैं । 
मुद्रा-मण्डी, बैंकिंग तथा उत्पादन एवं लाभांश सम्बन्धी अंक इकट्ठे करके प्रकाशित 
करना भी इसका विशेष कार्य है । ; 


रिजवं बेंक की क्रियाएं 


क्रियाओं की दृष्टि से बैंक के कार्य दो भागों में बांटे जा सकते हैं । 32 
तो ऐसे कार्य है जो बैक को देश का केन्द्रीय वैंक होने के कारण करने होते 
तथा कुछ क्रियाएं ऐसी हें जो एक्ट की धारा १७ के अन्तगेत बैंक को करनी 
अनिवार्य हें । 

(१) केन्द्रीय बेकिंग क्रियाएं--रिजव बैंक आव इण्डिया एक्ट के तीसरे 
अध्याय मे केन्द्रीय बैंकिंग क्रियाओं का वर्णन है । ये क्रियाएं निम्न हँ: एट 

(क) सरकारी बेकिंग कार्य करना- बैंक सरकार कां हँ 
बॅक केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वी दूसरी 
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'अरकारों कीः राशि जमा रखता है, उनके लेखे पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि 
_ “रता है; उनको लखे पर भुगतान तान करता हैं, विदेशी विनिमय का काम करता है 
तथा उनके अन्य आवइयक बँकिग कार्य करता है । सरकार के जन-ऋण का प्रवन्ध 
` भी यही बैंक करता है । सरकार के लेखे में राशि इसी वेंक में जमा की जाती है 
परतु सरकारी रासि वैंक “में बिना व्याज के जमा रहती है । इसके अति 
रिक्त बैंक. समय-समय पर सरकार को मुद्रा-नीति, बैंकिंग नीति तथा विनियोग- 
` नीति पर सलाह भी देता रहदा हू । 

(ख) बैंको का बॅक--रिजर्व बँक देश के [ 
प्रकार लोगों की राशि बके! में जमा रहती हूँ और वे उनसे उधार लेते हं उसी 
आने पर इससे उधार भी रेते हूँ । रिजर्व वैंक का कार्य देश की दें 
भी संगठित करना है । रिजर्व बॅक से सीधा संबंध रखनेवाले बैंकों को रिजर्व वैंक 

. का सदस्य बनना पड़ता हूँ जिनका नाम एक्ट के दूसरे परिदिष्ट में लिख लिया 
जाता है । एसे बेंको को 'तालिकाबद्ध' बैंक कहते हैं । इन तालिकावद्ध बैंकों को 
बैंक में अपनी मांग-देजदारी का ५% और काळ-देनदारी का २% जमा करना 

« पड़ता है । जब तालिकाबद्ध देंकों पर कोई संकट आता है और इन्हें राशि को 
आवश्यकता होती है परन्तु राशि प्राप्ति के अन्य सभी स्रोत सूख जाते हें और 
कोई साधन नहीं होता तो ये बैंक रिजवं वैंक के पास ऋण लेने आते हैं 
बौर रिजर्वे बैक जमा की हुई केन्द्रित राशि ऐसे संकट-काल में इन्हीं की सहायता 
म लगाता। हुँ । इस प्रकार रिजर्व देक विपत्ति करा साथी वनकर इन वैंको की 
सहायता करता है और इस प्रकार देश में साख वनी रहती है । - 

(ग) नोट निर्णमन करना--देझ की मुद्रा और साख-नीति पर नियंत्रण रखने 
के लिए बेक को नोटूज़ारी करने का एकाधिकार भी दे दिया गया है । नोट जारी 
करने का काम वेंकिग कायं से बिलकुल अलग है और यह कार्य नोट-विभाग द्वारा 
किया जाता है। घारा २४ के अनुसार बैंक को २), ५), १०), ५०) १००) 
के नोट छापने का एकाधिकार मिला है । (युद्धकाल से पहिले १०००| व 
ला के नोट भी छपते थे परन्तु १९४६ में ये नोट बन्द कर दिए गए। 
क्र pe सेये फिर चालू कर दिए गए हूँ ।) इसके अतिरिक्त बॅक 
निर न का एग्रीमेन्ट करके निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा जारी 

 छाफनेके ला कार्यालय से जारी कर सकता है । नोट विभाग को नोट 

सिक्कों, स्वर्ण बात | क ३३ के ता कोष रखना होता हैं । यह कोष स्वर्ण 

न पा ूरिटियों, रुपया तंथा रुपये की सिवयूरिटियों के रूप 

सिक्कों, स्वर्ण हु, परन्तु कम से कम सम्पूर्ण कोष का ४०% भाग स्वर्ण 

न 2 वा विदेशी सिक्यूरिटियों में रखना अनिवार्य है और कम से | 


० ie ॥ 1 
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कम ४० करोड़ रुपये मूल्य की स्वर्ण धातु या स्वर्ण सिक्के अनिवार्य रूप से कोप ; 
होने चाहिएं। शेष ६०% कोष रुपया, सरकारी सिक्यूरिटियो या देश में ही 
किए जानेवाले बिलों या प्रामिजरी नोट्स (प्रतिज्ञापत्नों) के रूप'में रखा जा सकता 

है । कोष के स्वर्ण सिक्कों तथा स्वर्ण धातु का मूल्य एक रुपये के ८.४७५१ रे 
स्वर्ण के दानों से नापा जाता है । रुपया उसके अंकित मूल्य से मापा जाता है और 
'सिक्यूरिटियाँ बाजार मूल्य की दर से मापी जाती हें । स्वर्ण सिक्के तथा स्वर्ण * 
जो नोट विभाग में कोष के रूप में रखी जाती हुँ, का इड भाग देश में बैक को 
किसी शाखा एवं वैंक की किसी एजेंसी के पास रखना अनिवार्य है वह डँ भाग 
देश से वाहर भी रखा जा सकता है। : ॥ 

नोट विभाग की विदेशी सिक्यूरिटियां' वे मानी जाती हें जो अन्तर्राष्ट्रीय 

मुंद्रा-कोष के सदस्य-देशो में भुगतान की जानेवाली हों । इनमें एक्ट की धारा ३३ के 
अनुसार. निम्न सम्मिलित हें :- 

(१) वे सिक्यूरिटियाँ जो किसी भी उक्त देश की केन्द्रीय बैंक के नोट 
विभाग की जमा-राशि की साख पर हों अथवा उस देश की किसी 
अन्य बैंक की सिक्यूरिटियां हों; 

(२) वे बिल जो उक्त किसी भी देश में भुगतान के हों, जिन पर दो खरे 
हस्ताक्षर हों और जो ९० दिनों से अधिक अवधि के न हों; 

(३) उक्त किसी भी देश की सरकारी सिक्यूरिटियाँ जो ५ साल की अवधि 
की हों । 

(घ) विदेशो विनिमय का क्रथ-विक्रय--रिजवं वैंक एक्ट की धारा ४०के 
अनुसार रुपये के बाह्य मूल्य की स्थिरता जमाने के,लिए बैंक विदेशी विनिमय का 
क्रय-विक्रय करता है । यह क्रय-विक्रय केवल अधिक्कत व्यक्तियों के साथ ही किया जा 
सकता है और केवल बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के कार्यालयों द्वारा ही 
हो सकता है। क्रय-विक्रय २,००,००० रुपये से कम मूल्य का नहीं किया जा सकता 
तथा ऐसी दर पर किया जा सकता है जिसे सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की 
शर्तों को सामने रखकर निद्चित कर द्रे। 'अधिक्कत व्यक्ति” वे लोग अथवा संस्थाएं 
कहलाती हँ जिनको विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून १९४७ के अन्तर्गत विदेशी 
विनिमय के क्रय-विक्रय का अधिकार दे दिया गया. हो। 

त ङ) अन्य केन्द्रीय बेकिग क्रियाएँ- उक्त केन्द्रीय वैंकिग कार्यों के अतिरि 
रिजर्व वक देश का शीर्ष बेक होनें के कारण अन्य काम भी करता हैं जैसे, राशिः 
स्थानान्तरण की सुविधाएं देना, समाशोधन गृह के रूप में कार्य करनां, आर्थिक ए१ 
मौद्रिक विषयों पर सरकारों को, वैंको को तथा अन्य संस्थाओं को मांगने पर सलाह 
४ देना और आथिक मामलों पर शोधपूर्ण अंक प्राप्त करके जनता की सूचनार्थ शर 

"शित करना। धारा ५८ के अनुसार रिजव बैंक समाशोधन गृह का काम करता 


ला है 


१. 
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सामात्य बेकिंग किंयाएं-केन्द्रीय वेंकिंग क्रियाओं के अतिरिक्त एक्ट 


की धारा १७ के अनुसार रिजवं वेक को निम्न कार्य और करने होते हें :- 
(क) केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों, स्थानीय सरकारों, वेकों तथा अन्य 


लोगों और संस्थाओं के लेखे पर विना व्याज के राशि जमा करना और 
उनके लेखे पर राशि संग्रहण करना । 

भारत में भुगतान किए जानेवाले व्यावसायिक व्यवहारों के विलों 
तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का क्रय-विक्रय तथा कटौती करना; परन्तु ऐसे 
विलों पर तथा प्रतिज्ञा-पत्रों पर दो खरे हस्ताक्षर होने चाहिएं जिनमें से 
एक हस्ताक्षर तालिकावद्ध बेक के प्रतिनिधि का हो; बिलों व प्रतिज्ञा- 
पत्रों की अवधि ९० दिनों से अधिक न हो । 

भारत में भुगतान किए जानेवाले कपि-सम्वन्धी बिलों तथा प्रतिज्ञा- 
पत्रों का क्रय-विक्रय और कटौती करना; परन्तु ऐसे विलों या प्रतिज्ञा- 
पत्रों पर दो खरे हस्ताक्षर हों जिनमें से एक हस्ताक्षर किसी तालिका- 
वद्ध बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बेक के प्रतिनिधि के हों और 
जो ९ माह से अधिक अवधि के न हों। 
तालिकावद्ध वैंको को विदेशी विनिमय बेचना तथा उनसेः खरीदना, 
परन्तु १,००,००० रुपये से कम मूल्य का विदेशी विनिमय नहीं खरीदा- 
वेचा जा सकता । 

भारत से वाहर अन्य किसी ऐसे देश में जो अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का 


. सदस्य. हो, भुगतान किए जानेवाले बिल्लो का क्रय-विक्रय तथा कटौती 


करना; परन्तु ये विल ९० दिन की अवधि के होने चाहिएं और 
इनका क्रय-विक्रय तथा कटौती केवल तालिकाबद्ध बैंक के साथ ही 


` हो सकती हूँ। 


[ज्ञ) 


] ( ञ्ग ) 


स्थानीय सरकारों, तालिकावद्ध बेकों, प्रान्तीय सहकारी बेंकों तथा 
लंका की प्रमुख मुद्रा-संस्थाओं को ९० दिन की अवधि के ऋण तथा 
पेशगी राशि देना । - 
केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों को ९० दिन की अवघि के 
ऋण स्वीकार करना । 

अपने कार्या्यों तथा अपनी एजेन्सियों पर भुगतान होने वाले 
मांग-पत्र (106019110 1)18£४) जारी करना । 

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की किसी भी अवधि की सिक्यू- 
रिटियां क्रय-विक्रय करना । 

वणं सिक्का, स्वर्ण धातु एवं विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय 
करना |. ० 
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(ट) रुपया, सिक्यूरिटियां, आभूषण तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं 
सुरक्षित करना, लाभांश संग्रह करना तथा ऋण-पत्रों के 
लेना । बेंकों के समाशोधन गृह का काम भी करना । 

(5) भारत से बाहर अन्य किसी देश की सरकार की सिक्यूरिटियां खरी, 
दना-वेचना; परन्तु खरीदते समय १० वर्ष से अधिक अवधि कौ 
सिक्यूरिटियां नहीं खरीदी जा सकतीं । _ 

(ड) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य-देश के किसी भी केन्द्रीय देक ढे 
साथ लेखा खोलना तथा अन्तर्राष्ट्रीय वैंक के साथ लेन-देन करना। 

(ढ) किसी भी तालिकाबद्ध बैंक व किसी भी देश की प्रमुख मुद्रा-संस्या 
जो उस देश के कानून से मान्य हो, से वेक के कार्य के लिए जमा- 
& नत पर अधिक से अधिक १ माह को रुपया उधार लेना; परनु 
जो रुपया तालिकाबद्ध बेक से उधार लिया जाय वह बैंक की पंजी 
से अधिक नहीं होना चाहिए । र 

(ण) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, बेंक आर्डनिंस एक्ट १९४५ तथा इण्डियन 
बेंकिग कम्पनी एवट १९४९ के अनुसार कार्य करना ।* 

(त) मौद्रिक शोध करना तथा अंक संग्रह करके प्रकाशित करना । 

रिजबं बंक: को निषिद्ध क्रियाएं 

रिजवं बेंक एक्ट की धारा १९ के अंतर्गत वैंक को निम्न कार्यों से रोका गया 

हुं । बेक निम्न क्रियाएं नहीं कर सकता :-- 

(१) कोई निजी व्यापार या उद्योग खोलना या किसी व्यवसाय या उद्योग 
मं भाग लेना ; 

(२) किसी भी कम्पनी या बेंक के अंश खरीदना या उन अंशों पर राशि 
उघार देना ; 4 

(३) अचल सम्पत्ति पर कोई भी राशि उधार देना अथवा अपने कार्यालयों 
की सम्पत्ति छोड़कर कोई भी अचल सम्पत्ति खरीदना ; 

(४) चालू लेखे पर ब्याज देना,*; ः 

(५) उक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त ऋणु देना अथवा अग्रिम राशि देगा! | 

तालिकाबद्ध बेंक एवं अतालिकाबद्ध बंक ह 

देश के बेको से सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने बे क्ष | 

दो विभागों में बांट लिया है--(१) तालिकाबद्ध वैंक तथा (२): अतारिकारव | 
बैंक । तालिकावद्ध बैक वे वैंक कहलाते हैं जो एक्ट की धारा ४२ के 


*इण्डियन वेकि कम्पनी. एक्ट १९४९ का पूर्ण बिवरण तथा रिजर्व बै 
की तत्सम्बन्धी क्रियाओं के लिए अध्याय ३९ देखिये । , ! 


5 
१ 


को 
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एक्ट की दुसरी तालिका में लिखे हुए हें। केवल उन्हीं वेंकों का नाम इस तालिका 
में लिखा जाता हूँ जो भारत के किसी प्रान्त में व्यवसाय करते हों, जिनको परि- 
दत्त पूंजी तथा संचित कोष मिलाकर ५,००,००० रुपये से कम न हो और जिनके 
विषय में रिजवें बेक को यह्‌ विस्दःस हो कि वे जमा करनेवालों के हित में ही 
व्यवसाय करते हैं । जिन बेंकों क नाम इस तालिका में सम्मलित नहीं हैं उन्हें 
अतालिकावद्ध वैंक कहते हैं । प्रत्येक तालिकावद्ध बेंक को एकट की धारा ४२ 
(१) के अनुसार अपनी मांग-देनदारी का ५% तथा कारू-देनदारी का २% रिजर्व 
बैंक में जमा करना होता है । इसी के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे वेंक को केन्द्रीय सर- 
कार तथा रिजर्व वैंक के लिए दो संचालकों, प्रवन्धकों अथवा अन्य उत्तरदायी 
कर्मचारियों के हस्ताक्षरों सहित निम्न आशय की एक विवरण-पत्रिका प्रति सप्ताह 
अनिवार्य रूप से भेजनी होती है। पत्रिका में यह विवरण होना आवश्यक है :-- 
(१) सांग-देनदारी तथा काल-देनदारी की. राशि, 
(२) वेके नोट तथा सरकारी नोटों की भारत स्थित राशि, 
(३) रुपयों तथा अन्य सिवकों में भारत स्थित राशि, 
(४) उधार दी हुई अग्रिम राशि, ऋण राशि तथा कटौती किए हुए बिलों 
की राशि, 
(५) वेक की रोकड़ राशि । 
उक्त विवरण-पत्रिका न भेजने पर बैंको को १०० रुपये प्रतिदिन दण्ड देना 
होता है । तालिकावद्ध वेंकों को रिजवं वेक से कुछ विशेष सुविधा मिलती है । 
रिज वैक इन बैंको को समय-समय पर राशि उधार देता है, इनकी राशि का 
स्थानान्तरण करता है तथा इनके बिलों और प्रतिज्ञा-पत्रों का क्रय-विक्रय एवं 
कटौती करता है । रिज वैंक इन देको की राशि निःशुल्क या कम व्यय-राझि 
पर एक स्थान से, दूसरे स्थानों पर भेजता है । राशि स्थानान्तरण की जो सुवि- 
बाएं तालिकावद्ध बेको को मिलती हैं वे इस प्रकार हें: . 
(१) रिजवं बैक के कार्यालयों एवं शाखाओं में उसके लेखे से १०,००० रु० 
तक की राशि निःशुल्क स्थानान्तरण की जाती है । 
(२) किसी भी स्थान से जहां रिजेबं बँक.की एजेंसी हें तथा तालिकाबदध 
बेंक का कार्याल्य्र, उपकार्यालय, "शाखा अथवा शोध्य-कार्यालय 
(1299 ०६८९) है उस स्थान से, उस बेंक के रिजर्व बैंक स्थित 
प्रधान लेखे मे ५,००० रु० तक की राशि का स्थानान्तरण सप्ताह 
'में एंक बार निःशुल्क किया जाता है । 
(३) तालिकाबद्ध बेक रिजवं बैंक स्थित प्रधान लेखे में राशि स्थानान्तरण 
की अन्य सुविधाएं इछ रु० % की दर पर दी जाती हें; परन्तु 
१ . इसका न्यूनतम शुल्क एक रुपया लिया जाता है । 
१ , 
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(४) रिजर्व बेंक अथवा उसके एजेंट के कार्यालयों में स्थित लेखों ४ 
राशि का स्थानान्तरण इन दरों पर्‌ होता है--५,००० हू, ७. 
रड २० ९, जिसमें न्यूनतम शुल्क एक रुपया होता है; ५,००७ स 
से ऊपर इइ % जिसमें न्यूनतम शुल्क ३ २० २ आना होता है। 
तालिकाबद्ध बैंक तालिका से वाहर निकाले भी जा सकते हैं जव कि चनी 
परिदत्त पूंजी तथा संचित कोष मिलाकर ५,००,००० रुपये से कम हो गया हो 
अथवा जिसने बॅकिंग कार्य बन्द कर दिया हो और या जो वैंक ठीक प्रकार से काग 
न कर रहा हो । रिजवं वैंक यदि किसी बैंक का भारतीय बेकिंग कम्पनी एक्ट 
१९४९ की धारा ३५ के अन्तर्गत निरीक्षण करके उसके कार्यों से संतुष्ट न हो तो 
भी उसे तालिका से बाहर निकाल सकता है । १९५२-५३ में दो नये बैक 
तालिका में सम्मिलित किए गए तथा चार बैंक तालिका से बारह निकाले गए। 
निकाले जानेवाले बैंक आस्ट्रेलेशिया बेंक लि०, वेक ओव कम्यूनिकेशन्स 
(एक विनिमय बैंक), महालक्ष्मी बेंक लि० तथा त्रिपुरा मॉडने बैंक लि० हैँ। 
३१ मार्च १९५३ को तालिकावद्ध बेंकों के कार्यालयों की संख्या २७०१ थी | 
अतालिकावद्ध बेंकों से भी रिजव॑ बेंक सम्बन्ध रखता है, उनको समय-समय 
पर सलाह देता है और उनके कार्यों की जांच-पड़ताल भी करता है । ऐसे 
अतालिकावद्ध बेंकों को, जो इण्डियन कम्पनी एक्ट १९१३ के अन्तर्गत बने हुए 
हों, भारत में बेकिग व्यापार करते हों और जिनकी परिदत्त पंजी तथा संचित 
कोष ५०,००० रुपये या उससे अङ्विके हो, रिजर्व बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर राशि भेजने के व्यय में कुछ सुविधाएं देता है। जून १९४६ तक ऐसे अतालिका- 
वदध बक जिनको यह सुविधा प्राप्त थी, ८२ थे । १९४५ से यह नियम भी हो गया है 
कि अतालिकावद्ध बैंक भी रिजवं वैंक में लेखा खोल सकते हे । परन्तु -- 
(१) उनको रिजर्व बेक द्वारा निश्चित न्यूनातिन्यून राशि बेक में जमा 
करनी होगी--यह राशि १०,००० रुपये से कम नहीं होगी; 
(२) उनके लेखे चाळू लेखे नहीं समझे जायेंगे, परन्तु पारस्परिक समाशोधन 
कार्यं कर सकेंगे । 
इण्डियन बैंकिंग कम्पनी एक्ट १९४९ ने तो रिजवे बेंक को देश के अन्य वेको 
के और भी समीप ला दिया है। धारा ३५ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक सभी वेकं का 
निरीक्षण करता है । इस प्रकार रिजर्व बेक अव देश की सभी वेकों का निरीक्षक 
प्रवन्धक, नियंत्रक तथा रक्षक है और रिजवं बॅंक तथा अत्य सभी वैँको का 
पारस्परिक उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है । 
रिजवे-बेक एवं स्वदेशी बैंक 
. हमारे देश की साख-व्यवस्था pose महत्त्वपूर्ण स्थात 
हैं। देश के कृषक एवं छोटे उद्योगी इन्हीं बेंकरों से ऋण लेकर अपना की 
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हँ । उन्हें साख की सुविधा देने के लिए देश में अन्य ऐसी सस्थाएँ 

नहीं हैं जो उन्हें सरलता से उनकी इच्छानुसार राशि उधार दे सकें । यदि 
ऐसी संस्थाएं हूँ भी तो वे अभी विकसित नहीं हुई हँ । कहने का अर्थ यह 
> कि स्वदेशी बैंकर देश की मुद्रा-मण्डी में एक प्रमुख और महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं परन्तु संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए देश में कोई ऐसा विधान 
नहीं है जो इनकी ऋण देने की रीतियों, व्याज-दरों एवं भुगतान लेन-देन की 
प्रणाली को नियमबद्ध कर सके । रिजर्व वेके की स्थापना होते ही उसे यह 
कार्य सौंपा गया कि किसी भी प्रकार वह स्वदेशी वेंकरों को बांधकर नियमबद्ध 
कर दे जिससे उनकी व्याज-दर असाधारण न रहे और मुद्रा-मण्डी भी संगठित 
बनाई जा सके । सवसे पहले १९३७ में एक योजना तैयार की गई जिसमें 
सेन्ट्रल वेंकिंग इन्ववायरी कमेटी के प्रस्तावों के आधार पर नये सुझाव रखे गए कि 
अन्य बँकों की भांति स्वदेशी वेंकरों को भी रिजर्व बेंक से विलों की कटौती की 
सुविधा मिलनी चाहिए परन्तु ये बेंकर भारतीय कम्पनी एक्ट के अनुसार अपना 
कार्यक्षेत्र सीमित रखें । बेंकरों से कहा गया कि वे ठीक प्रकार नियमपूर्वंक हिसाव 
रखें और हिसाव की जांच समय-समय पर बेंक के अधिकारियों से करावें । 
योजना के अनुसार वेंक को उनके वेंकिग कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार 
मिलना था और बेंकरों को भी अधिकार मिळना था कि वे अपने नाम रिजवं बेंक 
की रेखा-पुस्तक में पांच वर्ष तक लिखा सकते हें परन्तु उनको बैक में राशि 
जमा करने के लिए तब तक वाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी मांग- 
देनदारी और काल-देनदारी दोनों मिलाकर उनकी व्यापार में लगी पूंजी से पांच 
गुना या उससे अधिक न हो। योजना के अनुसार केवल उन्हीं वेंकरों का नाम 
वेक की पुस्तकों में लिखा जाना था जिनकी पूंजी कम से कम १२ लाख रुपये हो। 
यह योजना केवल पांच साल के लिए निश्चित की गई । इस योजना के अनुसार 

इन बकरों को विलों की कटौती की वे सव सुविधाएं मिलनी थीं जो तालिकाबद्ध _ 
बकं को प्राप्त होती है । इस योजना का केवल यही उद्देश्य था कि वेकरों को 
शस प्रकार नियमवद्ध कर दिया जाय कि वे मनमानी व्याज वसूल न कर सकें । 
परन्तु बकरों ने यह योजना स्वीकार न की । उन्होंने सट्टा छोड़ना तो निश्चय किया 
गस्तु केवळ बेकिग व्यापार तक ही सीमित रहना उन्हें स्वीकार न था। 
१९४१ में वैंक ने “बम्बई श्राफ एसोसिएशन' से प्रश्न किया कि बैंकिंग व्यापार के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के अपने प्रधान व्यापार को छोड़कर उस (वेक) से: 
बु रखते के लिए कितने बैंकर तैयार हो सकते हैं । एसोसिएशन ने 
दासः रखा कि अगले पांच वर्षों में शनैः शनै: बेकिंग तथा गैर-बैंकिग 
६ अलग किए जा सकेंगे और सही हिसाव भी रखकर बेंक द्वारा उसका 
भी कराया जा सकेगा परन्तु एसोसिएशन ने ऐसे वैकरों की संख्या 
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के ठीक-ठीक आंकड़े बैंक को नहीं बताए । रिजर्व बेक ने इस योजना को 
कार्यान्वित करना ठीक न समझा क्योंकि इषकों के हित में बक तत्काल हो दे 
तथा गैर-बेंकिंग व्यापार बेकरों से अलग कराना चाहता था। साथ ही साथ यह भी 
आवश्यक था कि बैंकरों की अधिकांश संख्या उसे स्वीकार करे परन्तु सभी बेकर 
रेसा नहीं करना चाहते थे और अधिकांश बेकरों को नियमबद्ध किए विना योजना 
के सही और वांछित परिणाम नहीं निकल सकते थे । अतः रिजर्व बैंक ने यह 
काम पूरा करने के लिए कोई भी कानून बनाने की सलाह सरकार को न दी। 
परन्तु अब इस वात की तीब्र आवश्यकता है कि वेंकरों को नियमबद्ध कर ही 
दिया जाव । ऐसा होने पर रिजर्व वैंक व्यापार-विलों में भी खुला-बाजार क्रियाएं 
कर सकेगा जैसे अव सरकारी सिक्यूरिटियों में करता है; देश में बिल-बाजार 
का विकास होगा। परन्तु निस्सन्देह इस कार्ये की पूति एक कठिन बात है । रिजर्व 
वैंक भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि वेकरों को किसी नियमविशेष 
में नहीं जकड़ा जा सकता । ` । 
अव उपाय यह हो संकता है कि किसी प्रकार रिजर्व बेक स्वदेशी बैंकरो से 
समझौते के साथ इस कार्य को पूरा करे। बैंक अपनी शर्ते कुछ कम और ढीली 
करे तथा वेंकर भी नियम के अन्तर्गत आने का प्रयास करें । तभी यह काम 
पुरा हो सकता है । इस काम को पूरा करने की आज आवश्यकता भी है क्योंकि 
तभी देक सफलतापूर्वक देश की साख-व्यवस्था को संगठित कर सकता है। अव. 
वैंक का राष्ट्रीयकरण हो रहा है । राष्ट्रीयकरण से पहिले भी बैंक से आशा थी 
कि मुद्रा-मण्डी संगठित हो सकेगी । अतः रिजर्व बैंक को इस ओर शीघ्र कोई 
ठोस कदम उठाना चाहिए ।* १ 
रिजर्व वेक द्वारा साख-नियन्त्रण--रिजव बैंक देश के हित में मुद्रा और 
साख का समुचित प्रबन्ध कर सके इसलिए तालिकावद्ध बेंको को उसके पास अपनी- 
अपनी मांग-देनदारी और काल-देनदारी का क्रमशः ५% और, २% कोप के रूप 
में रखना होता है । रिजर्व बैंक मान्य बिलों की कटौती एवं पुनः कटौती सम्बधी 
अपनी वेक-दर समय-समय पर प्रकाशित करता रहता हैँ। इसी दर से मुद्रामण्डी 
* की व्याज-दरों का नियमन होता है । अब देखना यह है कि वैंक किस प्रकार और 
किस मात्रा में देश में साख-नियंत्रण करता है । , 
_ साख-नियंत्रण के लिए बैंक-दर का साधन देश में सबसे पहिले इम्मीरियल बै 
गे आयुक्त, किया परन्तु इम्पीरियल बैंक की देश के अन्य व्यापारिक बेकों के साथ 
प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा की भावना रहने के कारण, भारतीय es अस्तः 
व्यस्त रहने के कारण तथा उसके विभिन्न अंगों में असहयोग रहने के कारण इम्पीरियछ 


% विशेष 
विशेष अध्ययन के लिए पीछे “स्वदेशी बेंकर” शीर्षक अध्याय पढ़िए । 
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( ६४९ ) ८ 
क्र की दर अधिक प्रभावशाली न हो सकी। दूसरे, इम्पीरियल वैक अपनी दर को 
अपने लाभ की दृष्टि से प्रयोग करता था। तीसरे, देश में साख-नियंत्रण का कोई 
बैधानिकः उत्तरदायित्व इम्पीरियल वैंक पर न था वरन्‌ मौद्रिक क्षेत्र के दायित्व 
बटे हुए थे । सरकार मुद्रा का प्रबंध करती थी तो इम्पीरियल वेक साख का प्रवन्ध 
करता था। चौथे, देश में कार्य करनेवाले विदेशी विनिमय बंकों का अन्य देशों 
की मद्रा-मण्डियों से सीधा सम्पर्क रहने के कारण वे अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं 
क पूति विदेशी मुद्रा-मण्डियो से कर छेते थे और इम्पीरियल बैक से उन्हें 
बहुत कम सरोकार रहता था । उवत कारणों से इम्पीरियल बैंक बैंक-दर को 
प्रभावी न बना सका ! रिजवं बेंक स्थापित होने पर साख-नियंत्रग का दोहरा 
शासन समाप्त हो गया । मुद्रा का प्रबन्ध तथा साख-संचालन, दोनों ही अधि- 
कार एवं दायित्व वैधानिक रूप से रिजवं बैंक के कंधों पर आ पड़े । रिजव बैंक 
भी आशातीत मात्रा में साख-नियंत्रण न कर सका। वास्तव में तो केन्द्रीय बैंक 
की साख-नियंत्रण की शक्ति एवं सफलता इस वात पर निर्भर होती. है कि 
राशि की मांग करनेवाले लोग किस सीमा तक वेकों पर आश्रित रहते हें और फिर 
किस सीमा तक वे बैंक अपनी राशि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय 
बैंक पर आश्रित रहते हँ। हमारे देश में ये दोनों ही बातें अपूर्ण एवं अपर्याप्त मात्रा 
में गाई जाती हें । न तो जनता ही अधिक सीमा तक बेंकों से लेन-देन करती है 
और न बैंक ही पूर्णरूपेण केन्द्रीय बेंक पर आश्वित रहते हें। बेंक अपनी-अपनी मांग- 
देनदारी तथा काल-देनदारी का जो वैधानिक अनुपात आजकल रिजर्व बैंक के 
सास रखते हैं वह बहुत कम होता है । फलतः साख-सृजन के लिए अधिकतर बेंक 
केन्द्रीय बेंक पर आश्रित न रहकर अपने पास रवखे हुए कोष से ही काम निकाल 
लेते हें। अतः रिजर्व बैंक की बैंक-दर को अपना करिश्मा दिखाने का अवसर 
ही प्राप्त नहीं हुआ। मुद्रा-मण्डी की परिस्थिति अच्छी होने के कारण बैंक रिजवं 
चक के पास बहुत कम आए जिससे रिजर्व बैंक अपनी बैंक-दर से उनके द्वारा 
साख-नियंत्रण न कर सका। १९३५ में वैंक-दर ३% निर्धारित की गई थी जो 
१९५१ तक उतनी ही'बनी रही । इस बीच में रिजर्व बैंक को बैंक-दर में घटा- 
बढ़ी करके साख-नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं हुई । १९५१ में. 
जव बक आँव इंगळेंड ने अपनी बैंक-दर ३३% से ४% की तो रिजवं बैंक ने 
भा दर बढ़ाकर ३३% कर दी। इससे यह अनुमान होता है कि रिजव बैंक को 
वेक-दर जैसे साख-नियंत्रण के अस्त्र को प्रयोग करने का अवसर ही नहीं मिला। 
हा, एक बात अवश्य हुई कि मुद्रा-मण्डी में जो सामयिक मुद्रा की, दुर्लभता हो 
बे थी और उसके कारण ब्याज-दरों में जो परिवर्तन होते थे वे नहीं हुए और 
“पर यथाविधि वनी रही। यह बात इसी चीज को प्रमाणित करने में सहायक 


सकती है कि मुद्रा-मण्डी पर रिजर्व बेक का प्रभाव अवश्य रहा। 
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साख-नियंत्रण का दूसरा अस्त्र जो रिजर्व वेक को विधान द्वारा प्राप्त है. : 
है 'खुला-वाजार क्रियाओं का । वेके अपनी दर को प्रभावशाली बनाने के लिए 
स्टॉक एक्सचेंज में जाकर विधान द्वारा प्रमाणित सिक्यूरिटियों का कऋय- 
कर सकता है। परन्तु उसकी क्रय-विक्रय की यह शक्ति सीमित रही है। वह केवल 
मान्य सिक्यूरिटियों का ही क्रय-विक्रय कर सकता है । दुर्भाग्य से हमारे देश में 
. न तो संगठित मुद्रा-मण्डी ही रही है और न उन्नत बिल-बाजार ही रहा है। 
देश में न तो बिलों का भारी प्रयोग होता है और फिर यहां ऐसे स्टॉक एक्सचेंज 
भी नहीं हें जैसे इंगलेंड तथा अमेरिका आदि पाङ्चात्य देशों में हे जिससे 
केन्द्रीय बैंक की खुला-बाजार क्रियाओं का साख के लेन-देन पर विशेष प्रभाव पढ 
सके अतः खुला-बाजार क्रियाओं द्वारा रिजर्व बेंक आशातीत मात्रा में साख-नियंत्रण 
नहीं कर पाया है । 

साख-नियंत्रण के लिए रिजवं बेंक को कुछ और अधिकार भी दिए गए है 
--जैसे, जनता से प्रत्यक्ष लेन-देन करना, बेंकों को ऋण देने से रोकने के आदेश 
देना तथा बेंकों पर निरीक्षण रखना आदि--पर अभी तक बेंक ने इन साधनों 
का उल्लेखनीय प्रयोग नहीं किया है। भारतीय बैंकिग कम्पनी एक्ट १९४९ के 
अनुसार तो रिजर्व बैक को देश में अन्य बैंकों पर देखभाल करने तथा उनकी 
ऋण-नीति को संचालित करने के अनेक विशेषाधिकार दिए गए हें,” पर उन्हें 
प्रयोग करने का बेंक को अभी अवसर प्राप्त नहीं हो सका है। हां, रिजवे वेंक 
का नैतिक प्रभाव साख-नियंत्रण में सफल हो सकता है पर उसके लिए इस वात 
की आवश्यकता है कि बेंक का देश के अन्य बैंकों के साथ घनिष्ठ संबंध हो। 


रिजवं बक एवं बिल-बाजार की नवीन योजना 


भारतीय वैंकिग:जांच-कमेटी ने १९३१ में बिल-बाजार के प्रश्‍न पर विचार . 


करते हुए भारतीय वेंकिग प्रणाली को विल-वाजार्‌ के पूर्ण विकसित न होने का दोषी 
“हराया था। उस समय तक रिजवं देक की स्थापना नहीं हुई थी और इम्पीरियल 
वेक ही वेको के बेंक के रूप में कार्य करता था । क्योंकि इम्पीरियळ बैंक स्वयं एक 
व्यापारिक वेक था इसलिए देश के अन्य व्यापारिक बैंक उसके साथ. प्रतियोगिता 
और प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर अपने बिलों की कटौती उससे नहीं कराते थे । 
अतः उस समय तक वेकिग क्षेत्र में व्यापारिक विलों का विशेष प्रयोग नहीं 
हाता था और विरू-वाजार में सरकारी सिक्यरिटियों का ही प्राधान्य रहता 
था । विलों का विशेष रूप से प्रयोग न होने का एक कारण और भी था । उस 
समय वेको से नकद रूप में लेन-देन करने में लेनदार तथा बैंक, दोनों ही को 
* बड़ी सुविधा रहती थी जिससे वे विलों का प्रयोग असुविधाजनक एवं अनावश्यक 


“रिजवं वेक के विशेषाधिकार के लिए देखिए अध्याय ३९। श 
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समझते थे। रिजर्व बँक की स्थापना के परचात्‌ स्थिति कुछ बदली । पिछले 
कुछ दिनों से तो इस बात पर पर्याप्त जोर दिया जाने रूगा है कि सामयिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा-असार का आधार 'विल' होने चाहिएं । वेकों 
` द्वी जमा-राशि कम हो जाने के कारण, मूल्यस्तर ऊंचे होने के कारण, आयात 
बढ्ने के कारण तथा वेकों के पास सरकारी सिक्यूरिटियों की मात्रा कम हो जाने 
के कारण बैंकों के पास व्यापार की मौद्रिक आवश्यकताओं की पुति के लिए 
राशि का अभाव बढ्ता जा रहा था । अतः इस वात की आवश्यकता अनुभव 
हुई कि बिलों का प्रयोग- बढ़ाकर तथा विल-वाजार को विकसित करके उक्त 
कठिनाई को दूर किया जाय । अतः रिजवं बेंक ने कुछ बड़े-बड़े तालिकावद्ध 
बैंकों के अधिकारियों से परामर्श करके विल-वाजार को विकसित करने की एक 
योजना १६ जनवरी १९५२ को तैयार करके प्रकाशित की । योजना की मुख्य 
मुख्य बातें इस प्रकार हुँ :-- ॒ 

(१) रिजवं वैंक ऑव इण्डिया एक्ट की धारा १७ (४) (स) के अन्तर्गत 

बॅंक तालिकाबद्ध वेंकों को उनके मांग प्रतिज्ञा-पत्रों की जमानत पर ऋण दिया 
. करेगा । इस प्रकार दिए गए ऋण दो प्रकार के होंगे--एक वे जो प्रतिज्ञा-पत्रों 
की जमानत पर दिए जायंगे और जिनको ऋण लेनेवाला अपनी इच्छानुसार 
कभी भी ले सकेगा और लौटा भी सकेगा । दूसरे वे जो ऋण लेनेवाले को 
` ९० दिन की अवधि पर दिए जायंगे । 

- (२) उक्त ऋण बेंक-दर से ई% कम दर पर दिए जाया करेंगे । (ऐसी 
सिफारिश केन्द्रीय बैंकिग जांच-कमेटी ने की थी जो इस योजना के अन्तरगत 
कार्यान्वित हुई ।) ; 

(३) उक्त ऋणों के लिए जो बिल या पत्र लिखे जायंगे उन पर जो मुद्रांक- 
कर लगेगा उसका आधा व्यय बैंक स्वयं बर्दाशत करेगा तथा शेप आधा ऋण-याचक | 
को देना होगा। (इस प्रकार की एक सिफारिश भी केन्द्रीय वैंकिग जांच कमेटी 
ने की थी जो अब पूर्ण हुई। उन्होंने मुद्रांककर कम करने का सुझाव दिया था जो 

` १९४० में पुरा कर दिया गया ।) 

भ्रवन्धादि सुविधा के लिए यह योजना आरम्भ में केवळ उन्हीं बेकों के साथ 
छाग की गई है जिनकी जमा-राझि १० करोड़ रुपये से अधिक हो । एक वार में लिये. 
जानेवाले ऋण की न्यूनातिन्यून सीमा २५ लाख रुपये निश्चित की गई है । अर्थात्‌ 
उक्त योजना के अनुसार एक बार में २५ लाख रुपये से कम राशिका ऋण नहीं 

जा सकता । इसी प्रकार प्रत्येक बिल, जिसकी साख पर ऋण दिया जायेगा, 
उस पर मिलनेवाले ऋण की कम से कम सीमा १ लाख रुपये निर्धारित की गई है । 
उक्त योजना को बिलों के प्रसार एवं प्रचार करने में काफी सफलता मिली है। 


१० मई १९५२ को इस योजना के अन्तर्गत २९.६ करोड़ रुपये के ऋण दिए हुए. 
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थे और ३० जून १९५२ को उक्त ऋणों की राशि ७४ करोड़ रुपये थी। इससे 
ज्ञात होता है कि इस योजना से विलों का प्रचार बढ़ा और उनकी साख पर ऋण 
. लिये जाने लगे। १६ जनवरी १९५२ को इस योजना की घोषणा कैरते समय 
इसको अस्थायी ही वताया गया था पर अब इसे स्थायी बना दिया गया है। 
योजना को कार्यान्वित करने 'में आनेवाली अनेक आरस्भिक कठिनाइयां पार हो 
चुकी हैं। अब आशा है कि इससे देश में विलों का प्रयोग बढ़ेगा और बिल-मण्डी 
“विकसित होगी ।* 
रिजवं बंक एवं कृषि-साख व्यवस्था 
१९३४ में रिजवं वैंक ऑव इण्डिया एक्ट पास करते समय ही यह बात सोच 
ली गई थी कि देश के केन्द्रीय बेंक को कृषि-साख का कायं विशेष रूप से करना 
होगा। अतः इस उद्देश्य की पूति के लिए इस बैंक में कृषि-साख विभाग का निर्माण 
किया गया । कृषि-साख विभाग निम्न उद्देश्यों को लेकर बनाया गया :-- 
(१) ङषि-साख व्यवस्था के विशेषज्ञ नियुक्त करना, कृषि-साख सम्बन्धी 
प्रदनों का अध्ययन करना तथा समय-समय पर केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा 


स्थानीय सरकारों को, प्रान्तीय सहकारी वेंकों को तथा अन्य: इषि | 


संस्थाओं को सलाह देना, और उनका मार्ग प्रदर्शन करना । 


(२) अपनी क्रियाओं द्वारा प्रान्तीय सहकारी बेंकों तथा अन्य ऐसी संस्थाओं 


/ का कार्य संगठन करना । 
इस विभाग ने कृषि-साख सम्बन्धी काफी शोध की है और अनेक देशों से 
तत्सम्बन्धी सामग्री इकट्ठी कर रक्सी है । वेक ने १९५१ में कृषि-साख समस्या 
पर विचार करने के छिए विशेषज्ञों की एक कान्फ्रेंस आयोजित की थी । इस कान्फ्रेंस 
की सिफारिशों पर कृषि-साख विभाग में कृषि-साख के विशेषज्ञों की एक समिति 
बनाई गई हूँ जो साख विभाग को कृषि-साख सम्बन्धी विषयों पर सुझाव देती है। 
आस्ट्रेलिया के केन्द्रीय बैंक की भांति इस विभाग के पास कोई ऐसा कोष नहीं है 
जिसमे से वह कृषकों की सीधी सहायता कर सके । यह विभाग केवल परामश 
दाता तथा शोधकर्ता हूँ, ऋणदाता नहीं । अतः इस विभाग से कृषि-साख क्षेत्र में कोई 
ठोस कार्य नहीं: हो पाया है । 
समय-समय पर प्रकाशित होनेवाली रिपोर्टों में कृषि-साख विभाग ने सरकार 
'के सामने सुझाव रक्खे कि कृषकों को साख सुविधाएं देने के लिए साहूकारों तथा 
स्वदेशी वेंकरों को, जो हमारे देश में कृषि-साख के सबसे बड़े व्रिधाता हूँ, तियमवद्ध 
करना चाहिए तथा सहकारी आन्दोलन का पुननिर्माण करना चाहिए । बैंक ने 


*For details of the Scheme see Reserve Bank of Indis 
Bullotin—March 1952, pp. ` 212-214. 
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महाजनों के द्वारा कृषि उत्पत्ति को बेचने में कृषक को आथिक सुविधाएं 
पहुंचाने का प्रबन्ध किया । सन्‌ १९३८ में बेंक ने स्वीकृत महाजनों के द्वारा 
कृषकों को उनकी कृषि उत्पत्ति की साख पर पेशगी रुपया उधार देने के लिए 
छिखे गए कृषि विलों को तालिकावद्ध वेंकों द्वारा थोड़ी दर पर ही कटौती करना - 
स्वीकार किया जिससे कटौती की बचत का लाभ कृपकों को मिल सके और 
वे अपना माल बेचने तक आवश्यक धनराश्षि प्राप्त कर सकें। रिजर्वे बँक ने यह 
निश्चय किया कि तालिकाबद्ध बेंक वैंक की कटौती-दर से २% अधिक लिया करेंगे 
और महाजन २: अधिक मिलाकर राशि कृषकों को उधार दिया करेंगे परन्तु 
तालिकाबद्ध वेंकों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे महाजनों को कृषकों के 
लिए निर्चित दर पर धनराशि देने के लिए विवश नहीं कर सकते थे । दूसरे, इस 
प्रकार तालिकावद्ध बैंको में परस्पर प्रतियोगिता का वातावरण उत्पन्न होने 
का भय था। अन्त में बेंक ने इस योजना को स्थगित कर दिया। रिजवं बैक ने 
दूसरा कदम सहकारी आन्दोलन के साथ उठाया । एक योजना बनाई गई कि सहकारी 
वैंक रिजवं वैंक से राशि उधार लेकर क्कृषको को सुविधा दें परन्तु केवल एक ही 
प्रान्तीय सहकारी बेक ने इस योजना से लाभ उठाया । १९४२ में रिजर्व बेंक ने यह 
योजना बनाई कि एक्ट की १७ (२) (ब) और १७ (४) (स) धाराओं के अनुसार 
कृषि-साख की सुदिथाएं दी जायं । इन धाराओं के अन्तर्गत बेंक ने कृषि उत्पत्ति के 
विक्रय के लिए अपनी कटौती दर से १% कम पर सहकारी बेंकों को घन देना तय 
किया जिससे वे कृषकों को भी थोड़ी दर पर राशि उधार दे सके परन्तु. सहकारी 
“बेको ने इससे पूरा-पूरा लाभ न उठाया और केवरू एक ही प्रान्तीय सहकारी 
बेंक ने २% पर बेंक से धन लिया और फिर भी ५% पर गरीब कृषकों 
को उधार दिया । रिजवं बेंक एक्ट की १७ (४) (द) धारा अभी तक कृषि-साख 
के हित में कार्यान्वित नहीं हो सकी है क्योंकि नियमानुसार इसका उपयोग-तब तक 
नहीं हो सकता जब तक कि देश में अनृज्ञाधारी भांडार-गृह न हों। इस अभाव की 
. पूर्ति के लिए बैंक ने एक आज्ञा-पत्र निकाला कि देश. में अनुज्ञाधारी भाण्डार 
गृह बनाए जायं जहां कृषि उत्पत्ति संग्रह की जाय, उसका अंशक किया जाय और 
समय-समय पर उसका निरीक्षण भी किया जाय । पर अभी तक देश में ऐसे भाण्डार 
- गृह स्थापित नहीं हो सके हें । 
भारत सरकार ने १९४९-५० में ग्रामीण भारत के लिए बेंकों की व्यवस्था 
करने के विषय में जांच-पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट 
प्रकाशित हो चुकी है। फर्वरी १९५१ में रिजर्व बैंक ने कृषि-साख के साधनों एवं 
सुविधाओं में बढ़ावा करने के लिए एक कान्मरेंस की जिसमें कृषि-साख सम्बन्धी 
अनेक सुझाव दिए गए । ग्रामीण बॅकिंग जांच कमेटी तथा उक्त कांफ्रेंस की 
सिफारिशों पर रिजर्व बैंक ने जो कार्यवाही की “वह इस. प्रकार है :--बैंक ने 
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'१ सिम्तबर १९५१ से व्यापारिक बेंकों, सहकारी बेको तथा स्वदेशी वेकरों हारा 
. “रिजर्व बैंक के अथवा इम्पीरियल बेंक के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पर 
`, राशि स्थानान्तरण करने में कमीशन की दर कम कर दी हुँ । पहिले राशि स्थाना- 
+न्तरण करने में ५,००० रुपये पर ड्‌ 0 और इससे अगली राशि पर डर % 
कमीशन लिया जाता था पर अब यह कमीशन क्रमशः उन % तथा डप % करे 
“दिया गया है। उक्त कांफ्रेंस की सिफारिशों पर नवम्बर १९५१ में रिजर्व बेक 
आव इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया ताकि बैंक कृषि-साख की अधिक 
“सुविधाएं देने में समर्थ हो सके। एक संशोधन के अनुसार एक्ट की धारा १७ 
(२) (अ) के अन्तर्गत बिलों के आहरण, क्रय-विक्रय तथा कटौती कराने में 
सहकारी बैंकों को वे सब अधिकार दे दिए गए हें जो व्यापारिक बैंको को मिले 
हुए थे। दूसरे संशोधन -के अनुसार एक्ट की धारा १७ (२) (ब) के अन्तर्गत 


सहकारी वेकों को कृषिः कार्यों के लिए दिए जानेवाले ऋणों की अवधि ९ महीने 


से बढ़ाकर १५ महीने कर दी गई है। 
कृपि-साख क्षेत्र में वेके ने सहकारी वेंकों को अनेक सुविधाएं दी हें जिनका 
"विस्तृत वर्णन अध्याय ३५ में दिया गया है। _ १ | 
कृषि-साख के क्षेत्र में प्रभावकारी सहायता के लिए दो वाते और शेष हे-- 
(१) वेक का कृषि-साख विभाग केवल परामर्शदाता ही न रहे वरन्‌ उसके पास 


'आस्ट्रेलिया के केन्द्रीय वैक की भांति कोई कोष भी रखा जाय जिसमें से वह कृषकों 


तक राशि पहुंचा सके; (२) देश में अनुज्ञाधारी भाण्डार गृह स्थापित किए जाय॑ 
जिससे एक्ट की धारा १७ (४) (द) प्रयोग हो सके । यदि भाण्डार गृह न हो सके 
“तो उस धारा में परिवर्तन करके उसके अन्तगंत व्यवस्थित ऋण अन्य अधिकार- 
अलेखों की जमानत पर भी दिए जी सकें जिससे उस धारा का समुचित प्रयोग हो 
-सके। , ( 
_ रिजर्व बेक द्वारा विनिमय-नियंत्रण--द्वितीय युद्धकाल में भारत सरकार 
"चं भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत विदेशी विनिमय के लेन-देन पर नियंत्रण 
लगाने का अधिकार प्राप्त किया। सरकार ने इस कार्य को रिजर्व बैंक को 
सौंप दिया और बेंक ने इस दायित्व को निभाने के लिए विनिमय-नियंत्रण 


विभाग खोला । कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था रिजर्व मैक से आज्ञा सिये . 


बिना विदेशी विनिमय का लेन-देन नहीं कर सकता था । इस संबंध में बेक 
चे कुछ नियम बना रक्खे थे जिनके अनुसार विनिमय का नियमन होता था! 
यह स्थिति युद्ध समाप्त होने के बाद ३१ मारच १९४७ तक चलती रही। उत्तके 
पश्चात्‌ विनिमय-नियंत्रण के लिए सरकार ने विदेशी विनिमय-नियंत्रण कानून 
०४७ पास कर दिया। इसका उद्देश्य विदेशी विनिमय में होनेवाले सट्टे को रोकना 
“है । अव केवल अधिकृत वेक ही विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय कर सकते हैं । 
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+ बैंक इन अधिकृत व्यक्तियों की नियुक्ति करता है और उन्हें विनिमय का 
छेन-देन करने के लिए अनुज्ञा-पत्र देता है । वेंक केवल उन्हीं कार्यों के लिए विदेशी 
विनिमय वेचता है जो सरकार के द्वारा आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत 
निश्चित किए जाते हें। 'अधिकृत व्यवितियों को बेंक में विदेशी विनिमय का 
कछेखा समय-समय पर भेजना होता हैँ ताकि वैंक को विदेशी विनिमय के आय- 
व्यय का ज्ञान हो सके । रिजर्व बेक एक्ट की धारा ४० के अन्तर्गत बैंक को 
बिदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है।* 

रिजन बॅक का स्थिति-विवरण 

बताया जा चुका है कि रिजर्व बेंक का काम मूलतः दो विभागों में बंटा 
हुआ है--(१) बैंकिंग विभाग, (२) नोट निर्गमन विभाग । वेंकिग विभाग 
बैंक की उन क्रियाओं से सरोकार रखता है जो बेंकों तथा सरकारी लेनदेन से 
सम्वन्ध रखती हँ । बैंक-दर तथा 'खुला-बाजार क्रियाओं का काम भी इसी विभाग 
द्वारा होता है। नोट-विभाग नोट निर्गमित करने तथा नोट-परिवर्तन क्रिया से 
संबंध रखता है । दोनों विभाग अलग अलग देनदारी, लेनदारी एवं सम्पत्ति पर 
निर्भर हैँ जिससे एक की देनदारी दूसरे की देनदारी से न मिलकर स्थिति 
स्पष्ट कर दे। नीचे दोनों विभागों के स्थिति-विवरण दिए जाते हें :-- 


नोट-विभाय का स्थिति-विवरण 


देनदारी हु तथा सम्पत्ति 
नोट :- (अ) स्वर्ण-मुद्रा एवं स्वर्ण-धातु 
(१) परिचलन में .. |.. (१) भारत-स्थित 
(२) बेकिग विभाग में . . २) विदेश-स्थित 
विदेशो सिक्यूरिटियां . . 


( 
(व) 
(स) रुपये के सिक्के .. | .. 
| (द) भारत सरकार की 
सिक्यूरिटियां | 
| (य) विल तथा अन्य व्यावसायिक! 
विपत्र .. 


= कक | 
योग | | 
| ० = | योग Mond 2271 0 
"नै 
विदेशी विनिमय-नियंत्रण का. विस्तृत व्यौरा पीछे 'विनिमय-नियंत्रण' नामक 
अध्याय में दिया गया है । है - 
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I 7 ar rm 
पूंजी एवं देनदारी । सम्पत्ति एवं लेनदारी | 

परिदत्त पूंजी ; जो 21 | ४ 
संचित कोष « रुपये के सिवके a 
जमा-राशि | | अन्य सहायक सिक्के 

(१) केन्द्रीय सरकार की. . | | ऋत तथा कटौती किए हुए बिल 

(२) अन्य सरकारों द्वारा. . । | (१) आन्तरिक 

(३) बेंकों द्वारा पा (२) सरकारी 

(४) अन्य लोगों द्वारा -" (३) विदेशी 

बिल B/D |` ` ¦ विदेश-स्थित जमाराशि 
क दु 2 | ड | सरकारों को दिए गए ऋण .. 
अन्य दमदार 51 lot | व दि 
विनियोय 
| | अन्य सम्पत्ति 
] योग । ___ ० oe TT क | योग 


द्वितीय युद्ध एवं रिजर्व बॅक आव इण्डिया . 
द्वितीय युद्ध से रिजवं वेके के क्रिया-कलापों में अनेक भारी भारी परिवर्तन 


हुए। युद्ध आरम्भ होते ही सरकार को राशि के आयात-निर्यात को रोकने की 


आवस्यकता हुई । मुह भार सरकार ने रिजबं बैंक को सौंपा और उसे अधिकार दे 


दिया गया कि दिह सिक्कों, धातुओं, सिक्यूरिटियों तथा विदेशी विनिमय के क्रय: . 


विक्रय का नियंत्रण करके उनके लेनदेन का नियमन करे । बेंक ने विदेशी विनिमय 
का नियमन करने के लिए 'अधिकृत व्यक्तियों' की नियुक्ति की और व्यापारिक 
बेंकों को, जो इस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते थे, आवश्यक दिध दीं। 
जैसा कि बताया जा चुका है बैंक ने विनिमय-नियंत्रण विभाग खोला और ज्यों ज्यो 
मुद्ध गम्भीर बनता गया तैसे तैसे इस विभाग का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार बढ़ते 
गए । १९४८ के पश्चात्‌ जब कि भारत का भुगतान-संतुलून बिगड़ गया और 
देश में विदेशी विनिमय का अकाल पड़ने लगा तो रिजर्व बैंक की स्थिति ड 
गम्भीर बन गई पर जैसे-तैसे उसने इस परिस्थति को संभाला। ड 
रिजर्व बेक के साथ दूसरी युद्धकाळीन घटना मुद्रा-स्फीति की हुई । सरका 
आवश्यकताओं के लिए उंसे नोटों की मात्रा अपार सीमा में बढ़ानी पड़ी। १९३४ 


+ 
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७० में कोई १९० करोड़ रुपय के नोट चलते थे जो कि १९४५-४६ में १३०० 
करोड़ रुपये के हो गए । इस प्रकार देश में भयंकर मुद्रा-स्फीति हुई और इंगल्लेंड 

पर स्टलिंग ऋण इकट्ठा होता गया। मुद्रा-स्फीति वेक के हाथों द्वारा हुई यद्यपि 
उसमें उसका कोई दोष नः था । 

_ यद्धकाल में सरकार ने जनता से बहुत भारी-भारी मात्रा में जो ऋण लिए 
उनका प्रबन्ध-संचालन रिजर्व बेंक को ही करना पड़ा। इतना ही नहीं, वेंक को 
सरकारी सिंक्यूरिटियों के मूल्या म स्थिरता एवं स्थायित्व बनाए रखने के अनेक 
अटट प्रयत्न करने पड़ें। बॅक ने सरकार की 'सस्ती राशि नीति' का भी संचालन 
क्रिया। मार्च १९३९ मं भारत सरकार का कुल जन-ऋण कोई ५०० करोड़ 
रुपये था जो मार्च १९४६ मे लगभग २००० करोड़ रुपये हो गया। वेके ने युद्ध- 
काल में हमारे पौण्ड-पावनों को भी स्थिर रखने में पर्याप्त योग दिया । 

वैक के युद्धकालीन जीवन के विषय में सबसे वडा दोष यह लगाया जाता है 
कि उसने सरकारी नीति का साथ देकर देश में म॒द्रा-र्फीति की और वस्तुओं के 
भाव ऊंचे करने में सरकार का सहयोग दिया । पर यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाय 
तो ज्ञात होगा कि मुग्रा-स्फीति में रिजर्व वेक का उतना दोष नहीं है जितना भारत 
सरकार का । वैंक ने तो अनेक वार सरकार का ध्यान देश में बढ़ते हुए मूल्यस्तरों 
की और आकर्षित किया पर उस समयं की सरकार ने उसकी बातों पर कोई 
ध्यान न दिया । 


रिजबं बंक की य॒द्दोतरक!लीन समस्याएं 


युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ भी रिजवं बेंक को अनेक असाधारण 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ । ये परिस्थितियां इस प्रकार है :-- 

(१) मुद्रा-स्फीति--युद्धोत्तरकार में भी मुद्रा-स्फीति होती रही और जून 
१९४८ तक मुद्रा का प्रसार होता गया । अगस्त १९४६ के पश्चात्‌ सिक्यूरिटियों 
के मूल्यों में एकदम अवसाद आया जिसे संभालने के लिए बैंक को खुळा-वाजार 
क्रियाएं करनी पड़ीं । वैंक की उन ख़ला-बाजार क्रियाओं से बेंकों को राशि 
भाप्त करने में काफी योग मिला जिससे मुद्रा की सामयिक आवश्यकताओं 
की कमी पूरी होती गई। बेक ने बैंकों से सरकारी सिक्यरिटियां खरीदी जिससे 
बैंकों को ऋण देने के लिए राशि प्राप्त होती रही । बैंकों ने १९४८-४९ की अपेक्षा 
१९४९-५० में कोई १० करोड़ रुपये के अधिक ऋण दिए और आगे भी 
ऋणो की मात्रा बढ़ती ही रही । इस प्रकार बेंक ने सरकारी सक्यूरिटियों को 
सेभाठा तथा बेकों को राशि की सुविधाएं भी दीं।.. _. 

(२) विभाऽन की समस्या--१९४७.में देश के विभाजन के फलस्वरूप 


4 पर अनेक नए दायित्व आ गिरे। जलाई १९४८ तक, जवं तक कि 
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पाकिस्तान का केन्द्रीय बेंक न.बन गया, रिजवे बेंक को भारत और पाकिस्तान के 
केन्द्रीय बेको के खूप में कार्य करना पड़ा। उस समय उसे दोनों सरकारों की राशियों 
का प्रबन्ध करना पड़ा तथा उसने दोनों देशों के जन-ऋण का भी संचालन किया। 
पाकिस्तान का केन्द्रीय बैंक बनने पर रिजवे बेक की सम्पत्ति का विभाजन हुआ और 
१५३ करोड़ रुपये के मूल्य के स्टलिग, सोना तथा भारत सरकार की सिक्यूरिटिया 
पाकिस्तान बैंक को हस्तान्तरित करनी पडीं । पाकिस्तान में भारत सरकार के जो 
नोट चलते थे उनके बदले में ८२ करोड़ रुपया बैंक को पाकिस्तान बैंक में और देना 
पड़ा। रिजवं बेंक ने यह सब कुछ लेनदेन इस प्रकार सावधानी के साथ किया 
कि देश की मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर कोई उलटा प्रभाव न पड़ा । 

(३) बेकिंग संकट--देश के विभाजन से अनेक भारतीय बेंकों पर, जिनके 
कार्यालय पाकिस्तान में थे, संकट आया और उन्हें अपनी सम्पत्ति का स्थानान्तरण 
करने की आवश्यकता हुई। रिजर्व वैंक ने उन सब वेंकों को यथाशवित सहायता 
करके उन्हें पाकिस्तान से अपनी सम्पत्ति ले आने में योग दिया । १९४८ में बंगाल 
के बेंकों पर संकट आया । बेक ने उन बेंकों को यथा-समय सहायता देकर उनको 
डूबने से वचाया ; कई बेंकों का विलीनीकरण कराया और इस प्रकार देश को 
बेंकिग संकट की पुनरावृत्ति से बचा लिया । 

(४) मुद्रा की दुलभता--१९४८ के पश्चात्‌ देश की मुद्रामण्डी में मुद्रा की 
दुर्लभता होने लगी और देश का भुगतान-संतुलन प्रतिकूल होने लगा । दिसम्बर 
१९४८ और अगस्त १९४९ के वीच में विदेशी मुद्रा का अभाव बहुत बढ़ गया ओर 
रिजवं वैंक के विदेशी मुद्रा के कोष में कोई २१९ करोड़ रुपये की कमी आ गई। 
इस बीच में उत्पादन तो बढ़ा नहीं पर आयात पर प्रतिबन्ध ढीले हो जाने के कारण 
माल को मात्रा बढ्ने लगी। लोगों ने भविष्य में माल के अभाव का अनुमान लगा 
कर एक साथ माल खरीदना आरम्भ कर दिया जिससे उनको राशि का अभाव होने 

लगा । बेको में से जमा-राशि निकाली जाने लगी और व्यवसाय में चारों ओर मुद्रा 
की दुलंभता अनुभव होने लगी । लोगों की बचत कम होने लगी और इस कारण 
मुद्रामण्डी में मुद्रा की मात्रा भी कम होने लगी । इस भीषण मि 
रिजवं बेंक ने बड़ी सावधानी के साथ हल किया । रिजवे बेंक ने तालिकाबद् बं 
से सरकारी सिक्यूरिटियां खरीदना आरम्भ कर दिया जिससे मण्डी में मुद्रा की 
मात्रा बढे । इतना ही नहीं, बॅंक ने तालिकाबद्ध बैंकों तथा प्रान्तीय 

बेकों को मान्य सिक्यूरिटियों की जमानत पर ऋण देना' आरम्भ कर दिया । 
१४ जनवरी १९४९ को बैक द्वारा उक्त संस्थाओं की स्वीकृत ऋण-राशि र 
करोड़ रुपये थी । रिजर्व बेक ने बेकों को सट्टेलोरी के लिए राशि उधार देने से 
रोकने की चेष्टा की । सितम्बर १९४९ में रुपये का अवमूल्यन होते ही बक 
व्यापारिक बैंकों को आदेश दे दिए कि वे सट्टेबाजी को बिलकुल राशि उषो त 
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दै । इस प्रकार बैंक ने अवमूल्यन के पश्चात्‌ देश के मूल्यस्तर को वढ्ने से रोकने 
` के प्रयत्न किए । न अनिल सास नियत 

(५) साख-नियंत्रण--₹ ९५ में वेक ने साख- की ओर दो ठोस 
कदम उठाए । एक, नवम्बर में वेक ने अपनी कटौती दर ३% से बढ़ाकर ३३% 
कर दी । (बैंक-दर में फेर-वदल करके साख-नियंत्रण करने का यह पहिला ही अव- 
सरथा। नवम्बर १९३५ से वेंक-दर ३% पर टिकी हुई थी । १९५१ में प्रथम 
बार इसे बढ़ाकर साख-संकुचन करने का प्रयत्न किया गया ।) दूसरे, बेक ने 
व्यापारिक बैंकों को सूचित कर दिया कि वह अब उनसे, विशेष परिस्थितियों को 
छोड़कर, सामान्यतः सरकारी सिक्यूरिटियां नहीं खरीदा करेगा वरन्‌ उन सिक्यू- 
रिट्यों की जमानत पर ऋण दिया करेगा । ऐसा रिजर्व बैंक ने अपनी वैंक- 
दर को प्रभावी वनाने के लिए किया था । बेंक-दर बढ़ाते ही साख-संकुचन होने 
लगा । इम्पीरियल बैंक ने अपनी दर २ % से ३% कर दी और फिर ३३% 
तक बढ़ा दी । विनिमय बेको ने अपनी दर में ३% की बढ़ोत्तरी की तथा अन्य 
बैंकों ने भी अपनी अपनी ब्याज की दर ई% और १% बढ़ा दी । बैंकों ने 
ऋण स्वीकृत करने में सावधानी बतंनी आरम्भ कर दी तथा ऋण-राशि में भी 
कमी की। बेके दिए हुए ऋणों को वापस मांगने लगे: तथा ऋणों पर आनुषंगिक 
सिक्यूरिटियों की मात्रा बढ़ाने पर जोर देने लगे । इस प्रकार मुद्रामण्डी में चारों 
ओर मुद्रा-संकुचन होने लगा । रिजवं बेक ने बेको को ऋण देने में सख्ती करने 
तथा सावधानी वर्तने के लिए कोई आदेश नहीं दिया था पर फिर भी बॅक-दर : 
बढ़ते ही इस प्रकार का वायुमण्डल छा गया । इससे ज्ञात होता है कि मुद्रा- 
मण्डी पर अंब रिजवं वेक का आधिपत्य बढ़ता जा रहा है । 

रिजव बेक ने वेंकों से उनकी सामयिक आवश्यकताओं की पुति के लिए सर- 
कारी सिक्यूरिटियां न खरीदकर उनकी साख पर ऋण देने की घोषणा की थी । 
इससे वैक-दर को काफी बल मिला । बैंक-दर बढ़ाने से अगले ६ सप्ताहों में ही रिजवं 
बैक ने अन्य वेंकों को सरकारी सिक्यूरिटियों की जमानत पर कोई १७ करोड़ 
सये के ऋण दिए । इससे मुद्रा की सामयिक कमी भी. दूर होती गई और बैंक-दर 
का दबदबा भी बढ़ गया । 


बेंक का आलोचनात्मक अध्ययन 


या रिजर्व वेक के विधान एवं उसकी क्रियाओं का अध्ययन करने के परचात्‌ 
है आवश्यक हो जाता है कि उसका आलोचनात्मक विवेचन किया जाय । . 
को पा की बेक के विरुद्ध आलोचना है कि वह पिछले अठारह वर्षो में देश 
को ही विकसित की भली प्रकार व्यवस्था न कर सका और न बिल बाजार 

कसित और संगठित कर सका । और, भी अनेक दोष लगाए जाते हैं 
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'कि बैंक न स्वदेशी बेंकरों को नियमबद्ध कर सका, न युद्धकालीन मुद्रा-स्फोति को 
रोक सका और न क्ृषि-साख व्यवस्था का समुचित प्रवन्ध कर सका । यह ठीक है, 
पर यदि निष्पक्ष भाव से वैंक की क्रियाओं पर्‌ तथा देश की उन परिस्थितियों पर 
जिनमें होकर बैंक को कार्य करने का असवसर मिला, सोचें तो ज्ञात हो जायगा 
.कि वैंक ने पूरी सावधानी और झवत के साथ सन्तोषजनक कार्य किया है और 
जो भी क्रियाएं बैंक न कर सका अथवा करने में असफल रहा, उसका दोप 
केवल बैंक पर नहीं थोपा जा सकता । उसका दोष तो हमें बेंक के एबट पर 

लगाना होगा अथवा उस समय की विदेशी सरकार पर लगाना होगा। यह माना 
जा संकता है कि बैंक देश की साख-व्यवस्था को उतना संगठित नहीं कर सका 
जितनी.आश्षा थी पर इसके कई कारण हे--( १) तालिकावद्ध वैंक मांग-देनदारी 
का ५% तथा काल-देनदारी का २% रिजर्व बेक में जमा करके अतिरिक्त रान्न 
अपने कोष में रखते रहे और जब जव मुद्रामण्डी में रादि की आवश्यकता हुई 
इन्होंने इसी राशि में से लोगों को उधार दिया जिससे इन्हें रिजर्व बेंक के पास 
जाने की आवश्यकता ही नहीं हुई और वह आशातीत साख-नियंत्रण न कर सका। 
अगर तांलिकाबद्ध वेंकों को अधिक राशि वेंक में रखनी पड़ती तो वे मुद्रा-मण्डी 
को बिना इस बैंक की सुविधा पाए, यह सुविधा नहीं दे सकते थे और इस प्रकार 
साख-नियंत्रण का काम भी पूरा हो जाता । यह दोष रिजवं वेक का नहीं वरन्‌ 
हम इसें-एक्ट की कमी ही कह सकते हें। (२) स्वदेशी वेकर', जो देश की मुद्रा- 
मण्डी के प्रमुख: प्रणेता हें, नियमवद्ध नहीं । इसलिए जव कभी रिजर्व बेंक ने बेक- 
दर द्वारा साख-नियंत्रण करना चाहा तभी इन स्वदेशी बेंकरों के अनियंत्रित होने 
के कारण सफल न हो सका । रिजर्व बेंक ने इन वेंकरों को नियमबद्ध करने के 

“मी प्रयत्ने किए और योजनाएं बनाई परन्तु इन बेंकरों का देश में ऐसा जाल सा 
बिछा हुआ है कि बेंक सफल न हो सका। (३) इसके अतिरिक्त देश में व्यावसा- 
यिक बिलों का भी प्रयोग नहीं । “स्वदेशी बेंकर' विशेषतः अपनी निजी राशि से 
व्यापार करते हें और मनमानी ब्याज वसूल करते हैं । ब्याज-दर स्थान-स्थान पर 
भिन्त-भिन्न होती है और इतनी भारी होती हैं कि देश के अन्य बेकों की ब्याज-दरो 
से इनका कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता । जब ये बेंक ही मुद्रा-मण्डी 
की व्याज-दरों को नियंत्रित नहीं कर. पाते तो रिजर्व बैंक, जिसका मुद्रा-मण्डी हे 
इन वेकरों से कोई सीधा सम्बन्ध न हो, किस पर साख-नियंत्रण कर सकता हैं * 
न ' इसी प्रकार आलोचना की जाती है कि रिजव॑ बेंक मुद्रामण्डी को भी आशातीत 
सीमा में सुदृढ और संगठित न कर सकाः। मुद्रामण्डी का संगठन इस बात पर तिन 
होता है कि-देश के;बेंक ऋण तथा बिलों की पुनःकटौती कराने के लिए रिग 
बॅंक प्र कितने आश्रित हें और मुद्रामण्डी के अन्य छोटे अंग जैसे बक: एक 
छेने तथा कटौती कराने के. लिए बैंकों पर कितने आश्रित हैं। यदि ये सन ' 
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पर अच्छी तरह आश्वित रहें तो मुद्रामण्डी का संगठन भली भांति किया 
जा सकता है। परन्तु भारत की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। रिजवं बँक का जन्म 
ऐसे समय में हुआ जब कि देश में अवसाद का युग था रुपये की अधिकता थी और 
ब्याज-दर भी नीची थी। बहुत से तारिकावद्ध बेंकों के पास पर्याप्त मात्रा में राशि 
थी जिसके परिणामस्वरूप वे सदैव से ही स्वतंत्र तथा निरंकुश रहे (हां, कभी- 
कभी असाधारण परिस्थितियों मे इन्होंने रिजवं बेंक से सहायता ली परन्तु वह 
बहुत थोड़ी थी) इसलिए ऋण छन के लिए या विलों की पुनःकटौती के लिए 
उन्हें रिजर्व वेकं पर आश्रित रहने की आवश्यकता ही नहीं हुई । छोटे छोटे वेंकरो 
ने जिन्हें रिजर्व वेंक से सहायता की आवश्यकता हुई, बड़े बड़े तालिकावद्ध वेंकों 
से सहायता ले ली। अतः उन्हे रिजर्व वेक की आवश्यकता ही नहीं हुई और वेंकों 
के इस पारस्परिक लेन-देन के कारण वह मुद्रामण्डी को संगठित करने में असफल 
रहा । 
कहा जाता है कि रिजर्व बैंक की वेंक-दर भी अधिक प्रभावशाली नहीं रही । 
यह ठीक है। पर यह तो आज लगभग सभी देशों में देखने.को मिलता है। 
भारत में एक विशेष अड़चन और है--जैसा कि पहिले कहा गया है, देश में ब्याज- 
दर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रहती है ; कहीं बहुत ऊंची, कहीं अधिक 
नीची । इसलिए जब कभी वेंक-दर से काम,लेंने का अवसर भी आया तो बैंक-दर 
देश की भिन्न-भिन्न दरों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक ऊंची थी तो कहीं अधिक 
नीची । परिणाम यह निकला कि बेंक-दर देश भर की ब्याज-दर को समानता में 
नहीं ला सकी ।* इसका एकमात्र दोष फिर. स्वदेशी वेकरों' और उनकी क्रियाओं 
.पर लगाया जा सकता है, बैंक पर नहीं । रिजर्व बैंक की खुला-बाजार क्रियाएं 
भी सन्देहात्मक हैं। यह सच है कि बेंक सोने और विदेशी सिक्यूरिटियों के आधार 
पर नोट जारी कर सकता है लेकिन इसकी युद्धकृत क्रियाओं के अनुभव से 
ज्ञात होता है कि ऐसा किसी असाधारण परिस्थिति में ही.किया जा सकता था 
और किया गया । वैंक की 'खुला-बाजार क्रियाओं' को यदि प्रभावशाली बनाना 
है तो आवश्यक है कि एक्ट में आवश्यक संशोधन किया जाय कि बेंक 
चल सम्पत्ति जैसे सौदागरी का सामान तथा उस सामान की रसीद और. 
वीजक पर ऋण और अग्रिम राशि दे सके । हां, उस समय एक प्रतिवन्ध लगाया 
जा सकता है कि बैंक ऐसा. अन्य बैंको की प्रतियोगी संस्था बनकर न करे 
'वरन्‌ राष्ट्र के हित के लिए कठिन आवश्यकता के समय.ही करे । . 
उक्त कठिनाइयों के अतिरिब्त और भी अनेक ऐसी कठिनाइयाँ थीं जिनके 


MRR Se ब 
ओर * १९५१ में वेक ने जो दर बढ़ाई उससे मुद्रामण्डी परं काफी प्रभाव पड़ा : 
र चारों ओर साख-संकुचन का वायुमण्डल छा गया । 


= 
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कारण बेंक की 'बेंक-दर' तथा खुला-बाजार क्रियाएं! सफल नहीं बनाई जा र 
ये कठिनाइयां थीं--देश में ब्याज-दर की विभिन्नताएं, असंगठित प 
असंगठित और अनियंत्रित बेंकर । रिजवं बैंक ने सम्भवतः यह सोच रक्ला थे 
कि थोड़े से तालिकाबद्ध बेंकों द्वारा ही देश की साख-व्यवस्था को संगठित न 
सकेगा परन्तु यह उसकी भूल थी । बेंक को चाहिए कि तालिकाबद्ध वेकों की स 


> वीं सस्या 
बढ़ावे। इस संख्या को बढ़ाने के लिए एक्ट की ४२वीं धारा को ढीला करने को 


आवश्यकता है, तभी तालिकाबद्ध बेंकों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी ।* इन 
सब कठिनाइयों के होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं कि बैंक ने मुद्रामण्डी पर 
विशेष रूप से काबू पाया है। मुद्रामण्डी में से मुद्रा की आतंव कठिनाई को 
करके अनेक वर्षों तक ब्याज-दर को एक समान स्थायी बनाए रखा और इसका | 
प्रभाव मण्डी की अन्य व्याज-दरों पर भी अच्छा हुआ । वे केवल नीची ही न 
हुई वरन्‌ उनकी भारी विभिन्नता भी दूर हो सकी। रिजर्व वेंक की कार्य- 
प्रणाली ने देश के आथिक इतिहास में एक नए युग का प्रादुर्भाव किया | 
केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के जन-ऋण बड़ी कुशलता के साथ नीची 
दरों पर प्राप्त किए और सरकार को समय-समय पर मुद्रा तथा वेंकिंग सम्बन्धी 
अमूल्य राय दी । देश के बैंकों को बड़ा भारी सहारा दिया और देश में बैंकिंग 
सुविधाएं भी बढ़ाने में योग दिया। यह सत्य है कि बैंक दो बड़े आवश्यक कार्य न 
कर सका जैसे विल-मण्डी का विकास तथा वेकरों को नियमबद्ध करना । परन्तु 
इसके लिए केवल बॅक को ही दोषी ठहराना उचित नहीं जान पड़ता । मुद्रा- 
स्फीति का दोष-भी बैंक पर लगाना ठीक नहीं होगा । यह तो उस समय की 
सरकार का ही कार्य था । उस समय परिस्थिति भी असाधारण थी । संसार के 
अनेक देशों के केन्द्रीय वेक इसी प्रकार सरकारी नीति के साथ चले और यही भारत 
में भी हुआ। यह मानना पड़ेगा कि बैक ने देश की बेंकिग व्यवस्था में कम उपयोगी 
और महत्त्वपूर्ण काम नहीं किया है। राष्ट्रीयकरण के पइ्चात्‌ तथा बैंकिंग कम्पनी 
एकट बनने के पश्चात्‌ तो इसने देश की बेकिंग व्यवस्था को और भी अधिक 
संगठित बनाने के प्रयत्न किए हं । भविष्यं में इससे और भी अनेक आशाएं की 
जाती है । 8 


कु सारांश 
देश में केन्द्रीय बैंक स्थापित करने के विषय में वैसे तो १९१३ से ही 
. विचार चल रहा था पर वास्तव में केन्द्रीय बॅंक का जन्म रिजर्व बॅक आंव 
इण्डिया के रूप में १९३५ में हुआ । रिजर्व बैंक स्थापित करने के कई कारण 


“बेकिंग कम्सनी एक रू कम्पनी एक्ट १९४९ से तो सभी बैक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 
रिजव वेक के नियंत्रण में आ चुके हैं । ह 
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बे--(१) भारतीय मौद्रिक इकाई अर्थात्‌ रुपये के बाह्य और आन्तरिक मूल्यों 
¬ स्थायित्व लाने के लिए केन्द्रीय बेंकिग संस्था की आवश्यकता थी; (२) 
मे के उस कोष का, जो मिन्न-मिन्न बॅक अपने पास रखते थे, केल्द्ीकरण 
करना आवश्यक था; (३) देश की साख-नीति का समुचित और न्यायपूर्ण 
प्रबन्ध करने के लिए केन्द्रीय बेंक को आवश्यकता थी; (४) देश की मुद्रा-मण्डियों 
व स्वदेशी बैंकरो के क्रिया-कलापों के शुद्ध-शुद्ध न्यायपूर्ण अंक जनता की सुविधा 
के लिए प्रकाशित करने के लिए एक पक्षपातविहोन संस्था की आवश्यकता थी;- 
(५) सरकारी कोष सुरक्षित रखने तथा सरकार के लेखों पर राशि का स्थानान्तरण 
करने के लिए केन्द्रीय बॅक आवश्यक था; (६) देश के बेंकों का नियंत्रण करने 
के लिए “बैंकों के बेंक' का होना आवश्यक समझा जाने लगा था; (७ ) भारतीय 
कृषि की मौद्रिक आवश्यकताओं की पुति के लिए केन्द्रीय बेंक की आवश्यकता 
थी; (८) अन्य राष्ट्रों के साथ मौद्रिक दोड में चलने के लिए भारत में 
केद्रीय बैंक स्थापित करना आवस्यक समझा गया था । उवत कारणों और 
आशाओ को लेकर रिजर्व बैंक बनाया गया । 2 

१९३५ में तो रिजर्व बेंक अंशधारियों का बेंक बनाया गया था परन्तु 
१ जनवरी १९४९ से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने के 
कई कारण थे-- (१) अन्य देशों में केन्द्रीय बेकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था; 
(२) युद्धोत्तरकालीन आर्थिक आयोजनों को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत 
केन्द्रीय बेक की आवश्यकता थी; (३) केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों की 
आथिक नीतियों में ताल-मेल बनाए रखने के लिए राष्ट्रीयकृत केन्द्रीय बॅंक की 
आवश्यकता थी जो ताल-मेल के माध्यम के रूप में काम करता; (४) अंशधारियों 
के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक का कार्य सन्तोषप्रद नहीं था, न वह स्वदेशी बेंकरों 
को संगठित कर पाया था और न मुद्रामण्डी को ही संभाल पाया था; (५) 
राजनीति तथा अर्थ-व्यवस्था में ताल-मेल बनाए रखने के लिए राष्ट्रीयकृत 
संस्था की आवश्यकता थी; (६) देशवासियों के जीवन-स्तर को उठाने तथा देश 
की बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐसे केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता थी जो 
सरकारी नीति के साथ-साथ काम करता; (७) अंशधारियों के बैंक के रूप में 
रिजर्व बक में ऐसे अनेक दोष आ गए ये जिन्हें देश के हित में दूर करना आवश्यक 
था। अतः रिज बेंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । राष्ट्रीयकरण करते 
समय अंशधारियों के अंश सरकार ने ले लिए और १०० रुपये के एक अंश के 
बदले में ११८ २० १० आने की कीमत देना स्वीकृत हुआ। १०० रुपयों के बदले सें 
तो ३% वाषिक दर के सरकारी बाँण्ड दे दिए गए तथा शेष राशि का नकद 
भुगतान कर दिया गया । 

बॅंक का विघान- बैंक का प्रबन्ध-संचालन एवं स्वामित्व अब सरकार के 
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हाथ में है। सरकार बॅक के गवर्नर की नियुक्ति करतो है। बैंक क 

गवर्नर की सलाह से केन्द्रीय बोर्ड करता हैं केन्द्रीय बोर्ड में एक गवर्नर क 
गवर्नर, चार संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय बोडो में से सोना 
संचालक सरकार द्वारा मनोनीत तथा एर सरकारी अफसर होता है । द्र 
अतिरिक्त चार स्थानीय बोर्ड हें जो कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्‍ली में स्थित 


है । प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में ५ सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार करती 


है। वैंक की पूंजी ५ करोड़ रुपये है। इसकी शाखाएं बंबई, कलकत्ता, दिल्ली. 


मद्रास तथा कानपुर में हैं। एक शाखा रून्दन में भी खोली हुई है। बैंक में पांच 
विभाग हें--(१) बेकिग विभाग, (२) नोट-विभाग, (३) कृषि-विभाग (४) 
विदेशी विनिमय विभाग, (५) शोध एवं अंक विभाग । ' 
बॅक की .कियाएं--केन्द्रीय बेंकिग क्रियाओं में बैंक निम्न कास करता है-- 

(१) सरकारी बैंकिंग कार्य करना; (२) बेको के बैंक के रूप सें कार्य करना; 

(३) नोट निर्गेभित करना; (४) विदेशी विनिमय का ऋय-विक्रय करना; (५ 
समाशोधन गृह का काम करना । सामास्य बेंकिग क्रियाओं में बैंक के कार्य इस 
प्रकार हें-- (१) विना ब्याज के राशि जसा करना; (२) व्यावसायिक बिलों की 
कटौती तथा पुनःकटोती करना; (३) बिलों का क्रय-विक्रय करना; (४) ऋण 
देना; (५) आभूषणादि सुरक्षित रखना; (६) विदेशी सिक्यूरिटियों का क्रय- 
विक्रय करना; (७) मोद्रिक शोध करना तथा अंक संग्रह करके प्रकाशित करना; 
(८) br संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित रखना । 

बक की निषिद्ध क्रियाएं--(१) कोई निजी व्यापार नहीं कर संकता; (२ 

किसी भी कम्पनी गा बैक के अंश नहीं खरीद सकता; (३ गम कि थे 
राशि उधार नहीं दे सकता; (४) चालू लेखे पर ब्याज नहीं दे सकता; (५) वैधा- 
निक परिस्थितियों के अतिरिक्त ऋण नहीं दे सकता। | 

ह देश के बेंकों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बॅक ने सभी देको को दो भागों 
. मै बांट लिया हुँ-- (१) तालिकाबद्ध बैंक, (२) अतालिकाबद्ध बैंक । तालिका- 

बढ बेक ये बेक कहलाते हैं जो एक्ट की घारा ४२ के अनुसार एक्ट की दूसरी 
तालिका में लिखे हुए हें। जिनके नास इस तालिका में नहीं.हें उन्हें अतालिकावद्ध 
बक कहते हूँ । प्रत्येक तालिकाबद्ध बैंक को अपनी मांग-देनदारी का ५% तया 
काल-देनदारी का २% रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है । इसके बदले 
में रिजर्व बैंक इन्हें राशि के स्थानान्तरण संबंधी कुछ सुविधाएं देता है । 
जा रिजर्व नैक स्थापित करते समय आशा थी कि वह देश में बिखरे हुए स्वदेशी 
बेकरों ओर महाजनों को नियमबद्ध कर सकेगा। बेक ने इस ओर कई बार प्रयत्न 
पर वह उन्हें नियम में न बांध सका । आज भी स्वदेशी बैंकर नियमबड 


च 


नहीं हेँ। 
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देश में साख-नियंत्रण करने के लिए बेंक अपनी कटौती दर तथा 'खुला-बाजार 
क्रियाओं से काम लेता रहा है पर सुद्रामण्डी के असंगठित होने के कारण वह 
आश्वातीत मात्रा में साख-नियंत्रण नहीं कर सका है । अब १९४९ से बेकिंग 
कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बेक को अनेक ऐसे अधिकार दिए गए हुँ जिनके 
द्वारा वह देश की बेकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रखते हुए साख का प्रबन्ध 
कर सकेगा । देश में बिछ-बाजार को विकसित करने के लिए बॅक ने १६ जनवरी 
'१९५२ को एक नवीन योजना प्रकाशित की थो जिसके अनुसार उसने एक्ट की 
धारा १७ (४) (स) के अन्तर्गत तालिकाबद्ध बैंको को बिलों के आधार पर 
ऋण देने की नई सुविधाएं देना स्वीकार किया है ।।यह योजना सफलता के साथ 
कार्य कर रही है। आशा है, इससे देश की सुद्रासण्डी में बिलों का प्रचार बढ़ेगा। 
देश में कृषि-साख व्यवस्था के लिए सरकार को तथा अन्य संस्थाओं को 
परामर्श देने तथा शोध करके अंक प्रकाशित करने के लिए बेंक में एक कृषि-साख 
विभाग हैं। यह विभाग सरकार तथा अन्य संस्थाओं को कृषिसंदंधी सलाह देता 
है। बैक ने कृषि-साख के लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं का प्रबन्ध कर रक्खा हूँ। 
बह केवल कृषकों को सहायता देने के लिए तालिकाबद्ध बैंकों तथा सहकारी 
बेंकों को सस्ती दरों पर ऋण स्वीकृत करता है। ग्रामीण बेंकिग जांच कमेटी को 
सिफारिशों के अनुसार बफ ने कृषि-साख के लिए राशि के स्थानान्तरण की सुवि- 
धाएं दे रवखी हेँ। पर, इस ओर और अधिक काम की आवश्यकता है। बेंक के 
कृषि-साख विभाग के पास एक कोष होना चाहिए जिसमें से वह कृषि-साख 
स्वीकृत करने की व्यवस्था कर सके। 
युद्धकाल में विनिमय-नियंत्रण का भार रिजर्व बेंक के विदेशी विनिमय विभाग 
पर था। इस संबंध में बेंक ने कुछ नियम बना - रखे थे जिनके अनुसार वह 
“अधिकृत लोगों' से हीं विदेशी विनिमय का ऋय-विक्रय करता था। 'अधिकृत लोगो. 
को वह अनुज्ञा-पत्र जारी करता था। युद्ध के पश्चात्‌ विदेशी विनिमय निमंत्रण 
एक्ट १९४७ पास किया गया जिसके अनुसार देश में विनिमय-नियंत्रण का काम 
वेक के अधिकार में ही है । १ 
द्वितीय युद्धकाल में बैंक को कई नवीन बातों का सामना करना पड़ा--( १) 
! विनिमय-नियंत्रण किया; (२) मुद्रा-स्फीति का सामना किया; (३) जन-ऋण 
का प्रबन्ध किया; (४) सरकारी सिक्यूरिटियों के मूल्यों में स्थायित्व उत्पन्न 
क युढधोत्तरकाल में भी बैंक के सामने कई समस्याएं आईं जैसे--(१) मुद्रां 
१ (२) देश के विभाजन के फलस्वरूप बैंक की सम्पत्ति का बंटवारा, (३) 
को रु फलस्वरूप बेकिंग संकट, (४) मुद्रा की दुर्लभता, (५) साख-नियंत्रण 
केसा बैंक-दर में वृद्धि आदि आदि । बैंक ने इन सब बातों का सावधानी 
पाय सामना किया और देश के मौद्रिक कलेवर को टूटते-दूटते से बचा लिया । 
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बेक के विरुद्ध प्रकार-प्रकार के आरोप लगाए जाते हें पर यह कहना अनुचित 
न होगा कि बेंक ने देश की विषम परिस्थितियों में जो कुछ किया है 
बात नहीं है। अब राष्ट्रीयकरण के पदचात्‌ से इसके साथ अनेक मो हि 
हुई हैं। 


परीक्षा-प्रहन 


(१) रिजर्व बेक क्यों और कैसे बनाया गया था ? क्या अब तक उसे 
उन सब आशाओं को पूर्ण किया जिनको लेकर वह बनाया गया था? 

(२) रिजवं बेक का राष्ट्रीयकरण क्यों और कँसे किया गया? राष्ट्रीयकृत 
रिजबं बेंक के विधान की मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। 

( ३ ) रिजवं बेंक की क्रियाओं का वर्णन कीजिए । उसकी केन्द्रीय बेकिंग क्रियाओं | 
तथा निषिद्ध क्रियाओं का उल्लेख कीजिए । | 

( ४ ) 'तालिकाबद्ध वैक’ से आप क्या समझते हे? रिजवं बैंक ने इन वेंकों 
पर क्या प्रतिबंध लगा रखे हें तथा उनके बदले में इन्हें क्या क्या सुवि- 
धाएं देता हुँ ? 

(५,) रिजर्व बैंक ने देश के स्वदेशी बेंकरों तथा महाजनों को नियंत्रण में 
लाने के लिए क्या क्या उपाय किए और उनमें उसे कितनी सफलता 
मिली ? ब्यौरेवार लिखिए । 

(६) साख-नियंत्रण करने के लिए रिजवं बैंक के पास कौन कोन साधन 
उपलब्ध है ? उन साधनों का उसने किस सीमा तक प्रयोग किया है 
और उसमें उसे कितनी सफलता प्राप्त हुई है? 

(७) देश में मुद्रा-मण्डी में विलों का प्रचार बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की 
नवीन याजना का वर्णन कीजिए । उसमें बेंक को कितनी सफलता प्राप्त 
हुई है ? ब्यौरेवार लिखिए । 

( ८ ) कृषि-साख की सुविधाएं देने के लिए रिजर्व बैंक के पास क्या श्या | 
साधन हूँ ? इस क्षेत्र में बेंक ने क्या क्या सुविधाएं दे रक्खी ह “ 
विस्तारपूर्वक लिखिए। न 

( ९ ) रिजवे बैंक के स्थिति-विवरण का एक काल्पनिक निदर्शन तैयार कीजिए। 

(१०) युद्धकाल में तथा युद्धोत्तरकाल में रिजर्व बैंक ने जिन जिन विषम पि 
स्थितियों का सामना किया उनका ब्यौरेवार वर्णन कीजिए ।. उन ग 

स्थितियों में बेंक को कितनी सफलता प्राप्त हुई ? 
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इभ्पीरियल बैंक आँच इण्डिया 


प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ इस बात की तीव्र आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी कि देश में एक केन्द्रीय वेक होना चाहिए । १८३६ से लेकर 
१९१९ तक यह प्रश्न अनेक बार दुहराया गया परन्तु तत्कालीन सरकार की 
लापरवाही तथा उदासीनता के कारण इसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। 
अन्त में बम्बई, बंगाल तथा मद्रास के तीनों प्रेसीडेन्सी बेंकों को मिलाकर १९२० 
में इम्पीरियल वैंक आव इण्डिया एक्ट' पास किया गया जिसके फलस्वरूप २७. 
जनवरी १९२१ में वर्तमान इम्पीरिय बेंक का जन्म हुआ । इम्पीरियल बैंक का 
देश के वेंकिंग इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी के जन्म के 
साथ साथ देश की वेंकिग सुविधाओं में उन्नति का श्रीगणेश हुआ तथा इसी के 
द्वारा सबसे पहले केन्द्रीय बेंकिंग क्रियाओं की नींव पड़ी। इम्पीरियल बैंक स्थापित 
करने के दो मुख्य उद्देश्य थे :-- 

' (१) सरकारी राशि को जमा रखना तथा सरकार के लेखे पर एक स्थानः 
से दूसरे स्थान पर राशि भेजना और सरकार को समय समय पर 
सलाह देना आदि । 

(२) देश के बेकों पर देख-भाल रखना तथा देश में बैंकिग सुविधाएं बढ़ाना । 
बंक का विधान (१९३४ के संशोधित कानून के अनुसार) 
. वैके की अधिकृत पूंजी ११३ करोड़ रुपये है जो २,२५,००० अंझों में 
१ । प्रत्येक अंश ५०० रुपये का है । अधिकृत पूंजी का आधा भाग परिदत्त पूंजी 
हैं और संचित कोष की राशि लगभग ७ करोड़ रुपये है । 
उ सत्ता बनाए रखने की दृष्टि से तथा बेंक को बेंकिग क्षेत्र में चतुर्मुखी 
भदान करने की सुविधा के कारण पुराने प्रेसीडेन्सी बेको के कार्यालयों पर 
न ज रि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थापित किए गए हैं। ये बोड 
परु रों के क्षेत्र में आनेवाले अंशधारियों के द्वारा चुने हुए सदस्यों से बने 
र उनका प्रबन्ध सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष के अधीन है । स्थानीय बोर्ड में सात 
छी होते हें एवं ये बोड स्थानीय कार्यों की देख-रेख करते हैं 
वक के संचालन एवं प्रबन्ध का कार्य केन्द्रीय बोर्ड के अधीन है। स्थानीय बोर्ड 
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“केन्द्रीय वोर्ड के अधीन हैं । केन्द्रीय बोर्ड बेंक की नीति-निर्धारण का काम करता ६ 
और साप्ताहिक विवरण की जांच-पड़ताल भी करता है। वेक का वास्तविक ५९ 
बैंक के प्रबन्ध-संचालक तथा उप-अवन्ध-संचालक के द्वारा होता है जो केन्द्रीय a 
द्वारा कम से कम पांच वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हें । १९३४ में जब ज 
. वैंक की स्थापना के लिए रिजवं बेंक एक्ट पास किया गया तो साथ ही साथ 
इम्पीरियल बैंक एक्ट (१९२१) में भी आवश्यक संशोधन कर दिए गए थे । 
.तदनुसार केन्द्रीय बोर्ड में निम्न सदस्य होते हैँ :-- 

(१) स्थानीय बोडाँ के सभापति, उप-सभापति तथा कार्य-मंत्री, 
. (२) प्रत्येक स्थानीय बोर्ड के सदस्यों में से चुना हुआ एक सदस्य, 
(३) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए प्रबन्ध-संचालक तथा उप-प्रबन्ध- 
संचालक, 
(४) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत दो जन-व्यक्ति, 
(५) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक अफसर जिसे केन्द्रीय बोर्ड की बैठक * | 
में केवल जाने का अधिकार है परन्तु मत देने का अधिकार नहीं हू। | 
यहाँ सबसे वड़ी विशेषता यह है कि केन्द्रीय बोर्ड का कोई स्थायी रूप से स्थान 
'नहीं है । कलकत्ता तथा बम्बई में वारी-वारी से केन्द्रीय बोर्ड की बैठक होती हैं। 
इम्पीरियल बेंक की एक शाखा लंदन में है जो विनिमय बेंकों के विदेशी 
विलों की कटौती करती है। 

१९३५ से पहिले, जब कि देश में रिजर्व वेंक नहीं था, इम्पीरियल वेक ही 
केन्द्रीय बेंकिंग क्रियाओं में से निम्न दो मुख्य कार्य किया करता था:- 

(१) सरकारी, वैंक का कार्य, 

(२) बेको के बैंक का कार्य। [ 

सरकारी कार्य करने के अधिकार के बदले में केन्द्रीय सरकार इस पर उस समय 
अपना विशेष अधिकार समझकर नियंत्रण रखती थी । सरकार तब स्थानीय वोडें , 
के मंत्री नियुक्त करती थीं, हिसाब निरीक्षक नियुक्त करती थी और समय समय पर 
आवश्यक आदेश भी दिया 'करती थी । उस समय यह बैंक कई प्रकार से सरकार 
के अधीन था। परन्तु रिजवं बैंक बन जाने से उक्त दोनों कार्य इस बेक से हटकर 

'रिजवं वेक पर चले गए हैं। अतः इस बैंक पर से सरकार के उक्त अधिकार भी 

“समाप्त हो गए हें। अब यह बैंक उन स्थानों में, जहां बैंक के कार्यालय नहीं हँ पर्छु 

“इसके कार्यालय हैं, रिजव॑ वैक के एजेन्ट की हैसियत से काम करता है । 


इम्पोरियरू बक का रिजव बैंक से सम्मेल. 


१९३५ में रिज वैंक बनने परै इम्पीरियल बैंक रिजवे बैंक का एजेन्ट क 
(दिया गया और निइचय किया गया कि जिन स्थानों पर रिजवै बैंक की 


१ 
॥ 
| 
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नहीं है पर इम्पीरियल बैंक की शाखा है वहां इम्पीरियल वेंक रिजर्व बेंक के एजेंट” 
की हैसियत से काम करेगा । इस निश्चय को वैधानिक रूप देने के लिए ५ अप्रैल 
१ २३५ को दोनों बैंकों में एक समझौता हुआ जो रिजर्व बेंक आव इण्डिया एक्ट: 
की ततीय तालिका में दिया गया ह। ., {| 

५ अप्रैल १९३५ का समझौता--सम्मेल सर्वप्रथम दस वर्ष के लिए किया 
गया । सम्मेल के अनुसार इस इम्पीरियल वेक ने रिजर्व वेक के एजेंट की 
हैसियत से सरकारी लेखे पर जितनी राशि का लेन-देन किया उसमें से 
पहिले २५० करोड़ रुपयों पर उसे १ आना प्रतिशत (अर्थात्‌ इड रु०%) 
प्रतिवर्ष की दर से कमीशन दिया गया तथा शेष राशि पर ३ आना 
प्रतिशत (अर्थात्‌ षुँ २०%) प्रतिवर्ष कमीशन मिला । इस सम्मेल में 
यह भी व्यवस्था की गई कि इस सम्मेल की अवधि समाप्त होने पर एक 
नया सम्मेल पांच वर्षों के लिएं फिर किया जायगा और उसमें इम्पीरियल” 
बैंक को मिलनेवाले कमीशन की दर फिर निश्चित की जायगी । तदनुसार प्रथम 
समझौता अप्रैल १९४५ में समाप्त हो गया और नया समझौता २ मई १९४५ 
को पांच वर्षों के लिए किया गया । 

२ मई १९४५ का समझौता--यह समझौता २ मई १९४५ को ३१ मार्च 
१९५० तक के लिए किया गया । इस समझौते के अनुसार वैंक को इस प्रकार 
कमीशन मिला :-- 

(१) प्रथम १५० करोड़ रुपयों पर इड रु० % प्रतिवर्ष कमीशन दिया गया; 

(२) द्वितीय १५० करोड़ रुपयों पर (अर्थात्‌ १५० से ३०० करोड़ रुपयों ' 
पर) हुए २०% प्रतिवर्षं कमीशन दिया गया; - 

(३) ३०० करोड़ से ऊपर अगले ३०० करोड़ रुपयों पर इर २०% प्रतिवर्ष: 
कमीशन दिया गया ; 

` (४): ६०० करोड़ से ऊपर की राशि पर २३ रु०% प्रतिवर्ष कमीशन दिया: 

“गया । 1 / | 
यह समझौता मार्च १९५० में समाप्त होना था अतः १८ अक्टूबर १९५१ 
को ही नया समझौता तय कर लिया गया | 

` १८ अक्टूबर १९५१ का समझौता--यह समझौता १ अप्रैल १९५० से 
लागू है और ३१ मार्च १९५५ तक चलेगा । इस समझौते के अनुसार इम्पीरियरः, 
वेक को इस प्रकार कमीशन दिया जायगा:ः-- 

(१) प्रथम १५० करोड़ रुपयों पर इ २०% प्रतिवर्षं की दर से ; 
(२) १५० करोड़ रुपये से ऊपर अंगले ३०० करोड़ रुपयों पर इ रु०%. 
प्रतिवर्ष की दर से ; 


त 
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(३) ३०० करोड़ रुपये से ऊपर शेष राशि पर क रु०% तिक 
। 
दर 44 किसी वर्ष में इम्पीरियल बेंक रिजवं बेक के एजेंट की हैसियत से 
लेखे पर १२०० करोड़ रुपये से अधिक राशि का लेन-देन करेगा तो १२०५ 
करोड़ रुपयों से ऊपर की राशि पर उसे ३ २०९ प्रतिवर्ष की र 
कमीशन दिया जायगा ।* 
इम्पौरियल बंक ही केन्द्रीय बेंक क्यों नहीं ? 


कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि १९३४ में रिजवं बैंक क्यों बनाया गया और 

इम्पीरियल बैंक को ही, जो उस समय गत १४ वर्षो से केन्द्रीय बैंकिंग क्रियाएं भी 
' करता रहा था, केन्द्रीय बेक क्यों नहीं बना दिया गया ? प्रश्‍न तो उचित और 
स्वाभाविक है पर ऐसा करने में निम्न असुविधाएं थीं :--- 

(१) केन्द्रीय वेक की कार्यप्रणाली बिलकुल सुरक्षित होनी चाहिए और 
उसकी सम्पत्ति भी यथासंभव तरल होना आवश्यक है । परन्तु ये दोनों बातें 
उस केन्द्रीय बेक के साथ सम्भव नहीं हो सकतीं जो व्यापारिक क्रियाएं भी " 
करता हो । ठीक यही बात इम्पीरियळ वेक के साथ थी । यह वेक व्यापारिक 
बैंक था और यदि इसको पूर्णतया केन्द्रीय बैंक बना दिया जाता तो इसकी कार्य- ` 
शैली सुरक्षित नहीं रह सकती थी । फिर भी यदि इसे केन्द्रीय बेंक बनाया जाता 
तो इसका व्यापारिक बेकिंग व्यवसाय इससे अलग करना पड़ता पर ऐसा करना 
ठीक नहीं था क्योंकि उस समय देश में यही एक सुदृढ़ और सुरक्षित व्यापारिक 
बेंक था । 

(२) यदि इसके व्यापारिक कार्य इससे अलग किए जाते तो देश में बैंकिंग 
आवस्था कमजोर पड़ जाती क्योंकि बेकिंग सुविधाएं देनेवाला यही एक ऐसा 
संगठित बेंक था जिसकी शाखाएं दूर दूर तकथीं। _ 

(३) केन्द्रीय बेक 'वेकों का बेंक' होता है और उसे समय समय पर बेंकों की 
सहायता करनी होती है । इम्पीरियल बैंक व्यापारिक बेक था जिसमें जनता 


` की राशिजमाथी।तो इसे केन्द्रीय बेंक बनाने से जनता की जमा-राशि तथा 


बेको की जमा-राशि, दोनों में तनाव हो जाता और तब इम्पीरियल बैंक बैंकों 
के वेक' की हैसियत से सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकता था अपितु वह 
व्यापारिक बेंक का प्रतियोगी बन जाता । यदि इम्पीरियल बेंक को दोनों क्रियाएं 
केन्द्रीय वेकिग क्रियाएं तथा व्यापारिक क्रियाएं--करने का अधिकार दे दिया जाता 
तो इसकी शक्ति अपार हो जाती और देश के अन्य बेंकों को इसकी प्रतियोगिता के 
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कारण हटता ही पड़ता । बेंकों के बेंक' को कों से जमा की हुई राशि में से अन्य 
लोगों को राशि उधार नहीं देना चाहिए अन्यथा देश का बैंकिंग कलेवर टूट जाने 

का भय रहता है । यही भय इम्पीरियल बेक को केन्द्रीय बेक बनाने में था। 

(४) यह भी सोचा गया कि इम्पीरियल बेक को दो विभागों में बांट दिया 
जाय-- (१) निर्गमन विभाग तथा (२) बेंकिंग विभाग । निगमन विभाग को 
कत्रीय बैंकिंग क्रियाएं तथा नोट जारी करने का कार्य दे दिया जाय और बैंकिंग 
विभाग अन्य क्रियाएं करे । परन्तु इस उपाय से भी समस्या हल नहीं हो सकती 
थी क्योंकि दोनों विभाग अन्त में एक ही नियंत्रण में रहते और एक ही नियंत्रण 
और प्रबन्ध में रहने के कारण फिर वही असुविधाएं हो जातीं । 

(५) इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय वेंक बनाने के लिए आवश्यक था कि 
उसके लाभांश वितरण पर नियंत्रण किया जाता पर इस प्रकार का नियंत्रण 
उसके अंशधारी नहीं चाहते थे । 

(६) इम्पीरियल बैंक ने १९३५ तक अपने चौदह वर्षों के जीवनकाल में 
केन्द्रीय वैंक के अभाव को दूर करने को दायित्व नहीं निभाया । वह अन्य बेंकों 
का प्रतियोगी होने के कारण सच्चे रूप में बेंकों का बक नहीं बन सका। 

` व्यापारिक वेंक इम्पीरियल वेक के पास सहायता के लिए जाने में अपनी मानहानि 
समझते रहे और इम्पीरियल बेक ने भी उन्हें विलों की कटौती की पूरी पूरी 
सुविधाएं नहीं दी । दूसरे, न तो इम्पीरियलं बेंक की बेंक-दर इतनी प्रभावशाली 

` थी और न सभी बेंक इसके पास अपनी राशि जमा करते थे जिसकी वजह से 
नतो वह बेंको का भली प्रकार नियंत्रण कर पाता था और न साख की उचित 
व्यवस्था ही संभाल पाता था। संक्षेप में बात यह है कि इम्पीरियल बक व्यापारिक 
वेक के रूप में कार्य करता रहा पर उसने केन्द्रीय बेंक सम्बन्धी कोई विशेष कार्य 
नहीं किया । अतः उसे केन्द्रीय बेंक बनने का गौरव प्राप्त न हो सका । 

(७) इम्पीरियल बेक विदेशी प्रबन्ध-संचालन में होने के कारण अपनी 
अराष्ट्रीय नीति की वजह से भारतीयों की सहानुभूति प्राप्त न कर सका । 
भारतीय व्यापारियों के साथ वह सौतेला व्यवहार करता था जिससे वह 
भारतीयों का विश्वासपात्र न बन सका और' उसे केन्द्रीय वैंक न बनाया गया । 

उक्त कारणों की वजह से हिल्टन यंग कमीशन ने इम्पीरियल बेंक को 
देश का 2 बॅंक बनाना उचित न समझा और एक नई संस्था बनाने की ही 

। 


इस्पीरियल बंक को क्रियाएं 


१९३५ तक, जब रिजवं बेक नहीं बना था, यही बैंक 'सरकारी बेंक' था और 
पह बैंकों के बेक' का कार्य भी करता था । सरकारी बेक होने के नाते यह सरकारी 
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रुपया जमा रखता था, सरकारी रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था 
जन-ऋण का काम करता था तथा अन्य सरकारी लेखों पर जमा तथा भुगतान 
भी करता था। 'देकों का बेंक' होने के कारण देश के अनेक बैंक इसमें राशि र्गा 
कर सकते थे और समय आने पर उधार भी ले सकते थे । परन्तु रिजब इ 
बन जाने से ये दोनों क्रियाएं अव इम्पीरियल वैंक के अधीन नहीं हें। अब बैंक को 
क्रियाएं निम्न हँ :-- 

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित तथा अन्य स्थानीय सरकारों के ऋण- 


(१०) 


पंत्रों एवं अन्य सिक्यूरिटियों पर सीमित देनदारीवाली कम्पनियों के 
ऋणपत्रों पर, माल अथवा माल के अधिकार-पत्रों पर (जो बँक में 
जमा की जावें) स्वीकृति-दिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों पर तथा सीमित 
देनदारीवाली कम्पनियों के पूरे भुगतान किए गए अंशो (1017 

paid up shares) की. साख पर राशि उधार देना । 

ऋणपत्र तथा अन्य सिक्यूरिटियां बेचना । 

स्थानीय सरकार की स्वीकृति से कोर्ट ऑव वाडेस (९0४7 ०0 
१॥81:08) को, सामयिक कृषि क्रियाओं को तथा अन्य कार्यों को 
राशि उधार देना । (परन्तु कृषि क्रियाओं को ९ माह से अधिक. 
समय के लिएं और अन्य कार्यो को ६ माह से अधिक समय के लिए 
राशि उधार नहीं दे सकता ।) 

विनिमय बिलों को लिखना, क्रय-विक्रय करना, स्वीकार करना तथा 
कटौती करना, देश से बाहर भी उधार लेना तथा राशि जमा करना। 
सम्पत्ति पर राशि उधार लेना तथा अन्य प्रकार की कोई भी बैंकिंग 
क्रिया करना । | 

सोना-चांदी क्रय-विक्रय करना तथा आभूषण और अन्य बहुमूल्य 
वस्तुएं सुरक्षित करना । | 

चल और अचल सम्पत्ति जो बैंक के अधिकार में हो या आवे उसे 
बेचना । 


) लोगों की राशि जमा करना व लोगों को उधार देना । 
) साख-पत्र जारी करना तथा कृषि को सहायता देने के लिए देश से 


बाहर के लिए भी केवल ९ माह की अवधि के बिल खरीदना तथा 
देश के बाहर के अन्य कार्यों के लिए केवल ६ माह की अबधि की 


बिल खरीदना और लिखना । ह 
अन्य कोई भी कार्य करना जो एक्ट द्वारा स्वीकृत किया गया ह 
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इस्पीरियल बॅंक का विशेष स्थान 
आज इम्पीरियल बैंक का देश की वेंकिंग व्यवस्था में विशेष स्थान है । व्यापा- 
रिक बैंक होने के अतिरिक्त यह रिज बेक का एजेंट भी है । जिन जिन स्थानों पर 
रिजर्व बैंक की शाखा नहीं हैं परन्तु इम्पीरियल वैंक की शाखा हें, वहां इम्पीरियल 
बैंक केन्द्रीय बैंक के एजेंट की हैसियत से काम करता है और वे सव सरकारी क्रियाएं, 
जो केन्द्रीय बेंक के अधीन हें, इम्पीरियल बैंक को 'ही करनी होती ह-सरकारी 
राशि भी जमा रहती है, सरकारी लेखे से भी लेनदेन होता है तथा राशि एक 
स्थान से दूसरे स्थान को भी भेजी जाती है । अतः इम्पीरियल बेंक अन्य बैंकों की 
अपेक्षा विशेष स्थान रखता है । रिजर्व बेंक तथा इम्पीरियल बेंक का एक सम्मेल है 
जिँसके अनुसार रिजर्व बैंक तथा इम्पीरिय बेंक आपस में कार्यं करते हैँ । समझौते 
की शर्तें रिजव बैंक एक्ट की तीसरी तालिका में दी गई हें। चूंकि इम्पीरियल 
बैंक में सरकारी लेनदेन होता है इसलिए इम्पीरियल बेंक पर कुछ प्रतिबन्ध 
` लगाए गए हैं जिनके अनुसार बेक निम्न क्रियाएं नहीं कर सकता :-- 
(१) केवल कृषि को सहायता देने के अतिरिक्त बेंक छः माह से अधिक 
अवधि के लिए राशि उधार नहीं दे सकता । केवळ कृषि के लिए ही 
९ माह तक के लिए उधार दिया जा सकता है। कोर्ट आव वाडंस को 
"छोड़कर वेक अचल सम्पत्ति या अधिकार-पत्रों पर ऋण नहीं दे सकता । 
(२) व्यक्तिगत साख पर कटौती नहीं कर सकता तथा अग्रिम राशि भी 
नहीं दे सकता जब तक कि कोई दो व्यक्ति इस प्रकार की कटौती 
तथा उधार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न ले लें । 
केवल उन्हीं सिक्यूरिटियों की कटौती कर सकता है और उन्हीं 
सिक्यूरिटियों की साख पर राशि उधार दे सकता है जिन सिक्यूरिटियों 
को प्रन्यासों (7७8४8) ने अपने विनियोग के लिए स्वीकृत कर 
रक्खा हो । 
(४) रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना बैंक कोई.नई शाखा नहीं खोल 
सकता । 
कुछ लोगों का कहना है कि एक अलग इम्पीरियल बेंक-एक्ट बनाकर इम्पी- 
रियल बैंक को क्यों संचालित किया जा रहा है ? इसको भी देश के अन्य बेंकों की 
समानता में ला देना चाहिए। परन्तु सरकार ने अभी तक इस बात को नहीं माना 
३ क्योंकि सरकार का विचार है कि देश में अत्य ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसकी 
खनी अधिक शाखाएं हों जितनी इस बैंक की । इसलिए इम्पीरिय बैंक को ही 
बॅक के एजेंट बनने का विशेष अधिकार उचित है । इस विशेषाधिकार के 
रण ही इम्पी रियल बॅंक की जमा-राश्ि अन्य बेकों की अपेक्षाकृत बहुत अधिक है । 
ह ) 4 इम्पीरियल बैंक देश के बैंको का प्रतियोगी कहा जाता है । 
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27७ 
~ 
~~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६७४ ) 


इस्पीरियरू बेंक ने बया दिया ?- 
इम्पीरियल बेंक के इतिहास के अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह जानना आवश्यक 
है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में इस बेंक ने क्या किया है ? परन्तु यह समझने से 
पहिले इसकी भी आवश्यकता है कि बेंक से क्या क्या आशाएं थीं और इन आशाओं 
को बैंक कहां तक पूरी कर सका । केन्द्रीय बॅक का रूप लेकर जन्म लेनेवाले बैक 
से जनता, सरकार तथा अन्य सभी को बड़ी बडी आशाएं थीं । सोचा गया था कि 
बैंक देश में बैंकिंग सुविधाओं की वृद्धि करेगा । नई नई शाखाएं खुळेंगी जिससे 
जनता में बैंकों के प्रति विश्वास होगा और वह बेंकिंग क्रियाओं में भाग लेगी । यह 
भी आशा थी कि लोगों को बेको में तथा उनकी शाखाओं में काम करने को 
मिलेगा और इस तरह लोग बैंकिंग प्रणाली में कुशल होंगे, जिससे देश का वैकि 
स्तर ऊंचा हो सकेगा । 
बैंक में लेनदेन करनेवालों को आशा थी कि सरकारी राशि जमा होने के- 
कारण बेक को राशि की कमी नहीं रहेगी जिससे वह समय समय पर मुद्रा-मण्डी 
में राशि की कमी को दूर करके व्याज-दर को नीची कर सकेगा । व्याज-दर नीची 
होने से कृषि, व्यापार तथा उद्योग की उन्नति में सहायता मिलेगी । देश की पूंजी 
में लाभदायक वितरण होगा, गतिशीलता आएगी, लोच होगा तथा पूंजी का महत्तम 
उपयोग भी होगा । बेंक की शाखा ळंदन में खुलने से देश का वेंकिंग कलेवर 
लंदन ' मुद्रामंडी के सम्पर्क में आएगा । इसी के साथ साथ यह भी आशा थी कि 
देशी व्यापार में बैंक से काफी सुविधा मिलेगी । 
“सरकार ने भी सोचा था कि सरकारी कोषों में पड़ी रहनेवाली निठल्ली राशि 
इस बेंक के द्वारा अधिक उपयोगी बनाई जा सकेगी । सरकार को स्थान स्थान पर 
राशि भेजने की आवश्यकता न होगी, सब काम बैंक हीं किया करेगा, सरकारी 
जन-ऋण का कार्ये भी सुचारु रीति से चलता रहेगा । बेंकों को भी आशा थी कि ' 
वह उनका नेतृत्व कर सकेगा व उनका मार्गे-प्रदर्शन करेगा । समय-समय पर बक 
इससे ऋण ले सकेंगे तथा देश की बैंकिंग प्रणाली में सहयोग होगा, संगठन बढ़ेगा 
और कटौती की सुविधाएं भी मिळेंगी । 
` येसब आशाएं वास्तव में बड़ी महान्‌ थीं और निस्सन्देह इनमें से कुछ पूरी हुई 
हैं। इम्पीरिय बैंक ने शनैः शनैः देश के आन्तरिक भागों में अनेक शाखाए १ 
हैं और सदैव प्रयत्न किया है कि बैंकिंग प्रणाली संगठित हो और सभी को बेंकिंग 
सुविधाएं उपलब्ध हो सकें । गत दस वर्षो में ही शाखाओं की संख्या १५० से ३ 
हो गई है जो संपूर्ण विनिमय-बैंकों की शाखाओं के दुगने से भी अधिक हूँ. 
भारतीय बैंकों की शाखाओं के ३ से भी अधिक है । १९३४ से लेकर १९४१ श 
इस बेक की शाखाएं २०२ से ४३३ हो गई । बैंकों को भी इस बके ने समय 
' समय पर प्रशंसनीय सुविधा दी है। एलायन्स बॅंक ऑव शिमला को जी 
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सहायता दी परन्तु परिस्थिति इतनी खराव थी कि वश में न की जा सकी। एला- 
यत्स बैंक आव शिमला के बन्द होने पर ताता इण्डस्ट्रियल वेक और बंगाल नेशनल 
बैंक पर संकट आया तो उसे टालने का भी भरसक प्रयत्न वैंक ने किया । १९३६ | 
में जब सेन्ट्रल बैंक ऑव इण्डिया के कलकत्ता और बम्बई कार्यालयों पर संकट के | 
आसार दिखाई दिए तो इस बेंक ने उस संकट को सफलतापूर्वक दूर किया । व्या- 
पारियों ने भी इस बैक से समय समय पर राशि उधार लेकर पूरा पूरा लाभ 
उठाया । प्रान्तीय सहकारी बैंकों को भी आपस के समीप सम्पकं में लाने का प्रयत्न 
इसने किया और इस कार्य में भी सफलता प्राप्त की। सरकार ने जन-ऋण का भली 
प्रकार प्रबन्ध किया । विदेशी विनियोगियों ने भी इससे लाभ उठाया तथा विदेशी 
बिनिमय वैंको ने इस वेंक से समय समय पर राशि उधार ली । परन्तु यह मानना 
पड़ेगा कि वैंक ने “स्वदेशी बेंकरों' के विषय में कुछ न किया और न यह वाजार 
की व्याज-दर को उतनी नीची ला सका जितनी आवश्यकता थी । 

इम्पीरियल बँक ने बहुत कुछ आशाएं पूरी कीं और आज रिजवं वेंक भी बन 
चुका है फिर भी इस बैंक का अपना स्थान है । इसकी जमा-राशि अन्य बेंकों 
की अपेक्षा-क्ृत बहुत अधिक है और लोगों का विश्वास भी इस बेंक में बहुत 
अधिक है । वैंक साप्ताहिक स्थिति-विवरण प्रकाशित करता है जिंससे इसकी साख 
और भी बढ़ती है । देश की अन्य बेकों ने सदैव भारी भारी राशि इसमें जमा की 
और इस बेंक ने भी अवसर आने पर सहायता की । 


इस्पीरिसल बंक पर आक्षेप. 


सभी कुछ सेवाएं करते हुए भी, यदि गहराई से सोचा जाय तो मालूम होता है 
कि इम्पीरियल बैंक में कुछ ऐसे दोष. भी हैं जिनके कारण देश के बेंकों को भारी 
क्षति हुई है । विशेष दोष निम्न हैँ:--- , 

(१) बेंक की अधिकांश पूंजी विदेशी रही है और प्रबन्ध भी अभारतीय 
रहा है । भारतीयों का उसमें विशेष स्थान नहीं है । (यद्यपि पिछले दिनों में 
विदेशी पूंजी को शनैः शनैः स्थानापन्न किया गया है परन्तु अब भी विदेशियों को हीं 
विशेष स्थान मिला हुआ है ।) सन्तोष है कि सरकार ने भी अब केन्द्रीय बोर्ड 
पर निर्वाचन आरम्भ कर दिया है। ' ` Se 

(२) बैंक के ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी भी अभी अभारतीय ही हें । भारतीयों 
कोन उन पदों पर नियुक्त किया जाता है और न उन्हें ऊंची शिक्षा का अवसर दिया 
जाता है । यद्यपि प्रबन्ध-संचालक.ने घोषणा की थी कि भारतीयों को विशेष 
स्थान दिया जायगा' परन्तु अभी कोई विशेष परिवतंन नहीं हुआ है. । 
तो ३) अभारतीय प्रबन्ध होने कें कारण बैंक से राशि उधार लेने में भार- 

को कठिनाई होती है। प्रबन्धक विशेषकर अपन्ने देशवालों को ही राशि 
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उधार देते हैं । इस प्रकार भारतीय राशि द्वारा बेंक अभारतीय व्यापार की उन्नति 
करने का साधन बन गया हू। के 

(४) बेक व्यक्तिगत साख पर उधार देने की प्रथा का पालन करता रहा है 
और इसने बिलों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कटौती को अधिक प्रोत्साहन नहीं 
' दिया है । अतः देश की बिल-मंडी में कोई उन्नति नहीं हो सकी है । 
(५) बेंक रिजव बैंक का एजेंट होने के कारण तथा अपनी पुरानी 
परिस्थिति के कारण अन्य बेंकों की अपेक्षाकृत देश के लोगों से अधिक जमा-राशि 
प्राप्त कर लेता हैं । अतः यह बैंक एक प्रकार से भारतीय बेंकों का प्रतियोगी वन 
बैठा है । यद्यपि इस प्रतियोगिता के कारण जनता को लाभ ही हुआ है क्योंकि 
' उन्हें सस्ती दरों पर राशि उधार मिल सकती है परन्तु देश के नवजात बैंकों को 
इससे हानि ही हुई है । कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि बेंक भारत से जमा- 
राशि लेकर विदेशों में भेज देता है परन्तु इसमें अधिक तथ्य नहीं जान पड़ता । 

उक्त सभी दोषों के कारण इम्पीरियल बेंक के प्रति जनता में काफी क्षोभ 
रहा है। कुछ लोगों का विचार है कि इम्पीरियल बेंक एक्ट को पूर्णतया संशोधित कर 
देना चाहिए और कुछ लोग कहते हें कि इस पर अधिक से अधिक प्रतिबन्ध लगाने 
चाहिएं परन्तु इसमें संदेह नहीं कि बैंक ने देश में जागृति तो की हूँ और स्थान 
स्थान पर बैंकिंग सुविधाएं देने का प्रबन्ध भी किया है । ऐसी अवस्था में ऐसा 
करना ठीक नहीं होगा । हां, दोषों को दूर करने के प्रयत्न करने चाहिएं जिससे 
भारतीय पदाधिकारी नियुक्त किए जायं और विदेशी पूंजी के स्थान पर भार- 
तीय पूंजी बदली जा सके । 


इस्पीरियल बक क राष्ट्रीयकरण का प्रश्न 


उक्त दोषों के कारण इम्पीरियल बेक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भारत सरकार 
के सामने आ चुका है । रिजवं बेंक का राष्ट्रीयकरण करते समय इस बेक के 
राष्ट्रीयकरण का प्रश्‍न भी संसद के सामने लाया गया । कुछ सदस्यों का तो कहना था 
कि इम्पीरियल बैंक विदेशी स्वामित्व व विदेशी प्रबन्ध-संचालन में होने के 
कारण भारत का प्रथम नंबर का शत्रु है जिसमें विदेशी पूंजी है, अभारतीय 
पदाधिकारी हें और जो देश के बैंकों का कट्टर प्रतियोगी है । परन्तु उस समय 
इस प्रश्न को टाल दिया गया । तत्कालीन वित्त-मंत्री ने कहा था कि “तांत्रिक 
समस्याओं को देखते हुए विनियोग-मण्डी एवं तत्कालीन आथिक परिस्थिति पर 
राष्ट्रीयकरण के जो दुष्परिणाम होंगे उनको दृष्टि में रखते हुए वर्तेमान स्थिति 
में सरकार इस बेक का राष्ट्रीयकरण करना ठीक नहीं समझती ।” वित्त-मंत्री न 
आश्वासन दिया कि सरकार इम्पीरियल बैंक के दोषों को दुर करने की चेष्टा 
करेगी । १९५०-५१ का बजट पेश करने के पश्चात्‌ बजट पर बहस करते हुए 
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` प्रहत को फिर दोहराया गया पर उस समय भी यह कहकर टाल दिया 
गया कि देश की साख-व्यवस्था एवं बैंकिंग की उन्नति की दृष्टि से इम्पीरियल बेंक 
का देश के हित में नहीं हो सकता। १९५० के अन्त में जब भारतीय 
बकिग कम्पनी कानून को संशोधित किया जा रहा था तो इस प्रश्न को फिर लाया 
गया । पर उस समय भी वित्त-मंत्री ने कहा “मुझे पूर्ण विश्वास है कि इम्पीरियळ 
बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रयत्न देश के आथिक हितों में नहीं हो सकता ।” उन्होंने * 
कहा कि “इम्पीरियळ बेंक की पूंजी अब भारतीयों के हाथों में आती जा रही है 
और उसके कर्मचारियों का भी भारतीयकरण हो रहा है। अतः ऐसा कोई भी कार्य, 
जो शीघ्रतापूर्वक किया जायगा, हमारे हितों में घातक होगा ।' वित्त-मंत्री का 
बिश्वास है कि भारत के बैंकिंग कलेवर में इम्पीरियळ बेंक एक आवश्यक अंग है । 
अतः ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे उसकी उपयुक्तता में हानि हो, ' 
विशेषकर अब जब कि हम अपने देश के बेकिंग कलेवर को सुदृढ़ एवं संगठित करना 
चाहते हें ।* ये 
इस प्रकार इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न स्थगित कर दिया: 
गया है । ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि इसे बेंक के दोषों को दुर करके उससे 
अधिकाधिक लाभ उठाया जाय । 
बैंक का सविष्य--ग्रामीण बेंकिग जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है 
कि इम्पीरियल बैंक हमारे देश के बेकिंग कलेवर का एक प्रमुख और महत्त्वपूर्ण अंग 
है अत: इसे तोड़ने या अन्य किसी प्रकार से पंगु करने की बजाय सुदृढ़ और संगठित 
करना चाहिए ताकि वह देश की बैंकिंग व्यवस्था में अधिक उपयोगी बन सके | 
रिपोट में स्पष्ट लिखा है कि इम्पीरियल बैंक का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है और 
इसके द्वारा देश के व्यापार एवं उद्योग को पर्याप्त लाभ पहुंचाया जा सकता है पर 
इसको सुधारने तथा अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए :-- 
(१) कमेटी का कहना है कि इम्पीरियल बैंक को रिजर्व बैंक के एजेंट की 
हैसियत से सरकारी राशि रखने तथा सरकार के लेखे पर लेनदेन करने का जो 
विशेषाधिकार मिला हुआ है वह अन्य बेकों के हितों में अच्छी बात नहीं है। इससे 
अन्य व्यापारिक बेकों में इम्पी रियल बेक के प्रति प्रतिस्पर्धा आती है तथा वे अपने 
को हीन समझने लगते हें। अतः इस विषय में या तो इम्पीरियल बेंक के इस एका- 
धिकार पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होना चाहिए अथवा इसके विशेषाधिकार 
ले लेने चाहिएं । वैसे तो इम्पीरियल बैंक आव इण्डिया एक्ट १९२० के अन्तर्गत सर- 
कार को बेक का प्रबन्ध-संचालन करने में विशेष अधिकार प्राप्त थे पर १९३४ म 
रिजवै बेक बनने पर एक्ट में जो संशोधन किए गए उनसे सरकार का हस्तक्षेप 


neem 
Fin * The Hindustan Times_Nov. 24, 1950—Speeoh by the 
ance Minister. 
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कम कर दिया गया। कमेटी- की सिफारिश हैं कि सरकार को इम्पीरियल वैंक के 
प्रबन्ध-संचालन में जो अधिकार १९३४ से पूर्व प्राप्त थे, वे सब फिर से के रेने 
चाहिएं । इस विषय में सरकार को निम्न अधिकार लेने चाहिएं :.. 
(क) बेक के प्रबन्ध-संचालक तथा उप-अवन्ध-संचालक की नियुक्ति सरकार 
की स्वीकृतिं से की जाय तथा जिस व्यक्ति पर सरकार को विश्वास 
न हो उसे अलग कर दिया जाय । 

(ख) वेक के कार्यवाहक व्यक्ति उनकी योग्यता के आधार पर रवसे जाय॑ 
न कि किसी राजनैतिक दलबन्दी के आधार पर। 

(ग) सरकार का प्रतिनिधित्व वेक के केन्द्रीय बोर्ड पर अधिक प्रभावी 
बनाया जाय। न 

(घ) सरकार के मनोनीत. संचालकों को बेंक की सव सभाओं में सम्मि- 

छित होने तथा वोट देने का अधिकार हो। 

(ङ) सरकारी नीति संबंधी निर्णय के पूर्ववत्‌ अधिकार सरकार अपने 

हाथ में ले ले । 

कमेटी ने स्पष्ट लिखा हूँ कि सरकार बैंक के प्रबन्ध पर नियंत्रण अवश्य बढ़ावे 
पर बैंक की दिन-प्रतिदिन की क्रियाओं. में कोई हस्तक्षेप न करे और न उक्त 
अधिकारों से अधिक अधिकार अपने हाथ में ले ।* 

(२) इम्पीरियल बेंक आंव इण्डिया एक्ट की तालिका २ के उपनिमय ५१ 
को, जिसके अनुसार. वेक के कार्यवाहक को अंशधारियों की ओर से मतदान 
(7०%) करने का अधिकार है, रह कर दिया जाय और इसके स्थान पर 
भारतीय वैंकिग कम्पनी एक्ट १९४९ की धारा १२ को लागू कर दिया जाय 
जिससे प्रत्येक वैयक्तिक अंशघारी की मतदान शक्ति कुल मतदान शक्ति के ५% 
तक ही सीमित रहे । 

(३) कमेटी ने दुःख प्रकट करते हुए लिखा है कि “इम्पीरियल बेक का, जिसके 
पास सरकारी कोष रखने का अधिकार हो, प्रबन्ध-संचालन .अभारतीय अफसरों 
के द्वारा किया जाय ।” अतः रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि शीघ्रातिशीघ्र बैंक 

* के उच्च पदों पर भारतीय अधिकारी नियुक्त किए जायं और बैंक भारतीयों. 
को यथासंभव ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करे । यद्यपि बैंक ने सरकार को विश्वास ' 
` दिलाया है कि १९५५ के अन्त तक बेक के उच्चः पदों का भारतीयकरण हों 
* जायेगा परन्तु तो भी-यह आवश्यक. है कि सरकार इस ओर सतकं देख-भार्ल 
करती रहे। 

(४) बेक राशि स्थानान्तर करने में जो शुल्क लेता है उसे कम करे! 


> 
+ The Rural Banking Enquiry Committee Report, P- 96. 
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५००० रुपये तक तथा इससे अधिक राशि के स्थानान्तर के शुल्क क्रमशः नड रु० / 
से इ ए० ०/ तथा 003 रु० ip हए २० 20 कर दे। 

(५) बेंक अपने कार्यालयों को संख्या वढ़ावे, साथ ही वह स्थानीय प्रमुख 
कार्यालय भी स्थापित करे जिससे स्थानीय कार्यक्षमता को प्रोत्साहन मिले। यदि 
ऐसा किया गया तो बैंक के स्थानीय एवं केन्द्रीय वोडों में सब प्रदेशों का प्रति- 
निधित्व हो सकेगा। 

उपर्युक्त सुझावों को कार्यान्वित करके इम्पीरियल वेंक की स्थिति सुदृढ़ एवं 
संगठित बनाई जा सकती हैं और बेंक का भविष्य उज्ज्वल वनाया जा सकता हँ। 

साराश 

इम्पीरियळ बैंक का जन्म १९२० सें बंगाल, बंबई (था सद्रास के प्रेसीडेंसी 
बैंकों को मिलाकर हुआ। बैंक ने २७ फ्री १९२१ से कार्य आरम्भ किया। _ 
बैंक दो उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था--(१) वह सरकारी राशि जमा , 
करेगा तथा सरकारी लेखे पर राशि का लेनदेन करता रहेगा, (२) वह बैंकों के 
बैंक' के रूप में कार्य करता रहेगा। 

बॅक की अधिक्कत पूंजी ११ र करोड़ रुपये है जो ७००-५०० रुपये के 
२,२५,००० अंशों में विभाजित है । अधिकृत पूंजी का ई भाग परिदत्त पूंजी है। 
बक के तीन स्थानीय बोर्ड बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में हें। प्रत्येक स्थानीय बोडं 
में सात सदस्य होते हैं। बैंक का प्रवन्ध-संचालन केन्द्रीय बोडे के अधिकार में है 
जिसमें स्थानीय बो्डों के सभापति, उपसभापति, प्रत्येक स्थानीय बोर्ड से चुना 
हुआ एक सदस्य, सरकार द्वारा मनोनीत दो जन-व्यक्ति, सरकार द्वारा नियुक्त 
एक अफसर तथा केन्द्रीय बोर्ड के द्वारा नियुक्त प्रबन्ध-संचालक तथा उप-प्रबन्ध- 
संचालक होते हें । 

बैंक वैसे तो व्यापारिक बेकिंग संस्था है पर रिजर्व बैंक के एज ट के रूप में 
काम करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं हैं पर इस्पीरियल 
बक के कार्यालय हें बह! इस्पीरियल बैंक रिजवं बेंक के एज ट की हैसियत से सर- 
कारी राशि जमा करता तथा सरकारी लेखे पर लेनदेन करता है। इस काम में 
बक को रिजवं बैंक से कमीशन मिलता है। कमीशन दोनों बेंकों के समझौते में तय 
कर लिया गया है । 

.. १९३४ में जब रिजव बेंक की स्थापना हुई तो प्रश्न उठाया गया कि इम्पीरियल 
वेक को ही केन्द्रीय बैंक क्यों न बना दिया जाय पर उस समय इसे कई कारणों से 
केन्द्रीय बेंक नहीं बनाया गया--( १) यह बैंक व्यापारिक बैंकिंग व्यवसाय भी करता 
था। अतः यदि इसे केन्द्रीय बैंक बनाया जाता तो इसका व्यापारिक बॅकिंग व्यवसाय 
इससे हराना पड़ता पर इस समय देश में यही एक संगठित बैंक था और इसका 
व्यापारिक व्यवसाय तोड़ना हितकर न था। (२) इसे केन्द्रीय बैंक बनाने से 
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पहिले इसके लाभांश-वितरण का नियंत्रण करना आवश्यक था पर इस बात के लिए 
बैंक के अंशधारी तैयार नहीं थे। (३) बैंक ने १९३५ तक अपने १४ वर्षों के 
जीवनकाल में केन्द्रीय बेंक के अभाव को दूर करने का दायित्व नहीं निभाया 
(४) बेंक व्यापारिक बेंकों का बैंक बनना तो दुर रहा, उनसे प्रतियोगिता करता 
रहा। (५) इस्पीरियल बैंक का स्वामित्व तथा संचालन विदेशी हाथों में था 
अतः वह केन्द्रीय बेंक बनने के योग्य नहीं समझा गया। 
बेंक की क्रियाएं--(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित तथा अन्य स्थानीय 
सरकारों के ऋणपत्रों पर, कम्पनियों के ऋणपत्नों पर, साल अथवा साल के अधिकार, 
पत्रों पर राशि उधार देना ; (२) ऋणपत्र तथा अन्य सिक्यूरिटियां बेचना ; 
` (३) सामयिक क्कषिकार्यो को राशि उधार देना; (४) विनिमय-बिल लिखना 
क्रय-विक्रय करना, स्वीकारना, कटौती करना, तथा उनकी साख पर ऋण देना; 
(५) सम्पत्ति पर राशि उधार देना; (६) सोने-चांदी का क्रय-विक्रय करना तथा 
उन्हें सुरक्षित रखना ; (७) अधिकार में आई हुई चल और अचल सम्पत्ति 
बेचना; (८) लोगो से राशि जमा करना ; (९) साख-पत्र निर्गमित करना; 
(१०) अन्य बेंकिंग क्रियाएं करना । 
बॅक के निषिद्ध कार्य--(१) कृषि को छोड़ अन्य कामों के लिए ६ माह से 
अधिक अवधि के लिए राशि उधार न देना; (२) व्यक्तिगत साख पर कटौती न 
करना; (३) ट्रस्टी सिक्‍यूरिटियों को छोड़ अन्य सिक्यूरिटियों की कटौती 
न करना; (४) रिजर्व बेंक की स्वीकृति के बिना कोई नई शाखा न खोलना । 
, बेकेके विरुद्ध आक्षेप-- (१) बेक की पूंजी विदेशी है तथा प्रबन्ध भी अभारतीय 
हैं; (२) बैक के ऊंचे पदाधिकारी भी अभारतीय हैं; (३) बैंक भारतीय व्या- 
पारियों के साथ सौतेला व्यवहार करता है; (४ ) बेंक व्यक्ति-साख पर राशि उधार . 
नहीं देता; (५) बॅंक रिजर्व बेंक का एजेंट होने के कारण विशेषाधिकार रखता है 
और फिर अन्य बेको के साथ प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धी करता है । इन आक्षेपों 
के कारण बार-बार बेंक के राष्ट्रीयकरण की आवाज लगाई जाती है। अनेक बार 
भारतीय संसद में इस बात की मांग की गई कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 
जाय, पर भारत सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है । अतः इस प्रश्‍न को कुछ 
काल के लिए स्थगित कर दिया गया है । | 
चक को भविष्य में अधिक संगठित एवं उपयोगी बनाने के लिए ग्रामीण बॅंकिंग 
जांच कमेटी ने जो सिफारिशों कीं वे इस प्रकार हैं--(१) सरकार बेंक के प्रबन्धः 
संचालन में और अधिक व्यापक नियंत्रण रक्खे; (२) बैंक पर भारतीय बँकिंग 
कम्पनी कानून १९४९ को घारा १२ लागू की जाय ; (३) बेंक के कर्मचारियों 
का भारतीयकरण हो; (४) बेक राशि के स्थानान्तरण में जो शुल्क लेता है वह 
कम करे; (५) बेक अपनी शाखाएं बढ़ावे। 
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( ६८१ ) 
परीक्षा-प्रदन , 


१) इम्पीरियल बैंक का जन्म किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था ? क्या 

(१) इ उन उद्देश्यों को पूर्ति की ? इस वेक को देश का केन्द्रीय बैंक क्यो 
नहीं बनाया गया ? 

(२) इम्पीरियल बैंक के वर्तमान विधान एवं क्रियाओं का सविस्तार उल्लेख 
कीजिए । इसकी निषिद्ध क्रियाएं कौन कौन सी हे ? 

(३) इम्पीरियल बैंक का रिजन बैंक से क्या संबंध है ? दोनों बेंकों के वर्तमान 
समझौते की शर्तों का उल्लेख कीजिए । 

४) इम्पीरियल वैंक के विरुद्ध जो आक्षेप लगाए जाते हैँ उनका क्रमशः 
सविस्तार वर्णन कीजिए । उन आक्षेपों में जो तथ्य है उस पर अपने 
विचार प्रकट कीजिए । 

(५) भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में इम्पीरियल बेंक का क्या स्थान है ? उसके 
उस विशेष स्थान से देश के अन्य बरेकों पर क्या प्रभाव हुआ है ? 

(६) इम्पीरियल बेंक ने भारतीय वेकिग कलेवर को क्या देन दी है ? क्या 
उसने उन सव आशाओं को पूर्ण किया है जिनको लेकर वह वेक बनाया 
गया था? 

(७) ग्रामीण बॅकिंग जांच कमेटी ने इम्पीरियल बेंक के भविष्य के विषय में 
जो सुझाव दिए उनका सविस्तार वर्णन कीजिए । 

(८) इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में अपने तकं देते 
हुए एक छोटा सा नोट तैयार कीजिए। 


डौ 
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अध्याय ३८ 
अड-बैंकिंग संस्थाएं 


आधुनिक बेकों तथा स्वदेशी बेकरों के अतिरिक्त, जिनका वर्णन पिछले 
में किया गया है, देश में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हें जिनका काम या तो केव 
राशि जमा करना है अथवा राशि उधार देना है । इन संस्थाओं को अद्ध-वै 
संस्थाएं कहा जाता है । ये संस्थाएं ठी वचत के सुरक्षित साधन हुँ 
उनकी वित्त-सहायता के स्रोत हैँ। ऐसी संस्थाएं विशेषतः डाकखानों के वचत 
वैंक, बंगाल के ऋण-कार्यालय तथा मद्रास के चिट-कोषागार हें । 
डाकखाने के बचत-बेंक--देश की मुद्रामंडी में डाकखाने के वचत-लेखों का एक 
विशेष स्थान हूँ क्योंकि देश की कुछ जनता को यहां पर भी बैंकिंग सम्वन्धी 
कुछ सुविधाएं मिलती हैं। डाकखाने का यह विभाग रोगों से बचत-लेखे पर राशि 
जमा करता हुँ तथा राशि स्थानान्तरण को सुविधाएं भी देता है, पोस्टल सार्टी- 
फिकेट बेचकर विनियोग की सुविधाएं देता हँ तथा पोस्टल आडेर द्वारा राशि 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था करता है । डाकखाने के वचत 
बेंक सबसे पहिले १८७० में स्थापित हुए थे, परन्तु शनैः शनैः इनका प्रसार होता 
गया और आज ये लगभग सारे देश में पाए जाते हैं। डाकखानों के सभी प्रधान 
कार्यालयों तथा अन्य बड़ी बड़ी शाखाओं पर बचत-बैंक का लेन देन किया जाता हँ। 
इनका मुख्य उद्देश्य मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लोगों को अपनी आय में से 
वचत करके राशि सुरक्षित रखने की सुविधाएं देना है । कृषकों, व्यापारियों तथा 
उद्योगपतियो ने इन बेंकों का विशेष उपयोग नहीं किया है । जमा करनेवाले 
इन लेखों में राशि जमा करते हें जिसके बदले में उन्हें पास बुक दी जाती है 
जिसमें राशि का विवरण लिखा होता है । ये बैंक पास बुक के द्वारा ही लोगों को राशि 
जमा करने तथा राशि निकालने की सुविधाएं देते हँ । इनमें अन्य बेंको की भांति 
चेकों का प्रयोग नहीं होता । जमा-राशि पर जमाकर्त्ताओं को सामान्य दर पर ब्याज 
भी दिया जाता है । इस प्रकार यह विभाग अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा जनता 
में वचत एवं विनियोग की प्रवृत्ति का सृजन करते हें तथा इस प्रकार ये सरकारी 
कर्मचारियों में अधिक लोकप्रिय हैं। विभागों गे 
उन स्थानों पर जहां व्यापारिक बैंकों की शाखाएं नहीं हे, इन विभागों ने महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया है । इन बैको में ब्याज-दर व्यापारिक बेकों की अपेक्षा थोड़ी 
होतीहं । २०० रुपये से कम राशि पर १३% व्याज-दर होती है तथा इससे अधिक 
राशि पर २९ की दर से ब्याज दिया जाता है । सम्मिलित लेखों पर अया 
१३ होती है । डाकखानों के बचत-बैंकों की व्याज-दर इस प्रकार रही हैं? 
१८७०-७९ - ३ प्रतिशत 
१८७९-८० .. १4 ), 
१८८०-९४ ह 
१८९४-१९०५ .. ३३ 
१९० ५-३ ३ ॥ ०० ३ 2? 
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१९३३-३६ .. २३ प्रतिशत 
१९३६-३८ ` -- २ » 
१९३८-४३ ०० १३ गर 
१९४३-. « .. २०० रुपये से कम रांशिपर १६% और 
उससे अधिक राशि पर २% 
एजेंसी होने के कारण डाकखाने की बचत-त्रेंकों में जनता का पूरा 
विश्वास होता हैं और इसलिए वह उनमें राशि जमा करना सुरक्षित समझती है। 
मार्च १९४९ में कुल मिलाकर २६,७६०,डाकखाने थे जिनमें से ९४६५ डाकखानों 
में वचत-बैंकों का लेन-देन होता था ।* निम्न तालिका से ज्ञात होगा कि डाकखानों 
के बचत-बैंक अधिकांश संख्या म मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा 
पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में स्थित हैं । “ 
स्थाई डाकखानों की संख्या (३१ मार्च १९४८) 


SS rt => डन i रिमा 
$: वचत-बैंकों का 
he - लेनदेन करनेवाले - 

क्षेत्र पर शाखाएं योग जत्रा 
5 iE सख्या 

हे ~ 

आसाम < १६० २६८ ४३६ २१० 
बिहार १७ | ४३८ | ११२५ | १५८० ६९१ 
बंबई २४ , ७६९ | ३०४१ ३८३४ २०३३ 
मध्य प्रदेश २१ ४६१ | १७०९ | २१९१ १०७१ 
मद्रास ३८ १०८२ | ४१६५ ५२८५ २८४० 
उड़ीसा प्‌ ११२ | ४२३ ५४० १९३ 
पंजाब १३ ३०४ | १६६१ १९७८ ४४० 
दिल्ली ` १ ३०१ नह ३१ ना 
उत्तर प्रदेश ४५ ८७५ | १९४० | २८६० १०९१ 
पञ्चिमी बंगाल| १६ ,| ३९८ | १०९१ | १५०५ ८८१ 

योग १८८ | ४६२९ |१५४२३ | २०२४० ९४५० 
राशन त तत 


Sf SL 

३१ माच १९४९ को कुल मिलाकर २६,७६० डाकखाने थें जिनमें से 
२२,०४४ ग्राम्य क्षेत्रों में स्थित थे । डाकखानों में वचत-बेंक का विभाग खोल्ने 
में सरकार की नीति प्रायः यह रही है कि किसी भी डाकखाने में, जहां कम से कम 
१२ लेखे खुल जायं वहीं बचत बैंक विभाग स्थायी रूप से बना दिया जाय। 
३१ माच १९४९ को डाकखानों की बचत-चेंकों की संख्या ९४६५ थी जिनमें से 
६४०१ ग्राम्य क्षेत्रों में स्थित थे। 


“ग्रामीण वेकिंग जांच कमेटी की रिपोर्ट से प्राप्त । 
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ग्राम्य क्षेत्रों में बचत-बेंकों का प्रबन्ध प्रायः ऐसे गांवों में था जिनकी 
२००० या इससे अधिक थी। ग्रामीण डाकखानो की बचत-बेंकों की सेख 
उनकी प्रगति का आभास निम्न तालिका से मिलता है :-- 1 भौर 


का गछ छ en १९४३ | १९४९ कतत 
बचत-बैंको सहित ग्रामीण MS 
डाकखानों की संख्या . . ५,५१२ ६,४०१ 
उक्त डाकखानों में लेखों 558 
की संख्या 4: ७,२१,४६२| ११,९६,४३४ ४,७४,९७२ 


उक्त लेखों में जमा शेष 

'राशिकी मात्रा .. |१७,७१,११,५५०|६३, १४,३८,७७८ 

प्रति लेखे के पीछे औसत 2 
जमा-राशि 5 २४५ ५२८ 


३ स्तर पकालफा सपना २ ८ ३ 


उक्त आंकड़ों से पता लगता है कि डाकखानों के बचत-बेकों की प्रगति 
उत्साहवद्धंक एवं सन्तोषप्रद रही है। यदि थोड़ा भी प्रयत्न और किया जाय तो ७. 
खानो की ये अदध-वेंकिग संस्थाएं देशवासियों की बचत जमा करके अधिक उपयोगी 
सिद्ध हो सकती हें। डाकखानों के बचत-बेकों की प्रगति इस प्रकार रही है *_ 


(लाख रुपयों में) 


वर्ष के अन्त में देय-राशि 


वर्ष जमा-राशि | ब्याज (Outstanding 
Amount) 
१९३८-३९ ४४,६१ १,४२ ८१,८८ 
१९४५-४६ ७४,४२ १,७० १,१५,०४ 
१९४६-४७ ८९,४५ २,२३ १,४२,३५ 
१९४७-४८ 
रे अप्रैल से १४ अगस्त |. ३७,६८ ,०० »४६,८२ 
१५ अगस्त से ३१ मार्च | ४५,७९ १ 2 १२ 
१९४८-४९ ८३,२६ २,४१ २९,९१ 
१९४९-५० ८६,०१ २,९५ , ४५,0९ 
१९५०-५१ ९७,८० ३,२७ ६१,३६ 
१९५१-५२ |१,०३,९८ ३,५७ ७४,१८ 
१९५२-५३ : १,०९,१८ ८ ' ८८,३० 
क त त मलिक 
oo 


238 बेंक आँव इण्डिया द्वारा करेंसी तथा फायर्नेस पर प्रकाशित 
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अंकों से ज्ञात होता है कि डाकखानों की वचत-बेंकों ने युद्धकाछ में तथा 
इन कितनी उन्नति की । युद्धकार में तो डाकखानों में डिफेंस 
सेविग्ज छेखों में भी राशि जमा की जाती थी। इन लेखों में जमा-राशि की 
प्रगति इस प्रकार रही :-- 
BB STE 7 SSN 0 
ब्याज सहित | लेखों में से | वर्ष के अन्त में 


वर्ष जमा-राशि* निकाली गई राशि देय राशि 
MESO 
१९४५-४६ १,९९ २ १०,५० 
१९४६-४७ ४९ ६ १०,९३ 
१९४७-४८ 
१ अप्रैल से १४ अगस्त 00 ४,९१ ६,०२ 
१५ अगस्त से ३१ मार्च 50 ३,१६ ज्श्श्दा 
१९४८-४९, i ९१ —¥,ost 
१९४९-५० 5० ३९ -४,४ ६ 
१९५०-५१ 5 १७ —४,६३† 
१९५१-५२ ०० 2 ७ —¥, sof 
१९५२-५३ 00 ¥ —४,७४† 


[aR 


डाकखाने के बचत-बेंकों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों की बैंकिंग जांच कमेटियों ने विचार किया था तथा केन्द्रीय बेकिंग जांच 
कमेटी के कुछ सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए थे। ये सुझाव इस प्रकार हैं :-- 
(१) डाकखाने के बचत-बैंको की संख्या सरकार को बढ़ानी चाहिए। इस कार्ये 
में गांव के अध्यापकों की सहायता ली जा सकती है। 
(२) एक बचत-बेंक से दूसरे बचत-बॅक को राशि भिजवाने तथा लेखा बदल- 
वाने की सुविधा सरलतापूर्वक दी जानी चाहिए। 
(३) लेन-देन का हिसाब-किताब प्रादेशिक भाषा में होना चाहिए जिससे 
प्रत्येक सामान्य व्यक्ति उसे सरलतापुर्वक समझ सके। शाम के समय 


न 


११ जुलाई १९४६ से इन लेखों में राशि जमा करना बन्द कर दिया 
गया था। £ 


1१५ अगस्त १९४७ के पश्चात्‌ से इन छेखों में से प्रतिवर्ष राशि निकाली 
ही जाती रही है। 
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भी इन बेंकों को खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे होवा 
नौकरी पर रहने के बाद शाम को इनसे लेन-देन कर सकें | रे दिन 


(४) केन्द्रीय बैंकिग जांच कमेटी के सदस्य श्री मनु सूबेदार ने सुझाव 
, था कि सप्ताह में एक से अधिक वार भी राशि निकालने की दा 
मिलनी चाहिए तथा लेखा खोलते समय प्रारम्भिक जमा-राशि.की 
कम होनी चाहिए। Hb: | 
(५) बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज की दर बढानी 
चाहिए जिससे जनता इनमें राशि जमा करने को आकर्षित हो। 


बचत-लेखे की सुविधा के अतिरिक्त डाकखाना सेविग्ज सार्टीफिकेट भी वेचता 
है। लोग इन सार्टीफिकेटों को खरीदकर अपनी बचत राशि का विनियोग करते हं 
गत महायुद्ध काळ में डाकखाने ने इस प्रकार के सार्टीफिकेट बहुत अधिक मात्रा 
में वेचे। डाकखाना छोगों को सरकारी सिक्यूरिटियां खरीदने-बेचने का काम भी 
करता हूँ । 


i= 


डाफलामे की बीमा योजना 


डाकखाने का विभाग सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी आय बहुत कम होती 
है, जीवन-बीमा की सुविधाएं भी देता है। डाकखाने के द्वारा आजीवन बीमा 
व एन्डाऊमेंट बीमा भी कराया जा सकता है। वीमा कम से कम १०० रुपये तथा 
अधिक से अधिक २०,००० रुपये तक का कराया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी 
२०,००० रुपये तक की राशि के लिए आजीवन तथा एन्डाऊमेंट, दोनों 
प्रकार के वीमा करा सकता है । वीमा कराते समय बीमा करानेवाले के 
विषय में डकद्ाने का विभाग पूरी पुरी जांच-पड्ताल कर रेता है। 
प्रव्याजि की प्रथम राशि नकद देनी होती है तथा फिर प्रव्याजि की राशि 
बीमा 'करानेवाले के मासिक वेतन में से कटती रहती है और डाकखागे 
म जमा, होती रहती है.1 डाकखाने के द्वारा बीमा कराने की इस' योजना 
' को छोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रयोगस्वरूप १ सितम्बर १९४९ पे 
दो वर्षोँ-तक सुविधा दी थी कि वीमा करानेवालों को उनके वीमा-लेखों के प्रदं 
मूल्य के ९०% तक उन्हें ऋण: मिल सकता था। इससे यह योजना सरकारी 
कर्मचारियों में बहुत लोकप्रिय बन गई । डाकखाने में इस काम को करने के लिए 
एजेंटों तथा अन्य मध्यस्थो की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इनका | 
व्यय कम होता है और ये इन्दयोरेंस कम्पनियों की अपेक्षा कम प्रव्याजि-ई 
` पर बीमा कर रेते हें। १९४९-५० में कोई ७४३९ बीमा कराए गए जितस 
` २.२ करोड़ रुपयों की राशि का _बीमाँ किया गया । इनमें से ११ श 
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लये के ४०२ वीमा ,आजीवन बीमा थे तथा शेष राशि के ७,०३७ बीमा 
. एल्डांऊमेंट बीमा थे। ३१ मार्च १९५० को कुल मिलाकर २०.६ करोड़ रुपये के 
५,५१८ बीमा निर्गमित थे। ऋण योजना के अन्तर्गत, जो १ सितम्बर १९४९ से ` 
र की गई थी, १९४९-५० में ५६६ वीमा करात्तेवालों को ३,४५०,००० 
रुपये अग्निम रूप में दिए गए थे। १९४९-५० में डाकखाने के इस विभाग को ७० 
लाख रुपये प्रव्याजि के रूप में मिले। बीमा कोष की स्थिति इस प्रकार थी :-- 


३१ मार्च १९३९ 2९ ११.८ करोड़ रुपये 
३१ मार्च १९४९ ०० ११.७ गा 
३१ मार्च १९५० ‘+ ८.५ n 


इस कोष में से कुल मिलाकर कोई १ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया ।* 
उक्त क्रियाओं के अतिरिवत डाकखाना कम वचतवाले लोगों को विनियोग 
की सुविधाएं भी देता रहा है। सार्टीफिकेट आदि वौण्ड बेचकर वह जनता में 
विनियोग का प्रचार करता है। डाकखाने द्वारा निर्गेमित सार्टीफिकेट तथा वौण्ड 
इस प्रकार हैं: 
(१) पंचवर्षीय कैश सार्टीफिकेट जो प्रथम युद्धकाल में चलाए गए और 
जून,.१९४७ में बन्द कर दिए गए। 


(२) दसवर्षीय डिफेंस सेविग्ज सार्दीफिकेट जो १९४० में चलाए गए 
और अक्टूबर १९४३ में बन्द कर दिए गए। 


(३) नेशनल सेविग्ज सार्टीफिकेट जो अक्टूबर १९४३ से चल रहे हें। 


नेशनल सेविग्ज सार्टोफिकेट--सर्वप्रथम अक्टूबर १९४३ में नेशनल सेविग्ज 
सार्टीफिकेट १२ वर्ष की अवधि के चलाए गए थे परन्तु इन्हें अधिक लोकप्रिय 
बनाने के लिए १९४८ में ५ वर्ष तथा ७ वर्ष की अवधिवाले सार्टीफिकेट भी चला दिए 
गये । १२-वर्षीय सार्टीफिकेट ४३ प्रतिशत सामान्य ब्याज-दर पर ५, १०, 
५०, १००, ५००, १००० तथा ५००० रुपये के मूल्य के चलाए जाते हैँ। 


(वर्षीय सार्टीफिकेट ५, १०, १००, १००० तथा ५००० रुपये के चलते | 


हे और इन पर ३९ व्याज मिळता है । इसी प्रकार सातवर्षीय सार्टीफिकेट - 
पर ३३% ब्याज दिया जाता है। कोई भी एक व्यवित २५,००० रुपये से 
अधिक मूल्य के सार्टीफिकेट नहीं खरीद सकता जिसमें ५ रुपये वाले सार्टीफिकेट 
१२५ रुपये से अधिक राशि के नहीं खरीद सकता । कमंचारियों के प्राविडेंट फंड 
की राशि कितनी ही मात्रा में इन सार्टीफिकेटों को खरीदकर विनियोग की जा सकती 

_&ै। पंचवर्षीय और सातवर्षीय सार्टीफिकेटों को कभी भी भुनाया जा सकता 


५ पाम” ड 5 कक. 
* Reserve Bank of Indin Bulletin—December, 1981, 
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है परन्तु १२-वर्षीय सार्टीफिकेटों को, जो जून १९४७ के पश्चात खरीदे 
हों, एक वर्ष के पश्चात्‌ ही भुनाया जा सकता है । सार्टीफिकेट लेनेवाला 
इनको एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने पर स्थानान्तरित करवा सकता है हि 
सार्टीफिकेट नावालिग के ताम से भी खरीदे जा सकते हें। ह। पे 


ट्रेजरी सेविग्ज डिपोजिट सार्टोफिकेट--फर्वरी १९५१ से सरकार ने ये भा 
फिकेट और चलाए हें जिन पर ३३% ब्याज दिया जाता है। इन्हें खरीदने के 
लिए राशि रिजवं बेंक में, इम्पीरियल बेंक में अथवा सरकारी खजाने में जा 
करनी होती है। इन पर जो ब्याज मिलता है वह प्रति वर्ष चुकता किया जाता 
है। इन सार्टीफिकेटों को हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता परन्तु छेने के एइ 
वर्ष के पश्चात्‌ कटौती देकर इन्हें भुनाया जा सकता है। इन सार्टीफिकेटों मे 
' कोई भी एक व्यक्ति २५,००० रुपये, दान संस्था १,००,००० रुपये तथा अब 
प्रकार की संस्थाएं ५०,००० रुपये. तक विनियोग कर सकती हें। जनता में इनका 
बडा प्रचार हुआ है और ३१ अक्टबर १९५१ को १५ करोड़ रुपये के सार्टीफिकेट 
बिके हुए थे । 


डाकखानों द्वारा बेचे जानेवाले विभिन्न सार्टीफिकटों की बिक्री का ब्यौरा 
इस प्रकार रहा है :-- न" 


नेशनल सेविग्ज सार्टीफिकेटों का ब्यौरा (लाखों में) 


वर्ष प्राप्त राशि भुगतान राशि | शुद्ध प्राप्ति जे गा 
१९४५-४६] .. | २३,२१ | १० | २३,११ | ५११०: 
१९४६-४७ २१,७६ | २,४४ | १९,३२ | ७०:६२ 
१ ९४७-४८ i 
१ अप्रैल से१४ अगस्तां| ७,१८ | २,८२ ४,३६ | ७४९८ 
१५ अगस्त से ३१ मार्च | १३,२२ ४,०१ ९,२१ ९,२१ 
१३४८-४९ २२,७० ६,८५ | १५,८५ | २५/०६ 
१९४९-५० २३,७९ | ८,२६ | १५,५३ | ४० 
१९५०-५१ २३,७१ ६,३७ | १७,३४ i 
१९५१-५२ २४,६० | ६,७३ | १७,८७ | ४३ 
१९५२-५३ २५,९० | _ ७,४३ | १८,४७ | १४7 


__ शमे हैदरावाद सरकार के नेशनल सेविग्ज सार्टीफिकेट भी स हैदरावाद सरकार के नेशनल सेबिग्ज सर्टीफिकेट भी सम्मिलित है । 
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डार्कखाने के कश सार्टोफिकेटों का व्यौरा* (लाखों में) 


He es मार खक राय टी 
वर्ष प्राप्त राशि (भुगतान राशि| शुद्ध प्र Mi 
ब शुद्ध प्राप्ति | देय राशि 
अ पः 
च | | क 
८-३९ १४,७१ ¦| १५,३५ । ६४ | प्‌ 
१९३ 1 | | ०२१७ 
१ ९४५०-४६ SS ३,७२ २,९५ | ३८,७६ 
१ BE ८,९७ | ४,५१ | ४६ । ३९,२२ 
१ ९ ४७-- [1 
१ अप्रल १४ अगस्त १,०६ ! २,५९ | -१,५३ ३७,६९ 
१५ अगस्त स्‌ २ १ माच वष | ३,०७ | —३,०७ —३,०७† 
१९४८-४९ न । ४,४२ | -४,४२ | + “७,४९५ 
छ १ ९४९--५० & 0 1 ३,८८ | —३,८७ -१ १,३ दा 
१९५०-५१ | |i | JSR 
१९५१-५२ | | ४,३९ | ४,३९ | -२०,२९† 
१९५२-५१ | । २,८९ | -२,८९ |-२३,१८† 


*इनको १६ जन १९४७ से-वेचना वन्द कर दिया गया। 
1१५ अगस्त १९४७ के बाद के अंक केवळ भुगतान ही भुगतान प्रदर्शित करते हें । 


डाकखाने के डिफेंस सेविग्ज साटीफिकेटों का ब्यौरा* (लाखों में) 


& ड = | वषं के अत में 
वर्षे प्राप्त राशि भुगतान राशि | शुद्ध प्राप्ति जलाल 
१९४५-४६ ५० -५० ५,९२ 
१९४६-४७ | | ७४ —७४ ५,१८ 
4८ ९४७-४८ | | 

१ अप्रेल से १४ अगस्त ३९ -३९ १५९ 
१५ अगस्त से ३१ मार्च | ३९ —¥o -४० 
१९४८-४९ ` | ३५ ¬३५ -७र्पा 
१९४९-५० | २७ -२७ -१,०२† 
१९५०-५१ | । ७७ | —७७ —-१,७९† 
१९५१-५२ | | ७७ -७७ . | .-२,५६† 
१९५२-५३ | । पुष | -५५ | -३,११† 


बिकने १ अक्ट्बर १९५३ से इनके स्थान पर १२-वर्षीय नेशनल सेविग्ज सार्टीफिकेट 


___१५अगस्त १९४७ ---+ अगस्त १९४७ सेवाद के अंक केवल भुगतान ही भुगतान प्रदर्शित करते `| ही भुगतान प्रदर्शित करते ^। 
| सय कुकुरका ककुररकु 
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दसवर्षाय ट्रेजरी सेविग्ज डिपोजिट सार्टीफिकेटों का ब्यौरा (लाखों में 
ज ERE RR i eh] 


| 

वर्ष प्राप्त राशि भुगतान राशि | शुद्ध प्राप्ति आरि केरे वष के अंत में 
देय राशि 

जा हर == आ 
१९५०-५१ -! ५,३१ —— ५,३१ ५,३१ 
१९५१-५२ १३,१० २:३ १३,०८ | १८,३१. 
१ ९५२-५३ ७,५५ ३० ७,२५ २५,६४ 

भ्ये सार्टीफिकेट १ अक्टूबर १९५१ से आरम्भ किए गए हुँ । 
[जा य पा 


उक्त आंकड़े रिजवं बेंक द्वारा प्रकाशित वाषिक रिपोर्ट में से तैयार किए 
गए हैं | 


ऋषण-कायलिय ! 


बंगाल, में ऋग-कार्यालयों का विशेष स्थान है । इन कार्यालयों को भारतीय 
कम्पनी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड करना होता है । कार्यालयों का प्रबन्ध अधिक- 
तर बंगालियों के हाथ में हैं। सबसे पहिला ऋण-कार्यालय १८६५ में स्थापित 
किया गया था। ऋण-कार्यालय लोगों से राशि जमा करते हे और सारा कार्य 
` इनकी जमा-राशि पर अवलम्बित होता है .। कुछ कार्यालय तो ऐसे हें जो 
जमा-राशि लेने के लिए अपने अपने एजेंट रखते हें जो जनता को प्रोत्साहन 
देकर राशि लाकर इनमें जमा करते हें। कार्यालय जमीदारों तथा कृषकों के लिए 
भूमि को बन्धक रखकर, आभूषणों को बन्धक रखकर तथा व्यक्तिगत साख पर 
भी राशि उधार देते हें। व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं के लिए ये बहुत 
कम उघार देते हें, प्रायः कृषि को अथवा उपभोग को ही उधार देते हैँ । केन्द्रीय 
बेकिंग जांच कमेटी ने इनके विषय में निम्न सिफारिश की हैं| :-- 

(१) बड़े बड़े तथा संगठित कार्यालयों को, जो व्यापारिक बैंकिंग क्रियाएं 
करते हों, किसी वेंकिंग कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत ले आना चाहिए तथा 
छोटेछोटे कार्यालयों के लिए एक बंगाल ऋण-कार्यालय एक्ट बनाना 
चाहिए । 


(२) नयें बननेवाले कार्यालयों को परिदत्त पूंजी २५,०००) तथा ्राथित 


रिज वेक आँव इंडिया द्वारा करेंसी तथा फायनेंस पर प्रकाशित वार्षिक 
रिपोर्ट १९५२-५३ पृ० १७५ 
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पूंजी ५०,०००) रखनी चाहिए। प्राथित पूंजी अधिकृत पूंजी का कमसे - 
कम ३ भाग होना चाहिए। जिन कार्यालयों के पास इससे कम पूंजी 
हो उनको सरकारी कोष में २५,०००) तथा अपनी परिदत्त पूंजी का 
अन्तर जमा करना चाहिए। 
(३) ऋण-कार्यालयों को अपने ही अंशों की जमानत पर रुपया उधार नहीं 
देना चाहिए । क 
(४) उनको स्थिति-विवरण में विस्तारपूर्वक लेखा-विवरण देना चाहिए 
तथा उनका निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण कराना चाहिए। 
(५) इनकी देखभाल करने के लिए बंगाल सरकार को एक अफसर नियुक्त 
करना चाहिए । 
(६) इनको लाभ का १०% संचित कोष में रखना चाहिए और इस कोष 
को डाकखाने की वचत-बैंक में जमा करना चाहिए । 
श्री एन० आर० सरकार ने एक सुझाव रक्खा कि इन कार्यालयों को व्यापारिक 
बैंकिंग क्रियाएं अपने हाथ में ले लेनी चाहिए तथा सरकार को इनकी सहायता के लिए 
एक कॉरपोरेशन स्थापित करना चाहिए जो कार्यालयों की सम्पत्ति की साख पर उन्हें 
ऋण देकर सहायता करे । परन्तु सरकार ने अभी किसी भी सिफारिश को 
कार्यान्वित नहीं किया है। 


निधियां तया चिट-कोषागार 


मद्रास प्रान्त में विशेष प्रकार की अद्धं-बेंकिग संस्थाएं 'निधियां' हँ। ये सब 
भारतोय कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड हें। ये संस्थाएं जनता से राशि जमा रखती 
हँ। बहुत सी ऐसी संस्थाओं ने तो अंश-पूंजी भी बना रखी है जो प्रत्येक माह किश्तों 
में जमा करनी होती है तथा जिसको अंशधारी निकाल भी सकते हेँ। इनका उद्देश्य 
बचत प्रोत्साहित करना, सदस्यों को पुराने ऋणों से मुक्त कराना तथा जमानत और 
हे पर राशि उधार देना है । अगर इनके पास अधिक रुपया हो तो ये अन्य 
` छो को भी, जो इनके सदस्य नहीं होते, ऋण देती हैं । इनकी व्याज-दर साधारण 
होती है । परन्तु कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति अवधि के अन्दर अन्दर ऋण का 
भुगतान न करे तो उससे अधिक ब्याज वसूल किया जाता है। मद्रास बैंकिंग कमेटी 
को रिपोर्ट से पता लगता: है कि कुछ ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध बहुत ठीक है परन्तु 
ऊछ का प्रबन्ध सन्तोपजनक नहीं । 
र ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं हैँ जिनका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को 
हे केरला सिखाना है । ये सस्थाएं केवल सदस्यों को ही रुपया उधार देती हैं 

सदस्यों की ही राशि जमा रखती हैं । 
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केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी ने इन संस्थाओं के विषय में भी विचार किया 
तथा निम्न सिफारिश की :-- 
(१) वे निधियां जो वेंकिंग क्रियाएं करती हों तथा उन्हें भली प्रकार 
भी हों बेंकिग कम्पनी एक्ट में रजिस्टडं हो जानी चाहिए जिससे वैकिग 
व्यवस्था संगठित हो । 
(२) अन्य छोटी छोटो संस्थाओं के लिए निधि तथा कोपागार' एक्ट बनाना 
चाहिए । इस एक्ट में केवल वे ही निधियां तथा कोषागार रजिस्टाई 
होने चाहिए जो अपने मुख्य कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यापार न करें, 
जो लेन-देन का पूरा पूरा हिसाब रक्‍खें और निरीक्षकों द्वारा उनका 
निरीक्षण करावें। कोयागारों के प्रवत्तंकों को अनुज्ञा-पत्र मिलने 
चाहिएं-परन्तू ये अनुज्ञा-पत्र केवछ उन्हीं लोगों को दिए जाने चाहिए 
जो इस कार्य की उचित योग्यता रखते हों । 
उक्त बैंकिंग संस्थाओं के अतिरिक्त ओर भी ऐसी संस्थाएं हैं जो वेकिग क्रियाओं 
से मिलता-जुळता कार्य करती हैँ और जिनमें जनता की राशि जमा रहती है, 
जैसे इन्हयोरेंस कम्पनियां। ऐसी कम्पनियों का हमारे देश में काफी प्रचार हो चला 
है। एक प्रकार से सरकारी खजाने भी कृषकों को तकावो ऋण देकर राशि उधार 
' देने का काम करते हें। 


-सारंदा 


सहकारी वेको, स्वदेशी बंकरों तथा व्यापारिक बेंकों के अतिरिक्त देश में 

ऐसी संस्थाएं भी काम करती हं जिनका काम लोगों से राशि जमा करना तथा 
उन्हें ऋण देना होता है। इन संस्थाओं को 'अद्धं-बेंकिंग संस्थाएं' कहा जा सकता 
है। इनमें डाकखाने के बचत-बैक, बंगाल के ऋण-कार्यालय तथा मद्रास को 
निधियां एवं चिट-कोषागार उल्लेखनीय हैं। डाकखाने के बचत बेको में लोगों को 

. राशि जमा रहती है। सरकारी एजेंसो होने के कारण लोगीं को इनमें विश्वास होता 
है तथा वे इनमें अपनी राशि जमा करना सुरक्षित समझते हँ। जमाकर्ता अपनी 
राशि जमा करके बदले में पासबुक प्राप्त करते हें जिसके द्वारा राशि निकाली भी 
जा सकती हुँ । जमा-राशि पर जमाकर्ताओं को साधारण ब्याज भी मिलता है । 
यहां से राशि सप्ताह में केवल एक बार ही निकाली जा सकती है। ये बेंक मध्य 

_ श्रेणी के लोगों में, विशेषतः सरकारी कर्मचारियों में, अधिक लोकप्रिय हैं! इह 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए बेकिंग जांच कमेटियों ने इस प्रकार सुझाव दिए 7 
(१) इनकी संख्या बढ़ाई जाय, (२) इनमें राशि के स्थानान्तरण की बुबा 
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जी दी जायं, (२) लेन-देन का हिप्ताब-किताब प्रादेशिक भाषाओं से किया जाय, 
४) ब्याज-दर बढ़ाई जाय, (५) सप्ताह में एक से अधिक बार राशि निकालने 
की सुविधा भी दी जाय । डाकखानों के वचत-बेंक अधिकतर बंबई, मद्रास, उत्तर . 
प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में स्थित हे। डाकखाने सरकारी 
कर्मचारियों के लिए जीवन-बीमा करने का काम भी करते हैं। 
बंगाल के ऋण-कार्यालय भारतोय कम्पनी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होते 
हैं। ये कार्यालय लोगों से राशि जमा करते तथा कृषकों व अन्य लोगों को भूमि 
की बन्धक पर तथा आभूषणों की जमानत पर ऋण देते हे। ऋण प्रायः उपभोग 
के लिए दिए जाते हैं। केन्द्रीय बेकिंग जांच कमेटी ने इन कार्यालयों को अधिक 
उपयोगी बताने के लिए अनेक सुझाव दिए थे । 
मद्रास प्रान्त में निधियां तया चिट-कोबागार नाम की अर्ध बैंकिग 
संस्थाएं पाई जाती है । निधियां भारतीय कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हें । ये 
निषियां लोगों से राशि जमा करतीं तथा उन्हें ऋण भी देती हें। इनका मुख्य 
उद्देश्य लोगो में बचत प्रोत्साहित करना है। चिट-कोषागारों में केवल सदस्यों 
की राशि ही जमा होती है और उन्हें ही ऋण दिया जाता है। केन्द्रीय बैंकिग 
जांच कमेटी के सामने इनका प्रशत भो आया था और उसने इनके सुवार के भी 
कुछ उपाय सामने रक्खे थे । 


परीक्षा-प्रइन 
(१) हमारे देश में अद्धं-बेंकिंग संस्थाएं कौन-कौन सी हें? इनकी क्रियाओं 
का वर्णन कीजिए । I 
(२). डाकखाने के बचत-वेंकों की कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए उनके | 
विकास एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए । उनको किस प्रकार और 
[ उपयोगी बनाया जा सकता है ? 
(३) बंगाल के ऋण-कार्यालय किन उद्देश्यों को लेकर जन्मे हैं ? . उनको 
किस प्रकार अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है ? sir 
(४) मद्रास प्रान्त में पाई जानेवाली अद्धे-वेकिंग संस्थाओं--निधियों तथा 
चिट*कोषागारों--की कार्यशैली समझाइए । 
(५) निम्निलिखित पर संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए-- 
(१) पोस्टल कैश सार्टीफिकेट 
(र) राष्ट्रीय सेविग्ज सार्टीफिकेट 
(३) पास-बुक 
(४) चिट-कोषागार । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ३९ 


भारतीय बेकिंग कम्पनी कानून १९४९ 


देश के बेंकिंग क्षेत्र में बैंकिग कम्पनी कानून की आवश्यकता आरम्भ से ही 
अनुभव की जा रही थी क्योंकि देश की वेंकिग व्यवस्था को समुचित एवं सुव्य- 
वस्थित रीति से संचालित करने के लिए कोई स्वतंत्र कानून न था। १९३०-३१ 
में केन्द्रीय वेंकिग जांच कमेटी ने इस वात की सिफारिश की थी कि देश में वेकि 
' कानून होना चाहिए । पर उस समय सरकार ने कोई स्वतंत्र कानून न बनाकर 
१९३६ में भारतीय कम्पनी कानून (१९१३) में ही कुछ ऐसी धाराएं जोड दीं जो 
बैंकिंग व्यवसाय से सम्बन्ध रखती थीं। १९३६ के पश्चात्‌ अनेक' ऐसे अवसर 
आए जव कि रिजर्व बैंक आंव इण्डिया ने भारत सरकार का ध्यान बेकिंग 
कानून बनाने की ओर आकर्षित किया पर १९३९ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ 
“हो जाने से सरकार कोई ठोस कदम न उठा सकी । १९४५ में एक बार वेंकिंग 
कम्पनी बिल विधान सभा के सम्मुख लाया गया पर तत्कालीन विधान सभा का 
विलयन हो जाने के कारण उस पर कोई विचार नहीं किया जा सका । १९४६ 
में फिर बेकिंग कम्पनी विल धारा सभा के सामने लाया गया पर वह जनवरी 
१९४८ में वापस ले लिया गया । इसके पइचातृ २२ मार्च १९४८ को एक 
बैंकिंग कम्पनी बिल धारा सभा के सामने पेश किया गया जो १७ फरवरी १९४९ 
को पास होकर १६ माचे १९४९ से “भारतीय बेकिंग कम्पनी कानून” के नाम से 
` कार्यान्वित किया गया । इस कानून में कुछ मिलाकर ५६ धाराएं हैँ जो देश 
की बैंकिंग कम्पनियों को भिन्न भिन्न प्रकार से संचालित करती हैँ । इस कानून 
के द्वारा बेंकों में राशि जमा करनेवालों की बेंकों की बेईमानी तथा "लापरवाही 
से होनेवाली हानि से रक्षा होगी तथा बैंकिंग संकट से पूंजी नष्ट होने का मय 
भी नहीं रहेगा । 
यह कानून सरकारी बैंको को छोड़ भारत-स्थित सभी बैंकिंग कम्पतियों पर 
छागू होता है (घारा ३) । कानून की धारा ५ (ब) में बॅकिंग व्यवसा 
का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट कर दी गई है । इस घारा के अनुसार Rd 
व्यवसाय उसे कहते हें जिसमें उधार देने तथा विनियोग करने के उद 
जनता से राशि जमा की जाय और फिर वह उनकी मांग पर ग 
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"अथवा अन्य किसी प्रकार के आदेश द्वारा भुगतान की जाय ।” कोई कम्पनी 
बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने नाम के साथ 
बैंक, बैंकर अथवा बें किंग शब्दों का प्रयोग न करे (धारा ७) । बेंकों की कार्ये- 
ची धारा ६ में विस्तृत रूप से दी गई है । धारा ७ के अनुसार कोई भी वेक 
माल के क्रय-विक्रय के व्यापार नहीं कर सकता और न वह दूसरों के नाम से ही 
भाल की खरीद-बेच कर सकता है। धारा १० में वेंकों का प्रबन्ध प्रवन्ध-एजेंटों 
(Managing Agents ) द्वारा करना निषिद्ध है तथा कोई भी वेक ऐसे 
व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं कर सकता, जो दिवालिया हों, जो उस कम्पनी से 
किसी भी प्रकार का कमीशन तथा छाम के रूप में पारिश्रमिक लेते हों, जो अन्य 
किसी कम्पनी के प्रवन्धक हों व जो किसी अन्य प्रकार का व्यापार करते हों । 


अतुन्ना-पत्र सम्बस्बी व्यवस्था 


कानून की धारा २२ के अनुसार कोई भी बैंक रिजव॑ वेक ओव इण्डिया से 
अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किए विना.व्यवसाय आरम्भ नहीं कर सकता । पुराने बेंकों को 
कानून लागू होने से ६ माह के अन्दर अनुज्ञा-पत्र ले लेना अनिवार्य होता है तथा नये 
बननेवाले बैंक तब तक व्यवसाय आरम्भ नहीं कर सकते जब तक कि वे अनुज्ञा-पत्र 
प्राप्त न कर लें । अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने से पूर्व रिजर्व वैंक उस कम्पनी की 
पुस्तकों की जांच कर सकता है और निम्न वातों के विषय में पड़ताल कर 
सकता है :-- 
(१) कम्पनी अपने जमाकर्त्ताओं को उनकी जमा-राशि भुगतान करने के 
योग्य है अथवा नहीं, 
(२) ' कम्पनी का प्रवन्ध जमाकर्ताऔं के हित में हो रहा है अथवा नहीं, 
(३) जो कम्पनियां भारतीय भ्रान्तों को छोड़कर अन्य स्थानों में रजिस्टर्ड 
हैं तो उन स्थानों पर भारतीय बेंकों के विरुद्ध किसी प्रकार के वैधा- 
निक प्रतिबन्ध तो नहीं हैँ तथा भारत-स्थित वे कम्पनियां भारत में 
भारतीय कानून का पालन करती हैं या नहीं गै 
यदि कोई बेक रिजव बैंक से उक्त शर्तो पर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त भी कर ले परन्तु 
भविष्य में उन शर्तों के अनुसार कार्य न करे तो रिजवे बैंक उसका अनुज्ञा-पत्र रडू कर 
सकता है || ० दु । 
Re 
* सितम्बर १९५२ में रिजबं बेक ने 'बेंको नेशनल अन्ट्रामेरिनो नामक एक 
नहीं बैंक को भारत में व्यवसाय आरम्भ करने के लिए अनुज्ञा-पत्र इसलिए 
नहीँ हा था कि उस बैंक के देश में भारतीय बेंकों के साथ अच्छा सलूक नहीं 
होता था । ः 
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नवीन का लिय 


कोई भी देके रिजर्व वेक की लिखित स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी नये 
स्थान पर कार्यालय स्थापित नहीं कर सकता और न शाखः का स्थानान्तरण 
(उसी शहर, नगर या गांव को छोड़कर) अन्य स्थानों पर कर सकता है। 
इस प्रकार की स्वीकृति देते समय रिजर्व बेंक को उस बेंक की आथिक 
व्यवसाय, जमाकर्त्ताओं का हित तथा जन-साधारण की भलाई ध्यान में रखने 
होंगे (धारा २३)* 


पूंजी विषयक घाराएं 


कानून में वेको की न्यूनातिन्यून पूंजी तथा संचित कोष के विषय में भी कुछ ` 
शर्ते निर्धारित की गई हैँ। जो बेंक देश के एक प्रान्त से अधिक प्रान्तों में अपना 
व्यवसाय करे उनको कम से कम ५ लाख रुपये के मूल्य की परिदत्त पूंजी और 
कोष रखना अनिवार्य है (धारा ११) । यदि उनका व्यवसाय बंबई या कलकत्ते 
में किसी एक स्थान पर अथवा दोनों स्थानों पर हो तो पूंजी और कोष मिलाकर 
१० लाख रुपये के मूल्य के बरावर रखना अनिवार्य. है । जो बैंक भारत से 
बाहर अन्य किसी देश में रजिस्टडे हैं परन्तु भारत में व्यवसाय करते हें उन्हें 
१५ लाख रुपये की पूंजी और कोष रखना अनिवार्य है और यदि उनका व्यवसाय 
बंबई और कलकते में भी हो तो उन्हें २० लाख रुपये की पूंजी और कोष रखना 
अनिवार्य है । 
[बेंकिग कम्पनी (संशोधन) कानून १९५०] 


इस संशोधन से रिजवं वेंक को भारतीय बेंकों की विदेशी शाखाओं पर भी 
नियंत्रण करने का'अधिकार मिल गया है। 
_ १९५२-५३ में रिजवं बैक ने निम्न चार वेंकों को भारत से बाहर विदेशों 
म शाखाएं खोलने की अनुमति दी थी :-- 

(१) यूनाइटेड कमसियल बेक लि० 

(२) सेन्ट्रल वैंक ऑव इण्डिया लि० 

(३) बेंक आँव इण्डिया लि०, 

(४) वेक आँव बरोदा लि० 
[रिजर्व बैंक की वाधिक रिपोर्ट १९५२-५३] 


* भारत में अथवा विदेशों में शाखां खोलने से पर्वं तथा भारत-स्थित ज | 
भारत के बाहर भी स्थित वर्तमान शाखाओं का स्थान-परिवर्तुत करने से ५ 
रिजवं येक से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। 
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कानन की धारा १२ के अनुसार किसी भी वेक की प्राथित पूंजी उसकी अधिकृत 
वंजी के ५० %-सेकम नहीं हो सकती और इसी प्रकार उसकी परिंदत्त पूंजी 
उसकी प्राथित पूंजी के ५०% से कम नहीं हो सकती। बैंक अपनी पूंजी केवल 
सामान्य अंश वेचकर ही प्राप्त कर सकता हं अथवा ऐसे पूर्वाधिकारी अंश 
(Preference 8127९७) बेचकर प्राप्त कर सकता हूँ जो १ जुलाई १९४४ 
से पहिले बेचे गए हों। धारा १२ (71) के अनुसार अंशधारियों को अपने 
अंशों के अनुपात में मत देने का अधिकार होता है परन्तु किसी भी अंशधारी का 
मत सम्पूर्ण अंशधारियों के अधिकारों के ५% से अधिक नहीं हो सकता । 


संचित कोष को व्यवस्था 


वैसे तो रिजर्व वेंक आव इण्डिया एक्ट की धारा ४२ के अनुसार प्रत्येक 
तालिकाबद्ध बैंक को अपनी मांग-देनदारी का ५ 0८ तथा काल-देनदारी का २% 
कोषरूप में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है परन्तु इसके साथ ही वेंकिंग 
कम्पनी कानून की धारा १८ के अनुसार प्रत्येक अतालिकाव वैंक को भी 
इतना ही कोष रिजर्व बैंक के पास अथवा अपने पास या दोनों के पास प्रतिक्षण 
रखना अनिवार्य है। बैंकों को इस आशय का एक विवरण भी प्रत्येक माह के 
अन्तिम १ शुक्रवार को रिजर्व वेक के पास भेजना पड़ता है । कानून की धारा २५ 
के अनुसार प्रत्येक बैंक को तिमाही के अन्तिम दिन अपनी मांग तथा काळ-देनदारी 
का कम से कम इ भाग भारत के विभिन्न प्रान्तों में रखना होगा, देश से 
बाहर नहीं ।* 
धारा १४ के अनुसार कोई भी बेंक अपनी शेष अदत्त पूंजी की जमानत पर 
कोई ऋण आदि भार नहीं ले सकता । 
धारा १५ के अनुसार कोई भी वैंक अपने पूंजी-प्रधान व्यय (08,1६8|- 
ised expendi४०7७) को लोप किए बिना कोई लाभांश ( Dividend) ° 
नहीं बांट सकता । पूंजी-प्रमान व्यय में भिन्न भिन्न मद जैसे प्रारम्भिक व्यय, 
संगठन-व्यय, कमीशन आदि सम्मिलित किए गए हैं। 
घारा १६ के अनुसार कोई भी बैंक ऐसे व्यक्ति की संचालक-समिति पर 
नियुक्ति नहीं कर सकता जो किसी अन्य बैंक का भी संचालक हो । 
RR ५ व. 
' ' ` *मांग तथा काल-देनदारी का ड भाग सिक्यूरिटियो; आयात-निर्यात बिलों 
« आदि के रूप में आरत के वाहर भी ,रक्खा जा सकता है । = 
[ बॅकिंग कम्पनी (संशोधन) कानून १९५० ] 
इस संशोधन से बेंकों को अपनी: सम्पत्ति का कुछ भाग विदेशों में भी रखने. 
की आज्ञा दे दी गई है। आ 
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धारा १७ के अनुसार अत्येक बॅंक को अनिवार्य होगा कि वह लाभांश बित 
रण से पहिले लाभ का कम से कम २०% भाग संचित कोष में जमा करे और 
जब तक यह कोष परिदत्त पूंजी के वरावर न हो जाय कोष में जमा करता ही रहे 
२०% कोष में जमा करने से पहिले लाभांश वितरण नहीं किया जा सकता 

बारा १९ के अनुसार कोई भी वेक ट्रस्टी कार्य के अतिरिक्त, सुरा. 
व्यवस्था (8910 D९03 \/2८।६8) के अतिरिक्त तथा रिजवं बक आव 
इण्डिया की पूर्व स्वीकृति के अतिरिक्त वैंकिग व्यवसाय के आवश्यक कार्यों को 
छोड़ अन्य किसी उद्देश्य से सहायक कम्पनी स्थापित नहीं कर सकता। 

धारा २० के अनुसार कोई वेक अपने ही अंशों की जमानत पर ऋण नहीं दे 
सकता तथा किसी अपने संचालक को भी जमानत के बिना ऋण नहीं दे सकता। 
बेंक किसी ऐसे साझीदारी व्यापार अथवा कम्पनी को ऋण नहीं दे सकता जिसमें 
बैंक का कोई भी संचालक साझीदार अथवा अंशधारी हो। 

धारा २३ के अनुसार कोई भी बेक रिजवदं वैंक की स्वीकृति के बिना नया 
कार्यालय स्थापित नहीं कर सकता, पुराने कार्यालय को एक नगर की सीमा से 
वाहर अन्य स्थान पर स्थापित नहीं कर सकता । 

धारा ४४ के अनुसार कोई भी बॅक रिजवं बैंक से लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त 
किए विना स्वेच्छा से अपना व्यवसाय बन्द नहीं कर सकता और ऐसी अनुमति 
उसे तभी प्राप्त हो सकती है जब रिजर्व बैंक को यह विश्‍वास हो जाय कि वह 
अपने लेनदारों का भुगतान करने की क्षमता और साधन रखता है। 

धारा ४५ के अनुसार बैंक मिलकर एकीकरण की योजना तब तक नहीं बना 
सकते जब तक कि न्यायालय उस योजना को स्वीकृत न कर दे। न्यायालय 
एसी योजना तब तक स्वीकृत नहीं कर सकता जब तक कि रिजर्व बैंक उसे इस 
आशय का प्रमाण-पत्र न दे दे कि आयोजित एकीकरण जमाकत्ताओं के हित में 
घातक नहीं होगा ।* 

उक्त प्रतिबन्धो के अतिरिक्त घारा ८ के अनुसार कोई भी बेंक माल के क्रय- 
विक्रय का व्यवसाय अपने लिए अथवा औरों के लिए नहीं कर सकता । कोई भी 
बक घारा १० के अनुसार प्रबन्ध-एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता और न अन्य 


* रिजवं बेक को बैंको की एकीकरण योजना सम्बन्धी अन्तिम निर्णय देने 
का अधिकार दे दिया गया है तथा यह निर्णय सम्बन्धित बैंकों को पालन करना 
अनिवार्य हू । 

[ बैंकिंग कम्पनी (संशोधन) कातून १९५० नई घारा (४४ अ) 1 
, इस संशोधन के द्वौरा निर्बल बैंको का एकीकरण सुविधाजनक बना दिया गया 
हैं। इस कार्ये के लिए अव न्यायालय पर जाना अनिवार्य नहीं है । 
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कोई ऐसा व्यक्ति ही नियुक्त कर सकता है जो पागल हो, दिवालिया हो या जिसने 
कमी किसी भी अपराध में दण्ड पाया हो। बैंक का प्रबन्ध ऐसे प्रवन्धकों तथा 
संचालकों द्वारा नहीं किया जा सकता जो किसी अन्य कम्पनी के संचालक हों, 
जो कोई अन्य व्यवसाय करते हों या जो कम्पनी का प्रवन्ध करने के लिए पांच 
साल से अधिक अवधि का सम्मेल करें अथवा जो कम्पनी के लाभ में से कमीशन 
हेते हों। नया बैंक रिजर्व वैंक से अतुज्ञा-पत्र लिए विना व्यवसाय आरम्भ नहीं 
कर सकता तथा पुराने वैंक को ६ मास के अन्दर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लेना अनिवार्य 
होता है। कोई भी वैंक अपने नाम के पीछे बैंक, बैंकर तथा बैंकिंग शब्द लगाए 


. बिना व्यवसाय नहीं कर सकता । 
कानून के अन्तरगत रिजवं बॅंक के अधिकार 


बैंकिंग कानून ने रिजव बेक को देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण तथा संगठन 
करने की दृष्टि से अनेक विशेषाधिकार दिए हैँ जो इस प्रकार हें :-- 

धारा १८ के अनुसार रिजर्व वेंक देश के सभी वेंकों की मांग-देनदारी का 

५% तथा काल-देनदारी का २% अपने कोष में जमा रख सकता है । प्रत्येक 
बैंक को इस आशय का एक विवरण रिजवं बैंक के कार्यालय में प्रत्येक माह के अन्तिम 
` शुक्रवार को भेज देना आवश्यक होगा । 

धारा २१ में रिजर्व बैंक को अधिकार दिया गया है कि वह किसी समय भी 

बैंकों को ऋण देने से रोक सकता है। जिस समय वेक को यह ज्ञात हो जाय कि देश 
के वेंकों को ऋण देने की नीति देश के हित में नहीं है तों रिजर्व वैंक एक नीति 
निर्धारित करेगा जो सभी वँकों को पालन करनी होगी । उस समय रिजर्व वेक 
किसी भी वेक को आदेश दे सकता है कि अमुक उद्देश्यों के लिए ही ऋण दिया 
, जाय या अमुक व्याज-दर ही वसूल की जाय । यह आदेश बैंकों को पालन करने 
होगे । 

धारा २२ (२) में रिजर्व बैंक को अनुज्ञा-मत्र जारी करने का महत्त्वपूर्ण अधि- 

कार मिलता है। कोई भी बैंक तब तक व्यवसाय नहीं कर सकता जव तके कि वह 
रिजर्व बेक से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त न कर ले । पुराने बैंकों को एक्ट लागू होने की 
तिथि से ६ माह समाप्त होने तक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लेना होगा तथा नए 
बैंकों को व्यवसाय आरंम्भ करने से पहिले ही अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लेता अनि- 
वायं है। अनुज्ञा-पत्र देने से पहिले बैंक निम्न बातों पर विचार करेगा: 

(१) उस वेक की पुस्तकों का निरीक्षण करके यह पता लगाया जायगा 
कि वह बैंक, यदि आवश्यकता हो तो, अपनी सभी जमा-राशि 
का भुगतान करने की साम्यं रखता है या नहीं (जून १९५२ तक 
१६८ बेकों का निरीक्षण किया गया); 
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(२) उस बैंक को कार्य-प्रणाली जमा करनवालों के हितों को अवशेसना 
तो नहीं कर रही है। 

धारा २२ (४) में रिजवे वैंक को यह भी अधिकार मिला है कि यदि 
बेंक धारा २२ (२) की (१) व (२) उप-धाराओं के अनुसार रिजबे वेके को 
संतुष्ट न कर सके तो रिजर्व बेंक उस वेक का अनुज्ञा-पत्र रह कर सकता है ।* 

धारा २३ में रिजवे वेक को अधिकार है कि वह देश में वेको की संख्या 
तथा वकों के कार्यालयों के विषय में सतक रहे। कोई भी वेक रिजर्व वेक की 
स्वीकृति के विना नया कार्यालय स्थापित नहीं कर सकता । इस स्वीकृति के 
देने के पहिले रिजवं वेंक एक्ट को धारा ३५ के अनुसार उस वैंक का निरीक्षण करके 
यह पता लगायगा कि उस वक का पुराना इतिहास, आथिक स्थिति तथा जमा- 
` राशि सन्तोषजनक है या नहीं । रिजवे बैंक को उस समय यह ज्ञात करने को 
आवश्यकता होती है कि नया कार्यालय खोलने से उस बक को आथिक स्थिति, 
पूंजी तथा वैंक के साबनों म कोई हानि तो नहीं होगी और जनता के हितों को 
कोई खतरा तो नहीं है । 


धारा ३५ के अनुसार रिजर्व बैंक अपनो खुशी से अथवा केद्धोय सरकार के 
आदेशानुसार किसी भौ वैंक को लेखा पुस्तकों व अन्य विवरणों का किसी समय भी 
निरीक्षण कर सकता है परन्तु निरीक्षण करने के पश्चात्‌ उसकी रिपोर्ट उस वेके 
को देनो होगी । ऐसे बेक के, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है, प्रवन्धको तथा 
संचालकों का यह कतव्य होगा कि वे रिजवे वैंक के निरीक्षक की मांग पर सभी 
` भ्रकार के हिस्ताब-किताव पेश करें। इस घारा के अनुसार रिजबं बैंक को देश के 
किसी वेक का निरीक्षण करने से यदि सन्तोष न हो तो वह केन्द्रीय सरकार के _ 
आदेश से उसे बन्द करने की आज्ञा भी दे सकता है [धारा ३५ (४) (ब) ]। 
जून १९५२ तक ८३ वेको का निरीक्षण किया गया। 

धार! ३६ में रिजव वैंक की विशेष क्रियाओं तथा विशेष अधिकारों का ही 
वर्णन है । रिजवं बैंक इस धारा के अनुस। २-- 

(१) किसी भी बेक को या सभी बैंकिंग कंपनियों को कोई विशेष प्रकार का 


oN 


.. 7रिज्े वैक ने माच १९५० से बैंको का निरीक्षण करना आरम्भ ला 
और जन १९५२ तक २५१ वेंकों का निरीक्षण किथा। इनमें से १६८ बेंकों का 
निरीक्षण घारा २२ के अन्तर्गत किया गया और ८३ वेंकों का निरीक्षण धारा २५ ` 
के अन्तर्गत किया गया। इनके अतिरिक्त ११ बैंकों का निरीक्षण धारा ३७ ) 
के अन्तर्गत, ५ वेकों का निरीक्षण धारा ४४ (अ) के अन्तर्गत और,२५ बे का 
निरीक्षण वारा ४५ के अन्तर्गत किया गया। ] 
[रिजबं बेक का सूचना-पत्र, अगस्त १९९१ 
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लेनदेन करने से रोक सकता हे, या अन्य किसी प्रकार की सलाह 
दे सकता है; 

(२) धारा ४५ के अनुसार होनेवाले किसी भी एकीकरण क्रिया 
(Amalgamation ) में मध्यस्थ बनकर सहायता कर सकता 
हैं (जून १९५२ तक २५ बेंकों का निरीक्षण किया गया); 

(३) रिजर्व बैंक एक्ट की धारा १५ (३) के अन्तर्गत किसी भी वेंकिग 
कम्पनी को ऋण देकर सहायता कर सकता हूँ); | 

(४) इस एक्ट की धारा ३५ के अन्तर्गत किसी भी बेक का निरीक्षण . 
करके उस बैंक को आदेश दे सकता हैँ-- 

(क) उस बँक के संचालक निरीक्षण-रिपोर्ट पर विचार के लिए. 
एक बैठक करें; 

(ख़) निरीक्षण-रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का निश्चित समय तक 
पाळून किया जाय; 

(५) वेकि कम्पनियों के विळ्यन सम्बन्धी अधिकार भी रिजवं बेंक को 
दे दिए गए हँ जिसके अनुसार यदि रिजर्व वेक धारा ३९ के अन्तर्गत 
निस्तारक (Official Liqपuido०7) नहीं है तो वह ऐसे 
निस्तारण सम्वन्धी कोई भी छिखा-पढ़ी का परीक्षण कर सकता है 
तथा जो चाहे सलाह दे सकता है । इसके अतिरिक्त दोपी व्यक्तियों 
को दण्डित करने का विशेषाधिकार भी वेक को दे दिया गया है । 

[बॅकिंग कम्पनी (संशोधन) कानून १९५०] 

इन विशेष अधिकारों के अतिरिक्त रिजर्व बक को वेंकों से समय समय पर 

स्थिति-विवरण तथा अन्य प्रकार की आवश्यक. सूचना प्राप्त करने का भी 
विशेष अधिकार मिला है :-- 

(१) धारा २० (२) के अन्तर्गत प्रत्येक वेंकिंग कम्पनी को रिजर्व बेंक में 
एक ऐसा मासिक विवरण भेजना पड़ेगा जिसमें उन सब ऋणों का 
वर्णन होगा जो उस कम्पनी ने ऐसी कम्पतियों को दिए हों जिनमें 
वह बेकिंग कम्पनी या उसके संचालक किसी प्रकार से भी हिस्से- 
दार हों । 

(२) धारा २४' (३) के अन्तर्गत प्रत्येक बैंकिंग : कम्पनी को रिजर्व बेंक ` 
में एक ऐसा विवरण भेजना होगा जिसमें धारा २४ (१) के. 
अन्तर्गत लिखी सम्पत्ति तथा मांग और काळ-देनदारी का वर्णन हो । 

(३) घारा २५ (२) के अन्तर्गत प्रत्येक वैंक को रिजवं' बेक में एक ऐसा. 
मासिक विवरण अंजना होगा जिसमें २५ (१) के (अन्तर्गत लिखी 
सम्पत्ति और देनदारी का वर्णन हो । 


५ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


« । क 


( ७०२ ) 


(४) धारा २६ के अनुसार प्रत्येक बेंकिग कम्पनी को आवश्यक है कि 
वर्ष समाप्त होने के पश्चात्‌ रिजवे वेक में एक ऐसा विवरण के 
जिसमें उन लेखों का वर्णन हो जिनका लेन-देन पिछले दस सारै 
न हुआ हो । 

(५) धारा २७ में रिजवं वेक किसी समय भी आवश्यकता होने पर किसी 
बेंक से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। रिजवं वेक 

इस सूचना को जनता की भलाई के लिए प्रकासित भी कर सकता है। 
(६) यदि किसी प्रकार भी बेंकिग कम्पनियों की पूंजी तथा कोष के 
मूल्यांकन में कोई गड़बड़ हो तो रिजवे बेंक का निर्णय अन्तिम 

निर्णय समझा जायगा । 

उपर्युक्त पंक्तियों से ज्ञात होता है कि बेंकिग एक्ट के द्वारा रिजर्व बेक को 

देश के अन्य बैंको का संचालन करने के लिए भारी शक्ति दे दी गई है--रिजवे 
बैंक बैंको की ऋण-नीति निर्माण करता है, उनको कोई लेन-देन करने से रोक 
सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना किसी भी समय मांग सकता है, 
५ उनका निरीक्षण कर सकता है तथा किसी भी वेक को काम बन्द करने की आज्ञा 
दे सकता है । रिजवं बेंक के गवर्नर को किसी विशेष समय भी इस एक्ट को ३० 
दिन के लिए निषिद्ध करने का भी अधिकार है । इस एक्ट के बनने से रिजर्व वैंक 
को देश के सभी बेंकों पर पूरा पूरा अधिकार है--इसके द्वारा बड़े वड़ें शहरों में 
बेंक-कार्यालयों की भीड़ न होगी और न बैंक थोड़ी पूंजी से ही व्यवसाय कर 
सकेंगे। अब वेक कोई भी ऐसा काम न कर सकेंगे जो जनहित के विरुद्ध हो । 


बंकिंग कानून से लाभ `: 


(१) वेकिंग कानून बनने से देश के जमाकर्त्ताओं की वेंकों की बेईमानी 
तथा असावधानी से होनेवाली हानि से रक्षा होगी तथा ऐसे बेंकों के विस्द्ध 
वैधानिक कारवाई करके उन्हें दण्डित किया जा सकेगा । बैंकों का समाज-सेवा 
तथा जमाकरत्ताओं के हित के लिए नियमन तथा नियंत्रण होता रहेगा । 
(२) अभी तक देश के बेंकों पर जो संकट आते रहे हें और उनके कारण 
देश की पूंजी की जो अपरिमित हानि होती रही है उसकी इस कानून से रक्षा 
होगी तथा देश का वैंकिग कलेवर सुदृढ एवं संगठित बनेगा । 
वेंकिंग कानून से देश के बेंकिग इतिहास में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ 
है जिससे देश की बँकिग प्रणाली का एक सबसे बड़ा दोष दूर हो गया है। 
बैंकिंग कानून के अन्तर्गत बैंकों का संगठन एवं संचालन करने के लिए रि 
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बैंक को अपरिमित अधिकार दिए गए ह्‌। देश का अभी तक जो अव्यवस्थित बेकिंग 
बिकास हो रहा था उसे इस कानून से वल मिलेगा तथा बेकिंग: संकट का भय 
नहीं रहेगा । रिजवं वेक को वेकों के निरीक्षण सम्बन्धी जो अधिकार दिए गए 
उनकी वजह से वैंक कोई भी ऐसा काम न कर सकेंगे जो जनहित अथवा जमा 
कर्ताओं के हितों में हानिकारक हों । 
कानुन की कमियां 


कानून में उक्त गुण होते हुए भी कुछ ऐसी कमियां शेष रह गई हे जो 
प्रत्यक्ष रूप से देश के वेंकिग कलेवर को पूर्णरूपेण संगठित नहीं बनाती । यह 
कानन उन छोटे छोटे बेंकों पर लागू नहीं होता जिनकी पूंजो तथा कोप ५ लाख 
रुपये से कम है । देश के स्वदेशो बैंकरों पर भी, जिनके हाथों में देश की लगभग 
७० प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, यह विधान' लागू नहीं होता । 
इस कानून में देश की असंगठित मुद्रामण्डी तथा विल-वाजार को संगठित करने 
की कोई व्यवस्था नहीं है । यह कानून सहकारी. बेंकों पर भी लागू नहीं होता । 
ऐसी स्थिति में जव कि सहकारी बैंक व्यापारिक वेंकों के साथ कार्य करते 
हों तो उन बेंकों पर भी ऐसे कानून का लागू होता न्यायसंगत जान पड़ता है । 

कानून से स्पष्ट जान पड़ता है कि इसमें एकक-बेंकिग पद्धति का विशेष रूप से 
पालन किया गया है जब कि भारत जैसे विशाल देश में शाख-वें किग पद्धति-की 
आवश्यकता हैं जिससे देश को विभिन्न ब्याज-दरो में समता तथा समानता 
आ सके, व्यवस्या-व्यय कम हो सके तथा बेंकों को कार्यक्षमता भो बढ़ सके । 

बेंकों के नष्ट होने का कारण पर्याप्त सम्पत्ति का अभाव न होकर सम्पत्ति की 
तरलता का अभाव रहा है । अतः कानून में सम्पत्ति के अनुपात की अपेक्षा 
सम्पत्ति को तरलता के लिए विशेष आयोजन करने को आवश्यकता थो । 
पर इस प्रकार का कोई वैधानिक प्रतिवन्ध इस कानून में नहीं दिया गया है। : 

उक्त त्रुटियों की ओर रिजर्व बेंक का ध्यान आकर्षित हो चुका है और आशा है 
कि वह्‌ इन कमियों को पूर्ति अपने अनुभव से करता रहेगा । चूंकि रिजवं बैंक को 
विधान के अन्तर्गत अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं इसलिए आशा है कि 
बहे उन अधिकारों का देश को मुद्रामण्डी तथा वेंकिंग व्यवस्था के हित में 

समुचित रीति से प्रयोग करता रहेगा । 


सारांश | 
रू देश में बेकिग कम्पनी कानून की आवश्यकता आरम्भ से ही अनुभव की 
हरो यो। १९३०-३१ में केखरीय बैंकिंग जांच कमेटी ने देश में एक संगठित 
किंग कानून को सिफारिश को थी पर उस समय इस विषय में कोई ठोस 
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कदम नहों उठाया जा सका। अन्त में, फवेरो १९४९ को बोकि कम्पनी क न 
पास हुआ और वह १६ माच १९४९ से देश में लागू कर दिया गया ने 
कानून में ५६ धाराएं हैं जो देश को बेकिंग कम्पनियों को भिन्न भिन्न जा 
संचालित करतो हँ । यह कानून सहकारी बेंकों को छोड़कर भारत-स्थित ह 
“बैंक पर लागू होता है. पर स्वदेशी बंकरों पर यह लागू नहीं होता । 
कानून में बेकिंग व्यवसाय को परिभाषा देते हुए बेको को कार्य-सूची दे दी गाई 
है तया उनको निषिद्ध क्रियाओं का उश्‍्ळेल भो कर दिया गया है । बेको पर 
अनुत्ता-पत्र सम्बन्बो तया अन्य अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए गए हें जिससे थे 
कर्ताओ के हितों के विरुद्ध कोई काम न कर सरे । कानून में बचेको की पुंजी विषयक 
तथा संचित कोव सम्बन्धी धाराओं का उल्लेख सी किया गथा हुँ । देश के बेकषे 
पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बॅंक को इस कानून में अपरिमित अधिकार 
दे दिए गए हैं। इन अधिकारों से रिजर्ष बेंक देश के बेको का निरीक्षण करता 
तथा उन्हें आवश्यकतानुसार सहायता भो करता हँ । 
इस कानून के बनने से देश के बेकिंग इतिहास में एक नवीन युग का 
प्रादुर्भाव होता है। इससे देश. का बेकिंग कलेवर सुदृढ होगा तया देश को बेकिंग 
संकटों से सुरक्षा होगी परन्तु इस कानून में देश को सुद्रामण्डी तथा बिलमण्डी 
को संगठित करने एवं स्वदेशो बेंकरों को नियंत्रित करने को कोई व्यवस्था 
नहीं को गई हें । यह इसका सबसे बड़ा दोष है । 


_प्रोक्षा-प्रश्न 


(१) भारतीय बेकिंग कम्पनी कानन १९४९ के बनने से देश के बेकिंग कलेवर 
` परक्या प्रभाव हुआ ह तया क्या प्रभाव होने की संभावना है ? अपने उत्तर 
को सतर्क बनाकर लिखिए । ' 


६२) भारतीय बेकिंग कानून १९४९ की सविस्तार व्याख्या कीजिए तथा महुत्वः 
पूर्ण स्थलों का उल्लेख कीजिए । 
(३) बेकिंग कम्पनी कानन के अन्तगत वैंको की जो कार्य-सूची दी गई है 
उसका उल्लेख करते हुए बैंकों को निषिद्ध क्रियाओं का वर्णन कीजिए । | 
(४) देश की वेकिग व्यवस्था को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए रिज 
बेंक को कानन द्वर। जो अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लेख कीजिए ! 
(५) भारतीय बेकिंग कम्पनी कानून १९४९ म निम्न विषयों पर जो व्यवस्था 
की गई है उसका वर्णन कीजिए :-- 2 
(१) बेको को नई शालाएं खोलने के विषय में, 
(२) वेंकों द्वारा ऋण देने के विषय में, 
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(३) बैंकों की पूंजी तथा संचित कोष के विषय में । 


(६) बेकिंग कानून के द्वारा वेंकों पर क्या क्या प्रतिबन्ध लगाए गए हैं ? 
उनका उल्लेख करते हुए महत्त्व समझाइए 


७) “बैंकिंग कानून द्वारा देश में होनेवाले बेकिंग संकटों की पुनरावत्ति 
नहीं हो सकेगी ---इस कथन की व्याख्या कीजिए 


(८) बैंकिंग कम्पनी कानून को मुख्य मुख्य भुटियों की ओर संकेत कीजिए। 
क्या आपकी राय में इस कानून द्वारा देश का वेंकिंग कलेवर सुदृढ़ बन 
सकेगा ? 


४५ 
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भारतीय बैंकिंग का भावी स्वरूप 


स्वतंत्र भारत में बेंकिंग व्यवस्था का भावी स्वरूप देश की आर्थिक एवं मौद्रिक 
परिस्थितियों के अनुकूल निर्धारित करना होगा । इस विषय में सबसे वडी 
आवश्यकता इस वातं की है कि बैंकरों को योग्य, चतुर एवं अनुभवी प्रबन्धको 
एवं संचालकों के प्रबन्ध में दिया जाय तथा बैंक राशि उधार देने में बेकिंग के 
कठिन सिद्धान्तों का पालन और अनुसरण करे । जनतंत्र भारत की वेंकिंग 
व्यवस्था को सुदृढ़ तथा सुसंगठित बनाने के लिए राष्ट्रीय सरकार ने आरम्भ 
से ही बड़े ठोस कदम उठाए हैं। १ जनवरी १९४९ को देश के केन्द्रीय बेंक--रिजवं 
वैंक आँव इण्डिया--का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिससे देश की प्रमुख और 
केन्द्रीय बेकिंग संस्था राष्ट्रीय सरकार का एक अंग बनकर सरकारी नीति के 


किनारे किनारे देश के आथिक आयोजन और इस प्रकार देश के आथिक विकास . 


में योग देसके। १६ मार्च १९४९ से बैंकिंग कम्पनी एक्ट कार्यान्वित कर दिया गया 
है जिसके अनुसार देश की वैकिग व्यवस्था कुछ वैधानिक नियमों के अन्तत 
फल-फूल सके। एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व वैंक को अनेक विशेषाधिकार दे दिए गएहें 
जिनके द्वारा वह देश के बेंकों का समय समय पर निरीक्षण कर सकता 
है, जनहित में उन्हें कोई भी अवांछनीय काम करने से रोक सकता है और इस 


प्रकार जमाकत्ताओं के हितों की रक्षा कर सकता ह । "उक्त उपायों द्वारा देश केः 


बैंकों की बैंकिंग संकट से रक्षा (होगी और बेंकों के प्रति अब तक जो अविश्वास 
चला आ रहा था वह दूर होकर उनके प्रति विश्वास जमेगा । 


देश के भावी बैंकिग कलेवर के विषय में सामान्यतः दो विचारधाराएं हमारे , 


सामने आती हँ--(१) देश के बेंकों का और इस प्रकार देश की समूची वैरकि 
व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय; (२) देश के बेंकों को बरिष्ठ एव 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनमें से निर्वळ संस्थाओं को हटाक सव 
संस्थाओं में विलीन कर दिया जाय अर्थात्‌ बेंकों का एकीकरण किया जाय । है 
अकार संक्षेप में दो प्रइन हैं--राष्ट्रीयकरण या एकीकरण । राष्ट्रीयकरण 
'पृक्षपातियों का कहना है कि वेकों का राष्ट्रीयकरण करने से वे सरकार का एक 
अविच्छेद अंग बन जायंगे और उन्हें मनमानी करने का अवसर नहीं मिलेगा । 
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वर्ष संसद में एक सदस्य ने आवाज बुलन्द करके मांग की थी कि देश की बैंकिंग 
, अबस्था का शीघ्रातिसीघ् राष्ट्रीयकरण किया जाय। राष्ट्रीयकरण की आवाज, : 

भावक व आवेशपूर्ण मस्तिष्क की. मांग भले ही हो पर वतमान स्थिति में इसे ' ` 
देशके हित में नहीं कहा जा सकता म किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने 
से पूर्व दो बातें विचारनी-आवश्यक होंगी :-- न क 
१ (१) क्या वह व्यवसाय राष्ट्रीयक्कत होने से अधिक उन्नति कर सकेगा 
और तघ क्या उससे राष्ट्र को अधिक लाभ हो सकेगा? 

(२) क्या तब उसके संचालक एबं प्रवन्धक राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न हुए ' 
केन्द्रीकरण से उस व्यवसाय का कुछ भला कर सकेंगे ? 
यदि इन दोनों कसौटियों को सामने रखकर बैंकिंग व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के 

प्रस्ताव पर विचार किया जाय तो देश के भिन्न भिन्न बैंको की भिन्न भिन्न परिस्थि- 
तियां सामने आती हुँ । रिजर्व बेक आव इण्डिया के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न तो हल 
हो चुका है और इसकी देश में आवश्यकता भी थी। इम्पीरियल बैंक आँव इण्डिया 
के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी सरकार के सामने कई बार आ चुका हैं। यह बेंक 
एक वलिष्ठ व्यापारिक वेके है जिसकी शाखाएं देश भर में जाल के समान फैली 
हुई हँ। इस बैंक ने, कहना न होगा कि, विदेशी पूंजी तथा प्रवन्ध से देश की 
अधिक समय तक सेवा की और देश में व्यापारिक वैंकिग व्यवस्था की जड़ मजबूती 
सेजमादी। फिर भी आज जब इसके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया 
जाता है तो यही कहा जाता है कि पहिले इसका भारतीयकरण कर दिया जाय 
अतःइस बेंक की पूंजी एवं प्रबन्ध का भारतीयकरण करना निदिचित कर लिया 
गया है। यदि विदेशी विनिमय बेंकों का, जिनकी पूंजी तथा प्रबन्ध विदेशी हे 
राष्ट्रीयकरण करने के विषय में सोचा जाय तो उसमें एक कठिनाई की आशंका - 
होती है कि वे वेक इस प्रस्ताव के विरुद्ध भरसक आन्दोलन करेंगे, और हो 
कता हँ कि तव वे देशं छोड़कर चळे भी जायं.। इससे भारत को विदेशी व्यापार 
बिना के लिए विदेशी वकिग विशेषज्ञों से वंचित रहना पड़ेगा । अभी तक 
देशी वेंकों ने भी विदेशी विनिमय व्यापार पूर्णरूपेण नहीं संभाला है। अतः 
झारे .विदेशी व्यापार को हानि की सम्भावना हो सकती है । जहाँ तक अन्य 
श गय वरको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, यह बात निश्चित है कि जिन बेंकों 
ग अपने जीवन वर्ष संकट और तूफानों में व्यतीत किए हैं: उन्हें राष्ट्रीयकरण 
भी अस्ताव कभी भी रुचिकर नहीं होगा। तव सम्भव है कि देश सदैव के 
ह - एवं व्यक्ति-चेष्टा खो बैठे और भविष्य में छोग कमी अपने 
को देश हा से काम न छें। कुछ भी हो, हमें बेको के राष्ट्रीयकरण की आवाज 
करण का 3... स्थिति को पहिचानकर समझना चाहिए। बेंकों के राष्ट्रीय- 

उदेश्य देश के बैंकों को सरकारी स्वामित्व एवं संचालन में लाकर बलिष्ठ 
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बनाने और इस प्रकार उन्हें जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करके 

प्रति जनता में विशेष विश्वास उत्पन्न करने का है । इस उद्देश्य की पूति के 

निम्न बातों की आवश्यकता होगी :-- | लिए 
(१) सरकार के पास पर्याप्त पूंजी की मात्रा, जिससे वह बेको का स्वामि 


अधिकार प्राप्त कर सके; 
(२) सरकार के पास योग्य, अनुभवी एवं ईमानदार वैंकिग विशेषज्ञों का 
होना । ; 


यदि उक्त दोनों बातें सरकार के पास हों तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे 

उन्हें अवांछनीय कार्य करने से रोककर जनहित के लिए प्रेरित किग्रा जा सकता 
है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी सरकार के पास न पर्याप्त पूंजी है गैर ' 
न ईमानदार एवं अनुभवी व्यक्ति ही हें जो राष्ट्रीयक्कत वेंको का कार्यभार संभार 
सकें। क्या हुआ, जो अंशधारियों की पूंजी को लेकर सरकार ने उन्हीं लोगों पे 
कार्य चलाया जो आज इन बेंकों के सरताज बने वैठे हें। उस स्थिति में राष्ट्रीय 
बैंक न बलिष्ठ बन सकेंगे और न उनके प्रति जनता का विश्वास होगा । इसके 
विपरीत, निजी साहस और सम्पत्ति को और हतोत्साह कर दिया जायगा। 
सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता के-विषय में और उनकी ईमानदारी के वारे 
में रोज रोज काले कारनामे सुनाई पड़ते हैं । तो क्या ये लोग बॅकिंग व्यवस्था को 
चंला सकेंगे जिसमें विशेषरूपेण ईमानदारी और अनुभव की आवश्यकता हूँ? 
अतः वर्तमान परिस्थितियों में बेकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्‍न हितकर नहीं कहा जा 
सकता । हो सकता है, वषं दो वर्ष पश्चात्‌ वांछित स्थिति आ जाय, पर आज तो 
इसके लिए समय उचित नहीं कहा जां सकता । जहां तक बेकों के कार्यों पर 
नियंत्रण का प्रश्न है, बैंकिंग कम्पनी एक्ट के द्वारा उन पर अब काफी नियंत्रण हो 
गया है। उक्त एक्ट में रिजर्व वेक को जो विशेषाधिकार मिले हैँ उनके दवारा वह 
देश के वेंकों को कस कर जनहित के लिए प्रेरित करता रहा है और कर सकेंगा। | 
अतः राष्ट्रीयकरण द्वारा उनके प्रवन्ध-संचालन पर और अधिक तंगी की आवश्यकता 
अभी नहीं जान पड़ती । हां, सबसे बडा प्रन बैंकों को बलिष्ठ बनाकर उन्हें जरी | 
` का विश्वासपात्र बनाने का है। इसके लिए राष्ट्रीयकरण के स्थान पर अभी 
एक और उपाय हो सकता है कि बेंकों का एकीकरण किया जाय। यदि ब | 
को बलिष्ठ बनाना है, उनको संकट से वचाकर रखना है, तो आवश्यकता है हु 
इधर-उधर अस्त-व्यस्त साधनों को जोड़-समेटकर संगठित किया जागर उनके ड 
लिए योग्य, अनुभवी और ईमानदार प्रबन्धक रखे जायं, जिनको का | 
वेतन दिए जायं और जिन्हें उनके कार्य का पारितोषिक दिया जाय । राष्ट्र ॥ 
करण से चाहे सरकार का स्वामित्व और प्रबन्ध हो जावे पर कम जोर 
अयोग्य बेक दुर होना संभव नहीं होगा । इसके लिए तो एकीकरण की 
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ही सुलभ उपाय हो सकता है। कई कई बेक परस्पर मिला दिए जायं । इससे 
बैंकिंग विशेषज्ञों का अभाव दूर होगा और बेको में दृढता आएगी । सरकार ने और 
रिजर्व बैंक ने एकीकरण की नीति को मान्यता दी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। 
पिछले दिनों एकीकरण के कई उदाहरण सामने आ चुके ह। भारत बेंक को पंजाव 
नेशनल बैंक में मिलाकर विलोन कर दिया गया। बंगाल के चार बेंकों को 
मिलाकर एक वना दिया गया। इंस प्रकार के और भी मामले विचाराधीन 
हैं। बैंकिग कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैक द्वारा वेको पर नियंत्रण रखकर 
तथा एकीकरण की नीति का पालन करके राष्ट्रीयकरण से होनेवाले सभी लाभ 
प्राप्त किए जा सकते हैं और राष्ट्रीयकरण के मार्ग में जो कठिनाइयां और 
असुविधाएं हैं उनसे भी मुक्ति मिल सकती है । अतः आज के आथिक वायुमण्डल 
में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवाज न लगाकर बेंकों के एकीकरण की 
आवाज लगाना अधिक हितकर होगा । | 
ग्रामीण भारत में बकों को व्यस्य 
जनतंत्र भारत की भावी बेंकिंग व्यवस्था के विषय में दूसरा गम्भीर प्रश्‍न 
ग्रामीण भारत में बैंकों की व्यवस्था का है । इस प्रश्‍न पर विचार करके सरकार 
को सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने ८ नवम्वर १९४९ को सर पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदास की अध्यक्षता में ग्रामीण बैंकिंग जांच कमेटी नियुक्त की थी । कमेटी 
ने देश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुसार बैंकों की संख्या का इस प्रकार 


चित्र प्रस्तुत किया हैँ :-- ह 
| Me Teele खत्रेतिङदसा एको नेको 

वर्गेमील 5816: व्य- | कार्यालय 

देश क्षेत्रफल ह बैक कर्य कियो में | द्वारा 
(हजारों | '_ . ` वेक कार्या-| प्रभावित 

में) | 7) | संख्या (यों की | औसत 

संख्या | क्षेत्रफल 

| 
इंगलेण्ड ८९ ५० |११,४६१| २२९ ८ 


: संयुक्त राज्य (अमेरिका) | ३६७४ | १४७ |१८,९७५| १२९ | १९४ 
केनेडा ३६९० १३ | ३,३२३| २५६ | १११० | 


आस्ट्रेलिया २९७५ | ८ | ३,५९९ | ४५० | ८२७ 
चारत ७ | १२२० | ३३७ | ५,५५८| १६ | २२० 
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उक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हमारे देश में ६२,५०० व्यक्तियों के 
में एक बेंक-कार्यालय है । भारत जैसे विशाल देश में वेको की संख्या भ 
चित्र वास्तवः में बड़ा दुराशाजनक है । जिस देश की ८५% जनसंख्या पि 
कृषि पर अवलम्बित हो, जहां प्र ७,००,००० से भी अधिक गांव हों और जहां 
समूचा आथिक कलेवर गांवों और गांववासियों पर अवलम्बित हो, उस देश 
बेंकिंग व्यवस्था में गांवों को भुळाना एक पहिए की गाड़ी चलाने के समान होगा। 
गांवों में बैंकिंग व्यवस्था का प्रवन्ध करना सरकार के सामने एक मूल प्रश्न है। 


५ 


ग्रामीण बेकिंग जांच कमेटी ने इस ओर निम्न सिफारिशों की हैं जिनके आग | 


पर गांवों में वेंकों का भावी स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है :-_ 
` (१) सुदृढ़ और संगठित व्यापारिक बैँक गावों में अपनी अपनी शाबाए 


खोलें। यदि उन्हें एक साथ ही गांवों में जाकर कार्य करना संभवन 


हो तो पहिले ताल्लुकों तथा बड़े बड़े कस्वों में कार्यालय स्थापित 
करके गांववांसियों से सम्पर्क बढ़ा लें और फिर शनै: शनै: गांवों तक 
पहुँचने की चेष्टा करें । 
(२) इम्पीरियल वैंक, जो देश का समर्थ व्यापारिक बैंक माना जाता है, . 
तहसीलों, कस्वों तथा मण्डियों में अपनी शाखाएं स्थापित करें । 
(३) गांवों में बैंकों के विकास के लिए वहां तक यातायात के अच्छे साधनों 


का होना आवश्यक है, अतः गावों में सड़कें बनाने तथा गांवों को | 


सड़कों द्वारा समीपवर्ती नगरों से मिलाने का प्रवन्ध सरकार करे। 
(४) गांवों में जो बैंक कार्य करें वे अपना हिसाव किताब प्रादेशिक भाषाओं 


में रखें । अशिक्षित गांववासियों से लेन-देन करने में वैंक उनके | 
हस्ताक्षर लेने आदि के पचड़े में न पड़कर उनकी अगूंठा-निशानी की | 


व्यवस्था करें और उस पर गांव के किसी सम्माननीय व्यक्ति की जमा- 
नत करा छें.। यदि हो सके, तो बैंक अपने-अपने ग्राहकों के जन्मजात 
चिह्लों की पहिचान कर लें जिससे उन्हें उनके साथ लेन-देन कर 
में कठिनाई न हो । 


(५) गांवों में जो बैंक बनें बे अपनी संचालक समिति पर गांव के दोः | 


चार व्यक्तियों को निर्वाचित कर लें जिससे उनके द्वारा वे 
व्यवसाय का प्रचार हो, जनता में बैंक के प्रति विशवास हो ह 
गांववासियों में बैंक के प्रति अपनत्व उत्पन्न हो । क्र 
(६) बेंक के कर्मचारी गांववासियों के साथ नम्जत्ता का व्यवहार 0 
और ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें। जो 
(७) गांवों की प्रस्तावित बैंक खेरीज का लेन-देन करें तथा फी 


३ 
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मुद्राओं के बदलने तथा मुद्राओं के पारस्परिक परिवर्तन आदि की 
सुविधाएं भी गांववासियों को दें। 
(८) डाकखानों के वचत-बेंक अधिक से अधिक संख्या में गांवों में खोले 
जायं । 
(९) गावों में चलते-फिरते बैंक भी चालू किए जायं। 
(१०) सरकार गांवों में कार्यालय खोलनेवाले वेको को सुरक्षा-संवंधी सुवि- 
धाएं देने की व्यवस्था करे। 
(११) सहकारी बेकिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाय। 
कमेटी की उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करके भारतीय गांवों में वेंकों की 
सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हूँ। कार्य आरम्भ भी हो चुका है। पिछले दिनों कई 
प्रान्तों में चळने-फिरनेवाले ल 21 करने लगे हैं। डाकखाना विभाग ने भी 
बचत-बकों की संख्या बढ़ाई है ।" शा है, भारत में भावी वेंकिंग विकास में गांवों 
का महत्त्व भुलाया नहीं जायगा । 
बकिग शिक्षा का आयोजन 
देश की भावी वैंकिग व्यवस्था में ऐसे वेंकों की आवश्यकता हैं जो समर्थ और 
बलिष्ठ हों। ऐसा तब हो सकता है जव कि उन बेंकों का प्रवन्ध-संचालन योग्य, 
अनुभवी एवं ईमानदार व्यक्तियों के हाथ में हो। हमारे देश में अब तक जो वेक. 
नष्ट हुए उनमें से अधिकांश कुप्रवंध एवं संचालकों के स्वार्थ के कारण हुए । देश 
की जनता में जहां बेकिंग भावना और आदत नहीं है वहां बेंकिग व्यवसाय के 
विशेषज्ञों का भी बड़ा अभाव है। भारतीय बैंकों ने विदेशी विनिमय व्यापार नहीं 
अपनाया, इसका एक कारण देश में बेकिंग विशेषज्ञों का अभाव कहा जाता हं। 
ऐसा क्‍यों है ? हमारे यहां बैंकिग की शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं ह। 
शिक्षा तो क्या, १९४९ तक बेंकों के संचालन के लिए कोई विधान भी न था । 
अब विधान बन गया है। शिक्षा की भी आवश्यकता है । यह कमी भी पूर्ण होनी 
चाहिए । रिजर्व बैंक ने इस ओर : ध्यान दिया है ।* इण्डियन इंस्टीट्यूट आव 
बेंक्स की २६वीं वाधिक मीटिंग में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए रिजर्व 
बैक के गवर्नर श्री रामाराव ने स्पष्ट कर दिया है कि बैंक शीघ्र ही एक एसा 
कॉलेज खोलनेवाला है जिसमें बॅकिंग व्यवसाय सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा 
दी जायगी । इंगळैण्ड तथा आस्ट्रेलिया' में ऐसी संस्थाएं हें जो बेंकों के 
प्रबन्धको, संचालकों तथा अन्य कर्मचारियों को बैंकिंग सम्बन्धी शिक्षा देती 
ह। इसी प्रकार की एक संस्था भारत में स्थापित की जायगी जहां वेंकों के 
प्रबन्धको और कर्मचारियों को बेकिंग व्यवसाय -सम्बन्धी पुस्तकों, पत्र-विपत्रों 


*कामसे, २९ अगस्त १९५३ पृ० ३९० 
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"तथा विलेखों का व्यावहारिक ज्ञान कराया जायगा। श्री रामाराव ने कहा 
“कि उक्त कॉलेज के साथ एक 'सुप्त बेंक' (1)प्119 87८) भी चलाया 
'जायगा जिसमें शिक्षाथियों को बैंक सम्बन्धी दैनिक व्यवहारों का ज्ञान कराया 
'जायगा । रिजर्व बैंक ने उक्त कॉलेज खोलने सम्उन्धी एक योजना बनाकर 
उस पर बेंकों तथा विशेषज्ञों के विचार मंगा लिए हँँ। योजना को अन्तिम रूप 
देने के लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी गई हू जो प्रस्तावित स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज 
बनाने पर विचार कर रही है। कॉलेज का सारा व्यय रिजवं वेक उठायेगा । इस 
प्रकार की संस्था बनने पर देश के बॅंकिंग क्षेत्र का एक बहुत भारी अभाव पूरा 
होगा और तब बैंकिंग व्यवसाय का वैज्ञानिकन भी किया जायगा । आशा है, 
योजना शीध्र ही कार्य करने लगेगी । 
' बंक का भविष्य 
भारत में बैंकिंग व्यवसाय का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है । लम्बा-चौडा देश है, 
असंख्य जनसंख्या है, प्रचुर प्राकृतिक साधन हें और स्वतंत्र शासन है । आवश्य- 
कता है आथिक कलेवर को संवारकर बनाने की । आर्थिक विकास की पंच- 
वर्षीय योजना आरम्भ हो चुकी है । ऐसी स्थिति में देश का भावी वेंकिग विकास 
बड़ी सावधानी से करना होगा। गांवों में बेंकों की संख्या बढ़ाकर, बेंकों का 
एकीकरण करके तथा देश में बेकिंग शिक्षा का प्रबन्ध करके देश के बेकिंग 
कलेवर को लोकप्रिय, हितकारी तथा वैज्ञानिक बनाया जा सकेगा। 
परीक्षा-प्रशन र 

(१) देश के भावी वेंकिंग विकास की दृढ़ता के लिए आप बैंकों का राष्ट्रीय- 

करण चाहते हूँ अथवा एकीकरण ? अपने उत्तर को कारण सहित 

लिखिए । ; 
(२) गांवों में बैंकों की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए ? ग्रामीण बैंकिंग 

' जांच कमेटी ने इस ओर क्या-क्या सिफारिशों की हैं ? 

(३) भारत में बैंकिंग की व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता पर अपने 

विचार प्रकट कीजिए । हमारे देश में इस ओर क्या किया गया हैं ॥ 


न 
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षष्ठ भाग 


राजस्व के सिद्धान्त 


राजस्व का अर्थ एवं प्रादुर्भाव; राजस्य एवं व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन 

का भेद; राजस्व का बर्गीकरण; सरकारी आय-व्यय के 

विभिन्न ल्लोत एबं साधन; कर तथा उसके भेद और 
लक्षण; महत्तम सामाजिक हित का मूल | 
सिद्धान्त; आदर्श कर-प्रणाली के लक्षण; 

कर-आयोजन के आदश; 

कर का भार; जन-ऋण; 

आदि आदि 
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अध्याय ४१ 


राजस्व का स्वरुप एवं क्षेत्र 
राजस्व का प्रादुर्भाव 


आज से कुछ समय पूर्व ऐसा माना जाता था कि देश में लोगों को उनके 
आर्थिक क्षेत्रीय कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सरकार का कर्तव्य केवल 
यह समंझा जाता था कि वह देश में शान्ति रक्खे, जनता की वाह्य आक्रमणों से 
रक्षा करे और न्याय, सड़क इत्यादि का प्रबन्ध कर दे । इससे आगे आशिक क्षेत्र 
में सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप केवल अनावश्यक ही नहीं अपितु, 
अनुचित भी समझा जाता था। उस समय.कहा जाता था कि मनुष्य समाज का एक 
अंग है अतः वह जो कोई काम अपने हितार्थ करेगा उससे समाज को अवश्यमेव 
लाभ पहुँचेगा । पर इस प्रकार की विचारधारा आगे चलकर बदलती गई। इस 
विचारधारा के अनुसार काम करते-करते वर्तमान “पूंजीवाद” को जन्म मिला और 
समाज में आथिक स्वतंत्रता के दोष उत्पन्न होने लगे । इन दोषों को दूर करने के 
'छिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई । शनैः शनैः सरकारी हस्तक्षेप इतना 
अधिक बढ़ता गया कि आधुनिक काल में देश के आथिक पुरोगम को व्यवस्थित 
रीति से चलाने के लिए सरकार की अनिवार्य आवश्यकता होने लगी है । आज तो 
सरकार से यह आशा की जाती है कि वह समाज के आथिक कार्यो में सक्रिय 
सहयोग दे और अपनी नीति बदरती हुई आथिक परिस्थितियों के अनुकूल वनाव | 
मन्दी तथा बेकारी को दूर करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार का सहयोगः 
मांगा जाता है । यही नहीं, देश में नागरिक जीवन और उसके साथ साथ समाज 
की अर्थ-व्यवस्था को सुचाररूपेण चलाने के लिए सरकार की व्यवस्था होती हैँ। 
जनता की सुरक्षा तथा देश में शान्ति बनाए रखने के लिए सरकार फौज, पुलिस, 
न्यायालय, जेलखाने तथा सरकारी कार्यालयों का प्रबन्ध करती है। इसी प्रकार 
, जहाज, सड़क आदि बनवाने तथा उन्हें चलाने, मुद्रा-व्यवस्था करने, डाक व 
तार का प्रबन्ध करने एवं नहरें खुदवाने का काम सरकार करती है। कहना न 
होगा कि शिक्षा का प्रबन्ध, स्वास्थ्य-साधनों की व्यवस्था! एवं कृषि-उद्योग की 
उन्नति में भी सरकार कुछ न कुछ काम करती ही है । इससे स्पष्ट है कि आथिक 
भेन में आज सरकार का हस्तक्षेप कितना अधिक बढ़ गया हैं । इन सब कार्यों के 
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सम्पादन के लिए सरकार को साधनों की आवश्यकता होती है । सरकार 
आवश्यक साधनों को किस प्रकार प्राप्त करती है और प्राप्त करके जनता के 


में उनका किस प्रकार उपयोग करती है ? इन प्रश्नो को हमें राजस्व के अध्ययन का 


विषय समझना चाहिए । राजस्व में हम सरकार की आय और व्यय सम्बन्धी 

` विषय का अध्ययन करते हें कि सरकार, चाहे वह्‌ केन्द्रीय हो, प्रान्तीय हो अथवा 
स्थानीय हो, किस प्रकार आय प्राप्त करती है और किन किन कार्यों पर किस 
प्रकार व्यय करती है। जहां हम अर्थशास्त्र में व्यवित-समूह की आय एवं व्यय 


सम्बन्धी चर्चा करते हैं वहां राजस्व में सरकार के आय एवं व्यय सम्बन्धी क्रियाओं 


का अध्ययन किया. जाता है । 
राजस्व का अर्थ 


भिन्न भिन्न लेखकों ने “राजस्व' का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से लगाया है परन्तु 
उन सभी परिभाषाओ में एक मूल बात मिलती है कि राजस्व सरकारी आय के 
विभिन्न साधनों का एवं उन साधनों से प्राप्त आय के व्यय का अध्ययन मात्र है। 
बेस्टेबल लिखता है कि “राजस्व राष्ट्र की सरकारों--केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्था- 
नीय--के आय-व्यय, उनके पारस्परिक सम्पर्क तथा वित्तीय प्रशासन व नियंत्रण 
से सम्बन्ध रखता हैं ।” श्रीमती हिक्स के अनुसार राजस्व के अध्ययन में उन 
पद्धतियों एवं प्रणालियों का विइलेषण किया जाता है जिनके अनुसार सरकारें जन- 
साधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके उनके महत्तम सुख-सुविधाओं की 
व्यवस्था करती हेँ।| इस परिभाषा में इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि 
सरकारों के आय-व्यय के प्रसाधनों का अध्ययन ही राजस्व का मूल विषय है। 
आमिटेज स्मिथ के शब्दों में “राजस्व के अन्तर्गत सरकारी व्यय एवं उसके स्वभाव 
और सिद्धान्तो का अध्ययन करना होता है ।”? फिण्डले शिराज का कथन है कि 
“सरकारी आय-व्यय के सिद्धान्तों का अध्ययन ही. राजस्व का मुख्य विषय 
है ।” डाल्टन ने लिखा है कि “राजस्व के अन्तर्गत सरकारी सत्ताओं के आय- 
व्यय तथा उनके समायोजन का अध्ययन किया जाता है।” कार्लप्लेन का विश्वास 
हुं कि “राजस्व वह विज्ञान है जिसमें राजनीतिज्ञों द्वारा. राज्य की समस्त 


* Lutz, Harley Leist : Public Finance, 1936, 9. 3. 
Tf “The main content of public finance consists of the 


examination and appraisal of the methods by which - 


governing bodies provide for the collective satisfaction 
of wants and Secure the necessary funds to a out 


their purposes.’ —_Mrs.H 
$ Armitage Smith : Prinoiples and Methods of Taxation: 


Pp. 14-15. 
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ज्लमाओं को पूरी तौर र पर निभाने के हेतु आवश्यक मात्रा में भौतिक साधन 
प्राप्त करने और उन्हें व्यय करने की क्रियाओं का अध्ययन किया जाय ।” 
इन सव छेखकों के अनुसार राजस्व का भूल अर्थे सरकारों के आय-व्यय से है 
और सरकारों का अर्थ केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन-सत्ताओं से लगाया 
जाता है। कुछ भी हो, राजस्व का वर्तमान क्षेत्र अधिक विस्तृत और व्यापक 
बनता जा रहा है । आज इसके अन्तर्गत आशिक प्रशासन, जैसे वजट वनाकर 
करना, लेखा परीक्षण करना तथा अंकेक्षण करना भी सम्मिलित किया 
जाता है। अतः वर्तमान स्थिति में राजस्व का अर्थ केवल सरकारी आय और व्यय 
से ही नहीं समझना चाहिए वरन्‌ इसके अन्तगंत जन-कार्यों के संचालन के लिए 
प्रसाधनों की व्यवस्था, उनका संरक्षण एवं वितरण भी सम्मिलित करना आवश्यक 
है । इन अर्थो में राजस्व के अध्ययन में निम्न वातें सम्मिलित की जा सकती हैं :-- 
(१) सरकारी आय तथा उसके विभिन्न साधन एवं स्नोत--कर लगाने के 
सिद्धान्त; 
(२) सरकारी व्यय तथा उसके सिद्धान्त; 
(३) वित्तीय प्रशासन अर्थात्‌ बजट बनाना, प्रस्तुत करना, स्वीकृत कराना 
एवं लेखाओं का निरीक्षण-अंकेक्षण कराना ; 
(४) जन-ऋण अर्थात्‌ सरकारों द्वारा जनता से ऋण लेना तथा ऋण संबंधी 
विभिन्न सिद्धान्त । 
राजस्व-शास्त्र के यही चार विभाग हैं । परन्तु यह नहीं समझना चाहिए 
कि राजस्व के ये चारों विभाग एक दूसरे से पृथक्‌ हैं। विश्लेषण और विवेचना की 
दृष्टि से इनको अलग अलग कर दिया गया है पर बैसे एक का दूसरे से बड़ा घनिष्ठ 
और समीपी सम्पर्क है । अतः ये चारों विभाग मिलकर राजस्व का मूर विषय 
हें । | 
राजस्व का महत्त्व 
` राजस्व का महत्त्व दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा हैं। ज्यों-ज्यों सरंकार 
का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जाता है त्यों त्यों राजस्व का कलेवर और महत्त्व 
भी व्यापक और विस्तृत बनते जाते हैँ । एक समय था जव. कि सरकार का 
एकमात्र कार्य जनता की रक्षा करके देश में शान्ति स्थापित करना माना जाता 
था परन्तु अव तो सरकार का उत्तरदायित्व बढ्ता ही जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था 
करना, बेकारी को दूर करना, स्वास्थ्य और चिकित्सा के साधनों का प्रबन्ध करना, 
वृद्धावस्था में लोगों को राशि देकर संहायता करना आदि काम सरकार के कंधों 
पर डाले जा रहे हैँ । यही नहीं, सरकार व्यवसाय और वाणिज्य का प्रवन्ध-सचालन 
भी करने ठगी है । आथिक आयोजन-नियोजन सरकारी नीति के प्रमुख अंग बनते 
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जा रहे हें ।. इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को धन की 
होती है और उस आवश्यकता को पूति के लिए वह आय कें नये नये 


+ हूं निकालने लगी है । अतः राजस्व का क्षेत्र और महत्त्व बढ़ते जारहे है। 


~ 


अंगरेजी में कहावत है कि “Money malkes the mare 8० । इसी 
प्रकार हिन्दी में कहा जाता है कि “पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास” | 
समाज में धन का बडा महत्त्व है। प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार को, संस्था को और 
समाज को अपने अपने कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार 
सरकार को, चाहे वह केन्द्रीय हो चाहे प्रान्तीय अथवा स्थानीय हो, उन्नत 
हो अथवा नीची हो, अपने कार्यों और कर्तेव्यो की पूर्ति के. लिए धन की 
आवश्यकता होती है । आज कोई भी सरकार पैसे के बिना जनता की सेवा 
नहीं कर सकती । आज किसी भी राष्ट्र की शवित का ज्ञान उसकी फौज 
और पुलिस से उतना नहीं लगाया जा सकता जितना कि वहां की सरकार 


के बजट से हो सकता है । किसी भी देश की सरकार की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता . 


और.उसके कार्यों और दायित्वों की सीमा उसकी आय एवं कोष पर निर्भर कही 
जाती है । शिराज ने तो यहां तक लिख डाला है कि “राज्य का राजस्व ही राज्य 
है और प्रत्येक उपक्रम का श्रीगणेश वित्तकोष पर आधारित होता है ।”* इस 
कथन से राजस्वशास्त्र के वर्तमान महत्त्व का आभास मिलता है । डाल्टन 
ने लिखा है कि “राजस्व वह विषय है जो अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र 
के वीच की सीमा पर स्थित है ।” इस प्रकार आज की राजनीति में राजस्व 
का बहुत बड़ा हाथ है । सरकार का कोई भी उपक्रम, कोई भी योजना 
और कैसा भी आयोजन-नियोजन तव तक प्रारम्भ और पूर्ण नहीं हो सकता 
जव तक कि वह सरकार आवश्यक अर्थ-कोष की व्यवस्था न कर. ले और 


` फिर वित्त-व्यवस्था करके उसका समुचित रीति से व्यय न करे । आगे 


चलकर डाल्टन ने यहाँ तक कहा है कि “राजस्व सरकार द्वारा समाज की 
महत्तम सुख-सुविधा का शास्त्र है ।” राष्ट्र के विकास सम्वन्धी तथा :निर्माण- 
कारी योजनाओं के लिए सरकारु को राजस्व के आय-व्यय सम्बन्धी सिद्धान्तों 
का प्रयोग आज अनिवार्य हो चुका है । देश,देश में गरीबों और अमीरों के बीच की 
गहरी खाई को पाटने के लिए, राष्ट्र की कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण करने के 
लिए तथा देश में सुख-शान्ति के लिए आज प्रत्येक सरकार आय की व्यवस्था करती 
है, नये नये कर लगाए जाते हैं, प्रकार प्रकार के शुल्क वसूछ किए जाते हैं तथा 
जनता से ऋण लेकर भी राशि प्राप्त की जाती हैं । यही नहीं, सरकार दिन-दिन 
आय के नये ज्ञोत और साधन खोजती जा रही है। व्यय की अनेक नई मदें निकलती 


“Findlay Shiras: Science: of Public Finance, 


Volume I pp. 2-3 +. 


s 
॥ 


॥ 
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ह और व्यय करने के नये नये सिद्धान्त खोजे जान्ने लगे हैं । कहने का तात्पर्यं यह 
' ६ = तमात मुद्रा के युग में राजस्वशास्त्र का महत्त्व राजनीति को चीरकर 
हकर ब है और इसके जाने विना किसी भी सरकार की कैसी भी राज 
आगे बढ़ गया है और इस ' सरकार की कैसी भी राज- 
मोति पूर्ण सफल नहीं हो सकती । म 6: 
राष्ट्रीय योजना समिति ने देश के क्रमवद्ध एवं आयोजित विकास के कार्यक्रम 
में राजस्व का उचित महत्त्व निर्वारित करते समय लिख था- राजस्व शब्द का 
उपयोग सरकार द्वारा की जानेवाली आय, जिसमें कर एवं सरकारी कोष सम्मिलित 
हो, के लिएं ही नहीं वरन्‌ जनता के हितार्थं आकस्मिक आवश्यकताओं को :पूरा 
करने तथा अधिक सम्पत्ति उत्पादन करने के लिए समाज की सामूहिक साख के 
. हिए होना चाहिए, जिक्षमें समाज के प्रत्येक अंग का जीवनस्तर ऊंचा बनाया 
जा सके ।” यदि इन शब्दों में राजस्व का महत्त्व समझा जाय तो इसका 
उपयोग देश की एकता एवं स्वतंत्रता को बनाए रंक्ने,'उपलब्ध साधनों का 
महत्तम 'विदोहन करने तथा जनसावारण के भोतिक एवं मानसिक विकास करने 
में पर्याप्त सहयोग दे सकता है । पर यह सव सरकार की आय-व्यय सम्बन्धी 
नीति तथा वित्तीय प्रशासन पर निर्भर है। “आज की समस्या धन-उत्पादन 
की नहीं वरन्‌ धन के वितरण की है ।”% यदि इस विचारधारा को सत्य 
माता जाय तो सामाजिक विषमता को कम करने तथा राष्ट्रीय धन का संतुलित 
वितरण करने में राजस्वशास्त्र का काफी उपयोग किया जा सकता है और 
_आजकल की सरकारें अपनी अपनी कर-प्रणालियों तथा व्यय-सिद्धान्तों द्वारा ऐसा 
करने में लगी भी हे । ऊंचे ऊंचे कर सामाजिक विषमता को दूर करने के 
उपाय माने जाने लगे हें। कहा गया है कि हाल ही में संसद द्वारा पास किया 
गया भारतीय सम्पदा-कर एक्ट हमारे देश में बढ़ती हुई आथिक विषमता को 
दुर करने को एक नया शस्त्र है । राजस्वशास्त्र का वर्तमान महत्त्व इस बात 
में निहित है कि इसके सिद्धान्त का अनुसरण करके सरकार समाज के सामान्य 
'आथिक जीवन को नियमित. कर सकती है तथा देश में प्राप्य सम्पत्ति को जनता में 
यदि समानरूपेण नहीं, तो यथार्थ रूप में पुनः वितरित कर सकती है । इसी में 
घनसाधारण का कल्याण निहित है । अतः राजस्व सरकार द्वारा लोक कल्याण 
की एक कुंजी है, राष्ट्र के न्यायोचित विकास का मागे है और सरकार द्वारा 
उसके कतंव्यों' और दायित्वों, को पुरा करने का एक सुगम साधन है । 
राजस्व का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध 
राजस्व सामान्यत: अर्थशास्त्र का ही एक अंग माना जाता है परन्तु यह 
जात नितान्त सत्य नहीं ~त सत्य नहीं है। ,डाल । डाल्टन का कथन है कि “राजस्व अर्थशास्त्र और 
“The Sooialist Point of View by Ashok Mahta. 


~ 
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राजनीति की सीमा पर स्थित है ।” इसके अनुसार राजस्व का ति 
ही सम्बन्ध जान पड़ता है जितना अर्थशास्त्र से । यही नहीं, गित 
अंकशास्त्र से भी राजस्व का कुछ परिचय अवश्य है । अतः यहां यह देखना है एवे 
राजस्व का अन्य शास्त्रों के साथ क्या मूल संबंध है । 'हैकि| 
राजस्व एवं अर्थशास्त्र--राजस्व और अर्थशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान $ 
परन्तु यह समञ्ञना भूल होगी कि दोनों का अध्ययन एकसा और एक ही कि 
. हो। आजकल राजस्व का क्षेत्र और महत्त्व इतना अधिक बढ़ गया है कि इसन | 
अध्ययन स्वतंत्रूपेण विस्तारपुवेक करना समझा जाने गा है। फिर भी, रा 
का मूलाधार अर्थशास्त्र है । अतः राजस्व के सिद्धान्तों को समझने के लिए अर्थशास्र 
के सिद्धान्तों को जानना आवश्यक है। राजस्व के सिद्धान्त अर्थशास्त्र के मूल 
नियमों को जाने बिना निर्धारित नहीं किए जा सकते । उदाहरणार्थ, सरकार 
नया कर लगाने से पहिले उसके आथिक परिणामों को ठीक प्रकार सोच झा 
आवश्यक होता है । उसे कर लगाने से पूर्व उत्पादन, वितरण, उपभोग एवं संचय पर 
उसके सम्भावित प्रभावों को सोच लेना आवश्यक होता है। इन सव बातों के समझने 
के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्त जानना अनिवार्य होता है। नया कर लगाने से पहिहे 
सरकार के वित्त मंत्री को “मांग की लोच' तथा 'मांग के नियम” का अध्ययन करा 
आवश्यक होता है। इसी प्रकार जन-ऋण के लेन-देन में वित्त मंत्री को मुद्रा, 
वेंकिंग एवं साख के सिद्धान्तों का ठोस ज्ञान होना परमावश्यक है । वेस्टेव 
लिखता है कि “राजस्व के विद्यार्थी को अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेना बझ 
आवश्यक है।” एक विशेषज्ञ ने तो लिखा है कि “अर्थशास्त्र और राजस्व, दोनों 
सहोदर हे--अर्थशास्त्र कनिष्ठ और राजस्व अनुज ।” 
राजस्व एवं राजनीति--डाल्टन के इस मत पर पहिले प्रकाश डाला णा 
चुका है कि राजस्व अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र की सीमा पर स्थित है । इसके 
अनुसार राजस्व का राजनीति से भी घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है। देश की 
आथिक नीति एवं राजस्व-व्यवस्था वहां के राजनैतिक वायुमण्डल, राजनैतिक 
संस्थाओं एवं जनता की राजनैतिक चेतनता पर निर्भर होती हैं। सरकार को कोई 
नया कर लगाने से पूर्व उसके परिणामों को समझना आवश्यक होता है और झसके 
लिए देश के राजनैतिक कलेवर को जानना अत्यन्त आवश्यक है । एक समाज 
वादी सरकार धनिकों पर अधिक से अधिक कर लगाकर धन वसूल करना चाहेंगी, 
तो उसकी राजस्व-नीति उसी प्रकार की होगी जैसा उनका राजनैतिक वातावरण 
होगा । अतः राजनीति के विद्यार्थी को राजस्व का ज्ञान होना उतना ही आवश्यक 
हैं जितना उसे गणित एवं देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझना। 
राजस्व एवं अंकशास्त्र--राजस्व का अंकशास्त्र से भी. विशेष संवंध 
अंकशास्त्र में आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकाले जाते 
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और फिर सापेक्ष संबंध निर्धारित किया जाता है । राजस्व सही और 
` ` तिक आंकड़े के किनारे किनारे चलता है । आंकड़ों के बिना राजस्व का 
ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता । सरकार किन किन स्रोतों से कितनी 
कितनी आय प्राप्त करती है और किन किन साधनों पर कितना व्यय करती है, 
इस सबका सापेक्ष और अ 203 की सहायता से ही हो सकता है। 
इसी प्रकार बजट तैयार करने में आंकड़ों की सहायता ली जाती है। बजट में आय- 
ब्यय संबंधी जो अनुमान लगाए जाते हैं वे अंकशास्त्र के सिद्धान्तों के अनसार | 
तैयार होते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्व का अंकशास्त्र से अविच्छेद 
संबंध है और अंकशास्त्र की विभिन्न प्रणालियों और सूत्रों की राजस्व के अध्ययन 
में अनिवार्य आवश्यकता होती है। 


राजस्व एवं व्यक्तिगत अथ-प्रबन्धन का भेद 
(Distinction bétween Public Finance and 
Private Finance) 

राजस्वझास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों को भली प्रकार समझने के लिए यह 
आवश्यफ है कि पहिले राजस्व एवं व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन का भेद जाना जाय। 
दोनों प्रकार की वित्त-व्यवस्थाओं के सिद्धान्त मूलरूप में यद्यपि एक जैसे जान 
पढ़ते हें किन्तु उनके उद्देश्य और प्रकृति में मौलिक भेद है। व्यक्तिगत अर्थ- 
प्रबन्धन में जहां केवल व्यक्तिविशेष की; उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति 
के सम्बन्ध में, वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वहां राजस्व के 
अन्तगंत सरकार की उत्पादक क्रियाओं, जिनके द्वारा वह जनता की सामूहिक 
आवश्यकताओं की पुति करे, का अध्ययन किया जाता है । दोनों प्रकार की वित्त- 
व्यवस्थाओं में मूल भेद इस प्रकार है :-- 

(१) आय-व्यय के समायोजन में भेद--व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन के अन्तर्गत 
मनुष्य अपनी आय के अनुसार व्यय करता है । जहां तक बन पड़ता है, वह उतना 
ही व्यय करता है जितनी उसकी आय होती है। यही नहीं, वह अपनी आय में 

कुछ भाग व्यय करके शेष राशि बचत के रूप में भविष्य के रिए संचय करता _ 
' जाता है। कहते हें कि “तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर” । अंगरेजी में भी 
एक कहावत है. कि “0 your coat according to the‘cloth?’? 
दैन सिद्धान्तो के अनुसार मनुष्य अपनी आय के अनुसार अपने व्यय का समा- 
करता है। परन्तु राजस्व का सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत है । सरकार 
व्यय का अनुमान लगाती है और फिर अनुमानित व्यय के अनुसार 
भाय के सोत और साधम निकाले जाते हैं । कहने का अर्थ यह.है कि सरकार , 
आ के अनुसार अपनी आय का समायोजन करती है । 
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परन्तु दोनों ही वित्त-व्यवस्थाओं में ऐसा करना सदैव संभव नहीं 
दोनों में अनेक प्रकार की ऐसी व्यावहारिक बाधाएं आती हैं जो व्यक्ति और 
सरकार, दोनों को उक्त सिद्धान्तों के विरुद्ध चलने पर विवश कर देती हें। कभी 
कभी मनुष्य को भी अपनी देनदारी और व्यय का अनुमान लगाकर आय के नये 
साधन खोजने होते हँ। मनुष्य के साथ कोई कोई व्यय इतने आवश्यक होते है कि 
उनमें किसी भी प्रकार की काट-छांट करना सम्भव नहीं होता और तव विवश 
होकर उन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य अपनी आय बढ़ाने पर विवश हो जाता है । 
“ इसी प्रकार कभी कभी सरकारें भी अपने व्यय का अपनी आय के अनुसार समा. 
योजन करने पर विवश हो जाती हें । कभी कभी सरकार के बजट में व्यय की 
अपेक्षा आय अधिक हो जाती है तो वह उस अतिरेक आय को व्यय करने क्ष 
निश्‍चय करती है । 

(२) व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन एवं राजस्व में अवधि का अन्तर--सरकार 
प्रायः एक वर्ष की अवधि के लिए आय-व्यय का ब्यौरा तेयार करके बजट 
तैयार करती है परन्तु व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन में मनुष्य किसी निश्चित अवधि 
के लिए अपनी आय-व्यय का ब्यौरा तैयार नहीं करता । व्यक्तिविशेष के लिए 

_ यह आवश्यक नहीं होता कि वह किसी निश्चित अवधि के लिए बजट बनावे 
और आय-व्यय का संतुलन करे। हां, कुछ लोग अपने मासिक वेतन की आय 
का हिसाव लगाकर अपने व्यय का समायोजन करते हें पर कोई भी व्यक्ति 
एक वर्ष के लिए वित्त-व्यवस्था का प्रोग्राम तैयार नहीं करता। ऐसे कुछ 
इने-गिने ही परिवार होते हें जिनके मुखिया अपना वर्ष भर का हिसाव- 
` किताब लगाते हों । 

(३) वित्त-व्यचस्थाओं के उद्देश्यों में अन्तर--व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन के 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयत्न करता है कि जहां तक हो सके वह अपनी आय सै 
कम व्यय करे ताकि कुछ राशि भविष्य के लिए बचाई जा सके । इस उद्देश्य से वह 
कभी कभी अपने निर्धारित व्यय की मदो में कमी करने का प्रयत्न भी करता है । 
कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो भविष्य की चिन्ता न करके वर्तमान में खाते-पीते 
और मौज करते हैं। इसके विपरीत, सरकार अपना हित इस बात में समझती है कि 
उसकी जनता अधिकाधिक सुखी रहे। इसके लिए वह आय से अधिक भी व्यय कर 
सकती है । आजकल तो सरकारें भी भविष्य के लिए व्यवस्था करण म काफी 2 
प्रयत्नशील रहने लगी हें । वे समाज-सुरक्षा, निर्माण-कार्यों तथा अन्य बिकास 
योजनाओं पर इतना अधिक व्यय करने लगी हें कि जिसका लाभ उन्हें 
ही न मिलकर अनेक वर्षों पश्चात्‌ मिलता है। अतः सरकारें भी भविष्य प्त 
चिन्तित रहने लगी ह परन्तु वे वर्तमान में भी अपनी जनता के 
उदासीन नहीं रहती । 
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व्यक्तिगत वित्त-व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तिविशेष अपनी आय से कम व्यय 
करके बचत करता जाता है, पर यदि कभी सरकार अपने बजट में आय अधिके 
करके व्यय कम करे तो उसके “आधिक्य बजट' (971०8 4४९६) से जनता 
गं असन्तोष रहता है कि सरकार जनहित में अपनी कुल आय को व्यय नहीं 
करती।' अतः सरकारें आय-व्यय' का संतुलित समायोजन करती हें या आय 
बढ़ाने के लिए अपने बजटों में घाटा दिखाती हें । व्यक्तिविशेष के बजट में बचत 
एक भली बात समझी जाती है तो सरकारी बजट में बचत सरकार की अकर्मण्यता 
और कर्महीनता प्रदर्शित करती है । 
(४) साधनों और स्रोतों में अन्तर--सरकार और व्यक्तिविशेष, दोनों 
के आय के साधनों और स्रोतों में भी अन्तर होता है। सरकार आवश्यकता 
होने पर विदेशों से ऋण ले सकती है और अपने देश की जनता से भी ऋण ले सकती 
है। इस प्रकार सरकार आन्तरिक तथा बाह्य, दोनों प्रकार के ऋण .ले सकती 
है। पर व्यक्ति केवल अपने मित्रों व संबन्धियों से ही अर्थात्‌ आन्तरिक ऋण ले 
सकता है। उसके साथ बाह्य ऋण नाम की कोई वस्तु नहीं होती। सरकार को 
अपनी आय बढ़ाने में कुछ भी देर नहीं लगती । वह कर लगाकर, शुल्क बढ़ाकर 
अपनी आय बढ़ा सकती है। पर व्यक्ति को अपनी आय बढ़ाना उतना सरल 
नहीं होता । न वह कर लगा सकता है और न उसके पास शुल्क नाम का कोई 
स्रोत होता है। सरकार के पास मुद्रा-प्रसार करके धन की आवश्यकता पूर्ण 
करने का एक मार्ग खुला रहता है। पर व्यक्ति इस प्रकार का कोई काम नहीं 
कर सकता । यदि वह नोट छापने लगे तो -उसके लिए जेलखाने के द्वार खुले 
, रहते हे। 7 
(५) व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन गुप्त रहता हं-सर्‌कारें अपने आय- 
व्यय के अनुमानित आंकड़े जनता की सूचना और जानकारी के लिए प्रकाशित 
करती हूँ। राजस्व का ममं ही प्रचार एवं प्रसार है । सरकारी वित्त-व्यवस्था में 
वित्तमंत्री प्रतिवर्ष बजट तैयार करके उसका अधिक से अधिक विज्ञापन करता है। 
सरकारी वित्त-योजनाओं का जितना अधिक प्रचार होता है उतनी ही अधिक 
सरकार की साख बढ़ती है। किन्तु व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन में ऐसी बात नहीं है। 
त्येक व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति गुप्त रखना चाहता है। वह प्रयत्न करता 
है कि उसकी वास्तविक अर्थ-व्यवस्था और आथिक स्थिति का ज्ञान किसी अन्य 
व्यक्ति को न लगने पावे । अपनी साख बनाए रखने के लिए व्यक्ति अपनी वास्त- - 
विक स्थिति का पता दूसरों को नहीं देना चाहता । वह सोचता है “बंधी मुट्ठी 
छाख की, खुल गई तो खाक की ।” 
(६) सरकारी आय-व्यवस्था अधिक लोचवार होती है-सरकार की 
के साधन अधिक लोचदार होते हूँ । सरकारें अपनी आय, व्यय तथा अन्य 


» 
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` आधिक योजनाओं में बड़े से बड़े परिवर्तन भी बड़ी सरलतापूर्वक कर सकती 
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हें। 


= 


पर व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन में यह बात नहीं होती । व्यक्तिविशेष अपनी 
व्यय में मौखिक परिवर्तन उतनी सरलता से नहीं कर सकेता । प्रत्येक 
अपनी आय बढ़ाना चाहता है पर कितने व्यक्ति ऐसा 'कर पाते हे ? कभी 
तो ऐसे अवसर आते हें कि मनुष्य प्रयत्न करने पर भी अपनी आय नहीं बढ़ा 
पाता और अपना व्यय कम नहीं कर सकता ।: | 
(७) व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन में सीमान्त उपयोगिता का बड़ा महत्त्व है-.. 
उपभोग के सम-सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आय इस प्रकार व्यय करना चाहता है कि वह उस व्यय के क्रम में अपने धन की 
प्रत्येक इकाई से एकसी सीमान्त उपयोगिता प्राप्त कर सके । इस दृष्टि से वह 
विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय उन वस्तुओं की सापेक्ष उपयोगिताओं पर विचार 
कर लेता है। सरकार को अपनी आय व्यय करते समय उक्त सिद्धान्त का पूर्ण- 
रूपेण पालन करना सम्भव नहीं होता । यद्यपि वित्त-मंत्री बजट बनाते समय व्यय 
की मदों को बड़ी विवेकपूर्ण रीति से निर्धारित करता है पर फिर भी सम-सीमान्त 
` उपयोगिता का सिद्धान्त सरकारी व्यय के क्रम में उतना प्रयुक्त नहीं हो सकता 
जितना व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन में । १ 
(८) राजस्व में एकः नवीन विशेषता--सरकार को अपने कुछ विभागों के 
लिए विशेष व्यय करना पड़ता है, जैसे सुरक्षा-विभाग--कभी-कभी तो सरकार 
अन्य विभागों के व्ययों में कमी करके सुरक्षा-विभाग पर अधिकतम व्यय करती है 
(अनेक सरकारों के बजटों में प्रायः ऐसा ही देखने में आता है ) । व्यक्तिगत वित्त- 
“व्यवस्था में यह बात नहीं होती । यद्यपि व्यक्तिविशेष भी अपनी कुछ मदों को काट- 
छांटकर अन्य मदों पर अधिक व्यय करने लगता है पर फिर भी वह इस बात 
का अधिक ख्याल रखता है कि व्यय की सारी मदों पर इस प्रकार राशि व्यय 
करे कि उसकी सारी आवश्यकताएँ तृप्त हो जायं और उपयोगिता भी महत्तम 
मिल सके। / 
उक्त बातों के कारण सरकारी अर्थ-प्रबन्धन व्यक्तिगत वित्त-व्यवस्था से 
भिन्न माना जाता है । ठीक भी है, दोनों वित्त-व्यवस्थाओं के सिद्धान्तों, आय- 
व्यय के उद्देश्यों, स्रोतों और साधनों में मूल भेद होने के कारण दोनों अलग अलग 
ही हें। 
सारांश 


बहुत पहिले लोगों को कुछ ऐसी धारणा थी कि देश की जनता को 
वक एवं वित्तीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और सरकार का उसमें 
कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । पर झनेः शनेः यह धारणा बदलती गई। 


॥ 
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आज आर्थिक क्षेत्र के सभी पहलुओं में सरकार का हस्तक्षेप और छाप है । 
फौज, पुलिस) न्यायालय, जेलखाने, रेल, जहाज, तार, सड़क, नहरें, शिक्षा, 
, चिकित्सा, कृषि, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में आज सरकार का कुछ 
त कुछ कर्त्तव्य अनिवार्य समझा जाता है । इन कार्यों के संपादन और संचालन 
में सरकार को कुछ साधनों को आवश्यकता होती है। सरकार इन आवश्यक. 
साधनों को किस प्रकार प्राप्त करती है और फिर जनहित में उनका किस 
प्रकार उपयोग करती हैं ?--इन प्रदनों का अध्ययन ही राजस्व का मूल विषय 
है। राजस्व में सरकार और व्यय सम्बन्धी प्रश्‍नों का अध्ययन किया जाता है। 
इस प्रकार “राजस्व सरकारी आय के विभिन्न साधनों का एवं उन साधनों 
से प्राप्त आय के व्यय-स्रोतों का अध्ययन-विश्लेषण है । वैसे तो विभिन्न 
लेखको ने प्रकार प्रकार से राजस्व का अर्थ व्यक्त किया है पर उन सब अर्थो का 
मूल सार सरकारों के आय-व्यय के साधनों, स्रोतों और उद्देश्यों' से है। आज 
तो राजस्व का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो गया है। इसके मुख्य विभाग 
' च्रार हँ--(१) सरकारी व्यय एवं उसके उद्देश्य और स्रोत; (२) सरकारी 
आय एबं उसके साधन और सिद्धान्त; (३) वित्तीय प्रशासन; (४) जन- 
ऋण। ये चारों विभाग मिलकर राजस्वशास्त्र का निर्माण करते हैं । ः 


'राजस्द' का महत्त्व इसके क्षेत्र के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ज्यों 
ज्यों संसार के आथिक पहलू जटिल और पेचीदे बनते जाते हैं त्यों. त्यों 
सरकार उनमें अपना हस्तक्षेप बढ़ाती जाती है। समाज में धनोत्पादन एवं 
'धन-वितरण के क्रमों का समुचित प्रबन्ध करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की ` 
आवश्यकता होने लगी है और उसके साथ साथ राजस्वशास्त्र का क्षेत्र और 
महत्व, भी बढ़ता जा रहा है । 2 

राजस्वशास्त्र' कोई संकुचित, सीमित या मर्यादित विषय नहीं है। 
रस्ट का कथन है कि “राजस्व. अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की 
है है ।! इस प्रकार कल का अषा और si 

न्ध ह। यही नहीं, अंकशास्त्र. और समाजशास्त्र से भें 
राजस्व की बड़ी जान-पहिचान है। हु 

राजस्व और व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन के उद्देश्यों, सिद्धान्तों और 
कप 104 भक्त अन्तर होने के कारण इन्हें अलग अलग वित्त-व्यवस्थाओं का 

(१) आय जाता है। दोनों वित्त-व्यवस्थाओं में इन बातों पर मूल भेद हे-- 

, व्यय के समायोजन सें भेद; (२) दोनों व्यवस्थाओं की अवधि में 

(५) (3) उद्देश्यों में अन्तर; (४) साधनों और स्रोतों में अन्तर; 
अपय की गतिविधि तथा क्रियाओं में अन्तर आदि आदि । 
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परोक्षा-प्रश्न 


(१) 'राजस्व' से आप क्या समझते हें? वर्तमान युग में इसका क्या महत्त्व है? 
(२) राजस्व का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ ? इस पर एक संक्षिप्त गो 
तैयार कीजिए । 
(३) 'राजस्व' की वैज्ञानिक परिभाषा तैयार करते हुए उसका विभिन्न शास्त्रों 
से सम्पर्क स्थापित कीजिए । 
(४) सरकारी अर्थ-व्यवस्था.एवं व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्धन के मल भेद समझाकर 
लिबिए। 
(५) राजस्व के वर्तमान महत्त्व पर अपने विचार प्रकट कीजिए । 
(६) वतंमान युग में आथिक क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप किस सीमा तक सहन 
द जा सकता है ? इस पर अपना मत प्रकट करते हुए संक्षेप में नोट 
ए। 
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अध्याय ४२ 


सरकारी व्यय-व्यवस्था 


अर्थशास्त्र में जितना महत्त्व उपभोग का है, राजस्वशास्त्र में उतना ही 
महत्व सरकारी व्यय का है। अर्थशास्त्र म उपभोग को आथिक क्रियाओं का 
अन्तिम लक्ष्य और अन्त माना जाता हूं । इसी प्रकार सरकार के आय एवं वित्तीय 
प्रशासन का उद्देश्य सरकारी व्यय समझा जाता है । पर इस विषय में एक बात 
और है। सरकारी व्यय सरकार की आशिक क्रियाओं का अन्त ही नहीं वरन्‌ समाज- 
सेवा और जनहित का एक साधन भी है। किसी भी सरकार को अपनी जनता का 
अत्यधिक हित करने के लिए अपनी आय को इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि 
उसके द्वारा जन-जन को लाभ पहुंचे और समाज की उन्नति हो । व्यय करने के क्रम 
में सरकार के वित्तीय अधिष्ठाता को सरकारी व्यय की प्रकृति, उसके उद्देश्यों और 
बिद्वान्तों को भली भांति समझ लेना आवश्यक होता है। यहां हम उन्हीं सिद्धान्तों 
का उल्लेख करेंगे । 
यदि देखा जाय तो ज्ञात होगा कि राजस्वशास्त्र के अन्तर्गत सरकारी व्यय का 
बैज्ञानिक विश्लेषण एवं अध्ययन कोई बहुत पुराना विषय नहीं है। पहिले सरकार 
का कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण सरकारी व्यय के स्रोत सीमित ही होते थे । 
सरकारों की आय कम होने. के कारण व्यय का कम होना भी स्वाभाविक था। ” 
यही कारण है कि गत शताब्दी में इस विषय के जानकारों ने सरकारी व्यय-व्यवस्था 
पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना आज के विशेषज्ञ देने लगे हें। आज तो सरकारी 
व्यय सरकार की क्रियाओं का लक्ष्य ही माना जाता है । समाजोन्तति का माप 
सरकारी व्यय की व्यवस्था समझी जाने लगी है । आज सरकारी व्यय का मुख्य 
ध्यय सामाजिक जीवन को सुरक्षित और सुसंगठित बनाना तथा आर्थिक एवं अन्य 
दृष्टिकोण से समाज की प्रगति करना माना जाता है। वर्तमान शताब्दी में उक्त 
उद्यो को लेकर ही सरकारी व्यय का स्वरूप बढ़ता रहा है। ऐसा क्योकर 
हुना? इसके लिए पाठक अभी देखेंगे कि सरकारी व्यय क्यों बढ़ता है । 
सरकारी व्यथ में बृद्धि के कारण । 
बतंमान शताब्दी में देश देश की सरकारों के बजटों में व्यय-राशि की 
कि i बढ़ती रही है उसके कारणों पर यदि विचार करें तो ज्ञात होता हैं 
* सरकारी व्यय में वृद्धिं होने के कारण निम्न हैँ : 
(१) जनसंख्या में वृद्धि--सरकारी व्यय में वृद्धि होने का एक मूल कारण 
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जनसंख्या का बढ़ना है । ज्यों ज्यों देश की जनसंख्या बढ़ती है त्यों त्यों वहां की 
सरकार को उस बढ़ती हुई जनसंख्या की सुख-सुविधा के लिए 

प्रकार के साधन जुटाने और बढ़ाने की आवश्यकता होती है--पुलिस-फोज 
बढानी होती है, शिक्षा-चिकित्सा का प्रसार करना होता है तथा उत्पादन- 
वितरण के प्रति भी उसका दायित्व बढ़ जाता हैं। इन बढ़ते हुए दायित्वों को 
 निभाकर बढ़ते हुए लोगों के कल्याण में सरकार का व्यय बढ़ जाता है । 

(२) वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि--वस्तुओं के मूल्य-स्तर बढ़ने से जिस प्रकार 
व्यक्तिविशेष का जीवन-व्यय बढ़ जाता है उसी प्रकार सरकारी व्यय में भी 
वृद्धि हो जाती है। मूल्य बढ़ने पर सरकार को अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना 
पड़ता हूँ अथवा मंहगाई का भत्ता देना पड़ता है, जन-कल्याण के कार्यों पर अधिक 
राशि की आवश्यकता होती है तथा सरकारी विभागों को अपनी आवश्यक 


समग्री खरीदने पर अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है । इन सब कारणों से सरकार 


का व्यय बढ़ जाता है। १ 
(३) राष्ट्रीय आय एवं रहन-सहन के स्तर में वृद्धि--कहा जाता है 'धनी 
जनता, धनी राष्ट्र'। जब किसी राष्ट्र में धन बढ़ने लगता है तो वहां के निवा- 
सियो के रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा होने लगता है । ऐसी स्थिति में लोगों का 
अपना व्यक्तिगत व्यय तो बढ़ ही जाता है पर साथ ही साथ सरकार को भी अपनी 
शौकीन जनता के लिए अच्छी अच्छी सड़कों, वाग-बगीचों आदि सार्वजनिक मनो- 
विनोद एवं कल्याण के साधनों पर अधिक व्यय करना आवश्यक हो जाता है। 
इस संवंध में दो सिद्धान्त निर्धारित किए गए हें-- (१) समाज के प्रत्येक व्यक्ति की 
. औसत आय में जितनी अधिक बढ़ोत्तरी होगी, सरकारी व्यय भी उतना ही अधिक 
बढ्ने लगेगा; (२), देश या समाज में आय की जितनी विषमता होगी सरकारी 
व्यय का क्षेत्र वैसा ही विस्तृत होगा । इन दोनों सिद्धान्तों को मिलाकर ऐसा भी 
कहा जा सकता है कि “किसी राष्ट्र में धन की जितनी अधिक बढ़ोत्तरी हो और 
ः वहां के समाज में जितनी अधिक असमानता और विषमता हो, सरकारी व्यय का 

भेव उतना ही व्यापक और विस्तृत होगा ।” 

५ (४) युद्ध वयुद्ध-निवारण- युद्ध करने तथा उसको दूर करने के कारणों से 


भी सरकार का व्यय बढ़ जाता है। सरकारी व्यय न केवल युद्ध जीतने के लिए वरन्‌ . 


उसे रोकने या दुर करने के कारण भी बढ़ता जाता है। भूलने की बात नहीं है 
5 एत युद्धकाल में युद्धव्यस्त देशों की सरकारों के ब्यय कितने अधिक बढ़ गए 
 । आज जब युद्ध नहीं है तो भी उसे रोकने की तैयारियों में हर देश में काफी 
खर्चे 3228 है । भारत सरकार युद्ध रोकने के लिए कितना व्यय करती है यह 
उसके सैनिक बजट से ज्ञात किया जा सकता है । केन्द्रीय सरकार के कुल बजट का 
काम ५० अतिशत सैनिक विभाग पर व्यय होता है। 
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(५) दोषपूर्ण अर्थ-ब्यवस्था एवं स्वार्थपूर्ण नागरिक प्रशासन--दोषपूर्ण 
नागरिक प्रशासन र वित्त-व्यवस्था के कारणों से भी सरकार का व्यय बढ़ जाता 

। सरकारी विभागों की अधिकता के कारण, विभागों में आवश्यकता से अधिक 
कर्मचारी रखने से तथा विभागों में अनावश्यक अथवा आवश्यकता से अधिक सामग्री 
खरीदने से सरकारी व्यय में वृद्धि होने लगती है। यें सव बातें दोषपूर्ण प्रशासन के 
कारण होती हैं। हमारे देश में केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों का वर्तमान 
बढ़ता हुआ व्यय इसी कारण का परिणाम हे । 

. (६) प्रजातंत्र का भार--वर्तमान शताब्दी में देश देश की जनता में राज- 
नैतिक जागृति की भावना उठ खड़ी हुई है । प्रजातांत्रिक आदशों के नारे बुलन्द 
होते रहे हें तथा राजनैतिक दलों की संख्या बढ़ती रही है। सरकारों को भी इन 
विभिन्‍न दलों के विचारों का सम्मान करना आवश्यक होता रहा है । इस सम्बन्ध 
में सरकारों के दायित्व बढ़ते जा रहे है--गृह-निर्माण, बेकारी-निवारण, स्वास्थ्य- 
बीमा, वृद्धावस्था-पेंशन, अनाथ-विधवावृत्ति आदि कार्यों में सरकारों को अधिक 
काम करना पड़ा है । अतः प्रजातंत्र के इस भार को ढोने में सरकारी व्यय 
बढ़ते गए हैं । इस प्रकार जनता की सुविधाएं तो बढी हैं पर 'प्रजातंत्रीय शासन' 
राष्ट्रों को मंहगा रहा है । ६ 

सरकारी व्यय वढ्ना कोई बुरी बात नहीं पर वह उचित, उत्पादक एवं 
कल्याणकारी होना चाहिए । समाज की उन्नति-प्रगति को ध्यान में रखकर, 
देशवासियों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को दृष्टिगत रखकर तथा भावी 
पन्तात की सुख-सुविधाओं के स्थायी साधनों को विचार कर जो व्यय किया 
जाय वह सार्थक, हितकर एवं श्रेयस्कर होता है । इस संबंध में सरकारी व्यय 
के सिद्धान्तो का अध्ययन आवश्यक है। 
सरकररी व्यय के नियम 

. भो० फिण्डले शिराज ने सरकारी व्यय-व्यवस्था को संचालित एवं नियमित 
करन के कुछ नियमों का उल्लेख किया है ।* ये नियम इस प्रकार हैं :-- 

(१) सहत्तम सामाजिक लाभ का नियम--सरकार का उद्देश्य समाज का 

करना होता है । अतः सरकारी व्यय के क्रम में सरकार का लक्ष्य यह होना ` 

चाहिए कि जो कुछ भी राशि वह व्यय करे उससे समाज को महत्तम लाभ हो । 

परकारी कोष का प्रयोग किसी व्यक्ति-विशेष, वर्ग-विशेष अथवा गुट-विशेष की 

सुनिधा के लिए नहीं वरन्‌ समूचे समाज के महत्तम कल्याण के लिए होना 

MO । प्रो० शिराज ने लिखा है “सरकारी व्यय से महत्त्वपूर्ण सामाजिक लाम, 

पापा मः समाज की आन्तरिक अशात्तति एवं बाह्य आक्रमणों से 

* The Science of Publio Finance by Findlay Shirras 
Apter 1४-59. 76-78 Ei 
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रक्षा एवं आय की विषमता में कमी होना चाहिए । दूसरे शब्दों में सरकारी व्यय 

उस दिशा में होना चाहिए जिसमें जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो और स 
. प्रकार सरकारी व्यय से महत्तम लाभ प्राप्त हो सके।” सरकारी व्यय का उद्देश्य 

अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित प्राप्त करना होना चाहिए । _ 

(२) मितव्ययिता का नियम-समाज के महत्तम कल्याण के लिए व्यय 
करने में सरकार को मितव्ययी होना चाहिए । मितव्ययिता का अर्थ कृपणता 
नहीं है। सरकार को अपना कोष अपव्यय और क्षय नहीं करना चाहिए। सरकार 
को अपना कोष व्यय करने में उसी भांति सावधानी से काम लेना चाहिए जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्यो पर व्यय करने में रखता है। यह ठीक है 
कि सरकारी व्यय लाभकारी होता है पर वह हानिकारक भी हो सकता है । अतः 
हानिकारक व्यय को रोकना भी मितव्ययिता होगी । व्यय करते समय सरकार को 
देखना चाहिए कि उससे लोगों की बचत पर उलटा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है । 
यदि किसी भी सरकारी व्यय से लोगों की बचत करने की इच्छा-शक्ति व 
साधन नष्ट हो तो ऐसा व्यय सरकार को नहीं करना चाहिए । 

(३) स्वीकृति का नियम--कोई भी सार्वजनिक व्यय करने से पूर्व उसकी 
स्वीकृति अधिकृत-अधिकारियों से अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए । अस्वीकृत व्यय 
सरकार के किसी भी विभाग या कर्मचारियों को नहीं करना चाहिए । यही नहीं, 
अपितु जितनी राशि व्यय करने की स्वीकृति हो उससे अधिक एक इकाई भी व्यय 
नहीं करना चाहिए । और भी, जिस कार्य के लिए राशि व्यय करने की स्वीकृति 
मिली हो उसी कार्य पर व्यय करना चाहिए । इस विषय में एक बात और भी है-- 
व्यय करने से पूर्वे उसकी स्वीकृति होनी ही चाहिए, साथ ही साथ व्यय करने 
के पश्चात्‌ उसका अंकेक्षण भी अवश्य कराना चाहिए कि व्यय करने में नियमों 
का पालन किया गया है, या नहीं । सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी को भी उचित 
अधिकारियों की स्वीकृति बिना कोई भी राशि व्यय नहीं करना चाहिए । 

(४) आधिक्य का नियम-_सरकारी व्यय के क्रम में सरकार को अपने 
आय-व्यय में उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए । न तो 
आय बढ़ाकर आवश्यकता से कम व्यय करना चाहिए और न भारी भारी व्यय 
वढ़ाकर घाटे का बजट बनाना चाहिए। जहां तक हो सके आय-व्यय का संतुलित 
सामञ्जस्य लाना चाहिए। शिराज का विश्‍वास है कि “सरकार को सामाय 
नागरिकों की भांति अपनी जीविका कमाना और व्यय करना चाहिए । व्यक्तिगत 
व्यय की भांति संतुखित बजट के सिद्धान्त को मानना चाहिए । कुछ लोग घाटे 
के बजट के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार मितव्ययिता आती ह! 
पर्‌ इस विषय में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस प्रकार का मत व्यक्त 


गया था--- वह देश जो घाटे के बजट की नीति को मानता है, चिकने रास्ते प९ . 
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है जो सर्वनाश की ओर छे जाता है । उस दुर्घटना से बचने के लिए कोई 

भी त्याग बडा नहीं है । * ग्लेडस्टन ने एक बार लिखा था “भविष्य के नाश, 

एवं गड़बड़ी से बचने के लिए आय एवं व्यय में संतुलन रखना परमा- 

बब्यक है ।” 1 स्थायी एवं सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की नींव पवित्र आज्ञाओं.पर नहीं 
आय और व्यय, दोनों को मिलाने पर आधारित होती है । 

:(५) छोच का नियम--सरकारी व्यय में लोच अवश्य होनी चाहिए अर्थात्‌ 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार व्यय में आवश्यक परिवर्तन करना 
सम्भव होना चाहिए । व्यय बढ़ाना तो बड़ा सरल हैँ, पर लोच की आवश्यकता 
व्यय कम करने में अधिक प्रयुक्त होनी चाहिए । यदि व्यय बढ़ाया जाय तो एक 
साथ ही नहीं वरन्‌ शनैः शनैः बढ़ाना चाहिए । इसी प्रकार व्यय कम करने में 
आवेश से काम नहीं लेना चाहिए । छंटनी करके व्यय कम करने से असन्तोप 
फैलने का भय रहता है । अतः वह सावधानी के साथ करना चाहिए । 

(६) प्रभाव का नियस--सार्वजनिक व्यय करते समय यह देख लेना 
चाहिए कि उससे देश में उत्पादन एवं वितरण पर कोई विपरीत प्रभाव न हो । 
सरकारी व्यय के द्वारा देश में उत्पादन संबंधी क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए और वितरण में संतुलन होना चाहिए । सरकारी व्यय की शैली इस प्रकार 
रखी जाय कि उसके द्वारा.धन के वितरण की असमानता एवं विषमता दूर हो । 

उक्त नियमों का पालन करते हुए सरकारी व्यय के द्वारा समाज को महत्तम 
लाभ पहुंचाया जा सकता है तथा देश की उत्पादक एवं वितरक शक्तियों को 
प्रोत्साहित करके आथिक विषमता दुर की जा सकती है । 


सरकारी व्यय का वर्गोकरण 
राजस्वशास्त्र के विभिन्न लेखकों ने सरकारी व्यय का प्रकार-प्रकार से 
वर्गीकरण किया है । किसी ने सामाजिक हित को आधार मानकर व्यय के वर्ग 
बनाए ह तो किसी ने सरकार के कतंव्यों के आधार पर सरकारी व्यय का वर्गी- 
रण किया है । यदि किसी ने सरकारी आय के आधार पर व्यय के भेद किए हैं 
तो किसी ने कुछ और आधार मानकर उनका विश्लेषण कर दिया है। जो कुछ 
भी हो, सभी वर्गों के अपने-अपने लक्षण हैं। यहां उन वर्गो का संक्षेप में अध्ययन 
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सामाजिक हित के आधार पर किया गया वर्गोकरण--कॉहन तथा प्हेहन 
राजस्वशास्त्रियो ने सरकारी व्यय से समाज को होनेबाछे हित के आधार 
के अन्तर्राष्ट्रीय ~ रिं ८ 
म ट्राय आथिक सम्मेलन, ब्रुसेल्स, १९२० की रिपोर्ट पर आधारित । 
दा के एक अभिभाषण से उद्धृत (राजस्व एवं भारतीय वित्त- 
व्यवस्था से संकलित) 
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पर सरकारी व्यय का वर्गीकरण किया है । इस आधार पर्‌ सरकारी व्यय को 
चार भागों में बांटा गया हैं:-- | 
(१) एसा व्यय जिससे राष्ट्र के सभी नागरिकों को समान लाभ मिलता 

है, जैसे सुरक्षा एवं सड़कों आदि पर किया गया व्यय; 


(२) ऐसा व्यय जो सार्वजनिक तो कहा जाय पर जिसके द्वारा समाज के 


किसी वर्ग-विशेष को ही लाभ पहुंचे, जैसे वृद्धावस्था-वृत्ति, अनाथ- 
विधवाओं को दी जानेवाली सहायता; 

(३) ऐसा व्यय जो सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाय और 
जिससे सभी लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिले पर कुछ लोगों को 
विशेष लाभ मिले, जैसे न्यायालयों पर किया गया व्यय; 

(४) एसा व्यय जिससे उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचे जो सरकार को उन 
सेवाओं अथवा वस्तुओं का पूरा-पूरा मूल्य चुकाते हों, जैसे सरकारी 
उद्योग, रेल, तार, डाकखाने आदि । 

सरकारी कर्तव्यों के आधार पर क्रिया गया वर्गोकरण--एडम्स ने सरकारी 

व्यय को सरकार के कत्तव्यों के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया है :-- 

(१) सुरक्षा एवं संरक्षण व्यय--जैसे पुलिस, फौज, न्यायालय. जेलखानों, 
पागलखानों, अनाथालयों, स्वास्थ्य-चिकित्सा आदि पर किया गया 
व्यय; 

(२) व्यावसायिक व्यय--जैसे रेल, बिजली, व्यवसाय-उद्योग के नियंत्रण, 

’ नियमन तथा प्रोत्साहन पर किया गया व्यय; 

(३) विकास संग्रंधी व्यय--जैसे शिक्षा, मनोरंजन, सड़क, नहर, बन्दरगाह 

आदि पर किया गया व्यय । 


सेलिम्मैन तथा वेस्टेबल जैसे विशेषज्ञों ने एडम्स के उक्त वर्गीकरण की कडी 


आलोचना करते हुए लिखा है कि उक्त वर्गीकरण के अन्तरगत यह कहना सरल 
नहीं है कि अमुक व्यय संरक्षण-व्यय है अथवा विकास संबंधी व्यय । उदाहरणाथ, 
रेल पर किए व्यय को संरक्षण-व्यय में सम्मिलित किया जाय या व्यावसायिक 
व्यय में, क्योंकि रेल-माग दोनों ही कार्यों में उपयोगी हैं। सुरक्षा में भी रेले 
आवश्यक हें और व्यवसाय में तो आवश्यक हेंही। . 

सरकार को होनवाली आय के आधार पर किया गया वर्गीकरण--प्रो० 
.निकलसन ने सरकारी व्यय से सरकार को प्राप्त होनेवाळी आय के आधार 
पर सरकारी व्यय का वर्गीकरण किया है । इस आधार पर सरकारी व्यय के 
चार वर्ग किए गए हुँ: 

(१) वह व्यय जिससे सरकार को किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
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आय नहीं होती, जैसे निर्धनों एवं असहायों गी राहायतार्थ किया 
गया व्यय, तथा युद्ध-व्यय; ` 
(२) बह्‌ व्यय जिससे सरकार को प्रत्यक्ष रूप में तो कोई आय नहीं होती 
पर अप्रत्यक्ष रूप से आय बढ़ने में सहायता मिलती है, जैगे शिक्षा 
पर किया गया व्यय; 
(३) वह व्यय जिससे सरकारी आय में आंशिक सहायता मिळती है, अरे 
सिंचाई के लिए नहरों पर किया गया व्यय; १ 
(४) बह व्यय जिससे सरकार को व्यय के बराबर आय होती है था कभी 
कभी अधिक आय भी हो जाती है, जैसे रेल, सइक तथा डाकखानों 
पर किया गया व्यय । ; 
बैसे तो सरकारी व्यय पर कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे सरकार की 
आय में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता नहों मिलती हो पर निकलसन ने इस आधार 
को अधिक संकीर्ण बनाकर व्यय का वर्गीकरण कर दिया है। 
उत्पादक एवं अनुत्पादक व्यय*--रॉविन्सन के अनुसार सरकारी व्यय को 
उत्पादक तथा अनुत्पादक, दो श्रेणियों में रख सकते हूँ। उनके एक लेख के 
आधार पर कोई भी सरकारी व्यय,, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देश 
के नैसगिक साधनों तथा मानव शक्ति की उन्नति हो, उत्पादक व्यय समझा 
जायगा। उत्पादक व्यय का अर्थ केवल उस व्यय से ही नहीं जिससे कोई मौद्रिक 
लाभ होता हो पर उससे भी है जिससे दीर्घकालीन अवधि में तथा परोक्ष रूप से 
देश के साधनों में विकास होता हो । इसके विपरीत अनुत्पादक व्यय से न तो कोई 
मौद्रिक लाभ होता है और न समाज के आथिक कलेवर में ही वृद्धि होती है, 
जैसे युद्ध पर किया गया व्यय, जिसमें हार हो गई हो । 

, स एबं वैकल्पित व्यय--प्रो० मिळं ने सरकारी व्यय को आवश्यक 
एवं ५ दो श्रेणियों में विभक्त किया है । वैकल्पित या ऐच्छिक व्यय से 
उनका तात्पर्यं उस व्यय से है जो ऐसे कायां पर किया जाय जो आवइयक नहीं है । 
इस विचार का स्पष्ट रूप से व्यक्त करना तो सरल नहीं है पर समयानुसार 
न कि आवश्यक व्यय कहा जा सकता है । उदाहरणार्थ, युद्ध विजय 
जय केरला आवश्यक माना जाता है और तब शिक्षा" एवं चिकित्सा 
न ह जा सकता हूँ । पर शान्ति के.समय शिक्षा एवं चिकित्सा 

I आवश्यक माना जायगा । न 
5 ली ने सारा व्यय को ज भिदायक तथा अनावइयक व्यय--रोशर नामक एक राजस्व- 
रा व्यय को आवश्यक, लाभदायक तथा अनावश्यक कहकर 


£ a 
Robinson : Public Finance, pp. 7-8. 
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वर्गीकृत किया है । उनकी दृष्टि में आवश्यक व्यय वह है जो सरकार को अवश्य 
करना ही चाहिए । लाभदायक व्यय वह है जो करना आवश्यक है और 
समाज को लाभ भी हो सकता है पर समयानुसार टाला भी जा सकता है। 
अनावश्यक व्यय वह है जिसे सरकार कर सकती है और नहीं भी कर सकती | 
इस तीसरे प्रकार के व्यय को फालतू व्यय भी कहा जा सकता है। 
प्रो० रोशर का उक्त वर्गीकरण कैसा भी हो पर किसी भी व्यय के विषय 
में यह निर्धारित करना कि वह किस श्रेणी में रक्खा जाय, कठिन है। फिर 
एक व्यय किसी विशेष समय में किसी एक सरकार के लिए आवश्यक हो सकता 
है और दूसरी सरकार के लिए उसी समय में अनावश्यक हो सकता है। 
स्थिर एवं अस्थिर व्यय-प्रो० जे० के० मेहता ने सरकारी व्यय को स्थिर 
एवं अस्थिर, दो वर्गों में बांदा है। उन्होंने लिखा है “स्थिर व्यय वह है जिसकी 
राशि का निश्चय जनता को उस व्यय से मिलनेवाली सेवाओं के उपयोग की 
सीमा पर निर्भर रहता है।” देश की सुरक्षा पर किया जानेवाला व्यय इसका 
एक उदाहरण है । “इसी प्रकार वह व्यय जो जनता के ही लाभाथे किया जाता 
हो और जिसमें जनता द्वारा जनहित कार्यों के उपयोग की वृद्धि के साथ-साथ 
सरकारी व्यय में भी वृद्धि होती हो, अस्थिर व्यय कहलाता है ।”* 
मूल एवं गौण व्यय--प्रो० शिराज ने सरकार के कतँव्यों के आधार पर 
सरकारी व्यय को मूल' एवं 'गौण' कहकर सम्बोधित किया है । उनका कहना 
है कि “मूल व्यय में वे सारे व्यय सम्मिलित हैँ जो शासन के नाम से पुकारे 
जानेवाले शासन को अन्य सब कामों से पहिले करने होते हें, जैसे सुरक्षा एवं 
शान्ति-व्यवस्था पर किए गए व्यय । गौण व्यय में सामाजिक व्यय, जनहित 
ह सम्बन्धी अन्य व्यय तथा अन्य विविध व्यय सम्मिलित हो सकते हें ।” उक्त 
लेखक ने मूल व्यय को चार भागो में विभक्त करके उनकी अलग-अलग व्याख्या 
की हे । थे भाग इस प्रकार है :-- 
(१) सुरक्षा--जिसमें जल, थल तथा नभ-सेनाओं का व्यय सम्मिलित है; 
(२) शासन-विधि--जिसमें न्याय विभाग, पुलिस, जेल तथा गुप्तचर 
विभाग पर किए जानेवाले व्यय सम्मिलित हैं; 
(३) अनुशासन-व्यवस्था--जिसमें शासन संबंधी विभागों, मंत्रालयों तथा 
विदेशी दूतावासों पर किया जानेवाला व्यय सम्मिलित है; 
(४) ऋण सम्बन्धी व्यय । 
गण व्यय के अन्तर्गत सामाजिक व्यय जैसे शिक्षा, चिकित्सा, निर्धनों तथा 
“Introduction to Public Finance byJ. K. Mehta & Agrawal, 
00. 1617-18. 
T Science of Public Finance by Shitras, pp. 70-72. 
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असहायों की सहायता, बेकारी-बीमा, अकालपीड़ितों की सेवा-सहायता के व्यय 
किए जाते हूँ। यहां यह नहीं समझना चाहिए कि गौण व्ययों का महत्त्व 
कम है और उनके द्वारा सम्पादित कायों की समाज को आवश्यकता नहीं हूँ । - 
बितरण की दृष्टि से सामाजिक सेवाओं पर किया जानेवाला व्यय अधिक 
णं होता है । आजकल तो समाजोत्थान पर किया गया व्यय अधिक 
उपयोगी और महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
डाल्टन द्वारा सरकारी व्यय का वर्गोकरण--प्रसिद्ध राजस्वशास्त्री डाल्टन 
ने सरकारी व्यय को दो वर्गों में बांदा है--(१) अनुदान, (२) क्रय-मूत्य । 
ऐसा व्यय जिसके बदले में सरकार कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करे क्रय-मूल्य 
कहलाता है । उदाहरणार्थ, सरकार द्वारा पुलिस, सैनिकों, अध्यापकों, न्याया- ˆ 
धीशों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों पर किया गया व्यय क्रय-मूल्य कहा 
_जायगा क्योंकि सरकार उन पर जो व्यय करती है उसके बदले में उक्त लोगो 
की सेवाएं खरीदती है । इसके विपरीत, वह व्यय जिसके बदले में सरकार को 
न कोई वस्तु मिले और न कोई सेवा प्राप्त हो अनुदान कहलाता है। उदाहरणार्थ, 
निर्धनों तथा असहायों की सहायता, बेरोजगारी-बीमा आदि पर किया गया व्यय 
अनुदान कहा जायगा । इस अनुदान के बदले सरकार को कोई वस्तु या सेवा 
प्राप्त नहीं होती । यहां अनुदान भी दो प्रकार का हो सकता है--( १) प्रत्यक्ष, 
(२) अप्रत्यक्ष । जब अनुदान का पूरा-पूरा लाभ उसी व्यक्ति को मिले जिसे 
अनुदान दिया गया है तो उसे प्रत्यक्ष अनुदान कहेंगे । पर जब अनुदान का लाभ 
केवल एक व्यक्ति को न मिलते हुए उसका सारा लाभ या कुछ लाभ अन्य 
व्यक्तियों को हस्तान्तरित किया जाय तो वह अप्रत्यक्ष अनुदान कहलाएगा । 
केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय व्यय--संघीय शासन-प्रणाली को मानने- 
वाले देशों में सरकारी व्यय तीन वर्गो में वांटा जा सकता है- केन्द्रीय, प्रान्तीय ` 
एव स्थानीय । केन्द्रीय सरकार प्रायः ऐसे कार्यों पर व्यय करती है जिनका 
सब सारे देश से हो और जिससे संघ के सभी राज्यों को लाभ पहुंचता हो, जैसे 
रक्षा, न्याय, डाक, तार, यातायात, मुद्रा-पद्धति तथा दूतावास आदि । जो 
> संघ के किसी राज्य द्वारा केवल अपने शासन संबंधी कार्यों पर किए जाते 
है उन्‍हें प्रान्तीय तथा स्थानीय व्यय कहा जा सकता है । पुलिस, जेल, शिक्षा, 
चिकित्सा, सडक, नहर आदि कार्यों पर किए गए व्यय प्रान्तीय स्तर पर तथा 
काला ट्राम, बस, रोशनी, नाली इत्यादि कार्यों पर किए गए व्यय स्थानीय 
सम्मिलित होते हैं । 
सरकारी व्यय के आथिक परिणाम 
उत्पादन पर प्रभाव--इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी व्यय का देश के 
भाषिक कलेवर पर बहुत प्रभाव पड़ता है और सरकार जितना अधिक व्यय करती 
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` है उतना ही अधिक उसका प्रभावोत्पादक परिणाम होता है । कुछ लोगो क 
विश्वास है कि युद्ध लड़ने में तथा उसके संचालन में जो व्यय होता है वह पूर्ण, 
रूपेण अनुत्पादक होता है और देश के आथिक कलेवर पर उसका अच्छा परिणाम 
नहीं होता युद्ध-संचालन के क्रम में युद्ध जीतने की लालसा से देश की अन्य 
उत्पादन-क्रियाओं को बन्द करके या मन्द करके युद्धजतित कार्यों में केन्द्रित कर 
दिया जाता है तथा युद्ध में बहुत सा माल भी, नष्ट कर दिया जाता है। इस 
दृष्टिकोण से युद्ध पर किया गया व्यय अवश्य ही विनाशक एवं अनुत्पादक कहा 
जा सकता है। पर इसमें भी एक बात और निहित रहती है--युद्ध को रोककर 
या युद्ध लडकर समाज के विषम संतुलन को ठीकठाक कर दिया जाता ह 
और देश में एक व्यवस्थित आथिक कलेवर बना दिया जाता है जिससे उत्पादन 
की शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता 
मिलती है । इस दृष्टिकोण से युद्ध पर, किए गए व्यय को, यदि वह बहुत अधिक 
न हो तो, अनुत्पादक न कहकर उत्पादक ही कहना चाहिए । यह कहना असंगत 


न होगा कि सरकारी व्यय का अधिकांश, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे परोक्ष 


रूप से, उत्पादक ही होता हैँ। उत्पादन पर पड़नेवाले सरकारी व्यय के परिणामों 
को तीन प्रकार से आंका जा सकता है :-- 

(१) सरकारी व्यय का जनता के कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति 

पर प्रभाव, 
, (२) सरकारी व्यय का जनता के कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा 
/ , पर प्रभाव, 

(३) भिन्न भिन्न स्थानों और आयोजनों-नियोजनों के साधनों का स्थाना- 
न्तरण पर प्रभाव । 
_ जहां तक पहिली बात का प्रश्न है यह ठीक है कि आजकल सरकारें सामाजिक 
उन्नति पर जो आवश्यक व्यय करती हैँ उससे समाज की उत्पादन-शक्ति बढ़ती 
है और उसके परिणामस्वरूप लोगों में बचत करने की शक्ति भी बढ़ती है। 
उदाहरणार्थ, सरकार यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, शोध, सामाजिक 
सुरक्षा आदि पर जो व्यय करती है उससे लोगो की बचत करने की शक्ति पर 
प्रभाव पड़ता है । 

उत्पादन लोगों की काम करने की इच्छा पर्‌ भी निर्भर होता है चाहे उनमें 
काम करने की शक्ति कितनी ही अच्छी क्यों न हो । सरकार यदि व्यय करके 
जनता को भविष्य में होनेवाले लाभ का सब्जबाग न दिखावे तो लोग भविष्य 


= 


के प्रति उदासीन होने छगेंगे और उनकी काम करने तथा बचत करने की इच्छा 


पी । सरकार यदि बिना किसी शतं और बंधन के वृद्धावस्था में पेंशन 
देने, बेकारी व अस्वस्थता को दूर करने तथा शिक्षा देने का वचन दे तो 
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| ता में भविष्य के प्रति उदासीनता हो जायगी और तब उनकी बचत करने की 


पर भी उलटा प्रभाव पड़ेगा। अतः यदि इस प्रकार के बन्धनहीन व्ययो पर 

उचित रोक लगाई जाय और उनकी मर्यादा निश्चित कर दी जाय तो. उससे 

व्यय का उत्पादनकारी, प्रभाव पड़ेगा । प्रो० डाल्टन का कथन है, “जहां 

आय री मांग बेलोचदार होती है, वहाँ काम करने एवं बचत करने की इच्छा पर 
न कुछ रोक अवश्य रहती है । 


` सिद्धांत की बात यह है कि बुद्धिमानी से किए जानेवाले सरकारी व्यय का 


उत्पादन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । सरकार यदि इस प्रकार व्यय करे कि 
देश के साधनों का स्थानान्तरण भिन्न भिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों में होकर 
उनका समायोजन होता रहे और इस प्रकार देश की आथिक व्यवस्था में स्थिरता 
आती रहे तो वह व्यय उत्पादनकारी हो सकता है। यदि सरकार भिन्न भिन्न स्थानों 
के आयोजनों-नियोजनों का विचार करके व्यय करे तो देश .का कलेवर 
सुडौल हो सकता है और सरकारी व्यय भी उत्पादक कहा जा सकता है। इस 
क्रम में सरकार नए नए व्यवसाय व उद्योग खोलने,में व्यय कर सकती है 
तथा अविकसित व अर्ध-विकसित प्रदेशों का विकास कर सकती है। यदि ऐसा. ' 
किया गया तो सरकारी व्यय निश्चित ही उत्पादक कहा जा सकता है । - 
वितरण पर प्रभाव--सरकारी व्यय तभी आदर्श कहा जाता है जब उसके 
द्वारा समाज में आय की विषमता कम करने की अधिक से अधिक संभावना हो। 
आय के वितरण पर प्रभाव डालने के लिए सरकारी व्यय को अधिक प्रगतिशील 
बनाने की आवश्यकता होती है। सरकार को अपने व्ययों का इस्‌ प्रकार नियमन 
करना चाहिए कि उससे समूचे समाज को महत्तम लाभ हो। सरकारी अनुदान 
आनुपातिक, प्रगतिशील व प्रतिगामी होते हैँ । अनुदान जितना अधिक प्रति- 
गमी होगा आय की असमानता उतनी ही अधिक बढ़ेगी तथा वह जितना 
अधिक प्रगतिशील होगा, आय की असमानता उतनी ही शीघ्र कम होगी । 
भतः यदि सरकारी व्यय को प्रगतिशील बनाया गया तो वह वितरण की विषमता 
की दुर करने में सहायक होगा । 
इस विषय में सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकारी व्यय का उद्देश्य समाज को 
"हतम लाभ पहुंचाना होना चाहिए । इस उद्देश्य को लेकर किया गया व्यय ही 
उतादन तथा वितरण पर महत्त्वपूर्ण परिणाम छोड़ सकता है ।. | 
सारांश 
को जः वित्त-व्यवस्था में सरकारी व्यय का बड़ा महत्त्व है । व्यय सरकार 
साषन झो क्रियाओं का अन्त ही नहीं वरन्‌ समाज-सेबा और जनहित का एक 
के सिए ह्यो किसी भो सरकार को अपनी जनता का अत्यधिक हित करने 
४७ यका इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि उसके द्वारा जन-जन 
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कराती OR छ ; 


कको लाभ पहुंचे और समाज की उन्नति हो, इस क्म में वित्त मत्री को सं 


व्यय की आवश्यकता, उसको प्रकृति, उद्देश्यों और सिद्धान्तों का भली प्रकार 
अध्ययन कर लेना चाहिए । आजकल देश-देश की सरकारों के बजटो में व्ययको 


` सदे बढ़ती जा रही हैँ । सरकारी व्यय बढ्ने के प्रमुख कारण हँ--( १) जनसंख्या 
' में वृद्ध; (२) वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि; (३) राष्ट्रीय आय एवं लोगो क्षे 


रहन सहन में विकास; (४) युद्ध एवं युद्ध निवारण की आवश्यकता; (५ 


दोषपूर्ण 1 अर्थ-व्यवस्था एवं स्वार्थ-पुणे नागरिक अझासन; ( द्‌ ) प्रजातत्र का भार। 


सरकारी व्यय के नियम--(१) महत्तम सासाजिक . लाभ का नियम; 
(२) सितब्ययिता का नियम; (३) स्वीकृति का नियम; (४) आधिक्य का 
नियम; (५) छोच की आवश्यकता; (६) प्रभाव का आधार । सरकार द्वारा 
किया जानेवाला कोई भी व्यय उचित अधिकारियों की स्वीकृति लेकर मित- 


„ . , व्ययिता के साथ समाज के महत्तम लोभ की सुविधा के उद्देश्य से करना चाहिए; 


4x 


उसमें लोच भी हो और उसका प्रभाव उत्पादनकारी होना चाहिए । सरकार 
को न आय से बहुत अलिक खर्च करना चाहिए और न आय से बहुत कम ही 


` “व्यय करना चाहिए । जहां तक हो सके सरकार के बजट संतुलित होने चाहिएं। 


सरकारी व्यय को भिन्न भिन्न लेखको ने प्रकार प्रकार से वर्गीकृत किया है। 
मुख्यत: इस प्रकार वर्गोकरण किया गया है--सामाजिक हित के आधार पर, 
सरकारी कर्तव्यों के आधार पर तथा सरकार को होनेवाली आय के आधार पर। 
किसी किसी लेखक ने सरकारी व्यय को उत्पादक एवं अनुत्पादक; आवश्यक एवं 


, £ बैकल्पित; आवश्यक, लाभदायक एवं अनावश्यक; स्थिर एवं अस्थिरः : मूल 
.एवं गोण; अनुदान एवं क्य-मूल्य वर्गों में विभाजित किया है । 


सरकारी व्यय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उसका प्रभाव समाज की 
उत्पादन-शक्तियों एवं आय के वितरण पर देश की सम्पत्ति बढ़ाने तथा असमानता 
हुर करने की ओर होना चाहिए । सरकारी व्यय तभी आदर्श कहा जा सकता 
है जब कि उसके द्वारा समाज में आय की विषमता कम करने की अधिक से अधिक 


«संभावना हो । सरकारी व्यय का उद्देश्य समाज का महत्तम हित करना होता 


हैँ इसलिए सरकार को इसे प्रगतिज्ञील बनाना चाहिए । 

| _ परोक्षाप्रदन ` 
( १) सरकारी व्यय का राजस्वशास्त्र में क्या स्थान है ? इसके द्वारा देश 
की जनता' का महत्तम कल्याण किस प्रकार किया जा सकता है? . 


(२) सरकारी व्य में वृद्धि होने के मुख्य-मुख्य कारणों का वर्णेन करते हुए 
समझाइए कि सरकार का बढ़ता हुआ व्यय समाज के हित में होता है | 


या कम होता हुआ व्यय ।. 
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- सरकारी व्यय के मूल नियमों का विइलेषण कीजिए | इस क्रम में महत्तम 

सामाजिक लाभ के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। . | 
` ४] सरकारी व्यय का भिन्न-मिन्नः दृष्टिकोण से वर्गीकरण कोए । 
| “उत्पादक एवं अनुत्पादक: व्यय! से आप क्या समझते हे ? 
(५) डॉक्टर डाल्टन ने सरकारी.व्यय का जो वर्गीकरण किया है उस पर 
अपने विचार प्रकट कीजिए । 'अनुदान' से आप क्या समझते हैं ? 
, (६) सरकारी व्यय के आथिक परिणामों की समीक्षा कीजिए ।- 
(७) निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए _ SE | 

(१) अनुदा, ` Fas 

(२) मूल एवं गौण सरकारी! व्यय, 

(३) स्थिर एवं अस्थिर व्यय | 


(३) 


क 


| 
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अध्याय ४३ 


सरकारी आय एवं उसके स्रोत ओर साधन 


पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि वर्तमान काल में सरकारों का 
यय बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हुए व्यय के अनुरूप सरकारें अपनी अपनी आय भी 
बढ़ाने लगी हें और वे अपनी आय बढ़ाने के नए नए स्रोत और साधन खोजने लगी 


हैं। आज यह बात मानी जाने लगी है कि सरकार की जितनी अधिक आय होगी . 


उतना ही अधिक वह्‌ समाज का हित कर सकेगी । इतना ही नहीं, आज तो समरं 
और समृद्धिशाली देशों की पहिचान भी वहां की सरकार की आय से जानी जाती 
है । पर इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए अनुचित 
तथा अव्यावहारिक साधनों से काम ले या जनता से बलात्‌ राशि छीने । सामान्यतः 
सरकारी आय के अनेक स्रोत हें--सरकारी सम्पत्ति से आय होती है, जनता 


पर कर लगाए जा सकते हूँ, सरकार व्यवसाय तथा उद्योग चलाकर आय प्राप्त . 


कर सकती है तथा लोगों से ऋण भी लिया जा सकता है। 
सरकारी आय का दर्गोकरण 


आदम स्मिथ ने सरकारी आय का इस प्रकार वर्गीकरण किया है: 

(१) प्रत्यक्ष आय (Direc 1३०ए७४०७)--वह आय जो सरकारी 
व्यवसाय, उद्योग-घंधों, दान, उपहार, अपहरण से सरकारी शक्ति के द्वारा 
प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। : 

(२) व्युस्पादित आय (1067ए760 86ए७178)--वह आय जो 
आय-कर, शुल्क, विशेष कर, जुर्माना इत्यादि से प्राप्त होती है, व्युत्पादित 
आय कही जाती है । * ४ री 

(३) प्रत्याशित आय (Anticipatory Revenue) म 
बजट में भावी आय का अनुमान भी लगाया जाता है। इसे प्रत्याशित प्रो 
की संज्ञा दी जाती है। यह आय सरकारी ऋण-पत्रों, कोष 
बेचकर प्राप्त की जाती है । यह आय सरकार की शक्ति पर नहीं वर डक 
की साख पर निर्भर होती है । (आदम स्थिम चाहे इस प्रकार ऋण की 
प्राप्त आय को सरकारी आय समझें पर हम इसे आय नहीं कह सकते ! 9 
पुक प्रकार का ऋण होता हे जो सरकार को अवघि पर लौटाना होता है | ) 
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, (७४१ ) 
प्रोफेसर सेलिग्मैन ने सरकारी आय की तीन वर्गों में व्याख्या की ही 


| नोक आय (Grabuitous Revenue) “इसमें दान एवं 
| उपहार से प्राप्त आय सम्मिलित होती है दर इसको प्राप्त करने में सरकार को 
| नी प्रकार का श्रम या सेवा नहीं करने होते । इस आय की मात्रा एवं प्राप्ति- 
| रय, दोनों अनिश्चित होते हँ । आजकल इस प्रकार की आय प्रायः कम 
देखने में आती है । 
| (२) अनुबन्धीय आय ( Contractional Revenue)--यह आय . 
सरकारी सम्पत्ति, व्यवसाय तथा उद्योग-धन्धो से प्राप्त होती है । रेल, तार, 
नहरों, डाकखानों आदि से होनेवाली आय इसी वर्ग में सम्मिलित होती है । 
सेलिग्मैन. ने इस आय को मूल्य' ds भी पुकारा है क्योंकि इस प्रकार जो 
आय सरकार को प्राप्त होती है वह सरकारी सेवाओं या वस्तुओं का एक प्रकार का 
मत्य होता है । चूँकि इसमें उपभोक्ता तथा सरकार के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं 
के क्रय-विक्रय का एक अनुबंध सा होता है इसलिए इसे अनुवंधीय आय कहते हे । 
(३) अनिवार्य आय (Compulsory Revenue)—यह आय 
तीन प्रकार से प्राप्त होती है--एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा, अर्थ-दण्ड या जुर्माना 
लगाकर तथा कर आदि अनिवार्यं आरोपण करके। सरकार लोगों को उचित 
्षतिपूति देकर उनकी सम्पत्ति छीन सकती हुँ। ह 
बेस्टेबल ने सरकारी आय को दो भागों में बांदा है। उनके एक लेख के 
अनुसार प्रथम प्रकार की आय सरकारी उद्योगों से तथा द्वितीय प्रकार की आय 
कर लगाकर प्राप्त की जाती है । बेस्टेबल ने दान, उपहार, अपहरण आदि साधनों 
से प्राप्त आय का कोई वर्गीकरण नहीं किया है । 
सरकारी आय का एक और वर्गीकरण भी हो सकता है, यथा- केन्द्रीय, 
प्रान्तीय तथा स्थानीय । हमारे देश में इस प्रकार का वर्गीकरण देखने में आता 
है। केन्द्रीय सरकार आय-कर, चुंगी, आबकारी-कर, डाक-तार, रेल तथा ' 
कारपोरेशन-कर से आय प्राप्त करती है । प्रान्तीय सरकारें अपनी आय लगान, 
जगलात, रजिस्ट्रेशन, टिकट-कर से तथा कुछ भाग आय-कर से प्राप्त करती हैं। 
श्ानीय सरकारें जैसे नगरपालिकाएं तथा जिलापालिकाएं अपनी आय चुंगी- . 
कर गाड़ियों, व्यापारों तथा व्यवसायों पर कर, पानी-कर, मकान-कर आदि से 
भप्त करती है । 


सरकारी आय के विभिन्न खोत 
सरकार विभिन्न स्रोतों एवं साधनों से आय प्राप्त करती है । मुख्यतः 
परारी आय के स्रोत हे--कर (8), शुल्क (£०९), मूल्य (Price), 
(Fine) | 
नामक राजस्वशास्त्री के अनुसार “कंर धन के रूप में अनि- 
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__्ो० सेलिग्मन का कथन है कि “कर करदाता द्वारा सरकार को दिया गया 
` अंशदान है जिसे सरकार सामान्यतः जनकल्याण के लिए हे 


( ७३२) 


वार्यरूपेण दिया गया वह अंश है जो नागरिकों के सामान्य हित और 
के लिए व्यय करने को सरकार नागरिको से वसुल करती है ।” इस प्रकार 
र 


के विषय में दों मूल बातें स्पष्ट होती. हं-- (१) कर करदाता को अनिवार्य सः 


से देना पड़ता है; (२). वह नागरिकों के सामान्य हित के लिए 
और व्यय होता है। कर से शाप्त आय का व्यय लोकहित एवं उ 


लिए किया जाता है न कि किसी व्यक्तिविशेष या करदाता की सेवा के लिए 
| 


[शदान ` व्यय करती है। 
अंशदान से करदाता को ही लाभ प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है कर 


बदले म सरकार करदाता को कोई वस्तु या सेवा देने का न वचन देती हैं और 
न देती हे, वहतो सामान्य हित में वह व्यय करती है जिसमें करदाता को भी लाभ 


मिल सकता है। राजस्वशास्त्र के एक विशेषज्ञ ने कर को जनता का वह अंशः 


माना हँ जिसे सरकार सबके हित में व्यय करती है । करदाता के त्याग और 
लाभ में कोई समान एवं प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। सरकार कर दो उद्देश्यों को 
हो लगाती है--एक, अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से तथा दूसरे, सामाजिक 
दूषणो को रोकने के उद्देश्य से। निर्यात या आयात की जानेवाली वस्तुओं प्र 
रुगाया हुआ कर आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया जाता है तथा शराब या अफीम 
पर लगा हुआ कर समाज की उन बुराइयों को रोकने के उद्देश्य सें होता है चाहे 
उसम सरकार की आय स्वतः ही बढ़ जाती है। सरकार का उद्देश्य कुछ भी क्यों 

न हो, उसकी आय अवश्य बढ़ती हू । 
54530 कुछ न के बदले में सरकार नागरिकों से (जो उन 
। लाम उठाते हों) कुछ धन वसूल करती है। इसे शुल्क कहते हँ। शुल्क 
Se शुत्कदाता को कुछ विशेष लाभ पहुंचाती है । कोर्ट-फीस व 
रे रित बा लिये जानेवाले शुल्क के स्पष्ट उदाहरण हैं। 
न न क सरकार से कोई प्रत्यक्ष एवं समान लाभ नहीं 
न ातरुरे में उसे सरकार कुछ विशेष लाभ देती है। शुल्क 
nr तथा शुल्कदाता उपभोक्ता के रूप में काम करते 
क? वसूल किया जाता है । प्रो० सेलिग्मैन ने अपने एक 
दाता को उससे विशेष कक न खसी उ कहा ना अर 
oe [भ हो, पर जब उससे मिलनेवांली आय से सरकार को 
1 हो तो वह कर के समान ही समझा जायगा ।” शुल्क सरकार 


र गई ल के लागत के एक अंश को पूरा करता है, वह सेवा की लागत . 
नहीं होता। जनता कहीं सरकारी सेवाओं का दुरुपयोग न करे इसलिए . 


सरकार उन सेवाओं के बदले में शुल्क वसूल करती है । 
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मह्म--सामात्य व्यवसायी की भांति सरकार भी व्यवसाय करती है । 
अपनी सेवाएं तथा वस्तुएं वेचती है । इन सेवाओं तथा वस्तुओं के बदले में 


4 क्रो जो राशि ग्राप्त होती है उसे 'मूल्य' कहते हैं। रेल डाक; तार विभाग 


सरकार 


से जो धन सरकार को मिलता हैं वह उन सेवाओं का मूल्य है। इसी प्रकार जंगलों ` 
` श वेदा तथा सरकारी व्यवसायों में निमित वस्तुओं के बर्दले में जो राशि सरकार 


को प्राप्त होती है वह मूल्य हैं । शुल्क की भांति मूल्य अनिवार्य नहीं होता । 


पर इस दृष्टि से अनिवाये कहा भी जा सकता हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो सरकारी “ 
सेवांओं या वस्तुओं का -क्रय करे, अनिवार्य रूप से मूल्य चुकाना पड़ता है । मूल्य “1: 


और कर में भी मूल अन्तर है। कर ज॑नता के सामान्य लाभ पर व्यय होता है 
पर मूल्य के बदले में मूल्यदाता को ही लाभ मिलता है । 


विशेष कर*--कभी-कभी सरकार किसी विशेष कार्य के लिए नागरिकों से 
विशेष प्रकार का कर वसूल कर सकती है । उदाहरणार्थ, यदि सरकार किसी 
स्थान पर सड़के बना दे, पाकं लगवा दे या नारियों की उचित व्यवस्था कर दे 
तो उनसे उनके पास-पड़ोस के नागरिकों कों विशेष लाभ पहुंचता है। यही नहीं, 
अपितु उन पड़ोसियों की सम्पत्ति का मूल्य भी बढ़ जाता है । इस प्रकार उन 
पड़ोसी नागरिकों को एक प्रकार का अनजित लाभ मिलता है । इस राभ का 
कुछ भाग सरकार उन नागरिकों पर विशेष कर लगाकर प्राप्त कर्‌ सकती है । 
प्रोफेसर सेलिग्मैन ने विशेष कर के. विषय में पांच संकेतों का उल्लेख किया है-- 
(१) उसमें विशेष उद्देश्य निहित हो; (२) उससे मिळनेवाले विशिष्ट लाभ 
को मापा जा सके; (३). विशेष कर प्राप्त लाभ के समानुपात में हो; (४) वह 


स्थानीय बिकास का प्रतिफल हो; (५) स्थान का पूंजीगत मूल्य बढ़ गया हो। * 


विशेष कर अन्य करों की भांति अनिवार्य होता है । | ड 


दर या महसुलां--नगरपालिकाएं तथा जिलापालिकाएं स्थानीय जनता 


के लाभ में व्यय करने के लिए अचल सम्पत्ति पर जो कर या महसूल लगाती हैं 


उन्हें १६७४ या महसूल की संज्ञा दी जाती है। ये दरें भिन्न भिन्न स्थानों . 


पर भिन्न भिन्न होती हें । | 
अर्थदण्ड या जुर्भाना-सरकार अपराधी नागरिकों पर अर्थदण्ड या 

ुर्माना लगाकर आय प्राप्त करती है । जुर्मानों का उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं 
वरन्‌ अपराधियों को दण्ड देकर समाज में होनेवालीं बुराइयों को दूर करना या 
राकना होता हे । : 
— २ 

“Special Assessment . 

TRates 
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साराँश 
जैसे जैसे सरकार का व्यय बढ़ता हे वह आय के नवीन साधन और 
खोज लेती है । आदम स्मिथ ने सरकारी आय को तीन प्रकार से व्यक्त 


है--(१) प्रत्यक्ष आय (101100; 10901100); (२) व्युत्पादित आय 


Derived Revenue); (३) प्रत्याशित आय ici 
2 ) । श्रो० ह ने ah आय के नोर इसरे सर 
हे-(१) दानोक्त आय (01900/008 Revenue); (२) म 
'आय (८011790001191 Revenue) ; और (३) अनिवार्य आय 
( Compulsory Revenue) । सरकारी आय के मुख्य स्रोत इस प्रकार 
01 त ३ 1.) शुल्क (768) ; (३) मूल्य (700७); 

कर (19]260191 Assessment); रे 
ES ); (५) दरें (8668) तथा 
जन-ऋण को सरकारी आय का स्रोत नहीं कह सकते क्योंकि वह सरकार 
को वापस करना होता है। उसे सरकार की प्राप्त (Receipt ) कह सकते हेँ। 
परोक्षा-प्रहन 
(१) र स्मिथ ने सरकारी आय का जो वर्गीकरण किया है उसकी व्याख्या 
ए्‌ । ; 
(२) प्रोफेसर सेलिग्मैन के अनुसार सरकारी आय को किन वर्गों में बांटा जा 
सकता है ? 
(३) सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों एवं साधनों की विवेचना कीजिए । 
आपकी राय में कौनसा साधन अधिक उपयुक्त कहा जा सकता है? 
(४) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार कीजिए-- 
(१) मूल्य (P71०९) 
(२) शुल्क (706) 
` (३) विशेष कर (8९०।६] Assessment) 
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अध्याय ४४ ड 


कर-निर्धारण के सिद्धान्त एवं समस्याएं 


बताया जा चुका है कि कर धन के रूप में अनिवार्यतः दिया गया वह अंश हैं 
जो नागरिकों के सामान्य कल्याण के निमित्त व्यय करने के उद्देश्य से सरकार 
नागरिकों से वसूल करती है । कर निर्धारित करने की अनेक विधियां एवं 
पद्धतियां हैं जिनका हम यहां विस्तृत विवेचन करेंगे । 

विभिन्न कर-पद्धतियां 

विभिन्न पद्धतियों के अनुसार कर समानुपाती, प्रगतिशील, प्रतिगामी एवं 
अधोगामी हो सकते हैं :-- 

समानुपातो कर-पद्धति (P£०07४08] Tax Sytem) --जिस 
कर-पद्धति में आय या सम्पत्ति पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कर वसूल 
किया जाय उसे समानुपाती कर-पद्धति कहते हैँ। इस पद्धति में आय या सम्पत्ति के 
घटने-वढ़ने पर कर की दर घटाई-बढ़ाई नहीं जाती वरन्‌ प्रत्येक स्थिति में वही 
रहती है । यह पद्धति सरल होने के कारण सामान्य जनता की समझ में शीक्ष 
आ जाती है और प्रत्येक करदाता निश्चित रूप से जान सकता हूँ कि उसे कितना 


“कर चुकाना है । मैक कुलोच नामक प्रसिद्ध राजस्वशास्त्री का इस पद्धति के 


पक्ष में इतना विश्वास है कि उसने अपने एक लेख में लिखा है कि “इस सरल पद्धति 
को छोड़ना एक तूफानी समुद्र में बिना पतवार और कम्पास के चलने के समान है 
जिसमें डूबने या पथभ्रष्ट हो जाने का भय रहता है ।” जॉन स्टुअर्ट मिल नेभी 
इस पद्धति के पक्ष में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि “क्रमानुसार 
बदलनेवाले आय-कर की निर्धारण पद्धति उचित नहीं । वह एक सुव्यवस्थित 
डकैती या चोरी है।” कुछ भी हो, यह पद्धति आज अपनाई नहीं जाती । यह उसी 
अवस्था में उचित समझी जाती है जब आय बढ़ने के साथ साथ उसकी उपयोगिता 
में भी वृद्धि हो । पर व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता । अतः यह पद्धति व्याव- 
हारिक नहीं समझी जाती । 

प्रगतिशील कर-पद्धति (Progressive Tax System )--जिस 


| पद्धति में आय या सम्पत्ति के बढ़ने के साथ साथ उस पर लगाए गए कर 
कौ दरें भी बढ़ती जायं उस पद्धति को प्रगतिशील कर-पद्धति कहा जाता है। 
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इसके अनुसार जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है तैसे ही तैसे कर भी वढ़ता जाता ई 
यह ठीक भी है । आय बढ़ने के साथ आयकर्ता की कर देने की क्षमता भी बढी 
है और इसलिए उससे अधिक कर लेना उचित ही रहता है । इसमें अधिक घनी पर 
अधिक कर्‌ और कम धनी पर कम कर लिया जाता है | यह पद्धति कम दच 


है क्योंकि कर की दरों के बढ़ने के साथ कर-वसूली का व्यय नहीं बढ़ता । नै 
तथा सामाजिक दृष्टियों से भी यह पद्धति उत्तम समझी जाती है। ठीक भी है 


कि धनी और समर्थे लोगों को निर्धन और असहायों की सहायता करनी च 
अतः धनी तथा समर्थो.पर अधिक कर लगाया जाता है । आय-कर, सम्पदा-कर 
तथा उत्तराधिकार-कर इसी पद्धति के अनुसार लगाए जाते हैं। संसार के अधि- 
कांश देशों में इसी पद्धति-को अपनाया जाता है । 
प्रतिगामी कर-पद्धति (Regressive Tax System) --जिस 
. पद्धति में कर का भार घनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक पड़ता हो उसे प्रति- 
गामी कर-पद्धति की संज्ञा दी जाती है। कोई भी सम्य और समझदार सरकार 
इस पद्धति को नहीं अपनाती । 
अधोगामी कर-पद्धति (6०७४० Tax System) --जिस 
पद्धति में कम आयवाले की अपेक्षा अधिक आयवाले को कम. त्याग करना पड़े 
उसे अधोगामी कर-पद्धति कहा जायगा । कोई भी कर एक निश्चित सीमा 
तक प्रगतिशील हो सकता है और फिर उस सीमा के पश्चात्‌ भी उसी दर पर कर 
लिया जाता है । ऐसा तव होता हैं जब कर-पद्धति अद्धं-प्रगतिशील हो । 
विशिष्ट तथा यथामूल्य कर (Specific and ad valorem 
142९8) विशिष्ट कर वस्तु (जिस पर कर लगा है) के भार या माप के 
आवार पर लगाया जाता हुँ/और यथामूल्य कर वस्तुओं के मूल्य के आधार 
पर लगाया जाता हैँ । विशिष्ट कर का प्रवंध एवं प्रशासन सरल एवं सुविधा- 
जनक होता है और यथामूल्य कर के संग्रहण में अपेक्षाकृत कठिनाई रहती है 
क्योंकि वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने में जांच-पड़ताल की आवश्यकता होती हूँ । 
एकक एवं अनेक-कर पद्धति ( Single versus Multiple Tax 
Ee ) भब एक ही प्रकार का कर एक विशेष प्रकार की वस्तुओं 
अथवा वर्गविद्येष के मनुष्यों पर लगाया जाता है तो उसे एकक-कर प्रणाली कहते 
द । कभी-कभी एक ही कर सभी प्रकार के मनुष्यों या वस्तुओं पर भी लगाया 
जा सकता है । यह प्रणाली सरल अवदय है पर इसका प्रभाव समाज में सभी 
प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं पर नहीं पड़ता । इससे लोगों में कर टालने की 
भावना को प्रोत्साहन मिलता है । अनेक-कर प्रणाली में कर इस प्रकार 
जगाए जाते हैं कि कर का थोड़ा बहुत भार प्रत्येक व्यक्ति पर पड़े । आर्थर यंग 
ने इस पद्धति की सिफारिश की है। इस पद्धति से करदाताओं को असुविधा 
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होती है तथा कर-वसूली में सरकार को बहुत व्यय करना पड़ता है। इन दोनों 
प्रणालियों को छोड़ बेस्टेबल ने बहु-कर पद्धति का समर्थन किया है। उनका 
कथन है कि कर-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ कर ऐसे हों जिनका भार 
केवल धनिकों पर ही पड़े और कुछ कर ऐसे होने चाहिएं जो समाज के प्रत्येक 
ब्यक्ति पर पढेँ । 
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर | 
(Direct and Indirect,Taxes) 

कर चुकाने के दायित्व एवं कर-भार की दृष्टि से कर दो प्रकार के होते 
हे--(१) प्रत्यक्ष कर, (२) परोक्ष कर । यदि किसी कर को चुकाने 
का दायित्व एवं कर-भार, दोनों अन्तिम रूप से एक ही व्यक्ति पर पढेँ तो 
उस कर को प्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी जाती है । ऐसे कर का भार अन्तिम रूप से 


` उसी व्यक्ति पर रहता है जो उसका भुगतान चुकाता है। वह व्यक्ति इस कर- 


भार को किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाल सकता। आय-कर प्रत्यक्ष कर का 
एक उत्तम उदाहरण है। प्रो० मिल ने लिखा है कि “प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति 
से-मांगा जाता है जिससे उसे वसूल करने का सरकार का उद्देश्य होता है ।”* 
प्रत्यक्ष कर को पद्धति बड़ी सरल और सीधी है क्योंकि वह व्यक्ति जो उसका 
भुगतान देता है, उसका भार भी निभाता है। 
यदि किसी कर को चुकाने का दायित्व एक व्यक्ति पर हो और उसका 
भार अन्तिम रूप से दूसरे व्यक्ति पर पड़े तो उस कर को परोक्ष कर कहा जाता 
है। परोक्ष कर से दो व्यक्ति प्रभावित होते हे--एक उसका भुगतान सरकार को 
चुकाता है और दूसरा उसका भार सहन करता है। जो व्यक्ति परोक्ष कर का 
भुगतान चुकाता है वह फिर उस कर की राशि को अन्य किसी व्यक्ति से 
वसूल करके उसका भार उस पर टाल देता है । उदाहरणाथ, विक्री-कर का 
भुगतान विक्रेता सरकार को करते हैं पर वे माळ के मूल्य में उस कर-राशि 
को जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूल कर लेते हैँ | इसका अर्थं यह हुआ कि सरकार ` 
को कर का भुगतान चाहे विक्रेता ने किया हो पर उसका अन्तिम भार तो 
उपभोक्ताओं पेर पड़ता है। प्रो मिल ने लिखा हूँ कि “परोक्ष कर एक 
व्यक्ति से इस आशा और इरादे पर मांगा जाता.है.कि वह व्यक्ति उस राशि को 
_हुसरे व्यक्तियों से वसूल करके अपनी हानि की पूर्ति कर लेगा ।”" 
क * “Direct tax is demanded from tho very person who it 
3 mtended or desired should pay it.....-“Indirect tax 
18 demanded from one person in the expectation and intention 
9४ he should indemnify himself at the expense of another.” 
John Stuart Mill: Principles of Political Economy. 
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प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों में मूल भेद भार के विवर्तन (न ) 
का है। यदि किसी कर का भार अन्य व्यक्ति पर टाल दिया जाय तो 
परोक्ष कर होगा और यदि उसका भार न ठाला जा सके तो वह प्रत्यक्ष कर 
की श्रेणी में रखा जायगा। अतः किसी कर को प्रत्यक्ष या परोक्ष कहने से पूव 
यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका भार विवतँक है या नहीं । आय-कर 
एक प्रत्यक्ष कर माना जाता है पर कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका अंश 
विवर्तक हो सकता है। उस सीमा तक वह परोक्ष कर कहा जायगा । इसी 
प्रकार विक्री-कर सामान्यतः परोक्ष कर माना जाता है पर यदि विक्रेता उस 
कर का भुगतान करके भी वस्तुओं का मूल्य न बढ़ावे तो उस स्थिति में उप- 
भोक्ता पर उस कर का कोई भार नहीं पड़ेगा और वह प्रत्यक्ष कर ही माना 
जायगा । हेडले नामक एक राजस्वशास्त्री ने उक्त दोनों प्रकार के करों का भेद 
निर्धारित करते हुए लिखा है कि जिन करों का विवर्तन (shifting) 
नहीं होता वे प्रत्यक्ष कर होते हें और जिनका नियमपूर्वक विवतंन हो सके 
तथा जिन्हें व्यावसायिक प्रतियोगिता द्वारा दूसरों पर टाला जा सके वे परोक्ष 
कर कहलाते हैं।” बेस्टेबल का कहना है कि “प्रत्यक्ष कर स्थायी और समागत 
अवसरों पर लगाए जाते हँ तथा विशेष परिस्थितियों में तथा कभी-कभी परोक्ष 
कर लगाए जाते हुँ।” * 


प्रत्यक्ष करों के गुग--( १) प्रगतिशील होते हें तथा उनका भार धनिकों 


पर सरलता से डाला जा सकता है और निर्धन तथा असहायों को कर-भार 
से मुक्त रक्खा जा सकता हूँ। 


(२) करदाता और सरकार के बीच कोई मध्यस्थ न होने के कारण कर- 
वसूली में सरलता, सुविधा तथा मितव्ययिता होती है। 

(३) सरकार अपना बजट तैयार करते समय ऐसे कर से प्राप्त होनेवाली 
राशि की गणना निश्चित .रूप से कर सकती है। करदाता को भीकर की 
राशि तथा उसे भुगतान करने क्रा समयं ज्ञात रहता हू । 


(४) ये कर छोचदार होते हें और उन्हें आवश्यकतानुसार घटाया-वढ़ाया 
जा सकता है । 


(५) करदाता में सरकार के प्रति अपने अधिकारों और कर्तंब्यों में चैतन्य 


“क ‘Those पु 
and recurring 


particular oven 
taxation,’ 


8288 are direct which are lovied on permanent 
occasions, while charges on occasional and 
ts are placed under the category of indirect 


» Bastable : Public Finance, pp. 290-292 
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आता है। प्रत्यक्ष कर देकर वह अनुभव करता है कि वह भी सरकार के कोष में 
कछ राशि दे रहा है। उसमें नागरिकता की भावना आती है। 

> प्रत्यक्ष करों के अवगुण--( १) कर चुकाने की विधि जटिल होती है अतः 
करदाता को कर का भुगतान करने में बडी असुविधा होती है। 

(२) करदाता को कर की सम्पूर्ण राशि एक साथ ही चुकानी होती है 
अतः इससे उसे बड़ा हो कष्ट होता है । इसी कारण प्रत्यक्ष कर अधिक लोक- 
प्रिय नहीं होते । [ 

(३) कर बचाने की अधिक आशंका रहती है । करदाता बड़ी सरलता के 
साथ कर टाल सकता है और सरकार को धोखा दे सकता है। कर-अधिकारियों * 
में भी अनाचार और भ्रष्टाचार फैलने की आशंका रहती है। 

उक्त कठिनाइयों और असुविधाओं के कारण प्रत्यक्ष कर जनता में अधिक 
लोकप्रिय नहीं होते । 

परोक्ष करों के गुण- (९ ) परोक्ष कर को टालना बड़ा कठिन है इस- 
लिए सरकार को ऐसा कर छेगाने से कर-वसूली में बड़ी सुविधा रहती है। ` 

(२) परोक्ष करों के द्वारा सरकार की कर-व्यवस्था बड़ी विस्तृत हो जाती 
है और सरकार को आय का अच्छा साधन मिल जाता है । 

(३) करदाता को कर चुकाने में असुविधा नहीं होती । उसे प्रत्यक्ष कर 
की बहुत बड़ी राशि एक साथ ही नहीं चुकानी पड़ती वरन्‌ वह जैसे-जैसे . 
वस्तु खरीदता जाता है तैसे-तैसे कर चुकाता जाता है। उसे इस प्रकार कर 
चुकाना व्यापता नहीं । 

(४) मादक तथा अन्य हानिकारक वस्तुओं पर परोक्ष कर छगाकर उनका 
उपभोग कम किया जा, सकता है और तब सामाजिक दोषों को दूर किया जा 
सकता है । इसके विपरीत, लाभदायक वस्तुओं को करमुक्त करके उनका 
उपभोग बढ़ाया जा सकता है। . 

(५) विलास की वस्तुओं . पर इस प्रकार का कर लगाकर करों का भार 
श्रीमानों और धनिकों पर अधिक डाला जा सकता है। 

(६) परोक्ष कर जब उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनकी मांग 
छोचपूर्ण है तो वह कर अधिकांश में लोचपुणं हो जाता है। 

परोक्ष करों के अबगुण--(.१) इन करों से प्राप्त होनेवाली आय अनिश्चित 
होती है। सरकार को बजट में निर्धारित करना कठिन होता है कि अमुक परोक्ष 
कर से वास्तव में कितनी आय होगी। स 

(२) ये कर प्रतिगामी होते हें अतः इनका भार धनिकों की अपेक्षा निर्धनों 
पर अधिक पड़ता है। इस दृष्टि से ये न्यायोचित कर नहीं कहे जा सकते। 

(३) इनके द्वारा करदाता में नागरिकता का चैतन्य नहीं होता । 
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(४) इनको वसूछ करने में अधिक व्यय होता है अतः ये मितव्ययी नहीं ' 


माने जाते। 

उपर्युक्त विवेचन से एक बात स्पष्ट होती है कि प्रत्यक्ष कर परोक्ष करों 
की अपेक्षा अधिक लोचदार, न्यायोचित, मितव्ययी तथा उत्पादक होते हं 
पर इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार केवल प्रत्यक्ष कर ही लगाती जाय। आय 
बढ़ाने तथा समाज के सभी अंगों पर कर-पद्धति को लागू करने के लिए सरकार 


को दोनों प्रकार के कर लगाने चाहिएं। प्रत्यक्ष और. परोक्ष, दोनों प्रकार के 


करों में एक उचित अनुपात होना चाहिए। दोनों करों के विषय में लिखते हुए 
ग्रेट स्काटमैन ने संकेत किया है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष करों को में दो आकर्षक 


'बहिनों के समान समझता हूं। इसके अतिरिक्त उन्हें में कुछ और नहीं समझ ` 
` सकता। दोनों बहिनें लन्दन कै सुन्दर वातावरण में उपस्थित हें, दोनों विपुल 


भाग्यशाली हे और दोनों सहोदरा हँ। मेरा विश्वास है कि दोनों के माता-पिता 
'आवश्यकता' और 'आविष्कार' हु--उनमें केवल उतना ही अन्तर है जितना 
दो बहिनों में हो सकता है।” * 
कर-निर्वारण के निदस 
`, (Canons of Taxation ) 

'‹ आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता आदम स्मिथ ने कर-निर्धारण के कुछ 
मूल नियमों का उल्लेख किया है जो राजस्वशास्त्रियों तथा सरकार के वित्त- 
व्यवस्थापकों को पथ-प्रदर्शक का काम करते हैँ। कर-निर्धारण के वे नियम इस 
प्रकार ह: अं टक] 

(१) क्षमता या समता का नियस--' प्रत्येक देशवासी को अपनी क्षमता 
के अनुपात में सरकार को कर देना चाहिए। क्षमता” का आधार उसकी वह 
आय हूं जो उसे सरकार की छत्रछाया और संरक्षण के कारण प्राप्त होती है।” इस 
नियम में समानता का सार छिपा हुआ है। 'समानता' का अर्थ यह नहीं कि 
सभी नागरिकों को एकसी दर पर कर देना चाहिए या एक राशि कर में देनी 
चाहिए। समानता' का यहां अर्थ है समानुपातिक त्याग अर्थात्‌ धनियों को अधिक 
और नि्धनों को कम, अपनी-अपनी क्षमतानुसार, कर देना चाहिए । आदम 
स्मिथ ने (इस समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिख दिया है कि “धनिकों 
दारा अपनी आय के समानुपात से अधिक राशि सार्वजनिक व्यय में योगदान 
देना अनुचित नहीं कहा जा सकता ।” + : 


क ० फायनेंस ०५० 
फिण्डले शिराज द्वारा अपनी पुस्तक साइंस ओँव पब्लिक हा 


उद्घृत--पृ० २९७ 
t The Wealth of Nations, Book V Volume IT, p. 327 
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२) निश्चितता का नियस--कर की राशि तथा उसके चुकाने का ढंग 


i ह निश्चित होने चाहिएँ । सरकार तथा करदाता, दोनों को ही कर- 


राशि तया समय निश्चित रूप से ज्ञात होने चाहिएं जिससे वे अपने-अपने बजटों 
को संतुलित बना सक । कर-निर्धारण में अनिश्चितता रहने से तथा सरकार 
द्वारा इच्छानुसार कर-पद्धति बदलने से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। 
कर-पद्धति में स्वेच्छाचारिता को तनिक भी स्थान नहीं मिलना चाहिए । 

(३) सुविधा का नियम--कर करदाता से इस रीति से और ऐसे समय 
वसूल करना चाहिए कि उसे अधिक से अधिक सुविधा हो । उदाहरणाथ, भूमि 
का लगान फसल काटने के समय वसूल करना सुविधाजनक होता है। सरकार 
को भी कर-वसूली में असुविधा नहीं होनी चाहिए । । 

निरिचतता के नियम का अर्थ है कि कर चुकाने का समय और रीति निश्चित 
होने चाहिएं पर सुविधा के नियम का अथं है कि चुकाने का समय और रीति 
सुविधाजनक होने चाहिएं । 
(४) मितव्ययिता का नियम--कर वसूल करने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि कर-वसूरी में कम से कम व्यय हो | यदि कर-वसूली करने 
वाले अधिकारियों के वेतन और भत्तों में कर से प्राप्त आय का अधिकांश व्यय 
हुआ तो वह कर अमितव्ययी होगा । जहां तक संभव हो सरकारी कोष में 
उतना ही आना चाहिए जितना करदाताओं से वसूल किया जाय । अनेक! 
राजस्वशास्त्री उसी कर-व्यवस्था को सर्वोत्तम मानते हे जिसमें वसूली का 
व्यय कम से कम हो । उनका विश्वास है कि कर-वसूली भी सरकार की एक 
उत्पादन-क्रिया है जिसमें न्यूनातिन्यून व्यय-होना चाहिए। .. 

आदम स्मिथ के उक्त कर-निर्धारण के नियमों के अतिरिक्त अन्य 
राजस्वशास्त्रियों ने कुछ और नए नियमों की शोध की है । ये नियम इस 
प्रकार हें: - इ 

(५) उत्पादकता का नियम- बेस्टेबल के अनुसार करःव्यवस्था अधिक- 
तम उत्पादक होनी चाहिए। सरकार को करों से प्राप्त होनेवाळी आय इतनी 
पर्याप्त होनी चाहिए कि वह सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ।, ` 
सिरी ओर कर-व्यवस्था का स्वरूप तथा कर की दरें इतनी जटिल और भारी 


| गहं होनी चाहिएं कि उनसे देश के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़े। करन तो 


अधिक और भारी होने चाहिएं:कि उनके द्वारा करदाताओं की उत्पा- 

ते पर आघात लगे और न इतने कम होने चाहिएं कि वे सरकार की 

पिनऱयोजनाओं में कछ काम हीनआ सकें। दोनों प्रकार से कर उत्पादक 
होने चाहिएं। ७ र 


(६) लोच का नियम--कर-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सरकार, 


+s 
se 
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जब आवश्यक समझे तभी अपनी आय बढ़ा सके और आवश्यकतानुसार 
कर-पद्धति में परिवर्तन कर सके । आय-कर लोचदार'कर-पद्धति का एक उत्तम 
उदाहरण है। रेछ, डाक व तार की कर-नीतियां भी लोचदार हैँ। छोचदार 
कर-व्यवस्था का यहां यह अर्थ नहीं कि करदाता को कष्ट देकर भी अनुचित 
रीति से सरकार आय बढ़ावे। लोच के इस नियम के साथ उत्पांदकता तथा 
मितव्ययिता के नियमों को भी मिला लेना चाहिए। उत्पादकता तथा मितब्य- 
यिता को बलि करके लोच लाना कर्‌-पद्धति का नियम नहीं कहा जा सकता । 

(७) कोमलता का नियम--इसका अर्थ है कि कर-पद्धति में कोई कठो- 
रता नहीं होनी चाहिए जिससे उसमें परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समा: 
योजन किए जा सकें। वैसे तो कोमलता का होना लोच की एक अनिवार्य 
शर्त है क्योंकि जब तक कर-पद्धति कोमल नहीं हो, आय बढ़ाई ही. नहीं जा 
सकती । कर-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बिना किसी क्रांति के उसमें आवः 
इयक परिवर्तन किए जा सके। 

'कूछ लेखकों ने 'कोमलता' और 'लोच' को एक जैसी बात मानकर एक 
साथ ही विश्लेषण कर दिया है पर सिद्धान्त की दृष्टि से हमने इन्हें अलग 
अलग ही दर्शाया है। | - 

(८) सरलता का नियम--कर-पद्धति सरल, सीधी तथा सादी होनी 
चाहिए जिससे वह देश के सामान्य से सामान्य नागरिक की समझ में सरलता 
-से आ सके । जटिल तथा पेचीदा कर-पद्धति जनता की समझ न आने के कारण 
उसमें विशवास नहीं जमा पाती । इतना ही नहीं, कर-वसूली में भ्रष्टाचार फैलने 
लगता हँ । करदाता तथा कर-अधिकारी, दोनों का नैतिक स्तर गिरने 
लगता है और कर-वसूली का व्यय बढ़ जाता है। अतः कर-व्यवस्था सरल 
और सादी होनी चाहिए। 

(९) बहुरूपता का नियम--देश की कर-पद्धति ऐसी. होनी चाहिए 
जिसमें विभिन्न प्रकार के करों की व्यवस्था हो। एक ही प्रकार. के कर से न तो 
पर्याप्त आय मिल सकती है और न समाज के प्रत्येक अंग पर उसे समुचित. रीति 

से लागू किया जा सकता है। अतः जहां तक संभव हो, देश में भांति-भांति के 
कर होने चाहिएं पर उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि उनके 
श्रवन्ध-सचाळन में गड़बड़ी होने लगे । 

(१०) एकरूपता का नियम--कूछ राजस्वशास्त्रियों* ने कर-पद्धति में 
एकरूपता का प्रतिपादन किया है। उनका कहना है किं कर 'एकख्प' होने 
चाहिएं। देश में प्रचलित सब करों का भार प्रत्येक करदाता पर एकसा पड़ता 
चाहिए जिससे समान त्यार' का सिद्धान्त पूरा हो सके | 

क Nitty and Louard. 
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उक्त .नियमों में प्रथम चार को छोड़कर, जो आदम स्मिथ ने मौलिक 
अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय प्रतिपादित किए थे, शेप नियम आधुनिक 
राजस्व से संबंध रंखते हें। आदम स्मिथ के चार नियमों में से प्रथम नियम-- 
क्षमता या-समानता का नियम---कर-तीति का नैतिक आधार प्रतीत होता है । 
शेष तीन नियम कर-वसूली से संबंधित प्रतीत होते हँ। कहा गया है कि आदम 
स्मिथ का प्रथम नियम सैद्धांतिक है और अन्य तीन नियम प्रशंसनीय हँ 
आज के राजस्व-प्रवन्धन में उक्त दसों नियमों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कर-निर्घा- 
रण से पूर्व उन सभी पर विचारना आवश्यक है। | ह 
कर-निर्धारण सं न्याय का पुट 

वताया जा चुका हूँ कि कर निर्धारित करते समय सरकार को न्यायपूर्ण 
प्रबृत्ति से काम लेना चाहिए। कर-निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए कि 
उसका भार समान स्थितिवाले नागरिकों पर एकसा पड़े । कर-निर्धारण में 
न्याय का पुट' राजस्व-मंत्रियों के सामने एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न होता है । 
इस विषय में विषय के जानकारों ने कई मार्ग खोज निकाले हैं जिनका यहां 
उल्लेख करना आवश्यक हूँ।: ' 

लाभ-सिद्वान्त अथवा 'जंसे को तैसा' सिंद्धान्त--इसके अनुसार सरकार को 
करदाता से उतना ही कर लेना चाहिए जितना लाभ सरकार की छत्रछाया में उस 
करदाता को प्राप्त होता है सरकारी व्यय से करदाता को जितना लाभ या सुविधा 
मिले उसी के अनुपात में उसे सरकारी व्यय में कर देकर सहायता करनी चाहिए। 

यह सिद्धान्त देखने और सुनने में तो बड़ा उत्तम जान पड़ता है पर व्यवहार 
में बड़ कठिन है क्योंकि प्रत्येक नागरिक को सरकार के संरक्षण में मिलने 
बाले लाभ को ठीक प्रकार से नहीं मापा जा सकता । यदि ऐसा किया भी गया 
तो निर्धनों और असहायों को धनिको की अपेक्षा अधिक कर चुकाना पड़ेगा 
क्योकि सामाजिक सुरक्षा का लाभ निर्धनों को अधिक मिलता है। इस क्रम में 
मह कहा जा सकता है कि नागरिकों को प्राप्त होनेवाले 'सामूहिक लाभ' के 
भनुसार ही उनसे कर वसूल होना चाहिए। 
_ सेवा के मूल्य का सिद्धान्त--इसके अनुसार सरकार को अपनी “सेवाओं 
कै मूल्य के वरावर ही कर वसूल करना चाहिएन इससे अधिक और 
१ इससे कम। इस सिद्धान्त को भी व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
आर द्वारा दी जानेवाली बहुत सी सेवाओं का मूल्यांकन करना संभव 
ही नहीं नागरिकों हो सकता । फिर, इसमें एक कठिनाई और भी है । जब सरकार 

। की समानरूपेण सेवा करती हैः तो प्रत्येक नागरिक को मिलनेवाली 
मी है, एल्याकन करना.संभव नहीं हो सकता। 
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कर चुकाने को क्षमता का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आदम 
स्मिथ ने किया था। उनका कहना था कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी व्यय को 
पूरा करने के लिए अपनी 'क्षमता के अनुसार योगदान करना चाहिए। राजस्व- 
शास्त्रियों ने 'क्षमता' का प्रकार प्रकार से अर्थ लगाया है । प्राचीन विचारकों 
का मत था कि नागरिकों की कर देने की क्षमता उनकी सम्पत्ति की मात्रा के 
अनुसार कम या अधिक होती है अतः अधिक सम्पत्तिवाले नागरिकों को 
अधिक कर देना चाहिए। पर यह आधार दोषपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार जे 
रोग, जिनकी आय तो काफी हो पर सम्पत्ति न हो, कर से साफ बच जायेंगे। 
कछ विशेषज्ञों का विचार हैं. कि कर देने की 'क्षमता' नागरिक के 'ब्ययस्तर' 
पर आधारित होनी चाहिए। उनका तर्क है कि जो व्यक्ति अधिक व्यय करते 
हैं वे कर भी. अधिक दे सकते हैं । परन्तु यह आधार भी गलत है क्योंकि एक 
बड़े परिवारवाला व्यक्ति, जो छोटे परिवार की अपेक्षा अधिक व्यय करता 
हो, अधिक कर देने की क्षमता रक्खे, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग 'आय' 
को क्षमता का आधार मानते हें पर यह पक्ष भी सबल नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
यदि दो समान आयवाले व्यक्तियों की पारिवारिक परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हां 
तो उनकी कर देने की क्षमता एक जैसी नहीं कही जा सकती। कुछ अन्य विशे- 
ज्ञों ने त्याग' के आधार पर कर देने की क्षमता निर्धारित करने के सुझाव 
दिए हैं। त्याग के आधार-पर कर देने की क्षमता ज्ञात करने के तीन स्वरूप 
हो सकते हैं :-- 

(१) समान त्याग का रूप--कर इस प्रकार लगाया जाय कि सब 
करदाताओं को समान त्याग करना पड़े । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर- 
पद्धति प्रगतिशील रखनी चाहिए। पर इसमें एक कठिनाई आती है कि करदाता 
> का परोक्ष त्याग ज्ञात करना संभव नहीं होता। . । ॥ 

(२) न्यूनतम सामूहिक त्याग का रूप--इसके अनुसार सामूहिक रूप से 
करदाताओं को न्यूनतम त्याग करना चाहिए । कर-नीति;ऐसी होनी चाहिए 
कि जनता को न्यूनतम त्याग करना पड़े। यदि ऐसा किया गया तो अधिक 
आयवालों पर कर लगाने से सामूहिक त्याग की मात्रा कम होगी और इसलिए 
अधिक आयवालों पर ही कर लादे जायेंगे । फलतः धनी लोग कम काम 
करने लगेंगे और उनमें अधिक काम करके धन कमाने का उत्साह नहीं रहेगा | 

(३) समानुपातिक त्याग का रूप--इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक पर 
उसकी आय के अनुपात में कर लगाना चाहिए या सरकारी व्यय से वह जितना 
छाम प्राप्त करता है उसके अनुपात में उससे कर लेना चाहिए। ऐसा करण 
के लिए कर-पद्धति प्रगतिशील होनी चाहिए। - 

देखने में तो 'त्याग' के आधार पर कर निर्धारित करने का सिद्धान्त बड 
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उचित और उत्तम जान पड़ता है पर उसे व्यावहारिक नहीं कह सकते क्योंकि 
त्याग का कोई व्यावहारिक माप संभव नहीं है। अतः आय को ही कर-निर्धारण 
का सर्वोत्तम आधार मानकर कर लगाए जाते हैं। 


कर-निर्धारण के विविव सिद्धान्त ` 


- (१) वित्तीय सिद्धान्त--कहा जाता है कि फांस के वित्तमंत्री का बजट 
सिद्धान्त यह था कि “हंस के पर इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम चिल्लाए ।” 
-इस सिद्धान्त के अनुसार जनता पर कर इस प्रकार लगाना चाहिए कि वह 
उसका कम से कम विरोध करे और सरकार के पास उसके द्वारा अधिक से 
अधिक आय हो जाय । 

(२) समाजबादी सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनसार सरकार को इस 
प्रकार करनिर्धारण करना चाहिए कि उस कर के द्वारा समाज में धन के 
बितरण की असमानता दूर हो । प्रगतिशील कर लगाकर इस सिद्धान्त'का पालन 
किया जा सकता हूँ । 

(३) “जैसा हो सके बसा करो' सिद्धान्त--इस सिद्धान्त. के अनुसार कर 
इस प्रकार निर्धारित करने चाहिएं कि करदाता उन्हें चुका सके तथा कर 
चुका देने के पश्चात्‌ भी करदाता की आथिक स्थिति पूर्ववत्‌ बनी रहे। 

(४) “कुछ न कुछ दो” सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक नागरिक 
से, चाहे वह धनिक हो और चाहे निर्धन, कर लेना चाहिए । प्रजातंत्रीय देशों में 
ऐसी भावना जोर पकड़ने लगी हू। 

(५) “उपभोग नियमन हेतु सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनसार सरकार 
को क्र हानिकारक वस्तुओं या मादक द्रव्यों का उपयोग रोककर नियमित 
करने के लिए लगाना चाहिए। इससे जनता के स्वास्थ्य और नैतिकता में वृद्धि 
होकर उनकी. कार्यक्षमता बढ़ती है और फिर उत्पादन में भी वृद्धि होती है। 
ह याचो को भिन्न-भिन्न राजस्वशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न दृष्टि- ` 
नि किया है | इनमें न तो सभी उत्तम हैं, न सभी दोषपूर्ण हें 

समा व्यावहारिक ही है । समयानुसार परिस्थितियों के अनुक किसी भी 

सिद्धान्त को माना जा सकता हूँ । केट] 

म आदशे कर-पद्धति के लक्षण 

ददिष डि में समता, निर्चितता, करदाता तथा सरकार दोनों 

नीय एब ग खता और मितव्ययिता होनी चाहिए । कर-पद्धति विइव- 

गे आंकड़ों के आधार पर तैयार करके बनानी चाहिए जिससे 

अंधेरे मे तप आय के अनुमान छगभग “सही और खरे उतर सके। वह 

उछाल मात्र नहीं होनी चाहिए। कर-पद्धति में सम्मिलित करों का 
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उत्पादन एवं वितरण पर पड़नेवाले प्रभावों का पूरा-पुरा ज्ञान संभव होना 
चाहिए। सब प्रकार के कर सुविधाजनक होने चाहिएं जिससे करदाता को 
कठिनाई न हो। कहा गया है कि अमीरों को जितना वे सोचते हे, उससे अधिक 
कर देना चाहिए और निर्धनों को समझना चाहिए कि जितना वे दे सकते ह 
उससे अधिक देते हँ । इस दोहरे भ्रम से धनिक संतुष्ट और निर्धन ईमान, 
दार बने रहेंगे । 
कर्‌-पद्धति लोचदार तथा व्यावहारिक होनी चाहिए जिससे उसके द्वारा 
नई-नई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । कर-पद्धति का आधार अधिक 
से अधिक विस्तृत होना चाहिए । करों के भार का वितरण उचित होना 
चाहिए । कर का भार समर्थ और योग्य कंधों पर पड़ना चाहिए। प्रशासन 
की दृष्टि से कर-पद्धति योग्य एवं सरल होनी चाहिए। करों को टालने का क्षेत्र 
कम होना चाहिए. जिससे करदाता उसे टालकर कर की चोरी न कर सकें। 
कर-वसूली में अनाचार और भ्रष्टाचार की संभावना कम होनी चाहिए। 
आदश कर-पद्धति सद्भावनापूर्णं होनी चाहिए। न तो एकक-कर नीति 
अच्छी होती है और न अनेक-कर नीति वरन्‌ बहु-कर नीति का पालन करना 
चाहिए। विभिन्न करों में ताळ-मेल होता चाहिए जिससे सब साथ-साथ चल 
` सके । कर इस भांति लगाने चाहिएं कि उनसे किसी प्रकार देश के आर्थिक 
` कलेवर पर एवं भावी आथिक विकास पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। कहा 
, गया है कि “कर-निर्धारण का अधिकार आ जाने से विनाश की अनुचित 
शक्तियां जन्म ले लेती हँ और फिर विनाश की ये शक्तियां निर्माण-शबिति को 
हटाकर विफल वना देती हें।” अतः कर-निर्धारण के अधिकार का सावधानी 
के साथ प्रयोग होना चाहिए। 
कर-देय क्षमता 
(Taxable Capacity) 
किसी भी सरकार को देश की जनता पर कोई नया कर लगाने से पूर्व वहां 
के नागरिकों की कर-देय क्षमता का पूर्ण अध्ययन-विइलेषण कर लेना चाहिए । 
प्रत्येक राष्ट्र की कर-देय क्षमता सीमित होती“है । अतः यह जानना आवश्यक 
हो जाता हँ कि सरकार किस सीमा तक कर लगा सकती है । द्वितीय युद्धका 
में तथा इसके पश्चात्‌ भी देश-देश की सरकारों ने वहां के नागरिकों पर जो तरह 
तरह के कर लगाए उससे आज के युग में देश की कर-देय क्षमता का अनुमा 
लगाना और भी महत्त्वपूर्ण विषय बन गया है । अतः हम देखेंगे कि कर-देय 
क्षमता क्या है और यह किन तत्त्वों पर निर्भर होती है । 


करःदेय क्षमता का अर्थ भिन्न-भिन्न राजस्वशास्त्रियों ने समाज की क 
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देय क्षमता की भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। डाल्टन ने उसे 'एक . 
ला और अस्त-व्यस्त विचार' कहकर पुकारा ह । उन्होंने सलाह दी है कि 
कर-देय क्षमता एक ऐसी पौराणिक किवदन्ती है जिसे राजस्व जैसे गंभीर और 
| विषय का विचार करते समय भुला देना चाहिए। इसके विपरीत 
प्रो० फिण्डले शिराज ने कर-देय क्षमता को राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
समझकर लिखा है कि “सरकार को सामान्यतः . यह ज्ञात होना आवश्यक और 
बद्धिमानी है कि साधारण और विशिष्ट परिस्थितियों में देश किस सीमा तक 
कर दे सकता है ।”* प्रो० शिराज ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आगे 
चलकर लिखा है कि “युद्धोत्तरकाल में ऋण के भार से दबे हुए देशों में बजट 
संतुलन की: जो समस्या उपस्थित हुई उसने. कर-देय क्षमता को और भी 
महत्त्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न बनाकर खड़ा कर दिया है । डाल्टन जैसे प्रसिद्ध 
राजस्ववेत्ता का स्पष्ट मत है कि सापेक्ष कर-देय क्षमता एक वास्तविक विषय 
हो सकता हूँ और उसे कुछ शब्दों में मापा भी जा सकता है पर केवल कर-देयं 
क्षमता एक कोरी कल्पना या भ्रम है. जिसमें भारी न्रुटियां और विभ्रम हो 
सकता है । अतः राजस्वशास्त्र के किसी अध्ययन में इसको स्थान नहीं देना 
चाहिए। सर जोसियाह स्टाम्प ने कर्‌-देय क्षमता की इस प्रकार व्याख्या 
की है--'कर-देय क्षमता -वह अधिकतम धन-राशि है जिसे नागरिक दुःखी और 
दलित जीवन बिताए विना तथा आथिक कलेवर को अस्त-व्यस्त किए विना 
सरकारी व्यय के. हेतु योगदान क्रते हैँ।” 

कर-देय क्षमता के. सामान्यतः दो प्रकार से अर्थ लगाए जाते हे :-- 
(१) समुदाय-विशेष किसी भी अनुचित दबाव के विना जितना कर दे. सके 
वही उसकी कर-देय क्षमता कही जायगी, (२) सरकारी व्यय में नागरिक जो 
योगदान दे सकें वही उनकी कर-देय क्षमता होगी। यह अर्थ बहुत व्यापक 
है। कर-देय क्षमता के प्रथम अर्थ के दो रूप बनाए जा सकते हैं--बिना वेदना 
के कर देने की क्षमता तथा वेदना की चिन्ता न करते हुए कर देने की क्षमता। 
यदि सच कहा जाय तो ये दोनों ही अर्थ काल्पनिक और अव्यावहारिक हे 
कि कोई कर दे और वेदना न हो या वेदना माने बिना कर दे, ये दोनों 

ही वातें भानव-जीवन में व्यावहारिक नहीं । 
करूदेय क्षमता की उक्त सभी व्याख्याएं अवैज्ञानिक प्रतीत होती हें 
न बक में कोई न कोई ऐसा तत्त्व सम्मिलित है जिसे व्यवहारस्वरूप माप 
क्षमता ज्ञात करना संभव नहीं । उदाहरणार्थ, जोसियाह स्टाम्प , 
है। हा में दुःखी और दलित जीवन' की परिभाषा करना बड़ा कठिन 
[र छ 7 शि्‌राज की परि की परिभाषा में “अधिकतम आथिक हित का अर्थ 
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लगाना संभव नहीं है । इसी प्रकार की बातें अन्य परिभाषाओ में भी मिलती हैं। 
अतः कर-देय क्षमता को व्यावहारिक अर्थों में स्पष्ट करना कठिन वात 
है। फिर भी कहा जा सकता है कि “राष्ट्रीय आय का वह अंश, जो उसे 
अजित करने की लागत काटकर शेष बचे, समाज की कर-देय क्षमता कही जा 
सकती हूँ।” इसमें कठिनाई यह होगी कि 'अजित करने की लागत? को कैसे 
मापा जाय ? कुछ भी हो, यह परिभाषा सत्य के अधिक समीप जाती दीख 
पड़ती है । ८ हे 
« कर-देय क्षमता को प्रभावित करनेवाले कारण--प्रोफेसर विराज ने कर- 
देय क्षमता को न्यूनाधिक करनेवाले जो कारण बताए हैं वे इस प्रकार हैं :__ 

(१) नागरिकों की संस्या--देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी 

' उतनी ही अधिक मात्रा में वहां के समाज की कर-देय क्षमता होगी। 
इस दृष्टि से भारत का स्थान अच्छा है । 

(२) करदाता की मनोवृत्ति--नागरिकों की मनोवृत्ति.पर कर-देय 
क्षमता निर्भर होती है। नागरिकों में जितनी देशभ क्ति होगी, जितना 
सरकार के प्रति विश्वास होगा और जितना सरकारं के साथ सम्पर्क 
होगा उतना ही अधिक वे सरकारी व्यय में योगादान.कर' सकेंगे । 

(३) असमान वितंरण--धन का वितरण जितना असमान होगा समाज 
की कर-देय क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ४०,००० रुपये की 


आयवाले की कर-देय क्षमता २०००-२००० रुपये की आयवाले 


लोगों की क्षमता.से अधिक होगी । 
. (४) आय की स्थिरता--यदि नागरिकों की आय स्थिर है तो उनकी 
कर-देय क्षमता अधिक होगी अन्यथा कम । 

(५) देश को आथिक स्थिति-यदि देश की आथिक स्थिति अच्छी है, 
उद्योग-घंधे और कृषि उन्नति पर हैँ और उत्पादन खूब होता है तो 
वहां. के नागरिकों की कर-देय क्षमता अधिक होगी । जनता का 
जीवन-स्तर ऊंचा हुआ तो उनकी कर-क्षमता भी अधिक होगी। 

(६) करनिर्धारण का उद्देश्य--यदि कर-पद्धति समझ-सोचकर वैज्ञानिक 
रीति पर तैयार की गई जिसमें प्रकार-प्रकार के करों को सम्मिलित 
किया गया तो समाज की करक्षमता अपेक्षाकृत अधिक होगी! 

(७) सोद्रिक स्थिति- मौद्रिक स्थिति का भी कर-देय क्षमता पर प्रभाव 
पड़ता हूं । मुदरा-स्फीति के काल में लोगों की आय बढ़ जाने से कर- 
देय क्षमता बढ़ जाती है। हमारे देश में मुद्रा-स्फीति के युग में जनता 
अनेक-अनेक भारी-भारी कर दे सकती थी । : 
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सारांश 
विभिन्न पद्धतियों के अनुसार कर समानुपाती, प्रगतिशील एवं प्रतिगामी और 
अधोगामी होते हैं। कर-पद्धतियां इस प्रकार हें-- (१) समानुपाती कर-पद्धति 
जिसमें आय या सम्पत्ति पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कर वसूल 
किया जाता है; (२) प्रगतिशील कर-पद्धति जिसमें करदाता की सम्पत्ति 
या आय बढ्ने के साथ-साथ उस पर लगाए गए कर की दरें भी बढ़ती जाती हें; 
(३) प्रतिगामी कर-पद्धति जिसमे केर-भार धनिकों की अपेक्षा. निर्धनों पर 
अधिक पड़ता हैँ; (४) अधोगामी कर-पद्धति जिसमें कर इस प्रकार लगाए जाते 
$ कि कम आयवाले की अपेक्षा अधिक आयवाले को कस त्याग करना.पड़े। 
विशिष्ट कर वस्तु की तौल या साप पर वसूल किया जाता हैं तथा यथा- 
` ज्य कर वस्तुओं के मूल्य के आधार पर- वसूल किया जाता है । एकक-कर 
पद्धति में एक ही प्रकार का कर एक विशेष प्रकार की वस्तुओं अथवा वर्ग- 
(बिशेष के मनुष्यों पर लगाया जाता हूँ। अनेक-कर पद्धति के अन्तर्गत कर इस 
प्रकार लगाए जाते हें कि कर का थोड़ा बहुत भार प्रत्येक व्यक्ति पर पड़े। 
बहु-ऋर प्रणाली सें कुछ कर केवल धनिकों पर व कुछ कर सभी नागरिकों पर 


.- लगाए जाते हैं। 


यदि किसी कर को चुकाने का दायित्व एवं कर-भार, दोनों अन्तिम रूप 
से एक ही व्यक्ति पर पड़ें तो उस कर को प्रत्यक्ष कर कहते हें । यदि किसी 
कर को चुकाने का दायित्व एक व्यक्षित पर तथा कर-भार दूसरे व्यक्ति पर पड़े 
तो उसे परोक्ष कर कहा जाता है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर में मूल भेद भार - 
के विवर्तत काहै। . _ : र बह 
प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हुँ, उनकी वसूली में सरलता तथा सुविधा _ 
होती है, मितव्ययी होते हें, लोचदार होते हें तथा उनके द्वारा करदाता | 
में नागरिकता की चैतन्यता आती है । पर उनके चुकाने की प्रणाली जटिल 
होती है और उसमें करदाता को कर टालने की भावना बनी रहती है। 
परोक्ष करों को टालना कठिन होता है तथा उनके द्वारा सामाजिक दोषों 
को दूर किया जा सकता है। परोक्ष कर देना करदाता को खटकता नहीं, 
पर इन करों से होनेवाली आय अनिश्चित होती है तथा इनके द्वारा करदाताओं _ 
में नागरिकता काः चैतन्य नहीं आता।- इनकी वसूली में भी अधिक व्यय 
होता है। े 
कर-निर्घारण के नियम--(१) क्षमता या समता का नियम, (२) निश्चितता 
का नियम, (३) सुविधा का नियम, (४) मितव्ययिता का नियम, 
(५) उत्पादकता, (६) लोच, (७) कोमलता, (८) सरलता, (९) एकरूपता, 
१०) बहुरूपता । प्रथम चार नियम आदम स्मिथ ने प्रतिप्रादित किए हैँ तथा 
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शेष वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक अर्थशास्त्र की आवश्यकतानुसार 

- किए हें। । शीत 
कर-निर्धारण के अन्य सिद्धान्तों में वित्तीय सिद्धान्त, समाजवाद 

“जैसा हो सके वेसा करो' सिद्धान्त, 'कुछ न कुछ करो” सिद्धान्त ना 


आदर्श कर-पद्धति मं समता, निश्चितता, सुविधा, सरलता, मितव्ययिता, ˆ 
2 


'लोच, कोमलता तथा व्यावहारिकता होनी चाहिए । 
कर-देय क्षमता के विषय में राजस्वशास्त्रियों के भिन्न-भिन्न मत हैं। डाल्टन 
ने उसे एक धुंधला और अस्त-व्यस्त विचार सात्र' कहकर टाल दिया है और 
शिराज ने उसे कर-प्रणाली की एक उत्तम कसौटी” कहकर पुकारा है। कहने 
का अर्थ यह है कि कर-देय क्षमता राष्ट्रीय आय का वह अंश है जो उसे ल 
करने की लागत काटकर शेष बचे। कर-देय क्षसता को न्यूनाधिक करनेवाले 
कारण हे--(१) नागरिकों की संख्या, (२) कर-दाता की मनोवृत्ति, (३) आय 
का असमान वितरण, (४) आय की स्थिरता, (५ ) देश को आथिक स्थिति 
(६) कर-निर्धारण का उद्देश्य, (७) मौद्रिक स्थिति। 


परोक्षा-प्रइन 


-- (१) कर किसे कहते हे? विभिन्न कर-पद्धतियों का उल्लेख करते हुए उनके 
लक्षण एवं गुण-दोष समझाइए । ` 


प्रगतिर्श पे कर है + = 
(२) [ल कर-पद्धति किसे कहते हे? इस पद्धति द्वारा समाज में आयर 


`का समान वितरण किस धकार प्राप्त किया जा सकता है ? 
(३) प्रत्यक्ष एवं परोक्ष च का अर्थ समझाते हुए दोनों का भेद दर्शाइए। 
दोनों के गुण-दोषों पर भी प्रकाश डालिए। छ 
र 2 ८ नियमों ५ १ हे 
(४) क 4 के विभिन्न नियमों की व्याख्या कीजिए। आदम स्मिथ ने 
के 20 क के जो नियम प्रतिपादित किए उनका समावेश वर्तमान कर- 
0 यस कहाँ तक देखने मेँमिलता है? उदाहरण देकर समझाइए । 
\) तिचा म न्याय की समस्या” पर एक लेख तैयार कीजिए । 
(६) आदर्श कर-पद्धति में कौन-कौन गुण होना आवश्यक है ? क्या भारतीय 


| 


कर-पद्धति में वे सव गुण पाए जाते हें? 


७) " -देय 21 > a नेवाले \ 
(७) “कर-देय क्षमता” से आप क्या “सँमझते हैं? इसको. प्रभावित.कर \ 


“कारणों की विवेचना कीजिए । 
(८) निम्नलिखित पर टिप्पणियां तैयार कीजिए-- 
(१) वहु-कर पद्धति 
(२) यथा-मूल्य कर 
` (३) कर-देय क्षमता । 
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अध्याय ४५ 


कर के भार के सिद्धान्त एवं समस्याएं 


कर के भार का अर्थ --प्रायः देखने में आता है कि सरकार किसी एक 
व्यक्ति से कर वसूल करती है पर वह करदाता कर की राशि दूसरे व्यक्ति 
पर टालकर अपनी क्षतिपूति कर लेता है। उदाहरणार्थ, विक्री-कर विक्रेता 
से वसूल किया जाता है पर विक्रेता उस कर-राशि को वस्तुओं के मूल्य में 
जोड़कर उसे उपभोक्ताओं से प्राप्त कर लेता हैँ। इसका अर्थ यह हुआ कि 
विक्री की कर-राशि चुकाने का दायित्व अथवा कर का दवाव विक्रेता पर 
होता है. पर अन्तिम रूप से कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। विक्रेता 
करके भार को. उपभोक्ता पर टाल देता है। इस प्रकार राजस्वशास्त्र के . 
अध्ययन के क्रम में कर के भार का प्रश्न हमारे सामने आता है। स्पष्ट 
हैं कि जो व्यक्ति कर की राशि सरकार को देता है उस पर कर का 
दबाव' (108०४) या कर चुकाने का दायित्व होता है और जिस 
व्यक्ति के कंधों पर अंतिम रूप से कर की राशि आकर जम जाती है, उस पर 
कर्‌ का भार (11101001106) पड़ता है । 'कर के दवाव' और कर के 
भार में मूलभूत अन्तर है । कर का दवाव उस व्यक्ति पर होता है जो आरम्भ 
भेंउसे सरकार को देता है और कर का भार उस व्यक्ति पर होता है जो अन्ततः 
उसे सहन करता है । कर का भार किस व्यक्ति पर पड़ता है ? इसका 
उत्तर जानने के लिए इस प्रश्‍न का उत्तर समझना चाहिए कि वास्तव में कर 
कौन देता है ? जो व्यक्ति अन्तिम रूप से कर की राशि सहन करे वही कर 
का भार वहन करता है । 
. कर के भार' के साथ हस्तान्तरण या विवर्तन की क्रिया निहित होती 
है। वह व्यक्ति जो कर की राशि सरकार को दे, प्रयत्न करके उस कर को 
अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरिंत करता है जिसे अन्तिम रूप से उसे सहन 
करना पड़ता है या जो उसे फिर किसी पर हस्तान्तरित कर देता है। जिस 
केर का विवर्तन न हो बह प्रत्यक्ष कर कहलाता है तथा जिसका विवर्तन हो 
सके उसे परोक्ष कर कहते हैं । कर के भार का विवतंन पूर्ण प्रतियोगिता, श्रम 
तथा पूंजी की गतिशीलता आदि तत्त्वों पर निर्भर होता है। जहां व्यापार में 
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स्वतंत्र प्रतियोगिता होती हो वहां कर का भार सरलतापूवंक . पर 
डाला जा सकता है पर जहां ऐसा न हो वहां उत्पादक या विक्रेता को ही कर का 
भार सहन करना पड़ेगा। कर के भार का विवतंन दो प्रकार से किया जा सकता 
है--(१) वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर, (२) वस्तुओं की कोटि घटाकर । 

कर के भार' और कर के बोझ' में भी मूलभूत अन्तर है जिसको पहिचान 
कर हम कर के भार को समस्या को समझ सकते हँ। सरकार को किसी कर से 
जो मुद्रा-रासि प्राप्त होती है वह कर का प्रत्यक्ष मुद्रा भार' कहलाता है। 
उस कर को देने में करदाता को जो आथिक कल्याण का त्याग करना होता है 

वह उसका प्रत्यक्ष वास्तविक बोझ” कहलाता है । विक्रेता जब कर सरकार 
को चुकाता है और उसे हस्तान्तरित करके उपभोक्ता पर टालता है, इन दोनों 
क्रियाओं के बीच में कुछ समय लगता है । इस अन्तरिम समय में विक्रेता, 
को कर में दी गई राशि पर व्याज की हानि होती है जिसे कर का 'परोक्ष मुद्रा 
भार कहते हैं। जब विक्रेता अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर कर का भार उप- 
भोक्ताओं' पर टालना चाहता है तो ऊंचे मूल्यों के कारण बहुत से उपभोक्ता उन 
वस्तुओं को नहीं खरीद पाते। इससे उन्हें उनका उपभोग न करने से जिस सुख 
और सुविधा का त्याग करना पड़ता हुँ उसे 'परोक्ष वास्तविक भार' कहते हें। 
कर के भार के सिद्धान्त 

कर के भार का प्रश्‍न कुछ विशेष सिद्धान्तों पर निर्भर है जिनका उल्लेख 

नीचे किया जाता है :-- ह 
. (१) स्थानापन्न वस्तुओं के कर का भार--यदि किसी ऐसी वस्तु पर कर 
छगाया जाय जिसकी स्थानापन्न वस्तु उपभोक्ता खोज लें तो करारोपित 
बस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर उपभोक्ता स्थानापन्न वस्तु का उपभोग करने 
लगेंगे और करारोपित वस्तु पर लगे कर का भार उत्पादक पर ही रह जायगा। 
उत्पादक उस कर का भार उपभोक्ताओं पर नहीं टाल सकेगा। 

(२) एकाधिकारी व्यापार के कर का भार--एकाधिकारी व्यापारी का 
उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। जब तक उसकी सीमान्त आय 
तथा सीमान्त लागत बराबर रहेंगे वह उत्पादन करता रहेगा। ऐसी स्थिति ` 
में यदि उसके लाभ पर कर लगाया गया तो अपनी वस्तुओं की वह मूल्य-वृद्धि न 
करके कर का भार स्वयं ही सहन कर लेगा क्योंकि कर चुकाने पर भी उसे वस्तुओं 
के पुराने मूल्य पर ही महत्तम आय होती रहेगी । यदि उसे मूल्य बढ़कर अधिक 
लाभ मिल सकता तो वह पहिले ही ऐसा कर सकता था। अतः आनुपातिक 
केर का भार एकाधिकारी स्वयं सहन करता रहेगा । पर यदि उसके उत्पादन 
पर कर छगाया जाय तो उससे उसका छागत-व्यय बढ़ जायगा और इस 
कारण उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ाना पड़ेगा । मूल्य बढ़ने से कर का 
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भार उस वस्तु की मांग की लोच के आधार पर ज्ञात होगा | यदि उस वस्तु 
की मांग अधिक लोचदार न हुई तो एकाधिकारी तथा उपभोक्ता, दोनों ही 
कर का भार सहन करेंगे । यदि उस वस्तु की मांग उसकी प्रदाय से अधिक लोच- 
दार हुई तो उपभोक्ता पर कर का भार पड़ेगा । यदि मांग प्रदाय की अपेक्षा 
अधिक लोचदार है तो उपभोक्ता पर कर का भार कम पड़ेगा । $ 

(३) सांग तथा प्रदान को लोच के आधार पर कर का भार--जिस 
बस्तु की मांग लोचदार हो उस पर कर लगाने से कर का अधिकांश भार वित्रेता 
पर पड़ता है । जिस वस्तु की प्रदाय लोचदार हो उस पर कर लगाने से कर का 
भार उपभोक्ता पर पड़ने की संभावना रहती है । यदि किसी वस्तु की मांग और 
प्रदाय की लोच बराबर हो तो उस पर लगे हुए कर का भार विक्रेता और उप- 
भोक्ता दोनों पर पड़ता है । संक्षेप में वात यह है कि कर का भार विक्रेता पर पड़े 
या उपभोक्ता पर, यह उन दोनों की कर-भार के हस्तान्तरण की क्षमता और 
योग्यता पर निर्भर होता है । अल्पकाल में प्रदाय लोचहीन होती है तथा दीर्घकाल 
में लोचदार । अतः अल्पकाल में कर का भार विक्रेता पर और दीर्घकाल में 
उपभोक्ता पर पड़ता है । इस ,प्रकार विक्रेता प्रदाय कम करके कर का भार 
उपभोक्ता पर डालने की चेष्टा करता है और उपभोक्ता मांग कम करके कर . 
का भार विक्रेता पर रखना चाहता है । दोनों में जो अधिक समर्थ होता है वही 
अपने अनुकूल स्थिति बना लेता है । । 

(४) करारोपिंत वस्तु की उत्पत्ति के नियमों के आधार पर कर का 
भार--जिस वस्तु पर कर लगाया जाय यदि उसका उत्पादन स्थिर उत्पत्ति 
(Constant 186४प्र718) के नियमानुसार होता हो तो कर लगते ही 
उत्पादक उसका मूल्य बढ़ा देगा और फिर कर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। 
यदि उस वस्तु का उत्पादन क्रमानुसार घटती हुई उत्पत्ति (Diminishing 
.१७प7०४७४) के नियमानुसार हो तो कर लगने से उसका मूल्य कर की राशि 
के बराबर न बढ़ाया जाकर कुछ कम बढ़ेगा और कर का भार उत्पादक तथा 
उपभोक्ता दोनों पर पड़ेगा । यदि किसी वस्तु का उत्पादन क्रमानुसार बढ़ती हुईं 
उत्पत्ति (Increasing Returns) के नियमानुसार होता हो तो उस पर 
कर लगाने से उसका मूल्य कर की राशि से भी अधिक बढ़ जायगा और कर का 
भार उपभोक्ता पर पड़ेगा । 

' (५) प्रतियोगिता के अंतर्गत कर का भार--प्रतियोगितापूर्ण अर्थ-व्यवस्था में . 
केर या तो लाभ पर लगाया जाता है और या उत्पत्ति पर लगाया जा सकता हैँ। 
अव यदि उत्पत्ति पर कर लगाया गया और वह कम हुआ तो उसे उच्चकोटि के 
उत्पादक स्वयं सहन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है कि यदि उन्होंने 


` भाछ का मूल्य बढ़ाया तो बिक्री कम हो जायगी । सीमान्त उत्पादक प्रतियोगिता में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७६४ ) 


ठहर ही नहीं पाते और वे अपना उत्पादन बन्द कर देते हैं। इस प्रकार उच्चकोरि 
के उत्पादक ही क्षेत्र में रह जाते हैं और प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और 
कर का भार सरलतापूर्वक उपभोक्ताओं पर टाल दिया जाता है। 
यदि कर लाभ पर लगाया गया तो उस समय स्थिति कुछ भिन्न होगी 
जिन व्यापारियों के लाभ कम होंगे उनसे कर लिया ही नहीं जायगा । ब 
लाभ कमानेवाले व्यापारियों पर कर लगेगा पर वे इस भय से माल के म 
नहीं बढाएंगे कि कहीं उपभोक्ता छोटे व्यापारियों से ही मांग न खरीदने नभा 
अतः कर का भार उपभोक्ताओं पर नहीं टाला जा सकेगा । यदि बड़े व्या 
पारियों को यह विश्‍वास हो जाय कि उपभोक्ता छोटे व्यापारियों से माल नह मै 
खरीदेंगे तो वे कर का भार उपभोक्ताओं पर डालने छगेंगे । र 
(६) ब्याज पर लगे कर का भार--यदि व्याज पर कर लगाया जाय तो 
कर का भार पूंजी की मांग और प्रदाय से निर्धारित होगा । यदि पूंजी की प्रदाय 
उसकी मांग से अधिक हुई तो ब्याज पर लगे कर का भार पूंजीपति पर पड़ेगा । 
क की मांग उसकी प्रदाय से अधिक हुई तो कर का भार ऋण लेनेवाले प्र 
(s ) वेतन या भृति पर लगे कर का भार--मजदूरी या भति पर वैसे तो 
कर नहीं लगाया जाता पर गृप्तरूप से उस पर कुछ कटौती लगाई जाती हँ । 
सामाजिक सुरक्षा का चंदा मजदूरों की मजदूरी में से काटा जाता है। मजदूर उसे 
'टाल नहीं सकते और उसका भार उन्हीं को सहन करना पड़ता है । यदि इस प्रकार 
की कटौती किन्ही विशेष प्रकार के श्रमिकों पर लगाई गई तो वे अपनी मजदूरी 
वढ़ा देंगे और फिर उस कटौती का भार नियोजकों पर पड़ेगा अथवा उसका 
'कुछ भाग नियोजकों पर और कुछ भाग मजदूरों पर पड़ेगा । 
कुछ विशिष्ट करों के भार का चिन्तन 
थि का ही कर का भार--भूगृहादि पर लगे हुए कर का भार विभिन्न 
कर लस < छ हत यदि बने हुए मकानों पर कर लगाया जाय तो उसका 
ज गान केता पर पड़ेगा क्योंकि मकान का स्वामी कर की राशि से 
एन का मूल्य बढ़ा देगा। मकानों की मांग प्रायः लोचहीत होने के कारण 
का भार किरांयेदारों पर पड़ता हुँ । यदि मकानों की प्रदाय अधिक हो 
ह 5 ह जय 80 जाय तो कर का भार मकान-मालिक को ही वहन 
0 ल पर्‌ भारी-भारी कर लगाए जायं तो मकान कम वनन 
। भजहुरो की मांग कम होने के कारण उनकी मजदूरी कम हो जायगी । 
मकान बनाने योग्य स्थानों का मल्य कम हो जायगा । फलतः मकान की प्रदाय 


७० 


कम हो जायगी और फिर किराए बढ़ने लगेंगे और तब कर का भार किरायेदारों - 


के मत्थे डाल दिया जायगा । 


~ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ —— - 


( ७६५ ) 


भूमि पर रूगे कर का भार--भूमि के उपजाऊपन पर लगे हए कर का 
भार जमींदार पर पड़ता है क्योंकि वह भूमि के लगान पर कर होता हं । जमींदारः 
उस कर को काश्तकार पर नहीं टाल सकता। यदि जमींदार भूमि पर कर लगने 
के कारण लागत कम करचे लगे तो उसकी उपज कम हो जायगी और फिर उस 


“माल के भाव बढ़ने छगेगे । फलतः कर का भार उपभोक्ता पर जा पहुंचेगा । यदि 


मकान बनाने योग्य भूमि पर कर लगाया गया तो उसका भार उस भूमि को खरीदने 
बाले व्यक्ति पर पड़ेगा क्योंकि भूपति कर की राशि से उस भूमि का मल्य बढ़ाकर 
वसूल करेगा । युदि कर भूमि की उपज पर लगाया जाय तो उसका भाव बढ़ 
जायगा ओर कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, पर यदि उस उपज की मांग 
लोचदार हुई तो उस कर का भार जमींदार या उत्पादक को ही सहन करनाः 
पड़ेगा । 

सम्मिलित मांग और प्रदाय के अनुसार भी कर के भार का विवर्तन निर्भर 
रहता हूँ । उदाहरणार्थ, यदि चाय पर कर लगा दिया जाय तो उस कर का भार 
कुछ चाय के उपभोक्ताओं पर, कुछ चाय की पेटियां बनानेवालों पर डाल दिया 
जायगा । यदि कर की राशि कम होती है तो उत्पादक माळ का मूल्य बढ़ाने की 
अपेक्षा उसे स्वयं ही सहन कर लेता है पर दीर्घकाल मे उसका भार उपभोक्ता के 


` मत्थे ही डाला जाता है । 


निर्यात-कर का भार--निर्यातक का विदेशी बाजारों तथा विदेशी उपभो- 
बताओं पर कोई प्रभाव नहीं होता इसलिए निर्यात-कर को वह माल के भाव 
बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर नहीं टाळ सकता । पर यदि वह एकाधिकारी है अर्थात्‌ 
उसके माल की मांग छोचहीन है तो वह माल के भाव बढ़ाकर कर का भाव उप- 
भोक्ताओ पर टाल सकता है । 
, ओआय-कर का भार--आय-कर के भार के विषय में व्यवसायी वर्ग और 
सैद्धान्तिक अर्थशास्त्रियों के अलग-अलग विचार हँ । व्यवसायी वर्ग का कथन हैँ कि 
भाय-कर की राशि से वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर कर-भार का विवतंन किया जा 
सकता हूं । अनेक व्यावहारिक व्यवसायियों का कहना हूँ कि-माल का मूल्य 
निर्धारित करते समय व्यापारी जबं अपनी लागत का अनुमान लगाता है तो वह 
सम्भावित आय-कर भी उसमें मिला लेता है और इस प्रकार वह कर के भार को 
उपभोक्ता पर हस्तान्तरित कर देता है । अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रतियोगिता 
* कारण माल का मूल्य बढ़ाना और फिर आय-कर के भार का विवतंन करना 
पड़ी कठिन है । वे मानते हें कि एकाधिकारी आय-कर का भार उपभोक्ताओं पर 
टोर सकते है । अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि अपूर्णं एवं अविकसित वाजारों में, 
जहां प्रतियोगिता नहीं होती, आय-कर को वस्तुओं कें मूल्यों में मिलाकर उप- 

[ओं पर टाला जा सकता है। प्रो० सेलिग्मैन का कथन है कि वस्तुओं के 
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मूल्यों में आय-कर को सम्मिलित तो किया जा सकता है, पर यह वात दीघेकाल 
तक नहीं चल सकती क्योंकि जैसे ही प्रतियोगिता बढ़ती है विक्रेताओं को मूल्य 
कम करने ही पड़ते हें । मिश्रित पूजीवाली कम्पनियों पर ऊगे आय-कर्‌-का भार 
कम्पनी को ही सहना पड़ता है । - 
आयात-कर का भार--आयात-कर का भार आयात-निर्यात किए जानेवाले 
माल की मांग और प्रदाय के अनुसार दो देशो में बंट जाता है । जब देश में किसी 
वस्तु की प्रदाय अधिक तथा लोचदार हो तो उस वस्तु का मूल्य देश में कम बढ़ेगा 
और विदेशों में अधिक । यदि मूल्य बढ्ने से उत्पादन बढ़ जाय तो देश में मूल्य 
कम बढ़ेंगे और बाहर अधिक मात्रा में गिरेंगे। फलतः आयात-कर का भार देश के 
उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । आयात-कर से मूल्य बढ़ते हें और उपभोक्ता उस भार 
को सहन करते हैं । यदि कोई देश कच्चा माल निर्यात करे और उसकी मांग लोच- 
“हीन हो तथा पक्का माल आयात करे और उसकी मांग लोचदार हो तो कर का 
भार विदेशियों पर पड़ेगा। पर यदि विदेशी उत्पादक किन्ही अन्य साधनों से 
“कच्चा माल प्राप्त कर लें तो उन पर कर का भार नहीं पड़ेगा । 


बिक्री-कर का भार- यह कर माल की विक्रीत राशि पर लगाया जाता है । 
“यह कर कुछ वस्तुओं पर लगाया जाता है तथा कुछ पर नहीं । यदि किसी वस्तु 
की मांग लोचहीन हुई तो विक्रेता उसका मूल्य बढ़ाकर उस कर का भार उप- 
“मोक्ताओं पर टाळ सकता है । पर यदि उसकी मांग लोचदार हुई तो कर का कुछ 
भार विक्रेता पर तथा कुछ भार उपभोक्ता पर पड़ेगा । यदि सच पूछा जाय तो 
'बिक्री-कर का भार जनता को ही सहन करना पड़ता है । दद 
मृत्युकर का भार--कहा जाता है कि “मनुष्य के मरने पर मृत्यु समस्त 
ऋणों का भुगतान करती है । मृतक व्यक्ति से अब और अधिक कर नहीं लिया 
जा सकता। पर यह बात अक्षरशः सत्य नहीं है । यदि मृतक व्यक्ति ने मृत्यु-कर 
देने के लिए कोई बीमा करा लिया है तो वह निश्चित ही मृत्यु-कर के भार को सहन 
“करता है क्योंकि उसी व्यक्ति ने (जो अब मर चुका है) बीमा का प्रीमियम भुगतान 
“किया है । यदि इस प्रकार का कोई बीमा नहीं है तो इस कर का भार मृत व्यक्ति 


के हिरो पर पड़ेगा क्योंकि उसकी सम्पत्ति में से कर की राशि कम हो 
हु | 


करों का भार 


किसी देश में करों का प्रभाव तीन प्रकार से जाना जा सकता है--(१) उत्पा- 
“दन पर प्रभाव; (२) वितरण पर प्रभाव ; तथा (३) नियोग पर प्रभाव । यहाँ 
“इन तीनों रूपों में करों के प्रभाव का हम विइलेषण करेंगे । र 
उत्पादन पर प्रभाव--सम्पत्ति के उत्पादन पर कर सामान्यतः तीन विधियों 
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से अपना प्रभाव जमाते हँ--जनता की संचय करने की शक्ति को प्रभावित करके, 
नागरिकों की संचय करने की इच्छा को प्रभावित करके तथा स्थान-स्थान पर 
व्यवसायों तथा उद्योग-धंधों के अनेक साधनों के वितरण को प्रभावित करके । 
कर लगाने से करदाताओं की आय कम होती है और फिर उनकी कार्यकुशलता 
घटने लगती है । अतः शक्तिहीनों, असमथों तथा निर्षनों पर कर लगाना उचित 
नहीं समझा जाता । कभी-कभी कर लगाने से अनेक लोग, जिनकी वचत कम होने 
लगती है, अधिक काम करके अपनी बचत की कमी को पुरा करने लगते हुँ ताकि 
वे अपना रहन-सहन का स्तर बनाए रक्खें। इस प्रकार कर इन लोगों को कतेव्य- 
निष्ठ बनाकर अधिक काम करने में प्रेरित करते हें। जिन नागरिकों के पास पर्याप्त 
मात्रा में संचित राशि हो वे कर लगने पर भी काम करना नहीं चाहते । अतः कर - 
का प्रभाव कर की प्रकृति और नागरिकों के दृष्टिकोणों पर निर्भर होता है । कई 
कर ऐसे होते हें जिनका करदाता के काम करने की शक्ति और बचत पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता जैसे लॉटरी की राशि पर लगाया हुआ कर। उत्तराधिकारी 


` को यदि उत्तराधिकार में कोई सम्पत्ति मिले तो उस सम्पत्ति पर कर लगाने से 


उत्तराधिकारी की कार्यशक्ति पर या बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । संक्षेप 
में बात यह है कि यदि कोई कर समाज में नागरिकों के धन बचाने की शवित और 
इच्छा को कम करे तो वह अनुचित माना जाता है । जो कर उत्पादन के साधनों के ` 
वितरण पर न्यूनातिन्यून प्रभाव डालें वे अच्छे समझे जाते हें। वे कर जो मादक 
द्रव्यों तथा अन्य हानिकारक पदार्थो पर लगाए जाते हैं समाजोन्नति की दृष्टि से 


` अच्छे माने जाते हें। इसी प्रकार संरक्षण-कर लगाने से देशी उद्योगों को प्रोत्साहन 


मिळता है । सरकार यदि कर से प्राप्त राशि को देश के कल्याण में व्यय करे तो 
वे कर हितकारी कहे जायंगे । | 


बितरण पर प्रभाव--वितरण की दृष्टि से वह कर उत्तम माना जाता है 
जिससे समाज में आय का असमान वितरण कम होता: जाय । प्रतिगामी कर तथा 
आनुपातिक कर समाज में आय की विषमता को और प्रोत्साहित करते हैं। प्रगति- 
शील कर लगाने से सम्पत्ति का विषम वितरण कम होता है । आय-कर से वितरण 
की विषमता कुछ सीमा तक दूर होती है तथा बिक्री-कर से अधिक आयवाले लोगों 
पर उसका भार कम पड़ता है । सम्पदा-कर लगाने से आय की असमानता दुर होने 
म सहायता मिल संकती है । संक्षेप में बात यह है कि वे कर उत्तम होते हैं जिनसे 
समाज में सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को अवसर न मिले और आय की असमानता 
इर हो । 
नियोग पर प्रभाव--करों का रोजगारी तथा कामःधंधों पर भी प्रभाव 
इता है । कर लगाकर सरकार जो राशि प्राप्त करे उसे यदि आथिक कल्याण 
लिए विकास कार्यों में लगाया जाय तो देश की वेरोजगारी दुर होती है । अतः 
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जो कर देश की विकास योजनाओं को सफल बनाने फे लिए लगाए जाते हैं उनसे 
देश में बेकारी होने का भय नहीं रहता । हे 

उक्त सिद्धान्तों को देखते हुए सरकार को अपनी कर-पद्धति इस प्रकार आयो.. 
जित करनी चाहिए कि उसे आवश्यक आय प्राप्त होती रहे और उद्योगों, व्यापार 
और कारोबारों को भी प्रोत्साहन मिले । वस्तुओं का उपभोग बढ़े और नागरिकों 
का रहन-सहन का स्तर नीचा न हो । साथ ही साथ यह्‌ भी देखना चाहिए. कि. 
नागरिकों की काम करने तथा धन बचाने की शवित पर कोई आघात न पहुंचे 
और समाज में धन का विषम वितरण न पनपने पावे । 


कर कर समाज पर व्यापक अभाव 


राजस्वशास्त्र में कर के विषय में एक उक्ति है कि “पुराना कर कर नहीं 
होता ।” यह वात ठीक भी है । कभी-कभी कर इतना थोड़ा और पुराना हो जाता 
है कि करदाता उससे अभ्यस्त होकर उसका भार अनुभव ही नहीं करते। स्थायी. 
सम्पत्ति पर लगे हुए कर प्रायः इसी प्रकृति के होते हें। वात यह है कि इस 
प्रकार के कर्‌ समाज में इस प्रकार विलीन हो जाते हैं किं समाज के विभिन्न अंगों 
अर्थात्‌ नागरिकों पर उसका भार ज्ञात ही नहीं होता । कर का भार समाज के 
विभिन्न अंगों पर अपने आप विस्तार रूप में फैल जाता है । कुछ राजस्वशासित्रयों 
ने कर के संविलयन सिद्धान्त (0118101 0९019) का पक्ष छेते हुए 
निर्धारित किया है कि कर का भार समाज पर इस प्रकार बखेर दिया जाता हैँ कि 
नागरिक उसको चुकाते हुए भी उसका भार अनुभव नहीं कर पाते । लाँडे मैन्स- 
फील्ड का कथन है “किसी स्थान पर लगाया हुआ कर एक वहुत विस्तृत झील 
में गिरते हुए उस छोटे से पत्थर के टुकड़े के समान है जो उसमें एक भंवर पैदा 
करता है, उससे दूसरी बड़ी-बड़ी भंवरें आगे बनती चली जाती हैं और इस प्रकार 
उस छोटे से पत्थर से सारी झील में हलचल मच जाती है।”» फ्रांस के एक प्रसिद्ध 
अथंशास्त्री केनाडे ने बताया है कि “कर का भार सिंघी लगाकर खून निकालने 
के समान है । सिंघी शरीर के एक स्थान पर लगाई जाती है पर खून सारे शरीर 
में से निकलता है और शरीर में कम हो जाता है ।”1 इन सिद्धान्तो के आधार पर 
पुराना कर समाज में भली प्रकार समा जाता है और फिर उससे न कोई अछूता 
रहता है और न उसे अनुभव ही करता है । कर का समाज पर व्यापक प्रभाव 
पड़ता हैँ । यह ठीक हूँ कि पुराने कर से करदाता अभ्यस्त होकर उसका भार 
अनुभव नहीं करते पर इसका यह अर्थ नहीं कि पुराने कर का नागरिकों पर भार 
ही नहीं पड़ता हो। प्रत्येक कर का, चाहे नया हो और या पुराना, भार तो अवस्य 


*Findlay Shirras : Scionce of Public Finance, PP. 336-1 
न वही 
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पड़ता है। पर पुराने कर का भार लोग उतना अनुभव नहीं करते जितना नए 
कर का । नए कर को तो लोग आफत जानकर उसका विरोध करते हैं । अतः 
संविलयन सिद्धान्त का अर्थ केवल यह है कि कर का भार स्थिर नहीं रहता 
वरन्‌ समाज में फेलकर घुल-मिल जाता है । 


भारतीय कर-व्यंवस्था 


प्रवन्ध-संचालन एवं नियमन की दृष्टियों से भारतीय कर-व्यवस्था उत्तम 
मानी जाती है । समूची कर-पद्धति सरर एवं सुविधाजनक है। देश के अशिक्षित 
नागरिक अनेक करों की कार्य-शैली सरलता से समझ सकते हें । कर-कलेवर 
इस प्रकार निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक नागरिक सरकार के कोष में कुछ न 
कुछ योगदान करता ही है। कर-वसूली की प्रणाली सरल है पर अधिक सस्ती नहीं 
कही जा सकती । कर देश में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से निर्धारित 
किए गए हें। परोक्ष तथा प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर देश में लगे हुए हें और अपने 
अपने क्षेत्र में दोनों का समुचित स्थान है । कर-पद्धति में जहां सरलता है वहां 
कोमलता भी है । इतना होते हुए भी हमारी कर-व्यवस्था आदश नहीं कही जा 
सकती । 
भारतीय कर-व्यवस्था में क्षमता या समता के सिद्धान्त का अच्छा पुट नहीं 
है । धनिकों की अपेक्षा निर्धनों पर कर का भार अधिक पड़ता है ॥ गान, चुंगी, 
आबकारी तथा रेल के किराए कुछ मिलाकर गरीबों द्वारा अधिक दिए जाते हँ । 
अब सम्पदा-कर लगने से सम्पत्ति के केन्द्रीकरण पर कुछ चोट होगी पर अभी तक 
ऐसा कोई साधन नहीं था । प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर के० टी० शाह ने 
एक लेख में लिखा है “धनिक वर्ग थोड़ा सा ही भार उठाकर मुक्त हो जाते हें जब कि 
भार वहन करने की उनकी शक्ति अधिक होती है । इसके विपरीत निर्धन वर्ग को 
सिंह जैसी शक्ति का भार उठाना पड़ता है जब कि उसे सहन करने की उनकी 
शक्ति मेमने जैसी होती है।” इस कथन से भारतीय कर-व्यवस्था में कर-भार की 
विषमता का परिचय प्राप्त होता है। 
कर-व्यवस्था में अनिश्चितता का तत्त्व अधिक पाया जाता है । भारतं सरकार 
. का बजट ही मानसून में एक जूआ' माना जाता है । इसका अर्थ यह है कि सरकारी 
बजट में जुए जैसी अनिश्चितता पाई जाती है। यह ठीक भी है । हमारे बजट पिछले . 
वर्षों में विदेशी शासकों की अर्थ-व्यवस्था पर आश्रित होते थे । अतः उन्हें हमारे देश 
की आथिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं ढाला गया । उत्पादन तथा वितरण 
पर करों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन कर लगाते समय नहीं किया - 
जाता । सर वाल्टर लेटन ने भारतीय बजट को “कसा हुआ” बताया था । 


` कर V4 करने की करदाताओं में प्रवृत्ति पाई जाती है । करदाता 
४९ १ 
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सदैव इस घात में रहते हैँ कि किसी प्रकारं सरकारी अधिकारियों को धोखा देकर 
कर बचा लें। नागरिकों को-इस ओर सफलता भी मिल जाती है और वे सफलता- _ 
पुर्वक सरकार को धोखा दे जाते हैँ। युद्धकाल में व्यापारियों ने विपुल लाभ कमाए 
पर सरकार की आय उतनी अधिक नहीं हुई । लोगो ने आय-कर की बहुत चोरी 
की । फलतः सरकार की ओर से इनकम टैक्स जांच कमीशन नियुक्त करना 
पड़ा। कर-व्यवस्था को इस प्रकार बनाने की आवश्यकता है कि वह जनता में 
विश्वास और सद्भावना जमा कर सके । 1 
केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों के बीच वित्त का आदान-प्रदान 
वैज्ञानिक नहीं है । प्रान्तीय कर-व्यवस्था में लोच का अभाव है । इन दृष्टियों से 
भारतीय कर-व्यवस्था में सुधार का काफी क्षेत्र बाकी हैं भारत सरकार ने देश की 
कर-पद्धति की नए सिरे से जांच करने तथा वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने के 
लिए सुझाव देने को कर जांच आयोग की नियुक्ति.कर दी है । इसके अध्यक्ष डॉक्टर 
जॉन मथाई हें। आशा है, आयोग देश के आथिक कलेवर का समुचित अध्ययन 
करके भारतीय कर-पद्धति को वैज्ञानिक, लोचदार, पूर्ण तथा सुव्यवस्थित बनाने 
की सिफारिश करेगा । - भ 
सारांश है 
राजस्व के अध्ययन में कर के भार' का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। कर का 
भार' उस व्यक्ति पर कहा जाता है जो अंततः उसे वहन करता है । जो व्यक्ति 
कर की राशि सरकार को चुकाता है उस पर कर का दबाव या कर चुकाने का 
दायित्व होता है और जिस व्यक्ति के कंधों पर अंतिम रूप से कर की राशि आकर 
जम जाती है उस पर कर का भार माना जाता,है। कर का भार किस व्यक्ति 
` पर पड़ता है ? इसका उत्तर हमें इस प्रश्‍न के जवाब में मिळता है कि वास्तव में 
कर कोन देता है ? जो व्यक्ति अन्तिम रूप से कर की राशि सहन करे वही कर 
का भार वहन करता हे । जो व्यक्ति सरकार को कर की राशि चुकाता है, वह 
प्रयत्न करके उस कर को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देता है जिसे अंतिम 
रूप से उसे सहन करना पड़ता है या जो उसे फिर किसी पर हस्तान्तरित कर . 
देता है। इस क्रम में कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे आगे' हस्ता- 
न्तरित न करे और अंतिम रूप से स्वयं ही सहन क़र ले।, जहां व्यापार में प्रति- 
योगिता होती है वहाँ कर का भार सरलतापूर्वक उपभोक्ताओं पर टाला जा 
सकता है पर जहां ऐसा नहीं वहां उत्पादक या विक्रेता को ही कर का भार सहन 
पड़ता है। कर के भार का विवर्तन दो प्रकार से हो सकता है-- (१) वस्तुओं 
च (२) वस्तुओं को कोटि घटाकर । “ 
हे 0 रा १) स्थानापन्न वस्तुओं के कर का भार विक्रेता 
Rd र व्यापार के कर का भार ब्यापारी व उपभोक्ता 
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दोनों पर पड़ सकता है या एकाधिकारी पर ही पड़ सकता है; (३) मांग तथा 
प्रदाय की लोच के आधार पर कर का भार विक्रेता और दोनों उपभोक्ता पर, 
विक्रेता पर या उपभोक्ता पर ही पड़ सकता है; (४) करारोपित वस्तु की. 
उत्पत्ति के नियमों के आधार पर कर का भार उपभोक्ता पर, विक्रेता पर या 
दोनों पर पड़ने की संभावना रहती हुँ; (५) प्रतियोगिता के अन्तर्गत कर का 
भार उपभोक्ताओं पर या उत्पादकों पर ही टिक सकता है। 
उक्त नियमों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के करों का भार भिन्न-भिन्न 
लोगों पर ही हो सकता है । 
करों का प्रभाव जानने की तीन विधियां हो सकती हे--(१) उत्पादनको. 
प्रोत्साहन; (२) बितरण की समता; (३) नियोग की बढ़ोतरी । जो कर 
उत्पादन बढ़ाने में सहायता करें, आय और वितरण की विषमता. दूर करें तथा 
देश में रोजगारी बढ़ावें, उन्हें उत्तम कर कहा जा सकता है । 
कर के संविलयन सिद्धान्त के अनुसार कर का भार समाज पर व्यापक रूप 
से इस प्रकार पड़ता है कि नागरिक कर देते-देते उससे अभ्यस्त हो जाते हें और ' 
फिर उन्हें उसका भार अनुभव नहीं होता । इसी सिद्धान्त के आधार पर कहा 
जाता हे कि “पुराना कर, कर नहीं होता ।” 
. भारतीय कर-व्यवस्था सरल, सुविधाजनक, कोमल, लचीली तथा प्रशासन- 
सरल हे पर इसमें अनिश्चितता का पुट अधिक है । आय को असमानता दूर करने 
के भी इसमें प्रयत्न नहीं हो पाते । सरकारी बजट सदैव से 'जआ' माना जाता 
रहा है । केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों के बीच वित्त का समुचित समा- 
योजन नहीं है । देश की कर-व्यवस्था को सुधारने के लिए सुझाव देने को सरकार 
ने कर-जांच आयोग को नियुक्ति की है । आशा है, उसकी सिफारिशों पर देश की 
कर-व्यवस्था वेज्ञानिक बन सकेगी । 
परोक्षा-प्रःन रछ । ५ 
( १) कर के भार' से आप क्या समझते हें ? कर के 'दबाव' और कर के 'भार 
का स्पष्ट अन्तर समझाइए । 
( २) कर के भार' के मूल सिद्धान्तों का वर्णन करते हुए समझाइए कि आय- 
कर, बिक्री-कर तथा सम्पदा-कर का भारः कौन वहन करता हे। 
( ३ ) करों के प्रभाव! को कैसे आंका जा सकता है? वितरण की असमानता को 
दूर करने में कर कहां तक उपयोगी हो सकते हें ? 
(४) “कर का समाज पेर व्यापक प्रभाव पड़ता है”--इस उक्ति की व्याख्या 
कीजिए । 
(५ ) भारतीय कर-व्यवस्था! पर एक संक्षिप्त नोट तैयांर कीजिए । 
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अध्याय ४६ 
जन-ऋण 


केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारें अपनी आवश्यकताओं की पूति के 
लिए जनता से जो ऋण छेती हें उसे 'जन-ऋण' या सार्वजनिक ऋण' कहते 
हैं । जिस प्रकार व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों को अपने विभिन्न कार्यों के 
लिए अपने मित्रों, परिचितों तथा बेंकों से ऋण लेने की आवश्यकता होती है, ठीक 
उसी प्रकार सरकारों को भी अपनी जनता से, विदेशियों से तथा विदेशी सरकारों 
और बेको से ऋण लेने की आवश्यकता होती है । सरकार देश के अन्तर्गत जनता 
से जो ऋण लेती है उसे जन-ऋण' कहते हैं। आधुनिक काल में सरकारों द्वारा 
जन-ऋण लेना सभ्यता और प्रगति का सूचक माना जाता है। जो देश जितना 
अधिक उन्नत होगा वह उतना ही शीघ्र और अधिक ऋण प्राप्त कर सकेगा । 
सरकार को देश के आथिक कल्याण के लिए जब धन की आवश्यकता हो और 
उसे वह राशि कर आदि स्रोतों से सरलतापूर्वक प्राप्त न हो सके तो वह जनता से 
ऋण लेकर अपना काम चलाती है । युद्धोत्तरकाल में जहां देश-देश में आथिक 
विकास की योजनाएं बन रही हैं सरकारों को आवश्यक धनराशि न तो करों से 
माप्त हो सकती है और न असीमित मात्रा में विदेशी सहायता ही उपलब्ध हो 
सकती है; तो ऐसी स्थिति में सरकारें जनता से ऋण. लेकर अपना काम 
चळाती हैं । 
भारत सं जन-ऋण पद्धति का विकास 

हमारे देश में सरकार द्वारा जन-ऋण लेने की पद्धति बहुत प्राचीन नहीं 
है । प्राचीन राजाओं को तो जनता से ऋण लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं 
होती थी । न उस समय आज जैसी सरकारें थीं और न सरकारों के आज जैसे 
कार्यक्षेत्र थे । जो कुछ राशि सरकारों .को आवश्यक होती थी वह कर आदि 
स्रोतों से आय करके पूर्ण हो जाती थी। पर शनैः शनैः सरकार और शासन का 


होने ७ बिता i । मुगल काल में तथा उसके आसपास जगत्‌-सेठों का प्रादुर्भाव 
ती छगा । ये जगत्‌-सेठ बादशाहों को ऋण अवस्य देते थे पर जन-ऋण की आज 
जेसी प्रथा उस समय न थी । आधुनिक शासन-पद्धति में जब सरकार के दायित्व 
और कतंव्य बढे तो उसे राशि की आवश्यकता होने लगी, कर लगाए जाने लगे 
७ क अ पूर्ण नहीं हुई तो सरकारे जनता से ऋण लेकर 
ऋण सरकारी वित्त-व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग 
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माना जाता हुँ। कोई भी सरकार चाहे वह केन्द्रीय हो, प्रान्तीय हो या स्थानीय 
हो जनता से ऋण लिए बिना अपना काम नहीं चला पाती । 


जन-ऋण के बिभिन्न रूप और उनकी सीमाएं 


सरकार द्वारा ऋण लेना कितना ही भला क्यों न समझा जाता हो:पर कोई 
भी सरकार अपनी सामर्थ्यं से बाहर ऋण नहीं ले सकती और न लेना ही चाहिए। 
सरकार निम्न प्रकार से ऋण ले सकती है :-- 

(१) आन्तरिक ऋण--जब सरकार देश के नागरिकों को सरकारी 
ऋण-पत्र बेचकर ऋण प्राप्त करे तो उसे आन्तरिक ऋण' कहते हैं। देश के 
. नागरिक सरकार के मांगने पर अपनी वचत राशि को सरकार. को उधार देते 
हैं। अतः सिद्धान्त की वात यह है कि सरकार अधिकतम उतना ही उधार ले सकती 
है जितना देश के नागरिक बचाते हें। पर सरकार को नागरिकों से उनकी सारी 
बचत नहीं ले लेनी चाहिए । यदि ऐसा किया गया तो नागरिकों के पास उद्योग- 
व्यवसाय चलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जायगा और देश के आथिक कलेवर 
को हानि पहुंचेगी । अतः सरकार को अपने नागरिकों से उतनी ही राशि. उधार 
लेनी चाहिए जितनी वहां के नागरिक सरळूतापूर्वंक अपनी आवश्यकताओं से 
बची हुई आधिक्य राशि को उधार दे सकें। | 

(२) बाह्य ऋण--देश की सरकार विदेशी सरकारों से तथा व्यक्तियों और 
संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकती है । विदेशों से ऋण प्राप्त करना सरकार की 
साख और सद्भावना पर निर्भर होता है। विदेशी ऋणदाता भी अपनी सीमा से 
बाहर ऋण नहीं दे सकता । ; 

सरकार द्वारा नोट-निर्गमन--कभी कभी सरकार को जब अतुल राशि 
की आवश्यकता हो और वह कर लगाकर व ऋण लेकर भी पूर्ण हो सके तो 
सरकार नोट:निर्गमन करके अपनी आवश्यकता पूर्ण करती है । आधुनिक युद्ध 
इतने मंहगे हो गए हें कि किसी देश को युद्ध लड़ना नोट-निर्गमन के बिना संभव 
नहीं हो सकता । प्रथम युद्धकाल में जमनी ने असंख्यों की संख्या में नोट चलाए थे। 
द्वितीय युद्धकाल में भारत में भी ऐसा ही हुआ था। इंगलैण्ड तथा अमेरिका जैसे 
देशों में भी नोटों की संख्या बढ़ाई गई थी । कुछ भी हो, यह एक अव्यावहारिक 
और हानिकारक साधन है । मुद्रा-स्फीति के कारण देश का आशिक कलेवर अस्त- 
व्यस्त हो जाता है । प्रो० वकील ने इसको 'डकैती' कहकर पुकारा है। अतः इस 
उपाय के द्वारा सरकार को अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करना भय से खाली नहीं है। 


जन-ऋणों का वर्गीकरण 


राजस्वशास्त्रियों ने जन-ऋण का वर्गीकरण प्रकार प्रकार से किया हुँ । 
* किसी ने अवधि की दृष्टि से वर्ग बनाए हें तो किसी ने सम्पत्ति के आधार पर )ऋणों 
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का वर्गीकरण किया है । यहां हम उन सव वर्गों का विस्तारपूर्वक अध्ययन 
करेंगे । ८ | 

अवधि की दृष्टि से जन-ऋण दो प्रकार के होते हैं :-- 

(१) निश्चितकालीन ऋण--उन ऋणों को, जिन्हें सरकार एक वर्ष की 
अवधि के अन्दर-अन्दर चुका दे, निश्चितकालीन ऋण कंहते हें ट्रेजरी ऋण इसी ` 
श्रेणी के ऋण होते हँ । ऐसे ऋण प्रायः वर्ष के बजट के घाटे को पूरा करने के लिए 
लिए जाते हैं और फिर उसी वर्ष के अन्त तक चुका दिए जाते हैँ। यदि कभी | 
सरकार ऐसे ऋण लेना चाहे और जनता न दे तो सरकार की ख्याति को बडा धक्का 
लगता है । अतः एसे ऋण सरकार को बहुत सोच-समझकर लेने. चाहिएं । . 

(२) अनिश्चितकालीन क्रण- वे ऋण जो एक वर्ष के पश्चात्‌ चुकाए ` 
जायं या कभी न लौटाए जायं अनिश्चितकालीन ऋण कहलाते हैं। अकालपीड़ितों 
की सहायतार्थं अथवा अन्य किसी प्रकार से देश का आथिक विकास करने के लिए 
घन की आवश्यकता पूर्णे करने को ऐसे ऋण लिए जाते हैं। ऐसे ऋणों को लौटाने 
के लिए सरकार यद्यपि बाध्य नहीं होती पर तो भी वह राशि से काम निकालने 
के पश्चात्‌ उन्हें लौटा देती हैं । 

अनिश्चितकालीन ऋण उस समय खरीदे जाते हें जव जनता को भविष्य 

में व्याज-दर कम होने की आशंका हो तथा निरिचितकालीन उस समय खरीदे 
जाते हँ जब जनता भविष्य में ब्याज-दर बढ़ने का अनुमान लगाती हो । 
सम्पत्ति के आधार पर निर्गमित ऋण दो प्रकार के होते हैं :-- 

(१) पुनर्उत्पादक ऋण--सरकार जब ऋण लेकर उनके मूल्य के समान 
सम्पत्ति अपने पास अलग रख लेती है तो उसे पुनउ त्पादक ऋण कहते हैं । यह 
सम्पत्ति सरकार इसलिए अलग रखती है कि उसकी आय में से ऋण का व्याज 
तथा मूलधन चुका सके । ह 

(२) मृत-भार ऋण--जिन ऋणों के आधारस्वरूप सरकार किसी भी 
अकार की सम्पत्ति अपने पास नहीं रखती उन्हें मृत-भार ऋण कहते हैं। इन ऋणों 
का व्याज तथा मूलधन सरकार को कर लगाकर या अन्य किसी प्रकार से राशि 
प्राप्त करके चुकाए जाते हैं । a 

उत्पत्ति के आधार पर भी जन-ऋण दो प्रकार के होते हें :-- 

(१) उत्पादकः ऋण--सरकार जब ऋण लेकर ऋण राशि को ऐसे कार्यों 
में व्यय करे जिनसे कोई आय होती रहे तो उस ऋण को उत्पादक ऋण कहते 
है । उत्पादक ऋण सड़कें, नहरें तथा रेले बनाने में व्यय किए जा सकते हुँ।' . 

(२) अनुत्पादक क्रण- जब सरकारं लिए हुए ऋण को ऐसे कार्यों में व्यय 
करे जिनसे उसे कोई आय न होती हो तो वह अनुत्पादक ऋण कहलाता है ।. 
उक्त वर्गीकरण चाहे सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से सही भले ही हो पर व्याव- 
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` हारिक दृष्टि से अनुत्पादक ऋण' नामक कोई चीज नहीं होती । सरकार जितना 
व्यय करती है उससे समाज को कुछ न कुछ लाभ मिलता ही है । यह दूसरी बात 
है कि किसी ऋण के व्यय से भौतिक लाभ मिळता हो और किसी से मानसिक 
और आध्यात्मिक । पर दोनों स्थितियों में ऋण उत्पादक तो कहा ही जायगा । 
उत्पादन का अर्थ सरकार के लिए केवल व्यावसायिक लाभ से ही नहीं होना 
चाहिए वरन्‌ अपनी प्रजा को सुख-सुविधा से भी होना चाहिए। हछ्विपिल 
. नामक एक प्रसिद्ध विचारक ने कहा है कि “किसी देश की वास्तविक सम्पत्ति वहां 
की भूमि, वन और मुद्राओं में निहित नहीं होती'वरन्‌ वहां के स्वस्थ और 
आनन्द से परिपूर्ण स्त्री-बच्चों में निहित होती है ।” 

जनमत की दृष्टि से-जन-ऋण दो प्रकार के होते हैं :-- 

(१) अनिवार्थ ऋण--जो ऋण सरकार जनता से जबरदस्ती लेती है 
उसे अनिवार्य ऋण की संज्ञा दी जाती है । ऐसे वलात्‌ ऋण आजकल कहीं भी 
नहीं लिए जाते । 

(२) ऐच्छिक ऋण--जो ऋण स्वेच्छापूर्वक जनता सरकार को देती है 
वे ऐच्छिक ऋण होते हें। आजकल सभी जन-ऋण ऐच्छिक होते हें क्योंकि नाग- 


: ` रिक अपनी खुशी-खुशी सरकार की साख पर सरकार को ऋण देते हैं । 


स्थान को दृष्टि से ऋण दो प्रकार के होते हैं :-- 

(१) आंतरिक ऋण--देश के नागरिकों से लिए हुए ऋण आंतरिक 
ऋण कहलाते हें। भारत सरकार के आन्तरिक ऋण ८९९ 108178 भी 
कहलाते हें । आंतरिक ऋण सरकार को उस समय लेना चाहिए जब नागरिकों ` 
के पास अधिक राशि हो और वह उनके उपयोग में न आ रही हो । 

(२) बाह्य ऋण--जब देश की सरकार अन्य देशों की सरकारों से, 
जनता से तथा संस्थाओं से ऋण ले तो वे बाह्य ऋण कहलाते हैं । बाह्य ऋण 
विदेशी मुद्राओं में लिए जाते हैं बाह्य ऋण प्रायः देश के आर्थिक विकास के 

लिए लिए जाते हैं पर कभी-कभी विनिमय-दर को संतुलन में लाने के लिए भी 
वाह्य ऋण लिए जाते हें । ) 
ऋण-शोधन को दृष्टि से भी जन-ऋण दो प्रकार के होते हें :--- 

(१) शोध्य ऋण--सरकार जिन ऋणों को चुकाने के उद्देश्य से लेती है 
उन्हें शोध्य ऋण कहते हँ । इन्हें चल-ऋणों' की संज्ञा भी दी जाती है। शोध्य 
ऋण दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन होते हें । छ 

(२) अशोध्य ऋण--जिन-ऋणों को चुकाने की कोई तिथि निदरिचत 
नहीं होती वरन्‌ सरकार की इच्छा पर जो चुकाए जायं उन्हें अशोध्य ऋण कहा 
जाता है । ऐसे ऋणों का ब्याज सरकार प्रति वर्ष चुकाती रहती है पर मलधन 
को छौटाना उसकी खुशी पर निर्भर होता है । 
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श्रीमती हिक्स ने जन-ऋणों को मृत-भार, निष्क्रिय तथा सक्रिय कहकर 
तीन वर्गों में विभक्त किया है । 


जन-ऋण चुकाने के ढंग 


सरकार जनता से ऋण लेकर उन्हें चुकाना एक साख और ख्याति का ' 
विषय समझती है । कोई भी सरकार ऋण लेकर उसके प्रति उदासीन होकर नहीं 
बैठ सकती । यदि ऐसा किया गया तो उससे उसकी साख बिगड़ जाने का. भय 
रहता है । ऋण सामान्यतः निम्न रीतियों से चुकाए जाते हँ :— 


(१) आधिक्य आय में से राशि देकर--सरकार अपने बजट में से आधिक्य 
निकालकर ऋण का भुगतान कर सकती है । पर आजकल सरकारों के बजटों 
में इतना आधिक्य रहना संभव ही नहीं कि ऋण-शोधन के काम लाया जा सके । 

(२) सावधि वाषिकी--इस रीति में सरकार प्रतिवर्ष ऋणदाता को 
ब्याज के साथ कुछ मूल राशि भी देती रहती है। इस प्रकार के भुगतान को 
वाषिको कहा जाता हुँ । हे 

(३) ऋण-परिशोधन कोष--ऋण चुकाने की यह एक वैज्ञानिक रीति 
मानी जाती है । इस रीति में सरकार प्रतिवर्ष अपनी आय में से एक निश्चित 
राशि ऋण-परिशोधन के लिए निकालकर अलग रखती जाती है ॥ यह राशि 
इस हिसाब से अलग रखी जाती है कि अवधि समाप्त होने पर ब्याज सहित ऋण 
का भुगतान करने के लिए वह कुल राशि पर्याप्त हो । 

(४) रूपान्तरण--यदि सरकार ने ऊंची ब्याज-दर पर कोई ऋण ले 
रखा हो तो ब्याज के उस भार को कम करने के लिए सस्ती ब्याज-दर पर एक 
हसरा ऋण छे लेती है और पहिले ऋण का दूसरे ऋण की राशि में से. भुगतान 
कर देती है । यदि सच पूछा जाय तो यह रीति ऋण-शोधन की नहीं वरन्‌ ऋण- 
ख्पान्तर की है । इसके द्वारा एक ऋण का भुगतान करने के लिए दूसरा ऋण 
ले लिया जाता है। कभी-कभी पहिले ऋणदाता ही ऋण प्र ब्याज-दर कम करके 
अपने ऋण का रूप बदल लेते हैं ऋण का रूपान्तरण करने से सरकार का आथिक 
भार कम हो जाता है। 

(५) विशेष प्रकार का कर लगाकर--कभी-कभी सरकार ऋण चुकाने 
के लिए जनता पर विशेषकर धनिकों पर एक विशेष प्रकार का कर लगाकर ' 
और उससे आय करके ऋण-शोधन कर्‌ सकती है । यह विशेष कर धनिकों की 
पूंजी पर गाया जाता है। इस प्रकार धनिकों की पूंजी पर विशेष कर लगाकर 
ऋग-शोधन की नीति बहुत से लोगों को पसन्द नहीं है पर ऐसे विद्वान्‌ भी हें जो 
35 a हैं। विशेष कर के पक्षपातियों का कहना है कि युद्धकाल में 

शरण सामान्य जनता पिस जाती है, सैनिक युद्ध में मारे जाते 
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हैं और अनेक बालक अनाथ और स्त्रियां विधवा हो जाती हें पर पूंजीपति बड़े- 
बड़े लाभ कमाकर और मोटे हो जाते हैं । अतः युद्ध के पश्चात्‌ उनकी पूंजी पर 
विशेष कर लगाकर उनसे त्याग कराना चाहिए । इंगलैण्ड की कोल्वन समिति 
ने इस प्रकार ऋण-शोधन की क्रिया को अंवैज्ञानिक बताया था । 

उक्त रीतियों के अतिरिक्त ऋण-शोधन की एक रीति और कही जाती है । 
यह रीति ऋण-निषेध की है । सरकार, यदि क्रान्तिकारी हुई तो, घोषणा कर देती 
है कि वह जन-ऋण का भुगतान नहीं करेगी । इस प्रकार सरकार द्वारा लिया 
गया ऋण एक पल में रद्द हो जाता है । कभी-कभी सरकार लिए हुए ऋण पर 
ब्याज की दर जबरदस्ती कम कर देती है । ये दो कार्य सरकार अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग करके करती है। _ 


जन-ऋण का आथिक प्रभाव 


जन-ऋण के आथिक परिणाम ऋण के उद्देश्य, मात्रा, साधन, ब्याज की 
दर तथा उसकी मूल राशि को चुकाने की शर्तों पर निर्भर होते हैं यदि जन- 
ऋण की सहायता से देश की उत्पादन शक्तियों को प्रोत्साहन मिळता हो, वितरण 
की असमानता दूर होती हो तथा देश की बेकारी दूर होती हो तो जन-ऋण देश के 
लिए हितकर ही मानना चाहिए । अतः हम देखें कि जन-ऋण का देश की विभिन्न 
शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। | 

उपभोग पर प्रभाव-_ऋणों का जनता के वर्तमान उपभोग पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । हां, ऋण देकर ऋणदाता की संचित बचत कम हो जाती है 
जिससे उसकी भावी उपभोग की क्रियाओं में कुछ कमी आ सकती है । जन-क्रण, 
` यदि देखा जाय तो, वर्तमान में उपभोग कम न करके भविष्य में उपभोग कम 
करते हूँ । 

उत्पादन पर प्रभाव--यदि सरकार ने थोड़ा ऋण लिया हो तो ऋण- 
दाता अपनी निष्क्रिय बचत-राशि को ऋण दे देता है जिंससे उसकी उत्पादन 
शक्ति पर कोई उलटा प्रभाव नहीं पड़ता । पर जब सरकार बहुत बड़ी राशि 
का ऋण ले तो ऋणदाता अपनी आवश्यक राशि भी ऋण देने में लगा देता है 
और तब उसकी उत्पादन शक्तियां शिथिल पड़ सकती हें । 

उद्योग-व्यवसाय पर प्रभाव--यदि सरकार ऋण लो हुई राशि को याता- 
यात के साधनों में वृद्धि करने, औद्योगिक शोध करने तथा तांत्रिक सुविधाएं 
बढ़ाने में लगाए तो उत्पादन-व्यय'में कमी होने की आशा रहती है जिससे व्यवसाय 
तथा उद्योगों को प्रोत्साहन मिळता है । पर यदि सरकार ने ऋण-राशि अन्य 
अनुत्पादक कार्यों में लगाई तो उद्योगों को वर्तमान में कोई लाभ नहीं मिलता । 

वितरण पर प्रभाव-सरकार को ऋण प्रायः घनिक लोग देते हें। फिर इन 
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ऋणों को चुकाने के लिए सरकार जो कर लगाती है उसका अधिकांश भी धनिकों 
से ही आता है । अतः ऋणों द्वारा देश में आय.की विषमता दूर की जा सकती 
है। ऋण की राशि के उपयोग पर भी जनता की आय तथा घन का वितरण 
निर्भर होता है। यदि ऋण लेने और चुकाने . की क्रियाओं द्वारा समाज में आय 
को असमानता को दूर करने में सहायता मिली तो ऋण कल्याणकारी माने 
जाते हें । 

भारत का जन-ऋण 


हमारे देश में जन-ऋण का श्रीगणेश ईस्ट इंडिया कम्पनी से प्रारम्भ होता 
है । वैसे तो इससे पहिले भी राजा-महाराजा जनता से ऋण लिया करते थे पर 
उस समय आज जैसी जन-ऋण पद्धति नहीं थी । उस समय जगत्‌ सेठ होते थे जो 
सरकार की वित्त सहायता करते थे । १७९२-९३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी पर 
७० लाख पौण्ड का ऋण था जो १८३४ में ३३ करोड़ पौण्ड से भी अधिक हो गया 
“था । १८५७ में जब गदर हुआ तो उसे दबाने के लिए राशि की आवश्यकता 
` हुई। अतः उसके पश्चात्‌ भारत का जन-ऋण १० करोड़ रुपये से भी अधिक था। | 
प्रथम महायुद्ध काल में अनुत्पादक ऋणों की मात्रा बढ्ने लगी और उनकी मात्रा 
बढ़ते-बढ़ते १० करोड़ पौण्ड हो गई। १९२४-२५ में अनुत्पादक ऋणों की राशि 
२६० करोड़ थी । प्रो० कीन्स के एक लेख के अनुसार १९०८ में भारत सरकार 
का बाह्य ऋण ३५६ करोड़ पौण्ड था । डाक्टर डोरीलाल दुवे के अनुसार 
` १९३० में वह ६० करोड़ पौण्ड था और बी० रामचन्द्र के अनुसार १९३४ में 
वह ६१ २ करोड़ पौण्ड हो गया । 
म्म युद्धकाल तक सरकार लन्दन मुद्रामण्डी से ऋण लिया करती थी । ` 
इसके दो कारण थे--(१) सरकार को भारतीय मुद्रामण्डी का पूर्ण ज्ञान नहीं 
था, (२) भारतीय ऋण लेने से ब्याज-दर अधिक देनी पड़ती थी । युद्ध समाप्त 
होते-होते सरकार को देशी मुद्रामण्डी की महत्ता ज्ञात होने लगी और आन्तरिक 
ऋण लिए जाने लगे । निम्न आंकड़ों से हमें सरकार के आन्तरिक तथा वाह्य 
ऋणों का आभास मिळता है :-- र 


` (करोड़ रुपयों में) 


वर्ष आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण 
2 १९१४ १८० ३६६ 
3 १९२४ ` ४५३ ३०४ 
१९३४  . ६९३ ५१२ 
१९४४ १३४३ ` ३९ | 
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प्रथम महायुद्ध से सरकार ट्रेजरी बिल बेचकर अल्पकालीन क्रण लेती रही 
है । भारतीय सरकार की ऋणं-व्यवस्था में इनका बड़ा महत्त्व है । 

केन्द्रीय सरकार के साथ साथ प्रान्तीय सरकारें भी जनता से ऋण.लेती हें । 
प्रान्तीय सरकारें अपने बजटो की कमी को पूरा करने के लिए ऋण लेती हूँ । 
पिछले दिनों में इन्हें आथिक विकास तथा समाज-कल्याण और शिक्षा-प्रसार के 
कार्यो को पूरा करने के लिए भी ऋण लेने पड़े हें। निम्न आंकड़ों से प्रान्तीय 
सरकारों के जन-ऋणों का आभास मिलता है :-- 


वषं - प्रान्तीय सरकारों के .जन-ऋण 
ES, (करोड़ रुपयों में) 
१९४८-४९ १४३ 
१९४९-५० १ १८७ 
१९५०-५१ २४६ 
१९५१-५२ ३२० 


द्वितीय युद्धकाल और जन-त्रहण---द्वितीय युद्धकाल में सरकार को धन 
की बहुत आवश्यकता हुई । अतः उसने प्रकार-प्रकार से ऋण लेना आरम्भ 
किया। युद्ध के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो ऋण- 
पत्र बेचे, वे इस प्रकार हद :-- 

( १) &-वर्षीय ३ प्रतिशत ब्याज-दर के डिफेंस बाण्ड, जो जून १९४० 

में जारी किए गए थे; 
(२) १०-वर्षीय डिफेंस सेविग्ज सार्टीफिकेट और ब्याजरहित बाण्ड; 
(३ ) द्वितीय ३ प्रतिशत के ऋण-पत्र जो १९४१ में चालू किए गए थे । 


यद्ध आरम्भ होने के समयः सरकार का स्टरिंग-ऋण ४७० करोड़ रुपये 
था और रुपया-ऋण की राशि ७३७ करोड़ रुपये थी । युद्ध में व्यय अधिक होन 
* के. कारण सरकार ने जनता से अनेक ऋण लिए और इस प्रकार जन-ऋण की 
` मात्रा बढ़ती गई । जनवरी १९४६ में जन-ऋण की राशि ११७४ करोड़ 
रुपये थी । युद्ध से पहिले भारत सरकार पर इंगलूण्ड का बहुत ऋण था पर 
यद्ध में.स्थिति ही बदल गई। भारत ने इंगलेण्ड का ऋण चुका दिया तथा इंगलेण्ड 
की सरकार पर भारत सरकार का करोड़ों रुपयों का ऋण हो गया । भारत 
सरकार देनदार से लेनदार बन गई। | ८ 


* इनका पूर्ण और विस्तृत वर्णन पीछे “अद्दे-बैकिग संस्थाएं” शीर्षक - 
अध्याय में दिया गया हे । श 
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स्वतन्त्रता और देश के विभाजन के पश्चात्‌ जन-ऋण की स्थिति- देश का 


विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों में वित्त-समझौते हुए । ` 


सरकार की देनदारी और लेनदारी का विभाजन किया गया । ४०० करोड़ 
रुपये की नकदी और सिक्यूरिटियो में से ७५ करोड़ पाकिस्तान को दिए गए । 
अरक्षित ऋण में से, जो ८६८ करोड़ रुपये के बराबर था, पाकिस्तान को 
१७९% स्वीकार करना पड़!ः। निश्चय किया गया कि ५० वर्षो में पाकिस्तान 
कोई ४०२ करोड़ रुपये का भुगतान करेगा । 


अब हमारे देश में तीन प्रकार के ऋण प्रचलित हें--(१) स्थायी ऋण, 
जिनकी अवधि कम से कम एक वर्ष हुँ; (२) अस्थायी ऋण, जिनकी अवधि 
१२ माह से कम है; (३) विविध ऋण, जिनमें डाकखानों के बचत-लेखे, सार्टी- 
फिकेटों की बिक्री की राशि आदि सम्मिलित हें । 


सारांश 


केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय, सभी सरकारें अपनी-अपनी आवश्यकताओं 
को पुति के लिए देश की जनता से तथा विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं 
से ऋण लेती हें। ये सरकारी ऋण कहलाते हैँ । देश की सरकार देश के 
नागरिकों से जो ऋण लेती है उसे 'जन-ऋण' की संज्ञा दी जाती है। सरकारी 
ऋण कई प्रकार के हो सकते हे--(१) आन्तरिक ऋण, (२) बाह्य ऋण । 
नोट-निगंमन करके भी सरकार अपनी धन की आवइ्यकताएं पूर्ण कर 
सकती हू । 


जन-ऋण के भेद--(१) निरिचितकालीन, (२) अनिश्चितकालीन, (३) 


` पुनउंत्पादक, (४) मृतभार, (५) उत्पादक, (६) अनुत्पादक, (७) अनिवार्य 


या बलात्‌, (८) ऐच्छिक, (९) आन्तरिक, (१०) बाह्य, (११) शोध्य, 
(१२) अझोध्य । . 


सरकार कई विधियों द्वारा जन-ऋण का भुगतान कर सकती हे--(१) 
आधिक्य आय में से राशि देकर; (२) सावधि वार्षिकी की व्यवस्था करके; 


(३) क्रण-परिशोधन कोष द्वारा; (४) ऋणों के रूपान्तर की क्रिया द्वारा; 
(५) विशेष प्रकार के कर लगाकर राशि प्राप्त करके । 


जन-ऋण की व्यवस्था सरकार को इस प्रकार करनी चाहिए कि ऋण 
लेते समय, ऋण-राशि का भुगतान करते समय तथा ऋण-राशि का उपयोग 
करते समय समाज को उपभोग क्रियाओं पर, उत्पादन-शक्तियों पर, उद्योग 
व्यवसायों. पर और वितरण-व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़े + 
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परीक्षा-प्रदन - 

(१) जन-ऋण' से आप क्या समझते हें? भारत में जन-ऋण का विकास 
किस प्रकार हुआ ? 

( २) 'जन-ऋण' के विभिन्न रूप कौन-कौनसे होते हें ? सरकार किन-किन 
साधनों से ऋण प्राप्त कर सकती है ? 

(३) जन-ऋणों का वर्गीकरण करते हुए उनके लक्षण तथा सीमाएं समझाइए । 
ऋण-शोधन की दृष्टि से ऋण कितने प्रकार के होते हैं ? 

( ४ ) ` ऋण-परिशोधन के कौन-कौनसे ढंग होते हँ ? विशेष कर लगाकर ऋण- 
परिशोधन करने की क्रिया के गुण-दोषों पर प्रकाश डालिए । 

( ५) जन-ऋण का देश के आथिक कलेवर पर क्या प्रभाव पड़ता है ? सविस्तार 
उत्तर लिखिए । 


( ६ ) “भारत के जन-ऋण' पर एक संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए । 


> 
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भारतीय राजस्व-व्यवस्था ` 


भारतीय राजस्व का क्रमिक विकास; केन्द्रीय, प्रान्तीय 
तथा स्थानीय सरकारों, के आय-व्यय के 
साधन और स्रोत; वित्त आयोग को 
सिफारिश; पंचवर्षीय योजना 


में वित्त की व्यवस्था; 
आदि आदि 
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अध्याय ४७ ` 


भारतीय राजस्व का क्रमिक विकास 
(क्रय तया राज्य सरकारों मं वित्त-सम्बन्ध ) 


गत शताब्दी के तीसा तक राजस्व की दृष्टि से प्रत्येक प्रान्त स्वतन्त्र था । 
जैसे वह चाहता अपनी आय करता था और जिस प्रकार चाहता उस आय को 
व्यय करता था । १८३३ के चार्टर एक्ट कें अनुसार प्रान्तों के कर-निर्धारण 
के अधिकार छीन लिए गए और वित्त-व्यवस्था का केन्द्रीकरण करके सव शक्ति 
केन्द्र को सौंप दी गई। इस केन्द्रीकरण से प्रान्तीय वित्त-व्यवस्था पर बड़ा 
बुरा प्रभाव पड़ा । १८७० 'में विकेन्द्रीकरण की ओर शासन का ध्यान गया ५ 
और छाडं मेयो ने कुछ विभागों को प्रान्तों के अधिकार में दे दिया । १८८२ 
में लाड रिपन ने आय की कुछ मदे केन्द्र को तथा कुछ मर्दै प्रान्तीय सरकारों को 
हस्तान्तरित कर दीं । इस समय यह काम अस्थायी रूप से किया गया था पर 
१९१२. में इसे पूर्ण रूप से स्थायी कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ १९१९ में जो 
नया विधान पास हुआ उसके अनुसार केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के आय 
और व्यय के स्रोतों को बिलकुल अलग अलग कर दिया गया । इसमें प्रान्तों को 
कर-निर्धारण तथा ऋण लेने के अधिकार दे दिए गए । [ 

सेस्टन अवार्ड--केन्द्रीय तथा प्रान्तीय आय के साधन अलग-अलग :ने से 
केन्द्रीय सरकार को वड़ा'घाटा होने लगा । इस घाटे की पूति करने के लिए प्रान्तों 
से सहायता देने का सुझाव दिया गया। इस सुझाव पर विचार करके तत्सम्बन्धी 
सिफारिश देने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष लाडे मेस्टन थे । 
कमेटी ने निश्चित किया कि. आय-कर का केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच में विभाजन 
न किया जाय और इसके बदले में प्रान्तों को सामान्य मुद्रांक-कर का एक आय का 
स्रोत दे दिया जाय । कमेटी ने प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा प्रामाणिक अनुदानों 
का सुझाव दिया । प्रान्त की तत्कालीन आथिक स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक 
अनुदानों को निश्चित किया गया तथा प्रामाणिक अनुदानों के अनुसार यह देखा 
जाता था कि बाद में जाकर कोई प्रान्त कितनी राशि दे सकता है और उसे कितनी 
राशि देनी चाहिए । मेस्टन अवार्ड से काफी असन्तोष रहा । प्रान्तीय सरकारें 
इस निर्णय से बड़ी क्षुब्ध रहीं । 

५० 
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१९३५ का विधान--१९३५ के संविधान के अनुसार केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
आय की मदों का वर्गीकरण कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार की आय के 
स्रोत इस प्रकार रखे गए :- ' 

(१) आयात-निर्यात कर; (२) औषधियों तथा कुछ अन्य नशीले पदार्थों 
को छोड़कर देश में तैयार किए जानेवाले माल पर उत्पादन-कर; (३) 
कारपोरेशन-कर; (४) नमक-कर; (५) कृषि को छोड़कर अन्य आय पर 
कर; (६) कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर; (७) उत्तरा- 
घिकार-कर; (८) स्टाम्प-कर;. (९) वायु तथा रेलमाग द्वारा भेजे जानेवाले ` 
माल तथा यात्रियों पर सीमा-कर; (१०) मनोरंजन तथ द्यूतक्रीडा-कर ; 

(११) न्यायालयों के स्टाम्प-कर ; (१२) अन्तर्देशीय जलमार्गो द्वारा भेजे 
गए माल तथा मुसाफिरों पर कर । 

निम्नलिखित कर संघ द्वारा लगाए तथा संग्रह किए जाते परन्तु प्रान्तो के 
हिस्से में रख दिए जाते थे--(१) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति 
पर उत्तराधिकार-कर; (२) चेक, बिल आदि पर स्टाम्प-शुल्क; (३) माल 
तथा मुसाफिरों पर सीमा-कर; (४) भाड़े तथा महसुल पर लगाए हुए कर । 

निसियर रिपोर्ट--१९३५ के विधान के अनुसार प्रान्तों को जो स्वतन्त्रता - 
मिली तो उसके संबंध में एक बार फिर जांच पड़ताल करना आवश्यक समझा 
गया। अतः १९३६ में सर ओटो निमियर इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए। 
सर ओटो का सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव आय-कर के वितरण के संबंध में था । 
उन्होंने सिफारिश की कि आय-कर का ५०% भाग प्रान्तों को दिया जाय। परन्तु 
साथ में यह भी कह दिया गया कि प्रथम पांच वर्षों तक प्रान्तों को कुछ न दिया 
जाय । निमियर का सिद्धान्त द्वितीय युद्ध तक चलता रहा । १९४० में इसमें 
संशोधन किया गया । ह 

नए संविधान के अन्तर्गत बित्त-व्यवस्था--२६ जनवरी १९५० से भारतीय 
गणतंत्र का नया संविधान लागू किया गया । संविधान में केन्द्र या संघ, क 
राज्य तथा 'ख' राज्य के मध्य आय-साधनों के विभाजन की जो रूपरेखा निश्चित 
की गई है वह इस प्रकार है :-- 

संघ सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर--कृषि-आंय के अतिरिक्त अन्य 
आय पर कर, आयात-निर्यात-कर, मद्य या शराब तथा मादक द्रव्यों के अति- 
रिक्त देश में तैयार की हुई वस्तुओं पर्‌ उत्पादन-कर, कारपोरेशन-कर, सम्पदा- 
कर, सीमा-कर, बिलों, चेकों तथा प्रणपत्रों पर मुद्रांक-कर, रेलवे के भाड़े, 
विज्ञापन-कर तथा न्यायालयों में लिए जानेवाले शुल्क के अतिरिक्त संघ-सूची 
के विषयों पर शुल्क । है 


राज्यों के आय-स्नोतों की सूची--छूगान, कृषि-आय पर कर, कृषिभूमि पर 
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सम्पत्ति-शुल्क, भूमि तथा भवनों पर कर, उत्तराधिकार-शुल्क, मद्य तथा मादक 
पदार्थों पर उत्पादन-कर, विद्युत्‌ की बिक्री तथा उपभोग पर कर, विक्री-कर, 
पशुओं, नौकाओं तथा वाहनों पर कर, प्रति व्यक्ति कर, भोग-विलास तथा 
आमोद-प्रमोद पर कर, मुद्रांक-कर आदि । 

संघ द्वारा लगाए गए तथा संग्रहीत कर जिनकी आय का राज्यों में वितरण 
होता है--क्ृषिभूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति-कर; उत्तराधिकार पर शुल्क; 
रेल, समुद्र, वायुमार्ग द्वारा ले जाई गई वस्तुओं पर सीमा-कर; रेल-भाड़ों पर 
कर; समाचार-पत्रो के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर । 

संविधान के २७५वें अनुच्छेद में संविधान ने विशेष सहायता की आवश्यकता 
वाले राज्यों को सहायक अनुदानं देने का अधिकार संसद को दिया है । ऐसे 
सहायक अनुदानों की व्यवस्था दो विषयों के लिए की गई है--(१) अनुसूचित 
आदिम जातियों के कल्याण के लिए; (२) आसाम को अपने क्षेत्र में स्थित 
जातिक्षेत्रों के विकास के लिए । 

देशमुख अवाडं--देश के विभाजन के पश्चात्‌ बदलती हुई स्थिति में आय- 
कर के बंटवारे आदि के विषय में निर्माण करने के लिए वर्तमान वित्त-मंत्री श्री 
देशमुख को निमंत्रित किया गया । देशमुख ने अपना निर्णय जनवरी १९५० 
के अन्त में दिया और वित्त-आयोग* द्वारा दी गई सिफारिशों के लागू होने तक 
ही मान्य रखा गया। देशमुख ने राज्यों. की जनसंख्या तथा अविकसित राज्यों की 
वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुद्ध आय-कर के वितरण के लिए निम्न 
आधार निश्चित किया :— ३ 


मद्रास १७५% मध्य प्रदेश ६/ 
बबई २१% पंजाब ५:५%/ 
पश्चिमी बंगाल १३५% आसाम ३% 
उत्तरप्रदेश १८% उड़ीसा ३% 
बिहार १२५% 


जूट-निर्यात-कर से प्राप्त आय के वितरण का आधार इस प्रकार 
रक्खा गया :-- 
पर्चिमी बंगाल १०५ लाख रुपये वाषिक 


- आसाम ४० लाख र ” 
बिहार ३५ लाख र २ 
उडीसा ५ लाख र "' 


वित्त-आयोग--१९५१ में श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में वित्त- 
आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर १९५२ 


* इसका विवरण आगे देखिए । 
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को पेश की । भारत सरकार न इसकी सिफारिशों को मानकर १ अप्रैल १९५२ 
से लागू कर दिया । आयोग की सिफारिशें इस प्रकार थीं :-- 
(१) आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यों में जूट 
से निमित वस्तुओं पर निर्यात-कर के उनके हिस्से में वृद्धि; 
(२) राज्यों को आय-कर में से मिलनेवाले अनुदानों में वृद्धि; 
(३) कुछ अद्धविकसित राज्यों को. प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के 
" लिए अनुदान। 
आय-कर के विभाजन के लिए आयोग ने निम्न अंश निश्चित किए :--. 


आसाम | २२५% बिहार ९'७५% 
बंबई १७५०%, हैदराबाद ४५०% 
मध्य भारत १७५% मध्य प्रदेश. ५२५% 
मद्रास १५२५% मैसूर २२५% 
उड़ीसा ३५०% पेप्सू ०"७५%% 
पंजाब ३२५% राजस्थान ३५०% 
सौराष्ट्र , १००% ट्रावनकोर-कोचीन २५०% 
उत्तर प्रदेश १५७५% पर्चिमी बंगाल ११२५% 


आयोग ने सिफारिश की है कि तम्वाकूं, दियासलाई तथा वनस्पति घी पर _ 
लगाए गए उत्पादक करों की शुद्ध आय का ४०% उनकी जनसंख्या के आधार 


पर राज्यों में बांट देना चाहिए । रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य का प्रतिशत 
इस प्रकार है 


आसाम २६१ ` बिहार ११६० 
वंबई १०३७ हैदराबाद - ५३९ 
मध्य भारत २२९ परिचिमी बंगाल ७१६ 
मध्य प्रदेश CRE 5 मद्रास ` १६४४. 
भेसूर २६२ - उड़ीसा ४२२ 
पेप्सू १०० पंजाब ३६६९ 
राजस्थान : ४४१ सौराष्ट्र ११९ 
द्रावनकोर-कोचीन २६८ उत्तर प्रदेश १८,२३ 


इसके फलस्वरूप बंबई, मद्रास तथा मध्य प्रदेश को तम्बाक पर कर न लगाने 
के बदले में जो क्षतिपूति मिलती है वह १ अप्रैल १९५३ से बन्द हो गई है। 

आयोग ने सिफ रिश की है कि केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को जो 
अनुदान दिए जायं, उनका आधार यह होना चाहिए :-— 
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(१) राज्यों में साधनों का अभाव; 

(२) लोक-कल्याण के कार्यों में वृद्धि करने का. महत्त्व; 

(३) रोजगार, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा आदि का विकास; 

(४) अविकसित राज्यों में आधारभूत समाज-सेवाओं को बढ़ाने की 

आवश्यकता; 

(५) राष्ट्रहित के लिए विशेष राशि की आवश्यकता । 

कर-आयोग की नियुक्ति--देश की कर-पद्धति की जांच-पड़ताल करके 
उसमें आवश्यक फेर-वदल करने की आवश्यकता बहुत समग्र से अनुभव 
'होती रही है।' स्वतन्त्र सरकार ने इस कार्य को पूरा कर दिया है। मार्च १९५३ 
में डाक्टर मथाई की अध्यक्षता में कर-आयोग नियुक्त किया जा चुका है जो 
देश की कर-प्रणाली का अध्ययन करके उसमें सुधार करने की सिफारिशों 
पेश करेगा । 


परीक्षा-प्रइन 
( १) भारतीय राजस्व के क्रमिक विकास पर एक छोटा सा निबंध तयार 
- कीजिए । का 

(२) स्वतन्त्र भारत के नए संविधान : के अन्तर्गत राजस्व संबंधी जो. * 
व्यवस्था की गई है उसकी व्याख्या कीजिए । 
वित्त-आयोग की मूल सिफारिशों का उल्लेख कीजिए । 
४ ) संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए :- 

(१) मेस्टन अवार्ड, 

(२) देशमुख अवार्ड, 

(३) प्रस्तावित कर-आयोग का कार्यक्षेत्र । 


Se अर 
EN 
~ 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना में वित्त-व्यवस्था 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय की जानेवाली राशि का अनुमान 
लगाते समय २०६९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । योजना की पूर्ति 
के लिए आवश्यक साधनों का लेखा-जोखा तैयार करते समय तीन मूल बातों 
का ध्यान रखा गया है--(१) केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विकास-योज- 
नाओं के लिए आवश्यक राशि का प्रबन्ध करना; (२) सरकारी और निजी 
क्षेत्रों के कार्यक्रमों में लगाई जानेवाली पूंजी को प्रोत्साहित करना तथा देशी 
और विदेशी पूंजी के बीच ताल-मेल बनाए रखना; (३) ऐसे साधन और स्रोत 
खोजना जिनसे अधिक से अधिक राशि प्राप्त की जा सके । अनुमानित व्यय 
की कुल राशि अर्थात्‌ २०६९ करोड़ रुपयों में से राज्य और केन्द्र की सरकारों 
“को सरकारी बचतों से लगभग ७३८ करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का 
अनुमान है । छोटी-छोटी बचतों तथा ऋणों आदि से “५२० करोड़ मिलने 
की आशा की गई है। इस प्रकार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को कुल १२५८ 
करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया. गया है । इसके अतिरिक्त १५६ 
करोड़ रुपये की राशि विदेशों से प्राप्त हो चुकी है । अतः अब ६५५ करोड़ 
रुपये की कमी रहती है जो विदेशी सहायता, आन्तरिक ऋणों तथा नए- 
पुराने करों से प्राप्त की जायगी । कमीशन ने योजना की वित्त-व्यवस्था ' 
करते समय हमारे इंगलैण्ड परः बाकी पौण्ड-पावनों को भी ध्यान में रखा 
है और उनमें २९० करोड़. रुपये प्राप्त करने की पुण्य आशा लगाई है । 


योजना के अन्तर्गत जो वित्त-व्यवस्था की गई है वह इस प्रकार है :-- 


(१९५१-५६) 
केन्द्रीय सरकार 'क' तथा ख योग 
राज्य | 
और काइमीर 
सरकारी बचत :-- (करोड़ रुपयों में) 
(१) चाळू राजस्व से प्राप्तं १६० ४०८ ५६८ 
(२) रेलवे से प्राप्त १७० १७० 
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गैर-सरकारी बचत :-- 


(१) जन-ऋण से प्राप्त ३६ ७९ ११५ 
(२) छोटी बचतों तथा अन्य 
प्रकार के ऋणों से प्राप्त २७० नट  — . २७० 
(३) जमा-राशि के कोष और 
इनसे संबंधित साधन ९० ४५ १३५ 
योग ७२६ ५३२ १,२५८ 


योजना की सफलता के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहयोग और 
सहकारिता की आवश्यकता है । वित्तीय मामलों में तो सरकार और जनता के 
पारस्परिक विशवास और सहयोग की भी आवश्यकता है | योजना को 
चलाने में कुल अनुमानित व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है जो विभिन्न राज्यों को 
सौंप दिया गया है :-- 
(करोड़ रुपयों में) 


केन्द्रीय सरकार १,२४१ 
'क' भाग के राज्य | ६१० 
'ख' भाग के राज्य १७३ 
'ग' भाग के राज्य ३२ 
जम्मू और काइमीर १३ 


कुल व्यय २,०६९ करोइ रुपये 


इस प्रकार ज्ञात होता है कि योजना पर अनुमानित व्यय का ६०% 
केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी । योजना की वित्त-व्यवस्था में सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि ६५५ करोड़ रुपये की कमी के लिए कमीशन ने कोई निश्चित 
साधन नहीं खोजा है। कहा गया है कि यह कमी आन्तरिक करों, ऋणों या विदेशी 
सहायता से पूर्ण होगी और यदि ऐसा संभव न हो सका तो इसको पत्र-मुद्रा 
का प्रसार करके पूरा किया जायगा । आथिक विकास की योजना में इस 
प्रकार की अनिर्चिततता दुर्बलता का प्रतीक है । 
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विभिन्न सरकारों की आय-व्यय की मदें 
फेन्द्रीय सरकार की आय-ब्यय को सद 


आय - | व्यय 
१ सीमा-शुल्क राजस्व परं व्यय 
केन्द्रीय आबकारी कर सिचाई 
कारपोरेशन-कर ऋण-क्रियाओं पर 
आय-कर नागरिक प्रशासन 
अफीम-कर मुद्रा और टकसाल 
ब्याज सावेजनिक निर्माण 
प्रशासन पशनं 
मुद्रा और टकसाल शरणार्थी सहायता 
नागरिक निर्माण राज्यों को अनुदान 
डाक व तार असाधारण व्यय 
रेल-मार्गं सुरक्षा व्यय 
असाधारण स्रोत विविध व्यय 
अन्य स्रोत १ 
राञ्य-सरकारों की आय-व्यय को मदे 

आय ॥ व्यय 
लगान (मालगुजारी) सिचाई 
प्रान्तीय आबकारी कृषि 
कृषि-आय पर कर यातायात 
भूमि तथा भवनों पर कर स्थानीय न्यायालय (प्रान्तीय) 
व्यक्तिगत कर | शिक्षा 
विज्ञापन-क़र ` स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
सनोरंजन-कर असाधारण व्यय 
मुद्रांक-कर विविध व्यय 
मार्ग-कर 
सिचाई-कर 
केन्द्र से अनुदान 
विविध 
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नगरवलिकाओं की आय-व्यव को मर्द 


आय 

व्यापार-कर (चुंगी आदि) 

सम्पत्ति-कर जैसे मकानों, इमारतों 
आदि पर कर 


व्यक्तियों पर कर जैसे तीर्थ-यात्रियों, 
घरेलू नौकरों तथा पशुओं पर 


छिया जानेवाला कर 

फीस (शुल्क) 

पानी, बिजली का शुल्क 

बाजारों तथा वूचड़खानों पर 
लगाया गया कर 


इक्का, तांगा, साइकिल, मोटरगाड़ियों 


पर से लिया गया शुल्क 


व्यय 
शिक्षा 

स्वास्थ्य व चिकित्सा 
विजली 

पानी 

हाट-बाजार 

स्थानीय सड़कें 
असाधारण व्यय 
विविध व्यय 


जिला-बो्डों की आय-व्यय को मदं 


आय 
सरकारी अनुदान 
भूमि-कर 

स्थिति-ब सम्पत्ति-कर 
पशुवाड़ा 

घाटों की आय 


शिक्षा से फीस तथा बनी हुई वस्तुओं 


की विक्री से आय 


चिकित्सा (दवा की बिक्री से आय) 
सावंजनिक स्वास्थ्य (फीस व दण्ड) 
हाट की दूकानों से फीस (लाइसेंस) 


मेला व नुमाइश 
खेती व बाग 
ब्याज 

विविध 

ऋण लेकर 


व्यय 

शिक्षा 

स्वास्थ्य व चिकित्सा 
सड़कं | 

मेला या नुमाइश 
पानी 

असाधारण 

विविध 
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भारतीय राजस्व व्यवस्था पर एक दृष्टि 
बैसे तो संसार में कोई भी ऐसी राजस्व-व्यवस्था नहीं है जो सर्वथा दोषहीन 
हो या सर्वागपुर्ण हो पर अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय राजस्व-व्यवस्था 


में अधिक दोष पाए जाते हैँ। यदि देखा जाय तो भारतीय कर-व्यवस्था बड़ी ` 


अव्यवस्थित रही है । इसका विकास समय-समय पर उठनेवाली आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए हुआ न कि किसी आयोजित पुरोगम को लेकर'। कर 
का भार क्या होगा ? किस पर होगा? करों का देश के उत्पादन पर, वितरण 
. पर तथा उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इन प्रइनों पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया 
जाता । हमारी कर-व्यवस्था एक लकीर की फकीर रही है । करों की प्रतिगामी 
प्रवृत्ति हमारी कर-पद्धति का एक बहुत बड़ा दोष है । इसमें समानता और 
समता के सिद्धान्त का विचार नहीं रक्खा गया है। कर का भार जितना 
निर्घनों पर पड़ता है उतना धनिकों पर नहीं पड़ता । ट 

यदि भारतीय बजट को देखें तो आय का अधिकांश सुरक्षा पर व्यय 
होता है । एक समय तो सुरक्षा-व्यय कुल व्यय का ६६% और कुल आय 
का ७४% तक पहुंच गया था । भारत स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ से तो कुछ एसी 
स्थिति वनी है कि सुरक्षा पर बहुत ही अधिक व्यय हो रहा है । 


3 


हमारे व्यय का दूसरा दोष यह है कि हमारे यहां नागरिक प्रशासन 


में काफी व्यय किया जाता रहा है । सरकारी अधिकारियों को ऊंचे-ऊंचे वेतन 
और भत्ते दिए जाते हैं। इस प्रकार भारत में आय का अधिकांश सुरक्षा, 
सेना तथा प्रशासन पर व्यय हो जाता है । सर वाल्टर लेटन ने एक वार 
कहा था कि भारत सुरक्षा तथा शान्ति एवं सुव्यवस्था पर अन्य पारचात्य देशों 
की भांति व्यय कर रहा है परन्तु शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आद्वि से 
. पह उन देशों की तुलना में नहीं के बराबर व्यय करता है । अधिकांश व्यय ऐसे 
कामों पर होता है जिससे लोगों के आथिक कल्याण में कोई सहायता 
नहीं मिलती । | 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि हमारा राज्य एक 'पुलिस राज्य' वना हुआ 
' है जहाँ सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में बहुत कम काम होता है ।. आवश्यकता इस 
वात की है कि व्यय को सुसंचालित करके उसमें कमी की जाय और उसे 
लोक-कल्याण के कार्यों में गाया जाय । सार्वजनिक व्यय ऐसा हो कि जिससे 
पकों का, मजदूरों का तथा निर्धन और असहायों का कल्याण हो, देश में 
उत्पादन बढ़े और वितरण की विषमता दूर हो । न 


राणा om 400 0 आजित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


saline seis ०००७ 


essed, 


[८ ७ न की Pais aii 2 oo 
PT I SII UR 


परिशिष्ट 
श्रॉफ कमेटी की सिफारिश 
द्र (जून १९५४) 


अबट्बर १९५३ में रिजर्व बेंक आव इण्डिया ने देश के निजी उद्योगों को 
व्यापारिक बैको द्वारा वित्तीय सहायता पहुंचाने के साधन एवं सम्भावनाओं 
की जांच-पडताल करने के लिए श्री ए० डी० श्रॉफ की अध्यक्षता में एक कमेटी 
की नियवित की थी । कमेटी की रिपोर्ट जून १९५४ में प्रकाशित हुई । रिपोर्ट में 
कमेटी ने बैंको के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं जो यहां उद्वृत की 
जाती है :-- 

(१) यद्यपि तालिकाबद्ध बैंक उद्योगों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन 
वित्त-सहायेता देते रहे हें तो भी इससे उद्योगों की वित्त-आवश्यकताओं की पूतिः 
नहीं हो पा रही । अतः देश के सभी वेंकों.को चाहिए कि वे अपने वर्तमान साधनो 
को दृष्टिगत रखते हुए परोक्षरूप से उद्योगों को. वित्त-सहायता देते रहें । यह - 
सहायता इस प्रकार दी जा सकती हं: 

(क) उत्तम कोटि की औद्योगिक कम्पनियों के अंशों एवं ऋण-पत्रों में राशि 

विनियोग करके 

(ख) उक्त श्रेणी के अंशो एवं ऋणु-पंत्रों की साख पर मान्य ग्राहकों को ` 

अग्रिम राशि देकर, 

ˆ (ग) सावंदेशिक औद्योगिक वित्त-कॉरपोरेशन तथा प्रान्तीय वित्त-कॉरपो- 
रेशनो के अंश एवं बॉण्ड खरीदकर। कमेटी का मत है कि इन संस्थाओं 
की सिब्यूरिटियां खरीदने से बेंकों की तरू स्थिति पर कोई प्रतिकूल 

. प्रभाव नहीं पड़ेगा । : । 

(२) उद्योगों को दीर्घकालीनः वित्त-सहायता देने के लिए सबसे अधिक 
सरल उपाय यह है कि देश के कुछ अग्रगण्य व्यापारिक बेंक इन्दयोरेंस कम्प- - 
नियों के साथ मिलकर सिण्डीकेट या कन्सोरटियम बना लें जो औद्योगिक कम्प- 
नियों के अंशों और ऋण-पत्रों का अभिगोपन (०1001ए7010109) करें 
* और उन्हें खरीदें भी कमेटी का अनुमान है कि यदि देश के व्यापारिक बैंक अपनी 
अपनी जमा-राशि का ५% भी उद्योगों में विनियोग करें तो उद्योगों को ३० 
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करोड़ रुपये की विपुल राशि प्राप्त हो सकती है और इससे बेंकों को कोई हानि 
भी नहीं होगी । प्रस्तावित सिण्डीकेट देश के महान्‌ व्यापारिक बेंक--इम्पी रियछ 
बैंक आव इण्डिया- के नेतृत्व में काम करें। | 
(३) यद्यपि इम्पीरियल बेंक' अपने विधान के अनुसार पूर्ण-प्रदत्त अंशों की 
साख पर अग्रिम राशि दे सकता है और सीमित देनदारी की कम्पनियों के ऋण- 
पत्रों की साख पर उधार भी दे सकता है तो भी इम्पीरियल बेंक ओंव इण्डिया 
एक्ट १९२० के अन्तर्गत वह कम्पनियों के अंशों और ऋण-पत्रों में विनियोग नहीं 
कर सकता । कमेटी ने सिफारिश की है कि एक्ट की यह व्यवस्था आज की स्थिति 
` भें असंगत एवं अनावश्यक है । अतः उक्त एक्ट की प्रथम तालिका के प्रथम 
अंश को इंस प्रकार संशोधित कर देना चाहिए कि जिससे इम्पीरियल बेंक - 
औद्योगिक कम्पनियों के अंशों और ऋण-पत्रों में राशि विनियोग कर सके । _ 

(४) रिले बेंक आव इण्डिया को चाहिए कि वह एक्ट की घारा १७ (४) 

अ) के अनुसार अग्निम राझि स्वीकार करने में औद्योगिक वित्त-कॉरपोरेशनों 
तथा राज्य वाहन-कम्पनियों के अंशों और बॉण्डों को, जिन पर केन्द्रीय अथवा 
राज्ये सरकारों ने गारंटी दी हो, उसी श्रेणी में समझे जिसमें सरकारी सिक्यूरि- 
टियों को समझता है । इन अंशो तथा बॉण्डों की साख पर खुले रूप में ऋण दे 
और जो भी शर्त उचित समझे लगा दे । 

(५) बेको द्वारा औद्योगिक वित्त-कॉरपोरेशनों में अधिकाधिक राशि. 
विनियोग करने की सुविधा देने के लिए विभिन्न प्रकार के विनियोगियों पर अंशों 
की कोई महत्तम सीमा रखने का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। "+ 

` (६) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को रिजवं बेंक से मिलकर ऐसे बेंकों की 
एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए जिनको स्थानीय सरकारों तथा अद्धेसरकारी 
संस्थाओं से राशि जमा करनें का तथा अपने ग्राहकों की सरकार में गारंटी देने 
का अधिकार हो। इससे वेको के साधनों में वृद्धि होगी और बैंकिंग व्यवसाय में 
जनता का विश्‍वास भी बढ़ेगा । 

(७) रिजवे बैंक द्वारा जनवरी १९५२ में प्रकाशित बिल-बाजार योजना 
का क्षेत्र विस्तृत एवं ढीला कर देना चाहिए। इसके अन्तर्गत कमेटी की, 
सिफारिश है कि १ करोड़ और इससे अधिक जमा-राशि रखनेवाले सभी बेंकों 
को उक्त योजना के अन्तर्गत सुविधाएं मिलनी चाहिए । बिलों की न्यूनातिन्यून 
राशि १ लाख से घटाकर ५०,००० कर देनी चाहिए । ` - ५ 

[इस विषय में रिज बैंक ने हाल ही में एक घोषणां प्रकाशित करके उक्त 
सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया है ।] 

(८) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्गेमित ऋणों को ऐसे समय मे 
प्रकाशित करना चाहिए कि जिससे मुद्रामण्डी पर साधारण दबाव न पड़े और 
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` भारतीय बैंकों के विकास का चित्रण 
- (१९३८-१९५३). 


= 


Le fo PR RN ER BIE 
र विनिमय तालिका- | 
2 बेंक ऑव बद्ध बेंकों नः 
वर्ष के इण्डिया के वेंकों के | बद्ध वेंकों के ता ककया 
अन्त में 2. कॉयोलयों कार्यालयों | कार्यालयों जया की योग 
की लना गि संख्या| को संख्या नला! 
१९३८ ३३५ ९३ ६७७ १,१२८ ३४३ | १४७१ 
१९३९ ३८१ ९९ ७९८ १,२७८ ६७३ | १९५१ 
१९४० ३९० | १०१ ८६० १,३५१ ८११ । २१६२ 
१९४१ ४०१ ९९ ९५४ १,४५४ १०१४ । २४६८ 
१९४२ ३९२ ८२ ९७४ १,४४८ १२६० २७०८ 
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भारतीय बैंकों के विदेश-स्थित कार्यालय 


| | कार्या दः विके कार्या- 


लयों की 
! संख्या 

°. ०० १ १ 
ब्रिटिश पूर्वी ods २ ॥ 
ब्रह्मदेश ५ ८ प्‌ 
श्रीलंका ३ ३ ३ ३ 
हांगकांग ` , 
मलायां 0.1 १२ Rs १२ 
पाकिस्तान ` ३७ । ९६ | २९ ६७ 
थाईलेंड A लि 120 १ 
इंगलेंड ८ २ २ ४ 
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परिशिष्ट (२) 
अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन 


पुस्तक प्रकाशित होते-होते सार्वदेशिक औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की _ 
छठी वाषिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिससे कॉरपोरेशन की ३० जून १९५४ 
को समाप्त होनेवाले वर्ष की गतिविधि का परिचय मिलता है । अतः विद्यार्थियों 
की जानकारी के लिए हम रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें यहां देना आवश्यक 
समझते 

गत वर्ष में कॉरपोरेशन के पास ९ करोड़ रुपये के ऋणों के लिए ४३ आवेदन- 
पत्र आए जिनमें से २९ आवेदन-पत्र स्वीकार किए गए और ५-२७ करोड़ रुपये 
की राशि स्वीकृत की गई । इस प्रकार कॉरपोरेशन ने अपने जीवन-काल में 
१३७ औद्योगिक कम्पनियों को लगभग २१ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए 
। स्वीकृत किए गए ऋणों की स्थिति-तालिका इस प्रकार है :--- 


` वर्षे स्वीकृत किए गए ऋण हर 
(रुपयों में) 
१९४८-४९... ३,४२,२५,००० 
१९४९--५० ३,७७,००,००० 
१९५०-५१ २,२८,९५,००० 
१९५१-५२ : : ४,४५,२५,००० 
१९५२-५३ १,४३,२५,००० 
१९५३-५४ ` ५,२७,०५,००० 


स्पष्ट है कि अपने जीवन-काल में गत वर्ष ही कॉरपोरेशन ने सबसे अधिक 
राशि स्वीकृतः की है । पर कॉरपोरेशन, का लाभ फिर भी कम रहा । गत वर्ष 
कम्पनी को १७,१८,६३६ रुपये .का लाभ रहा जब कि इससे पहिले वर्ष में 
_ २३,१६,६९१ रुपये का लाभ था । २६% गारंटीड लाभांश चुकाने के लिए 
कॉरपोरेशन को ११,२५,००० रुपये की आवश्यकता होती है पर गत वर्ष लाभांश 
के लिए कॉरपोरेशन के पास व्यय काटकर केवल ७,१८,६३६ रुपये ही शेष 
रहे । अतः निश्चित दर पर लाभांश का भुगतान करने के लिए ४,०६.३६४ 
रुपये भारत सरकार को देने होंगे क्योंकि भारत सरकार ने २६% की दर 
से लाभांश की गारंटी की हुई है । गत वर्ष से पहरू- वर्ष भें कॉरपोरेशन को 
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सरकार से कोई रादि इस हेतु नहीं लेनी पड़ी अन्यथा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार 
को लाभांश के भुगतान में अंशदान देना पड़ा है । 
दिए गए ऋणों पर कॉरपोरेशन को ११४७ करोड़ रुपये की राशि ब्याज में 

मिलनी थी जिसमें से अभी तक १:३४ करोड़ रुपये ही ग्राप्त हो सके हैं। मूल राशि 
में से ९०.३० लाख रुपये मिलने थे जिसमें से केवळ ६१:४४ लाख रुपये ही 
मिले हे । 

` गत वर्ष में कॉरपोरेशन ने आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए दो अस्थायी 
समितियों का और निर्माण किया है जो इंजीनियरिंग और रसायन-उद्योगों से 
सम्बन्धित हैं । गत वर्ष में कॉरपोरेशन की गतिविधि को लेकर पाछियामेन्ट 
में काफी वाद-विवाद रहा। एक जांच-कमेटी भी वनाई गई और परिणामस्वरूप 
कॉरपोरेशन के एक्ट में कुछ संशोधन भी किए गए (जो ३४वें अध्याय में दिए 
गए हे) । आजकल कॉरपोरेशन के संचालक सरकार द्वारा नामजद श्री पी० सी० 
भट्टाचार्य हें जो ११ मार्च १९५४ से कार्य कर रहे हें । 
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अंकित चेक 
अग्र विनिमय 
अतालिकावद्ध बैंक 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक 
उद्देश्य 
गतिविधि 
प्रवन्ध 
पूंजी 
भविष्य 
महत्व... 
भारत और 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष 
उद्देश्य 
गतिविधि 
प्रबंध 
पूंजी 
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